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तुतीय हिन्दी संस्करण की भूमिका 


प्रस्तुत पुस्तक 'लोक-प्रशासन' (एप्आाए &वाधागाह0707) नामक मेरी 
अग्रेजी पुस्तक का हिल्दी श्रनुवाद है। पुस्तक के अग्रेजी सस्करण का सभी क्षेत्रो में 
काफी स्वागत किया गया तथा इस सम्बन्ध में हैदराबाद, पूना व बम्बई आदि से 
छात्रों एव अन्य पाठको के प्रशसा-पत्र भी शआ॥आये। मैं उन सभी छात्रो, अध्यापको, 


विभिन्न समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं का श्राभारी हूँ जिन्‍्होने मेरी श्रग्नेजी पुस्तक का 
स्वागत किया है । 


भारतीय विश्वविद्यालयों मे अरब हिन्दी भाषा ही श्रधिकाधिक रूप मे शिक्षा 
का माध्यम होती जा रही है, अत छात्रों एवं अन्य पाठकों के सम्मुख उक्त पुस्तक 
का तीसरा हिन्दी सस्करण उपस्थित करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है । इस 


पुस्तक मे सन्‌ १६९६४ तक के अ्रद्यावधिक तथ्यों (70-/0-688-१805) का समावेश 
किया गया है । 


अग्रेजी पुस्तक का हिन्दी रूपान्तर करते समय, अग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों 
का अनुवाद करने में हिन्दी के उपयुक्त एवं प्रामारिक शब्दों की समस्या प्राय 
सामने श्राती है। इस पुस्तक मे अधिकाशत हिन्दी के उन विद्िष्ट एवं पारिभाषिक 
शब्दों का प्रयोग किण गया है जोकि भारत सरकार की पारिभाषिक शब्दावली 
(48०गाल्क्ष पृद्गगराए००2५ ) की विशेषज्ञ समिति द्वारा स्वीकार किये गये है | 
हिन्दी भ्रनुवाद विद्यार्थियों को ग्राह्म हो सक्रे, इसलिये शीषंको एवं हिन्दी के पारि- 
भाषिक शब्दों के श्रागे कोष्ठको मे अग्रेजी शब्द भी दे दिये गये है। इस प्रकार 
मस्दुत पुस्तक की भाषा को, स्नातकोत्तर कक्षाश्रो के उच्चतर का ध्यान रखते हुए, 
गा पते सरल, सुवोध एवं रुचिकर बनाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। मुफे पूर्ण 
शराशा है कि “लोक प्रशासन” का यह हिन्दी सस्करण भी अग्रेजी सस्करण की भाँति 
ही उपयोगी, मूल्यवान तथा लोकप्रिय सिद्ध होगा । 
सरधना कप हिन्दी श्रनुवाद के लिए में श्री बसन्‍्त लाल जेन, एम० ए० 
चन्द्र, एम० ए० कॉरि 
श्राभारी हूँ जिन्होने कि हक 0 22390 “5 पा लज, मेरठ का श्रत्यन्त 
भ्रपने ऊपर लिया और इस कार्य को 2:23 कठिन कार्य का उत्तरदायित्व 
साथ किया | इस हिन्दी सस्करण के शीघ्र कक तथा श्र उत्साह व लगन के 
श्री कान्तीनाय गुप्ता को है जिनका सन का पूर्णो श्रेय परम सहयोगी मिन्न 


कु 5 मैं हृदय से प्राभारी हूँ । 

अआया ह हेन्दी के 

स्थान प्राप्त होगा । है हि 5 30305 के साहित्य-क्षेत्र मे इस पुस्तक को प्रमुख 

बम आने वाले सुझावो का मैं हारदिक स्वागत 
जयपुर 


१ जुलाई, १६६४ चन्द्र प्रकाश भांभरी 


अंग्र गी के प्रथम संस्करण की भूमिका 


“लोक प्रशासन के सिद्धान्त तंथा व्यवहार पर लिखी गईं यह पुस्तक पाठको 
के सन्‍्मुख रखते हुए मुझे बडी प्रसन्नता हो रही है । यह पुस्तक मुख्य रूप से भारतीय 
विश्व-विद्यालयो के छात्रो के लिए लिखी गई है। इस पुस्तक मे, यद्यपि ब्रिटेन तथा 
सयुकत राज्य अ्रमेरिका की प्रशासकीय समस्याञ्रो का विशद विवेचन किया गया है, 
तथापि, भारतीय प्रशासन की समस्याओं पर इसमे विश्लेष रूंप से ध्यान दिया गया 
है। भारतीय प्रशासन पद्धति के अनेक उदाहरण देकर पुस्तक के विषय को छात्रो के 
लिए सरल, सुवोध एवं सुप्राह्म बनाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। 


यह पुस्तक चार भागो मे विभाजित है। प्रथम भाग मे प्रशासन के ढाँचे तथा 
सगठन कौ सैद्धान्तिक समस्याओं पर, विचार किया गया है , दूसरे मे लोक सेवी वर्ग 
प्रशासन की समस्याओं का, तीसरे मे वित्तीय प्रशासन की समस्याओ्रों का और चौथे 
भाग में नागरिक तथा प्रशासन के बीच के सम्बन्धो का विवेचन किया गया है । 


पुस्तक के श्रन्त में चुने हुए ग्रथो की एक सूची भी दी गई है जिससे कि 
छात्रो को भ्रस्तुत पुस्तक में विवेचन की गई विभिन्न समस्याओं के बारे मे विस्तृत 
ज्ञान प्राप्त करने के, लिए अ्रधिकृत ग्रथो एव कृतियों का श्रध्ययन करने को प्रोत्साहन 
सिले। अन्त मे, में भेरः कालिज के पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष एवं कमे- 
चारीवर्ग को तथा नई दिल्‍ली स्थित लोक-प्रशासन की भारतीय ससस्‍्था के अधिकारी 
वर्ग को हादिक धन्यवाद देता हूँ जिनके द्वारा कि सुके अनेक ऐसी पत्रिकाश्रो तथा 
सरकारी रिपोर्टों झ्रादि से जानकारी प्राप्त, करने की सुविधाए प्रदान गईं , जोकि 
इस पुस्तक के लिखने के लिये श्रत्यन्त आवद्यक थी । 


इस पुस्तक की उन्नति के सम्बन्ध मे आने वाले सुझावो के लिए मैं पाठको 
का अत्यन्त श्राभारी रहूँगा। 


लक्ष्मी मवन, 


छीपी तालाव, मेरठ चन्द्र प्रकाश भाभरी 
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भाग १ 
छोक प्रशासन 
पृष्ठ 
अध्याय १ : लोक प्रशासन का श्रथ, प्रकृति तथा क्षेत्र : १ 


प्रारम्भिक भूमिका, प्रशासन, लोक प्रशासन की परिभाषा, 
प्रशासन के अर्थ के विषय मे लेखकों के विचार, लोक प्रद्यासन 
का क्षेत्र, लोक प्रशासन के क्षेत्र के सम्बन्ध में 00577000४879' 
विचार, ?02700८0४9 विचार की आलोचना, लोक 
प्रशासन तथा व्यक्तिगत प्रशासन, लोक प्रशासन तथा 
व्यक्तिगत प्रशासन में भेद, क्‍या लोक प्रशासन एक विज्ञान 
है ? लोक प्रश्यासन के अध्ययन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण, 
राजनीति तथा प्रशासन का विभाजन, और निष्कर्ष । 

जप २ : मुझुय निष्पादक श्रथवा सुरुष कार्यपालिका महाप्रवन्धक के रूप से . २७ 

भूमिका, मुख्य कार्यपालिका के प्रणासकीय कत्तंव्य, मुख्य 
निष्पादक अ्रथवा मुख्य कार्यपालिका का कार्यालय, सयुक्‍त 
राज्य अमेरिका के मुख्य निष्पादक का कार्यालय, इंगलैड में 
मन्त्रि-परिषद्‌ सचिवालय, भारत मे सन्त्रि-परिपद्‌ सचिवालय, 
संगठन तथा प्रणाली सभाग, सैनिक प्रणाखा, श्राथिक 
प्रशाखा । 

<र््याय ३ संगठन की कुछ सामान्य समस्‍यायें : डंडे 

भूमिका, सगठन की समस्या के प्रति विभिन्न हृष्टिकोण--- 
उरविक का दृष्टिकोण, इस हष्टिकोणश की श्रालोचना, संगठन 
के श्रान्तरिक सचालन की कुछ मुख्य समस्‍यायें, प्राधिकार, प्राधि- 
कार मे पूर्ण सन्तुलन होना चाहिए, नेतृत्व, पद-सोपान अथवा 
क्रमिक प्रक्रिया का सिद्धान्त, समन्वय या समायोजन, समा- 
योजन स्थापना की विधियाँ, हस्तान्तरण, निर्णय लेना, 
सचार, देख-रेख व नियन्त्रण, सगठन के श्राघार, निष्कर्ष, 
आदेश की एकत्ता, नियन्त्रण का क्षेत्र, एकीकृत व्यवस्था वनाम 
स्वतन्त्र व्यवस्था, पुनर्गठन, सगठन के रूप । 


चर 


__ अ्रध्याय ४ : सूत्र तथा स्टाफ: 


(थ्रिध्याय ध्ः 


सूत्र तथा स्टाफ का श्रर्थ, सूत्र तथा स्टाफ के बीच भेद के 
विषय में कुछ सावधानी, सामान्य स्टाफ, सहायक स्टाफ, 
विशिष्ट अथवा तकनीकी स्टाफ, निष्कर्ष स्टाफ अभिकरणों 
के विषय मे कुछ अम । 
विभाग : 

विभागीय सगठन के वैकल्पिक आधार (१) कार्य अथवा 
उद्देश्य---विभागीय सगठन के श्राधार के रूप मे, (२) 
प्रक्रिया---विभागीय सगठन के श्राधार के रूप मे, (३) सेवा 
किये जाने वाले व्यकवित--विभागीय सगठन के आधार के 
रूप मे, (४) क्षेत्र अथवा प्रदेश---विभागीय सगठन के रूप 
में, भारत सरकार में विभाग का सगठन, भारत सरकार के 

मन्त्रालय तथा विभाग, विदेश मन्त्रालय, गृह अ्रथवा स्वराप्ट्र 
मन्त्रालय, प्रतिरक्षा मन्त्रालय, वित्त-मन्त्रालय, सामुदायिक 
विकास, पचायती राज तथा सहकारिता मन्त्रालय, मन्त्रालय 
का संगठन । 


५ /“ध्याय ६: ब्यूरो तथा मण्डल श्रथवा श्रायोग प्रणाली का संगठन . 


अध्याय ७ 


गअ्र्यायव ८ 


एक वनाम शनेक श्रध्यक्ष, ब्यूरो प्रणाली के सगठन के 
लाभ, मण्डल श्रथवा झ्रायोग या बहुल प्रणाली की श्रध्यक्षता 
के लाभ, मण्डलीय पद्धति की हानियाँ, मण्डलो की सदस्यत्ता, 
मण्डलो अथवा शआ्रायोगो की किस्मे । 


» स्वतन्त्र नियामकीय श्रायोग : 


भूमिका, राष्ट्रपति, काग्रेस श्रथवा न्यायपालिका से आयोगो 
का सम्बन्ध, कांग्रेस और आयोग, राष्ट्रपति और आयोग, 
न्यायपालिका और श्रायोग, नियामकीय काय॑ की प्रकृति तथा 
संचालन, स्वतन्त्र नियामकीय आयोगो की स्थापना के कारण, 
स्वरन्त्र नियामकीय आयोगो की श्रालोचना, निष्कर्प । 
सरकारी उद्यमो का प्रशासन : 

सरफारी उद्यमों मे प्रवन्ध के स्वरूप, विभागीय प्रवन्च, 
सरकारी निनम, सयुकत पूंजी कम्पनी, मिश्रित सयुकत पूंजी 
व सपनो, संचालन ठेका, सरकारी उद्यम पर भन्त्रीय नियन्त्रण, 
संसदीय नियन्त्रण, सरकारी निममों पर समदीय नियन्त्रण, 
प्रदा: समिति की स्थापना के पक्ष में दी जाने वाली दलील 
की जाँच, मम्रिति के पक्ष में तकं, समिति के विपक्ष मे तकं, 


घर 


ह्श 
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( शा ) 


सरकारी निगमो के साथ सरकार का वास्तविक सम्बन्ध, 
कुछ नवीन प्रवृत्तियाँ । > 
श्रध्याय € : प्रशासन के स्तर : श्पर्‌ 
भारत मे केन्द्र तथा राज्यों के बीच सम्बन्ध, सघ तथा 
राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण, शक्तिशाली केन्द्र, राज्य 
के विषयो पर विधि निर्माण करने की सधीय ससद की 
शक्ति, केन्द्र भर राज्यों के बीच प्रशासकीय सम्बन्ध, केन्द्र 
तथा राज्यो के बीच वित्तीय सम्बन्ध, सयुकत राज्य में साधनों 
का विभाजन, भारत में सघ तथा राज्यों के वीच साधनों का 
विभाजन, संघीय स्त्रोत, राजकीय स्रोत, समवर्ती ख्लोत, कर- 
प्राप्तियो का वास्तविक वटवारा, वित्त आयोग, राज्य-स्थानीय 
सम्बन्ध, स्थानीय सस्थाओ पर राज्य का नियन्त्रण, भारत में 
स्थानीय सस्थाओ्रो पर राज्य के नियन्त्रण का आलोचनात्मक 
अध्ययन, भारत मे सघ तथा राज्यो के वीच सम्बन्ध । 


है 222 १० पचायती राज : २२० 

पृष्ठ भूमि, स्वतन्त्रता और उसके बाद, मेहता कमेटी, तीन 

स्तरीय योजना, राजस्थान में लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण, 

पंचायती राज की सस्थायें, पचायत, निर्वाचन, कार्य की 

अवधि, पचायत के अ्रधिकारी-वर्ग, सरपच के कार्य, पंचायत 

के कार्य, आय के साधन, पत्रायत समिति, समिति की रचना, 

पचायत समिति के सदस्य, कार्य-काल, समिति के अश्रधिकारी, 

समिति के कार्य, समिति की झ्ाय के साधन, जिला-परिपद, 

जिला-परिपद्‌ के कार्ये, आय के साधन, ग्राम सभा, न्याय- 

पचायत, तुलना, समस्‍यायें तथा सैम्भावनायें । 


श्रध्याय ११ : क्षेत्रीय सस्‍्यायें २३६ 

प्रधान कार्यालय और स्थानीय कार्यालयों के बीच सम्बन्ध, 
क्षेत्र-स्थलों की स्थापना के कारण, क्षेत्रीय सस्यात्रो से उत्पन्न 
होने वाली प्रणासकीय समस्‍यायें, केन्द्रीकरण वनाम विकेन्द्री- 
करण, श्रर्य, विकेन्द्रित व्यवस्था की ग्रावश्यक बातें, केन्द्री- 
करण भौर विकेन्द्रीकरण के लिए उत्तरदायी तत्व, केन्द्रीकरण 
के दोप, केन्द्रीकरण के लाभ, विकेन्द्रीकरण के लाभ, 
विकेन्द्रीकरण के दोप, क्षेत्रीय सेवाओं का संगठन, विलोबी 
के विचार, एकल पद्धति, वहल पद्धति, क्षेत्रीय सेवाओं के 
संगठन के विपय में लूवर गुलिक के विचार, क्षेत्रीय व प्रधान 
द्र्यालयों के सम्बन्ध, क्षेत्र-्थलों पर प्रधान कार्यालय के 


[ एएा 2) 


नियन्त्रण की रीतियाँ, प्रधान कार्यालयों तथा क्षेत्र-स्थलो के 
बीच ऐक्य श्रथवा तालमेल उत्पन्न करने की रीतिया, क्षेत्र मे 
समन्वय, निष्कर्ष । 
ध्रध्वाय १२ : प्रशासनिक सुधार : 
भूमिका, वैज्ञानिक प्रबन्ध, सरकार मे समय तथा क्रिया का 
अध्ययन, प्रशासनिक कार्ये-प्रणालियों मे सुधार, सगठन तथा 
प्रशालिया, भारत सरकार में सगठन तथा प्रणाली (ओ० तथा 
एम०), कार्यक्रम की रूपरेखा, भारत में 'सगठन तथा प्रणाली” 
सगठन, विशिष्ट पुनर्गठन इकाई, निष्कर्ष । 
ध्रध्याय १३ ५ भारत मे नियोजन तथा योजना श्रायोग : 
भूमिका, नियोजन के प्रकार, भारत मे आर्थिक नियोजन, 
योजना का निर्माण, भारत मे योजना श्लायोग, योजना 
शआ्रायोग का स्वरूप तथा मन्त्रिपरिषद से इसका सम्बन्ध, 
योजना निर्धारण, राष्ट्रीय विकास परिषद्‌, योजना का 
क्ियान्वन तथा आ्राथिक नियोजन के अन्तर्निहित परिणाम, 
योजना का मूल्याकन, निष्कर्ष । 


भाग २ 
कारमिक-चर्ग प्रभासन 


(7९780776] ०११११ ४.१ ५५ ) 
प्रध्याय १४ : सिविल सेवा का योग तथा सहत्व : 

महत्व, सिविल सेवा भ्रथवा नौकरशाही, नौकरशाही के 
विशिष्ट लक्षण, नौकरशाही भ्रथवा सेवकतन्त्र की बुराइया, 
नोौकरशाही के दोष, निरकुशता का श्रारोप, इन दोषों को 
टूर करने के लिए सुझाव | 

प्रयाय १५ सिविल श्रयवा श्रसैनिक सेवा--इसके फार्य और विभिन्‍न 
पद्धतियाँ 

कार्य, लूट-खसोट बनाम योग्यता प्रणाली, योग्यता प्रणाली, 
वुउनितन्बीय तथा प्रजातन्त्रीय प्रणाली । 

प्रष्पाप १६ * जीवनवृत्ति के रुप में सरकारी सेवा : 

56 हक जीवन वृत्ति के सिद्धात के मार्ग मे श्रामे वाली 
वायाएं, पदान्नति के लिए उपलब्ध अवसर, विश्लेपज्ञों के लिए 
जीदन-वृत्ति, विपिक-वर्ग के कर्मचारियों के लिए जीवन-वत्ति 

हक पु कल १ 
सामान्य प्रशासन में जीवन-बुत्ति । 
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अ्रध्याय १७ ; वर्गीकरण और प्रतिफल : 


पा च्य क्षित्ता-के हि. 


अर्थ, वर्गकरण की रीति, पद-वर्गकरेशा“के लाभ, 
विश्लेपण प्रपत्र, पद-वर्गीकरण के लाभ व हानिया, सदृक््य 
राज्य अमेरिका में पद-वर्गीकरण, ब्रिटिश सिविल मेवा के 
विभिन्न वर्ग, भारत मे सेवाओं का वर्गकिरण, प्रतिफ्रल--- 
आवदयक तत्व व सिद्धात ॥ 


ऋ्रध्याय १८ + लोक कर्चारियों की भर्ती : 


निपेवात्मक और निरचयात्मक भर्ती की विचारधारा, नर्ती 
की समस्‍यायें, सेवा के भीतर से अ्रयवा पदोन्नति द्वारा भर्ती 
करने की अ्रच्छाइया ठथा दोष, लोक कममंचारियों के लिए 
अपेक्षित योग्यतायें अथवा अहँताये, कमेंचारियो की योर्ण्नानओो 
की जाँच करने का ठग, लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा की 
किसमें, निवन्च परीक्षा, लघु-ठत्तर परीक्षायें, मौखिक परीका, 
कार्य-सम्पन्नता की परीक्षा, शिक्षा, अनुभव तथा घारीरिक 
जाँच का मूल्य, बुद्धि परीक्षा, योग्यताओ के निर्धारण के लिए 
प्रदासकीय यस्‍्च, भारत में लोक्त सेवा आयोग, आयोग का 
गठन तथा कार्य, लोक-सेवा अ्रघोग के किसी सदस्य का 
हटाया जाना या निलम्बित किया जाना, आयोग के कार्य, 
लोक सेवा श्रामोग्रो के प्रतिवेदन, सरकार और लोक सेवा 
श्रायोग के बीच मतभेद, विवाद-पूर्ण विचारों का आदान- 
अदा, कम सम्मान, प्रमाणन, नियुक्ति और परिवीक्षा । 


अ्रध्पय १६ प्रशिक्षण , 


अशिक्षण का उद्देष्य, प्रशिक्षण के प्रकार (प्रशिक्षण की 
मुख्य श्रेणियां) ४ (१) औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रशि- 
क्षण, (२) पूर्व॑-प्रवेश प्रशिक्षण, (३) सेवाकालीन प्रशिक्षण 
(४) प्रचेधोत्तर प्रश्चिक्षण, प्रशिक्षण के प्रकार . (६) व्याव- 
साविक प्रणिक्षण॒, (२) पृष्ठ प्रदेशीय अधिक्षए, (३) अति- 
रिक्‍त प्रशिक्षण, (४) केच्रोकृत प्रथिक्षण, (५) प्राथमिक 
प्रयवा ध्रारम्मिक प्रशिक्षण, (६) गतिशझीलता के लिए प्रश्चि- 
क्षण, हे ) पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षण, (८) उच्चतर प्रा 
सन के अं प्रशिक्षण प्रशिक्षण देने की सेतियां संयुक्त 
राज्य भ्रमेरिक में लोक कर्मचारियों का प्रशिक्षण यूनाइटेड 
कियडम ? भारत मे लोक कर्मचारी-बर्ग का प्रधिक्षण ( टू 
भाइतोय प्रशात्तनन सेवाओं के लिए प्रशिक्षण, (२) आती । 
विदेश सेवा के लिए प्रशिक्षण, (३) भारतीय पुलिस सेवा के 
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लिए प्रशिक्षण, (४) भारतीय लेखा-परीक्षण तथा लेखा सेवा 
के लिए प्रशिक्षण, (५) आय कर सेवा (६) केन्द्रीय सचि- 
वालय सेवा , भारत मे प्रशिक्षण कार्यक्रम मे किये गए नवीन 
परिवर्तन , प्रशासन की राष्ट्रीय अकादमी में तथा तदो- 
परान्त । 

श्रष्याय २० पदोन्नति : शेपर 

पदोन्नति का अर्थ व महत्व , पदोन्नति के लिए पात्रता का 

क्षेत्र , पदोन्नति की समस्‍यायें, पदोन्नति के सिद्धान्त ज्येष्ठता 
बनाम योग्यता , ज्येष्ठता का सिद्धान्त , ज्येष्ठता के सिद्धान्त 
के दोप , योग्यता का सिद्धान्त (पदोन्नति के लिए योग्यता को 
जाचने की रीतियाँ) , (१) पदोन्नति के लिए परीक्षायें (क) 
खुली प्रतियोगिता परीक्षा, (ख) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, 
(ग) उत्तीणंता परीक्षा , परीक्षा पद्धति की श्रालोचना, (२) 
सेवा अभिलेख अथवा कार्यकुशलता माप, (१) उत्पादन अभि- 
लेख, (२) विन्दुरेखीय दर मापमान पद्धति, (३) व्यक्तिगत 
तालिका पद्धति, (४) विभागाध्यक्ष का व्यक्तिगत निर्णाय , 
सयुकत राज्य श्रमेरिका मे पदोन्नतियाँ , इगलेड मे पदोन्नति 
की प्रणाली , भारत में पदोन्नति प्रणाली , (१) भारत में 
पदोन्नति के अवसर, (२) पदोन्नति की रीतिया तथा सिद्धात , 
पदोन्नतियो के सम्बन्ध में वेतन श्रायोग की सिफारिशों , कार्ये- 
कुशलता मापक प्रपत्र (यू० एस० ए०) | 

प्रध्याप २१ श्रनुशासन, पदावनति, पदच्युति श्रोर सेवा निवृत्ति ४१० 

भूमिका , पार्थंक्य तथा सेवा निवृत्ति , सेवा निवृत्ति योज- 

नाओं के उद्देश्य , भारत में लोक-सेवकी के लिए श्राचार- 
सहिता और श्रनुणासन के नियम, (१) सरकारी कामिक-वर्ग 
की निष्ठा, (२) राजनीति के सम्बन्ध मे तटस्थ रहने के 
नियम, (३) भारत में अनुआसन तथा अपील के नियम-दण्ड , 
दण्ट देने की विधि अथवा प्रक्रिया , वे परिस्थितियाँ जिनमे 
अपील करने का श्रधिकार नहीं होता , अपील सुनने वाली 
सत्ता द्वारा अपीलों पर विचार , अ्रपील दायर करने की 
प्रक्षिया व रूप , इन नियमो के निर्माण से पूर्व दायर की गई 
अदडीरने “ पुनविचार ग्रयवा समोधन , विनति-पत्र , (४) 
भारत में लौह सेबकी के जिए निवृत्ति-लाम , सामान्य झातें , 

सीमा , पैन्थन से प्रतिलब्धि अथवा बसूली , सेवा निवृत्ति 


रू 


वेखाय + निवृत्ति लाभो की स्वीकृति की चर्तें, परिवार 


6 खा 2 


पेन्शन , निष्कर्ष कर्मचारियों के उत्साह तथा अनुशासन का 
महत्व । 


अध्याय २२९ फर्मचारियो के सगठन श्रथवा सघ ४३२ 


भूमिका, कर्मचारियो की मार्गें पुरी करने के उपाय , 
भारत में कर्मचारियों के सघ , सुलह की बातचीत तथा विवादों 
के निपटारे का साधन , ह्विटले परिषदें , आरम्भ, ह्विटले 
परिपदो के उद्देश्य तथा काये, ह्विटले परिषदों का सगठन , 
(१) राष्ट्रीय परिषद, (२) विभागीय परिषदे, (३) जिला 
अथवा क्षेत्रीय समितिया , छ्विटले परिपदो की सत्ता की 
सीमायें, छ्विठले परिषदों के योग का मूल्याकन, सिविल सेवा 
पचनिर्णोाय श्रथवा विवेचन न्यायाधिकरण , भारत मे सुलह 
की बातचीत तथा विवादों के निपठारे का यन्त्र, छ्विटले परि- 
पदो की झावश्यकता , कर्मचारी-वर्ग परिषदो के उद्देश्य , 
भारत में विवादों के निपटारे तथा सुलह की बातचीत के यत्र 
की श्रालोचना । 


श्रध्याय २३ अमेरिफन सिविल सेवा : ४५५ 


भूमिका सन्‌ १८८३ का पेन्डलटन अधिनियम , सिविल 
अ्रथवा असेनिक सेवा आ्रायोग , श्रमेरिकन सिविल सेवा 
प्रणाली के दोप । 


ख्रध्याय २४ * ब्रिटिश सिविल-सेवा 


भूमिका , प्रशासनिक वर्ग , कतंव्य , सख्या तथा वेतन , 
कार्य के घटे तथा अ्रवकाण , कार्यपालक श्रथवा निष्पादक वर्ग 
के कतंव्य, सख्या तथा वेतन , काम के घण्टे तथा श्रवकाश , 
लिपिक वर्ग , विवरण तथा कतेंव्य, सख्या तथा वेतन , काम के 
घण्टे तथा अ्रवकाश , लिपिक सहायक वर्ग , कतंव्य , सस्या 
तथा वेतन, अवकाश , सिविल सेवा श्रायोग , सिविल सेवा 
और आर्थिक झ्रायोजन । 


४६३ 


प्रध्याय २५ भारतीय सिविल पझथवा शर्सनिक सेवा 5४ 
सिविल सेवा का टाचा , परिवर्तनशील समाज मे सिविल 


सेवा , भारत के लिए आथिक सिविल नेवा , श्रौद्योगिक 
प्रवन्प केन्द्र योजना , नियन्त्रशकारी सत्ता , पदक्रम त्त्या 
वेतन , भर्ती, प्रनिक्षस तथा परिवीक्षा , अवकाण, पेन्गन तथा 
सेवा की अन्य छर्ते , निष्कर्प । हु 


( खा / 
भाग ३ 
वित्तीय प्रशासन 
(छएगरक्राण॥] 3 तायांगांश'ध्वा00) 


अ्रष्याय २६ वित्तीय प्रशासन की समस्या डह्र्‌ 
वित्त का महत्व , वित्तीय प्रशासन , वित्तीय प्रशासन के 
प्रभिकरण (१) व्यवस्थापिका सभा, (२) कार्यपालिका, 
(२) राजकोष अ्रथवा वित्त विभाग, (४) लेखा-परीक्षरणा, 
(५४५) ससदीय समितिया , समस्या का साराश । 
भ्रध्याय २७ श्राव-व्ययक श्रथवा बजट प्०३ 
बजट की परिभाषा , प्रस्तावित बजट का स्वरूप , बजट 
के आशिक तथा सामाजिक परिणाम , बजट के महत्वपूर्ण 
सिद्धान्त , वजठट के विभिन्न प्रकार (१) व्यवस्थापिका 
प्रणाली का वजट, (२) कार्यपालिका प्रणाली का बजठ, (३) 
मण्डल श्रथवा श्रायोग प्रणाली का बजट , बजट तथा पद्धति , 
बजट पद्धति के आवद्यक तत्व , वजद सम्बन्धी कार्य विधियाँ 
श्र समस्याये (१) अनुमान तैयार करना, (२) बजट पर 
व्यवस्थापिका की स्वीकृति । 
अध्याय २८ ब्विटेन तथा सयुक्त राज्य श्रमेरिका मे वित्तीय प्रशासन ५१२ 
ब्रिटेन मे वित्तीय प्रशासन , श्रनुमानी की तैयारी , सदन 
में श्रनुमान अ्रथवा प्रावकलन , सदन तथा सम्पूर्ण सदन की 
समिति मे अन्तर , पूर्ति समिति , पृति प्रस्तावों का स्वरूप , 
पूर्ति समिति की कार्यविधि , उपाय श्लौर साधन समिति , 
ब्रिटिश राजकोप , राजकोप के कार्य , राजकोप का सगठन है 
अर्थ महामात््य , राजकोप द्वारा प्रदान किये जाने वाले योग 
की भ्रालोचना , प्लौडेन रिपोर्ट , लेखा-परीक्षणा , निष्कर्ष , 
सथुक्त राज्य अमेरिका में वित्तीय प्रशासन , अनुमानों श्रथवा 
प्रावक्ृषतनों की तैयारी , बजट विभाग या व्यूरो , वजट अ्रनु- 
मानो की तैयारी , काग्रेम मे वजट , “70: छब्काल” 70 
मशश्ाणागष्ट” , राजस्व के उपाय , वजट का प्रवन्ध , 
प्रिदिश सथा अमेन्किन पद्धतियों की तुलना, समानताये, 
दिनिन्नतायें । 
फ्रप्याप २६ भारतोद बजट अदवा पआऋराय-ब्ययक 
भारतोब बजट मी तैयारी , बित्त मन्त्रालय द्वारा श्रनुमानो 
हा सूदन परीक्षण [5] स्थायी प्रभार अथवा स्थायी व्यय । 


५३५ 


( दा ) 


(२) प्रचलित योजनार्यें या कार्यक्रम , (३) नवीन योजनायें 
अथवा कार्यक्रम ; अनुमानो का पुनर्वेर्गकिरण ; स्थायी 
प्रभार अ्रथवा स्थायी व्यय , प्रचलित योजनायें , नवीन योज- 
नायें , सरकारी आय के अनुमान , व्यवस्थापिका के लिए 
बजट । 
अध्याय ३० व्यवस्थापिका में भारतीय वजट शड३ 


वित्त पर ससद की शक्ति के सम्वन्ध मे सवैघानिक उप- 
वबन्च , अनुपुरक , अत्तिरिक्त अथवा अधिक अनुदान , लेखा- 
नुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान , राज्य सभा की 
वित्तीय शक्तिया , सदन मे वजठ , बजट का प्रस्तुतीकरण , 
वजद पर सामान्य वाद-विवाद , मागो पर मतदान , कटौती 
प्रस्ताव , (१) नीति सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव, (२) मितव्ययता 
कटोती, (३) प्रतीक कटौती, विनियोजन विधेयक , करो पर 
मतदान , वित्त विधेयक , भारत तथा ब्रिठदेन की वित्तीय 
कार्यविधि की तुलना , परिशिष्ट , भारत की सचित निधि, 
लोक लेखे तथा झ्ाकस्मिकता निधि , आकस्मिकता निधि । 


श्रव्याय ३१ भारत में वजट की क्रियान्विति (१) फ््पर्प्र्‌ 
वित्त मन्त्रालय , विभाग का सगठन , वित्त मन्त्रालय के 
योग का आलोचनात्मक मूल्याकन । 
अध्याय ३२ भारत मे बजट की क्रिर्यान्विति (२) भ्६३ 
राजकोषीय नियन्त्रण , धन का सग्रह , धन का शअ्रभिरक्षा 
तथा सबितरण , राजकोप , पुनविनियोजन , ब्निटेन में व्यय 
पर राजकोपीय नियन्त्रण । 


ग्रध्याय ३३ लेखाकन तथा लेखा-परीक्षण ५७० 


लेखे , लोक लेखाकन के आवश्यक तत्व , (१) लेखों का 
केन्द्रीकरण, (२) लेखाकन-पद्धति की प्रकृति, (३) निधियों 
का वर्गीकरण, (४) वजट सम्बन्धी नियन्त्रण के लेखे , (५) 
राजस्व लेखाकन, (६) व्यय लेखाकन , लोक-लेखे --इसकी 
विभिन्न किसमे (१) लेखों की रोकड प्रणाली तथा सभूत 
प्रणाली, (२) लागत-मूल्य लेखाकन प्रणाली , भारत में लेखा- 
कन , भारत भें लेखाकन की कार्यंविधि , लेसों तथा लेखा- 
परीक्षण की पृथकता , निष्क्षं , लेखा-परीक्षणा , लेखा-परी- 
क्षण के प्रकार , पूर्व लेखा-परीक्षय तथा उत्तर-वेखा परी- 
क्षण , लेखा-परीक्षक के वार्य , इग्ैट में व्यय-नियन्तश्ण 


( ##ा )2 
भाग ३ 
वित्तीय प्रशासन 
(प्राप्रधाएणंव /१ांग्रांऑ7४079]) 
ग्रष्पयाय २६ वित्तीय प्रशासन की समस्या डहप्‌ 
वित्त का महत्व , वित्तीय प्रशासन , वित्तीय प्रशासन के 
अभिकरण (१) व्यवस्थापिका सभा, (२) कार्यपालिका, 
(२) राजकोप अथवा वित्त विभाग, (४) लेखा-परीक्षरणा, 
(५) ससदीय समित्तिया , समस्या का साराश ) 
ग्रध्याप २७ शआाय-व्यप्रक श्रथवा बजट ५०३ 
वजट की परिभाषा , प्रस्तावित बजट का स्वरूप , बजट 
के आर्थिक तथा सामाजिक परिणाम , बजट के महत्वपूर्ण 
सिद्धान्त , बजट के विभिन्न प्रकार (१) व्यवस्थापिका 
प्रखाली का बजट, (२) कार्यपालिका प्रणाली का बजट, (३) 
मण्डल ग्रथवा झायोग प्रणाली का बजट , वजट तथा पद्धति , 
वजट पद्चति के झ्रावदयक तत्व , वज॒ट सम्बन्धी कार्य॑विधियाँ 
और समस्याये (२) अनुमान तैयार करना, (२) बजट पर 
व्यवस्थापिका की स्वीकृति । 
प्रध्याय २८. ब्रिटेन तथा सयुक्त राज्य भ्रमेरिका से वित्तीय प्रशासन भ१२ 
ब्रिटेन में वित्तीय प्रशासन , श्रनुमानो की तैयारी , सदन 
में श्रनुमान अथवा प्राक्कलन , सदन तथा सम्पूर्ण सदन की 
समिति मे अन्तर , पूर्ति समिति , पूर्ति प्रस्तावी का स्वरूप , 
पूर्ति समिति की कार्यविधि , उपाय और साथन समिति , 
ब्रिटिश राजकोप , राजकोप के कार्य , राजकोष का सगठन , 
अर्थ महामात्य , राजकोप द्वारा प्रदान किये जाने वाले योग 
की आानोचना , प्लौडेन रिपोर्ट , लेखा-परीक्षरा , निष्कर्ष , 
सशुक्त राज्य अमेरिका मे वित्तीय प्रशासन , अनुमानों श्रथवा 
प्रायक्लना की तैयारी , बजट विभाग या व्यूरो , बजट श्रनु 
नाता या ठंयारी , कांग्रेस में बजट , “20 फद्याज्श” 70 
“].02एणी।॥पए४" , राजस्व के उपाय / वेजट का प्रवन्ध 


दिद्िश तथा असेतिकिन पद्धतियों की तुलना, ममानतायें, 
वि झताये । 


इी॒याएड ४२८६ भारताय बट अदवा ग्ाय-वब्ययक्ष 


भार्तात बजट की तैपानी , वित्त मन्तालय द्वारा अनुमानों 
आर -2ए आज अल्डुलय जलता 


कै पहपदाए ) सत्राता प्रभार श्रथवा स्थाया ब्यय 


४२५ 


([ छा ) 


(२) प्रचलित योजनायें या कार्यक्रम , (३) नवीन योजनायें 
अथवा कार्यक्रम , अनुमानो का पुनर्वे्गीकरण , स्थायी 
प्रभार अभ्रथवा स्थायी व्यय ; प्रचलित योजनायें , नवीन योज- 
नायें , सरकारी आय के अनुमान ; व्यवस्थापिका के लिए 
वजट । 
अ्रध्याय २० व्यवस्थापिका में भारतीय बजट * ५४३ 
वित्त पर ससद की शक्ति के सम्बन्ध मे सवैधानिक उप- 
बन्च , अनुपुरक , अतिरिक्त अथवा अधिक अनुदान , लेखा- 
नुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान , राज्य सभा की 
वित्तीय शक्तिया , सदन मे बजट , वजटठ का प्रस्तुतीकरण , 
वजट पर सामान्य वाद-विवाद , मागो पर मतदाव , कटौती 
प्रस्ताव , (१) नीति सम्बन्धी कदौती प्रस्ताव, (२) मितव्ययता 
कटौती, (३) प्रतीक कटौती, विनियोजन विधेयक , करो पर 
मतदान , वित्त विधेयक , भारत तथा ब्रिटेच की वित्तीय 
कार्यविधि की तुलना , परिशिष्ट , भारत की सचित निधि, 
लोक लेखे तथा ग्लाकस्मिकता निधि , आकस्मिकता निधि । 


श्रध्याय ३२१ भारत मे वजट की क्रियान्वति (१) भप५ 


वित्त भन्त्रालय , विभाग का सगठन , वित्त मन्त्रालय के 
योग का आलोचनात्मक मूल्याकन । 
अध्याय ३२ भारत में बजट की क्रिर्यान्विति (२) प््द३ 
राजकोपषीय नियन्त्रर , धन का सग्रह , धन का शअ्रभिरक्षा 
तथा सवितरण , राजकोप , पुनविनियोजन , ब्रिटेन में व्यय 
पर राजकोपीय नियन्त्रण । 
श्रष्याय ३३ लेखाकन तथा लेखा-परीक्षण प्७० 
लेखे , लोक लेखाकन के आवश्यक तत्व ; (१) लेखों का 
केन्द्रीकरण,, (२) लेखाकन-पद्धति की प्रकृति, (३) निधियों 
का वर्गीकरण, (४) वजट सम्बन्धी नियन्त्रण के लेखे , (५) 
राजस्व लेखाकन, (६) व्यय लेखाकन , लोक-लेखे --इसकी 
विभिन्न किसमे (१) लेखों की रोकड प्रणाली तथा सभूत 
प्रणाली, (२) लागन-मूल्य लेखाऊन प्रणाली , भारत में लेखा- 
कन , भारत में लेखाकन की कार्यविधि , लेखों तथा लेखा- 
परीक्षण की पृथकता , निष्क्पं , लेखा-परीक्षण , लेखा-परी- 
क्षण के प्रकार , पूर्व लेखा-परीक्षण तथा उत्तर-तवेखा परी- 
क्षण , लेखा-परीक्षक के वाय॑े , इगलैंड में व्यय-नियन्त्रण 


( ब्ाए > 


लेखा-परीक्षण , सयुकत राज्य मे व्यय-नियन्त्रण , लेखा-परी- 
क्षण , भारत का नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक , नियुक्ति 
तथा सेवा की शर्तें , कत्तंव्य , भारत मे लेखा-परीक्षण विभाग 
का संगठन , लेखा-परीक्षण के सम्बन्ध मे विवाद । 


प्रष्याप ३४ संसदीय वित्त समित्तियाँ 


सार्वजनिक लेखा समिति , समिति की महत्वपूर्ण सिफा- 
रिशें , भ्रनुमान समिति । 


भाग ४ 
नागरिक तथा प्रशासन 


((गटिटशा धात॑ 3 ताप्रा907७70॥) 
झ्रध्याय ३५ प्रशासन पर विधायी नियन्त्रण 


भूमिका , भारत मे प्रशासन पर ससदीय नियन्त्रण , (१) 
समदीय प्रदन, (२) वाद-विवाद तथा पर्यालोचन (३) समि- 
तियो के द्वारा ससदीय नियन्त्रण, (४) लेखा-परीक्षण के द्वारा 
नियन्मण की सीमायें , हस्तातरित पश्रथवा श्रधीनस्थ विधान , 
(१) श्र, (२) हस्तान्तरित विधान की श्रावश्यकता, (३) 
हस्तान्तरित विधान में बचाव श्रथवा सुरक्षायें , सूक्ष्म परीक्षण 
समिति की व्यवस्था , भारत में श्रधीनस्थ विधान पर 
समिति । 

प्रष्याय ३६ प्रशासन पर न्यायिक नियन्त्रण 


जूमिका , क्या कोई नागरिक सरकार पर मुकदमा चला 
सबता है ? अधिकारियों का वैयक्तिक उत्तरदायित्व, न्यायिक 
ममीक्षा की रीतियां (१) बन्‍्दी प्रत्यक्षीकरण अ्रादेश, (२) 
उत्प्रेषग्य श्रादेश, (३) प्रतिपेष श्रादेश, (४) अ्रधिकार पृच्छा 
प्रादेश, (४) परमादेश , फ्रासीसी प्रशासकीय अ्रधिकार , 
निष्कर्ष 
हाधाप ३७ . प्रदान फानून नया न्यायिक निर्णय 
प्रशामरीय वानून ; प्रशासकीय न्यायिक निर्णय , इस 
फ्टति दे घुगा व दोष | 
धापाए स८ शोर सम्पर्क 
ममिशा , जोझ सम्पर्क 


हल 
हरा ४ 5 - खुद "७ आजारन्‍ आज 
3० उ5्द् 


हे के स्थापित करने के साध्यम / भारत 
सस्पद हे बन्य * (१) अखिल भाग्नीय ग्रावाभवाणी, 


प्र्ष७छ 


४६६ 


६१५ 


द्र्ट 


5३२१ 
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(२) प्रेस सूचना ब्यूरो, (३) विज्ञापन तथा द्राप्टिक प्रचार 
का निर्देशालय, (४) प्रशासन सभाग, (५) फिल्म सभाग, 
चम्बई, (६) फिल्‍मो के गुण दोष विवेच्रको का केन्द्रीय मण्डल, 
(७) अनुसवान तथा अम्युद्देशय सभाग, (८5) भारतीय समाचार 
पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय, (६) पचवर्षीय योजना 
प्रचार , निप्कपं , सरकारी लोक सम्पर्क मे सामान्य विचार- 
णीय बातें , मूलभूत मान्यताये , बाघायें । 
परिशिष्ट १ 
प्रणासनिक क्रिया-प्रणाली पर प्रवान मनन्‍्त्री द्वारा १० 
अगस्त १६६१ को ससद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया 
वक्तव्य । 
परिशिष्द २ 
(अं) आर्थिक मामलों का विभाग , (१) विनिमय निय- 
नत्रण, (२) आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता, (३) 
श्रान्तरिक वित्त, (४) श्राथिक परामर्ण, (५) वजट, (६) नियो- 
जन, (७) बिक्री कर, (5) बीमा, (६) निगम, (१०) स्टाक 
एक्सचेज, (११) कंपिटल ईश्युज, (१२) विभिन्न , (व) व्यय 
विभाग, (स) राजस्व विभाग । 
परिशिष्ठ ३ 
केन्द्रीय श्रनुमान समिति की वित्तीय वर्ष में परिवर्तेत पर 
प्रस्तुत की गई २०वीं रिपोर्ट के कुछ श्रण , (अर) वित्तीय 
बर्ष । 
परिशिष्ट ४ 
कार्य स्तर विपयक बजट निर्माण । 


छाप्रा०प्टा9ए॥ए 


द्‌४० 


६४०७ 


६५३ 


प्श्दि 


657 


भाग ? 


सोक् प्रशासन 


(70877 57एभापछइएऋहठ5एाट7प) 


श्री भुरामलजी सिशहमलजी नव्लश्ला 
की तरफ से साइर भेट । 


* 


छोक प्रशासन का अथे, प्रकृति तथा क्षेत् 
(6४0॥8, 'र४प/९ 870 80099 ० ?फ्रास्‍0 /(7्ाइ7क्वा0ा) 


राज्य की क्रियाओं मे ग्राजकल तेजी के साथ वृद्धि हो रही है। श्राधुनिक 
राज्य उन कार्यो को सम्पन्न कर रहे हैं जो कि पहिले निजी सगठनों अ्रथवा व्यक्तियों 
द्वारा किये जाते थे । श्रव वे दिव वीत चुके जबकि राज्य का उत्तरदायित्व समाज में 
केवल शान्ति व सुरक्षा की स्थापना करना ही था। विज्ञान तथा शिल्पकला की 
उन्नति के इस युग मे राज्य से सम्वन्धित निषेधात्मक (२८४०४४४) विचारधारा 
का स्थान निशचयात्मक लोक-कल्याणकारी (700५९ ४एथंशि०८) विचारधारा ने 
ले लिया है । २०वी शताब्दी के प्रारम्भ से ही राज्य द्वारा अनेक महत्वपूर्ण जनोपयोगी 
कार्य सम्पन्न किये जाते रहे है। वर्तमान समय में राज्य व्यक्तिगत जीवन के 
लगभग सभी क्षेत्रों का नियस्त्रण करता है, नियमन करता है अश्रथवा उनमें हस्तक्षेप 
करता है। राज्य जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त लोगो के जीवन को व्यवस्थित एव नियमित 
करता है। जीवन का ऐसा कोई--सामाजिक, भौतिक, सास्कृतिक तथा नैतिक -पहलू 
नही है जो कि राज्य के नियन्त्रण भ्रथवा देख-भाल के अन्तर्गत न श्राता हो । सरकार 
के सभी श्रग हमारे दैनिक जीवन मे व्याप्त हो गये है श्लौर इसके नियम तथा कानून 
जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों मे मानवीय कार्यो को प्रभावित करते है । 


आजकल राज्य का कतंव्य केवल यह ही नही है कि वह अपराधियों से लोगों 
के जीवन को सुरक्षा प्रदान करे, वल्कि यह भी है कि वह उन्हे भूखों मरने से तथा 
बीमारी से वचाये | राज्य समाज के भौतिक तथा नैतिक विकास के लिये उत्तरदायी 
होता है। 

राज्य की निरन्तर वढती हुई क्रियाओं के साथ ही साथ, लोक-प्रणासन का 
योग तथा महत्व स्वभावत बढ़ता ही जा रहा है। राज्य की क्रियाओं की सफवता 
या असफलता उन पदाधिकारियो पर निर्भर होती है जो कि राज्य की नीति को 
क्रियान्वितत करते हैं। एक अच्छी नीति को भी यदि अयोग्यता तथा श्रदुण्चलता के 
साथ क्रिवान्वित किया जाये तो उसके अच्छे पर्णिमम नहीं निकलते | चूंकि सरकार 
के कार्यो के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हो गई है अत प्रचासन तथा कुचल प्रवन्बक 
प्रादि सभी महत्वपूर्ण हो गये हैं । यदि राज्य का प्रशासकीय टांचा नीब्रता, छुझलता 
तथा नत्यनिष्ठा के साथ कार्य नहीं करता है, तो यहाँ तन दि अच्छी से अच्टी 
योजनाएँ तथा नीतियां नी असफ्ल हो जाती हैं। यह तथ्य नारत में नी स्वीकार 


श्ड 


लोक प्रशासन 


क्या गया है । काग्रेस के ६५वें अधिवेशन मे नियोजित विकास के कार्य-क्रमो को 
चागू फरने! के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास हुआ था। इसमे अन्य बातो के साथ यह 
भी इलेेस विया गया था कि--- 

“हमे यह समझ लेना चाहिये कि ठीक-ठीक नीतियों तथा कार्ये-क्रमो को 
फापन निर्वारित फर देना ही काफी नहीं है, उनकी कसौटी है उन नीतियों व 
शार्य-क्रमों को क्रियान्वित करना तथा पूर्ण करता । इस कसौटी के द्वारा ही सभी 
प्रेशियों जे पदाधिकारियों के कार्य की पृथकू-पृथक्‌ जाच की जानी चाहिये और इसी 
४ शाधयार पर उनकी प्रशसा अथवा आलोचना की जानी चाहिये ।” 

ग्स प्रदार आधुनिक समाज में लोक-प्रणासन को अत्यधिक महत्व प्राप्त हो 
गया है। उसे आधुनिक सभ्यता का हृदय” भी कहा जाता है। प्रशासन अनेक 
सामाजिक जिवादों को सुलभाता है तथा समाज में सगठन तथा एकता स्थापित करता 
+5। गमाज में घान्ति, एकता तथा स्थिरता बनाये रखने के लिये प्रशासन का होना 
भापस्य भायथ्यफ है। यदि लोक-प्रणासन की मणीनरी ही छिन्न-भिन्न हो गई, तो 
गर्यन्ध झापसे थझाप ही नप्ट हो जायेगी | लोक-प्रशासन सामाजिक ढाचे, सामाजिक 
संगठा त ता सामाजिक सम्बन्धों को स्थायित्व प्रदान करता है। हमारे दैनिक जीवन 
में यउ जाफ-प्रशासन का उतना महत्व है, तो उसका अध्ययन स्वभावत ही महत्वपृर्सो 
220 0 । 
प्रशासन 

/ी 0007%59740/0) 


लोक प्रञ्मासन का अरे, प्रकृति तथा क्षेत्र ३ 


प्रोफेसर जॉन ए० वीग (#%र्णगी उठता 4 2०६) के अनुसार, « कार्यों 
को व्यवस्थित ढग से क्रमवद्ध करना तथा साधनों का पूर्व निर्धागित रीत्ति से उपयोग 
करना ही प्रशासन है जिसका उद्देश्य है कि उन्ही कार्यो को होने दिया जाए जिन्हे 
कि हम सम्पन्न करना चाहते है और साथ ही साथ, ऐसी वृद्धियो को रोका जाए 
जिनका हमारी इच्छाओं के साथ सामजस्य न बैठता हो ।/? 

नीग्रा (१४४7०) के शब्दों मे, “किसी उद्दृग्य को प्राप्त करने के लिये मनुष्यों 
तथा सामग्रियों (/४००४४५) का जो सगठन तथा उपयोग क्रिया जाता है उसे 
प्रशासन कहा जाता है ।£ 

ह्वाहट (7777०) के मतानुसार, “किसी उद्देश्य तवा लक्ष्य की पूि के लिये 
बहुत से व्यक्तियों ने निर्देशन ([)06००८ा०ा), समन्वय (ए00वाक्षाणा) तथा नियत्रग 
(८०77०!) को द्वी प्रशासन की कला कहा जाता है ॥3 

फिफनर (#/#72) ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है, “वाड्छित 
उद्देश्यो की पूर्ति के लिये मानवीय तथा भौतिक सावनों का सगठन ठथा निर्देशन ही 
प्रशासन है 

हर॒वर्ट ए० साइमन (म्र&#०४/ 4 5७707 के अनुसार, “सबसे अधिक 
व्यापक श्रर्थ मे, समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये वर्गों (07095) द्वारा साथ 
मिलकर की जाने वाली क्रियाओं को प्रशासन कहा जा सकता है ।/5 

लूथर गुलिक (/#7श 6शल॑.) के जब्दों मे, “प्रशासन का सम्बन्ध कार्यो 
को सम्पन्न कराने से है, जिसके साथ ही साथ निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सके ।” 

जब लोग कुछ उ््ं ब्यो की पूवि के लिये एक साथ मिलते है या परन्पर 
सहयोग करते हैं तो उन क्रियाओ को प्रणासन कहा जाता है जिन्हें कि वे अपने 
निश्चित लक्ष्य की पूर्ति के लिये सम्पन्न करते हैं। परन्तु जब किसी सरकारी कार्य 
को करने के लिये लोग परस्पर मिलते है तो उनकी क्रियाओ्रों का प्रवन्ध तथा निर्देशन 
किया जाता है, इसीलिये कुछ वाछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये मनुप्यो तथा सामग्री 
के उचित संगठन तथा निर्देशन को भी प्रशासन कहा जाता है। 


लोक प्रशासन की परिभाषा 
((0९00॥7 0 7?ए0॥0 ३०0॥07509307) 


'लोक-प्रगामन व्या है ? इस प्रब्न का उत्तर देना वहा कठिन है। इस 


विपय के लेखकों मे लोक-प्रथासन वे अर्थ ऊे बारे में भिन्न-लिन्न मन व्यक्त फ़िये 
हैं । एक वात का स्पप्टीकरण प्रारम्भ में ही कर देना उचित है। प्रद्यासन की 
परिनापा करते समय यह जहा गया था कि जब नी लोग कुछ उद्देष्यों की पृतति के 
हे १४ 5८7९, (६6 ) छाटायाल्या5 6 ?एछ6 6 तग755007, [१ 3 हे 

5७7०0 7 4 ?िए्ञा०  46फ्शा5ा9007 
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लोक प्रशासन का थ्रर्थ, प्रकृति तथा क्षेत्र प्र 


सरकार के बदलते हुए कार्यो को हृष्टिगत रखते हुए भी समझा जा सकता है | इस 
बात का पता लगाने के लिये कि इसमें कोई मौलिक तत्व पाया भी जाता है या नही 
यह आवश्यक है कि इसका अध्ययन गहराई के साथ, समय की गतिज्नीलता के साथ 
आर वास्तविक रूप में किया जाए ।”7 
लोक प्रशासन के श्रर्थ के विषय से लेखकों के विचार 
(जएा6छड ० शजाशा5ड ० पा शिव्यथातए ० 7फरर &07॥7!॥ 57 470॥) 

अब हम यह देखेंगे कि लोक-प्रणासन के अ्रर्थ के बारे मे विभिन्न लेखकों ने 
क्या-क्या विचार व्यक्त किये है । 

विलोबी (770078779) के कथनानुसार, “अपने व्यापक श्रर्थ में, लोक- 
प्रजासन उस कार्य का प्रतीक है जो कि सरकारी कार्यो के वास्तविक सम्पादन से 
सम्बद्ध होता है, चाहे वे कार्य सरकार की किसी भी जाखा से सम्बन्धित क्यों न 
हो * *। अपने सकुचित अर्थ मे, यह केवल प्रण्ामकीय शाखा की कार्यवाहियो की 
ओर सकेत करता है ।£ 

इस प्रकार, इन लेखक महोदय ने लोक-प्रशासन की दो परिभापाये दी 
हैं--एक व्यापक और दूसरी सकुचित । यदि लोक-प्रणासन के व्यापक अर्थ को लिया 
जाये तो इसमे वह कार्य सम्मिलित किया जाता है जो कि सरकार की तीनों ही 
शाखाओं --श्रर्थात्‌ सरकार की व्यवस्थापिका णाखा के प्रशासन, न्याय के प्रशासन 
झौर कार्यपालिका के प्रशासन--के कार्यो के वास्तविक सम्पादन से सम्बद्ध हो । 
सकुचित अर्थ मे, लोक-प्रणासन सरकार की केवल कार्यपालिका णाखा की क्रियाओं से 
ही सम्बन्पित होता है। 'लोक-प्रणासन के सिद्धान्त (श॥)०ए०४ एी ?ए०॥० 
42 ता॥509007) नामक अपनी पुस्तक में उन्होंने घब्द के केवल सकुचित अश्रर्थ 
का ही उल्नेख किया है और अपने श्रापको केवल कार्यपालिका णाखा की प्रद्मासकीय 
क्रियाओं अथवा कार्यवाहियों से ही सम्बन्धित रखा है । 

एजण०्डी०छ्वाइट (८ 20 #7#॥०) का कहना है कि “लोक-ग्रशासन में वे 
सभी कार्य झा जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना शअ्रथव्ग 
क्रियान्वित करना होता है ॥2 

ह्वाइट ने लोक-प्रशासन की परिभाषा व्यापक ग्रर्थ में की है । उनकी परि- 
भाषा के अनुसार, जोक-प्रशानन की परिधि में वे सभी कार्य आ जाते है जिनफजा 
उद्देश्य सार्वजनिक नीठियो को पूरा करना या क्रियान्वित करना अथवा जाग करना 
होता है। लोक-प्रशासन के अन्तर्गत सरकार के विभिन्न अगो की थे सभी क्रियायें 


] वाद ६८ 0णातवठ$ छा 7एशक्‍ए 4 0तगातहाहराावएा), # २७ ठ/वव4६०0, 099 25-29 
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3. 9#0ण॥९ 4 6ग्राग्राबफ्याठा (०१555 6 9 ॥॥6056 €|वाछए॥075 #०५797 0 
एालार एफ्ाएए:९ फिट फ्रिशशिया एप तातकित्टाच्या ता ऊणाार एछण०:7 (700०7 
६007॥0८५5०७५ ७ एए०॥६८ <+ 67 ५१४300 7 नाई, 722 ॥/7/८ 


लोक प्रशासन का श्रय॑, प्रकृति तथा क्षेत्र छ 


प्रवन्च, निर्देशन तथा निरीक्षण भी करता है जिसने कि उनके प्रयत्नों में कुछ व्यवस्था 
तथा कुझलता उत्पन्न की जा सके * *॥7 

डिमोक (2)77०८८) के शब्दों मे, “प्रशासन का नम्बन्च सरकार के “दया 
और “कैसे से है । क्या से अभिप्राय विपय में निहित ज्ञान से है, शर्थात्‌ किसी भी 
प्रणासकीय क्षेत्र से सम्वन्धित वहु विशिष्ट ज्ञान जो प्रशासक को अपना कार्य करने 
की क्षमता प्रदान करता है। 'कैसे' से अ्रभिप्राय प्रवन्च करने की उस कला एवं 
सिद्धान्तों से है जिनके अनुसार सामूहिक योजनाओं को सफलता वी ओर ले जाया 
जाता है | इनमे से दोनो अनिवार्य है, और वे दोनों ही मिलकर उस समन्वय की 
रचना करते हैं जिसे प्रशासन की सज्ञा दी गई है * ॥* 

वाल्डो (79/6०) का कहना है कि लोक प्रशासन “मानवीय सहयोग का 
एक पहलू” तथा “विभिन्न वर्गों वाले प्रशासन से सम्बन्धित एक वर्ग! है जो कि “उच्च 
कोटि की विचारणक्ति से युक्त एक प्रकार का सामूहिक मानवीय प्रयत्न है ॥* 

मार्क्स (34००) तथा साइमन (37०४) का यह मत है कि लोक-प्रद्मामन 
का सम्बन्ध सरकार की केवल प्रशासकीय जाखा से ही है । 

तथापि, श्राज जब हम “लोक-प्रशासन बब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा 
अभिप्राय मुस्यत संगठन, कर्मचारी-वर्ग के कार्यो तथा कार्य करने की उत्त रीतियो से 
होता है जो कि सरकार की कार्यपालिका णाखा को सौपे गये सिविल श्रथवा अरनैनिक 
कार्यो को प्रभावशाली ढग से पूरा करने के लिये यह आवध्यक होते हैं । हम इस गब्द 
का प्रयोग परम्परागत अथवा रिवाजी अर्थ में करेंगे ।* 

पुन साइमन (577०7) के जब्दों मे, “सामान्य प्रयोग में लोक-प्रशासन मे 
अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो कि केन्द्र, राज्य अथवा स्थानीय सरकारों द्वारा 
सम्पादित वी जाती है ।? 

'लोक-प्रणासन क्या हैं ” इस प्रह्न से सम्बन्धित सम्पूर्ण वाद-विवाद को 
सलेप में फिर से दोहराते हुए यह कहा जा सकता है कि लोक-प्रशासन का सम्वस्ध 
सम्पूर्ण रूप में सरकार के सभी कार्यों से होना चाहिये चाहे वे उसकी कसी नी 

गाखा द्वारा सम्पादित क्यि गये हो । किन्तु यदि सरकार की सभी शात्राओं की उत 
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लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति तथा क्षेत्र है 


(४) अपना कत्तंव्य पालन करने के लिए कर्मचारी-वर्ग को प्रदान की जाने 
बाली सामग्री, पूर्ति, यन्त्र तथा साज-सज्जा । 


(५) 'वित्त! (एप9706) --यह ऊपर उल्लेख की गईं सभी समस्याओं से 
कठिन विषय है । इस प्रकार लोक प्रशासन का काझयं-क्षेत्र प्रशासन के अन्तर्गत “मनुष्यों, 
सामग्रियो तथा उपायो' की समस्याओं का अध्ययन करना है । 


लोक-प्रशासन के क्षेत्र के सम्बन्ध मे ९०5700८079? विचार 
(?05000089? प्राएच्च त पार 5209९ ० एल 40॥्रादात्रा0) 


लूथर गुलिक ([.४#८/ 60/0८४:) ने लोक-प्रशासन की इन उपर्युक्त 
समस्याझ्रों का वर्णत और भी अधिक आधुनिक रूप मे किया । उन्होने इनका उल्लेख 
'पोस्ड कोर” (?0877000898) शब्द के रूप मे किया । इस शब्द की रचना कुछ 
अग्रेजी शब्दों के पहिले अक्षरों को मिलाकर हुई है । 
वे शब्द इस प्रकार हैं --- 

9 >+ एक्षाणा08 (योजनाये बनाना) 

(0 +>+ 0एथ्ाडइा7ए (संगठन करना) 


» +- £राष्ट (कर्मचारियों की व्यवस्था करना) 
70 --+ 727००0॥8 (निर्देशन करना) 

(० 5+ (०णरकाधगए (समन्वय करना) 

प्‌ 5८ 


7९6००७ए४ (रिपोर्ट देना) 

9 न॑ कक लत जे (बजट तैयार करना) 
पाजनाय बनाना (?॥॥॥॥8)--इससे अ्रभिप्राय यह है कि उन कार्यों की 

मोटी रूप-रेखा तैयार करना जिनका किया जाना आवश्यक है श्लौर साथ ही उन 

तरीको को भी निश्चित करना जिनके द्वारा उन कार्यों को पूरा किया जाता हे । 

< सगठन करना (084) “+अधिकारी-वर्गं के ऐसे स्थायी ढाँचे को 

तैयार करना जिसके द्वारा निद्चित उद्देश्य के लिए काम के उप-विभागों की व्यवस्था 

की जाती है, उनको क्रमवद्ध किया जाता है, उनकी परिभाषा की जाती है और उनमे 

समन्वय स्थापित किया जाता है। के 


फर्मंचारियो की व्यवस्था करना 


है (5(४#768 स्टाफ | 
फमचारी-वर्ग की नियुक्तित, प्रशिक्षण (शा को श्र्थात्‌ सम्पूर्ण 
अनुकूल दणाओ वि 8) भर उनके लिये कार्य 

नुकूल दशाओं का निर्माण करना । 


निर्देशन करना (7006००४78) +डंससे अभिप्राय है कि 
निर्णय करना तथा उन्ही के अनुरूप कमंचारियो को विशिष्ट अ्रशासन सम्बन्धी 
सूचनाये देना और इस प्रकार कार्य का नेतृत्व करना | “7 सामान्य श्रादेश तथा 
समन्वय फरना ((००भराबरापाह्ट) “कार्य के विभिन्न गी 
सम्-पन्बित करना झववा उनमे समन्वय स्थापित करना । भागों को परस्पर 


प्‌ लॉक प्रभासन 


सभी जटिल एवं मिश्रित क्वियाओं का अध्ययन किया जाय जो कि सार्वजनिक उद्देंग्य 
की पूर्ति के लिए सम्पन्न की जाती है, तो विपय श्रत्यधिक विस्तृत हो जायेगा, उससे 
भ्रम उत्पन्न होगा और उसकी एकस्पता समाप्त हो जायेगी । श्रत इस पुस्तक में 
अध्ययन की हृष्टि से लोक-प्रशासन का श्रर्थ सरकार की केवल कार्यपालिका ज्ाखा 
के संगठन एव कार्यों से ही लिया जायेगा । 


लोक-प्रशासन का क्षेत्र 
(6 8९096 ० एप्रशार 407॥7ग्रौं5ध80॥) 


लोक-प्रशासन की व्याख्या करते समय दो प्रकार की विचारधाराय हमारे 
सामने आई । एक विचारधारा के अनुसार लोक-प्रशासन की परिभाषा व्यापक प्र्थ 
मे की गई झौर दूसरी के अनुसार सकुचित श्रर्थ मे । यदि इसके व्यापक श्र्थ को 
लिया जाये तो लोक-प्रशासन के अ्रध्ययन मे सरकार की तीनो ही झाखाओं-- 
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्‍्यायपालिका--के क्षेत्र तथा क्रियाये सम्मिलित की 
जाती हैं । यदि लोक-प्रशासन के इस अर्थ को स्वीकार किया जाये तो इसके अध्ययन 
की परिधि में वे सभी मिश्नित क्रियायें सम्मिलित की जायेगी जो कि सार्वजनिक 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार की सभी शाखाओं द्वारा सम्पादित की जाती हैं । 
इसमे जहाँ सशस्त्र सेनाओ की प्रशासकीय समस्‍यायें सम्मिलित होगी वहाँ असैनिक 
विभागों की प्रशासकीय समस्याओ का अध्ययन भी किया जायेगा । यह स्वाभाविक 
है कि ऐसा अध्ययन बडा कठिन हो जायेगा और यह हो सकता है कि उससे अम 
उत्पन्न हो । इसी कारण लोक-प्रशासन की सकुचित परिभाषा स्वीकार की गई और 
यह कहा गया कि इसके अध्ययन मे मुख्यत सगठन, कर्मचारी वर्ग के कार्यों तथा 
कार्य करने की उन रीतियो को सम्मिलित किया जाना चाहिये जो सरकार की कार्य- 
पालिका शाखा को सौंपे गये सिविल अथवा असैनिक कार्यों को प्रभावशाली ढग से 
पूरा करने के लिये आवश्यक हो। लोक-प्रशासन का सम्बन्ध सरकार की केवल 
कार्यपालिका शाखा से ही होता है श्लौर इसमे सगठन, कार्यप्रणाली तथा कार्य-विधि 
के उन मामलो का अध्ययन किया जाता है जो कि सामान्यत सभी झथवा अधिकाश 
भशासकीय भ्रभिकरणो (28०7०८९४) से सम्बन्धित होते हैं। लोक-प्रशासन की 


समस्याओं को निम्नलिखित पाँच पृथक, किन्तु घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित, वर्गों मे 
वाटा जा सकता है-- 


(१) सामान्य प्रशासन! (ठक्ञाथ्रव 4 ताराइएवा070 )--अर्थात्‌ प्रशासन 
के ऊपर निर्देशन, निरीक्षण तथा नियन्त्रण” करने का कार्य किसे सम्पन्न करना है? 


(२) 'सगठन' (08क0ग$४7०) --प्रशासकीय कार्य को सम्पन्न करने के 
लिये सेवाओ का सगठन किस प्रकार किया जाना है? 


(३) कर्मचारी वर्ग (?०5००7८ )--विभिन्न सेवाओ्लो तथा क्रियाश्री का 
प्रवन्च किसके हारा होना है ? 


पे हज क्र ६ 
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(४) अपना कत्तंव्य पालन करने के लिए कर्मचारी-वर्ग को प्रदान की जाने 
बाली सामग्री, पूर्ति, बन्त्र तथा साज-सज्जा । े 

(५) “वित्त! (एप्राक्वा००) >यंह ऊपर उल्लेख की गई सभी समस्याओं से 
क्रठित विपय है । इस प्रकार लोक प्रशासन का कार्य-क्षेत्र प्रभासन के अन्तर्गत मनुष्यों, 
सामग्रियों तथा उपायों' की समस्याञ्रों का अध्ययन करना है । 


लोक-प्रश्यसन के क्षेत्र के सम्बन्ध मे 0१0570८0799! विचार 
(70857000४9! शा6क्त ए ॥96 8९07० ०५ एफ्रार &0॥ग्रा्र॥ा20॥) 

लूयर गुलिक ([./#2/ 000८) ने लोक-अ्गासन की इन उपर्युक्त 
समस्याओं का वर्णन और भी अधिक आधुनिक रूप में किया | उन्होने इनका उल्लेख 
'पोस्ट कोर्ब” (?087000798) जब्द के रूप मे किया । इस शब्द की रचना कुछ 
अग्रेजी गव्दों के पहिले अक्षरों को मिलाकर हुई है । 
वे शब्द इस प्रकार है -- 

ए ++ शक (योजनाये वनाना) 

०0 078०7॥879 (संगठन करना) 

8 -5 5477गा8 (कर्मचारियों की व्यवस्था करना) 

70 -- 7976०४7४ [निर्देशन करना) 

(० 55 (!०००॥7थ४7९ (समन्वय करना) 

प >> रि८००7४एष्ठ (रिपोर्ट देना) 

8 ज+ 3प08०धाष्ट (वजट तैयार करना) 

योजनायें बनाना (?]&8॥7778)--इससे अ्रभिप्राय यह है कि उन कार्यों की 
मोटी रूप-रेखा तैयार करना जिनका किया जाना झावश्यक है और साथ ही उन 
तरीकों को भी निश्चित करना जिनके हारा उन कार्यो को पूरा किया जाता है । 

संगठन करना (02शाटाए8]--अधिकारी-वर्ग के ऐसे स्थायी ढाँचे को 
तैयार करना जिसके द्वारा निश्चित उद्देश्य के लिए काम के उप-विभागों की व्यवस्था 


की जाती है, उनको क्रमवद्ध किया जाता है, उनकी परिभाषा की जाती है और उनमे 
समन्वय स्थापित किया जाता है। 


॥ 


फर्मंचारियों की व्यवस्था फरना ($#8)--स्टाफ अर्थात्‌ सम्पूर्ण 


कमचारी-वर्म की नियुक्ति, प्रशिक्षण (पथ) और उनके लिये काये करने की 
अनुकूल दशाओं का निर्माण करना । 


हा निर्देशन करना (006०७०४)--इससे अभिप्राय है कि प्रशासन सम्बन्धी 
'नसशय करना तथा उन्ही के अनुरूप कमेचारियो को विशिष्ट व सामान्य श्रादेश तथा 
सूचनायें देना श्रोर इस प्रकार कार्य का नेतृत्व करना । 

समन्वय करना ((०ण००गाशाग8) --कार्य के विभिन्न 


सर मक कचल है भिन्न भागों को परस्पर 
सम्बन्धित झएना अथवा उनमे समन्वय स्थापित करना | 


१० लोक प्रभासन 


रिपोर्ट करता (२८००४॥४)--इसक्रा श्रर्थ यह है कि प्रशासकीय कार्यो की 
प्रगति के सम्बन्ध मे उन लोगो को सूचनाये प्रदान करना जिनके प्रति कार्यपालिका 
(85४००४४९७८) उत्तरदायी है। इस प्रकार स्वग्न अभिकरण (९०॥०५) तथा उसके 
अधीनस्थ कर्मचारियों को अभिलेखो (१८००7०$), अन्वेपण तथा निरीक्षण से 
परिचित रखना । 

बजट तेयार करना (500726४॥क्‍2)--राज्य की आय तथा व्यय का पूरा 
लेखा तैयार करना । इसके अन्तर्गत वित्तीय योजनाये तैयार करना, हिंसाब-किताव 
रखना तथा प्रशासकीय विभागो को वित्तीय साधनों के द्वारा अपने नियन्त्रण में 
रखना आदि बातें सम्मिलित है ।* 


लोक प्रशासन के क्षेत्र से सम्बन्धित “?0500८07४9? विचार की ग्रालोचना 
(50 (जाप ण ९?०5970007898! 9९५७ ० पा€ 5९00५ 0० एपआाए 
#तगरधाधा वा णा) 

लोक-प्रशासन के क्षेत्र के सम्बन्ध में ल्यृइस मेरियम (उ,शह रीर्व शपदा) 
के विचार--- 

'लोक सेवा तथा विशिष्ठ प्रशिक्षण (?एशश।ार $छश०९ थ्षा्त 596ण0शी 
पृपश्याए8) नामक अपने व्याख्यानो मे ल्यूइस मेरियम ने यह तो स्वीकार किया 
कि पोस्डकोब॑ (?087000२8) क्रियायें व्यवहारत सभी प्रशासकीय स्थितियों में 
पाई जाती है परन्तु उन्होने यह तक दिया कि लोक-प्रशासन के 7085700088 
विचार मे एक आवश्यक तत्व की उपेक्षा कर दी गई है, और वह तत्व है 'पाठ्य-विषय 
का ज्ञान! (ग0ज्ञा०त86 ० ४ए)९० ग्राधां०) । उन्होने कहा कि “हमे कुछ कार्यो 
की योजना बनानी होती है, हमे कुछ कार्यों का सगठन करना होता है, हमे कुछ 
कार्यो का निर्देशन करना होता है ।” उन्होने श्रागे कहा कि “किसी भी अभिकरण 
(&2०7०५) के प्रभावपूरणं एवं वुद्धिमत्तायूर्ण प्रशासन के लिए उस पाद्य-विषय 
($प्0]००४ 7//०) का गहरा ज्ञान प्राप्त करना अनिवाय होता है जिससे कि वह 
प्रशासकीय भ्रभिकरण मुरयत सम्बन्धित होता है ।£ 

“कैची के दो फलको के समान लोक-प्रशासन दो फलको (89025) वाला 
श्रौजार है। उस औजार का एक फलका है 70570207 के श्रन्तर्गत आने 
वाले क्षेत्रों का ज्ञान, और दूसरा फलका है उस पाठ्य-विषय (8096० ग्राशाथ) 
का ज्ञान जिसमे कि ये तकनीकें लागू की जाती हैं। उस औजार को प्रभावद्याली 
वनाने के लिए यह आवब्यक है कि उसके दोनो ही फलके (890०5) ठीक हो ।* 
इस प्रकार मेरियम (]/८पयव्गा) ने “सामान्य प्रद्यामक” जैसी किसी भी चीज के 
अस्तित्व को अस्वीकार किया क्योंकि उनका विश्वास है कि सामान्य प्रशासन का 
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प्रत्येक मामला अपने निजी पाठ्य-विपय से विशिष्ट रूप से वबधा होता हैं। इस 
प्रकार ?0570९007२8 पाठ्य-विषय ($79००६ 778/०/) के महत्व पर जोर नही 
देता । वस्तुस्थिति यह है कि लोक-प्रणासन के उपयुक्त क्षेत्र मे दोनों ही विचार, 
श्र्थात्‌ 'पोस्ड को (?05770007२8) तथा पाठय-विपय, सम्मिलित क्यिे जाने 
चाहियें। ?087000789 हमे प्रशासन की ऐसी तकनीके (]6८४ग्राध7८$) प्रदान 
करता हैं जो कि सभी प्रकार के प्रशासन मे आमतौर पर पाई जाती है। जब ये 
तकनीके या विधियाँ प्रशासन के विभिन्‍न क्षेत्रों मे प्रचलित समस्याओं पर लागू की 
जाती है तो वह व्यावहारिक प्रगासन (59ए॥6व 6वंगाहाशईाशत०7) हो जाता है । 
खत लोक-प्रशासन के क्षेत्र भें इन दोनो ही विचारो के वीच कोई विरोध नहीं पाया 
जाता । “?0870९07४89' बिचार तो प्रशासन के सैंद्धान्तिक पहलू पर जोर देता है 
और “पाठ्य-विषय सम्बन्धी विचार ($प्रशव्० शिक्षा भा८७) प्रशासन के 
व्यावहारिक पहलू पर जोर देता है। अत लोक-प्रशासन में दोनों का ही अ्रध्ययन 
किया जाना चाहिये । 

लोक-प्रशासन के भअन्तर्गत केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय-सभी स्तर की सरकारों 
की एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में प्रशासन का अध्ययन किया जाता है। इसमें 
संगठन को समस्याझ्ो, सरकार की क्रियाश्रो तथा सचालन अधिकारियो द्वारा अपनाये 
जाने वाले तरीकों का अध्ययन किया जाता है। इसमे कर्मचारी-बर्ग तथा वित्तीय 
प्रवन्ध की समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। प्रजातन्त्रीय देशो में साव॑जनिक 
सम्बन्ध तथा लोक-प्रभासन की सार्वजनिक उत्तरदायिता अध्ययल का एक आवश्यक 
पहलू होता है । 

वास्तव में लोक-प्रणासन की क्रियाओं का क्षेत्र इस बात पर निर्भर करता है 
कि लोग सरकार से क्या आ्राश्ञा करते है । यदि लोग यह आशा करते हैं कि सरकार 
का सम्बन्ध केवल कानून व व्यवस्था की स्थापना, न्याय के प्रशासन तथा ठेको अथवा 
समभीतो को लागू करते से है, तो लोक-प्रशासन की क्रियाओं का क्षेत्र सीमित कहा 


जायेगा। श्रौर दूसरी ओर, यदि लोग सरकार से यह आशा करते है कि वह उनके 
स्थायी कल्याण में वृद्धि करेगी, जन्म से लेकर भृत्युपयंन्त सामाजिक सुरक्षा की 
गारन्डी देगी और एक अच्छे रहन-सहन के स्तर का आव्यासन देगी, श्रादि-आदि, तो 
लोक-अणथानन की क्रियाओं का क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत होगा । 


प्रोफेसर ह्वाइट ने इस विचार का इन घद्दो में समर्थन किया है -- 
के “अपने व्यापक अर्थ मे, प्रशासन के लक्ष्य स्वय राज्य के साध्य है। उदाहरण 
के दिये, गान्ति ओर व्यवस्था की स्थापना, न्याय की प्राप्ति, नवग्रुवको की शिक्षा 
बीमारी एवं सकट के विरुद्ध सुरक्षा तथा समाज के विभिन्‍न लडने वाले वर्गों तथा 
हिलो के बीच एकत्ता एव समझौता कायम करना और सक्षेप मे, अ्नच्छे जीवन की 
भाष्ति--इन सभी का प्रशासन एव राज्यो के लक्ष्यों से सम्वच्च है 77 । 
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लोक-प्रश्ासन तथा व्यक्तिगत प्रद्यासन 
(?फाल बा0 शिफ््वार ॥ताएरई शा0णा) 

लोक-प्रशासन के श्रर्थ तथा क्षेत्र के अतिरिक्त, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रध्न 
यह उत्पन्त होता है कि क्या लोक-प्रशासन एवं व्यवितगत प्रशासन में कोई भेद है । 
कभी-कभी लोक-प्रशासन तथा व्यक्तिगत प्रशासन अथवा सरकारी और गैर-सरकारी 
प्रशासन के बीच भेद किया जाता है । 

जैसा कि साइमन (570०7) ने वताया है कि “सामान्य कल्पना यह है कि 
सरकारी प्रशासन का सगठन 'नौकरशाही' (8फ्ाध्व्प्रणाथा८))। आधार पर होता है 
किन्तु व्यक्तिगत प्रशासन की रचना का आधार व्यापारिक है, सरकारी प्रशासन का 
सम्बन्ध राजनीति से होता है जबकि व्यक्तिगत प्रशासन राजनीति से परे होता है , 
सरकारी प्रशासन की मुख्य विशेषता 'लालफीताशाही” (0९४० 997) होतो हैं 
किन्तु व्यक्तिगत प्रशासन में ऐसी बात नही पाई जाती ।+ 


लोक-प्रशासन तथा व्यक्तिगत प्रशासन के बीच समानता के कुछ तत्वों का 
उल्लेख किया जाता है। लोक-प्रशासन तथा व्यक्तिगत प्रणासन के बीच जो भेद 
किया जा सकता है वह पूर्ण नही है । बडे पैमाने की प्राइवेट व्यावसायिक सस्थाओं 
तथा विभिन्न सरकारी क्रियाओ एवं सेवाओ की कार्य-पद्धति तथा उनके सगठन के बीच 
अनेक समानतायें पाई जाती हैं । प्रबन्ध तथा सगठन सम्बन्धी अनेक तकनीके तथा 
पद्धतियाँ लोक तथा व्यक्तिगत, दोनो ही प्रकार के प्रशासन मे सामान्य रूप से पाई 
जाती है। फाइलें रखने, नोट करने तथा आँकडे उपलब्ध करने ग्रादि से सम्बन्धित 
अनेक निपुरणातायें दोनो ही प्रकार के प्रशासन मे पाई जाती है। यही कारण है कि 
बहुधा अवकाश्ष प्राप्त सरकारी कर्मचारी बडी-बडी व्यवसायिक सस्थाओ में पुन 
नियुक्त कर लिये जाते है और कभी-कभी सरकार भी अपनी औद्योगिक सस्थाओ के 
सचालन के लिए प्राइवेट व्यावसायियो की सेवाये प्राप्त करती है। 
लोक-प्रश्य सन तथा व्यक्तिगत प्रश्ासन मे भेद 
()्0९९१९९ #शचस्तएशा शिाशा८ 70 ?"-१9(८ 4 0॥आ56090॥) 

दोनो ही प्रकार के प्रशासन मे ऊपर उल्लेख की गई समानताओों के नावजूद 
इनमे कई विभिन्नतायें भी पाई जाती है। पाल० एच० एपिलबी (दा मी 49/2९070 
इस विचार के सबसे झोजस्वी प्रणेता थे कि लोक-प्रशासन तथा व्यक्तिगत प्रद्यासन मे 
कई महत्वपूर्ण विशेषताये पाई जाती है। 

उनके कथनुसार, “व्यापक अर्थे मे सरकारी कार्य तथा स्थिति के कम से कम 
तीन ऐसे पूरक पहलू हैं जो कि सरकार तथा अन्य सभी सस्थाओ व क्रियाओं (व 
व्यक्तिगत प्रशासन) के बीच विभिन्नता प्रकट करते हैं। वे पहलू है क्षेत्र प्रभाव व 
विचार का विस्तार , जनता के प्रति उत्त रदायित्व , राजनतिक प्रकृति ।£ 
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कोई भी व्यक्तिगत व्यवसाय सरकार के सहश विस्तृत नहीं होता । धरकार 
की क्रियायें जितने विस्तृत क्षेत्र मे फली होती है, वडे से बडे व्यक्तिगत व्यवसायिक 
उद्यम की क्रियायें भी उतने क्षेत्र तक नही फैली होती है । कोई भी व्यक्तिगत या गैर- 
सरकारी व्यवसाय जनता के प्रति उस रूप मे जवाबदेह नही होता जिस प्रकार कि 
सरकारी विभाग होते हैं । दोनो ही प्रकार के प्रशासन में पाया जाने वाला यह एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण भेद है। लोक-प्रशासत को जनता प्रेस (समाचार पत्रों) तश्रा 
सार्वजनिक मचों की आलोचनाओो का सामना करना पडता है । जन-आलोचना की 
सूक्ष्म अस्वेषण करने वाली दृष्टि प्रशासन की झ्रोर घूम जाती है । कोई भी विशिष्ट 
पग॒ उठाने से पूर्व प्रणासकों (80ग॥75&78/075) को इस बात पर सावधानी के 
साथ विचार करना पडता है कि उस पर जनता की सम्भावित प्रतिक्षिया क्या 
होगी । 
ब्रत्येक सरकारी कर्मेंचारी को 'जनता की आलोचना रूपी बारूद के बीच 
रहना तथा कार्य करना पडता है | इसके अतिरिक्त, सरकार को, किसी भी निर्णय 
पर पहुँचने से पूर्व जनता के परामशों, उसकी श्रभिलाषाओ, इच्छाओं तथा भावनाओं 
को हष्टिगत रखना पडता है । सरकार को इस बात का विचार करना पडता है कि 
किसी भी नौति को अपनाने के क्‍या राजनैतिक परिणाम होगे । 
नीचे लोक-प्रशासन तथा व्यक्तिगत प्रश्यांसन के बीच विभिन्नता की महत्व- 
पूर्ण बातो का उल्लेख सक्षेप में किया गया है । 
(१) लोक-प्रणासन के अन्तर्गत आने वाली क्रियाओं का क्षेत्र बडे से बड़े 
प्राइवेट व्यवसाय की क्रियाओ के क्षेत्र से काफी बडा होता है । 
(२) लोक-प्रशासन अपने आपको समुदाय की अनिवार्य झ्रावश्यकताओं से 
- सम्बन्धित रखता है। समुदाय की मूलभूत तथा महत्वपूर्ण आरावश्यकताये लोक-प्रशासन 
द्वारा सन्तुप्ट की जाती हैं । लोक-प्रशासन का सम्बन्ध लोगों के जीवन तथा सम्पत्ति 
की सुरक्षा से होता है जो कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिये 
गअ्रत्यन्न आवश्यक होते हैं । 

ह ५ ही प्रेरक शक्ति होता है। 
हे कप का उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है| लोक-प्रशासन की समस्त 
प्रशासन झनेद ऐसे कार्य तथा सेवाये अपने ले नेता ह दे ही 5 
राजकोप को झाधिक हानि उठानी पड़े परत वे सेवाये रे हे है पता है कि 
ग्रावध्यक होती हैं । व्यक्तितगत प्रद्मासन में प्रशासक 0 दि ले ओ 
इस योजना अववा कार्य में लाभ नहीं होगा रे 4 ॥ है गंवा जाए कि 

हो होगा ता वह उसको छोड देगा, यद्यपि कभी- 


की उद्यागपति इस वान को स्वीकार नहीं करते कि व्यक्तिगत व्यवसाय का पूर्णा 
चर 
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ध्येय व्यवितगत लाभ प्राप्त करना है । वे कहते है कि वे भी समाज की सेवा की 
भावना से प्रेरित होते हैं । 

(४) लोक-प्रशासन के श्रन्तगंत व्यवहार मे कुछ एकरूपता श्रथवा समानता 
पाई जाती है । लोक-प्रशासन द्वारा बिना किसी प्रकार का पक्षपातपूर्णो अथवा 
विशिष्ट व्यवहार किये समाज से सभी सदस्यो को वस्तुएँ तथा सेवाएँ प्रदान की 
जाती हैं । व्यक्तिगत प्रशासन मे पक्षपातपूर्ण अथवा विशिष्ट व्यवहार किया जा 
सकता है । 


(५) लोक-प्रशासन का नियन्त्रण तथा नियमन देश के कानूनों के द्वारा 
किया जाता है। इसके कत्तंव्य, उत्तरदायित्व, कार्य करने का ढग व इसकी क्रियाओ्री 
का क्षेत्र--सभी का निर्धारण देश के कानून से होता है । इसको कानून की सीमाओं 
के अन्तर्गत रह कर ही कार्य करना पडता है। यही कारण है कि लोक-प्रशासन को 
अनेक बार लाल फीताशाही (२०१ प४ाथा)) कार्य की दैनिक परिपाटी तथा देरी 
झ्रादि का सामना करना पडता है। सरकारी श्रधिकारी को कोई भी कार्यवाही किये 
जाने से पूर्व कानून की समस्त झऔपचारिकताये (#07र/थवा7०४) पूरी करनी पड़ती 

। किन्तु एक व्यक्तिगत व्यवसाय अपने कानून तथा नियम स्वय ही बनाता है जो 
कि व्यक्तिगत सुविधानुसार बदले जा सकते हैं । लोक-प्रशासन मे कोई भी कार्य 
करने के लिये सरकारी कर्मचारियो को कानूनी श्रधिकार की आवश्यकता होती है 

(६) दोनो ही प्रकार के प्रशासन मे विभिन्नता की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
वात यह है कि लोक-प्रशासन अपने द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए जनता 
के प्रति उत्तरदायी होता है । इसको जनता के सम्मुख अपने सभी कार्यों की न्यायो- 
चितता सिद्ध करनी पडती है। यह व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका द्वारा नियन्त्रित 
होता है । जनता के प्रति उत्तरदायी होना-- लोक-प्रशासन की अत्यन्त महत्वपूर्ण 
विशेपताओ मे से एक है । यह एक ऐसा लक्षण है जो कि व्यक्तिगत प्रशासन मे नही 
पाया जाता । सरकारी अधिकारियो को सदा यह बात ध्यान में रखनी पडती है कि 
जनता द्वारा इनके सभी कार्यों के घुणा-दोपो की विवेच्ता की जाती है, उन पर वाद- 
विवाद किया जाता है, उनकी श्रालोचना तथा सुक्ष्म जाच की जाती है । जनमत 

(?ए०॥९ ०977०) सबसे बडा प्रतिरोध है जो कि सरकारी अधिकारियो को मनमाने 
कार्य करने से रोकता है । व्यक्तिगत व्यवसायों मे जनता द्वारा इतनी अधिक सूक्ष्म 
जाच-पडतान नही की जाती । 

(७) लोक-प्रगासन मे सरकारी अधिकारी के श्रपने नाम का कोई महत्व 

नहीं होता । वह अपने व्यक्तिगत नाम से कार्य नही करता बल्कि सरकारी सत्ता के 

एक एडज़ेन्ट के लप में तथा उस पद के अघीन कार्य करता है जिस पर कि वह झ्रासीन 
होता है 

(८5) जनता के प्रति सरकारी अधिकारियो का रुख प्राइवेट व्यवसाय के रुख 
से चित्त होदा है । कोई नी सरकारी अधिकारी त्व तक जनता की सेवा नहीं कर 
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सकता जब तक कि उसमे “जन-हित तथा जन-सेवा की भावना नहों । सरकारी 
कर्मचारियों को समुदाय की सेवा की भावना से कार्य करना पडता है । 

(९) लोक-प्रणासन में वित्त (#7797०8) तथा प्रशासन पृथक-पृथक कार्य करते 
है । सरकारी अधिकारी जो वन व्यय करते हैं उनका उससे कोई सम्बन्ध नही होता । 
लोक-प्रणासन मे सरकारी अधिकारियों पर भारी वित्तीय नियन्त्रण रहता है 
व्यक्तिगत व्यवसाय मे धन निवेशकर्त्ता (हराए०६४०7) के पास रहता है और वह उस 
धन को किस प्रकार व्यय करता है इसके वारे मे वह किसी के भी प्रति उत्तरदायी 
नही होता । दूसरी ओर, लोक-प्रशासन मे जब सहकारी अधिकारी सार्वजनिक घन 
की खर्च करते हैं तो जनता के प्रतिनिधि के रूप मे व्यवस्थापिका (],८ट8276) 
उन पर प्रभावशाली नियन्त्रण रखती है । 

(१०) लोक-प्रश्यासन द्वारा समुदाय को प्रदाव की जाने वाली अनेक सेवाये 
एकाधिकारी (१४०॥०००॥5४०) प्रकृति की होती है। 


उपरोक्त वाद-विवाद के निष्कषं के रूप मे यह कहा जा सकता है कि लोक- 
प्रशासन मे एकरूपता, अ्रनामता तथा जनता के प्रति उत्तरदायिता की विशेषताये 
पाई जाती है । यह कायदे व कानूनों के अ्न्तगंत रहकर कार्य करता है और नागरिकों 
को सवाये प्रदान करते समय उनके बीच भेद-भाव नहीं कर सकता | लोक-प्रणासन 
की श्रपनी कुछ विभिष्ट तकनीक तथा विशेपताये होती हैं जो कि इसको व्यक्तिगत 
प्रशासन से पृथक करती है । किन्तु इस सवके वावजूद, लोक-प्रशासन तथा व्यक्तिगत 
प्रशासन में अन्तर केवल मात्रा का है, गुणा का नहीं। बड़े-बड़े व्यवसाय भी सरकार 
द्वारा बनाये गये कायदे व कानूनों के अन्तर्गत कार्य करते है । व्यक्तिगत व्यवसाय 

देश के कानूनो से इतने स्वतन्त्र नही होते जैसा कि समझा जाता है। लोक-प्रशासन 

तथा व्यक्ति प्रशासन के अन्तर को अधिक वढा-चढा कर नही बनाना चाहिये। जहां 
तक इस तक का सम्बन्ध है कि व्यक्तिगत व्यवसाय के प्रशासन का भेदमूलक लक्षण 
व्यविनगत लाभ प्राप्त करना होता है, यह भी पूर्णात मान्य नही है । व्यक्तिगत 
व्यवसाय का पूरा ध्येय सदा व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना ही नहीं होता । 
क्या लोक-प्रशयसन एक विज्ञान है ? 
(5 वाल म छिटाला९९ 0 एफ्रार 3कापात॥ 807 9) 

लोक-प्रशासन से सम्बन्धित एक अन्य विवादास्पद समस्या यह है कि क्या 
इसको विज्ञान का दर्जा दिया जाना चाहिये ? क्या लोक-प्रणासन को विज्ञान कहकर 
पुकारा जा सबता है ? 

लिज-भ्रशासन विन्नान है या नहीं उस प्रकार का उत्तर देने से पहले इस 
अध्न का उत्तर देना आावध्यक है कि विज्ञान से क्‍या अभिप्राय है ? विज्ञान जब्द का 
पास्तविल अर्थ है क्रमबद्ध ज्ञान । किन्तु विज्ञान! घब्द सावारणत- गरितत, रसायन- 
शान्म्र, नौतिज-शान्‍त जेसे अनेश नौतित विज्ञानों ने जुदा ह्च्मा है। अत जन-साधाररण 


यो भापा में उसका अछ 


व उस जान से लाया जाता है जो प्रत्येक दिया में सत्य 


१६ लोक प्रशासन 


तथा ठीक प्रमारिणत हो । इसके तथ्यों की जाच की जा सकती है। विज्ञान निरीक्षण, 
प्रयोगो तथा अनुभवों के द्वारा अपने नियम बनाता है श्रौर फिर उनके आधार पर 
भविष्यवारियाँ की जा सकती हैं। विज्ञान के नियम, जब भी निश्चित ददश्यायें 
वर्तमान हो, सामान्‍य रूप से सभी जगह तथा प्रत्येक समय लागू होते है । विज्ञान 
के अध्ययन मे जो रीति अ्रपनाई जाती है वह है--अचुसन्धान (]7५९४/827०॥), 
परीक्षण (095०:५७८०7), प्रयोग (४००77०7(8007), सारणीकरण (7४79पॉ४- 
0०), वर्गीकरण ((0॥85शगी०७४०7) तथा सह-सम्बन्ध (2077९ ४४४०॥) । इसके वाद 
इनसे सामान्य निष्कर्ष निकाले जा सकते है। ये सामान्य निष्कर्ष, नियम तथा सिद्धात 
पूर्णाता ठीक होते हैं तथा उनकी जाच की जा सकती है। विज्ञान प्रत्येक दिशा भे 
सत्य तथा ठीक होता है। इसके तथ्यों को पृथक्‌ किया जा सकता है झौर फिर भी 
उनमे सापेक्षिक एकरूपता पाई जाती है । इस प्रकार यथार्थता अथवा पूर्णत ठीक 
होना, समान रूप से लागू करने के लिये नियमो का वरतंमान होना तथा भविष्य- 
वारणियाँ करना अथवा निष्कर्ष निकालना ही भौतिक विज्ञान के लक्षण हैं । 

प्रश्न यह है कि क्‍या ये लक्षण लोक-प्रशासन मे पाये जाते है ? क्या लोक- 
प्रशासन का ज्ञान ऐसा है जोकि पूर्णात यथार्थ हो अथवा पूर्णत ठीक उतरता हो ? 
क्या इसके कोई ऐसे सिद्धान्त अथवा नियम हैं जो सभी जगह समान रूप से लागू हो 
सके ? क्‍या इसके तथ्यो की जाच की जा सकती है ? क्‍या इसके द्वारा भविष्यवारिययाँ 
की जा सकती हैं भ्रथवा निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं ? 


अब हम इसकी यथार्थता झथवा पुर्णाता के प्रदन पर विचार करते हैं। बात 
यह है कि किसी भी सामाजिक विज्ञान को यथार्थता अथवा पूर्णाता की कसौटी पर 
नही कसा जा सकता । सामाजिक विज्ञानों को मनुष्यों से व्यवहार करना पडता है। 
मनुष्यों के व्यवहारों मे भारी विभिन्‍नततायें पाई जाती हैं और उनके बारे मे भविष्य- 
वारिणयाँ नही की जा सकती । श्रत किसी भी सामाजिक विज्ञान में ऐसे यथार्थ 
अथवा पूर्णा नियम नही होते जिनके श्राधार पर यह भविष्यवाणियाँ कर सके । यदि 
यथार्थता अथवा पूर्णाता (58०॥९८७७) ही विज्ञान का लक्षण होता है तो कोई भी 
सामाजिक विज्ञान, विज्ञान होने का दावा नही कर सकता । इसी कारण यदि पूर्णंता 
को ही विज्ञान का लक्षण माना जाये तो लोक-प्रशासन भी विज्ञान होने का दावा नही 
कर सकता | 

एक श्रन्य प्रदन यह है कि क्‍या लोक-प्रशासन ने किसी ऐसे नियम का विकास 
किया है जिसको समान रूप से सभी जगह लागू किया जा सके । क्या लोक-प्रशासन 
के कोई अपने सिद्धान्त है ? कुछ ऐसे सिद्धान्तो के निर्माण का एक प्रयत्न किया गया 
हैं जिनके आधार पर लोक-प्रशासन के अस्तित्व तथा प्रकृति को प्रतिबन्धित किया 
जाता हैँ। प्रीफेनर एच० ए० माइमन ने '#0क्राफाइत्थ्ारए० ऐल्ाइरा०पा 
(947) नामक अपनी पुस्तक मे प्रश्मासन के अग्नलिखित सिद्धान्तो का उल्लेख 


म्ष्या हैँ 
बसा कू -+- 


लोक प्रद्मासन का अ्थे, प्रकरति तथा क्षेत्र 


कु 


न 


(१) वर्गो के बीच कार्यों के विधेषीकरण (5ऊ९्णशारशाणा) के द्वारा 
प्रशासकीय कार्य-कुशलता अ्रथवा निपुणता (2 वगग्राधधधार० सी८्ाटथाएए) बढ 
जाती है । 

(२) किसी एक वर्ग के सदस्यों को नत्ता के निर्धारित पदढ-सोपान 
(पछाधाथाणा9) में क्रमवद्ध करके प्रयासकीय निपुणणता बढ जाती है 


(३) पद-सोपान में किसी भी स्तर पर नियन्त्रण के क्षेत्र को कुछ सीमित 
करके प्रणासकीय निपुणता वढ जाती है । 


(४) नियन्त्रण करने की दृष्टि से (क) उद्देश्य, (ख) प्रक्रिया, (ग) सेवा किये 
जाने वाले व्यक्ति अथवा (घ) स्थान के अनुसार कर्मचारियों के वर्ग बनाकर प्रच्मास- 
कीय निपुग्गता बढ जाती है ।? 

परन्तु ये सिद्धान्त प्रत्येक स्थिति में हटता के साथ लागू नहीं किये जा सकते । 
इसके अतिरिक्त, इनमे श्रनिश्चितता अ्रथवा सदिग्बता का दोप पाया जाता है। जैसा 
कि प्रो० एच० ए० साइमन ने तीसरे “सिद्धान्त' के विपय में स्‍्वय ही स्वीक्रार किया 
है । 

“यह माना जाता है कि उन अधीनस्थ कर्मचारियों की सरया जो किसी भी 
एक प्रण्ासक से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित होते है, यदि सीमित--मान लीजिये छ --- 
करदी जाय तो प्रग्ासकीय कार्यक्रुणअलता बढ सकती है| यह मत कि “निबन्बग्ग का 
क्षेत्र सीमित होना चाहिये, प्रशासन के एक अविवादास्पद तीसरे सिद्धान्त के रूप में 
बुढलापूर्वक स्वीकार किया जाता है। नियन्त्रण के क्षेत्र को सीमित करने के बारे में 
दिये जाने वाले सामान्य तर्क सर्वविदित हैं और यहाँ उनको दोहराने की आवश्यकता 
नही है । एक बात जो सामान्य तप से स्व्रीकार नहीं की जाती वह है प्रशासन से 
सम्बन्धित एक विपरीत सिद्धान्त, जो कि यद्यपि नियन्जणा के क्षेत्र के एक सिद्धान्त की 

तरह प्रचलित नहीं है किन्तु उसके समर्थन में भी उतने ही महन्वपूर्ं तर्क दिये जा 
सकते हैं। यह सिद्धान्त निम्नलिखित 

“कोर्ट भी मामला कार्यकृप में परिग्गित होने से पहिनति संगठन के जितने 
स्तरों से गुजरता है उनकी समस्या न्यूनतम रखकर प्रशासमक्रीय निपुण्गता में वृद्धि की 


जाती है ।” 


“यह सिद्धान्त उन मूलभूत सिद्धान्तों में से एक है जो कि फार्यविधियों को 
सरल परने में प्रशासन्ीय बिब्तेपणों (#ंागराष्नाशत८८ 804955) का परथप्रदर्भन 
फरते है । विन्तु अनेक्र स्थितियों में इस सिद्धान्त से जो परिग्गाम निकलते है वह नियः 
न्त्रण के लेत्र यो निद्धानन [(शञाण्फ़ींढ ता 5उम्शा ० ८0700!), आउडेश की एकता 
के सिद्धान्त (?राह्फ़रां3 णी पाए 0ी ८०070) दथा विद्येपीकर्ण के सिद्धान्त 
(शितप्रणफ़8 ्ी ५9३०गीर2घणा) जी आवध्ययताशो के प्रत्यक्ष विन्द्ध पते हैं. [५ 
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श्द लोक प्रशासन 


इस प्रकार जहाँ तक कुछ प्रशासकीय स्थितियों के विश्लेषण का सम्बन्ध है, 
इन सिद्धान्तो का मूल है। किन्तु प्रशासन के ये सिद्धान्त अ्रधिक यथाथे तथा पूरात 
ठीक नही हैं । 


एक विचार यह भी किया जाता है कि लोक-प्रणासन मे कुछ सिद्धान्तो 
का विकास हुआ है जो कि प्रशासको के व्यावहारिक अनुभव से प्राप्त किये गये हैं और 
यह है कि लोक-प्रशासन की कुछ समस्याओ पर लोग एक समान रूप मे सोचते हैं जैसे 
कि आदेश की एकता, नियन्त्रण के क्षेत्र, एक केन्द्रीय क्रय-सत्ता, आन्तरिक निरीक्षणों 
की व्यवस्था, अधे-वैधानिक (१४३४-।४259५९) तथा भश्र्घ-न्यायिक (पुप्थश-]एक्‍०४) 
सत्ताओं के लिए बोर्ड सदुश सगठन की समस्याञ्रो आदि के वारे में । इनको ऐसे 
प्रामारि/क साधनों तथा नियमों के रूप मे माना जाता है जिनसे प्रबन्ध मे सुविधा 
होती है । णः 

फिफनर ने ठीक ही कहा है कि “लोक-प्रशासन के विशेषज्ञों ने उन समस्याओं 
के समावान के वारे मे पर्याप्त मतैक्य प्राप्त कर लिया है जो कि सम्पन्न की जाने 
वाली प्रत्येक प्रकार की सेवा श्रथवा कार्य के विषय मे उत्पन्न होती हैं। यदि समस्याओं 
के समाधान की रीति के बारे मे विशेषज्ञों मे काफी मात्रा मे मतैक्य का पाया जाना 
ही विज्ञान का लक्षण है तो लोक-प्रशासन को यह अधिकार है कि वह विज्ञान होते 
का दावा कर सके |” 


किसी भी विपय का अपने आपको विज्ञान कहलाने का दावा इस तथ्य पर 
निर्भर करता है कि अ्रध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली उस विपय पर लागू होती है या 
नही ? यदि अ्रध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली किसी खास विषय पर लागू होती है तो 
वह विपय अपने आपको विज्ञान कहलाने का अधिकारी है। अध्ययन की वैज्ञानिक 
प्रणाली लोक-प्रशासन पर लागू होती है । इससे तथ्यो का अध्ययन किया जा सकता 
है, वि्लेपण किया जा सकता है, उनमे परस्पर सम्बन्ध तथा समन्वय स्थापित किया 
जा सकता है श्रौर कुछ परिणामों पर पहुँचा जा सकता है। फिर इस अध्ययन के 
भाधार पर, कुछ सामान्य निष्कपं निकाले जा सकते हैं । चूँकि श्रध्ययन की वैज्ञानिक 
प्रणाली प्रशासन पर लागू होती है अत यही सबसे महत्वपूर्ण औौचित्य. (]0807009- 
एणा। हू जिसके ग्राधार पर लोक-प्रणासन को विज्ञान की सज्ञा दी जा सकती है । 
लोक-प्रशासन को किसी भी भौतिक विज्ञान के समान नहीं समभना चाहिए क्योकि 
इसमें इतनी प्रस्पेता नहीं पाई जाती जितनी कि भौतिक विज्ञानों-- रसायन-शास्त्र, 
सरित व मौतिकझ्ास्त्र--आदि मे पाई जाती है। 

अब गह निष्फ्षे निकाला जा सकता हैं कि लोक-प्रणासन के ऐसे कोई नियम 
सपा सिद्धान्त नहीं हैं जिन्‍्के कि हृदता के साथ सभी जगह लागू किया जा सके । 
भशासत्र का पहल समस्यात्रा का अव्ययन करना पड़ता है और फिर श्रपने श्रध्ययन 
जया ब्यावज्ञारिक ज्ञान के आयार पर समस्याओ्रों को सुभाना होता है। चूंकि प्रशासन 
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लोक प्रशासन का थे, प्रकृति तथा क्षेत्र १६ 


एक 'समस्याये सुलकाने वाला! (70#था। 5०श॥8) उद्यम है श्रत इसमे सिद्धान्तो 
को कठोरता तथा दृढता के साथ लागू नही किया जा सकता । लोक-प्रशासन को तो 
मुख्यत इस कारण विज्ञान कहा जा सकता है चूँकि अ्रध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली 
इसमे लागू होती है । 

चार्से ए० बवीयर्ड (८४९४ 4 2८०/५४) का यह मत था कि लोक-प्रशासन 
एक विज्ञान है। उन्होने कहा “यदि विज्ञान से तात्पय कार्यों की ऐसी विचार 
सम्बन्धी योजना से है जिसके कि प्रत्येक कथन का गरियततीय मूल्य निकाला जा सकता 
है श्रौर उसके श्रन्तर्गत श्राये हुए तथा प्रक्रिया (?0९८5५) के वीच में आने वाले सभी 
विशज्विष्ट कथनों को एक भेदकारक समीकरण ([)7क०77श/ ८वृपध70॥) के रूप मे 
ठीक-ठीक व्यक्त किया जा सकता है, तब तो प्रशासन विज्ञान नहीं है। इस अर्थ मे 
तो केवल भौतिकशास्त्र को ही विज्ञान कहा जा सकता है ॥” 

“दूसरी ओर, यदि हम विज्ञान जब्द का प्रयोग उस ठीक अथवा यथार्थ ज्ञान 
(728० [00906068०) के समूह के लिए, जो कि अनुभव ([#एशाःथव००) तथा 
निरीक्षण द्वारा प्राप्त किया गया हो, और उन नियमो के समूह के लिये करे जो कि 
अनुभव से प्रकट हुए हो, जो व्यवहार मे लागू किये जा सकते हो, तथा जिनके बारे 
में पूर्व अनुमान किये जा सकते हो, तव हम, यदि चाहे तो, उचित रुप से तथा सुविधा 
के लिये, प्रशासन को विज्ञान कह सकते है। प्रशासन इतिहास श्रौर राजनीति के 
समान विज्ञान होने की श्रपेक्षा अथंज्ञास्त्र, या मनोविज्ञान अथवा जीवविज्ञान 
(870०089५) के समान श्रत्रिक है “विज्ञान अन्य बातों के साथ-साथ ज्ञान अथवा 
अध्ययन की एक विशिष्ट शाखा है, विद्या अथवा ज्ञान का एक प्रामाणिक विभाग 
है । 7 

ग्रध्ययन की वैज्ञानिक रीतियो ($0०॥070 ग्राए॥005) को लोक-प्रणासन मे 
लागू करने के वारे में लिखते हुए वाट # म्रधागाक्‍झा०3 ने कहा कि कुछ ऐसे 
मौलिवा सिद्धान्त (पशात॑य्ागशांगों छाप्राएाए०5) है, जो कि किसी भी विज्ञान पर 
लागू होने वाले सिद्धान्तो के ही सदृश है, और यदि प्रयासन जे उद्देष्य अर्थात्‌ कार्य - 
कुशलता को प्राप्त करना है तो उन सिद्धान्तो का ध्यान रवा ही जाना चाह्ियि और 
केवल वैज्ञानिक रीतियो को दृढता के साथ लागू करके ही उन सिद्धान्तो का निर्धास्ग्य 
किया जा सकता है तथा उनका महत्व समभा जा सकता हैं ।£ 

कभी-कभी यह प्रण्न पैदा होता है कि क्‍या लोक-प्रणशासन एक कला है ? 
फिसी विपय के ज्ञान फो विशिष्ट परिस्थिति मे लागू करना ही का ह | इस 
आर्य में लोक-प्रशासन एक कला है। लोक-प्रशापन के ज्ञान को विशिष्ट स्मस्याग्रों 
एवं परिन्थितियों भें लागू किया जाता है किल्तु किसी भी परिस्थिति था सामना करने 
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२० लोक प्रशासन 


से पहले प्रशासक (6ताग्राशा०) को सदा स्वयं ही उस पर विचार करना 
होता है । 


लोक-प्रकाशन के श्रध्ययन के प्रति विभिन्‍न दृष्टिकोण : 


कार्यकुगलता व मितव्ययता की प्राप्ति लोक-प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य माना 
गया है। इस विषय के प्रारम्भिक लेखकों ने प्रशासन में कार्यकुशलता की प्राप्ति के 
प्रझन पर ही विशेष बल दिया। वस्तुत लोक-प्रशासन के वे तथाकथित 'सिद्धान्त' जो 
इसके विकास के प्रारम्भिक श्रवस्था में प्रतिपादित किये गये थे, कार्यकुशलता की प्राप्ति 
के लिए सुझाये गये साधनमात्र थे 7 


राजनीति व प्रशासन का विभाजन : 


उपरोक्त कार्यकुशलता प्रधान दृष्टिकोण तथा अमरीकी सरक्षणता-विरोधी 
आन्दोलन (4 ॥4707886 ग्रा०भध्णाधा) को इस विचार से और भी बल मिला 
कि नीति-निर्माण का कार्य नीति को क्रियान्वित करने के काये से भिन्न है प्रथम कार्य 
जनता द्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिका सभाओो का है तथा दूसरा कार्य तकनीकी दक्षता- 
प्राप्त एव राजनीतिक रूप से 'तटस्थ' ([२८ए४]) प्रशासनिक अधिकारी-वर्ग का है । 
इस मान्यता पर “राजनीति' व “प्रशासन” के बीच एक विभाजन रेखा खीच दी गई 
कि 'राजनीति' के क्षेत्र मे तो मुख्य प्रबन यह निर्णय करता है कि “क्या-क्या कार्य 
करने चाहिएँ ?” जबकि 'प्रशासन' के क्षेत्र मे मुख्य प्रश्न यह है कि “कार्य किस प्रकार 
किया जाये ?” इस प्रकार 'नीति-निर्धारण” का काये 'राजनीति' से सम्बन्धित मान 
लिया गया और 'नीति-क्रियान्वन' का कार्य 'प्रशासन' से सम्बन्धित । 
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लोक प्रशासन का अथ, प्रकृति तथा क्षेत्र २१ 


प्रशासन व राजनीति के इस भेद की काफी आलोचना हुई है और अव लोक- 
प्रशासन के विद्यार्थी नें इसको अस्वीकृत कर दिया है | तथ्य इस वात को सिद्ध करते 
हैं कि प्रशासन का नीति-निर्माण या निर्धारण के कार्य से भी घनिष्ठ सम्बन्ध है और 
बह इसमे सक्रियभाग लेता है। यह एक पूर्णतया अ्ताकिक तके है कि नीति-निर्धारण 
का कार्य प्रशासनिक अधिकारी-वर्ग की सहायता या परामर्ण के विना भी सम्पन्न 
किया जा सकता है। ऐसे किसी भी मत्री की ओर सकेत करना कठिन है जो प्रशासन 
के लिए नीतियाँ निर्घारित करते समय अ्रपने प्रशासनिक अधिकारियों (जा 
5"एथ्या5) के परामश या विचारो से प्रभावित न हुआ हो | बहुत से, वल्कि सत्य तो 
यह है कि अधिकाश, विधेयक मत्रीगग अपने उच्च प्रशासनिक अ्रधिकारियो की प्रेरणा 
पर ही व्यवस्थापिका सभाओ के सम्मुख प्रस्तुत करते है | इसके अ्रतिरिक्त व्यवस्था- 
पिका सभायें अधिकाश विधेयकों को उनकी ल्परेखा मात्र मे ही पारित करती है , 
उनको विस्तृत रूप देने का कार्य प्रभासनिक श्रधिकारियो के कन्धो पर छोड दिया 
जाता है। हस्तान्तरित विधान! (7०0०४2०/०० 7,०28080॥) की सम्पूर्ण धारणा 
“राजनीति' व 'प्रशासन' के विभाजन को अर्थहीन व तथ्यहीन सिद्ध कर देती है । तथ्यों 
व आँकडो के श्रभाव मे किसी भी सफल नीति का निर्वारण अ्रसम्भव है। ये तथ्य 
तथा श्राकडे प्रशासनिक अधिकारी ही प्रदान करते है | श्रनेक कानून केवल इस कारण 
संबोधित अ्रथवा रद्द कर दिये जाते है कि प्रशासनिक अ्रधिकारियों को उन्हे क्रियान्वित 
करते समय अनेक कठिनाइयो का सामना करना पडता है | कानूनो व नीतियो की 
व्यावहा रिकता अ्रथवा अ्रव्यावह्ारिकता प्रशासनिक भ्रधिकारियों के परामर्श के आधार 
पर ही तय की जाती है। प्रत्येक पग पर राजनीति व प्रशासन परस्पर मिश्रित 
प्रतीत होते हू , प्रत्येक पर पर प्रजासन राजनीति को प्रभावित करता है । कोई भी 
ऐसी नीति जो प्रशासनिक अनुभव पर आधारित नही है, भयकर परिरणामो को ही 
जन्म देगी । प्रशासनिक श्रधिकारीगण अपने व्यापक व दी्घ अनुभव के काररा प्रत्येक 
प्रशासनिक समस्या से पूरी तरह परिचित होते है और इस ज्ञान के कारण वे नीति- 
निर्माण के काये में महत्वपूर्ण भाग लेते है। ऐसे प्रशासनिक भ्रधिकारियो के मत व 
परामर्ण की अवहेलना फिर कैसे की जा सकती है ? इस प्रकार “तुम अपना रास्ता 
नापो श्रौर मैं श्रपना” वाले दृष्टिकोण पर ब्राधारित राजनीति व प्रशासन के उप- 
रोक्‍्त विनाजन को तथ्यो के विपरीत व अव्यावहारिक घोषित कर दिया गया है। 
इतना ही नहीं, यह विचार भी कि सरकारी एजेन्सियो के प्रणानन का मूल्याकन 
काय-दु गलता का प्रघानता देकर किया जाना चाहिए, अ्रव विवाद का विण्य वन गया 
। न दावे का भी चुनौती दी जा रही है कि प्रशासन के भी अपने कुछ 'सिद्धान्त' 
यह कहा हम लगा हैँ कि ये तथाकथित सिद्धान्त वास्तव मे कार्य-कुणलता की 
प्राप्ति के लिए सुभावे नये दृछ मार्य-प्रदर्णक त्तत्व (00665 ) माच हैं और ये केवल 
दुए विशिष्ट प्रशाननिक परिस्थितियों का वर्णान व विब्लेपण मात्र करते है। इनको 
स्द्वान्न वे कहकर 'अ्रसानन की फ 


कर 
ब्हावने! 
व! बटावत [ा०६ट८एछ5 ते 4प्राजाबाण ) 
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२२ लोक प्रशासन 


कहना अधिक उपयुक्त होगा ।* 
लोक-प्रशासन के अध्ययन के प्रति एक श्रन्य महत्वपूरों दृष्टिकोण “सरकारी 
सस्थाग्रो के प्रशासनिक सगठन के वर्णन ([0680७7ए7णा ० 40/परतराधाध्वाए० 
50"ए6 ० 6 80एथगशा्या। 000/65) पर बल देता है। यह दृष्टिकोश 
प्रशासन की “पोस्ड कोर्ब' गतिविधियों (?05$790088 +८ाश१०७०७) के अध्ययन पर 
ध्यान केन्द्रित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक संगठन, कामिक-वर्ग प्रशासन 
(एला5०06] #ााा॥7470०7) तथा वित्तीय प्रशासन का अ्रध्ययत्त करना है। 
किल्तु इस दृष्टिकोण मे कठिवाई यह है. क्‍या उस वातावरण व सन्दर्भ (शिशाणा- 
गधा) को, जिसमे लोक-प्रशासन कार्य करता है, दृष्टिगत रखे विता प्रशासनिक 
संगठन व गतिविधियो का अध्ययन सम्भव व लाभप्रद है ? श्रध्ययन्न के इस दृष्टिकोर 
या रीति में मानवीय तत्व (प्रणाश्ा 8007) पर भी ध्यान नही दिया जाता । 
संगठन प्रधान अध्ययन ($#0०प०। ४७०9) झ्ावदयक तो है पर लोक-अशासन की 
जटिल विपय-वस्तु को मली-भाँति समभने के लिए अपूर्णो है। 
लोक-प्रशासन के श्रध्ययन के प्रति एक तीसरा दृष्टिकोश वैज्ञानिक प्रवन्ध 
(32था0एी० (०॥4४८था) के आन्दोलन से सम्बन्धित है । इस हृष्टिकोरा के 
समर्थकों के श्रनुसार लोक-प्रशासन की समस्याओं का अ्रध्ययन वैज्ञानिक पद्धतियो 
और मान्यताओं के अनुकुल होना चाहिए।* यह आन्दोलन फ्रेडरिक टेलर 
(#7०१५7०८ थ्॒ 789५07) के शोध-लेखो (२८४८०४४०॥८४) के साथ प्रारम्भ हुआ ।* 
टेलर के अनुसार निजी उद्योग के क्षेत्र तथा लोक-प्रशासन के क्षेत्र मे कार्यकुशलता 
सम्बन्धी समस्याएं एक-सी ही है । दोनो मे कोई मूलभूत भिन्नता नही है-॥ उसने काम 
करने के “एक ही सर्वोत्तम तरीके” पर वल दिया ! उसने कहा कि हर प्रकार के 
क्रिया-कनापो के प्रवन्ध के लिए वैज्ञानिक आधार पर सर्वोत्तम मार्ग या सिद्धान्त खोजे 
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लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति तथा क्षेत्र २३ 


जा सकते हैं [१ 


लोक-प्रशासव के अश्रध्यवतत की नवीनतम रीति 'सामाजिक-मनोवैज्ञानिक' 
(5000-75४०॥०08०४) या “्यवहारवादी' (8०78ए०प्रा४) रीति है, तथा 
इसके प्रमुख समर्थक हरवर्ट ए० साइमन (प्र्व००७४ ७ 870० है। अपनी पुस्तक 
78 तागााडईा2[ए2 8९04 ५0प7 6 8ए5ए 6 706९0807-/ 8078 ?70९65807 
0 तीा॥॥5[76 (0088॥72407' में उसने लोक-प्रणासन के अध्ययन की परम्परागत 
रीति का विरोष किया है। सामाजिक मनौवैज्ञानिक' था व्यवह्ारवादी' हृप्टिकोग्प 
के समर्थक यह कहते है कि लोक-प्रञासन के अध्ययन में विशेष वल इस वात पर 
होना चाहिए कि प्रशासनिक सगठन (0:8कपरश7०7]) में मानवीय व्यवहार का 
स्त्ररूप कैसा होता है तथा विभिन्‍न प्रकार के सगठन अपनी गतिविधियाँ किस प्रकार 
संचालित करते है। इस विचारधारा को मानने वालो का तर्क है विभिन्‍न प्रकार के 
संगठनों में मानवीय व्यवहार व आचररख का निष्पक्ष परीक्षण व अ्रव्ययन किया जा 
सकता है । ऐसे व्यवितयों का यह भी दावा है कि प्रशासनिक सगठनों की व्यावहारिक 
गतिविधियों का अध्ययन करके प्रयासन व संगठन के विपय में कुछ सामान्य निष्कर्ष 
(007678॥260 ००॥८०प5०75) निकाले जा सकते हैं । लोक-प्रणासन के 'सिद्धान्तों' 
की आलोचनात्मक समीक्षा करने के वाद साइमन कहते हैं. “प्रत्येक विज्ञान के पास 
सिद्धान्तो को प्रतिपादित करने से पूर्व कुछ धारणाएँ ((!०7०८०४७) होनी चाहिएँ । 
साइमन के ब्नुसार निर्णय लेना! (000807-7०८7१९) लोक-प्रणासन की सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण गतिविधि है | विभिन्न सगठनो मे काम करने वाले व्यक्तियों की भी अन्य 
व्यक्तियों की तरह अपनी इच्छायें व झाकाक्षायें होती है। उनका व्यवह्वार उनकी 
मनोवैज्ञानिक दणाओ, प्रेरणात्रों तथा साम्राजिक परिस्थितियों से प्रभावित होता 
है। प्रशासनिक विज्ञान का सम्बन्ध मानवीय व्यवहार-विपयक इन्ही तथ्यों के 
अ्रध्ययन से होना चाहिए , उसे 'श्रादर्गो' (५७]०९८४) के प्रब्न मे नही उलमना चाहिए | 
संगठन क्या है ? यह पारस्परिक व्यवहार मे सलरन व्यक्तियों के एक समूह का ही नाम 
हैं | इन सव व्यक्तियों का व्यवहार श्रनैक प्रकार के 'प्रभावो' (0#06७॥००७) के आरधीन 
लाता है। प्रशासन के विद्याशियों को इत 'प्रभावो' का अब्रव्ययन करना चाहिए । इसके 
जिए उसे समाज-मआस्त्र व मनोविज्ञान की रीतियो का प्रयोग करता पड़ेगा | इस 
अदार व्यवहारवादी' रीति मे व्यावहारिक घटनाओ के श्रध्ययत्त (सिम]जाएटवं 085९ 
_$ए0०5) » गीवबानी से बनाई हुई सीमित धारणाओो, शब्दों की सुस्पष्ट परिभाषा 
3 ७७ ४ ण शरण ब्यापा ऋण काउउ एफ: एआथगू 
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श्४ लोक प्रशासन 


तथा सुनिश्चित प्रयोग, मान्यताओो (55077770॥8) के पूर्ण विवेचन व उनकी 
सीमाश्रो के वर्णन तथा ऐसे निष्कर्ष निकालने पर वल दिया जाता है जिनकी अन्य 
अनुसन्धानकर्त्ता समीक्षा कर सकें । इस रीति या दृष्टिकोण का स्वरूप सर्वव्यापी है और 
इसका उद्ं व्य कुछ सामान्य निष्कर्षो (507०2॥2%7075$) की एक ऐसी व्यवस्था का 
निर्माण करना है जिनकी सहायता से यह समझा व समभाया जा सके कि सगठने 


व्यावहारिक रूप से किस प्रकार काम करते हैं तथा उनमे काम करने वाले व्यक्ति 
कंसे आचरण करते हैं | दे 


साराश मे, लोक-प्रशासन जैसे विषय के उचित अध्ययन के लिए उपरोक्त सभी 
दृष्टिकोण उपयोगी हैं | इस विषय के अध्ययन मे मानवीय तत्व (प्रण्माक्षा 8००) 
का स्थान सर्वोपरि रहना चाहिए । 


लोक-प्रशासन के अध्ययन की “विधियो' (१४८४॥०१७) के विषय मे कुछ शब्द 
यहाँ अनुपयुक्त नही होगें इस सम्बन्ध मे बहुत से हष्टिकोशो व रीतियो का पहले ही 
वर्णन किया जा घुका है। वैज्ञानिक, सामाजिक-मनोवैज्ञानिक अ्रथवा व्यवहारवादी 
विधियों का विवेचन किया जा चुका है। लोक-प्रशासन के भ्रध्ययन के लिए विविध 
प्रकार के साधनों का प्रयोग करते समय “तथ्यों व आदर्शों” सम्बन्धी विवाद को 
हष्टिगत रखना आवश्यक है। 


लोक-प्रशासन का “तुलनात्मक अध्ययन” (007राएथ्यथाए० #प्रत७) इस 
विपय के अध्ययन तथा शोध-कार्य की एक लोकप्रिय विधि बन गया है। चुने हुए 
प्रशासनिक निर्णायों के अध्ययन के लिए 'केस विधि! (0856 776४700) की ओर भी 
काफी ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन मे निराय लेने की प्रक्रिया श्रत्यधिक दुरुह 
व जटिल वताई जाती है। प्रत्येक निर्णय में अनेक प्रकार के तत्वों का योगदान रहता 
है। निर्णय को प्रक्रिया में अ्रनेक प्रकार के सागों मे से किसी एक का चुनाव करना 
पडता है। सम्बन्धित श्रधिकारी को निर्णय लेने से पूर्वे यह सोचना व निरवय करना 
पठता है क्रि विभिन्न मार्गों मे कौनसा मार्ग चुना जाये और क्यो चुना जाये । ऐसे 
सभी प्रइन महत्वपूर्ण होते है श्रीर इनसे सम्बन्धित प्रक्रियाओं का श्रध्ययन करने के 
लिये 'केस विधि' का प्रयोग किया जाता है । यह शआराज्रा की जाती है कि पर्याप्त सख्या 


में ऐसे प्रशासनिक मामलो (0४६८४) का अ्रध्ययन्त करने के वाद कुछ सामान्य निष्कंष 
निताजना सम्भव हो ज़्ञकेगा ।£ 
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किन्तु ऐसे सामान्य निष्कर्ष (6ठथ्वाक्षशोटकका05 ) बनाने में एक कठिनाई यह 
है कि जिस प्रकार के 'केस-अध्ययनो' (256 &7665) पर वे आधारित होते है उन 
पर अध्ययन-कर्त्ता के निजी विचारो व पूर्वाग्रहो (?7०४१7००७), उसकी व्यक्तिगत 
पसन्दगियों व नापसन्दर्गियों का प्रभाव रहता: है । उसके द्वारा किया गया विश्लेषण 
एक विद्येप प्रकार का भुकाव लिए हुए होता है। ऐसे अध्ययत-कर्त्ता के निष्कर्षो के 
प्रौचित्य-अनौचित्य की जाच करने वाली कसौटी का श्रभाव है ।? 
इस प्रकार विभिन्न प्रकार की विधियों व साधनों का प्रयोग लोक-प्रशासन के 
अध्ययन के लिये किया जाता है। विश्लेषण की जिन विधियों का विकास अन्य 
सामाजिक विज्ञानो ने किया है, उनका भी लोक-प्रशासन के अध्ययन के लिए लाभप्रद 
प्रयोग किया जा सकता है ।” 
निष्कर्ष 
((णाटप्रह्घा0) 
लोक-प्रशासन का अरे, क्षेत्र तथा इसकी प्रकृति का अध्ययन करने के पश्चात्‌ 
इसका महत्व स्वत ही स्पष्ट हो जाता है। लोक-प्रशासन को “श्राधुनिक सम्यता का 
हृंदय' कहा जाता है । राज्य (88०) की क्रियाओं एवं कार्यों मे वृद्धि होने के साथ 
ही साथ, लोक-प्रणासन के कार्यो तथा उत्तरदायित्वों मे स्वभावत वृद्धि होती जा 
रही है । चार्लस्स ए० बीयर्ड /(८फ/८४ 4 #८८7/4) के शब्दों मे, प्रशासन के विषय 
से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरा विषय नही है । सभ्य सरकार का भविष्य, और, मेरी 
सम्मति मे, सम्यता का भविष्य हमारी इस योग्यता के ऊपर आधारित है कि हम 
प्रणामन के सम्बन्ध भे एक ऐसे विज्ञान, दर्शन (?#॥080979) एव व्यवहार को 
विकसित करें जो सम्य समाज के कत्तंव्यो को पूरा करने की क्षमता रखता हो ।/3 
विज्ञान तथा शिल्पकला सम्बन्धी विकासो के कारण समाज की समस्‍यायें 
अत्यधिक विषम होती जा रही है । ऐसी परिस्थिति मे प्रशासको को महान्‌ शारीरिक 
व मानसिक गुणो से युक्त होकर अपने पेचीदे कार्यों को पूरा करने की जरूरत है । 
लोक-प्रशासको पर ऐसे सबसे अधिक कठिन एवं नाजुक कार्यों को सम्पन्न करने का 
उत्तरदायित्द दे जिन पर कि मानव का अस्तित्व ([008(27०८) ही निर्भर होगा अत 
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२६ लोक प्रशासन 


उनको तो असाधारण विशिष्टताओो एवं गुणों से युक्त होना चाहिए। इसी कारण 
बुडरो विल्सन (#7004/0# क्राडइ07) को यह कहना पडा 

(४ प्रशासन को एक ऐसा विज्ञान होना चाहिए जोकि सरकार के 
मार्ग को हृढ बनाने का प्रयत्न करे, अपने सगठव को मजबूत तथा शुद्ध बनाए और 
अपने कार्यों को कत्तंव्य पालन की भावना के साथ सर्वोपरि रखे ।” पॉल पीगर्स 
(० 08०5) के अ्रनुसार, “लोक-प्रशासन कम से कम प्रयत्न और जोखिम के 
साथ प्रचलित व्यवस्था को जारी रखने की गारन्टी करता है। इसका मूलभूत उह्ूँ श्य 
व्यवस्था के अन्तगंत अ्रपरीक्षित एवं नवीन मार्गों की खोज करना नहीं वल्कि उसका 
प्रवन्ध करना व उसको कायम रखना है। अत प्रशासक समाज मे स्थिरता लाने 
वाले यन्त्र तथा परम्पराश्रो ([60070075$) के सरक्षक है |”? प्रशासन अनेक 
सामाजिक विवादो को सुलभाता है तथ्ग समाज मे एकता, मेल व शान्ति स्थापित , 
करता है । 


अीक्‍ननक >त+ 


गम ] 29.0 के टुल"र (62४67 #3; 67 >ट्चाय'द्व/॥27५ ७9264, 


5 


श््‌ 


मुख्य निष्पादक अथवा मुख्य कार्गपाक्तिका 


महाप्रबन्धक के रूप मे 
(फ%७ (ए्नांल छड९टप्राएठ ४४ (एश्ाटात्ों ैव्वा758०7) 





प्रत्येक देश मे मुख्य कार्यपालिका ही प्रशासन की प्रधान होती है। लोक- 
प्रशासन के अभ्रमेरिकन लेखको ने मुख्य निष्पादक अथवा मुख्य कार्यपालिका ((फ्ार्श 
८:८८००ए८) को महाप्रवन्चक (5०7०० 788०) की सज्ञा दी है। श्रामतौर 
पर मसयुक्‍त प्रकृति (20790थ४/० ०ाध्य8८८) के एक सुसगठित निजी उद्यम के प्रधान 
(9०४०) को महाप्रवन्चक (027०0] 7798०) के नाम से पुकारा जाता है शौर 
महाप्रवन्धक के रूप मे वह उस उद्यम श्रथवा व्यवसाय का पर्यवेक्षण (8प779०शा॥॥07]) 
निर्देशन (/0॥०0०00॥) तथा नियन्त्रण (20770) करता है। इसी प्रकार मुख्य 
निष्पादक श्रथवा मुख्य कार्यपालिका राज्य की प्रशासकीय मशीनरी का प्रधान होता 
है । किसी निजी उच्चम के महाप्रवन्धक के समान, वह राज्य की प्रशासकीय मशीनरी 
का निर्देशन, पर्यवेक्षण तथा नियस्त्रण करता है। प्रद्मयसकीय प्रवन्ध भे नीति का 
विकास करने में भुख्य कार्यपालिका को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। लोक-प्रशासन 
में मुह्य निष्पादक श्रथवा मुख्य कार्यपालिका की स्थिति केन्द्रीय होती है। चूंकि वही 


प्रणासन का प्रधान होता है ग्रत. उसे ही राज्य की सम्पूर्रा प्रशासकीय मशीनरी का 
निर्देशन, पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण करना होता है। उसे ही प्रशासकीय प्रवन्ध 
व्यवस्था मे नेतृत्व करना होता है। 


मुख्य निप्पादक अथवा मुख्य कार्यपालिका (माल ९४९००४४०) के प्रशासकीय 
कार्यो पर विचार-विमर्श करने से पूर्व यह अत्यन्त श्रावध्यक है कि दोनो ही प्रकार की 
मुख्य कार्यपालिकाओ, जोकि विभिन्‍न देशो से पाई जाती हैं, के भेद को समझ लिया 
जाय ब्र्थात्‌ ससदीय मुत्य कार्यपालिका (एथाक्षाल्य्वाए [976 था ७४९०७॥९८) 
श्रोर श्रष्यक्षात्मक मुख्य कार्यपालिका (शिल्डावशआएश (99९ काल ७६९००७९८) 
रणलैंड आर भारत ससदीय किस्म की मुल्य कार्यपालिका के महत्वपूर्ण उदाहरण है 
ओर सयुक्त राज्य अमेरिका अध्यक्षात्मक किस्म की मुख्य कार्यपालिका का एक 
विभ४ उदाहरण है । ससदीय किस्म की कार्यपालिक मे औपचारिक श्रयवा नाम 
मात्न वी नुय कार्यपालिया (पतछाथा एल ६४६८७४६) तथा वास्तविक सुख्य 


र्८ लोक प्रशासन 


कार्यपालिका ((२९४। (0८ ए>९८०ए7९८) के बीच भी भेद किया जाता है। श्रौपचारिक 
श्रथवा नाम मात्र की मुख्य कार्यपालिका वह होती है जिसे वास्तविक प्रशासकीय 
शक्तियाँ प्राप्त नही होती । इस प्रकार की मुख्य कार्यपालिका अथवा मुख्य' निष्पादक 
((कार्भ ०४०००॥४८) के उदाहरण हैं--ब्रिटेन का राजा तथा भारत के राष्ट्रपति 
(70॥0॥ 97०80०॥0) । ब्रिठेत का राजा अथवा रानी तथा भारतीय राष्ट्रपति यद्यपि 
राज्य के प्रधान होते हैं किन्‍्तु इन देशो मे वास्तविक कार्यपालिक शक्त्तियाँ मन्त्री 
परिपद्‌ (280977०/) मे निहित होती हैं जिसे कि वास्तविक मुख्य कार्यपालिका (९६४ 
८गर्श ०५०८एर।५९) के नाम से पुकारा जाता है। ससदीय प्रणाली में सरकार की 
सभी प्रश्ञासकीय शक्तियाँ मन्‍्त्री परिषद्‌ में निहित होती है, जोकि अपने सब कार्यों 
के लिये राज्य की व्यवस्थापिका (.०278277०) के प्रति उत्तरदायी होती है। 
ससदीय पद्धति में मन्त्री परिषद्‌ (0४७॥०) ससद (एथ्ातक्षाश्षा) के प्रति उत्तरदायी 
होती है और वह केवल तभी तक कार्य कर सकती है जब तक कि इसे ससद का 
विश्वास प्राप्त रहे । भन्‍्त्री परिषद्‌ द्वारा जो कार्य सम्पन्न किये जाते हैं, हैल्डेने कमैटी 
(909॥० (०ग्रा7म/०४) ने उनका निम्न प्रकार बन किया है--- 

“(१) ससद के सन्मुख प्रस्तुत की जाने वाली नीति का अ्रन्तिम रूप से 
निर्धारण । 

(२) ससद द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार राष्ट्रीय कार्यपालिका 
(र४॥०ा४ ०४९००ए९७) का सर्वोच्च नियन्नण, भर 

(३) राज्य के विभिन्‍न विभागों के कार्यो की सीमाओं का निर्धारण तथा 
उनमे समन्वय को स्थापना ॥7 

ससदीय प्रणाली मे मन्‍्त्री परिपद्‌ का बने रहना व्यवस्थापिका के बहुमत के 
विश्वास पर निर्भर होता है । 

कार्यपालिका की अध्यक्षात्मक पद्धति ([श6आतं0ातक्षे 5५४०7) सयुवत 
राज्य श्रमेरिका मे पाई जाती है । इस पद्धति मे औपचारिक अ्रथवा नाम मात्र की 
मुग्य कार्यपालिका (]7797 (फरार &%००८एा।९०) तथा वास्तविक मुल्य कार्यपालिका 
(रिए० एटा ९६८८७४६८) में कोई श्रन्तर नहीं होता। अव्यक्षात्मक पद्धति मे 
केवन एक कार्यपालिजा ($श8फीवा ९४९८एा।०९) होती है जो कि एक निश्चित 
अवधि के जिए चुनी जाती है तवा जो व्यवस्थापिका (.6ा&907०) के प्रति 
एत्रदाबी नहीं होती । इसमे एक व्यक्ति ही छासन का वास्तविक प्रमुख होता है 
प्रौए उसका बाय-कात निदिचन होता है। मुख्य कार्यपालिका की ससदीय तथा 


है ५-: 


अप्यध्यत्मज पद्धलियों के भेंद्र पर प्रकाथ डालने हुए प्रो० लास्की (//०/ 7.6 9४:५7) 
से अल्ा कि 
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मुख्य निष्पादक अथवा मुख्य कार्यपालिका महाप्रवच्चक के रूप में २६ 


“दोनों पद्धतियों के बीच भेद का सार यह है कि हमारे यहाँ इगलैड मे तो 
व्यवस्थापिका का कार्यपालिका से पृथक कोई हित (्रादा८») नहीं होता किन्तु 
सयुकत राज्य अमेरिका मे उनके पृथक होने के काररा व्यवस्थापिका का हित पृथक 
ही होता है। भ्रत हमारे यहाँ लोक सदन (पछ्ल०प४० ० ८०7॥०75) का अपने 
निर्देशक मण्डल (80276 ० ए76०७०१७) में विश्वास होना चाहिये अन्यथा या तो 
निर्देशक मण्डल ही नया होगा अथवा ससद (?कतक्षा।०॥() ही नई बनेगी । किन्तु 
ग्रमेरिका में * * राष्ट्रपति श्रर्थात्‌ ७४००आ किसी भी सदन (7005०) 
पर प्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रण नही कर सकता | उसे उसको भग करने का अधिकार 
नहीं होता । वह व्यवस्थापिका को प्रेरित कर सकता है, धमकी दे सकता है और 
प्रलोभन दिखा सकता है | पर अमेरिकी व्यवस्थापिका का जीवन राष्ट्रपति की इच्छा 
के प्रतिकूल भी स्वतन्त्र रूप से जारी रहता है और दूसरी ओर काग्रेस 
(००॥१655) भी राष्ट्रपति को किसी कार्य के लिये मजबूर नहीं कर सकती * [7 

उपरोक्त दोनों प्रकार की कार्यपालिकाओ्रो के श्रतिरिक्त स्विठजरलैण्ड तथा 
सोवियत रूस में अन्य प्रकार की कार्य-पालिकायें पाई जाती हैं। स्विट्जरलैण्ड वी 
बहुल कार्यपालिका (टगाल्झाश ० छाॉपावो (एए० ण ९५८८०॥ए९) में सात सदस्य 
होते हैं जो कि स्थिति अथवा पद मे पूर्णत वरावर होते है। उनमे कोई भी एक 
दूसरे से श्रेष्ठ नहीं होता। सोवियत रूस मे, सिद्धान्त रूप में तो इगलैण्ड तथा 
भारतवर्ष के नमूने की एक ससदीय व्यवस्था तथा एक भन्‍्त्री-परिषद (४०7०) 
पाई जाती है। परन्तु वस्तुत सोवियत राजनैतिक व्यवस्था मे न तो मन्त्री परिपद्‌ 
का ही कोई महत्व है श्लौर न ससद (?9]का९॥) का ही । श्रसल मे तो कम्युनिस्ट 


पार्टी की तानाशाही के अन्तगंत वहाँ एकदलीय तथा सामन्‍्तशाही व्यवस्था 
वतमान है । 


सुख्य कार्यपालिका के प्रश्यासकीय कर्सव्य 
(पा 5 ध्वॉग 7 ९ सिाला०ता5 ० हर (फल प्ििएरला।ए€) 


.. शासन के प्रमुख के रूप मे, मुख्य कार्यपालिका प्रआासन सम्बन्धी किन-किन 
या वा सम्पन्न करती है ? अपने प्रमासकीय सगठनो के प्रधानों (प्र०४०5४) के रूप 
मे मुल्य का्यपालिकाओं के प्रवन्ध सम्बन्धी क्या-क्या मुख्य कर्तव्य होते है ? इस प्रब्न 
का उत्तर लूथर गुलिक (7.॥00 6/0॥८/) ते दिया है 


“मुख्य कार्यपालिका” का क्या कार्य है ? ् 
न! हे वह क्या कार्य करती है ? उत्तर है 
पास्डकाब (205000४898)। गे 8० 


पास्डकोर्ई (7089८07२5 ) शब्द शअ्रग्रेजी के कुछ ग्रक्षरों को मिलाकर 
बनाया गया है जिसका उद्देष्य मुख्य कार्यपालिका के कार्य के विभिन्न कतंव्यमू लक 
तैन्ता को ओर ध्यान ग्राकृपित करना है फल न  वलिए बुलि: पंगामतेट वह इसलिए चूँकि “प्रशासन” 
3 ६.25%97 07 0(/, 932९5, 222-23 ड 





३० लोक प्रशासन 


(3 9ागा9807) तथा “प्रबन्ध” (॥(६88०70०7॥) शब्दों में श्रव कोई विशिष्ट 
सार नही रहा । पोस्डकोब (?097000788) छब्द की रचना कुछ अग्रेंजी शब्दों के 
प्रथम श्रक्षरों को मिलाकर की गई है । 

“योजनाए बनाना” (ए0ाग॥॥8)--इससे अभिप्राय है कि उन कार्यों की 
मोटी रूपरेखा तैयार करना जिनका किया जाना आवश्यक है और साथ ही उन 
तरीको को भी निश्चित करना जिनके द्वारा उन कार्यों को पूरा किया जाता है। 

सगठन करना (0847॥7078) --श्र्थात्‌ श्रधिकारी-वर्ग के ऐसे स्थायी ढाँचे 
को तैयार करना जिसके द्वारा निदिचत उद्देश्य के लिये काम के उप-विभागो 
(50७१॥५॥४०॥७) की व्यवस्था की जाती है, उनको क्रमबद्ध किया जाता है, उनकी 
व्यास्या की जाती है और उनमे समन्वय (0007077980॥) स्थापित किया जाता है। 

कर्मचारियों की व्यवस्था करना (8478) -स्टाफ भर्थात्‌ सम्पूरों कमेंचारी- 
वर्ग की नियुक्ति, प्रशिक्षण (7727॥778) तथा उनके लिए कार्य करने की भ्रनुकृल 
दशाओ का निर्माण करता । 

निर्देशन करना (7970०0५८)--इससे श्रभिग्राय है कि प्रशासन सम्बन्धी 
निर्णयो को करना तथा उन्ही के श्रनुरूप कर्मचारियो को विशिष्ट व सामान्य श्रादेश 
तथा सूचनाये देना और इस प्रकार कार्य का नेतृत्व करना । 

समन्‍्वय करना (000 67आगगढ़)--अर्थात्‌ कार्य के विभिन्न भागों को 
परस्पर सम्बन्धित करना और उनमे समन्वय स्थापित करना । 


रिपोर्ट देना (/९८००४॥४)--इसका भ्रर्थ है कि प्रशासकीय कार्यों की प्रगति 
के सम्बन्ध में उन लोगो को सूचनायें प्रदान करना जिनके प्रति कार्यपालिका 
६५४९०७॥४७) उत्तरदायी है । इस प्रकार स्वय को तथा अपने अ्रधीनस्थ कमंचारियों 
को अभिलेखो (0१९००70$), श्रन्वेषण तथा निरीक्षण से परिचित रखना । 
हि चजट तेयार करना (80068०778)---राज्य की झाय तथा व्यय का शूरा 
तेखा तैयार करना। इसके श्रच्तर्गत वित्तीय योजनाये तैयार करना, हिंसाव-किताब 
रखना नथा प्रद्मासकीय विभागों को वित्तीय साधनों के द्वारा अपने नियन्त्रण में 
ग्सना श्रादि बातें सम्मिलित हैं |? न्‍ 

मुल्य कार्यपालिका (८॥॥र्श ०:८०४४४८) के प्रशासन से सम्बन्धित कर्तव्यों 
के पोस्टकोरव (20570007१8) वर्णन के प्रकाश में श्रव हम इस बात पर विस्तार 
से विचार करेंगे कि उसके (मुख्य कार्यपालिका के) वास्तविक कार्य क्‍या है ? 

(१) प्रशासकीय नीति क्वा निर्धारण फरना [ए0्यांधाणत रण 6 
7४07750860 ६ ?०॥०५)--मुख्य कार्यपालिका के कार्यो की पोस्डकोर्व 
(?05000789%) व्याख्या के प्रनुसार, उसका सत्रसे पहला कार्य प्रशासकीय नीति 
को मुख्य स्प रेखाएं निर्धारित करना है। पदाविकारी श्रनेक महत्वपूर्ण मामलों के 

कक 0 कट किक कप 


| ६.7४ (एणए१४०८ , *१४०१९८५ 67 6 बकट्ठाज छठ 0एशा5इशा0ा, श जाट 
2४ बचत |, । ७ (६०६४) २ हर 
52५ इस ८5 3 बडडुूशडब 7ड5 ह ४ 5 लदा<४ रण 6 काया द्राव्राणा, 9. 





मुख्य निष्पादक अथवा मुख्य कार्यपालिका महांग्रवच्च॒क के रूप मे ३१ 


सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालिका से विचार-विमर्ग करते हैं तथा उसका परामर्ण लेते 
है । मुख्य कार्यपालिका किसी भी सम्बन्धित पदाधिकारी के किसी विजिप्ट कार्य को 
प्रनुमोदित अथवा अस्वीक्षत कर सकती है । मुख्य कार्यपालिका महत्वपूर्ण प्रशासकीय 
मामलो पर विभागीय श्रधिकारियो को परामर्ण देकर प्रणासत की नीति का मार्ग- 
दर्णन तथा नियन्त्रण करती है । अनेक वार ऐसा होता है कि व्यवस्थापिका ([[,०४5- 
[&77८) विस्तृत प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई निर्णय नही करती । वह तो केवल कानून 
के सामान्य सिद्धान्त निर्धारित कर देती है। जब कभी भी ऐसा कोई कानून लागू 
किया जाता है तो मुख्य कार्यपालिका ही महत्वपूर्ण नीति-स्रम्बन्धी मामलों का निर्णय 
करती है और वही व्यवस्थापिका द्वारा उस कानूत मे छोडे गये विस्तृत श्रभावो की 
पूर्ति करती है। कानून को लागू करने की अवधि के बीच, कार्यपालिका अनेक बार 
अ्रधिकारियों को यह सलाह देती है कि उन्हें कौन सा काम करना चाहिये और कौन- 
सा नहीं। इस प्रकार मुख्य कार्यपालिका प्रणासकीय नीति की मुख्य रूप-रेखायें 


निर्धारित करती है तथा उसके क्रियान्वित ग्रथवा निष्पादन (:०८४॥४07) पर प्रभाव 
डालती है । 


(२) समठन के विस्तृत रूप का निश्चय करना ([.8ज78 तं०जा (॥6 
0०७2५] ० ॥॥6 ० ९क्षा28४70॥) --अनेक कानूनो को लागू करने के लिये व्यवस्था- 
पिकाओो (.6?8820४:६७) को प्राय विभागी (260थ्व7०॥8 ), ब्यूरो (8प्व6७॥8) 
आरयोगों ( (१0॥9775870॥9), कार्यालयी (070०8) तथा निग्रमों ((ए०ए०47०8) 
की स्थापना करनी पड़ती है। इन इकाइयो (0779) की आन्तरिक सगठन से 
सम्बन्वित विस्तृत बातो की पूर्ति मुख्य कार्यपालिका (0॥०( ७६९०पधए० ) द्वारा ही 
की जाती है। वही सगठनो की विद रूपरेखायें सिर्धारित करती है जिनके द्वारा 
कि नीति के लक्ष्य पूरे किये जाते हैं। प्राय ऐसा होता है कि मुख्य कार्यपालिका को 
विभागों अथवा निगमों आदि के आस्तरिक सगठन मे सुधार, परिवर्तन एवं हेर-फेर 
करने पहते हैं। अनेक वार, प्रणासन को सकटो का सामना करना पडता है और 
ऐसी परिम्यितियों मे यह हो सकता है कि मुख्य कार्यंपालिका द्वारा नये अ्भिकरणों 
(४४०॥९९४) की स्थापना की जाये अ्रथवा पहले से ही स्थापित अभिकरणो का 
उुननयठन किया जाये । इस प्रकार मुख्य कार्यपालिका के सगठनो के विस्तृत रूपो का 
निर्धारण वरती है जिनके द्वारा कि प्रशासन कार्य करता है 
(३) कर्मचारियों को नियुक्ति तथा उन्हें पदच्युत करने फा श्रधिकार 
(#एा।०।0/ 70 4ए०त/ द्वात कटणा०ए७ 4४८ ए८६०॥7८]) -- सभी देशो से 
राज्य के उच्च पदाधिकारियों की नियक्ति मुस्य कार्यपालिका हे 
सी गम ५ ले सडक करने का अधिकार मुस्य कार्यपालिका को 
कम ह 8 अब >_ अह पर्स पदों की नियुक्तियाँ राष्ट्रपति (?7९७त०॥/) 
शा 3 जाता हूं। उदाहरण के लिए, राज्यो के राज्यपालो (56एथा 
स्ज्दू [ *7095580075), उच्चतग्र न्यायालय (50एाशा6 (०प्रा) त ! 
हु उच्च न्यायालयों (9066९ मसाशा (0०ए्रा5) क्के मुख्य न्यायावीणों एव 549 
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(7०१४०७), सधीय लोकसेवा श्रायोग (ऐशणा ?एाठ $छएश०९ (0गगधाश्शरणा) 
के श्रध्यक्ष एवं सदस्यो की नियुक्तियाँ । मुख्य कार्यपालिका जिन पदाधिकारियों की 
नियुक्ति करती है उनको पदच्युत करने का भी अ्रधिकार प्राप्त होता है। भारत 
के संविधान ((0॥४धप४८०॥) में उल्लिखित शर्तों के श्रन्तर्गत, उन उच्च पदाधि- 
कारियो को पदच्युत करने का अधिकार भुख्य कार्यपालिका को प्राप्त होता है जिन्हे 
कि वह नियुक्त करती है । 


निम्न श्रेणी के प्रशासकों अथवा कर्मचारियों की भर्ती लोक-सेवा आयोग 
द्वारा की जाती है । मुख्य कार्यपालिका के प्रभाव क्षेत्र से वाहर के कर्मचारियों का 
चुनाव प्रतियोगिता परीक्षा (007र7/शाएए९ फ्रेडशशशधक्राणा) के द्वारा किया 
जाता है । 


(४) निर्देश एवं श्रादेश जारी करने का श्रधिकार (७०7 ० 5806 
6९078 60 (०779705) -- किसी संगठन में काम करने की प्रेरणा 
निर्देशो एवं आदेशों से प्राप्त की जाती है । मुख्य कार्यपालिका का यह कत्तेब्य है कि 
वह यह देखे कि कानून समुचित रीति से क्रियास्वित किये जा रहे हैं था नही, श्रौर 
सरकार का प्रत्येक श्रभिकरण (&8०॥०५) एवं विभाग (70८907727) ठीक प्रकार 
से कार्य कर रहा है या नही । वही विभिन्न विभागीय अध्यक्षों (८एक्षगराध्या॥ 
॥6805) को विशिष्ट एवं सामान्य निर्देश जारी करती है जिससे कि प्रशासन का कार्य 
उचित हूप से चलता रहे । निर्देश एव श्रादेश जारी करके वह प्रशासन का नेतृत्व 
करती है। जब हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जाता है तो उसे हस्तक्षेप भी करना 
पड़ता है । जब उसके पथ्-प्रदणन की मांग होती है तो उसे पथ-प्रदर्शन करना पडता 
है । ये निर्देश (906०६०॥%) अधिशासी भझाज्ञाओ (85००ए०४४८ ०70०७), घोपणाशों, 
पत्रों एवं परिपत्रों (7८७४७) श्रादि का रूप ले लेते है । इन्ही श्राज्ञाओ, निर्देशों तथा 
चलतनाझ्रो के द्वारा मुख्य कार्यपालिका देश की प्रणासकीय मशीनरी पर प्रभावपूर्श 
शीत से अयनता प्रमुत्व एवं नियन्बण स्थापित करती है । 

(५) प्रशासक्षीय संगठन के सम्पूर्ण कार्यों मे समन्वय स्थापित करना 
(९००7 वधराध0॥ णाी +06 ५॥0९ बतगगगराहराद्वाएट 088॥॥540॥) -- प्रगासनिक 
हादठनों के वार्यों में समन्वय स्थापित करना--मुरय कार्यपालिका का एक अत्यन्त 
मजस्वपूर्ण कार्य है | प्रशासन को एक एकीइत सगठन के रूप में ही अ्रपना कार्य 
हरना चाहिए । सैक्टो अधिकारी, संगठन नथा कार्यालय प्रशासन के कार्य में व्यस्त 
पह़दे ह | देसी क्रियाओो मे उचित रूप से इसलिये समन्वय क्‍या जाता है कि 
पुल उनसे परस्वर बिएी मी प्रकार का टक्शव एवं दाहराव उत्पन्न नहीं। मुस्य 

जियान सका | विनिन्न यिमायो [0टफाावधटत ७) की भिन्‍्त-भिन्‍न क्रियाओं में परस्पर 
हद मिलता स्वादित बनता पढ़ता है । उसे विभिन्न प्रशामकीय विनागा मे 
कायम करनी पडसी है। वही विभिश्न 
को सुदभाने का श्रन्तिम आश्रय है । 


जज 


५ 


्क 
ध् 


छितअाउ कार: उसमे अरधपर फरनो 
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पिरस्परता पिशादों एव मनप्ेद्रो 


मुख्य निपष्पादक अथवा मुख्य कार्यपालिका महाप्रवन्धक के रुप मे ३३ 


सम्पूर्ण प्रणासकीय मशीनरी के सुचारु एव कुशल सचालन के लिए उसके कार्यों में 
समन्वय स्थापित करना अत्यन्त श्रावदयक है । मुख्य कार्यपालिका का यह एक श्रत्यन्त 
महत्वपुर्णा कार्य है । 

(६) सम्पूर्ण प्रशासन के कार्यों का निरीक्षण करना और उन पर नियन्त्रण 
रखता (90790०७ए80॥ दवा 60ग्रा0[ ० 6 पिएणाणा$ ० 6 शीी०06 बताजागय- 
$7807) --प्रशासन के प्रधान के रूप मे मुख्य कार्यपालिका का यह अत्यन्त महत्वपूर्ण 
कार्य है। विभिन्न प्रशामकीय अभिकरणो तथा विभागों की कायें प्रणाली से सम्ब- 
न्वित सभी जानकारी उसको प्राप्त होनी चाहिये | जब कभी भी वह श्रावहयक समझे, 
उसे जाँच पडताल करने की श्राज्ञा देने का श्रधिकार होता है । वह प्रशासकीय विभागों 
से उनके कार्यों से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी, श्रभिलिख (२९०००) 
कागजात अ्रथवा फाइलें माँग सकती है। निरीक्षण तथा नियन्त्रण का यह कार्य 
इसलिए श्रत्यन्त महत्वपूर्ण होता है क्योकि मुख्य कार्यपालिका अ्रपनी काफी सत्ता 

श्रधीवस्थ अ्रधिकारियो को सौंप देती है । अत उसका कतंव्य है कि वह यह देखे कि 
. उसने जो अधिकार हस्तान्तरित किये है कही उनका दुरुपयोग तो नही किया जा रहा 
है । मुख्य कार्यपालिका को यह श्रधिकार प्राप्त होता है कि वह राज्य (558०) के 
किसी भी विभाग, बोर्ड, ब्यूरो अथवा श्रायोग ((०एापा5807) के कार्यों तथा 
प्रवन्ध की क्रिसी भी समय देखभाल तथा जाँच पडताल कर सके । यह कार्य वह या 
तो स्वय कर सकती है श्रथवा इसी काये के लिए नियुक्त किये गये एक अश्रथवा भ्रधिक 
व्यवितयों द्वारा सम्पन्न करा सकती है। भूतकाल मे सरकारी विभागो, सरकारी 
निगमों (?४०॥० ००ए०७॥०॥७) के कार्यों तथा उच्च अधिकारियों के श्राचरण 
(८०॥१४०) की जाँच पडताल करने के लिये भारत सरकार द्वारा अनेक जाँच समि- 
तियो (छावृणाए ए०श्रा(०८४) एवं आयोगों ((०प्रागरा587078) की नियुक्तियाँ 
की जा चुकी है | इनमे सवसे महत्वपूर्ण जाँच जीवन बीमा निगम (7/6 ]7807ग्व0९ 
(09007) के कार्यो के सम्बन्ध मे जस्टिस एम० सी० छागला द्वारा की गई 
थी। मुग्य कार्ययालिका सम्बद्ध विभागों (705एशाप८य($) से किसी भी प्रकार की 
जानकारी एवं रिपोर्ट माँग सकती है। मुख्य कार्यपालिका के इस कर्तव्य का उल्लेख 
करने हुए विलौबी धाश॥/9॥8॥89) ने लिखा है 

“महा-प्रवन्चक [(ठलाहावरे ग्राधा? का यह प्रमुख कतंव्य 
नियमित समथान्तरों के पा अपने हम कक र्ण्त हक हर 
सम्मुत् तत्कालीन परिस्थिनिया एव आवब्यकताओ सकल 38 2) | 
वन गम का वो ए में तथा: इस विषय मे पूर्ण 
चारियो हवा विभिन लेन कक न बह 
मर कक पे म प्रशासन कार्य किस प्रकार चलाया गया और यदि 
न सरेशारियो मं बह न सिह कम कर है कि बह सवय अपर 
दता है। ऐसा काने के लिए यह भी अं परमक पम्प थे जिमकी कि उसे आवद्य- 

डिससे हि वह उपतच्ध की जाने वानी सामग्री जाम हे 
एवं जालकारों की प्रकृति तथा उसको 


३४ लोक प्रशासन 


प्रस्तुत किये जाने की विधि का निर्धारण कर सके । यह भी वाछनीय है कि श्रधीनस्थ 
कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अनेक प्रतिवेदनों (२९८००) का मुख्य 
कार्यपालिका (काश ७६००णा7४७०) के प्रतिवेदन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो और मुख्य 
कार्यपालिका को यह अवसर प्रदान किया जाये कि वह उनके प्रतिवेदनों पर अपनी 
टीका टिप्पणी कर सके तथा यह प्रकट कर सके कि वह प्रतिवेदनों मे दिये गये उनके 
विवरण एवं सिफारिशो से कहाँ तक सहमत है तथा कहाँ तक उनका समर्थन करती 
है । किन्तु ऐसा विवरण प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति मे, एक ओर तो मुल्य 
कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के बीच वैसा स्पष्ट सम्बन्ध कायम न हो पायेगा जैसा 
कि होना चाहिये और विभिन्न क्षेत्रों के व्यावहारिक प्रशासन के सम्बन्ध में भ्रम 
उत्पन्न होगा ।! 

(७) बजट बनाना श्रयवा वित्तीय प्रबन्ध पर नियस्त्रण करने का श्रधिकार 
(80026ध॥8 ०णा 6 ह6पधाणाए 0 0ए०ग्राए॑ (6 गराध्षाबइशाशां र्ण 
ए70900९) - मुख्य कार्यपालिका को वित्तीय स्थितियों के सम्बन्ध में भारी सत्ता 
प्राप्त होती है । बजट तैयार करना, व्यवस्थापिका ([.०878/807०) के सन्मुख उसको 
प्रस्तुत करना और व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन होने के पदचातु उसको क्रियान्वित 
करना--ये मुस्य कार्यपालिका के कत्तंव्य है | वह वित्तीय योजनाएँ तथा वित्तीय 
नीतियो का निर्माण करती है श्रौर इस प्रकार वह वित्तीय क्षेत्र में देश का नेतृत्व 
मारती है। 

मुर्य बार्यपालिका के प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों की उपरोक्त सूची से यह 
स्पष्ट है कि उसे व्यापक तथा महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करने होते है तथा राज्य की 
प्रशामक्ीय मशीनरी करा डचित रीति से कार्य कर सकना मुख्य कार्यपालिका के ठोस 
निर्णयो, प्रेग्रगाओ तथा नेतृत्व कर सकने की उसकी समता पर निर्भर होता है। शर्ते 


बेवल गफ अन्यस्त योग्य व्यत्तित ही मुक्य कार्यपान्रिका के इन कार्यों को सम्पन्न कर 
सकता है । 


मुख्य निष्पादक श्रथवा मुख्य कार्यपालिका महाप्रवन्धक के रूप में ३५ 


(एशााध्ााथा) तथा दल (?शा५३) से भी सम्बन्ध रखना एवं व्यवहार करना 
पडता हैं । उसे समाचार-पत्रो तथा सार्वजनिक सभाश्रो के आलोचनात्मक प्रह्मारी से 
प्रशासन को वचाये रखना होता है। उसे ससद के सदस्यो तथा विभिन्न राजनतिक 
दलों की आलोचनाञों का भी सामना करना पडता है। अपने विचारों व मतों को 
जनता तक पहुँचाने के लिए उसे सचार के साधनों का भारी उपयोग करना पडता है । 
जैसा कि जॉन ए० वीग (7०9४ 4 772६) ने कहा है. “योग्यतम सहायको के होने के 
बावजूद भी, इस वात की ओर व्यक्तिगत ध्यान देना राष्ट्रपति (?7690७70) का 
कत्तेव्य होगा कि वह कितना सार्वजनिक प्रचार करना चाहते हैं तथा राजनैतिक ज्ञान 
प्रदान करते वाली कितनी सेवाओ की व्यवस्था की श्रावरयकता समभते है। इस वात 
पर जोर देने की श्रावश्यकता नही है कि जहाँ तक उसके द्वारा विभिन्न साधनों का 
प्रत्यक्ष उपयोग किये जाने का सम्बन्ध है, बुद्धिमानी इसी मे है कि वह प्रचार व कथन 
सम्बन्धी अपने विशिष्ट गुणों का ग्रधिकतम उपयोग कर तथा अपनी कमियो को न्यूनतम 
कर दे ।” इस प्रकार मुख्य निष्पादक अथवा मुख्य कार्यपालिका ((॥7र्ल &६८०ए४२८) 
को जनता के सन्मुख प्रशासन का प्रतिनिधित्व करना पडता है। मुख्य निष्पादक 
श्रथवा मुख्य कार्यपालिका को राजन तिक नेता (70॥709] ]९४००7) तथा प्रशासन के 
प्रधाद (७३6 0 0 ताग्रापरइा्रधाण) के हिम्रुखी कार्य सम्पन्न करने पडते हैँ । इस 


हिमुखी प्रकृति (008| ॥कएा८) के विपय. में लिखते हुए प्रोफेसर छ्वाइट (//र्णा 
77/॥॥९) ने कहा है 


'एक प्रजातन्त्रीय देश मे राजनीति तथा प्रशासन का समन्वय होना आवश्यक 
है और अनुकूल परिस्थितियों के अ्न्तगंत ऐसा निष्पादक अ्रथवा ऐसी कार्यपालिका 
इस कार्य को अच्छी प्रकार सम्पन्न कर सकती है। यहाँ इस वात का उल्लेख करना 
भी उचित है कि प्रजातन्त्रीय व्यवस्था उत्तरदायी नेतृत्व की आवश्यकता होती है 
ओर उनकी नीति को प्रशासन के कारण कोई ठेस नहीं पहुंचेगी । राजनैतिक निष्पा- 
दको (?0]॥0८4] ९५९०८प॥४८७) का यह विशिष्ट कर्त्त॑व्य है कि वे प्रशासकीय निर्देशन 
नथा प्रेरणा शक्रित प्रदान करें तथा सरकार की व्यवस्थापिका व कार्यपालिका शाखाओो 
के वीच समन्वय स्थापित करें ओर जनता के एक अ्रभिकरण (8 8०7०५) के रूप में 
उसे जागो के प्रशासन की रक्षा भी करें जो इसको एक दल (?४77५) का केवल एक 
उपासग (80]णाटा) मात्रा समझते है ।/४ 
कि 5 2 अथवा मुख्य कार्यपालिका को प्रशासन से सम्बन्धित अनेक 


शय करना पडता है और प्रजासकीय कार्य 
सील प डे कार्यक्षमता एवं कुशलता बहत ह 
तक उसके निर्शायों पर ही निर्भर रहर्त न 


गी हैं। यह उसकी जिम 
2 हस्त ० यहें उसकी जिम्मेवारी है कि वह देखे कि 
प्रन्य जोग उचित रीति तथा कुघतता कह 


ता के साथ अपना कार्य कर रहे है डी 
कल व्यक्तियों हि + र्‌ हक नह 
उसमे व्यकि ते परुखने वे समझने को योग्यता 5 बरी पक: 


पाएणपहझ ऋण हा इस का दौनी चाहिये। उसके श्रन्दर होनी चाहिये। उसके श्रन्दर 
4972, (2७ ) ][€शा6०।5 0[ ए॥0< # 6 
280 म कसा लक मापाइ।7909, ७ 472-73 


३६ ।.. लोक प्रशासन 


सार्वलौकिक उत्सुकता (08770॥0 ८णा०आंए) होनी चाहिये | उसे अनेक कार्य करः 
होते हैं और उससे यह आशा नही की जाती कि वह हर एक बात के बारे मे कार्फ 
कुछ जानता होगा। उसे विशेषज्ञों (59००४॥७४) के साथ काम करना होता ६ 
“परन्तु उसे प्रत्येक चीज के बारे मे पर्याप्त जानकारी होनी ही चाहिये जिससे वह या 
जान सके कि ऐसे आदमी कहाँ से प्राप्त किये जायें जो कि किसी विशिष्ट कार्य के वार 
में अत्यधिक ज्ञान रखते हो तथा जिन्होने अपने विशिष्ट क्षेत्रों मे विकास के क्रम के 
बराबर जारी रखा हो ।7 

मुख्य निष्पादक में आत्म-निर्भरता ($शा-लक्वा००) का ग्रुण होना चाहिये 
जिससे कि वह ज्ञीत्रता के साथ निर्णय करने मे समर्थ हो सके । उसमे इतनी योग्यता 
भी होनी चाहिये कि वह अन्य लोगो से राजभक्ति या निष्ठा प्राप्त कर सके, प्रर्थति 
उसके प्रयत्न मानवीय, सहानुभूति तथा स्नेहपूर्ण होने चाहिएँ । चरित्र (0॥क्78०५). 
बुद्धिमानी, निर्णय करने मे शीघ्रता, श्रच्छा स्वभाव, आकर्षक व्यक्तित्व, कार्य के प्रति 
रुचि, अधीनस्थ कर्मचारियों मे विश्वास उत्पन्न कर देने की क्षमता--ये वे कुछ गुण 
है जो मुल्य निष्पादक कार्ययालिका ((कार्श 8५5००७४४९९) को एक सफल प्रशात्तक 
बना देते हैं । 
मुख्य निप्पादक अश्रथवा मुख्य कार्यपालिका का कार्यालय 
([॥6 (रए० ० 6 (थ्रार्ल 775९८८४ा१९) 
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इसके भ्रतिरिक्त, मुख्य कार्यपालिका प्रत्येक मामले पर विस्तार से विचार 
नही कर सकती । श्रत कार्यो का सूक्ष्म परिक्षण करते की प्रक्रिया (आर्थि78 
7700०55) का आश्रय लिया जाता है जिसके द्वारा कि कम महत्वपूर्ण मामलों के 
निशंय मन्त्रि परिषद्‌ से बहार ही कर विये जाते है । उसके कार्यालय अथवा 
“सामान्य कर्मचारी वर्ग” को फिल्टर! और 'फनल' (67 थ्यात पिगग्रर्) के रूप 
में कार्य करना होता है । इसका कार्य है कि यह मुख्य कार्यपालिका को इस योग्य 
बना दे कि वह छोटी-छोटी तथा आवद्यक बातों में श्रपना समय नाःठ किये बिना ही 

महत्वपूर्ण मामलो को निपटा सके । 

प्रोफेसर एल ० डी » छ्वाइट (/, 20 ४४) ने ऐसे कार्यालय के निम्न 
उ्द श्य बताये हैं 

४(१) मुख्य कार्यापालिका को पूर्ण तथा नवीनतम वात्तों एवं घटनाओं से 
परिचित रखना । 

(२) समस्याओ के सम्बन्ध में पूर्व-विचार करने मे तथा भावी कार्यक्रमों क्री 
योजनायें बनाने मे उसकी सहायता करना । 

(३) इस वात का प्रवन्ध करना कि वे मामले, जिन पर कि कार्यपालिका 
को निणय देना है, उसके पास जीकघ्रता के साथ तथा ऐसी दणया में पहुँच जाये कि 
जिससे वह उस पर विना देर किये विवेकपूर्ण निर्णय कर सके तथा साथ ही, कार्य 
पालिका को भ्रविचारपूर्ण व जल्दवाजी के निर्णयो से बचाये रखना । 

(४) ऐसे प्रत्येक मामले को अलग रखना जिस पर कि आसन व्यवस्था क्रे 
अन्तर्गत बाहर निर्णय हो सकता है। 

(५) उसका समय नण्ट होने मे बचाना। , 


(६) स्थिर नीति तथा कार्यपूर्ति के निर्देशन सहित ऐसे उपाय करना कि 

जिससे अधीनस्थ कर्मचारी उसके निर्णायो को माने तथा उन्हें क्रियान्वित करें ।!? 
_._वजट तैयार करना-म्रुल्य कार्यपालिका का एक थ्रत्यन्त महत्वपूर्ण कर्तव्य है । 
विशेेपज्नों तथा तकनीकी ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों की सहायता के बिना वह इस कार्य को 
लय नही कर सकती । इन्ही सव कारणों से प्रत्येक मुख्य निष्पादक श्रथवा मुख्य 
कायपालिका ((ार्श 6४८८ए०४५८) को एक “सामान्य कर्मचारी वर्ग! ( ८ 


४४6) की आवब्यकता होती है जो कि कार्यो को सम्पन्न करने में उसकी सदह्ययता 
कर सके । 


हर कार्यालय एक ऐसा अ्रग होगा जिसके द्वारा क्रि मुख्य कायबाॉलिका 
ग्पने व र्पोँक्नो सपने करेगी तथा अपनी घक्तियों (90 एटा5] का प्रयोग करेगी । 
पह कार्यावय जा वर (600ए0ग0॥5) तथ्य सूचनाएं फक् करेगा जिनके आधार 
ह सुन्य कार्वपातिआ प्रश्माणक्रीप्र निर्गंय क्ग्गी पक कद जग तमालिशर उठ कार्बाजय मुख्य क्रायपालिका 
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के निर्ंय सम्बद्ध विभागों (/0०9थधरा०॥७5) को प्रेषित भी करेगा । यह सम्बद्ध 
विभागों के सनन्‍्मुख मुख्य कार्यपालिका की आज्ञाओ (०70९७) की व्याख्या करेगा 
जिससे कि वे समुचित रीति से उनको लागू कर सकें। इस प्रकार यह कार्यालय 
मुख्य कार्यपालिका की श्रॉखों, कानो तथा हाथो का कारयें करेगा, जिनकी सहायता 
से वह प्रशासन का निर्देशन, निरीक्षण तथा नियन्त्रण करेगी । 


संयुक्त राज्य अमेरिका मे मुख्य निष्पादक का कार्य 
(0४6० ० ॥॥6 (एप्ा् एरटलावर९ गा ॥6 ए९0 5496९५ एा #॥00०9) . 


सयुक्तराज्य अमरिका के राष्ट्रपति (ए65766॥) का अपना प्रशासनिक 
स्टाफ होता है जो कि उसके विविध कार्यों की पूर्ति मे उसकी सहायता करता है। 
प्रशासकीय प्रबन्ध के लिये स्थापित राष्ट्रपति की समिति ([श/6&60०ाए8 ०0गरग्रा।/०० 
00 /तागावराभाधा९6 /(8॥28०76॥) (१ ६३७) ने हढता के साथ यह सिफारिश 
की थी कि ऐसे निप्पादन कार्यालय (896०ए७४९८ णीिी०७) की स्थापना होनी चाहिए , 
ग्रौर सन्‌ १६३६ मे राष्ट्रपति ने उस सिफारिश की मुख्य वातो को लाग्रू किया । 
जैसा कि प्रव है, राष्ट्रपति के निष्पादन कार्यालय (स्टाफ) में ह्वाइट हाउस 
कार्यालय (१४॥९ ल्०0५5८ णीी००), बजट विभाग (छेप्राल्शा। 0 6 8०08०), 
ग्रावथिक सलाहकार परिषद ((९00॥०॥ ० €८०१07ा८ 80५5०79) तथा श्रनेक श्रन्य 
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सम्पन्न करता है “बजट विभाग, जब भी राष्ट्रपति का निर्देश होगा तभी, विभागों 
(2०एशाधगाथा) तथा सस्थानों (2४995]5977०7/8) का सविस्तृत अध्ययन करेगा 
जिससे कि राष्ट्रपति इस बात का निर्याय करने में समर्थ हो सके कि निम्नलिखित 
के बारे मे (लोक सेवाओं को सम्पन्न करने के कार्य अधिक मितव्ययता तथा 
कुशलता लाने के उद्देश्य से) क्या-क्या परिवर्तन किये जाने चाहियें, (१) ऐसे विभागों 
ग्रथवा सस्थानों के तत्कालीन सगठन क्रियाओं एवं कार्य की रीतियो के बारे मे, 
(२) उसके निमित्त किये जाने वाले विनियोजन (4एए707977800॥5) के वारे मे, 
(३) विशिष्ट क्रियायें विशिष्ट सेवाओ को सौपने के बारे मे, अथवा (४) सेवाओं के 
पुनवंर्गीकरण के वारे मे ।” इस प्रकार वजट विभाग (87९४० णी ९० 8008०) 
के माध्यम से राष्ट्रपति विभिन्‍न विभागों के सम्बन्ध मे पूर्ण जानकारी प्राप्त कर 
सकता है और श्रपने श्रापको इस वात से आइशवस्त कर सकता है कि वे विभाग 
सन्तोपजनक रूप में कार्य कर रहे है। श्रार्थिक सलाहकार परिषद्‌, जिसका निर्माग्ण 
काग्रेस ((0॥87०55) द्वारा सन्‌ १६४६ में किया गया था, राष्ट्रपति को आशिक 
समस्याग्रो के बारे में जानकारी एवं परामर्ज प्रदान करती है श्रौर राष्ट्रपति द्वारा 
काग्रेस में प्रस्तुत किये जाने वाले वार्षिक श्रारथिक प्रतिवेदन (20070770 [२७००/) 
के तैयार करने मे विभेप रूप से उसफ्री सहायता करती है। "ये तीनों स्टाफ सगठन, 
जिनका कि ऊपर उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति को बह सम्पूर्ण सहायता प्रदान 
नही करते जितनी कि उसे आवश्यकता होती है, परन्तु वे राष्ट्रपति के लिए यह 
सम्भव बना देते हैं कि वह उन व्यापक उत्तरदायित्वों एवं कार्यो को कुछ निश्चिन्तता 
के साथ पूरा कर सके जो कि अपने पद के कारण उसे करने होते है। स्टाफ के 
सदस्य सूचना तथा आकड़े एकत करते है तथा उन पर विचार करते है, योजनायें 
बनाते है तथा उन्हे राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करते है, राष्ट्रपति को परामर्च देते 
है तथा उसके साथ विचार-विनिमय करते हैं, प्रशासकीय नियम तथा कानून बनाते 
है, और अनेक तरीको से, जैसा कि राष्ट्रपति उन्हें निर्देश करता ह, वे सरकार 
की निप्पादन भुजा (5+०८एा४८ गा) के रूप में कार्य करते है। ये व्यकित 
राष्ट्रपति को उन उत्तरदायित्वों एवं कार्यो से सुवतत नहीं बरते, जा मय प्रशासव 
(एकार्ल उतगाधबधधा07) के रूप में उसे पूरे करन होते है । पर वे इसना अवदय 
करते है कि अ्रनेक बातो के विपय मे सावधान रहकर तथा साष्ट्रपति यो उन्चयाटि 
वाए परामर्च प्रदान करके, उसके लिए यह सम्नव बना देते # कि उठ ह्वोच्चि 
प्रभामज्ञ (5एटगा८ ववेशमराजाशा0 ) के रापर से झपने बास्तवितव बतव्यों जा प्रा 


बार मके ॥ 3 
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देती है, उनके समय-विभाग (7776 ६806) तथा ससदीय विधियों त्र उपायो का 
निवारण करती है । 

(२) प्रतिरक्षा समति (70४6॥०० (०ग्रा77/००)--यह समिति श्ात्ति 
तथा युद्धकालीन प्रतिरक्षा से सम्बन्ध रखती है । 

(३) लाई प्रेत्तोडेन्ट की समिति (76 व.णव ए्डवेशा?३ ए०ा- 
7००) --यह कैवेल सामाजिक सेवाओ्रों के बारे मे अपनाई जाने वाली सिविल 
नीति से सम्बन्धित एक प्रकार की उपमन्त्री-परिपद्‌ (870 (४०772) है । 

(४) श्राथिक नीति समिति (7#6 8९८०7०रा० ?007 (ए०णश्ञ॥6६९८)--- 
इसका सम्बन्ध श्राथिक मामलो से होता है । 

(५) उत्पादन समिति (ए/0क्‍7८ा०ा (०फ्ाग्रा/००)--इसेका सम्बन्ध 
घरेलू उपयोग तथा निर्यात के लिए सरकार के विनिर्माण कार्यक्रमों (रथक्चापश8९प्ा० 
9087877725) से होता है । है 


इस प्रकार, मन्त्रि-परिपद्‌ अपने कार्य मे इन पाँच स्थायी समितियों तथा 
लगभग २० या ३० तदर्थ समितियों से सहायता लेती है । 
सचिवालय 
(ए7४९ 5९९० एथथात9 0) 


मन्त्रि-परिपद्‌ सचिवालय का सम्बन्ध मन्त्रि-परिषद्‌ की बैठकों (/6९९८४725) 
के लिए कार्यसूची (88०१0) तैयार करने से होता है | यह मन्त्रि-परिषद्‌ की बैठकों 
के कागजातो तथा निणाप्रो को सुरक्षित भी रखता है। सचिवालय मे एक सचिव 


($०ट८८४४५), एक उप-सचिव (70०9पए/9/ 5€८८८४५), प्रत्येक निजी सचिवों 
(?४46 5०८८४५) सहित, दो अवर-सचिव (एगावं&/ ४०८७८७॥९५), केन्द्रीय 
सास्यिकीय कार्यालय का निर्देशक ([07९०07 06 0० 0६४0० 8६४080०४ 0900), 


तीन सहायक सचिव (25आहधा 56०८७65), एक मुख्य लिपिक ((फ्रार्ल 
८72४१) और स्थापना अ्रविकारी (40॥शगगराथा। 0#0०7) तथा एक श्रधीनस्थ 


स्टाफ (50900ा46 8) होता है। मन्त्रि-परिपद्‌ की बैठकों मे केवल सचिव 
ही उपस्थित रहता है। मन्त्रि-परिषद्‌ को अपने कार्यों को सम्पन्न करने से संचिवालय 
से अत्यधिक सहायता मिलती है। 


_मन्त्रि-परिपद्‌ सचिवालय की उपयोगिता के बारे में लिखते हुए प्रो० हरमन 
फ़िनर अंक कहा कि “मन्ति-परिपद्‌ को या उसकी समितियों को अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ 
लिया को जब भी आवश्यकता होती है विश्येपज्ञों की सहायता-मिलती है और 
सा समभ के अनुसार वे रूस सहायता का उपयोग करते हैं । यह सहायता सूद्षम 
नह मे प्राप्त किये पद नथा छन हुए तथ्यों (78०७) एवं विचारों (76९25] 
5 कप सब्विन्परिषद्‌ नेक पहुंचती है। फ़िर वहाँ से, मार्गदर्शन, परामर्ज एवं तथ्यों 
हे इल्ट्रर, ठाहर के तबा नीचे के विभानीय अधिकारियों को नीतियो तथा इच्छाओं 
कक मे अपित कर दी जानी है?! के 


प्याज तक आह ले 7 दर ८ संदाए था चित्त, 505९ 
4 गा675 06 (6४67 ००७६2 9069४९55, ए॥ 5 7956, 


धर लोक प्रमामन 


भारत में मन्त्रि-यरिपद सचिवालय 
((>बजं।ट। 58९07009779 वा 0॥7) 

इगर्लेंड की तरह, हमारे देशो में भी मन्त्रि-परिषद्‌ सलियालय है जो कि 
मन्त्रि-परिपद्‌ तथा उसकी विभिन्न समितियों के बिचार-विनिय्रमो तथा निणंयं 
([0०2०$0॥5) के ग्रभिलेय (7८००६) सस्ता है, विभिन समितियाँ जैसे प्रतिरक्षा 
समिति (03ला०02 (णगग०), सयुत्त नियोजन समिति [उछाया शिक्षायराष्ट 
(०6०), झ्राथ्िक समिति (8000० ८णाथरा॥।००), विदेशी मामलों की 
समिति (छह #वि।ड एणाशात०४) तया सन्त्रि-वरिपद्‌ की नियुक्ति उप- 
समिति (#&ए9ए9णाग्रालां 800-८णावरा।८९) । सचिवालय वी संगठन रचता इस 
प्रकार है--(१) प्रधान सनिवालय (वा $०८दागाव), (२) संगठन तथा 
प्रणाली सभाग (08ववगा530 क्षात ।४९॥०० ॥)६ 900), (३) सैनिक प्रशाखा 
(४ 479 ५७४8४) और (४) आलिक प्रशासता (स०णराणाए शाह) । 

(१) मन्त्रि-परिपद्‌ सचिवालय का भअ्रध्यक्ष एक सचिव ($ल्‍्टालधा३) होता 
है। उसकी सहायता के लिए एक सयुकत सचिव [30 5०३), एक उप- 
सचिव, ४ अवर सचिब (एव ६ल्‍था७ंताा05) तथा ३ अनुभाग अधिकारी 
(3०000॥ ०॥०७४७) होते है । प्रधान यचिवालय की चार शासाये होती हैं. (क) 
मन्त्रि-परिषद्‌ शाखा (१०७९६ छाशा०॥), (ख) समन्वय झाखा ((0णभाक्ष।0 
डउि870॥), (ग) प्रशासन गाखा (8०ाशगरात्राणाणा ऊाधाणा), तथा (घ) सामान्य 
शाखा ((6॥678] छशाव॥) | 
हु (२ ) संगठन तया प्रणाली सभाग (0इण्ाहदाणा.. क्वात॑ गराला00 
/श४0) --इस सभाग की स्थापत्ता मार्च १६५४ में की गई थी। इस सभाग 
का एक निर्देशक (7276007) है जो कि भारत सरकार के स्थापना अधिकारी 
(89090]8॥770॥ ०००) के रूप मे तथा ग्रृह-मन्त्रालय मे सयुक्त सचिव के रूप 
में भी कार्य करता है। निर्देशक एक अ्व्िकारी से सहायता लेता है जिसे कि “निर्देशक 
का सहायक (७५७६४॥६ ६0 ॥९ 727९००7) कहा जाता है। सन्‌ १६५४ मे एक 
उप-निर्देशक (]06ए9पर५ 7277€८0०7) का पद भी बना दिया गया था। विभिन्न 
मन्‍्त्रालयो ('शापरा&70725) तथा विभागों (04शागराधा।5) मे संगठन तथा 
प्रणाली इकाइयाँ (कोष्ठ) 0 क्षात (रथ प्रभा$ (००॥५) बने होते हैं जिनके 
हाय इस सभाग धशरश&०णा) का कार्य चलाया जाता है। सगठन तथा प्रणाली 
सभाग ने सन्‌ १६५४-५४ के अपने प्रतिवेदन (2१८००) में अपने कार्यों की योजना 
की रूपरेखा बनाई । इसके उद्देश्य ये हैं ; 

(क) सभी सम्बन्धित विभागों, कार्यालयों तथा मन्बालयों को उनमे पाई 


जाने वाली श्रकुशलताओों तथा उनके सुधार की आवश्यकता एव क्षेत्र के बारे में 
सचेत रखता । 


__ (ख) कार्यों को निबदाने से सम्बन्धित तथ्यों (52९०७) का पता लगाना तथा 
पह देखना कि वास्तव में गलती कहाँ है भौर क्या है, काम मे देरी के कारणो की 


अंक: 2] 


मुख्य निष्पाठक अथवा सुख्य कार्यपालिका महाग्रवन्बक के रूप में ट 


श्प 


छानवीन करना और यह देखना कि वे कौन से तत्व हैं जो क्रि काम मे क्ृणलता व 
छकमता लाने में वाबक बनते है । 


(ग) सुधार के लिए उपयुक्त उपाय बताना तथा उन्हें क्रियान्वित करना । 

(३) सेनिक प्रद्माखा (]॥6 '/शवाा३ एाग्8)--इस प्रणाला क्रा सम्बन्ध 
मन्त्रि-परिपद्‌ की प्रतिरक्षा समिति (76शलि28 (0ग्राग्रा(6४ ० धा८ (४87०५), 
प्रतिरक्षा मन्‍्त्री वी समिति (70४०० श्राईईला?5 (!ण77्रा०९), स्टॉफ समिति 
के प्रमुखो ((फ्रा्ल छणी म6 85वीं (०णग्राा(९९), प्रवान कामिक अधिकारी की 
ममिति (शा7टाएवे ?टा5णागर् 002१5 (0776०), प्रधान सभरगा अधिकारी 
की समिति (?ग्रत०छथीे 5एएाए 0म्रिट्श*5 (०ग्रग्रा।८९), सथुकत नियोजन समिति 
(07. शिक्रााप्रह (०००), संयुक्त प्रशाश्नन नियोजन समिति (307 
#तावाताइ बाण शिक्षाप्राह (एपग्रा॥66) व संयुक्त गुप्त वार्ता समिति (70 
[#6ह8थ॥०४  0णयया०८) श्रादि की बैठकों के सचिवालय सम्वस्धी कार्य 
(इब्लालवापथ ऋण) से है । 

(४) आ्थिक प्रत्ाखा (॥6 :०0०7णााा० शगाष्ट) -यह प्रशाखा मच्त्रि- 
परिषद्‌ की आथिक, उत्पादन वे वितरण समिति तथा अर्थलत्रिवों की समिति 
(ए०मप्रा।0० ० ए००7070 5९०८४768) द्रादि के सचिवालय सम्बन्धी सम्स्‍वूर्गा 
कार्य के लिए उत्तरदायी द्वोती है ॥ 


मन्त्रि-उ्रिषद्‌ सचिवालय तथा सचिव के विषय में छथनास्व्रामी (२एंा8- 
$७४॥५) ने कहा है कि 


“इस स्टॉफ की सहायता से मन्त्रि-यरिपद्‌ का सचिव (3$6एा9) सारत 
सरकार के सभी विभानों (06एश्रप्माथा5) द्ासा ऐसे सभी मामलों में, जिनमे कि 
मन्त्रि-्परिपद्‌ अथवा मन्त्रि-परिपद्‌ का नेता, प्रवान-मन्त्री (शाग्राय6 'शीएध5ादा) झुचि 
लेते है समन्वय ((०णतगाध्रा0ा) उत्पन्न करने तथा समय पर कार्यवाही किये जाने 
के अ्रपने कर्तव्य को पूरा करता है । अग्रेजी नम्रने के छनुरूप, उससे थ्रह आद्या की 
जाती है कि वह सिविल सेवा ((ज् इछाशा०७) तथा सिविल कर्मचारियों के परामझन- 
दाता (80४5) व वृद्ध मार्यदर्णक के रूप में कार्य करे | वह अपने सचिवालय 

ह््य 


लत 


शृ 
सहयोग से विभिन्न विभागो को जोइने वाली करी सिद्ध होगा तथा विधागी के मध्य 
एक प्रकार के अन्तर चार मार्ग के हूप में कार्य करेगा | अपनी सर्वप्रमुख स्थिति 
ले अल क चूंकि वह निविल सेवा का प्रवान (८४0) होता है अत इस नाते उसका 
2 एक बहुत बड़ा कत्तेथ्य होगा कि वह संगठन तथा सेवाओं के कामिक्र बग में गिसा 
सुधार करे कि जिसमे वे उन उच्च तथा उत्तरदायित्वपूर्णा कत्तंव्यों की पूरा कर सकें जी 
के इन्हें संधि गये हैं। मन्त्रि-परिपद्‌ का सचिव एक सर्वोच्च श्ेशी करा प्रशासक होना 
हक जिमका चुनात प्रेरणा (॥790₹€८) , गजिति (६7०9५) लि तेया अं मि 
नव हि सम्बन हि 35 टू 
बाग] नदी विशिष्ट गुगो एवं योग्यताओं के आवधार पर किया 


नल कप 57250. 
३ ?पाप्नन्न55७ प्घा व. एिशाणहि आज आय व फतह है; गराभयगदा 09, 
७०0 ;॒ ग्राणए९६ 7. छएाइ्बलारट ० 22782 44पम्रााद667, 


३ 


संगठन की कुछ सामान्य समस्याएं 


(80796 शाला 20007 ए 0६४7०) 





व्यक्ति हो अथवा सरकारे (00/श7रशला(8), जब वे कुछ उद्देश्यों की पूति 
के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए नये मगठनों (0//3क05) को 
निर्माण करते हैं। जब कभी भी सरकारें यह अनुभव करती है कि कोई विभाग 
(0क्कशाणश॥।) कुशलतापूर्वक कार्य नही कर रहा है तो वे उसका पुनर्गठन करती 
है । जब कोई संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में अ्रसफ्ल रहता है तभी वह पुनर्गठन 
के आक्रमण का शिकार बनता है। प्राय लोग इस बात का रोना रोते हैं कि सरकार 
इस कारण कुशलता एव दक्षतापूर्वक कार्य नही कर रही है क्योकि इसका साव्य 
वैज्ञानिक व व्यवस्थित नही है । व्यक्तिगत अथवा वर्गीय क्रियाओं के लिए संगठन 
के व्यापक महत्व पर हृष्टिपात करने से यह प्रश्न पैदा होता है कि सगठत से हमारा 
अ्भिप्राय क्‍या है ? सक्षिप्त श्रावसफोर्ड शब्दकोप ((०॥०६४५ 0)00 ण0॥५१9) 
में 'सगठन करने' (70 ०8॥2८) की परिभाषा इस प्रकार दी गई है--'किसी चीज 
का व्यवस्थित ढाचा बनाना” (व0 हाए6 0७7५ 80ए८ए/6 0) अ्रथवा 'किसी चीज 
का आ्राकार निश्चित करना तथा उसको कार्य करने की स्थित में लाना [70 ीक्षा)6 
बात एप परा0 ए्णएाह ०00९) । इस प्रकार शब्दकोष के अर्थ के अनुमार, 
“किसी चीज के परस्पराश्चित भागों (47(8) को सम्बन्धित करनें के कार्य को 'सगठन' 
की सज्ञा दी गई है जिससे कि प्रत्येक भाग को विशिष्ट कार्य मिल जाये और वह 
सस्पूर्ा भागो से सम्बन्ध रखता हुआ उस कार्य को सम्पन्न कर सके ।” सगठत का 
श्रथे है कि कर्मचारीवर्ग के कार्य तथा उत्तरदायित्व इस प्रकार व्यवस्थित कर दिये 
जाये कि वे उस उद्देश्य को पूरा कर सके जिसके लिए वे एक साथ मिलने को सहमत 
हुये थे । जब कभी भी कुछ व्यक्ति कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ 
मिलते हैं तो उन्हे एक आयोजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होता है और इसी को 
संगठन कहा जाता है। उनके कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का पृथक्‌-पृथक्‌ निर्धारण 
कर दिया जाता है और उनकी क्रियाओ्रो मे समुचित रूप से समन्वय (०0० 
7ए8४00०॥) स्थापित किया जाता है ! किसी भी कार्य अथवा प्रायोजना (छणव्ण) के 
सुचारु सचालन के लिए एक अच्छे सगठन का होना अत्यन्त आवश्यक है। खराब 
श्रथवा निक्ृप्ट सगठन का परिणाम यह होता है कि कार्यो मे परस्पर सघर्ष तथा 
उद्देश्यो के बारे मे भ्रम उत्पन्न हो जाता है और कार्य की गति में पक्षाघात (लकवे) 


सगठन की कुछ सामान्य समस्याएँ ४५ 


जैसी स्थिति पैदा हो जाती है | ग्लेडन /दाधब्००४) के मतानुसार, “सग्ठन का 
सम्बन्ध किसी उद्यम मे लगे हुये व्यक्तियो के परस्पर सम्बन्धो के उस आकार अथवा 
रुप से है जिसका निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिये कि जिससे वे उस उद्यम के 
कार्यो को पूरा कर मके ।/”? इसी प्रकार प्रोफेसर गॉस के कथनानुसार, “किसी सामूहिक 
कार्य में लगे हुए व्यवितयों तथा वर्गो के प्रथत्नो एव उनकी क्षमताओं को ऐसे तरीके से 
परस्पर सम्बन्धित करने का नाम ही सगठन है जिससे कि कम से कम संधर्प पैदा हुए 
ही वाड्छित उद्देश्य पूरे हो सकें और उन लोगो को, जिनके लिए कि वह कार्य किया 
जा रहा है तथा उनको जो उस उद्यम अथवा कार्य मे लगे हैं अधिकतम सन्तुप्टि 
प्राप्त हो सके ।/ 

साइमन (६:#०४) ने 'सगठन' शब्द की व्याख्या अ्रत्यन्त व्यापक अर्थ मे की 
है । उन्होने 'मनुष्यो के एक वर्ग मे उनके परस्पर व्यवहारों एवं अन्य सम्बन्धों के 
जटिल आकार ((०४09०४ ?५/०7॥) को ही सगठन का नाम दिया है ।* 

इस प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌ निर्धारित कर्ंव्यों एवं उत्तरदायित्वो के जाथ उन 
व्यक्तियों का सयुकत होना सगठन है जो कि कुछ वाण्छित उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए 
एक साथ मिलाये जाते है। कार्यों तथा कर्मचारियों के ऐवयपुर्णा परस्पर-सम्बन्ध 
(॥7श-८४४०॥) का नाम ही संगठन है ६ 
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४डच्‌ लोक प्रशासन 


संगठन की समस्या के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण 
(ए्किला। 8एए0०१ए०ा०5 [0 6९ ?7काएा ए॑ 0हग937770॥) : 

भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने संगठन की समस्‍या के प्रति भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से 
विचार प्रगट किये हैं । 


उरबिक का दृष्किटोग--सगठन की समस्या से सम्बन्धित उरविक (एा॥7०) 
के विचार प्रशासन के तत्व (6 छालयालांड ० &तागरगाहाधा0॥) नामक 
उनकी पुस्तक में दिये गये हैं। सगठन के प्रति उनका दृष्टिकोण “यान्त्रिक भ्रथवा 
इजीनिर्यारिग' (/॥८८०)शगाइाए 07 ता6 शिाष्टापट्टपरा?ह) दृष्टिकोण है । एक मोटर- 
गाडी का उदाहरण देते हुये उन्होंने कहा कि मनुष्य एक मोटरगाडी के बनाने तथा 
उसके चलाने (97श॥8) के बीच बिल्कुल स्पप्ट रूप से भेद करते है। वे उसके 
निर्माण की प्रक्रिया को विभिन्न नमूनो तथा रूपों में विभाजित करते हैँ । “मशीन का 
रूपाकन करने (॥9688॥॥8 6 780॥76) का नाम ही सगठन है ।' 


इस प्रकार, रूपाकन की प्रक्तिया (/9८छह्ागराह 90००८५५६) ही सगठन है। 
अपनी परिभाषा देते हुये उन्होने कहा कि यदि इस अत्यन्त सीमित श्रर्थ मे विचार 
किया जाय तो सगठन का मतलब है “उन क्रियाओ्रो का निर्धारण करना जोकि किसी 
भी कार्य श्रथवा योजना के लिए आवश्यक हो और उनको ऐसे वर्गो में क्रमबद्ध करना 
जोकि विभिन्न व्यक्तियो को सौपे जा सके ।” 


इस प्रकार उरविक (७/॥५५/ के ग्गन्श्रिक दृष्टिकोण के अनुसार, संगठन 
एक नमूने श्रथवा रूपाकन (]0८»९/) के सहश है जोकि विशेषज्ञों (2४9०॥9) द्वारा 
सुस्पष्ट सिद्धान्तो के आधार पर तैयार किया जा सकता है। सगठन का निर्माण 
मशीन के समान किया-जा सकता है । 


इस दृष्टिकोण की आ्रालोचना 
((प्राटाजआ। 0 (5 ए€-१) 


यान्त्रिक' अथवा 'इजीनिर्यारिग' हृष्टिकोण इन मानों मे दोषपूर्ण है क्योकि 
यह संगठन में मानवीय तत्व के महत्व की उपेक्षा करता है। सगठन का सचालन 
करने वाले लोगो के मानसिक तथा नैतिक ढाँचे पर विचार किये बिना इससे (सगठन 
से) व्यवहार करना पूरंंत श्रवास्तविक होगा। किसी भी सगठन की असल प्रकृति को 
समभलने के लिए कर्मचारियों फ्रे व्यवहार के ढग पर विचार करना चाहिये । सगठन 
का संचालन करने वाले व्यक्तियों की मनोदरशा (?४;८॥००४७५) का श्रध्ययन किये 
विना, सगठन के केवल बाहरी ढाँचे का ही ज्ञान प्राप्त करके उसकी असल प्रकृति का 
ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता । “जब तक कि कमंचारी-वर्ग के कार्य का स्पष्टी- 
करण नही होता जिसके आधार पर कि ऐसे व्यक्तियो का चुनाव किया जा सके, जिन्हें 
कि संगठन की योजना मे वर्णित स्थानों की पूर्ति करनी है, तथा उन्हे अपने-पपने 
कत्तेव्यो तथा विभिन्न सम्बन्धों के बारे मे प्रशिक्षित किया जा मनन के तारे में “मिलता किया जा सके; तब तक, तब तक 
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श्र ४ 
सगठन की कुछ सामान्य समस्याएं ७ 


संगठन का ढाँचा ($प्र८णा०) और कुछ नही वल्कि केवल चार्ट, रेखा चित्र, दैनिक 
काये की परिपाटी, मेतयुअल, अनुदेशों, (॥7877०४०॥9) अथवा झब्दों का समूह 
मात्र है? इस प्रकार, हम इस अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते 
कि संगठन ऐसे व्यक्तितयों का एक वर्गे (3079) है जिनके साथ मशीन के अनेक 
दातों (0०8७) के सद्ृश व्यवहार नही किया जा सकता । जीवित प्राणी होने कै कारण 
चूँकि उन व्यक्तियों की अपनी इच्छायें, भावनायें, आशाये तथा झाशकायें होती है 
अत संगठन का कोई भी ऐसा सिद्धान्त, जिसने कि मानवीय तत्व को अपने अ्रध्ययन 
के क्षेत्र स बाहर निकाल दिया हो, समस्या का विक्त रूप ही प्रस्तुत करता है । 
संगठन का यह मानव-विहीन (]र०ा-प्याशथ्य) श्रथवा यात्त्रिक दृष्टिकोश इस तथ्य 
की उपेक्षा करता है कि व्यक्ति, जोकि सगठन की इकाइयाँ (75) होते हैं, ऐसे 
पूर्व-निर्धारित उद्देश्य एव स्तर के अनुरूप कार्य करते हैं जिससे कि उनकी भावनात्मक 


ब्च्छायें 


छार्यें (500]००२४७ (6७785) तथा आकाक्षायें सगठन के उद्देश्य की प्राप्ति मे 
हस्तक्षेप न करें । इस प्रकार स्पष्ट है कि संगठन के किसी भी सिद्धान्त मे 'मानवीय 
तत्व' ( सझप्राधा ००7) की उपेक्षा कभी नही की जानी चाहिये । जैसा कि प्रोफेसर 
डिमोक (?/० 2/#०८६/ ने कहा है कि “किसी चीज को ऐसा एकीकृत रूप देने के 
लिए उसके परस्पर आश्रित भागी को व्यवस्थित रूप से सथुक्त करने का नाम ही 
मगठन है जिसके द्वारा कि निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सत्ता, समन्वय तथा 
नियन्त्रण को लागू एवं क्रियान्वित किया जा सके । परल्तु ये परस्पर आश्वित भाग ऐसे 
व्यक्तियों के बने होते है जिन्हे कि उद्यम (£7आ]956) के उद्देश्यों को प्राप्त करने 
के लिए निर्देशन तथा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए तथा जिनके कार्य में परस्पर 
ममनन्‍वय ((०0पश4ध00] किया जाना चाहिए । ढाँचा (5धए८ाप्रा6) तथा मानवीय 
सम्बन्ध (स्रप्या।क्वा 769800॥5 ) दोनो के ही मिश्रण का नाम सगठत है (६ 
संगठन से सम्बन्धित एक श्रन्य प्रइन यह पैदा होता है कि सगठनात्मक 
इँचे (0ह4॥/4णाव] 5002076) का समायोजन (४0]7877०॥0) उपलब्ध 
मानवीय सामग्री के अनुसार किया जाना चाहिये अथवा मानवीय सामग्री का समा- 
पोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह सगठन मे ठीक बैठ सके ? क्या संगठन 
का ठाँचा इस प्रकार का होना चाहिये कि वह उपलब्ध व्यक्तियों की योग्यताओं के 
पता या उपलब्ध मानवीय सामग्री तथा उसकी योग्यताओ का ध्यान किये 
लंड कक शत € के संगठन ऐसा होना चाहिये कि प्र सतह दौना चाहिये कि वह उपलब्ध व्यवितियो 
८. ५ 7] पक या 207 कम] वफह उदशाद० णु सकत्दंपता ता 
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बन 


८ लोक प्रशासन 


के अनुसार ही स्वय को उपयुक्त तथा अनुकूल बनाले, जबकि अम्य लोगो का मन 
इसके विपरीत है । 

परन्तु उरविक (0797८ं:) इस विचार के पोषक हैं कि सगठन का निर्माण 
आ्रादर्श सिद्धान्तो के प्राधार पर फर लिया जाना चाहिए झौर तब उसमे मनुष्यो का 
समायोजन (80]0877270) किया जाना चाहिए । उनके मतानुसार, पहिले “श्राकृति, 
(06887) अथवा संगठन का निर्माण होना चाहिए श्रौर फिर व्यक्तियों को उममे 
ठीक स्थान पर बिठाने की व्यवस्था करनी चाहिये । इसके लाभ के बारे मे लिखते 
हुए उरविक ने कहा कि संगठन की समस्याओं को उचित रीति से छुलकाना चाहिये । 
जहाँ तक भी आवश्यक हो मनुष्यो का समायोजन अबइय करना चाहिये । यदि 
सगठनकर्त्ता पहिले सगठन की योजना तथा रूपरेखा बना लेता है ते, उसमे मनुष्यों 
की थोडी वहुत ही हेर-फेर करनी होगी और संगठन मे भी थोडे ही परिवर्तत करने 
होगे । परन्तु यदि उसने पहले झ्रादमी लिये श्रौर फिर उन सबको ही सग्ठन में 
लाने की हृष्टि से संगठन में निर्माण का प्रयत्त किया तो उसका सगठन अनेक थेगडी 
व जोड लगे हुये एक पाजामे के सहश हो जायेगा । 


उरविक (//४४८/८) के मतानुसार, बात ऐसी नही है कि व्यक्ति की योग्यताओं 
(0४४॥०900०॥5) के अनुरूप संगठन में कभी भी परिवर्तत किया जा सके। 
प्रयत्त यह होना चाहिये कि जब भी आवश्यक हो, एक आदर्श संगठन की 
तिर्मारा कर लिया जाए। व्यक्ति उस सगठन के अनुसार ही अपने श्राप को उपयरुवत 
बना लेंगे । उरविक का मत है कि सगठन का निर्माण आदर्श सिद्धान्तो के आधार 
पर किया जाता चाहिये । यदि सगठन की आकृति का निर्माण ताकिक आधार 
(7.0ह08व 9455) पर नही किया गया है तो वह सगठत “निर्दयी, अपव्ययी तथा 
अ्कुशल' है । पर इस मामले मे अधिक कठोरता नही बरती जानी चाहिये । यदि 
संगठन को व्यक्तियों के भ्रनुरूप ठोक बनाने के लिये कभी उसके ढाचे में कुछ हेर- 
फेर प्रथवा पुनर्समायोजन करने की भ्रावश्यकता हो तो वह कर लिया जाना चाहिए । 
अाखिरकार सगठन भी तो ब्यवितयो का एक कार्यकारी सम्बन्ध ही है । यह कोई 
ऐसी अव्यक्तिगत प्रक्रिया नही है जैसी कि इमारत के बनाने मे ईंटो झौर पत्थरों 
को एक दूसरे से जोडने मे पाई जाती है । यदि चुनाव करने की स्वाधीनता बडी 
मात्रा मे प्राप्त है और किसी विज्षिष्ट कार्य के लिये श्रत्यधिक मानवीय सामग्री 
उपलब्ध है तव सग्रठत का झ्रादश ढाचा बनाया जाना चाहिये और व्यक्तियों की 
खोज करनी चाहिये तथा योग्यताओ के आधार पर सगठन के ढाचे मे उनको यथा 
स्थान नियुक्त कर देना चाहिये । यदि उपलब्ध व्यक्तियों के चुनाव की मात्रा 
सीमित है तो कुछ हृद तक सगठनात्मक ढाचे का पुनर्सेमायोजन (२०४०[एडप्राथा) 
कर लेना चाहिये । अत: स्पष्ठ है कि सगठन मानवीय तत्व की उपेक्षा नहीं कर 
सकता अन्यथा उसमे रोग विषयक स्थितिया उत्पन्न हो जायेंगी । 

] एल, 72874, 9 38 


संगठन की कुछ सामान्य समस्याएँ हक] 

सगठन झशपचारिक ([707779]) भी होता है और अनौपचारिक (वराणि- 
78) भी , श्रौपचारिक सगठन (#ठाग्रार्श 0०॥2470०7) वह होता है जिसमे 
कि सम्बन्धो का आकार औपचारिक रूप से चार्ट श्रथवा रेखाचित्र मे निर्धारित कर 
दिया जाता है । सगठन के ढाचे की योजना आऔपचारिक रूप से वनाली जाती है श्रौर 
उच्च तथा अ्रधीनस्थ कमंचारियो के सम्भावित सम्बन्धो का उल्लेख लिखित आचार- 
नहिताओ्रो (200७8 ० ००6७) में कर दिया जाता है । 


परन्तु जब व्यक्ति एक साथ कार्य करते है तो उनमे परस्पर एक भावात्सक 
तथा व्यक्तिगत सम्बन्ध का विकास होता है जो कि सम्भावित औपचारिक सम्बन्ध 
(#077थी 7७४६07577 ) से विपरीत हो सकता है । इसे संगठन में श्रनौपचारिक 
(770774) सम्बन्ध का नाम दिया गया है। यह हो सकता है कि उच्च तथा 
अधीनस्थ कर्मचारियों का श्रसल सम्बन्ध (8०प४/ ॥९80707507) व्यवहार में 
वैसा न घटित हो जैसी कि लिखित आचार-सहिताओो के द्वारा आशा की जाती है। 
काम मे लगे हुये कर्मचारी-वर्ग का यह श्रसल सम्बन्ध ही अ्रनौपचारिक संगठन 
(परगिप्रदव॑ णाभ्याट47०7) है । औपचारिक सगठन मे ढाचे का विचारपूर्ण 
नियोजन किया जाता है, चार्ट विज्विष्ट सम्बन्धो को प्रकट करते हैं, किन्तु श्रनौप- 
चारिक सगठन मे भ्रसल सम्बन्ध उससे भिन्न हो सकता है जैसी कि श्रीपचारिक 
सगठन में आणा की जाती है । चूंकि किसी सगठन मे काम करने वाले विभिन्न कर्म- 
चारियो के व्यक्तित्व भी भिन्न-भिन्न ही होते हैं श्रन। इस कारण ही अनौपचारिक 
संगठन की उत्पत्ति होती है । यह हो सकता है कि कुछ अधिकारी अधिक हृढ निदचयी 
है| तथा दूसरे कम परिश्रमी हो, श्रौर इस सीमा तक ही वे निम्न श्रेणी के कर्म- 
चारियो के प्रभावों से शामिल हो भी सकते है और नही भी । अतेक बार ऐसा होता 


मु ९ 

है कि कार्य की श्रोपचारिक योजना (ए0आ्राध! एव) श्रपूर्ण होती है ! यह करमे- 
चारियो के भार्ग-दर्शन के लिये थोड़े से लिखित अथवा मौखिक अनुदेश (4780९- 
७०॥) प्रस्तुत करती है 


(] के तथा उन कार्यों का उल्लेख करती है जो कि उन्हे करने होते 
ई । इस प्रकार छोडे हुए इस रिक्त स्थान के क्षेत्र मे असल व्यवहार का रूप उससे 
भन्न हो सकता है जैसा कि औपचारिक चार्टों एव रेखाचित्रो मे श्राशा की जाती है । 


हु _*म भ्रकार यह स्पप्ट है कि कोई भी सगठन केवल आादर्द एवं श्रव्यावहारिक 
ड्वान्तो 23885 आधार पर ठोम रूप में कार्य नहीं कर सकता । किसी भी सगठन का 
वास्तविक वय-सचालन पूरतया इस योजना के अनुरूप नही हो सकता जैसा कि 
विधेपज्ञो (£२७०४५) ने निर्धारित की हो । सगठन मे काम करने वाले व्यक्तियों 
प्‌ अनोपचारिक सम्बन्ध ([न्‍तठिया।श 7शकराणा5काए) ऑपलारिक सम्भावित है सम्बन 
से भिन्न हो सकता है । मानवीय व्यवहार सर्वंदा हो एक निर्बारित ढाचे के स्‍ 
नहों हो सकता क्योदि मानवीय न्यक्तित्व (सप्गाववा एथ275०7थत 9) स्वय न 
एवं उत्ननपूर्णो तत्वों के दवाव में रहता है जो कि एक निश्चित स्थान पर मनुष्य चे 
भाचार ((०700९८॥) को प्रभावित करते हैं । हे 


य्र्० लोक प्रशासन 


सगठन के श्र का श्रध्ययच करने के पश्चात्‌ श्रव हम उस अन्य समस्याश्रो 
पर हृष्टिपात करते है जो कि किसी, भी सगठन के कार्य-सचालन मे उत्पन्न हों जाती हैं 
और ऐसी सवसे पहली समस्या, जो कि सग्रठन के सम्बन्ध में उत्पन्न होती है, 
'समस्वय' (0000॥7200॥) की है । 
संगठन के शआ्लान्तरिक संचालन की कुछ मुख्य समस्‍यायें 
[8076 शिक्राशाड 00९0 ॥ ॥6 वाशितर श्षण्रातराए ० 07एशॉरशी0०णा७5) 
प्रधिकार (8ए0॥॥079)--प्रशासनिक संगठन की रचना पद-सोपान 
(प्राण) पर आधारित होती है। उचच श्रौर निम्न ग्रधिकारियों के पारस्परिक 
सम्बन्धो के श्रौपचारिक स्वरूप की ही संगठन कहा जाता है| प्राधिकार की हम कानुन, 
स्थिति तथा मानवीय सम्बन्धो --तीन भिन्न हृष्टियों से ' परिभाषा कर सबते हैं। 
मविधान या कानून किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों को निर्णय लेने का सर्वोच्च 
प्राषिक/र सौपता है श्रौर उन्हें मह शक्ति देता है कि वे उन निर्णंयों को क्रियानवित 
करने के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश दे व उनसे काम ले । यह कानूनी या 
औपचारिक (.68४ ० णिएा॥) प्राधिकार का अर्थ है। उच्च अधिकारी के पास 
कानूनी रूप से भ्रधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश देने की शक्ति है भौर भ्रधीनस्थ 
कर्मचारियों का कानूनी तौर पर यह दायित्व है वे ऐसे सब भ्रादेशो का पालन करें। 
कानून इस प्रकार प्राधिकार का क्षेत्र व उसकी सीमा पिर्धारित करता है । 
प्राधिकार किसी सगठन मे व्यवित की स्थिति (808(७$) से भी सम्बन्ध रखता 
है । कभी-कभी प्रधिकाश प्राधिकार व्यक्ति संगठन के पद-सोपान में अपनी स्थिति के 
फ्‌लस्वरुप प्राप्त करता है। केवल कानून ही व्यक्ति को प्राधिकार प्रदान नही करती, 
उसका पद भी उसको महत्वपूर्ण प्राधिकार प्रदान करता है ! 
किन्तु यह्‌ तक कि व्यक्त को प्राधिकार कालूत या अपनी प्रशासनिक स्थिति 
से प्राप्त होता है पूरे चित्र को हमारे सम्मुख प्रस्तुत नही करता । कानून तथा पद से 
प्राप्त होने वाले प्राधिकार का प्रयोग एक तीसरे तत्व पर निर्भर करता है जिसका 
महत्व कम व्यक्त समभ पाते हैं । प्रत्येक सगठन में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की 
सयुकत रूप से कार्य करना पडता है । मिलकर काम करने के फलस्वरूप उन व्यवितियो 
में कुछ अ्नौषचारिक सम्बन्ध विकसित हो जाते है । ये भ्रनौषचारिक सम्बन्ध औप- 
चारिक या कानूनी प्राधिकार का स्वरूप सशोधित कर देते हैं। कानूनी या भ्रौपचारिक 
प्राधिकार का प्रयोग वास्तव में तभी सम्भव है जब सम्बन्धित सगठन के सभी व्यवित 
उसके सामान्य उ्ंदयो के श्रति निष्ठा की भावना से प्रेरित होकर प्राधिकार की 
आवश्यकता को स्वीकार कर लें ।* प्राधिकार के सफल प्रयोग के लिए इस प्रकार सर्व- 
अत की 070 निकल अब कपिल अ 2 फल मल 23870 0 0 2806 20206 0: 7 
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प्रथम यह आवश्यक है कि उससे शासित होते वाले व्यक्वित उसके अनुसार काम करने 
के लिए तत्वर हो 4 यह तत्परता तभी झा सकती है जब संगठन का हर व्यक्त आदेशों 
को भली-भाँति समझे सके, उसमें उन आदेंगो को क्रियान्वित करने की योग्यता तथा 
क्षमता हो और वह इस विव्वास से प्रेरित हो कि सब आादेज संगठन के उद्देश्यो की 
प्राप्ति हेतु ही जारी किये गए है ।* 

व्यावहारिक दृष्टिकोण की भाषा में (] 9&728ए0 ध्या8९ शग05) 000 
का अर्थ यह है कि प्रत्येक अधीनस्थ अ्रधिकारी या कर्मचारी अ्रपत्ते उच्चाधिकारी के 
आदेयानुमार ही अना व्यवहार नियमित करता है। वह अश्रपने उच्चाधिकारी के 
आदेशों को बिता किसी आलोचना के स्वीकार कर लेता है तथा उनका पालन करता 
है 

साराण मे, किसी सगठन मे प्राधिकार के प्रयोग का अर्थ है निर्णय लेना, उन्हें 
क्रियान्वित करने के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेण व निर्देश देना तथा उनके 
प्राचरण व व्यवहार के तरीकों को प्रभावित करना । अधीनस्थ अ्रधिकारी तथा कर्म- 
चारी कहाँ तक प्राविकार को मानते हैं और उसके अनुसार काम करते है, यह प्राधि- 
कार का प्रयोग करने वाले उच्चाधिकारी की सूभ-बूम, व्यक्तित्व व योग्यता पर 
निर्भर करता है। समझदार उच्चाधिकारी को चाहिए कि वह सदा अधीनस्थ कर्म- 
चारियो को साथ लेकर कदम उठाये | श्रभ्रिष्राय यह है कि उसे अधीनस्थ कर्मचारियों 
का सदा पूरा सहयोग व समर्थन प्राप्त होता रहता चाहिए । इसके लिए यह आव- 
ध्यक है कि वह स्वय को उनके श्रादर व स्नेह के योग्य मिद्ध करे जिससे उसके सगठन 
पे काम करने वाले सभी व्यक्ति सगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तन-मन से कार्य 
कर भके । उच्चाधिकारी मे यह समभने की क्षमता होनी चाहिए कि उसके सहयोगी 
वे भ्रवीनस्थ कर्मचारी उससे किस प्रकार के नेतृत्व व व्यवहार की श्राद्मा रखते है | 
फतह सादा 
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भर लोक प्रशासन 


जो उच्चाधिकारी यह क्षमता रखता है वह अश्रपने सगठन के सभी सदस्यों का विब्वास- 
पात्र बन जाता है भर अपने प्राधिकार का प्रयोग सरलता व सफलता के साय कर 
सकता है। 


प्राधिकार व दायित्व में पुर्ण सन्‍्तुलन होना चाहिए 
(+॥0ए आा0णत]_ ४४ ए'.णाशशाबइप्राप्ाट क्या ऐटफुणाज्ाताओ) : 

किसी भी सगठन के सफल सचालन के लिए यह आवश्यक है कि प्राविकार 
प्रौर दायित्व मे पूर्ण सन्तुलित श्रनुपात हो । सगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसके 
अधिकारियो को पर्याप्त प्राधिकार दिये जाने चाहियें । जिस व्यक्ति को किसी कार्य 
को सम्पन्न करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वे सव शक्तियाँ व सुधिवार्यें भी 
प्राप्त होनी चाहियें जो उसके कार्य को सुचारु रूप से सम्पन्न करने के लिए अविवार्य 
है । वह अपनी जिम्मेदारी या दायित्व को कहाँ तक सफलतापूर्वक व कार्य-कुशलता से 
निभाता है, यह तो बहुत ' कुछ उसके विवेक और कठिन परिश्रम पर निर्भर करेगा 
किन्तु उसके काये में आवश्यक प्राधिकार व सुविधाओं के श्रभाव के रुप में कोई 
रुकावट नही आनी चाहिये । इस प्रकार की रुकावट के रहते हुए विवेक व परिश्रम 
किसी काम न आरा सकेंगे । प्रत्येक स्थिति का सामना करने के लिए व्यक्ति के पास 
उचित कदम उठाने का प्राधिकार होना चाहिए । जब कोई श्रधिकारी प्राधिकार का 
प्रयोग करता है तो वह उसके परिणामो के लिए जिम्मेदार होता है, किन्तु यदि 
उसकी शव्तियाँ उसके कार्यों की प्रकृति को देखते हुए सीमित हैं तो उसकी जिम्मेदारी 
भी उतनी ही सीमित होगी । कोई भी अधिकारी उस दुष्परिणाम के लिए जिम्मेदार 
नही ठहराया जाना चाहिए जिसको रोकने मे वह भझपनी सीमित शक्तियो या प्राधिकार 
के कारण असमर्थ था। भ्तएव शक्ति तथा पूर्ण जिम्मेदारी मे सन्तुलन होना चाहिये 
ओऔर दोनो सुनिश्चित होनी चाहियें । 
नेतृत्व 
(4,९४0 ९४४9) 

प्रशासनिक सगठन मे प्राघिकार की समस्या के साथ ही घनिष्ठ सम्बन्ध रखते 
वाला एक अन्य प्रश्न है, और वह है नेतृत्व का प्रश्न । एक अर्थ मे प्राधिकार (8 ए7070)) 
के प्रयोग के फलस्वरूप अ्धीनस्थ,कर्मचारी त्राज्ञापालक इस कारण भी बन जाते हैं कि 
प्राधिकार के पीछे कानून व दण्ड का बल रहता है। सकुचित श्र्थ मे इस प्रकार प्राधिकार 
श्र दण्डात्मक शक्ति (0०व८०९० 9०७०) मे कोई भेद नही है। किन्तु औपचारिक 
दण्डात्मक शक्ति या प्राधिकार के प्रयोग द्वारा सभी व्यक्तियों से श्राज्ञाओ या आदेशों 
का पालन करवाना कठिन है । इसके लिये प्राधिकार के प्रयोग के साथ-साथ समभाने- 
वुकानि, तर्क-वितर्क तथा विचार-विमर्श की प्रक्रियाओं का भी आश्रय लेना पड़ता है । 
यहाँ संगठन मे अच्छे व सुयोग्य नेतृत्व का महत्व स्पष्ट हो जाता है । नेतृत्व उस प्रक्रिया 
का नाम है जो एक संगठन सदस्यों से सूऋ-बूक तथा प्रेरणा द्वारा सहयोग प्राप्त करती 
है शक्ति या वल के प्रयोग द्वारा नही । यह उस प्रभाव का नाम है जो एक सगठन के 


संगठन की कुछ सामान्य समस्याएँ प्र 


सब सदस्यों को स्वत ही संयुक्त व सहयोगिक रूप से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
प्रयास करने की प्रेरणा देता है। प्रशासन से सफत नेता के अधीनस्थ कमंचारा नहीं, 
भ्रनुयायी होते हैं | वह उनसे काम लेने के लिये केवल मात्र दण्डात्मक शप्रित का ही 
प्रयोग नही करता , इससे पूर्व वह उन्तके दिमागो व दिलो पर अपन व्यविनगत गुणों 
का प्रभाव डालकर उनका सहयोग व समर्थन प्राप्त करने को चप्टा करता है | वह 
संगठन के उद्देश्यों के प्रति पूर्णा निप्ठा का प्रदर्शन करके भ्रन्य कर्मचारियों का विश्वास 
प्राप्त करते की क्रोश्रिण करता है। यदि वह मानसिक रूप से जागरूक है, उसमे 
आवश्यक मानवीय गण है और उसका चर्व्रि उच्च व दोष रहित है तो बह एसा 
विश्वास सरलता से प्राप्त कर सकता है! ग्रच्छे प्रणासनिक नेता में श्रच्छा स्वास्थ्य 
उत्साह, सेवा-भाव, ईमानदारी तथा निष्ठा जैसे गुणा का हाना अनिवार्य है ।? वुछ 
व्यक्तियों का कहना है कि एक प्रद्यामनिक नेता की वास्तविक विश्वेषताय तमा स्व 
होती हैं जब वह एक विजिष्ट स्थिति में व्यवितयों के एक विशिष्ट समूह में कार्य 
करना है | एक ही नेता को विविध प्रकार की स्थितियों में सफलतापूवक ताम वहन 
के जिय्रे विविध प्रकार के गुगों की आवश्यकता होता है। यह एवं सामान्य कथन है 
कि ग्रान्तिकान के प्रधान-मन्त्री मे तथा सकट्काल के प्रवान-मन्त्रा मं शित्र प्रयार के 
गुग होने चाहियें । 
प्रत्येक प्रशासनिक नेता को देश की राजनीतिक झावश्यवताओझा के प्रति जागम्व 

रहना चाहिये तथा उसमे उत्तरदावित्व की भावना होनी चाहिये। प्रशासनित संगठन 
की समस्पाय्ों का निराकरणा करते खमत्र उस जनहबिति की अपने सामन रखना 
चाहिये । उसमे “राजनीतिवा विवेव (?06०व 5८१5०) वा होना भी दावरब्यर है 
सथा उसमे देश के राजनीतिक वाताबाण मो परखने थी क्षमता होनी चाहिये । 
उसका यह भी दायित्व है कि बह अपने सगठत के आन्तरिय सचातन यो झावित से 
अ्रप्रिक कार्य-कुआलता (हिठिशा।) वतावय । इसक दिए यह ख्रावदयता है 7 वह सावन 
के हवा व उद्देव्यी बंप अच्छी अनार समन मरे: तदतुलार निंगोय ये ता पं, झायउ- 

कता पटने पर प्राखिकार को उचित माता से दूस ता है| हस्तात्तीत (2००8०।०) 

7 सके और संगठन का पावन करता से । नियय देते उमय उस डचित वे ग्रन ललित 

चुनाव करना पदता दपके लिए डी सावधानी से हू ई, झ्ावद्या त्थ्य हा 
पपने निगायों हे मम्भर्ित पीगाशा 


उड़े प्राप्त बरने चाहियें।उलआ अपन 
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प्र लोक प्रशासन 


जो उच्चाधिकारी यह क्षमता रखता है वह श्रपने सगठन के सभी सदस्यो का विव्वास- 
पात्र बन जाता है और अपने प्राधिकार का प्रयोग सरलता व सफलता के साथ कर 
सकता है । 


प्राधिकार व दायित्व मे पूर्ण सन्‍्तुलन होना चाहिए 
(60009 जात 06 ए.णाशशाओ्था2 क्ताती ए९5्णातआं।त।र) ; 

किसी भी सगठन के सफल सचालन के लिए यह आवश्यक है कि प्राधिकार 
और दायित्व मे पूर्ण सन्‍्तुलित अनुपात हो। सगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसके 
अधिका रियो को पर्याप्त प्राधिकार दिये जाने चाहियें । जिस व्यक्ति को किसी कार्य 
को सम्पन्न करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वे सब शक्तियाँ व सुधिवायें भी 
प्राप्त होनी चाहियें जो उसके कार्य को सुचारु रूप से सम्पन्न करने के लिए अनिवार्य 
हैं । वह अपनी जिम्मेदारी या दायित्व को कहाँ तक सफलतापूर्वक व कार्य-कुशलता से 
निभाता है, यह तो बहुत ' कुछ उसके विवेक और कठिन परिश्रम पर निर्भर करेगा 
किन्तु उसके कार्य में श्रावश्यक प्राधिकार व सुविधाओं के अभाव के रूप में कोई 
रुकावट नही भ्रानी चाहिये । इस प्रकार की रुकावट के रहते हुए विवेक व परिश्रम 
किसी काम न श्रा सकेंगे। प्रत्येक स्थिति का सामना करने के लिए व्यक्ति के पास 
उचित कदम उठाने का प्राधिकार होना चाहिए । जब कोई श्रधिकारी प्राधिकार का 
प्रयोग करता है तो वह उसके परिणामों के लिए जिम्मेदार होता है, किन्तु यर्दि 
उसकी शक्तियाँ उसके कार्यों की प्रकृति को देखते हुए सीमित हैं तो उसकी जिम्मेदारी 
भी उतनी ही सीमित होगी । कोई भी अधिकारी उस दुष्परिणाम के लिए बिम्मेदार 
नही ठहराया जाना चाहिए जिसको रोकने मे वह अपनी सीमित शक्तियों या प्राधिकार 
के कारण असमर्थ था । श्रतएव शक्ति तथा पूर्ण जिम्मेदारी मे सन्तुलन होना चाहिये 
और दोनो सुनिश्चित होनी चाहियें । 
नेतृत्व 
(2 ,९४१९४५१॥७) 

प्रशासनिक सगठन मे प्राधिकार की समस्या के साथ ही घनिष्ठ सम्बन्ध रखने 
वाला एक अन्य प्रइन है, और वह है नेतृत्व का प्रदन । एक श्रर्थ मे प्राधिकार (8 पए॥०॥0) 
के प्रयोग के फलस्वरूप अ्रधीनस्थ कर्मचारी ब्राज्ञापालक इस कारण भी बन जाते हैं कि 
प्राधिकार के पीछे कानून व दण्ड का बल रहता है। सकुचित अर्थ मे इस प्रकार प्राधिकार 
और दण्डात्मक दक्ति (00७०९४० ए०ए०) मे कोई भेद नही है । किन्तु औपचारिक 
दण्डात्मक शक्ति या प्राधिकार के प्रयोग द्वारा सभी व्यक्तियों से श्राज्ञाओं या श्रादेशों 
का पालन करवाना कठिन है । इसके लिये प्राधिकार के प्रयोग के साथ-साथ समझाने- 
बुझाने, तकं-वितर्क तथा विचार-विमर्श की प्रक्रियाओं का भी आश्रय लेना पडता है। 
यहाँ संगठन मे अच्छे व सुयोग्य नेतृत्व का महत्व स्पष्ट हो जाता है। नेतृत्व उस प्रक्रिया 
का नाम है जो एक सगठन सदस्यों से सूभ-बूक तथा प्रेरणा द्वारा सहयोग प्राप्त करती 
है भक्ति या बल के प्रयोग द्वारा नही । यह उस प्रभाव का नाम है जो एक सगठन के 
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सत्र सदस्यों को स्वत्त ही सयुकत व सहयोगिक रूप से उद्देश्यों की प्राष्त के लिए 
प्रयास करने की प्रेरणा देता है | प्रणभासन मे सफल नेता के अधीनस्थ कर्मचारी नही, 
प्रनुयायी होते हैं। वह उचसे काम लेने के लिये केवल मात्र दण्डात्मक शक्ति का ही 
प्रयोग नही करता , इससे पूर्व वह उनके दिमागो व दिलो पर श्रपने व्यक्तिगत ग्ुणो 
का प्रभाव डालकर उनका सहयोग व समर्थन प्राप्त करने की चेप्टा करता है। वह 
संगठन के उद्देश्यों के प्रति पूणां निष्ठा का प्रदर्शन करके अ्रन्य कर्मचारियों का विश्वास 
प्राप्त करने की कोशिश करता है। यदि वह मानसिक रूप से जागरल्क है, उप्ते 
आवश्यक मानवीय गुण है और उसका चर्त्रि उच्च व दोष रहित है तो वह ऐसा 
विव्वास सरलता से प्राप्त कर सकता है (* अच्छे प्रणासनिक नेता मे अच्छा स्वास्थ्य, 
उत्पाह, सेवा-भाव, ईमानदारी तथा निष्ठा जैसे गुणों का होना श्रनिवाये है ।* कुछ 
व्यक्तियों का कहना है कि एक प्रश'सनिक नेता की वास्तविक विशेषतायें तभी स्पष्ट 
होती हैं जब वह एक विशिष्ट स्थिति मे व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह मे कार्य 
करता है। एक ही नेता को विविघ प्रकार की स्थितियों भे सफलतापूर्वक काम करने 
के लिये विविध प्रकार के गुणों की आश्रावश्यकता होती है। यह एक सामान्य कथन है 
कि आन्तिकाल के प्रधान-मन्त्री मे तथा सकटकाल के प्रधान-मन्‍्त्री में भिन्न प्रकार के 
ग्रगा होने चाहियें । 

प्रत्येक प्रशासनिक नेता को देश की राजनीतिक आवध्यकताओो के प्रति जागरूक 
रहना चाहिप्रे तथा उसमें उत्तरदायित्व क्री भावना होनी चाहिये ) प्रशासनिक सगठन 
की समस्‍्याओ्रों का निराकरण करते समय उसे जनहित को अपने सामने रखना 
बाहिपे । उसमें 'राजनीतिक विवेक! (?०॥6००] 5७॥६६) का होना भी श्रावश्यक है 
पा उसमें देश के राजनीतिक वातावरण को परखने की क्षमता होनी चाहिये। 
इनका यह भी दायित्व हैं कि बढ़ अपने संगठन के श्रान्तरिक संचालन को अश्रधिक से 
पविक का्यं-कुगलना (पघ्टाल्य ) बनाये । इसके लिए यह आवश्यक है कि वह संगठन 
के लढ््णे वे उद्देश्यों का अच्छी अ्रंकार समझ सकें, तदनुसार निर्णाय ले सके, आव- 
उ्यक्ता पड़ते पर प्राधिकार को उचित मात्रा मे दूसरो को हस्वान्तरित (77००82८) 
कर सके झौर संगठन का पालन करवा सके । निणुंय लेते समय उसे उचित व अनुचित 
7 जनाब करना पटता है। इसके लिए उसे सावबानी से सभी आवश्यक तथ्य तथा 
7 हे प्रत्त वसने चाहियें। उसे अपने निशेयों के “पद्म .ह/ शवों के सम्भावित परिणामों का भी परिशामों का भी 
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अनुमान होना चाहिये । उसकी निजी सफलता व उसके सगठन की सफलता काफी 
हद तक उसके निर्णायो की श्रच्छाई व उनके उचित क्रियान्वत पर निर्भर करेगी। 
कानूनों व प्रशासनिक प्रक्रियाओं का अन्बानुकरण असफल नेतृत्व का परिचायक है। 
सफल नेता को इस भाव से कदम उठाने चाहियें कि “व्यक्ति नियमो के लिए नहीं 
बने हैं, नियम व्यक्तियों के लिए बने हैं ।” (२७।०४ 6 07 माला, वर गला णि 
7४०७) । व्यक्तियो के सगठित समूह मे उसे अपनी सच्ची हिस्सेदारी का सबूत देना 
चाहिये । प्रशासनिक क्षेत्र में ऐसे नेता कैसे प्राप्त किये जायें ? प्रशासनिक दायित्वो 
को सफलतापूर्वक निभाने के लिए उन्हे कैसे प्रशिक्षित किया जाये ? नेतृत्व से सम्ब- 
न्बित ये दो महत्वपूर्ण प्रश्त हैं । व्यक्ति का नेतृत्व तभी प्रभावशाली होता है जब 
उसके समूह के सब सदस्य आात्मीयता से यह कहे "यह व्यक्ति हमारा व्यकित है, 
क्योकि यह हमारी ही भाषा मे बोलता है (अर्थात्‌ हमसे श्रपनत्व व निकटता अनुभव 
करता है) ।” 


पद सोपान अथवा क्रमिक प्रक्रिया का सिद्धान्त 
(?जएणं06 ० घरांट-कणाए 0> 8०४9- 2/00९४७) 

प्रत्येक सयठन में पारस्परिक सम्बन्धो की एक रूपरेखा का स्पष्ट निर्धारण 
होना चाहिए जिससे कि कार्य के प्रवाह मे सुविधा रहे । एक मामूली से व्यावसायिक 
उद्यम मे एक व्यक्ति नौ या दस व्यक्तियो को श्रादेश देता है, उनके कार्यों का 
पर्यंवेक्षण (5790९807) तथा देख-रेख करता है। परन्तु एक बडे सार्वजनिक 
उद्यम (९४७॥८ ६॥/४७॥8४) मे, जहाँ कि हजारों व्यक्ति कार्य करते है, पारस्परिक 
सम्बन्धो की स्पष्ट रूपरेखा का निर्धारण किया जाना इसलिए आवश्यक होता है 
जिससे कि सगठन सुचारु रूप से तथा दक्षता के साथ कार्य कर सके । 

भशासकीय ढाँचे का रूप कोण-स्तूप' (एश़ाशग0) अथवा ' 'पद-सोपान' 
(/७००४०॥५) के सहृश होता है जहाँ कि प्रत्येक पदासीन व्यक्ति अ्रपने अधीन पर 
नियन्त्रण रखता है । संगठन में कार्यों का अनेक हिस्सो मे विभाजन तथा उप-विभाजत 
किया जाता है और ये हिस्से (2875) अधिकाधिक होते जाते हैं । सबसे ऊपर शिखर 
पर एक व्यक्ति होता है और उससे नीचे को सगठन का ढाँचा अनेक अनुभागों 
(386८०॥5) में तथा अन्‍्त में अनेक कर्ंचारियो मे बिखरता चला जाता है जो कि 
संगठन के श्राधार होते हैं। सगठन पद-सोपान (साधाआट09) के समान अथवोी 
श्रेणी-वद्ध (07800) हो जाता है जो कि अनेक क्रमिक स्तरो से युक्त होता है तथा 
जिसमे प्रत्येक श्रधीन व्यक्ति अपने से एक दम ऊपर के कर्मचारी के प्रति उत्तरदायी 
होता है श्रौर उसके माध्यम से ही वह शिखर तक के भ्न्य उच्च कर्मचारियों के प्रति 
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उत्तरदायी होता है। जब हम यह कहते हैं कि सगठन पद-सोपान के सिद्धान्त पर 
शप्राधारित है तो इसका मतलब होता है कि सत्ता (#प्रशा०गरा/) बिखर से नीचे की 
प्रौर क्रमण उतरती चली जाती है । 

सगठन में पद-सोपान का सिद्धान्त (?तठाफ़राॉं8 रत क्राधाथा०ाए) एक अन्य 
नाम, श्रश्रात्‌ “क्रमिक प्रक्रिया (36र४शिा 9700८55) के नाम से भी विख्यात है अब । 
हम बह देखेंगे कि क्रमिक प्रक्रिया का ठीक-ठीक अर्थ क्‍या है ? जेम्स मुनी [६/705 
म4०07८7) के अनुसार 

“मगठन में क्रमिक-सिद्धान्त (56 ज़ाध्ाण्ाए०) का रूप वही होता है 
जिसे कि कभी-कभी पद-सोपान का सिद्धान्त कहा जाता है। परन्तु परिभाषा सम्बन्धी 
विभिन्नताओ से बचने से लिए यहाँ क्रमिक (5८व47) ही श्रत्रिमान्य (?7र८:४9/०) 
है । क्रम (9०४०) का मतलव है चरग्गों की पक्ति (6 86765 ० 8695), श्रर्थात्‌ 
श्रेगीवद्ध (07962८0) । संगठन में इसका अर्थ है कत्तंव्यों को श्रेणी-वद्ध करना 
(07207 ० 0४॥८५), किन्तु विभिन्न कार्यों के अनुसार नहीं ** “बल्कि सत्ता 
तथा उसके तुन्य उत्तरदायित्व की मात्राओं के अनुसार । सुविधा की हृष्टि से सगठन 
के इस रूप को हम क्रमिक-श्वू खला (5८847 था) कहेंगे * *। जब कभी भी 
हम कोई ऐसा संगठन पाते हैं, चाहे वह दो व्यक्तियों का ही क्यो न हो, जिसमे 
व्यक्षित उच्च तथा अवीनस्थ अथवा प्रवर तथा अवर (80970 760 5090-0०) 
के रूप में सम्बन्धित होते हैं तो उसमे क्रमिक सिद्धान्त वर्तमान होता है। यह क्रमिक 


श् खता समन्वय की ऐसी व्यापक क्रिया का निर्माण करती है जिसके द्वारा समन्वय 
करने वा: 5 सर्वोच्च सत्ता सगठन के सम्पूर्ण ढांचे मे सक्रिय एवं प्रभावशाली हो 
जानी है । 


7५ के क्रमिक मिद्धान्त (५८४७४ ?7909|९) की उत्पत्ति क्रम (5०४८) 
शब्द से ह्ई है जिससे तात्पय चरणों की पक्तित (& इ८त० ० 56.5) अर्थात्‌ श्षेगी- 
वद (5790०0 ) होने से है । और जब वह संगठन से लागू हाता है तो इसका ही 
होता है कि सत्ता (4एछा00779 ) प्रवन्य के भिखर-स्थान से कवरादी बग मतलब 
ग8 ०0८) में बढ़ती है, श्र्थात्‌ क्रमिक रूप मे (5009 ७७ (७ ) ह संगठन से 
टी के समान है जिसमे कि किसी भी व्यवित को क्रमिक रूप ने रा हे ्त का 
पदता है। इसी प्रका,, हा के पद-सोपान (छत 'ध्य०9) मे व्यक्ति को 2 

चदना था उतरना होता है। क्रमिक व्यवस्था (5०487 895६६॥॥ ) की शअ्रात्मा ँ हि हि 
फपो एकक्‍ना (एग्ञा णी (०एणागगागा6) है । क्रम के 222 कल 


शिखर पर गक मद 
(प्रयवा मुरप निष्पादक) होता है जहा वि नत्ता से सूत्र ( हे & री हा 7) 
तथा उत्तरदायि व (१९५००॥७५७9) केन्द्रित होते है । इसमे के रे 0779 
अया नीच दोनी और जाते है श्सिसे कि हर एक कर्मचारी श्रन्तिम म्प्प मे हम के 
उन [९००) के प्रति जदाबदेह हो जाता है और उसकी ग्राज्षायें (05:4०६ मं 

व्यवस्था के अस्तमत सरठन शएक्त 


ह.। 


“अअ मे मम जरा जाता हे। क्रमिक 


शक दे ग्नृ घ्‌ः 


कु लोक प्रशासन 


(?४था70) के सहश होता है जिसमे कि सर्वोच्च नेतृत्व शिखर पर होता है सत्ता 
क़मिक रूप में आगे बढती है ग्रौर जिसके तल पर विस्तृत आधार होता है। सत्ता 
की क्रमिक-श खला ($०४» (शा) से तात्पयं है कि प्रत्येक कार्यवाही श्छ खला 
की प्रत्येक कडी मे से होकर ग्रुजरनी चाहिये, चाहे उस कार्यवाही की दिशा ऊपर की 
ओर को हो अथवा नीचे की ओर को। चित्र के रूप मे इसका स्पष्टीकरण इस 
प्रकार है । 
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एक पद सोपान 


ख क के अघीन है, गख के श्रधीन ($प90त7रध८) है, किन्तु ग भी क 
तथा ख के अधीन है । यदि क के द्वारा ग॒ को कोई आज्ञा दी जाती है तो वह आज्ञा 
(076०) ख के द्वारा श्रानी चाहिये, और यदि ग को कोई बात क से कहनी है 
तो उसे वह ख के माध्यम से कहनी चाहिए | घ॒ ग के अघीन है परन्तु वह ख और 
के आदि के भी ग्रधीन है। इस प्रकार एक झृूखला या जजीर के सहश, इस 
व्यवस्था मे सत्ता का सूत्र क्रमिक रूप मे ऊपर वथा नीचे दोनो श्रोर को जाता है। 
च किसी कार्य के लिए सीधे क के पास नही पहुँच सकता । उसे ह घग तथा स 
के माध्यम से क तक पहुँचना होग।। इसी प्रकार यदि क च को किसी भी प्रकार 
का आदेश ख ग॒ घ भ्रौर क के माध्यम से देगा | प्रत्येक श्राज्ञा अथवा पत्र-व्यवहार 
'उचित भागे द्वारा (फाठ्पष्ठाा एकछ (0०्य6) जाना चाहिये श्र्थात्‌ तत्काल 
उच्च भ्रधिकारी ([एर८त/0७ 57०70) द्वारा शिखर अधिकारी तक क्रम से जाना 
चाहिए | एक लिपिक (ट०7॥) प्रधान लिपिक (स्४त (067८) के अघीन है, प्रधान 
लिपिक एक कार्यालय अ्रधीक्षक (000० 809०0) के अ्रधीन है तथा 
कार्यालय अधीक्षक अनुमाग-अ्रधिकारी (५०८०४०० 0००) के अ्रधीन है आदि-आदि | 
यदि लिपिक को कोई बात अनुभाग अ्रधिकारी से कहती है तो वह प्रधान लिपिक के 
माध्यम से कार्यालय अधीक्षक तक जायेगा और तब उसकी भार्फ॑त अनुभाग श्रधिकारी 
तक पहुचेगा। इसी प्रकार यदि अनुभाग अधिकारी लिपिक को कोई श्रादेश देना 
चाहता है ता वह आदेद कार्यालय भ्रधीक्षक की मार्फत प्रधान लिपिक तक पहुवेगा 
और तव उसके माध्यम से लिपिक तक | 

क्रमिक भ्रक्रिया अपना निजी सिद्धान्त (छाप्ाणए०), प्रक्रिया (700०5) 
ठया प्रभाव (£:#८०४) रखती है। वे इस प्रकार हैं (१) नेतृत्व (7.०20५५॥०9) 











सगठन की कुछ सामात्य समस्याएँ प्र्छ 


(२) सत्ता का प्रत्यायोजन (॥0०68407 री 4ए०णााए), तथा (३) कार्यात्मक 
परिभाषा (कछाला0णर्शा तंथीणाा0) । सिद्धान्त है नेतृत्व, प्रक्रिया है सत्ता का 
प्रत्यायोजन और प्रभाव है कार्यात्मक परिभाषा । 

समन्वय या समायोजन 

((००070798080]) 

'विशेषीकरण' (57९णथ्ाटक्ाणा) तथा “'कार्य-विभाजन! ()शधशणा ० 
४०07९) हर सगठन की विशेषता होती है। सगठन के भिन्न-भिन्न सदस्य भिन्न-भिन्न 
कार्य सम्पन्न करते है । यह विशेषीकरण तथा कार्य-विभाजन सुविधा की दृष्टि से 
किया जाता है| किन्तु सगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसके सभी सदस्यों मे 
'सयूहू भाव! (४७॥ 8970५) तथा सहयोग का होना अनिवार्य है। हर सगठन मे 

यह प्रयास करना श्रावश्यक है कि कार्यों मे अ्तिव्यापन (0ए७99ए98) तथा 
दोहरापन (909॥08007) न हो तथा सभी कर्मचारी व अधिकारी श्रधिक से अधिक 
समूह भाव से कार्य करे | विशेषीकरण तथा कार्य-विधाजन स्वय भे कोई साध्य या 
ब्येय (20) नही है। उनका महत्व तो अधिकतम लाभप्रद परिणाम की प्राप्ति के 
लिये प्रयुक्त साधन (४७७॥७) के रूप मे ही है। अ्रधिकतम" लाभप्रद परिणाम की 
प्राप्ति तभी सम्भव है जब हर व्यक्ति का कार्य श्रन्य व्यक्तियों के श्रनावश्यक हस्तक्षेप 
से रहित हो , पर साथ ही यह भी जरूरी है कि सगठत का हर सदस्य श्रपता-अपना 
काम करते हुए सगठन के सामान्य (0०ग्राणा०7) उद्देश्य की प्राप्ति मे योगदान दे । 
ऐसा तव हो सकता है जब भिन्न-भिन्न व्यक्तियो की भिन्न-भिन्न गतिविधियों या कार्यों 
मे समायोजन या समन्वय स्थापित करने का उचित प्रबन्ध हो । दूसरे शब्दों मे, सब 
गतिविधियों का स्वरूप भिन्न रहते हुए भी उनका अन्तिम उद्देश्य एक ही होना 
चाहिये। वे एक दूसरे के विरुद्ध न हो , पृथक्‌ रहते हुए भी एक दूसरे की पूरक हो । 
रस दृष्टि से समायोजन (0०0०6व000॥) को संगठन का प्राथमिक सिद्धान्त (प्पाश 
9॥॥0.]८) वताया गया है , अन्य सब मिद्धान्त गौण है 

9 समायोजन का उदेश्य सगठन के विभिन्न भागो के सम्बन्धों को इस प्रकार 
'र्यास्ति करना होता है कि वे पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य करते हुए भी 'पूर्ण सगठन” (ए/॥०९) 
दे पब्णिम या उत्तादन (?7०4५०५) में अधिक्रतम योगदान कर सके । यही सक्षेप मे 
तमावाजन हा श्र्णश हैं। सधपों को दूर करके सगठुन कार्यों मे न मठ कारों में संमस्तेय तया ऐकगः ऐक्य 
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भ्र्द लोक प्रशासन 


(एम ० ४०४०४) लाना ही इसका उद्देश्य है ।! दूसरे शब्दों मे, सामूहिक प्रयास 
के सुव्यवस्थित प्रवत्ध का ही नाम समायोजन है । 
समायोजन स्थापना की विधियों 
(९गि0०0५ 0 ब्रक्ाल्शाए (!००क्रान्वाणा) 

किसी सगठन में समायोजन स्थापित करने का एक तरीका यह है कि उसके 
सदस्यों की गतिविधियों को इस प्रकार सम्बद्ध किया जाये कि श्रन्योन्याश्रिता ([70- 
469०॥0७०८) तथा पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास हो सके । इस प्रकार 
का समायोजन सगठन के अध्यक्ष के आदेशो, निर्देशों व श्राज्ञा-पत्रो द्वारा लाया जाता 
है । सगठत के अध्यक्ष का औपचारिक प्राधिकार (#0ग्ाक्ष था07) कार्यों मे 
ऐक्य उत्पन्न करता है किन्तु केवल श्रौपचारिक प्राधिकार ही समायोजन की प्राप्ति के 
लिये काफी नही है। कुछ अन्य विधियों का भी प्रयोग आवश्यक है। अन्तविभागीय 
बेठके [[7श-(6०क्रपराणांत पराटताए5 ) तथा सम्मेलन अन्तविभागीय समितियां 
और समायोजन हेतु निर्मित विशिष्ट सस्थायें (59०८५व<व्त ७००७६७) इस प्रकार 
की कुछ श्रन्‍्य विधियाँ है। इन सब विधियों द्वारा संगठन के सदस्यों मे उद्देश्य या ध्येय 
के एकत्व (5एढष्टोॉशा०5४ 0 707००४७) की भावना पैदा करने का प्रयास किया जाता 
है । इससे समायोजन की स्थ्रापता सरल हो जाती है। भारत मे केन्द्र तथा राज्यो मे 
प्रत्येक प्रशामनिक स्तर पर समायोजन हेतु तरह-तरह के सम्मेलन श्रायोजित किये 
जाते हैं। राज्यपालो व भुख्य-मन्त्रियो के सम्मेलन तथा राष्ट्रीय विकास-परिपद्‌ 
(परक्षाणा््थ [22४०॥०७एथा (०णार्णा) एव क्षेत्रीय परिपदो (2078 (!०४०॥४] 
के सम्मेलन प्रतिवर्ब समायोजन के उद्देश्य से ही श्रायोजित किये जाते हैं। राज्यो मे 
विभागाव्यक्षो, विभागीय सचिवों तथा जिलाधीशो के-सम्मेलन करने का भी यही 
उद्देश्य रहता है । विचारो का लिखित तथा अलिखित आदान-प्रदान समायोजन की 
क्रिया को सरल बनाता है । सगठन में अ्रनौपचारिक सम्बन्धो का विकास भी इसमे 
सहायता पहुचाता है । विभिन्न सरकारी विभागों में बहुत सी 'स्टॉफ सस्थाओं (थी 
५8९८१०९४), व्यूरो तथा आयोगो का यही उद्देश्य रहता है । यह एक झ्ाम शिकायत 
है कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों की गतिविधियों मे समायोजन का अ्रभाव 
है। लोक-प्रशासन के आकार मे विस्तार तथा प्रशासनिक अधिकारी-वर्ग की सस्या में 
वृद्धि भी समायोजन के अभाव के लिए काफी हृद तक उत्तरदायी है। अनेक बार 
श्रायोगो व भ्रन्य प्रणासनिक सस्थाओं की स्थापना बिना यह सोचे-समके कर दी जाती 
हैं कि उनका सम्पूर्ण प्रशासन पर वया प्रभाव होगा । किन्तु समायोजन के मार्ग में 
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सगठत की कुछ सामान्य समस्याएँ पह 


सबसे बडी वाधा देक्ष के प्रशासनिक सगठन के सदस्यों मे एक सामान्य उद्देश्य की 
अनुभूति (8 5०56 0 एण्रयगाणा फ्पा705९) का न होना है। सगठन के श्रध्यक्ष 
का यह कतंब्य है कि वह सदस्यो मे इस प्रकार की एक सकारात्मक भावना (छ0&- 
0७५७ $एगग्गा) पैदा करने का प्रयास करे । कभी-कभी भावुकता भरी अपीलो (॥0- 
00०! 377८475५) का भी ५योग करना पडता है । 


हस्तान्तरण 
(70९]02290॥) 


किसी भी जटिल सगठन के कार्य-कुशल सचालन के लिये यह आवश्यक है कि 
अआदिश की शा खला (ट/४था ० (८०77970) मे हर स्तर पर शक्ति हस्तान्तरण 
की व्यवस्था रहे । हस्तान्तरण की प्रक्रिया द्वारा एक उच्चाधिकारी किसी अधीनस्थ 
अधिकारी को निर्णय लेने तथा कार्य सम्पन्न करने का प्राधिकार सौंप देता है। 
हस्तान्तरण का अर्थ है व्यक्ति को अपने दायित्वों को निभाने के लिये व्यक्तिगत 
विवेक के अनुसार निर्णय लेने की छूट (705०7७007) देना | सगठन ऊपर से नीचे 
सके उच्चाविकारियों तथा अधीनस्थ भ्रविकारियो के पारस्परिक सम्बन्धों की श्ल खला 
के स्वरूप का नाम है । इस »४ खला मे श्रनेक स्तरों पर उच्चाधिकारियों के लिए 
अपने प्राधिकार तथा दायित्वों का कुछ भाग अधीनस्थ अ्रविकारियो को हस्तान्तरित 
करना आवश्यक हो जाता है । हस्तान्तरित प्राधिकार के प्रयोग के लिए श्रधीनस्थ 
आ्रविकारी उच्चाधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है| शक्ति या प्राधिकार के हस्ता- 
न्‍्तग्ण का ग्रभिप्राय यह नही कि उच्चाधिकारी ने उसे सदा के लिये पूर्णतया त्याग 
दिया है । मौलिक रूप से हस्तान्तरण के बाद भी प्राधिकार पूर्णरूपेणा उसी का रहता 
हैं, क्योकि जिस अवीनस्थ अधिकारी को वह हस्तान्तरित किया गया है वह उसके 
प्रयोग के लिए उच्चाधिकारी के नियन्त्रण तथा उसकी देख-रेख में रहता है । 
प्राधिकार का हस्तान्तरण करने वाले उच्चाघिकारी की यह जिम्मेदारी ज्यो की त्यो 
चनी रहती है कि वह यह देखे कि जिस अधीनस्थ श्रधिकारी को प्राधिकार हस्तान्तरित 
किया गया हैं वह उसका उचित प्रयोग कर रहा है या नही । वास्तव मे हस्तान्तरण 
का उद्देश्य प्राविकार को विभिन्न स्तरों पर सुविधा की दृष्टि से वितरित करता है । 
हस्तान्तरण करने वाले उच्चाधिकारी तथा हस्तान्तरित घवित प्राप्त करने वाले श्रवी- 
नन्‍्य अ्रधिकारी में एक विशेष प्रकार का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है , वह यह है 
कि अवीनहये अ्रधिकारी को निर्णय लेने की “दूट' ता निस्‍्मन्देह प्रदान की गई है परन्तु 
मह देने वाने उच्चाधिकारी झा यह पूरा अ्रविज्ञार है कि वह उस 'छूट के प्रयोग 
पर वियन्‍्ण्ण एसे। अधीनस्थ अधिकारी अपने प्रत्येक कार्य के लिए उच्चाधिकारी के 
प्रति जिम्मेदार होगा । शक्ति या प्राधिकार का यह हस्तान्तस्ण एक उच्च इकाई 
(५!) से निम्न इकाई ही ओर वा एक उच्चाधिद्तारी से निम्न अधिकारी की और 
पका हा उच्च इ॒जाई या उच्च अथिवारी को ह्तान्तन्ण का स्वरूप बदलते 


६० लोक प्रशासन 


सशोधित करने तथा श्रपनी इच्छानुसार हस्तान्तरित शवित वापिस लेने [का पूरा 
अधिकार होता है । 


हस्तान्तरण की आवश्यकता तथा इसके लाभ स्वयसिद्ध हैं। सगठत का 
अ्रध्यक्ष तथा अधिकाश उच्चाधिकारी इस स्थिति मे नहीं होते कि वे स्वय उस सम्पूर्ण 
शक्ति का प्रयोग कर सकें जो कानून द्वारा उनकों प्रदान की गई है। अपने काम को 
सुचार रूप से सम्पन्न करने के लिये उन्हे अपनी कानूनी शक्ति का कुछ भाग विम्न 
भ्रधिकारियों को हस्तान्तरित करना हो पडता है । हस्तान्तरण के फलस्वस्प उच्चा- 
घिकारी छोटी-छोटी, नित्य प्रति की मामूली गतिविधियों तथा समस्याश्रो से छुटकारा 
पा जाता है और वह इस प्रकार अपना मूल्यवान समय अधिक महत्वपूर्ण बडी सम- 
स्थाओ पर केन्द्रित कर सकता है । इसके अतिरिक्त अधीनस्थ अधिकारी को भी हस्ता- 
न्तरण से लाभ पहुंचता है । हस्तान्तरित प्राधिकार का प्रयोग करने से उसमे उत्तर- 
दायित्व की भावना का विकास होता है। 
हस्तान्तरण के परिणामस्वरूप सगठन के हर सदस्य मे साभेदारी (?क्षाप्राध- 
शा) तथा जिम्मेदारी की भावनायें पैदा होती हैं| हस्तान्तरण के श्रभाव मे अ्रध्यक्ष 
का कार्य -बोक बढ जाता है और वह अपने सगठन के क्रिया-कलापो पर प्रभावशाली 
नियन्त्रण करने मे असमर्थ हो जाता है। हस्तान्तरण हारा ही वह अपने समय का 
सदुृपयोग कर सकता है और सगठन पर प्रभावशाली नियन्त्रण रख सकता है। हस्ता- 
तरण इस प्रकार सगठन की कार्य-कुशलता मे वृद्धि करता है। जब हर भ्रधिकारी व 
कर्मचारी के पास थोडी बहुत हस्तान्तरित शक्ति होती है तो उसे यह आभास होता हैं 
कि संगठन का वह भी एक मूल्यवान सदस्य है और उसके कार्य का भी महत्व है। 
यह आभास उसमे आत्म-विश्वास तथा सगठन के प्रति निष्ठा पैदा करता है | उसे यह 
महसूस होता है कि उसकी योग्यता का मान तथा आदर हो रहा है। हस्तान्तरण से 
उच्चाधिकारी, निम्नधिकारी तथा सम्पूर्णा सगठन सभी लाभान्वित होते हैं । 
किन्तु बहुत से सगठनों के अध्यक्ष तथा उच्चाधिकारी हस्तान्तरण के लाभो 
को नहीं समझ पाते । बहुत से उच्चाधिकारी अधिक से अ्रघिक शक्तियाँ अपने ही 
हाथो में सचित देखना चाहते हैं। वे शक्ति का हस्तान्तरण करते हुए सकोच या 
श्रनिच्छा का प्रदर्शन करते है । उन्हे यह आशका रहती है कि ऐसा करने से श्रधीनस्थ 
अधिकारियो के समक्ष उनकी स्थिति कमजोर पड जायेगी | कुछ उच्चाधिकारी यह 
भी समभते हैं कि सारी योग्यता उन्ही के पास है , सभी अघीनस्थ अधिकारी अगोग्य 


हा 


है , उन्हें शक्तित हस्तान्तरित करना सगठन्त को कमजोर बनाना है । ऐसे उच्च अ्रधि- 
कारियों पर यह विचार हावी रहता है कि यदि उन्होने अपनी सम्पूर्ण शक्ति का स्वयं 
प्रयोग नही किया तो सारा सगठन क्षत-विक्षत श्लौर अस्त-व्यस्त हो जायेगा । ऐसे 
उच्चाधिकारियों मे ग्रपती योग्यता का अतिथयोक्तिपूर्ण चित्र देखने तथा अ्रधीनस्थ 
अधिकार्यो कौ योग्यता को भी अ्रयोग्यता के रुप में देखने की प्रवृत्ति पनपने लगती 
है। ये अविश्वासी जीव ही हस्तान्तरण के कटुतम शत्रु हैं। ह 


संगठन की कुछ सामान्य समस्याएँ ध 


हस्तान्तरण के मार्ग मे उपरोक्त बाधाओं के रहते हुये भी अधिकाश व्यक्ति 
इसकी आवश्यकता को स्वीकार करते हैं | हस्तान्तरण आपचारिक (एणाए॥०) भी 
होते हैं और प्रनौपचारिक (772) भी । उच्चाधिकारी या तो लिखित रूप मे 
प्राविकार का हस्तान्तरण करता है या अधीनस्थ अधिकारी को दुलाकर मौखिक ल्प 
से उसे कुछ जक्ति सौप सकता है । शक्ति के हस्तान्तरण का तरीका कुछ भी हो, 
उच्चाधिकारी को हस्ताल्तरित शवित के प्रयोग पर नियन्त्रण रखने के लिए कुछ प्रवन्व 
ग्रवध्य करना पडता है। ह॒स्तान्तरण का उद्देश्य ही चेष्ट हो जायेगा यदि उस पर 
नियल्त्रण॒ तथा देखभाल का अकुश नहीं होगा । प्राधिकार के हंस्‍्तान्तरश के, सक्षेप 
मे, ये कुछ पहलू हैं । 
निर्णय लेना 


()06९0०50० ४४४४९) 


निर्ण य लेने की प्रक्रिया को प्रशासत का हृदय कहा गया है। प्रशासन का 
उद्देश्य सरकारी नीतियों की क्रियान्वित करता है। किन्तु यह कोई सरल काये नहीं 
है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए प्रशासक को विभिन्न मार्गों मे से सर्वोत्तम 
मार्ग को चुनना पडता है । ऐसा चुनाव करना स्व्य एक कठिन कार्य है । जब अनेक 


प्रकार के मार्ग सामने होते हैं तो प्रशासक के लिए उचित निर्णय लेना एक कठिन 
समस्या वन जानती है ।? 


का 
+ 


पता है । इसका अ्रभिप्राय बहू है कि उसे समय-समय पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने पडते 
है। अपने संगठन के किसी भी कार्यक्रम को क्रिया के रूप मे परिशित करने से पूर्व 
उसे एक निश्चित निर्णय पर पहुँचता होता है। प्रशासन एक मानवीय गतिविधि 
(विणावा बलाशाएं है और सगठन अनेक व्यक्तियों की सहयोगिक, सामूहिक गति- 
विधि व्य नाम हैं, इसलिए निर्णय लेने की प्रक्रिया मे मानवीय व्यवहार (प्रणाक्षा 
एश७५०ए ) के बहुन से तत्व सम्मिलित होते है । 

जँना पहले कहा गया है, जब एक प्रथासक को कोई निर्णाय लेना होता है तो 
उसे अनेछ्त रास्तों में किसी एक का चुनाव करना होता है जो कि एक कठिन कार्य 
है। यदि हर कार्य में एक ही स्पप्ट तथा सुनिश्चित चुनाव होता तो निर्णय लेना 
प्रत्यन्त परल होता । बविल्तु निर्गाब लेने जी प्रक्रिया में मानवीय तत्वों के रहते हुए 
ऐसा ग्रसम्भव हे । निग्मप जेते समय अनिवायंत कसी एक मार्ग को घुनना पड़ता है 
तय बन्ध सार्यो तो झस्दीड्वव करना पडता है । यह कार्य कठिन इसलिए है कि निर्णय 


एक प्रणासक को वहत सी दुरुह और पेचीदा समस्याओं का तिराकरण करना 
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लेने वाले व्यक्ति को अपने विवेक का बहुत सावधानी से प्रयोग करना पडता है। एक 
उचित तथा ठीक निर्णय पर पहुँचने के लिए उसे अनेक प्रकार की सूचनायें तथा तथ्य 
एकत्रित करने पडते हैं । जिस प्रदइत या स्थिति पर निर्णय लेना है उससे सम्बन्धित 
हर पहलू की जानकारी उसके पास होनी चाहिये । जब तथ्य तथा सूचनायें एकत्रित 
हो जाये तो उसे उनका वर्गीकरण व निरीक्षण करता होता है। एक रास्ते की श्रन्य 
रास्तो के साथ उसे तुलना करनी पडती है तथा सम्भावित परिणामों पर विचार 
करना पडता है । उसे अपने चुनाव के सभी सम्भावित परिणामों के वारे मे पहले से 
ही सोच लेना चाहिये | यह इसलिए आवश्यक है कि परिणामों पर विचार किये 
बिना निर्णय लेने से अक्सर कदम गलत दिल्या मे उठ जाते है। भरत निरंय लेने की 
प्रक्रिय॒ में भावी परिणामो के पूर्वे श्रष्ययत को काफी बल तथा महत्व दिया जाता 
है । प्रत्येक ऐसा निर्णय जो सम्भावित परिणामों पर विचार किये विना लिया गया 
है, एक गलत तथा हानिकारक निर्णय है। 


जब परिणामो का पूर्व निरीक्षण हो चुके तो विभिन्न परिणामों का तुलनात्मक 
मूल्याकन करना पडता है | यहाँ निर्णय लेने की प्रक्रिया मे आद्शों (४७७८७) का 
प्रइन निहित हैं। अनेक बार निर्णय लेने की प्रक्रिया मे भाग लेने वाले विभिन्न श्रधि- 
कारियो मे आद््यों सम्बन्धी मतभेद उठ खडे होते हैं ।॥ जब निर्णय लेने की प्रक्रिया मे 
यह प्रइन पैदा हो जाये कि किस परिणाम को प्राथमिकता दी जाये तो 'मुल्याकन' की 
क्रिया प्रारम्भ होती है । अनेक बार प्रतियोगी श्रादर्शों मे से किसी एक श्रादर्दो का 
चुनाव प्रशासक को करना पडता है । ऐसे भ्रवसरो पर 'साध्य' व 'साधन' तथा “वथ्य' 
एवं आदर्शों' के मध्य एक महत्वपूर्ण विवाद उठ खडा होता है। तब विवेक (९8- 
0०7५५) के जरिये ही विवाद का निर्णय किया जाता है | विवेक यह बताता है कि 
विभिन्न मार्गों के परिणामों का मूल्याकन करके सही मार्ग का चुनाव कैसे करना 
चाहिये । हर प्रशासक से आद्ा की जाती है कि निर्णय लेते समय वह श्रधिकतम 
विवेक का प्रयोग करेगा । किन्तु विवेकपूर्णों चुनाव के मार्ग मे भी श्रनेक बाधायें होती 
हैँ । मानवीय व्यवहार मे कई बार भावुकतापूर्णो व श्रविवेकपूर्ण तत्व भ्रधिक झवित- 
शाली वन जाते है । सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने के लिए प्रशासक को चाहे कितनी भी आाव- 
व्यक सुविधायें, आकर्षक सुचनायें क्यो न प्रदान कर दी जायें, उसका निर्णय उसकी 
व्यक्तिगत पसन्दगरियों व नापसन्दगियों से श्रवश्य प्रभावित होगा | उसका निर्णय 
उसके मानसिक झुकावों से अछूता नही रह सकता । ऐसे मानवीय तत्व निर्णय लेने 
की प्रक्रिया से अलग नही किये जा सकते । कभी-कभी किसी समस्या पर निर्णय लेने 
के लिए जो आवब्यक जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए वह श्रपुर्ण रह जाती है । 
कमी-ऊमी प्रद्मामक अपने किसी निर्णय के परिणामो का ठीक-ठीक श्रन्दाज नही लगा 
पाता । इन सव कठिनाइयों के कारण प्रशासनिक निर्णय कभी-कभी पक्षपातप्र्ण तथा 


संगठन की कुछ सामान्य समस्याएँ श्रे 


अधूरे तथ्यों, परिणामों के श्रपर्याप्त अ्रनुमान तथा प्रशासक के व्यक्तिगत पूर्वाग्नहो 


(?८०७०॥९८६४) इत्यादि के जाले मे ही उलभ कर रह जाते है श्नौर इस प्रकार हानि- 
“कारक सिद्ध होते हैं ।? 


संचार 
((.0्रापरवपराट्या0) 

सचार की उचित व्यवस्था के अभाव में कोई भी प्रशासनिक सगठन काये 
नहीं कर सकता । सगठन में झान्तरिक सहयोग तथा समायोजन ((0णताग४07) 
की प्राप्ति के लिए सचार व्यवस्था का होना अत्यधिक आवश्यक है। सगठन में 
प्राधिकार के प्रयोग के लिए इसका महत्व *केन्द्रीय' है | उच्चाधिकारियो द्वारा जो 
निर्गोय लिए जाते हैं, वे यदि ठोक-ठीक श्रधीनस्थ श्रधिकारियो तक नही पहुचाये जायेंगे 
ता उनको या तो क्रियान्वित ही नही किया जायेगा या विक्ृत रूप मे क्रियान्वित किया 
जायेगा । किन्तु सचार-व्यवस्था से श्रभिप्राय निर्णोयो को अ्रधीनस्थ अधिकारियो तक 
पहुँचाने मात्र से नही है इससे पूर्व कि किसी निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए 
कोई कदम उठाया जाये यह आवश्यक है कि सम्बन्धित अधिका रीगण उसे भली प्रकार 
स०्क लें। इन अधिकारियो को विस्तार से यह समभा देना चाहिए कि क्रियान्वित 
किये जाने वाले निर्णय या निर्णायो का क्‍या महत्व है, उनके पीछे क्‍या ध्येय है तथा 


किन कारणो से वे निरंय भ्रावव्यक हो गये थे। उनका क्रियान्वन तभी कार्य-कुणशलता 
में हो सकेगा । सचार का उद्देब्य इस प्रकार तरह-तरह के मस्तिष्को को एक सामान्य 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिये एक दूसरे के निकट लाना होना चाहिये। सचार केवल 


सूचना प्रसारण ही नही है , बह बह प्रक्रिया है जिससे संगठन के सदस्यो मे पारस्परिक 
सहिप्गुता व आदान-प्रदान की भावनायें विकसित की जाती हैं । 
प्रत्येक सगठन में सचार-व््यवस्या एक दुतरफे यातायात 
क्के समान ञे |ईै। इतना ही फो नही हैँ क्र उच्चाधिका निर्णय 
हि होती है हम ही काफो नहीं है सि उच्चाविकारी निरंयो को प्रंवीनस्य 
कर्मचारियों तक निर्देशों इत्यादि द्वातव पहुचाये | अधीनस्थ अधिकारी तथा कर्मचारी 
भी नतध्य, आँकडे तथा सूचनाये उच्चाधिकारियो तक पहुँचाते है है 


(390 ४०५ ध4ग0) 


*ः 5 नि 5८ 5000८ € । चेस्तुत उच्चा- 
पकारी श्रेप्ठ निर्गय तभी ले सकते है जब उन्हे प्रत्येक परिस्थिनि ” पैथ्य तथा सूचना 
का ज्ञान हो । उस ज्ञान के ग्रभाव में उनके निर्णय निर्थक साथित होंगे । सचार इस 


प्ररार ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर दोनो दिशाओं मे होता है। नेदेश तथा 
दिशा ऊपर से नीचे जाने है और तत्य एवं आँवटे नीचे से ऊपर जाते ह 0 


॥। संचार 
पिर्मा इस प्रगार समायोजन स्थासना, पारस्पनिकि सह्िप्ग्युता लथा उचिन निरय 
श् 5५56८ प्गत ७ ६ (9 - शाहदार5 ७ ऊेविाध्य2८7 67, [॥70 5, राततक्त 


) ]०७॥१) [7 /706 , ४४१]॥ छत 3 (5076, 57ए ६7८05 52006 *',५ 8'5॥0 8745 द्य] 
5 ६ ह 4200६5 ५07४-७५ । 7 7 #, नींद कफ 27० -८ अधाहारट (३....:८7 07० ५959,, 
-0०६०7 ]7] स्वाछ कल्ठओ वच्पाह त0 क्‍2.0707 '87"5 |, हे ४४ए था ८ 
मा ४७४ 7» एआ:5४ , १! 45६ 


कप (६ 


घर लोक प्रशासन 


लेने ओर अ्रधिकारियो द्वारा उनके प्रभावशाली क्रियान्वत के लिए अत्यधिक आव- 
इयक है ।! 

प्रत्येक सगठन मे सचार, श्रपचारिक' तथा 'श्रतौपचारिक', दोनो प्रकार का 
होता है। प्रत्येक सगठन मे ऊपर से नीचे निर्देश तथा आ्रादेश भेजने की एक श्रौप- 
चारिक व्यवस्था रहती है। उच्चाधिकारियो तथा निम्नाधिकारियो के पारस्परिक 
सम्बन्धों को निर्धारित करते समय उनमे सचार की रूपरेखा भी स्पष्ट कर दी जाती 
है। सगठन की 'आ्राचरण सहिता' (0006 ० 0०४१४०) श्रथवा “नियमावली' मे 
इसका उल्लेख रहता है | यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि कौन किसको भ्रादेश देगा 
तथा कौन किसके प्रति उत्तरदायी होगा । औपचारिक सचार-व्यवस्था मे साधारगातया 
लिखित रूप से आदेशो, सूचनाओं इत्यादि का आदान-प्रदान किया जाता है । 

किन्तु हर सगठन मे सचार का यह श्रौपचारिक तरीका ही पर्याप्त नही समझा 
जाता । समस्याओं को मानवीय धरातल पर समभने व समझाने के 'लिए उपरोक्त 
भ्रौपचारिक सचार विधि अत्यधिक शुष्क है । नि्ंयो से सम्बन्धित सम्पूर्णा जानकारी 
को दूसरो तक पहुचाने मे यह विधि श्रपर्याप्त है । फलस्वरूप प्रत्येक सगठन में एक 
अनौपचारिक सचार-व्यवस्था का विकास अ्रवश्यम्भावी हो जाता है। यह श्रौपचारिक 
सचार-व्यवस्था की पूरक होती है। प्रत्येक सगठन के सदस्य भौपचारिक रूप से निर्धा- 
रित सम्बन्धों के दायरे से बाहर कुछ अनौपचारिक सम्पर्क तथा सम्बन्ध बना लेते हैं। 
उनके पारस्परिक व्यक्तिगत सम्बन्ध अ्रनौपचारिक सचार के साधन बन जाते है। 
अनोपचारिक सम्बन्धों तथा सम्पर्कों से कई बार गप्पो व बाजारू श्रफवाहो की जान- 
कारी सरलता से हासिल की जा सकती है। उनका उत्तर फिर तथ्य प्रस्तुत करके 
दिया जा सकता है | सचार-व्यवस्था मे दो पक्ष होते हैं--एक भेजने वाला व एक 
प्राप्त करते वाला। सचार नियमो, उपनियमो, पन्नो, निर्देशों तथा प्रतिवेदनो (॥२९- 
7०75) का रूप ले सकता है। सचार-व्यवस्था का प्रभावशाली होना उसके परिणामों 
पर निर्भर है । भ्रगर निदिष्ट उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं तो सचार-व्यवस्था को सफल 
समभिये, अन्यथा नहीं । श्र निदिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सचार स्पष्ट तथा 
रन्देह रहित होना चाहिए । सन्देश-सचार के लिए प्रयुक्त भाषा में अ्रस्पष्टता, असग- 
तियाँ तथा छब्दों के अर्थों सम्बन्धी सन्देह नही होने चाहिये | इसके अतिरिक्‍त सन्देश 
निर्देश दूर-दूर के स्थलो तथा विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को भेजे जाते हैं। प्राप्त 
करने वाले व्यक्ति के मानसिक स्तर को हृष्टिगत रख कर सचार की भाषा तथा 


॥ ड07 णिपाला तलाशा5 उर्लवः ५0. 0०07 छ शाला. 7(वाठहुद्ाशां ॥ (॥6 
सप्राद लागत... पर (एप८5४ [गज आॉहिटाएट #हूगणिकद्ाट०, /९०ए8ए७-त्रा। 8000 ०७ 
गे औ।,954 (8ए6७छ 4, (०गाधण्रार्या0ता, ए422८5 8|--97 , ज़टाए७६ 60 डा700ा धाएं 
०९75, रिप्रशाद 4 वंकागाडविदाा0970, उप ४ , 4956, आए जज, इटटापयाह वट्याएणा 
वीर (एशाप्रपप्रात्व्पठा ए70८९5५, 728८5 28--243,, ग्रिल, खराटयीपएड. र४8॥6 
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संगठन की कुछ सामान्य समस्याएं दे 


ल्‍ 


विधि में परिवर्तेन श्रावध्यक हो जात # | कई बार समस्यात्रों के विस्तृत विवेचन के 
लिए सभी सम्बन्यित व्यतितयों के संस्मेजन बुलाने श्रावश्यक हो जाते है । सम्मेलन 
संचार का एक औेप्ठ यावन #। थाोयेी संस्बन्धित अधिकारियों को सुले दिमाग से 
दूसरों के विचारों थो सुनने या अझवयर प्राप्त होता है| यहा सा र्-व्यवरथा का उद्देघ्य 
होता है । सम्मेजन में भाग सेसे बाते व्पतियों जी आझ्यायाये तथा सन्देह इस प्रकार 
दूर हो जाते है । प्रनेध घार उत्चाविरानियों ये लिए दूसरे अ्रधिकारियों तक सम्पूर्णो 
प्रायध्यक जानकारी पतारित ना सछिय मो जाता है । हज बार वे ऐसी भाषा 
का प्रयोग हरे है चिये हपरे यमझे नहीं पाने । तई बार वे ऐसे शब्दों का प्रयोग 
वर बैठते ह जिनते सिम्र बे परयर पिनोदी बर्थ निहझतले € | ये सब प्रभावगाली 
संचार वे माग मे शायाये «७ । उच्च प्रथावयों शा यह जाग है ति ते समय-समय पर 
भ्रपनी सचार-ब्ययरया री जाँस करने रह तथा उसमें आबब्यक सुथार करते रहे 
अगर निर्णय ठीए थे छ्िया वा नही हो रह है तो यह देखना चाहिये क्रि इसके लिए 
सचरारल्ययस्था की तो उसायाण नी / छोर प्रगर उामे दोप हलिसार्ड दें तो उन्हें 
टूर करने के लिए कदम उठाए चाहिये । सिशाथों को यफ़जलायूवबक क्वियान्विन करने 
वे लिए उत्तम सार हपयराया ग्रतातिय झाम्स्यक है । 

देख-रेस व नियन्त्रण 

(50|१९३१॥५१0॥ ४॥0 (.0०॥70]) 

- जब निशाव निम्न खियारिया तक सचारित कर दिय जाये तो उच्चाविकारी 
का अगला काय यह देरगाना 2 कि उन्हीं ठीक-ठीक क्रियान्वित किया जाग्रे। उनका 
कत्तंव्य बह आव्यरत फरना ४ कि सायठय सुचार रूप से फाम करता रहे तथा निद्िष्ठ 
उद्देश्यों की प्रास्ति के लिए प्रयास निन्‍तर जारी रहे । प्रशाशनिक संगठन की इसी 
ग्रावध्यवात्ता को हष्टिगत रखते हुए 'दिस-रेख' तथा 'नियन्त्रण' को महत्वपूर्ण माता 
गया है। उच्च्चाजिकारी श्रवीनरव श्रधिकारियों वा मार्ग प्रदणन करते है, उनकी गति- 
विधियों पर निगरानी रखते है तथा उनके कार्यो के परिणामों का पयवेक्षण ((0050- 
भवा0॥) करते है। नफारात्गक दृप्टि से (भ८षटवाश्ट५) देख-रेख का अ्रभिप्राय 
सगठन के सदस्यों फी गतिविधियों का निर्देशन करना तथा उनकी जांच करना है , 
सकारात्मक दृष्टि से (?०आञाए८ट|9) उसका अभिप्राय सदस्यों को काम करने के 
सर्वोत्तम तरीके सुझाना है । देख-रेख्य या उद्देश्य संगठन के विभिन्न श्रगो में समायोजन 
स्थापित करना है तथा यह देखता है कि सत्र श्रग प्पना-अ्रपना कार्य उचित रूप से 
सम्पन्न करते रहे ।! देख-रेख का सम्बन्ध संगठन वी गतिविधियों के परिणामों को 
देखने से है । यह काम तब सम्पन्न हो सता है जब कार्य कुशलता की जाँच के लिए 
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६६ लोक प्रशासन 


कुछ निष्पक्ष आधार तथा कसौटी मौजूद हो । कभी-कभी देख-रेख बजट मे निहित 
धाराओं एव व्यवस्थाओं द्वारा भी होता है । अधीनस्थ अधिकारियो को अपने कार्य की 
प्रगति पर प्रतिवेदन, कागजात, फाइलें इत्यादि उच्चाधिकारियो को भेजनी पढ़ती हैं। 
देख-रेख करने वाला उच्चाधिकारी उनकी सहायता से सगठन के कार्यो व उनके 
परिणामों के विषय मे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वह लक्ष्य निर्धारित करता है तथा 
उसकी यह जिम्मेदारी है कि वह लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सगठन की गतिविधियों 
की देख-रेख करे । 

सबसे महत्वपूर्णा उहेश्य तो कार्य-समापनत्त है। सगठन में ऐसा वातावरण 
बनाना चाहिये सव सम्बन्धित व्यक्ति यथासम्भव, अधिकतम सहयोग कार्ये-समापन 
मे दें । देख-रेख करने वाला अ्रधिकारी त्रुटियों का पता लगाकर भावी कदमो के लिए 
मार्ग निर्देशन करता है| उसका कार्य निरीक्षण तथा जाँच करना ही नही है, श्रपितु 
सामूहिक कार्य (७07 7०१८) के लिए सबको प्रेरित व प्रोत्साहित करना भी है ।* 

देख-रेख श्रधिकारी को न्यायपूर्ण, ईमानदार, निष्पक्ष तथा खुले मस्तिष्क का 
होना चाहिए। उसे लोक-सम्पर्क (?प्णशा6 ३७805) तथा समूह-व्यवहार मे 
प्रशिक्षित होना चाहिए। भारत में पचायती राज अधिनियमो के भ्रन्तर्गत जिलाधीशों 
तथा विभिन्न तकनीकी विभागों के अ्रधिकारियो को पचायती राज सस्थाओ पर 
नियन्त्रण व देख-रेख के अधिकार प्रदान किये गये हैं । इसके पीछे यह घारणा है कि 
पचायती राज सस्थाओ की सफलता के लिए अश्रधिका रियो का उन पर उचित नियन्त्रण 
तथा उनकी देख-रेख अनिवायं है 
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ध््प लोक प्रशासन 


(२) प्रक्रिया (70०८४5)--सगठन का निर्माण प्रक्रिया अभ्रधवा व्यवसाय 
(?70०८४६ 07 [70(८६७०0॥) के झ्राधार पर भी किया जाता है। भक्किया अ्रथवा 
व्यवसाय से तात्पर्य उस तकनीकी कुशलता (76०० हा) से है जो किमी 
विशिष्ट काये को सम्पन्न करने के लिए झ्रावश्यक हो, उदाहरण के लिए, इजी निर्यारिग 
डाक्टरी, बढईगीरी, आशुलिपि, साख्यिकी, तथा हिंसाव-किताब व लेखा आदि । 
सगठनो का निर्माण किसी भी कार्य से सम्बद्ध तकनीकी कुशलता के श्राधार पर 
किया जा सकता है, उदाहरण के लिए वकीलो का विभाग ([776.श्षाए्रशां र्ण 
]9४9५७०:५), इजीनियरो का विभाग श्रादि। भारत मे लोककमें (?00॥0 फ्ञाणा5 
]9692ला॥९०॥४४) प्रक्रिया के झ्राघार पर किये जाने वाले सगठन के उदाहरण हैं। 
यह सम्भव नहीं हो सकता कि प्रक्रिया अथवा व्यवसाय को बहुत श्रधिक पिभागो 
(06ए9शापगाथा($) के संगठन का आधार बना लिया जाए व्योकि उन विशिष्ट 
ग्रथवा तकनीकी कुशलताओं की न्यूनाधिक रूप मे प्रत्येक विभाग मे ही आवश्यकता 
होती है। श्रत विशिष्ट अथवा तकनीकी कुशलता प्राप्त व्यक्तियों को तो किसी भी 
विभाग मे, जहाँ कि उनकी श्रावश्यकता हो, काम करना चाहिए । उदाहरणाष, 
भारत मरकार के भ्राशुलिपिको का विभाग (0कथाग्राशा ० 80०॥०६8[॥०४) 
नहीं बताया जा सकता क्योकि आशुलिपिको की तो प्रत्येक विभाग में ही श्रावश्यकेता 
होती है । अत प्रत्येक विभाग को अपना-अ्पना आंशुलिपिक नियुक्त कर लेना 
चाहिये । 

(३) सेवा किए जाने वाले व्यक्ति (2॥097/0०) --व्यक्तियों के एक सह 
श्रथवा समुदाय के एक भाग के साथ व्यवहार करने के लिये भी संगठन का निर्माण 
किया जाता है। अत वे सेवा किये जाने वाले व्यक्ति ही संगठन का आधार वैन 
जाते है । भारत सरकार का पुनर्वात विभाग (रिवाक्ावराणा 06एथ्ा।प्राश्या), जो 
कि पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितो (70599020 फ़्ा807५) की सेवा करता है, 
इसका एक उदाहरण है । यहाँ सेवा किये जाने वाले व्यवितवों को ही संगठन की 
आधार बनाया गया है क्योकि यह विभाग केवल उन व्यक्तियों की समस्याश्रो से 
पुम्बन्ध रखता है जिन्हें कि-देश विभाजन के वाद पाकिस्तान में अपने घरों को 
शाटकर भारत आना पडा । 


83, | ५505 5 5 <. सै 
स्तहक () कैंत (&7८३)--अन्त में, बह स्थान, जहाँ कि कार्य किया जाता है 


2 उैत्--भी संगठन की क्रियाओं के लिये शाधार बन सकता है! नेफी 
मय अर्थात्‌ उत्तरी पूर्वी सीमान्त एजेन्सी (२०४ टंबर्श किशा।र 
छ ओला वए विशेष क्षेत्र अथवा प्रदेश की समस्याओं से सम्बन्धित है । भरत यहाँ 


भ्पियोीं धगगधा।८ ने बाता क्षेत्र ही संगठन का आधार है । 
पाटेप्ससद पमक्टताएय+ दा 


कप दाल > फतह उर्शीन का कोई भी निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता कि 
हदुदा र5 इग5 गि2% +ए्व हप भें इनमें से कौनसा सतत्च अधिक महत्वपूर्ण है । यह ता 
रवि पर निर्भर होता है । 


सगठन की कुछ सामान्य समस्याएं 


सगठन के भ्राधार 
(7950५ 0 (00एग्ा77940॥) 

जैसा कि हम देगा चुत हे कि संगठा में विभिन्न स्यक्‍्लियों के बीच काय का 
विभाजन कर दिया जाता हे श्लौर तव उसकी जियाप्ना मे उचित समन्वय कायम 
किया जाता है जिससे कि संगठन पा उद्देश्यों को पाश्त परने मे समर्थ हो सके 
जिनके लिये थि उसता मिमाणश तिया गया था । समगठन "विशिस व्यत्िलयों के बीच 
काय को बाटने की एफ रीति है ।' प्रात प्रघ्न मर पैदा छाती है हि इस कासों को 
किस प्रकार बाटा जाना झादीयि लगा विस गाधार पर संगठन का निर्माण किया 
जाना चाहिये। घृभर गृविक [67 ठश॥6/3 । प्रयुसार, हियी भीजाय का 
बाटने की चार विशिद्न रीनिर्या झगाया संगठन में ना पिशिस ध्ाधार रोसे है 

धसगठन फे मिर्माग्ग मे ऊपर ते लीसे वाया 7में प्रत्येक मगार्य शा चिश्लेपगा 
करना पटता है श्रौर ४प बात मा लनिगाब +रना पाला है कि शरशभनता [निछाात- 
श्शाटा9) वे सिद्धान्त थी हानि पुचाग यिसा पाठ्य मो कितने बर्गों में बाटा 
जाए । व्यावहारिक प्रथवा सैयास्तिज हप्टि थे था वाई झासान गाभ नही है । 7 
यह पायेंगे वि हू एक प्र था माय परे देते पाठ्य पमझायारी मे साय मी प्रगति 
की पहचान निम्न बाना मे हारा होगी चाहिए 

(४) प्रथम उस बड़े उद्दब्य (9)0 ]0॥]0% ) मे द्वारा जिसने लिए हि 
वह कार्य कर रटा है, जैसे पानी यो कूति ही हुययरवा, शापराशों था निमन्‍गगा 
श्रथवा शिक्षा दा सचालन । 

(२) उस प्रक्रिया (॥0९५७५) में झारा, जियया वि वह प्रयाग बर रहा है, 
जैसे कि इजीनिर्यरिग, डाय्टरी, बदध्गीरी, स्टनोग्राफी, साऔियियी ($ज्ाजयाए५) व 
हिसाव-किताब या काम । 

(३) उन व्यक्तियों प्रथवा परसुय्रो ([८5७ा5 छा तिताए5) गे हारा, जिनसे 
व्यवहार करना पट़ता है या जिनमें लिए माम फरना पाला है जैभ विदशों ४ 
वाले व्यवित, भारतीय, बन, खाने, पाक, शनाव, विसान रो 
निर्धन । 

(४) उस स्थान (0५९८) के द्वारा 5 हु 
है, जैसे हवाई द्वीप, वोस्टन, है न्‍ 

इस प्रकार कार्य श्रथवा उउे 
वाले व्यक्ति श्रथवा वस्तुएँ, स्थान प्र 
हैं । भ्रव हम इन पर एक-एक करके उ्ि 

(१) कार्य ([#0९७0॥ )-किसी 
० 9७79०४०) की पूर्ति के लिए सगठन 


] 05णाा।एंर ३०६०६ ०9 (॥0 पपालण 5 रण 
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है और किसके द्वारा उसका पतन्र-व्यवहार सगठन के सबसे ऊचे अधिकारी तक पहुँच 
प्रकता है। 

(३) पद-सोपान सत्ता तथा उत्तरदायित्व के प्रत्यायोजन अथवा सौंपने 
(0०८४५०॥) के सिद्धान्त पर आधारित होता है श्रत उसी के अनुसार निर्णय 
करने वाले भ्रनेक केन्द्रो की स्थापना कर ली जाती है। किसी एक व्यक्ति श्रथवा 
केन्द्र पर काम का श्रधिक जमघट श्रथवा केन्द्रीकरण नही होता । विभाग का अध्यक्ष 
(घ्॒०७१ ० ४४७6 70०9धव0०70) स्वय ही प्रत्येक निंय करने की अनिवार्यता से 
मुक्त हो जाता है | 

(५) जब कोई सगठन बहुत बडा होता है भर उसका सम्पूर्ण कार्य दूरूदूर 
के स्थानों तक फंला होता है, तो पद-सोपान के क्रम (नराशश्यणाल्शे ह80भ7णा) 
के द्वारा ही केन्द्र तथा सगठन के दूरस्थ भागो मे सम्बन्ध कायम रखा जा सकता है | 
इस प्रकार सम्पूर्ण विभाग प्रभावपूर्ण रीति से कार्य करने के लिए एक सूत्र मे बंध 
जाता है । 

(५) क्रमिक व्यवस्था (8089 5५शं०॥) “उचित मार्ग द्वारा' (गए 
7707५ ८ाभ्या॥7०)) के सिद्धन्त की स्थापना करती है । यह सर्वोच्च अधिकारी की 
समय बचाती है। अनेक बातो का निर्णाय उसके पास तक पहुँचने से पूर्व ही कर 
लिया जाता है। यदि व श्र के अधीन है और वह सगठन के सर्वोच्च श्रधिकारी के 
सम्मुख कोई कठिनाई रखना चाहता है यो वह सीघे उसके पास नही जा सकता। 
उसे पहिले श्र के पास जाना होगा श्लौर यह हो सकता है कि श्र उसकी समस्या 
सुलभा दे । 

(६) क्रमिक व्यवस्था मे, श्रादेश की एकता का सिद्धान्त (कण 
पा 0० ००77970) अर्थात्‌ यह कि एक झादमी केवल एक व्यक्ति का ही 
प्रघीनस्थ (8000707746) होगा, पूर्णत लाग्र होता है। एक व्यक्ति का केवल एक 
ही तत्काल उच्च श्रधिकारी ([ग्राग7९0786 8एएश707 ) होगा जिससे कि वह भाज्ञाये 
प्राप्त करेगा । 

(७) क्रमिक सिद्धान्त (50७]४४ 97770.) सगठन के अन्तगंत प्रत्येक व्यक्ति 
के सापेक्षिक उत्तरदायित्वों (२९)४६ए० 76570अ0765) का स्पष्टीकरण करता 
हैं । यह वात विल्कुल स्पप्ट होती है कि कौन किसके अ्रधीन है और इस प्रकार किसी 
प्रकार के श्रम की सम्भावना नहीं रहती । 

किन्तु इसके बावजूद, यदि इस सिद्धान्त का हृढता एवं कठोरता से पालन 
क्या जाये दो कार्य मे देरी होने की सम्भावना रहती है। अत्येक कार्य अथवा बात 
हे दचिल मार्य से (वृक्राणाढ्का जात्कुल साधागर! ) गुजरना होता है। इसके लिए 

इसे पदन्‍सापात वे प्रत्यक चरण को पार करना होता है। कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च 


गर्ग के मिपने के पद्चनन में पद-सापान अ्रथवा>क्रम के दो चरगो (50295) को रक 
मद नह लाब सक्‍ना । 


संगठन की कुछ सामान्य समस्याएं ७१ 
उस कठिनाई को दूर करने के लिए सदा 'प्रल्पमार्गो) (800॥ ८७७५७) का 
सुझाव दिया जाता है। व्यवहार मे, उस प्रगार सम्बन्य रखापित सिये जा सकते है 
कि सत्ता का उल्लंघन अथवा हनन भी ने हो झौर जाय शीक्र सम्पन्न भी हो जाये। 
उरबिक /(//४।८४) ने उस संम्यन्ध से यह यहा कि "यह बाल उचित भी हे शौर 
उपयुक्त भी फि प्रत्यया परगठन में प्लौपलारिया झमिक श्रुरना (एिाएातां इट्सीया 
णाशा) ठीक उसी प्रकार होनी चाहिये जिस प्रयार हि प्रच्छी प्रहार से निर्मित 
प्रत्येक मकान मे जल-नितरासी की ड्यवर्या [[0शाज्ञएट 5६६९) होनी 
ग्रौपचारिक श्र साला यो प्चनज्परबागार थे एयमाभ साथन थी रूप मे झसस्य रूप से 
प्रयोग बरना छपी प्रगार सनाथध्यार है जिय प्रयार हि गति ये लिए मंगान यी 
नालियों मे समय बिताना प्रमायध्यया है । ४ क्रमित पाया रग्य कोर्स सलिय उद्देश्य 
नही है। यह तो संगठन के ध्रातगस गार्पा मठ सानर्पन्‍न्य [क्ाएदाछातों ८0ा५- 
0(०॥) कायम बजरने गा एप माशप्र है । था मसगठा में चीछ एप परान्ाम- 
संचालन के लिए ग्रनेत्र बार 'घह्ममार्गा यो ससागताो की जाही है झशिसने यश सुचारू 
स्प से झीघ सम्पन्न होता है । 
आ्रादेश की एकता 
(प्रए ते (एाा॥ि।ा0॥ 


पर्न्त 


किसी भी संगठन में, मत्ता ने सूष्तो [॥ 05 छी छा ॥६) ५ रपट रुप 
से पता रहना चाहिये। संगठन झे प्ररागस प्रस्थेत! हमेतारी को धरा एयो एज शचधि- 
कारियो (5090075) का पता रहना चाहिये शितत कि उसे शादश प्रा करो 
होते है । संगठन में सभी सनी पर उाय घधीसग्थ धंथया प्रयर घार पस्बाप 
(509९१07 $900070॥74(५ 72।७(॥69) पाया झाना ह | रन प्रमम घर 7 दि एए 
ग्रादमी कितने व्यक्तियों का ग्रधीनस्स (500000५/6) उ7या घारि्य एक शाउमी 
प्रगेक व्यवितयों का अधीनरथ रोना चारत्गि प्रधवा गेयल एम का ? प्रादेश 


सिद्धान्त (?िक्राएा)0 0णी ९0॥9470 ) जिसाया कि सगयन किया जाता 
फ्ि एक व्यक्ति एक 


ह&। 
पर है 
व्यप्रित का श्रधीनस्व रासा चाहिये भौर उसे शेसल गये मी 
व्यक्ति के आदेश प्राप्त होने चाहिये । यही स्थिति, जिसमे कि पब्रादेश सी श्र गासा 


में प्रत्येक अ्रवीनस्थ कर्मचारी केवल एक ही >यप्ित में समझ्ष प्रतिवेदन प्रग्ताा पर्ता 
है, पारिभाषिक रूप में आ्रादेश की एकता' के सिद्धान्त फे नाम से विग्यान ३ एफ 
व्यक्त एक ही उच्च भ्रविकारी (50070।) का अधीनस्थ द्वाता है श्रौर मेवल एफ 
ही उच्च श्रधिकारी से निर्देश (॥००।०ा$) प्राप्त करता है| भसीनक शादेश 
(०५ ००शा०7१0) में इसका पालन किया जाता है । द्वितीय गेफ्टीनग्ट 
(56००7० ॥व्पाथाथ॥) लेफ्टीनेन्ट का श्रधीनस्थ होता है भ्रौर उमसे श्रादेश प्राप्स 
करता है । लेफ्टीनेन्ट एक कैप्टेन (099(७॥) के श्रधीन होता है तथा उरासे आदेश 





प्राप्त करता है श्लौर इस प्रकार भ्रादेश की यह श्रृखला झ्ञागे भी चलतो रहती 


॥ 
धरा क७+७] ७०४४ शक, [, ए7०४/०0+, ०? ०८४४, [? 47 
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इसका सबसे बडा लाभ यह है कि जब एक कमेचारी केवल एक ही उच्च श्रपिकारी 
कः अ्रधीनस्थ होता है तथा उससे आदेश प्राप्त करता है तो उससे श्राज्ञात्री (07095) 
के सम्बन्ध मे भ्रम उत्पन्न नही होता । वह अनेक उच्च अधिकारियों (877श70॥8) 
से मतभेद एवं विवाद उत्पन्न करने वाले अनुदेश ([787707078) नही प्राप्त करता । 
आदेश के अनेक ख्रोतो से भ्रम उत्पन्न होता है, कार्य मे भ्रकुशलता ग्राती है तथा का 
का उत्तरदायित्व निश्चित नही किया जा सकता ।' किन्तु यदि एक व्यक्ति केवल एक 
ही उच्च श्रधिकारी का अधीतस्थ है तो उस कमंचारी के कार्पों का निरीक्षण 
प्रभावपूर्रा रीति से किया जा सकता है! 

इस सिद्धान्त मे कठिनाई उस समय उत्पन्न होती है जब कि संगठन में काम 
करने वाले तकनीकी कर्मचारीवर्ग (7००४४०४ 9०६०णा्टा) पर आदेश लागू करना 
होता है । तकनीकी ज्ञान प्राप्त व्यक्ति अ्रथवा विशेषज्ञ को विशेषज्ञ से ही भनुदेश 
प्राप्त होने चाहियें, परन्तु आदेश की एकता का सिद्धान्त (770]७ णी पा) रे 
००॥॥५॥१) आ्रावेश के दृष्टिकोण से तकनीकि कर्मचारी-वर्ग तथा प्रशासकी 
कर्मचारीवर्ग मे कोई भेद नही करता । इस सिद्धान्त के श्रनुसार यह झावशध्यक है कि 
सगठव का प्रधान (८४०) विभिन्न कमंचारियों के कार्य की प्रकृति में किसी भी 
प्रकार का भेद किए बिना ही सभी कर्मचारियों को श्रादेश दे । आ्रादेश की एकता के _ 
सिद्वान्त का इस तथ्य (7४०) से कैसे मेल बैठाया जाए कि + संगठन में जो भतेक 
विशेषज्ञ (59००७॥४४४) काम कर रहे हैं उन्हे तो केवल विशेषज्ञों के द्वारा ही 
भ्रादेश मिलने चाहिएँ । प्रश्त यह है कि जिला बोर्ड का एक डाक्टर जिला बोर्ड के 
तिप्पादन अधिकारी (५6००४/४8 ०००7) से आदेश प्राप्त करे श्रथवा जिला 
चिकित्सा अधिकारी ([0।8070 )॥४१४०७। 0#067) से ? 

एफ० डब्लू ठेलर (# ऋ 7६9०7) जैसे लेखकों ने 'ट्विमुखी पर्यवेक्षण 
(007 #एएशआण5ाणा) का सुझाव दिया है। हरवर्ट ए० साइमन (क्श?2। 
4 5$/॥0॥) ने आदेश की एकता के सिद्धास्त को प्रमुखता दी है परन्तु उसमे शस 
प्रवार सशोधन किया है 

“दो प्राधिकारी आदेशों (8प्रधाणाक्वाए८ ००गरगाधात5) के परस्पर टकराव 
की स्थिति मे, केवल एक ही निर्धारित व्यक्ति (0ल6यगक्ष० 90$०॥) होतीं 
चाहिये, जिसकी कि अधीनस्थ कर्मचारी श्राज्ञा माने. |” 

इस प्रकार अनेक अवसरो पर, यह हो सकता है कि एक कर्मचारी के ऊपर 
दो उच्च प्रधिकारी (809०7075) हो । इसी वात को दष्टिगत रखते हुए जॉन 2५ 

ट (०0 0 /7॥/) ने कहा है कि “ग्रावश्यकता इस वात की है कि आदेश 

ही एडचइ वी धारा में इस बात के साव ताल-मेल वैठाया जाये कि किसी भी कार्य 
ह। दिमुत निरीक्षण किया जा सकता है श्र्यात तकनीवी (7०लापा८्श) तथा प्रथा 
बएए ६ #6540 ४78५६ ) | दाना ही प्रसार का निरीक्षण भिन-भिन्न व्यक्तियों द्वीरा 
उफय जा महत्य हैं। पहने किस्म के निरीक्षण का सम्बन्ध कार्य यो सम्पन्न करने भी 


श्र 


सी 
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(५) एक से परिमाण मे समन्वय ((०-००79800०॥) कायम करने के लिये 
यह आवश्यक है कि एक ही प्रकार के कार्य वाले तथा एकरूप ((॥7०0) सग्रठन की 
अपेक्षा एक बडे, विविध रूप वाले तथा बिखरे हुए सगठन में श्रधीनस्थ कर्मचारियों 
की सख्या कम हो ।” 


एकीकृत व्यवस्था बनाम स्वतन्‍्त्र व्यवस्था 
(6/27४९0 595९7 ४७ वराएश्रूशातशा। 57४ शा) 


प्रशासकीय सगठन स्वतन्त्र अथवा असम्बद्ध (॥70066ए८॥00ाआा 0०07 एा- 
००ाह€ं४००) तथा एकीकृत अथवा विभागीय (]प्रॉं०्श्ा॥/०0 ०7 ]0०98॥॥778॥2] 
हो सकता है। अ्रव हम इनके श्रर्थ पर विचार करते हैं। प्रशासन की एकीकृत 
व्यवस्था (7०287०6१ $9४श॥) उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमे कि समान सेवाये 
सम्पन्न करने वाले श्रभिकरणों (880०॥7०८४) का विभागो (70एक्ाता॥०॥9) में 
वर्गीकरण कर लिया जाता है और विभिन्न विभाग आपस मे सम्बद्ध कर दिये जाते 
हैं तथा सीधे मुस्य निष्पादक ((फरार्ण ४००४४४७) की सत्ता के श्रत्तगंत रखे जाते 
है । एस व्यवस्था के अन्तर्गत सत्ता-सूत्र (76 ० ४०(07(५) अनेक सेवाश्रो से उन 
विभागों की ओर को चलता है जिनकी वे (सेवाये) श्रधीनस्थ डकाइयाँ (370074॥4९5 
७॥5) है और फिर वहाँ से मुख्य निष्पादक तक जाता है जिसके नियन्त्रण में कि 
सभी विभाग रहने चाहियें। हमारे यहाँ भारत सरकार मे ही मन्त्रि-परिपद्‌ मन्त्रियो 
(०0८ जित5675) (जिनसे कि सामूहिक रूप से मिलकर भारत की मुख्य 
पार्यवालिशा बनती है) के नियन्त्रण मे लगभग बीस विभाग (70०7क772॥9) हैं | 
समान कार्य सम्पन्न करने वाले सभी अभिकरणों का अनेक विभागों में वर्गीकरण कर 
विया गया है; उदाहरण के लिए, रेल-विभाग, विदेश विभाग, ग्रह-विभाग झादि-श्रादि, 
झौर पे सब विभाग मुल्य 'कार्यपालिका (200 ७५९०॥॥४८) की सत्ता के श्रन्तर्गत 
रखते हैं। बिलोबी (॥7॥6078॥69) के श्रनुसार, “एकीकृत व्यवस्था में यह प्रयत्न 
जिया जाता है कि जिन सेवाओं की कार्यवाहियाँ एक सी सामान्य परिधि मे श्राती है 
पैर उसके परिग्यामस्वरूप जिनके बीच परस्पर घनिए्ठ रूप से कार्यकारी सम्बन्ध 
उायम रहना चाहिए, उस सभी सेवाओं का विभागों में वर्गीवर्गा कर लिया जाये , 
खिनओ ग्रायक्ष ऐसे ग्रदिकारी हो जो क्रि उन सव पर सामान्य ह्ृप्टि रखे श्रौर उनवा 
हवेत्य यह हो कि बढ़ यह देखे कि वे सामान उद्देध्य की प्राप्ति की दिल्ला में एक स्वर 
जहक। 2 हैं । दस व्यवस्था के अन्तर्गत सत्ता-सत्र (/॥6 ० ४०॥॥०779) 
प्रताण भठाम्नाँ डिहाणयट्ट/) से उस विभागों की और चजता है, जिनकी से 
वर अपानध्य इराहर्पा है और कि वहाँ से मुल्य कार्यपातिका अथवा व्यवस्था- 
लिया ही... जिया] तन जाला ह जिसवा कि ख्रधिवार क्षेत्र (30750/८0॥) 


कं 7 ंजकन्‍लक नह 5०० हे 
न के कप अटम 


होता है क7 प्रशासन क्री एकीकत अथवा गठित व्यवस्था में 
हिे की मा एहुदरद जद याटिल वी दिया में झावन्याथ कार्य कसते है और दसमे 


| 


ष्पृः 
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(२) जब सेवाओं का एकीकररणा विभागीय झाधार पर किया जाता है तो 
अधिकार क्षेत्र के विवाद (?0गीिल॑ ० ]प्राघतालाता ) का कोई प्रइन नही उठता । 
यह व्यवस्था कार्यो श्रथवा क्रियाश्रो के अतिव्यापन (0५०99/772) की सम्भावनाओं 
को भी दूर करती है। 

(३) इस व्यवस्था के अन्तर्गत मुख्य निष्पादक (८्रार्थ ७८८०एणा९५८) भअपने 
बजट सम्बन्धी कार्यों को अधिक अच्छी प्रकार से सम्पन्न कर सकता है। सभी 
विभागों के कार्यों की योजना तथा साधनों की तस्वीर उसके सामने रहती है भ्रत 
वह सरलता के साथ बजट बना सकता है । 


(४) इस व्यवस्था मे हर एक की सत्ता (&०७४४०779) तथा उत्तरदायित्व 
(२९५००॥७।0॥9) का पूर्णात स्पष्टीकरण हो जाता है । 

(५) यह व्यवस्था सरकार के विभिन्न श्रभिकरणो के बीच श्रधिक सहयोग 
उत्पन्न करती है । 

(६) इस व्यवस्था में मुल्य निष्पादक सभी विभागों का सक्रिय पर्यवेक्षर 
तथा नियन्त्रण कर सकता है, श्रौर प्रशासन के प्रधान (]्न०४०) के रूप में श्रपने 
फार्यो को सम्पन्न करने के लिये उसके द्वारा ऐसा परयवेक्षण एवं नियन्त्रण करना 
पत्यन्त आचइयक है । 

इसके श्रालोचक (८क्रा05) तथा स्वतन्त्र व्यवस्था (]766एशाएंथा 
5/श८ा) के समर्थक यह कहते है कि प्रशासन की एकीकृत व्यवस्था (ग०/0९ं 
५५५४८गा) दठानाणाही (7000005079) को प्रोत्साहन देती है क्योकि इसके श्रन्तर्गत 
मम्पूर्णो सत्ता मुख्य निष्पादक में केन्द्रित हो जाती है। राष्ट्रपति (27680 0॥) की 
गत्ता के प्रति उत्पन्न यह अविश्वास ही ब्रभरिका-बासियों को स्वृतन्त्र व्यवस्था वा 
समर्थक बनाता है। पर एकीकृत प्रणाली के जो लाभ गिनाये जाते हैं वे इतने वजनी 
है पि स्वनन्त्र व्यवस्था को आमतौर से समर्थन की हृष्टि से नही देखा जाता। 
विश्वास यह है कि स्वतन्त व्यवस्था प्रशासन में श्रराजकता तथा भ्रम उत्पन्न करती 
” उयायि दसमे प्रत्येश सेवा (50४९८) एक दूसरे से स्वतन्त्र होती है श्रौर इन 
संवाप्री दे बीच ऐसी कोई वटी नहीं होती जो इनको परस्पर सम्बद्ध कर सके । 
व्ययहाए में यह व्यवस्था कसि प्रकार दक्षता के साथ कार्य बर सकती है? हवर 
ग्रायोर हह५ 6 वह ८क्‍तछाउप्र०्त) ने भी प्रशासन की एकीव्ून श्रववा विभागीय 
डदडगपा जी ही लिपारिश की । छचर आयोग ले विभागीय प्रवन्ध (06फुब्ापाएा।8/। 
0. «पा टत) मे बारे से दिये गये कार्य-सम्बन्धी प्रतिवेदन (रिट्फुण) में 
विलय पद प्रहन्‍य के अ्तेश सिद्धान्तों का लिख किया । प्रतिवेदन में दस बात पर 
पीर दिया गाया कि संघ रगबार (£२०&/.] (०0्८ाग्रात्मां) के निष्पादन विनागी 
दि हे जा नय शिछ-॑पदि या । ) सी ख्यदापद से नीछ नित्पादन थाया में प्रशागकीय 
5 पड़े भाणएनगल्मश लगा | का माप में स्दीमार सि्थि जाता चाहिये, और यह 


हर हर 
६6३ का 
है जा हट टल 6 ककाएतए ८2 साओिरट विगरि,क 
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में पास किये गये प्रस्ताव के अनुसार, प्रशासकीय ढाँचे में सभी स्तरों पर शीघ्रता, 
दक्षता एव पूर्राता लाने के लिये केन्द्र सरकार के विभिन्न मन्न्रालयों द्वारा व्यवत् किये 
विचारो की जाच करेगी ।” इस प्रकार समय-समय पर प्रशासकीय ढाँचे का पुर्नंगठन 
किया जाता है । क 

संगठन के रूप 

(एणापा5$ एा 0॥एशक्‍79905$) 

संगठन के महत्वपूर्णो रूप निम्नलिखित हैं--- 

(१) सूत्र इकाइयाँ (9॥6 एप) 

(२) स्टाफ अभिकरण (#र्शी 38०7085) 

(३) विभाग (700एशथवा(8) 

(४) सरकारी निगम (00एशाशािशा: (0790 थ्ाा0॥) 

(५) स्वतन्त्र नियामकीय श्रायोग.. [्रव॑क्कुध्ातंणा। फिव्टणै॥० ३ 
(:07007॥55075) | 

संगठन के सिद्धान्तों एवं समस्याओं के पर्यवेक्षण के निष्कर्ष को हम निम्न 
प्रकार व्यवत कर सकते हैं--- 

(१) संगठन में सभी पदी का उत्तरदायित्व तथा सत्ता निश्चित तथा बिल्कुल 
स्पष्ट होनी चाहिए । सत्ता उत्तरदायित्व के श्रनुस्प ही होनी चाहिये । 

(२) संगठन में किसी एक पद पर नियुक्त कोई भी कर्मचारी एक से अ्रधिक 
ब्यततियों की आज्ञाओं के श्रधीन नहीं रहना चाहिये। इसे ही श्रादेश की एकता 
(09 ए (०४र॥4॥0)] का सिद्धान्त कहा जाता है। श्रधीनस्थ कर्मचारियों की 
प्रादमे उनके ऊपर के प्रमुस श्रधिकारी के द्वारा ही दी जानी चाहिये श्रौर यदि ऐसा 
नही जरना है तो उस अधिकारी को ही हटा देना चाहिए । 

(३) विनाग के किसी भी प्रशासक (80०आा्ा808807) के समक्ष प्रतिवेदन 
(९7 07] प्रस्तुत करने वाले अधीनस्थ वर्मचारियों की सख्या उससे अ्रधिक नहीं 
होती साहिय च्तिनो दा वह यवेप्ट रूप मे निरीक्षण कर सकता हो । यही नियत्रण- 
किध [56 व१) 06 (०॥७०)) वा गसिद्धान्त बहलाता है । 

(४) विभाग »े सचाजब का प्रमुस कर्तव्य यह होना चाहिये कि वह विभारं 
श धनायण पटि गामपणें | ५७१४॥७४ [0080॥9) के कर्मचारी वर्ग तथा कार्यों में समस्त 
गराएित कटे । टैग गमखद वा सिद्धान्त (शि्रषाफ़ञॉंद ० (०-09फ7्रशाणा) कहां 


जैक 
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में पास किये गये प्रस्ताव के अ्रनुसार, प्रशासकीय ढाँचे में सभी स्तरों पर शीघ्रता, 
दक्षता एव पूर्णाता लाने के लिये केन्द्र सरकार के विभिन्न मन्त्रालयो द्वारा व्यक्त किये 
विचारो की जाच करेगी ।” इस प्रकार समय-समय पर प्रशासकीय ढाँचे का पुर्वेगठन 
किया जाता है। ) 


सगठन के रूप 
([0प्रा5 0 0ए्रशर7305) 

संगठन के महत्वपूर्ण रूप निम्नलिखित है-- 

(१) सूत्र इकाइयाँ (776 एंग्रा$) 

(२) स्टाफ अभिकरण (ह8र्क्षी 08०7065) 

(३) विभाग (7069थ707०75) 

(४) सरकारी निगम (00एव्ाधलां ((णएणथा०णा) 

(५) स्वतन्त्र_. नियामकीय श्रायोग.. (तव्कृथात॑शा। रि०्ठणैश०३ 
(077॥7580॥5) । 

संगठन के सिद्धान्तों एवं समस्याओं के पर्यवेक्षण के निष्कर्प को हम निम्न 
प्रकार व्यवत कर सकते हैं--- 

(?) संगठन में सभी पदो का उत्तरदायित्व तथा मत्ता निश्चित तथा बिल्कुल 
ग्पप्ठ होनी चाहिए | सत्ता उत्तरदायित्व के श्रनुरूप ही होनी चाहिये ! 5 

(२) संगठन में किसी एक पद पर नियुक्त कोई भी कर्मचारी एक से अ्रधिक 
“पत्तियों वी आज्ञाश्रों के अधीन नही रहना चाहिये। इसे ही श्रादेश फी एकता 
(0॥9% 07 (णगागवा॥0) का सिद्धान्त कहा जाता है । ग्रधीनस्थ कर्मचारियों के 
धाज्ञायें उनके ऊपर के प्रमुस अधिकारी के द्वारा ही दी जानी चाहिये श्रौर यदि ऐसी 
का करना है तो उस अ्िकारी को ही हटा देना चाहिए । है 

(३) डिभाग के विसी भी प्रशासक (8 ताशाशशाक्व०7) के समक्ष प्रदेश 
(9 07०॥7) प्रस्तुत करने वाले अवीनस्थ कर्मचारियों की सख्या उससे ग्रविवे नेट 
शोती चाहिये जितनो या बह यथेप्ट रप में निरीक्षण कर सकता हो। यही निम्न: 
बम [5930 ण॑ ("07070] ) वा सिद्धान्त कहलाता है । 

(८) विश्वाय थे सचायव वा प्रमुस कतेव्य यह होना चाहिये कि वहेँ विभां 

कानाया पट गरम्भागी [5 ठियः ॥9५ !बाणाद) के कर्मचारी बर्ग तथा कार्यो में समस्त 
हद वह गरि। हो समखय वा सिशासत शिताट्फोंल तीं 0०0काध्राणा) हि 


न 
लट 
रा 


सूच तथा स्टाफ छ्दे 
के लिए भोजन, श्रौपधियों, प्रस्त्र-शस्त्र व गोला-बानद आदि जो भी व्यवस्था करनी 
होती है और इन चीजो के बिना सेना लोड नहीं सझ्ती । थे कार्य सेना की स्टाफ 
इकाइयों द्वारा सम्पन्त किये जाते है। स्टाफ इछाट्यो असल में युद्र में लडती नहीं 
$ बल्कि वे लटने वाले सैनिकों फी सहायता बरती है । इउनती सह्रायता के बिना 
कोई भी सैनिक युद्ध में लट नहीं सहता । थे एटा उस मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति में 
सहायक होती है. जिनके लिए कि सेना का निर्माण हिण पाता है। ये इजायया 
योजना बनाती £ तथा लड़ने बानी विनिन्‍त एजाटया में समन्यय 

जिससे लड़ाई अफलतापूवक लटी ता सके । अब है 
अर्सनिक प्रशासन ((अशातवरा। उताएाह्राताएग) 
नात्यय हैं 

सूत्र तथा स्टाफ का श्रर्थ 

(६४॥7॥8 एव ॥720 पाते 509) 


कायम बस्ती हैं 
बह देगपेगे थी सागरिया अबथबा 


_ # #$ हु दया 
में गत दवा स्टाफ शा पे 


किसी भी सरकार की सम्पूण। प्रशासतीय ब्ययम्था झनेय वरी-बारा कठिनाययों 


में बटी होती है जिन्हे कि “विभाग [007760॥5) अर उ्य अधिवरशा [#एशान 
०९०६) कहा जाता है । ये बिभाग अथवा अभियररत बोनबड़े ठोप पोझ्य के छाशार 
पर संगठित किये जाते है । उनका सम्बन्ध अपने छेच की विधय सामभ्री से /ता 
भारत सरकार में ही बारिज्य तथा उद्योग, स्वास्थ्य शिक्षा, साथ 


+, 
न््ग 


पर कधि आदि 
विभाग है। सरकार की प्रशासकीय व्यवस्था के थे बढे-बठः सम्नाग (४7०07 0५॥- 
80785) सूत्र! बिभान ([]6 तत्कवाधगाणा5) हे नाम से पुराने जाते है फ्योपि 
इनका सम्बन्ध उस मुख्य उद्देष्य से होता है जियने दिये हि पर” कामम रम्ती 
है । थे विभाग व्यक्तियों के लिये सेवाए सम्पन्न कर सा्से है यथा उसने आचार 
व्यवहार का नियमन करते है । सूत्र अधिकारियों ([.00 ०छीए7०) को साति था 
निर्माग्ण करना होता है और आदेश जारी उसमे हाते £ । श्रत सूत्र अभिकरोा 
([,786 822005 ) वे अभिकरणा है जिनका मय उद्देश्य मूल लिपय सम्बन्धी उन 
कार्यो को सम्पन्न करना है जिनके बारे में यह माना जाता है फि ये कार्य समठन हो 


सम्पन्न करते हैं। प्रत्येक बडा सूत्र विभाग अनेक उफाइयो (0) 05) जैसे कि ब्यूरो 
(8976975) अथवा सम्भागों (0ए0॥5) आदि में बटा होता है परन्त प्रभावपूणा 
रीति है कार्य-सचालन के लिये ये सत्र 'आ्रादेश की एक घू लला' (९ लावा 0 000ा- 
400) से सम्बद्ध रहते है । सूच्र सहश संगठन से मिगप्पादक भ्रथवा कार्यपा लिका ही अपने 


अधीनस्थ कमचारियो पर पूर्ण अधिकार रखती है । सभी अनुदेश  ([75700॥0॥8) 
उसके ही द्वारा जारी किये जाने है 


और उसके कर्मचारी सत्ता के एकमापच्र स्रोत के 
जे के दस + है 
रूप में उसकी ओर ही देखते है । 


९$ सूत्र मसगठन ब्क [पं 
सूत्र सगठन [[वा76 णह्वब्याट ७07 ) निश्चित ही एक सामान्य गग्गितीय 
उपसम्भाग (5फ7-ताशह्व0ण) है. * 


। इसमें सता तथा उत्तरदायित्व बी रेखायें 
हब आक 2००8 उत्तर थे रेखायें 
ऊपर से नीचे तक उसी प्रकार फंली होती है जिस प्रकार कि पेड की एक पत्ती की 


ण्ड लीक प्रशासन 


ने (०5) उसके डण्ठल मे इकट्ठी होती है तथा अनेक पत्तियों के डण्ठलो से टहनी 
तक, टहनियो से शाखा तक, और अनेक शाखाओ से पेड के तने तक फैली होती है, 
इन तसो, डण्ठलो, टहनियो, शाखाओं तथा तने को पेड के विकास व उसके जीवन में 
व्यवहारत वैसे ही कार्य सम्पन्न करने होते हैं |” 

परन्तु इन सूत्र विभागो को उनके उद्देश्यों की पूर्ति मे अन्य इकाइयो द्वारा 
सहायता प्रदान की जाती है जिन्हे कि 'स्टाफ इकाइया' (&र्शी णगा5) कहा जाता 
है । स्टाफ से तात्पर्य है कि जिस पर निर्भर रहा जा सके श्रथवा जिसके सहयोग से 
कठिनाइयो के बीच मार्ग हू ढा जा सके। जिस प्रकार कि एक छुडी (82) मनुष्य 
को चलने मे सहायता देती है,, उसी प्रकार स्टाफ इकाइया विशिष्ट जानकारी तथा 
विवेकपूर्ण परामर्ण प्रदान करके निष्पादक सत्ता की सहायता करती हैं। स्टाफ एक 
परामर्श देने वाला श्रग है, इस पर किसी भी प्रकार का सचालन करने का उत्तर- 
दायित्व नही होता । “स्टाफ सूत्र विभाग ([.76 0०एक्ाधराथं) के लिये योजना 
बनाता है, उसको सलाह देता है तथा उसकी सहायता करता है परल्तु यह आदेक्ष 
नहीं दे सकता *** 'स्टाफ श्रभिकरणो का मुख्य उद्देश्य प्रबन्ध सम्बन्धी (ऐरशशा॥- 
8९१४) अथवा “गृह प्रबन्ध” ([005०--८६७०॥॥४) सेवाए सम्पन्त करता है. जिससे 
कि लक्ष्य-फल प्राप्त हो सके ।”/* फेयल (#८)४/) ने औद्योगिक व्यवस्था में स्टाफ 
के स्थान का वर्णन निम्त शब्दों मे किया है--“बडे उद्योगों (27राआ|78०) के 
प्रधानो (८४१५) में चाहे कितनी ही योग्यता तथा कार्य-क्षमता क्यों न हो वे श्रपने 
समस्त कत्तंव्यों एवं उत्तरदायित्वों को स्वयं पूरा नही कर सकते * “अत वे व्यक्तियों 
के एक ऐसे वर्ग का सहारा लेते है जिनके पास ऐसी शक्ति, योग्यता तथा समय होता 
है जिसका कि प्रधान में अभाव हो सकता है । व्यक्तियों के इस वर्ग से प्रवन्धकीय 
स्टाफ का निर्माण होता है। यह एक तरह की सहायता है तथा प्रवन्धक ()४0॥88५) 
के व्ययितित्व का एक प्रकार से विस्तार है जिससे कि श्रपने कत्तंव्यों की प्रा करने 
में उसे मदद मिल सके । केवल बड़े व्यवसायों में ही स्टाफ एक पृथक्‌ संस्था के रेप 
में दिखाई देता है और व्यवसाय के महत्व के साथ ही साथ इसका महत्व भी बढता 
जाता है 8 

यह कहा जाता है कि स्टाफ की क्रियायें प्रशासक के व्यक्तित्व का कल 
उिम्तार मात्र हैं। मृनती (॥/००४८४) के शब्दों में इसका अर्थ है श्रधिक भ्रॉलि, 
प्रधिक कान तथा अ्रथिक हाथ जिससे कि प्रशासक अपनी योजनायें बना सके तथा 
इह आप कर नये ॥ प्रधामक (&क्ााहाईाशा07) श्रथवा मुख्य निष्यादक 
राई सिल्टयात८६) 'पोस्दकोबी! (?0502078) क्रियायें सम्पन्न करता 
है! थे झाटा अशर कफ (योजनायें बनाना ), -0एव्रा।यशाह सिंगटन 


ऋरजनाए कु ३ य 5, ट्दा 
हे || ॥ ह वी ६ अमलानियोा की व्यवस्था करना), ग्जात्याा्ं (निदध प 


सूत्र तथा स्टाफ भर 


करना), '((०-०णवगा॥एएह (समच्चय करना), ॥२८फएुणाएाए' (रिपोर्ट देना), तथा 
8908० (वजट तैयार करना)--उन श्रग्नेजी घब्दो के प्रारम्भिक अक्षर है । 
इन क्रियाओ्रो को सम्पन्न करने के लिए उसे सहायता, विशिष्ट परामर्ण और तथ्यो एव 
आकडो की श्रावच्यकता होती है। ये सब कार्य उसके लिए स्टाफ इकाइयो हारा 
सम्पन्न किये जाते हैं। स्टाफ का कार्य-श्रम-विभाणन ("घ8णा ० ]६6०ए) के 
सिद्धान्त का अनिवाय परिणाम है जिसे कि बड़े सगठनों में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
तत्व माना जाता है । परन्तु स्टाफ दो कार्य मही वर सकता | प्रथम तो, यह स्वयं 
अपने आदेश जारी नही कर सकता । आदेश जारी करना प्रणासक अ्रववा सूत्र विभागों 
(0.7४ [00एक(गथा(5) का कार्य है। दूसरे, इसका वारय नीतियो को क्वियान्वित 
करना नही है। यह तो केवल सूत्र-विभाग के लिए योजनायें बनाता है, परामर्ण देता 
है, सुझाव देता है, उसकी सहायता करता है, तया उसको कार्य करने के लिए तैयार 
करता है। विदेश कार्यालय (ए०८प्शा ०८८) को विदेशी सम्बन्धी का मचालन 
करने के लिए विदेशों मे राजदूतावास ([07550५), दूतायास (.लपााणा5)] तथा 
कोसलावास ((०7४४७०७) स्थापित करने ही पड़ते हैं । बह कार्य उसका सूत्र-यार्य 
(7.06 [णा०।०ा) है। देण में इसके श्रनुमधान (7८५८७:८), राजकोपीय (75०४|) 


तथा प्रशिक्षण (प्रयाग) सभाग ()ए8079) महन्‍्पपूर्ण स्टॉफ कार्यों को सम्पन्न 
करते हैं । 


चूत्र तथा स्टाफ के बीच भेद के विषय मे कुछ सावधानी 
(# पणव ०0 €बएाता 9000 (९ 050)्राटास्‍00 ए९१७९९॥ ].076 9॥0 &(07) 
हमने यह देखा कि सूत्र इकाइयाँ (96 ७॥॥७) कार्य-निप्पादन करने थाली 
(&%०८एधए७), तथा रटाफ इकाडर्या ($(थी ए॥(5) परामश देने वाली इकाइयाँ है। 
_ रैम (॥6) का काम है कार्य करता अथवा कार्यवाही करना और स्टॉफ का कार्य है 
उसको सुगम बनाना । स्टॉफ संगठन को शुद्ध सप से सम्मति देने वाला तथा परामर्श 
देने वाला सगठन कहा गया है। इसके द्वारा सूत्र के ऊपर किसी भी प्रत्यक्ष श्रधिवगर 
के प्रयोग की श्राद्ा नही की जाती । ग्रह कहा गया कि "जिस प्रकार सूत्र संगठन 
कार्य-निष्पादन के लिए बनाया जाने वाला सगठन है, ठीक उसी प्रकार स्टॉफ संगठन 
को विचार-विमर्श के लिए बनाया जाने वाला संगठन कहा जा सकता है।”? 'स्टॉफ! 
की पूणंतया एक श्रौपचारिक सगठन (काया 0०88॥720॥0॥) माना जाता है 
जिसका भ्राशय परामर्ज देने के एकमात्र कार्य तथा भ्रादेश देने के क्रमिक अधिकार मे 
भेद करना होता है ।”४ 
पैन तथा स्टॉफ के वास्तविक सम्बन्ध के बारे में पुनविचार भी किया गया 
हे 330३ 6 ने इस पा मे नई विचारधारा की व्याख्या इन दाब्दो 
“प्+ करन ऋचाक का फ . प॥०४%७) है, जो कि सूत्र से स्टॉफ: सूत्र समवर्गीय ((०००॥७॥८५) है, जो कि सूत्र से स्टॉफ 


पक 5ालतणा + 77% 2॥#765%फ्रीफ 7 ॥4क्षावएट॥०४६ -.गातेठग्रा 923, 9 20 
99), 9 58232: 90 १(०0०76५४ शाह ह4)7 ९ रशा००, एाएब्ात ]70 प५9, ९९५७/ शठ75, 
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तक एक पदसोपान के (प्राश्ाणाा०४!) सम्बन्ध के आधार पर नही, बल्कि मुख्य 
निष्पादक के श्रन्तर्गत सत्ता तथा उत्तरदायित्व फी एक क्षैतिज (प्०7:०॥(4) रेखा 
पर कार्य करते हैँ ।! 

ग्रत सूत्र तथा स्टॉफ के बीच के इस भेद को, कि इनमे से एक का काम 
कार्यवाही करना है तथा दूसरे का परामर्श देना, अधिक बढा-चढा कर नही कहना 
चाहिए । फिर, वास्तविक प्रशासन में क्रियाओ को सदा ही स्टॉफ अ्रथवा सूत्र की 
श्रेगियों मे स्पष्ट रूप से नही बाटा जाता। प्रत्येक सगठन मे, सूत्र तथा स्टॉफ का 
कार्य किया जाता है। परन्तु कोई भी व्यक्ति संगठन में सदा ऐसी पृथक्‌-पृथक्‌ 
उकाउयाँ अथवा अविकारी नहीं पा सकता जो कि इन दो प्रकार के कार्यो मे लगे हो । 
भारतीय प्रशासन में ही पॉल एच० एपिलबी (240४ प्र 47//००)) ने सूत्र स्टॉफ के 
भेदों के बारे में भारी कठिनाई का अश्रनुभव किया । उन्होने कहा 


“ऐसी कोई शब्दावली (7८४्घ॥००2५) तथा ऐसा कोई ढाचा नही है जो 
कि “सूस ([॥2) तथा "स्टॉफ” (5) के बीच भेद कर सके । इन दोनों शब्दो 
का जन्म एक शताब्दी अथवा उससे भी अ्रधिक पूर्व जर्मनी भें हुआ था भर तभी से 
ये दब्दावली अन्यत्र जनतन्त्रीय देशो मे फली तथा प्रयोग करते समय इसमे सुधार 
किया गया । इस बअब्दावली के अनुसार स्टॉफ कार्यालय (शी ०गी०८७) वे हैं जो 
योजनाये बनाने मे, सेना के श्रावागमन की क्रिया मे, वित्तीय तथा क्रामिक (20750॥- 
गष्ट)) नियन्नगो मे, प्रथासकीय प्रस्तावों के कानूनी पर्यवेक्षण मे, राजनीतिक रूप से 
नहीं वरिक्र छोम रूप से, सार्वजनिक रिपोर्ट देने में व्यस्त रहते है । इसके विपरीत सूत्र 
संगठन वे हैं जो वि वार्य-क्रम सम्बन्धी क्रियायें सम्पन्न करते हैं, जो वास्तव मे प्रणासन 
सम्बन्धी ढाार्यवाहियों का सचालन करते हैं, कानूनो को लागू करते हैँ तथा विस्तृत 
उद्देश्यों को पूरा बरते हैं | यहाँ (भारत में) ये शब्द सगठन के ढाचे में लागू नहीं हो 
ग़जाज़ | एसमें लो टसका कोई मतलछ ही नहीं है । इनका प्रयोग इस बात का वर्गान 
गरत मे रिया दा सता हैं जो यहाँ पाई ही नही जाती । प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों 
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अत एल्बिन ब्लाउन का फहना है कि “इस विपय में अधिक से श्रध्विक यही 
कहा जा सकता है कि अधिकाय संगठनों में दो क्रम पायप्रे जाते है. एक तो सूत्र --जो 
कि कार्य का निष्पादत करता है, और दूसरा स्टाफ--जो कि योजनाएँ बनाता है तथा 
ग्रन्य अनेक आकस्मिक सेवाएँ सम्पन्न करता है । 

कुछ लोगों की राय में, “स्टॉफो को क्रेबत परामर्श देने वाली इकाइ्याँ 
वतलाना-- देश की प्रशासकीय व्यवस्था में उन उकाउयों के बास्तबिक महत्त्व तथा योग 
(१०।७) के विपय में श्रम उत्पन् करता है । फिफनर (72970 के श्रनुसार, “स्टाफ 
कार्य की परामर्णदात्री प्रकृति पर अत्यधिक जोर देने के कारण ही “स्टॉफ घब्द के 
उपयोग के बारे में बहुत असिक पम्रम उत्पन्न हो गया है । एवं सासान्य सी गरूत पारा 
यह वन गई है कि स्टॉफ कमचारी प्ृथझ, शिक्षा प्राप्त, विद्वान तथा स्टायर होने वाले 
व्यक्ति होते हैं जो कि प्रशासन के कार्य-लेत्र से दूर रहते हुए देस्फी पर बैठते है, और 
वहाँ वे योजनाएँ बनाते हैं जोकि विचार के लिए मुख्य निष्मादक के पास झेज दी जाती 
हैं । नियम यह है कि मुख्य मिष्पादक एन प्रतिवेदनों (रि०ए07$) तथा याजनाग्रों का 
अ्रच्छी प्रकार श्रध्ययन करता है, उन पर अपना स्थ॒नत्न निर्गेय करता है और उसके 
बाद आदेश की श खला (टाव्ा] णी एण्ायावा0) में नीचे तय प्रानाए (9605) 
जारी करता है ।”* इस प्रकार स्टॉफ केबल परामर्ण देने याजा ही नहीं है। टससा 
स्थान तो सम्पादित किए जाने वाले याय॑ के मध्य (हृदय) में होता है । 

इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह सुभाय दिया जाता है कि “स्टॉफ 
सेवाएँ, स्टॉफ अभिकरणा तथा स्टॉफ कर्मचारी बिलिम्त प्रता” मे रोते 2 7 एन सब 
को तीन प्रमुख वर्गों मे घाटा जा सकता है. सामान्य स्टाफ (0लालवों कर्णी), सहा- 
यक स्टॉफ (6 फताशाए इशी) तथा प्रावेधिक श्रवववा तकनोकी स्टॉफ (7 ५००॥ग०शो 
827) फिफनर (///९/) का कहना है कि “उन तीनो ही वर्गों के 
की जाने वाली क्रियाझो के बीच के भेद को समझ लेने से यह स्पष्ट 


हो जायेगा वि 
स्टॉफ सेवाएँ (एछ्की 5७ए००७) अध्ययन करने, योजनाएँ बनाने तथ्य परामर्श देने से 
कार्य से काफी दूर हैं, ये तो घासन प्रबन्ध के असल कार्य फो सुविधाजनय 
वनाती हैं ।१ 


ख्रन्तगत सम्पध 


अब हम इन तीनों ही प्रकार की स्टाफ सेवाओं पर एक-एक करके बिनार 
करेंगे । 
सामान्य स्टॉफ 
(4॥6 (शा०ाव] 5) 
जैमा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है सामान्य स्टॉफ उस स्टाफ श्रथवा कम- 
चारी-वर्ग को कहते हैं जो कि सामान्यतया मुस्य निष्पादक श्रथवा मुख्य कार्यपालिका 
((क्रार्ट 2४०८८पा९९) के प्रशासकीय कतंब्यो को पूरा करने मे उसकी से 





हायता करता 
.] #शणा छाठए) 08ब्वाएथ000, 3 790० ओर] 7 7777८ खा) छा0शा 08क्गर4070, 4 िक्राप्रांधा0ए रण 2०/८७, 7? 278 
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है। यह परामर्श देता है, तथ्यो का सग्रह करता है भ्रौर महत्वपूर्ण मामले मुख्य 
निष्पादक के सन्मुख निर्णय के लिए रखता है। असम्बद्ध तथा अनावश्यक बातो को 
समाप्त करके यह सम्बद्ध तथ्यों (रिटा०एआ। ६०७8) को मुख्य निष्पादक के सम्मुख 
रखता है और इस प्रकार उसका समय तथा शक्ति बचाता है। सामान्य स्टॉफ महत्त्व- 
पूर्णा मामलो को निपटाने में मुख्य निष्पादक की सहायता करता है जिससे कि अ्रना- 
वदयक बातों में उसका समय नष्ट न हो । सामान्य स्टॉफ को अन्य लोगो के लिए 
श्रादेश देने वाली जैसी कोई प्रत्यक्ष सत्ता प्राप्त नही होती । 
प्रत्येक देश मे, मुख्य निष्पादक अ्रथवा मुख्य कार्यपालिका के पास एक सामान्य 
स्टॉफ होता है जो कि उसके कर्तव्यो के पूरा करने मे उसकी सहायता करता है। 
भारत में मुख्य कार्यपालिका का सामान्य स्टॉफ इस प्रकार है, (१) मन्त्रि-परिपद्‌ 
सचिवालय (0४०॥०६ 5७००८४१४०), (२) वित्त-मन्त्रालय (शक ० यिाभा००) 
जो कि वजट सम्बन्धी कार्यों को पूरा करने में मुख्य कार्ययालिका की सहायता करता 
है, उदाहरणार्थ, वजट तैयार करने मे तथा बजट को क्रियान्वित करने में झादि-प्रादि, 
(३) योजना श्रायोग (शशगाएड़ 00.75870॥) जो मुख्य कार्पपालिका को उसके 
भ्राथिक कतंव्यो के पूरा करने मे परामर्श देता है तथा उसकी सहायता करता है, 
(४) स्पराप्ट्र अथवा यूह-मन्त्रालय (0509 ० पणा७ ४&्िक्ञा8) जो कि कर्म- 
चारियों के चुनाव, भर्ती तथा नियन्त्रण में मुख्य कार्यपालिका की सहायता करता 
है । भारतीय स्थिति क सम्बन्ध मे एक कठिनाई यह है कि ये सामान्य स्टॉफ' श्रभि- 
फरण (“ठलाथायव। $र्ज्षी! 88०2८८७) उस दिशा में इतने विकसित नही हैं जैसे कि 
समार के श्रन्य मुल्य निष्पादको अभ्रथवा मुख्य कार्यवालिकाओं के सामान्य स्टॉफ श्रभि- 
करगा हैं। ब्रिटेन में मन्त्रियरिपर्‌ सचिवालय तथा ब्रिटिश राजकोप (छावाओ वत०8- 
5७७३) ही सामान्य स्टॉफ झ्मिकरण हैं जो कि मुख्य कार्यपालिका के कर्तव्यों को पूरा 
मारने में उसकी सहायता करते हैं। सयुयत्र राज्य अ्रमेरिका मे, राष्ट्रपति (?070500॥) 
मी सहायता वरने के लिए निम्त सामान्य स्टॉफ झभिकरण हैं--(१) छ्वाइट हाउस 
शार्मानय (१४४६ नि०ए5८ 080०), (२) बजट विभाग (3ए680 ० 6 उफ्रत- 
£6)" 
सामान्य स्टाफ कर्मचारियों द्वारा श्रपने कार्यों को दक्षता एवं कुशलता के माय 
हा सन्ताप्रवनवा रूप में सम्पन्न करने के लिए यह शावश्यक है कि उनमे कुछ ग्रुग 
होते घाहियें | वे रुगा ये हैं-- 
._. |!) रामान्य स्टाफ कर्मचारियों को प्रत्येक चीज के बारे में य्थेष्ट जानकारी 
हेजल चाह । वे सामास्य-जानशार होने चाहियें । 
(ै) इतआ जड़ेत माझतों के विषय में उन्हे विस्तृत ज्ञान होना चाहिये। 
हद इसओा झर्द बट नई है शिये उन मामतो के विशेयन हो । 
| दे सदा विदेखत हम मुख्य निष्यादक अथवा मुख्य कार्यपालिका महा- 
फ्रदारश हे झए में जामर दुएएे पछ के अस्दर्गंद कर घुके हैं । 


++) 
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(३) सामान्य स्टाफ कर्मचारियों को चूंकि अन्य सूत्र अधिकारियों (० 
णी००७) के साथ सहयोग (((०-०079८थाणा) से काम करना होता है अत उनमे 
सहयोग करने की तथा मामलो पर योग्यता के साथ बातचीत चलाने एवं विचार करने 
की क्षमता होनी चाहिये । 


(४) उनमे घर्म तथा अध्यवसाय जैसे गुणा होने चाहिये क्योकि उन्हे तथ्यो के 
सग्रह करने का, उनका सूक्ष्म विवेचन गरने का और उसके बाद सम्बद्ध सामग्री को 
निर्णय के लिए मुम्य निए्पादक के सम्मुस रखने का अत्यन्त दुप्कर कार्य सम्पन्न करना 
पडता है । यह एक बडा कठित कार्य है, जैसा कि श्रनुसधान फरने वाले विद्वान का 
कार्य होता है जो कि बड़े धैर्य एवं श्रध्यववसाय के बिना सम्पन्न नहीं हो सकता । 

(५) उनके अन्दर प्रसिद्धि पाने की अथवा प्रयाज्ष में झ्ााने की महत्वाकाक्षा 
नहा होनी चाहिये । उन्हे तो अपने प्रधान के नीचे गौण बनकर ही रहना तथा कार्य 
करना चाहिये । 

(६) ये सूत्र अधिकारियों के साथ सहयोग से फार्य करते है परन्तु इन्हे उनके 
ऊपर कोई सत्ता प्राप्त नहीं होती । इस बात को इन्हें सदा दृष्टिगत रखना पडता है । 


[कु 


रंगडालू तथा सत्ता-प्रेमी व्यक्ति सामान्य स्टाफ के पद के लिए अनुप्युवत होते है । 
इसके लिए तो महत्वकाक्षा न रखने वाले विनयशील, गग्भीर तथा लगनशीज त्यत्रित 
चाहियें । 


सहायक रटाफ 
(4 ७६7]799५ ७!र्शी) 

प्रत्येक विभाग (0690५॥7५॥) को उस उद्देश्य की पति के लिए, जिसवे 
लिए कि उसका श्रस्तित्व कायम होता है, कुछ फ्रियाये सम्पत्त फरनी पडती है । रेलवे 
विभाग को यात्रियों के श्रावागमन तथा माल के यातायात के जिए रेलगाडिया चलानी 
पड़ती हैं। ये क्रियाएं रेलवे की मुख्य अथवा अ्रधान क्रियाये कही जाती हैं वयोकि ये 
क्रियाएँ उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सम्पन्न की जाती है जिसके लिए कि रेलवे 
विभाग का निर्माण किया गया है । परन्तु रेलवे विभाग को कुछ ग्रन्य क्रियाएँ भी उस 
लिए सम्पन्न करनी पडती है जिससे कि एक सेवा (5०७४००) के रूप मे उसका श्रस्तित्व 
बना रहे अ्रथवा उसका सचालन हो सके । रेलगाडियाँ चलाने के लिए उसे कर्मचारियों 
की भर्ती करनी होती है । उसे रल की पटरियाँ विछानी पठती है तथा रेलवे स्टेशनों का 
निर्माण करना पडता है । उसके लिए आवद्यक सामग्री खरीदनी होती है । रेलवे स्टेशनों 
के लिए सामग्री का खरीदा जाना तथा रेलगाडियों को चलाने के लिए कमंचारियो 
को भर्ती करना--ये ऐसी क्रियाएँ है जो कि रेलवे विभाग हारा इसलिए सम्पन्न की 
जाती हैं कक एक सेवा के रूप में काये कर सके तथा अ्रपना अस्तित्व रख सके । 

ड्ब्लू ० एफ० वी (9 ऋ छााता7/शा।9 दि गो ॥ प्रवन्ध' 
सस्थागत क्रियाओं कि अहम कक हर पक कि कर हज 
४०।५॥॥९४) फी सज्ञा दी 
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है, परन्तु प्रोण एल० डी० ह्वाइट (८ 2 72॥०) ने इनको “सहायक सेवाओं 
(8५४॥॥879५ 5९४४॥८७७५) का नाम दिया है | ग्रृह-प्रवन्ध अभ्रथवा सहायक सेवाएँ माध्य- 
मिक (56००709॥५) सेवाएँ हैं। ये उन उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए कि विभाग 
फायम फ़िये जाते हैं। ये क्रियाएँ उद्देश्य की प्राप्ति का साधन कही जा सकती हैं। 
प्रत्येक विभाग अपना-अपना ग्रुह-प्रथन्ध कार्य (पछ्ं००४० ॥6००॥॥8 ७४०7) 
कर सकता है। यह अपना स्वयं का सहायक कार्य (&प्रद्राश/ ७०) सम्पन्न कर 
सकता है | प्रत्येक विभाग भर्ती करने वाले अपने निजी भ्रभिकरण (&8०॥०५) के 
द्वारा अपने कर्मचारियों की भर्ती ([१९८८एप७/॥आ०॥) कर सकता है तथा श्रपने क्रय 
प्रभिफकरण (?प्रा०89778 €8०॥70०५) के द्वारा अपने लिए सामग्री खरीद सकता है, 
प्रादि-भादि परन्तु गृह-प्रवन्ध ग्रथवा सहायक सेवाएँ सभी विभागो के लिए समान होती 
है । सभी विभागों (05एश+एा८व5) को कर्मचारियों व सामग्री ग्रादि की आवश्यकता 
होती है । इस स्थिति में स्वभावत यह प्रश्न पैदा होता है कि सभी विभागों के इन 
सर्व-सामान्य कार्यो फो क्यो न एक ऐसे केन्द्रीय अ्भिकरण ((एशापथ! ब8०ा०५) के 
मुधुद कर दिया जाय जो कि मुर्य निष्पादक से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हो ? सहायक 
प्रभिवरग (#प्राप्ा५ 8४०70००5) इन सब कार्यो को उन सभी विभागों के लिए 
श़ग्पन्न करेगे जो कि एक सी ही प्रकृति के हो। प्रो० एल० डी० द्वाइट (+- 2 
#॥॥6) के अनुसार, “सहायक झ्रभिकरण जनता की सेवा नही करते, यद्यपि यह हो 
शाता है कि उन्हें नागरिकों से व्यवह्वार करना पड़े | उनकी सेवा का पात्र तो सुत्र- 
प्रभिगरण (6 0/शवाए१) होता है जिसकी सहायता वे श्रावश्यक सामान्य कार्यो 
शव सम्पन्त करवे करते है--जैँस कि माल तथा सामग्री खरीदकर, सार्वजनिक मुद्रण 
[7ए0॥५ फयाधाए) के ठेके लेकर, वास्तविक भ्रचल सम्पत्ति की सरीद करके तथा इसी 


्ध री ज्ग्क ई; 
हार के शरण जाग राग्रानंओ छारशा । 72 सम्शशाया काजिसमश्यार शज फालो वादा जिस्टणा की शशि 


हज 


सूत्र तथा स्टाफ के 


सामग्री की खरीद श्रादि से सम्बन्धित अनेक कार्यो से मुक्त हो जाता है। झत वह 
अपने आपको विभाग के मुख्य कार्यो की पूत्ति में लगा सकता है। ऐसा होने से 
प्रशासन में मितव्ययता सभव हो जाती है क्योंकि यह व्यवस्था विभिन्‍न विभागों मे 
कार्य के दोहराव ((०७9॥०४४०॥) को रोकती है | सभी विभागों के लिये कार्य करने 
वाले एक सर्वसामान्य सिविल सेवा श्रायोग तथा एक सर्वेसामान्य क्रय अभिकरण की 
वजाए यदि प्रत्येक विभाग का एक पृथक्‌ सिविल सेवा आयोग श्रौर एक पथक क्रय 
अभिकरण रखे तो उससे बहुत अधिक तथा अ्रनावश्यक खर्चा होगा । 


कभी कभी “स्टाफ” तथा “सहायक क्रियाओ” (2 ए७॥॥४५ ४९०॥५४१४८५) के 
वीच भेद किया जाता है । यह कहा जाता है कि स्टाफ क्रिया परामर्ण देने वाली 
क्रिया है, जवकि सहायक अभिकरण बजट, कर्मचारी वर्ग (9४०7८) तथा 
नियोजन (एशा॥78) श्रादि से सम्बन्धित कुछ सेवाएँ सम्पन्न करते हैं। स्टाफ, 
सगठन के नीति सम्बन्धी मामलों से भी सम्बद्ध होता है। यह नीतियों के पुन निर्धा- 
रण तथा उनमे पुन हेर-फेर करने का सुझाव दे सकता है। सहायक अभिकरणो 
का सम्बन्ध किसी भी वर्तमान सगठन को केवल कायम रखने से होता है। सहायक 
सेवाएँ (#&पद्याधाए 8९८५७०९७) चालित अभिकरण (०7००:४॥78 2४०००४४) होती है 
तथा य कुछ सर्व-सामान्य कार्यों को सम्पन्न करती है। शुद्ध स्टाफ क्रिया तो पन्‍ामर्च 
देने वाली क्रिया होती है, जबकि सहायक अभिकरण विभागों के लिये खरीद 
(एपा०४०४प९) व भर्ती (7००पागवहै) करने जसी कुछ सेवायें सम्पन्न करते है। 
दोनो की इकाइयाँ (०॥॥9) केन्द्रीय भ्रभिकरणो तथा सूत्र विभागों के काय को 
सुविधाजनक बनाती है। 


विशिष्ट अथवा तकनीकी स्टाफ 
( ॥फ॥ठ 59९एावे 0 7€णागा८॥। 5र्गी ) 


मुख्य निष्पादक अथवा मुख्य कार्यपालिका ((क्ार्श ७६००ए४७) को प्रशासन 
में श्रनेक विशिष्ट, प्रावैधिक श्रथवा तकनीकी ([९८॥7४८७) मामलो से भी निपटना 
पडता है। श्रत मुख्य निष्पादक कुछ तकनीकी स्टाफ अधिकारियो को भी अपने पास 
रखते हैं, जैसे कि इजीनियर वित्तीय विद्येषज्ञ (प्ग्राक्राणश ०7००४) आदि, जो 
तकनीकी मामलो पर उन्हे परामर्श देते है। तकनीकी विशेषज्ञ मुख्य निष्पादको की 
सहायता करते है और उनकी सलाह उस क्षेत्र मे बडी मूल्यवान सिद्ध होती है जिसके 
कि वे विशेषज्ञ होते हैं ॥ वर्तमान युग मे, जबकि श्रणु क्षेत्रों मे तथा विज्ञान के जटिल 
एवं गहन आविष्कारो के क्षेत्र में तीन्र प्रगति हो रही है, मुख्य निष्पादक को इन 
सेमस्याओ्रो के विषय मे भी जानकारी होनी चाहिये । श्रौर केवल ऐसा होने पर ही 
वह किसी भी नीति (?०॥०५) को लेकर आगे बढ सकता है। अतः श्राधुनिक युग 
में मुख्य निष्पादक श्रथवा मुख्य कार्य-पालिका के लिये तकनीकी स्टाफ की अत्यधिक 
भावश्यकता है । 
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निष्कर्ष . स्टाफ अ्रभिकरणो के विषय में कुछ भ्रम 
(एणालाडहाणा. हिगारट तार माँ 0पा हांग्रा 8एशाटा९8) : 

जब यह कहा जाता है कि प्रशासन मे दो प्रकार की इकाइया होती है, एक 
सूच उकाई (!॥6 शा॥ा) और दूसरी स्टाफ इकाई ($थरी घाधा), तो इसका मतलब 
मह नही होता कि इस प्रकार सरकारी विभागों का नामकरण किया जा रहा है। 
यह हो सकता है कि एफ सूत्र-विभाग स्टाफ-कार्य को सम्पन्न करे भ्रथवा स्टाफ इकाई 
सूत्न-कार्य को करे । उन नामों द्वारा जो भेद किया गया है उसका आशय तो मोटे 
तौर पर यह है कि विभिन्न सरकारी विभागों को जो क्रियाएँ सम्पन्न करनी पड़ती 
/£ ये दो प्रकार की होती है, एक तो है कार्य का निप्पादन (2%९०७॥०॥) जो कि सूत्र 
इकाएयो द्वारा किया जाता है, दूसरी है परामर्शदात्री क्रिया जो कि स्टाफ इकाइयो 
द्वारा सम्पन्न की जाती है । इस मोटे से भेद को भी भ्रत्यन्त सावधानी के साथ ही 
स्वीकार फिया जाना चाहिये । 

हरबटे ए० साइमन ने “सहायक” (6एश्याशा/) तथा “स्टाफ” की विचार 
वाराओ वे बारे मे कुछ भ्रम” शीप॑क के झन्तगंत इस समस्या की विवेचना की है। 
“उन्होंने गए प्रण्न पूछा है. क्‍या स्टाफ इकाइया केवल परामर्शदात्री (80०५5079) हैं ? 
यया वे केयल परामर्स देने और सेवा करने का कार्य ही करती है, श्रादेश नही देती ? 
“सम प्रश्न जे उत्तर म उन्होंने वहा सत्ता (00779) से तात्पर्य है श्राज्ञा-पालन 
फराने वी योग्यता । यह तो स्पष्ट है कि ऊपर फी इकाइया (स्टाफ) सत्ता का 
प्रप्रेग करती है , ये नियन्धग करती तथा श्रादेश देती है। पर जब केन्द्रीय कामिक 
इवाई (एट्रआएण ॥८7६0॥00) छाओ) किसी बामिक कार्यवाई का अनुमोदन करने 
श इर्शार शगर देती है। सत्र सूस एयाई के सन्मुस इसके अलावा झ्ौर कोई विकल्प 
नहीं 72 जाता एशि बड़ उस आदेशों वो माने ।/4 
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फंलस्वल्प यह भावना पैदा हुई कि योजना आयोग एफ परामर्ज देने वाली सस्था नही 
है वल्कि इसकी गणना एक श्रतिरिकत मत्ता (ब!ताएणार्श 8एाणा॥) के ल्‍प में 
की जा सकती है, जो कि यद्यपि भारत सरकार की सामान्य मशीनरी का एक अ्रग 
नही है परन्तु वह कार्य भी प्रत्येक योजना का निर्धारण करता है और उसके निरंय 
सभी के द्वारा कार्यान्वित किये जाते है। तथापि, समिति यह सुभाव देती है कि 
वर्तमान में श्रपनाई जाने वाली सम्पूर्ण कार्य विधि का पुनरावलोकन किया जाना 
चाहिए जिससे कि यदि कोई ऐसी बात या क्रिया सम्पन्न हो गई हो, जिससे उक्त 
भावना को वल मिला हो, तो उसे ठीक क्रिया जा सके ।7 

प्रदन यह है कि ऐसा 'श्रम' होता क्यो है ? साइमन के अनुसार ऐसे भ्रम 
इसलिये उत्पन्न होते है क्योंकि वे सगठन के श्रनेक परस्पर विरोधी तथ्यों (८०ातवध- 
वाढणा३ 05) को एक साथ मिला देते हैँ । आमतौर पर, स्टाफ के भ्रम सामान्य 
आशाझ्रों के उल्लघनों (श०90०75) को इस बात से इन्कार करते हुये छिपाते है 
कि ऐसे उल्लंघन हुये । ये भ्रम उन दो तरीको के वीच की खाई को भरने मे मदद 
करते हैं---एक तरीका तो वह, जैसा कि लोग सोचते हैं कि इस तरीके से उनके साथ 
संगठनों मे व्यवहार किया जाना चाहिए और दूसरा तरीका वह जिसके अनुसार कि 
वास्तव मे उनके साथ व्यवहार किया जाता है। इस बात को उदाहरणों हारा सिद्ध 
किया जा सकता है । प्रणासन का एक सिद्धान्त है कि सत्ता (धणधाणया) कार्य 
प्रथवा उत्तरदायित्व के ही अनुरूप होनी चाहिये | पुलिस विभाग अपराधियों को 
पकडता है, इस कार्य के लिये उसे मोटरकारो की आवश्यकता होती है । परच्तु 
मोटरकारो को खरीदने का यह अ्रधिकार एक केन्द्रीय क्रय-सत्ता (एशागगो एप्रणी- 
बड्चाह बएत079) (8॥ बाय 5७४००) को दे दिया गया है जिसके द्वारा कि 
व्यवहार में पुलिस विभाग की नत्ता में कटौती ही होने की सम्भावना रहती है । 

“ग्रत यदि हम एक केन्द्रीकृत क्रय विभाग ( (एडापधारल्त ?प/टीवडाएड 
4८एभागरथा) की स्थापना करते हैं तो हम निश्चय ही इस बात में इन्कार करेगे 
कि यह विभाग पुलिस विभाग पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण लगाता है। हम 
इस बात पर ही जोर देंगे कि इसका कार्य तो केवल सेवा करना मात्र है। जवकि 
तथ्य यह है कि क्रय विभाग पुलिस विभाग के इस सम्बन्ध मे किये गये निर्णय को 
पलट सकता है कि विभाग को क्रिस प्रकार की गइती कारे खरीदती त्राहिएँ। अम 
का मुख्य कार्य इस तथ्य को छियाना है कि सहायक क्रियाप्रों का केल्रीयकरण सूत्र 
विभागों (]70 0०एश॥एथआ5) की स्वय परिपूर्णता तथा सत्ता को कम ही 
करना है ।!!2 

प्रशासन के अन्य सिद्धान्तो को ले लीजिये प्रर्थात्‌ आदेश की एकता (एाह 
_ ००॥०४॥०) का सिद्धान्त, जिसका श्रभिष्राय है कि एक दा कद है ऑफ: है कि एक व्यवित को केवल एके 

। 29 फिन्ाक्ताव[०8 एत्मामा।।०० ०००7 957-58 (8९८एणाव [.ण६ 82४) ऐशा- 


पाए (ग्रााभइडा0णा ?48९5, [[-3 की. नेक है 8 
2 शाग0ा, /774, 9 287 > हट 


६६ लोक प्रशासन 


(ख) प्रक्रिया (?70००5५) विभाग प्रक्रिया अथवा व्यवसाय (7०९४»०ा) के 
पग्राधार पर संगठित किए जा सकते हैं। प्रक्रिया श्रथवा व्यवसाय से तात्पर्य उस तकनीकी 
प्रवीणना (]०णागाल्यां आधा) से होता है जो कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के 
लिए आ्रावश्यक होती है । जैसे कि इन्जीनिर्यारिग, डावटरी, बढईगीरी, श्राशुलिपि 
($070टा4ए॥9), साख्यिकी (8॥80500$) तथा लेखा व हिसाब-किताब श्रादि । 
विभागों की स्थापना उस तकनीकी योग्यता अ्रथवा प्रवीणता के श्राधार पर की जा 
सकती है जोकि विसी कार्य के लिए आवश्यक होती है, जैसे वकीलो का विभाग 
(कानूनी प्रवीणता या योग्यता), इन्जीनियरो का विभाग (इन्जीनियरिंग प्रवीणता), 
लेसाकारों (8॥०००४॥४॥७) का विभाग (लेखा पद्धति की प्रवीणता) आदि । हमारे 
प्रपने देदा में बेन्द्र (2९॥07०) में तथा राज्यों मे लोक कर्म विभाग (2000 ५/०॥.५ 
000 070॥5) है । उनका आधार वह प्रक्रिया भ्रथवा तकनीकी प्रवीणता ही है जो 
किसी विशद्विप्ट कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक होती है । 


(ग) सेवा किये जाने वाले व्यक्ति (?ए.5$075 07 था०॥0००) विभागों की 
म॒गपना स्यक्तियों के किसी समृह अथवा समाज के किसी वर्ग की सेवा करने के लिए 
भी की जा सउत्ती है। इस स्थिति में सेवा किए जाने वाले व्यवित ही संगठन का 
प्राधार हो जाते हैं जैसे कि घरगणाथियो के पुनर्वास के लिए विभाग (ककुआगाशला 
कि त6 एलावफाधावााणा ०ी 7२८ए६०८५) । यहा सेवा किये जाने वाले व्यक्त ही 
विभागीय संगठन या आझाधार है क्योंकि यह विभाग केवल समाज के एक वर्ग, अ्रर्गात 
विर्या वित ब्यविलयों (॥0५9882४0 [0८४०॥७) से ही सम्बन्धित है । 


विभाग 8६७ 


(१) कार्य श्रथवा उद्द श्य--विभागीय सगठन के आधार के रूप मे 
(नितलातणा ० एिपए05५९-- ग७ वी शैग्ञपाड ता 0ग्ञा।0॥व9] (0 एगा790॥) 


यह विभागीय संगठन का सबसे अधिक जोकग्रिय अ्रथया प्रसिद्ध आधार है 
ग्रौर इसके समर्थक भी सबसे ग्रधिक साया में 2 । कार्य अथवा उद्देश्य के अनुसार 
विभागीकरण ()वकब्ाधाप्यावीशगधएणा) से वान्‍्पय ४ कि अधीनस्थ प्रशासकीय 
इकाइयो को उस उद्देश्य के झा गार पर एप विभाग में बर्गीड़्न किसा जाए जियकी 
पृत्ति मे प्रत्येक इकाई लगी हुई हे, उदाहरण के लिए, एक रेलये प्रिभाग होना चाहिये 
जिम्मे रेलो के कार्य तवा उनके संचालन से सावन्धिन सभी एजाइया (पता) तथा 
सभाग ([9)ए509) सम्मिलित की । इस पक्रार, थे सत्र प्रशासकरीय तेयासे झचचा 
इकाइयाँ, जिसका उद्दे प्य एगले ही. काय पम्प्त थाना 2 घप्रवया या एशण्मी ही 
ममस्पागओ् को सुलनाने के लिये बसी शो , एय विझाग थे रूप से संगद्धित गए ली जानी 
चाहिए । वे सव क्रियाये जो हि एक ही पाय थे परप्र करी कै तिए हो जानी हें 
एक भ्रध्यक्ष (070) ग्र्बात्‌ मुग पर निर्पाइण (कर्ण ९५८५०छा॥०) छवया मसिपरिपद 
के मन्त्री (0809॥6 गात5.7) के पत्तगत एफ विभाग [2-॥ शशाप्याए में तब 
कर ली जाती हू । उसके लाभ निम्न प्रागर ,ै 


(१) जब किसी विशेष कार्य थे सग्पीधस "सी रुशातवीय दइक्ाट्या ता एए 
विभाग में एकीकरगा फर जिया जाया है, तो हाय ।। पसिय प्राष्ठा समन्धय हो 
जाता है तथा कार्यवाही में गझना प्रा जाती | । छह सभी सौतिया एवाथ्सा एप 
प्रतिरक्षा विभाग ([0८0॥५८ तंच्फतधाप्या) मे ध्रापयत से , व, थी विशिश्त रसिय 
इकाइयो में जो कि सम्पूर्ण प्रशासन मे बिययी वानी है, ४जिस सहयोग लगा समावेश 
की कमी के कारगा युद्ध नी लटा जा साया । 


(२) जब किसी बड़े उद्देश्य श्रधया माय गो विभागीय संगठन थे शाधार 
पनाया जाता है तो कार्यो के सम्पादन में दोएराव (909॥छ पाता) सरी की सता । 


(३) यदि विभाग का श्राधार कारय है ता एक साधारसा व्यीी 


के उठे भी पिभाग 
उहू श्यो को आसानी मे सम क सकता 3 ।! 


..., हैल्डेन समिति (4 3]ता८ णगगा८०) व एस बास को समर्थन तिया णि 
गये (फपवाएध०ा) भ्रथवा 'उ्द दया! (07]005०) ही मिनागीस संगठा को शाधार 
होना चाहिये । समिति ने कहा 

“एक रीति, जिसे भ्रपनाने की हम सिफारिश करते है, यह हैं कि प्रत्येय 
ही 04607 पे लिये सम्पन्न की जाने वाली बिशिष्ट सेवा वे शनुसा ५ 
हतता के साथ के क्षेत्र की व्याग्या की जाये । तथापि रस रीति को पूरा 
फ+--... गम नहीं किया जा सकता । उदाहरण के लिए, शिक्षा विभाग ये 
] ?706९550- 


मी लकी 225 32 :770 कप की जेट कप 9) हैक किए 2४९: हक 20 702! 
4) भाव पल 000 ५ जा्तीतवटत ॥5५ ७9०० वात, 7 ६कंतवां स्‍9कवारगत्वा- 
5] 


# टातवएल 6 (॥ है $ ॥॥ 
ए्धाहतु (छ ४१९छ0705 0 6ाह॥॥70440॥' ॥05 0४॥(॥0५॥॥$ 
है छणला रिलल क्‍0 ग्राइ 900, )१८७ ४७7)., 94, 079 98-20+ 


हद लोक प्रज्ञासन 


हाझ से प्रममवण स्वास्प्य विभाग के क्षेत्र मे हस्तक्षेय हो सकता है जैसे कि स्कूल-भवन 
हा निम गा करने में तया दात्रो के स्वास्थ्य की परवाह करने में । ध्त ऐसा 
गावदिक बतिव्यापन चनिवार्त ही है।**“** परन्तु हमारा विचार है कि यदि 
भागीय कायों जा बितर्शा एक सामान्य सिद्धान्त के अनुसार किया जाये तो उससे 
हे जाभे एम शोर हम इसी निष्कर्य पर पहुंचे हे कि 'सम्पुर्ण समुदाय के लिए 
गम्पल्न मी जाने पाली सेवा की प्रकृति के सनुसार ही विभागीय कार्यो का वितरण 
्र्य पद शाशानप सिद्रान्तर हे जिससे कम से कम अम (एणरप्रभ्रणा) तथा अति- 


यात्रा (0, 50 [एएए) मोने जी सम्भायना है । 


#| 


एम था सभाद देते ह हि "* पृथए-पृथफ्‌ बिभागों के कार्यो को निर्धारित 
हरे पाए नभ विशय इस दांव को दृष्टिगत रस कर किये जाने चाहियें कि वे 
४ णद पाये दवा विशान के प्रशासन दे मुम्य घोव को किस सीमा त्तक पूरा 


विभाग 


/22 
(22 


(२) प्रक्रिव--विभागीय संगठन के श्राधार के रूप से 
(0700०९5५5-३४७५ [76 9755 ० 7900कश्पवाशाशे (08 शार4(0) 

प्रक्रिया के अनुसार विभागीकरण से तात्पयं है उन लोगों को एक विभाग के 
रूप में संगठित कर लेना जिन्होंने एकसा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो 
अथवा जो एकसी या एक ही प्रकार की सामग्री का उपयोग करते है। जिन लोगों 
ने एकसा ही व्यावसायिक प्रशिक्षण (00८६७०7४] ध्वा॥78) प्राप्त किया है, 
जैसे कि इन्जीनियरिंग, श्रध्यापन, डाक्टरी, कानून व लेखा-पद्धति आदि का प्रण्षिक्षरा, 
वे सव एक ही विभाग में सगठित होगे | सभी इन्जीनियर इन्जीनियरिंग विभाग में 
तथा सभी वकील ([.2७५८75) वकीलों के विभाग में रहगे । 

इसके पक्ष मे जिस लाभ का दावा किया जाता है वह यह है कि इससे 
नवीनतम तकनीकी प्रवीणता (76८॥ग्र०्थ &ंता!) एक विभाग में ले जाई जाती है, 
जिसका उपयोग श्रन्य सभी विभाग कर सकते हैं। सब विभाग अपने-अपने पृथक 
इजीनिर्यारिग अनुभाग (स्रापष्टा।९७००02 5९८००॥५) क्यो रखे ? एक केन्द्रीय इजीनिय- 
रिंग विभाग क्यो न बना लिया जाये जो कि सभी विभागो की झावच्यकताओ को 
पूरा करे ? यह दावा किया जाता है कि पूर्राोतया सुसज्जित कोई एक सेवा (50ए८८) 
तकनीकी कार्य को अधिक कुणलत्ता तथा मितव्ययता के साथ सम्पन्न कर सकती है। 
इसके अतिरिक्त, किसी भी तकनीकी क्षेत्र मे काम करने वाले सभी व्यक्ति, विभिन्न 
विभागो मे विखरे रहने की वजाय, जब एक विभाग के रूप में संगठित कर लिये जाते 
है तो उनके द्वारा सम्पन्न किया गया कार्य अपेक्षाकृत उच्च कोटि का होता है । यदि 
सभी वकीलों को एक विधि विभाग (वछक्षागाल्या ० 89) के अन्तर्गत ले जाया 
जाये तो प्रणासकीय आराज्ञाओ, विभागीय नियमों तथा प्रस्तावित विभागों के मसविदों 
(707०5) को तैयार करने में भ्रच्छा समवन्य ((०-णव्ाआा0॥) तथा श्रधिक 
एकरूपता, (एरशा०थ्या) लाई जा सकेगी । 

इसकी सबसे बडी कमी यह है कि इसमे समन्वय का अभाव (7,8०८ ० ००- 
0०07%&707) रहता है। एक उद्देग्य को प्राप्त करने के लिए अनेक क्रियायें एक 
साथ ही सम्पन्न की जानी चाहियें | परन्तु जब प्रक्रिया को विभागीकरण का आ्राधार 
वनाया जाता है तो अनेक क्रियायें भिन्न-भिन्न विभागों में फैली रहती हैं। इन 
क्रियाओं में समन्वय होना चाहिये | युद्धकाल मे, इजीनिर्यारिग इकाइयाँ, डाक्टरी दल 
तथा युद्ध सामग्री के कार्यालय का, पैदल सेना, टैको तथा तोषखानों के साथ समन्वय 
होना ही चाहिये, अन्यथा की जाने वाली मसम्पूर्णों सैनिक कार्यवाइयाँ ही वेकार हो 
जायेंगी । किन्तु यदि प्रक्रिया को सगठन का आधार बनाया गया है तो ये सव क्रियाये 
युद्धओविभाग (706एशा7एवयां ० एथा) से वाहर भिन्न भिन्न विभागों के प्रणासकीय 
नियन्त्रण मे रहेगी। युद्ध-काल मे, अन्तविभागीय समन्वय नही प्राप्त किया जा 
सकेगा | अत इसका विकल्प केवल यही है कि इन सव इकाइयों को एक विभाग में 
वर्गीकृत कर लिया जाये। लूथर ग्रुलिक (7४8० 6ग्राा८८) के अनुसार “एक 


् 
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प्रक्रिया की सफलता का प्रभाव सम्पूर्णो उद्यम पर पडता है और एक प्रक्कविया सम्भाग 
(0700655 ताशाणा) में समन्वय न कायम किये जा सकने के फलस्वरूप किये जाने 
वाले सम्पूर्ण कार्य की साधना ही नप्ट हो सकती है ।/? किसी भी एक कार्य को 
सम्पन्न करने के लिए आवश्यक क्रियाये यदि श्रनेक विभागों मे बिखरी हुई हैं तो किये 
जाने वाले कार्य का परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण ही होगा । 

तकनीकी विश्लेपज्ञ (7००७॥॥८४ 59०००४।॥5(9) जब पृथक्‌-पुथक्‌ विभागों में 
रख दिये जाते है तो उनमे व्यवसायिक अहकार तथा श्रात्म-महत्व की भावना उत्पन्न 
हो जाती है । इन तकनीकी क्वियाओ को जोकि साधन ([४०४॥५) हैं, उद्देश्य माना 
जाने लगता है। तकनीकज्ञ (7००७४४८००७॥५) लोकप्रिय नियन्त्रण के किसी भी प्रय॒त्त 
का विरोध करते हैं श्र इस तथ्य की दुह्ााई देते हैं कि उनके विभाग की जटिलताओं 
को लोग कैसे समझ सकते हैं। इस स्थिति के कारण अनियन्त्रित नौकरशाही' 
(एत्र०णाणा&त छप्ा८्ध१०७०४०५) की बुराइयाँ पैदा हो जाती है जो कि न्यूनतम की 
जानी चाहिएँ । 
(३) सेवा किए जाने वाले व्यक्ति--विभागीय संगठन के झाधार के रूप से 
(एप्र्रारिेंट---8$ ॥6 छिन्नह्न5 एण 9शल्शाप्राशांशे 0एशारश07) ५ 

सेवा किये जाने वाले व्यक्तियों (?८5075 इछाए८्त 9 ढाध्या०४०५) के आधार 
पर किये जाने वाले विभागीकरण का मतलव है उन सब अधीनस्थ प्रशासकीय 
इकाइयो को एक विभाग मे सगठित कर लेना, जिनका उद्देश्य समाज के किसी विशिष्ट 
वर्ग की सेवा करता है । भारत मे इसका सर्वोत्तम उदाहरण है पुनर्वास तथा श्रल्प- 
सख्यको के मामलो का मन्त्रालय (]शागहाज रण रजाब[एशिएफा शातें गरशाणायाए 
शरथि।5) । इसका निर्माण सितम्बर १६४७ मे शररखणाथियो की उस समस्या को 
सुलभाने के लिये किया गया था जोकि इस उप-महाद्वीप के विभाजन के फलस्वरूप 
भारत तथा पाकिस्तान के बीच जनसख्या के बड़े पैमाने पर होने वाले श्रावागमन के 
कारण उत्पन्न हुई थी । इसके कार्य इस प्रकार हैं 

(१) शरणार्थियो ((१०(४८८७) की सहायता तथा उनके पुनर्वास की 
व्यवस्थायें करना । 

(२) निष्क्रान्त सम्पत्ति (8ए४००९७ 9707०५) की व्यवस्था करना । 

(३) विस्थापित व्यक्तियों के दावों ((.४॥75) का निपटारा करना तथा 
उनके लिए क्षतिपूर्ति (7077०7४४7०॥) की घनराशि की व्यवस्था करना । 

इस मन्‍्त्रालय का कार्य विस्थापित व्यक्तियों (॥0599०20 9०75075) के 
पुनर्वास, उनकी सहायता, तथा क्षतिपूर्ति (हरजाने) से सम्बन्धित सभी समस्याओरो को 
सुलभाना है । इसका लाभ यह है कि जब एक विभाग का सगठन सेवा किये जाने वाले 
व्यक्तियों के आधार पर किया जाता है तो समाज के उस वर्ग से सम्बन्ध रखने वाली 
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समन्वय तथा एकीकरण अन्य किसी प्रकार सम्भव नहीं हो सकता । इस रीति से वह 
विभाग उन सभी व्यक्तियों की सम्पूर्ण समस्याओ्रों को अ्रच्छी प्रकार समझता है जिनकी 
कि वह सेवा करता हैं श्रौर इस प्रकार समस्याओं का अच्छी प्रकार अध्ययन किया 
जा सकता है तथा कुशलता के साथ उन्हे सुलझाया जा सकता हैं। 

यदि इस प्रणाली को सार्वलौकिक अथवा सामान्य रूप से विभागीय सगठन के 
सम्पूर्ण ढाचे मे लागू किया जाय तो इससे विभागों की भरमार हो जायेगी। इस 
स्थिति में तो बच्चों, युवको, वृद्धो, दुर्बलो, असमर्थों, बीमारो व विधवाञ्रो आदि के भी 
विभाग (706एश077था॥।5) स्थावित हो जायेंगे । श्रत इस सिद्धान्त को सार्वलोकिक 
अथवा सामान्य रूप में लागू नही किया जा सकता | जैसे कि हैल्डेन समिति (पछथा- 
0276 (णागरा(6८) ने कहा कि “विभाग सरकार की उन क्रियाओ्रो के लिये 
मसद (?शा।श्या०7/) के प्रति उत्तरदायी होगी जो कि लोगो के एक विशिष्ट वर्ग के 
हितो को प्रभावित करती हैं और इस स्थिति में श्ननेक विभाग स्थापित हो सकते है 
उदाहरण के लिये, भिखारियो के लिए मन्त्रालय, बच्चो के लिए मन्त्रालय, वीमाशुदा 
त्यक्तियों के लिए मन्त्रालय, अथवा बेरोजगार व्यक्तियों के लिग्रे मन्त्रालय | सगठन 
की इस प्रणाली का अनिवार्य परिणाम यह होता है कि बहुत छोटे-छोटे रूप मे 
प्रशासन” ([फएश्थाणा 3वंग्रागइध४ध07) की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। 
समिति ते आगे कहा कि “इस सिद्धान्त को हृढता के साथ कार्यान्वित करने से और 
घनेक विभाग स्थापित हो जायेंगे जैसे कि युवको का विभाग (76एथ्रापाला 0 
ए०णा॥), वृद्ध व्यक्तियो का विभाग, नगर-निवासियों का विभाग, कपको का विभाग 
उत्पादको श्रथवा निर्माताओं का विभाग, खनिकों (४॥075) का विभाग, कॉलिंज 
प्रोफेसरो का विभाग, डाक्टरों का विभाग तथा इसी प्रकार और भी ।” इसका 
परिणाम यह होगा कि छोटे-छोटे विभागो की इस बहुलता के कारण अन्तविभागीय 
समन्वय की समस्या को उस समस्या से पृथक्‌ न किया जा सकेगा जो कि अब ब्यूरो 
स्तर (छप्ता८३० ८४८) पर पाई जाती है। इसके परिणामस्वरूप अधिकार क्षेत्र 
सम्बन्धी विवाद (.एछा750700079 ००7०७) भी उत्पन्न होगे | वृद्ध व्यक्तियों का 
विभाग उनके लिये क्‍या करेगा और क्‍या नही करेगा ? अ्रधिकार क्षेत्र के निर्धारण 
का सिद्धान्त क्या होगा ? विभागीकररणा की इस प्रणाली से अन्तविभागीय समन्वय 
([गॉला-तृ८एबाफालाओं ०००तातशा0०7) तथा विभागीय अविकार क्षेत्र (7067शथा- 
प्रकाश ]ए775070007) से सम्बन्धित अनेक अजेय एवं जठिल प्रशासकीय समस्‍यायें 
पँदा होगी। सेवा किये जाने वाले व्यक्तियों के आधार पर किये जाने वाले विभागीय 
एकीकरण का सिद्धात तो केवल तभी क्रियान्वित किया जाना चाहिये “जबकि वे 
समस्‍यायें, जो जनसख्या के किसी खास वर्ग मे सम्बन्धित हो, इतनी स्पष्ट, वास्तविक 
तथा इतनी घनिष्टरूप से सम्बन्धित हो कि उनको प्रभावशाली ढग से केवल तभी 
सुलभाया जा सकता है जवकि उनके हल करने का प्रयत्न अनेक पृथक्‌-पुथक तत्वो से 
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प्रक्रिया की सफलता का प्रभाव सम्पुर्ण उद्यम पर पडता है और एक प्रक्रिया सम्माग 
(९70०९४४ 87ए78709) में समन्वय न कायम किये जा सकने के फलस्वरूप किये जाने 
वाले सम्पूर्णो कायें की साधना ही नप्ट हो सकती है ।2 किसी भी एक कार्य को 
सम्पन्न करने के लिए श्रावश्यक क्रियाये यदि भ्रनेक विभागो मे बिखरी हुई हैं तो किये 
जाने वाले कार्य का परिणाम दुर्भाग्यपुर्णा ही होगा । 

तकनीकी विश्येपज्ञ ([४८०७॥0०८४] 59०८००॥६५) जब पृथक्‌-पृथक्‌ विभागों में 
रख दिये जाते हैं तो उनमे व्यवसायिक श्रहकार तथा श्रात्म-महत्व की भावना उत्पन्न 
हो जाती है । इन तकनीकी क्रियाओ्रो को जोकि साधन (]४८४॥8) हैं, उद्देश्य माना 
जाने लगता है । तकनीकज्ञ (ए८०आप्राल875) लोकप्रिय नियन्त्रण के किसी भी प्रयत्त 
का विरोध करते हैं और इस तथ्य की दुहाई देते हैं कि उनके विभाग की जटिलताओं 
को लोग कंसे समझ सकते हैं। इस स्थिति के कारण अनियन्त्रित नौकरशाही' 
(07००४४०॥६१ 0प्ा८2१०७००३०५) की चुराइयाँ पैदा हो जाती हैं जो कि न्यूनतम की 
जानी चाहिएँ । 
(३) सेवा किए जाने वाले व्यक्ति--विभागीय संगठन के आधार के रूप से 
((॥९॥7९६---३$ 06 89535 0 76.ध४ापिशाएो 0प_शा72907) - 

सेव किये जाने वाले व्यक्तियो (?०8०05 5७९९१ ०7 बा०॥०७) के श्राधार 
पर किये जाने वाले विभागीकरण का मतलब है उन सब अधीनस्थ प्रशासकीय 
इकाइयो को एक विभाग में सगठित कर लेना, जिनका उद्देश्य समाज के किसी विशिष्ट 
वर्ग की सेवा करना है । भारत मे इसका सर्वोत्तम उदाहररख है पुनर्वास तथा अ्रल्प- 
सख्यको के मामलो का मन्त्रालय (]शव्ञाह्ञाह ० रिशाब्जा।शिएा शाते ग्रशा0णराए 
धरधिए8) । इसका निर्माण सितम्बर १६४७ मे शरणाथियो की उस समस्या को 
सुलभाने के लिये किया गया था जोकि इस उप-महाद्वीप के विभाजन के फलस्वरूप 
भारत तथा पाकिस्तान के बीच जनसख्या के बडे पैमाने पर होमे वाले झ्लावागमन के 
कारण उत्पन्न हुई थी | इसके कार्य इस प्रकार हैं 

(१) शरणाथियो (0८४४९०७) की सहायता तथा उनके पुनर्वास की 
व्यवस्थायें करना । 

(२) तिष्क्रान्त सम्पत्ति (8ए४००७० 770०9) की व्यवस्था करना । 

(३) विस्थापित व्यक्तियो के दावों (2]4॥79) का निपटारा करना तथा 
उनके लिए क्षतिपूर्ति ((0070०7४४४०॥) की घनराशि की व्यवस्था करना । 

इस मन्‍्त्रालय का कार्य विस्थापित व्यक्तियों (059]80०0 एशा$०॥8) के 
पुनर्वास, उनकी सहायता, तथा क्षतिपूर्ति (हरजाने) से सम्बन्धित सभी समस्याओं को 
सुलभाना है। इसका लाभ यह है कि जब एक विभाग का सगठन सेवा किये जाने वाले 
व्यक्तियों के आधार पर किया जाता है तो समाज के उस वर्ग से सम्बन्ध रखने वाली 
सभी क्रियाओ का एक विभाग में समन्वय तथा एकीकरण किया जा सकता है । ऐसा 
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समन्वय तथा एकीकरण अन्य किसी प्रकार सम्भव नहीं हो सकता । इस रीति से वह 
विभाग उन सभी व्यक्तियों की सम्पूर्ण समस्याओं को अच्छी प्रकार समझता है जिनकी 
कि वह सेवा करता है और इस प्रकार समस्याय्रो का अच्छी प्रकार श्रध्ययन किया 
जा सकता है तथा कुशलता के माथ उन्हे सुलकाया जा सकता है। 

यदि इस प्रणाली को सार्वलौकिक अथवा सामान्य रूप से विभागीय सगठन के 
सम्पूर्ण ढाचे मे लागू किया जाय तो इससे विभागों की भरमार हो जायेगी। इस 
स्थिति में तो बच्चों, युवको, वृद्धों, दुयलो, असमर्यों, बीमारो व विधवाओ आदि के भी 
विभाग (/0०ए9श॥०॥5) स्थापित हो जायेंगे । अत इस सिद्धान्त को सार्वलौकिक 
झ्थवा सामान्य रूप में लागू नहीं क्रिया जा सत्ता | जैसे कि हैल्डेन समिति (स- 
046 (!णागगञा९८) ने कहा कि “विभाग सरकार की उन क्रियाओं के लिये 
ससद (एशथाधाा८ा।) के प्रति उत्तरदाबी होगी जो कि लोगो के एक विशिष्ट वर्ग के 
हितो को प्रभावित करती हैं और इस स्थिनि से झनेहा विभाग स्थापित हो सउते है 
उदाहरण के लिये, निखारियों के लिए मन्व्रालय, बच्चो के लिए मन्जालब, बीमाशुदा 
न्यक्तियों के लिए मन्त्रालय, अथवा बेरोजगार व्यक्तियों है लिये मन्मालय | संगठन 
की इस प्रणाली का अनिवार्य परिग्याम यह होता है कि बहल टाडे-छोदे रुप मे 
प्रशासन” ([॥904ाणा म्क्याक्रायाणा) की प्रवृत्ति उत्तन हो जाती है । 
समिति ते आगे कहा कि “इस सिद्धान्त को हृटता के साथ कार्मान्यित ऊरो से और 
नेक विभाग स्थापित हो जायेंगे जेसे कि युवकों का विभाग (2.ुवागाला। ० 
४०पा)), वृद्ध व्यक्तियों का विभाग, नगर-निवासियों का यिनाग, कपड़ों करा विभाग 
उत्पादको अथवा निर्माताओं का विभाग, पनिको ()ग॥0७) का प्रिनाग, कॉलिज 
प्रोफेसरो का विभाग, डाक्टरों का विभाग तथा उसी प्रवार और भी ।” एसया 
परिणाम यह होगा कि छोटे-छोटे विभागों की उस बढ़लता के कारण ग्रस्त यिगागीय 
समन्वय की समस्या को उस समस्या से पूथक्‌ न किया जा सकेगा जो कि अब ब्प्रो 
स्तर (80680 ६५८!) पर पाई जाती है। इसके परिणामरवरूप अधिकार क्षेत्र 
सम्वन्बी विवाद (॥पराइतालाणाब] ९०7०५) भी उत्पन्न होगे | वृद्ध व्यक्तियों का 
विभाग उनके लिये बया करेगा और क्या नहीं करेगा ? श्रधिकार क्षेत्र के निर्धारण 
का सिद्धान्त क्या होगा ? विभागीकरण की इस प्रणाली से अन्तविभागीय समन्वय 
(गाह-तै०एथ्ांप्र्ा॥] ०००6॥78007॥) तथा विभागीय श्रध्िकार क्षेत्र (0क्का- 
ग्रशा(्ष[ 3ण7806%07) से सम्बन्धित अनेक ग्रजेय एवं जटिल प्रशासकीय समता 
पदा होगी। सेवा किये जाने वाले व्यक्तियों के श्राधार पर किये जाने वाले विभागीय 
एकीकरण का सिद्धात तो केवल तभी क्रियान्वित किया जाना चाहिये ' जबकि वे 
समस्‍यायें, जो जनसख्या के किसी खास वर्ग से सम्बन्धित हो, इतनी स्पप्ट, वास्तविक 
तथा इतनी घनिष्टरूप से सम्बन्धित हो कि उनको प्रभावशाली ढग से केवल तभी 
सुलझाया जा सकता है जबकि उनके हल करने का प्रयत्न अनेक पृथक्‌-पृथक्‌ तत्वों से 
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नहीं बल्कि एक सामूहिक रूप में किया जाय '* ।”! विभागीकरण का यह सिद्धान्त 
केवल तभी अ्रपनाया जाना चाहिये जबकि उसकी तीक्र श्रावश्यकता हो अ्रथवा कुछ 
विशेष समस्याग्रो के उत्पन्न हो जाने के कारण समाज का कोई वर्ग वास्तव मे किसी 
विशिष्ट व्यवहार के योग्य हो, जैसे कि भारत में पिछड़े वर्गों (340४0 ०(85565) 
की श्रपनी विशिष्ट समस्‍यायें है, श्रत एक पिछड़े वर्ग का विभाग स्थापित किया जा 
सकता है जो कि श्रपना सम्बन्ध पिछूडे वर्गों के कल्याण तथा उनका सामान्य उन्नति 
से रखे । 


(४) क्षेत्र श्रथवा प्रदेश--विभागीय संगठन के आधार के रूप मे 
(शराशन तर पशाप्रॉण-मड वि ड्ड्जड ० 0०0एश2-तशा छाएगारपा0ा) : 

विभाग उस क्षेत्र श्रथवा प्रदेश के झ्राघार पर सगठित किये जा सकते हैं जहाँ 
कि वे सेवा कार्य करते है। उदाहरणार्थ, श्रीलका (९०५००) में रहने वाले भारतीयों 
का एक विभाग हो सकता है । उस सम्बन्धित विभाग का क्षेत्र होगा श्रीलका । विदेश 
कार्यालय (#0०|_४0 ०706) सदा उस क्षेत्र श्रथवा प्रदेश के आ्राधार पर बटा रहता 
है जहाँ कि उसका कार्य फैला होता है । भारत मे, विदेश मन्त्रालय (पराशाज रण 
0087 ४75) में श्रनेक सभाग (])५70॥5) हैं जो कि पृथक्‌ू-पृथक्‌ भौगोलिक 
क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं । 

विभागीकरण के इस सिद्धान्त का लाभ यह है कि किसी स्थान की विशिष्ट 
आवश्यकताओं के अनुरूप ही वडी सरलता के साथ सरकारी नीतियो का निर्माण किया 
जा सकता हैं और उस क्षेत्र मे रहने वाले लोगो की इच्छायें सन्तुष्ठ की जा सकती 
हैं। यह हो सकता है कि देश के कुछ प्रदेशों की अपनी कुछ विशिष्ट समस्‍यायें हो । 
अ्रत सरकारी नीति का निर्धारण करते समय उन समस्याओं को विचारार्थ लेना 
चाहिये । 

इससे हानि यह होती है कि देश के व्यापक हितो की लागत पर सकुचित 
प्रदेशवाद (]प्ा०0४ ए०2079/97) पनपने लगता है । प्रादेशिक विभागो को स्था- 
नीय राजनीतिज्ञों तथा स्थानीय जोर डालने वाले वर्गों के हानिकर दबावों के श्रन्तगंत 
काम करना पड सकता है। 976//4८० ने स्थान अथवा प्रदेश के आधार पर किये जाने 
वाले विभागीकरण के विंचार को स्पष्टरूप से अस्वीकार किया है। 

विभागीय सगठन के सिद्धान्तो के इस श्रध्ययन के निष्कर्ष के रूप मे हम यह 
कह सकते हैं कि विभिन्न विभागो का निर्माण समय और परिस्थिति के अनुसार 
भिन्न-भिन्न सिद्धान्तो के श्राधार पर किया जाता है । श्रधिकाश मामलो मे, कार्य 
अथवा उ्हँ इय ही विभागीकरण का आधार होता है | अनेक बार ऐसा होता है कि 
एक से श्रधिक तत्व विभागीय सगठन का आधार बन जाते है । यह कभी भी नहीं 
समझना चाहिए कि विभागों का सगठन पूर्णतया केवल एक ही तत्व के श्राधार पर 
किया जाता है । 
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भारत सरकार मे विभाग का सगठस 
(0एक्लारश्ञाणा 06 ३ 0श॒श्याणिटाए प्रा ती€ 50रटग्राला 0 दातान ६ 

प्रशासनिक सुविधा की हृष्टि से भारत सरकार का प्रशासकीय ढाँचा अनेक 
मन्त्रालयो ('शिाहाए७5) में वटा होता है। एक मन्त्रालय मे दो या उससे श्रधिक 
विभाग होते हैं और उन सबका कार्यभारी (7०026) एक मनन्‍्त्री (|शापाशंला) 
होता है। मन्त्रालय अथवा विभाग एक राजलनैतिक प्रमुख अर्थात्‌ एक मनन्‍्त्री के अधीन 
होता है । वही विभाग की मुरय नीति का निर्धारण करता है श्र उस विभाग के 
कार्य के लिए ससद के प्रति उत्तरदायी होता है। 

मन्‍्त्री की सहायता एक सचिव ($€८ा८था५) द्वारा की जाती है जिसके 
नियन्त्रण मे केन्द्रीय सचिवालय (गण 5९टाथांथ्वात#) का एक भाग होता है। 
सचिव विभाग का प्रशासकीय प्रमुख (8 0ग7णरग४797५6 6४०) होता है और वह 
मच्रालय की परिधि के अन्तगंत श्राने वाली नौति तथा प्रशासन सम्बन्धी सभी मामलों 
में भन्नी का प्रधान सलाहकार (४0०5०) होता है । नीति रुग्वन्धी मामलों से सचिव 
मत्री को परामर्दा देता है। सचिव को क्सी भी समस्या से सम्बन्धित तथ्य व श्राकडे 
भन्‍्त्री के समक्ष प्रस्तुत करने है । उसे मन्‍्त्री को सूचना, सलाह, और यदि 
आवश्यक हो तो चेत्तावनी भी दे देनी होती है । मन्त्रियों द्वारा किये जाने वाले नीति 
सम्बन्धी निर्णंयो पर सचिव का अत्यधिक प्रभाव पडता है । “परन्तु लोकतन्त्रीय 
सरकार की स्थापना के पहले प्रवाह मे अनेक मन्त्रियो ने, जिन्हें कि प्रशासन तथा 
सावंजनिक मामलो का कतई अ्रतुभव नहीं था, विना विचार-विमर्ण के ही निर्णय 
दे डाले और दुर्भाग्य से अनेक सचिव भी मन्त्रियो के पक्षपात व अविचारपूर् निर्एंयो 
के प्रचलित प्रवाह मे बह चले तथा वमुकाबले इसके कि वे सम्बन्धित मामलों की 
परिस्थितियों तथा राज्य के छहितो को देखते हुए आवश्यक परामर्श त्तथा सहायता 
देते, उन्होने मन्त्रियों को उनकी रुचि तया स्वीकृति के श्रनुकुल भी सलाह दी। इस 
प्रकार सचिवो के रूप मे वे अपने कत्तंव्यों को पुरा न कर सके ।/* 

काम की श्रविकता के कारण, सचिव की सहायता के लिए एक सयुकत सचिव 
(30० 8०००४५), उपसचिव ([069णॉए $5००टांधा9), अवर सचिव (एगत॑ल 
56८टा८99) तथा कभी-कभी एक अतिरिक्त सचिव (20करागबी ६९छाशंक्षाए) 
होता है । 

सचिवालय ($८णटांध्ा४0) के उच्च पद भारतीय सिविल सेवा (वाताद्वा 
(7र्ज़ा इ्शश००), भारतीय प्रशासन सेवा (वग्रताक्या &तागग्रशाध्धवए० $&५70७) 
तथा केन्द्रीय सेवा, श्रेणी प्रथम (0८गावं 8९एा28, (]855 ]) के श्रधिकारियो से 
भरे जाते है । ये पद (055) “श्रवघधि प्रणाली” (ए&7प्ा८ 5५४८) के श्राधार पर 
भरे जाते हैं जो कि भारत सरकार में सन्‌ १६०४५ से प्रचलित है। उच्च सचिवालय 
अधिकारी राज्य मे वीस से पच्चीस वर्ष तक का प्रशासकीय अनुभव प्राप्त करने के 
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पश्चात्‌ तीन वर्ष की अवधि के लिये सचिवालय मे श्राते हैं । सचिवालय अ्रधिकारी 
(5०८ ०८ंक्षा।॥: ०००६) काफी प्रशासकीय श्रनुभव प्राप्त करने के बाद राज्यों मे 
प्रतिनिधि के रूप मे नियुक्त होकर आते है । सचिवालयिक पुनर्गठन पर प्रस्तुत किये 
ब्लीलर प्रतिवेदन (५४॥०८८० १०००४) के अनुसार इस प्रणाली के मुख्य लक्षण 
ये हैं “प्रथम तो यह कि भारत सरकार के सचिवालय मे स्टाफ की पूर्ति, सीधी भर्ती 
करके नही बल्कि प्रान्तो (अब राज्यो) मे पहले से ही काम कर रहे भ्रधिकारियो को 
लेकर उसके द्वारा की जाती चाहिये श्र दूसरे यह कि केन्द्रीय सचिवालय मे काम 
करने वाले पदाधिकारियों की पदावधि मे और प्रान्तो (अब राज्यो) मे काम करने 
वाले पदाधिकारियों की पदावधि (रथ्ाए्मा« ० ०००) में नियमित अदला-बदली 
होनी चाहिये ।”!7 

भारतीय प्रशासन अ्रधिकारी [ताथ 40ागाहाधा२6 ००८४), भर्ती 
के पश्चातु, राज्यो मे नियुक्त कर दिये जाते हैं श्रौोर फिर काफी प्रशासकीय अनुभव 
प्राप्त करने के बाद वे सचिवालय में इन महत्वपुरों पदो” को सम्भालते हैं। परल्तु 
श्रल्पावधि (5807 ६थप्ा6) तथा केन्द्रीय सचिवों की राज्यो को वापिसी के कारण 
केन्द्रीय सचिवालय झनुभव तथा दीघविधि ([.0गष्ट (आगप्रा७) की परम्परा से वचित 
हो जाता है।अ्त सचिवो के कार्य काल की अ्रवधि तीन वर्ष से भ्रधिक होनी 
चाहिये ।” 

जैसा कि हम बतला चुके है, सचिव नीति सम्बन्धी मामलो मे मन्त्री को 
परामशों देते हैं । इससे नीचे विभाग का निष्पादक सगठन (6००७ 0ह्टआ28- 
0०7) होता है जिसका अपना विभागाध्यक्ष (प्र॒०४7 ० ॥26एथा0प्रथा) होता है। 
सचिव (86८७(४7765) जहाँ मन्त्रियों ((7782८78) की श्राँखो व कानो के समान है 
वहाँ विभागाध्यक्ष उनके हाथो के सहश होते हैं । ये विभागाध्यक्ष ही होते हैं जो कि 

2 उच्च सचिवालय स्टाफ (प्राष्टाश $6०७९शा।9 5र्श्षी) हैं 

इस श्रेणी मे श्रधिकारियो के पाच नियमित पद क्रम (07268) हैं : 

(क) सचिव--यदि इस पद की भर्ती भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारी से की 
जाए तो वेतन रु० ३,००० मासिक, किन्तु भारतीय सिविल सेवा 
अधिकारी हारा भरा जाने पर रु० ४,००० मासिक । 

(ख) सयुक्त सचिव---यदि इस पद को भा० प्र० से० अधिकारी द्वारा भरा 
जाए तो वेतन रु० २,२५० मासिक किन्तु भा० सि० सेवा अ्रधिकारी 
द्वारा भरा जाने पर वेतन र० ३,००० मासिक । 

(ग) उपसचिव--वेतनक्रम रु० १,१००-५०, १,३००-३० + १+५००-१००, 
१८०० प्रतिमास । 

(घ) झवर सचिव- वेतन र० ८००-५०-१, ५०० प्रतिमास । 

(ड) कभी-कभी एक अतिरिक्त सचिव भी होता है । 


विभाग १०५ 


अपने-अपने विभागों मे सरकार की नीति व कार्यक्रम को कार्यान्वित करते है. और 
उस रीति तथा सफलता के लिए उत्तरदायी ठहराये जाते है जिसके द्वारा कि वे अपना 
कार्य सम्पन्न करते है ।”? विभागाध्यक्ष का सम्बन्ध नीति के निष्पादन ([४८०७४०॥) 
से होता है, उसके निर्माण से नही । परन्तु भारत में मन्त्रालय तथा विभागाध्यक्ष के 
वीव ठीक-ठीक सम्बन्धों का विकास नही हुआझ्ना है। ए० डी० गोरवाला (4 
60०7/८/थ) के अनुसार, “सगठन सम्बन्धी दोष का एक सर्वोत्तम उदाहरण, जिसमे 
कि प्रशासन की एक शाखा अन्य शाखा के कार्यों का श्रतिक़मणा करती है, उन सम्बन्धो 
द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो कि सचिवालय ($6टाटाशा9) श्रर्थात्‌ मन्न्नालय 
(१7879) और उसके अन्तर्गत काम करने वाले विभागाध्यक्ष के मध्य पाये जाते 
हैं| यहां यद्यत्रि इन दोनो के ही कार्यो की सीमाएँ बिल्कुल स्पष्ट है, श्रर्थात्‌ं मन्त्रालय 
तो नीति के निर्माण के लिए उत्तरदायी है और विभाग उस नीति के कार्बान्वय 
([गराए[शाग्रधा॥0॥) के लिए, किन्तु तो भी विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यो को 
देखने के लिए मन्त्रालय इतना अश्रविक व्यग्र रहता है कि यह निरन्तर उसके कामों में 
हस्तक्षेप करता है । परिणाम यह होता है कि विभागाध्यक्ष की समस्त प्रेरणा समाप्त 
हो जाती है श्रौर बजाय इसके कि वह अपने ही कार्य मे व्यस्त रहे तथा उसमे उन्नति 
करे, उसे श्रपला काफी समय ग्रनावश्यक प्रतिवेदन (८००7५) प्रस्तुत करने में व्यय 
करना पडता है जिनमे उसे पृथक्‌ू-पृथक्‌ मामलो का स्पष्टीकरण मन्त्रालय को भेजना 
पडता है और ऐसे मुद्दो पर उसे मन्त्रालय की आज्ञाएँ प्राप्त करनी पडती हैं जो कि 
स्पष्ठत उसके अ्रपने ही श्रधिकार-क्षेत्र मे होते है। विभागाध्यक्ष के कार्य को मन्त्रालय 
द्वारा स्वय किये जाने के प्रयत्न का परिणाम निश्चित रूप से अकुशलता तथा »स- 
फलता के रूप में ही सामने गाता है| काम मे देरी होती है, काम अ्रच्छी प्रकार नदी 
हो पाता और जब काम विगड जाता है तो ऐसा कोई एक व्यक्ति नही होता जिसे 
उसके लिये जिम्मेदार 5हराया जा सके । विभागीय प्रमुख तथा अन्य अधिकारी निराश 
हो जाते हैं और जो कुछ होता है वह यह्‌ कि समय का, मनुष्यो का तथा सामही का 
श्रपव्यय होता है, जिसके फलस्वरूप नीति भी पूर्णत सफल नही हो पाती । श्रच्छा तो 
यही होगा कि विभागाध्यक्ष को अपना काम करने दिया जाये और भन्त्रालय दूर से ही 
उस पर निगाह रखे और यह देखने के लिए कि काम किस प्रकार हो रहा है उससे 
निर्ध्चित भ्रवधियों के पश्चात्‌ प्रतिवेदन (२०००४) माँगता रहे । यदि ऐसे व्यवहार 
द्वारा मस्त्रालय ने विभागाध्यक्ष का विद्वास प्राप्त कर लिया तो विभागाध्यक्ष उचित 
समय पर स्वय ही ऐसी काठेताइयाँ मच्त्रालय के सामने लायेगा जिनमे कि वह मन्त्रा- 
लय की सहायता चाहता है बजाय इसके कि वह मन्त्रालय से हरर्प्या करे व बुरा माने, 
जैसा कि जब उसे लगातार तग किया जाता है तो वह करता है 


4 "५ रपराग्र३5फ्राए एसाठटफ़ा०ड गाते शबलाएर 6 2फ्रापरट 4काायपिइशदाा0॥, 
5600०70 एछताह्मणण ए 208 
23 9 ठकशबा३, रिलफुणा। ० 7?फ्री।र 4काधाप्रड76607, 95] 'पर९७ ७८॥॥, 
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१०६ लोक प्रगांसने 


कुशल कार्य-सचालन के लिए मन्त्रालय/विभाग (/शागाहा9/0०ए0शापएा]०॥+) 
अनेक सभागो (79)शश०॥5) शाखाओ्रो (8727०॥०8) तथा श्रनुभागों (5७००5) मे 
बटा होता है। अनुभाग (5८८७०॥) एक श्रनुभाग अधिकारी (5०००॥ ०7०७) के 
अधिकार मे होता है। शाखा एक अवर सचिव (एग0०7 5९८००४४४५) के अधिकार 
में होती है और इसमे दो अनुभाग होते है । दो जाखाओें को मिलाकर एक सभाग 
बनता है जो कि एक उपसचिव (706909५ $56८८०7५) के अधिकार में होता है | 


भारत सरकार के मन्त्रालय तथा विभाग 
(िता3678 8906 426ए९]०७००९७॥( 0० (6 (उ0₹[ ० 708) 


१ विदेश मच्त्रालय (शीमाशाए एी फाछ्यातों 8शि$) 
२ प्रतिरक्षा मन्त्रालय (/परा5धए ० 700/०70७) 
(श्र) प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग (06एशागगधरला। ण 9७लि०6 शि०- 
00ए००0॥) 
३ वित्त मन्त्रालय (सगगक्षाए० (॥5079५) 
(अ) राजस्व विभाग (06एक४गराथां. ०ी [२९८ए४८॥०४) 
(ब) व्यय विभाग (06ए9थाग०7६ ण छ59थाापा०) 
(स) आथिक मामलों का विभाग []96ऊथाणाशा। ० छिटणाणाार 
/“िध5) 
४ गृह मन्त्रालय (शाह्ञा। ०0 076 ४5) 
५ विधि विभाग (शाह्माए ० ].,89) 
६ वारिज्य व उद्योग मन्त्रालय (शिावाहाजअ ० (एण्रशधशयशलाए० धात्त 
ग700509) 





। विभाग मे अधीनस्थ स्टाफ निम्न प्रकार होता है--- 

(१) अधीक्षक ($प09०77०70०॥() (जिसे कि श्रव अनुभाग भ्रधिकारी की 
सज्ञा दी गई है--वेतनक़म रु० ३००-३०-८०० प्रतिमास, राजपतन्नित श्रेणी प्रथम 
(0०४2०४९८९ (॥७55 ॥) 

(२) सहायक श्रधीक्षक (4585. $फ्छाप९०१0१०7)-- वेतनक्रम 
रु० २७५-२५-५०० प्रतिमास श्रेणी द्वितीय । 

( | ) सहायक (/5५550870)---वेत्तनक्रम रू० १६०-१०-३०० दे० आ० 
१५-४५० प्रतिमास अराजपत्रित श्रेणी द्वितीय (४०४-022०0००१ (885 !) 

(४) उच्च सभाग (एएएला )शशाणा (।०])--वेतनक्रम रू० ८०-५-१२० 
द० आर ०-८-२० ०-१०/२-२० ० मासिक । 

(५४) निम्न सभाग लिपिक (7.0ए९+ )श807 (८८७0---वेननक्रम रू० ६०- 
हेड १ द० आअ० ४-१२५-५-१३० पदक्रम तृतीय । 
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(श्र) अन्तर्राप्ट्रीय व्यापार विभाग (96एशापफ्ाला ण ाल्याधाणावों 
पृ१9866) 
७ इस्पात व भारी उद्योग मन्त्रालय (शाग्राह्राए णी 862८] 270 सल्वए५ 
70 ए४65) 
(अ) भारी उद्योग विभाग ([0९एथ7प्रका ० नि०३एए [ातए5४6765) 


ह है| 


रेल मन्त्रालय (शगञाधहधाए ० िक्षाक्त89७) 


६ परिवहन व सचार मन्बालय (थवाग्म॥ाजए ण गाधा5उएणा बात (0कागप- 
709/075) 
(अआ) परिवहन विभाग ([06एक्षागिश्या ० पँ७759077) 
(व) नागरिक उड्ययनत तथा संचार विभाग (6एक्षागिला ० (शो 
6 एाएणार थ्षाते (ण7्गाणराएवा07) 
४० श्रम तथा रोजगार मन्च्रालय (७व्माह्याए ०ी [.90फएा 300 टिाग्र00४- 
प्रशा) 
११९ खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय (शथीात३$ए णी 70006 शात #&8700॥६प्रा८) 
(अ) खाद्य विभाग (6छथापाश्ा ० 7000) 
(व) कृषि विभाग (06एशथ्ांगाला ० 6 870प्रॉपा०) 
१२ भित्ाई तथा विद्युत गक्ति मन्त्रालय (शिगञाह्याए ी वाएएश्यावणत 70 
709८7) 
9३ जिक्षा मन्चरालय (शगयाह9 ० :07८४॥०7) 
५४ स्वास्थ्य मन्त्रालय (उशायाइधरए 0ी फ़&्था॥) 
१५ वैज्ञानिक अनुसन्वबान तथा सास्क्ृतिक मामलों का मन्त्रालय ((ववा5धए 
ण इिटाव्मागीट एट5९कारी धात (पपार्श /रिशिा/5) 
१६ सूचना तर प्रसारणा मन्त्रालय ( शिया ०ी ातठिप्रवात0] 270 
87090098507788 ) 
१७ निर्माण-कार्य तथा गृह-निर्माण मन्त्रालय (]शफ्राहाए 0 ५४०75 370 
पर०00०5॥7£8) 
(अर) निर्मागा-कार्य तथा ग्रुह-निर्माण विभाग (706फशापाल्या 0 ५/०7:5 
थ76 ल०एथआ१) 
(व) पुनर्वास विभाग ([06एथाप्राध्या ० 7२९४४४७॥ ०707) 
१८ सामुदायिक विकास, पचायती राज तथा सहकारिता मन्त्रालय (॥/॥7509 
07 (एणाणाधग्राए ॥98एट/0्आर्या, ए47%ट89श रिक्रु दवा0 (-0092०४०7) 
१६ ससदीय मामलों का मन्त्रालय (/शागन्‍हरा9 ० शिक्षायाभ्ावा।9५ /वि5) 
२० अखुजक्ति विभाग (॥0०एथापाल्या ०एी 8६07९ घाशाटए) 


१०८ लोक प्रशासन 


विभागों व मन्वरालयों की इतनी बडी सस्या में अन्तविभागीय समायोजन 
(पधि-त6एक्षागराला ००००7शा07) की समस्या का निहित होना स्पप्ट है। यह 
एक सामान्य शिकायत है कि भारत सरकार के मन्नत्रालयों तथा विभागों में पारस्परिक 
समायोजन का श्रभाव है | यदि देश मे कोयले का सकट है तो ईंधन से सम्बन्धित 
मन्‍्त्रालय रेल तथा परिवहन मन्त्रालयों को यातायात की सुविधाओं के श्रभाव के लिए 
दोषी ठहराता है । इस तरह के उदाहरणो की कमी नही है। भारत जैसे एक लोक- 
कल्याणकारी देश मे, जहाँ मन्त्रालय व विभागो की सख्या तीब्र गति से बढ रही है, 
यह आवश्यक है कि सरकार के सब अगो व टहुकडो मे समायोजन हो तथा उनके कार्यों 
मे दोहरापन तथा श्रतिव्यापन न हो । 
अरब हम कुछ चुने हुए मन्‍्त्रालयों के सगठन तथा कार्यों का विवरण देंगे । 


विदेश मन्त्रालय 
(पं ए ए०-छाह्ा 4 ीकिं5) 
यह मन्त्रालय निम्नलिखित विषयो से सम्बन्धित कार्यों के लिए उत्तरवायी 
होता है -- 
(१) विदेशी कार्य । 
(२) विदेशों के साथ सम्बन्ध । 
(३) भारत में विदेशी (४०7०८४०), राजनयिक (7)9007800०) तथा कौंसली 
अधिकारियों ((०४0|श/ ००८४७) को प्रभावित करने वाले सभी भामले । 
(४) भारत से निर्गंमन (!थाष्ठाहाणा 7०ए पाता) , पारपत्र (?85590०7») 
शोर हृष्टाक (५७४४5) तथा भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थयात्रा । 
(५) उत्तरी-पुर्वी सीमान्त एजेन्सी तथा नागा पहाडी-तुएनसान क्षेत्र का 
प्रशासन । 
(६) सयुक्‍त राष्ट्र सघ (0 ॥॥ 0 ), भत्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सघ तथा श्रन्‍्य 
सस्थायें । 
(७) भारतीय विदेश सेवा । 
(5) विदेशी प्रचार (छठाथष्टा। एफाला३) । 
(६) पाण्डेचेरी तथा भारत की भ्रन्य भूतपूर्व फ़ासीसी बस्तियों का प्रशासत । 
(१०) विदेशों में स्थित राजदूतावासो (श0885०8) तथा कौंसलवासो 
((००75००/०७) मे नियुक्तियाँ । 
(११) विदेशों के साथ सचियाँ (7०४65 ) वथा करार (6 ६8८प7००४5) । 
यह मच्त्रालय निम्नलिखित विधियों अथवा कानूनों ([.898) के प्रशासन के 
लिए उत्तरदायी है--- 
(क) भारतीय देशान्तरवास अधिनियम, १ ६२२ (06 वाताशा सिगाष्टा4- 
णचणा 2०, 4922) | 


विभाग १०8 


(ख) पारस्परिकता अधिनियम, १६४३ (706 ए८टए70०ण०ा३ 4०, 943)। 
(ग) बन्दरगाहु हज समिति झ्रधिनियम, १६३२ (ए॥6 9070 लश (०माव- 
808 80० 932) । 

(घ) भारतीय तीर्ययात्रा जलयान नियम [6 वगताक्षा शिष्य 5॥95 

हैि॥]९५) । 

(ड) तीर्यंयात्री सरक्षण अधिनियम, १८८७ (बम्बई) (प्रशच शाण॑ब्लाणा 

० शाहइप्रा5 5८) । 

(च) मुस्लिम तीर्थ॑यात्री सरक्षण श्रधिनियम, १८६६ (बंगाल) । 

यह मन्त्रालय ससार भर में राजनयिक (70)79707790०) तथा कौंसली कार्या- 
लयो ((०ग४पशा ०#०८४) को कायम रखता है । इस मन्‍्त्रालय में ८५५ अनुभाग 
(8९०(०॥5) है जिनमे ३८ तो प्रशासनिक (4 0्राग्राई780९०) है भर ४७ प्रादेशिक 
(८7007४]) तथा तकनीकी (]००८७४०७) । ये अनुभाग निम्नलिखित १२ सभागो 
(क्‍0097587075 ) में वर्गक्कित किये हैं । 

१ अमेरिकन सम्भाग (&गाक्रा०ध0 श४0०7)--उत्तरी तथा दक्षिणी 
अमेरिका के देश और विदेशी सहायता | 

२ परिचिमी सम्भाग--सयुक्‍त राष्ट्र (0760 ०४०४५) तथा योरोप 
(यूनाइटेड किगडम तथा भारत मे विदेशी बस्तियों को छोडकर) । 

३. पूर्वी सम्भाग--चीन, जापान, कोरिया, भूटान, उत्तरएर्वी सीमान्त एजेन्सी 
तथा नागा पहाडी --तुयेनसाग क्षेत्र । 

४ दक्षिणी सम्भाग--पश्चिमी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी 
प्रफ़ीका, सूडान, अफगानिस्तान, ईरान, ब्रह्मा, श्रीलका पारपत्र (८6०७०॥ 98887078) 
झौर हृष्टाक-एशियन-श्रफ्रीकन तथा कोलम्बो शक्ति सम्मेलन (५585-6 8ध्या-ह 04) 
धात॑ (१000ग%्राए० एठफढा (0म्नाश०7085) । 

५ अफ्रीका सम्भाग--अ्रफ्रीका, क्रिटेन तथा उपनिवेश ((००॥6७) (उत्तरी 
अफ्रीका तथा सूडान के अलावा अफ्रीका) । 

६ पाकिस्तान सम्भाग (ए्वेत४०ण ताशशा07) । 

७ नयाचार सम्भाग (?700०० ताश8॥0)--नयाचार, कौंसली कायें 
((०9श्षांधए ए०ण) तथा वेशान्तरवास [सिगराह्ठाकत0) । 

८ प्रशासन सभाग (6 काशाशाका।0 9)एध0०॥) --विदेश स्थित 
भारतीय मिशनो मे तथा प्रधान कार्यालयों (९४6प५7»7075) मे प्रशासन (पअर्थात्त 
कर्मचारी-वर्ग तथा गृह-सन्बन्ध), स्थापना सम्बन्धी मामले (छ&ाबशाकआरशला 
774/(०5), बजट तथा लेखे, सामान्य प्रणासकीय मामले, ससद कार्य । 

६ विदेशी प्रचार सभाग । 

१० विदेशी सेवा निरीक्षक-वर्ग (#0०ज्ञा इशएश०० ॥78]6007व6) 
तथा अपहृत व्यक्ति (&9070०६6व फल5075) । 


ना 


११० लोक प्रश्ञासन 


११. ऐतिहासिक सभाग । 

१२, उत्तरी सभाग यह सभाग उत्तरी सीमा तथा चीन के साथ सम्बन्धो 
के बारे में व्यवहार करता है। 

विदेदा मस्त्रालय के अधीनस्थ कार्यालय निम्न प्रकार हैं--- 

(क) देशान्तरवास सस्थान [पछाग्ष्टाभआा०) ४४0॥5॥70९॥9) 

(ख) उत्तरी पूर्वी सीमान्त एजेन्सी 

(ग) नागा पहाडी-तुएनसाग क्षेत्र 

(घ) महानिरीक्षक का कार्यालय (0#606 06 6 [596०० (0शाश्ष/), 
श्रासाम राइफल्स । 

मन्त्रालय के कर्मचारी वर्ग (स्टाक) की कुल सस्या इस प्रकार है-- 

सचिवालय ($०ठ८ांथा80) -१४६२ 

अधीनस्थ कार्यालय (9000/07क8 णीी०६४) --४४१३ 

राजदूतावास (६7088565), हाई कमीशन (माही ए०गशाइ॥0॥5), दूता- 
वास ([.68460॥8 ), विशिष्ट मिशन तथा महा-कौसलावास (0057 968-0भ/श9) 
६€०, भन्य-७८ 

स्वय प्रधान मन्‍्त्री (?गरा॥० 'शााा३8०7) ही इस विभाग के कार्यभारी 
(77०/08८) हैं और इस बात की बहुत कम सम्भावना है कि सिविल सेवक (शा 
$2५2॥5) भारत की विदेश नीति के सिद्धान्तो पर कोई बडा प्रभाव डालने में समर्थ 
हो सकेंगे । 

किन्तु विदेश मन्त्रालय की कार्य प्रणाली के बारे मे लिखते हुए श्री ए० डी० 
योरवाला ने कहा कि “कोई भी श्रनुभवी व्यक्ति, जो कि नई दिल्‍ली में विदेश-कार्य 

सन्त्रालय अथवा हमारे कुछ प्रमुख राजदूतावासो (छा0095»6४) तथा कौंसलावासो 
(ए०गर5ए॥०5) का भ्रमण करे तो नेहरू की प्रशासकीय योग्यता की कमी को स्पप्ट 
देख सकता है । वहाँ बहुत व्यक्ति थोडा कार्य करते हैं । बहुत कम ही व्यक्ति ऐसे 
होते हैं जो उस देश की भाषा को सीखने का कष्ट उठाते हैं जहाँ की उनकी नियरुवित 
हुई है। “व्यर्थ की दिखावट तथा ऊचे रहन-सहन पर बहुत घन का अपव्यय 
किया जाता है। एक श्रच्छे प्रशासक को काफी समय पहले ही इन हानिकारक 
स्थितियों से छुटकारा पाकर अपनी शासन-बव्यवस्था को कुशल बता लेगा चाहिये था| 
नेहरू के अधीन ये सब गडबडे तथा भूलें केवल होती ही नही है, श्रपितु समय बीततनें 
के साथ इनकी स्थिति और भी बदतर होती जाती है 
गृह अथवा स्व॒राष्ट्र मन्‍्न्नालय 
(४7979 ० 070८ /४॥75) 

गृह विभाग (स्र०॥6 ल्‍069शा070०7) का सम्बन्ध देश में कानून व व्यवस्था 
(7.४९ श्ाव ०4०7) बनाये रखने से है । यह अग्नलिखित बातो से सम्बन्धित है-- 

$# 9 एणछद्वांथ था 3 परधत/ ०१९) ्पाटत 9५9 7९४॥9 7.4 38, 9 260-6] 


हा 


विभाग 


१ लोक सेवायें (?फश० 5०४७०८०५) 


२ लोक सुरक्षा (?ए०॥0 5८०७५ ) 

४ केन्द्र द्वारा शाप्तित क्षेत्रों का प्रशासन, ग्रईमान ता नियोबार दीपसपयह 
राज्यो की प्रशासनिक, वित्तीय तथा झाधिक समस्‍यायें । 

४ विदेशी (ए#ठताणश्ञाथ५, नागन्बिता (ाधरपजाफ)। साषट्रीमता 
(९४0०॥७॥9) समाचार-पत्र सम्बन्धी काबून (05 ७५७) शाति । 

५ मुठ्रणालयों, पुस्तकों तथा पमाचार-पप्तों थी विर्य को शान जाती 
कार्यवाही से सम्बन्धित कानून का प्रशासन । 

६ समुद्र सीमाकर अश्रधिनियम (509 (05४४0ा5 ६७) कफ प्रस्तर्गंत पुस्तक 
तथा भ्रन्य प्रकाशनों के भारत में श्रायात पर प्रसिबनप । 

७ इसका सम्बन्ध केन्द्रीय नेबाओं (ए७ाएवों पेपाध०८६) है ॥ पा उनको 
सेवा की शर्ते निर्धारित करता है। यह संघीय लोफ सेया झायोग [तप शाशाट 
$80ए706 (09॥05900॥) से व्यवहार करता ४ । 


८ इसका सम्बन्ध राष्ट्रपति (छाएण्तढ्ाएऐ, उपसाप्ट्रपति (६॥८-ुधएदा- 
0७॥।), मन्त्रियो (/गञ50078), उपमन्नियों तथा राजर,त) ((७७०% पा॥एा५) थे भन्‍ा। 
(#0फ४॥०८४), विद्येपाधिकारों (ए7जश्ञटहुए7)) थे उससों से, उच्चन॥ स्थागाहप 
(509/०॥६ (०७१) के मुख्य न्यायाधिपति ((शार् ॥एच्ञाए०) न प्रन्य स्पायायों 
(74868) की तथा उच्च न्यायालयों (साएक॥ 00975) के मन्य स्पानाधिर्षण थे 
अन्य न्यायाधीज्षों की नियुक्तियो एव सेवा की छर्तो से, पूचना साधिपण (४।-पा( 


एप 9760८0९॥०७) , राष्ट्रीय ध्वज (]१०४(०ज०] ह50) तथा राप्ट्ुपनि व राजयपारों में 
भण्डो से भी है । 


६ ईस मन्‍्त्रालय का सम्बन्ध भारत सरकार सथा भूतपुथ. भाजतोग 
रियासतो के शासको के मध्य के विलय तथा पारस्परिक फरागे के 


प्रयधा (]5५0॥0- 
प्राढ0(8 06 8९९०६६5५१0॥ 9॥0 ९००५शाश॥ग5) के विषय में उत्तत मामलों 


हक प्रिवी पर्स (४9 एए7७5०४), इन शासकों की ब्यक्तिगत सम्प्नियों का 
गैपटारा तथा इनके सम्बन्धियों ((१०॥७४०७) को दिये जाने वाले भत्ते थी 0 । 

१० यह कुछ मह विविव काये भी करता है जिनमे जनगगाना ((0७७५७५) 
नागरिक प्रतिरक्षा (टाशा! तर्ल॥००) तथा हवाई हमले गे वचमे के उप 
फिक्षत एा००४पर0॥8) हैं । | है 33350 


११ यह माउन्ठ आबू (५०णा६ 0७०) में पुलिस 
प्र्लि स्कुरा 
पृफ्शाएहट 50॥00]) चलाता हे । 3 जगा स्कूगा (20॥66 


१२ भारत मे देशव्यापी स्तर पर अपराधों की रि 

॥ र्‌ स्थतियो के सम्बन्ध से 
सूचनाएं एकत्रित करने तथा उनका सुक्ष्म परीक्षण करने के लिए यह केन्द्रीय पता 
(८ ] 9) रखता है। 


भें है जिनके 


विभाग (एव्गायबी पालाइशाटल 7220870०0॥() 


श्श्२ 


लोक प्रशासन 


मन्त्रालय निम्नलिखित १४ सभागो (9पशझ्न008) में वटा हुआ है और प्रत्पेक 
सभाग एक उपसचिव (7067४ $6ण७७७79) के अधिकार मे है--- 


खि गा छ जद वर आए 0 ७ 


4२७ 0 “35 “9 
न्ध्ण >ए ७ ० 


श्४ड 


विदेशी (70०शथट्टा7) 

प्रशासनिक सतकंता (]00ग्राण्ह्ञाभाणा जाष्ट्राआाए०) 
स्थापना (5&४909॥9$॥#7था) 

लेखे (8०००४॥(४) 

अखिल भारतीय सेवाएँ 

संघीय प्रदेश ([ग्राणा प&/र0ण68) 

श्रशासन 

सेवाएँ (5०7ए०९८४) 

न्यायिक (उपएत0००/) 


« नियोजन (ए!]थाषाह) 


केन्द्रीय सेवायें 

सकटकालीन सहायता (7४००७ एेशार्ल) 

पुलिस 

पुलिस, तथा विदेशी (702ट्टाष४) । 

इस मन्त्रालय के सलग्न कार्यलिय (8(8०॥५०१ ०#गगी०७४४) इस प्रकार हैं-- 


(१) सघीय लोकसेवा ग्रायोग ((ग्राणा एप50 $कएा2० (00गागा४इश०7॥) 
(२) केन्द्रीय गुप्तवार्ता ब्यूरो (एप व्रा।०ाहला०० छप्पा०३॥) 

(३) भारतीय प्रशासन सेवा प्रशिक्षण स्कूल 

(४) परिगणशित जातियो (8ला८्ता०0 (४8४७७) तथा अनुसूचित श्रादिम 


जातियो के लिए शझ्रायुक्त (00प्राग्राइडघणाथय) 


(५) महा-रजिस्ट्रार कार्यालय (0#06 ० 6 र6ट्वाइाभा-(00॥7०४ी) 
(६) देहली विशिष्ट पुलिस सस्थान (०७॥ $ऊ«्यब ?एणाल छशक्षीशी- 


ग्रदा) 

इसके अधीनस्थ कार्यालय ($0000798० ०००४७) इस प्रकार हैं-- 
समन्वय निर्देशालय ()06७०ब्वा० 0 00-०काध्ाणा) (पुलिस वेतार 
का तार) ॥ 


सचिवालय प्रशिक्षणज्याला (56ललंशा।ा फ्थागाह़ 5000) । 
केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण कालिज, माउन्ट भ्रावू । 

राष्ट्रीय अग्नि सेवा कालिज, रामपुर (िक्वाणाथ फ्या८ डिशएा0७ 
(-0॥88८, रिघ्य7०पा) 

केन्द्रीय सरकारी राजकोप, त्रिवेन्द्रम (0शाशव!] 90ए०८7एश0०7॥ ॥7885- 
पाए, वृजएशावागात) । 


- केन्द्रीय रक्षित पुलित (एशाफ्व 7२९०४००ए०६७ ए०॥०८) । 


विभाग ११३ 


यह मन्त्रालय अ्रनेक केन्द्रीय सलाहाकार मण्डल (एशातधवों 00रसा5इ०फ 
8००705) भी रखता है, जैसे श्रादिम जाति कल्याण मण्डल ([गवा एशश्वि० 
8०270), हरिजन कल्याण मण्डल (सद्वातभआ शलाधि० 80279) आदि । 


प्रतिरक्षा मनन्‍्त्रालय 
(४(॥ा87ए 0 ॥)226९०॥०८) 
वर्तमान युग मे, प्रत्येक देश का प्रतिरक्षा विभाग उसके लिए बडा महत्वपूर्ण 
होता है | इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं--- 


(क) भारत की प्रतिरक्षा तथा उससे सम्बन्धित प्रत्येक भाग, जिसमे कि 
प्रतिरक्षा की तैयारी तथा ऐसे समस्त कार्य सम्मिलित है जो कि युद्धकाल मे प्रतिरक्षा के 
लिए, तथा उसकी समाप्ति के पश्चात्‌ सेना भग करने के कार्य में सहायक सिद्ध हो, 
तथा समुद्रीय भूमाप (१७४0० 5५०५४) और नौपरिवहन (९४शह्ट४707) के खतरों 
से सम्बन्धित मामले । 


(ख) स्थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा संघ की अन्य सशस्त्र सेनाओ का 
निर्माण, जिसके गअ्रन्तग्गंत राष्ट्रीय छात्र सेना (िक्षाणा॥। (80०: (09७), सहायक 
छात्र सेना (8 प्याक्षाए (१३१९८ (०799), प्रादेशिक सेना (॥2पर0पवव 5097) तथा 
लोक सहायक सेना ([.0८ 59999 $0७॥9) हैं । 


(ग) छावनियो (0४7/०॥॥7०75$) का निर्माण, छावनी क्षेत्रों का सीमा 
निर्धारण, ऐसे क्षेत्रो मे स्थानीय स्वशासन, छावनी बोर्डों का सविधान तथा मकानों 
की व्यवस्था का नियमन जिसमे ऐसे क्षेत्रों मे किरायो का नियत्रण भी सम्मिलित है । 

(घ) स्थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना का निर्माण कार्य जिसके श्रन्तर्गत 
आडिनेन्स फैक्टरियाँ भी हैं । 


(ड) प्रतिरक्षा सेवाश्रो के लिए सम्पत्ति (209०7५) का अ्धिगमन (6 04एा- 
शांत) अथवा झभियाचन (२७०ण्पश्ा/0॥) । सन्‌ १६५० के सरकारी भृग्रहादि 
(निष्कासन) अधिनियम [00ए27शञश्या शिल्य5९8 (उिशल्वणा) 0०] के अन्तर्गत 
(प्रतिरक्षा सेवाओं के) सरकारी स्थानों के अनषिकृतत प्रयोगकर्ताशरो का वहाँ से 
निप्कासन । 


(व) सघीय अ्रभिकरण तथ। ससस्‍्थायें (एऐगराणा 38०ाठल68  क्षात॑ पाहताप्रॉ- 
30॥) * 

(अ) सहास्त्र सेनाओ के कर्मंचारी-वर्ग के व्यवसायिक अ्रथवा तकनीकी प्रशिक्षण 
के लिए । 

(ब) सेनाशो व प्रतिरक्षा विज्ञान सगठन (7शलि।९& $ठाशाए6 08888- 


007) के सम्बन्ध मे विशिष्ट श्रष्ययन अथवा अनुसधान (२०४८०) की उन्नति के 
लिए । 
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इस मन्त्रालय क्रे सचिवालय ($८८:८८७४४४() की तेरह मुख्य गाखायें (9्षा- 
2॥6$) हैं-- है 
१ आई्डिनेन्स शाखा (070798706) 
२. एडजुटेंट जनरल की शाखा (#0एांगां छथादलर्वा छिीशाणी) 
३. वायु शाखा (#यआ छिथ्ाणा) 
४ वेतन तथा पेंशन शाखा 
५ सामान्य स्टाफ शाखा (0श्ात्रभ #र्वी छाशाएं) 
६ समन्वय शाखा ((:0-0०07दन्‍णा फ्रिकाएणा) 
७ सावधानी या सतर्कता शाखा (शाष्टाभा०6 छाकाण ) 
८ नौसेना शाखा (३४४४ 8797०) 
€ कर्मचारीव्गं शाखा (?९75०ाढ छाग्ाणा) 
१० पजीकरण शाखा (रिव्शा४ाबाणा छिथ्यणी) 
११ कमंचारी सम्पर्क शाखा (?७&8०गराल ७]॥०75 छाथाण) 
१२ क्वार्टर मास्टर जनरल की शाखा (0एशाॉशिाग4शंश 0लथाहर्थी$ 
]809॥00) 
१३ प्रशासन शाखा (8ताग़ाशाबाणा छिाध्या।णी) । 


स्थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना के प्रघान कार्यालय अश्रथवा सदर मुकाम 
(८४१००४/००४) इस मन्‍्त्रालय से सलग्न होते है। देश की प्रतिरक्षा से सम्बन्ध 
रखने वाली तीन महत्वपूर्ण समितियाँ निम्नलिखित हैं--- 
१ मन्त्रि परिषद्‌ की प्रतिरक्षा समिति (0०७ (एणाधधग्रा[०6 ० ॥6 
(90776) । 
-२ प्रतिरक्षा मन्त्री की (अन्तर्सेवा) समिति । 
३ स्टाफ के प्रमुखो की समिति (टक्नार्डड ० अभी एणाग्राए66) । 
ये समितियाँ महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामलो का निर्णय करती हैं । 


वित्त मन्त्रालय 
(शग37ए ए मिान्वा2९) है 
इस मन्त्रालय का सम्बन्ध केन्द्र सरकार (0छागबा 00एछयाग्राशा) के वित्त 
के प्रशासन से है । वह सइपूर्ण देश को प्रभावित करने वाले वित्तीय मामलो से व्यवहार 
करता है | इसका सम्बन्ध देश के लिए आवश्यक आय (२८एशआपए८) प्राप्त करने से है! 
यह भारत सरकार के सम्पूर्ण खर्च का नियन्त्रण करता है ।? 


५ परे अधि कलम सकी अर; पटक हक थ 22040 किक लय सर उप कलीर प रत मकजबो, अल 
5 #.50 ॥र्श67 (० (]9ए97 0०7 फवपाडपर एी घ्ाह/02०--तोट फुबा णा की परध्ारावां 
ैवंजिपााडाएदााठओ 
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इस प्रकार भारत सरकार के महत्वपूर्णा कार्य लगभग बीस मन्त्रालय विभागों 
द्वारा सम्पन्न किये जाते है ।! 


सामुदायिक विकास, पचायती राज तथा सहकारिता मन्‍्त्रालय 
(शाधाडाए एणाी एण्ाणाग्राए 9०९९श०ण्ााला, 
एशालाइ्रएथा रित्र] थात (0०णर॒शशब्रा0णा) 

योजनाओश्रो को सफल बनाने, सर्वसाधारण में सामुदायिक एकता की भावना 
पैदा करने तथा राष्ट्रनिर्माण के कार्यो में उन्हे सक्रिय भाग लेने की प्रेरणा देने के 
लिए भारत मे सामुदायिक विकास कायंक्रम प्रारम्भ किया गया था । भारत की केन्द्रीय 
सरकार ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की, इसकी मुख्य-मुख्य वित्तीय जिम्मे- 
दारियाँ स्वय सम्भाली तथा राज्य सरकारो को इस कार्यक्रम को अपनाने और क्रिया- 
न्वित करने के लिए प्रेरित किया । निस्‍्सन्देह इस कार्यक्रम के सभी विषय, जैसे, कृषि, 
पशु सरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि राज्यों के ही विषय है, किन्तु इस कार्यक्रम की 
रूप-रेसद्ता का निर्धारण तथा इसके विक्रास का निर्देशन केन्द्रीय सरकार ने ही किया । 


केन्द्रीय सरकार के कार्य क्षेत्र में सामुदायिक विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सभी 
नीतिविपयक प्रश्नों (?०॥0०५ (०८४॥०7॥$) की जिम्मेदारी है। राज्यो के विकास 
खण्डो की सर्या तय करना, खण्डो के व्यय की मोंटी-मोटी रूप-रेखा तय करना तथा 
कार्यक्रमों के व्यय मे केन्द्र का हिस्सा तय करना, जिसके लिए कुछ पूर्व-निर्धारित 
सिद्धान्त हैं, केन्द्र का दायित्व है । कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यो 
की है। 


३१ मार्च १६५२ को इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए एक 'सामु- 
दायिक योजना प्रशासन! ((०गाशाणाए।ए ?70]8०8 &0977872070०7॥) की स्थापना 
की गई थी | यह सगठन एक 'प्रशासक' (७ 0०ग्रया&74007) की अध्यक्षता में स्वृत्तत्र 
रूप से कार्य करता था तथा ईसका कार सम्पूर्ण भारत मे सामुदायिक विकास कायें- 
क्रमो को नियोजित करना, निर्देशित करना तथा समायोजित करना था । इसके कार्य 
की देख-रेख के लिए योजना आयोग की एक केन्द्रीय समिति भी थी। १८ सितम्बर 
१६५६ को इस “प्रशासन' को सामुदायिक विकास सम्बन्धी मन्‍्त्रालय में मिला लिया 
गया ।* 





सभी मन्त्रालयों के विस्तृत भ्रध्ययन, उनके कार्यों तथा सगठन के लिये लोक- 
प्रशासन की भारतीय ससस्‍था (शवाक्षा गरष्वाा७ णी एप्गीठ 8 काया४ाशाणा) 
नई दिल्‍ली का 'भारत सरकार का सगठन' नामक लेख देखिये (सितम्बर, १६५४८) । 


2 फल इपछ6० ए एशेशाणा9ज्धा5 फ़व5 परवग0एशिरते 0 पोल शागाइई9 ० एगा- 
प्राणा(एए ॥06ए९००ए३९०६ शांति रीलिटा एणा गाए 40, 4950 796 &५०६८०६ 0 ९(0०- 
ठ6एथशवाफा फर5$ प्रद्या्ईडडारत (0 06 िाा5ए णएा एगायपएराए 702ए९0%गारला( राग 
शींलिटा 07 70९९८९॥776०7 30, 958 
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मन्त्रालय का सगठन 
(()7०7298007 0६ (6 'तां5079) 

सामुदायिक विकास, पचायती राज तथा सहकारिता भन्‍्त्रालय के दो 
विभाग हैं--- 

(अ) सामुदायिक विकास तथा पचायती राज विभाग (06एश्षागाशा ए 

(0गगञञाप्राए 76ए2079ग9ा कातव॑ एथशाएणएा4फ४7 रि०) 
- (ब) सहकारिता विभाग (06७शा'पणिशा। एात (!009०४07) 

प्रथम विभाग के निम्नाकित विपय हैं-- 

१ ग्राम्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम 

२ पचायती राज 

३ सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा पचायती राज आन्दोलन से सम्बन्धित 
सरकारी अधिकारियो तथा गैर सरकारी व्यक्तियों का प्रशिक्षण (77शणाए्र8) पेथा 
उनकी विचारधारा मे अनुकूलन (0!शा(0॥) । 

४ सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा पचायती राज सम्बन्धी श्रध्ययन तथा 
शोध कार्य । । 

प्रारम्भ मे, केन्द्रीय सरकार का यह मन्त्रालय एक तरफ केन्द्रीय मत्रियों तथा 
दूसरी तरफ राज्यो के विकास श्रायुक्तो एवं राज्य सरकारो के मध्य एक “सम्पर्क सस्था 
([8507 88०709) के रूप मे था । सरकार की धारणा यह थी कि “ग्रामो के सामा- 
जिक जीवन को परिवर्तित करने के लिए सामुदायिक विकास एक साधन है तथा ग्राम 
विस्तार सेवा (४४८078] 55/०7&707) एक यन्त्र है।” इस मत्रालय ने एक विस्तार 
सेवा सगठन (एह्राद्याशरणा 080गरट4।०णा) निर्मित करने मे सहायता दी तथा योजना 
को क्रियान्वित करने के लिए मत्नालयो व विभागों के लिए एक समायोजन यन्त्र 
(0०००प्रशापढ़ 72८४॥०:७) का काम किया । बलवन्त राय मेहता समिति, जिसने 
सामुदायिक विकास योजना पर कुछ वर्ष पूर्व पुनविचार किया था, ने भी इस मत्रनालय॑ 
को विभिन्न विकास कार्यों के समायोजन का काम सौंपने की ही सिफारिश की | 
समिति का विचार था . “कृषि, सामाजिक शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण उद्योग इत्यादि 
क्षेत्रो मे जो भी कार्य केन्द्रीय सरकार को करना हो, वह सम्बन्धित मत्रालयों द्वारा 
किया जाना चाहिए तथा सामुदायिक विकास मन्नालय को विकास खण्डो मे केवल उत 
मचालयों के कार्यो का समायोजन करना चाहिए ।” इस समिति ने यह भी सिफारिश 
की कि सामुदायिक विकास मत्रालय को ही पचायतती राज तथा सहकारिता के विपय 
भी सौंप देने चाहियें | उपरोक्त सिफारिश को सरकार ने स्वीकार करके उपरोक्त 
विपय भी इस मत्रालय को हस्तातरित कर दिये हैं । 

क्या वास्तव मे केन्द्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास के लिए एक पृथक्‌ 
मत्रालय होना चाहिये ? सामुदायिक विकास राज्यों का विपय है | फिर केन्द्र मे इसके 
लिए एक पृथक मत्रालय की क्‍या आवदव्यकता है ? श्री बी० मुकर्जी के अ्रनुसार इस 

« मंत्रालय का काम “सामुदायिक विकास की विचारबारा (96००2५) का प्रचार व 
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प्रसारण करना तथा ग्रामीण विकास की समस्याओं पर दूसरो का व्यान केन्द्रित करना 
होवा चाहिए ।7* 

सामुदायिक विकास कार्यक्रम को राप्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय योजनाओं से 
सम्बद्ध तथा समायोजित करना अनिवायय है | सामुदायिक विकास मत्रालय का कार्ये 
राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्वारित करके अन्य सभी स्तरो पर कार्यक्रम के लियोजन में 


समन्वय लाना है । राष्ट्रीय स्तर पर दिग्दर्शन (00687०6) के लिये इस प्रकार के 
मत्रालय का होना आवश्यक है ।£ 


।8 शणरढार्ट.. एशामाप्राधधह 7क४॑क्श)शअआशा उड़ उमवाब. णपला। 7,0877975, 
काल्फ़ 7009, 396, 0986९ 70 

2स्‍35066670 ६0 8 ५प्र॑/दा66 , (.तराम्राएाप9 7260४9:श6॥/ - ॥ उगादाद ऐकला। 
१,णाशपाक्षा5 7.6 , 496] , 5 # ॥969 , (/णाप्रापा77 ेछरंण्ज्राशा। 4 (॥0माटांट 054- 
96, ?५७॥९८४(075 790ए9075, (00ए७/॥॥6॥ ०0 ॥#0॥9, ]ब७ए ॥009 , सा) एाप्रणा८ 
रेशाप. एकाफाप्रवारर क्‍26एल०ग्एकशालाई 279टद्याक्रारट का र्वाद. वा6 फरव्ाहइग॑णर ऐयाताड़ 
बाते ?फञाश्याए३ड ६० 76, ऊफ्द्या2४0०8 , 00एशाग्रोाशा! णी 709, :25तगाक्राठ5 (:0गा- 
ग्रा॥९९ 956-57 वर्ताए-टछ्टाफि 7९छुणा ठत शथागाइतरए णी (१0फ्रायएाएह 700ए200फ्रफथ्का 
(०0पण्राएप्गाए शिण*रा5ड &7गगरा्रप्न्वाता), पए्फ़ 0॥ ॥.5 5904 $९टाटशा2७8 
फए)७८थाएशाः 956 , छत776९5 (छशशरा९९, 70760 २८७07 0॥ शीा89 0 (:0ाय- 
ए्ाएणाजए ०ए४००फ्णव्या (007 रग्परशजर ?70०ट5 4 0क्ाड।।2007),. रैक यीं, पट 
एल 0६ 8809॥4 8ल्‍ठद्वाब५ क्‍06०७70०, 956, एड॥ाद्वरड (0 शा : 
58९00 .२९ए०ा ० शीगरइगाज ए॑ ९०ण्राण्तराए 76ए४००फफच्या (207फ्रणाएड छागव्लर 
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ध्य रो तथा मण्ड्डरक अशवा आाय्ाोग प्रणाली का 
संगठन 


पुआठ 876४० 4४० छ09-त 67 (:८06फाणांइशं०ा १'ए.88 ए 
(0:४8 077907) 

(एक बनाम श्रनेक अध्यक्ष) 

(486 89786 5. +]फप78 नि&9प) 


विभागीय सगठन के आधार की समस्या का विवेचन करने के पश्चात्‌ श्रव 
विभाग (06एथ्यांग्राभां) की अध्यक्षता (7०००-5॥79) का प्रश्न सामने शआ्ाता हैं। 
विभाग के कुशल सचालन में विभागाध्यक्ष (छ७४१ ० .6 ॥0679थाए7था) अत्यन्त 
महत्वपूर्रा भाग भ्रदा करता है | यदि कोई एक व्यक्ति विभाग का अश्रध्यक्ष होता है 
तो वह ब्यूरो प्रणाली का सगठन (छेप्रा०8४० प7ए9० ० 08भारकणा) कहलाता है। 
विभिन्न देशो मे सामान्यतया यही पद्धति श्रपनाई जाती है । इसमे विभाग के निर्देशन 
([)7००८४०णा) तथा निरीक्षण का दायित्व एक ही व्यक्ति के हाथो मे निहित रहता 
है । केन्द्र सरकार मे, हम देखते हैं कि एक मन्त्री ()/!ँ867) ही विभाग का अध्यक्ष 
होता है । उदाहरणत , प्रतिरक्षा मन्त्री ((गा567 0ा 70०शथा००) प्रतिरक्षा विभाग 
का भ्रध्यक्ष होता है तथा रेल मन्‍्त्री रेलवे विभाग का श्रध्यक्ष होता है, भ्रादि | यदि 
विभाग के निर्देशन तथा निरीक्षण का दायित्व कई व्यक्तियों मे बाद दिया जाता है 
तो उसे मण्डल अ्रथवा श्रायोग प्रणाली का सगठन (छे0976 ० 00गरग्राइश्ञणा ॥9]0 
ण 08थारप०णा) कहा जाता है । यदि विभाग का निर्देशन तथा निरीक्षण करने 
की सत्ता (&ए४07५) अनेक व्यक्तियों मे निहित होती है तो उसे अनेक श्रध्यक्ष 
(शरण घ्र७७०) या मण्डल अथवा आयोग प्रणाली के सगठन की सज्ञा दी जाती है। 
भारत मे हमारे यहाँ केन्द्रीय राजस्व मण्डल (0था0वा 80279 ० ॥२6ए८॥ए०) है जो 
कि आय-कर ([7८०7स्‍7८-०४४), सीमा कर (0प्८४४0०४5$) तथा श्ाबकारी (2४०5०) 
विभागों का नियन्त्रगग करता है। केन्द्रीय राजस्व मण्डल मे आजकल पाँच सदस्य हैं 
तथा वे आय-कर, सीमा-कर तथा श्राबकारी विभागों की अश्रध्यक्षता करते हैं । इस 
प्रशाली का एक अन्य उदाहरण रेलवे बोर्ड है। इसका एक सभापत्ति (07.४॥7/श) 
तथा चार अन्य सदस्य हैं। यह भारत सरकार के एक भमन्त्रालय के रूप में कार्य करता 
है और रेलों के सचालन, स्थापना, निर्माण तथा नियमो के सम्बन्ध मे केन्द्र 
सरकार की सभी जक्तियो का प्रयोग करता है। इस प्रकार, जब एक विभाग के 
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नियन्त्रण की सत्ता एक ही व्यक्ति मे निहित होती है तो उसे ब्यूरो पद्धति (छपाव्वप 
59४07) कहा जाता है, श्लौर जब सत्ता एक से श्रधिक व्यक्तियों के हाथो मे निहित 
रहती है, तो उस्ते म'डलीय श्रथवा श्रायोग पद्धति कहा जात। है । कभी-कभी मण्डल 
(80970) तथा झ्ायोग (०7्राग्राश्शणा) के बीच भेद किया जाता है । यह कहा जाता 
है कि “मण्डल * “उन सदस्यो का समुदाय है जिन्हें श्रपने अधिकार क्षेत्र के भ्रन्तर्गतत 
गाने वाले विषयों पर सामूहिक रूप से कार्य करने को कहा जाता है * । आयोग 
उन सदस्यो का समुदाय है जिनका कार्य न केवल मण्डल के रूप में सामूहिक रूप से 
कार्य करना है, श्रपितु किये जाने वाले प्रशासनिक कार्य की निष्पति के लिए स्थापित 
सगठनो के अध्यक्षो के रूप मे पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य करना भी है ॥7 

यथेष्ट आयोग का सर्वोत्तम उदाहरण आ्रायोग के श्राधार पर सगठित नगर- 
पालिका शासन (णाणए४० 00एथग्रधा) है। नगरपालिका के सदस्य केवल 
सण्डल के रूप मे सामूहिक रूप से ही कार्म नही करते अपितु मगठन की इकाइयो के 
पृथक्‌ू-पृथक्‌ अ्रध्यक्षो के रूप में भी कार्य करते है। एक सदस्य स्वास्थ्य अनुभाग 
(मध्य 5९०४०) का पअ्रष्यक्ष होता है, दूसरा शिक्षा अनुभाग का अध्यक्ष होता है, 
आदि-श्रादि । परन्तु मण्डल तथा श्रायोग की शर्तें श्रदल-वदल करते हुए प्रयोग की 
जाती हैं। जब एक विभाग की श्रध्यक्षता एक से अधिक व्यक्तियों मे निहित होती है 
तो इसे मण्डल अथवा आआायोग पद्धति कहा जाता है । 


ब्यूरो प्रणाली के संगठन के लाभ 
(&पएश्ला।4265 ० 6 छेप्रार्१ए0 पएएु९ ण 07/पशारड4(707) 

१ यदि किसी सगठन मे शीघ्र निर्णय तथा जीघ्र कार्वाही किये जाने की 
आ्रावश्यकता होती है तो उसके लिए एक अध्यक्ष (आआ९86 ९26) की यांजना ही ठीक 
रहती है । एक व्यक्तित, व्यक्तियो के समुदाय की शअ्रपेक्षा, अधिक शीकघ्रता से निर्णय 
कर सकता है। 

२ इस प्रणाली के श्न्तर्गेत सगठत्त मे उद्देश्य की एकता बनी रहती है । 

३ एक व्यक्ति विभाग की नीतियो के निष्पादन में श्रपनी पूरी शक्ति लगा 
देता है। 

४ जब विभाग का अध्यक्ष एक व्यक्ति होता है तो उस विभाग में अग्रधिक 

अच्छी प्रकार से श्रनुशासन कायम रखा जा सकता है । 

५ संगठन की ब्यूरो प्रणाली के श्रन्तगंत, उत्तरदायित्व (२०5००ाशणा॥।॥ए?) 
बिल्कुल स्पष्ट होता है तथा उसका स्थान-निर्धा रण (7.0८४7णा) सरलता के साथ कर 
दिया जाता है । 

६ जब विभाग का कार्य नैत्यक (२०४४7८) प्रकृति का होता है तो एक 
अ्रध्यक्ष की योजना अच्छी प्रकार कार्य करती है । 
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१२० लोक प्रशासन 


७ यदि विभाग के कार्य की तकनीके (7००४गापु४०5) तथा स्तर श्रच्छी 
प्रकार विकसित है और यदि उसे जनता का विव्वास प्राप्त है, तो उस विभाग के 
लिए एक अध्यक्ष पद्धति ही अपनाई जानी चाहिये 

८ ब्यूरो प्रणाली की अध्यक्षता (प्रक0509) मितव्ययी भी होती है क्योकि 
इसमे केवल एक ही व्यक्ति के अनुपालन (]शश्याएटा87०८८) पर घन व्यय किया 
जाता है । 

€ जब विभाग की नीतियाँ तथा उद्देश्य स्पष्टत निर्धारित होते हैं और केवल 
कार्य क्रियान्वित करने की ही आवश्यकता रहती है तो उस स्थिति मे एक अध्यक्ष 
प्रणाली ही अपताई जानी चाहिये । 

१० यदि विभाग के कार्य-सचालन के लिए एक ही व्यक्ति उत्तरदायी है तो 
यह स्वाभाविक है कि वह बडे उत्साह, शक्ति तथा लगन से कार्य करेगा। वह अपना 
पूर्ण ध्यान विभाग के कार्य मे ही लगा देगा । 

११ एलेक्जेन्डर हैमिल्टन (७]७ऋध्यात०० प्रका7०ा) ने एक प्रश्यासक पद्धति 
के गुणों को इन शब्दों मे व्यक्त किया है, “प्रशासन के प्रत्येक विभाग मे एक प्रध्यक्ष 
का होना अत्यधिक अधिमान्य (??7००:०४0०) है । उससे हमे अधिक ज्ञान, अधिक 
क्रियाएँ व अधिक उत्तरदायित्व का श्रवसर प्राप्त होगा, और साथ ही साथ प्रशासन 
मे अधिक लगन और सावधानी भी बरती जायेगी ।'* 5 


सण्डल अथवा! ऋझायोग या बहुल प्रणाली की श्रध्यक्षता के लाभ 
(3.0एच7/932०५ णए फ90थ्ञात ०7 (ए०णाग्राइघाता 0 


एशणबनोा 7४9९ ०ए पछ९४०05४आ79) 

१ जहाँ कार्य चैत्यक प्रकृति का नही होता, अपितु उस पर विचार करने व 
विवेक का उपयोग करने की आवश्यकता होती है तथा जहाँ नीति का निर्माण करने 
की आ्रावश्यकता होती है, वहाँ के लिए बहुल अथवा अ्रनेक अध्यक्ष (?]प्रार्श 680) 
पद्धति ही अपनाई जानी चाहिये । 

२ जब एक विभाग को ऐसे नियम तथा विनियम (२४]९४ का0त॑ 7680 
(५०7७) बनाने होते हैं जो कि कानून के सह शक्ति रखते हैं श्रथवा लोगों के 
व्यक्तिगत श्रधिकारों को प्रभावित करते है तो उसके लिये मण्डल श्रथवा आयोग 
प्रणाली का समठन ही अच्छा रहता है । 

३ जब विभागों को कुछ श्रवे-न्यायिक (00४आ-]एठ०४!) काये सम्पन्न करने 
पछते है, जिनमे कि उन्हे सरकारी तथा व्यक्तिगत श्रधिकारो को प्रमावित करने वाले 
मामलो पर निर्णय देने होते हैं तो मण्डल श्रथवा आयोग पद्धति का सगठन ही अ्रधिक 
उपयुक्त रहता है । एसे कार्यो को सम्पन्न करने के लिये बात विचार तथा विवेक की 
आवश्यकता होती है । ऐसे कत्तंव्यों को पुरा करने का कार्य केवल एक ही व्यवित के 
सुपुर्द नहीं किया जाना चाहिए जिनसे लोगों के अधिकार प्रभावित होते हो । 


| वन 50८ ता #०शातरा मब्राशाणा [3 0! प्रश्ाठत 50 )7 , 4545,- 
5चएटागए7टा', 3 [780 
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४ यदि किसी संगठन क्े द्वारा विभिन्न हितो का प्रतिनिधित्व किया जाना हो 
तो उसके लिये मण्डल अथवा आयोग प्रणाली ही अपनाई जानी चाहिये । उदाहरणतत 
श्रम विवाचन तथा सुलह मण्डलो (.,89007/ #/णाफ्थाणा धार्व (एणगालाशिणा 
30०08) में मालिको, श्रमिको तथा सरकार का प्रतिनिधित्व किया जाता है श्रत 
उनके लिए आयोग पद्धति के सबठन का उपयोग किया जाता है । 


५ मण्डल अथवा आयोग प्रणाली के संगठन में चूंकि सभी बड़े दलों 
(?४70८४) को प्रतिनिवित्व दे दिया जाता है श्रत उसमे दलीय राजनीति (?&॥7५ 
9०॥॥08) का तत्व कम हो जाता है । ऐसे सगठनो को निर्देलीय (]०ा-एथाध587) 
बनाने के लिए, उन्हे सवंदलीय (]| एध708थ॥) बना दिया जाता है। 

६ यदि किसी प्रशासन को किसी भी प्रकार के वाहरी दवावों से वचाना है 
तो उसके लिए मण्डलीय प्रणाली ही उपयुक्त रहती है। उदाहरणात लोक सेवा 
आयोगो (?ए्शा० $७श० ९ (!0ग्रा758075) मे अ्रभेक सदस्य होते हैं श्रत इनको 
बाहरी दबाव प्रभावित नही कर सकते । 

७ यदि कोई प्रशासनिक क्रिया इतनी विवादास्पद हो जाये कि उसके बारे मे 
समाज परस्पर विरोधी विचारों मे बट जाय तो विरोधी विचारो वाले वर्गों को 
मण्डलो में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये जिससे कि वे अपने हितो की रक्षा कर 
अपनी इच्छा सन्तुष्ट कर सकें । 

८ मण्डलीय प्रणाली अनेक व्यक्तियो को एक साथ एक मेज पर इकट्ठा 
करती है। शभ्रत अनेक मस्तिष्क (४॥05) एक मस्तिष्क की श्रपेक्षा, अधिक अच्छी 
प्रकार से सोचते है तथा निर्णय करते हैं । 

£ यह प्रणाली समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अधिक सहयोग उत्पन्न करती 
है। 

१० मण्डलीय अथवा आयोग प्रणाली का उपयोग ऐसे किसी भी श्रभिकरण 
(5&8०709) के लिए किया जाना चाहिये जिससे व्यापक विवेकपूर्णे श्रथवा नियत्रित 
शक्तियों का उपयोग करने के लिए कहा जाय श्रौर जो शक्तियाँ निजी व्यक्तियों 
अथवा सम्पत्ति के महत्वपूरा हिंतो को प्रभावित करती हो । 


सनन्‍्डलीय पद्धति की हानियां 
(2)5न्‍0ए६92८5 णएा 350व0 595068॥) 

१ जब अनेक व्यक्ति एक विभाग की श्रव्यक्षता करते हैं तो उस सगठन मे 
किसी भी प्रकार के ग्रादेश की एकत्ता (एप्वाए ० ००ग्रा॥र४70) नहीं स्थापित की 
जा सकती । इससे सगठन में एकीकरण तथा उत्तरदायी निर्देशक के अ्रभाव की 
सम्भावना रहती है । 

२ जब अनेक व्यक्ति सामूहिक रूप से कार्य करते हैं तो व्यक्तिगत उत्तर- 
दायित्व का निर्धारण नही किया जा सकता | 
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३ मण्डलीय पद्धति मे किये जाने वाले भ्रनेक निर्णय विभिन्न हितों (97- 
७7 गराध०४$) के मध्य हुए समभौते (८०००7०॥8०) पर आधारित्त होते हैं । 
सममभौतो द्वारा किये गये निर्णय सदा ही विवेकपूर्ण नही होते । यह हो सकता है कि 
कोई समझौता सभी सदस्यों के स्वार्थपूर्ण हितो के बीच हुआ हो अथवा वह स्वार्थी 
विचारों का समझौता हो सकता है । और, किसी भी सगठन के कुशल सचाहन के 
लिए यह स्थिति बहुत बुरी है । 

४ सण्डलौय प्रणाली से कार्य मे देरी होने की सम्भावना रहती है । 

५ सण्डलीय प्रणाली से कर्मचारियों मे दलीय राजनीति को प्रोत्साहन मिल 
सकता है | सदस्यो के बीच मतभेद होने के कारण, यह हो सकता है कि कर्मचारी 
दलबन्दी शुरू कर दें । 

६ विभागीय कार्यों के शीघ्र तथा सक्रिय प्रवन्ध के लिए आरायोग प्रणाली 
उपयुक्त नही है । 

७ सण्डल के सदस्यों मे वर्गीय भावना (॥७४0 5970 का अभाव होने तथा 
अनेक मतभेद होने के कारणा सगठन में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने की सम्भावना 
रहती है । 

८ प्रशासन करता एक व्यक्ति का कार्य है, भअ्रनेक व्यक्तियों का नहीं । भरत 
एकल अध्यक्ष (8708/6 ४८४०) की प्रणाली ही अ्रपनाई जानी चाहिए | 

“मण्डल बडी सभाओं की श्रसुविधाशों के भागीदार बन जाते हैं। उनके 
निर्णय धीरे होते है, उनमे शक्ति कम होती है, श्रौर उन्तका उत्तरदायित्व विकेन्द्रित 
होता है । उनमे वह ज्ञान और योग्यता नहीं पाई जाती जो कि एक ही व्यवित के द्वारा 
मचालित प्रशासन मे पाई जाती है। प्रथम कोटि के महत्वाकाक्षी व्यक्ति इनमे जल्दी 
नही आ पायेंगे क्योकि उन्हें मण्डल भे कम विशिष्टता तथा कम महत्ता प्राप्त होगी 
और स्वय को प्रसिद्ध करने का कम श्रवसर प्राप्त होगा । मण्डलो के सदस्य स्वयं 
जानकारी प्राप्त करने तथा विशिष्ट स्थान पाने के बारे मे कम प्रयत्न करेंगे क्योकि 
उनमें ऐसा करने की कम प्रेरणार्ये (१/०7२८७) पाई जाती हैं ।+ 

ग्रनेक अध्यक्ष प्रणाली किसी सेवा के दिन-प्रतिदिन के कार्य-सचालन के लिए 
प्रनुपयुकत है । इन मानों में प्रशासन एक ही व्यक्त का कार्य है श्रत झायोगों 
(0०ण्रवा55079) को कार्यपालक निर्देशकों (#०एपाॉ॥ए6 0#९००७) का उपयोग 
करना चाहिए । आयोग के निर्णय एक ही उत्तरदायी कार्यपालक अधिकारी के द्वारा 
कार्यान्वित किये जाने चाहिए । 
मनन्‍्डलो की सदस्यता 
(रैशाएशऊा।ए ० 7९ 809705) 

मण्डल के सदस्य पुर्राकालिक (#एछा-ता्र०) अद्यकालिक (77-7०) भ्रथवी 
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कार्य का उसी प्रकार वेतन पाता है जिस प्रकार कि कोई अन्य सरकारी कर्मचारी 
अपनी सेवाओ के बदले मे वेतन प्राप्त करता है । श्राशिक रूप से समय देने वाले 
सदस्य (?४7॥ गा 7॥॥0७/) को अपने कार्यो के लिए कोई प्रतिफल नहीं मिलता 
क्योकि मण्डल के कार्य के लिए वह अपने समय का केवल एक भाग ही देता है । 
मण्डल के पदेन सदस्य (##-णींएा० 7्राष॥70०७) भी हो सकते है । ये वे व्यक्ति होते 
हैं जो कि अन्य सरकारी पदों पर आसीन होते हैं और उन पटो के का रण ही वे मडल 
के सदस्य वन जाते है । यदि मण्डल का कार्य ऐसा है जिसमे अनुचित माँग किये जाने 
तथा अधिक समय लगने की सम्भावना है तो उसमे पूर्णो समय देने वाले वैत्तनिक सदस्यो 
की नियुक्ति की जानी चाहिप्रे। पदेन अथवा आशिक समय देने वाले सदस्य चूँकि 
गण्डल के कार्य की देख माल अपने गौर कार्य के रूप मे ही करते हैं श्रत वे इसकी 
ओर कम ध्यान देते हैं । 


संडलो अथवा आयोगो की किरमे 
([पए४९५ ०0 80705 0 (एशरप्राषइघ0ा) 


फिफनर (/7 772 ने मण्डलो अथवा श्रायोगो की निम्नलिखित किस्मो का 
उल्लेख किया है । 


(१) प्रशासकीय मण्डल (6 तागगरा#4ए९८ 80276), (२) नियामक आयोग 
(ए८९पॉदाए8 (20ग्राप्राउड्रणा), (३) पदसोपान से सम्बद्ध मण्डल (806 प्रपाट्त 
ग्रा०0 प्राध्चक्षाणाए), (४) स्थायी सलाहाकार मण्डल (एशशरशथ्याधा: 4वैश$इ079 
80०08), (५) पदेव मण्डन (25-०ग्रिंणा०0 808705), (६) द्विदलीय मण्डल (96 छा- 
एकाधइशा 30870) ॥* 


अब हम इनका क्रमश विवेचन करते हैं । 


(१) प्रशासकीय सण्डल--यह मण्डल सगठन की इकाई का विभागीय अध्यक्ष 
होता है | नगरपालिका प्रशासन मे स्वास्थ्य, मनोरजन व पुस्तकालय श्रादि से 
सम्बन्धित विभिन्न क्रियाओ्रो के लिए प्रणासकीय मण्डल बनाये जाते हैं । ये मण्डल उस 
इकाई (छाए) का प्रवन्च् तथा उस पर नियन्त्रण करते हैं जो कि उनके सुपुर्द की 
जाती है । 


(२) नियासक आयोग--सयुकत राज्य अमेरिका मे साव॑ंजनिक कल्याण के 
हित की दृष्टि से गैर-सरकारी व्यक्तियो तथा सम्पत्ति (07099) का नियमन व 
नियन्त्रण करने के लिए कुछ श्रायोगो का निर्माण किया गया है। ये आयोग श्र्घ॑- 
विधायक ((9७०७$-६6९४8280ए७) तथा अचँ-न्यायिक (0प्र४श्ानप्ताणश!) कार्य 
करते हैं । 


] 36077  शीचरलए (०5९० भा, ए707967 प५९ 046 806द05 390 (?0755१0703 
एफ 4वंशामाइदा07, 99 99 वा 


कु 


१२४ लोक प्रज्ञासन 


(३) पदसोपान से सम्बद्ध सण्डल--विभाग के कार्य का एक भाग मण्डल के 
सुपुदे किया जा सकता है। यह मण्डल अपने आपको सौंपे गये कार्य से सम्बन्धित 
अवे-विवायक तथा अर्व-व्यायिक कार्यों को सम्पन्न करता है। प्रशासकीय पदसोपान 
(4 फाग्रगाआझा।ए० ग्रद्चआणा9) का एक पदाधिकारी मण्डल के कार्यों के शासन- 
प्रबन्ध के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। वह मण्डल के प्रति उत्तरदायी नही 
होता । ऐसे मण्डलो (80०7१) के, जो कि विभागीय पदसोपान से सम्बद्ध रहते हैं, 
सर्वोत्तम उदाहरण है भारत के विभिन्न राज्यों मे पाये जाने वाले माध्यमिक शिक्षा 
मण्डल ($60णत8ए 80थ08 ० 800०थ॥०7) । ये मण्डल राज्य के शिक्षा निर्देशक 
(9फ7०णण ० 800८४णा) के माध्यम से शिक्षा विभाग (80)रट्शाणा 00एशा- 
7थाए) मे सम्बन्बित रहते हैं। शिक्षा निर्देशक शिक्षा-विभाग का विभागीय श्रध्यक्ष 
होता है, तथा मण्डल (80270) का पदेन-वेयरमैन (%-णील० टशशागाधा) भी 
होता है । 


(४) स्थायी सलाहकार मण्डल--महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी श्रथवा तकनीकी 
मामलो में विभागीय अध्यक्ष को परामश्श देते के लिए विभाग के पदसोपान से बाहर 
सलाहकार मण्डलो का निर्माण क्या जाता है। विभाग का अध्यक्ष इनके परामर्श को 
स्वीकार करने के लिए वाघ्य नही होता। ये मण्डल तकनीकी जानकारी (76०॥॥7- 
एव धा०एरॉथ्त8०) तथा सूचनाएँ विभागाध्यक्ष तक पहुँचाते हैं। प्रत्येक सरकारी 
विभाग इस प्रकार के सलाहकार मण्डलो से काम लेता है। भारत सरकार को आर्थिक 
तथा वित्तीय मामलो पर परामझ्ण देने के लिए भारत मे एक योजना श्रायोग 
(2 (०णा्रइ॥07) है । सरकार उसकी सलाह को माने, यहू एक पृथक 
वात है । चूँकि श्राजकल प्रशासव अधिकाधिक तकनीकी होता जा रहा है श्रत ऐसे 
सलाहकार मण्डलो की आवश्यकता बढती ही जा रही है । ये मण्डल अपने कार्यों में , 
कहाँ तक मफल होते है, यह इस वात पर निर्भर है कि उनके द्वारा दिया गया परामर्श 
किस कोटि (0४४॥॥५/ का है । 


(५) पदेन सण्डल--विभागीय पदाधिकारी अपने पदो की स्थिति के कारण 
इन मण्डलो के सदस्य वन जाते हैं। 


(६) द्विदलीय सण्डल---दलीय राजनीति (?श५ 7०॥0०७) को समाप्त करने 
के जिए कनी-क्ती ऐसे मण्डल बनाये जाते हैं जिसमे दो बडे दलो के प्रतिनिधि होते 
हैं । संयुक्त राज्य श्रमेरिका में, सिविल सेवा आयोग ((प्रशा 80५०७ (०म्ारा58000), 
अन्तर्राष्ट्रीय वारिज्य आयोग (पक 5808 (00ग्राताढा०७ (0गात5$इशआ०णा), जहाजी 
मण्टन (9758 छ०870), सवीय व्यापार आ्रायोग (एल्तशशथ पाबत6 ए.0आाग॥5- 
शणा) तथा सदीय रक्षित मण्डल (छछ्वथ्र्श (८४८४७ 00970) में दोनो ही दलों 
को प्रतिनिश्चित्त देने के इस प्रयोग से दलगत राजनीति समाप्त होने के चजाय और 
घढती हैं । इसके सदस्य अपने-अपने निजी हितों में वृद्धि करने का प्रयत्त करते है । 


व्यूरो तथा मण्डल अथवा आयोग प्रणाली का सगठत १२५ 


निष्कर्ष के रूप मे यह कहा जा सकता है कि मण्डल अ्रथवा आयोग प्रणाली की 
विभागाध्यक्षता का प्रयोग तभी करना चाहिये जब स्पप्ट रूप मे उसकी आवश्यकता 
अनुभव की जाती हो। ये मण्डल अथवा आयोग अर्व-विधायक तथा अर्थ-न्यायिक 
कार्यो के लिए तथा उस स्थिति के लिए सबसे अधिक उपयुक्त रहते हैं जहाँ कि 
प्रशासकीय अभिकरण को किसी भो प्रकार के दवाव डालने वाले समुदायों (?7655प7९ 
87०0७७) से बचाना होता है | 


3 


स्वतन्त्र नियामक्ीय आयोग 


([706०7७९ए०७॥६ २९४०[४०/५ (८0777 59079) 


देश का सम्पूर्ण प्रशासकीय ढाचा मुख्य निष्पादक श्रथवा मुख्य कार्यपालिका 
((फरार्भ 8:००७८१४७) के नियन्त्रण के अन्तगंत कार्य करता है । प्रशासन की सव 
इकाइया (0778) विभागो (706090777०70) मे बटी रहती हैं श्रौर वे सब मुख्य 
कार्यपालिका के निर्देशन, पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण में कार्य करते हैं। परन्तु सयुवत 
राज्य अमेरिका मे, सन्‌ १८८७ में अन्तर्राज्य वारिज्य श्रायोग (राधा 82९ 
(०फ्रा॥श८०९  (0गणा$४0०7) का निर्माण करके एक नवीन प्रशासकीय प्रयोग 
(97थपगराथवा) किया गया । इस झ्रायोग के दो विद्चिष्ट लक्षण ये थे कि (१) 
इसका निर्माण किसी भी नियमित निष्पादक विभाग के एक श्रग के रूप मे नही 
किया गया था। यह किसी भी नियमित निष्पादक विभाग (९०प्राएट 90ऐशा- 
गा) से पूर्णात स्वतन्त्र था। (२) इसका भश्रध्यक्ष कोई एक व्यक्ति नही, श्रपितु 
मण्डल (80070) था। सयुकत राज्य अमेरिका मे, अनेक बार नये-तये कार्यों को 
सम्पन्न करने का दायित्व प्रचलित निष्पादक विभागो को नही, बल्कि ऐसे नये 
अभिकरणो (५४8०7८८७) को सौंपा गया जिन्हे स्वतन्त्र नियामकीय झायोग (706* 
एथातवंदा रिव्टपॉंब0५ (०ण्राग्रा59075) कहा जाता है। ये श्रायोग प्रमेरिकी 
प्रशासकीय व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। ये श्रायोग इसलिये “स्वतन्त्र नहीं 
कहे जाते क्‍्योकिये किसी भी प्रकार के विधायक (7.०878]90४०), निप्पादक्क 
(&#०८ए०७४८) अथवा न्यायिक ()7प्रताल4॥) नियन्त्रण से स्वतन्त्र होते हैं, वल्कि 
इसलिये क्योकि ये किसी भी नियमित निष्पादक विभाग की परिधि से बाहर होतें 
है । उनको “नियामकीय” इसलिये कहा जाता है क्योकि वे अनुचित प्रतियोगिता की 
बुराइयो को रोकने के लिये नागरिको की कुछ क्रियाश्रों श्रथवा उनके श्राचार 
व्यवहार का नियमन करते हैँ । वर्तमान युग भे, सरकारें श्रनेक नियामकीय कार्यों 
को सम्पन्न कर रही हैं । सरकारें उचित प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न करने के लिये 
व्यक्तिगत झाचार ((णा०7८) श्रथवा सम्पत्ति के हितों का नियन्त्रण करती हैं । ये 
आयोग चूंकि नियाम्वय कार्यो को सम्पन्न करते हैँ श्रौर व्यवितयों तथा व्यवितयों के 
समुदायों के आचार की परिधि को नियमित व नियन्त्रित करते हैं, अत इन्हें “नियाम- 
लीय दायोग॑ का जाता है । 

इन आयोगो छो दासन की चतुर्थ णाखा' (फठााते छाशाए्ो! रण ध6 
8०५ दाणाप४75) बहा जाता है वयोकति इनके कार्य मिश्रित प्रकृति १॥5८० टीश्य2० ० 
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के होते है, श्र्थात्‌ प्रशासकीय (४ वागा]&090४८), श्र्घ-विधायक (0प७8- 
[६8590५०) और अर्पच-न्यायिक (0एवब-]७१०१३| )। अत ये सरकार की तीन 
शाखाओ भर्थात्‌ कार्यपालिका शाखा, व्यवस्थापिका शाखा और न्यायपालिका जाखा, 
में से किसी एक में भी ठीक नही बैठते । इन्हे 'शासन की शीप॑हीन शाखा' ([न७६०- 
[858 07870॥ ०07 ॥76 80ए०7 7९०) कहा जाता है क्योकि ये मुरय निष्पादक 
अथवा मुख्य कार्य-पालिका के अधीन नही होते । इन्हे 'काँग्रेस की भुजाओ” (4॥॥75 
० 6 (:०7287०55) की सजन्ञा दी जाती है क्योकि ये सयुक्त राज्य अमेरिका की 
कांग्रेस के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं | इन्हे 'स्वायत्तता के द्वीप ([84705 
०६ 2पर/07079) भी कहा जाता है । 

सयुकत राज्य अमेरिका मे, सन्‌ १८८७ से अनेक बार स्वतन्त्र नियामकीय 
श्रायोग स्थापित किये गये है। वे निम्न प्रकार के हैं-- 

(१) सन्‌ १६४४ मे, अ्रन्तर्राज्य व्यापार मे “अनुचित प्रवृत्तियो” (पए्शाशिः 
978०0७०९८४ ) को रोकने के लिये सघीय व्यापार आयोग (कर्ता फ्४त० ए०ा- 
78807) की नियुक्ति की गई थी । 

(२) सन्‌ १६२० मे, सघीय पावर आयोग (फए«त&ाश एऐ०्शछ' (0०्रयधाइ- 
४07) की नियुक्ति की गई थी । इसका कार्य नौचालन के योग्य नदियों पर जल- 
विद्युत के विकास के लाइसेंस देना तथा भावी नीति का निर्माण करना था। 

(३) सन्‌ १६३४ मे, प्रतिभृूति तथा विनिमय आयोग ($6९८॥य८४ धात 
७:९ाध्रा8० ००॥778807) की नियुक्ति की गई थी । इसका काये विक्री के लिये 
प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूतियों (5०८०ए०7४७७) के बारे में प्रचार नियमों को लागू 
करके निवेश-कर्त्ताओं (7ए०४०75) को सरक्षण प्रदान करना था । 

(४) सन्‌ १६३४ मे, तार तथा टेलीफोन कम्पनियों के बीच अनुचित प्रति- 
योगिता को रोकने के लिये सघीय सचार श्रायोग (#€तद्व्श (00ग्राह्मापरा28(0॥8 
(:070॥9887078 ) की नियुक्ति की गई थी । 

(५) सन्‌ १६३४ मे, राष्ट्रीय श्रम सम्बन्ध बोर्ड की स्थापना की गई थी 
जोकि श्रम क्षेत्र मे “सबसे पहला वास्तविक नियामकीय सस्थान” था । इसका काम 
श्रम सम्बन्धी अनुचित प्रवृत्तियो की रोकथाम करना था । 

(६) सन्‌ १६३६ मे, सयुकत राज्य सामुद्रिक झ्रायोग (ए 8 (कधग6 
(०णापरञ88075) की स्थापना की गई थी । इसको जहाजी दरो पर नियन्त्रण का 
अधिकार प्राप्त था ।-साथ ही, सयुक्त राज्थीय व्यापारिक जहाजो का विकास तथा 
रक्षा करना भी इसका कार्य था। 

(७) संघीय रिजर्व व्यवस्था के गवर्नेरों के बोर्ड (छे0बात णी 050४७०१05 
० 06 छ&&त6४) १८५5७४० 5950) की स्थापना सन्‌ १६१३ में की गई थी । यह 
सामान्य वित्तीय दशाओ, तथा उधार व उसके चालन की नीतियो को निर्धारित 
करता है, उधार की शर्तों का नियन्त्रण करता है (श्रर्थात्‌ उसके अनुचित विस्तार 


श्र्८ लोक प्रशासन 


तथा सकुचन को रोकता है ।) यह आयोग १२ सघीय रिजव॑ बैंको (#€त७४ 
]२९४९४४८ 8%7/:5) के कार्यों का निरीक्षण भी करता है । 

(८) सिविल एयरोनोटिक्स बोर्ड (टशां #थाणाक्षपात05 80270) (मत्ता) 
(४०४॥०79) की स्थापना सन्‌ १६३८ तथा १६४० में हुई थी । इसका कार्य वायु 
परिवहन सेवा (#7॥7 ह859077 &७५ए॥०७) का विकास करना है । यह सयुवत-राज्य 
वायु सेवा के श्राथिक पहलुओं (00007 8५०९८४$) का नियमन करता है, सुरक्षा 
के नियमों व स्तरों का निर्धारण करता है, हवाई दुर्घटलाओ की जाच पडताल करता 
है और अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन के विकास मे सहयोग तथा सहायता देता है । 


राष्ट्रपति, कॉग्रेस तथा न्यायपालिका के आयोगो का सम्बन्ध 
(क्‍१८४४०॥8 0॑ 6 (70ग्रागा5इश्लंगा३ शत 6 ?76/ंएेशा, 
(0०ग्रष्ठ/259 3700 (॥6 उपताएं४79 ) 


जब यह कहा जाता है कि नियामकीय श्रायोग स्वतन्त्र है तो इसका मतलब 
यह नही होता कि वे किसी भी प्रकार के नियन्त्रण से पूर्णत मुक्त होते हैं। अव हम 
इस वात पर विचार करते है कि शासन की श्रन्य तीनो शाखाओ के साथ उनकी 
सम्वन्ध क्या है । 
कॉमग्रेस और आयोग 
(]॥6 (०९7९५५ शाते (0ण्रगरा550॥5) 

आयोग का निर्माण काग्रेस द्वारा किया जाता है। काग्रेस द्वारा ही ईनको 
भत्ता प्रदान की जाती है । काग्रेस उनको समाप्त कर सकती है तथा उनकी शवितियों 
में परिवर्तन कर सकती है । काग्रेस ही उनके खर्च के लिए वापिक निधिया (#67708/ 
80708) स्वीकार करती है । कांग्रेस उसके वित्तीय साधनों मे कमी-बेशी कर सकती 
है। आयोग अपने द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों के लिए सीधे काग्रेस के प्रति 
उत्तरदायी होते है । 
राष्ट्रपति श्र श्रायोग 
।97९50 ९0६ 900 (707॥77स्‍59०णा5) 

आयोग के सदस्य, जोकि सख्या में पाच, सात या ग्यारह हो सकते हैं 
गप्ट्रपति द्वारा नियुक्त विये जाते हैं किन्तु नियुवित के पूर्व सीनेट (काग्रेस का उच्ते 
सदन) की अनुमति लेनी आवश्यक होती है । राष्ट्रपति सदस्यो को केवल अकुशलतो। 
रत्तव्य की उपेक्षा झथवा कार्यात्रय में दुर्व्यवहार के कारण पदच्युत कर सकता है 
परन्तु काग्रेस राष्ट्रवा+ द्वारा पदच्युत किये जाने की दाक्ति पर सर्वोच्च न्‍्यायालग 
(59फ़ादा० (०णा) द्वारा हम्फे मुकदम (स्रफ्शाज़ाधा/ (४६०) के दिये गये निर्णय 
के अनुयार, कुठ प्रतिवन्ध लगा सकती है । यद्यपि आयोग वित्त व बजट, लेखा 
प्रीक्ताप [&ए0णा) देवा झथीनस्यथ कमंचारियों के सम्बन्ध में बजट विभाग (07080 
०* 0८६ 8फ08व7, सामान्य लेखन कार्यालय (ठव्छप्छ #&००००प्रधा8 0॥००) 
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तथा सिविल सेवा ग्रायोग (टएत 56४०९ (/०ए७ाशा5500) द्वारा बनाये गये 
प्रशासकीय नियमों के अन्तर्गत कार्य करते हैं, किन्तु उनकी मुख्य उत्तरदायिता 
(४0००००स्‍7०४०॥7ा५ ) सीधी काग्रेस के प्रति ही होती है। शब्रायोग राष्ट्रपति के 
नियन्त्रण से मुक्त होते है, विशेषत निम्नलिखित तीन कारणो से -- 

(१) जबकि राष्ट्रपति चार वर्ष के लिये चुना जाता है, आयोग के सदस्यों 
का कार्यालय पांच, छ या सात वर्ष होता है। अत राष्ट्रपति जब अपना पद ग्रहण 
करता है, उस समय वह नये सदस्यों को नियुक्त नही कर सकता क्योकि सदस्यों का 
कार्य-काल राष्ट्रपति के कार्य-काल से अधिक लम्बा होता है । इस 'प्रसमान कार्यकाल 
व्यवस्था” के कारण कोई भी राष्ट्रपति आयोग के सभी सदस्यो की नियुक्ति नहीं 
कर सकता । अत सदस्यो को नियुक्त करने का राष्ट्रपति का अश्रधिकार सीमित ही 
होता है । 

(२) आयोग के सदस्यो को पदच्युत करने की राष्ट्रपति की शक्ति बहुत 
सीमित होती है । काँग्रेस ऐसी शर्तों का निर्धारण कर सकती है जिनके श्रन्तर्गत ही 
सदस्यों को हटाया जा सकता है। श्रत राष्ट्रपति की सदस्यों की पदच्युत करने की 
शक्ति भी प्रतिबन्धित ही रहती है । 

(३) राष्ट्रपति को श्रायोग के निर्णयो को बदलने, वीटो करने (विशेषा- 
धिकार द्वारा रह करने) तथा उनका पुनरवलोकन करने का अधिकार नही होता । 
आ्रायोग के निर्णय राष्ट्रर्पात के सम्मुख प्रस्तुत भी नही किये जाते । इस प्रकार जहाँ 
तक राष्ट्रपति के साथ इनके सम्बन्ध का मामला है, परम्परा (वृाब्बताधणा) तथा 
कानून (,89), दोनो ही इन आयोगो को ठोस स्वतन्त्रता की वास्तविक स्थिति प्रदान 
करते हैं । 
न्यायपालिका और शायोग 
(जाताटाभाए 800 (ण्रव550॥5) 

पक्षों (2०7०5) के अनुरोध-पत्रो (?७८॥007$) पर सर्वोच्च न्यायालय 
($5097०॥७ (८०००४) को श्रायोग के निर्णंयो का पुनरवलोकन (८५७७७) करने का 
अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय श्रायोग के निणुयो की पुष्टि कर सकता है, उनमे 
सशोघन कर सकता है अथवा उनको रह कर सकता है । 
नियासकीय कारें की प्रकृति तथा सचालन 
(पिश्माप्ार शाह (जाएएटा ण २€एप्ॉघ्वाणए छाष्या655) 

आयोग मिश्चित प्रकार (](5606 ६५७०) के कार्यो को सम्पन्न करते है। 
उनके कार्य प्रशासकीय, अधघुे-विधायक तथा अधघे-न्यायिक प्रकृति के होते हैं। ये 
आयोग नियम बनाते हैं, यह इनका अधे-विधायक (0ए४४-6४82४6) कार्य है। ये 
इन नियमों को लागू करते हैं तथा कायंचाइया करते हैं, ये इनके प्रशासकीय काय॑ हैं। 
ये मसुकदमो मे निणुय देत्ते हैं व अ्रपील सुनते हैं श्रादि, ये इनके अ्रघ॑-न्यायिक ((१४४४8- 
]007००४]) काये हैं। लोगो के आचार का नियमन करने के लिये व्यवस्थापिका 
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(.«हाश2ए06) कानून पास॒॒ करती है, उदाहरण के लिये, यह कि रेल व सडक 
परिवहन तथा बिजली की दरें “न्यायपूर्ण व उचित” (3958 शार्प 7०७5०॥47) हो, 
भोजनालय (रे८४४णावा॥।5) तथा दुग्बभालाए (0प्वा25) 'साफ व स्वच्छ [$शागधा)) 
रहे, मालिक श्रथवा नियोवता (टिफप्ना०॥०४) श्रपने कर्मचारियों के जीवन, स्वास्थ्य 
तथा उनकी सुरक्षा की उचित देखभाल करें, और यह कि वारिएज्यिक प्रवृत्तियां 
“अनुचित श्रथवा धोखेधडी से पूर्ण” (एग्राशि। ० ४८००००७४४४०) ने हो भ्रथवा उनमे 
प्रतियोगिता के अनुचित तरीको” का प्रयोग न किया जाये। अब समस्या यह 
उत्पन्न होती है कि इस वात की व्याख्या कैसे की जाये कि क्या 'उचित!' है, वया 
“अ्रनुचित” है आदि । श्रायोगो से यह कहा जाता है कि वे इस सम्बन्ध में आवश्यक 
नियम तथा विनियम (२६४ ॥0 7:68व्रधणा5) जारी करें। यह झायोगो वी 
अर्ध-विधायक कार्य है। आयोगो को नियमो के भग करने वाले व्यक्तियों के मुकदमो 
से निर्णय भी करने होते है । यह उनका अ्र्ध-न्यायिक कार्य है। इस प्रकार भागोग 
“मिश्चित प्रकार के कार्यों को सम्पन्न करते हैं।' प्रायोगो को “तथ्यों का अन्वेषण' 
करना होता है, खोजवीन करनी होती है तथा नियामकीय कार्य के बारे में जनता 
का मत जानना होता है और फिर इन तथ्यों (7४०७) के झ्राधार पर ही उन्हें झपने 
निणांय देने होते हैं । 

स्व॒तन्त्र नियासकीय श्रायोगो की स्थापना के कारण 


(१९४८5०७5४ ६07 6 एबम्गीाकफ्राशा ण ग्रश्॒शातेशा रिष्र्णशिणए 
€ 0शात्रा550॥5) : 


स्वतन्त्र नियामकीय आयोगो की स्थापना के निम्नलिखित कारण थे--- 


(१) नियामकीय कार्यों मे अर्ध-ल्यायिक तत्व पाया जाता है।यह सोचा 
गया कि अर्थ-न्यायिक कार्य एक निष्पादक विभाग (फिश्णाातत्ट त९एशांग्राशा] 
की अ्रपेक्षा एक स्वतन्त्र आयोग द्वारा अधिक अच्छी प्रकार से सम्पन्न किये जा 
सकते है । 

(२) यह विचार किया गया कि नियामकीय कार्य निर्देलीय (#ए७-एश।(ए 
580) आधार पर सम्पन्न किये जाने चाहियें । स्वतन्त्र आयोगो का निर्माण इसी आशा 
से किया गया था कि वे निर्देलीय आधार पर कार्य करेंगे । 

(३) अनेक नियामकीय कार्य प्रावैधिक श्रथवा तकनीकी (॥6०ंधा०थ) 
प्रकृति मे होते है । श्रत आवश्यकता इस बात की होती है कि ऐसे कार्यों को विशेषज्ञ 
अथवा जानकार लोग ही अपने हाथो में लें। इसी कारण नियमन करने का कार्य 
स्वदन्त्र विशेषज्ञों को सौंप दिया गया । 

(४) कुछ स्वतन्त्र आयोगो का निर्मारण इस कारण भी किया गया था क्योंकि 
कुछ प्रादेशिक मागो की सतुष्टि के लिए ऐसा करना आवद्यक था । 

(५) नियामकीय कार्यो के सम्बन्ध में अपनाई गई सरकारी नीति एक 
प्रयोगात्मक अझवस्या (एएव्याग्रवावों 538०) में थी। यह सोचा गया था कि 
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(५) इन आयोगो से प्रशासकीय खर्चो में वृद्धि होती है। अनेक स्थितियों 
में ऐसा होता है कि अपने कार्यो को सम्पन्न करने के लिए वे विभागों [7क्षृथ्रां 
॥2॥5) की सेवा का उपयोग नही करते, अपितु अपने निजी विशेष तथा पृथक 
अ्भिकरणो (882॥०८४) का निर्माण करते हैं। इससे अनावश्यक रूप में दृगुना 
स्टाफ रखना पडता है । 

(६) आयोग मिश्नित प्रकार के कार्यों को सम्पन्न करते है। वे एक ही साथ 
विधि-निर्माता (,3फ-॥८७7), कार्य-सचालन तथा न्यायाधीश होते हैं । वे “प्रनुचित 
प्रतियोगिता से पूर्ण व्यापारिक क्रियाओं” के “स्तरो अथवा मानदण्डो” (80009) 
का निर्धारण करते है | वे ही इन स्तरो ह्रथवा मानदण्डो को लाग्रू करते हैंतपा 
कानून भग करने वालो पर प्रभियोग लगाते हैं। इस रीति से नागरिको के अ्रधिकार 
खतरे मे पड जाते है। जैसा कि एक लेखक ने कहा है कि “आयोग से यह कहा जात 
है कि नीति के निर्धारण के कार्य के साथ ही साथ, जो कि अनेक वार तीव्र दलीय 
वाद-विवाद अथवा भ्राथिकवर्ग के विरोध का विषय वन जाता है, न्यायिक कार्य 
सम्पन्न करें। वस्तुत यह वह वातावरण नही है जिसमे कि नागरिकों के अधिकारों के 
सम्बन्ध मे निर्णय किये जायें । स्वतन्त्र आयोग व्यवस्था की यह एक पनिवायें तथा 
ग्रन्तनिहित ([707७॥) कमजोरी है. ।!! हि 

(७) यह हो सकता है कि अ्रभिकरण के कर्मचारी कानून को लागू करने में 
समर्थ तथा योग्य न हो । 

(८) एक एकीकृत प्रशासकीय व्यवस्था मे सत्ता की रेखा ([,॥0 
क्षपागणयां)) सुख्य निष्पादक श्रथवा मुख्य कार्येपालिका ((फार्थी 8:४०ए४४०) से सभी 
विभागों तथा भ्रभिकरणो तक जानी चाहिए और सभी प्रभिकरण तथा विभाग 
प्रत्यक्षरूप से नहीं बल्कि महाप्रबन्ध के रूप से मुख्य निष्पादक के माध्यम ऐैं 
व्यवस्थापिका (7,८875009077७) के प्रति उत्त रदायी होने चाहिये । परन्तु नियामकीय 
श्रायोग व्यवस्था प्रशासकीय सगठन के इस मूलभूत सिद्धान्त का उल्लघन करती है 
तथा प्रशासन में भ्रम उत्पन्न करती है । 
निष्कर्ष (00)८एाणा) ह 

स्वतस्त्र नियामकीय श्रायोगो द्वारा उत्पन्न इस भ्रम (ि|शा॥8) को राबेट 
ई० कुशमैन (२०७०४ 8 (प्रश्मभशाध्या) ने इन शब्दों में व्यक्त किया है 

“स्वतन्त्र नियामकीय झायोग संघीय प्रद्मामन के पुनर्गठन की क्सी भी 
योजना के लिये एक चुनौतीपुर्णं समस्या ला खडी करते है। वे वास्तविक तथा 
सम्भावित रूप मे विकेन्द्रीकरण (70००थ॥ए2॥247०॥) का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
यद्यपि वे न्यायालयो के निरीक्षण से बचे नही रहते, तथापि राष्ट्रपति के नियन्त्रण से 
वे पूर्णात भुकत होते हैं । अनुभव के अनुसार तो ऐसा कोई व्यावहारिक उपाय नही 


- मील य कल बक पी अिलालिफ टि5 ८ 4008 सकी 2 08832 कद: पे 2: लय 5 अप 
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दिखाई देता जो उन्हे काग्रेस के प्रति उत्तरदायी वनता हो । बे तो राष्ट्रीय सरकार 
में एक प्रकार के चतुर्थ विभाग ( #णा॥ त6एशात्रथा) के समान है ।” 

४ संघीय नियमन (#त6ावा 7२८हए/शाएणा) के एक उपाय के रूप मे, 
अनुभव के श्राधार पर, स्वतन्त्र आयोगो के लिए अत्यधिक झादर की भावता पाई 
जाती है । इस बात की ओर भारी भुकाव पाया जाता है कि उत्पन्न होने वाले नये- 
नये नियामकीय कार्यो का निपटारा इस रीति के प्रयोग द्वारा किया जाना चाहिये । 
किन्तु साथ ही इन स्वतन्त्र सस्थाओं की सरया में वृद्धि का आवश्यक रूफान 
प्रशासकीय व्यवस्था के विकेन्द्रीकरणा तथा अव्यवस्थित होने की ओर होने लगता 
है। थे अनुत्तरदायिता के क्षेत्र हैं। इनके अधिकार में महत्वपूर्ण प्रशासकीय क्षेत्र है 
जी राष्ट्रपति के निर्देशन एवं उत्तरदायित्व की पहुँच के बाहर है''*।” आयोग ऐसा 
कार्य सम्पन्न करता है जिसके सम्बन्ध मे इसे, एक ही साथ, राजनैतिक हप्टि से 
उत्तरदायी तथा न्यायिक दृष्टि से स्वतन्त्र रहना चाहिए । “यह स्थिति एक अ्रमजाल 
सी प्रतीत होती है। यदि नियामकीय आयोग, वर्तमान और भावी, पूर्णतया स्वतन्त्र 
रखे जायें तब तो वे नीति-निर्धारण तथा प्रशासकीय कार्य जैसे गत्यन्त महत्वपूर्ण 
केत्य को सम्पन्न करने के लिए पूर्णतया श्रनुत्तरदायी बन जाते हैं. श्रौर दूसरी ओर, 
यदि आायोगो की स्वतन्त्रता की स्थिति का अपहरण कर लिया जाये तो यह उनके 
न्यायिक तथा अध्-न्यायिक कार्यों के निष्पक्ष सम्पादन के लिए एक गम्भीर धमकी बन 
जाती है ॥/”7 


आयोग को राजनैतिक हप्टि से उत्तरदायी तथा न्यायिक दृष्टि से निष्पक्ष 
एव स्वृतन्‍्त्र केसे बनाया जाय, यह एक वडी दुविधा मे डालने वाली बात है । सघ 
सरकार मे प्रशासकीय प्रवन्ध-व्यवस्था का भ्रष्ययन करने के लिए राष्ट्रपति रूजवैल्ट 
(?०5त०7६ 8००४८४७॥) ने जो प्रशासकीय प्रबन्ध समिति ((०प्राएा6९ ठऊ 
0 वगावा5। ६९४७ परध्या8 87७07) नियुक्त की थी उसने सन्‌ १६३७ में श्रपना 
प्रतिवेदन (१२०००॥) प्रस्तुत किया । स्वतस्त्र नियामकीय आयोगो के सम्बन्ध में इस 
समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की | इसने सिफारिश की कि आयोगों का 
नियमित निष्पादक विभागों (२८९पॉशा ०८८०ए०४९ 46एश 0॥०॥8) में एकीकरण 
कर दिया जाना चाहिये । इसके श्रतिरिक्त, भ्रायोगो को दो भ्रनुभागो (8$९९०079) में 
बाँट दिया जाना चाहिये, श्रर्थात्‌ न्‍्याग्रिक अनुभाग (590॥७४| ४९८१०७) और 
प्रभासकीय भ्रनुभाग (8त7रग5पशधए७ $९००४०॥) । प्रणासकीय अ्नुभागों को 
नीति निर्धारित करने तथा नियम बनाने के भ्रधिकार दिये जायेंगे भ्रौर इसको एक 
विभाग का ब्यूरो (छण्ा७४०) अथवा सम्भाग (09)807) बना दिया जायेगा, 
फलत यह सचिव (8८८८७7५) तथा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा । न्यायिक 
अनुभाग, जिसको कि आयोगो के न्यायिक कार्य सम्पन्न करने पडेंगे, उन बिभागो 
“22082 नल आय मम सफ 
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(70०9 ०ा5) में रहेगा जोकि “प्रशासकीय गृह-प्रवन्ध कार्यों” को करने के 
उद्देश्य से बसाये गये हो, परन्तु यह अनुभाग श्रन्य किसी भी बन्धन से पूर्णात स्वतत्त 
रहेगा । राष्ट्रपति द्वारा इसके निर्शोयो का पुनरवलोकन नही किया जा सकेगा, श्रत 
यह स्वतन्त्र रूप मे तथा निष्पक्षता के साथ कार्य कर सकेगा । इस प्रकार आयोग के 
प्रशासकीय कार्यों का विभागों मे एकीकरण कर दिया जायगा तथा उनको उत्तरदायी 
बताया जा सकेगा, ओर दूसरी श्रोर न्यायिक क्षेत्र मे उन्हे स्वतन्त्रता प्राप्त हो 
जायेगी । काग्रेस ने इस योजना को अ्रस्वीकार कर दिया । ः 
हुवर श्रायोग (प्र००ए८/ ००ग्रागाइ्श07) १६४६ ने कई बडे तकंपूर्ण व 
उचित सुझाव दिये । इसने प्रचलित अभिकरणो (#४2०7०४७) का एकीकरण करने, 
चेयरमैन की शक्तियो मे वृद्धि करने, आयुक्तो ((०7॥5श०॥०४$) को अधिक वेतन 
देने तथा स्टाफ विशेषज्ञों (थी ७००४७) को अ्रधिक सत्ता प्रदान किये जाने की 
सिफारिश की । परन्तु आश्रायोग ने मुलभूत ढाचे के विरुद्ध एक प्रधान या अध्यक्ष, 
(पस्॒८०१) रखने की वात की सावधानी के साथ उपेक्षा कर दी | इस प्रकार, समस्या 
जहाँ की तहाँ रही ।! 
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सरकारी उद्चयमो' का प्रशासन 


(08 077758॥7407 0 9808 +7270977988) 





सरकारी उच्चयम (886 ८एाधव07786), जिसका अश्रर्थ है श्रौद्योगिक, कृपि- 
सम्बन्धी, वित्तीय तथा वाणिज्यिक व्यवसायों का सरकारी स्वामित्व (8896 ०एथ- 
»॥9) तथा सरकारी सचालन (806 ०7शक्वाणा), श्राजकल लगभग एक सा्वदेशिक 
पेथ्य बन गया है। अवन्चनीति (/वा5४८८,६४०/ का प्राचीन सिद्धान्त अ्रव पूर्णतया 
अव्यावहारिक हो गया है । सरकार के कार्य, उद्योग (त0४ध9) तथा व्यापार 
(7५46०), ये चीजे परस्पर इतनी सम्बद्ध एवं सयुक्त हो गई है कि उनके पूर्ण 
पृथक्करण (86927000॥) का प्रश्न अधिक समय तक नही उठाया जा सकता। हमारे 
सामने ऐसे उदाहरण है कि ससार के लगभग सभी देशो में, चाहे वे उन्नत हो भ्रथवा 
कम-उन्नत, सरकारी उद्यम चादू हैं। यहाँ तक कि सयुकत राज्य अमेरिका जैसे देश 
में भी, जहाँ कि सरकारी उद्यम को सदेह की दृष्टि से देखा जाता है और इसको 
व्यक्तिगत स्वाधीनता मे एक कटौती माना जाता है, हम देखते है कि टेनेसी घाटी सत्ता 
(पक्षा८४४८ ए४॥७५ &४०॥००४५७) का सचालन किया जाता है जोकि सरकारी 
उच्चम का एक विशिष्ट उदाहरण है । सोवियत रूस (80श6६ 8५५७७) में सरकारी 
क्षेत्र (8808 5०००7) पूर्णात व्यापक है श्रोर देश के लगभग सस्पूर्ण श्राथिक जीवन मे 
फेला हुआ है । रूस के सविधान मे स्पष्ट शब्दों मे यह कहा गया है कि “अर्थ-ब्यवस्था 
(80०00079]) की समाजवादी पद्धति तथा उत्पादन के साधनों का समाजवादी 
स्वामित्व ($0088६ 0ज्ञा०5॥9) ही सोवियत सघ (0 $ 8 छ ) की आर्थिक 
गीव का दृंढ श्राधार है जिसकी स्थापला अर्थ-व्यवस्था की पूँजीवादी पद्धति की 
पमाप्ति, उत्पादन के साधनों के व्यक्तिगत स्वामित्व के उन्मूलन और मनुष्य द्वारा 
मनुष्य में शोषण (00/8007) की समाप्ति के परिणामस्वरूप की गई है 

इसी प्रकार फ्रास की श्र्थ-व्यवस्था (2007०॥५) का एक बडा क्षेत्र सरकारी 
उच्यमो के मेल अत है सरकार तिगनों 07006 00907) दवा 7 9 । सरकारी निगमों (779॥0 (007790947078) तथा राज्य द्वारा 


! सरकारी उद्यम की समस्याञ्रो का विस्तृत विवेचत लेखक की “भारत मे 
परकारी उद्यम पर ससदीय नियन्त्रण (शक्षावक्षा।लाक्षिए एणाएए 0एथ वै4/८ 
थ/लफााइ8 था [एता9) नामक पुस्तक में क्रिया गया है। यह पुस्तक मेट्रोपोलिटन 


डक क० फैज बाजार, देहली द्वारा प्रकाशित की गई है । 
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अधिकृत एवं सचालित कम्पनियों की एक लग्वी और विविध सूची है। इसमे विद्युत, 
गैस व कीयला निगम, रेलवे, राष्ट्रीय वायुमार्ग, दो वडी जहाजी कम्पतिया, पेरिस 
प्रिवहन व्यवस्था, एलसेशन पोटाश खाने (&]5श7०॥ ?085॥ ँ८४), टौलकुस 
निद्रे दूस प्लान्ट ([0पॉ८ए४८ ग्रात॥०४ 92॥0), वायुयान निर्माण उद्योग का एक 
बडा भाग, रिनाल्‍ट मोटर बवर्स (७॥४0॥ 'श०060 ७०75), चार बडे जमा बैक, 
देश का आधा बीमा व्यवसाय, फ्रास की सीमाओं पर स्थित वारिज्यिक रेडियो 
स्टेशन, फिल्‍म तथा सिनेमा कंम्पतिया तथा इसके अतिरिक्त श्रच्य क्षेत्र सम्मिलित हैं। 
ब्रिठेन मे, सन्‌ १६९४५ व ४० के बीच मे मजदूरदलीय सरकार ने कोयला, गैस, 
परिवहन (77॥87070), वायुमार्ग, विजली तथा लोहा व इस्पात उद्योगों तथा बैक 
आफ इगलेड का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसी प्रकार, यदि हम श्रीलका (८०४०), 
पाकिस्तान, ब्रह्मा व टर्की श्रादि कम-विकसित (एञत" १०४००७८०) देशो की ओर 
देखें तो सरकारी उच्चम के अनेक उदाहरण हमारे सामन झाते हैं। टर्की मे कृषि 
बैंक (8877०एए४र 9०7), मिट्टी द्वारा निर्मित पदार्थों का कार्यालय, कृषि सामान 
गभिकरण (887०णोपाणं एपएए/०7 8०१०७) आदि सब पर राज्य का ही 
स्वामित्व है भौर ये अनेक प्रकार से कृषको की सहायता करते हैं। “उद्योग तथा 
दोनो ही क्षेत्रो में टर्की के श्राथिक विकास का इतिहास बहुत कुछ सरकारी उद्यम से 
ही सम्बन्धित रहा है । इस प्रकार उद्योग, कृषि तथा वारिज्य के क्षेत्र भे राज्य का 
प्रवेश अब लगभग सभी देशों में काफी महत्वपूर्ण हो गया है। इसकी उत्पत्ति अवेक 
मकर की प्रेरणाओं (7/०॥४८७), दबावो (?7८४८४77०5) तथा उद्देश्यों (?फ्र9०४०७) 
के कारण हुईं जोकि देश-देश व सरकार-सरकार की भिन्नता के अनुसार भिन्न-भिन्न 
हैं । किसी भी राष्ट्र की व्यावहारिक श्रावश्यकताएँ, प्रतिरक्षा सम्बन्धी बातें, राज- 
नैतिक विचारधारा, सामाजिक शास्त्र, झाथिक विकास की दक्शा--ये अनेक तत्व हैं 
जीकि किसी न किसी प्रकार से इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसी देश के 
ओद्योगिक तथा वारिएज्यिक क्षेत्र मे राज्य को कौनसा भाग श्रदा करना है। 


स्वतन्त्रता प्राप्ति से पृवं, भारत की अ्र्थ-व्यवस्था (8007ण79) झ्रायोजना- 
चद्ध (0भगा८१) नहीं थी । उस समय तक भारत एक कृषिप्रधान देश था जोकि 
ब्रिटिश उद्योगी के लिए कल्चा माल (२8५ 74०79[) प्रदान करता था | स्वतन्वता 
प्राप्ति के पदरचात्‌ राष्ट्रीय सरकार का यह उत्तरदायित्व हो गया कि वह इस देश की 
बढती हुईं जनसल्या की निर्घेनता दर करे श्रौर रहन-सहन के स्तर मे सुधार करे । 
अत अ्रव भारत सरकार निर्धनता, पौष्टिक भोजन की कमी, बीमारी तथा श्रशिक्षा 
को दूर करने के लिये आर्थिक विकास की गति तीजन्न करने के भगीरथ प्रयत्नो मे लगी 
हुई है । इस कारण ही सरकार को आ्राथिक उद्यमो के अनेक क्षेत्रो मे हस्तक्षेप अथवा 
प्रवेश करने की प्रेरणा मिली है ! 








० आम भक्त + जलन जजब कक आर अमल 7 चरम कम पक शक जम 
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सरकारी उद्यमो के सम्बन्ध में जो प्रणासकीय समस्‍्याएँ उत्पन्न होती है वे 
निम्न प्रकार है :-- 

(१) सरकारी उद्यमों का प्रवन्त किस प्रकार किया जाता है ? 

(२) ससद (?शाशक्षाशशा।) के प्रतिनिधि के रुप मे, मन्‍्त्री (शाह) 
भारत भें सरकारी उद्यमों पर किस प्रकार नियन्त्रण रखते है ? क्या उसकी शक्तिया 
स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त होती है ”? क्या उसकी शक्तियों पर कोई 
रोक लगनी चाहिये ? 

(३) सरकारी मिंगमो (?09॥0 (१०79०७॥078) पर नियस्त्रण रखने के 
लिए समद द्वारा क्या-क्या उपाय अपनाये जाते हैं ? किसी भी निगम के कार्य भारी 
(परधाधा86) मन्त्री से उमर निगम के कार्यो तथा सचालन के बारे में कीन-कौन से 
प्रइन पूछे जाने चाहिये ? निगमो के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए संसद 
के सदस्यो को और कौन-कौन से साधन प्रदान किये जाने चाहिये ? 

(४) ससंद की सार्वजनिक लेखा समिति (?प०॥० 4९०९००७॥७ (70ग्रा॥66) 
तया प्रावकलन समित्ति (00708 0०॥ 29777988) जैसी वित्तीय समितियों द्वारा 
मिगमो पर क्या तथा किस प्रकार नियन्त्रण रखा जाना चाहिये । 

(५) सरकारी निगमो पर जो ससदीय नियस्त्रण लागू किया जाता है, क्या 
वह पर्याप्त हैं ? यदि नही, तो क्या सरकारी उद्यमों से व्यवहार करने के लिए ससद 
की एक प्रवर सप्तिति (36०८६ ००॥॥०१४७७) होनी चाहिए ? यदि नही, तो क्यों ” 

(६) मरकारी उद्यमो से सरकार का वास्तविक सम्बन्ध क्या है? 

अ्रव हम सरकारी उद्यमो के प्रवन्ध से सम्बन्धित समस्याओ पर विचार 
करते है । 


सरकारी उद्यमो मे प्रबन्ध के स्वरूप 
(76णाड ० शत्ा॥एशाशाए हा 598 सा ए7565) 

गत झाताव्दी (05०866) में व्यावसायिक उद्यमों के सरकारी स्वामित्व एव 
सचालन की सख्या में अधिक वृद्धि हो जाने से एक मुलभुत समस्या यह उलने हो 
गई है कि किसी भी उद्यम की सबसे अच्छी प्रवन्ध-व्यवस्था किस अ्रकार हो सकती 
है ? प्रवन्व के किस स्वरूप को अपनाकर सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किये जा सकते 
हैं? समार के भिन्न-भिन्न देशो मे प्रवन्ध के विभिन्न रूपो के साथ अनेक प्रयोग किए 
गये हठँ १ 

सरकारी उद्यमो के प्रशासव के लिए अधिकतर सगठन के चार रूपो (०75) 
का उपयोग किया जाता है जोकि निम्न प्रकार हैं -- 

(१) वे उद्यम जिनका सचालन अन्य सरकारी क्रियाओं के समान ही किया 
जाता है, अर्थात्‌ विभागीय प्रबन्ध (06एश्रागालया्थे गरशक्षा३8९ग76०7॥/॥ )। 

(२) सरकारी निगम (?फ्श6 (०ए७०७॥॥०॥७ ) 


हर 
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(३) मिश्रित पूँजी कम्पनियाँ (उणा: 50०6 ००णगएथाा०5) जोकि या तो 
पूर्णतया सरकारी स्वामित्व के अन्तर्गत हो अथवा मिश्चित अर्थात्‌ प्राइवेट सस्थाग्रो के 
साथ साभेदारी (77०79) में हो । 

(४) सचालन ठेका (0फछाब्वागाड् ०78०) एक ऐसी व्यवस्था है जिसके 
ग्रस्तमंत सरकार किसी भी प्राइवेट अथवा निजी सस्था के साथ सरकारी उद्यम के 
प्रबन्ध तथा सचालन का ठेका करती है । 

सरकारी उद्यमो को कार्य-दक्षता एवं कुशलता के साथ चलाने के लिये यह 
आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न उद्यमो के लिये ठीक-ठीक प्रकार की प्रवन्ध-व्यवस्था का 
चुनाव किया जाये। प्रव हम सरकारी उद्यमो को ऊपर बताई गई इन विभिन्न 
प्रकार की प्रवन्ध-व्यवस्थाओ्रों के सापेक्षिक गुणों की विवेचना करेगे । 


(१) विभागीय प्रबन्ध 
(ए0शृथ्राप्राष्याशं ३४0७॥१एश४१०९णा) 

विभागीय प्रबन्ध-व्यवस्था का उपयोग अनेक देशो में रेलो, सचार के साधनों, 
बन्दरगाहो, राजस्व-प्रजन की प्रकृति वाले वारिज्यिक (0०ए्रगराधाणध) तथा 
श्रौद्योगिक एकाधिकारों ([70090706 707090॥65), और यहाँ तक कि निर्माण 
उद्योगों के लिये भी किया जाता है। भारत मे, रेलवे, जोकि सबसे बडा सरकारी 
उद्यम है, विभागीय प्रबन्ध-व्यवस्था के श्रन्तर्गत है तथा अब चितरजन लोकोमोटिव 
चवर्स ((फ्रा/क्षात्षण]क्षा [,000700ए८ ५४०१७), पेरास्वूर मे इन्टीग्रल कोच फैक्टरी 
(पाह्ड्रार्ध 0080०ी छ4८०णा५) तथा युद्ध-सामग्री का निर्माण करने वाली व विशिष्ट 
प्रतिरक्षा की सामग्री की पूर्ति करने वाली कुछ फैक्टरियो का सगठन व उनकी वित्तीय 
व्यवस्था तथा नियन्त्रण बहुत कुछ उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार कि केन्द्र 
सरकार के अन्य किसी विभाग का । 

शुद्ध रूप से इसमे निम्नलिखित विशेषतायें पाई जाती है -- 

(१) उद्यम की वित्तीय व्यवस्था राजकोष (77०8$77४) से लिये जाने वाले 
वापिक विनियोजनों (87रग084 8997097070॥$) द्वारा की जाती है तथा इसकी 
आ्राय का सम्पूर्ण अथवा एक वडा भाग राजकोप मे दे दिया जाता है , 

(२) उद्यम का नियन्त्रण बजठ, लेखाकन (4०००४॥॥॥४) तथा लेखा-परीक्षण 
(४प्6() के उन नियमों के द्वारा होता हैं जोकि अन्य सरकारी विभागों मे लागू 
होते है है 

(३) उद्यम के स्थायी कमंचारी-वर्ग मे सिविल सेवक ((0णां 5धाएक्षा5) 
होते हैं। उन कर्मचारियों की भर्ती को रीतियाँ तथा सेवा की शर्तें श्रादि सामान्यत 
वैसी ही होती हैं जैसी कि श्रन्य सिविल सेवको के लिये होती है , 

(४) उद्यम का सगठन साधारणुतया सरकार के केन्द्रीय विभाय (शा 
व०छआ८ए) के एक बडे उपसभाग (9४9-0५80०॥) के रूप मे किया जाता है 
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और उद्यम विभागाध्यक्ष (७४० ० ]6 (५कथा।7०॥) के प्रत्यक्ष नियल्‍्त्रण मे 
रहता है । 

(५) जब कभी यह देश की कानूनी व्यवस्था ([.०९॥] 5४४०7) मे लागु 
होता है तो उद्यम को राज्य (98०) के सर्वश्रेष्ठ विभेपाधिकार प्राप्त होते हैं और 
सरकार की सहमति के बिना उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता ।”* 

इस प्रकार, विभागीय प्रवन्ध-ब्यवस्था वाले उच्यम का सगठन वस्तुत पद- 
सोपान (प्तावधाणा9) के आधार पर होता है जिसका प्रधान एक मन्त्री (१४४०) 
होता है श्रौर जो अपने कार्यो के लिये मस्त्रिपरिषद्‌ (080॥7०) तथा ससद 
के प्रति उत्तरदायी होता है। उद्यम का प्रशासन ज्येष्ठ (३७॥07) सिविल सेवको के 
हाथो मे होता है तथा वित्तोय नियन्त्रण राजकोप द्वारा किया जाता है । 

इस प्रकार के सगठन में राजनीतिक हृष्टि से उत्तरदायी भन्‍्त्री के द्वारा 
अधिकतम मात्रा में नियन्त्रण रखा जाता है। सरकारी उत्तरदायिता [?ए॥० 
4०९००प्रश/४०0॥ा9)] निश्चित हो जाती है। सरकारी ढाचे के अन्य भागों के साथ 
स्पष्ट सम्बन्ध होना, इस प्रकार की प्रवन्ध-व्यवस्था का एक श्रन्‍्य लाभ है। ये इसके 
निश्चित व ठोस लाभ है, तथापि यह श्रवश्य ध्यान रखना चाहिए कि विभागीय प्रवन्ध 
इन लाभो को प्राप्त करने की कोई अनिवाय पूर्वशर्त (?7०-0070॥00॥) नही है । 

संगठन के इस रूप की हातियाँ भी अनेक हैँ और विशेषकर उस उद्यम के 
लिए जोकि स्पष्टत श्रौद्योगिक श्रथवा वारिण्यिक प्रकृति का हो । यह 'सरकार 
की शक्ति! को बढाकर अधिकतम कर देता है भौर उद्यम की “प्रेरणा तथा लोच- 
शीलता” को घटाकर न्यूनतम कर देता है । यह कुछ उन भेदकारक विशिष्टताशो को 
पथेष्ट रूप से हृष्टिगत रखने में श्रसफल रहता है जोकि श्रधिकाश उद्यमो को सरकारी 
कार्यों के सामान्य सचालन से स्पष्टल पृथक्‌ रखती है भ्रथथात्‌ यह कि - 

(१) सरकार जनता से एक सर्वोच्च सत्ता के रूप मे व्यवहार नहीं करती 
बल्कि एक व्यवसायी (808॥7०५979) के तरीके से व्यवहार करती है , (२) वस्तुओं 
एवं सेवाश्रो की लागत की अदायगी सामान्य करदाता (0लाटर्थ 8४-०4/०) की 
वजाए व्यक्तिश उपभोकताओ्रो को करनी पडती है , (३) उद्यम के खर्चे अ्रनिवार्यतत 
उपभोक्ता की माग के साथ-साथ घटते-बढते रहते हैं भ्रौर उनका ठीक-ठीक प्रकार 
पूर्वानुमान नही लगाया जा सकता अ्रथवा उनको वास्तविक रूप मे वाषिक बजट की 
सीमाओ के श्रन्त्गंत नही रखा जा सकता , और (४) ऐसे क्षेत्रो में कार्यो का सचालन 
किया जाता है जिनमे कि सुसस्थापित व्यापारिक ब्रियाए प्रचलित है । संगठन के इस 
रूप के भ्रन्त्गंत, सरकारी उद्यम कभी-कभी लालफीताशाही (7९60 [2.थआ) कार्य मे 
देरी, अपर्याप्त सेवा तथा उपभोकताग्रो की झावव्यकताओ के प्रति उपेक्षाभाव के 
शिकार वन जाते हैं ।”2 





छत शागाड शाशाट्त्वाणा, 9 6 
2 एग्ट्त [४३७०5 एपक्‍०चथ४णा 9 6 
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सरकारी उद्यमो मे पाये जाने वाले हृढ वित्तीय नियन्त्रण, तथा माल की खरीद 
व ठेको (207४8८५) आदि के लिये नियमो व विनियमो (#रेपा८४ छा 7680- 
880०॥8) की कठोरता का सामान्यत स्वीकृत वारिएज्यिक व व्यापारिक कार्यवाहियो 
से विवाद हो सकता है और व्यक्तिगत निर्साय तथा प्रेरणा पर रोक लग सकती है जो 
कि एक उद्यम के सफल सचालन के लिये आवश्यक होते है । 

प्रशत यह उठता है कि सरकारी उद्यमो के ध्चालन से सम्बन्धित विभागों के 
ढाचो तथा कार्य-विधियों मे मूलभूत सशोधन करके क्या हम इन कमियो को दूर नही 
कर सकते ? जैसा कि प्रो० डिमोक (777०८) ने कहा है कि “यदि अधिक 
स्वायत्तता (8 ४॥/०7०॥५) तथा लचीलापन (7%009॥9) लाने की दिज्ञा मे विभागों 
([0००४४४४स्‍०॥03) के श्रन्तर्गत काफी सुधार किये जा सके तो सरकारी निगमो के 
लिये इसका औचित्य (उपरशशी८३४०॥) या तो बिल्कुल नही होगा या बहुत थोटा 
होगा ।”” व्यवहार मे, इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न देशो में समय-समय पर आवश्यक 
सुधार किये जाते रहे है। ॥२०ए०एगाह्ठ प्रा69? की स्थापना की गई है, कठोर 
कानूनो एवं नियमों के द्वारा सामान्य श्रथवा विशिष्ट छूटें प्रदान की गई हैं, वाणि- 
ज्यिक किस्म के लेखा-परीक्षणो (8००॥७) की व्यवस्था की गई है, तथा (स्वीकृतियां 
प्राप्त करने मे होने वाली देरियो को कम करने के लिये) अन्तमेन्च्रीय (7प्रांश- 
धा$०78) प्रतिनिधित्व से पूरा प्रबन्ध-मण्डलो (]४७॥88778 80४05) की 
रचना की गई है । भारतीय रेलें वैसे विभागीय प्रबन्ध-व्यवस्था के अन्तर्गत है किन्तु 
अनेक अधिकार रेलवे प्रशासन को सौंप दिये गये हैं। भारतीय रेलवेज की अपनी 
निजी वित्तीय, प्रशासकीय तथा नियुक्ति करने की कार्य-विधियाँ हैं उनके अपने 
लेखाकन (8०००४7०४7४) तथा लेखा-परीक्षण (००7४४) विभाग हैं ; यही नहीं 
वे विभिन्न क्षेत्रों मे बटी हुई हैं और जहाँ तक कार्य-सचालन का सम्बन्ध है प्रत्येक 
क्षेत्रीय रेलवे मे काफी मात्रा मे विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है । 


इसके श्रतिरिक्‍त, झीघज्न निर्णायो के लिये बोर्ड योजना अपनाई गई है। रेलवे 
बोर्ड (२८॥9४५ 80470) भारत सरकार के एक मन्‍्त्रालय (॥४॥्र7579) के सहश 
कार्य करता है और रेलो के नियमन, निर्माण, देखभाल तथा सचालने के सम्बन्ध मे 
केन्द्र सरकार की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है । रेलवे बोर्ड का सविधान, रेलवे 
नीति का निर्माण करने एवं उसको क्रियान्वित करने के सम्बन्ध मे बोडडे को पूरा 
स्वाधीनता प्रदान करता है। बोर्ड एक निगम निकाय (20०४० 90079) के रुप 
में कार्य करता है भौर इसके सदस्य कृत्यशील (707०0079) प्रकृति के होते है । 
बोर्ड मे चेयरमैन, वित्त श्रायुक्त (कागवध्याटा॥ (0०माशाहशणाटा) तथा तीन सदस्य, 
(शश्ाग००:७) होते है जो कि कर्मचारी-वर्ग (582) सिविल इजिनियरिंग तथा 
परिवहन-अ्यवस्था के कार्यभार (॥रात्कनश8०) होते है। रेलवे मन्त्रालय में भारत 


॥थ ए जाल, (65० थगाशा। 007ठ0वागाड. # एठटाड ० 72ण०३ थाएं 
+(ग्रमा07, का शयालशाएया ?2ठ6<६| ६ल८#<टारटछटफ ५४0 फा॥ओव, 9 6 
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प्रकार का पदेन सचिव (25-०ी०0 इ८९८००॥४५) इसका चेयरमैन होता है। इसका 
वित्त आयुक्त भी रेलवे मन्त्रालय में वित्तीय मामलों से सम्बन्धित सारत सरकार का 
पदेन सचिव होता है । डाफ़ व तार विभाग के लिए भी एक्र ऐसा ही बोर्ड बनाने की 
योजना है । 

परन्तु विभागीय ढाचे में उन क्रियाओं को सम्मिलित करने के लिये हेर-फेर 
करना सामान्यतः एक बड़ा वाठिन बार्य है, जिनको सम्पन्न करने के लिये इसकी 
रचना नही की गई थी । जब तक 7फक उद्यम को अन्य प्रकार की सरकारी क्रियाग्रों से 
पृथक्‌ नही किया जायेगा तथ हक उसको प्रमाशिक सरकारों विनियमों (१6९808- 
ध0॥5] तथा कार्य-विधियों (2700८000५) के अनुरुप बनाने के लिए भारी दवाव 
डाले जाते रहेगे | चूकि एकरपता ([09/077॥9) पर जोर देना नौकरशाही प्रबासन 
(9फ्रट्एटा६ 0 90॥7750900॥ ) का एक सामान्य लक्षगा हैं; अत जब तक किसी 
विशेष उद्यम पर लागू करने के लिप्रे विशिष्ट कानूनी व्यवस्थाओं ([.०88 .70ए- 
श075) का प्रवन्व नहीं किया जाता तब तक उस उद्यम में भिन्न कार्य-विधि लागू 
करने का प्रयत्न प्राय असफत् ही रहता है । जैसा कि हेनसन (उ/#759॥) ने कहा है 
कि “हां तक कि एक विकसित देश में भी, जहाँ कि निपुण एवं अनुकुल सिविल सेवा 
वर्तमान हो, एक सरकारी उद्यम का सरकारी विभाग के रुप में सचालित करने के 
कार्य को मामूली रूप से नहीं लिया जाना चाहिये , और कम विकसित देश मे तो 
ऐसा करना प्राय अ्रमम्भव होता है। श्रामतौर पर सगठन के विशिष्ट झूपो की आव- 
श्यकता होती है ।”४ ए० डी० गोरवाला ( 92 (97४4१) ने ठीक ही कहा है कि 
विभागीय प्रवन्ध (26कशधाटायों ग्राध88०ा०॥) का उपयोग तो कभी-कभी ही 
क्रिया जाना चाहिये, एक सामान्य नियम के रूप में नहीं। अनेक प्रकार से, स्वायत्तता 
(#प्राणा गा ) की आवश्यकताओं का यह एक प्रत्यक्ष नकारात्मक रुप है । यह पहल- 
कंदमी ([त॥8096) तथा लचीलेपन (7/05799) का विरोध करता है * | तथापि 
कुछ क्रिस्म के उद्यमों मे विभागीय प्रवस्व अनिवार्य होता है | ऐसे उच्यमों की स्पष्ट 
प्राख्या की जानी चाहिये, उनको पृथक्‌ रखना चाहिये श्रौर उतकी संख्या न्यूनतम 3] 
रहनी चाहिये । '? 


सरकारी निगम 
(]%96 7?फा० (07907०४707) 


विभागीय व्यवस्था में पाये जाने वाले दोषो के कारण, पश्चिम में लोगो का 
मत हृढता से सरकारी भिगमो के पक्ष में हो गया है। इसका आधार यह हैं कि निगम 
+ वाशिज्यिक स्वाधीनता (ए०्फ्राक्षण 77०2०407) पवा सरकारी नियन्त्रण का 


उचित एवं न्‍्यायपूर्ण सम्मिश्रण पाया जाता है। राष्ट्रपति रूजवैल्ट (शस्भवैथाा 





4 6 मर प्रद्लाइ0), ०9 ०६, 9 242 है 
206 7 60-49, 69०७६७ ७) ॥॥6 फ्रीशया एणापएए। गा ए९० शाधिएाा 
जिला 95, 9 १-]4 
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/?००४८४८४) के शब्दों मे, “निगप सरकार की दाक्ति का जामा पहने होता है परन्तु 
इसमे निजी उद्यम (ए४०९ ९॥०7]०86) की सी प्रेरणा तथा लोचशीलता पाई 
जाती है ।” इस प्रकार सरकारी निगम के आन्दोलन को गति देने की मौलिक प्रेरणा 
दो प्रकार की इच्छाओो के कारण मिली श्रर्थात्‌ एक ओर तो उद्यम के प्रवन्ध पर किये 
जाने वाले ससदीय निरीक्षण से, श्रौर दूसरी ओर कर्मचारी-वर्ग तथा वित्त पर राज- 
कोष (77०४$प7७) के नियन्त्रण से मुक्त होने की इच्छा | यह सम्भावना व्यक्त की 
गई कि ये दोनों ही बातें औद्योगिक अयवा वारिएज्यिक प्रकृति के उद्यमो मे दक्षता 
एवं स्वय प्रेरणा को प्रतिबन्धित करती हैं । 

सयुक्त राष्ट्र सघीय अध्ययन के अनुसार, जिसका कि पहले ही उल्लेख किया 
जा चुका है, सरकारी निगम की मुख्य विशेषतारयें निम्न प्रकार हैं -- 

(१) इस पर सरकार का ही पूर्ण स्वामित्व होता है। 

(२) इसका निर्माण सामान्यत एक विशेष कानून (7.89) बनाकर किया 
जाता है जिसमे इसकी शक्तियो, कर्तव्यो व विशेषाधिकारो की व्याख्या की जाती है, 
इसके प्रबन्ध के रूप का निर्धारण तथा श्रन्य स्थापित विभागों एवं मन्‍्व्रालयों के साथ 
इसके सम्बन्ध का उल्लेख किया जाता है। 


(३) निगम निकाय के रूप मे, कानूनी कार्यों के लिए इसका पृथक्‌ अस्तित्व 
होता है और यह मुकदमा चल सकता है तथा इस पर मुकदमा चलाया जा सकता 
है , यह ठेके (2०7078०४७) कर सकता है तथा अपने नाम से सम्पत्ति (207०9) 
प्राप्त कर सकता है । अपने ही नाम से अपना व्यवसाय करने वाले निगमों को, ठेके 
करने के सम्बन्ध मे तथा सम्पत्ति के क्रय-विक्रय के विषय मे साधारण सरकारी विभागों 
की अपेक्षा श्रामतौर पर अधिक स्वाघीनता प्रदान की जाती है । 


(४) पूँजी का प्रबन्ध करने के लिए श्रथवा घाटो की पूत्ति के लिए किये जाने 
वाले विनियोजनो (&977०७77%075) के श्रतिरिक्त, एक सरकारी निगम की वित्तीय 
व्यवस्था आमतौर पर स्वतत्र रूप से की जाती है । यह राजकोष (ए76४४ए५) श्रथवा 
जनता से उघार लेकर तथा वस्तुओं व सेवाओं की विक्री से होने वाली श्राय के द्वारा 
घन प्राप्त करता है। अपनी झामदनियों का प्रयोग तथा पुन प्रयोग करने का इसे 
अधिकार होता है । 

(५) यह साधारणतया सरकारी निधियो के खर्च पर लागू होने वाली 
अधिकाश नियामकीय तथा प्रतिवन्धात्मक सविधियों (8407८७) से मुक्त रहता है । 

(६) यह सामान्यत निगमेतर अभिकरणो (१09-0९090726 #॥8०7१९685) 
पर लागू होने वाले तजट, लेखाकन (४&०८०ण्माएणष्ट) तथा लेखा परीक्षण (#7००॥) 
सम्बन्धी कानूनों एवं कार्यविधियों (270०८०४७७) से नही बधा होता । 

(७) “अधिकाञ स्थितियों मे, सरकारी निगम के कर्मचारी सिविल सेवक नहीं 
होते । उनकी भर्ती करने तया पारिश्रमिक या वेतन देने का कार्य उन शर्तों व दशाश्रो 


| 
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के अनुसार किया जाता है जिनका निर्धारण निगम स्वय करता है।”! सरकारी 
निगमो के विषय में लिखते हुए सन्‌ १६३३ मे हरवर्ट गोरीसन पररल#ल॥ 3405०) 
ने कहा कि "हम निगमों के रूप में सरकारी स्वामित्व, सरकारी उत्तरदायिता 
(40०००प7४७॥॥५) और लोकहित के लिए किये जाने वाले व्यावसायिक प्रवन्ध 
(फ0॥658.. गर्याबह॒त्याशा)) का एक सम्मिश्रण प्राप्त करने का प्रयास कर रहे 
है ।* 
भारत ने दामोदर घाटी (0श704०7 ५४४॥९५) जैसे नदी घाटी प्रायोजनाओो 
(ऐए०० ९७॥०५ 970७०७) तथा वायु परिवहन व वीमे आदि के सचालन के लिये 
सरकारी निगमो का श्राश्रय लिया है, और इन सभी निगमो मे वे सिद्धान्त स्थूल रूप 
से पाये जाते हैं जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, यद्यपि इसमे कोई सन्देह नही कि 
प्रयोजनाओ की कुछ विशिष्ट आ्रावव्यकताओ की पूर्ति के लिए निगमो का निर्माण 
करने वाले अधिनियमो (8०४७) मे कुछ विशेष रहोवदल अथवा समायोजन (/ 0]पए४- 
ग्राषव5) भ्रवश्य किये गये थे | श्रव हम दामोदर घाटी निगम (0थव0087 ५शयी९ए 
(:077०7980/) के ढाचे का अ्रध्ययन करते है । इसकी रचना सन्‌ १६४८ मे व्यवस्था- 
पिका ([,८8ा0०प्रा८) के एक अधिनियम द्वारा की गई थी । इसके चेयरमैन 
तथा सदस्यों की नियुक्तियाँ (पश्चिमी वगाल व बिहार, दोनो भागीदार सरकारो 
के परामर्श से) केन्द्र सरकार (एकाप४ 00०रथग्रा)था) द्वारा की जाती है तथा 
व्यक्तिगत कमियो के कारण अथवा यदि वे अन्य किसी प्रकार से अनुपयुक्त (ए7- 
$था३०]७) हो तो केन्द्र सरकार द्वारा ही उन्हे अपने पदो से हटाया भी जा सकता 
है । इसके सचिव (8८०:८४४7५) तथा वित्तीय सलाहाकार [क्नाभ्यालक्ष] 20 0ए867) 
की नियुक्ति भी केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। निगम स्वय अपनी निधि 
(प70) होती है जिसमे निगम की सभी प्राप्तियाँ (२९००७०७) ले जाई जाती हैं 
तथा जिसमे से निग्रम की सभी आमदनियाँ (79५77०॥5) की जातो है । प्रत्येक 
भागीदार सरकार निगम द्वारा निर्धारित तिथियो पर पूँजी का अपना भाग उसको 
देने की व्यवस्था करती है, और यदि कोई भी सरकार निर्धारित तिथियों पर पूंजी 
का अपना हिस्सा देने मे श्रसफल रहती है तो निगम को यह अधिकार होता है कि 
उस घाटे की पूर्ति के लिये वह सम्बन्धित सरकार के दायित्व पर ऋण ले सके । केन्द्र 
सरकार की स्वीकृति से निगम थुले बाजार (07७7 ॥07:2) में भी धन उधार ले 
सकता है। यह आावश्यक्र है कि इसका बजट तथा वाधिक प्रतिवेदन (4ै77पथ 
8०७०७) प्रत्येक वर्ष केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सल्मुख प्रस्तुत किये जाये। 
निगम के लेखे (8०००५०४७) रखने तथा लेखा-परीक्षण (5 प०॥॥)8) करने का कार्य 
उस रीति के अनुसार किया जाता है जोकि महालेखा-परीक्षक (4प्रताठ (9९॥०॥४]) 
के परामर्श से निर्धारित किया जाता है। अपने कार्यों के निष्पादन के समय नीति 


7] एश०्व एढध००४ एएशात्श०, 2) (7 यू 77पप"--+्----++7++ एाफञा०0त राणा? एफ्ण॥९५ा07, ०72, ८४ , 9, 9 
2 छुृलएथां ।ण7509, 800 च्ञाटवा0] ब7त परयद्चा59070 983, 9 49 
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सम्बन्धी प्रश्नों के सम्बन्ध मे निगम का मार्गे-दर्शन उन अ्रनुदेणों (रश्माण्टाणा5) 
के द्वारा किया जाता है जोकि केन्द्र सरकार द्वारा इसे दिये जाते है और केच्द्र 
सरकार तथा निगम के बीच यदि इस सम्बन्ध मे कोई विवाद उठ खडा होता है कि 
अमुक प्रश्त नीति सम्बन्धी प्रश्न है या नही, तो उसमे केन्द्र सरकार का निर्णय अन्तिम 
माना जाता है । किन्तु निगम तथा किसी भी भागीदार सरकार के बीच उत्पन्न होने 
वाला कोई भी विवाद अथवा भंगडा भारत के मुख्य न्यायाधिपति (0 70४॥0४) 
द्वारा नियुक्त एक पच (&7004/07) को सौप दिया जाना चाहिये । श्रधिनियम की 
इन धाराझो (?7०५४/आ०॥5) मे, नीति पर सरकारी नियस्त्ण रखने का तथा प्रवन्ध 
सम्बन्धी स्वायत्तता (8०७००॥५) निगम के ही हाथो मे छोड देने का द्विमुखी 
उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। विधेयक (8॥!) पर वाद-विवाद के समय इस सम्बन्ध मे 
सरकार ने आाइवासन भी दिये। इस सम्बन्ध में यहाँ विधेयक के तत्कालीन कार्य- 
भारी (00086) मन्‍्त्री द्वारा दिये गये केवल एक ही श्राइवासन का उल्लेख करना 
पर्याप्त होगा और वह यह कि, "केन्द्र सरकार की यह बिल्कुल इच्छा नही है कि वह 
निगम के दिन प्रतिदिन के प्रणासन मे हस्तक्षेप करे , यदि सरकार की यही इच्छा 
होती तो हम दा० घा० नि० (0 ए ८) को तत्काल ही सरकार का एक विभाग 
(70७008700600) बना सकते थे । हम दा० घा० निगम का एक कार्यभारी मन्‍्त्री 
नियुक्त कर सकते थे परन्तु ऐसा नहीं किया गया ॥7 
परन्तु सरकारी नियम, सफलतापूर्वक कार्य करने का एक बडा कठिन रास्ता 
है क्योंकि इसमे नियन्त्रण तथा स्वायत्तता के बीच सस्तुलन कायम रखा जाता है भर 
यह एक बडा कठिन तथा ठेढा कार्य है। ब्रिठेन, फ्रास तथा सयुकत राज्य अमेरिका 
जैसे पदिचमी देश भी स्वय अभी किसी भी प्रकार इस बात से निश्चिवन्त नहीं हों 
सके हैं कि स्वायत्तता तथा नियन्त्रण के बीच उन्होने जो सन्तुलन स्थापित किया 
है वह सर्वोत्तम सम्भव है। यह अभी भी एक विवादग्रस्त समस्या है। रहीं 
बात से प्रत्येक सहमत है कि सरकारी मनिगमो पर नियन्त्रण होना चाहिये जिससे कि 
वे राज्य के अन्दर ही एक राज्य (5782०) न बन जाए श्रथवा वे सरकार की एके 
शीषंद्वीन चनुर्थ शाखा (8 ॥०80]658 7 फिद्वा्) ण छ०एश)णगत्या) ने बेंच 
जावे । निगम को मिलने वाली स्वायत्तता (8ए/०४०॥9) उन “विश्लेषाधिकारों 
(एप्राप्रणपप्पराप८७) पर निर्भर होगी जो उसका निर्माण करने वाले विशेष कानून ते 
उसको भ्रदान किये हैं, तथा उस देशविद्येप मे प्रचलित रूढियो व रिवाजों पर निर्भर 
होगी । एक निगम के लिये उस सरकार से अ्रपनी स्वायत्तता की रक्षा करना तो 
वडा कठिन होया जिसने कि “निगम को कठिनाइयों में डालने व दबाने का ही 
निः*चय कर लिया हो--जब तक कि वह सरकार ही इननी कमजोर, श्रसगठित तथा 


इविनहीन न हो कि वह स्वयं अपनी बनाई हुई सस्थाओं पर श्रपनी सत्ता खो 
बंटी हो | 
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सरकारी उद्यमो का प्रशासन श्ड्प्‌ 
दामोदर घाटी निगम के निर्माण के समय सर्वोत्तम जब्दावली प्रयोग किये 
जाने के बावजूद, निगम द्वारा वास्तव में उपभोग की जाने वाली व्यावसायिक 
स्वतन्त्रता की मात्रा अत्यधिक सीमित रही है। वित्त मन्त्रालय ([शवागाणवाए 0 ाा- 
॥06) द्वारा इसका सूक्ष्म निरीक्षण किये जाने के कारण, इसको अपने अधिकाश सौदो 
अथवा त्यवहारों के लिये सरकार की स्वीकृति लेनी पएसी है, तथा सरकार के उस 
वित्तीय सलाहकार की झ्रालोचनात्मक तथा बहुबा अ्रसहमति-पूर्ण दृष्टि के अन्तर्गत 
कार्य करना पडता है जोकि अपनी भ्रमसहमति प्रकट किये गये उसके निर्णायों को पुष्टि 
अथवा शभ्रस्वीकृति के लिये राजनैतिक श्रधिकान्यो के पास भेज सक्तता है। यहां तक 
कि उन प्रायोजनाओं (270]००$) को भी, जोफ़ि निगम फे श्रत्यन्त सुयोग्य उजीनियरो 
द्वारा तैयार की जाती है, कार्यान्वित करने से पूर्व तीनो भागीदार सरकारों के 
इजीनिर्यारिंग विभागो के लोह-पजो में से गुजरना होता है | “फिसी भी वार्य को करने 
से पहले ली जाने वाली स्वीकृतियो एवं अनुमोदनों पी बह़त्तायत, अनुमानों की 
अत्यधिकता, विस्तृत छिन्न-भिन्न अनुमानों तथा पृथक्‌ प्रायोजनाओ्रों के लिये दित्तीय 
ओऔचित्यों ([02८0009॥0॥9) मे ऐसा प्रतोत हाता है कि स्वाग्रचया थे कार्य को 
सीमित बना दिया है ।”? परिणामस्वरूप “निगम का उसिहास 
की एक ग्यू खला के सदृश् प्रतीत होता है जिसमे कि मिगम को रपनी ग्रविदाण शवित 
अपनी स्वायत्तता को कायम रखने मे ही लगानी परी और उसमे भी उसे कम ही 
सफलता मिली ।* सब बातो को छोड, यदि किसी ऐसे उदाहरण की गझ्रावश्यकना हो 
कि एक स्वायत्तशासन प्राप्त निगम के साथ किस प्रकार व्यवहार नहीं किया जाना 
चाहिये तो यह दृष्टान्त ऐसा ही उदाहरण प़म्तुन कर्ता ह ।/8 
वास्तव मे, केवल उन स्थितियों को छोड़कर जहाँ कि स्पप्ट रूप में उनकी 
श्रावइयकता सिद्ध होती हो, सरकारी निगमो की स्थापना नहीं की यानी चात्यि। 
उनके कार्यों की यथासभव ठीक-ठाक व्याग्या की जानी चाहिये भौर जिन मन्त्रियो 
(/790278) के क्षेत्र में वे स्थित हो उनके साथ निगमो के सम्बस्धों का स्पप्टीकरण 
विशेष रूप से किया जाना चाहिये। सियन्वग्ण को 


न्यूनतम मूल केन्द्रों पर 
केन्द्रित कर दिया जाना चाहिये परन्तु सफल सरकारी निगमो द्वारा 'ग्राधिपत्य 
स्थापना (छाग्रज़ा८ 0णा०॥ग8) के विरुद्ध सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्थायें भी की जानी 


चाहिये । सरकार को नियत समयो पर सरकारी निगमो के स्वरूप का विस्तृत 
सिहावलोकन करते रहना चाहिये जिससे कि इनको विकामोन्मुरा अर्थ-व्यवस्था वाले 
देश की परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के विपय मे भ्राग्वस्त हुमा जा 
सके, श्रन्यथा तो, ये सस्थाएँ गतिशील समाज की अ्रावश्यकताओं के लिये श्रनुपयुवत्त 
तथा गतिशृन्य व स्थिर बन जायेंगी । 
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१४६ लोक प्रशासन 


(३) सयुक्त पूँजी कम्पनी 
(३० 50007 (:४०779987095) 


भारत ने वारिज्यिक उद्यमो (0०गराष्वाणवं ध्यॉटाए्ञा५८४) के प्रवन्ध के 
लिये भारतीय कम्पनी विधि (उगताशा 0०0गराएशाए 4,8७) के अन्तर्गत पूजीकृत 
(२०९/४०:००१) संयुक्त पूँजी कम्पनियों का विस्तृत उपयोग किया है, जैसे कि 
सिन्द्री फर्टीलाइजस एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, हैवी इलेक्ट्रोकल्स (प्राइवेट) 
लिमिटेड, हिन्दुस्तान मैशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, भारत इलैक्ट्रो्निक्स (प्राइवेट) 
लिमिटेड, हिन्दुस्तान केविल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, नेशनल इल्स्ट्रमैंट्स (प्राइवेट) 
लिमिटेड, हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स (प्राइवेट) लिमिटेड, नहान फाउन्डी (प्राइवेट) 
लिमिटेड, हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री (प्राइवेट) लिमिटेड आदि । 


सयुक्त पूजी कम्पनी की सम्पूर्ण पूँजी भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती 
है और यह एक या दो पदाधिकारियों (09095) के नाम से रखी जाती है क्योकि 
एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी की स्थापना के लिये कम से कम दो हिस्सेदारो (8॥876- 
॥006७४) की आवश्यकता होती है । इन कम्पनियों के विस्तृत सघ स्प्ृृति-पत्र 
(९७॥०३॥072 04 #५5०००४४४०7) तथा सघ विधान-पत्र (70065 ० 58008- 
(07) होते हैं जिनमे सयुकत पूँजी लिमिटेड कम्पनी के हिस्सो (8॥27०5) के श्रन्तररा 
(पाल) की तथा साधारण सभाओं (0०7०8] 7००४8») की व्यवस्थाएँ 
श्रौर श्रत्य॒ सभी आवश्यक बातें दी होती हैं। इन कम्पनियों के निर्देशक मण्डल 
(8०थाव ० [6०075 ) सरकार द्वारा मनोनीत (7०४7४7७०) किये जाते है 
और ये मण्डल एक सामान्य प्रत्तिरूप के होते हैं। एक चेयरमैन (८87) होता 
है जोकि आमतौर पर किसी विशिष्ट उद्योग के कार्यभारी (7०28०) मन्त्रालय 
(2/70079) का सचित्र (5८८:७४7५) होता है। इसमे स्थायी रूप से एक भ्रधिकारी 
(0#००7) होता है जोकि वित्त मन्त्रालय से लिया जाता है तथा सयुकत सचिव 
(उणा 5०टाटांथ्ा/) की श्रेणी का होता है । एक या दो ऐसे अन्य मन्त्रालयो के भी 
पदाधिकारी होते हैं जोकि किसी विशिष्ट उद्यम की कार्य प्रणाली से घनिप्ट रूप से 
सम्वन्बित होते हैं । ये सभी निर्देशक (9९००५) पदेन (8४-०णीी००) होते हैं, श्रत 
इनकी नियुवितयों में से किसी के भी स्थानान्तरण (बदली) का स्वत मतलब होता 
है निर्देशक-मण्डल में परिवर्तन | इन सभी मण्डलो (80279) मे कुछ गैर-सरकारी 
व्यक्वियों (२०४०-णीटाद5) का भी लघुमिश्रण होता है जिनमे एक या दी व्यवसायी 
(8प्ञ्ना८5ड्गा०7१) होते हैं और कभी-कभी एक श्रमिक नेता (॥.800707 ]68087) । 
परन्तु निर्देशक मण्डल से सरकारी अधिकारियों का ही श्राधिपत्य रहता है। हमारे 
साक्ारी उच्चमो का यह एक गम्भीर दोप है। भारत इलैक्ट्रोनिक्स (प्राइवेट) 
लिमिटेड में, एक पदाधिकारी चेयरमैन है, आठ निर्देशक है जिनमे से छ सरकारी 


श्ष्प लोक प्रशासन 


जो सरक्वारी पदाधिकारियों की प्रधानता बनी रहती है वह ही कम्पनियों मे लोच- 
शीलता के श्रस्तित्व के बारे मे सन्देह उत्पन्न करती है। जैसा कि लोकसभा (0८ 
$80॥9) की अनुमान समिति (88074008 ८०0णाग्रा९०) ने कहा है कि “वास्त- 
विकता यह है कि भारतीय कम्पनियाँ न्यूनाघिक रूप मे सरकारी विभागों का ही 
विस्तारमात्र है ““प्ौर इनका सचालन इधर-उधर कुछ छोटे-मोटे परिवतेनों के साथ 
लगभग उन्ही के स्वरूप के अनुसार किया जाता है ।! सिन्द्री कारखाने के भूतपूर्व 
मुख्य इस्जीनियर मि० बेन्सन गिल्‍स (ऋलात्णा 69०0) ने भी इस बात की पुष्टि 
की | जिन्होंने शिकायत की कि “प्रबन्ध निर्देशक (१४०॥४९78 ॥)००07$) तथा 
मन्त्रालय के वीच प्रचलित कार्य का श्रादान-प्रदान किया जाता है, और यह कि वित्त 
(एरग०९) , ज्येष्ठता ($ल्‍ग॥0०79) तथा पदोन्नति (7०77०0०॥) से सम्बन्धित 
अनेक सरकारी नियम आपसे-श्राप कम्पनी मे लागू हो जाते है ।”? 


कम्पनी के आ्राकार की प्रबन्ध-व्यवस्था की स्थापना करने का एक व्यावहारिक 
कारण यह है कि निगम के मुकाबले एक कम्पनी की स्थापना करना सरल है। एक 
कम्पनी की स्थापना करने के लिये तो भारतीय कम्पनी विधि (शा (:णाएशा३ 
].89) के अन्तर्गत उसको पजीकृत (२८९।४० ८०) मात्र कराना होता है परन्तु एक 
निगम के निर्माण के लिए ससद को एक विशेष विधि का निर्माण करना होता है। 
इस प्रकार, निगम के भिर्माण के लिए ससदीय विधघानीकरण (?क्लशाशाशाधिा/ 
०१४८०पाणा) की सम्पूर्ण कठिन कार्यंविधि (200८०ण८) पूरी करनी होती है । 
सरकार की क्रियाओं के विस्तार के इस युग मे यह बडा कठिन है कि प्रत्येक प्रकार 
के उद्योग (700879) के लिए निगम का निर्माण करने के हेतु श्रधिनियम (४०) 
के बनाने की प्रतीक्षा की जाए । 


परन्तु इस लाभ का यह अर्थ नहीं है कि किसी भी कम्पनी को संसदीय 
नियन्त्रण से मुक्त कर दिया जाय । इटली में यही हुआ, जहाँ कि, प्रोफेसर रोसी 
(7९०७) के अनुसार, लोकहित के सरक्षण के लिए श्रावदयक सभी प्रकार के प्रभाव- 
शाली नियन्त्रण को खोकर कार्य की स्वाधीनता कायम की गई ।१ 


इस प्रकार, सरकार को यह वात स्पष्ट रूप से समभ लेनी चाहिए कि एक 
सरकारी कम्पनी ठीक एक “सामान्य कम्पनी' (0ठ7रश» ८०णगाएथ्वा५) के राह 
नहीं होती । सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि व्यवस्थापिका सभा 
([.€हाशव्रापा८) तथा जनता को कम्पनी के कार्यो के बारे में, वार्षिक प्रतिवेदनों 
(7२०८००१४४) थे द्वारा, जानकारी मिलती रहनी चाहिये, इसके हिसाव-किताब की 
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१५० लोक प्रशासन 


सिन्विया स्टीम नेवीगेशन कम्पत्ती लिमिटेड साभीदार (?थपा०/४) हैं। कम्पनी की 
ग्रधिकृत पूजी (&एा०75०१० (८४ए७79) १० करोड रुपये है | कम्पनी की कुल 
जारी पूजी (550७१ (८४०79) ४५२७५ लाख रु० बेठती है जिसमे कि भारत 
सरकार के ३४८६४ लाख रुपये के शेयर है। १०४ ११ लाख रुपये के शल्य के शेष 
शेयर सिन्बिया के है । 

सिश्चित उद्यमो मे सरकार उद्यम के नियन्त्रण तथा निरीक्षण के अ्रधिकार 
सुरक्षित रखती है । ऐसी कम्पनियों पर नियन्त्रण रखने के लिए सरकार बहुधा निम्न 
उपायो का प्रयोग करती है । सरकार या तो बोर्ड के चेयरमैन की अथवा श्रधिकाश 
सदस्यों की नियुक्ति का अ्रधिकार स्वय ले सकती है । हिन्दुस्तान शिपयार्ड (स्रा॥00- 
809॥ ४|श्ए०शध70) के मामले मे, राष्ट्रति को चेयरमैन, प्रबन्ध-निर्देशक (]४॥88॥78 
707०ण००) तथा छ भ्रन्य निर्देशको की नियुक्ति का अ्रधिकार प्राप्त है। अन्य 
चार निर्देशक श्रर्थात्‌ कुल सख्या के एक तिहाई सिन्विया द्वारा मनोनीत किये जाते 
है । सरकार झ्षेयरो के हस्तान्तरण पर तथा कम्पनी के लाभो के वितरण पर प्रतिवन्ध 
लगा सकती है । सरकार लेखा-परीक्षको (&ए०00/9) की नियुक्ति का श्रधिकार भी 
स्वय ले सकती है। हिन्दुस्तान शिपया्ड के मामले मे उधार लेने, डिबेचर (77०00- 
६४765) जारी करने व कम्पनी के समापन (शव ए०) श्रादि पर सरकार का 
ही नियन्त्रण रहता है । 

“मिश्चित व्यवस्था के समर्थकों का यह कहना है कि यह व्यवस्था राज्य को 
इस योग्य बनाती है कि वह उन गैर-सरकारी व्यवसायियो के श्रनुभव का लाभ उठा 
सके जो कि मिश्रित निगमो के निर्देशक मण्डलो के सदस्य होते है , इसके कार्यों के 
प्रवन्ध मे लचीलापन पाया जाता है जिससे सचालन मे सफलता की सम्भावना रहती 
है , और यह कि आवश्यक पूंजीगत निधियो की पूर्ति के तिए यह आशिक सर्प से 
गेर-सरकारी स्रोतो से धन प्राप्त करती है ।? 

यह सत्य है कि, सम्पूर्ण रूप मे, सिविल सेवकों के मुकाबले व्यवसायी 
(8 एथा८5शा८॥)) अधिक व्यावसायिक ज्ञान का प्रदर्शन करते है-- यद्यपि यह भी ठीक 
है कि राज्य के साथ किये जाने बाले अपने व्यवहारों मे उन्होने सदा ही सार्वजनिक 
उत्तरदायित्व की एक गभीर कमी का प्रदर्शन किया है,--और मिश्रित निगम निजी 
व्यावसाधिक हितों तथा उन सरकारी प्रतिनिधियों को, जिनकी नियन्त्रणकारी श्रावाज 
होती है, एक साथ मिलाता है जिससे कि उद्योगों का प्रवन्ध व्यावसायिक निपुणता के 
साथ किया जा सके | इसके अतिरिक्त, एक मिश्वित कम्पनी अपनी पूँजीगत श्रावश्य- 
कताओं की सन्तुष्टि के जिए सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनो ही प्रकार की निधियों 

(£0005) पर भरोसा कर सकती है। 
इस सम्बन्ध में एक बात का अवधण्य ध्यान रखना चाहिये। निजी व्यवमाय 
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सरकारी उद्यमी का प्रभासन १५१ 
सरफारी उद्यम उदृश्य भी वही हो | यट सम्भव हो सवता है कि एक्र सिश्वित उद्यम 
मे वजाए सबसे श्रच्छी के, दोनों ही पक्षी की सबसे सराब बाते श्राजाये, प्योकि लीक 
सेवा (?2009॥0 5० ७८८) तथा श्रविकतम लाभ कसाने की प्रेरगाश्नो का पररपर को 
मेल नही बैठता । 


(५) सचालन ठेका 
(7]70 (000 8078 (:0॥0780०() 

सरकारी उद्यम का चलाते की श्रन्तिम बियर सवालन-ठेके की है। इस 
सम्बन्ध में रगृत सेमिनार के लेस-पद्र में कहां गया था क्रि “सरकाडी उशमों के 
प्रशामन फ्री एक अ्पक्षाऊा नई विधि है सचातन ठेका । सरकारी उद्यम के प्रवस्ध के 
लिए सरबार किसी रथापित प्राटबेट कम्पन्ती के साथ ठेका करती है श्रीर ठेकेदार 
((९०॥ ('8020]' ] द्वारा व्यय की जाने बाली समस्त लागत की श्रदायगी का बरासदा 
करती है | ठकंदार जा उसकी सेवाओआ के लिए एक “निश्चित घुटक” (/#०८4 ००) 
के सप में मुआवजा दिया जाता है | उस थुरक या निर्धारण ठेके की बर्तों के प्रन्तर्गत 
बातचीत द्वारा किया जाता है । यह ठे। प्रयन्व-ठेका (]शिक्षावह्॒७०॥॥ ००॥॥/५५।) 
कहलाता है और उसके अन्तर्गत प्रवस्ध करत थाली कस्पनी को उसके सुकावबल कम 
स्वाधीनता प्राप्त ढाती ह# जितनी उसी लिजी प्रथवा गैर-सरकारी रप में उद्यम का 
सच्रालन करन करी रिश्रति में प्राप्त होती । थैकेदार कम्पनी को इसे ब्रात का प्रा 
श्रश्चिकार दिया जाता है कि वह कर्मचारियों की नियुत्तित कर सके या उन्हें ढुठा सके, 
क्षतियू् ((७0089954007) की दरों को विर्धरिगा कर सके, सामग्री तथा साज- 
सामान सरीद सके, क्राय-सचालन यी नीतियाँ निर्वारित कर सके प्रादि-श्रादि । 
सरकारी श्रमिकरणो पर गागू होने वाली सब्रिवियाँ (9809005) टेक्रेटर कम्पनी प्र 
लागू नहीं होती , उसके हारा रसे जान बाल कर्मचास्यों को सरकारी कर्मचारी 
नहीं माना जाता । एस प्रकार थे, ठेकेदार उद्यम का संचालन बह्त हद तक सी 
प्रकार करने में समर्थ हो जाता है जिस प्रकार कि बढ तब करता जबकि यह कग्पती 
उसकी निजी कम्पनी की एक सहायक फीती ।/ 

यदि प्रन्य बाता में ऊपर लीचणीजता' [ि८कछा)तव9) £ बीछनीय हैं ती 
उसको प्राप्त करने का तरीका यही है । उससे प्रयत्नी में, नियोजन में तथा क्र्म- 
वाश्यों की निग्रक्ति में उससे भी श्रव्विक मात्रा से लोचबीलता श्रा जाती & | जितनी 
कि श्रामत्तौर पर एक सरकारी सिगम मे पार्ट जाती हैं। परच्छु एक ट्रत्यन्‍त 
महत्वपूण प्रव्य यह है कि सरकार उस बात से बीस श्राव्वस्त हो सकती है फ़ि 
ठेकदार जिसे कि लागत जमा! (009 905) के आधार पर श्रदायगी की जाती है 
यथेष्ठ कुणतता तथा सितत्ययता से कार्य सम्पत्त कर रहो दे / से बात से निश्चिन्त 
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श्प्२ लोक प्रशासन 


विचारधाराओ के पअनुरूपष हैं, सरकार किस प्रकार उद्यम में हस्तक्षेप कर सकती है? 
इन प्रइनो का कोई भी ऐसा उत्तर नही मिला है जिससे कि किसी निष्कर्ष पर पहुँचा 
जा सके । 


ठेके के इस रूप से कितनी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं यह हिन्दुस्तान 
मशीन टूल्स लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के प्रारम्भिक इतिहास से 
प्रकट है | इनमे से प्रथम उद्यम की स्थापना के लिये भारत सरकार ने मैसर्स झ्रोरलि- 
कन (०४४४5 0८धभ[८0०7) नामक स्वीडन की फर्म से एक करार (#हा०था/था।) 
किया भ्रनेक कारणोबश काम मे देरिया हुई और उद्यम मे-कुशलता तथा मित- 
व्ययता की कमी के कारण कोलम्बों योजना के मशीन यन्त्र विद्येषज्ष को इसकी 
गम्भीर आलोचना करनी पडी । हिन्दुस्तान मशीन टूल्स पर प्रकाशित अपने प्रतिवेदन 
(7२८००/॥) मे लोकसभा की झनुमाव समिति (छ8ग्रात॥०४ ('0ग्रा77/66) ने यह 
कहा कि इस वात का निरचय करने में ही कई माह की देर कर दी गई कि किस 
प्रकार के खराद (7,80॥०8) का निर्माण होना चाहिये और “मैसर्स श्रोरलिकर्न द्वारा 
की जाने वाली यह एक ऐसी गम्भीर भूल थी जिनको समाप्त किया जा सकता था | 
समिति ने प्रारम्भिकठेके की ही आलोचना की और कहा कि ठेका स्वीडन की फर्म 
के भ्रधिक अनुकूल था क्योकि “फर्म की निर्दिष्ट कमियो के लिये आ्राशिक रूप से सरकार 
को भी उत्तरदायी वना दिया गया था ॥7 


हिन्दुस्तान शिपयार्ड के मामले मे, जिसने कि श्रत्यन्त धीमी गति से कुछ 
वहुत महंगे जहाजो का निर्माण किया, समिति ने यह मत व्यक्त किया कि /शिलाणी 
80०6९ #&70ण7जशाार 665 &टाटा$ र-(थ्लापश$ 66 8 3.076 नामक ठेकेदार 
फर्म ते इतने गलत रूप मे काम किया कि उससे हानियो की वसूलयावी करने के लिये 
सरकार को कार्यवाहियाँ करनी पटी ।£ 


एक कम विकसित देश को अपने विकास कार्यक्रमों के लिये विदेशी फर्मों के 
साथ ठेकेदार के करार (#8/6०॥०75) तो करने ही चाहियें। परन्तु हिन्दुस्तान 
मथीन दूल्स तथा हिन्दुस्तान जिपयार्ड के इतिहास की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये 
यह अन्यन्त आवश्यक है कि ठेकेदार फर्म को उद्यम की केवल प्रवन्ध-व्यवस्था ही 
नहीं करनी चाहिये श्रपितु उसमे ठोस मात्रा में पूंजी भी लगानी चाहिये । यदि 
उद्यम मे आशिक रूप से ठेकेदार फर्म की पूंजी भी लगी है तो 'सचालन ठेके की 
व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है। सेमिनार में ठीक ही कहा गया कि 
“सुचालन ठेके की इस व्यवस्था के--जिसको कि सामान्यत एक श्रस्थायी हल के रूप 
में निध्चित उद्दे्य के साथ चुना जाता है--लाभो, हानियों तथा उचित उपयोगो के 
बाने भे और अन्रिक अ्रब्ययन किये जाने की आवश्यकता है |“ 

व करेसक्रथक टेग्लक्रा्व्::्किग क्र, फल... 
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_त्स्तिव मे, सगठन की उने सभी किस्मों के बारे मे अधिक अध्ययन” किया 
जाना चाहिये जिनकी इस अध्ययन मे विवेचना की गई है। जैसा कि द्वितीय पच- 
वर्षीय योजना मे कहा जा चुका है,कि “संगठन के विभिन्न रूपों के सापेक्षिक (१९८४- 
0५९) लाभो के सम्बन्ध मे कोई स्पष्ट मत प्रेक्कट' किये जाने से पूर्व अधिक अनुभव 
की आवश्यकता है 7! 

यह बात अवश्य हृष्टिगत रखनी चाहिये कि सभी देशों और सभी परिस्थि- 
तियो के लिये सरकारी उद्यमो के प्रशासन के लिये संगठन का कोई भी एक स्वरूप 
सर्वोत्तम नही है । किसी भी विशिष्ट उद्यम के लिये सगठन के स्वरूप का चुनाव 
करते समय सभी तत्वों पर विचार किये जाने की श्रावश्यकता है, जैसे कि कार्य की 
प्रकृति, सचालन तथा वित्तीय आवच्यकतायें, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पडने वाला 
दबाव, क्रियाश्रो की किस्मे, जनता का राजनेतिक हप्टिकोण, और सुयोग कर्मचारी 
वर्ग की उपलब्धता । केवल सैद्धान्तिक अथवा श्रव्यावहारिक रूप मे हम सगठन के 
किसी भी एक स्वरूप पर ही जमे नही रह सकते | अभी तो हम एक प्रयोगावस्था 
(छाडनागरध्याण ४22०) मे है अत हम अधिक कठोर श्रथवा हढ नही बन सकते । 
इसके अतिरिक्त, विदेशों का अनुभव हमारे लिये अधिक सहायक नहीं हो सकता । 
सगठन का स्वरूप कोई ऐसी चीज नही है जिसका श्रायात किया जा सके । सगठन के 
किसी भी विशेष रूप (#077) की सफलता उस देश में पाई जाने वाली दक्षाओं पर 
निर्भर होगी | हमे इस मामले मे श्रन्य देशो द्वारा प्राप्त किये गये श्रनुभव एवं ज्ञान 
की नकल करने का प्रयत्न नही करना चाहिये । हमे ऐसी किसी गलत धारणा को भी 
अपने मन से निकाल देता चाहिये जोकि विभिन्न व्यक्तियो के मन में सामान्यत 
उत्पन्न हो जाया करती है ।, किसी भी उद्यम की सफलता अनिवाय रूप से प्रबन्ध- 
व्यवस्था की किस्म पर ही-भिर्मर नहीं होती । यह हो सकता है कि एक सरकारी 
तिगम अथवा कम्पनी उद्यम ग्रे भ्रकुशलता, रिश्वतखोरी और भाई भतीजावाद 
(!९८७००४६7) उत्पन्न कर दे । यदि किसी विशिष्ट उद्यम में कुछ गलत काम हुआ है 
तो निगम अथवा कम्पनी की किस्म की प्रवन्ध-व्यवस्था के बारे मे निराश न होना 
चाहिये । उन कारणो की.खोज करने का प्रयत्त करना चाहिये जो भ्रकुशलता के लिये 
उत्तरदायी हो । एक ही तत्व पर- आधारित व्याख्या से तो गलत निष्कर्ष निकलेंगे 
और अ्रामक निर्ाय किये जायेंगे । 
सरकारी उद्यम पर मन्त्रीय नियन्त्रण 
(श।ांह2779 (:00070] 0ए९७७ 89086 9(2७०796) 
अब हम सरकारी निगमो के सम्बन्ध मे मन्त्रियों (]/77725) की शक्तियों 
(?०क्ा८७) की विवेचना करेंगे । 
मन्त्रियो के हाथ मे सरकरी उद्यमो पर नियन्त्रण की कुछ शक्तियाँ सौंप 
देने की श्रावशयकता सभी जगह स्पष्ट रूप से अनुभव की गई है । केवल मन्त्रीय 
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निर्देशों ((7#27व] 076०।४८४) के द्वारा ही उद्यमो को प्रचलित सरकारी नीति 
की श्रावशयकताओ के अनुरूप बनाया जा सकता है श्रौर राष्ट्रीय योजना (रक॥079) 
कथा) के साथ उनका ताल-मेल बैठाया जा सकता है। यदि सरकारी उद्यमो पर 
मन्त्रियों द्वारा प्रभावशाली नियन्त्रर नहीं रखा जायेगा तो इनकी स्थापना के 
सभी सम्भावित लाभ प्राप्त नहीं हो सकेंगे, परिणामस्वरूप देश की अर्थ-व्यवस्था 
(5८००४) के बारे मे भ्रम उत्पन्न होगा जिसके कारण कम विकसित तथा झआधिक 
दृष्टि से पिछडे देश मे सामाजिक अभ्रराजकता (#&727०॥५) उत्पन्न हो सकती है । 
परन्तु निगमों की स्वायत्तता (8&7/०7079) की समुचित सुरक्षा के लिये यह आवश्यक 
है कि मन्त्रीय नियन्त्रण अत्यन्त सीमित मात्रा मे लागू किया जाये । इस सम्बन्ध में 
मूलभूत सिद्धान्त यह है कि कुछ उत्तरदायित्व अथवा नीति-निर्देशन का कार्य स्वयं 
सगठन पर ही छोड दिया जाए। “नियम रूप मे, ये उद्यम तभी अधिक सफलता के 
साथ कार्य करते हैं जवकि मन्त्रीय नियन्त्रण सामान्य नीति (0शशाश्त्री 7009) के 
मामलो तक ही सीमित रहता है ।/! | 

निगमो द्वारा प्रबन्ध किये जाने वाले उद्यमो का मन्त्रियो के साथ जो सम्बन्ध 
होता है वह विभागीय प्रवन्ध वाले (067क्षाग्राष्राक्षिप्ण ग्राधव8९860) सरकारी 
उद्यमो के सम्बन्ध से भिन्न होता है । निगमो को अपने आन्तरिक मामलो मे हस्तक्षेप 
के विरुद्ध एक निदिचत मात्रा मे स्वायत्तता प्राप्त होती है जबकि विभागों को 
ऐसी स्वायत्तता नही प्राप्त होती । विभाग (]0०ए927076॥7) एक अ्रग् के रूप मे 
पूर्णतया सरकार से साथ जुडा रहता है श्रौर वह कार्यपालिका के नियन्त्रण से मुक्त 
होकर किसी भी प्रकार क्षी स्वायत्तता का कानूनी श्रधिकार के रूप मे दावा नहीं कर 
सकता | मन्त्री विभागीय प्रबन्ध वाले सरकारी उद्यम के लिये पूरांतया उत्तरदायी 
होता है श्रतः वह उन पर दिन प्रति-दिन का नियन्त्रण भी लगा सकता है। ऐसे 
उद्यमो के प्रशासन के सम्बन्ध में मन्त्री से कोई भी प्रदन पुछा जा सकता है, 
उद्य हरणार्थ, रेलवे मन्‍्त्री से रेलो के देर से चलने अथवा उनमे अत्यधिक भीड-भाड 
श्रादि के बारे मे प्रइन पूछे जा सकते है। चूंकि मन्त्री को अपने विभाग पर पूर्ण 
ग्रधिकार प्राप्त होता है अत अपने विभाग से सम्बन्धित प्रत्येक कार्य तथा किसी 
भी वात के लिये वह जवाबदेह होता है। परन्तु सरकारी निगमों की स्थिति में, 
कार्यभारी मन्त्री (१(॥5९४-॥-०॥७72०) को केवल सीमित श्रधिकार ही प्राप्त हीते 
हैं और वह केवल उन्हीं अश्रधिकारों के सम्बन्ध में व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी 
होता है। 

क्रव हम सरकारी निग्ममो पर मन्त्रीय नियस्त्रा की मात्रा पर विचार करेंगे, 
चाहे वे निगन विश्षिप्ठ सविधियों (8$ल्टाश इाध्राए।८७) द्वारा बनाये गये हो श्रथवा 
भातीय कन्पनी विधि (08 (0०पाफुआए 7.29) के श्रन्तर्गत उनका निर्मारण 
किया गया हो । सरकारी निगम पर मन्त्रीय नियन्त्रण की स्थापना निम्नलिखित 
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उपायो मे से किसी एक अथवा सम्मिलित रूप से कई उपायो द्वारा की जा सकती 
है (१) किसी उद्यम के शासन मण्डल (00ए₹»७7778 50076) और व्यवस्थापको 
((४॥४४०४७) की नियुक्ति करके , (२) सामान्य नीति सम्बन्धी निर्देश जारी 
करके , (३) विशिष्ट निर्देश (/977०८7075) जारी करके , (४) कुछ विशेष श्रेणियों 
के कार्यों तथा नीतियो का अनुमोदन करके श्रथवा उनको रद्द करके , (५) अत्यावश्यक 
परिस्थितियों मे, झासन-मण्डल के एक सदस्य के रूप से प्रवन्ध व्यवस्था में भाग 
लेकर , (६) निगम द्वारा सूचनायें तथा प्रतिवेदन (॥२८००७) प्राप्त करने का 
अधिकार लेकर । अब हम इन अधिकारो पर एक-एक करके विचार करते हैं । 


सर्वप्रथम, यह कि कार्यभारी मन्त्री को निगमो के शासन-मण्डल के सदस्यों 
की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त होता है। सन्‌ १६४८ के दामोदर घाटी निगम 
ग्रधिनियम (0 ५ (: &०) की धारा ४ मे कहा गया है कि “निगम के वेयरनैन 
तथा दो अन्य सदस्यो की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जायेगी "*" ॥” वायु 
निगम अधिनियम (७07 (१077072007 /०) १६५३ की घारा ४ में यह व्यवस्था 
है कि “प्रत्येक निगम मे केन्द्र सरकार (एशाएब! 00एश०फ्राशथय) द्वारा नियुक्त 
सदस्य होगे जिनकी सख्या पाच से कम और नौ से अधिक नही होगी तथा इन सदस्यों 
मे से एक को केन्द्र सरकार निगम का चेयरमन नियुक्त करेगी ।” निगमो का निर्मारण 
करने वाले सभी अधिनियमो (४8०४७) तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के सघ 
विघान-पत्नी (8700७०5 ० ७६३००४४४०॥) में ऐसी धारायें पाई जाती है। राष्ट्रीय 
कोयला धिकास निगम लिमिटेड (]णाव (०५ 6एल०क्राला (0फए0भाणा 
[.0 ) के ७१ (१) संघ विघान-पतन्र मे यह ध्यवस्था दी गई है कि “निर्देशक 
([076००5) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जायेंगे” ।” हिन्दुस्तान शिपयार्ड में 
यह व्यवस्था है कि “राष्ट्रपति को चेयरमैन, प्रवन्ध-निर्देशक (३8 287स्‍2 ॥9)॥2९८०07) 
तथा छ श्रन्य निर्देशको की नियुक्ति करने का अ्रधिकार है |” श्रन्य चार निर्देशक 
अर्थात्‌ कुल सख्या के एक तिहाई सिन्धिया कम्पनी द्वारा मनोनीत (]077772०) 
किये जाते हैं जो कि इस उद्यम मे सरकार की सामीदार (?27॥707) हैं । 


सरकार को मण्डल (80870) के सदस्यो (!४०॥0०5) की नियुक्ति का 
अधिकार प्राप्त होता है किन्तु उनकी कोई निश्चित योग्यतायें (00७०॥ग04075) 
नही दी हुई होती , हाँ सामान्यतः कुछ अयोग्यताओ (705409॥70%0॥5) का 
उल्लेख अ्रवश्य किया होता है, उदाहरण के लिये, सन्‌ १९४८ के दा० घा० नि० 
अ्रधिनियम (0 ५ ८ &०) की घारा ४ मे यह व्यवस्था है कि “निम्न दग्ाओं मे 
किसी भी व्यक्ति को निगम का सदस्य नियुक्त करने अथवा सदस्यता जारी रखने के 
अयोग्य माना जायेगा--(क) यदि वह केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय विधान मण्डल का 
संदस्प हो अ्रथवा (ख) यदि वह निगम के लिए किये जा रहे किसी भी ठेके अथवा 
कार्य मे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, श्रपना निजी स्वार्थ रखता हो । वह किसी भी 
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कम्पनी का हिस्सेदार (8$087८॥००७7) रह सकता है, मगर इस स्थिति मे उसे अपने 
उन शेयरो की प्रकृति तथा मात्रा का पूर्ण विवरण सरकार को देना होगा । वायु 
निगम अधिनियम की धारा ४ (२) मे यह व्यवस्था है कि ऐसे किसी भी आधिक 
हिंत अथवा श्रन्य किसी प्रकार के हित (7/८०८७०) को सदस्यता के लिये अयोग्य 
माना जायेगा जो कि सदस्य के रूप मे किये जाने वाले उसके कायो को पक्षपातपूर्ण 
रीति से प्रभावित करे । 

नियुक्ति का अधिकार (?0छला ० 897णाधगरथा) मन्रियों के हाथो मे 
दिया गया एक बडा महत्वपूर्ण भ्रधिकार होता है परन्तु यह श्राइचयें की बात है कि 
इन उच्च पदो पर नियुक्तियाँ करने मे उन्हे खुली छूट आप्त होती है क्योकि नियुक्त 
होने वाले प्राथियो के लिये कोई निश्चित योग्यताये निर्धारित नही होती । यह हो 
सकता है कि इस अभाव के पक्ष मे यह तकक॑ प्रस्तुत किया जाये कि विधान-मण्डल द्वारा 
बनाये गये अश्रधिनियम में सदस्यो की योग्यताश्रों का उल्लेख करके सरकार के हाथ 
बाघ देना श्रनावश्यक और, यहाँ तक कि, श्रवाछ्नीय भी है। यह काम मत्री पर ही 
छोड देना चाहिये कि वह श्रच्छे-्रच्छे व्यक्तियों की तलाश करके उनकी नियुक्तियाँ 
कर दे जिससे कि इन्त पदों की नियुक्तियाँ वह केवल पिछले अनुभव एव ज्ञान के 
के आधार पर ही नही, अपितु भावी सम्भावनाभ्रो को दृष्टिगत रख कर भी कर 
सके । 


परन्तु मस्त्रियो को दी जाने वाली इस 'खुली छूट” में निहित खतरो की भी 
उपेक्षा नही की जानी चाहिये | यह भय प्रकट करना उचित ही है कि निश्चित 
योग्यता्रो के श्रभाव में, यह सम्भव हैं कि नियुक्तियाँ अन्य बातों के आधार पर, जैस 
कि राजनैतिक सरक्षण (?०॥ध८४ 9270798०) के आधार पर, की जायें | सरक्षण 
की बुराई, जिससे अभ्रव संसार के लगभग सभी सम्य दे मुक्त हैं, ऐसा प्रतीत होता 
है कि इस बडे पैमाने के राष्ट्रीयकरण (िक्वाणाश्ाटकाणा) से भारत में प्रवेश कर 
गई है। श्रनेक महत्वपूर्ण नियुवितयों का उपहार मन्त्रियों के श्रपने श्रधिकार मे होता 
है श्रौर निशुक्तिधियों (497076०5) के घुनाव के विपय में वे किसी के प्रति भी 
उत्तरदायी नही होते । इस वारे मे ससद (एक्ातरशगशा) में वे जो कुछ कहते हैं वह 
यही कि उन्होंने ऐसे सर्वोत्तम सम्भव व्यक्ति को नियुक्त किया है जिसे कि वे प्राप्त 
कर सकते | इसके अतिरिक्त, प्रजातन्त्रीय सरकारें, चूंकि उन मो (४०४०७) की संख्या 
पर आधारित होती हैं जिन्हे कि वे निर्वाचनो (5०८४०॥५) में प्राप्त कर सकती है 
झत वे बहबा अ्रपने तात्कालिक श्रनुयायियों श्रथवा मतदाताओं (५०।९४४) को पुरस्क्त 
करने के कार्य की ओर ध्यान देना अपना दायित्व सममती है , शर इसमें खतरा यह 
है कि उनकी माँगों को अधिक से अ्रधिक सन्तुष्ट करने की इच्छा में यह सम्मव हो 
सजता है दि उत्तरदायित्वपूर्ण ऊँचे पदों पर लोगो की नियुक्तियाँ करते समय उनकी 
बोस्यताओं एव अनुभव पर इतना ध्यान न दिया जाये जितना कि उनकी भूतकाल की 
राजनैतिक सेवाओं पर । इस प्रकार निगमों के कार्यालय “राजर्नतिक पक्षपात” के 
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स्थान बन सकते है । पदाधिकारियों के उचित चुनाव के महत्व को अधिक बडा-चढा 
कर नहीं कहा जा सकता और कुछ ऐसी उपयुक्त रोके लगानी ही पडती है कि जिनसे 
नियुक्त करने वाले प्राधिकारी (87707778 १७४॥॥०४५) नियुक्ति के इस श्रधिकार 
का दुरुपयोग न कर सकें | भारत मे, जहाँ कि जातीयता, प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता 
तथा बामिक उन्माद की बुराइयाँ पहले से ही वर्तमान हैं, यह सम्भव हो सकता है कि 
नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों में य सामाजिक बुराब्याँ काफी मात्रा में पाई 
जायें । पक्षपात के इस खतरे के विरुद्ध सुरक्षा की व्यवस्था तो करनी ही होती हैं । 


मस्त्रियों को यह भी अ्रधिकार प्राप्त होता है कि बे ज्ञासत-भण्डल (50ए७7- 
७8 ७०४70) के निर्देशको श्रथवा सदस्यों को, विभिन्न ग्रधिनियमी (७०४७) में उल्लि- 
खित कारणों के भ्राधार पर, उनके पदो से हटा सके जैसे कि काम करने से, इन्कार 
करते के कारण, कार्यवाहन की श्रसमर्थता के कारण, झ्पने पद का दुरुपयोग करने 
के कारण, किसी सामान्य अनुपयुक्तता! (एा8७७७७॥॥५) के कारण अथवा प्र 
किसी ऐसे कारण से जो कि पर्याप्त. प्रतीत हो ।* यह आशा की जाती है कि 
पदच्युति (07877584) के इस अधिकार का प्रयोग पूर्ण सावधानी के साथ किया 
जायेगा | यदि मनमानी पदच्युतियाँ की गई तो उससे मण्डलो की कार्यकुशलता कम 
हो जायेगी | किसी भी कर्मचारी को कार्यकुशलता के लिए यह अत्यन्त श्रावश्मक है 
कि उसे ससुचित मात्रा मे नोकरी की सुरक्षा प्रदान की जाये । इगलैंड मे मन्त्रियों को 
सण्डलो के सदस्यो के सम्बन्ध में पदच्युति का यह भ्रधिकार प्राप्त है । इस अधिकार 
का प्रयोग यार्कशायर बिजली बोर्ड के चेयरमैन के मामले मे किया गया था जिसे कि 
भवनों (807/07788) के लायसेंस लेने के नियमों को भग करने के कारण जेल भेज 
दिया गया था । यह ठीक है कि जिस प्रकार नियुक्तियाँ राजनैतिक कारणोी के भ्राधार 
प्र नहीं की जानी चाहियें, उसी प्रकार पदच्युतियाँ भी राजनैतिक बाती के आधार 
पर नही की जानी चाहिये । 


दूसरे, मन्त्रियों को यह अ्रधिकार प्राप्त होता है कि वे सामान्य नीति 
(667वाथ 900०५] के मामलों पर निगमों को निर्देश जारी कर सके । दा घा ति 
(0 ५ ८) के सम्बन्ध मे यह आवदयक है कि कार्यो के सम्पादत में नीति के प्रइनों 
पर निगम का मार्गदर्शन ऐसे अरनुदेशों (5000708) द्वारा किया जाना चाहिये जो 
कि उसे केन्द्र सरकार से प्राप्त हो।” यदि किसी प्रदत के सम्बन्ध में मह विवाद 
उत्पन्न हो जाये कि यह प्रदत नीति का है या नही, तो उसमे केन्द्र सरकार का निर्णय 
अन्तिम होगा ।* इसी प्रकार "नीति के प्रइनों पर ग्रौद्योगिक वित्त निगम [7700$- 


१ द्वामोदार घाटी निगम अधितियम, वारा ४९ 
२ पुनर्वास वित्त प्रशासव अधिनियम, धारा ८ 
३ दा घा मि अधिनियम, धारा ४5 
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चाहिये जो कि उसे केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त हो ।/ दोनो वायु निगमो (4&॥7 
(०77०7४008) के सम्बन्ध मे “केन्द्र सरकार दोनो मे से किसी भी निगम को, 
उसके कार्यों के सम्पादन के विषय मे, निर्देश ([077०00078) दे सकती है और नियमों 
को उन निर्देशों का पालन करना ही होगा ।”* मत्रियो को यह अ्रधिकार होता है कि 
वे निगमो को निर्देश जारी कर सकें श्लौर निगम उन श्रनुदेशो का पालन करने को 
बाध्य होते हैं। यदि बार्ड नीति के प्रश्नो पर मत्रियों द्वारा दिये गये अनुदेशो का 
पालन करने मे असफल रहते हैं तो मत्नी को यह अधिकार होता है कि वह बोर्ड को 
कार्यच्युत अथवा मुआत्तिल (5प79०5606) कर दे, सदस्यो तथा चेयरमैन को हटा दे 
झ्रौर एक नये बोर्ड की नियुक्ति कर दे । 


मन्रियो को अनेक प्रकार की श्रनावश्यक विस्तृत बातो के सम्बन्ध मे निर्देश 
नही जारी करने चाहियें, अ्रन्यथा तो निगमो की स्वायत्तता (8०+०॥०7५) ही खतरे 
में पड जायेगी । मत्रियों को श्रपने निर्देशों दवरा निग्रमो के दिन प्रति-दिन के श्रान्तरिक 
कार्यो मे हस्तक्षेप नही करना चाहिए । इस उद्देश्य की पूर्ति के किये स्वस्थ परम्पराशरो 
व प्रथाओ्रो का विकास करना होगा । श्रच्छा तो यह होगा कि अनुदेश जारी करने से 
पहिले मत्री बोर्ड के सदस्यो को अपने विश्वास मे ले ले और उनसे परामर्श करने के 
पदचात ही निर्देश जारी करें। सन्‌ १६५४ में अधिनियम की धारा ६ (३) के 
अन्तर्गत औद्योगिक वित्त निगम को एक निर्देश जारी किया गया था “जिसमे इस 
बात का पूर्ण विवरण सहित प्रतिवेदन ([२०००४) सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते को 
कहा गया था कि उसके द्वारा पृथक्‌ू-पुथक्‌ व्यक्तियो को ५० लाख रू० से श्रधिक के 
ऋणग्ा कब-कव दिये गए । सरकार इस प्रकार के और भी निर्देश निगम को जारी 
करने का विचार कर रही थी कि (१) निगम द्वारा किसी भी ऐसे पक्ष (29) 
को ऋण्य की स्वीकृति नही दी जानी चाहिए जहाँ कि सम्बन्धित पक्ष पहले ही तीन 
अवसरों पर उससे ऋण प्राप्त कर चुका हो श्रथवा जहाँ किसी पक्ष को दिये गए ऋण 
की कुल मात्रा १ करोड रु० से श्रधिक हो चुकी हो किन्तु यदि इसके लिए सरकार 
की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई हो तो बात दूसरी है, (२) निगम सरकार की पूर्व 
अनुमति प्राप्त किये बिना ऐसी किसी भी सस्था को कुल एक करोड रु० से श्रधिक 
का ऋणगा नही देगा जिसका स्वामित्व, प्रवन्ध श्रथवा नियन्त्रण उद्योगपतियों ([70॥8- 
ध१8॥95) के एक घनिप्ठ रूप से सम्बन्धित वर्ग (57009) के श्रधीन हो ।” 
झ्ौद्योगिक वित्त निगम को जारी क्रिया गया निर्देश ग्क्ति का दुरुपयोग नहीं था। 
यह देखना राष्ट्र के हिच में ही था कि ऋणो का समुचित रूप से वितरण किया जा 
रहा है या नही, और कुछ थोटे में उद्योगपतियों के एक वर्ग हारा उन पर कही 


| औ वि नि अधिनियम, धारा ६ 
2 वायुनिगम क्विनियम, उपचधारा ३४-१२ 


3 एश्धव्यांटाकड 900565, ि0ए5९ ७ ?ए६०फ़ॉढड. #75ए८उ [० (एए८ड/00 छा 
--9-556. 
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एकाधिकार तो नही कर लिया गया है । इसके अ्रतिरिक्त, यह निर्देश नियम के दैनिक 
कार्यों मे हस्तक्षेप नहीं था, अपितु एक सामान्य नीति सम्बन्धी अनुदेश था। इस 
निर्देश को जारी करने की झ्ावश्यकता इसलिए थीं क्योकि और ० वि० नि० ([ 7 ०!) 
को ऋणा-नीति के विरोध में समद (?श्राशाक्षाक्रा) में तथा अखबारों में सामान्य 
आलोचना की जा रही थी। यह कहा गया था कि ऋण बडे-वडे एकाधिकारियो 
(/070]0॥885) को पक्षपात के आवार पर दिये गए है | इस वात को रोकने के 
लिए ही सरकार ने निर्देश जारी किया था| कठिनाई तो तब उत्पन्न होती है जबकि 
मत्री विशिष्ट निर्देश (59००॥० 676०४४८$) जारी नही करते, और वोर्ड के निर्णयों 
को अन्य उपायो द्वारा प्रभावित करने की चेप्टा करते है। यदि कोई मत्री निगम 
को कोई विशिष्ठ निर्देश जारी करता है तो वह उसके परिणामो के लिए भी उत्तरदायी 
हो जाता है। अपने आ्आापको जिम्मेवारी से बचाने के लिए वह अनौपचारिक परामर्शों 
एवं सम्मत्तियों के द्वारा वोर्ड के सदस्यो को प्रभावित करता है । यह वडी अवाछनीय 
सवैधानिक उत्पत्ति है। इगलैड मे भी, इस तथ्य की तीत्र आलोचना की जाती है। 
भारत में, यह तथ्य जीवन बीमा निगम [4,66 वाइणशावाए८ (णएणा४0०॥) के 
मामले मे प्रकाश मे आया | श्री एम० सी० छागला (४४ (८ ८॥४०४/५) की जाच की 
कार्यवाहियो से यह प्रकट हुआ कि मू दडा सस्थाओं (]र्ौणाव॥ा8 (०णा०श७॥७) में 
शेयर खरीदने के निगम के निर्णाय को मत्री महोदय ने प्रभावित किया था, यद्यपि 
उन्होने लिखित रूप मे कोई भी निर्देश जारी नहीं किया था जैसा कि जीवन बीमा 
अधिनियम ([/6 पञाघघराआ०० ४०.) की धारा ११ के अन्तर्गत उनको करना चाहिये 
था । उन्होने ऐसा तरीका अपनाया जो कि कानून के विरुद्ध था । दामोदर घाटी निगम 
जाच समिति (0 ५ ८ क्ावणाए ९णग्रारा/8०) ने भी कुछ इसी प्रकार का 
विचार व्यक्त किया । वात यह है कि जब कभी भी मत्री लोग निगमो को निर्देश जारी 
करने की आवश्यकता समझें तो उन्हे निर्देश लिखित रूप मे देने चाहियें, और जैसा 
कि इगलैड मे होता है ऐसे निर्देशों को निगमो की वापिक रिपोर्ट मे प्रकाशित किया 
जाना चाहिये अथवा उनको सदन (प्र०ए४०) की मेज पर रखा जाना चाहिए । उद्देश्य 
यह है कि मत्री जो निर्देश जारी करें उनके लिए उन्हे निश्चित रूप से-उत्तरदायी बनाया 
जा सके | किसी भी पक्ष की ओर से बचने की वात नही होनी चाहिये । 


कुछ मामलो में मन्रियो को विस्तृत वातो के सम्बन्ध में भी निर्देश जारी 
करने का अधिकार दिया गया है। दोनो वायुनिगमो (&॥7 (20ए०ण४४0०078) के 
मामले में मत्नी, उपयुक्तता तथा राष्ट्रीय हित की दृष्टि से तथा निगमों से परामझं 
करके, उसमे से किसी को भी ऐसा निर्देश दे सकता है कि जिससे वह ऐसी किसी 
भी वायु परिवहन सेवा (8४ प/ध॥5900 $&ए7०९८) अ्रथवा अन्य क्रिया को सचा- 
लित कर सके जिसे कि उसे सचालित करने का अधिकार हो, ऐसी किसी भी सेवा 
अथवा क्रिया को छोडने या उसमे परिवर्तन करने अ्रथवा ऐसी किसी भी क्रिया को 
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न करने का भी निर्देश दे सकता है जिसको कि उसने करने का प्रस्ताव किया हो ४! 
सरकार किसी भी वायु सेवा अ्रथवा सम्पत्ति (07८७) को एक वायु निगम से 
दूसरे के पास को स्थानान्तरित करने का भी निर्देश दे सकती है ।* 


तीसरे कुछ निगमो द्वारा अपनी योजनाझो तथा कार्यक्रमों के लिये मन्त्री की 
स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। दोनो वायु निगमो के मामले मे निम्न- 
लिखित कार्यों के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति लेनी झ्रावश्यक होती है---'किसी भी 
अचल सम्पत्ति (ग्रा0२०४०!/७ 9707०(५9) या विमान (&7णथररी) श्थवा १४ 
लाख 5० से अधिक मूल्य की किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए किये जाने वाले 
किसी भी पू जीगत खर्च ((रज़ाश- ०७कुणाभाणा८) के लिये, किसी भी भ्रचल 
सम्पत्ति को ५ वर्ष से श्रधिक की अवधि के लिये पट्टे (7,८४६०) पर देने के लिए, 
ग्रथवा १० लाख रु० से अधिक किताबी मूल्य (800/: ४थए९) के किसी भी विशेष 
झ्धिकार अथवा सम्पत्ति को समाप्त करने अथवा बेचने के लिये । अपने वित्तीय 
बर्ष (व8॥0०४ 9७४7) के प्रारम्भ होने से तीन माह पूर्व, इनमे से प्रत्येक निगम को 
केन्द्र सरकार के समक्ष “एक ऐसा विवरण-पत्र (88०0०॥) प्रस्तुत करना होता 
है जिसमे कि उसके द्वारा सचालित किये जाने वाले कार्य-क्रम और वायु सेवाओं के 
विकास' ““““तथा उसकी अश्रन्य क्रियाओ व उनसे सम्बन्धित वित्तीय शनुमानों का 
व्यौरा दिया होता है और इस व्यौरे मे किसी भी प्रकार का प्‌ जी का निवेश 
([#ए6४ध०॥६ ० (७9/(७)) तथा इसके कुल स्टाफ की मात्रा मे वृद्धि का प्रस्ताव 
भी सम्मिलित होता है ।/* तथापि, लोचशीलता (65077) लाने के लिये, यह 
व्यवस्था की गई है कि यदि निगमो के लिए किसी ऐसी क्रिया भ्रथवा सेवा को अपने 
हाथ में लेना आवश्यक हो, जोकि उनके वाधिक कार्य-क्रम मे सम्मिलित न हो, तो 
ऐसी क्रिया अथवा सेवा का सचालन किया जा सकता है श्रौर उक्त दशा में एक 
अ्रनुपुरक ($0ए9एध्याशा9) कार्य-क्रम ब्र तत्सम्बन्धी वित्तीय श्रनुमान सरकार के 
समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये । विशेष परिस्थितियो का सामना करने के लिए 
निगमो को वह अ्रधिकार दिया गया है कि वे ऐसी किसी सेवा अ्रथवा क्रिया का 
सचालन कर सर्के जोकि ऊपर के दोनो ही कार्य-क्रमो मे से किसी मे भी सम्मिलित 
न हों, और तत्पद्चात्‌ निर्धारित रीति के अनुसार सरकार को उसके विपय में एक 
प्रतिविदन (९९००॥) प्रस्तुत कर दें ।? हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड के 
मामले मे, निम्नलिखित स्थितियों मे सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक है * (श्र) 
पूजी की वृद्धि करना ; (श्रा) नये शेयर जारी करना , (इ) पूजी में कमी करना , 
(६) कम्पनी की क्षेयर पूजी का एकीकरगा, विभाजन तथा उप-विभाजन , (उ) रुपया 


[ &॥7 (079ए07007 #&८25, 56९2८, 34-2 
2 65४ (707707छ9000 #20, 56०, 39. 
3 7६2 5 35 

4 (घाट 5 36 

5 7:72 5 35 
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उधार लेना, इसकी इझातें एवं दशाये , (ऊ) बाण्ड, डिबेचर, डिबेंचर स्टाक झथवा 
अन्य प्रतिभूतियाँ (8००प१३९५) जारी करता (ए) ४० लाख रु० से श्रधिक के पूजी- 
गत खर्च का कोई भी कार्य-क्रम , (ऐ) कम्पनी का समापन (फज्ञागरवाट्र ०७) , 
(ओ) किसी भी ऐसे श्रधिकारी की नियुक्ति करना जिसका न्यूनतम मासिक वेतन 
२००० रु० अथवा इससे अधिक हो , तथा कम्पनी के लेखा-परीक्षको (8&ए060078) 
की नियुक्ति करना । 


चौथे, निगम को पूजीगत निवेश ((०छ्ाध 7ए७४०ा०7) करने तथा उधार 
(8०7०क्ञाणट8)) लेने के लिए मनन्‍्त्री की स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती है ॥7 
निगमो को अपने खाते (4०८०००7४) उस रीति के अनुसार रखने पडते हैं जोकि 
सरकार श्रथवा महालेखा-परीक्षक ($&प०॥॥०7 5०॥०7७|) के परामझ से निर्धारित की 
जाती है और उनके खातो का परीक्षण (#णएत॑ा ० 3०००0४॥५) भी आमतौर 
पर उन लेखा-परीक्षको (&0०॥075) द्वारा क्रिया जाता है जोकि मन्त्री (ध॥गा567) 
“ भ्रथवा स्वय महालेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। दामोदर घाटी निगम 
के मामले भे, “निगम के खाते उस पद्धति के अनुसार रखे जायेंगे जोकि भारत के 
महालेखा-परीक्षक के परामर्श से निर्धारित की जाए ।॥ पुनर्वास वित्त निगम 
(ए८ाबरिातवधा0) 00०७ (!0079०80०7) के खातो का परीक्षण 'उस एक 
अथवा एक से अ्रधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा किया जायेगा जोकि सन्‌ १६१३ के 
भारतीय कम्पनी अधिनियम ([#)40 (०7एथाा०४ #०) की धारा १४४ के 
अन्तर्गत कम्पनियों के लेखा-परीक्षको के रूप में कार्य करने के योग्य होंगे और 
जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे पारिश्रमिक (रिशाप्राध्वधा०ा) पर की 
जायेगी जोकि अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।१ दोनो वायु निगमो के 
लिए यह आवश्यक है कि वे अपने समुचित खाते जिनमे कि लाभ हानि खात्ता 
(९700 शाव 4,055 8०००ए०ा7) तथा चिदटृठा अ्रथवा तुलन-पत्र (39]906 5॥6०) 
भी सम्मिलित है, ऐसी पद्धति के अनुसार रखे जोकि भारत के नियन्त्रक महा- 
लेखा परीक्षक (00ग्राए/7०ी6७7 890 /प्ता07-05०॥०र्धा ० 470॥9) के परामशणशं से 
भारत सरकार द्वारा निर्वारित की जाए । इन दोनो निगमो के लेखो अ्रथवा खातो 
का परीक्षण भारत के नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक द्वारा श्रथवा उनके ही द्वारा 
नियुक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है | खाते अथवा लेखे (/8०९००७7॥७) 
तथा लेखा-परीक्षण (#0००॥) वारिएज्यिक किस्म के होते है और लेखा-परीक्षक के 
! दा घा नि अधिनियम १६४०८, धारा ४२ , वायु निगम अभ्रधिनियम, धारा 
१० (३) आदि | 
2 दा घा नि अधिनियम, धारा ४७ 
3 पुनर्वास वित्त निगम अधिनियम, १९४८, धारा १६ 
4 वायु निगम अधिनियम, घारा १५ 
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प्रतिवेदन (%प्रता075 7०००१) में यह बात स्पष्ट की जाती है कि चिट्ठा अथवा 
तुलन-पत्र पूर्णतया ठीक तथा उचित है या नही, |उसको उपयुक्‍त पद्धति के अनुसार 
बनाया गया या नहीं, जिससे निगम के कार्यों का ठीक-ठीक तथा वास्तविक रूप 
सामने आ सके । 

ग्रन्त मे, मन्त्रियों को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वे निगमो से श्रावश्यक 
जानकारी प्राप्त कर सके । निगमो से कहा जाता है कि वे नियत-कालिक विवरणा- 
पत्र (?८70००0० डथ्वांटा॥०75), लेखे (8०००७), सूचना-पत्र, वापिक वित्तीय 
अनुमान (4 एव खिाक्षाण॥ ६४8०७) , कार्य-क्रम और अपने कार्यों एवं कार्य- 
संचालन का वाधिक प्रतिवेदन मन्त्रियो के समक्ष प्रस्तुत करें |” 


मन्त्रियों के नियन्त्रण के अ्रधिकार मे, प्रशासकीय पक्ष में तो बोर्ड के सदस्यो 
की नियुक्ति (897णाएपक्पा) तथा पदच्युति ()8778587) झौर सामान्य नीति 
सम्बन्धी मामलो पर निगमो को निर्देश जारी करना सम्मिलित है श्ौर वित्तीय 
पक्ष मे, निवेश ([77९5070०॥), उधार (807०श78) तथा लाभो के बटवारे से 
सम्बन्धित मामलों मे उनकी आवाज अन्तिम व निराणयक होती है । 

किसी भी विशिष्ट उद्यम पर वास्तव में कितना मन्त्रीय नियन्त्रण लागू किया 
जायेगा, यह बात श्राशिक रूप से उद्यम के उत्तरदायित्वों की मात्रा पर, उसकी 
कार्यवाइयो की राजनैतिक महत्ता पर, और सरकार के साथ उसके वित्तीय सम्बन्धा 
पर निर्भर होगी | चूकि भिन्न-भिन्न उद्यमो के अन्तर्गत ये तीनो ही तत्व (77४०(०5) 
भिन्न-भिन्न रप मे पाये जाते है अत उन्हीं के अनुसार मन्‍्त्रीय दृष्टिकोण का भी 
निर्धारण होता है| स्वभावत सभावना यही है कि श्रपेक्षाकत एक छोटी फैबठरी के 
लिये बनाये जाने वाले निगम की अपेक्षा, यदि श्रन्य वातें समान हो तो, एक ऐसे 
विकास निगम ([92ए2०फ्ञाला। 00०79ण००४४०॥7) की ओर, जिसका कार्यक्षेत्र इतना 
विस्तृत हो कि जिसमें सरकार की झाथिक योजना का एक बहा झेत्र श्रा जाता हो, 
मन्धप्रियों का अधिक ब्यान आकपित होगा । इसके श्रतिरिक्त, यह हो सकता हैं कि 
ऐसा निगम राजनैतिक विवाद का एक केन्द्र-विन्दु बन जाय और इस विवाद का 
दुष्टिगत रखते हुए मन्त्री उस उद्यम को केवल सीमित मात्रा में ही स्वाघीनता 
फिर, विकास निगम अथवा एफ नदी घाटी सना (छाए एशी०५ 8679) के 
प्रस्तर्गमत, स्वभावनत* ही, ऐसी प्रायोजनाओं (77०९०) में सरकारी धन लगाया 
जाता है जिनसे यहत शीक्र स्वावलम्बी बनने की आद्या नहीं जी जाती । यद्दी कादंगा 
है वि राभोपा्जन बाते अबबा सम-विभक्‍त (एछआकाट्यॉथाप्ट)) इ्द्यम की श्रपक्षा 
इनओ दिक्तीप मामलों से मन्द्रियों का हस्तक्षेप श्रधिय दुृढता के साथ होता हे 
कक 23837 मम 7 मम मद 7 

| दा था नि प्रधिन्यिम १६४८, घारा ४५, पुनर्वास वित्त निगम श्रधिनियम, 
धारा 9 ०, दाए निःम अविनियक, घारा २६, औदोगिक विन मिगम श्रधिनियमस, मारा 


झ्र्ड आता 


सरकारी उद्यमो का प्रशासन १६३ 


मन्त्रियो पर कुछ ऐसी रोकथाम भी लगायी जानी चाहिये जिससे कि वे 
अपनी सत्ता का दृुस्पयोग न कर सके और ऐसी रोकथाम उन पर ससद (#शा- 
[० ) द्वारा लगाई जाती है। मन्त्री को, जिसे कि सरकारी निगम को निर्देश 
जारी करने के निश्चित अधिकार प्रदान किये जाते है, समद के प्रति भी जवाबदेह 
होना चाहिए। इस प्रकार ससदीय नियन्त्रण श्राप से आप लागू होना चाहिये , 
परन्तु यह लागू होगा या नही, यह सदस्यों (]४८॥००७) द्वारा ससद मे प्रइ्त करने 
के अपने अधिकार पर जोर देने पर निर्भर करता है श्रौर इस वात पर निर्भर करता 
है कि सरकार वाद-विवाद ([0609०) के लिये समय तथा अवसर देती है या नही । 
“सरकारी निगम को मन्‍्त्री रूपी पिता के ही हाथो मे नहीं फेक देना चाहिये जब तक 
कि पैतृक अनुशासन की अत्यधिक मात्रा को रोकने के लिए स्तेहमही संसदीय मा 
(?िह्वावाश्ाला॥7ए 7॥0067) उपलब्ध न हो ।॥7 


परन्तु मन्त्रियो पर लगाया जाने वाला ससदीय नियन्त्रण इतना श्रधिक नहीं 

होना चाहिये जोकि उन्हे कठोर तथा सीमित नियन्त्रण लगाने को वाघध्य करे तथा 
निगमो को अ्रधिकार सौंपने से उन्हे रोके । मारत मे, “ससद सत्ता के हस्तातरण 
(0८॑८३2भाणा ० 9०0४८) के विरोध का एक मुख्य दर्ग है, जबकि ऐसे हस्तातरण 
की श्रावदयकता है और भारतीय प्रद्यासन की यही सबसे गम्भीर बुराई है। श्रपनी 
सत्ता का विस्तार से हस्तातरण करने की ससद की अनिच्छा से, जव॒कि ससदीय 
सत्ता को महत्वपूर्णा तथा सकारात्मक बनाने के लिये ऐसा हस्तान्तरण श्रत्यन्त 
आवश्यक होता है, मस्त्री (08:05) अपने अधिकारों को सौंपने के प्रति हतोत्सा- 
हित हो जाते हैं, सचिव ($86टा627765) अपने अ्रधिकारों को सौंप्ने के प्रति 
इतोत्साहित हो जाते है और फिर प्रवन्ब-निर्देशक (](७॥४87॥8 /07०००78) अपने 
ग्रधिकारो को सौंपने के प्रति हतोत्साहित हो जाते है |” यह एक विक्ृत चक्र है जिस 
पर रोकथाम लगाई जानी चाहिये । यह ठीक है कि मन्‍्त्री सरकारी निगमो पर 
नियन्त्रण लगाये परन्तु उनका नियन्चर केवल सामान्य नीति सम्बन्धी मामलो तक ही 
सीमित रहना चाहिये। उनको निमगमो के दिन प्रति-दिन के प्रशासन मे, जिनसे कि 
उन्हे स्वाधीनता मिलनी चाहिए, हस्तक्षेप नही करना चाहिए। कुछ क्षेत्रों मे उद्यम 
की ऐसी योजनायें मन्त्रियों की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत की जानी चाहिये जिनमे कि 
'लोकहित' के प्रइन मुख्य रूप से उत्पन्न होते हैं। ऐसी योजनाओं मे अनुसमधान 
(८४८४०), शिक्षा (£00०४४०॥), प्रशिक्षण (प्रधाणा॥8), कल्यारा तथा पूजी 

की वृद्धि व विकास के कार्यक्रम सम्मिलित किये जाते हैं। यद्यपि मन्त्रीय श्रधिकारो 





] छणादई 703965, [06 02ए८०फाशा 0 6 2? (090०४078, ].0700॥, 
]946, ? 8] 
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१्द४ड लोक प्रशासन 


के प्रयोग करने के बारे मे सामान्य मार्गे-दर्शन सम्बन्धी बातें निगमो का निर्माण 
करने वाले विधान (.०९259007) मे दी हुई होती हैं परन्तु स्वायत्तता (&ए०- 
7079) तथा नियन्त्रण के बीच ठीक सन्तुलन कायम रखना केवल तभी सम्भव है 
जबकि उपयुक्‍त श्रभ्िममयो ((णाएथाएणा$) तथा सममदारी के विकास की 
परम्परा डाली जाय । इसके श्रतिरिंक्त, मन्त्रीय श्रधिकारों (वगाआश्ाक्ष| 90फ़७) 
के दुरुपयोग को रोकने के लिये, ससद द्वारा मन्त्रियो पर नियन्त्रर लगाया जाना 
चाहिये परन्तु मन्त्रियों पर लगाया जाने वाला ससदीय नियन्त्रण इतना श्रधिक नही 
होना चाहिये जोकि उनको निगमो के छोटे-छोटे प्रशासनिक कार्यों मे हस्तक्षेप करने 
के लिये बाध्य करे । मन्त्री को अपने श्रधिकारो की व्याख्या व्यक्ति निरपेक्ष दृष्टि से 
ही करनी चाहिये तथा मण्डलो अ्रथवा बोर्डों से परामर्श करने के पश्चात्‌ ही उनका 
प्रयोग करना चाहिये । निगम के प्रति मन्त्री का रुख सहयोग का होना चाहिये, 
अनावश्यक आदेश होने का नही, और केवल मन्त्रियो के इस रुख पर ही इस देश मे 
राष्ट्रीयकरण (]भ४०7शाट&707) के महान्‌ प्रयोग (ऋछएथाग्रल्यआा) की सफलता 
निर्भर है । अभ्रत श्रावश्यकता इस बात की है कि मन्त्री के महत्वपूर्ण तथा श्रमहत्वपूर्णा 
वातो में भेद करने की सामथ्थ्य हो और अ्रमहत्वपूर्णा बातो को स्पष्ट रूप से समझने 
की मानसिक क्षमता हो । 


ससदीय नियन्त्रण 
(7्वातराक्चाा०ए9"ए7 (:0770]) 


भारत मे सरकारी उद्यमो पर मन्त्रीय नियन्त्रण का विवेचन करने के पश्चात 
भ्रव हम उन तरीको का श्रध्ययन करेंगे जिनके द्वारा कि ससद मन्त्रियो पर अपना 
नियन्त्रण लागू करती है, क्योकि ससदीय पद्धति की सरकार मे मन्त्री ससद के प्रति 
उत्तरदायी होते है श्रौर यह ससद ही है जिसकी श्रोर कि हम सरकारी उद्यमो पर 
अन्तिम नियन्त्रण लागू करने के लिये दृष्टिपात करते हैं। सरकारी निगम, ऐसे 
मामलो पर, जिनके लिये कि मन्त्रियो की जिम्मेदारी होती है, मन्त्रियो के माध्यम से 
ससद के प्रति उत्तरदायी होते हैं । 

सरकारी उद्यमो पर नियन्त्रण के लिये ससद द्वारा जो तरीके अपनाये जाते 
है वे वैसे ही होते हैं जैसे कि सरकार के किसी श्रन्य विभाग (70०एथ्ाग्राथा) के 
लिये होते हैं। ससद के सदस्यों (](८7०८:४ ० ॥॥6 एथ्वधध्मा7०॥) को सरकारी 
उद्यमो की समस्याओ पर वाद-विवाद करने के लिये सदन (००७०) के अन्दर 
निम्नलिखित अ्रवसर उपलब्ध होते हैं -- 

(१) मन्त्रियो से प्रदन पूँछ कर । 

(२) किसी भी उद्यम पर श्राध घण्टे के वाद-विवाद की माग करके । 

(३) सार्वजनिक महत्व के मामलो पर स्थगन प्रस्ताव (2 गाणा0ा शशि 
80]0ए7गथाऑ) प्रस्तुत करके । 


सरकारी उद्यमों का प्रशासन श्दण 


(४) अत्यन्त श्रावश्यक सार्वजनिक महृत्वों के मामलो पर अ्रत्पकालीन बाद- 
विवाद की माग करके । 

(५) अन्यन्त आवदयक सार्वजनिक महत्व की घटनाश्रो पर सदन का घ्यान 
श्राकपित करके । 

(६) किसी भी मामले पर प्रस्ताव पेण करके तथा उस पर वाद-विवाद 
करके । 

(७) राष्ट्रपति के भाषण पर वहस करके । 

(८) जाच समिति (स्लातुप्रा (!०00४४7॥८०) के प्रत्तिविेदन (२८७०४) पर 
वहस करके, यदि कोई हो तो । 

(६) निगम के कार्य-सचालन पर बहस करने का अवसर सदस्यों को उस 
समय भी मिलता है जबकि किसी ऐसे कानून मे सशोवन किया जाता है जिसके द्वारा 
कि उस निगम का निर्माण किया गया था । 

(१०) बजट पर होने वाली बहस के समय । 


(११) निगमो के वाधषिक प्रतिवेदनो पर भी वाद-विवाद किया जा 
सकता है ॥* 


सरकारी निगमो पर ससदीय नियन्त्रण, प्रवर समिति की स्थापना 


के पक्ष मे दी जाने वाली दलील की जाच 
(?ल्‍क्वाता०ग्राह/ए 00700 0ए०७ रिप्राए (0790शा00, 2॥ 
€रबााओ9007 ० 6 एछॉ९8 0/7 3 82]200 (0776९ 


'ससद के सदस्यो को सरकारी उद्यमो के कार्यों पर वाद-विवाद के इतने 
अधिक अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद श्रनेक सदस्य श्रभी तक यही अनुभव 
करते है कि उन्हे निगमो के मामलो पर वाद-विवाद करने, उनके कार्यो का विश्लेषण 
(8४79989) तथा विवेचन करने के पर्याप्त अवसर नही मिलते । सदस्यो ने श्रपने इस 
असनन्‍्तोप को अनेक वार लोकसभा मे व्यक्त किया | सदस्य यह तक प्रस्तुत करते 
हैं कि सावंजनिक लेखा समिति (?एणशा० 8०००-४8 (०००) तथा प्रनुमान 
समिति (82877798/०४ (!०77777०6९) जैसी ससदीय समितियों (एश्गशाशशा(्षाए 
(०7०८९) को शक्ति से ग्रधिक काम मिला हुआ है और चूंकि सरकारी उद्यमो 
(?प्रए॥० थ॥ऑथ.075०8) की सख्या बढ गई है तथा तेजी से बढ रही है श्रत इन 
समितियो के लिये उद्यमो की ओर समुचित ध्यान देना श्रव श्रधिकाधिक कठिन ही 
होगा । ससद स्वय भी इस स्थिति मे नही होती कि प्रत्येक सस्था के, श्रपने समक्ष 
आने वाले, प्रतिवेदनो (१८००७) तथा वाषिक लेखो (/87)रगए4 3०००णा६) पर 


] 'ससदीय नियन्त्रण” के विस्तृत अध्ययन के लिये लेखक की "भारत मे 
सरकारी उद्यम पर ससदीय नियन्त्रण” नामक पुस्तक का चौथा अध्याय देखिये । 


१६६ लोक प्रशासन 


वाद-विवाद कर सके । अत कुछ सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि सरकारी 
उद्यमो के लिये एक पृथक्‌ प्रवर समिति (866० ००॥77766) होनी चाहिये । 


१० व ११ दिसम्बर, सन्‌ १६५३ को लोक-सभा मे सरकारी उद्यमों पर 
लगाये जाने वाले ससदीय नियन्त्रण पर वाद-विवाद हुआ था । उसमे श्रनेक सदस्यों 
ने यह माग की थी कि ससद की एक प्रवर समिति की नियुक्ति की जाए जोकि 
सरकारी निगमो तथा उन कम्पनियो की वित्तीय का्यं-प्रणाली पर दृष्टि रखे जोकि 
सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगो ([7095076७) तथा उद्यमो का प्रबन्ध कर रही हैं। 
बाद-विवाद प्रारम्भ करते हुए, स्वतन्त्र सदस्य डा० लकासुन्दरम ने कहा कि 
“उनका उद्देश्य यह है कि मन्त्रियो ((78०७) के हाथ मजबूत किये जायें और 
इससे भी अधिक यह कि * पिछले कुछ वर्षो मे अस्तित्व में आने वाली सरकारी 
निगमो के कार्यो की जाँच पड़ताल करने की लोक-सभा की सामथ्यं को सदेह की 
छाया से मुक्त कर दिया जाए * “एक बार यदि ये चीजे या तो देग के कानून में 
अथवा निष्पादकीय कारंवाइयो (%९०ए।ए९८ 4०४०४) में सम्मिलित हो जाती 
हैं तो अधिकारी (0॥02$) पूर्णतया सरकारी नियन्त्रण तथा सार्वजनिक झालोचना 
की पहुँच से बाहर हो जाते हैं ।” उन्होने श्रागे कहा है कि “सावंजनिक लेखा समिति 
मौजूद है परन्तु यह धन व्यय हो जाने के शायद एक या दो वर्ष बाद ही प्रकाश मे 
श्राती है और जाँच पडताल करती है । वास्तव मे, सावंजनिक लेखा समिति 
ग्रथवा अनुमान समिति के पास न तो समय ही है और न भ्रवसर ही कि वह यहाँ 
उत्पन्न होने वाली समस्याओ्रो का हल ढूँढ सकें। मूलभूत स्थिति यह है कि ये 
समितियाँ पहले से ही श्रत्यधिक काम के भार से लदी हुई हैं श्रौर न तो उनको 
अ्रवसर ही मिलता है और न उनके पास समय ही होता है कि वे पूर्णतया इन प्रइनो 
की गहराई मे जाएँ *। अत भारत में आजकल इन निगमो मे से प्रत्येक ते 
प्रतियोगिता-विहीन एकाधिकार प्राप्त कर लिया है। प्रत्येक निगम राज्यो के अ्रन्तर्गत 
एक छोटा सा राज्य बन गया है जोकि पूर्णतया अधिकारी की भ्रधिकार सम्पत्नता 
पर छोड दिया गया है जोकि उनका प्रबन्ध-निर्देशक (]शश्ााश808 शि९०णं० ) 
या श्रध्यक्ष ((0थ्ााशा) बना होता है। परच्तु राष्ट्रीय हित की दृष्ठि से इस 
सम्बन्ध मे शीघ्र ही कुछ न कुछ किया ही जाना चाहिये जिससे कि (क) मन्‍्त्री का 
नियन्त्रण प्रभावशाली हो जाएं, और (ख) सदन (प्र0४४०) की सत्ता कायम रखी 
जाए 

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, डा० लकासुन्दरम ने यह सुझाव दिया कि 
“मार्वेजनिक लेखा समिति तथा अनुमान समिति के अलावा, श्रापके (श्र्थात्‌ु लोक- 
सभा के अव्यक्ष के) निर्देशन मे एक ससदीय समित्ति (?शा।क्ा।शा(श/ (0०7८०) 
का निर्माण किया जाए, जो कि पूरे वर्ष भर कार्य करे और जिसको विशेषकर 
इन विभिन्न प्रकार के निगमों तथा कम्पनियों के कार्यो की देखभाल का ही काम 
सौंपा जाए * *। यह समिति मन्त्रियो के हाथ मजबूत करेगी, ससद की सत्ता 
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(&णाा०9) को हढ तथा क्रियान्वित करेगी और प्रत्येक्र चीज से बढकर यह 
कर-दाता (]'8४-०३४०) को इस बात का आइवासन देगी कि उसके घन का समुचित 
रूप से मितव्ययता के साथ उपयोग किया जा रहा है |” 
वित्त मन्त्री [साधाएढ शागाशाणा) श्री डी० सी० देशमुख ने इस प्रस्ताव 
को स्वीकार करने मे अपनी श्रसमर्थता प्रकट की । उन्होंने कहा कि वम्तुत निगमो 
के ऊपर समद के नियन्त्रण का अथ है मन्त्री का नियन्त्रण, और यही अर्थ होना भी 
चाहिये तथा इस सम्बन्ध मे जो शक्तियाँ मन्त्रियों को प्राप्त है वे पर्याप्त है। वे 
निर्देशको को मनोनीत कर सकते हैं जिनमे कि आमतौर पर सचिव ($८८ा८(४7५) 
ग्रथवा सयुक्त सचिव (० इल्टाथंवा9) के स्तर का, भारत सरकार का एक 
वित्तीय प्रतिनिधि सम्मिलित किया जाता है, और वे (मन्त्री) निर्देश (70762५४७) 
जारी कर सकते हैं ।॥ फिर, एक विभाग (70०फ07०॥) तथा एक निगम के 
नियन्त्रर॥ के वीच कुछ न कुछ तो अन्तर होना ही चाहिये । सावंजनिक घन को 
अच्छी प्रकार से खर्च किया जा सकता है इस बात से निश्चित होने की वाब्छनीयता 
(70०आआधणा।ा।ए) तथा लाल फीताशाही (7२७० ६४9/श॥) को समाप्त करन की 
वाडछनीयता के बीच एक सतुलन कायम रखा जाना चाहिये। उन्होने कहा कि जहाँ 
तक प्रवर समिति का सम्बन्ध है, “क्या ससद के लिये यह ग्रावश्यक है कि दिन-प्रति- 
दिन अथवा प्रत्येक अधिवेशन (95४5४0॥) में उसको इस बात से सूचित रखा जाए 
कि कोई विशिष्ट निगम किस प्रकार कार्य कर रही है ” क्‍या यह अच्छा नही होगा 
कि मन्त्रि-मण्डल को इन निगमो का प्रवन्ध करने के योग्य बना दिया जाये और तब 
उससे (मन्त्रि-मण्डल से) निगमो की स्थिति के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त की जाए 
और पूछा जाए कि क्‍या किया ? यह एक विचारणीय वात है और इससे पहले कि 
इस सम्बन्ध मे कोई भी निर्णय किया जाये, ससद को यह वात दृष्टिगत रखनी 
होगी ।? उन्होंने सदन से कहा कि वह प्रतीक्षा करे और देखे कि व्यवहार में उनके 
सामने क्या-क्या कठिनाई श्राती है तथा यह चेतावनी दी कि यदि इस मामले में 
बहुत जल्दबाजी की गई तो “उसमे सदा खतरा यही है कि हम कही नहाने के पानी 
के साथ बच्चे को भी न फेक दें ।” 
उन्होने ठीक ही कहा कि इन तथा इसी प्रकार के श्रन्य मामलों पर ससदीय 
नियन्त्रण का श्रर्थे श्रननिवायंत कार्यपालिका (£%००८ए०४०) के नियन्त्रण से ही है 
ओर यह कार्यपालिका स्वय ससद द्वारा नियन्त्रित की जाती है। परन्तु सदस्यो ने 
यह विचार व्यक्त किया कि मन्‍्त्री स्वय अपने नियन्त्रण के विषय तथा उसकी 
सीमाओं से परिचित नहीं होते और यह वात अनेक अवसरो पर सदन के सामने 
स्पष्ट हो चुकी है। एक सदस्य ने कहा कि “बहुधा हम मन्त्रियो को मण्डलो 
(8००65) के पक्ष का इसलिये समर्थन करते हुये देखते है क्योकि वे समभते हैं कि 


] 4,0९6 85990॥98 7069463, 02४९8 702८677067 0, 953 ("0|ए७०॥॥5 905, 9]8 
2 4.0४ 890॥9 ॥069965, 70602 0, 953, (१०॥४७७॥ 928 
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यह स्वय उन्ही की आलोचना की जा रही है, जबकि वस्तुस्थिति यह होती है कि 
ससद मण्डल शभ्रथवा वोड्ड की श्रालोचना करती हे और वह इसलिये कि मण्डल 
समुचित रूप से अपने कार्यों को सम्पन्न नही कर रहा होता है। निश्चय ही, बड़े 
उद्योगों की प्रगति तथा कार्यकुशलता पर वाद-विवाद करने का यह सर्वश्रेष्ठ तरीका 
नही है ।7 

अप्रेल १६५८ मे, काग्रेस दल के नेता के रूप मे, प्रधान मन्त्री (शशि 
एपाश८) ने श्री' कृष्णा मेनन की अ्रध्यक्षता मे कांग्रेस दल की एक उप-समिति 
($79-००777//००) की स्थापना की थी । इस उप-समिति का कार्य था कि यह 
कानून द्वारा निमित निगमो तथा सरकारी स्वामित्व वाले श्रन्य॒ निकायो (80095) 
पर संसदीय परय्यवेक्षण (एशथ्शाक्रा]शाक्षाए पएथशआ०३) के प्रश्न का अ्रध्ययन 
करे और अपना प्रतिवेदन दे । इस उप-समिति ने यह प्रस्ताव किया कि सरकारी 
उद्यमो पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए ससद की एक प्रवर-समिति की स्थापना 
की जाणे । यह प्रवर-समिति सार्वजनिक लेखा समिति तथा श्रनुमान समिति से उन 
कार्यो को ले लगी, जिन्हे कि वे सरकारी उद्यमो के सम्बन्ध मे अब सम्पन्न करती हैं । 


इस प्रतिवेदन (२०००४) पर टीका-टिप्पणी करते हुए अग्रेजी के प्रमुख दैनिक 
समाचार-पत्र हिन्दुस्तान टाइस्स' (पक्नाठ प्राशतएडाशया पर6) ने यह मत अकट 
किया कि सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमो पर लागू होने वाले ससदीय नियन्त्रण की 
व्याख्या ही गलत ढग से की गई है भ्रथवा अस्पष्ट रूप से की गईं है। सरकारी क्षेत्र 
(?ए०॥० ४०८०7) के उद्यमों के प्रवन्ध पर होने वाले सभी वाद-विवादों मे इस बात 
पर तो सभी एकमत रहे हैं कि ससद इन उद्यमों पर कुछ मात्रा मे अ्रन्तिम नियन्त्रण 
रखे, यद्यपि यह हो सकता है कि उस नियन्त्रण की माचा उद्यम की प्रकृति के श्रनुसार 
भ्रिनश्न हो तथापि समस्या यह है कि उस नियन्त्रण को किस प्रकार प्रभावशाली 
बनाया जाये जबकि ससद के पास समय का अभाव तो होता ही है, इसके श्रतिरिवत 
एक असुविधा यह होती है कि इसके अधिकाश सदस्य ()(/ 7) ग्रामीण निवर्चिन- 
क्षेत्रों (शए/47 ००7४707९7०९७) से चुनकर शाते हैं श्रत वे अ्रधिक निपुण तथा 
विशेषज्ञ नही होते, और इस पर भी इतकी इच्छा पर विस्तृत एवं जटिल उद्यमों पर 
आवश्यकता चौकसी रखने की होती है। प्रस्तावित तृतीय समिति (अर्थात्‌ प्रवर-समिति) 
इस समस्या को हल कर सकती है । इसके सदस्य इन उद्यमों की कार्यविधियों से 
समय-समय पर परिचित ही नही रहेंगे शऔर ससद मे इनके बारे मे पूर्ण जानकारी 
तथा श्रधिकार के साथ बोलने में ही समर्थ नही हो सकेंगे, वल्कि वे इस स्थिति मे भी 
होंगे कि छोटी-छोटी बातो से परेशान हुए बिना ही उद्यमों की निकटस्थ जाच पडताल 
कर सर्के ॥? 


] 797 एााद्रोध्मा25छ४फा'ड ३छल्‍वटॉा, 7.06 88078 ॥70०0200, 72८2 44, 4953 
(एए्गराए5 959-]964 


2 हिन्दुस्तान टाइम्स, जून १०, सन्‌ १६५६ । 


सरकारी उद्यमो का प्रशासन १६६ 


सरकारी उद्यमो की देखभाल करने के लिए एक प्रवर-समिति (5०८ 
(007॥६6७) की स्थापना का विचार इगलंड में भी लोकप्रिय हो गया है। इगलैड 
मे एक समिति की नियुक्ति की गई थी जिसका कार्य ऐसे उपायो पर विचार करना 
कि जिनके द्वारा लोक-सदन (प्र005९ ० (००77078$) को राष्ट्रीयकरण किये हुए 
उद्योगों के कार्यो मे परिचित रखा जा सके, तथा इस वारे में झपना प्रतिवेदन 
(२८७०7) प्रस्तुत करता था कि सम्बन्धित कानूनों में ससद द्वारा की गई व्यवस्थाओं 
को देखते हुए, इन उपायो में क्या-क्या परिवर्तन करने वाञछनीय हो सकते है। इस 
समिति का प्रतिवेदन २३ जुलाई सन्‌ १६५३ को प्रकाशित किया गया था। इसने 
एक प्रवर-समिति की स्थापना की भी सिफारिश की। समिति ने निम्नलिखित 
सिफारिंगें की --- 

“(अ्र) राष्ट्रीयकरण किये हुए उद्योगों (भ००074860 ॥70प्&77०9) की 
जाच पडताल तथा समय-समय पर प्रतिवेदन देने के लिये, स्थायी आ्रादेश ($8970778 
070०7) द्वारा लोक-सदत की एक समिति की नियुक्ति की जानी चाहिये जिसको 
कि व्यक्तियो, कागजातों तथा अभिलेखो (२८८००१०४७) को मगाने तथा उप-समितियों 
($00-०णागग्रा/०८) की स्थापना करने के अविकार प्राप्त हो । 

(आ) समिति को, सविधि (88७७) द्वारा स्थापित राष्ट्रीयकरणा किये 
हुए ऐसे उद्योगो के प्रकाशित प्रतिवेदनो एवं लेखों (8&०८०००७) की शोर तथा 
उनकी सामान्य नीति व ॒क्रियाद्रों के सम्बन्ध मे और सूचनारय॑ प्राप्त करने की ओर 
अपना ध्यान श्राकषित करना चाहिये, जिन उद्योगों के नियन्त्रण-मण्डल ((०7- 
धरणणए 808709) पूर्णतया सरकार के मन्त्रियों द्वारा मनोनीत (०6) 
किये जाते है और जिनकी वापिक श्राय पूर्णाल्प से ससद द्वारा प्रदत्त अ्रथवा राजकोप 
(%०८१०० ) द्वारा प्रदान किये गये घन से ही नही प्राप्त की जाती । 

(इ) समिति का कार्य निममो ((०79००075 ) के उद्देश्यो, क्रियाओं एवं 
उनकी समस्याश्रो से ससद को सुचित रखना ही होना चाहिये, उनके कार्यों का 
नियन्त्रण करना नही । 

(ई) समिति के स्टाफ अथवा कमंचारी-वर्ग मे नियन्त्रक तथा महालेखा- 
परीक्षक (एणाए7णीलः धात 58 ए्रता0ा 0०7०४)) के स्तर का एक पदाधिकारी 
(0०#००) होना चाहिये जोकि लोक-सदन का उच्च प्रणासकीय अनुभव वाला एक 
पदाधिकारी हो , कम से कम एक व्यावसायिक लेखाकार (/०००परा४॥०) तथा 
अन्य ऐसे कर्मचारी होने चाहिये जिनकी आवश्यकता हो । 

(उ) निगमो के परिनियत लेखा-परीक्षक ($पा०9५ क_्ष्पता08) अपने 
वार्षिक प्रतिवेदनों मे, उन सूचनाओ्रों के साथ-साथ जोकि वे श्रब देते हू, ऐसी सूचनायें 
भी देंगे जोकि समिति के काम की हो और सस॒द के लिये लाभ की हो । 

प्रवर समिति (50९८: ०णग्रातरा6९) की स्थापना के पक्ष तथा विपक्ष मे 
ससदीय समिति (एक्षााहग्रथयांधाए (०6०) के सम्मुख जो प्रमाण प्रस्तुत 
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किये गये वे बडे काम के हैं। भ्रव हम सबसे पहले उन तर्को पर विचार करते है जो 
कि ससदीय समिति के सम्मुख प्रवर समिति की स्थापना के पक्ष मे भ्रस्वुत किये 
गये । 

समिति के पक्ष में तर्क : 

(१) मि० मोल्सन (॥// ॥/०/४०॥) ने, सरकारी रूप मे नही, व्यक्तिगत रूप 
में बोलते हुए, समिति के पक्ष मे यह विचार प्रकट किया कि “भ्रूतकाल में लोक-सदन 
को जब भी क्रिसी विशेष समस्या का सामना करना पडा, तभी सदन ने हमेशा एक 
समिति की नियुक्ति को ही समस्या का सुविधाजनक हल समझा है। मेरे विचार से 
इसके तीन कारण है । प्रथम, तो इसलिए कि ससद के थोड़े से सदस्य समस्या का 
गहराई से श्र्ययन कर सकते हैं , दूसरे, इसलिए कि गवाहो (५/77०४५४७) से पूछता 
तथा कागजो व नक्शो की खोजबीन की जा सकती है , श्ौर तीसरे, इसलिए कि समिति 
के एकान्त कक्ष में राजनैतिक पक्षपात से श्रधिक मुक्त रहा जा सकता है” ' । 
मेरे विचार से उस समिति को, जिसकी कि मै वकालत कर रहा हूँ, उन समस्याओं 
पर प्रकाश डालना चाहिये जिन्हे कि नीति की गहन समस्‍यायें कहा जा सकता है । 
मेरा विव्वास है कि यह तो महत्वपूर्ण है ही कि छोटी-छोटी विस्तृत बातो के 
सम्बन्ध मे दिन-प्रतिदिन के हस्तक्षेप की उपेक्षा की जाये परन्तु मेरे विचार से इस 
वात की भी बडी झावश्यकता है कि ससद को समय-समय पर स्थिति की जानकारी 
प्राप्त करने का श्रवसर मिलते रहना चाहिए । 

(बे प्रधा०० (२) #8 ने कहा कि “इन बडे निगमो में से किसी भी एक 
के कार्यों के बारे मे श्रधिक जानकारी प्राप्त करने की ससद की अत्यन्त न्यायोचित 
भांग वाद-विवाद (0०0%26) की अ्रपेक्षा इस प्रकार की समिति की स्थापना द्वारा 
श्रधिक सन्‍्तुष्ट की जा सकेगी | ऐसी समिति बहुत कुछ एक स्थायी समिति 
(8/शा078 ००॥77/०6) की प्रकृति की होगी जिससे कि कर्मचारी-बर्ग श्रर्थात्‌ 
सदस्यो के उस वर्ग की निरन्तरता बनी रहे जो कि किसी खास क्रिया में लगातार 
विशिष्ट रुचि केवल इस कारण ही नही लेता क्योकि उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया 
गया है बल्कि उससे भी अधिक इसलिए क्योकि समिति को अपने कार्य मे वास्तविक 
रुचि होती है ।” उन्होने आगे कहा कि “इस भ्रकार की समिति की स्थापना का श्रथे 
होगा कि एक बडी सख्या मे ससमद के सदस्यों को ऐसा अश्रवसर प्राप्त हो सकेगा 
जिससे कि वे स्वय को सन्तुप्ट कर सके श्र श्रालोचना व सार्वजनिक भापण के 
द्वारा नही वल्कि सगठन (उद्यम) को सुझाव देकर ऐसे स्थलों की खोज कर सकें 
जहाँ कि उनके मतानुसार स्थिति गलत चल रही है और किसी भी मूल्य पर उसकी 
देखभाल की ही जानी चाहिये । 
समिति के वियक्ष में तकें : 

सनदीय समिति के प्रतिवेदन में प्रवर समिति के विरुद्ध श्रग्नलिखित तक 
प्रस्तुत किये गये-- 
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(१) “यह बात हमारे सामने हृढतापूर्वक कही गई कि राष्ट्रीयकरण किये 
गये उद्योगो की जाँच के लिए एक स्थायी समिति बनाने का प्रस्ताव केवल उन 
अधिनियमो (७०४७) के उद्देश्य एव भावना के ही विपरीत नही है जिनके द्वारा कि 
उद्योगो का राष्ट्रीयकरण किया गया था, अपितु ब्रिटिश सविधान [क्रापशा 
(007४४०7०॥) के सामान्य प्रतिर्प (४४७7) के भी विरुद्ध तथा उसके प्रस्थापित 
तरीको भें किया जाने वाला एक नवीन परिवतंन है । 

(२) श्री हरवटं मौरीसन ने भी इसी प्रकार का तके दिया । उन्होने एक 
शोर अधिक मौलिक ग्रापत्ति (पए7007०॥शं 09]००7०7) उठाई | जब उनसे कहा 
गया कि वास्तव में प्रवर समिति ($6९८६ ८०००777०6) के सम्बन्ध में श्रापकी 
आपत्ति इसकी सम्भावित प्रभावहीनता के बारे मे नही है वल्कि इस सम्बन्ध मे भी है 
कि ससद का यह कार्य ही नही है कि वह कुशलता के नाम पर उद्यम के दिन-प्रति- 
दिन के मामलो मे हस्तक्षेप करे ? उन्होने उत्तर दिया कि मैं ससद के लिए अपने 
प्राण दे सकता हुँ--मेरे मन मे इसक॑ प्रति श्रगाघ श्रद्धा व प्रेम है--परन्तु मैं नही 
समभता कि यह एक ऐसी सस्था है जिसे कि आप एक जटिल श्रौद्योगिक सस्थान के 
वास्तविक प्रवन्व में हेर-फेर करने का कार्य सौंप सकते है । 


(३) “प्रस्ताव के विरोध मे एक तर्क यह दिया गया था कि समिति की 
स्थापना से सरकारी निगमो की क्रियाओ्रों के प्रबन्ध एवं निर्देशन की जिम्मेदारी का 
सम्पूर्ण प्रश्न ही उठ खडा होगा । यदि एक प्रवर समिति ($66८॥ ८०॥रगरा।०८) 
निरन्तर ही निगम की नीति तथा क्रियाओं की जाँच पडताल करती रही तो निश्चय 
ही उद्योग मे इस बारे मे अभिश्चितता उत्पन्न हो जायेगी कि अ्रन्तिम निर्राय किसके 
द्वारा दिये जायें और इससे यह हो सकता है कि उत्तरदायिता (8०००णााधण9) 
अधिक नही, वल्कि और कम सुरक्षित हो जाये । जैसा कि लाड्ड रीध ने उस समय 
कहा, जवकि प्रस्ताव उनके सामने रखा गया, कि “सरकारी निगम किसके लिये कार्य 
करेगा ?” उन्होने यह विचार व्यक्त किया कि एक प्रवर समिति, यह हो सकता है 
कि प्रारम्भ मे एक सेवाकारी सन्देशवाहक ससस्‍्था के रूप मे स्थापित की जाये, पर 

अन्त मे यह एक जाँच पडताल तथा नियन्त्रण करने वाली सस्था वन सकती है । 

(४) “तथापि, प्रस्ताव के विरोध मे जो प्रमुख तक प्रस्तुत किया गया, वह 
यह था कि समिति राष्ट्रीयकरण किये गये उद्योगो के कार्य सचालन मे बाघा उत्पन्न 
करेगी और उनकी प्रेरणा अश्रथवा पहल करने की क्षमता (॥7रा॥॥५४८) को ही नष्ट 
कर देगी । मि० हरवर्ट मौरीसन (.76/ 9७४ 2467 75077) ते कहा कि “समिति की 
स्थापना से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जिससे वे सामान्य व्यवसायी दावितहीन 
हो जायेगे जो कि मुख्य सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगो मे कार्य कर रहे हैं। यह 
उनको कमजोर तो बनायेगी ही, उनमे लाल फीताशाही तथा साहसहीनता उत्पन्न कर 
देगी और उनकी विचारधारा तथा कार्यप्रशाली को सिविल सेवा के परम्परागत 
ढाँचे के अनुरूप बना देगी जोकि सरकारी विभागों के लिए ठीक हो सकता है परन्तु 
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सरकारी निगमो के मामले में ऐसा होना ठीक नही है करौर यही कारण है कि ससद 
ने सरकारी निगमों पर आशिक रूप से ही निर्गंय किया ।” लार्ड रीथ ([.0/4 7?2//8) 
ते भी एक भयावह दृश्य के रूप मे ही इस पर विचार प्रफट किया कि “जितना 
अधिक मैं यह अनुभव करू गा कि कोई व्यत्रित हर समय मेरे कार्य पर निगाह रख 
रहा है और बाद में किसी सी समय इन फार्यो की जाँच-पठताल कर सकता है, तो 
उतना ही कम निर्णय करने को मैं उत्सुफ होऊगा तथा मैं उतना ही कम निर्णय 
करने वाला हो जाऊगा और निश्चित रूप से उतने ही कम श्रच्छे परिणाम सामने 
आयेंगे ।” ५ 

इस वात का पता लगाना बडा कठिन है कि पूर्णतया सरकारी उद्यमों से ही 
व्मवहार करने वाली प्रवर समिति (8९0०८ ००ग्रा706८) श्रथवा ससद की विभिन्न 
समितियों की नियुक्ति करना वुद्धिमत्तापूर्णा अबवा उचित होगी या नहीं | समस्त 
उपलब्ध प्रमाणो से यही प्रकट होता है कि इससे उद्यम की जोखिम (7२0७)) उठाने 
की प्रेरणा समाप्त हो जायेगी क्योकि ससद की प्रवर समिति के सामने जाँच-पडताल 
किये जाने की सम्भावना मण्डल के सदस्यो को ऐसा बना देगी कि वह॒यहीो सोचते 
रहेगे कि “क्या मुझे यह कार्य करने का साहस करना चाहिये २” और यही भावना 
सरकारी उद्यमो के कार्य-सचालन में वाधक होती है क्योकि इससे समस्त प्रेरणा 
अथवा पहल करने की क्षमता (70807०) समाप्त हो जाती है | वास्तविक समस्या 
ससद के लिए अ्रधिक जानकारी प्राप्त करने की नही है बल्कि इस वात का पता 
लगाने की है जो जानकारी पहले से ही उपलब्ध है ससद उसका अधिक श्रच्छा 
उपयोग किस प्रकार कर सकती है । यदि उन लोगो की, जोकि सरकारी उद्यमो का 
प्रबन्ध करते है, सापेक्षिक स्वतन्त्रता तथा पहल करने की क्षमता को बनाये रखना 
है, जेसा कि उनके सफल कार्य-सचालन के लिए होना आअ्रावश्यक भी है, तो ससद 
को नियन्त्रण के ऐसे नये-नये साधनों की योजना नही बनानी चाहिये जिनसे कि उनके 
मन में भय तथा अविद्वास उत्पन्न हो जाये। ससदीय नियन्त्रण छिद्रान्वेषण 
()२७४९8778) अथवा चेतावनियो के द्वारा स्थापित नही किया जा सकता । 

भारतीय ससद (उगञरतावा एथा।५॥०॥) को वतंमान मे जो अवसर प्रदान 
किये जाते हैं वे सरकारी उद्यमो (80806 ८7७777565) पर नियन्त्रण रखने के लिये 
पर्याप्त हैं । ससद का कार्य है सामान्य नियन्त्रण तथा पर्यवेक्षण (80एशश्ञणा) 
करना और वर्तमान में उसे जो अवसर प्रदान किये गये हैं उनमे इन कार्यों को सम्पन्न 
करने की पर्याप्त गुजाइश है । ऐसे अनेक तरीके अपनाये जा सकते हैं जिनके द्वारा 
कि निगमों की प्रेरणा एवं स्वतन्त्रता को समाप्त किये बिना ही प्रभावशाली ससदीय 
नियन्त्रण कायम रखा जा सकता है । मन्त्रियो को चाहिये कि वे ससद के सदस्यों को 
अधिकाधिक अपने विश्वास मे लें | जहाँ प्रइन पूछने की आज्ञा न हो वहाँ निगमो 
के कार्यों के बारे में मन्नियो द्वारा वक्‍तव्य दिये जाने की व्यवस्था की जाने 
चाहिए । इस वात की भी व्यवस्था की जानी चाहिए कि सम्बन्धित निगम उन 
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पृथक-पृथक पूछताछो एवं वातो (#00७॥९८४) की श्रोर उचित ध्यान दे जो कि ससद 
के सदस्यो द्वारा उनको सम्बोधित करके कही जाये । निगमो के वापिक प्रतिवेदन 
पर्याप्त सूचनाएं प्रदान करने वाले तथा इन प्रकार लिखे होने चाहिये कि जो उनके 
कार्यों का एक सुग्राह्म चित्र प्रस्तुत करें | ये गाव वाते ससदीय नियन्त्रण को श्रधिक 
प्रभावशाली वना देंगी किन्तु प्रवर समिति की रथापना से हानिकारक परिग्गाम सामने 
था सकते है । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीयकरण (उपवाणाधोटशणा) अभी तक एक 
दलीय मामला है। अन्य अनेक दल इसका समर्थन नहीं करते। अत समिति के 
सदस्य, जोकि मण्डल (30970) के सदस्यों का निरीक्षग्ा करेंगे, अपनी जाँच-पडतालो 
को राष्ट्रीयकरणा की निन्‍दा अ्रथवा प्रणसा का साधन बना सवबते है । 

ससद को सरकारी उद्यमों पर विस्तृत नियन्त्रण नहीं लागू करना है, अत 
प्रवर समिति की कोई आवश्यकता नही है क्योदि इसकी स्थापना से उद्यमों में सबसे 
पहले अपनी सुरक्षा की भावना का विकास होगा और उनकी पहल करने की क्षमता 
तथा जोखिम उठाने की इच्छा , जोकि निगम प्रकृति के सगठन के प्रमुख लाभ माने 
जाते है, समाप्त हो जायेगी | हरवर्ट मोरीसन (#708९०/५ ॥/०7४+७४०/७) ने ठीक ही 
कहा कि जो लोग विस्तृत समदीय उत्तरदायिता (?व्वाध्गाणाध्ा॥ ३९००एणाै४०)7[9) 
चाहते है उन्हे सरकारी विभागीय प्रवन्ध ([26एथापधराथात्ों शिधा38०॥०7) का ही 
विस्तार करना चाहिए और जो इस वात का समर्थन करते हे कि सरकारी स्वामित्व 
वाला उद्योग सरकारी निगम के रूप में कार्य करे, उन्हें उसके पर्णिमों का सामना 
करने को प्रस्तुत रहना चाहिए थ्र्थात्‌ उन्हें विस्तृत ससदीय उत्तरदायिता को कुछ 
सीमावद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए । 

भारत मे राष्ट्रीयकरण अभी वाल्यावस्था मे ही है और सरकारी उद्यमो के 
लिये प्रवर समितियो का निर्माण करके वाल्यावस्था की सी गलती नहीं की जानी 
चाहिए । इसके अ्रतिरिक्त, भारतीय ससद अपने कत्तंव्यो के बारे में श्रव तक यथेप्ट 
रूप में सावधान तथा सजग रही है । जब दामोदर घाटी निगम [70 ५ ९०) वर्षो 
तक मुख्य इजीनियर के बिना कार्य करता रहा तो सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया और 
सन्‌ १६५३ में इसके कार्यो के सम्बन्ध मे जाँच-पडताले की गईं। श्रौद्योगिक वित्त 
निगम (7 ॥? ८) के कार्यो के विषय में जब व्यापक सदेह फैला हुआ यातो 
सदस्यों ने यह्‌ मामला समद मे उठाया और जाँच समिति की नियुक्ति की गई। 
जीवन वीमा निगम (7, ॥ ८) के घन को जब श्रनुचित रूप से मूंदडा 
फर्मों मे निविण (]79०8.) किया गया तो इस सम्बन्ध मे ससद मे प्रइन उठाये गये 
झौर एक व्यक्ति के जाँच श्रायोग ([7दए॥9५ (!णगाताइछ0॥) की नियुक्ति की गई । 
ससद ने अभी तक किसी भी ऐसे बड़े मामले को, जिसका कि सामना किया जाना 
चाहिये था, यू ही नही छोडा है और यही ससद का कतंव्य भी है । 

सार्वजनिक लेखा समिति (? & ८) तथा अनुमान समिति के अत्यधिक 
कार्य-भार से लदे रहने की कठिनाई को दूर करने के लिए यह सुभाव दिया जाता है 
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सरकारी निगमो के गामले मे ऐसा हासा दीक चटो है और यही काररशा है कि समद 
ने सरकारी निगमो पर म्राभिक न्‍प से ही निर्गाय किया ।” लाई रीब ([.6 ॥१0॥/) 
ने भी एक भयावह रुथ्य के रप में ही उसपर ब्रिनार प्रडट किया कि "जितना 
अधिक मैं यह अनुभव करू गा कि कोई व्यक्ति हर समय सेरे कार्य पर निगाह रख 
रहा है और बाद में किसी भी समय इन फार्यो जी जाच-पटतातल कर सकता है, तो 
उतना ही कम निर्णाय कर्ने को में उत्सूग होऊगा तथा में उतना ही कम निर्णय 
करने वाला हो जाऊगा ग्रौर निश्चित रूप से उतने ही कम अच्छे परिणाम सामने 
आयेंगे ।” 

इस वात्त का पता लगाना वा कठिन है कि पूर्णातया सरकारी उद्यमों से ही 
व्ववहार करने वाली प्रवर समिति (800८ ८०0॥7/९०) ञ्रथवा ससद की विभिन्न 
समितियों की नियुवित करना वुद्धिमत्तापूर्ण अ्रथवा उचित होगी या नहीं । समस्त 
उपलब्ध प्रमाणों से यही प्रकट होता है कि इससे उद्यम की जोखिम (९0४) उठाने 
की प्रेरणा समाप्त हो जायेगी क्योकि ससद की प्रवर समिति के सामने जाँच-पडताल 
किये जाने की सम्भावना मण्डल के सदस्यो को ऐसा वना देगी कि वह यही सोचते 
रहेगे कि “क्या मुझे यह कार्य करने का राहूस करना चाहिये ?” और यही भावना 
सरकारी उद्यमों के कार्य-सचालन मे बाधक होती है क्योकि इससे समस्त प्रेरणा 
अथवा पहल करने की क्षमता (790४०) समाप्त हो जाती है । वास्तविक समस्या 
ससद के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करने की नही है बल्कि इस बात का पता 
लगाने की है जो जानकारी पहले से ही उपलब्ध है ससद उसका श्रधिक भच्छा 
उपयोग किस प्रकार कर सकती है । यदि उन लोगो की, जोकि सरकारी उद्यमो का 
प्रबन्ध करते है, सापेक्षिक स्वतन्त्रता तथा पहल करने की क्षमता को बनाये रखना 
है, जैसा कि उनके सफल कार्य-सचालन के लिए होना आवश्यक भी है, तो ससद 
को नियन्त्रण के ऐसे नये-तये साधनों की योजना नही बनानी चाहिये जिनसे कि उनके 
मन मे भय तथा श्रविश्वास उत्पन्न हो जाये। ससदीय नियन्त्रण छिद्रान्वेषण 
(४४४९) अथवा चेतावनियो के द्वारा स्थापित नही किया जा सकता। 

भारतीय ससद (ताक0 एश्97607) को वर्तमान मे जो अवसर प्रदान 
किये जाते हैं वे सरकारी उद्यमो (3(8७ ८पराक्ष७778०9) पर नियन्त्रण रखने के लिये 
पर्याप्त हैं। ससद का कार्य है सामान्य नियन्धण तथा पर्यवेक्षण ($00#"४7&०7]) 
करना और वर्तमान मे उसे जो अश्रवसर प्रदान किये गये हैं उनमे इन कार्यों को सम्पन्न 
करने की पर्याप्त गुजाइश है । ऐसे अनेक तरीके अपनाये जा सकते हैं जिनके द्वारा 
कि निगमो की प्रेरणा एवं स्वतन्त्रता को समाप्त किये बिना ही प्रभावशाली ससदीय 
नियन्त्रण कायम रखा जा सकता है । मन्त्रियो को चाहिये कि वे ससद के सदस्यों को 
भ्रधिकाधिक अपने विश्वास मे लें । जहाँ प्रइन पूछने की श्राज्ञा न हो वहां नियमों 
के कार्यों के बारे में मन्त्रियों द्वारा वक्‍तब्य दिये जाने की व्यवस्था की जाने 
चाहिए । इस वात की भी व्यवस्था की जानी चाहिए कि सम्बन्धित निगम उन 


सरकारी उद्यमो का प्रयासन १छ३ 


पृथक-पृथकर पूछताछो एवं बातों (ठपृणा॥९5६) वी शोर उचित न्यान दे जो दि ससढ 
के सदस्यों द्वारा उनको सम्बोधित करके कही जाये । निगमो के वापिदाः प्रतिवेदन 
पर्याप्त सूचनाएं प्रदान करने वाले तथा ८प प्रकार लिसे होन चाहिये कि जो उनके 
कार्यों का एक सुग्राह्म चिन प्रस्तुत करें | ये पत्र ठाते संसदीय नियन्त्रण को अधिक 
प्रभावशाती बना देंगी किन्तु प्रवर समिति की रगापता से हानियारफ परिणाम सामन 
थझ्रा सकते है । इसके अतिरिकत, राष्ट्रीयकरग (सिवाणाशीरटवाणा) अभी तक एक्र 
दलीय मामला है। अन्य अनेक दल इसका समर्थन नहीं बरते। अभ्रत समिति के 
सदस्य, जोकि मण्डल (8090) के सदस्यों का निरीक्षण करेंगे, अपनी जाँच-पडतालों 
को राष्ट्रीयकरण की निनन्‍्द्रा अबवा प्रशसा का साधन बना साने है । 

ससद को सरकारी उद्यमो पर विस्तृत नियस्तश नहीं लागू करना है, अत 
प्रवर समिति की कोई आवश्यकता नहीं है क्योझि इसी स्थापना से उग्मो में सबसे 
पहले अपनी सुरक्षा की भावना का विकास होगा और उनली पहत करो की क्षमता 
तथा जोसिम उठाने नी इच्छा , जोंवि निगम पट्टति के तगठस के प्रमुस लाभ मान 
जाते है, समाप्त हो जायेगी | हरबर्ट मोरीसन (20#67/ ॥/077750॥/ ने ठीक ही 
कहा कि जो लोग विस्तृत ससदीय उत्तरदायिता (?ि्वाताध्यागशात्वा३ 0ए९0एकव०॥॥9) 
चाहते है उन्हे सरकारी विभागीय प्रवन्च ([0०एशापरणा।तों 'शिश्यावहवगा०॥) का ही 
विस्तार करना चाहिए और जो इस वात का समर्थन करते हैं कि सरकारी स्वामित्व 
वाला उद्योग सरकारी निगम के रूप मे कार्य करे, उन्हें उसके परिणामों का सामना 
करने को प्रस्तुत रहना चाहिए अर्थात्‌ उन्हे विस्तृत ससदीय उत्तरदायिता को कुछ 
सीमावद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए । 

भारत मे राष्ट्रीयकरण अभी वाल्यावस्था मे ही हैं और सरकारी उद्यमो के 
लिये प्रवर समितियों का निर्माण करके वाल्यावस्था की सी गलती नहीं की जानी 
चाहिए । इसके श्रतिरिक्त, भारतीय ससद अपने कत्तंब्यो के बारे में अब तक यथरेग्ट 
रूप मे सावधान तथा सजग रही है | जब दामोदर घाटी निगम (70 ५ ८) वर्षो 
तक मुख्य इजीनियर के विना कार्य करता रहा तो सदस्यों ने यह प्रशइन उठाया श्ौर 
सन्‌ १६५३ में इसके कार्यों के सम्बन्ध मे जाँच-पडताले की गई । श्रौद्योगिक चित्त 
निगम ([ ए ८) के कार्यों के विपग्र मे जब व्यापक सदेह फैँला हुआ्रा थाततो 
सदस्यों ने यह मामला ससद में उठाया और जाँच समिति की नियुक्ति की गई। 
जीवन वीमा निगम (7, 7 ०८) के धन को जब अनचित रूप से मंठ्डा 
फर्मों में निविण (777०8६) किया गया तो इस सम्बन्ध से ससद में प्रइन उठाये गये 
और एक व्यक्ति के जाँच श्रायोग ([74०॥५४ (०काग78४०7) की नियुक्ति की गई । 
ससद ने अभी तक किसी भी ऐसे बडे मामले को, जिसका कि सामना किया जाना 
चाहिये था, यू ही नही छोडा है और यही समद का कतंव्य भी है । 

सार्वजनिक 
के शोर है गे रे की कारगर अर के गा व व 
ए यह सुझाव दिया जाता है > 


व 
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कि उप-समितियों (379-००ग्रग6०) की स्थापना के तरीके को कार्यान्वित करना 
लाभदायक हो सकता है। जहाँ तक ससद के पास समय की कमी का प्रइन है, सरकारी 
उद्यमो से सम्बन्धित मामलो पर सस॒द द्वारा विचार करने के लिए पृथक्‌ दिन 
निर्धारित किये जा सकते- हैं। इस प्रकार, सरकारी उद्यमो से व्यवहार करने के लिए 
एक पृथक प्रवर समिति की स्थापना के पक्ष मे कहने को बहुत कम ही रह जाता है । 


सरकारी निगमसो के साथ सरकार का वास्तविक सम्बन्ध 
(&टप्गो 7शोन्राएणाहआाए एण 6०7शशशा जश्या (6 ?फ्रारट (0फएण-479॥5) : 


इस तथ्य से तो इन्कार नही किया जा सकता कि एक सरकारी निगम की 
सफलता के लिए स्वायत्तता (87/07079) श्रनिवार्य होती है, परन्तु (जैसा कि अन्य 
स्थान पर किया गया है)”, भारत मे सरकारी निगमो को केवल नाम मात्र की ही 
स्वायत्तता प्राप्त है और श्रसलियत यह है कि उनके साथ सरकारी विभागों (00एक्षा- 
प्राथया 6०02४77०78) जैसा कि व्यवहार किया जाता है | प्रबन्ध (श०४४०॥७॥) 
के निगम-स्वरूप को अपनाने का उद्देश्य यह था कि इन उद्यमो को कार्य-सचालन मे 
लोचशीलता प्रदान की जाए और उनको उन नियमो तथा विनियमो (१०)९४ धा0 
ए०४५४४०॥७) के लागू होने से मुक्त रखा जाए, जो कि प्रशासन की सामान्य 
क्रियाओ के लिए बनाये जाते हैं । यह उद्देश्य तब से तो बहुत कुछ नष्ट सा ही हो 
गया है जब से कि उद्यमो का नियन्त्रण उन स्थायी सिविल अ्रधिकारियो के हाथो मे 
दे दिया गया है जो कि निर्देशक-मण्डलो (808708 ०/ 776००) के लिए मनोनीत 
(००7४७) किये जाते हैं। प्रथम लोकसभा की अनुमान समिति (88072 
(०ग्ाणा०८) ने अपने सोलहवें प्रतिवेदन मे यह्‌ विचार व्यक्त किया ““ ***समिति 
ने यह देखा है कि जहाँ तक इन उद्यमों तथा मत्रालय (!श77589) के बीच सम्बन्धो 
की बात है, उद्यमो के साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है जिस प्रकार कि 
सरकार के विभागो (9670707०॥8$) तथा कार्यालयों (09068) के साथ । उनका 
नियन्त्रण तथा निरीक्षण सचिवालय ($6००८ंथ72:) द्वारा किया जाता है। इस 
प्रकार सरकारी उद्यम मन्नालयों के उपासग (400०४०४४) मात्र हो गये हैं और उनके 
साथ च्यूनाधिक रूप मे उसी प्रकार का व्यवहार किया जाता है जैसा कि किसी भी 
अ्रधीनस्थ संगठन अथवा कार्यालय के साथ किया जाता है । समिति इस प्रवृत्ति पर 
दुख प्रकट करती है जिसके कारण कि उद्यमो की उत्पादन क्रिया पर हानिकारक 
प्रभाव पडा है क्योफि उद्यम उस सब सामान्य लालफीताशाही तथा का्ये-प्रणाली 
सम्बन्धी देरियो के शिकार हो गये जो कि एक सरकारी विभाग मे आमतौर पर 
पाई जाती हैं और उत्पादन (?7000८४०॥) पर जिनका गम्भीर अनुवर्ती (0०॥5०७ 
१०७९॥॥ ०!) प्रभाव पडा है ।£ इसी प्रकार की भाषा मे द्वितीय लोकसभा की अनुमान 


] देखिये “प्रवन्वक के स्वस्प” | 
2 अनुमान समिति, १६ वा प्रतिवेदन, १६५४-५५, पृष्ठ ५ 
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समिति ने जहाजी निगमो (5॥99ज्ाा8 ०णाएणा४0$) के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये 
गये अपने श्रढतीसवे प्रतिवेदन में यह मत व्यक्त किया कि “निगमो का प्रवन्ध करने 
के लिये सरकार के वरिप्ठ अ्रत्रिकारियो ($०॥707 ०॥००४5) की नियुक्ति होने के 
कारण, निगमो के साथ सरकारी विभागों के ही विस्तार एव अ्रगो (एथ॥७) के रूप 
मे व्यवहार किया जाता था उन्हे वाणिज्यिक (ए०गागथटाव।) पद्धति के अनुसार 
कार्य करने की अनुमति नही थी समिति को यह भी पता चला कि सरकारी क्षेत्र 
(?४७॥० 5९८०१) के निगमो को कुछ ऐसे प्रतिबन्धो के आश्ीन कार्य करना पडता 
था जो कि गर-सरकारी लषेत्र (2098(५ 5८०७००) के निगमो पर लागू नही होते थे ।” 
एक ऐसा प्रतिवन्ध ((२०५४०४०॥), जिसका कि समिति को पता चला, यह था कि 
निगमो को इस वात की स्वाघीनता नहीं थी कि वे अपने अभिकर्त्ताओ्रों (82०॥(5) पर 
निरीक्षण रखने के लिए तथा अपने व्यवसाय के पक्ष मे प्रचार करने के जिर भारत 
से बाहर अपने पदाधिकारियों को प्रतिनिधि के रूप में नियुयत्त कर सके जबकि गैर- 
सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को यह स्वाधीनता प्राप्त थी | मन्नरालय के प्रतिनिधियों 
द्ारा गवाही के मध्य यह कहा गया कि “एक निजी जहाजी कम्पनी (7एथ० 
809ए97स्‍8 (०7्रएथा५) आस्ट्रेलिया में एक अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप मे 
नियुक्त करने में समर्थ थी उन्होंने जहाजी भाडे (८28०) के पक्ष में प्रचार करने 
के लिए एक आदमी को भेजा | सरकारी क्षेत्र की कम्पनी की आस्ट्रे लिया मे अपना 
आदमी भेजने की अ्रनुमति नही थी जबकि निजी अथवा गैर-सरकारी कम्पनी रिजर्व 
बैंक ऑफ इण्डिया से विदेशी विनिमय (#0&ाहए ०»लाशआ॥8०) प्राप्त करके अपना 
आदमी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकती थी , निगम को प्रणासकीय तथा वित्त 

मन्त्रालयों से इसकी पूर्वे स्वीकृति लेनी पडती थी और उसकी यह प्रार्थना श्रस्वीकार 
कर दी जाती थी ॥/” 


निगम के आन्तरिक प्रवन्व में मत्रालय द्वारा हस्तक्षेप करमे का एक और भी 
नया उदाहरण हमारे सामने है जो यह सिद्ध करता है कि हमारे देश मे निगमो और 
कम्पनियो का केवल वाह्मय ढाचा ही वरंमान है, वस्तुत तो उनका संचालन सरकार 
के विभागों (0०7थापा०75) के समान ही किया जाता था | जीवन-बीमा निगम 
(हि [राषप्रा०8 (0790०2४075) के निवेश (॥7ए८४77०7/) की कहानी जनता 
के मन मे भ्रभी ताजी ही वनी हुई है और उसके सम्बन्ध मे छागला आ्रायोग 
((एावइहट्टॉ8 (०0मणाइड07*$) का प्रतिवेदत (7१८००४-) आँखें खोलने वाला है । 
७ जनवरी सन्‌ १६५८ को भारत सरकार द्वारा एक व्यक्ति के जाच आयोग (फ्रापुणपा# 
(छमाा5आ0०) के रूप में वम्बई उच्च न्यायालय (प्राष्टी। ?८०ए्ा) के मुख्य न्‍्याया- 
बीग (कर्ण ॥050०९) श्री एम० सी० छागला की नियुक्ति की गई थी। उस 





१ द्वितीय लोकसभा की शअ्रचुमान समिति के ६षर्वे प्रतिवेदन में, (१६५१- 
५४६) पृष्ठ १२-१३ 


१७६ लोक प्रगासन 


आ्रायोग का कार्य मूदढा (]/०॥०॥74) द्वारा प्रबन्ध की जाने वाली कम्पनियों में 
जीवन बीमा निगम की १ करोड ३८ लाख ० की धनराशि के निवेश की जाच 
पडताल करना था। जीवन बीमा निगम अधिनियम की घारा २१ का उल्लेख करके, 
जिसके श्रन्तर्गेत कि केन्द्र सरकार सार्बजनिक हित से सम्बन्धित नीति के मामलों में 
लिखित निर्देश (शाला धाए०ा0०8) दे सकती थी, श्री छागला ने कहा कि 
“ग्रधिनियम (6०) की धारा २१ मे स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि एक विधि द्वारा 
तिमित निगम की स्वायत्तता (4ए|/0०॥०79) तथा उस पर नियत्वण के बीच साम- 
जस्य की आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिये ओर एक कल्याणकारी राज्य [फ८(शि८ 
5६26) को ऐसे किसी भी निगम के साथ व्यवहार करते समय उस श्राद्श सामजस्म 
का पालन करना चाहिये तथा अपने दिन प्रति-दिन के प्रजासन की व्यवस्था करने के 
लिए निगम को पूर्ण रूप से स्वततत्र छोड देना चाहिये, भर जब निगम को पालिसी- 
होल्डरो के हितो के अनुसार अ्रपने घन का निवेश करने को स्वतत्र छोडा जाये तो 
सरकार निगम की तिरणय करने की इच्छा पर केवल तभी नियन्त्रण लगा सकती है 
जबकि नीति का कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हो जाय जिसका सम्बन्ध सार्वजनिक हित 
(?9७॥० ॥/श6») से हो | सरकार निगम से यह नहीं कह सकती कि वह किसी 
विशेष शेयर मे अपना धन लगाये अ्रथवा न लगाये, वह निगम से यह नहीं कह सकती 
कि उसे किसी विशेष उद्योग की सहायता करनी चाहिये तथा किसी विशेष व्यवित 
की सहायता करने के लिए तो और भी नहीं कहना चाहिए , परन्तु वह निगम से 
कह सकती है कि उसे श्रपता घन कुछ ऐसे विशिष्ट उद्योगो मे लगाना चाहिये जो कि 
द्वितीय पचवर्षीय योजना के सफल संचालन के लिए आवश्यक हो श्रथवा जो सरकार 
द्वारा निर्धारित किसी विशिष्ट आ्िक श्रथवा वित्तीय नीति को प्रभावित करते हो ।” 
श्री छागला ने कहा कि “यह बडे दुर्भाग्य की बात है कि जीवन बीमा निगम के 
मामले में धारा (5००9०॥) २१ में उल्लिखित इस विवेकपूर्णा एवं ठोस सिद्धान्त का 
पालन नही किया गया | गवाहियो से यह बिल्कुल स्पष्ठ है कि वित्त मच्त्रालय [78 
708 (559) में कुछ ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती थी कि वह निगम को श्रपना ही 
एक शाखा शअ्रथवा प्रशाखा समझता था और यह मान कर उसको ग्रादेश जारी करता 
था कि तिभम उन शादेशो का पालन करने के लिए बाध्य है” निगम द्वारा किये 
गये सौदे (778758८007) को प्रभावित करने वाली बातचीत व पत्र-व्यवह्यार का 
अ्रध्ययन करने के पदचात्‌ श्री छागला इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि “वास्तव मे यह निगम 
द्वारा अपने वैधानिक कर्तव्य तथा ऐच्छिक निर्णाय के रूप मे किया जाने वाला सौदा 
नही था। प्रमाण स्पष्ट है और इसमे सन्देह की कोई गुन्जाइश नहीं है कि यह सौदा 
सरकार के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप ही सम्पन्न हुआ था और इस सौदे को सरकार 
हारा आदेशित सौदे का नाम दिया जा सकता है. '।” इस सौदे से यह तो स्पष्ट 
है कि सदा इस वात का खतरा वना रहता है कि “सरकार निगम को शआादेश दे सकती 
है यद्यवि वह स्वाग यही रचाती है कि वह केवल परामश्श दे रही है।” निग्रम के 
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प्रवन्ध निर्देशक (४७॥०४॥क्‍8 [)6८०7) ने पश्रायोग के सामने जो कुछ कहा उससे 
यह स्पष्ट हो जाता है। उन्होने कहा कि “जब भी वित्त सचिव (साशा०९ उ$टछा८- 
(879) उनसे कुछ काम करने को कहते थे, वह उसको सरकार द्वारा दिया जाने वाला 
निर्देश ही समभते थे ।” भारत के महान्यायवादी (4॥077०५ 0थ॥८०४) 
श्री सीतलवाड ने प्रायोग के सम्मुख दिये गए अपने वक्तव्य (5(807॥०() के अन्त 
मे कहा कि “यदि नियुक्त किया गया झ्रधिकारी अपनी पदोन्नति (!70700॥) 
तथा अन्य बातो के लिए स्वय सरकार पर ही निर्भर रहा तो उसके लिए यह सम्भव 
नही होगा कि वह निगम के मामलो से निवटने में ठीक वैसे ही स्वतत्र मस्तिप्क से 
कार्य कर सके जैसा कि समुचित रीति से नियुक्त किये गए एक प्रधान (कारण) को 
करना चाहिये । इसमे व्यक्तियों का इतना दोष नहीं है जितना कि परिस्थिति 
का है ।” 

चूँकि भारत सरकार की घोषित नीति सरकारी क्षेत्र (209॥0 5९८४०) का 
विस्तार करने की है, अ्रत स्वायत्तता प्राप्त सरकारी उद्यमो के कुशल सचालन के लिए 
श्री छागला द्वारा दी गई सिफारिशों पर घ्यानपूर्वक विचार करने की झ्रावश्यकता 
है । उन्होने निम्न सिफारिशं की--- 


(१) सरकार को स्वायत्तता प्राप्त परिनियत निगमों (8ए/0॥07005 
डॉप09 ००7००७॥0॥9) के कार्य-सचालन मे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये और 
यदि वे हस्तक्षेप करना चाहे ही, तो उन्हे लिखित में निर्देश ([07००४०॥5$) देने की 
जिम्मेवारी से नही वचना चाहिये । 

(२) जीवन वीमा निगम जैसे निगमो के अध्यक्ष ((74॥7727) जिसे कि 
बडे पैमाने पर निवेशों (7५०७77०75) से व्यवहार करना पडता है, कि नियुक्ति ऐसे 
व्यक्तियों मे से की जानी चाहिये जिन्हें कि व्यावसायिक तथा वित्तीय क्षेत्र का अनुभव 
हो श्रोर जो शेयर वाजार की रीतियो एवं विधियो से परिचित हो । 

(३) यदि निगम के कार्य-पालक अथवा निष्पादक अ्रधिकारी (#€८पा।४८ 
००८०७) सिविल सेवाओ्ो मे से नियुक्त किये जाने हो तो उन पर यह प्रभाव डाला 
जाना चाहिये कि वे शअश्रपने कतंव्यपालन के लिए निगम के प्रति उत्तरदायी है तथा 
उसके प्रति ही वे अपनी निष्ठा (70५०(४७) कायम रखें और यह कि उन्हे सरकार 
के वरिष्ठ अधिकारियो से प्रभावित नही होना चाहिए अथवा न उन्हे अपने निर्णय 
ही उन (अविकारियो) को देने चाहियें। यदि वे यह श्रनुभव करे कि वे उन वरिष्ठ 
अधिकारियो के झ्रादेशों का पालन करने को वाध्य है तो उन्हे डस वात पर जोर देना 
चाहिये कि उन्हे वे आदेश लिखित रूप में ही दिये जायें । 

(४) जीवन वीमा नियम की निधियो (फएप्रात5) का उपयोग केवल पालिसी 
होल्डरो के लाभ के लिये ही किया जाना चाहिये, अन्य किसी भ्रतिरिक्‍त उद्देश्य के 
लिए नही । यदि उनका उपयोग अन्य किसी भी अतिरिक्त अ्रथवा वाहरी उद्देश्य के 
लिये किया ही जाना हो तो वह उद्देश्य 'राप्ट्र का हित' ही होना चाहिये । 


न ज लोक प्रशासत 


(५) संसदीय पद्धति की सरकार के अन्तर्गत, मन्त्रियों (१४॥75०६) को 
चाहिये कि वे प्रारम्भ मे ही समद (क्वाताध्ााआ।) को अपने विश्वास में ले लें। 
साथ ही, उन्हे सभी सरम्बन्धत तथ्य तथा सामगी ससद के सम्मुख रख * देनी चाहिए। 
इससे वे कठिनाइयाँ तथा व्याकुलताये दूर हो जायेगी जो वाद मे उस समय उत्तन्न 
होती है जबकि ससद श्रन्य ज्लोतों से आवश्यक सूचनाये प्राप्त करती है |” 


इस तथ्य के विपय में दो मत नही हो सकते कि सरकारी उद्यमों के सचालन 
में सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिये और इसको केवल नीति-सम्बन्धी 
निर्देश जारी करने तक ही सीमित रखा जाना चाहिये । साथ ही, ये निर्देश लिखित 
मे होना चाहिये जिससे कि सम्बन्धित मन्त्री पर निश्चित रूप से उसका उत्तरदायित्व 
डाला जा सके। विविन बोस जाँच मण्डल (शाणश्ा। 8056 'ध्णाओ 80470), 
जिसकी स्थापना मूदडा-सौदे के सम्बन्ध मे जीवन वीमा निगम के पदाधिकारियों के 
ग्राचरण (00॥0४८४) की जाच करने के लिए की गई थी, ने भी यही विचार व्यवतत 
किया कि निगम को कम स्वायत्तता (4प्ॉ/०००7॥५) प्राप्त थी। इसके उत्तर मे 
सरकार ने यह कहा कि “निगम के स्वायत्तता के साथ कार्य करने” का मतलब है कि 
वह चाटेर (0०४४७) की शर्तों के अ्रन्तगंत तथा सरकार की नीति एवं समय-समय 
पर उसके द्वारा किये जाने वाले मार्ग-दशन के भ्रनुरूप स्वतन्त्रता के साथ कार्य करे। 
निगम के उचित कार्य-सचालन के विषय में आश्वस्त रहने के लिये उसके पर्यवेक्षश 
($ए9०प्थ्म०7), मार्ग-दर्शन एवं निर्देशन की जिम्मेवारी सरकार पर आरती है जिसे 
कि इस कार्य का भार इसलिये अपने ऊपर लेना पडता है ताकि वह ससद के प्रति 
श्पने कतेव्य का पालन करने मे समर्थ हो सके | यह सरकार की जिम्मेवारी है कि वह 
उपयुक्‍त प्रतिकारात्मक (२७7८०॥०।) कार्यवाही करे यदि, अथवा जब भी, निगम के 
कार्य -सचालन के लिए ऐसा करना श्रावश्यक हो। सरकार तथा निगम के बीच के 
सम्बन्धों की श्रत्यधिक श्रौपचारिकता (70065अए० [ण77978०7०)) श्रवाच्छनीय तो 
है ही, कार्य को भी असभव बना देगी । श्रत यही निष्कष निकलता है कि निगम को 
निर्देश देने के अधिकार से सम्बन्धित कानूनी घाराशरी (7.०8 770एशभ्र078) का 
विश्लेषण इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिये कि जो सरकार को बातचीत अ्रथवा 
पत्र-व्यवहार के अन्य ख्रोतो, “जैसे कि अनौपचारिक विचार-विमर्श अथवा सम्मेलनो 
का आश्रय लेने से रोके । ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता कि सरकार निगम के 
साथ अपने सम्बन्ध को केवल वैधानिक निर्देश देने तक ही क्यो सीमित रखे ।7 

सरकार के इस मत को उचित ठहराना कठिन है कि निगमो के कार्य सम्पादन 
के लिये निगम अधिकारियों के साथ अनौपचारिक विचार-विमश अथवा सम्मेलनो 
(रणिण्श 35०ए8४४०5 0 ००एरक्ष०7८८४) का उपयोग किया जा सकता है। 


] एम सी छागला, हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनाक १०-३२-५८॥। 
2 विविन बोस जाच मण्डल को सरकार का उत्तर, मई ३१, सन्‌ १६५६ | 


सरकारी उद्यमो का प्रशासन १७६ 


निगम के निर्णायो को प्रभावित करने के इस तरीके से, यह निश्चित हैं कि भ्रम 
उत्पन्न होगा और हानिकारक परिणाम सामने आयेंगे । ससद पर्दे के पीछे” के मन्त्रीय 
प्रभावों की प्रकृति तथा उसके परिणामों से अनभिन्न रहेगी श्रत वह मन्च्रीय कार्य- 
वाहियो के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नही उठा सकती । मन्त्रियों को केवल उन्हीं मामलों 
के लिये ही जवाबदेह ठहराया जा सकेगा जिनके लिये कि वे प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार 
हो । मण्डल को निर्देश देने के अपने अ्रविकारों का उपयोग कम करने से तथा बात- 
चीत, श्लौर वह भी बहुधा मौखिक वातचीत द्वारा उनको प्रभावित करने की विधि 
को प्रमुखता देने से, वे प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व से वच जाते है। इस स्थिति मे जब 
मन्त्री ससद में आते हैं तो इस आधार पर प्रण्न का उत्तर देने से इन्कार कर सकते 
हैं कि इसमे कतई उनकी जिम्मेवारी नही है। निर्देश (077८८707) लिखित रूप में 
ही जारी किये जाने चाहियें, अन्यथा मन्त्री अपने गलत कार्यों श्रथवा आदेश दिये 
हुये कार्यों के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराये जा सकते । अनुत्तरदायी कार्यपालिका की 
उत्पत्ति ससदीय जनतनन्‍्त्र के लिए एक खतरा है । 


निगमो में गेर-सरकारी व्यक्तियो की नियुक्ति से सम्बन्धित श्री छागला की 
सिफारिश निश्चय ही प्रशसन्तीय है | परन्तु देश मे ऐसे योग्य गैरसरकारी व्यक्तियों 
का अभाव होने के कारण और कोई विकल्प ही नही रहता तथा निगमों का प्रवन्ध 
करने के लिए सिविल अधिकारी ही नियुकत करने पडते है । श्रत इस खराब स्थिति 
को ही अच्छा बताने के लिए यह किया जाना चाहिये कि सरकारी उद्यमो के प्रवन्ध 
के लिये नियुक्त किये जाने वाले श्रधिकारी उन सेवाओ्नो से त्याग-पत्र दे दे जिनसे कि 
वे सम्बन्धित हो और फिर श्रौद्योगिक प्रक्‍न्ध के क्षेत्र में ही वे श्रपने जीवन-क्रम 
(८४००7) का निर्माण करें | सरकारी उद्यमो मे श्रव जो श्रधिकारी निय्रुवत किये 
जाते हैं वे वहाँ केवल श्रस्थायी होते हैं श्रत वे केन्द्रीय मन्त्रालयो के अपने उन वरिष्ठ 
अधिकारियो के प्रभाव मे रहते हैं जिन पर कि मुख्यत उनकी पदोन्नति निर्भर होती 
है। उन्हे ऐसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव की सीमा से बाहर ही रखा जाना 
चाहिये। ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जबकि वे भ्रपनी पहली सेवाओं से 
मुक्त हो जायें श्रौर उनसे अपना सम्बन्ध विच्छेद करले। यदि इस सुकाव को 
प्रयोगात्मक रूप न दिया गया, तो निगम सरकारी विभागों के अ्रधीनस्थ ही रहेगे 
ओर जीवन बीमा निगम जैसी घटनाये बरावर घटित होती रहेगी । 


कुछ नवीनतम प्रवृत्तियाँ 
(80776 रि०००८7 ॥28४८।097727(8) 
ब्रिटिश ससद तथा समाचार पत्रों मे लम्बे वाद-विवाद के बाद २० दिसम्बर 
१६५६ को “राष्ट्रीयक्ृत उद्योगो पर एक प्रवर समिति” (8७6०६ (०ग्राग्रा66 ० 
रक्ाणा9ार०त प्राताह॥॥765) की नियुक्ति की गई थी। यह समिति निग्रमो 


ले लोक प्रशासन 


(ण7०० 079») के वाधिक प्रतिवेदनो तथा हिसाव-किताब का भ्रध्ययन करती है! 
ब्रिटेन में इस समिति के कार्यों से जनता को काफी सन्तोष प्राप्त हुआ है। कामन्स 
सभा के लिए भी इस प्रवर समित्ति के प्रतिवेदन बहुत मूल्यवान सिद्ध हुए हैं। किन्तु 
समिति के कार्यों की सफलता बहुत कुछ कार्यकुशल स्टाफ-सहायता पर निर्भर है। 
इस समिति के एक भूतपूव श्रध्यक्ष के थनुसार समिति को प्रतिवर्ष केवल एक उद्योग 
का आद्योपान्त अध्ययन करना चाहिये । उन्होने यह भी कहा है कि “जहाँ तक समिति 
के भविष्य के विषय मे मेरे विचारो का प्रश्न है, मेरा सुझाव यह है कि समिति को 
तथ्यों तथा बड़े-बड़े प्रदनो पर ही ध्यात केन्द्रित करना चाहिए तथा छोटी-छोटी वातो 
पर समय नष्ट करने से बचना चाहिए ।”£ 

भारत में भी कृष्णा मेतन समिति के सुझाव पर ससद के दोनो सदनो की 
सयुकत समिति, जो राजकीय उद्यमो के कार्यों की जाँच करे, की स्थापना का निशुवय 
काफी पहले कर लिया गया था। सुभाव यह था कि सम्रिति सरकारी उद्यमो के 
वार्षिक प्रतिवेदनों व हिसाव-किताब की जाँच करे तथा यह बताये कि वे श्रेष्ठ तथा 
स्वस्थ व्यावसायिक नियमो के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नही । यह भी प्रस्तावित 
किया गया था कि अनुमान समिति (8४0०७ (2०0706७) तथा सार्वजनिक लेखा 
समित्ति (?०७॥० 8०००७ (०माधा।७०) के कुछ कार्य १५ सदस्यो की इस समुकत 
समिति को सौंप दिये जायें । 

२३ नवम्बर १६६१ को सरकार ने लोक सभा मे यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया 
कि दोनो सदनो की एक सयुकत समिति बनायी जाये जिसमे १० सदस्य लोक सभा के 
हो तथा ५ राज्य सभा के । लोक सभा के सदस्यों ने राज्य सभा को समिति पर 
प्रतिनिधित्व देने पर श्रापत्ति व्यक्त की | यह तर्क दिया गया कि क्योकि प्रस्तावित 
समिति राजकीय उद्यमो के वित्तीय पहलुओं का निरीक्षण करेगी तथा भ्रनुमाव समिति 
व सावेजनिक लेखा समिति के कुछ कार्यों को सम्पन्न करेगी इसलिए राज्य सभा 
के सदस्यो को, जिसके पास वित्तीय शक्तियाँ नही हैं, इसके साथ सम्बन्धित करना 
सर्वधा अनुचित होगा ।* 

सरकार ने श्रपना प्रस्ताव वापिस ले लिया तथा एक सद्योधित प्रस्ताव रखा 
उसमे कहा गया कि राज्य सभा के ५ सदस्यो का दर्जा “सहायक” (45500० 
सदस्य का होगा । यह भी प्रस्तावित किया गया कि जब समिति वित्तीय प्रइनों पर 
विचार कर रही ही तो राज्य सभा के सदस्य उसकी बैठकों मे भाग नही ले सकेंगे । 


] फ़ठा तलाव्वा$ 7र्शला 40. शाधधाव्राए 5 १08४07, रिदाग्वॉ2०ठं बावप्रडा॑7> ठार्व 
कण्शाव 0एणाशबकाए, (८०86 ठवथा बात एज ॥6 , [.07007, 7966, & प्र पघछर्रत॥507, 
परक्षााद्याशाई दगाव॑ क्‍ाछार 0फ्राढ्ड॥7', ?फ)ााड॥०त ॥0 (6 घ्रव्वतइमठ 50ए06/? ४99 
३3,07009, 496, 992०5 49-...73 

2 87 7007 7.07, “जक्माह 58660 (ए०0फ्रामग्ञा।ट2 ०7 पिश्चमाठ7शारटव 2700038॥765?!, 
एप्शार 4 क्वाडईाव07 (7.,00007) 59772 962 , ए०] 40, एव४० 74 

३ छएए ता का3 इर्लला [0 सू०756 ० 2२८०ए०० 706880०, 7ए0५/८०८०79८: 23, 96] 


सरकारी उद्यमो का प्रजासन श्८ 


राज्य सभा के सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर दोप व्यक्त किया तथा “सहायक सदस्य 
वाले दर्जे को श्रपमानजनक बनाया । उन्होने कहा कि यह उच्च सदन के सम्मान पर 
एक आघात है श्लौर इसका भ्रर्थ सम्पूर्ण सदन को एक निम्न दर्जा प्रदान करना है। 
दोनो सदनो मे इस विपय पर वाद-विवाद इतना कढ्ठु हो गया कि सरकार को यह 
प्रस्ताव भी वापिस लेना पडा ।* 

राष्ट्रीय उद्यमों पर एक संसदीय समिति की स्थापना को सभी श्रावशध्यक 
समभनते है। सरकार ने प्रस्तावित समिति को दिये जाने वाले कार्य भी तय कर रखे 
है । समिति का सरकार के व्यापक नीति विपयक प्रश्नो तथा राष्ट्रीय उद्यमो के 
दैनिक कार्यो से कोई सरोकर नहीं होगा । किन्तु समिति की रचना पर अ्रभी तक कोई 
निरचय नहीं हो पाया है । लोक-प्रशासन के विद्यार्थीगण राष्ट्रीय उद्यमों पर एक 
पृथक ससदीय समिति के प्रस्तावित परीक्षण (57थ॥7०॥ की तीज उत्कण्ठा से 
प्रतीक्षा कर रहे है | 
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प्रशासन के स्तर 


([,९ए४९७ 07 4 67708778707) 


निया हाय 


भारत मे केन्द्र तथा राज्यो के बीच सम्बन्ध 
(रछात्रातणा5ड 7९फ९शा प6 एशा।86 थाएं 46 8[०९५ गा परा09) 

भारत के सविधान द्वारा देश के लिए ससदीय शासन व्यवस्था (#€तंछाब्रों 
5एड0 ० 80४०7्रा०॥) की स्थापना की गई है । सघीय शासन-व्यवस्था की 
मूलभूत बात है केन्द्र तथा राज्य सरकारो के बीच शक्तियो का विभाजन । दोनो मे 
से किसी भी एक को दूसरी सरकार की शक्ति एव सत्ता अपने हाथो मे ले लेने का 
अ्रधिकार नही है। 'सघीय सिद्धान्त से तात्पय है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय 
सरकार (र४णाशे 8०एशणाशा) तथा सघ मे सम्मिलित होने वाली सरकारें 
अपने-अपने सम्बन्धित क्षेत्रों मे एक दूसरे से स्वतन्त्र रहेगी, कोई भी एक दूसरे के 
अधीनस्थ (570070679/6) नही होगी, वल्कि परस्पर समवर्गीय होगी ।' 


संघ तथा राज्यो के बीच शक्तियों का वितरण 
(37४6९ 50 एा.09 ० ए0एछछ-"४ छ>8एछ&शा [76 एप्राणा 
धागत 6 8/727:6७) 


भारतीय सविधान (प्रावाक्ा ०णरा॥707707) के श्रनुसार तीन सूचियों 
(7495) मे सघ तथा राज्यो के बीच विधायी सत्ता (7,०87880४8 27079) 
का विभाजन किया गया है--श्रर्थातु सघ-सूची (एंग्राणा ॥&), राज्य सूची (54० 
]79) और समवर्ती सूची (0०7०ण्ााथा६ ॥8) । सघीय ससद को सघ सूची मे 
उल्लिखित €७ विषयो पर विधि (,8५४) निर्माण की पूर्ण सत्ता” प्राप्त है । 


इन विषयो मे महत्वपूर्णा ये हैं विदेशी सम्बन्ध , युद्ध, गाति तथा सन्धियाँ , 
नागरिकता और विदेशियो का देशीयकररा , भारतछक्क प्रवेश, ओर उनमे से प्रशासन 
व देशान्तरवास, प्रत्यपंण (25%0307707), रेलो और राष्ट्रीय महत्व के राज-पथो 
(स्राष्टाग॥2४७) सहित सचार के साधन , नौ-वहन ($.ा79ए), नौ-परिवहन 
(पकशट्टशाणा) तथा वायु-मार्ग (8779895) , डाक और तार, टेलीफोन, बेतार 
(५४८]८5५) तथा प्रसारण (87080८85&772) , सघ का लोक-ऋण , मुद्रा-टकण 
((८०782०), विधिमान्य (7.०82थ (९70०६) , विदेशी और श्रन्तर्राज्यीय व्यापार व 
वाशिज्य, वै कियग, वीमा तथा वित्तीय निगम , एकस्व (+ध८7०७) और व्यापारिक 


प्रशासन के स्तर श्परे 


चिन्ह ([780०॥787:5) राष्ट्रीय महत्व के उद्योग , कुछ सीमाओ के अन्तर्गत खानो 
तथा खनिजो का विकास , मछली पालन व मीन-द्षेत्र , नमक, श्रफीम, प्रदर्शन के लिए 
चल-चित्रो की स्वीकृति, देहली, वनारस हिन्दू तथा अलीगढ़ मुस्लिम विव्वविद्यालय, 
राष्ट्रीय महत्व की वैज्ञानिक तथा शिल्पिक सस्थायें, ऐतिहासिक स्मारक ( नाह0708/ 
प्राणापा7्७आ५), जनगणना (7505) तथा भूमाप (5प7ए८७), संघ सेवाये, संघ 
तथा राज्यो के निर्वाचन (£९८४०१७), सघ तथा राज्यों के लेख (#८००प्ता५) 
तथा लेखा-परीक्षण (७७०॥), उच्चतम और उच्च न्यायालयों (5फक्ञाशा० थ्यात वही 
००एा४७) की रचना और सगठन क्पि आय को छोडकर अन्य झ्राय पर कर, सीमा 
शुल्क ((४४०7$), मद्यसार सम्बन्ध पेय पदार्थों, अफीम, भाग तथा श्रन्य नजीले 
पदार्थों को छोडकर अ्रन्य सव वस्तुओ पर उत्पादन कर (5325९ (०८४), निगम 
कर, कुछ अ्रपवादों (%ऋ८८०४०ा$) के साथ परिसम्पत्तियों (855०5) के पूँजीगत 
मूल्य पर कर (क्रषि भूमि को छोडकर), श्रास्तिकर (254० तप65) तथा उत्तरा- 
चघिकार कर (5प्र८०८४5४०॥ तंष्या८$), यात्रियों अथवा वस्तुओं पर सीमा कर (उ९- 
ए074 48:०5), शेयर वाजार और वायदा वाजार के सौदो पर कर, विनिमय-पत्रो 
(3॥॥$ ० %ऋ८ा०व९४०) व चैको आदि पर मुद्राक शुल्क (5ध7॥ 6पएा५), समाचार- 
पत्नो के क्रय या विक्रय पर तथा उनमे प्रकाशित होने वाले विज्ञापनो पर कर, सघ 
सूची के विपयो के सम्बन्ध मे फीस, उच्चतम न्यायालय को छोडकर अन्य न्यायालयों 
के इस सूची मे के विषयों मे से किसी के सम्बन्ध मे क्षेत्राधिकार त्था शक्तियाँ 
(उप्रइताएटता0ा 2006 90४८8) । 
राज्य सूची (5086 ॥5) मे ऐसे ६६ विपय सम्मिलित किये गये है जिन 
पर कि सामान्यत राज्य कानून बना सकते हैं| ये विषय सघ सरकार के विधायी 
क्षेत्राधिकार (7,०९27590ए8 ]प50007) से वाहर रखे गये है । 
इन विषयों मे महत्वपूर्ण ये है सार्वजनिक व्यवस्था (#ए७॥० 0०76७), 
पुलिस व न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयो को छोडकर श्रन्य 
न्यायालयों की रचना तथा सगठन, जेलें, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य व 
स्वच्छता, चिकित्सालय व औषधालय, मादक पेय पदार्थ, शिक्षा (उसको छोडकर 
जो कि सघ सरकार के श्राधीन है), सडक तथा जल-मार्ग (ए०४५9४४५४), कृषि, 
सिंचाई, कुछ प्रारक्षण्ो के श्रन्तगंत भूमि पद्ठा ([था्त शाप्र०), वन, उद्योग तथा 
वारिज्य, वाट और माप (फ०एष्ठा5 870 7९88प्रा८5), निगमन (]70077079/00॥), 
नाट्यशालायें (7]०8४7०७), तथा चल-चित्र (077०79), राज्य लोक सेवायें, राज्य का 
- लोक ऋण (?प०॥० १6०४७), मालग्रुजारी, कृषि-आय पर कर, क्ृषि-शभ्ूमि के 
उत्तराधिकारी के विषय मे कर, कृपि-भूमि पर आस्ति कर ("6० 600०७), 
भूमि, भवनों तथा खनिज-अधिकारो (!/गर्व॥ एर0) पर कर, भादक पेय पदार्थों, 
अफीम, भाग तथा अन्य नशीली वस्तुओ पर उत्पादन कर (४०४० 670०७), किसी 
स्थानीय क्षेत्र मे उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए वस्तुओ के प्रवेश पर कर, 


श्फोड लोक प्रशासन 


बिजली के उपभोग या विक्रय पर कर, सभाचार-पत्रो को छोडकर भ्रन्य वस्तुओं के 
क्रय या विक्रय पर कर, समाचार-पत्रो मे प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोडकर 
भ्रन्य विज्ञापनो पर कर , पशुओ और गाडियो पर कर , व्यवसायो व व्यापारों पर 
कर , विलासिता की वस्तुओ (॥,05७7७७) तथा मनोरजन पर कर , बाजी लगाने 
(8०778) तथा जुआ खेलने पर कर , प्रति व्यक्ति कर (870०7 ६8568) , 
मुद्राक शुल्क (5४777 0प्रा८४) , और किसी न्यायालय मे लिए जाने वाले शुल्को 
को छोडकर इस सूची के विषयो मे से किसी के बारे मे शुल्क । 

सीमावर्ती सूची मे जिन ४७ विषयो का उल्लेख किया गया है वे 'सघ तथा 
राज्य सरकारो दोनो ही के समवर्ती क्षेत्राधिकार मे शभ्रात्ते हैं ।' श्रामतौर पर किसी 
समवर्ती विपय पर बनाये जाने वाले सघीय कानून का राज्य की विधि या कानून 
(586० 99) से मतभेद हो तो उस मतभेद की सीमा तक सधीय कानून ही उच्च 
माना जाता है परन्तु यदि किसी राज्य-विधि को रक्षित करने के पश्चात्‌ उस पर 
राष्ट्रपति की श्रनुमति प्राप्त कर ली गई हो तो उसको सघीय विधान की अपेक्षा 
प्रमुख स्थान प्राप्त होता है । 

इनमे से भ्रधिक महत्वपूर्ण विषय ये हैं. दण्ड विधि (टगाणावां |8७) तथा 
दण्ड-प्रक्रिया , निवारक निरोध (+?6एथाधपए७ 6०७7007) , विवाह और विवाह- 
विच्छेद (तलाक) , इच्छापत्र हीनत्व (77/0579०9) , दत्तकग्रहण (306090०7) तथा 
उत्तराधिकार (50००८5४०7) , कृषि-भूमि को छोडकर अन्य सम्पत्तियो का 
हस्तान्तरण , पजीकररणा (7२८8४#80०7) , सविदा (7077००४७) , दिवाला 
(छक्ा7प०५) , न्यास (ए7प्छ5$) , गवाही और झपथें (छशतंशा०० ध्षात॑ 
०४(॥$) , उन्‍्माद (7,778०७) , खाद्य-पदार्थों और श्रन्य वस्तुओ में हीन-मिलावट 
(40१णा०थाणा) , औषधियाँ तथा श्रन्य वस्तुर्ये , श्रौषधियाँ और, विष , आरथिक 
और सामाजिक नियोजन , मजदूर सघ (7806 णए्या०78) और श्रम-विवाद तथा 
कल्याण , विधि के अ्नुकुल वैद्यक तथा अन्य वृत्तियाँ (?707०85075) , जीवनाक 
(एप ४४8५५05) , अन्तर्देशीय जल-पथो (़ांधग्त फ०7००३५४) पर यन्त्रचालित 
यानो.. (५८टाथ्मा०थ।/ फ़ा०णएथा०त ए०४६४६५) द्वारा नौवहन (5#7एञाए्) 
और नौ-परिवहन (४०४०४४४४०7) , उत्पादन पूर्ति (5797979) तथा ओद्योगिक उपजों 
एवं खाद्य-पदार्थों के वितरण, पशुओ के चारे, कपास, विनौले और कच्चे जूट का 
नियन्त्रण, जहाँ पर भी यह आवश्यक हो , मुल्य-नियन्चण , समाचार-पत्र झौर 
मुद्रशालय (77०55) , निष्क्रान्त सम्पत्ति (2ए8०४८८ फ़ा09श५) , अधिमृहती 
(#&०१०7००) सम्पत्ति के लिए क्षतिपूर्ति (0०7रएथआ547०॥) का निर्वारंण , न्यायिक 
मुद्राको (उएताणथों &०7795) द्वारा समृहीत शुल्को श्रथवा फीसो को छोडकर श्रन्य 
मुद्राक शुल्क (5था॥7 00065) आर इस सूची मे के विपयो में से किसी के बारे में 
फीसे । 

) सन्‌ १६५४ के सविधान सम्ोधन (तृतीय) अधिनियम द्वारा परिवर्धित । 


प्रशासन के स्तर श्य५ 


ग्रन्त मे, सभी अ्रवगजिष्ट शक्तियाँ (२८50 087५ 909८१) श्रर्थात्‌ वे विषय 
जिनका उल्लेख विशिष्ट रूप मे (श्रथवा व्यावहारिक रूप मे) तीनो सूचियों में नही 
है, सघ सरकार के क्षेत्राधिकार भे रखी गई है । 
शक्तिशाली केन्द्र (570णाए ८शाा८) 

भारतीय सविधान ([709॥ (०7५४ए४०॥) के द्वारा एक श्रत्यन्त शक्ति- 
शाली केन्द्र का निर्माण किया गया है। सबिधान को अनेक वार श्रर्घ-सघात्मक 
(0प्शआ-टित०७]) कहा गया है। के० सी० वियर (# ८ #/॥९८+७ के अनुसार 
“भारत सहायक एकात्मक लक्षणों ($प्रछश्ताक्षा 9 प्रधांधा» €िक्वएाः८5) से युक्त एक 
सघात्मक राज्य होने की श्रपेक्षा सहायक सघात्मक लक्षणों (5परछताक्षा# €िव९०ों 
(०ाए्ा८७) से युक्त एक एकात्मक राज्य है।” "भारतीय सविधान का रूप तो 
सघात्मक है किन्तु वास्तविक अर्थ मे वह एकात्मक ही है । सघात्मक सरकार को 
राज्य के मामलो मे हस्तक्षेप करने की भारी जक्तियाँ प्राप्त है । 
राज्य के विषयो पर विधि निर्माण करने की सघीय सस॒द की शक्ति 


(वक्6 ए06ज्छा' ण 6 एगआणज एश्लापरद्ाा276 [0 2८25]96९ 
0०7 0॥6 5(96 500]९८४७) - 


कुछ परिस्थितियों के श्रन्त्गत सघीय ससद शुद्ध रूप से राज्य के विषयो पर 
भी विधि निर्माण कर सकती है । 

सर्वप्रथम, संविधान ससद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह 'राष्ट्रीय 
हित' मे राज्य सूची मे श्राये हुए किसी भी विषय के सम्बन्ध में कानून बना सकती 
है । यद्यपि राज्य विधान-मण्डल को राज्य सूची के विपयो के सम्बन्ध में विधि 
(7.8४७) बनाने की श्रनन्य शवित प्राप्त है, किन्तु यदि राज्य-परिपद्‌ (('०पएणा ० 
5086७) ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्थों की दो-तिहाई से अन्यून (४०४ 655) 
सख्या द्वारा समर्थित प्रस्ताव द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित मे यह 
आवश्यक या इष्टकर है कि ससद राज्य-सूची में प्रगणित और इस प्रस्ताव में 
उल्लिखित किसी विषय के बारे में विवि बनाये तो जब तक वह प्रस्ताव लागू है 
ससद के लिए उस विषय के बारे मे भारत मे सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र श्रथवा उसके किसी 
भाग के लिए कानून बनाना विधि-सगत (7,28७४एं) होगा। राज्य-परिपद्‌ द्वारा 


पारित (?95४९०) ऐसा प्रस्ताव एक वर्ष में अनधिक (०7 7%००७९००॥॥४) ऐसी 
कालाविधि के लिए लागू रहेगा जैसी कि उसमे उल्लिखित हो ।* 


दूसरे, ससद दो था श्रधिक राज्यो के लिए उनके विधान-मण्डलो (.6858- 
(पा८४) द्वारा प्रस्ताव के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर राज्य-विषयों पर विधि निर्माण 
कर सकती है | ऐसा सामान्य विधान, तत्पश्चातु अपने विधान-मण्डलो के भ्रस्ताव 
द्वारा श्रन्य राज्यो द्वारा भी अगीकार किया जा सकता है। सविधघान “राज्यो की 
सम्मति से! उनके लिए विधि बनाने की शक्ति ससद को प्रदान करता है ।* 

| अनुच्छेद २८६ 
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१८६ लोक प्रशासन 


तीसरे, ससद को किसी श्रन्य देश या देशो के साथ की हुई किसी सधि 
(प7९4५) करार (487००7८7) या अभिसमय (0णाएथआए०ा) अथवा किसी 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (टणाथिशा००), सघ या श्रन्य सस्या मे किये गये किसी 
निश्चय के परिपालवन के लिए भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र या उसके किसी भाग के 
लिये कोई भी विधि (7.89) बनाने की शक्ति प्राप्त है। ससद द्वारा पारित ऐसी 
विधिया शुद्ध रूप से राज्य के विषयों पर लागू हो सकती हैं [? 


चौथे, जब राष्ट्रपति (?7०४0०7) द्वारा आ्रपत्काल की उद्घोषणा (?0- 
एांबगा्ाा07 ्ए शगशा"_्ृ०709) कर दी जाती है तो उस आपत्कालीन अवधि के 
लिये सविधान (८०5धराप्रा07) वास्तविक रूप से एकात्मक (एप्राआ9) हो जाता 
है। ऐसी स्थिति मे ससद केवल सघ-सूची तथा समवर्ती सूची मे प्रगरित विषयो 
के सम्बन्ध मे ही नही, बल्कि राज्य-सूची के विषयो के सम्बन्ध मे भी कानूच बना 
सकती है । ससद को, जब तक श्रापत्काल की उद्घोषणा प्रवर्तन मे (॥7-0709070॥) 
है, भारत के सम्पूर्ण राज्य-श्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिये राज्य-सूची मे 
प्रगरितत विषयो मे से किसी के बारे मे विधि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। 
ससद द्वारा निर्मित ऐसी कोई भी विधि, जिसे ससद आापत्काल की उद्घोषरणा के 
अभाव में बनाने मे समक्ष न होती, उद्धोषणा के प्रवर्तत की समाप्ति के परचातु 
६ मास की कालावधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन सब वातो के 
अतिरिक्त प्रवर्तेनहीन होगी जो उस कालावधि की समाप्ति से पूर्व की गई या की 
जाने से छोड दी गई हैं ।2 

पाँचवे श्र अन्तत , किसी भी राज्य मे सर्वेधानिक यन्त्रव्यवस्था के असफल 
हो जाने की स्थिति मे, राष्ट्रपति उद्घोषणा के द्वारा ससद को उस राज्य के लिए 
राज्य-सूची से सम्बन्धित विषयों पर विधि बनाने का श्राधिकार प्रदान कर सकता है ।१ 


केन्द्र को अन्य भी ऐसी शक्तिया प्राप्त है जो राज्यों की शक्तियों से उच्च 
होती हैं। राज्यो के क्षेत्रों मे सघीय विधि (07707 72%) द्वारा परिवर्तन किया 
जा सकता है | ससद विधि द्वारा वर्तमान राज्यो (8868) में से किसी के भी क्षेत्र का 
पुनवितरण करके अ्रथवा उनके क्षेत्रो का एकीकरण करके नये राज्य का निर्माण कर 
सकती है और यह किसी भी राज्य के नाम, उनकी सीमाञ्रो (8०फए्रगा607०5) अथवा 
क्षेत्र मे भी परिवर्तत कर सकती है। इसी प्रकार श्रनुप्रक (57फ्ञञॉथाध्यांशं), 
प्रासगिक (]7णतंद्माध) और झानुषज्िक (एणाड्थ्वुए०४4) परिवत्तंन भी किये जा 
सकते है । ऐसी विधि (.89) वनाने के लिये राष्ट्रपति की सिफारिश पर ससद मे 
विधेयक (!977) प्रस्तुत किया जा सकता है श्रौर सिफारिश करने से पहले राष्ट्रपति के 


[ अनुच्छेद २५३ 
2 अचू ० र्7० 
3 अनु० ३५६ (१) (ख), अनु ० ३५७ (१?) और (२) 


प्रशासन के स्तर १८७ 
लिये यह ग्रावश्यक है कि यह विधेयक के प्रस्तुत किये जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में 
उस विधेयक के उपवन्धों के बारे में सम्बन्धित राज्य के विधान-मण्डल ([.6४58प्रा८) 
के विचार निद्दिचत रूप से जान ले ।7 

इन सब उपवन्धों (?70शाह7॥0०$) से यह स्पष्ट है क्वि सघ सरकार राज्य 
सरकारो से अधिक शक्तिशाली है। संघ नरकार मे सत्ता का अत्यधिक केन्द्रीय- 
करण कर दिया गया है। केन्द्र एक ऐसी विशालकाय मूति के सहश देश पर शासन 
करता है जिसको कि €७ अनन्य शकक्‍्तिया प्राप्त है जिनमे उसकी समवर्ती ((०॥- 
०णा८ं) किन्तु सर्वोच्च शक्तिया तथा साथ ही साथ, विधान की वे प्रवशिष्ट 
गक्तियाँ ((२८४१ए८थ 7०४८४) भी जोड दी जानी चाहिये जोकि उसमे निहित है । 
संघ को विस्तृत आपत्कालीन शक्तिया भी प्रदान की गई हैं। सामान्य काल तथा 
आपत्काल, दोनो ही समयो मे राज्यो पर सघ की सर्वोच्च स्थिति बनी रहती है । 
केन्द्र ओर राज्यो के बीच प्रशासक्तीय सम्बन्ध 
(4 ताए।ा5उ ॥(१९९ िछॉद्न075५ 0९फ्तलशा धाए एटक्ला7० थाएं ॥० 520९5) 

भारत में सघ-राज्यों के प्रशासनिक सम्वन्धो का गठन इस प्रकार किया 
गया है जिससे कि सघ सरकार राज्यो की प्रशासनिक यन्त्र-व्यवस्था पर महत्वपूर्ण 
एवं ठोस निर्देशन तथा नियन्त्रण लागू करने मे समर्थ हो सके । सघ-राज्य प्रशासनिक 
सम्बन्धो का रूप-निर्धा रण द्विमुखी उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से किया गया है 
प्रथम तो सघीय ससद के विधायी क्षेत्राधिकार ([.०४758096 ]पर75072007) के 
अन्तर्गत आने वाले विषयो पर प्रभावशाली सधीय कार्यपालिका नियन्त्रण (फ८्वधाश 
०)९०पाए८ ००ा70) लागू करने के विषय मे निश्चिन्त होने के लिये, श्र दूसरे 
सघ तथा राज्यो की प्रशासनिक यन्त्र-रचनाओ के बीच विवाद की सम्भावनाओं को 
न्यूनतम करने के लिये । इस व्यवस्था से राज्यो के सम्मुख केन्द्र की स्थिति अधिक 
शक्तिशाली एवं नियन्त्रणकारी वन गई है। 

सविधान मे यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति 
का इस प्रकार प्रयोग होगा कि जिससे ससद द्वारा निर्मित विधियों का पालन 
सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग मे कोई अ्रडचन या 
प्रतिकूल प्रभाव न हो । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सब राज्यों को आवश्यक निर्देश 
(72762८0075) दे सकता है । सघ ऐसे सचारो के साधनों (१८७३४ ० ०0ाराणपया- 
८००07) का निर्माण करने श्रौर उन्हे बनाएं रखने के लिए भी राज्यो को निर्देश 
दे सकता है जिन्हे कि निर्देश मे राष्ट्रीय या सैनिक महत्व का घोषित कर दिया 
गया हो । सघ राज्यों की सीमाओं मे रेलो की सुरक्षा के लिए भी राज्यों को निर्देश 


दे सकता है। ऐसे निर्देश के पालन मे राज्यो द्वारा जो अतिरिक्त खर्च किया जायेगा, 
सघ उसका भुगतान राज्यों को करेया 2 
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श्प्य लोक प्रशासन 


यदि कोई राज्य सघ सरकार के निर्देशों का पालन करने में असफल रहता 
है तो राष्ट्रपति संविधान ((०॥४7प0079) के श्रनुच्छेद (5700०) ३५६ के 
श्रन्तर्गत राज्य मे वैधानिक सरकार के भग होने की उद्घोषणा कर सकता है शोर 
राज्यपाल (00ए०7707) अ्रथवा अन्य किसी राज्य प्राधिकारी की सब शक्तिया स्वय 
अपने हाथो मे लेने के लिए कार्यवाही कर सकता है। ऐसी उद्घोषणा (#70- 
८क्षागभा०॥)) के भ्रन्तर्गत, किसी विशिष्ट राज्य के सम्बन्ध में भारतीय राजनैतिक 
व्यवस्था का सधीय आधार निलम्बित (50957०76) किया जा सकता है। झ्पत्काल 
की उद्घोषणा (7००श्णथा०7 रण ०ग्रध8०7९७) के प्रवतेन के काल मे, सघ 
सरकार सभी राज्यो की विधायी तथा प्रशासकीय शक्तिया अपने हाथो मे ले सकती 
है श्ौर इस प्रकार सम्पूर्ण देश के लिए सघीय राज़्यशासन की कार्यप्रशाली को 
निलम्बित कर सकती है। राज्यो को अपनी कार्यपालिका सत्ता का प्रयोग इस प्रकार 
करना होता है कि जिससे सघीय विधियो का पालन सुनिश्चित रहे और सघ की 
कार्यपालिका बक्ति के प्रयोग मे कोई श्रड्चन या प्रतिकूल प्रभाव न हो । 

राष्ट्रपति किसी राज्य कीसरकार की सम्मति से ऐसे किसी भी विषय से 
सम्बन्धित कार्य, जिन पर सघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उस राज्य 
सरकार के पदाधिकारियों को सौंप सकता है। ऐसे विषय से, जोकि राज्य के 
विघायी क्षेत्राधिकार (.,०2/880५6 ]००7500007) से वाहर का हो, सम्बद्ध होने पर 
भी ससद द्वारा निर्मित विधि, जो किसी राज्य मे लागू है, उस राज्य के पदाधिकारियों 
को शक्ति दे सकेगी और कतंव्य श्रारोपित कर सकेगी। यह स्पष्ट है कि सघ 
सरकार के निर्देशो पर ससद द्वारा निर्मित ऐसी विधियों के प्रयोग में राज्य प्रशासन 
को जो अतिरिक्त खर्चा करना पडेगा वह सघ द्वारा अदा किया जायेगा ।* 

सघ सरकार को वाह्मय आक्रमण और आन्तरिक अशान्ति से राज्यों को 
मरक्षण प्रदान करना होता है और इस बात के विषय मे झ्राश्वस्त होना पडता है कि 
प्रत्येक राज्य की सरकार सविघान के उपवन्धों (?7०श&075) के अनुसार चलाई 
जा रही है। अपने इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिये सघ सरकार को राज्यो के 
मामलो मे हस्तक्षेप भी करना पड़ सकता है ।£ 

अनुच्छेद २६० सघ सरकार को इस वात का श्रधिकार देता है कि वह अन्य 
सरकारो से करार (#€7८०४७॥४) करके भारत से बाहर के राज्य-क्षेत्रों (707- 
(0०7०७) के सम्बन्ध में अपने क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सके । श्रनुच्छेद २६१ में 
इस बात की व्यवस्था है कि भारत के राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र, सघ की और प्रत्येक 
राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, श्रभिलेखो (१००००१५) और न्याय्रिक कार्यवाहियों 
(2एठ20र्श 97०८९८०॥85) को पूरा विदवास तथा पूरी मान्यता श्रदान की जानी 
चात्य 

। अनु» ०४८ (१), (३२) और (३) 


2 गअ्रन० वश 
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अनुच्छेद २६२ ससद को यह अधिकार देता है कि वह अन्तर्राज्यीय नदियो 
अथवा नदी-घाटियो (राणा ४थशी०५७) से सम्बन्धित विवादों के न्‍्याय-निर्णायन 
(50]0008007) के लिये विधियों का निर्माण कर सके । ससद विधि द्वारा यह भी 
उपलब्ध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय अथवा कोई न्यायालय ऐसे किसी भी 
विवाद के सम्बन्ध में अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग न कर सकेगा । 

अनुच्छेद २६३ राष्ट्रपति को यह अ्रधिकार प्रदान करता है कि वह राज्यों 
के बीच उत्त्पन्न विवादों के सम्बन्ध में अथवा ऐसे मामलो के सम्बन्ध मे, जो कुछ 
या सब राज्यो के अथवा सघ और एक या अ्रधिक राज्यो के पारस्परिक हित से 
सम्बद्ध हो, जाच करने तथा सिफारिश करने के लिए एक अन्तर्राज्य परिपद्‌ (॥70- 
80806 ००णाण।) की स्थापना कर सके । 

संघ सरकार को, कतिपय ऐसे मामलो का नियमन करने के लिये जोकि 
राज्यो को भी प्रभावित करते है, कुछ शक्तिया प्राप्त है। इस प्रकार, सघ तथा 
राज्यो के सभी निर्वाचनों (2००८7०8) का अधीक्षण ($79००7रशा0०००), 
निर्देशन (9००४०) तथा नियन्त्रण (2०700!) सघ के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 
किये गये एक निर्वाचन झायोग (8]66707॥ (०779778807) में निहित होगा ।? भारत 
के नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक (2०7एाणी]क्ष शात #एवा०0ः 0शा० ४) को 
सघ तथा राज्य सरकारो, दोनो के ही लेखों ग्रथवा खातो (8००००॥७) तथा लेखा- 
परीक्षणों (8&००॥) का पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण करना होता है ।? राष्ट्रपति को कुछ 
परिस्थितियों मे राज्यो के लोक सेवा श्रायोगो (?प7७॥0 $6&ए०९७ (णाधाइ05 ) 
के अध्यक्ष तथा सदस्यो को हटाने की शवित प्राप्त है ।१ श्रनुसूचित श्रादिम जातियो 
(5०06१ ००१ (70०5) और पिछड़े हुए वर्गों (880फ़थात0 ०|६४४८४) के कल्याण 
का कार राष्ट्रपति की विशिष्ट देख-रेख के श्रन्तगंत रखा गया है जोकि उनकी दक्शा 
की जाच पडताल करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है और आयोग 
की सिफारिशो को हृष्टितत रखते हुए, उनकी दक्षाओं को सुधारने के लिए राज्यो 
को निर्देश दे सकता है ( राज्यों के उच्च न्यायालयों (प्रा8॥ (००७१७) का विधान 
तथा सगठन सघीय विषय ((एग्राणा $प्र००) है और उनके न्यायाधीश (008०8) 
राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किये जाते हैं, हठटाये जाते हैं तथा स्थानान्तरित 
(7"श्यार्शआ) किये जाते हैं ।? राज्य प्रशासत के उच्च पदाषिकारी श्रखिल भारतीय 
सेवाग्रो--भारतीय प्रशासन सेवा ( 8 5) तथा भारतीय पुलिस सेवा ( ? $) 
आदि--से सम्बद्ध होते हैं। इसमे कोई सन्देह नही कि इन सेवाओं के पदाधिकारी 


! अनुच्छेद ३२४ 

अनु ० १५० शौर १५१ 
अनु ० ३१७ 

अनु० ३३६ 

अनुच्छेद २१७ 
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राज्यों में कार्य करते हैं, परन्तु उनकी भर्ती (२८०णागाआ) तथा सेवाओ की बर्तें 
आदि सब केन्द्र सरकार द्वारा नियत्रित की जाती है। 


केन्द्र तथा राज्यो के बीच वित्तीय सस्बन्ध 
(एग्रज्मा26 7१९४३४४०5 #0श९चजट९शा 06 (८6 ध70 76 5965) 

भारत ससदीय पद्धति की सरकार से युक्त एक सघ-राज्य है | सघ मे वित्तीय 
प्रशासन का उत्तरदायित्व अपने-अपने सम्बन्धित क्षेत्राधिकार (7प्7507०0077) मे केन्द्र 
तथा राज्य सरकारो पर ही अवलम्बित रहता है । 


सघीय पद्धति की मूलभूत बात है केन्द्र तथा राज्य सरकारो के बीच शक्तियों 
का विभाजन, जिसमे अपने-अपने क्षेत्राधिकार मे दोनो को ही सर्वोच्चता प्राप्त होती 
है । इस सघीय सिद्धात को समुचित रूप से कार्यरूप मे परिणात करने के लिए यह 
आवश्यक है कि वित्तीय साधनो पर राष्ट्रीय सरकार तथा प्रत्येक राज्य सरकार 
(इकाई) का यथेष्ठ मात्रा में स्वतत्न नियत्रण कायम रहे जिससे कि वे अपने अनन्य 
कार्यो को सम्पन्न कर सकें | सघीय वित्त (77&१७:४ ग१०९) की एक आदर्श पद्धति 
के लिए यह जरूरी है कि सघ तथा राज्य सरकारो के बीच राजस्व के स्रोतो 
(50प्रा००४ 0 7०एशआए&) का स्पष्ट विभाजन हो जिससे कि प्रत्येक पक्ष को परस्पर 
वित्तीय दृष्टि से स्वतत्र बनाया जा सके । परच्तु यह पाया गया है कि ससार के 
किसी भी सघ-राज्य के लिए इस सिद्धात का अनुसरण करना बडा कठिन रहा है। 
वित्तीय विभाजन के इस सधीय सिद्धात के अनुसरण करने का निकटतम प्रयत्न 
सयुक्त राज्य अमेरिका मे किया गया है, यद्यपि वहाँ भी श्रभी हाल के वर्षों मे यह 
देखा गया है कि राज्यो को सघीय सहायक श्रनुदान (>7शा5-77-070) दिये जाने 
लगे हैं। अन्य सघ-राज्यो मे या तो सघ सरकार राज्य सरकारो (इकाइयो) के 
साधनों में श्रपना अशदान ((०॥77७४॥४०॥) देती है जेसे कि कनाडा व भ्रास्ट्रें लिया 
आदि मे, श्रथवा राज्य सघीय राजकोष (77८त१०४ ४९०॥८००१४८/) श्रशदान देते हैं जैसे 
कि स्विद्जरलैड मे । 


संयुक्त राज्य साधनो का विभाजन 
(उ॥6 छाशराणा ए 8 ९६४०॥ा९८९5 ज 6 [7स्‍/९6 54९५) 

अमेरिका सविघान के अनुच्छेद (8700०) १ की घारा (8९०४०) ८, € व 
१० के द्वारा वित्तीय सावनों को केन्द्र तथा राज्य के बीच बाटा गया है। सयुकत 
राज्य अमेरिका के सविघान के श्रनुच्छेद १ की उ८वी धारा में यह व्यवस्था दी गई 
है कि “काग्रेस को करो, शुल्को, महसूलो व उत्पादन करो के लगाने व उनका सग्रह 
करने की, ऋणो की अदायगियाँ करने की तथा सयुकत राज्य की सामूहिक प्रतिरक्षा 
व सामान्‍य कल्याणा के लिए व्यवस्था करने की दव्त प्राप्त होगी, परन्तु समस्त 


सयुक्त राज्य (एा८्त 8865) में सम्पूर्ण करो, महसूलो तथा उत्पादन करो की 
एकस्पता बनी रहेगी ।” $ 


प्रशासन के स्तर १६१ 


इस प्रकार, सयुकत राज्य अमेरिका मे, सघीय राजस्व (#८त&शे 7०एथ॥6) 
के प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं -- 


मद्य व तम्बाकू आदि के निर्माण, विक्रय व उपभोग पर लगाये जाने वाले 
सीमा-कर तथा उत्पादन कर, व्यक्तियो, व्यावसायिक सगठनो (छ0थ॥6855 णह8शा- 
880078) तथा निगमों (2707%०7४७०४७) पर लगाया जाने वाला आय कर (॥7- 
००7७ (8५) । राज्यों की आय के प्रमुख स्रोत विक़ी कर (5886$ 8%) व व्यवसाय 
कर (80श7९55 48४) आदि हैं । 
भारत से सघ तथा राज्यो के बीच साधनों का विभाजन 

(एफ एाशगातणा ० रिट50प्राटट5 32९४छ९शा तार 0 थ20 6 54905 ॥ 
[एत09) 

भारत मे, राजस्व के ल्रोतो का निम्त प्रकार से विभाजन किया गया है । 
भारतीय सविधान की सप्तम अनुसूचि (9७ए७॥४॥ 5०७९०ए१९) भे शक्तियों (209०8) 
की जो तीन सूचियाँ (.805) दी गई हैं वे सघ तथा राज्यो के वीच राजस्व के स्नोतो 
($00706$ 0६ 7०ए८7ए९८) का निम्न प्रकार विभाजन करती है -- 

(क) सघीय स्रोत 
([7#6 [7 रणा5$ 5007९९६) 

(१) कृषि की आय के अतिरिक्त ग्रन्‍्य आमदनियों पर कर । 

(२) सीमा कर (८०७०7 १(ए८५) जिसमे निर्यात कर भी सम्मिलित है । 

(३) मानव उपभोग के लिए काम आने वाली मदिरा को छोडकर तथा 
प्रफीम, भारतीय भाग और अन्य नगीली ओऔषधियो एवं नशीले पदार्थों को छोड कर 
भारत में निर्मित व उत्पादित तम्बाकू और श्रन्‍्य वस्तुओ्रो पर उत्पादत-कर (3०58 
07065) । 

(४) निगम कर (ए०0ए०णक्ाणा ६8४) । 

(५) व्यक्तियों तथा कम्पनियों की कृपि-भूमि सम्बन्धी परिसम्पति (888८८) 
को छोडकर अन्य परिसम्पत्तियो के पूंजीगत मूल्य पर कर तथा कम्पनियों की पूंजी 
पर कर । 

(६) कृषि सम्बन्धी भूमि को छोड कर अन्य सम्पत्ति (2709०79) के सम्बन्ध 
में आस्ति कर (55896 60५) | 

(७) कृषि भूमि को छोड कर सम्पत्ति के उत्तराधिकारी (5४०८८०४४१०॥) के 
सम्बन्ध से कर । 

(८) रेल-मार्ग, समुद्र-मार्ग तथा वायु-मार्ग से श्राने जाने वाले माल तथा 
यात्रियों पर सीमान्त कर (]७77४॥श॑ (8:०७) , रेल के किरायो तथा भाडो पर 
कर। 


(६) मुद्राक शुल्को (9079 १0४०४) को छोड कर द्ेयर बाजारों (80०८ 
>णाध्या8०) तथा वायदा बाजारो (प्रगातएर८ ग्राधग८८) के सौदो पर कर | 
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(१०) विनिमय-पत्रो (85 ० ७£०ा०7४०) चैको, प्रतिज्ञा-पत्रों (207रा&- 
5079 70०8), वहन-पत्रो, (878 ० 807798), प्रत्यय-पत्रो ([,८४७४5 ० (7७०), 
बीमे की पालिसियों, शेयरों के हस्तान्तरण, डिवेन्चरो (/2०0«7रांप्पा०5) प्रतिहस्तक 
पत्रों (2705०8), तथा प्राप्ति-पत्रों (२००७७७ ) के सम्बन्ध मे मुद्राक-शुल्क की दरें । 

(११) समाचार-पत्नों के क्रय अथवा विक्रय तथा उनमे प्रकाशित विज्ञापनों 
पर कर । 

(१२) किसी न्यायालय मे ली जाने वाली फीसो को छोड कर सघ सूची के 
विषयो में से किसी के बारे मे फीस । 

प्रन्य ख्रोत---सघ सरकार के राजस्व के तीन श्रन्य स्नोतो का भी यहाँ उल्लेख 
किया जा सकता है । वे इस प्रकार है (१) व्यावसायिक उद्यमो तथा सरकारी एका- 
घिकारो (१(/०००००॥८७), जैसे कि रेलवे, डाक व तार, नमक उत्पादन, श्रफीम की 
खेती व उसके उत्पादन से होने वाली श्राय , (२) राज्य के सर्वोच्च श्रधिकारों श्रौर 
कार्यों से होने वाली श्राय, जैसे कि मुद्रा ((शरप्रष०9) तथा ढुलाई ((४॥7798०) से 
होने वाली श्राय, राज्य की सम्पत्ति से होने वाली आय, सरकार द्वारा कब्जे से प्राप्त 
होने वाली आय अथवा सम्पत्ति श्रादि, (३) सरकार द्वारा ईकट्ठटी की जाने वाली घन- 
राशियाँ । 

(ख) राजकीय स्रोत ; 
(पश॥6 5(82 50ए7९९८४५) 

(१) मालग्रुजारी ([.,80त :6एथाए6) । । 

(२) कृषि श्राय पर कर । 

(३) ऊंषि-भूमि के उत्तराधिकार के सम्बन्ध मे लगाये जाने वाले कर । 

(४) कृषि-भूमि के सम्बन्ध में श्रास्ति कर (786 0प्रा०) । 

(५) भूमि तथा भवनों पर कर । 

(६) खनिज सम्बन्धी अधिकारो पर कर, किन्तु खनिज विकास के सम्बन्ध मे 
ससद द्वारा लगाई गई किसी भी शर्तें के अन्तर्गत । 

(७) मानव उपभोग के काम में लाई जाने वाली शराब पर तथा अ्रफीम, 
भाग और अन्य नशीली औषधियो व नशीली वस्तुओ के उत्पादन पर लगाये जाने 
वाले कर । 

(८) किसी भी स्थावीय क्षेत्र मे उपभोग, प्रयोग श्रथवा बिक्री के लिए आने 
वाले माल के प्रवेश पर कर । 

(६) समाचार-पत्रो को छोड कर अन्य वस्तुओं के विक्रय भ्थवा क्रय पर 
क्र । 

(१०) बिजली के उपभोग तथा विक्रय पर कर। 


(११) समाचार-पत्रो मे छपने वाले विज्ञापनो को छोड कर श्रन्य विज्ञापनो पर 
कर । > 
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(१२) सडको तया आन्‍्तरिक जल-मार्गों द्वारा ले जाये जाने वाले माल तथा 
यात्रियों पर कर। 
(१३) सडको का उपभोग करने के लिए गाड़ियों पर लगाये जाने वाले कर । 
(१४) पशुओ व नावो पर कर | 
(१५) मार्ग कर (ए0] 885) । 
(१६) व्यवसायो, व्यापारी, धन्धो व रोजगार पर कर । 
(१७) प्रति व्यक्ति-कर (08७9700०7॥ 490) । 
(१८) विलासिता की वस्तुओं पर कर, मनोरजन एवं मनोविनोद कर, बाजी 
कर (86770 85) तथा जुआ कर | 
(१६) मुद्राक-शुल्क की दरो के सम्बन्ध मे सघ सूची मे उल्लिखित दस्तावेजों 
(700०ण॥९॥७) को छोड कर अन्य दस्तावेजों के वारे मे मुद्राक-शुल्क ($ध्वए9 
6पा५) की दरे । 
(२०) राज्य सूची के विपयो में से किसी के बारे में शुल्क । 
श्रन्य ज्ञोत---राज्यो के लिए श्राय के तीन अन्य स्नोत भी है जो कि निम्न 
प्रकार हैं--- 
(१) व्यावसायिक उद्यम जैमे परिवहन (75907, मत्स्यपालन श्रादि , 
(२) खानो से प्राप्त रायल्टी, जगलों से होने वाली आय, पृथ्वी मे गढा हुआ घन 
आ्रादि , (३) सध सरकार से प्राप्त होने वाले सहायक अनुदान ((5ध्वा3--80) , 
(४) उधार लेता । 
(ग) समवर्तों स्रोत 
((एणास्प्रातशा। 5०९९४) 
(१) न्यायिक मुद्राको (77ता0४] 50॥78) द्वारा सम्रहीत शुल्को या फीसो 
को छोडकर अन्य मुद्राक-शुल्क, किन्तु इसके अन्तर्गत मुद्राक-शुल्क की दरें नही है । 
(२) सघ तथा राज्यो के लिए निर्धारित समवर्ती स्लोतो के विषय मे से किसी 
के भी बारे मे फीसे । 


करो की प्राप्तियो का वास्तविक बंटवारा 
(॥॥6 घटा शी0९शञा0 ०0 [5 ए7००९९९७) 

इस प्रकार भारतीय सविधान मे करो के शीर्षक (6805) तथा करो द्वारा 
धन प्राप्त करने के सम्बन्ध में सच और राज्यो की शक्त्तियाँ निर्धारित कर दी गईं 
हैं । कर-प्राप्तियो के वास्तविक बटवारे के दृष्टिकोण से, करो के सघीय ज्नोतो को 
पाच श्रेणियों मे रखा जाता है | सर्वप्रथम, वे कर जो कि सघ द्वारा लगाये जाते है 
तथा सघ द्वारा ही उनका सग्रह (८०९०४०॥) किया जाता है श्रौर उनकी प्राप्तियाँ 
भी पुूर्णत सघ को ही उपलब्ध होती है । केवल उन करो को छोड कर, जिनके बारे 
में सविधान में कुछ अन्य विशिष्ट उपबन्ध (?70शा»07$) दिये गए हैं, सघ सूची में 
उल्लिखित शेष सभी कर इस श्रेणी के अन्तर्गत आ्राते है । 


१६४ लोक प्रशासन 


दूसरे, वे कर जो कि केन्द्र सरकार द्वारा लगाये जाते है परन्तु उनका संग्रह 
राज्यों द्वारा किया जाता है तथा वे पूर्णतया राज्यो को ही सौंप दिए जाते हैं। ऐसे 
मुद्राक-शुल्क (82777 07065) तथा श्रौषधीय (]४८००॥४]) व प्रशासकीय सामग्री 
(7०7/० 77०7&४४४४0॥5) पर लगाये जाने वाले उत्पादन-शुल्क ([#०5४6 तंप्रा८४) 
जो सघ सूची मे वर्णित हैं, इस श्रेणी के श्रन्तगंत आते हैं | 

तीसरी श्रेणी के वे कर तथा शुल्क होते है जो सघ द्वारा लगाये जाते है 
ओर सघ द्वारा ही उनका सग्रह किया जाता है परन्तु उनकी शुद्ध प्राप्तियाँ (७ 
770०९८०५) राज्यों को सौप दी जाती हैं । इन करो में निम्नलिखित सम्मिलित किये 
जाते हैं (क) कृषि-भूमि को छोडकर अन्य सम्पत्ति (?709'(9) के उत्तराधिकार 
पर कर , (ख) कृषि-भूमि को छोडकर श्रन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में श्रास्ति कर 
(2४806 00५) , (ग) रेल, समुद्र भ्रथवा वायुमार्ग से लाये जाने वाले पदार्थों अ्रथवा 
यात्रियो पर सीमान्त कर (7थाय/क्ष 8४८७) , (ध) रेल किरायो तथा भाडो पर 
कर , (ड) शेयर बाजारों तथा वायदा बाजारो के सौंदो पर मुद्राक-शुल्क को छोडकर 
अन्य कर, झऔौर (च) समाचार-पत्रों के क़य-विक्यथः तथा उनमे प्रकाशित विज्ञापनों 
पर कर ।2 

चौथे, कृषि श्राय को छोडकर अन्य श्रामदनियो पर कर भारत सरकार द्वारा 
लगाये जायेंगे तथा उसके द्वारा ही उनका सग्रह किया जायेगा किन्तु उनकी प्राप्तियों 
को सघ तथा राज्यों के बीच वितरित कर दिया जायेगा ।* 

ब्रन्त मे, वे अधिभार ($प्रठ्रा्ा8०5) (अर्थात्‌ करो की बढाई हुई दरें) होते 
हैं जिन्हे वे सघ सरकार ऊपर उल्लिखित तृतीय व चतुर्थ श्रेणी से सम्बन्धित किसी 
भी कर तथा शुल्क पर लगा सकती हैं । यद्यपि वे कर, जिन पर कि ऐसे अधिभार 
लगाये जाते हैं या तो राज्यो को सौंप दिए जाते है अथवा सघ तथा राज्यो में 
वितरित कर दिए जाते हैं, किन्तु इन श्रधिमारोी की प्राप्तिया पूर्णतया सघ को ही 
प्राप्त होती हैं ।* 

जहाँ तक आय-कर ([700776 (85) का सम्बन्ध है, यह सघ सरकार द्वारा 
लगाया जाता है तथा उसके द्वारा ही इसका सग्रह किया जाता है परन्तु इसकी 
प्राप्तिवा सघ तथा राज्यो के बीच वितरित कर दी जाती हैं । इसके भ्रतिरिक्त सघ 
की शोर से राज्यो को सहायक अनुदान ((आध्या/5-7-.0) दिये जाने की भी 
व्यवस्था है ।* राज्य केन्द्र से कर भी साग सफते है श्रथवा खुले बाजार (0907 
797८) से उघार ले सकते हैं । 


] श्रनुच्छेद २६८ 
2 अनुच्छेद २६६ 
3 झनुच्छेद २७० (१), (२) और (३) 
4 प्रनुच्छेद २७१ 
5 अनुच्छेद २७५ 
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वित्त श्रायोग 
विगराशा९ए6€ (णात्रा550॥) 

भारतीय सविधान मे केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय साधनों के 
वितरण की योजना की विस्तृत रूप में व्याख्या की गई है | परन्तु देश की बदलती 
हुई श्राथिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय साधनों के वितरण की 
योजना मे समय-समय पर हेर-फेर करने पडते हैं | अत केन्द्र तथा राज्य मरकारों के 
बीच चित्तीय साधनो का उचित समायोजन (४090 ]प्र८आाथया) करने के उद्देश्य से 
सविधान मे एक वित्त आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है । 

राष्ट्रपति सविधान के लागू होने के दो वर्ष के भीतर और उसके पद्चात्‌ 
प्रत्येक पाँचवे वर्ष की समाप्ति पर (अथवा यदि वे आवश्यक समझे तो पाच वर्ष से 
पहले भी) आदेश द्वारा एक वित्त आयोग की नियुक्ति करेंगे जिसका एक भ्रध्यक्ष 
((एधभ्ाणक्षा) तथा चार अन्य सदस्य होंगे । आयोग का कार्य यह होगा कि वह 
निम्न मामलों के सम्बन्ध मे राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशे प्रस्तुत करे --- 

“(क) सघ तथा राज्यो के बीच उन करो की शुद्ध प्राप्तियो [6 
970०८४१५) के वितरण के बारे मे, जोकि इस अध्याय (सघ तथा राज्यो के बीच 
राजस्वो का वितरण) के श्राधीन उनमे विभाजित होती हैं या होवें, तथा विभिन्‍न 
राज्यों के वीच ऐसी प्राप्तियों के तत्सम्बन्धी श्रशों के बटवारे के वारे मे , 

(ख) उन सिद्धान्तो के बारे मे, जिनके श्राधार पर भारत की सचित निधि 
(एजाइगात6१ एणाव ० पाता) में से (अश्रर्थात्‌ भारत सरकार की श्राय मे से 
राज्यों की सहायक झनुदान ((धवा/5-7-80) दिये जा सके , 

(ग) श्रनुच्छेद २७८ के खण्ड (१) के श्रधीन या अनुच्छेद ३०६ के श्रधीन 
भारत सरकार और प्रथम अनुसूची (500९0॥6) के भाग (ख)' मे उल्लिखित किसी 
राज्य की सरकार के बीच किये गये करार (४87०८॥०॥-) की शर्तों को जारी रखने 
अथवा उनमे सश्योधन करने के बारे मे , 

(घ) अन्य किसी भी ऐसे मामलो के बारे मे , जो कि हृढ एवं सुस्थित वित्तीय 
व्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपा जाये । 

सविधान के इन उपबन्धों (?70श»0॥8) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रथम 
वित्त श्रायोग की नियुक्ति ३० नवम्बर सन्‌ १६५१ को की गई थी जिसने ३१ 
दिसम्बर सन्‌ १६५२ को अपना प्रतिवेदन (१२०००॥) प्रस्तुत किया । श्री के० सी० 
नियोगी इस आयोग के श्रध्यक्ष (लाधश्यागाधा) थे | मई, सन्‌ १६५६ मे 
श्री के० सन्यानम्‌ की ग्ध्यक्षता मे द्वितीय वित्त आयोग की नियुक्ति की गई थी जिसने 
अपना अन्तिम प्रतिवेदन सितम्बर, सन्‌ १६५७ मे प्रस्तुत किया । प्रथम चित्त आयोग 





| भाग का और 'ख' राज्यों का भेद सन्‌ १६५६ से समाप्त कर दिया 
गया है। 
2 भ्रनुच्छेद २८०० (३) 
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ने केन्द्र व राज्यों के वीच राजस्व-वितरण के सम्बन्ध मे तीन सिद्धान्त प्रतिपादित 
किये । वे सिद्धान्त इस प्रकार थे | 


प्रथम, केन्द्र के पास से साधनों का अतिरिक्त स्थानान्तरण इस प्रकार 
होना चाहिये कि अर्थ-व्यवस्था (7००००) की स्थिरता तथा देश की प्रतिरक्षा 
जैसे महत्वपूर्ण विषयो के सम्बन्ध मे केन्द्र के उत्तरदायित्व को देखते हुये स्थानान्तरण 
का इसके साधनों पर कोई अनुचित बोझ न पड़े तथा वह उस भार को सहन कर सके । 
दूसरे सहायक अनुदानों के वितरण के बारे मे भाग 'क' तथा 'ख' के सभी 
राज्यों के सम्बन्ध मे एक से ही सिद्धान्त भ्रपनाये जाने चाहिये (सन्‌ १६५६ में चूंकि 
राज्यो का पुनर्गठन हो गया है श्रत “'क' और 'ख' राज्यो के बीच भेद समाप्त कर 
दिया गया है) । 
तीसरे, वितरण की योजना का उद्देश्य यह होना चाहिये कि विभिन्न राज्यों 
के वीच की असमानताये दूर हो जायें । वित्त आयोग ने यह विचार व्यक्त किया कि 
“गज्यो की सम्पन्नता निश्चित रूप से एक सुटढ तथा वित्तीय दृष्टि से सुस्थिर केन्द्र 
की ठोस नीव पर ही निर्भर होती हैं |”? आ्रायोग ने यह सिफारिश की कि राज्यों को 
वाटे जाने वाले आय-कर (70076 48%) की शुद्ध प्राप्तियो (०६ 970०००१$) का 
प्रतिशत ५०% से बढाकर ५५%, कर दिया जाना चाहिये । द्वितीय वित्त श्रायोग 
ने इस अतिशत को ५५से बढाकर ६० कर दिया | जहाँ तक विभिन्न राज्यों के 
वीच बटवारे का सम्बन्ध है, प्रथम, वित्त भ्रायोग ने यह प्रस्ताव किया कि आय-कर 
की प्राप्तियो का २० प्रतिशत भाग तो कर के सापेक्षिक सग्रहों (२७७ ००॥९०- 
0075) के आघार पर और 5८० प्रतिशत भाग सन्‌ १९५१ की जनगरणाना (७7805) 
के अनुसार सापेक्षिक जनसख्या (?०9ए४४०7) के प्राधार पर विभाजित किया 
जाना चाहिये 
इन परिस्थितियों मे, भारत मे केन्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय स्रोतों 
(78॥04] 5०४7००७) का विभाजन सर्वोत्तम है। आय-कर ही सरकारी आय का 
एकमान्न सबसे वडा स्नोत है और केन्द्र तथा राज्य सरकारो के बीच इसका बटवारा 
समुचित रूप से किया गया है। इसके अ्रतिरिकत, प्रत्येक पाच वर्ष के पश्चात्‌ वित्त 
श्रायोग की स्थापना के द्वारा वित्तीय स्रोतों के पुन्वंलोकन (7२०४४८७) की जो 
व्यवस्था की गई है वह भारतीय सघीय वित्तीय व्यवस्था (]ताशा ०१०४५ 
छजागालटावों 5५४०7) का एक वडा श्रच्छा लक्षर है । 
(२) राज्य-स्थानीय सम्बन्ध 
(69६6 4,0९४ रेश३वि०ा5) 
संघ राज्य सम्वन्धों का विवेचन करने के पव्चात्‌, अरब हम प्रशासन के 
द्वितीय स्तर, अर्थात्‌ राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन (0८ 8प7रतत5&075) 


! भारतीय वित्त आयोग का प्रतिवेदन, १६४२, पृष्ठ ७ 
2 भारतीय वित्त श्रायोग का प्रतिवेदन, १६४२, पृष्ठ ७६ 
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के बीच के सम्बन्धो का अध्ययन करेंगे। किसी भी लोकतन्‍्त्र ([0०70०७8४०५) को 
जब तक वास्तविक लोकतन्‍्त्र नही कहा जा सकता तव तक कि उसमे स्थानीय 
स्वशासन ([.008] 5९ 80ए४०॥॥ाथा) की कोई व्यवस्था न हो | स्थानीय स्वशासन 
सस्थाये वे प्रशिक्षण स्कूल (7शग्रगष्ट 5000०) हैं जिनमे कि देश के भावी प्रजातनत्र 
के कर्णाधार प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। ये स्थानीय सस्थाये (.0०४] ००१॥९४) अपने 
क्षेत्र के लोगो को केवल लोकतन्‍्त्र का प्रशिक्षण ही नही देती, श्रपितु वे कुछ ऐसे 
कार्य भी सम्पन्न करती हैं जोकि समाज के अस्तित्व के लिए श्रनिवायं होते हैं। 
अग्रेज जनता के स्वास्थ्य, समृद्धि तथा कल्यारा में स्थानीय सस्थाश्रो के योग की चर्चा 
करते हुए 'म्यूनिसिपल प्रगति की एक शताब्दी! (8 (एशापए ० श(णालए़थों 
?0ट८55) के सम्पादको ने यह कहा कि “स्थानीय सरकार के गत सौ वर्षो में 
मृत्यु दर ([0590॥ 74/०) आधी कर दी है और वाल मृत्यु सख्या की दर मे तीन 
चौथाई की कमी कर दी हैं। हैजा जोकि समयकालीन अवधियो पर घमकियो के 
रूप में हमारे सामने आता था, उसके बारे में स्थानीय सरकार ने हमे सिखाया है कि 
हम उसे एक पुरानी व नयी गुजरी चीज समझे ।' * “अनेक अन्य सक्रामक रोग 
(००७७ 0848०४), जैसे कि क्षयरोग, जिस अनुपात मे श्रव कम हो गये है, 
एक शताब्दी पहले उसको पूर्णात* काल्पनिक समभा जाता था। ये बे तथ्य है जिन्हें 
श्राकडो द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोगों के सुख तथा 
सुविधाओं मे जो असाधारण वृद्धि हुई है उसको हम इस रीति से सिद्ध नही कर 
सकते ।”* भारत मे महत्वपूर्ण स्थानीय सस्थाये ये है. जिले के लिये जिलाबोर्ड, 
नगर के लिए नगरपालिका (शए्गाटाएुश/ 80०0870) और गावो के लिए ग्राम 
पचायते । बम्बई, मद्रास और देहली जैसे बड़े नगरो में तथा उत्तर प्रदेश मे कानपुर, 
इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा तथा लखनऊ (668.8, 40७78) में नगर निगम 
((यरॉाए ००फण-४(०079) हैं । 
स्थानीय संस्थाप्रो पर राज्य का नियन्त्रण 
(छाल एणाएएण] 07ट ह.0०व छ0ए06४) 
राज्य अनेक प्रकार से स्थानीय सस्थाओ पर नियन्त्रण लगाते है । स्थानीय 
सस्थाओ का निर्माण राज्य के विधान-मण्डल ([.८888प्०) की विधि ([,8७) द्वारा 
किया जाता है श्रौर इस विधि से ही उन्हे जीवन, शक्ति तथा दर्जा प्राप्त होता है। 
स्थानीय ससस्‍्थाश्रो के कार्य विशिष्ट रूप से सविधियों (88068) में निर्धारित कर 
दिए जाते है। राज्य सरकारें स्थानीय प्रशासन के कार्य-सचालन के लिए विस्तृत 
नियम बनाती हैं। स्थानीय प्रशासन के महत्वपूर्ण मामले, जैसे कि बोर्डों की शक्ति, 
चुनावों का सचालन, करो का निर्धारण तथा सग्रह, स्थानीय बजटो को तैयार 
करना, ऋण लेने की शक्ति आदि सब, राज्य सरकारो द्वारा बनाए गए नियमों 
(१0॥७७) के द्वारा ही व्यवस्थित एव नियमित किए जाते है। स्थानीय सस्थायें राज्य 


4 पृष्ठ ११-१२ ; 
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विधान-मण्डल की ही उत्पत्ति होती है और ये विधान-मण्डल के अधिनियम (०) 
द्वारा निर्धारित सीमाओ के अन्तगंत ही कार्य करती हैं । 


राज्य सरकारें ($[४९७ 80एशथगाथ॥5) स्थानीय सरकारो ([.0०४ 8०ए८॥- 
7०789) का प्रशासकीय पर्यवेक्षण (49ाग्राधाइ्रधाए० 5पएथरश्ाणा) भी करती 
हैं । स्थानीय सस्थाओ पर राज्य सरकारो की पर्यवेक्षणीय सत्ता (आफुशश$ण३ 
80770779) कायम होने के मुख्यत तीन कारण रहे हैं ! 

(१) कभी-कभी स्थानीय सस्थायें श्रपने कार्यों को पूरा करने मे असफल 
हो जाती हैं। कभी वे कुछ विशिष्ट क्षियाओ्रो के क्षेत्रों मे अपने उत्तरदायित्व को 
निभाने मे असमर्थ रहती हैं। स्थानीय सस्थापझ्रो की इस असफलता ने ही राज्य 
सरकारो को स्थानीय मामलो मे दखल देने को प्रोत्साहित किया और इस प्रकार 
राज्य सरकारो की पर्यवेक्षणीय सत्ता मे वृद्धि हो गई । 

(२) दूसरा कारण, जिससे स्थानीय प्रशासन पर राज्य के पर्यवेक्षण की 
वृद्धि मे मदद मिली, इस भावना का उत्त्पन्न होना था कि राज्य पृथक्‌-पृथक्‌ नगरों 
के मुकाबले श्रधिक अच्छे प्रशासनिक स्टाफ की व्यवस्था कर सकने की स्थिति मे 
होता है । 

(३) इसका तीसरा कारण वित्तीय है। स्थानीय सस्थायें वित्तीय दृष्टि से 
श्रात्म-निर्भर ($0०/ 5पगीणा०॥) नहीं होती । उनकी श्राय के स्रोत बहुत थोड़े तथा 
सीमित होते हैं श्रत श्रपने कार्यों की वित्तीय व्यवस्था के लिए उन्हे राज्य के सहायक 
श्रनुदानो (079॥(5-7-00) पर आश्चित रहना पडता है । इन सहायक श्नुदानों के 
कारण भी रांज्यो को स्थानीय सस्थाझ्रो का अत्यधिक पर्यवेक्षण करने का प्रोत्साहन 
मिला । 


भारत में, राज्य सरकारो को स्थानीय सस्थाझ्नरो के ऊपर निम्नलिखित 
प्रशासनिक अ्रधिकार प्राप्त है --- 


(१) राज्य सरकारो को स्थानीय सस्थाओं से किसी भी प्रकार की सूचना 
प्राप्त करने का श्रधिकार है । 


(२) राज्य सरकार को स्थानीय सस्थाओ्रो की कार्ये-प्रणाली के निरीक्षण 
(॥0572९८४०॥) का शअ्रधिकार प्राप्त है । 


(३) स्थानीय सस्थाओ द्वारा बनाये जाने वाले विनियमो (7२०४ए०४४075) 
तथा उपनियमो (896-995) के लिये राज्य सरकार का अनुमोदन (.879/7०0एशथ) 
आवश्यक होता है । 

(४) स्थानीय सस्थाओ्रो के अ्रनेक निर्णाेय तथा प्रस्ताव (॥२७४० ४६०५) 
राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना कार्यान्वित नही किये जा सकते । राज्य सरकार 
को स्वानीय सस्थाझ्नरो के अधिकारियो एवं कर्मचारियों को नियुक्त करने की शक्ति 
प्राप्त होती है । 
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(५) राज्य सरकार स्थानीय सस्थाओ के लिये सामान्य स्तरों ((०गााणा 
इथवा04705) का निर्धारण करती है। 


(६) स्थानीय सस्थाओ को अपने कार्यो के सम्बन्ध मे राज्य सरकार के 
सम्मुख नियतकालीन प्रतिवेदन (?९7067८ 7८0०॥$) प्रस्तुत करने पडते है । 


(७) स्थानीय सस्थाये सहायक अनुदानो के लिये राज्य सरकार पर निर्भर 
होती हैं। स्थानीय सस्थाओं के वित्तीय दृष्टि से राज्य सरकार पर निर्भर रहने के 
कारण राज्य को स्थानीय प्रशासन पर अधिक नियन्त्रर लगाने की प्रेरणा मिलती है । 


(5) राज्य सरकार उन स्थानीय सस्थाओ के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक 
कार्यवाही (/9788४70 एप्रा0ए७४ ४०7०॥) कर सकती है जो अपना कार्य समुचित रूप 
मे सम्पन्न नही करती । ये कार्यवाहियाँ निम्नलिखित होती हैं -- 


(क) राज्य सरकारो को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वे स्थानीय सस्थाग्रो 
के कुछ प्रस्तावों को निलम्बित (5087०70) कर सके। उदाहरण के लिए उत्तर- 
प्रदेश जिला बोर्ड अधिनियम, १६२२ (ए ए छाजाएण छ०00 86०, 922) मे 
यह व्यवस्था है कि “कमिइनर ((०गाशाइड0767) अथवा जिलाधीश (08076 
॥(०8504०), श्रपने क्षेत्रीय प्रदेश अथवा जिले की सीमाओरो के श्रन्तर्गत, जैसी भी 
स्थिति हो, लिखित श्रादेश (0707) द्वारा, किसी बोर्ड अथवा बोर्ड की किसी समिति, 
अथवा सयुक्त समिति (3०॥/ (0॥्आञ706८) अथवा बोर्ड का सयुक्त समिति के 
किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा, इस या अन्य किसी विधिकरण ([29०/- 
प्ा८7() के अन्तर्गत दिये गये या पास किये गये श्रादेश अथवा प्रस्ताव के कार्यान्‍्वय 
को अथवा आगे कार्यान्वित करने को रोक सकता है, यदि उसकी राय में उक्त प्रस्ताव 
अथवा आदेश ऐसी प्रकृति का है जिससे बेधानिक रूप से काम मे लगी हुई जनता 
अथवा व्यक्तियो के किसी वर्ग या समुदाय के लिये बाघा, परेशानी या क्षति उत्पन्न 
हो, अ्रथवा ऐसा होने की सम्भावना हो, श्रथवा जिससे मनुष्यों के जीवन, स्वास्थ्य 
तथा सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो, या जिससे दगा अथवा फिसाद पैदा होने की 
सम्भावना हो, और ऐसे प्रस्ताव या आदेश के श्रन्तर्गंत अथवा उसके परिपालन के 
लिये किसी भी व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले किसी भी कार्य अथवा कार्य के जारी 
रखने पर रोक लगा सकता है ।” ऐसा उपलब्ध (?7०एशश०ा) सभी स्थानीय 
सस्थाओ के श्रधिनियम (०७) में पाया जाता है । 

(ख) राज्य सरकार स्थानीय सस्थाओ के कुछ आदेशो के विरुद्ध स्थानीय 
सस्थाओं के कर्मचारियों की तथा जनता कि पुनर्न्यायार्थनाओ अथवा अपीलो की 
सुनवाई कर सकती है । 

(ग) राज्य सरकारो को स्थानीय सस्थाओ के अध्यक्ष (('8॥79॥) अथवा 
कुछ विशिष्ट सदस्यों को हटाने की शक्ति प्राप्त है । 
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(घ) राज्य सरकार स्थानीय सस्था को कार्यच्युत करके स्वय उसका स्थान 
ले सकती है। 


(ड) इस सम्बन्ध मे राज्य सरकार की सबसे वडी तथा हढ शक्ति यह है 
कि वह स्थानीय सस्था को भग (0 क्‍3880ए०) कर सकती है । यदि राज्य सरकार यह 
समझती है कि स्थानीय सस्था अपना कार्य सम्पन्न नही कर रही है अथवा उसका 
दोषपूर्णा रीति से कार्य करना बराबर जारी है तो उसको भग किया. जा सकता है। 
ऐसा पग उठाने की धमकी इस कारण दी जाती है जिससे कि स्थानीय सस्था 
कुशलता के साथ अपना कार्य श्रारम्भ कर दे । उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त-शासन 
समिति (ए 9 [.0०व 5७ (00एथग्रणथा 0०णायरा5०) ने यह प्रस्ताव 
किया है कि बोर्ड को कार्यच्युत करके उसका स्थान सरकार द्वारा स्वय नही लिया 
जायेगा, वल्कि एक निश्चित कार्यविधि (7756४ 7970०८०॥7०) के अनुसार उसको 
भग किया जायेगा । सबसे पहले तो उससे लिखित स्पष्टीकरण (फ्िफ्ाभाधाणा) 
माँगा जायेगा । यदि वह सच्तोषजनक न हो, तो निश्चित शिकायतो तथा उनके 
सुधार के सुझावों के साथ उसको एक चेतावनी ( '४०४०7०8) दी जायेगी। शोर 
यदि वोर्ड उस चेतावनी की भी ६ माह तक कोई परवाह न करे, तो उसको भग कर 
दिया जायेगा । त्थापि, पहले बोर्ड की कालावधि के तीन माह के अ्रन्दर नये चुनावों 
की व्यवस्था की जानी चाहिए । बोर्ड की एक कालावधि (7) के भ्रन्तगंत बोर्ड 
को एक से अधिक वार भग करने की श्राज्ञा नही होगी । 


(६) राज्य सरकार स्थानीय सस्थाओं के बीच उत्पन्न हुए मतभदो को तथा 
बोर्ड व उसकी समितियों और अधिकारियो के बीच उत्त्पन्न हुए क्षेत्राधिकार सम्बन्धी 
विवादों (८०70४) को सुलभाती है । 


(१०) राज्य श्रभिकरण (88० 88०7०५३अर्थाव, (ऋ्यापाथ' एण 7.००वें 
+िपात॑ 0०००प्रा/5), वोर्ड के खातो (4००००7७) का लेखा-परीक्षण (&ण००ा) 
करता है शोर उसे अ्रस्वीकृति (70)58]0फश्वा००) तथा भ्रघिभार ($फणाआ४£2०) का 
अधिकार प्राप्त होता है। 


(११) न्यायालय (८०४7७) वोर्डो को किसी कार्यवाही को उसकी शक्ति से 
वाहर का घोषित कर सकते है । 


राज्य का नियन्त्रण (808/७ ००77०) स्थानीय स्वशासन के राज्य विभाग 
तेथा श्रन्य सम्बन्धित विभागो (70८9&70767/5) द्वारा लागू किया जाता है। बोर्ड 
पर दिन-प्रत्तिदिव का नियन्त्रण॥ जिलाथीश या कमिश्नर द्वारा लगाया जाता है। 
जिलावीज बोर्डो के किसी भी श्रभिलेख (7१८००:व) की माग कर सकता है और उनकी 
सम्पत्ति (2709०79) आदि का निरीक्षण कर सकता है। है 
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भारत मे स्थानीय सस्थागओ पर राज्य के नियन्त्रण का 


आलोचनात्मक अध्ययन 
((पता९व) रिडशएयरएणा ए 6 596 (६५0०7070] (0५९४ 4.,008/] 
80076€5 ॥7 770॥9) 
स्थानीय सस्थाओ द्वारा अपने कार्य-सम्पादत समुचित रूप से किए जाने के 
विषय मे निश्चिन्त होने के लिए राज्य सरकार को श्रत्यन्त महत्वपूर्ण भाग अ्रदा करना 
पडता है। यह राज्य सरकार का ही उत्तरदायित्व है कि वह यह देखे कि स्थानीय 
सस्थाये अपने कार्य उपयुक्त रीति से सम्पन्त कर रही हैं और देश के निवास में 
यथेष्ट रूप से भाग ले रही है या नही । इनकी सफलता के लिए यह आवश्यक है 
कि सरकारी नियन्त्रण मे निरन्तर देखभाल ((०णाशवथगा शटष्टा॥0०6) तथा रचना- 
त्मक मार्गदर्शन (एणाईापरजाए& 8५0००) का मिश्रणा हो और ये दोनो चीजें 
स्थानीय समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन तथा उन समस्याओ्रो के प्रति विवेकपुरा एव 
सहानुभूतिपूर्ण रुचि पर आधारित हो । लोकतन्‍्त्रीय व्यवस्थाओं मे, कार्यपालिका 
सत्ता (&६००४६५८ 8००7५) का अधिकाधिक विकेन्द्रीकरण ([96०८॥प24- 
807) करने तथा राज्य शक्ति के उच्च अगो द्वारा श्रधिक कठोर नियन्त्रण एव 
निरीक्षण लागू किये जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यदि स्थानीय सस्थाओं के 
नियन्त्रण को उनके कार्यों की अत्यविक देखभाल करने तथा दोषी पाई जाने वाली 
सस्थाग्रो के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने तक ही सीमित रखा गया तो 
इस सस्थाओं के नियन्त्रण का कार्य नकारात्मक प्रकृति का ही श्रधिक हो जायेगा । 
पर्यवेक्षण (977०५9707) के निशचयात्मक पहलू (?०था५९८ 387००.) को भी 
ममान महत्व प्राप्त होना चाहिये । 
भारत में, राज्य रचनात्मक व निशचयात्मक ((07$प0<२ए९ ब्ात॑ ए0श- 
0५८) नियन्त्रण की श्रपेक्षा औपचारिक व नकारात्मक (?0ग्ञर्ब थात 762७/५6) 
नियन्त्रण लागू कर रहे हैं । राज्य सरकार बोर्ड के उन कार्यो पर रोक लगाती है 
जिन्हे वह गलत समभती है । बड़े-बड़े शहरो मे सडको की घूल व गन्दगी, सफाई 
की कमी तथा नालियो की खराब व्यवस्था के वारे मे प्रत्येक नागरिक जानता 
है। स्थानीय सरकारो की स्वास्थ्य सुधार सम्बन्धी गतिविधियाँ अत्यन्त अपर्याप्त 
हैं। भारत में राज्य सरकारों को स्थानीय सस्थाश्रो पर नियन्त्रण की भारी 
वेबानिक शक्तियाँ प्राप्त हैं परन्तु कठिनाई से ही शायद स्थानीय सस्थाओ्रों के 
किसी कार्य का निरीक्षण किया जाता है । जब कोई मन्त्री (]/प्ञाह९/) या उच्च 
परदधिकारी किसी नगर का दौरा करता है तब वे नगर साफ सुथरे दिख।ई देते 
हैं परन्तु स्थानीय सस्थाओं द्वारा स्थानीय व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सफाई व शिक्षा 
आदि की ओर अ्रधिक ध्यान नही दिया जाता । उत्तर प्रदेश के स्थानीय सस्थाओं 
द्वारा सचालित किए जाने वाले श्ननेक ऐसे अस्पतान हैं जो समुचित योग्यता प्राप्त 
डाक्टरो के विना ही कार्य कर रहे हैं। कलक्टर या कमिइनर, जोकि राज्य सरकार 
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के उत्तरदायित्व पर इन सस्थाओो पर नियन्त्रण लगाते है, बड़े कार्य-व्यस्त (8959) 
पदाधिकारी हैं। वे स्थानीय सस्थाओ की देखभाल में श्रपना अधिक समय नही लगा 
सकते | इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि स्थानीय सस्थाओ पर राज्य के 
नियन्त्रण लगाने की मशीनरी तथा पद्धति श्रत्याविक दोषपूरों हैं। राज्य सरकार 
अधिनियम (७8०) की केवल कानूनी धाराशों की ओर ही घ्यान देती है, उनमे 
निहित भावता या आशय की ओर नही । यह राज्य सरकार का कतंब्य है तथा 
उसकी ही महत्वपूर्णा जिम्मेवारी है कि वह स्थानीय सस्थाओ का पद-प्रदर्शत करे और 
उन्हे श्रेष्ठ प्रशासन की दशा से अग्रसर करे । अत आवद्यकवा इस बात्त की है कि 
वर्तमान मे पाये जाने वाले श्रौपचारिक, वैधानिक एवं नकारात्मक किस्म के नियन्त्रण 
के स्थान पर समुचित पद-प्रदर्शन, प्रोत्साहन तथा स्वाभाविक प्रेरणा के रूप में 
नियन्त्रण के निश्चयात्मक एवं रचनात्मक पहलू की ओर ध्यान दिया जाये । इस 
समस्या के सम्बन्ध मे अमेरिका मे किये गये प्रयोग (#फथाशाशआ) के वारे में 
लिखते हुए प्रोफेसर फिफनर ने यह विचार व्यक्त किया कि “राज्य का प्रशासकीय 
पर्यवेक्षण गहनता की हृष्टि से विभिन्‍न प्रकार का हो सकता है। इसका रूप केवल 
सूचना और परामश प्रदान करने मात्र से लेकर श्रसफल स्थानीय सरकार के स्थान 
पर अपने प्रशासन को स्थानापन्‍न करने तक का हो सकता है। व्यवहार मे राज्यो ने 
स्थानीय इकाइयो पर कठोर श्रनुशासनात्मक नियन्त्रण लागू नही किये हैं । जहां 
कही इन पर यदि प्रभाव डाला भी है तो सामान्यत उनका रूप अनुचित जोर व 
दवाव का नही वल्कि अनुरोध व प्रोत्साहन का ही रहा है । हृढ स्थानीय परम्परा के 
कारण स्थानीय प्राधिकारियो को स्वेच्छा व विवेक से कार्य करने के विस्तृत अवसर 
मिले हैं और राज्य के प्रशासकीय नियन्त्रणो की वृद्धि मे कमी हुई है । तथ्य यह है 
कि नगरपालिकाश्रो (]४णााणएशा।7८७) के श्रधिकारियों मे स्वायत्त शासन की 
भावना इतनी गहराई से घर कर गई है कि राज्य के पर्यवेक्षण को, यदि हो ही 
तो, भ्रत्यन्त सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए । जहाँ कही, कानूनी रूप 
से जोर दबाव डालना सम्भव भी हो, वहाँ भी दोनो के बीच कार्य का आधार 
सहयोग (९००फश्धाणा) ही होना चाहिये |”? भारत में राज्य सरकारो को 
स्थानीय सस्थाओं के साथ सहयोग करना चाहिये श्रौर स्थानीय दशाओ मे सुधार 
करने के लिए उन्हे कार्यों की निश्चित तथा रचनात्मक रूप-रेखाश्रो के सुझाव देने 
चाहियें । 
भारत मे सघ तथा राज्यों के बीच सम्बन्ध 
(फप्राणम-5ि४8 ि2]४व0ा7 गा 078) 
(विशेषकर श्राथिक नियोजन एवं सामुदायिक विकास के संदर्भ मे ) 


(१एा उ्श्तक 7+€शिशारड [0 एिटणाणार शप्लाग्रााए था 
(-णा्राप्रात 906९१९०मराटा) 


किसी भी देश के संविधान (0०ाज्ञा्पप07ग) को ठीक प्रकार से समभने के 
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लिये वहाँ के सामाजिक व आ्राथिक ढाचे, लोगो की आकाक्षाओं और उनकी विचार- 
धारा सम्बन्धी स्थिरताओं का शअ्रध्ययन करना श्रत्यन्त दग्यावव्यक है। सविधान का 
प्रयोगात्मक रूप भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि उसका सैद्धान्तिक रूप । 
इसको प्रयोगात्मक रूप देना समाज की मभांगो व दवावों पर निर्भर होता है। इस 
प्रकार भारतीय सघ (एएतात्ा ित८थ्वाणा) का अध्ययन “कल्याणकारी राज्य' 
(प्रत्राशि० 8986) तथा आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन (8८णा०णा।6 था 
80०9५] ए4ाणगगह) के सन्दर्भ में किया जाना चाहिए । भारत में सभी नागरिकों 
को सामाजिक, आर्थिक व राजनतिक न्याय प्रदान करने तथा व्यक्ति ही प्रतिष्ठा 
एवं महत्ता और राष्ट्र की एकता को कायम रखने का निश्चय किया गया है । 
भारत सरकार को “राजनतिक जनतनन्‍्त्र' के द्वारा एक ऐसी सामाजिक एवं आर्थिक 
व्यवस्था की स्थापना करनी है जिसमे कि जनसाथारण के रहन-सहन के स्तरो मे 
इतना सुधार किया जाए कि जिससे “कानून की दृष्टि में समानता (वश 
००४०० [8७) तथा 'अवसर की समानता' (£4ण०शा।५ ण ०77ण०एणा॥|।५), जिनके 
विपय मे कि प्रत्येक नागरिक के लिये सविवान के अन्तर्गत गारन्टी दी गई हैं, प्राप्त 
की जा सके। देश में आराथिक तथा सामाजिक प्रगति” करने के लिए जो विधि 
अपनाई गई है, वह है-आथिक एवं सामाजिक नियोजन | श्रायोजन-रहित (ए- 
(श॥॥८0) प्रगति के मुकाबले एक आयोजनावबद्ठ (77०१) विकास को सदा 
प्रमुखता दी जाती है । 

निर्घतता, अशिक्षा, अज्ञानता, वीमारी व बेरोजगारी आदि, ये सभी समस्‍यायें 
है जो केवल कुछ राज्यो (80465) तक ही सीमित नही हैं, अ्रपितु सम्पूर्ण देश को ही 
उनका सामना करना पड रहा है | अन्न की कमी तथा महामारी के रूप में फंलने 
वाली वीमारिया राज्यों की सीमाओ्रो का कोई ध्यान नही रखती, और न वे राज्यो 
की स्वायत्तता (8&0००70०79) की ही चिन्ता करती हैं | श्रत जब समस्या राष्ट्रीय है 
तो उसका समाधान भी राष्ट्रीय पैमाने पर किये जाने वाले प्रयत्नो द्वारा ही हो सकता 
है | यही कारण है कि भारत मे सम्पूर्णा नियोजन का केन्द्र-विन्दु केन्द्र (टथा7७) 
को ही बनाया गया है' थ्द्यपि सविधान निर्माताओं ने आधथिक एवं सामाजिक नियोजन 
को सम्मिलित सूची (ट०णा०्या/व्या ॥8) के विपयो मे रखा था ! इसके 
अतिरिक्त, नियोजन से श्राशय है कि देश मे उपलब्ध साथन्तो का सर्वोत्तम उपयोग 
किया जाये । अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथमिकताशओों 
(29707068 ) के निर्धारण की समस्या भी नियोजन से सम्बद्ध है। नियोजन के ये 
उद्देश्य (श्र्थात्‌ सीमित साधनों का बटवारा और उसके परिणामस्वरूप प्राथमिकताशओरो 
का निर्धारण) तभी प्राप्त किये जा सकते हैं जबकि केन्द्र सरकार (अ्रथवा कोई 
केन्द्रीय अभिकरण) इस कार्य को करे । यही नहीं, आयोजनावद्ध अर्थव्यवस्था 
(7]807०0 ८००१००७) से सम्पूर्ण देश की आश्िक क्रियाओं में 'समच्वर्या ((०- 
0०7689/0॥) की समस्या भी उत्पन्न होती है । अत इन सव कारणों से यह स्पष्ट 
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के उत्तरदायित्व पर इन सस्थाओ पर नियन्त्रर लगाते है, बडे कार्य-व्यस्त (805५) 
पदाधिकारी हैं | वे स्थानीय सस्थाओ की देखभाल मे अपवा श्रधिक समय नही लगा 
सकते । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि स्थानीय सस्थाओ पर राज्य के 
तियन्त्रण लगाने की मशीनरी तथा पद्धति श्रत्यधिक दोपपूर्ण हैं। राज्य सरकार 
अधिनियम (४०) की केवल कानूनी धाराओे की ओर ही ध्यान देती है, उनमे 
निहित भावना या आशय की श्रोर नही । यह राज्य सरकार का कतंव्य है तथा 
उसकी ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है कि वह स्थानीय सस्थाझ्रो का पद-प्रदर्शत करे और 
उन्हे भ्रष्ठ प्रशासन की दशा मे श्रग्सर करे | अत आवश्यकवा इस बात की है कि 
वर्तमान में पाये जाने वाले श्रौपचारिक, वैधानिक एवं नकारात्मक किस्म के नियन्त्रण 
के स्थान पर समुचित पद-प्रदर्शन, प्रोत्साहन तथा स्वाभाविक प्रेरणा के रूप में 
नियन्त्रण के लिब्चयात्मक एवं रचनात्मक पहलू की ओर ध्यान दिया जाये । इस 
समस्या के सम्बन्ध मे अमेरिका मे किये गये प्रयोग (##कुछाशा०८॥7 के बारे मे 
लिखते हुए प्रोफेसर फिफनर ने यह विचार व्यक्त किया कि “राज्य का प्रशासकीय 
पर्यवेक्षण गहनता की दृष्टि से विभिन्‍न प्रकार का हो सकता है। इसका रूप केवल 
सूचना और परामर्श प्रदान करने मात्र से लेकर असफल स्थानीय सरकार के स्थान 
पर अपने प्रशासन को स्थानापनन करने तक का हो सकता है। व्यवहार मे राज्यो ने 
स्थानीय इकाइयो पर कठोर श्रनुशासनात्मक नियन्त्रण लागू नही किये हैं। जहाँ 
कही इन पर यदि प्रभाव डाला भी है तो सामान्यत उनका रूप अनुचित जोर व 
बबाव का नही बल्कि अनुरोध व प्रोत्साहन का ही रहा है । हृढ स्थानीय परम्परा के 
कारण स्थानीय प्राधिकारियो को स्वेच्छा व विवेक से कार्य करने के विस्तृत अवसर 
मिले हैं और राज्य के प्रशासकीय नियन्त्रणो की वृद्धि मे कमी हुई है । तथ्य यह है 
कि नगरपालिकाओं (]/एम्राटए4ध0०४ ) के श्रधिकारियो मे स्वायत्त शासन की 
भावना इतनी गहराई से घर कर गई है कि राज्य के पर्यवेक्षण को, यदि हो ही 
तो, भ्रत्यन्त सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए। जहाँ कही, कानूनी रूप 
से जोर दबाव डालना सम्भव भी हो, वहाँ भी दोनो के बीच कार्ये का आ्राधार 
सहयोग ((:००7थथाा००) ही होना चाहिये ।”_ भारत मे राज्य सरकारो को 
स्थानीय सस्थाओं के साथ सहयोग करना चाहिये और स्थानीय दक्शाओ्रो मे सुधार 
करने के लिए उन्हे कार्यों की निह्चित तथा रचनात्मक रूप-रेखाओ के सुकाव देते 
चाहियें । 
भारत मे सघ तथा राज्यों के बीच सम्बन्ध 
(एंग्रा0तफ्शिश्वल रिलांशा0णा गा 07) 
(विशेषकर श्राथिक नियोजन एवं सामुदायिक विकास के संदर्भ मे) 


(क्ताव छफश्लतयो एलशाशार्ट 0 ४ ८णाण्रा८ 7]ज्लाग़ाए शाएँं 
(णगञाप्रराए 7९ए९०फाशा।) 


किसी भी देश के सविधान ((०7/(७४०00) को ठीक प्रकार से समभने के 
[ जग्रिश 008, फतह 7 ेजसचक्‍क्‍-क्‍ल्चचलक्ल्फ्लल्त्कल्तज्त््लल्ल ०79 ८7, 7 338 
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लिये वहाँ के सामाजिक व आर्थिक ढाचे, लोगों की आकाक्षाओं और उनकी विचार- 
धारा सम्बन्धी स्थिरताओ का अरध्ययत्त करता श्रत्यन्त आवश्यक है। संविधान का 
प्रयोगात्मक रूप भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि उसका सैद्वान्तिक रूप | 
इसको प्रयोगात्मक रूप देना समाज की माँगो व दवावों पर निर्भर होता है। इस 
प्रकार भारतीय मघ (0690 (€०८थ४7॥०॥) का अध्ययन कल्याणकारी राज्य 
(ए्ल्ा०7० 5086०) तथा 'प्राथिक एवं मामाजिक नियोजन! (६८०ा०णा० 9॥0 
5008 एथणगए) के सन्दर्भ में किया जाना चाहिए। भारत में सभी नागरिकों 
को 'सामाजिक, आथिक व राजनतिक न्याय प्रदान करने तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा 
एवं महत्ता और राष्ट्र की एकता को कायम रखने का निवचय किया गया है। 
भारत सरकार को “राजनतिक जनतन्‍त्र' के द्वारा एक ऐसी सामाजिक एवं आथिक 
व्यवस्था की स्थापना करनी है जिससे कि जनसाथारण के रहन-सहन के स्तरों में 
इतना सुधार किया जाए कि जिससे “कानून की दृष्टि में समानता (एवपएशा५॥ 
०८८ 48७) तथा “अवसर की समानता (:पृषप्रश/॥/ एी ०097णापागपर9), जिनके 
विपय मे कि प्रत्येक्त नागरिक के लिये सविधान के अन्तर्गत गारन्टी दी गई है, प्राप्त 
की जा सकें। देश में आधथिक तथा सामाजिक प्रगति करने के लिए जो विधि 
अपनाई गई है, वह है-आधथिक एवं सामाजिक नियोजन | श्रायोजन-रहित (एवा- 
9१20) प्रगति के मुकाबले एक आयोजनावद्ध (47760) विकास को सदा 
प्रमुखता दी जाती है । 

नि्घंनता, अशिक्षा, अज्ञानता, बीमारी व बेरोजगारी आदि, ये सभी समस्‍यायें 
है जो केवल कुछ राज्यों (5080८5) तक ही सीमित नहीं है, अ्रपितु सम्पूर्ण देश को ही 
उनका सामना करना पद रहा है | अन्त की कमी तथा महामारी के रूप में फैलने 
वाली वीमारिया राज्यों की सीमाओं का कोई ध्यान नहीं रखती, और न वे राज्यों 
की स्वायत्तता (5७(०70ग्रा9) की ही चिन्ता करती है । श्रत जब समस्या राष्ट्रीय है 
तो उसका समाघान भी राष्ट्रीय पैमाने पर किये जाने वाले प्रयत्नो द्वारा ही हो सकता 
है| यही कारण है कि भारत मे सम्पूर्ण नियोजन का केन्द्र-विन्दु केन्द्र (एथाए८) 
को ही वनाया गया है' यद्यपि संविधान निर्माताओं ने आर्थिक एव सामाजिक भियोजन 
को सम्मिलित सूची (0०7०णाथआ ४) के विपयो में रखा था । इसके 
अतिरिक्त, नियोजन से आशय है कि देश मे उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग 
किया जाये | अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथमिकतागओं 
(ए7क्‍707065) के निर्धारण की समस्या भी नियोजन से सम्बद्ध है। नियोजन के ये 
उद्देश्य (अर्थात्‌ सीमित साधनों का वटवारा और उसके परिणामस्वरूप प्राथमिकताओो 
का निर्धारण) तभी प्राप्त किये जा सकते है जबकि केन्द्र सरकार (अथवा कोई 
केन्द्रीय अभिकरण) इस कार्य को करें । यही नहीं, आयोजनावद अभ्व्यवस्था 
(7]977674 ८००॥०४९) से सम्पूर्णा देश की आ्थिक क्रियाओं में 'समन्व्या (2०- 
०672707) की समस्या भी उत्पन्न होती है । अत इन सव कारणों से यह स्पष्ट 
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है कि श्राथिक नियोजन को यदि प्रभावशाली तथा सफल बनाना है तो इसका 
दायित्व केन्द्र सरकार पर ही रहना चाहिये ।| नियोजन का तकंशास्त्र केन्द्रीकरण 
(एथगाश्याटक070) को नियोजन से सम्बद्ध करता है ॥ऐ 

॥ है । 

१५ मार्च, सन्‌ १६५० के मन्त्रि-परिषद्‌ के प्रस्ताव मे इस बात पर विशेष 
जोर दिया गया था कि “देश के साधनों को सावधानी के साथ किये गये मूल्याकन 
तथा सभी सम्बद्ध श्राथिक तत्वों के उद्देश्यपूर्णा विश्लेषण के आधार पर विस्तृत 
नियोजन की आवश्यकता अश्रधिक महत्वपुर्णा हो गई है ।” इस प्रस्ताव द्वारा एक 
योजना झायोग (?]क्व॥॥778 ००एण्मा8४07) की स्थापना की गई जिससे कि देश के 
साधनों का सर्वाधिक प्रभावज्ञाली तथा सन्तुलित ढंग से उपयोग करने के लिए 
योजनाये बनाई जा सकें श्रौर उन योजनाझो को कार्यान्वित किया जा सके । पुनरा- 
वृत्ति का खतरा उठाकर भी यह उल्लेख कर देना उचित ही है कि इसके वावजूद 
कि भारत एक सघीय राज्य है , अनेक कारणो से योजना आयोग जैसे एक केन्द्रीय 
सगठन की स्थापना अनिवार्य ही थी । सर्वप्रथम तो इस कारण कि नियोजन का 
एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि श्रथे-व्यवस्था (2007079) के विभिन्न भागों एव 
क्षेत्रों के बीच सच्तुलल कायम किया जाये और सनन्‍्तुलन कायम रखने के इस 
कार्य को एक केन्द्रीय श्रभिकरण ((०आ7० 828०7०७) ही अ्रधिक श्रच्छी प्रकार से 
सम्पन्न कर सकता है | इसरे, नियोजन एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया 
(?70०८४५) है । इसमे केवल कुशलतापूर्ण कार्यान्वय (83०००७०॥) की ही आवश्यकता 
नही होती, अ्रपितु निरन्तर मूल्याकन तथा दूरदर्शितापूर्ण सोच-विचार की भी आाव- 
इयकता होती है | श्राने वाले २०-२५ वर्षों की आथिक समस्याझ्रो पर विचार करना 
होता है और नियोजन के द्वारा उनको हल करना होता है। अत दूरद्शितापूर्ण 
एवं कुशल नियोजन तथा राष्ट्रीय पैमाने पर समन्वय” ((00-०70078007) कायम करने 
की समस्या के हल के लिए यह झावद्यक है कि योजना आयोग जैसी एक केन्द्रीय 
सस्था की स्थापना की जाए । तीसरे, भ्रायोजना-बद्ध श्रथ॑-व्यवस्था मे, तेजी के साथ 
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कार्य पूर्णतया एक ही सस्वा अयवा निकाय (8009) को सौंपा जाए। इसी कारग 
नियोगी सप्तिति ने यह सिफारिश की थी कि उक्त कार्य की प्रकृति की दृष्टि से यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि “केन्द्र स्‍तर पर केवल एक ऐसे ठोस, हृढ तथा अश्रधिकारयुकत 
संगठन की स्थापना की जानी चाहिए जो कि स्वय को भारत के आशिक पुन्निर्माण 
के मम्पुरणं क्षेत्र से वरावर सम्बद्द रखे तथा जी प्रत्यक्ष रूप से मन्त्रि-परिपद्‌ 
(८४०7०) के प्रति उत्तरदायी हो ।” 

सम्पूर्णों देश के लिए योजना्रो के निर्माण का मुल्य उत्तरदायित्व योजना 
श्रायोग का ही है ४ योजना को लागू करने का मुस्य उत्तरदायित्व केंन्द्र सरकार के 
प्रणासकीय मन्त्रालयों तथा राज्य सरकारो का है। देश में नियोजन का प्रारम्भ होने 
श्रौर सरकार द्वारा विकास-कार्यों को अपने हाथ में लेने का कारण कई ऐसी प्रशा- 
सकीय व्यवस्थाओं की आवश्यकता उत्पन्न हुई, जैसे कि निष्पादक विभागों (&#€०एा- 
पए6 669शाग्राशा) तथा मन्त्रालयो (|शाग्रह्ञाग०5) के अच्तर्गेत नियोजन-कोप्ठ 
(?]2४णणा8 ०८॥$) बनाना, राज्य स्तर पर पूर्ण रूप से समर्थ नियोजन विभाग तथा 
नियोजन परामशंदात्री सस्थाये वनाना, और केन्द्र पर परामर्ण देने वाले निरीक्षक- 
मण्डलो (7?8॥8&) तथा वर्गों के ठोस कार्यों से युवतत एक राष्ट्रीय योजना श्रायोग 
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है कि आथिक नियोजन को यदि प्रभावशाली लथा सफल बनाना है तो इसका 
दायित्व केन्द्र सरकार पर ही रहना चाहिये | नियोजन का तकंब्रास्त्र केन्द्रीकरण 
((थााा॥2200॥) को नियोजन से सम्बद्ध करता है ।* ह 
व्‌ 

१५ मार्च, सनू १६५० के मन्त्रि-परिषद्‌ के प्रस्ताव में इस बात पर विशेष 
जोर दिया गया था कि “देश के साधनों को सावधानी के साथ किये गये मूल्याकन 
तथा सभी सम्बद्ध श्राथिक तत्वों के उद्देश्यपूर्ण विश्लेषण के आधार पर विस्तृत 
नियोजन की आवश्यकता अ्रधिक महत्वपूर्ण हो गई है (” इस प्रस्ताव द्वारा एक 
योजना आयोग (?]0॥॥धा8 ००॥ा॥5»०7) की स्थापना की गई जिससे कि देश के 
साधनो का सर्वाधिक प्रभावश्ञाली तथा सन्तुलित ढंग से उपयोग करने के लिए 
योजनाये बनाई जा सकें श्रौर उन योजनाओो को कार्यान्वित किया जा सके । पुनरा- 
वृत्ति का खतरा उठाकर भी यह उल्लेख कर देना उचित ही है कि इसके वावजूद 
कि भारत एक संघीय राज्य है , अनेक कारणो से योजना आयोग जैसे एक केन्द्रीय 
संगठन की स्थापना अनिवार्य ही थी + सर्वप्रथम तो इस कारण कि नियोजन का 
एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि अर्थ-व्यवस्था (80070०79) के विभिन्न भागों एव 
क्षेत्रों के वीच सन्‍्तुलल कायम किया जाये और सनन्‍्तुलन कायम रखने के इस 
कार्य को एक केन्द्रीय श्रभिकरण ((&प४] ४४०7००७) ही श्रधिक अच्छी प्रकार से 
सम्पन्न कर सकता है। दूसरे, नियोजन एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया 
(?70०८७४) है । इसमे केवल कुशलतापूर्ण कार्यात्वय (8:6०ए०७०॥) की ही झ्रावश्यकता 
नही होली, अपितु निरन्तर मूल्याकन तथा दूरदशितापूर्णा सोच-विचार की भी आव- 
इयकता होती है । श्राने वाले २०-२५ वर्षों की आर्थिक समस्याझ्रो पर विचार करना 
होता है श्लौर नियोजन के द्वारा उनको हल करना होता है | अ्रत दूरद्शितापूर्णा 
एवं कुशल नियोजन तथा राष्ट्रीय पैमाने पर 'समन्वय' (00-070॥40॥) कायम करने 
की समस्या के हल के लिए यह झावश्यक है कि योजना आयोग जैसी एक केन्द्रीय 
संस्था की स्थापना की जाए । तीसरे, श्रायोजना-बद्ध श्रथथ-व्यवस्था मे, तेजी के साथ 
आधिक विकास करना होता है। भ्रतत: यह कार्य तभी किया जा सकता है जबकि यह 
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कार्य पूर्णतया एक ही सस्वा अयवा निकाय (8009) को सौपा जाए । इसी कारण 
निय्ोगी समिति ने यह सिफारिश की थी कि उक्त कार्य की प्रकृति की हृष्टि से यह 
श्रत्यन्त श्रावश्यक है कि “केन्द्र स्तर पर केवल एक ऐसे ठोस, हृढ तथा अधिका युक्त 
संगठन की स्थापना की जानी चाहिए जो कि स्वय को भारत के आर्थिक पुननिर्माण 
के सम्पूणो क्षेत्र से बरावर सम्बद्र रखे तथा जो प्रत्यक्ष रूप से मन्त्रि-परिपद्‌ 
(९४०76) के प्रति उत्तरदायी हो ।" 
सम्पूर्ण देश के लिए योजनाओो के निर्माण का मुख्य उत्तरदायित्व योजना 
आयोग का ही है ।! योजना को लागू करने का मुस्य मत्तरदायित्व केन्द्र सरकार के 
प्रशासकीय मस्त्रालयो तथा राज्य सरकारों का है। देण मे नियोजन का प्रारम्भ होने 
और सरकार द्वारा विकास-कार्यो को श्रपने हाथ मे लेने का कारण कई ऐसी प्रशा- 
सकीय व्यवस्थाओ की आवश्यकता उत्पन्न हुई, जैसे कि निष्पादक विभागों [९6०प- 
पर6 व6ए9श7पशा।) तथा मनन्‍्नालयो ()शव॥765) के अन्तर्गत नियोजन-कोष्ठ 
(?]५गएगाट्ठ ०७॥४) बनाना, राज्य स्तर पर पूर्णा रूप से समर्थ नियोजन विभाग तथा 
नियोजन परामझंदात्री सस्थाये बनाना, और केन्द्र पर परामर्श देने वाले निरीक्षक- 
मण्डलो (४॥8&) तथा वर्गों के ठोस कार्यों से गुवत एक राष्ट्रीय योजना श्रायोग 
न नी न 


4 एफ ॥5 लाय5 णी॑ र[टाला००, 6 शिक्षाआआह 0०््रागराइच्रणा 8$ (0 
एथरा०णा (6 [00फ्रगह ॥0000078-- 

(8) ४४८९ क्वा 85४९८४5थ३९॥६ 04 6 ॥श०ाईर्श, ०४90| ध्वात॑ 9 7280070९६ 0[ 
[6 0०५ परलपवाए +०णाग/ट्व। ए०750776] ॥0 ॥१५४2८5089४8० 6 90$907॥05$ ० 
बपहञाशातवाए आए 0 ९5९ 7050प7065 85 बार 06 40 0९ तवढीएणशा। जा वहाग्ा0ा (0 
(6 गरद्धा0ा!'5 ए+€एृण्ा्याला$ , 

(0) ४0७ ६ 9)श 07 (06 ॥050 ९ीं०लाए० ४४0१ छत्व॑धवाए८० पता5शध6त ० 
(6 ८००४५१६ +९8०07९९८५ , 

(0) 0॥ 8 06९७गयय)॥।07 0 90779९5 00 66ग्वा6 [6 ४88०5 ॥) श॥णी (९ ज़ेथा 
शाणत १९ टक्षाालत 67 8च० 970908586 06 ४॥०८३४॥०ा एए 7९800९९४ ई07 (॥8 60९ ९०0१- 
एेशाणा 04 €३८॥ 888० 

(9) 70708/० ९ 8००५ जाला ब्रा रावाह़ ६0760 ७९००7०ग0 0(९२४९०॥०क्राला। 
कद 6९(छ७7ग्रा8 (06 ०0005 एज), ॥ शल्छ णी 6 एपाछा। 50०2३] भ्ात॑ 9णा।ए८३४। 
शापद्वाउ09, शातप्रात 98 ९६४००॥४८०१ 0 8० डझाटट८5४ई७ ९८८एा०070 6 7]9॥ , 

(९) 0 62ग्राव)6 धीढ गरशण6 0 हा० प्राब्याएशज जली शा 06 7९0९४58४ 07 


कसर 96९ 00०९5 ॥एफील्ालाधि।णा एज €ब०णी उब8९ एण (6 एशा 5 ह।।] 8 
88096०(६ , 


(0 89797886 ॥7070 0776 0 धरा [6 970ट8655 ४०॥९ए८१ ॥0 ४6 €६९णा(07 रण 
९४० ४8० ०6 धाल एच कात (0 ए९टणग्रागलात 6 ब0]पएशाश।शा।ह3 0 90॥0ए 70 
प९88४0९5 (व 5पणा ॥79097व58) प्राष्टी। ह0ए (0 0९ 0९९655 ०, धात0 

(8) धिध८९८ इएलणा वाया 0 शाला]क्वाप 7९207लात॑क्वाणा$ 8६ णाशा। 96 0ए970- 
एकल 0 8 ०07छतलःबाणा एणी का फएाहएशाड़ 6००ाणा: ९णाताएणा5$, एप 
एणाटा९३, ग९४३४घा९४ 8706 6०र४०एपशा। छा०प्डट्राधाए९8 0 00 था छवगाग)बाता णदाला 
57९० ए0ा[लाड बड गरब्|ए 96 70 (0 ॥ 0. 80५06 0५ एशाएब। 870 8(8८ 
(ए०रएथापल्ाह [0 शग्णाा4ताए पी ताइटाध2९ 07 6 तए(65 8$587720 [0 ॥.,"” 


॥। 


२०६ लोक प्रशासन 


का निर्माण करना, तथा योजना के विशिष्ट कार्यक्रमों को पुरा करने के लिए विशिष्ट 
कार्यालयों तथा श्रभिकरणो की स्थापना करना और कुछ चुने हुए क्षेत्रों मे प्राप्त 
सफलताओ का अचुमाम लगाने के लिए मूल्याकन इकाइयो (8ए2/0007 जा) 
की स्थापता करना [४ 

योजना आयोग एक परामशंदात्री सस्था तथा एक स्टाफ अभिकररा (8र्क्षी 
8£2०709) है । योजना आयोग की स्थापना के सम्बन्ध मे १५ मार्च, १६५० को जो 
प्रस्ताव रखा गया था उसमे केह्ठा गया था कि 

(१) “आयोग, अ्रपनी सिफारिशों की रूपरेखा तैयार करते समय, केन्द्र 
सरकार के मन्बालयो तथा राज्य सरकारों के सम्पर्क भे रहते हुए उनके परामर्श से 
कार्य करेगा,।” 


(२) “आयोग मन्त्रि-परिषद्‌ के समक्ष अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगा ।” 


(३) “आ्रायोग के निरयों को स्वीकार करने तथा उन्तको लागू करने का 
उत्तरदायित्व केन्द्र तथा राज्य सरकारो पर होगा ।” 


परन्तु योजना ग्रायोग की गत बारह वर्षों की कार्य-प्रणाली के श्राधार पर 
यह कहा जा सकता है कि इसने एक प्रकार की “आर्थिक मन्त्रिपरिषद्‌” (20070॥70 
<०७॥7०) का ही रूप घारण कर लिया है श्रर्थात्‌ एक ऐसी सत्ता जिसकी उपेक्षा 
नही की जा सकती । श्रव हम इस बात पर विचार करेंगे कि राज्यो की 'स्वायत्तता' 
(&पॉ०ा०॥५) पर इस स्थिति का क्या प्रभाव पडा है। 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, योजना आयोग योजना का निर्माण करता है 
झौर नीतियो, लक्ष्यों, वित्तीय साधनों व मुख्य प्रायोजनाओ (?70]००७) आदि का 
निर्वारण करता है | योजना के निर्माण की कार्य-पद्धति इस प्रकार है योजना 
आयोग पंचवर्षीय योजना का एक सक्षिप्त विवरण तैयार करता है और उसको 


््‌ 


केन्द्रीय मम्त्रिपरिषद्‌ तथा राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ (098 6८ए८०एपरथा 
००७००॥), (जो कि सभी राष्ट्रो के मुख्य मन्त्रियो से युक्‍त एक संगठन है), दोनों के 
द्वी समक्ष रखता है । जब से दोनो निकाय (8008) योजना के सक्षिप्त विवरण को 
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स्वीकार कर लेते हैं तो योजना की प्रस्तावित रूपरेखा (वी ०ए॥॥९४) तैयार 
की जाती है जिसमे योजना के उद्देश्यों व मुख्य लध््यों आदि का उल्लेख किया जाता 
है | योजना की इस प्रस्तावित रूपरेखा पर समाचार-पत्रो मे, ससद में तथा जनता 
द्वारा वाद-विवाद किया जाता है । योजना आ्रायोग राज्यों के साथ विस्तृत विचार- 
विमर्श एवं वाद-विवाद की व्यवस्था करता है | योजना की प्रस्तावित मपरेखा को 
हृष्टिगत रखते हुए राज्य अपनी निजी योजनायें तैयार करते है । तव योजना आयोग 
हारा उन योजनाओ में काट-छाँट की जाती है, सुधार किया जाता है और उनको 
अन्तिम रूप दिया जाता है । परिणाम यह होता है, कि एक बडी सीमा तक, योजः 
ताओो की रूपरेखा बनाने अ्रथवा उनके निर्मागा का कार्य योजना श्लायोग पर ही 
केन्द्रित रहता है । 

योजना के सफल सचालन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक होता है कि राज्यों 
के साथ सहयोग अथवा समन्वय कायम रखा जाय ॥ योजना आयोग द्वारा यह 
समन्वय निम्न प्रकार से प्राप्त किया जाता है । 

(१) निरीक्षक मप्डलो तया कार्यकारी वर्गों द्वारा प्रत्यक्ष सम्पर्क (96८६ 
००5 धाठएडी एथ्ारड क्षात जमराॉकराह 8707०5)--ये मण्डल तथा वर्ग 
विशेष रूप से तब नियुक्त किये जाते हैं जबकि राज्यो की पंचवर्षीय तथा वारपिक 
योजतायें तैयार की जाती हैं। राज्यों को प्रायोजनाग्रों के लिए वित्तीय श्रतुदान 
(घाधाण। ट0॥8) देते के वारे में जब इनसे परामर्श माँगा जाता है तो ये 
मन्नालयो से सम्पर्क स्थापित करते है । 

(२) पराम्दाता (कार्यक्रम प्रशासन) [#4एश505 (]श०ट्टाक्षा॥॥6 /84- 
प्रत]80400॥7) ]---योजना आयोग के साथ चार परामर्भदाता (सलाहकार) कार्य 
' करते हैं | ये उच्च तथा ज्येष्ठ पदाधिकारी होते है । इनका मुख्य कार्य यह होता है 
कि ये योजना आयोग को नियोजन के विभिन्न पहलुओ की प्रगति से परिचित रखें 
तथा विभिन्न प्रायोजनाञ्रों (270[९८४) के कार्यान्‍्वय से सम्बन्धित मामलों पर राज्य 
सरकारो तथा केन्द्रीय मन्त्रालयो को अधिकतम सम्भव सहायता दे । ये निम्नलिख्ति 
बातो के सम्बन्ध मे राज्यों तथा योजना आयोग के वीच समन्वय ((०-०0वा॥90॥) 

कायम रखने में सहायता करते है-- (क) पचवर्पीय योजना को तैयार करने के 
सम्बन्ध मे, (ख) वापिक योजनायें तैयार करने के सम्बन्ध मे, (ग) योजना मे 
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हेर-फेर की व्यवस्था करने के सम्बन्ध मे, और (घ) योजना की प्रगति का मूल्याकन 
करने के बारे मे तथा योजना को लागू करने से सम्बन्धित उन समस्याओं के हल के 
बारे मे जो कि राज्यो मे उनके निरीक्षण के मध्य सामने आती हैं । 

(३) राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ (व0णार्कशा ॥06ए८०छशां. 0.०णाणा)-- 
राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की स्थापत्ता इन उद्देश्यों को दृष्टिगत रखकर की गई थी 
(क) “योजना को सफल बनाने के लिए राष्ट्र के प्रयत्नो तथा साधनों को शक्तिशाली 
तथा गतिशील करना, (ख) सभी महत्वपूर्णो क्षेत्रों मे समान श्राथिक नीतियो का 
निर्माण करना, और (ग) देश के सभी भागो का सन्तुलित तथा तीत्र विकास 
करना ।” इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं : “(अ्र) समय-समय पर राष्ट्रीय योजना 
के कार्य-सचालन का निरीक्षण करना , (आा) राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने 
वाले सामाजिक तथा आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण प्रघनो पर विचार करना , और 
(३) राष्ट्रीय योजना मे निर्धारित उद्देश्यों एव लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपायो के 
सुझाव देना, जिनमे कि जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने, प्रणासकीय सेवाश 
की कार्य-कुशलता बढाने, कम उन्नत क्षेत्रो तथा समाज के कम उन्नत वर्गों के पूर्ण 
विकास के विषय में श्राइवस्त होने श्लौर सभी नागरिको द्वारा किये जाने वाले समान 
त्याग के द्वारा राष्ट्रीय विकास के साधनों को हृढ करने के उपाय भी सम्मिलित हैं ।* 

परिषद्‌ में मुख्य मन्त्रियो ((॥० !शागरा&७7७) का सम्मिलित किया जाना 
तथा उनके द्वारा योजना आयोग की योजनाओं का अनुमोदन करना--योजना मे 
सम्मिलित कार्यक्रमों के बारे मे राज्यो की एक प्रकार की सहमति ही है । राष्ट्रीय 
विकास परिषद्‌ “उच्च मन्त्रि परिषद्‌” (809०7 ०४०७॥॥७/)) के नाम से प्रसिद्ध है । 
इसकी रचना ही इस प्रकार की है कि केन्द्र तथा राज्यो की सरकारें इसकी सलाह 
को शत्यधिक महत्व प्रदान करती हैं। रा वि प ने वास्तव में योजना को राष्ट्रीय 
बना दिया है श्रौर उसके लिए “किये जाने वाले प्रयत्नो मे एकरूपता (एराणिणगा५) 
तथा इसके कार्य-सचालन मे सर्वेसम्मत्ति (एग्रश्याग्रा) उन्नत कर दी है।” 
रावि प मे वे नीति-निर्माता सम्मिलित हैं जिनके हाथ मे शक्ति है श्रत 
योजना झायोग तथा मन्त्रि-परिषद्‌ उनकी राय की उपेक्षा नहीं कर सकते | 
योजना के निर्माण व वार्यान्वय में तथा उनके वास्तविक कार्य-सचालन वे 
कार्य-प्रणाली मे केन्द्र ब राज्यो के बीच समन्वय व सहयोग की स्थापना में 
राज्यों की तुलना मे केन्द्र तथा योजना श्रायोग को श्रधिक सत्ता प्राप्त हो जाती है । 
भविष्य मे केन्द्र तथा राज्यो के वीच सहयोग और अधिक बढने की श्राशा है हयोकि 
राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अपने-अपने राज्य में दूरदर्शी तथा ठोस नियोजन 
का कार्य करें , और इस दूरदर्शी तथा ठोस नियोजन मे राज्य सरकारो तथा योजना- 
आयोग के वीच और भी अधिक सहकायेता ((०॥७७०:७॥०7१) उत्पन्न होगी ।॥? 
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कि 


प्रशासन के स्तर २०६ 
श्रव हम यहाँ, इस वात को दृष्टिगत रखते हुए कि भारत एक सघीय-राज्य 
हैं, नियोजन के कुछ तथ्यो एवं पहलुओ पर कुछ विचार प्रकट करते हैं । 


(१) अनुरूप अ्ननुदानों (१(०६८भागट् 87०75) की व्यवस्था के कारण भारत 
मे शीषंरूप सघीयवाद' (५८४८४ €१८थ।आ॥) पतप रहा है। अनुरूप श्रनुदान की 
इस व्यवस्था मे केन्द्र किसी भी प्रायोजना की कुल लागत के आधे भाग का भार 
उठाने को सहमत हो जाता है वशर्ते कि शेष आधे भाग का भार राज्य उठाने को 
तैयार हो । ये अनुदान योजना आयोग की सिफारिश पर सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रालयों 
द्वारा दिये जाते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि सभी केन्द्रीय मन्त्रालय ऐसी 
स्थिति मे श्राते जा रहे हैं जिसमे कि वे समवर्ती राज्य मन्त्रालयो ((०7०5०9णाता॥78 
826 (ध77807८5) को श्रादेश दे सकते हैं । 

(२) वित्त (787०85) का वापिक एवं नियतकालिक वटवारा (?9&700८४| 
207०7॥) करने मे योजना श्रायोग एक महत्वपूर्णा भाग अदा करता है। योजना के 
कार्य-क्रमो के लिए राज्यो के प्रस्तावों के बारे में योजना आयोग राज्य सरकारो के 
साथ उसके वजट प्रस्तुत करने से कुछ माह पूर्व विचार-विमर्श करता है। उसमे 
योजना की लागत की सीमा तथा छोटे-मोटे एवं मुख्य शीर्षकों का उल्लेख किया 
जाता है| चालू वर्ष के योजना-कार्य का निर्धारण करने के लिए तथा वाद के वर्षों 
के कार्यक्रमों की मोटी रूपरेखा का निर्माण करने के लिए राज्यो के साथ प्रतिवर्ष 
योजना सम्बन्धी थिचार-विमर्श एवं वाद-विवाद किया जाता है। राज्यों की वापषिक 
योजनायें --योजना आयोग के परामझ से तैयार की जाती है । 


(३) विदेशी विनिमय की कठिनाइयो ने योजना आयोग के लिए यह श्रनि- 
वार्य बना दिया है कि वह राज्य सरकारो द्वारा इन वार्षिक योजनाओं के बनाये जाने 
से स्वय को सम्बद्ध रखे । 
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२१० लोक प्रद्यासन 


(४) श्रनुमान समिति (8०४ 00एगाग्राह०6) ने अपने २१वें प्रतिवेदन 
(रिपोर्ट) १६५९ मे यह व्यक्त किया था कि राज्य सरकारों मे यह आम भावना 
पाई जाती है कि योजना आयोग एक परामशे देने वाली सस्था नही है, भ्रपितु इसे 
केन्द्र पर स्थित एक अश्रतिरिक्त सत्ता (806/707% 8प/४०7५) कहा जा सकता है। 
राज्य सरकारो ने भ्रनेक अवसरो पर यह शिकायत की है कि उन्हे योजना के बटवारे 
की धनराशि का उचित भाग नही मिला, श्रौर यह कि उनके अस्तावो को आयोग 


तक पहुँचाने की जो व्यवस्था है उसमे ऐसी श्रनावश्यक देरी होती है जिसे दूर किया 
जा सकता है ॥* 


(५) धन के बटवारे के सम्बन्ध में एक राज्य सरकार को केवल योजना 


श्रायोग को ही सन्तुष्ट नहीं करना पडता, बल्कि केन्द्र के प्रशासनिक मच्ालयों को भी 
सन्तुष्ट करता पडता है | 


. (६) इसके श्रतिरिकत चूंकि राज्य सरकार की आय के साधन लोचदार नहीं 
होते अत उसे उक्त साधनों के लिए आयोग पर निर्भर रहना होता है । 
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कुछ क्षेत्रों में यह भावना उत्त्पन्न हो रही है कि भारत मे सघीयवाद 
(#०१७४ध॥) कमजोर होता जा रहा है | भूमि की जोतो (,श0 ॥00॥985) श्रादि 
से सम्बन्धित भूमि-नीतियो ([,ध॥0 9०॥0०0४७) का निर्माण एव प्रारम्भ तो केच्ध द्वारा 
किया जाता है श्लोर उनका अनुपालन राज्यो द्वारा किया जाता है। इस नई भावना 
का एक अन्य पहलू यह है कि राज्यो का यह स्वभाव होता जा रहा है कि वे नीति- 
सम्बन्धी किसी भी असफलता के लिए केन्द्र को ही दोषी ठहरा देते है। यह भावना 
उत्पन्न हो रही है कि योजना श्रायोग तथा केन्द्रीय मत्रानयो द्वारा आथिक नीतियो का 
व्यापक निर्देशन (007 ए7७॥०7४ए८ त४०४०॥) किये जाने से राज्यो की स्वायत्तता 
(»तॉा०7079) केवल नाम मात्र की स्वायत्तता बनती जा रही है ।! 
प्रशौत यह है कि नियोजन के मामलो मे योजना आयोग अथवा केन्द्रीय मन्त्रि- 
मण्डल जो कुछ भी कहते है, क्या राज्य उन्हे स्वीकार करने के लिए बाध्य है ? 
सैद्धान्तिक रूप मे स्थिति यह हैं कि आ्थिक तथा सामाजिक नियोजन से सम्बन्धित 
मामलो मे राज्य, योजना आयोग श्रथवा केन्द्र सरकार की सलाह को मानने से इन्कार 
कर सकते हैं । ऐसा करना किसी प्रकार भी असवैधानिक ((॥00॥57॥70॥9]) नही 
होगा । परन्तु राज्य केवल तभी इन्कार कर सकते हैं जवकि वे विकास कार्यो के लिए 
केन्द्र सरकार से मिलने वाली धनराशि की बलि चढाने को तैयार हो । प्रथम योजना 
मे नियोजन के कुल व्यय का लगभग ७०९, और द्वितीय योजना मे लगभग ६५% 
भाग का सम्बन्ध ऐसे विषयों से था जो कि पूर्शांतया राज्यों को सौंप दिये गये है, 
जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, कृषि, सिंचाई, बिजली आदि । वास्तव मे, राज्यों पर 
केन्द्र का नियत्रश राज्यो की 'सहमति' से ही किया जाता है और आर्थिक नियोजन 


की 'अनिवायंता' के कारण किया जाता है 
पा 


ग्रन्य महत्वपुर्णो क्षेत्र, जिसके सदर्भ मे केन्द्र व राज्यो के सम्बन्धो का 
अध्ययन किया जा सकता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ((0एशरफ्त्रार 
79०ए००7०77०॥) है नियोजन को सफल बनाने के लिए, लोगो मे सामाजिकता की 
भावना जागृत करने के लिए और उनको राष्ट्रीय पुननिर्माण के कार्य मे सक्रिय रूप 
से भाग लेने को प्रेरित करने के लिए ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम आश्म्भ किया 
गया था। केन्द्र सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की रूप-रेखा बताई, इसके 
भारी वित्तीय उत्तरदायित्वों को स्वीकार किया और राज्य सरकारो को इस बात के 


](0ए॥ छ&ऋ छ्ाफरब्रादा।. काब्रामगगाह दाद शांधिा! पफगमंयाम, साहडगाणाव्ाा 

(9१६0 808) /0 , [ध३0॥85 2, 958, 00 38-39 
2 (६ 5व्याोीशाशा स्त४१ रस 00 5ए286७ 8 गीत ?]क्वागराए 0 एण- 
09086 06 ९९००॥०70 0०ए००[आशआ६ ए8९०7९३)॥।५ 5पफ्ुछा३९060 [0 666 व ८टणाइपा0त 
80 था 85 5(प्वा९5 एथार ८टणाटशा॥९त 90 का$ 50एछश5९८४४०० 85 70 [6890 07 ठणाशाप- 
(079 एप 5 09 घा6शाहशाए दाएं एगणाघ्या शुक्षगरगट्ट 785 0९९७॥ ०एणराए/शा०एघए८ 
[६ ॥858 ००एशालत वा पीर घजीलारड छा घलाएशाएर5 ए 970 प& एटाप6 200 6 8966६ ?? 
जाशितवल & छ8थाप्रशाभ्रा ०97८४ ,9 47 
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लिए सहमत किया कि वे इस कार्यक्रम को अपनायें और लागू करें | इसमे कोई 
सन्देह नही कि इस कार्यक्रम के सभी विषय, उदाहरणत कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, 
शिक्षा आदि राज्य-सूची के ही विषय हैं परन्तु इस कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी मुख्य 
नीतिया, विक्रास की रीति तथा निर्देशन--सभी केन्द्र से ही प्राप्त होते हैं । 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से एक प्रशासनिक ढाचे का 
भी निर्माण किया गया जिसको सघीय सिद्धान्त के विरुद्ध कहा जा सकता है। 
सामुदायिक विकास प्रशासन की स्थापना ३१ मार्च १६५२ को सामुदायिक विकास 
प्रायोजनाओ को लागू करने के लिए की गई थी । यह एक “प्रशासक' (4 वग78- 
एक्०) के अधीन एक स्वतन्त्र प्रशासकीय इकाई के रूप मे कार्य करता था, और 
यह प्रशासक योजना श्रायोग की केन्द्रीय समिति के सामान्य निरीक्षण के अन्तगंत देदा- 
भर मे सामुदायिक विकास प्रायोजनाओ (ए०णशाधपषा।ए 70०0००07ए०ा 70०९४) 
के नियोजन, निर्देशन (77००0) तथा समन्वय (0णवाश्ाणा) के लिए 
उत्तरदायी था। २८ सितम्बर सन्‌ १६५६ से यह “प्रशासन” सामुदायिक विकास 
मन्त्रालय मे मिला दिया गया था । “प्रशासक' राज्यो मे कार्यक्रमों पर विस्तृत नियन्त्रण 
रखता था। क्षेत्रीय विकास अधिकारियो (8 70 0'$) तथा उनके चुनाव के 
सम्बन्ध मे सामुदायिक प्रायोजना-प्रशासन का अनुमोदन प्राप्त करना होता था। 
क्षेत्रीय कार्य-क्रम (800६ ए70छ7थ्य65) तथा प्रत्येक क्षेत्र (8]0०८) से सम्बन्धित 
बजट तथा विस्तृत नियतकालीन प्रतिवेदन (79240०0 फ़ल्पर०पाट्यां 7०0०7/5) इसके 
पास भेजे जाते थे। इसके अतिरिक्त प्रशासक तथा सामुदायिक प्रायोजना प्रशासन के 
अधिकारी विकास-क्षेत्रो के काफी दौरे करते थे। इसीलिए सन्‌ १६५७ के अन्त में 
वलवन्त राय मेहता दल को यह सलाह देनी पडी कि केन्द्र को चाहिए कि वह किसी 
भी कार्यक्रम के सम्बन्ध मे नीति निश्चित कर दे और उसकी मोटी रूप-रेखा का 
निर्धारण कर दे और फिर उस कार्यक्रम का भार राज्य सरकारो पर छोड दे जिससे 
कि वे अपने-अपने ढ गो तथा अ्पनी-अ्रपनी स्थानीय परिस्थितियो के अनुसार ही उन 
कार्यों को सम्पन्न कर सके , केन्द्र को तो केवल इस बात से ही सन्तुष्ट रहना चाहिए 
कि कार्यक्रम के सामान्य उह्ं श्यो का समुचित परिपालन किया जा रहा है ।/१ 
]. वा ९095६ 0 [05 शालज, 3 एाॉ८९०/९०७ 785 ठंंडलएल्त गफ्रल 05059 
णै (.णग्रगणा्राह 6४९०फुञदा, रा ॥एचए४ लंका) पीव्वा ॥ 88 ९ए६ छाती 7(86॥०853 
एणग्पराएण! ०रढा वलाद्वांड णी पाल 90828वागाधार, प्रकार ए955९९ 67 प्रापटी। 04440 (९ 
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गाध्या 45७ ॥7 7059९९६ 0[ 5९ ९चा९३ 59ण०50ल्‍९6 शात ग्राध्वाटल्त छर पाीद्ा राणाएऔ 0 
एज ५ (008॥ ९९€९९एॉ॑टव 99 दा डा96 0607टगाग्रव्या, ॥ बग्रठएण॑त 50 ०6 डछाट्व धीध 
पीर शवाजाओ 0 ए०प्रशप्ञाए 708४८०एफश९०६ 495 चच८०।5 ८0ा0व 0रट८7 ॥46 970- 
छट्राय्गरागार १०ध6 ए७5६ उतष बा ब8० ० 6 एछाएट्राद्ा]०, ॥85५ ए770श066 ६0076 #86 
(0०४ ८ागगध्ग तैज्ञाबगाए ९30९चञाए 870 क्रपएा श्पातवव्व0ए९, 04520. 07 6 ग॥597"5 
प्राशग्राडा6 ए0एच काप्र फू ९6 ठकद्यबध0ा 0४6 छाग्डावगाय6 2॥ 0ए८० ९ 20ए0709 


वृफ्द कधाए/50५ 885 350 08६६7 20!8 70 ९52४]59 हध्यए77९ ए27|767350979 छा) 46 5६905 
(079, ०7 रा 94220) 


प्रशासन के स्तर २१३ 


प्रश्त यह है कि केच्ध-स्तर पर सामुदायिक्र विकास मन्त्रालय की स्थापना 
होनी भी चाहिए या नही ? सामुदायिक विकास एक राज्य का विषय है | फिर 
केन्द्रीय स्तर पर मन्त्रालय की स्थापना वयो हो ? और यवि ऐसे मन्त्रालय की 
स्थापना होती ही है, तो फिर उसका कार्य क्‍या होना चाहिए ? बी० मुकर्जी इस 
मन्‍्त्रालय को “सामुदायिक विकास की विचारधारा के प्रचार तथा प्रसार का कार्य”! 
तथा “ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओ्रो पर ध्यान केन्द्रित करने का 
कार्य” देता चाहते है । सामुदायिक विकास कार्यक्रम का राष्ट्रीय नियोजन के साथ 
राष्ट्रीय स्तर पर ही एकीकरण तथा समन्वय किया जाना चाहिए श्रत सामुदायिक 
विकास मल्त्रालय को चाहिए कि वह राष्ट्रीय स्तर पर नीति का निर्धारण कर दे 
प्रोर फिर सभी स्तरों पर नियोजन तथा नीति के कार्य मे समन्वय स्थापित करे । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्तर पर मार्ग-दर्शन' के कार्य के लिए ही सामुदायिक 
विकास मन्नालय की आवश्यकता है । 

केन्द्र निम्नलिखित रीतियो के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को, जो कि 
पुर्णातया एक राज्यीय विषय है, प्रभावित करता है 

(१) सर्वप्रथम रीति, जिसके द्वारा कि केन्द्र सामुदायिक विकास प्रायोजनाओ 
पर नियन्त्रण रखता है, है नीति का निर्धारण । मुख्य नीति का निर्माण तथा उसका 
प्रारम्भ केन्द्र द्वारा ही किया जाता है। केन्द्र सरकार राज्यो को नीति के सम्बन्ध मे 
मार्य-दर्शन प्रदान करती है । नीति सम्बन्धी एक मोटी रूप-रेखा केन्द्र द्वारा निर्धारित 
की जाती है और राज्य उसको कार्यान्वित करने का प्रयत्न करते हैं । 

(२) इसरी रीति, जिसके द्वारा कि केन्द्र सामुदायिक विकास कार्यक्रम को 
प्रभावित करता है, है प्रशिक्षण सस्थाओ (7रप्शागापड्ध प्राइताएा0०॥5) की स्थापना 
करना श्रौर राज्यों के अधिकारियो व कर्मचारियो को प्रशिक्षण की सुविधाये प्रदान 
करना । सामुदायिक विकास मत्रालय ने “मूलभूत” (8850) प्रशिक्षण अथवा 
पुनव्यंवस्था पाठ्यक्रम (0708607 ००पा७०७) का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 
एक अध्ययन तथा अनुसधान की केन्द्रीय सस्था (शपथ पगरडाएाल ० शएत9 
470 २९5०७४०॥ ) की स्थापना की है। परन्तु यह सस्था भी “सामुदायिक विकास 
का प्रशिक्षण देने वाली अन्य सस्थाओ्रो मे नेतृत्व की स्थिति प्राप्त करती जा रही 
है ।/ केन्द्रीय सस्था का प्रिसिपल विभिन्‍न क्षेत्रों के विशेषज्ञों (#7धा७) के साथ 
प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण करता है और उनके कार्य मे उनका मार्गदर्शन करता 
है । यह सुभाव दिया जाता है कि सामुदायिक विदागस कार्यक्रम के सम्बन्ध मे जानकारी 
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प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सस्था ((णा8 ॥780।0) से ही सम्बद्ध एक 'सूचना 
सदन' की स्थापना की जानी चाहिए । 

(३) केन्द्रीय मनन्‍्त्रालय से परामश प्राप्त करके राज्यो ने प्रशिक्षण के सम्पूर्ण 
क्षेत्र की देखभाल करने के लिए प्रशिक्षण समितिया बनाई हैं ) “सामुदायिक विकास 
मन्त्रालय की और से तो राज्य सरकारो को इस वात के लिए प्रेरित करते का प्रयत्न 
किया जाता है कि वे प्रशिक्षण के कार्य मे उसके साथ पूर्ण साभेदारी (?'॥॥०४१७ए) 
के रूप में कार्य करें |”? 

(४) केन्द्र सरकार ऐसे 'सयुकत कार्यक्रम” (229०, 88९ ए70ट्टाथागगा०) मे ठोस 
रूप मे भाग लेती है जिसमे कि सघीय सहायता के समान ही व्यय करने का राज्यो 
का भी दायित्व होता है। 

(५) केन्द्र सरकार समय-समय पर सम्मेलनो (0ण्ाथिशा०९८७), बैठकों 
(१४९८४७॥९$) तथा विशेषाध्ययन वर्गों (37875) का श्रायोजन करके भी सामुदायिक 
विकास कार्यक्रम पर भारी प्रभाव डालती है। 


(६) केन्द्र सरकार साहित्य का निर्माण करके भी, जो कि कार्यकर्ताओं के 
पास भेजा जाता है, राज्यो पर प्रभाव डालती है । 


(७) योजना आयोग के श्राधीन बनाये गये “कार्यक्रम-मूल्याकन-सगठव' द्वारा 
सभी राज्यो मे सामुदायिक विकास क्षेत्रो के कार्यो का मृल्याकन किया जाता है । इस 
सगठन के वा्िक प्रतिवेदरों (8770&। 7०००॥५७) सामुदायिक विकास कार्यक्रम के 
राज्य-प्रशासन पर भारी प्रभाव डालते हैं । 


(८) ऋण (,02॥58), सहायक अनुदान ((578॥05-प-0१ ) तथा श्नावर्ती 
व्यय (०0गरान००णाााए8 ७४००१0776) के ७४ प्रतिशत भाग का भार केन्द्र सरकार 
द्वारा ही उठाया जाता है । 


इस प्रकार सामुदायिक घिकास प्रशासन के क्षेत्र मे राज्यों पर केन्द्रीय प्रश्नुत्व 
ने अनेक रूप धारण किये हैं । सामुदायिक विकास प्रशासन को “एक सयुक्‍त प्रशासन” 
(#& ए०णाएणा #07रएा%807) का नाम दिया गया है। सहायक भनुदानो के 
लिए (श्रौर अनेक भ्रवसरो पर विशेष उद्देश्यो की सहायता के लिए) राज्य सरकारों 
की केन्द्र सरकार पर बढती हुई निर्मरता ने इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में राज्यो पर 
केन्द्रीय नियन्त्रण की मात्रा मे सदा वृद्धि की है। केन्द्र तथा राज्यो की इस साभेदारी 
का लाभ ग्राम्य-स्तर से उच्च स्तर तक कार्यक्रम की श्ाकृति तथा नामावली की एक- 
रूपता के विकास के रूप में हुआ है । केन्द्र सरकार श्रधिक योग्यता तथा क्षमता रखती 
है ग्रत यही नेतृत्व प्रदान करती है । यद्यपि साधनो, सूचनाओ्रो व जानकारियो तथा 
अधिकारियो व कर्मचारियो के एकन्नीकरण से सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शक्ति 
तथा प्रभाव मे वृद्धि हुई है । परन्तु ऐसे कार्यक्रम मे एक बुराई भी निहित होती है 
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और वह है इसकी एकरूपता (एग्रा0गराप्राए) तथा कठोरता अथवा हृढता (शाप्टाता५9) | 
जब भी कोई योजना ऊपर से ग्रर्थात्‌ केन्द्र से आती है तो उसका स्वाभाविक आशय 
यही होता है कि उसको सभी स्थानों पर समान रूप में ही लागू किया जाय | इस 
परिस्थिति मे यह हो सकता है कि योजना वहाँ लागू कर दी जाय जहाँ कि स्थिति 
बिल्कुल भिन्न हो । अन्य जब्दो मे, एकरूपता की इस व्यवस्था के अन्तर्गत स्थान-स्थान 
की विभिन्नताओशो को उचित महत्व नही प्रदान किया जाता । परन्तु केन्द्रीय प्रभाव 
का विस्तार राज्य सरकारों की सहमति एवं स्वीकृति से ही होता है। यह केन्द्र पर 
राज्यो की वित्तीय निर्भरता के कारण भी होता है। 


7ए 


उपर्युक्त तथ्यों से सघीय सिद्धान्तों का अत्यधिक ध्यान रखने वाले व्यक्ति 
यह निष्कपं निकाल सकते है कि भारततीय सघीयवाद (]08॥ ए८१९८४॥७॥)) खतरे 
में है। परन्तु ऐसे निष्कर्प पर पहुँचने से पूर्व हमे देश मे प्रचलित उन द्शाओं को नहीं 
भूलना चाहिए जिन्‍्होने कि केन्द्र सरकार के सामने ऐसी “अनिवाय्य परिस्थिति” उत्त्पन्न 
कर दी है जिसमे कि उसे पहल करने तथा नेतृत्व करने के लिए झ्रागे श्राना पडा है। 
परिस्थितियों की अ्रनिवायंता, श्राथिक व सामाजिक नियोजन तथा सामुदायिक विकास 
की आवश्यकता, कल्याणकारी राज्य ("<श्थि० 89७०) की स्थापना का निवुचय 
सविधान मे व्यक्त की गई यह इच्छा कि देश में एक ऐसी समाजवादी व्यवस्था की 
स्थापना की जाय जिसमे कि सभी व्यक्तियो के लिए सामाजिक, आ्रार्थिक व राजनैतिक 
त्याय की गारन्टी की जा सके, केन्द्र पर अ्रधिक योग्यता एवं क्षमता की उपलब्धता 
(&५2॥|४079), सम्पूर्ण देश का स्तर ऊचा करने की श्रावश्यकता तथा केन्द्र पर राज्यों 
की वित्तीय निर्भ रता--इन सब दक्षाओ ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिसमे कि 
केन्द्र को ऐसे क्षेत्रों में भी पहल एव नेतृत्व करने को आ्रागे श्राना पडा है जिनके बारे 
में कि सविधान द्वारा निषेघ किया गया था । सविधान मे स्वय ही केन्द्र को गक्ति- 
शाली बनाने की वात व्यक्त की गई थी और अब समय एवं परिस्थितियों की 
ललकार ने इसके महत्व को और भी दुगुना कर दिया है । इस केन्द्रीयकरण के अनेक 
ठोस लाभ होगे और इसका परिणाम यह होगा कि देश का सन्तुलित विकास होगा तथा 
पिछडेपन से सम्बन्धित भारी क्षेत्रीय विपमताए भी श्रन्तत समाप्त हो जायेंगी। 
विकास-कार्य देशभर मे फैला होगा श्रौर यदि किसी भी राज्य में साधनो श्रादि की 
कमी के कारण ,परिस्थितया उसके प्रतिकूल हैं तो भी उस राज्य की जनता विकास- 
कार्य के लाभो से वचित नही रहेगी । राष्ट्र की शक्ति तभी बढती है जबकि उनके 
सभी हिस्से शक्तिशाली हो और कोई भी भाग कमजोर न हो । यदि प्रेरणा ([709- 
776) और नेतृत्व ([.०800807) तथा नीति (?०॥०५) केन्द्र से प्राप्त होते हैं तो 
इसमे कोई बुराई की वात नही है, परन्तु यदि नीति का क्रियान्वय (?०ाठफ- 
गए [शा शा&07) एकरूपता तथा कठोरता के साथ किया जाता है तो उसका 
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प्रतिकूल प्रभाव होता है । नीति को क्रियान्वित करते समय श्रत्यधिक केन्द्रीयकररणा पर 
जोर नहीं दिया जाना चाहिए। इस बुराई को प्रशासन की दूरदशिता से जाग्रत 
नेतृत्व से, और इसकी देखभाल के लिए बनाये कुछ सस्थागत उपकरणों से दूर 
किया जा सकता है। केन्द्र सरकार, योजना श्रायोग तथा राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ 
के साथ होने वाले वाद-विवादो, सम्मेलनो तथा बैठकों में राज्य सरकारे अपना 
दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकृतती हैं और श्रवती कठिवाइयो के विकल्प (/06778096) 
का सुझाव दे सकती है | इस प्रकार नीति को लागू करने में अ्रत्यविक केन्द्रीयकरण 
को रोका जा सक्रता है । यह वडी श्राइचयंजनक बात है कि वैसे राज्य सरकारें भूमि 
की सीमा निर्वारित करने की नीति का अनुसरण कर रही है परन्तु उन्होने योजना 
आयोग द्वारा निर्धारित की गई ३० एकड की सीमा को स्वीकार नही किया है। इस 
प्रकार प्रादेशिक मत-विभिन्नताश्ो का सम्मान किया गया है । 
नई परिस्थितियो का सामना करने के कारण भारतीय सवीयवाद (]काशा 
#€वाथ्याआआ ) विकास की एक नई स्थिति में प्रवेश कर रहा है । वे परिस्थितियाँ 
हैं भारतीय सघीयवाद के कुछ नय पहलू, जिनके श्रनुसार महत्वपूर्ण मामलो मे सघ 
तथा राज्यो के बीच सहयोग अथवा साभेदारी बढ रही है। इसमे कोई नसन्‍्देह नही 
कि राज्य कमजोर साभीदार (९५०) है परन्तु इसके अतिरिक्त भर चारा भी 
क्या है। यह बात ससार के अन्य सघ-देशो के विषय में भी सत्य है । श्रनेक लेखकों 
के अनुसार सयुक्त राज्य अ्रमेरिका, श्रास्ट्रे लिया श्रथवा कनाडा जैसे सघीय देश “अधें- 
सघीय' ((0०७७४-०१०:४) बन गये हैं । सन्‌ १६३० की श्राथिक मन्दी (80०7णा९ 
0००7८६»०॥) से पूर्व तथा उसके बाद की, विशेष रूप से राष्ट्रपति रूजवेल्ट के *वच्यू 
डील प्रोग्राम के अन्तर्गत, श्रमेरिकन सधीय व्यवस्था में काफी परिवतेन हुआ । 
अमेरिका मे न्यू डील प्रोग्राम (ए८०ए७ 70०2 ?702787॥76) से जनता के प्रति सघीय 
सरकार के कर्तंब्यो मे और भ्रधिक वृद्धि हो गई । शासन से यह माँग की गई कि 
“उचित मजदूरियो' तथा “काम के न्‍्यायोचित घण्टो' का निर्घारण करे, किसानो की 
उन्नति के लिए योजनायें तैयार करे भ्रौर बेरोजगारी को दूर करे । इससे उद्योग- 
घन्धो, परिवहन (प7॥5907) तथा अन्य लोकोपयोगी सेवाओ्यो (?ए०॥० एप09 
४८7५0०5) के निरीक्षण की भी माग की गई । 'न्यू डील प्रोग्राम' ने दोहरे सघीयवाद 
को “प्रत्यक्ष रूप से मृत तथा पुनर्जीवन से दूर” करके कल्याणकारी राज्य के विचार 
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को हृढ बनाया ।* श्रमेरिकी उच्चतम न्यायालय (कव्पव्क्ा 5पछाथा6 (०णा) 
ने सयुक्त राज्य बनाम डर्वी (१६४१) के मुकदमे मे 'स्वायत्तता' (87/07०7%) के 
स्थान पर *राष्ट्रीय सर्वोच्चिता' (२७४०॥०] 5पछा०॥8०५) के सिद्धात को प्रस्थापित 
किया श्रौर ऐसा करने में उसने अमेरिकन सर्वेधानिक कानून के विकास के सम्बन्ध में 
'न्यू डील प्रोग्राम! का अधिक स्पष्टता के साथ उल्लेख एवं प्रकाशन किया | 
श 
प्रश्न यह है कि यदि केन्द्रीयकरण अनिवार्य है तो एकात्मक राज्य (ए्राध्वा> 
5026) की स्थापना ही क्यों व कर ली जाये ? सघीयवाद (#€0क्षक्षाआ) का 
लवादा ही क्यो पहना जाये ? कुछ ऐसे भी हैं जितका विचार है कि एकात्मक 
व्यवस्था देश की आवश्यकताश्रों के श्रनुरूप है ।* परन्तु भारत मे सघीयवाद जिस 
मात्रा में वतंमान है, देश के जनतत्नीय विकास के लिए वह श्रत्यन्त आवश्यक है । 
लोकतत्र (7थ॥0०८४८५) में सत्ता के भिन्न-भिन्न केन्द्र होने चाहिये जहाँ कि लोग 
अपने अधिकारो का प्रयोग कर सर्क और जहाँ प्रादेशिक विभिन्नताश्रो को भी उचित 
महत्व प्रदान किया जाये। एक ऐसे देश मे, जहाँ कि रीति-रिवाजो, परम्पराग्रो 
श्रोर रहन-सहन के ढगों में अन्तर पाया जाता है, मम्पूर्ण विकास-कार्य पूर्णातया एक 
रूप मे नही किया जा सकता । भारत मे नोकतत्र केवल तभी सफल हो सकता है 
जवकि लोगों की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं तथा उनके पृथक-पृथक्‌ महत्व को 
दृष्टिगत रखा जाये । यही वे कारण हैँ जो कि सघीयवाद का पक्ष-पोषण करते हैं । 
जसा कि ऊपर सकेत किया जा चुका है, कुछ अन्य शक्तियाँ (07००५) भी है जो 
केन्द्रीयदररण की दिशा मे श्रग्रसर है। श्रत आवश्यकता इस बात की है कि दोनो 
विचारधाराग्रो के वीच उचित सतुलन कायम किया जाये । इसमे कोई सन्देह नही 
कि आथिक व सामाजिक नियोजन ने भारत की केन्द्रीय सरकार को भत्यन्त शक्ति- 
शाली बना दिया है परन्तु फिर भी श्राथिक नियोजन के कारण उत्त्पन्न केन्द्रीयकररण 
संविधान की सघीय प्रकृति के कारण ही अपनी पूर्ण स्थिति को न प्राप्त कर सका । 
सवीयवाद तो श्राथिक नियोजन में निहित इस केन्द्रीयकरण पर एक अवरोध 
[ हलारए शाव छद्वाणाइ0ा. उक॥ट 4श॥06द (0ा5/॥प्ह07. 5 गाडझाा बात. 
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(८४०८८) है । सधीयवाद श्रत्यधिक केन्द्रीयकरण तथा विकेन्द्रीयकरणा के बीच मध्य- 
मार्ग के रूप मे कार्य कर रहा है । भारत में श्रपने निजी अधिकारों से युवत सोलह 
राज्यो का अस्तित्व ही अत्यधिक केन्द्रीयकरण (8:06६७ए८ एथाध४॥58007) पर एक 
ग्रवरोधक प्रभाव के रूप मे कार्य करता है! और प्राय योजना के कार्याच्वय में 
प्रादेशिक विभिन्नताओ की मान्यता की गुजाइण रखता है । 
शञ 
कुछ व्यक्ति ऐसे भी है जो कहते हैं कि प्रशासन के दृष्टिकोण से केन्द्र 
सरकार वहुत कमजोर है और “महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योजनाओ' को लागु करने के वारे 
में राज्यो पर निर्भर रहती है। योजनाओश्रों को लागू करना केर््र के प्रण्मासकीय 
मन्त्रालयो तथा सरकारो का मुख्य उत्तरदायित्व है ।* 
श्रायोजना-बद्ध कार्यक्रमों तथा उनके क्रियान्वय ([प्राएलालांक्षाणा) में 
उचित समन्वय ((०070790०॥) स्थापित करने के लिए अधिक मात्रा मे 'अखिल 
भारतीय सेवाशो' की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये सेवाए केन्द्र पर तथा राज्यो में 
विकास-सम्बन्धी प्रशासत की “रीढ की हड्डी” बन जायेंगी । इस सुझाव के समर्थन 
में भ्रनेक तक॑ प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सर्वप्रथम, कार्यकुशलता का एक न्यूनतम 
स्तर निर्धारित किया जाना चाहिए, और आर्थिक सेवाओ्ओो मे लगे हुए अधिकारी व 
कर्मचारी उस स्तर के अनुरूप होने चाहियें | परन्तु अब ऐसे कार्यों के लिए अ्रधिका- 
रियो एवं कर्मचारियों की भर्ती राज्यो द्वारा की जाती है । परिणामस्वरूप, 
प्रत्याशियों (2०004॥०8) का स्तर भिन्न-भिन्न प्रदेशों मे भिन्न होता है और उनकी 
कार्यक्षमताओ्रो एव कुशलताओ में भारी अन्तर भ्राया जाता है। दूसरे, अखिल भारतीय 
सेवाओं के अधिकारी राज्यों मे एक नया दृष्टिकोण लेकर आते हैं जव॒कि केवल 
राज्य मे से ही भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति समुचित दृष्टिकोण के हो सकते है। 
तीसरे, अखिल भारतीय सेवाए देश के विभिन्न भागो को जोडने वाली एक कडी के 
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रूप में कार्य करती है। श्रन्त भे, चूँकि इन सेवाओं के अ्रधिकारियो पर नियन्त्रण 
रखने का काये पूर्णतया राज्य सरकारो पर नही छोडा जाता, श्रत अधिकारी बिना 
स्थानीय दवावों अ्रथवा प्रभावों के अपना कतंव्यपालन करते है । कल्याणकारी राज्य 
के प्रशासन के लिए अभ्रखिल भारतीय सेवाओ का सगठन करके देश प्रशासन तथा 
विकास के स्तर में स्यूनतम एकरूपता लाई जाई जा सकती है | 

परन्तु राज्यो ने निम्नलिखित कारणों से और अ्रधिक मात्रा में श्रखिल 
भारतीय सेवाओ की स्थापना का विरोध किया है (१) राज्यो की स्वायत्तता कम 
हो जाने के भय से, (२) राज्य के कोष पर अधिक भार पडने के भय से, (३) 
सेवाओ पर विभाजित नियन्त्रश किए जाने के कारण, (४) सेवाशो की “अ्रप्रतिनिधि 
रूप ([7००7९४८४७7९७) प्रकृति' होने के कारण और (५) इस कारण कि राज्य 
के निवासियों को सेवाओं मे पर्याप्त श्रवसर नही प्राप्त होगे । 

किन्तु इस विरोध के बावजूद, अ्रखिल भारतीय सेवाश्रो मे वृद्धि की जानी 
चाहिए और राज्य-सेवाओर की कोटि अथवा किस्म (0४७४॥७) को पर्याप्त महत्व 
प्रदान किया जाना चाहिए | उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमो, शिक्षा तथा भर्ती पर 
अधिकतम सम्भव ध्यान दिया जाना चाहिए । 
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पंचायती रान 

(करा प्रसाद +-+++_तहहहढह (कष०॥०/७7 |) (४]) 
ही आधा: अजब कर. मल मम मिली, 22020 #ब 5460 % लीड; 
पृष्ठमुप्ति (उठा ०चरा0) 


विषय की गहराई मे प्रवेश करने से पूर्व विषय की पृष्ठ-भुमि [88९(ह0770) 
का प्रध्ययन करना बहुत जरूरी है। प्रत्येक राष्ट्र की कुछ परम्परायें कुछ सामाजिक 
तथा राजनैतिक सस्थाये ($0००] धात एणा[०ब ग्राघधत70॥5) तथा कुछ विचार 
एवं रहन-सहन के तरीके होते हैं। इनके विकास का भविष्य बहुत हृ॒द तक इन 
परस्पराश्रो के चरित्र पर निर्भर रहता है भर सामाजिक क्राति भी इन परम्परा्रो 
से पूरी तरह भपना दामन नही छुडा पाती । वस्तुत ये परम्परायें भूतकाल में चलती 
झाई प्रधाओं का विकसित एवं नूतन स्वरूप हो होती है। इसके अतिरिक्त किसी 
भी सामाजिक श्रथवा राजनैतिक प्रणाली की सफलता लोगो के बुद्धि-कौशब 
(0०705) पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से यह देखना भ्रत्यावश्यक है कि क्‍या 
किसी प्रश्णाली विशेष की जढ़ें भृूतकाल की प्रथाओ मे भी हैं प्रथवा नही ? प्राय 
यह कहा जाता है कि पचायती-राज प्राचीन परम्पराओ का एक स्वाभाविक विकास 
ही है और वैदिक भारत में हमे इसके दर्शन होते भी हैं। बेदो के श्रध्ययन से हमे 
यान होता है कि उस समय 'समिति! नाम की एक सार्वजनिक तथा सावेभौम 
प्रतिनिष्यात्मक सस्था (]२९७/४४श।(॥ए९ पराह्ञाए00) होती थी । यह उस समय 
के जनसाधारणा जो अनेक वर्गों मे विभकत रहता था और “विश ” कहलाता था 
कि एक राष्ट्रीय महासभा थी । यह सस्था राजा को चुनती थी । यदि किसी राणा 
को हटाना पडता था तो दुवारा यही राजा का चुनाव करके उस पद को भरती थी । 
समिति के विषय मे वेदों में अनेक मत्र आते हैं जिनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि 
वैदिक युग मे शासन में राजा का भमुख भाग होने पर भी वह स्वेच्छाचारी नही 
होता था, श्रपितु समिति जैसी महान्‌ सार्वभौम सस्था (इ8०एछलहडा ]ाह्धापाण) 
से नियन्बित रहता था। ये समितियाँ राजा को सब प्रकार की सहायता देती थी 
ओऔर शासन को ठीक चलाने की व्यवस्था करती थी । ऋग्वेद मे जिस समिति का 
वर्णन आता है उसके साथ सभा नाम की एक ससथा और होती थी । ऐसा ज्ञान 
होता है कि समिति राष्ट्र की बडी ससद हुआ करती थी जिसमे राष्ट्र के सब लोगो 
का प्रतिनिधित्व होता था। सभा कुछ निर्वाचित नागरिको की सस्था थी जो सम्भवत 
समिति के आधीन या उससे श्रधिकार प्राप्त करके समिति क्षेत्र मे कार्य करती थी । 
श्म प्रकार वेदिक युग मे राजा समिति एवं सभा के बीच कार्य करता था । 
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वेद कालीन भारत प्रमुवत कृषि प्रधान था और यही वजह है कि हमे वेद 
मन्‍्त्रों मे गावो के विकास से सम्बन्धित ही स्वर सुनाई पड़ता है न कि कस्बों और 
शहरो के विकास की आवाज । इस तरह गावो का प्रशासन बहुत ही प्रारम्भिक 
अवस्था मे विकसित हुआ । गाव के मुखिया और ग्राम सभाए प्रशासनिक ढाचे की 
प्रमुख अ्रग रही | आदि कवि वाल्मीकि ने जनपद का उल्लेख किया है। महाभारत 
में ग्राम-सघ (५7४४० पा०॥) तथा जातक में ग्राम-सभा (५॥॥986 8&5$0770[9] 
का उल्लेख प्राप्त होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन ग्रामीण सस्थाओं की 
परम्परा भारत में दीर्घकाल तक रही । परन्तु विपय के प्रतिपादन की दृष्टि से हमे 
यह नहीं भूलता चाहिये #के प्राचीन ग्राम सस्थाओं की परम्परा मे और आज के 
पचायती राज की प्रणाली मे एक वहुत वडा अन्तर है । 
प्राचीन पचायतो का लोगों के साथ-साथ अपने आप विकास हुआ । पुराते 
जमाने की पचायते किसी प्रकार के नियम भ्रथवा विधान पर आधारित नही थी । 
इनका आधार वर्णाश्रम धर्म था और ये आधुनिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से पूर्णत 
ग्रनभिज्न थी । हमारे देश पर समय-समय पर हुए विदेगी आक्रमणो का प्रभाव 
पचायतो की सार्वभौमिकता पर भी पडा | धीरे-घीरे शहर व्यापार एवं राजनीति 
के केन्द्र बनने लगे और गावो के हाथ से सामाजिक एवं राजनीतिक मत्ता प्राय छिन 
सी गईं | मुगल शासको के समय मे ग्राव केवल लगाने झौर कर वसूल करने की 
इकाई (00) मात्र ही रह गया। पचायतों के न्याय सम्बन्धी अधिकार भी केम 
कर दिये गये । धीरे-धीरे यह सस्था जागीरदारो के हाथ मे श्राई जो कि वश- 
परम्परा के आधार पर इसके मुखिया बनने लगे । इस प्रकार प्राचीन काल से चलती 
भाई पचायतो की परम्परा जागीरदारों के जमाने मे एकदम कमजोर हो गई । 
अग्रेजो के भारत मे श्रागमन के समय प्रुरातन काल से चलती आाई ग्राम प्रशासन की 
इकाई समझी जाने वाली यह पचायत प्राय मर सी गई थी। लाड्ड हैले ने ह्,टिकर 
की पुस्तक के प्रावकथन मे लिखा है, “अ्रग्रेजी के शासन से पूर्व पचायत हर हालत मे 
भारतवर्ष के बहुत से भागों मे काफी लम्बे श्रसें तक काम करना बन्द कर चुकी थी।' 
(एकल एशारा१ए०४, 794, ध का५ ९४४०, 0९85९0 40 96 079८०५७ ॥ 708 
ए०३ ० पाताब णिः 8 एणाह्तैद्ा/६ एथया०0वं 0४0७ पी बठादला ० 6 
छापाओ 706 ”)? 
स्वतन्त्रता और उसके बाद : 

१५ अगस्त सन्‌ १६४७ को जब भारत स्वतन्त्र हुआ तब मारत की आम- 
प्रशासन की प्रणाली बहुत कमजोर थी । उस समय तक न तो लोग पचायतो की 
कार्य प्रणाली मे दिलचस्पी ही लेते थे और न ही इनकी श्रार्थिक दशा भी सतोषजनक 
थी। परिणामस्वरूप इनका अस्तित्व पूर्णाता सरकार पर निर्मर था। यही वजह है 
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कि भारतीय संविधान की ४०वीं धारा में विद्ेेष तौर से यह प्रावधान रखा गया 
कि राज्य सरकारे ग्राम-पचायतो के निर्मारा एव विकास पर स्वशासन की इकाइयों 
(एऐगरा5$ ०णी 5०(-8०ए७7॥7०४५) की तरह व्यान दें | इस प्रकार भारत के नव-निर्माण 
मे पचायतो के योग, महत्व एवं मूल्य को एक बार फिर समभने का सफल प्रयास 
किया गया। भारत के समस्त राज्यों (809०5) तथा केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों 
(एग्राण० (७770765) मे तत्सम्बन्धी कानून बनाये गये और जगह-जगह पर तेजी के 
साथ पचायतो का निर्माण किया गया । प्रथम पचवर्षीय योजना की समाप्ति तक 
भारत में १,२३,६७० ग्राम-पचायतें थी। इन पचायतो मे भारत की कुल 
ग्राम सख्या के आधे से श्रधिक गाव थे । द्वितीय पचवर्षीय्‌ योजना मे भारत के सम्पूर्ण 
गावों को लेने का निश्चय किया गया । इसके बावजूद भी इन ग्राम सस्थाओ की 
तस्वीर बहुत घुधली थी। जिलाबोडर्ड प्राय अकर्मण्य थे। गाव झौर जिले के 
प्रशासन मे अन्तर था, आपस मे सहयोग नहीं था और न ही कोई ऐसी सस्था थी 
जो इन दोनो के बीच में पुल का काम कर सके। स्पष्ट है कि विकास सम्बन्धी 
कार्यों मे जन-सहयोग की भावना का निर्माण करने का जो भी प्रयास किया गया 
उस प्रयास को आशा के स्थान पर निराशा की शक्ल देनी पडी। पाच वर्षों के 
सामुदायिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम (ए०ण्रशशण्गाए ॥06०ए७०फाआशा। शि०- 
872॥706) ने यह सिद्ध किया कि कही न कही कोई ऐसी गड॒वड श्रवश्य है जिसे 
दूर करने के लिए आमूलचूल परिवतंन करना शायद श्रनिवायं है । इसी अनिवायेता 
को ध्यान मे रखते हुये श्री बलवन्तराय मेहता की कुशल श्रध्यक्षता मे एक समिति 
का निर्माण किया गया । इस समिति ने अपनी सिफारिशो मे लोकतान्रिक-विकेन्द्री- 
करण (0०70० 27० 70००थाप्रध8ध०7॥) की जो रूप-रेखा रखी उस रूपरेखा ने 
ग्राम-प्रशासन में वास्तव मे एक नया श्रध्याय प्रारम्भ किया है । 

. सामुदायिक विकास कार्यक्रम (ए०शाशशपरार 06०ए००फाला। शि०- 
87076) का उद्देश्य जन-सहयोग के द्वारा गावो का सामाजिक एवं श्राथिक विकास 
करना था । सरकार का काम केवल सलाह देने एवं मार्ग-दर्शन करने मात्र का ही 
था | किन्तु शीघ्र ही यह देखा गया कि लोगो को इस कार्यक्रम से अरुचि है और 
वे इसमे सतोषजनक रूप से भाग भी नही लेते हैं। खण्डो (80०८8) का निर्माण 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम मे एक नई कडी अवदय थी, पर किसी प्रकार की 
प्रतिनिधि ससथा (6छ़ाल्डशांशाएड प्राष्तधाप7/070) इस स्तर पर भी नही थी । 
प्रत्येक खड (80०£) पर एक सलाहकार समिति का गठन किया गया । यह समिति 
विशुद्ध रूप से एक सलाहकार समिति ही थी और इसके पास किसी प्रकार के 
प्रशासनिक कार्य नही थे । परिणामस्वरूप इस प्रकार की समितियाँ पपने उद्देश्यों मे 


सफल नही हो सकी । द्वित्तीय 7270 बात पर जोर दिया गया कि 
[ 


ग्राम पचायतें नियोजन (?]2777षट) की ” 94 करने का कार्य करें 


पर ग्राम-पचायतें इस प्रकार का वीडा मे हू ” दूसरे 
४ 
ध्अ ; 
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जब्दो में वैधानिक ढाचे (,०७8960० प्रिथ7०9४०07:) और वास्तविक कार्य प्रणाली 
में एक ऐसी खाई थी जिसे आसानी से नही पाटठा जा सकता था। जैसे-जैसे योजना 
की प्रगति हुई यह महसूस किया गया कि जनता मे उत्साह पैदा करने के लिए जनता 
के प्रतिनिधियों का सलाहकारो के रूप मे काम करना ही काफी नही था । जब तक 
जनता पर स्वय अपने विकास की पूरी जिम्मेवारी नहीं हो वास्तविक प्रगति नहीं की 
जा सकती और न ही जनतत्र ([9थ॥0०४०७) की नीव भी मजबूत की जा सकती 
है । जनतत्र की इसी नीव को मजबूत करने के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत 
के इतिहास में जो नया अध्याय जोडा गया उस अध्याय की पक्तिया प्रारम्भ होती 
है--वलवन्तराय मेहता कमेटी की सिफारिशों के साथ । 
मेहता कमेटी (४९॥9 (०मग्रा€९) ४ 
ग्राम स्वराज्य हमारे राष्ट्रीय जीवन की रीढ है। श्राजादी हासिल करने के 
बाद भी यदि वह आजादी केवल दिल्‍ली की पालियामेट के इर्द-गिर्द ही घूमती रहे 
तो उसका कोई अर्थ नही जब तक कि हम उसे दिल्ली के गेट-वे-प्रॉफ इन्डिया से भारत 
के बडे-बडे नगरो, कस्वों और छोटे से छोटे गावो तक नही ले जाते । भारत सरकार 
हारा ससद्‌ सदस्य श्री बलवन्तराय मेहता की अध्यक्षता में नियुक्त की गई तीन 
श्रन्य सदस्यो की कमेटी का उद्देश्य यही था कि उन उपायो की खोज की जाय जिससे 
,अत्येक ग्रामवासी आजादी के सही श्रर्थ को समझ सके, ग्रामीण जनता को अपना 
प्रवन्ध अपने आप करने का अवसर मिल सके, जिससे कि नियोजन मे लोगों का 
विश्वास बढ़े और उसमे वे सक्रिय योगदान दे सके । २१ फरवरी से ४ अगस्त १६५७ 
तक इस मेहता कमेटी ने भारत के १३ राज्यों के चुने हुए ५८ खडो (800८8) का 
निरीक्षण किया तथा विभिन्न प्रकार के उन व्यक्तियों से जो इन खडो से प्रत्यक्ष 
तथा अप्रयक्ष रूप से सम्बन्धित थे विचार-विमर्श एव बातचीत की । इसके बाद इस 
कमेटी ने अपने निरीक्षण एवं अध्ययन के आधार पर तैयार की गई अपनी सिफारिशो 
तथा निणंयो को विभिन्न राज्यो की सरकारो के पास भेजा । तत्पश्चात्‌ सितम्बर तथा 
अच्टूबर सन्‌ १६५७ के मध्य तक मेहता कमेटी ने राज्य सरकारों से विचार-विमशें 
किया और अन्त में २४ नवम्बर सन्‌ १६५७ को मेहता कमेटी ने अपनी अन्तिम 
रिपोर्ट प्रस्तुत की । मेहता कमेटी की यह विस्तृत रिपोर्ट तीन भागों मे बटी हुईं थी । 
अपने गहन अ्रध्ययत एवं चिन्तन के बाद मेहता कसेटी ने यह सुझाव दिया 
कि देश मे चल रहे विकास कार्यों के लिए एक विकेन्द्रित योजना चलाई जावे और 
प्रशासनिक सत्ता का छोटे से छोटे स्तर पर विकेन्द्रीकररण!॒ किया जावे. जिससे 
जनसाधारण यह समभे कि देश मे जो कुछ भी किया जा रहा है चह उनका 
अपना काम है श्रौर जो कुछ वे कर रहे है अपने लिए ही कर रहे है । कोई भी देश 
अपने व्यक्तित्व का तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक कि वह अपने भाग्य 
की रूपरेखा तैयार करने मे स्वतन्त्र न हो । अतएवं यदि हम चाहते है कि ग्राम- 
वासियों के व्यक्तित्व का पूरा-पूरा विकास हो तो यह अनिवायं है कि हम उन्हे 
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समुचित श्रधिकार, साधन, श्रावदयक प्रशिक्षण श्रौर प्रशिक्षित कर्मचारियों को 
सुविवायें प्रदान करें। जततन्त्र की परिकल्पना भी यही है कि केवल ऊपर से ही 
शासन न चलाया जाय बल्कि देश के कए-करा मे बिखरी हुई प्रतिमाश्रो का विकास 
किया जाय । यह तभी सम्मव हैं जबकि जनसाधारण सक्रिय सरकार मे सीधा भाग 
ले सकें । सक्रिय सरकार मे सीघे भाग लेने की इस प्रक्किया को ही कहते हैं, लोक- 
तन्त्रीय विकेन्द्रीकरण श्रथवा पचायती राज । 
तीन-स्तरीय योजना 
(फ्ना४९ 0९१ 5ए५४श॥) * 

मेहता रिपोर्ट मे जो कतिपय सिफारिशें की गईं उनमें सबसे अ्रधिक 
महत्वपूर्ण एव क्रातिकारी सिफारिश तीन-स्तरीय योजना (परक्मा०७ 0७ 5ए४था) 
की है । इस योजना के अन्‍्तगेत सर्वप्रथम जिला स्तर पर एक जिला परिषद्‌ होगी 
जो पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का स्थान ले लेगी। इसका कार्य पचायत समितियों के 
बीच समन्वय स्थापित करना, उनके कार्यो की देख-रेख करना तथा उनके ऊपर 
नियन्त्रण रखना होगा । प्रत्येक खण्ड (80०८४) मे एक पचायत समिति स्थापित की 
जायेगी जो श्रपने क्षेत्र के काये के लिए योजना बनाएगी और अपने निरीक्षण मे 
पचायतो द्वारा उसे कार्यान्वित करायेगी | तीसरी इकाई पचायत होगी जिसका मुख्य 
कार्य पचायत समिति द्वारा निर्धारित नीति को कार्यरूप मे परिणित करना होगा। 
पचायतो के पच और सरपच का चुनाव ग्रामीण जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के 
आधार पर प्रत्यक्ष रूप मे होगा । पचायतो के सरपचो से मिलकर पचायत समिति 
बनेगी ओर पचायत समितियो के प्रधान जिला परिपद्‌ होगे । 


राजस्थान मे लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण 

लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना को सर्वप्रथम लागू करने का श्रेय 
राजस्थान को प्राप्त है । भारत के इतिहास मे २ भ्रकतूबर सन्‌ १६५६ का दिन सदा 
अविस्मरणीय रहेगा । यह वही दिन है जब राजस्थान ने राजस्थान पचायत समिति 
शौर जिला परिषद्‌ भ्रविनियम (रिजुबवध्पाशा एश्याणावए्शा इ्यागरा। श्वात ट्रो॥ 
98775090 ४८०५) के माध्यम से सत्ता के लोकतातन्रिक विकेन्द्रीकरण जैसी कठिन राह 
पर सबसे पहला कदम रखा । इसी दिन भारत के प्रधान मन्‍्त्री जवाहरलाल नेहरु 
ने नागौर मे सत्ता के विकेन्द्रीकरण की झ्रायोजना का सबसे पहले उद्घाटन करके 
राष्ट्र अभिनव चेतना का प्रारम्भ किया । इसके शअ्रन्तर्गत प्रान्त्त की १३२ पचायत 
समितियों श्रौर २६ जिला परिषदो ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। प्रशासन सत्ता 
का यह विकेन्द्रीकरण उस प्रक्रिया का श्रन्तिम रूप है जिसका समारम्भ सामुदायिक 
विकास कार्यक्रम के साथ हुआ । तत्पद्चातु अन्य राज्यों के बीच भी इस योजना 
को लागू करने की, मानो होड सी लग गई है। १ नवम्वर सन्‌ १६५६ मे आस्त्र 
राज्य तथा २ अक्तूवर सन्‌ १६६० मे मद्रास राज्य में यह योजना लागू की गई। 
सन्‌ १६६२ के अन्त तक राजस्थान, आस्त्र, मद्रास, आसाम, मैसूर, उडीसा, पजाव, 


पचायती राज श्र्श 
उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र प्रभृति £ राज्यों मे यह योजना लागू हो चुकी है। 
गुजरात, विहार तथा मध्य प्रदेश मे तत्सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत किये जा चुके है और 
योजना को लागू करने का कार्य प्रगति पर है । दो अन्य राज्यो वगाल तथा केरल में 
विकेन्द्रोकरण सम्बन्धी विधेयकों की रूप रेखा बनाई जा रही है। यहाँ यह बात 
स्मरणीय है कि जम्मू तथा काइ्मीर राज्य मे विकेन्द्रीकरण की योजना पर श्रभी तक 
कोई कार्यवाही नही हुई है । विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में हुई योजना की अश्रव तक 
प्रगति वास्तव मे सराहनीय है। मार्च सन्‌ ६२ तक ६४% ग्राम पचायतो मे विकेद्धी- 
करण के सूर्य की किरणों पहुँच चुकी हैं । इस प्रकार भारतवर्ष मे पचायती राज न 
सिर्फ सत्ता के लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्तिया पर ही है अपितु वह भारतीय 
जीवन का तरीका (५४४५ ० ॥6) बन गया है। भ्रव हम यहाँ उदाहरण के रूप मे 
राजस्थान मे पचायती राज का वर्णन करेंगे क्योकि जहाँ तक पंचायती राज के 
प्रशासनिक ढाचे का प्रशन है अ्रन्य राज्यो और राजस्थान की व्यवस्था के बीच कोई 
मौलिक शअन्तर नही है । 


पचायती राज की सस्थाये 
पंचायत (?श्ाटाब्रएना) - 


पचायत--पचायत एक गाव या कुछ गावों के समूह को मिलाकर तनाई 
जाती है | पचायत की आवादी १५०० से २००० तक की होती है। यदि एक गाव 
की ही आवादी १५०० के लगभग हो तो एक पचायत वनाई जाती है । १५०० से 
कम आवादी होने पर पचायत गावों को मिलाकर वनाई जाती है। बड़े गावों की 
एक ही पचायत वनती है चाहे इनकी आवादी २००० हजार से भी अधिक हो । 

लिर्वाचल--हर पचायत में ५ से १५ तक पच व एक सरपच होते हैं जितका 
गुप्त मतदान प्रणाली से चुनाव होता है। सारे पचायत क्षेत्र को वार्डों मे बाट दिया 
जाता है तथा हर वार्ड से एक पच्र चुना जाता है। सरपच के चुनाव के लिये सारे 
क्षेत्र के मतदाता मत देते है। चुनाव लोकतस्त्रीय बहुमत से होता है। इन चुनावों 
की समाप्ति के बाद एक विशेष सभा बुलाकर निम्न सदस्यों का सहवरण ((०- 
०एश»7०॥) किया जाता हैं -- 

(१) दो महिलाएँ यदि कोई स्त्री नहीं चुनी गई हो, अथवा एक स्त्री यदि 
एक स्त्री पहले से सदस्य चुन ली गई हो , 

(२) एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का यदि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चुना 
गया 


$ 
हे (३) एक व्यक्ति अनुसूचित जाति से यदि उनमे से कोई व्यक्ति नहीं चुना 
गया हो, इन सव सहवुत सदस्यो के अधिकार निर्वाचित सदस्यों के समान होते है । 
कार्य की अवधि--पचायतो की कारये भ्रवधि ३े साल निश्चित की गई है 
तथा राज्य सरकार उसे विशेष स्थिति मे एक साल और बढा सकती है। 
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पचायत के अधिकारी-वर्ग---पचायत का उच्चाधिकारी सरपच होता है तय 
प्रत्येक पचायत मे एक सेक्रेटरी होता है जोकि बहुचा एक साथ दो-तीन पचायतों + 
कार्य करता है। कुछ पचायतो मे ग्राम सेवक ही सचिव का कार्य करता है । 


सरपंच के कार्य : 
(१) सभा की अध्यक्षता करना व कार्य-सचालन करना , 
(२) पचायत के रिकार्ड अपने पास रखना , 
(३) पचायत फण्ड का हिसाब रखना , 
(४) न्याय पचायत की सभा का इन्तजाम करना , 

(५) पचायत के सभी कार्यों का निरीक्षण , 

(६) राज्य सरकार द्वारा भागे गये रिकार्ड हिसाब या अन्य विवरण देना। 

पचायत का कार्य सभा में होता है तथा १५ दिन मे एक बार उसकी समा 
होना आवद्यक है । सभा में सरपच सहित एक तिहाई पचो का होना श्रनिवाय है । 

सब पच आपस मे मिलकर उप-सरपच का निर्वाचन करते हैं जो सरपच 
की शअनुपस्थिति में सभा की अध्यक्षता करता है । किसी भी पच के द्वारा प्रस्ताव 
रखने पर और यदि वह प्रस्ताव $ के बहुमत से पारित हो जाय तो सरपच को 
अपना स्थान रिक्त करना पडता है । उप-सरपच को हटाने के लिए इस प्रकार का 
“अविश्वास प्रस्ताव” केवल कुल सदस्यो के बहुमत से पारित हो जाना काफी है । 
पचायत के कारये 

पचायती राज के श्रन्तर्गंत पचायत को ग्रामीण विकास की मुख्य इकाई 
मानकर उसे ग्राम विकास सम्बन्धी सभी कार्यों का भार सौंप दिया गया है। इसके 
निम्नलिखित मुख्य कार्य है -- 

(१) स्वास्थ्य व सफाई, (२) सडकें व गली बनवाना व उनकी रक्षा करना, 
(३) शिक्षा व सास्कृतिक कार्य जैसे वाचनालय बनवाना, शिक्षा व प्रसार इत्यादि 
(४) ग्राम सुरक्षा, (५) प्रशासकीय तथा जनगणना, आकडे, मेले व यात्राओं की 
व्यवस्था इत्यादि, (६) जन-हित हेतु कार्य जैसे भूमि-सुधार योजना को क्रियान्वित 
करना, सरकारी आन्दोलन को बढावा देना, परिवार-नियोजन को समझना श्रादि 
(७) कृषि व वन सरक्षण सम्बन्धी कार्य, (5) नस्ल सुधार सम्बन्धी कार्य, ( ६) 
ग्रामीण उद्योग-धन्धो को चलाना तथा विविध कार्य जैसे कि अल्पवचत योजना मं 
ग्रेग देना व जीवन बीमा का प्रचार करना । 


पचायतो फी श्राय के साघन--पचायतो के बढते हुये निम्नलिखित आय के 
साधन दिये गये हैं -- । 

(१) राज्य मरकार व शअ्न्य स्रोतों से प्राप्त सहायता , 

(२) विभिन्न करो से आय । 

पचायतें निम्न कर लगा सकती हैं --- 

(आ) सव॒त कर , 
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(ब) वाहन कर , 

(स) चुगी , 

(द) यात्रा कर तथा कोई अन्य कर । 

इन करो को राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करके ही लगाया जा 
सकता है । 


पंचायत समिति 
पचायत समिति की रचना--राजस्थान मे पचायत समिति का निर्माण 
“विकास खण्ड” ([96ए७००77०7 8]005) स्तर पर किया गया है तथा जहाँ पर 
ग्रभी तक विकास खण्ड नही है वहाँ पर 'छाया खण्ड” (5॥8009 8]00०८5) खोलकर 
पंचायत समिति का गठन किया गया है । 
पचायत समिति के सदस्य-- (१) खण्ड की समस्त पचायतो के सरपच । 
इसके भ्रलावा निम्न सदस्य सहवृत ((०-०१९॥७४॥०॥) किये जायेगे -- 
(१) कृषि पण्डित , 
(२) दो महिलायें , 
(३) एक व्यक्ति अनुसूचित जाति भ्रथवा आदिम जाति का , 
(४) एक व्यक्ति सरकारी समितियो की प्रवन्धकारी समिति मे से , 
(५) जिले के रहने वाले दो ऐसे व्यक्ति जिनको प्रशासन, जन स्वास्थ्य अथवा 
ग्राम विकास का अनुभव हो । 
इनके अलावा राज्य विधान सभा का प्रत्येक सदस्य, जब तक कि वह ऐसा 
सदस्य बना रहे, प्रत्येक ऐसे खण्ड की पचायत समिति का सहयोगी सदस्य होगा जो 
पूर्णंत अ्रथवा श्रशत इस निर्वाचन क्षेत्र मे स्थित हो या शामिल हो या उसका भाग 
हो जिसमे से कि वह सदस्य राज्य विधान सभा के लिए चुना गया हो । 
कार्य काल>--पचायत समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होता है। इसका 
अध्यक्ष प्रधान कहलाता है जिसका चुनाव पचायत समिति के सदस्य ग्रुप्त मतदान 
प्रणाली से करते हैं । 
पचायत समिति के अ्रधिकारी--प्रधान की अध्यक्षता मे एक विकास 
अधिकारी जो राज्य प्रशासकीय अधिकारी होता है तथा कुछ (शाह्मणा 0#6७४४) 
कार्य करते हैं। कार्ये सुचारु रूप से करने के लिए हर पच्रायत समिति मे कुछ स्थायी 
समितियो का निर्माण किया जाता है तथा हर स्थायी समिति के निर्णय पचायत 
समिति के सामने रखे जाते हैं जिन्हे वह केवल दो तिहाई बहुमत से ही बदल 
सकती है । 
पचायत समिति के कार्य--पचायत समितियों के निम्नलिखित प्रमुख कार्य 
निर्वारित किये गये हैं -- 
(१) सामुदायिक विकास, (२) कृषि, (३) पशुपालन, (४) स्वास्थ्य तथा 
प्राम सफाई, (५) शिक्षा, (६) समाज शिक्षा, (७) सचार साधन, (८५) सहकारिता, 


है 
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(६) कुटीर उद्योग, (१०) पिछड़े वर्गों के लिये काये, (११) आ्रापातिक सहायता, 
(१२) भ्राकडो का सग्रह, (१३) न्यास, (१४) वन, (१६) ग्राम भवन निर्माण, 
(१६) प्रचार, (१७) विविध । 
पंचायत समिति की झ्राय के साधन : 

(१) राज्य सरकार द्वारा पचायत समिति को हस्तातरित दायित्वों के लिए 
अनुदान । 

(२) राज्य सरकार द्वारा वाषिक तदर्थ (५7)702) अनुदान । 

(२) ऋण (7048) । 

(४) खण्ड की जनसख्या के प्रति व्यक्ति २५ नये पैसे की दर से आ्रागरित 
भू-राजस्व का अश । 

(५) पचायत समिति के करो व फीसो से प्राप्त आय । 

(६) खण्ड में हड्डियों के पट्टो से आय । 

पंचायत समिति की हर महीने एक सभा होती है जिसमे सभी सदस्य मिलकर 
विभिन्न समस्याओं पर विचार करते हैं तथा स्थायी समितियो की रिपोर्ट पर विचार- 
विमर्श करते है । 


जिला परिषद 

राजस्थान मे हर जिले मे एक जिला परिषद्‌ का निर्माण किया गया है जो 
40056 ० ७6०४ की तरह कार्य करती है । 

जिला परिषद्‌ के निम्नलिखित सदस्य होते हैं -- 

(१) जिले की समी पचायत समितियो के प्रधान । 

इनके अलावा कुछ सहवृत सदस्य होते है जो इस प्रकार हैं -- 

(१) एक महिला । हर 

(२) एक व्यक्ति भ्रनुसूचित जाति श्रथवा अनुसूचित झ्रादिम जाति का । 

उस जिले से निर्वाचित ससद सदस्य व राज्य विधान सभासद्‌ जिला परिषद्‌ 
के सहयोगी सदस्य होगे तथा सहवृत सदस्यो व सहयोगी सदस्यों को साधारण सदस्यो 
की भाँति सभा में भाग लेने व मतदान देने के सभी अ्रधिकार प्राप्त होगे । 
जिला परिषद्‌ के कार्य : 

(!) भिन्न-भिन्न पजायत समितियों के कार्य मे समन्वय स्थापित करना । 

(२) पचायतो व पचायत समितियों का निरीक्षण करता तथा पचायत 
समितियो के वजट की जाच करना | 

(३) पच्रायतो व पचायत समितियों के बारे मे सरकार को राय देना । 

(४) जिले मे सव विकास कार्यो का सम्पांदन करना व राज्य सरकार को 
विकास कार्यों के बारे मे सलाह देना । 
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आ्राय के साधन--जिला परिषद्‌ एक सलाहकार सभा है तथा इसके 
प्रशासकीय कार्य बहुत कम हैं श्रत उसे केवल निम्नलिखित आय के साधन दिये 
गये है -- 

(१) राज्य सरकार द्वारा अनुदान । 

(२) जनता और पचायत समितियो ह्वारा दी गई सहायता आदि । 


ग्रास सभा 


पचायती राज की स्थापना के वाद यह स्वीकार कर लिया गया है कि ग्राम 
सभा ही लोकताच्रिक विकेन्द्रीकरण की आधारभूत शिला है तथा उनको पुनजागृ त 
करने का पूर्णोरूप से प्रयास किया जा रहा है। 

ग्राम के सभी वालिंग निवासियों को मिलाकर एक सभा वुलाई जाती है 
जिसको ग्राम सभा कहते है तथा सरपच उसकी अध्यक्षता करता है। प्रत्येक वर्ष मे 
ग्राम सभा की दो सभाये बुलाया जाना अनिवायं है तथा आवश्यकता पडने पर श्रधिक 
वार भी यह सभा बुलाई जा सकती है । 

ग्राम सभा मे पचायत द्वारा किये गए कार्यो की प्रगति पर विचार-विमर्श 
किया जाता है तथा ग्रामवासियो के विचारों को लिखकर अगली पचायत की सभा 
में विचारार्थ रखा जाता है । 


स्याय पचायत 


ग्राम पचायतो को न्याय सम्बन्धी कार्य भार से मुक्त करने के लिए तथा न्याय 
कार्य को ठीक प्रकार से सम्पादित करने के लिए राजस्थान मे न्याय पचायतो का 
गठन किय्ग गया है। 

एक न्याय पचायत का कार्यक्षेत्र ५ से ७ पचायतो तक सीमित होता है तथा 
इनकी सदस्य सख्या उतनी ही होती है जितनी उसमे पचायते शामिल होती है तथा 
हर पचायत से एक सदस्य चुनकर न्याय पचायत मे भेजा जाता है । 

न्याय पचायत फौजदारी व दीवानी दोनो प्रकार के मुकदमो का फँंसला कर 
सकती है परन्तु राजस्थान पचायत अधिनिम मे दिये गये प्गरा5: 500०076 मे लिखित 
मुकदमो तक ही इसका कार्यक्षेत्र सीमित है | न्याय पचायत कैद -की सजा नही दे 
सकती । इसी प्रकार (शा ०४७०४ मे यदि ऋगडा २५० रुपये से ज्यादा का है तो वह 
न्याय पचायत के क्षेत्र (37प्ाा500४07) से वाहर हो जाता है । 

न्याय पचायत एक अ्रदालत के ढग से कार्य करती है तथा इसके फैसलो की 
अपील उसी न्याय क्षेत्र के मुन्सिफ या किसी अन्य समान स्तरीय जज की श्रदालत मे 
की जा सकती है। 
तुलना : 

प्राय प्रत्येक राज्य मे पचायती राज की सस्थाओं को अलग-श्रलग नामों से 
पुकारा जाता है अतएवं एक राज्य से दूसरे राज्य की तुलना करना अपने आप मे 
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(अर) जनता में साक्षरता का श्रभाव । * 

(व) राजनीतिक चेतना का श्रभाव । हे 

(स) नि स्वार्थ नेतृत्व का श्रभाव । 

(द) जनता का आलस्य तथा उसकी क्रियाहीनता । 

(2) जातीय, धामिक तथा सामन्तवादी निष्टाये (7.०४०॥०५) । 

(ठ) भारत का अलोकतन्नीय सामाजिक तथा पारिवारिक ढाँचा । 

(य) ग्राम समुदाय में शक्तिशाली वर्गों का कमजोर वर्गों (जैसे अनुसूचित 
जातियो) पर हृढ प्रभुत्व उत्यादि । 

इन सामाजिक वबाबाओं का उन्मूलन करने के लिए सतत प्रयास आवश्यक 
है । पचायती राज आदोलन के फलस्वरूप बहुत सी प्रशासकीय समस्‍यायें भी पैदा हुई 
है । इनमें से कुछ ये है -- 

(अ) विकास सम्बन्धी गतिविधियो की आधारभूत इकाई क्या हो ? खण्ड 
(80०८) या जिला (7)5076) ? 

(व) पचायती राज के कार्यो में अधिकारी-वर्ग तथा गैर-अधिकारियों मे 
परस्पर क्‍या सम्बन्ध हो ”? 

(स) विकास कार्यों में जिला अधिकारियो का क्‍या स्थान तथा दायित्व हो ” 

(द) पचायती राज सस्थाओ्रो तथा राज्य सरकार मे क्या-क्या सम्बन्ध हों ” 

(ड) क्‍या पचायती राज के कार्यो के मृल्याकन के लिए कुछ विश्वसनीय 
कसौटियाँ हो सकती है ? 

(ढ) पचायती राज के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं के पदाधिकारियों की नियुवित 
किस प्रकार की जाये ? 

(य) पचायती राज सम्बन्धी चुनावों में राजतीतिक दलों का व्यवहार कैसा 
हो 

लोक प्रद्यासन के विद्यार्थी के लिए इन सब समस्याओ्रो का अध्ययन करना 
श्रावश्यक है ! जिस समय बलवन्तराय मेहता श्रध्ययन समिति ने पचायती राज की 
स्थापना का सुझाव दिया उस समय सामुदायिक विकास खण्ड पहले से मौजूद थे । 
समिति ने खण्ड को ही विकास की इकाई स्वीकार किया तथा पचायती समिति को 
उसने विकास सम्बन्धी महत्वपूर्णा नियोजन व क्रियान्वन विययक कार्य सौपे । लोक- 
तन्‍्त्रीय विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी महाराष्ट्रीय समिति ने मेहता समिति का सुराव 
स्वीकार नही किया । उसने जिला स्तर पर जिला परिषद्‌ को ही सुख्य विकास-कार्य 
सुपुर्दं किये | भारत में परम्परा से जिला प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई रहा है। 
भविष्य का अनुभव ही यह वतायेगा कि पचायती राज सस्थाओ की प्रमुख इकाई 
'खण्ड' होना चाहिए या “जिला! ॥ 
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पचायती राज सस्थाओ के प्रति राज्य सरकारो तथा जिला अधिक्रारियो का 
उदासीन होना इनके लिए घातक होगा । पचायती राज मे सस्थाओ के मागे-निर्देशन, 
देख-रेख तथा नियन्त्रण का प्रशइन सबसे महत्वपूर्ण होगा । राज्य सरकारो, उनके 
तकनीकी अभिकरणो तथा जिला अधिकारियो को पचायती राज सस्थाओ का मार्ग- 
निर्देशित करना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना है। कम से कम प्रारम्भिक चररणो मे तो 
उनका परामर्श तथा निर्देशन अत्यन्त महत्वपूर्णा है। जिला अधिकारियों को इन 
विकेन्द्रीकृत लोकतन्त्रीय सस्थाओं के 'मित्र, दाशनिक तथा पय-प्रदर्शक' बनना है । 
उनका कार्य बहुत सकारात्मक प्रकृति का है । जहाँ पथ-प्रदर्शन आवश्यक है, वहाँ 
उन्हे पथ-प्रदर्शन करना है , जहाँ समस्याओ्रो की व्याख्या करना जरूरी है, वहाँ उन्हे 
व्याख्या करनी है । उन्हे जनता को अधिकतम पहल करने का मौका देने वाले 
शिक्षको का काय करना है। कुछ अधिकारियो की यह मनोवृत्ति बन गई है कि 
उनका पचायतती राज से कोई सम्बन्ध नही है ।! यह गलत है | अधिकारीगण 
विकेन्द्रीकृत लौकतन्‍्त्र की गतिविधियो मे सक्रिय हिस्सेदारों के रूप मे सम्मुख श्राने 
चाहिये । इसके साथ ही उन्हे अहकार व वर्ग-उच्चता की खोखली धारणाश्रो को 
त्यागना होगा । नौकरशाही की पुरानी उच्चता वाली मनोवृत्ति से काम नही चलेगा। 
अधिकारियो को पचायती राज का लालन-पालन बहुत सावधानी से करना है। 
जनता के सगठनो के प्रति उन्हे शिक्षण तथा समझाने बुझाने के तरीको का प्रयोग 
करना पडेगा ।? यही कारण है कि आज कलक्टर के बदलते हुए कार्यों, प्रशासक-वर्गं 
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के नये दायित्वों तथा अधिकारियों की नई मनोवृत्तियो पर भारत में सर्वेश्न विचार- 
विमर्ण हो रहा है। श्रगर 'खण्ड-विफास श्रधिकारी' (3 70 0.) 'बडे साहब' वाला 
रुख अपनाले का प्रयास करेगा तो पचायनी राज आदोलन को भीपणा कठिनाइयों का 
सामना करना पडेगा। श्री वी० टी० ऊृपष्णमाचारी ने ठीक ही कहा कि “कलक्टर का 
कार्य बदला है पर कम नहीं हुआ है, क्योकि पत्र उसे लोकतन्थीय सस्याओ्रो का पथ- 
प्रदर्शत करना है। अक्सर अ्रव उसे स्वय को लॉकतन्त्रीय सस्वाओं के विश्वास के 
योग्य ठहराना पडता है ।” श्रों वी० टी० क्ृष्णमाचारी ने श्रपती रिपोर्ट “सारतीय 
व राज्यीय प्रणासकीय सेवाये तथा जिला प्रशासन की समस्याये” में इस तथ्य पर 
वल दिया है कि अ्रधिकारियो को पचायती राज के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सक्रिय 
सहयोग देना होगा । उनकी निम्नलिखित सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं--- 

(श्र) जिला स्तर के श्रधिकारियो, जिन्हे समृह भाव से काम करना चाहिए, 
का प्रमुख दायित्व जिला परिषद्‌, पचायती समितियों, खण्ड-विकास अ्रथिकारियों तथा 
विस्तार भ्रधिकारियो (#(शाश०णा ०ह्ि०८०७) को सरकारी नीतियों तथा निर्देशों के 
अ्रनुसार तकनीकी हृष्टि से सुब्यवस्थित योजनायें बनाने मे मदद देना है , प्रशासनिक 
तथा तकनीकी दृष्टि से इन योजनाओं के क्रियान्चन की देख-रेख करना है तथा यह 
आइवस्त करना है कि विकास योजनाञो के लिए मूल रूप से आवश्यक सेवायें तथा 
वस्तुये समय पर तथा पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हो सकें । इसके साथ ही उन्हे जिले 
के ग्नन्तर्गत विभिन्न खण्डो में कार्यों मे समायोजन पैदा करना है । 


(ब) विस्तार अधिकारियों को खण्ड बिकास अधिकारी के सामान्य निर्देशन 
मे एक समूह के रूप मे कार्य करना चाहिये तथा उपक्रमो के क्रियान्वन मे तकतीकी 
सुव्यवस्था का प्रबन्ध करके पचायती समिति की सहायता करनी चाहिए । इसके साथ 
ही उन्हे ग्राम स्तर के कर्मचारियों (५॥४९० ७ए९| ज्रणा८७७) तथा अश्रन्य क्षेत्रीय 
कर्मचारियों के कार्य की देख-रेख करनी चाहिये । 

(स) खण्ड स्तर पर विस्तार अ्रधिकारियों तथा गाम स्तर के कर्मचारियों को 
ऐसा प्रशिक्षण दिया जाये कि वे पचायतो तथा सहकारी समितियों (0०-०9थ०&॥7४०४) 
के साथ काम कर सके तथा उन्हे रास्ता दिखा सके ।” 


पचायती राज में भ्रविरल मुल्याकन तथा अध्ययन आवश्यक है। इसके कार्य 
का पूर्ण अध्ययन होना चाहिए जिससे इसकी ब्रुटियो व कमियो को दूर किया जा 
सके । इसके कार्य का मूल्याकन करते समय निम्नलिखित मापदण्ड उपयोगी सिद्ध 


न 
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हु 


पचायत राज श्३्५ 


होंगे । इन मापदण्डो का निर्धारण हैदराबाद भे “सामुदायिक विकास तथा पचायती 
राज पर हुए जुलाई १६६१ के वाषिक सम्मेलन मे किया गया था। ये दस-सूत्री 
सापदण्ड हैं-. 

(१) तृतीय योजना मे कृषि-उत्पादन की वृद्धि सर्वोपरि राष्ट्रीय प्राथमिकता 
(९7079) के रूप भे । 

(२) ग्रामीणा उद्योगो का विकास । 

(३) सहकारी सस्थाओ का विकास । 

(४) स्थानीय स्रोतो (जनशक्ति सहित) का विकास ; 

(५) पचायती राज सस्थाओ द्वारा उपलब्ध स्रोतों जैसे धन, स्टाफ, तकनीकी 
सहायता तथा उच्च स्तरो से प्राप्त श्रन्य सुविधाओं का श्रधिकतम उपयोग । 

(६) समुदाय के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की सहायता । 

(७) स्वय-सेदी सगठन पर विशेष बल देकर क्षितिजीय (#077207/थ) तथा 
शिरोन्मुखी (५८०४८४!) शक्ति एवं पहल का प्रगतिशील प्रयोग । 

(८) व्यापक प्रशिक्षण एवं दायित्वों व करत्त व्यो के सुनिश्चित वितरण द्वारा 
जनता के प्रतिनिधियो व जनता के सेवको (कर्मचारियों) भें सद्भाव तथा सहिष्णुता 
की स्थापना । 

(६) अधिकारियों तथा गैर-प्रधिकारियों मे निरन्तर योग्यता की वुद्धि । 

(१०) समुदाय मे मेलभाव तथा सहयोगिक आत्म-सहायता का विकास । 

ग्रामीण योजनाओो तथा कार्यक्रमो के मूल्याकन के लिए राजस्थान सरकार ने 
एक अ्रध्ध-स्वतन्त्र 'मूल्याकन सगठन' (फिश्वबॉपकषा00 083गाट4707) की स्थापना की 
है । इसको राज्य ने पचायती राज सस्थानो की गतिविधियो की जाँच का श्रधिकार 
भी दिया गया है। पचायती राज की गतिविधियों के अधिकृत तथा गैर अधिकृत 
मूल्पाँकन के फलस्वरूप बहुत से रोचक तथ्य सामने आये हैं ॥१ 

बहुत से दोषो का उद्घाटन हुआ है । यह कहा गया है कि पचायती राज के 
फलस्वरूप गावो मे दलबन्दी तथा ग्रुटवन्दी पर आधारित राजनीतिक गतिविधियाँ 
बढी हैं । पच्ायत चुनावों के कारण ग्राम समाज के विभिन्न वर्गों मे एक प्रकार के 
'शीत युद्ध (८000 ०7) का वातावरण विकसित हुआ है। राजनीतिक वैमनस्य के 
फलस्वरूप ग्रामो मे हत्याओ की सख्या बढी है। यह सुझाव दिया गया हैं कि ये सब 
दोष तब दूर हो सकते है जब राजनीतिक दल पचायती कार्यों मे हस्तक्षेप न करे तथा 
जब पचायतो के चुनाव सर्वेसम्मति पर आधारित हो ।“ राजनीतिक दलो को पचायती 
गतिविधियों से दूर रहने की घोषणा करनी चाहिए । 
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२३६ लोक प्रशासन 


किन्तु यह तो एक कठिन समस्या का सरल वर्खमान मात्र है। विभिन्न हितो 
पर आधारित तथा उनका प्रतिनिधित्व करने बाल दल लोकतन्त में हमेशा बने रहेंगे। 
राजनीतिज्ञों के आचरण को युवारने की बात तो जचती है किन्तु यह आशा करता 
व्यर्थ है कि राजीतिक दल स्थानीय सस्थाओं के क्षेत्र से हटा लेगे । पत्रायती संस्थाओं 
से राजनीतिक दलो को हटने के लिए कहना अ्रवाछृनीय भी है। उनके हटने से रिक्त 
स्थान की पूर्ति गावों के प्रभुत्वणाली आविक, जातीय या धामिक-वर्ग करेंगे | सुसग- 
ठित राष्ट्र-व्यापी राजनीत्तिक दल ऐसे मामन्तवादी तथा प्रतिक्रियाबादी वर्गों में कही 
अ्रच्छे है। इसके अतिरिक्त अनेक बार बहुसम्प्रक-बर्ग श्रल्पसख्यक-वर्गों पर अपने 
निर्शाय सर्वसम्मत निर्णय कहकर थ्रोप देता है | अच्छा यह है कि लोकतन्ब्रीय सस्थाओ 
को स्वृतन्त्र रूप से कार्य करन दिया जाये | समय श्ाने पर स्वस्थ परम्पराओ व परि- 
पाटियों की नीव स्वयमेव पड जायेगी तथा स्थिति सुधर जायेगी । 


पचायती राज के फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया है कि 
ग्रामीणों के मस्तिष्क से श्रधिकारियो का भय जाता रहा है । अग्रेजी शासन के युग में 
ग्रामीण जब नौकरशाही की शक्ति से श्रातकित थे । “गाव में बड़े-बड़े जमीदारों को 
छोड कर बाकी सबके लिए, पटवारी (जोकि मालग्रुजारी एकश्रित करने वाले अधि: 
कारियो मे सबसे नीचे होता है तथा जो एक गाव या कुछ गाँवों की जमीन की 
हिसाव-किताबव भी रखता है) दूरस्थ कलक्टर, बल्कि गवर्नर से भी अधिक शविति- 
शाली व्यक्ति था | साधारणतया उसी को खुश करना पर्याप्त था श्रौर यही वाता- 
वरण उन भ्रन्य छोटे-छोटे दफ्तरों मे भी था जिनका ग्रामीण जनता से सीधा सम्पर्क 
था ।ं 


अ्रव ग्रामीण जन खण्ड विकास अधिकारी के पास जाकर विश्वास के साथ 
“ उससे अपनी समस्याओं पर बातचीत कर सकते हैं। भारतीय सदर्भ मे पचायती राज 
से यह एक मूल्यवान लाभ प्राप्त हुआ है क्योकि यहा शताब्दियों से राजकीय शववित 
जन-साधारण के लिए भय का विषय रही है। पचायती राज का प्रारम्भ जनता मे 
आत्म सहायता की भावना पैदा करने, विकास कार्यक्रमों मे जनता को भाग लेने का 
प्रवसर प्रदान करने तथा उनमे लोकतन्‍्त्रीय विचारो का प्रसार करने हेतु किया गया 
था । यदि पचायती राज के लाभो व हानियो की एक सूचि तैयार की जाये तो यह 
स्पष्ट प्रतीत होगा कि इसका श्रेष्ठठम लाभ जनसाधारण मे श्रात्म-महत्व की भ्रनुभूति 
को उत्पन्न करना रहा है । 
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पचायती राज २३७ 


पचायती राज के परीक्षण की सफलता हमारी जागरूकता तथा समस्यात्रो 
का साहस व उत्साह से सामना करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करेगी । प्रारम्मिक 
चरणो मे पचायती राज सस्थाओ को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति मे अविकारियों के 
महत्वपूर्ण परामर्ण तथा निर्देशन की अत्यविक झावश्यकता है । भ्रधिकारियों को 
ग्रामीण क्षेत्रों मे हो रहे परिवर्तनो के श्रनुकूल स्वयं को बदलना है ।? किन्तु साथ ही 
हमे इन सस्थाओं को वे कार्य नहीं सौपने चाहिये जो वे नही कर सकती । उनको 
केवल वे ही दायित्व सौपे जाने चाहिये जिनको वे सफलता से निभा सके । इसके 
अतिरिक्त राज्य सरकारों को इन सस्थाओ पर उचित नियन्त्र)ग रखना चाहिए । 
तथा उनकी देख-रेख करनी चाहिए । किसी भी स्तर पर यह विचार नहीं आना 
चाहिये कि पचायती राज की स्थापना से सव समस्याये सुलभ गई है । भविष्य में 
आजा तथा ग्राम-जनता की योग्यता में विव्वास इस परीक्षण को सफल बना सकते 
हैं । जैसा श्री बलवन्त राय मेहता ने कहा है “ग्रामीण भारत की जनता अनपढ़ 
वेणक हो, किन्तु वह एक महान्‌ पँतृक सम्पत्ति तथा एक महान्‌ सस्क्ृति की स्वामी 
है तथा समय श्राने पर वह निश्चित रूप से अपने वास्तविक रूप में आयेगी | यदि 
हममे पचायती राज सस्थाओ, अपने ग्रामीण-जनो तथा उनके अपने छिपे हुये गुणों 
का उपयोग करने की क्षमता मे विब्वास है तो निश्चित रूप से सफलता उनके हाथ 


लगेगी । श्राज पचायती राज में बहुत से दोष हो सकते है परन्तु यह भविष्य की एक 
महत्वपूर्ण भक्ति है ।* 
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२३६ लोऊ प्रज्ञा" 


किन्तु यह तो एक कठिन समस्या का सरल वर्णन मात्र है। विभिन्न हिंतो 
पर आधारित तथा उनका प्रतिनिधित्व करने वाले दल लोकतन्त्र में हमेशा बने सहेगे। 
राजनीतिज्ञो के आचरण को सुधारने की बात तो जचती है किन्तु यह झाजा करना 
व्यर्थ है कि राजीतिक दल स्थानीय सस्थाग्रों के क्षेत्र से हटा लेगे । पचायती सस्थाग्रो 
से राजनीतिक दलो को हटने के लिए कहना अ्रवाछनीय भी है । उनके हटने से रिक्त 
स्थान की पूर्ति गावो के प्रभुत्वणाली आशिक, जातीय या घामिक-वर्ग करंगे। सुसग- 
ठित राष्ट्-व्यापी राजनीतिक दल ऐसे सामन्तवादी तथा प्रतिक्रियावादी बर्गो ये कही 
अच्छे हैं। इसके श्रतिरिक्त अनेक बार बहुसस्यक-बर्ग अल्पसख्यक-वर्गों पर अपने 
निर्णय सर्वेसम्मत निर्णय कहकर थोप देता है । भ्रच्छा यह है कि लोकतन्त्रीय सस्थाओरो 
को स्वतन्त्र रूप से कार्य करने दिया जाये । समय श्ाने पर स्तस्थ परम्पराओं व परि 
पाटियो की नीव स्वयमेव पड जायेगी तथा स्थिति सुधर जायेगी । 


पचायती राज के फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण तश्य यह सामने झ्राया है कि 
ग्रामीणों के मस्तिष्क से अधिकारियों का भय जाता रहा है। श्रग्नेजी शासन के युग मे 
ग्रामीण जब नौकरशाही की शक्ति से आतकित थे । “गाव में बडे-बडे जमीदारो को 
छोड कर वाकी सबके लिए, पटवारी (जोकि मालगुजारी एकत्रित करने वाले श्रषि 
कारियो मे सबसे नीचे होता है तथा जो एक गाव या कुछ गाँवों की जमीन का 
हिंसाब-किताब भी रखता है) दूरस्थ कलक्टर, वल्कि गवर्नर से भी अधिक शवित- 
शाली व्यक्ति था । साघारणतया उसी को खुश करना पर्याप्त था और यही वाता- 
वरण उन श्रन्य छोटे-छोटे दफ्तरों मे भी था जिनका ग्रामीण जनता से सीधा सम्पर्क 
था ।* 


अव ग्रामीण जन खण्ड विकास अधिकारी के पास जाकर विश्वास के साथ 
“ उससे अपनी समस्याओ पर बातचीत कर सकते हैं। भारतीय सदर्भ में पचायती राज 
से यह एक मूल्यवान लाभ प्राप्त हुआ है क्योंकि यहा शताब्दियों से राजकीय शविति 
जन-साधारण के लिए भय का विषय रही है। पचायत्ती राज का प्रारम्भ जनता मे 
आत्म सहायता की भावना पैदा करने, विकास कार्यक्रमों मे जनता को भाग लेने का 
ग्रवसर प्रदान करने तथा उनमे लोकतन्‍्त्रीय विचारों का प्रसार करने हेतु किया गया 
था । यदि पचायती राज के लाभो व हानियो की एक सूचि तैयार की जाये तो यह 
स्पष्ट प्रतीत होगा कि इसका श्रेष्ठतम लाभ जनसाघाररा मे श्रात्म-महत्व की अनुभूति 
को उत्पन्न करना रहा है । 


न 
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पचायती राज २३७ 


पचायती राज के परीक्षण की सफवता हमारी जागरकला तथा समस्यारों 
का साहस व उत्साह से सामना करने की दमारी क्षमता पर निर्भर करेगी । प्रारम्मिक 
चरणो में पचायती राज संस्थाओं को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिकारियों थे 
महत्वपूर्ण परामर्ण तथा निर्दशशन की अन्यविव आवश्यकता है| अधिकारियों को 
ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों के अनुकूल स्वय को बदजना है । जकिस्तू साथ ही 
हमे इन संस्थाओं को वे कार्य नहीं सौपन चाहिये जो वे नहीं कर सकती । उनको 
क्रेवल वे ही दायित्व सीपे जाने चाहिये जिनको ते सफलता से निभा सके । इसके 
अतिरिक्त राज्य मरकारों जो एन संस्थाओं पर उचित निय्रन्त्रण रखना चाहिए। 
तथा उनकी देख-रेख करनी चाहिए। फिसी भी स्तर पर यह जिचार नहीं आना 
चाहिये कि पचायनी राज की स्थापना से सब समाणयाये युतभ गई है । भविष्य मे 
आज्ञा तथा पग्राम-जनता की योग्यता में विब्बास एस परीक्षण जो सफल बना सउते 
है | जैसा श्री वलवन्त राय मेहता ने कहा है “ग्रामीण भारत की जनता अनपढ़ 
बेशक हो, किन्तु वह एक महान्‌ पेतृक सम्पत्ति तथा एक महान्‌ सरक्नि की स्वामी 
है तथा समय आने पर वह निश्चित न्‍प से अपने वास्तविक रूप में आयेगी । यदि 
हममे पंचायती राज सम्बाओ्रों, अपने ग्रामीग-जनों तथा उनवे अपने छिपे स्ये गुगो 
का उपयोग करने की क्षमता में विब्बास है तो निश्चित रूप से सफलता उनके हाथ 
लगेगी | श्राज पचायती राज में बहुत से दोष हो सबते है परन्तु यह भविष्ण की एक 
महत्वपूर्ण जक्ति है ।* 
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क्षेत्रीय संस्थाएं 
(॥7९॥6 8590॥50977876) 


प्रधान कार्यालय और स्थानीय कार्यालयों के वीच सम्बन्ध 
(९४०75 720७७९९ा। पिदते तुए४#&75 7 [.,00४ (४065) 

देश की राजबानियाँ (८»०॥४5) ही केवल एक स्थान मे होती हैं जहाँ से 
मरकार के कार्य का सचालन किया जाता है। किन्तु वास्तव में राष्ट्रीय अथवा राज्य 
सरकारें उस कार्यालयों (090८४) द्वारा अपने कार्य का सम्पादन करती हैं जोकि 
देश भर मे फैले होते हैं। यहाँ तक कि किसी देश की सरकार के कार्यालय ससार के 
अन्य देशों में भी पाये जाते हैं। इस प्रकार सरकार के कार्य उन सैकडो तथा हजारो 
कायलियो द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं । जोकि राजवानी से काफी दूर श्रर्थात्‌ “क्षेत्र” 
(776 826) मे स्थित होते हैं। इन क्षेत्रीय कार्यालयों अथवा क्षेत्रीय संस्थाओं के 
माध्यम से ही सरकार जनता तक पहुचती हैं। डाक के वितरण का कार्य केवल 
दिल्ली के स्थित डकखाने (!?०४ ०४०८) द्वारा ही सम्पन्न नही किया जाता वल्कि 
यह कार्य देश भर मे दूर-दूर तक फैले हुए हजारो डाकखानों द्वारा पूरा किया जाता 
है। इसी प्रकार करो का सग्रह केवल दिल्‍ली के कर सग्रह करने वाले कार्यालयों 
(79४ ८णा४०४ए7४ ०४०९७) द्वारा ही नही किया जाता करो के सग्रह का कार्य 
देश भर में बिखरे हुए हजारो कार्यालयो द्वारा सम्पन्न किया जाता है। जनोपयोगी 
सेवाएँ (9फ्रछ/0 एधागा/ए 5०ए7ा०८5) केवल दिल्‍ली से स्थिति कार्यालयों के कार्य 
द्वारा ही लोगो तक नहीं पहुचाई जाती । इन जनोपयोगी सेवाओं को सम्पन्न करने 
के लिये लाखो कमेंच्रारी काम मे लगे रहते हैं और ये कर्मचारी प्रधान कार्यालयों 
(सछ८३०0ए००7०7७) से काफी दूर स्थित होते हैं। क्षेत्रीय सस्यायें श्रयवा क्षेत्रीय 
कार्यालय चे कार्यालय हैँ जोकि प्रधान कार्यालयों से दूर क्षेत्र भ्रयवा मुफस्सिल' 
(०0) में कार्य करते हैँ । क्षेत्रीय स्थल (क्येशैत 5४075) जैंसे कि डाकखाने, 
आय-कर सग्रह करने वाले कार्यालय आदि देश भर में फैले होते है। राजनयिक 
अधिकारी (0907 40० ००७०७) ससमार भर में नियुक्त किये जाते है । ये क्षेत्रीय 
सस्थाएँ कुछ अपनी ही प्रशासकीय समस्‍यायें प्रस्तुत करती हैं जोकि वडी कठिन 
प्रकृति की होती है, और सम्पूर्ण देश की प्रणासकीय व्यवस्था की कुशलता एव दक्षता 
बडी मात्रा मे इन 'क्षेत्रीय सस्थाओ' से सम्बन्धित समस्याझ्रो के हल पर ही निर्भर 
रहती है [ 
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क्षेत्रस्थलो की स्थापना के कारण 
(९७६०05 [07 (6 €४50॥59९76 #2]0 59075) 


क्षेत्र मे कार्यालयों की स्थापना क्यो की जाती है ” इसके तीन प्रमुख कारण 
है जोकि निम्न प्रकार के है -- 

(१) यह स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रकार का कार्य केवल प्रधान कायलियो द्वारा 
ही सम्पन्न नही किया जा सकता | देश भर मे डाक का वितरण करने के लिए कोई 
भी सरकार केवल एक ही राष्ट्रीय डाकखाने की स्थापना से काम -नही चला सकती । 
केवल एक डाकखाना लाखो मील के क्षेत्र मे फेली हुई भारत की ४४ करोड जनता 
की आवश्यकताओं को पुरा नही कर सकता । 

(२) राज्य के कार्य दिन-प्रतिदिन बढते ही जा रहे है। राज्य द्वारा 
श्रनेक प्रकार की क्रियाओ्रो की सम्पन्नता के लिए देश के सभी भागो मे क्षेत्रीय कार्या- 
लयो की स्थापना की झावश्यकता होती है । क्षेत्रीय सेवाओ (!760 5०५०८७) की 
वृद्धि का प्रत्यक्ष सम्बन्ध राज्य के कार्यों के विस्तार से है। कल्याणकारी राज्य 
(फशश्थि० ४2०) को अपने सभी नागरिको की आवश्यकताओं को पूरा करना 
होता है ओर उसके लिये क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की जाती है । 

(३) सचार के साधनों (](९४7७ ० ००ण्रगरएग्राप४7०75) के विकास ने 
क्षेत्रीय सेवाओ की स्थापना के कार्य को काफी सुविधाजनक बना दिया है। श्रव प्रधान 
कार्यालय (॥०४० 0#08) देश के किसी भी भाग में स्थित किसी भी क्षेत्रीय कार्या- 
लय से बडी श्रासानी के साथ पत्र व्यवहार कर सकता है तथा सम्बन्ध कायम रख 
सकता है । यातायात के सचार के श्राघुनिक साधनो, जैसे कि रेल मार्ग, वायु मार्ग, 
बेतार के तार (५/॥०७७५), देलीफोन तथा तार (]०८९४7०७७०४) आदि के क्षेत्रीय 
कार्यालयों की स्थापना मे बडी सहायता पहुचाई है। दिल्‍ली मे स्थित किसी भी 
पदाधिकारी के लिए अब आसाम के दूर से दूर कोने मे स्थित किसी भी अ्रधिकारी के 
साथ पत्र-व्यवहार करना तथा उससे सम्बन्ध रखना बडा श्ासान है। 


क्षेत्रीय सस्थाओ से उत्पन्न होने वाली प्रशासकीय सस्थाये 
(4४ तएताइ0ए९  7#00]87058/(27€३(९० 9ए फाटाते 
5डॉथोॉ)5 7675) 

क्षेत्रीय कार्यालयो की अपनी निजी महत्वपूर्णा समस्याएँ होती है और प्रशासन 
की कोई सुस्थिर व्यवस्था उनकी उपेक्षा नही कर सकती । किसी भी बडे सगठन में, 
सदर मुकाम अथवा प्रधान कार्यालय (प्रध््ततणक्ा।०) तथा क्षेत्रीय कार्यालयों 
(7८१ ०हि०९८) के बीच संघर्ष (77070) उत्पन्न हो जाना मामूली सी बात है । 
यह भी सम्मव है कि प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के बीच सम्पर्क ही हूठ 
जाए और प्रधान कार्यालय के श्रधिकारी स्थानीय कठेनाइयो एवं समस्याओ्रो को 
यथेष्ट रूप से समझने तथा उनका मान करने में समर्थ न हो सके । क्षेत्रीय का्यलिय 


कि कि 
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द्वारा उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण समस्या है प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय 
के बीच सस्वन्ध की समस्या । यह श्रत्यन्त आवच्यक है कि क्षेत्रीय सेवाओं पर 
प्रभावशाली नियन्त्रण लगाया जाय जिससे कि राष्ट्रीय नीति (भधा०णाश 90०॥०५४) 
में एकलूपता ((ग्राणियापा9) कायम रखी जा सके | साथ ही साथ, क्षेत्र स्थलो को 
अपने-अपने क्षेत्र के लोगो की विशिष्ट श्रावव्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त 
मात्रा में प्रवन्ध॒ सम्बन्धी स्वायत्तता (]शवव82८४ 4॥प/००79५) भी प्रदान की 
जानी चाहिए। यही 'ेन्द्रीकरण बनाम विकेन्द्रीकरणा (एशापर्ाटा।0ा एछा5ए5 
06०थाएपशर४0॥) की परम्परागत समस्या है, अर्थात्‌ यह कि कया प्रशासन के 
सम्बन्ध में निर्णय करने की पूर्ण सत्ता (8&०७४7०79) मुख्य कार्यालय केन्द्रित कर 
दी जाए, अ्रथवा क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के निर्णय करने के लिये आवश्यक सत्ता 
से सम्पन्न व्यक्तियों को नियुक्त कर लिया जाए तथा कार्य करने दिया जाय ? 
क्षेत्रीय सेवाझो की प्रमुख समस्या यह है कि प्रधान कार्यालय द्वारा उन पर कितना 
नियन्त्रण लागू किया जाए ? क्षेत्र स्थलो (77०[0 5४075) को, अपने कत्त व्यो को 
पुरा करने के लिए, कितनी सत्ता सौंपी जाए ? 


क्षेत्रीय सेवाप्नो (+7200 5९८7५7०८७) से सम्बन्धित दूसरी प्रणासकीय समस्या 
उसके निर्माण अथवा उसकी स्थापना से सम्बन्ध रखती है । क्या क्षेत्रीय कार्यालयों 
की स्थापना करने की सत्ता महा-प्रवन्चक के रूप मे मुख्य कार्यपालिका (कार्च 
लऋ०्टप्राए& 85 8थाशथर्ध प्रधा28००) में निहित की जाए अथवा विधान-मण्डल 
(१,८8४४पा८) मे ? क्‍या इस बात का निश्चय विधान-मण्डल को करना चाहिए 
कि कहाँ-कहाँ नये डाकखाने कायम किए जाए, अ्रथवा उनकी स्थापना के वारे में 
देश के प्रशासन के प्रधान के नाते मुख्य निष्पादक या मुख्य कार्य-पालिका ((कआार्ण 
&#००८ए४ा५८) को निएचय करना चाहिए ? इस प्रदइन के उत्तर मे हम कह सकते है 
कि विधान-मण्डल का कार्य केवल सरकार द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सेवा या 
क्रिया (8.ए०७ 0 8०7५७) को तय करना होता है। उस क्रिया को सम्पन्न 
करने के लिए स्थान्तीय कार्यालयों के निर्माण की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालिका की ही 
होती है । 


केन्द्रीकरण वनाम विकेन्द्रीकरण 
((धाफ्वाखबरातण ४छ/छा5 क्‍९०ट८शाफ्वोारत07) 

अव हम प्रधान कार्यालय (प्र॒०8१(एश(०) तथा क्षेत्रीय सेवाञ्रो (7८0 
507५025) के पारस्परिक सम्बन्धी की समस्या की विवेचना करते है। 
श्र्थे (शटशाााए) 

यदि लगभग सभी महत्वपूर्ण मामलो का निर्णाय करने वाली सत्ता (&0॥0- 
शा५) प्रवान कार्यालय पर केन्द्रित कर दी जाती है, यवि क्षेत्रीय सस्थायें केवल 
कार्यवाहक अभिकरणो (#००पांगाष्ट 48०70०७७) के रूप मे कार्य करती हैं और 
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उन्हे अपनी प्रेरणा भ्रथवा पहलकदमसी पर कार्य करने की कोई शक्ति प्राप्त नही होती, 
यदि सभी मामलो मे, यहाँ तक कि श्रान्तरिक प्रवन्ध के मामलों मे भी, क्षेत्रीय कार्या- 
लयो को प्रधान कायलिय की पूर्व भ्रनुमति लेनी पडती है, यदि क्षेत्रीय कार्यालयों 
को स्वय अपने विवेक के कार्य करने की छूट नहीं होती, और यदि प्रत्येक निर्णय 
केन्द्रीय कार्यालय द्वारा ही किया जाता है तो उसे केन्द्रीकरण कहा जाता है। इससे 
उल्टी स्थिति विकेन्द्रीकरण कहलाती है । यदि सत्ता विकेन्द्रित कर दी जाती है और 
क्षेत्रस्थलो के कर्मचारियों को इस बात की पर्याप्त सत्ता तथा छूट प्राप्त होती है कि 
वे प्रधान कार्यालय को सूचित किये बिना ही श्रपने अनेक प्रइनो के बारे मे स्वयं ही 
निईचय कर सकें, तो उसे प्रशासन की विकेन्द्रित व्यवस्था के नाम से पुकारा 
जाता है। पर 
विकेन्द्रित व्यवस्था की श्रावश्यक बातें 

(55शावर5 0 4 9९९९: बरएरल्ते $9५95(शा।) 

(१) भ्रशासन की इस व्यवस्था मे अधिकाण निर्णय (0८2८ड0॥) क्षेत्र मे ही 
किये जाते हैं। इसमे सत्ता विकेन्द्रित रहती है । 

(२) विकेन्द्रित व्यवस्था में स्थानीय कर्मचारियों मे विभिन्न स्थानीय 
परिस्थितियों के अनुसार व्यापक सामान्य राष्ट्रीय नीतियो को अपनाने के प्रति काफी 
स्वय प्रेरणा श्रथवा पहल करने की क्षमता (रात#४०) पाई जाती है । 

(३) प्रशासन की विकेन्द्रित व्यवस्था मे स्थानीय लोगो के सक्रिय रूप से भाग 
लेने को प्रोत्साहन दिया जाता है । 

(४) प्रशासन की इस पद्धति मे, प्रधान कार्यालय को तो केवल नेतृत्व प्रदान 
करना होता है, वास्तविक कार्य स्वय स्थानीय कार्यालयों द्वारा ही सम्पन्त किया 
जाता है। 

(५) क्षेत्रीय कार्यालिय प्रधान कार्यालय के सन्देशवाहको (](०४६४॥8०४७) के 
रूप मे कार्य नही करते | वे उ्त उत्तरदायी व्यक्तियों के रूप मे कार्य करते हैं जिन्हें 
दुरुगामी प्रभाव वाले अनेक महत्वपूर्ण निशेय करने की शक्ित प्राप्त होती है। 

इस सम्बन्ध मे एक वात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिये श्रौर वह 
यह कि केन्द्रीकरण श्रौर विकेन्द्रीकरण के वीच किया जाने वाला भेद पूर्ण अथवा 
निरपेक्ष (805००६८) नही है । किसी भी प्रशासन को पूर्णत केन्द्रित श्रथवा पूर्णत 
विकेन्द्रित नही कहा जा सकता । अन्तर केवल मात्रा का होता है। यदि प्रधान 
कायलिय मे अधिक सत्ता केन्द्रित कर दी जाती है तो उसे प्रशासन की केन्द्रित 
व्यवस्था के नाम से पुकारा जाता है, और यदि क्षेत्रीय कार्यालयों को श्रपेक्षाकृत 
अधिक झतक्तियाँ दे दी जाती है तो उस पद्धति को विकेन्द्रित व्यवस्था का नाम दिया 
जाता है | अ्रत केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण के बीच का भेद सापेक्षिक 
एटांधाए८) है । 
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केन्द्रीकरण श्लौर विकेन्द्रीकरण के लिए उत्तरदायी तत्व 
(8८०75 7९८5छ्ञणाड€ [0 एशापशारदा।णा शाप 7९९शाशार2(0) 

जेम्स डब्लु० फेसलर (उध्ा०5 ए/ ४७७८7) के मतानुसार, ऐसे चार तत्व 
अथवा काररण हैं जोकि सामान्यत उस मात्रा को नियन्त्रित करते हे जिसके अनुसार 
कोई श्रभिकरण (4 ४2०॥०५) अ्रपनी सत्ता को केन्द्रित अथवा विकेन्द्रित करता है । वे 
तत्व इस प्रकार है. (१) उत्तरदायित्व का तत्व (78००7 ० 765907879 9) , 
(२) प्रणासकीय तत्व (86ग्रापराए८ (8००78) , (३) कार्यात्मक तत्व (कप्याठ- 
ए074/ 8८075) , (४) बाह्य तत्व (लापर्वी 80075) ।* 

अचब हम इन तत्वों मे प्रत्येक की क्रमश विवेखना करते है । 

(१) उत्तरदायित्व का तत्व--किसी विभाग से कार्यकरण (#प्र7/शा०778) 
में यदि कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए विभागाध्यक्ष (7०80 ० ॥86 
7०फथ धग०गा) को उत्तरदायी ठहराया जाता है। यदि रेलवे प्रशासन में कोई काम 
गलत हो जाता है तो ससद (रक्लातश्या7०॥0) समाचार-पत्र तथा जनता रेल-मन्त्री 
(रक्षाए4५ शिाग्राइ८) से स्पष्टीकरण मागते हैं। प्रधात कार्यालयों के अधिकारी 
क्षेत्रीय अधिकारियों को इस कारण सत्ता (8०॥१०77८४) नही सौपते, क्योकि क्षेत्रीय 
अधिकारी दैनिक नियन्त्रण से बिल्कुल पृथक्‌ होते है और उस विभाग के कुशल 
सचालन का उतरदायित्व प्रवात कायलिय के श्रधिकारियो के कन्बो पर होता है । 

(२) प्रशासकीय तत्व--विकेन्द्रीकरणा को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण 
प्रणामकीय तत्व ये है. अभिकरण (9828०7०५) का गत कार्यालय, उसकी नीतियों 
एवं कार्यविधियो की स्थिरता, उसके क्षेत्रीय. कर्मचारियों की योग्यता व क्षमता, कार्य 
की गति एवं उसमें मितव्ययता के लिए दबाव, और प्रणासकीय भ्रष्टाचार (4 6॥77775- 
पर४0ए७ 507मराआाट407) । यदि कोई अ्भिकरण पुराना है, उसकी सुनिर्वारित 
तीतिया हैं तथा उसके पास योग्य एब अनुभवी कर्मचारी है तो उस श्रभिकरण के 
मुकाबले, जिसके लिये कि वह कार्य नया है श्रौर जिसकी चीतिया (?णाण०«5) तथा 
तकनीकें (प6कागावुए०७) श्रभी तक निश्चित नहीं हैं, वह आसानी के साथ अपने 
अ्रापको विकेन्द्रित कर सकता है । 

(३) कार्यात्मक तत्व--किसी अभिकरण द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्य 
भी केन्द्रीकरण अथवा विकेन्द्रीकरण के निर्वारण से मदद करते हैं । एक ही कार्य को 
करने वाले अभिकररा के मुकावले एक बहुल प्रकार के कार्यों को सम्पन्न करने वाला 
अभिकरणा विकेन्द्रीकरण के लिए अ्रधिक प्रस्तुत रहता है । एक ही कार्य को सम्पन्न 
करने वाले अभिकरण को विकेन्द्रीकरण की बहुत कम आवश्यकता होती है । यदि 
अभिकररणा द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्यो मे राष्ट्रीय एकरूपता ((ग्राणिण्णां>) 
लाने की झ्रावश्यकता है वो इससे केन्द्रीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा और यदि 


] उ्या65 श्॒ फल्जश वा डाल्काशांफ णी +परशाद 4क्ंीाओआउहबागा, हि6त॑ 57 (078० 
2४०75, 07 270-276 
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गअभिकरण हारा किये जाने वाले गार्यों मे भिन्न-भिन्न प्रदेशों के धनदर घरहुम्गागा 
([0४८७॥५) लानी आपध्या हे तो इससे वियेन्ट्रीकरण की प्रेश्शा मिलेगी । 

(४) बाह्य तत्व --यदि किसी ग्भिवरर (#/८॥५ ४) तो संगठन से बाहर ते 
व्यतितयों का सहमोग प्राप्त करने की झायत्याजना हैं, झ्रथातं गदि उसे प्रयती 
सफलता के लिए बडी सरसा में लोगों के गझ़गोग वी शायश्यवला है, अयाया यदि 
किसी प्रभिकरण को पश्रन्य प्रतेतगा अशिवरगों के साथ मिलकर काम करनो पहला 
तो इन सब परिस्थितियों मे विकैस्ट्रीपर्ग को प्रोत्ताइन मिलता है। ऐसे अभिकरा 
के लिये यह आवश्यक हों याता है हि बह प्रपने क्षेत्रीय घघितारियों को पर्याप्त 
सत्ता प्रदान करे जिससे कि शिन्न-भिन्ष ग्भिफ्रगो फे उप्टियोग्यो को भपनायां जा 
सके । 

इसके प्रतिरिवत, वेस्प्रीफरण शथयां गि्लेस्द्रीकरगा यो प्रभावित परने वाले 
अन्य तत्व निम्न प्रकार हैं -- 

(१) यदि क्षेत्रीय प्रव्रिकारी योग्य तथा सक्षम (('णात!८८॥) हैं श्र उनमे 
स्वय अपने लिये निर्णय करने की सामश्य एवं क्षमता है तो प्रभान कार्यालय उनको 
प्रनेक गक्तियाँ हस्तान्तरित कर देगा । 

(२) क्षेत्रीय श्रधिकारियों में प्रधान कार्यालय के अधिकारियों का विश्वास 
होना विकेन्द्रीकरण की इच्छा की पूर्व॑-शर्त है । 
केन्द्रीकरण के दोष 
(2)९्टॉड 0 एशाक्मोरब्रॉा।णा) 

(१) केन्द्रीकृत प्रशासन को स्थानीय परिस्थितियों के बारे मे कम जानकारी 
होती है और वह एकरूपता पर काफी जोर देता है, जोकि हानिकारक सिद्ध होता है 
श्रोर श्रकुशलता को प्रोत्साहन देता है । 

(२) केन्द्रीकरण के कारण निरणायों पर पहुँचने पर देरी होती हे श्र इन 
देरियो के कारण अनेक प्रशासकीय कठिनाइया व परेशानिया उत्पन्न हो जाती हैं । 

(३) केन्द्रीकरण लोगो को प्रशासन के साथ सहयोग करने को प्रोत्साहित 
नही करता, जबकि जनता का सहयोग किसी भी प्रशासकीय योजना की सफलता के 
लिये श्रावदयक होता है । 

(४) प्रशासन की केन्द्रीकृत व्यवस्था (0०॥धशार०त $५शंथा)) मे, अधिकारियों 
पर काम का इतना अधिक भार होता है कि वे उसे वहन नही कर सकते । जैसा कि 
एक लेखक ने कहा है कि “ *“***एक केन्‍न्द्रीकृत प्रशासन चूकि असझ् मात्रा मे 
उत्तरदायित्व अपने ऊपर लाद लेता है श्रत समय-समय पर पडने वाले भार व दबाव 
के कारण वह शक्तिहीनता को श्रामञत्रित करता है ।”* 


 92ण07 8 फ्पराध्वा, 4चंवाम्राडवाएट ॥९०शाप्रवीरवोा0, / आऑपतर रण 4१ 
(कार्ब8० घाढत ण0ग्ि0०65 ण॑ पार एग्राव्व 9च्वा०5 06फ्ाापराल्यां ० 6ैछप्रएौाक १ 
(क्राट880 940, एाएशाशा|३ णाी 0छततवाट80 ?76९55 
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(५) केन्द्रीकरण से प्रशासन में लचीलेपन (]८४0०॥09) की कमी तथा 
कठोरता उत्पन्न हो जाती है । 

(६) केन्द्रीय कार्यालय अनेक बार स्थानीय दगाओ्रो की जानकारी के विना 
ही काये करता है । स्थानीय दशाओं के बारे में जानकारी के श्रभाव में स्थानीय 
समस्याओ के सम्बन्ध मे गलत निईुचय तथा गलत अनुमानो पर आधारित निर्णय 
किये जा सकते हैं । 
केन्द्रीयकरण के लाभ 
(#&ऐषथ्रा।98९५ ए एशक्क्वि72900॥) 

(१) प्रशासन की केन्द्रीकृत व्यवस्था मे, प्रशासन के सभी अगो (07782॥8] 
पर प्रभावशाली एवं सक्रिय नियत्रण रहता है। 

(२) प्रशासन मे एकरूपता रहती है | का का सम्पादन देश भर में एक ही 
तरीके से एकसी ही सामान्य नीतियो व सिद्धातों के अनुसार किया जाता है । 

(३) प्रशासन की केन्द्रीकृत व्यवस्था मे, नियमों की एकरूपता (एराणि- 
एम) के कारण माल की खरीद तथा कर्मचारियों आदि के मामलो में दुरुपयोग 
तथा भ्रनियमिततायें नहीं हो सकती । 


विकेन्द्रीयकरण के लाभ 
(060९एथ(82८५ ० 0८८शा।श्ौ?र(0) 

(१) सामान्य जनता द्वारा भाग लेना तथा लोकप्रिय नियत्रण (?0एएंथा 
००॥70]) प्रशासन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था (॥06८शाप्भारट९त 5एशशा 0 
280 7ग्रगा&0800॥) में ही सम्भव है। ऐसी व्यवस्था लोकतत्र ([2070०9०७) को 
वास्तविक तथा व्यापक आधार वाला बनाती है। 

(२) विकेन्द्रीकरण नियमो तथा विनियमों (९८४ श्ात व6हढपरौक्षा08) 
के लागू करने मे लचीलेपन को प्रोत्साहन देता है । 

(३) इस व्यवस्था मे, प्रशासन स्वय को विशिष्ट स्थानीय दशाओ के श्रनुकूल 
बना सकता है। उद्देश्यमूलक स्थानीय दशाओो तथा प्रशासकीय अ्रधिकारियों के बीच 
घनिष्ठ सम्पक कायम रहता है । इस प्रकार, विकेन्द्रीकरण के द्वारा किसी विशिष्ट 
क्षेत्र की विशिष्ट समस्‍यायें अधिक अच्छी प्रकार समझायी जा सकती है। 

(४) यदि सत्ता विकेन्द्रित है तो सगठन की विभिन्न सतहो पर प्रणासन में 
अनेक नये प्रयोग (879क7र7०75) किये जा सकते है । 

(५) प्रशासन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था किसी भी सकट के दवावों एव 
खिचावो को अधिक श्रच्छी प्रकार सहन कर सकती है। 

(६) यह व्यवस्था किसी भी आकस्मिक श्रथवा आपत्कालीन परिस्थिति का 
अ्रधिक अच्छी तरह से सामना कर सकती है क्योकि इसके भ्धिकारियो को यह सत्ता 
प्राप्त होती है कि वे परिस्थितियों की माँग के श्रनुसार शीघ्र निर्णय कर सकें । 
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(७) उस पद्धति में, विभिन प्रकार की देरियां सथा ताल पीवागादी (ह७0 
[8[॥0॥) समाप्त वी था सती ७ । “सम्मे चूँकि बेंस्रीस कार्योविंय यो आर्यार 
हवाले देने की झआवदध्वकता नही हीती ग्रत्त फार्स में देरी नहीं ॥ ॥ 

(८) इस व्यवस्था मे, उपर के शवियारी दिलिलप्रतिदिन थे छोड़े-मोदे कामों 
से मुक्त हो जाते है। उन प्रकार से सीनि (?छा०६४) तथा मिशोजन (नहशागाह) 
की बडी-बडी समस्यायों पर अपनी सशाविययों थो जैर्टित कश सके है । उन झअवि- 
कारियो का समय अनावश्यक छोट-मोद कामों में नाठ जोेने से श्रम जाना ही जिसमे ने 
विभाग (०फड70/॥) ऊो प्रभावित परने बाली व अमस्यायों मे मारे में सोन 
विचार कर साएने है । 

(६) ब्रिकेन्द्रीकरण शलेसीय सधिकारियों फो अपनी साग्गता तथा उार्यक्षमता 
दिखाने का अवसर प्रदान करता है। क्ेत्रीस श्रशिफारी प्रवना काम भारी उत्साह 
तथा लगन के साथ करते है । 

(१०) विकेन्द्रीरण का श्रर्य है क्षेत्रीय श्रघिक्रारियों को बड़ी मात्रा मे विवेक 
तथा इच्छा से परिपुर्ण सत्ता फा हस्तातरण | दसमे क्षेत्रीय अ्धिफारियों में यह भावना 
पैदा होती है कि प्रधान कार्यालय को उनकी क्षमता तथा योग्यता में भारी विश्वास 
है। यह भावना क्षेत्रीय अधिकारियों को श्रौर श्रधिक उत्तरदायी (२०5००॥»००) 
तथा कतेंव्य-परायरा ([20॥॥0!) बनाती है । वे अपनी पूर्ण शक्तित मे यह दिखाने का 
प्रयत्त करते है कि वे वास्तव में उस विश्वास (८०रीठता८०) के पान है जो कि 
प्रधान कार्यालय ने उनमे प्रकट किया है । 
विकेन्द्रीकरण के दोष 
(966८5 0० 92९टलाए'शोरबा0ा) - 

(१) प्रशासन की इस व्यवस्था मे एक समान राष्टीय नीति को कायम रखना 
कठिन हो सकता है। यह हो सकता है कि भिन्न-भिन्न क्षेत्रस्थल (70]6 &४५०॥5) 
विभिन्न प्रकार की क्रियाविधियाँ (00फा808 0 8०४०) अपनायें । 

(२) इस व्यवस्था से विभिन्न क्षेत्रस्थतों की नीतियो के बीच रामुचित समन्वय 
(८०-ण वाए्४ध०7) का अ्रभाव हो सकता है। यह हो सकता है कि एक क्षेत्रीय 
कार्यालय राष्ट्रीय नीति से पृथक्‌ श्रपनी निजी नीति का अनुसरण करे । 

(३) इस व्यवस्था से स्थानीय श्रधिकारियो मे राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण का 
लोप हो सकता है। स्थानीय श्रधिका री स्थानीय समस्याओं मे इत्तमे अधिक व्यस्त 
रहते हैं कि वे श्रवूरदर्शी (80॥077-928॥०0) तथा सकुचित विचार वाले ([पक्चाए०४- 
प7060) बन सकते हैं । उनका मानसिक दायरा सीमित हो जाना है और वे राष्ट्रीय 
समस्याओं के सदर्भ मे विचार करना ही छोड देते हैं । 

(४) स्थानीय राजनीति (7.0८8] 7०॥0०४) स्थानीय कार्यालय पर हावी हो 
सकती है और फिर उसका परिणाम क्षेत्रीय सेवाओं मे भ्रष्टाचार तथा अ्रकुशलता 
के रूप मे ही सामने झ्राता है। निष्कर्ष के रूप मे कहा जा सकता है कि “”प्रशासकीय 
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विकेन्द्रीकरण की नीति के गुणों तथा दोपो के इस सक्षिप्त विवरण से यह प्रकट होता 
है कि इस व्यवस्था को अत्यन्त साववानी के साथ अपनाये जाने की आवश्यकता है। 
इससे खतरे भी उतने ही बड़े हो सकते है जितने कि इसके विपरीत की प्रशासन-व्यवस्था 
में पाये जाते है | इसके अ्रतिरिक्त, ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवहार में किसी भी 
प्रशासकीय सगठन में इन दोनो ही प्रकार की प्रवृत्तयो (पद्धतियों) के कुछ न कुछ 
लक्षण अवश्य पाये जाते है | वस्तुत इन दोनों ही प्रवृत्तियो को उद्देश्य (205) 
नहीं समभ लेता चाहिये वल्कि कुशल प्रणासत के उद्देश्य की प्राप्ति का सावन-मात्र 
(6६१६ (0 06 लशात॑ ० लीलबा बतागगधाशाध्वा0)) ही समझना चाहिये। किसी 
भी प्रशासकीय सगठन मे ये दोनो ही प्रवुत्तिया ऐसे अनुपात में वतेमान रहनी चाहिये 
जिससे कि च्यूततम मात्रा में ही अ्कुशलता पाई जाय 7 
क्षेत्रीय सस्थाओं के सगठन का वर्तमान रुकान केन्द्रीकरण की ओर है। 
यातायात तथा सचार के शीघ्रगामी साधनो ने भौगोलिक दरिया न्यूनतम कर दी है। 
डाक, तार तथा टेलीफोन के द्वारा देश के किसी भी भाग से सम्पर्क कायम किया जा 
सकता है । इस स्थिति मे स्वभावतः ही वेन्द्रीय नियन्त्रण मे वृद्धि हो रही है। इसके 
अतिरिक्त, एकरूपता ((7077779) पर जोर देता, स्थानीय अधिकारियो की क्षमता 
मे अविद्वास, प्रशासन में विशेषज्ञों के वर्ग की उत्पत्ति, और प्रशासन की पेचीदगियाँ 
((०॥ए७0॥6९४)--इस सभी तत्वों ने केन्द्रीकरण को प्रोत्साहन दिया है । 
क्षेत्रीय सेवाशो का सगठन 
(॥796 (ऋष्ठभादव0 ए िलात 86-ए06७) 
वबहुधा ऐसा होता है कि क्षेत्रस्थल (क्ग७]त &260॥) के श्रन्तर्गत अनेक 
इकाइया (एग्ञा8) अथवा सभाग (7)एशथआअ०॥5) होते है। भारत मे रेलवे प्रशासन 
का ही उदाहरण लीजिये। भारत मे रेल व्यवस्था के आराठ क्षेत्र (20॥65) है। 
प्रत्येक क्षेत्र एक जनरल मैनेजर के अ्रघीन है। प्रत्येक क्षेत्र को आगे भी सभागो मे 
उप-विभाजित किया गया है। यहाँ प्रत्येक रेलवे क्षेत्र (२शवाफ्4/ 207०) को एक 
क्षेत्रस्यल माना जा सकता है श्र इस प्रत्येक क्षेत्र के अ्च्तर्गत अनेक सभाग है। 
प्रदन यह है कि उस क्षेत्रीय कार्यालय का, जिसके अन्तगंत अनेक इकाइयाँ अथवा 
सभाग काम कर रहे हो, सगठन किस प्रकार किया जाय ? ऐसे बड़े-बड़े अनेकों 
डाकखाने है जिनको विभिन्न प्रकार की डाक ()४०]) को सभालने की हृष्टि से 
सभायो मे सगठित किया गया है। एक बडे डाकखाने मे भिन्न-भिन्न श्रेणियों की डाक 
को समालने के लिए पृथक्‌ सभाग (569४० ताश्यआ०78) हो सकते है, उदाहरण 
के लिए, समुद्रपार की डाक के लिये, अन्तर्देशीय डाक के लिए, डाक रजिस्ट्रेशन के 
लिये। प्रदइन यह है कि क्षेत्रीय कार्यालय की अधीनस्थ इकाइयो का पर्यवेक्षण 
(5एए9८एशाभणा) तथा नियन्त्रण किस प्रकार किया जाये ? इस समस्या के बारे 
मे भिन्न-भिन्न लेखको ने विभिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किये है | भ्रव' हम कुछ लेखकों 
कैविचारोकीविवेचषना करे। _.|झऋझऋझऋझ|ऋ|आ|आ|आ| || 
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बिलौबी फे विचार (४०७४ एा ४४७ ए ५/॥0प्ट्टराए7ए . उपरिनिर्देशन 
तथा नियत्रण की एकल बनाम बहुल पद्धति (एाप्लाए ६य४७५ चिप] 
०एणााएशत जारलाणा बात (तरावत]--एकल पद्धति (पाए 5४) के 
अन्तगंत, एक छेत्रस्थल (#लंत झद्याणा) फी इफाइसा अ्यबा संभाग क्षेत्रस्थल के ही 
ग्रविकारी के पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण में रहते है शोर वह ग्रविकार बदले में अपने 
क्षेत्स्थल के सभी सभागो के कार्यो के लिए नेन्द्रीय कायलिय के प्रति उत्तरदायी 
होता है । इस व्यवस्था मे, क्षेत्रस्थल के प्रधान को उसके क्षेत्रम्थल को तथा उस 
क्षेत्रस्थल के सभागो (08075) की सभी क्रियाञ्रों का पूर्ण कार्यभार सौप दिया 
जाता है । सभागो के प्रधान श्रपने क्षेत्रस्थल के प्रधान के भ्रधीन (809० 0ा॥7/४) 
तथा उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं । इस व्यवस्था को 'एकन पद्धति' इसलिए कहा 
जाता है क्योकि इसमे श्रादेश की एक ही रेखा (886 [0० ०णी ०णाग्राशा0) होती 
है जोकि केन्द्रीय कार्यालय से प्रारम्भ होकर क्षेत्रस्थल के प्रधान (१०४0) तक जाती 
है और फिर उस प्रधान से सभागो के प्रधान ([0९50॥ ॥0905) अपने लिए प्रादेश 
प्राप्त करते हैं। इस प्रकार केन्द्रीय नियन्त्रण के दृष्टिकोश से, क्षेत्रस्थल को एक 
इकाई माना जाता है श्र उस क्षेत्रस्थल का प्रधान अपने क्षेत्रीय कार्यलिय की सभी 
विभिन्न इकाइयो पर पूर्ण नियन्त्रण रखता है । 

बहुल पद्धति (४७॥॥७9]९ 5५5८॥) मे, क्षेत्रीय कार्यालय इकाइयो (0॥॥5) 
का एक ढीलाढाला जुटाब या सगठन सा प्रतीत होता है। इस व्यवस्था में क्षेत्रस्थल 
की कार्यात्मक इकाइया (#पा०४०॥8| प॥(5) केन्द्रीय कार्यालय के समवर्ती सभागों 
(0०7०5००॥०ाह १शभञ्०$) के प्रति प्रत्यक्ष रुप से उत्तरदायी होती हैं और 
उनसे ही सम्बद्ध होती हैं। क्षेत्रस्थल (गत &क्वात00) की ये इकाइया उस क्षेत्रीय 
सगठन के नही वल्कि केन्द्रीय कार्यालय मे स्थित समवर्ती सभागो के उप-सभाग 
($09-4शध्ा०7) माने जाते है । 

इस सम्बन्ध में हमे यह वात अ्रवश्य हृष्टिगत रखनी चाहिये कि कोई भी 
विभाग (706एश77०॥-) उपरिनिर्देशन तथा नियन्त्रण की पूर्णतया एकल अथवा 
पूर्णतया बहुल पद्धति के उदाहरण के रूप मे कार्य नही करता । सर्वेदा इन दोनों ही 
पद्धतियो का एक ऐसा सम्मिश्रण भ्रपनाया जाता है जोकि सुविधाजनक हो । 
एकल पद्ध ति (एग्राश३ 59४था) 
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(एकल पद्धति के अन्‍्तगत ये सभी इकाइया प्रादेशिक प्रधान [र६807 
॥680) के अधीन हैं जोकि अपने क्षेत्रीय कार्यालय (प्रादेशिक कार्यालत्र) तथा इन 
सब इकाइयो के कार्य-सचालन के लिए प्रधान कार्यालय (9८80 07#02८) के प्रति 
उत्तरदायी होता है)। 
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बहुल पद्धति (४ण४ए्ञा& 550९7) 


(बहुल पद्धति के अन्तगंत, क्षेत्रस्थल की कार्यात्मक इकाई (कफरालाणा॥।। 
ण्या) तथा केन्द्रीय कार्यालय मे स्थित उसके समवर्ती सभाग ((06776७एुणावाए 
ताए7ा907) के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। क्षेत्रीय कार्यलिय की अन्तर्देशीय डाक 
की इकाई प्रधान कार्यालय की अन्तर्देशीय डाक की इकाई से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध 
होती है) । 


ग्ार्थर मेकमोहन (47 उबर ./०दा), के अनुसार बिलौबी का यह 
वर्गीकरण अ्रसन्‍्तोषजनक है । वहु उपरिनिर्देश (]४फाधछाठ 0एशाध्वत ताारटा07 ) 
के लिये उन्होने “विजिष्टता के द्वारा विकेन्द्रीकरण” (7060थाएब्रा5800॥ 99५ 
$7०0०थ्याए) नामक शब्दों को प्रमुखता दी--श्रर्थात्‌ ऐसी व्यवस्था जिसमे कि ग्रनेक 
क्षेत्रीय कार्यालय भिन्न-भिन्न सम्मभागो तथा ब्यूरी से निकले होते हैं। थ्रौर “एकल 
उपरिनिर्देश” ([पक्राक्षए ०४८76४०४ ताः८८४०॥) के लिये उन्होने 'पद-सोपान द्वारा 
विकेन्द्रीकरण' नामक शब्दों का प्रयोग किया, अर्थात्‌ ऐसा सगठनात्मक ढाचा जोकि 
वाशिंगटन में केद्दीय प्रशासक (ए्आशे 8गाग्रा5४7००7) से लेकर नीचे क्षेत्र 
(77०४) मे प्रादेशिक प्रणासक (फरे०ड्ा00७व 89077707570007) तक आता है और उस 
प्रादेशिक प्रशासक को ठीक वैसे ही कार्य करने होते हैं जैसे कि उसके उच्च अधिकारी 
को, किन्तु उसके कार्य उसके विश्िप्ट क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं । 


२५० सोक प्रशामन 


क्षेत्रीय सेवाओं के सगठत के विपय से लूथर गुलिक 


के विचार 
(पल पीएंए5 शाह ब0ता विए तहुआजिणि ए 
एिटांत 8७४६॥0७प) 

उपरि नियन्त्रण तथा निर्देशन फी हर्ट से सुखर गुलित ने क्षेत्रीय सस्याम्रा 
का तीन शेशियों में वर्गीकरण किया है । 

क्षेत्रीय रास्थाओं के उनके द्वारा फिगे गगे तीन वर्गीर्रण दस पकार हूं 
“सब उगलिया (#॥ ]पराह०5) "छोटी भुजाए, सम्बी उगलिया” (9॥07 है।/गा$ 
[.णा8 गाष्रृण$) शभौर “लम्बी भुजाएं छोटी उगतियाँ” ([,076 ४#शा75, 
शाता गिाहला$) । यहाँ ' भुजाए! शब्द से ताताय॑ प्रादेशिक अथवा भौगोलिक 
कार्यालयों” से है श्रोर 'उगलियो' से मतलब सवादवाहुन की उन रेशाप्रों से है थो दि 
श्रादेग के सूत्र (#॥॥78 तट) पर निम्नतम क्षेत्रीय इकाइयों तक पहुंचती है ।* 

(१) “सब एउगलियो” के संगठन से तात्पयें है कि छस संगठन में बहुत 
उगलिया हैं जो कि प्रधान कार्यालयों से सीधी क्षेत्र (ग०त) तक जाती हैं ब्र्गाद 
केन्द्रीय प्रधान कार्यालय बीच में कही भी क्रिशी “भौगोलिफ प्रथवा प्रादेशिक उप- 
सभाग (809-वाश$07) के बिना ही क्षेत्रीय हठाइयो के साथ प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध 
रखता है । 

(२) “छोटी भुजाओं शोर लम्बी उंगलियो” की व्ययस्था विलोबवी की एकल 
व्यवस्था (एग्राध्धा। $४४०॥) से केवल इन मानो मे श्रन्तर रखती है कि इसमें 
(प्रथम मे) प्रादेशिक प्रधान कार्यालय भौतिक रूप मे क्षेत्र ([00) की बजाय केद्धीय 
प्रधान कार्यालय में ही स्थित होते हैं और इसी कारण इसको 'छोटी भुजाओो भौर 
लम्बी उगलियो' के नाम से पुफारा जाता है। इस पद्धति में भौगोलिक सभ्ाग अथवा 
इकाइयाँ (560ह/2फ्गाए4 ताशशणा ०. ७7३) तो होती है परन्तु वे सम्बन्धित 
प्रदेश प्रथवा क्षेत्र मे स्थित न होकर वेन्द्रीय प्रधान कार्यालय में ही स्थित होती हैं ! 
केन्द्रीय प्रधान से क्षेत्रीय प्रधानों तक “छोटी भुजाये” होती हैं क्योकि क्षेत्रीय प्रधान 
भौतिक रूप से उसी भवन (80079) में स्थित होते हैं, श्रपने-प्रपने क्षेत्रों मे नही । 
“लम्बी उगलियाँ” इसलिए कहलाती है क्योकि क्षेत्रीय प्रधानों से आ्रादेश की रेखा 
सभवत सैकंडो हजारो मील दूर क्षेत्रीय इकाइयो तक जाती है। 

(३) “लम्बी भुजाओं श्रौर छोटी उगलियो” चाली व्यवस्था में भोगोलिक 
सभाग प्रधान कार्यालयों से दूर स्वय श्रपने क्षेत्र मे ही स्थित होते है जैसे कि भारत 


4 पा ए शहट शणाशा, 7गा 09 शा।ल जात 59698 020०0 पार #077- 
गराइाबा।णा एी तलब] जरा रेलाल' (फराटबड0 सका 4कावाइकबधशा दिंध्षश<दक्त 795 
(एगरञाक्षा 

2 0एणालः शाएं एाजशाए, ०9 ८४, 77 26-70 





छेत्रीय सस्थाए २५१ 
में जिला कार्यालय (7४77० ०हि००) । इस पद्धति मे प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय 
कार्यालय भौगोलिक दृष्टि से विकेन्द्रित रहते है । 

जब एक जिले के सब चिकित्सा स्वास्थ्य श्रधिकारी (४००ा०्ववां सल्था॥) 
(00८8) जिला स्वास्थ्य अधिकारी (7॥5070 प्च्शाए ०८८०) के श्रघीन होते 
है श्लौर वह जिला स्वास्थ्य अधिकारी उस जन-स्वास्थ्य निर्देशक ()॥6०6०7 ० 
?एणा० प्ल«्शा॥) के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसका कि कार्यालय 
जिले अथवा क्षेत्र से दूर राज्य की राजधानी में स्थित होता है तो उसे “लम्बी 
भुजागों और छोटी उगलियो” वाली व्यवस्था कहा जाता है क्योकि इसमे जिला 
स्वास्थ्य अधिकारी राज्य की राजधानी से दूर अपने-श्रपने क्षेत्र मे स्थित होते है । 
परन्तु यदि जिला स्वास्थ्य अधिकारियो के कार्यालय जन-स्वास्थ्य निर्देशक के कार्यालय 
में ही स्थित हो और जिले के सव स्वास्थ्य ग्रधिकारियो द्वारा अपने जिला स्वास्थ्य 
अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी हो तो इस स्थिति में जिला स्वास्थ्य 
अधिकारी अपने जिले से दूर होता है परन्तु अपने उच्च अधिकारी के समीप होता है। 
ग्रत यह व्यवस्था “छोटी श्रुजाओं व लम्बी उगलियो” वाली थ्यवस्था कहलाती है 
क्योकि इसमे जिला स्वास्थ्य अधिकारी अपने जिले से दूर किन्तु अपने प्रधान के 
समीप होता है। और यदि जिला स्वास्थ्य अधिकारी बिल्कुल ही न हो, तथा जिले 
के प्रत्येक डाक्टर को अपने राज्य के अधान कार्यालय में सीधे जन-स्वास्थ्य निर्देशक 


के समक्ष ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी हो, तो इसे “सब उगलियो” वाली व्यवस्था 
का नाम दिया जायेगा । 


क्षेत्रीय व प्रधान कार्यालयो के सम्वन्ध 
(7606-9९०७०१ए०४//2००४ 2४075) 

केन्द्रीकरण बनाम विकेन्द्रीकरण” की समस्या की विवेचना करते समय यह 
कहा गया था कि क्षेत्र स्थलों (#7७0 508807$) को काफी सत्ता “प079 ) सौपी 
जानी चाहिए । उन्हे इतनी जक्ति प्राप्त होनी चाहिए कि अपने सामने आने वाली 
समस्याओ्रो के सम्बन्ध में निर्णय कर सके । परन्तु क्षेत्र स्थलों को सत्ता सौपे जाने का 
अर्थ यह नहीं है कि वे प्रधान कार्यालय के किसी भी नियन्त्रण से पूर्णतया मुक्त 
होगे । प्रधान कार्यालय का नियन्त्रस अवश्य विद्यमान रहेगा परन्तु इस नियन्त्रण का 
यह आशय कदापि नही है कि क्षेत्र स्थलो के दिन प्रतिदिन के कार्यो मे हस्तक्षेप किया 
जाय | क्षेत्रीय सेवाओं पर प्रधान कार्यालय के नियन्त्रण की वास्तविक प्रकृति (रव्व्वा 
४००7०) के बारे मे लिखते हुए डोनाल्‍ड सी० स्टोन (770720 ९! $00०) ने यह 
विचार व्यक्त किया -- 

“वाशिंगटन कार्यालय [प्रधान कार्यालय) का वास्तविक काये क्षेत्रीय कर्मचारी- 
वर्ग (609 5) को उसके काम करने मे सहायता पहुँचाना था, क्षेत्रीय 

3 ॥णारला 5णञाल ब्यठट 7., एज (265 ), ०० ८४ , ए7 26-30 
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कार्य को स्वय अपने श्राप फरना नहीं | उसका झ्च है निर्देशन के मार्ग ग्रादेश वी 
रेखा द्वारा निर्वास्ति मदो के बजटो ([.॥0 वाला णार्तत्टा0), सौदों के पुर्नावलोदन, 
मामलो के पूर्वलेसा-परीक्षण ती समाप्ति तथा सबगे गाराब चीज शर्बाने प्रत्वावश्यक 
व जीघ्र की जाने वाली पायंबाहियों को फरने मे पूर्न लम्बे सोटे पत्न व स्पृतिपत 
लिखने की प्रथा की समाप्लि। य सत्र बाते शोजीय फर्मपारियों की स्वय प्रेरणा 
ग्रथवा पहल करने की क्षमता (]राधा5०) फो नस्ट बरती हूँ। ये प्रशासन का दम 
घोटती है । ये सरकार के समक्ष गलत जानकारी एवं गलत पक्ष प्रस्तुत बरती है। 
सत्ता सॉपने का कार्य वास्तत्रिफ सप में होना चाश्यि, केवल फागजों पर नहीं। सत्ता 
सौपने के इस कार्य के सम्बन्ध मे एक संघीय प्रभिकरणा ([०वंलाआ 2९०॥०७) के एक 
उच्च अधिकारी की भावना का श्रनुतरण किया जाना लाहिये जिसने कि सभी हात 
में ही अपने क्षेत्रीय प्रवन्धको (लत िवाशह॒०घ5) से यह कहां, फि जत्र भी उन्हें 
कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता हो, वे आगे बढे झौर करें, भले ही उन्हें इमके 
लिये विनियमो (7२०४७०४॥०॥$) का उल्लंघन करना पड़े, वशतें कि ऐसा उल्लधन 
करना आवश्यक हो, और ऐसी कार्यवाही करने के बाद वे श्रपने ्रभिकरण (8०7०7 
को उसके बारे में सूचना दे दे । केवल इस तरह के प्रशासन से ही हम यह आशा 
कर सकते हैं कि उसके द्वारा योग्य, उत्तरदायी व विस्तृत विचार वाले अधिकारियों 
को क्षेत्रीय सेवाश्रो मे आने के लिये श्राकपित क्रिया जा सकेगा |”! प्रधान कार्यलिय 
के नियन्त्रण द्वारा क्षेत्रीय सेवाओ के श्रधिकारियों की स्वय प्रेरणा अबवा पहल करने 
की क्षमता नष्ट नही होनी चाहिये । 


क्षेत्रस्थलो पर प्रधान कार्यालय के नियन्त्रण की रीतियाँ 
(४९ध४ा०्व5 गी मिरननततपब्रा।शा (!तरााण 05० उगट0 8ॉग्वा705) 

(१) कार्य करने से पूर्व विशिष्ट श्रधिकार प्राप्त करना (5ए6णा० #णीणाए 
7 8त04॥०७) --इस व्यवस्था के अन्तर्गत, क्षेत्रीय. कार्यालयों के लिये यह प्रावश्यक 
होता है कि वे किसी भी कार्य को, जिसे कि बे करना चाहते हैं, करने से पूर्व प्रधान 
कायालयो से श्रविकार प्राप्त करें । इस प्रकार प्रधान कार्यालयों से प्राप्त होने वाली 
विशिष्ट सत्ता के विना क्षेत्रस्थल कुछ नही कर सकते । यह व्यवस्था सत्ता सौंपने के 
सिद्धान्त का उल्लघन करती है। 

(२) कार्यवाहियों के पुर्नावलोकन द्वारा नियत्रणः (20700 फाएणएड। 
ए७एा०७ ० ७०7०75)---इस व्यवस्था मे, क्षेत्रीय कार्यालयों को कोई भी कार्यवाही 
करने के लिये एक सामान्य शक्ति तथा सत्ता मिली होती है। परन्तु किसी भी 
कार्यवाही को करने के पद्चात्‌ क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रधान कार्यालय के समक्ष उसका 
पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना पडता है और प्रधान कार्यालय स्थानीय कार्यालय की 
किसी भी कार्यवाही अथवा किसी भी निर्णय पर पुनविचार कर सकता है । 


8 ॥.९८ाए25 छापे 78928 99 70णाहवा0त (: 80॥8 ए/३४0९(07--२ ९४ पर व आग हिल 
एफ व मार कीश्वेंशवों 6शएा८९, ५४०5३॥॥7020079, 4942 
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श्णं 


(३) वजट द्वारा नियन्त्रण (007राण ए0पए्रष्टा। छेपत8०)--प्रवान कार्यलिय 
वजट अनुदानो (87086६ हाथ) के द्वारा क्षेत्र-स्थलों की क्रियाओं पर नियन्त्रण 
लगाता है | विस्तृत वजट अनुदान देने की रीति एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा प्रधान 
कार्यालय क्षेत्रस्थलो की क्रियाओ्रो पर विस्तृत नियन्त्रण लगाता है । 


(४) विवरण प्राप्त करने की छाक्ति द्वारा नियन्त्रण (एल्राण गा0ठएशी 
॥6 एज 0 8०८८ (२८००५) -्षेत्रस्थलो का यह कर्त्तव्य है कि वे अपने द्वारा 
किये गये कार्य की मात्रा तथा अपने द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों के सम्बन्ध 
में प्रधान कार्यालय को सूचना दें | क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रधान कार्यालय को इस 
सम्बन्ध में विवरणा प्रस्तुत करना पडता है कि उन्होंने कौन-कौन से कार्य अ्रथवा 
क्रियायें सम्पन्न की । इन सूचनाओं तथा विवर्णों के आवार पर, प्रवान कार्यालय 
क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अपनायी गई। किन्ही भी क्रियाविधियों (?70०८०४7०७) 
के बारे में आपत्ति उठा सकते हैं और क्रियाविधि में सथोघन के सुक्काव दे 
सकते हैं । 

(५) व्यक्तित्व निरीक्षणों हारा नियन्त्रण (00०7० ाणपशी एथइणावबरों 
प59०८४०॥5)--प्रवान कार्यालय के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से क्षेत्रस्थल मे जाकर 
वहाँ के कार्यो का निरीक्षण कर सकते हैं । मौके पर जाकर किये जाने वाले निरीक्षणों 
से अनेक ऐसे तथ्यो के प्रकट होने की सभावना रहती है जो कि श्रन्य स्थिति में, यह 
हो सकता है कि प्रकाश में न आयें । 


(६) जाँच-पडताल की जक्ति के द्वारा, नियन्त्रण ((णआाएं धाठपरड्टा। 6 
ए०ज़टा.०णी पगरए०४ाह207)--गैर-कानूनी कार्यवाहियो, जालसाजियों अश्ववा 
वेचहमानी की चरम सीमा की स्थितियों में प्रधान कार्यालय के अधिकारियों हारा 
जाच पडताल की जा सकती है और इस प्रकार क्षेत्रीय कार्यालयों पर नियन्त्रण 
लगाया जा सकता है । 


ये वे रीतिया हैं जो कि प्रवान कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय सेवाओं पर नियन्त्रण 
लगाने के लिए काम में लाई जाती है । परन्तु नियन्त्रण की समस्या एक बडी कठिन 
समस्या है। अत प्रत्येक प्रयत्न यही होना चाहिये कि स्थानीय कार्यालयों को पर्याप्त 
ऐक्छिक जक्तिया प्रदान की जायें , क्योंकि सर्वोत्तम निर्णय (70००श्वणा) वही होता 
है जो सत्ता की उस सतह पर किया जाता है जो कि उस निर्णाय से प्रभावित होने 
वाली जनता का निकटतम प्रतिनिधित्व करती हो | इस प्रकार क्षेत्रस्थलो पर केन्द्रीय 
नियन्त्रण पद-प्रदर्शन (07त0॥००), प्रोत्याहन तथा परामर्ण के रूप में होना 
चाहिये । 


२५४ लोक प्रशासन 


प्रधान कार्यालयों तथा क्षेत्ररथलों के बीच ऐक्य अथवा 
तालमेल उत्पन्न करने की रीतिया 

(+यल0त05 0) (ट्तवआएं जिवावाता५७ 0000966॥ (९ 

जिरयततपताचटाह गात॑ बीए गिष्टांत हात्ाा0ता५) 

किसी भी बट़े संगठन में, यह बिल्कुल मामूली सा बात है कि प्रधान कार्यालय 
तथा क्षेयस्थलो के बीच संधर्थ उत्पन हो जाये। वे प्रधिकारी जो के केन्द्र से दूर 
होते हैं यह मानने लगते ४, श्लोर कभी-कभी तो बहुत जल्दी ही, कि सगठन में उच्च 
पदो पर स्थित श्रषिकारी स्थानीय कठिनाउसो पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते । श्रत उनमे 
इस भावना के कारण “प्रधान कार्यायय बिरोधी” (6शा-विध्यतंतुणएथा80) यह 
हृष्टिकोशण उत्पन्न हो जाता है कि प्रधान कार्यालग के अधिवारी दिन-प्रति-दिन की 
उस क्षेत्रीय कठिनाउयों से दूर एक अलग ही दुनिया में रहते हैं जो कि स्थानीय 
कार्यालयों मे उनके सहयोगियों को परेशान करती _ | 

वे उपाय जो कि प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रस्थलों के बीच एऐक्यपूर्णो सम्बन्ध 
(पिक्ञाग्रत्गराएए5 इशैशाणाहध])) उत्पन करने में मदद कर सकते हैं, तिम्त- 
लिखित हूँ +- 

(१) केन्द्रीय कार्यालय के उच्च श्रधिकारियों द्वारा किये जाने वाले व्यवितिगत 
निरीक्षणों श्रथवा दौरों (५5) से छक्लेतीय कमचारियों के मन में किसी विशेष 
कार्यालय के प्रति नही बल्कि 'सेवा' ($"८ए८०७) के प्रति अपनत्व की भावना उत्त्पन्न 
होती है । इन व्यक्तिगत निरीक्षणो के द्वारा केन्द्रीय कार्यालय के अधिकारी क्षेत्रीय 
अधिकारी-वर्ग की कठिताइयो तथा समस्याओं के निकट सम्पर्क भें रहते हैं । इससे 
प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के बीच ऐवयपूर्ण सम्वन्धो का निर्माण करने 
में भारी मदद मिलती है । 

(२) क्षेत्रीय श्रधिकारियो के मन में यह भावना रहनी चाहिए कि प्रधान 
कार्यालय के श्रधिकारी उनकी योग्यता एवं क्षमता में विध्वास रखते हैं। उनमे यह 
भावना रहनी चाहिये कि प्रधान कार्यालय उन पर विश्वास करता है और उत्तका 
उपयोग केवल सदेशवाहकों (१/४85९०॥2०४७) के रूप मे नही करता । 

(३) क्षेत्रीय श्रधिकारी-वर्ग मे यह भावना रहनी चाहिये कि प्रधान कार्यालय 
उनकी श्रावाज सुनता है श्रौर उनके त्तकों को मानता है । यदि प्रधान कार्यालय 
स्थानीय अ्रधिकारियो की राय तथा उनके विचारो को पर्याप्त महत्व प्रदान करता है 
तो “प्रधान कार्यालय विरोधी भातना उत्त्पन्न नही होती । 

(४) प्रधान कार्यालय से क्षेत्रीय कार्यालयों को और क्षेन्नीय कार्यालयों से 
प्रधान-कार्यालय को कर्मचारियों की श्रदला-बदली होती रहनी चाहिये । दोनो के बीच 
ऐक्यपूरं सम्बन्धी के विकास के लिये ऐसा होना अत्यन्त आवश्यक है। इससे 
क्षेत्र तथा प्रधान कार्यालय दोनों के ही कर्मचारियो को एक दूसरे की समस्याओं की 
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क्षेत्रीय सस्याए रश५ 
वास्तविकताशो को समझने का अवसर मिलता है। अधिकारियो का एक स्थान 
से दूसरे स्थान को स्थानान्तरण (7०7४४) किया जाना चाहिये | इससे एक 
दूसरे के प्रति उत्त्पन्न मिथ्या धारणाओ को दूर करने मे मदद मिलेगी । यदि ऐसी 
कोई धारणा उत्त्पन्त हो गई हो तो , और ऐक्यपूर्ण सम्बन्धो की उत्पत्ति मे सहायता 
मिलेगी । 

(५) क्षेत्र तथा प्रधान कार्यालय का सम्बन्ध बहुत कुछ पत्र-व्यवहार तथा 
सन्देशों के आदान-प्रदान पर निर्भर रहता है। नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे तक 
सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है । प्रशासन अपने जीवन-रक्त (आ४०-०00०0) के 
लिये पन्न-व्यवहार तथा सदेशो के आदान-प्रदान की पर्याप्तता (20८धप००८४) पर 
निर्भर रहता है, चाहे वह आदान-प्रदान उच्च तथा अधीनस्थ अधिकारियों के वीच 
प्रत्यक्ष विचार-विमर्श के रूप में हो अथवा सम्मेलनो ((!०7७7८४००७), टेलीफोन की 
बातचीतो, पतन्नो, स्मृतिपत्रो, आदेशो (070७8), परिपत्रों ((आटए्रआ$) या सार- 
पुस्तिकाओ (४7०७४) आदि के रूप में हो। श्रत पत्र-व्यवहार बहुत ही सरल, 
सीधी-सादी तथा आसानी से समभने योग्य भाषा में होना चाहिए। भाषा ऐसी 
होनी चाहिए जो मूल विचार को विल्कुल स्पष्ट रूप से दूसरो तक पहुँचा दे। पत्र- 
व्यवहार इतना विस्तृत तथा लम्बा-चौडा नहीं होना चाहिए कि जिससे क्षेत्रीय 
अधिकारियों का समय नष्ट हो । 

(६) प्रधान कार्यालय को अनावश्यक प्रमारिकता (5870 470228॥07) 
अथवा एकरूपता (एन्‍)्गाणिण्या9) पर जोर नही देना चाहिए। उसका प्रयत्न यही 
होना चाहिए कि “प्रत्येक स्थिति की अपनी अलग विशेषता होती है, ञ्रत उसी के 
अनुरूप उससे निपटना चाहिये । 

(७) प्रधान कार्यालय पर स्थित तकनीकी विशेषज्ञ ([6८ागाट्यां 5980०4॥8) 
का क्षेत्रीय कार्यालय के साथ सम्बन्ध भ्रधिकारी-वर्ग जैसा ही होना चाहिए । उसका 
चाहिए कि क्षेत्रीय स्टॉफ को अनावश्यक रूप में आदेश नदे। उसे क्षेत्रीय 
कार्यालयो को प्रशिक्षण देना चाहिए, परामश देना चाहिएं, उनका पथप्रदर्शन करना 
चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए तथा उनको तकनीकी जानकारी प्रदान करनी 
चाहिए | तकनीकी विशेषज्ञ को चाहिए कि वह॒ स्थानीय सस्‍्टॉफ पर अपने आपको 
लादे नही, वल्कि इसके वजाए उसे उनके लिए श्रपनी आवश्यकता उत्पन्न कर देनी 
चाहिए । 

(८) सवसे महत्वपूर्ण तत्व जोकि प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के 
वीच ऐक्य उत्पन्न करने से मदद करता है, प्रधान कार्यालय के अधिकारियों द्वारा 
इस तथ्य (8४०० का स्वीकार किया जाना है कि सम्पूर्ण सगठन का कुशल सचालन 
केवल प्रधान कार्यालय पर ही निर्भर नही होता है। कार्य-कुशलता (एीणा०ा०५) 
तभी आएगी जब कि सगठन के सभी कार्यालय, जोकि देश की विज्ञाल लम्बाई 

चोडाई में दूर-दुर तक फले हुये हैं, कुशलता के साथ कार्य करेंगे । प्रघान कार्यालय 


२५६ सोक प्रधागनत 
के अधिकारियों को यह तथ्य प्रच्छी प्रगार ससभ खेगा भाटिए नि संम्पुर्गो संगठन 
की कुगलता के लिए क्षेत्रीय फायलियों था सुरोग्य अ्टाफ थे गाव होता अत्यल 
आवश्यक है। उसी प्रकार क्षेत्रीय स्टाफ यो भी ये, थाय जाने लेनी साटिए कि दे 
संगठन रूपी शरीर के अग मात टै। ग्रदि झारीरिक रसना को स्वच्थ्य एम सुना 
रूप से कायम रसना है तो यह झायह्सयक 2 कि उसके झगो पर तिमनाण रखा 
जाय। अत 'प्रध्तान कार्यालय विरोती रुग अपनाने सा बजाए उन्हें सहमोगी दृब्टि- 
कोग ((०-०कशावा१ 6 वातवधत८) सगनानसा चाहि।। उस प्रकार टैब भावनाग्री के 
श्राधार पर प्रधान वार्यालय तथा स्थानीय स्टाफ 3 ब्रीन मम्रेक्षारत श्रेष्ठ तथा 
ऐक्यपूर्रो सम्बन्धी फरा विकास क्रिया जा साला है । 

क्षेत्र मे समन्वय 

((0-ण०0.राभ्ा0ता ॥) 0 4400) 

अधिकाजश सरकार विभाग (00. श7एण0णा। 05:शा72६४) शेगीय फ्रार्यालियों 
का उपयोग करते हैं। किसी भी खास क्षेत्र में विन्वित्न सरागारी विभागों के अनेक 
क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हो सकते हैं । किसी विशिष्ट स्थान पर एक रेलवे स्टेशन, एक 
डाकखाना, एक अस्पताल, एफ स्कूल, एक राजस्व कार्यातय (२०१ ०७४४० 0॥0०), 
आय-कर कार्यालय (]700॥0 ।0५ ०००), एक बिक्री फर कार्यालय ($व65 धर 
००७), एक भवन निर्माण कार्यालय (8णाताए ०णा५ाप्रटाणा णी०८), एक 
सडक निर्माण कार्यालय आदि हो सकते है। ये सव॒ विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय 
कार्यालय है । इन क्षेत्र-स्थलो की स्थापना विभिन्न प्रकार के कार्यो को सम्पन्त करने 
के लिए की जाती है किन्तु फिर भी उनमे परस्पर समन्वय कायम होना चाहिये। 
चूंकि ये सब क्षेत्रीय कार्यालय एक ही विशिष्ट क्षेत्र मे स्थित होते हैं और उसी क्षेत्र 
मे उनकी क्रियाओं के बीच समन्वय कायम किया जाता है श्रत इसे क्षेत्र मे समन्वय 
का नाम दिया जाता है। इनकी क्रियाओ के बीच समन्वय अ्रथवा ताल-मेल रखने के 
लिए चार उपाय काम मे लाये जाते है । जो इस प्रकार हैं : (१) प्रादेशिक सीमाश्ों 
तथा क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना मे श्रधिकाधिक एकरूपता , (२) सस्थागत सेवाश्रो 
में मितव्ययत्ता लाने के लिये सयुक्त कार्यवाही , (३) कार्यक्रमों के निष्पादन मे 
समन्वय , (४) कार्यक्रमों की योजना बनाने मे समन्वय । अब हम इस क्षेत्र मे समन्‍्चय 
लाने वाले इन उपायो पर क्रमश विचार करते है । 

(१) प्रदेशिक सीमाओ तथा क्षेत्रीय फार्यालयो की स्थिति निर्धारण करते 
मे श्रधिकाधिक एकरूपता (70९8४९० पागियणञाए गा ताल 00व90ा तीदटशाणाओे 
90एातवे्वा7९8४ धयते ग60 ०गी००४)--क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थिति के निर्धारण करने 
मे प्रादेशिक एकरूपता से उनके बीच भ्रच्छा समन्वय उत्पन्न होता है। यदि महत्वपूर्ण 
क्षेत्र-स्थलों की स्थापना किसी एक ही सामान्य नगर में (की जाये तो उनके बीच बडी 
सुगमता के साथ समन्वय कायम किया जा सकता है। यही कारण है जिसकी वजह 
से भारत मे विभिन्‍न प्रकार के महंत्वपूरां क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करने के लिये 


क्षेत्रीय सस्थाए २५७ 
तहसील अथवा जिले का उपयोग किया जाता है । यदि महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय 
एक ही स्थान पर स्थापित किये जाये तो उनमे सरलता के साथ समन्वय कायम किया 
जा सकता है । 

(२) सस्थागत सेवाओं मे सितव्ययतायें लाने के लिए सयुदत कार्यवाही 
(0 बलाणा 0 लींबिल ००णा०णााह5 प पाहपराप्रागातर 5आ४7०४३)--विभिन्‍न 
क्षेत्रीय कार्यालय माल की खरीद तया कमंचारियों की भर्ती आदि के लिए एक से ही 
सामान्य झभिकरणो (&2०7०८४) का उपयोग कर सकते हैं | एक रोजगार का दफ्तर 
(877700/067- >टाशा?8०) प्रदेश (6९०) के सभी लैेन्नीय कार्यालयों की 
आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। यदि क्षेत्रीय कार्यालय अनेक कार्यों को ययुक्त 
रूप से सम्पन्त करें और अपनी समान समस्याओ्रो के हल के लिग्रे एक ही सामान्य 
आअभिकररा का उपयोग करें तो मितव्ययता लाई जा सकती है तथा उन क्षेत्रस्थलो की 
क्रियाओं मे ताल-मेल अथवा समन्वय कायम किया जा सकता है । 


(३) प्रादेशिक अथव्ग क्षेत्रीय समन्वयकर्ता (रि९९079] (0-06ग4075)- 
क्षेत्र मे समन्‍्वया कायम करने के लिये प्रादेणिक अथवा क्षेत्रीय. समन्वयकर्त्ताओ्रो का 
उपयोग किया जा सकता है। भारत में जिलाधीश (790807८ ४४2$79९८) अपने 
जिले में स्थित अनेक क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्रीय समन्वयकर्तता है । 


सयुकत राज्य अमेरिका मे प्रादेश्कक अथवा क्षेत्रीय समन्‍्वयकर्त्ताश्रों से निम्न- 
लिखित कार्यो को सम्पत्त करने की आशा की गई थी -- 


८“ (क्‌) सघीय अभिकरणो (7०१७४ 88९0००५) तथा उनकी क्रियाओं एवं 
गतिविधियो के सम्बन्ध मे सूचना विभाग (फ्रप्माद्कप ण ग्रागियाधत07) का कार्ये 
करना , (ख) सधीय अभिकरराो के बीच सहयोग उत्पन्न करना, (ग) संघीय अ्रभि- 
करणो तथा राज्य प्रशासन के बीच सम्पर्क अधिकारी (7.0507 (070००) के रूप में 
कार्य करना, (घ) प्रत्येक सघीय अभिकरणा के कार्य की साधनाओ का अलोचनात्मक 
मूल्याकन करते हुये तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघीय कार्यक्रम की 
पर्याप्तता (&6८६०४०9) का विश्लेषण करते हुए हर एक अभिकरण को पाक्षिक 
अथवा अधेमासिक रिपोर्ट वाशिगटन मे प्रस्तुत करना ॥/ 

प्रशासकीय प्रबन्ध पर राष्ट्रपति की समिति (शिल्डतंद्ा5$ (!०म्राप्या/(९९ 
०07 &तगाधडइफ्धाएल 'शि्षाब8०्गण०ा) ने प्रधान कर्यालयो के इन प्रादेशिक 
प्रतिनिधियों के लिये तीन कार्यों का सुझाव दिया । 

(१) वे क्षेत्र मे अन्तरभिकरणीय (7०7 88०70५) विवादों के सम्बन्ध में 
निष्पक्ष रूप से समझौता कराने वाले व्यक्तियों के रूप मे कार्य करंगे और ऐसे विवादों 
को जिन पर कि समभौता नही हो सका है, वारशिगटन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जहाँ 
कि अधिक प्रभावपूर्णा रीद्ग से उतका हल खोजा जा सकेगा । 
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(२) वे क्षेत्रीय अधिकारियो में सभी अ्रभिकरणो के क्षेत्रीय कार्यक्रमों के 
सम्बन्ध मे पारस्परिक परिचय व जानकारी उत्पन्न करेंगे । इस कार्य को वे स्थानीय 
सघीय व्यवसायिक सघो के निर्माण के द्वारा तथा प्रत्येक राज्य से एक-सी ही पद- 
स्थिति (१२०४) के सधीय अधिकारियो की राज्यव्यापी बैठकों (१(९०८४॥४७) के द्वारा 
सम्पन्त करेंगे । 

(१) वे विशिष्ट प्रशासकीय अ्रध्ययन करेंगे और इसके लिए वे विशिष्ट 
अभिकरणो के क्षेत्रीय कार्यक्रमों की फल-साधनाओ का तथा एक निश्चित क्षेत्र मे 
संघीय क्षेत्र क्रियाओं के सम्पूर्णो प्रतिरूप (2००7) का परीक्षण करेंगे । 

(४) प्रादेशिक योजना श्रायोग प्रादेशिक विकास सत्तायें (२८४४०7४ 
?क्ाए (०््राइडा075 थाते 6शाणातरी 0०ए०0०7फथा 6 प07॥68) -+- 
ये प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय सस्थायें विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच अधिक अच्छा 
समन्वय कायम कर सकती हैं। ये सस्थायें क्षेत्र के विकास के लिए योजनाये 
(?99) बनायेगी और अपनी योजनायें विभिन्‍न क्षेत्रीय कार्यालयो के सम्मुख रखेंगी 
जोकि क्षेत्र के विकास के लिये उस योजना को क्रियान्वित करने के उद्देश्य के साथ 
मिलकर काम करेगे। इस प्रकार, ऊपर उल्लेख किये गये इन उपायो के द्वारा "क्षेत्र 
में समन्वय! कायम किया जा सकता है। 
निष्कर्ष 
((णाएेप्र॒ष्ा07) 

इस प्रकार, प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्र के पारस्परिक सम्बन्ध मे एक ऐसी 
कटिन व पेचीदा समस्या प्रस्तुत करते है जिसकी कोई भी प्रशासन उपेक्षा नहीं कर 
सकता । किसी भी प्रशासकीय व्यवस्था की कुशलता केवल प्रधान कार्यालय पर ही 
निर्भर नही हुआ करती । इसके लिये आवश्यक है कि प्रत्येक कार्यालय तथा उस 

प्रशासन की प्रत्येक इकाई कुजलता के साथ कार्य करे। केवल तभी प्रशासन का 
लय प्राप्त किया जा सकता हैं अर्थात्‌ उच्च तथा सुखी जीवन का विकास किया जा 
सकता है । फिर, एक वात यह है कि नागरिक प्रधान कार्यालय की अपेक्षा द्ीतरस्थलों 
बे श्रधिक सम्पर्क में आते है । अत क्षेत्रस्थलो को कुशल बनाने तथा प्रधान कार्यलिय 
के साथ उनके सम्बन्धो को मधुर तथा ऐक्यपूर्णा बनाने के लिये यथासभव प्रत्येक 
प्रयत्त क्या जाना चाहिये। कख्ेत्रस्थलों को प्रदान की जाने वाली शक्ितयों 
को स्पष्ट सूप से व्यास्या की जानी चाहिये) स्थानीय समस्याओं से निपटने के लिये 
उन्हें पर्याप्त स्वतस्थता दी जानी चाहिये । क्षेत्रस्थलो में योग्य एवं अनुभवी कर्मचारी- 
वर्ग वी निय्रुत्तित की जानी चाहिपि और उन्हे प्रधान कार्यालय का विच्वास प्राप्त 

करना चाहिये । जक्ेत्रस्थरों को स्थानीय जोगो के कल्याण तथा सुख से वृद्धि करते 
का पूर्ण प्रयत्न उन्‍्ना चाहिये, झन्यथा उनवी विद्यमानता जरा कोई महत्य नहीं 
ज्ह जाता ॥ 


कु 
प्रशासनिक सुघार 


(4 तर ए९ [770ए९7727/) 





किसी प्रशासनिक श्रभिकरण की स्थापना कुछ विशिप्ट हितो की सेवा, कुछ 
उद्देश्यो व लक्ष्यों की प्राप्ति तथा कुछ सेवाश्रों को सचालित करने के मन्तव्य से की 
जाती है। प्रत्येक प्रशासक को एक मुख्य चुनौती का अक्सर सामना करना पड़ता है 
क्या उसके अभिकरण का कार्य वर्तेमान की अपेक्षा अधिक कार्य-कुचणलता से सम्पन्न 
किया जा सकता है ” उद्देश्य सदा लागत में कमी लाना, उत्पादन वढाना तथा 
अभिकरण के योगढठान का विस्तार करना होता है। प्रत्येक देश के लोक-प्रशासन 
के सम्मुख झाज यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है कि सीमित स्रोतों से अधिकतम लाभ 
किस प्रकार उठाया जाये तथा लोक सेवाओ्रो का उत्पादन व उनका जनहित मे 
योगदान कैसे बढाया जाये । १६३७ में अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति “प्रशासनिक 
प्रवन्ध सम्बन्धी समिति! ((०माग्रा6९ ता 2 ताययधाईत्वाए2 /87938०707() ने 
“प्रतिदिन, प्रति वर्ष तथा प्रत्येक परिस्थिति में लागत कम करने, सेवाए सुधारने 
तथा कार्य का स्तर ऊंचा उठाने के लिए” केन्द्रीय कार्यपालिका निर्देशन पर बल 
दिया था ॥* 

प्रशासनिक प्रवन्ध में निरन्तर सुधार की आवश्यकता को सवने महसूस किया 
है । इस प्रकार का सुवार लाने के लिए प्रशासनिक संगठनों के कार्यों का सुल्याकन 
तथा उन पर पुनविचार करना आवश्यक है। अक्सर प्रशासनिक अ्रभिकरणो के स्वरूप 
में सगठनात्मक परिवर्तन अनिवाय हो जाते है। कभी-कभी क्रिया प्रणालियों तथा 
प्रक्रियाश्रो मे सगोवन व ताल-मेल झावध्यक हो जाता है। कभी-कभी कर्मचारी वर्ग 
को अधिक कार्य कुशल बनाने के लिए विशेष लाभकारी प्रेरणाए ([0 ०८६॥॥ए८७) देना 
भी अनिवायय हो जाता है। प्रशासनिक सुधार के कार्य मे तीन ऐसे चरण है जो 
परस्पर सम्बद्ध है. (अर) प्रशासनिक संगठन में स्वरूप सम्बन्धी सुधार (ब) क्रिया- 
प्रशालियो तथा प्रक्रियाश्रो मे सुवार, तथा (स) प्रशासन्तिक अभिकरणों में काम कर 
रहे कर्मचारियों के उत्साह में निरन्तर वृद्धि । 

प्रशासनिक सुधार लाना असम्भव होगा यदि कर्मचारी-बर्ग अपने कार्य से 
असन्तुष्ट व अप्रसन्न होगा । ऐसी दशाएं पैदा करनो आवश्यक हैं जो कर्मचारी-वर्ग 
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हि 


को सन्‍्तोष तथा प्रसन्नता प्रदान कर सके जिससे वे भ्रपने काम को तन-मन-घधन से 
कर सके | ऐसी दशाएं होने पर उनमे उत्तरदायित्व की भावना भी आयेगी । इस 
प्रकार प्रशासनिक सुधार का अभिप्राय कार्य-प्रणालियो तथा सगठनात्मक स्वरूप मे 
सुधार लाने मात्र से नही हैं। किसी भी देश के प्रशासनिक ढाँचे को सुधारने के 
लिए “व्यक्ति! (ध»॥), जोकि प्रशासन की प्रेरणा शक्ति है, पर ध्यान देना 
अत्यावश्यक है । 

प्रशासनिक सुधार के लिए समय-समय पर अनेक महत्वपूर्ण अध्ययन किए 
गये है । ये अध्ययन व्यक्तिगत रूप से विद्वानों या सरकार द्वारा किए गये हैं । हाल 
ही मे इस प्रकार के अ्रष्ययन सरकारी क्षेत्र की प्रपेक्षा निजी श्रौद्योगिक व व्यापारिक 
क्षेत्र मे श्रधिक लोकप्रिय हुए हैं। बहुत से देशो की सरकारें अपने-अपने प्रशासनिक 
ढाँचो के विश्लेपणात्मक निरीक्षण के महत्व को स्वीकार कर रही हैं तथा प्रशासन 
में कार्य कुशलता तथा उत्पादन की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए बहुत से 
अभिकरण स्थापित किए गये है । 


अल मिय 
वज्ञानिक प्रबन्ध 
(9006७0॥/ा0 'शि798०77०॥) 

प्रशासनिक सुधार के किसी भी अध्ययन मे अ्रमेरीका के फ्रे डरिक टेलर 
(#7०0त८१८८ ५४ प४७]०7) का नाम महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसमे १६११ में 
प्रकाशित अपनी पुस्तक “वैज्ञानिक प्रबन्ध के सिद्धान्त” में श्रपने विचारो का प्रतिपादन 
किया था। उसने अपने अध्वयन का प्रारम्भ एक छोटे कारखाने (॥009) की 
समस्याओो के निरीक्षण से क्रिया। उसने श्रपव्यय, मालिक तथा कमंचारियों के 
पारस्परिक संघर्ष, उत्वादन के साथनो के श्रकार्यकुशल प्रयोग तथा नियोजन के श्रभाव 
के कारणों की जाँच की । टेगर ने वैज्ञानिक प्रवन्ध के चार सिद्धान्त प्रतिपादित 
किए 

(अ) पुराने घिसे-पिटे तरीको के स्थान पर “विज्ञान! का विकास , 

(व) करमंचारियों का वैज्ञानिक चुनाव तथा उनका प्रगतिशील प्रण्षिक्षण एवं 
विधास , 

(स) वैज्ञानिण तरीके से चने हुए कर्मचारियों तथा “विज्ञान! में निकटता 
जाना नथा 

(द) प्रवन्पकर्त्ताओं तथा कर्मचारियों में कार्य का लगभग समान विभाजन ।* 
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प्रशासनिक सुधार २६१ 


सरकार मे समय तथा क़िया का अध्ययन 
(वाल शात श०ाणा #पएतव65 0 (50ए6"7727[) 


वेज्ञानिक प्रवन्ध के आन्दोलन ने 'समय व क्रिया श्रध्ययन” नामक एक अन्य 
आन्दोलन को जन्म दिया है । इस प्रकार के श्रध्ययन का उद्देश्य वस्तुओं के उत्पादन 
मे समय की लागत को कम करना है। समय अध्ययन का उद्दशय एक वस्तु के 
उत्पादन या एक गति विधि के लिए एक अधिकतम समय-सीमा निद्चत करना है। 
क्रिया अध्ययन का उद्देश्य एक "कार्य! (300) के लिए आवश्यक क्रियाओं की 
श् खला का अध्ययन करके अलाभकारी' या “गैर-उत्पादक! क्रियाओं का उन्मूलन 
करना है ।* 


'समय तथा क्रिया अध्ययन सरकारी विभागों मे लोकप्रिय नही हो पाये है 
परन्तु इन्ही से उपजी 'कार्य सरलीकरण” (७४०7८ $ग्राए॥7०क70॥) की प्रक्रियाये 
अ्रव सरकारी क्षेत्र मे भी लोक-प्रिय हो रही हैं | 


प्रशासनिक कार्य-प्रणालियों मे सुधार 
(7970ए2८५एछ॥ ६ व :तायातरंडकछ तए8 ए+0०९वं प7-28) 


प्रशासन में कार्य कुशलता की वृद्धि के लिए प्रशासनिक कार्य-प्रणालियो मे 
सुधार अत्यन्त प्रावश्यक है । बहुत सी कार्य-प्रणालिया समयानुकूल न रहने के कारण 
अनुपयोगी साबित हो जाती हैं । किन्तु आदत के काररणा प्रशासक-वर्ग उन्हें अक्सर 
नही त्यागता । इसके फलस्वरूप समय का अपव्यय, काम में विलम्ब तथा लालफीता 
शाही का जन्म होता है | कार्य-प्रणालियो का अविरल निरीक्षण प्रशासनिक सुधार 
के लिये श्रावश्यक है । सरकारी कायें-प्रणालियो मे व्यर्थ की पुनरावृत्ति बहुत होती 
है , औपचारिकताये भी उनमे बहुत होती है । इसलिए किसी भी लोक-सेवा के कार्य- 
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२६० लोक प्रशासन 


को सनन्‍्तोष तथा प्रमन्नता प्रदान कर सके जिससे वे अपने काम को तन-मन-धन से 
कर सके | ऐसी दणाएं होने पर उनमे उत्तरदायित्व की भावना भी आयेगी । इस 
प्रकार प्रशासनिक सुधार का अभिप्राय कार्य-प्रशालियो तथा सगठनात्मक स्वस्प मे 
सुधार लाने मात्र से नही हैं। किसी भी देश के प्रशासनिक ढांचे को सुधारने के 
लिए “व्यक्ति! (]४७॥), जोकि प्रशासन की प्रेरणा झक्ति है, पर ध्यान देना 
भ्रत्यावश्यक है । 


प्रभासनिक सुधार के लिए समय-समय पर अनेक महत्वपूर्ण अध्ययन किए 
गये हैं । ये भ्रध्ययन व्यक्तिगत रूप से विद्वानो या सरकार द्वारा किए गये है। हाल 
ही मे इस प्रकार के श्रध्ययन सरकारी क्षेत्र की अ्रपेक्षा निजी श्रौद्योगिक व व्यापारिक 
क्षेत्र मे श्रधिक लोकप्रिय हुए हैं। बहुत से देशों की सरकारे श्रपने-अपने प्रशासनिक 
ढाँचो के विश्लेषणात्मक निरीक्षण के महत्व को स्वीकार कर रही हैं तथा प्रभासन 
में कार्य कुशलता तथा उत्पादन की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए बहुत से 
अभिकररणा स्थापित किए गये है। 


वेज्ञानिक प्रबन्ध 
' (50 6प्र(0 788९7०7९०५) 


प्रशासनिक सुधार के किसी भी अध्ययन मे अ्रमेरीका के फ्रेडरिक टेलर 
(766 07०९ ७७ '७४॥०7) का नाम महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसने १६११ मे 
प्रकाशित अपनी पुस्तक “वैज्ञानिक प्रवन्ध के सिद्धान्त” मे अपने विचारों का प्रतिपादन 
किया था। उसने भ्रपने अ्रध्यवन्त का प्रारम्भ एक छोटे कारखाने (8009) की 
समस्याओं के निरीक्षण' से किया। उसने अपव्यय, मालिक तथा कर्मचारियों के 
पारस्परिक संघर्ष, उत्पादन के साधनों के श्रकार्यकुशल प्रयोग तथा नियोजन के अ्रभाव 
के कारणो की जाँच की | टेलर ने वैज्ञानिक प्रवन्ध के चार सिद्धान्त प्रतिपादित 
किए. 

(अ) पुराने घिसे-पिटे तरीको के स्थान पर “विज्ञान! का विकास ; 

(व) कर्मचारियों का वैज्ञानिक चुनाव तथा उनका प्रगतिशील प्रशिक्षण एव 
विकास , 

(स) वैज्ञानिक तरीके से चुने हुए कर्मचारियों तथा “विज्ञान! मे निकंटता 
लाना , तथा 

(द) प्रवन्वकर्त्ताओं तथा कर्मचारियों मे काय॑ का लगभग समान विभाजन 
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प्रशासनिक सुधार २६१ 


सरकार मे समय तथा क़िया का अध्ययन 
(उप शाठएं ४[००ा 8प्रती९४ 0 (50ए6७४7०767[) 

वैज्ञानिक प्रवन्ध के आन्दोलन ने “समय व क्रिया अध्ययता!ं नामक एक अन्य 
अन्दोलन को जन्म दिया है । इस प्रकार के श्रव्ययन का उद्देव्य वस्तुओं के उत्पादन 
में समय की लागत को कम करना है| समय अध्ययन का उर्ंण्य एक वस्तु के 
उत्पादन या एक गति विधि के लिए एक अधिकतम समय-सीमा निश्चित करना है । 
क्रिया अध्ययन का उद्देव्य एक 'कार्य/ (309) के लिए आवश्यक क्रियाओं की 
छू खला का अध्ययन करवे अलाभकारी' या “गैर-उत्पादका क्रियाओ का उन्मूलन 
करना है ।? 


'समय तथा क्रिया अव्ययन सरकारी विभागों में लोकप्रिय नही हो पाये है 
परन्तु इन्ही से उपजी 'कार्य सरलीकरण (ए०7६८ शआगाएग८४ध०॥) की प्रक्रियाये 
अब सरकारी क्षेत्र मे भी लोक-प्रिय हो रही है ।* 


प्रणासनिक कार्य-प्रणालियों भे सुधार 

(7970ए27760 ६ ॥0 4 ताजातर78 धए& 900९0 0॥-68) 

प्रशासन में कार्य कुशलता की वृद्धि के लिए प्रशासनिक कायें-प्रशालियों मे 
सुधार अत्यन्त आवच्यक है । वहुत सी कार्य-प्रशालिया समयानुकूल न रहने के कारण 
अनुपयोगी सावित हो जाती हैं | किन्तु आदत के कारण प्रशासक-वर्ग उन्हें अक्सर 
नही त्यागता । इसके फलस्वरूप समय का अपव्यय, काम मे विलम्ब तथा लालफीता 
गाही का जन्म होता है ।? कार्य-प्रणालियों का श्रविरल निरीक्षण प्रशासनिक सुधार 
के लिये आावृश्यक है। सरकारी कार्य-प्रणालियों में व्यर्थ की पुनशवृत्ति बहत्त होती 
है , औपचारिकताये भी उनमे बहुत होती हैं। इसलिए किसी भी लोक-सेवा के कार्य- 
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को सन्‍्तोष तथा प्रमन्नता प्रदान कर सके जिससे वे अपने काम को तन-मन-धन से 
कर सकें । ऐसी दशाएं होने पर उनमे उत्तरदायित्व की भावना भी आयेगी । इस 
प्रकार प्रशासनिक सुधार का श्रभिप्राय कार्य-प्रणालियो तथा सगठनात्मक स्वस्प में 
सुधार लाने मात्र से नही हैं। किसी भी देश के प्रशासनिक ढाँचे को सुधारने के 
लिए “व्यक्ति! (४७॥), जोकि प्रशासन की प्रेरणा जक्ति है, पर ध्यान देना 
भ्रत्यावश्यक है । 

प्रशासनिक सुधार के लिए समय-समय पर अनेक महत्वपूर्ण श्रध्ययन किए 
गये है । ये श्रष्ययन व्यवितगत रूप से विद्वानों या सरकार द्वारा किए गये हैं। हाल 
ही मे इस प्रकार के श्रव्ययन सरकारी क्षेत्र की अ्रपेक्षा निजी भ्रौद्योगिक व व्यापारिक 
क्षेत्र मे भ्रधिक लोकप्रिय हुए हैं। बहुत से देशो की सरकारें अ्रपने-अपने प्रशासनिक 
ढाँचो के विश्लेषणात्मक निरीक्षण के महत्व को स्वीकार कर रही हैं तथा प्रशासन 
में कार्य कुशलता तथा उत्पादन की समस्याओ का अध्ययन करने के लिए बहुत से 
अभिकररण स्थापित किए गये है । 


वैज्ञानिक प्रबन्ध 
(8$0०770० ७7938 ०77९7|) 

प्रशासनिक सुधार के किसी भी अ्रध्ययन में अमेरीका के फ्रे डरिक टेलर 
(क्पथ्ताण८ ५७ ४४07) का नाम महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसने १६११ मे 
प्रकाशित अपनी पुस्तक “वैज्ञानिक प्रबन्ध के सिद्धान्त” में श्रपने विचारो का प्रतिपादन 
किया था। उसने अपने अध्ययन का प्रारम्भ एक छोटे कारखाने (9॥07) की 
समस्याओं के निरीक्षण' से किया। उसने अ्रपव्यय, मालिक तथा कर्मचारियों के 
पारस्परिक संघर्ष, उत्पादन के साधनों के भ्रकार्यकुणल प्रयोग तथा नियोजन के श्रभाव 
के कारणों की जाँच की ।* टेलर ने वैज्ञानिक प्रवन्ध के चार सिद्धान्त प्रतिपादित 
किए 

(अ) पूराने घिसे-पिटे तरीकों के स्थान पर “विज्ञान का विकास , 

(व) कर्मचारियों का वैज्ञानिक चुनाव तथा उनका प्रगतिशील प्रशिक्षण एच 
विकास , 

(स) वैज्ञानिक तरीके से चुने हुए कमंचारियों तथा “विज्ञान! में निकटता 
लाना तथा 

(द) प्रवन्धकर्त्ताओं तथा कर्मचारियों में कार्य का लगभग समान विभाजन | 
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प्रशासनिक सुधार २६१ 


सरकार में समय तथा क्रिया का अध्ययन 
(व बात ०धाणा हप्रत65 0 (१0४७४ए॥आाथा) 


वैज्ञानिक प्रवन्ध के आन्दोलन ने (समय व क्रिया अध्ययनों नामक एक अन्य 
आन्दोलन को जन्म दिया है । इस प्रकार के श्रध्ययत का उद्देश्य वस्तुओ्रों के उत्पादन 
से समय की लागत को कम करना है । समय अध्ययन का उहं श्य एक वस्तु के 
उत्पादन या एक गति विधि के लिए एक अधिकतम समय-सीमा निश्चित करना है। 
क्रिया अध्ययन का उद्देशय एक “कार्य' (700) के लिए आवश्यक क्रियाओं की 
श्व खला का अध्ययन करके अलाभकारी' या “गैर-उत्पादक' क्ियाओ का उन्पूलन 
करना है ए 


समय तथा क्रिया' अध्ययन सरकारी विभागों मे लोकप्रिय नही हो पाये है 
परन्तु इन्ही से उपजी 'कार्य सरलीकरण" (५४०॥८ आग्राए॥०4700) की प्रक्रियाये 
अब सरकारी क्षेत्र मे भी लोक-प्रिय हो रही हैं ।” 


प्रशासनिक कार्य-प्रणालियों मे सुधार 
(ए/0ए९॥6० ६ 0 /ताएाएंड08 ए8७ ?70०20 0७७८७) 


प्रशासन में कार्य कुशलता की वृद्धि के लिए प्रशासनिक कार्य-प्रशालियों मे 

सुधार ग्रत्यन्त श्रावश्यक है | बहुत सी कार्य-प्रशालिया समयानुकूल न रहने के कारण 
अनुपयोगी साबित हो जाती हैं । किन्तु आदत के कारण प्रशासक-वर्ग उन्हे अक्सर 
नही त्यागता । इसके फलस्वरूप समय का श्रपव्यय, काम मे विलम्ब तथा लालफीता 
गाही का जन्म होता है ।* कार्य-प्रणालियों का भ्रविरल निरीक्षण प्रशासनिक सुधार 
के लिये श्रावश्यक है। सरकारी कार्य-प्रणालियो मे व्यर्थे की पुनरावृत्ति बहुत होती 
है , औपचारिकतायें भी उनमे बहुत होती है । इसलिए किसी भी लोक-सेवा के कार्य- 
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स्तर में सुधार तथा उसकी लागत मे कमी सरकारी विभागों की काये-प्रणालियो के 
सरलीकरण पर निर्भर करती है । 


किपलिंग के शब्दो मे कार्य-प्रयालियो का विश्लेषण करने वाले व्यक्ति को 
छ प्रइनों को अपने सम्मुख रखना पडता है क्या-क्या गतिविधियाँ सचालित हो रही 
हैं ? ये कदम क्यो वाछनीय हैं ? इस काम को कहाँ किया जाना चाहिए ? इसको 
कब प्रारम्भ करना चाहिए ? इसको किसे करना चाहिए ? इसको किस प्रकार करना 
चाहिए ?! इन प्रइनो के उत्तर सर्वेक्षणों (४77५०५४), प्रन्‍नावलियो ((९४९४४०॥०थ॥४८७) 
तथा व्यक्तिगत भेंठो (7 /क्षणा०७७) से प्राप्त किये जा सकते हैं । कार्य का सरलीकारण 
कर्मचारियों मे कार्य के उचित विभाजन पर निर्भर करता है। अगर कार्य-विभाजन 
अनुचित तथा अवैज्ञानिक है और एक ही काम अनेक व्यक्तियो को करना पड रहा है 
तो इसके परिणामस्वरूप कर्मेचारियो द्वारा काम का एक दूसरे पर टालना बढ़ 
जायेगा तथा उनका उत्तरदायित्व निश्चित करना कठिन हो जायेगा । कायं-कुशलता 
लाने के लिए निम्न बातो पर ध्यान देकर अध्ययन न करना आवश्यक है (श्र) प्रशा- 
सन मे फाइलें कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचती हैं? (ब) देख-रेख 
($0फएथशञ०9) की तकनीक तथा तरीका क्‍या है ! स) कायें के प्रवाह (ए०ण) 
में कितने तथा कौन-कौन से चरण निहित है ” (द) कार्यालय मे यन्त्र-उपकरण तथा 
प्रन्य सामान लगाने का नमूना क्‍या है ? क्‍या कर्मचारियो मे उचित कार्य वितरण 
है ? इस प्रकार कार्य-प्रशालियो का विश्लेपएा करने वाले व्यक्ति को एक प्रशासनिक 
संगठन के काम करने के सम्पूर्ण ढथ का विस्तार, गहनता तथा बारीकी से अ्रध्ययन 
करना पडता है। तभी वह प्रशासनिक सुधार के लिये उपयोगी सुझाव दे सकता है । 


अभीक रा के प्रवन्ध में सुधार के लिए बहुत से तकनीकी तरीकों का प्रयोग 
किया जाता हैं। इनमे महत्वपूर्ण हैं, (श्र) सर्वेक्षण, (ब) कार्य-वितरण चार्ट, 
(स) कार्य मापन (फ०णा]८ 7९४8 एा/०॥67), (द) प्रश्नावलियाँ, तथा (ढ) व्यक्तिगत 
भेंट । 

एक प्रशासनिक संगठन के सर्वेक्षण में सम्बन्धित समस्याञ्रो के बारे में सभी 
उपलब्ध तथ्य एकनिन किये जाते हू । ये तथ्य मेंटो, पर्यवेक्षणों (098४४४॥॥078 ) 
या कार्यालयों की फाइलों, अ्धिकारी-दायित्वों का वर्णान करने वाली विभागीय 
पुस्तिकाओं तथा अन्य लिखित प्रपत्रो के श्रध्ययन द्वारा इकट्ठे क्यि जा सकते है । ये 
नथ्य तव सकलित्त तथा वर्गदि्ठित किये जाते हैं तथा इस प्रकार प्राप्त होने वाली नई 
जानकारी, निष्फ्यों तथा सिफारिशों के विपय में एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता 
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प्रशासनिक सुधार हे  रदरे 
है । तव वह सम्बन्धित अधिकारियों को समपित किया जाता है । इसके बाद सर्वेक्षण 
कार्य के क्रियान्चन की भी जाँच की जाती है । इसका उद्देश्य यह पता लगाना होता 
है कि सर्वेक्षण की सिफारिशो पर क्या कदम उठाये गये हैं । कार्य-वितरण चाटे का 
उद्देश्य एक प्रशासनिक इकाई के कर्मचारियों के सामूहिक तथा व्यक्तिगत कार्य का 
स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करना होता है। कार्य-विभाजन तथा कर्मचारियों के व्यक्तिगत 
योगठान का अध्ययन करने का उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि कार्य-वितरण मे 
कोई दोष तो नही है । 


कार्य सुधार मे इस्तेमाल की जाने वाली एक श्रन्य तकनीकी विधि का उद्देश्य 
कार्य उत्पादन तथा प्रयुक्त जनशक्ति (]शधय-0०७०८) के मध्य कुछ मापदण्डो 
(50970%05$) को स्थापित करना होता है । इसी को कार्यमापतत की विधि कहते 
हैं । प्रयुक्त जन-शक्ति को हृष्टिगत रखकर कार्य उत्पादन का मापन (॥९४४प7९- 
7०7) किया जाता है। प्रशासन मे कार्य-कुशलता के मापन की यह एक अच्छी 
तकनीक है ।॥* 

साराद्ष मे, पिछले कुछ वर्षों मे प्रशासनिक सुधार के कारये मे सर्वत्र रुचि 
जाग्रृत हुई है। प्रशासनिक कार्य-प्रणालियो के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियाँ 
विकसित की जा रही हैं । किन्तु प्रमासनिक सुधार की एक तकनीक हर स्थिति में 
लाभप्रद सिद्ध नही होती । ऐसी विधियो के प्रयोग मे सावधानी आवश्यक है तथा 
अ्रध्ययन के परिणामो की परीक्षा तथा पुनर्परीक्षा जारी रहनी चाहिये । 


संगठन तथा प्रणालिया 
((>'हूब्वगआ5उ007 45 ८१००5) 


किसी भी प्रशासकीय संगठन को, कुशल बनने के लिए, अपने सभी उपलब्ध 
साधनों का पूर्सेरूप से उपयोग करना चाहिए और जहाँ तक भी सम्भव हो सके 
मानवीय प्रयत्न तथा शक्ति का किसी भी प्रकार का अपव्यय (५४४६४) तथा नुकसान 
नही होना चाहिए | सरकारी विभागों (060एशणाधथ्ाा 70672) के विरुद्ध 
की जाने वाली सामान्य श्रालोचनाये (ट्रप०»99) ये है। लालफीताशाही (/२८० 
०»॥) का प्रचलन, काम मे देरी व कार्य-कुशलता एवं दक्षता का श्रभाव श्रादि । 
प्रशासन के अनेक कार्यक्रम तथा नीतियाँ विभागों के सचालन मे कार्य-विधि सम्बन्धी 
दोषो के कारण घरी की घरी रह जाती हैं। अतः विभागीय कामो के सचालन की 
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कार्य-विधि (!7००८८००7७) में सुधार होना चाहिए जिससे कि प्रश्ासन के कार्यों मे 
गति तथा कुशलता लाई जा सके । 

सगठन तथा प्रणाली का कार्य (08व०्याय्थात्ा 270 7०005 कण] 
चालित सेवाओं की कार्य-विधियो मे सुधार का प्रयत्न करता है। सगठन तथा प्रणाली 
के कार्य को यह देखना होता है कि सगठन मे मनुष्यो तथा सामग्रियों का समुचित 
उपयोग किया जा रहा है या नही । ओ० तथा एम० (0 ४70 )५) प्रशासकीय ढाँचे 
का विश्लेषण करता है, कार्य-विधि सम्बन्धी दोषो व श्रुटियो का पता लगाता है और 
उनको दूर करने के लिए उपायो श्रथवा साधनों का सुझाव देता है। झो० तथा एम० 
कार्यकर्ता (0 शाप |(/ ४०7८८४५) प्रशासकीय विध्लेषक (79]५808) होते हैं जिनका 
कार्य संगठन का अ्रध्ययन करना तथा देरी और उत्पादकता व कार्य-कुशलता की 
कमी के कारणों की ओर सकेत करना होता है। श्रो० तथा एम० को उपलब्ध 
कामिक वर्ग (?०7७०॥॥6]) के सर्वोत्तम उपयोग के लिए उपायो का सुभाव देना होता 
है । गो० तथा एम० का सरकार की सामान्य नीतियो से कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
इसका सम्बन्ध तो उन उपायों तथा साधनों से होता है जिनके द्वारा सरकारी काम- 
काज कम लागत तथा कम श्रम (7.,990०77) लगाकर सम्पन्न हो सके। अनुमानों पर 
ब्रिटिश प्रवर समिति (१६४७) (छम्ताह 520७०६ 0068० ०7 रिध्गाक्व८5) 
के शब्दों में, “सिविल सेवा मे ओ० तथा एम० का उद्देश्य सरकार के शासन-तन्त 
के सचालन मे श्रधिकतम दक्षता लाना तथा सगठन की वैज्ञानिक प्रणालियो के निपुण 
उपयोग के द्वारा लागत तथा श्रम (005 706 89007) में कमी करना है ।” ओो० 
तथा एम० पूर्रातया परामशैंदात्री प्रकृति का होता है। विभागीय प्रमुख द्वारा इसकी 
सलाह स्वीकार की भी जा सकती है और नही भी । 
भारत सरकार से सगठन तथा प्रणाली (श्रो० तथा एम० ) 
(0 & जया 6 ए०शशाफाला 0 गराएहा9) : 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चातु, भारत के प्रश्मासन-यन्त्र पर कल्याणकारी राज्य 
('शाशि० 500०) की पेचीदी समस्याश्रो से निपटने का भार श्रा पडा । भारत को 
अपनी वटती हुई जनसख्या के रहन-सहन के स्तर ($8ग्रतबाव ० शा8) में सुधार 
के विशाल जाय मे लगना पडा है | अत आवश्यकता इस वात की है कि प्रशासन 
स्वय तो श्राथिक नियोजन (8८एणाए्रा० एॉंथाणाग?8) के कारगा उत्पन्न होने वाली 
नवीन ग्रावश्यकताओं के अनुरूप बना ले । प्रशासनिक कार्ये-कुघलता श्रथवा दक्षती 
(2 एफ्राग्राई।घ६४ ४ी०९7०५७) आज की सदसे बडी झ्ावव्यक माँग है । सन्‌ १६ हा 
में, श्लरी एन० गोपाल पवामी आयंनगर ने सरकार की मणीनरी के पुनर्गठन 
(रिषणाहण्प्राउछा07 5 पार िणीायक्‍लए 0 एठ0एव्यापदधा) पर अपने प्रतिवेदन 
(१८००४) में हन्द्र (ट्मा7०) से संगठन तथा प्रणाली सभाग| (0 4॥0 प 
995507) ने निर्माय/ वी दठील दी। उन्होंने लिखा लि “सरकार वो जि 
समम्यादं ता सामना कतता पडता हं थे स्थिर तथा अपरिवि्ततीय नहीं हैं । झागी ती 
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उनमे भ्ूतकाल से भी अधिक तेजी से परिवर्तत होने की सम्भावनाय हैं, अ्रत प्रशासन 
के सगठन तथा प्रणालियों में भी तदनुकूल परिवर्तत करने ही पटेंगे ।” श्री ए० डी० 
गोरवाला और पाल एच० एपिलबी ने भी भारत में सगठन तथा प्रणाली (0 ४॥06 ४) 
के निर्माण का सुझाव दिया । प्रथम पचवर्षीय योजना मे इसको काफी महत्व विया 
गया। प्रथम पचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था वी गई कि ओ० तथा एम० 
निम्नलिखित समस्याझरो से श्रपना सम्बन्ध रखेगा--- 

(६) यह कार्यालयों की कार्यविधियों (70०८०७क्‍ा८५) का अध्ययन करेगा 
झ्औौर उनके सरलीकरण (8॥79|70970॥) के लिए उपायो के सुझाव देगा | (२) यह 
कार्य होने वाली देरियो को दूर करने के लिए उपाय युभायेगा । (३) यह श्रभिलेखो 
(१९८८०१०४) को सुरक्षित रखने की प्रणाली में युधार करने के लिए सुककाव देंग्रा । 
(४) यह फाइलों के आवागमन की प्रणाली का अध्ययन करेगा । (५) यह उपयुक्त 
सतहो (&9//0००7786 2ए०५) पर अ्रधिकाधिक सत्ता एवं उत्तरदायित्व के हृस्तान्त- 
रण के लिये उपाय सुकायगा” ।£ 
कार्यक्रम की रूपरेखा? 

((0प्0४८ ० 2?0ट्टाश॥८) 

संगठन तथा प्रणाली सभाग (0 370 ५ ॥)शक्न०) के निम्नलिखित 
उद्देश्य है-- 

(१) सरकार की सभी शाखाश्रो में प्रशासनिक कार्य-क्षमता की वृद्धि करने 
के लिए सूत्रवद्ध प्रयत्त करता श्रौर उसे कायम रखना । 

(२) कार्य-क्षमता लाने के लिए अन्य किसी भी यन्त्र के ही समान, सरकारी 
णासनयन्त्र की ठीक प्रकार से रचना होनी चाहिए तथा उसे समुचित रीति से कार्य 
करना चाहिए । गतिशील तथा विकासोन्मुख परिस्थितियों में कार्य-कुणलता कायम 
रखने के लिए श्रावश्यक है कि यन्त्र की वार-बार जाँच-पडताल की जाए, उसकी 
पूर्णत सफाई की जाए और यदि श्रावश्यक हो तो उसकी मरम्मत अथवा पुन रचना 
भी की जाए । कल्याणकारी राज्य के विचार की दिश्ञा में श्रागे बढ़ने की स्थिति मे 
तो ऐसी सावबानी तथा जागरूकता श्रत्यन्त श्रावरयक है। 

(३) प्रशासनिक व्यवहार में, यह सभाग किये जाने वाले कार्य की प्रकृति 
तथा मात्रा, कार्य की गति (59०८०) तथा कोटि (0४श॥ए) की ओर तथा अनेक 
ऐसे तत्वों की ओर, जो कि इनको प्रमावित करते हैं, निरन्तर ध्यान दिये जाने की 
माँग करता है, जैसे कि निर्णय श्रथवा कार्य के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की सख्या, 
किस्म तथा उनके पारस्परिक सम्बन्ध, कार्य का प्रवाह, कार्य का भार, कार्यविधियों 
का सरलीकरण तथा वैज्ञानिकीकरण, समय व श्रम बचाने वाली तकरनीके 
(7€८्राप्रधुण८५) तथा सगठन आदि । 
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(४) केन्द्र सरकार जैसे विशाल तथा विविध सगठन मे, इस दिशा में 
मुस्य प्रयत्त संगठन के सभी अ्गो को ही करना होगा । इप्टतम कारये-कुछलता 
(07077 ८गटाशआा०ए) तब तक नही लाई जा सकती अ्रथवा कायम नहीं रखी 
जा सकती जब तक कि प्रत्येक मन्त्रालय (/॥7509), विभाग (0८कक्षाग्राभां) 
तथा चालित अ्रभिकरण (079शथांग्राह 28०८४) अपनी निजी सगठत तथा 
प्रणाली की इकाई (0 6 |( ए॥) की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त रुचि 
तथा आच्तरिक क्षमता का निर्माण कर ले । केन्द्रीय सगठन तथा प्रणाली सभाग' का 
मुख्य कार्य तो यह होगा कि वह उन्हे नेतृत्व प्रदान करे, श्रागे बढाये और सरकारी 
प्रयत्न द्वारा, ओ० तथा एम० कार्य मे सूचना, अनुभव तथा क्षमता के एक सामान्य 
कोष का निर्माण करे । 

(५) अत प्रारम्भ मे, प्रत्येक मन्त्रालय तथा विभाग से यह कहा जाएगा 
कि यह अपने निजी स्थापना व झो० तथा एम० कार्य० (४47शीगधा। 
शात 0 भाव |/ एज) का भार सभालते के लिए एक श्रधिकारी नियुक्त करे 
(जो कि मुख्यत उपसचिव के स्तर का होना चाहिए) | ये श्रधिकारी परस्पर एके 
इसरे के और 'सगठन तथा प्रणाली सभाग' के निर्देशक (7)762८०7) के निकट 
सम्पर्क मे रखे जायेंगे। साथ ही साथ एक अध्ययन मण्डली (9069 8०) 
तथा प्रगतिजील एवं झायोजनावद्ध क्रियाओं श्रथवा कार्यवाहियों को सम्पन्न करने के 
लिए एक कार्य-साधक दल का निर्माण करेंगे । प्रत्येक क्रिया के निश्चित तथा सीमित 
उद्देश्य होंगे । इस प्रकार की जाने वाली क्रियाझ्रो श्रथवा कार्यवाहियो की सम्पूरों 
श्व खला 'ब्रो० तथा एम० कार्ये' मे केवल प्रशिक्षण ही प्रदान नही करेगी अपितु उससे 
कार्य-कुशलता लाने की दिश्ञा मे ठोस प्रगति भी होगी । 

(६) प्रथम कार्यवाही के रूप मे प्रत्येक ओ,्ओ० तथा एम० श्रधिकारी' से कहां 
जायेगा कि वह अपने निजी मन्‍्त्रालय/विभाग में श्रतुभाग (8८०४०) छाँट ले भर 
कार्य-यम्पादन की गति तथा कोटि (009) में दोघो की छानवीन करने के लिये 
उम्रका पूर्ण रूप से निरीक्षण करे। फिर प्रत्येक अधिकारी अपने-अपने निरीक्षण सम्बन्धी 
विचारो का विवरण सम्पूर्ण मण्डली के पास भेजेगा । इस प्रकार सूचनाओं के आदान- 
प्रदान के फलस्वरूप पहले निरीक्षण मे निगाह से चूक जाने वाले दोप भी श्रच्छी 
प्रकार प्रकाश मे आ जायेंगे । 

(७) यह हो सकता है कि कार्य-सम्पादन तथा उसकी गति मे पाये जाते 
वाले अनेक दोप प्रचलित सगठत तथा कार्यविधियों (?7००००८ा०७) की कमियों 
के कारण न हो वन्कि केवल सम्बन्धित कर्मेचारियो की इस असफलता के कारण हीं 
कि उन्होंने कार्य उस प्रकार नही किया जिस प्रकार कि वह होना चाहिए रे । 
झो० तथा एम० अ्रधिकारी प्रचलित सगठन तथा कार्यविधि मे कोई नाटकीय परिवर्तन 
किये बिना सर्वप्रथम कार्य-सम्पादन की गति मे सुघार करने के लिये उपाय तथा 
साधनों के सुझाव देंगे । इन सुझावों पर मण्डली (0009] द्वारा भी विचार-विमर्श 
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किया जागेगा। फिर जो सुझाव 'सगठन तथा प्रणाली सभाग' (0 शत )श शक्व07) 
द्वारा अनुमोदित कर दिये जायेंगे उन्हे उन श्रनतुभागों (85००5) में, जिनमे कि 
सर्वप्रथम दोष पाये गये थे, मार्गदशंक प्रायोजनाओं (शा० 97०५०) के रूप मे 
लागू कर दिया जायेगा । वाद में, उनके परिणामों पर फिर विचार किया जायेगा 
और फलीभूत सिद्ध होने वाले सुझावो को वैसे ही दोपो से युक्त अन्य अनुभागो तथा 
शाखाग्रो मे लागू कर दिया जायेगा। हे 

(5) इस कार्यवाही के वीच प्रत्येक 'ओ० तथा एम० भ्रधिकारी' (0 870 [७ 
0॥0००) आने तथा जाने वाली अन्‍्तंविभागीय निर्देशों श्रथवा हवालो (२८श८ा९०८७) 
की गणना तथा सुक्ष्म-परीक्षण करेगा । इससे सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उन 
देरियों का ज्ञान होगा जोकि वतंमान से आवश्यकता से श्रधिक तथा व्यर्थ के हवालो 
के आवागमन के कारण उत्पन्न होती हैं । 

(६) पृथक्‌-पृथक्‌ अनुभागो (8००४०॥७) की कार्य-प्रणाली के श्रध्ययन से, 
ग्रो० तथा एम० अधिकारी को सम्पूर्ण रूप मे मन्त्रालय/विभाग की ही कार्य-प्रणाली 
का आलोचनात्मक परीक्षण करने का अवसर प्राप्त होगा । इससे कार्य-सम्पादन की 
गति तथा किस्म मे पाये जाने वाले वे दोष प्रकट हो सकते है जोकि सगठन तथा 
उसकी प्रणालियों की कमियो के कारण उत्पन्न हो जाते हैं और विशेषकर, पत्र- 
व्यवहार की व्यवस्था, फाइलिंग की पद्धति, तथा कागजो का आवागमन शअ्रादि के 
कारण । इससे यह बात भी प्रकाश मे श्रा सकती है कि एकरूपता ((]र/07रगराज) 
के लाभो की प्राप्ति के प्रयत्न मे हमने उन लाभो को भी खो दिया जो कि उस समय 
प्राप्त होते जबकि पृथक्‌-पृथक्‌ मन्‍्त्रालयो को यह अनुमति दे दी जाती है कि वे अपने- 
अ्रपने सगठन तथा कार्यविधियो मे अपने निजी कार्यों तथा श्रावरयकताझो के अनुरूप 
हेर-फेर कर सकते है।ओऔओ० तथा एम० श्रधिकारियों से यह कहा जायेगा कि वे 
सुधारात्मक उपायो के सुझाव दें । बाद मे फिर मण्डली (57079) तथा ओ० तथा 
एम० समाग द्वारा इन पर विचार-विमर्श किया जायेगा और उपयुक्त पाये जाने वाले 
मार्गदर्शक प्रयोगो को व्यवस्थित कर लिया जायेगा । 

(१०) सरकार के सगठन तथा कार्यविधि (078क्षाइ४07 ध्यात ?70०677७) 
को सम्पूर्ण रूप में प्रभावित करने वाले बडे-बडे मसले, जैसे कि उत्तरदायित्व और 
सत्ता का विस्तार किये बिना समन्वय कायम करना, अन्तविभागीय विवादों का 
निबदारा, और प्रत्येक मन्त्रालय के भ्रन्तर्गत वित्त (गर870०), कार्मिक-वर्ग (7७४0०॥- 
7०) तथा पूर्ति (50999) के मामलो में आन्तरिक क्षमता तथा सत्ता वृद्धि करना 
आदि, केन्द्रीय श्रो० तथा एम० समाग (थार 0 ४00 ५ 7)ए507) द्वारा साथ 
ही साथ अपने हाथ मे लिये जायेंगे । 

(११) प्रत्येक स्तर पर ओ० तथा एम० अ्रधिकारियो को सगठन तथा प्रणाली 
सभाग (0 276 ४ )शाक्०7) के निर्देशक तथा स्टॉफ का पूर्ण सहयोग तथा मागगे- 
- दर्दोन प्राप्त होगा और उनको अ्रपने साथियो के साथ टिप्परिययो ()१०(०४) का मिलान 
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करने के अनेक अवसर भी प्राप्त होगे। इसके साथ ही साथ, उन्हें अपने निजी 
सचियवों (5८०८०८४४॥॥९$) के पूर्ण सहयोग तथा विश्वास (ए०ग्रीत०7०७) की भी 
ग्रावरयकता होगी । अधिक कार्य-कुशलता प्राप्त करने का आन्दोलन केवल तभी सफल 
हो सकता है जबकि उसका सचालन सयुक्त एवं सहकारितापूर्ण प्रयत्नो द्वारा किया 
जायेगा और सभी मन्त्रालयो ('श्रा:ध7०8) में सभी पदक्रम के स्टॉफ को सुझाव 
देने के लिए प्रोत्साहन_ दिया जायेगा तथा उनको पर्याप्त महत्व भी प्रदान किया 
जाग्रेगा । जो श्रधिकारी विशिष्ट योग्यता का प्रदशेन करेंगे उन्हें चुन निया जायेगा 
और उनको शो० तथा एम० कार्य मे और अधिक प्रशिक्षरा देने के भ्रवसर प्रदान 
किये जायेंगे जिससे कि इस क्षेत्र में ज्ञान तथा अनुभव के भण्डार का निर्माण 
हो सके । 

मन्त्रिपरिपद्‌ू सचिवालय ((४कछग्राछ $6टाटाशागश) में मार्च १६९५४ मे 
केन्द्रीय संगठन तथा प्रणाली सभाग की स्थापना की गई थी, किन्तु प्रत्येक मन्‍्त्रालय 
विभाग से यह श्राशा की गई थी, कि वह स्वय ही 'सगठन तथा प्रणाली कार्ये' 
(0 था०। // ७/०१) में आ्रान्तरिक क्षमता का विकास करे। केन्द्रीय सगठन तथा 
प्रणाली समाग का कार्य तो “इस दिशा मे नेतृत्व प्रदान करना, समन्वय कायम करना 
तथा ज्ञान एवं अनुभव के एक सामान्य कोष का निर्माण करना था !” 
भारत मे 'संगठन तथा प्रणाली संगठन' 
(0॥ ए्शा।520॥ 0० 0 & 'श॒ व वाए9) 

सगठन तथा प्रणाली (श्रो० तथा एम०) का एक निर्देशक (797०००7) होता 
है जो कि भारत सरकार के स्थापना अधिकारी (880॥४॥0०7 070०7) तथा 
स्व॒राण्ट्र मन्त्रालय ('वागाइतए ०णी पर०णा० ४5) में सयुकत सचिव (जता 
56००ंथा9५) के रूप में भी कार्य करता है। निर्देशक की सहायता के लिए एक उप- 
निर्देशक (70०90०7 707०००7) तथा एक श्रन्य अधिकारी होता है जिसे “निर्देशक 
का सहायक” (4858587/॥ 0 ॥86 7076००7) कहा जाता है। निर्देशक भन्त्रालयो 
के अनौपचारिक (77ई07778/) दौरे करता है और उनमे अपनाई जाने वाली कारये- 
विधि का अ्रध्ययन करता है । वह छोटे-मोटे मामलो के सम्बन्ध मे तो मौके पर (09 
४४ 5790) ही परामश दे सकता है । सगठन तथा प्रणाली कार्य (0 970 ४ 
ए/०ण० विभिन्न मन्त्रालयो तथा विभागों (0ककथ्ााग्रषआ$) में स्थापित की गई 
'सगठन तथा प्रणाली इकाइयो' (कोष्टो) (0 ७४० )/४ ए777(5 ०७।५) द्वारा सचालित 
किया जाता है। संगठन तथा प्रणाली इकाई उप-सचिव (70०एए४ $6एा८धा५) के 
पदक्रम के एक अधिकारी के कार्यभार के अन्तर्गत श्रपना काम करती है। यह 
अधिकारी अपने अन्य कतेंव्यो के साथ ही साथ ओ० तथा एम० अधिकारी के रूप मे 
भी कार्य करता है । सन्‌ १६५७-५८ के श्रन्त तक शो० तथा एम० कोष्टो (0 श्ाव 
(०३) की सख्या वढ़कर ६० तक पहुँच गई थी। सन्‌ १६५७ में कुछ ऐसी 
विशिष्ट समस्याओं की जाच पडताल करने के लिए, जिनकी पेचीदगियो के कारण 
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उनके विस्तृत परीक्षण की आवश्यकता थी, एक विज्ञेप कार्याधिकारी (0०७/ 07 
87००४ 609) की नियुक्ति की गई थी । सगठन तथा प्रणाली सभाग का निर्देशक 
समय-समय पर विभिन्न मन्त्रालयो अथवा विभागों के ओ० तथा एम० अधिकारियों 
की सयुकत बेठकों ((०८८४॥क्‍४५) का आयोजन करके उनके साथ विचारो तथा अनुभवों 
का आादान-प्रदान करता है। ओ० तथा एम० संभाग का उपनिर्देशक विभिन्न 
मन्त्रालयों अथवा विभागों के अनौपचारिक दौरे करता है तथा इस बात का पता 
लगाने के लिए, कि निर्वारित कार्यविधियो का कहाँ तक पालन किया जा रहा है, 
जहाँ-तहाँ आकस्मिक देखभाल व जाच-पडताल करता है और ओ० तथा एम० कार्य 
से सम्बन्धित अनेक समस्याओं के बारे मे परामर्श देता है । 


सगठन तथा प्रणाली सभाग ने सन्‌ १६५४-५४ के अपने प्रतिवेदन (२८७०) 
में अपने कार्यों की योजना की रूपरेखा बनाई । इसके उद्देब्य ये है 


(१) सभी सम्बन्धित विभागों, कार्यालयों तथा मन्त्रालयो को उनमे पाई जाने 
वाली अकुशलताओो तथा उनके सुधार की आवबध्यकता एवं क्षेत्र के बारे में सचेत 
रुटना । 


(२) काम को निवटाने से सम्बन्धित तथ्यों (78८४5) का पता लगाना तथा 
यह देखना है कि वास्तव में गलती क्या है और कहाँ है, काम में देरी होने के कारणों 
की छातवीन करना और यह देखना कि वे कौन से तत्व है जो कि काम में कुशलता 
व दक्षता लाने से वाघक बनते हैं । 


(३) सुधार के लिए समुचित उपाय बताना तथा उन्हे क्रियान्वित करना । 


ग्ओो० तथा एम० द्वारा भारत सरकार के कार्यालयों के कार्यों की प्रणालियों 
का अध्ययन किये जाने से यह प्रकट हुआ कि भारतीय प्रच्मासन मे वास्तविक दोप 
संगठन के काररा नही है वल्कि प्रचलित रीतियो के अनुसार समुचित रूप से काम 
करने में भ्रसफल रहने के कारण है। इसके प्रथम वापिक प्रतिवेदन (॥२०००४) मे 
कहा गया कि “सम्पुर्णा रूप मे, असफलता प्रचलित सगठन तथा कार्यविधियों के 
कारण इतनी नही है बल्कि प्रचलित व्यवस्था के अनुसार जिस प्रकार कार्य होना 
चाहिये उस प्रकार से कार्य करने मे सभी के सफल न हो सकने के कारण है ।” यह 
निष्कर्ष किसी एक मस्त्रालय का सम्पूर्ण हृप में परीक्षण करने के उपरान्त नही 
निकाला गया है बल्कि पृथक्‌-पृथक्‌ प्रत्येक अनुभाग (82००7) के उस निरीक्षरा द्वारा 
इस निष्कर्ष पर पहुँच गया है जो कि यह देखने के लिए किया गया था कि प्रचलित 
कार्य विधि (5:59 970००१ए7७) का वुद्धिमत्ता तथा परिश्रम के साथ अनुसररखा 


किया जा रहा है या नही और कार्य की गति तथा किस्म मे पाये जाने वाले दोपो का 
मूल स्रोत कहाँ है ।7 





१ प्रथम वारपिक प्रतिवेदन, १६५४-५५, पृष्ठ २. 
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ओ० तथा एम० के अध्ययनो के द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण दोप प्रकाश में 
आये हैं --- 
(१) निर्घारित का्यंविधि तथा श्रनुदेशों (॥7४70०४०॥5) का पालन न 
होना । 
(२) नियतकालीन निरीक्षणो का तथा उसके परिणामस्वरूप प्रभावपूर्ण 
नियन्त्रण का श्रभाव । 
(६) टाइप करने मे तथा केन्द्रीय रजिस्ट्रियो के प्रेषण मे देरियाँ तथा पिछडा 
हुआ काम (॥7०875) । 
(४) मन्त्रालयो तथा सलग्न कार्यालयों (&928००९० ०॥००७) मे टिप्पणी 
लेखन (९०४०४) की पुनरावृत्ति तथा कार्यालयों में देरियाँ ([02295$) । 
(५) समाप्त किये जाने योग्य श्रन्तविभागीय निर्देश श्रथवा हवाले । 
(६) समय-सूचियो ( [॥6-507०००८) का पालन न होना, यहाँ तक कि 
बजट अनुमानो जैसे मामलो मे सी । 
(७) लेखा कार्यालयों (8०००णाथ ०गी०४४) में देरियाँ । 
(८) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा कागजो के ले जाने मे देरिया । 
(६) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन क्रम का परिपालन न होना । 
(१०) आवश्यक सुविधाओ, सम्रुचित स्थान तथा उपयुक्त कार्य की दक्षाओं का 
अभाव | 
(११) टाइप राइटरो, स्टेशनरी और अन्य सामग्री का अ्रभाव । 
ओण० तथा एम० इन कमियो की शोर सम्बन्धित मन्‍्त्रालयों श्रथवा विभागों 
का ध्यान दिलाता है और वे उन्हे दूर करने का प्रयत्न करते हैं । 
विद्विष्ट पुनर्गठन इकाई 
(5902०) 7९-०५ घ॥5श70ा (77) : 
सन्‌ १६५२ में एक “विशिष्ट पुनर्गेडन इकाई' की स्थापना की गई थी जिसका 
कार्य था मन्त्रालयो की कर्मचारी-वर्ग की आ्रावदयकताओो पर पुनविचार करना तथा 
कार्यकुशलता व मितव्ययता लाने के लिए उनमे श्रावरयक परिवततेनों की सिफारिश 
करना । जाच पडताल के लिए कार्य के श्रष्ययन की तकनीक शअ्रपनाई गई है जिसमे 
निम्न बातें सम्मिलित हैं--- 
(क) सगठनात्मक ढाचे का, सत्ता के हस्तातरण व नियन्नरण के क्षेत्र आदि 
का अध्ययन । 
(ख) कार्यवाहियों का विदलेषण (&॥॥9955) । 
(ग) जहाँ भी सम्भव हो, काम के सरलीकरण (8ग्राए7ग०800०7) तथा 
प्रमाणीकरण (8688060॥2986007) का कार्यक्रम । 


प्रशासनिक सुधार २७१ 


(घ) कार्य-सम्पादन के स्तरों का विकास श्रौर उसी के श्रनुसार कर्मचारी-वर्ग 
की आवश्यकताओं मे वृद्धि। यह इकाई श्रपना एक अनुसधान विभाग भी रखती है 
और श्रो० तथा एम० सभाग के घनिष्ठ सहयोग से कार्य करती है । 
निष्कर्ष 
((-.00४टएपाहड्ाणा) 

भारत मे ओ० तथा एम० अभी अपने शैशव मे है अत उसकी प्रभावपूर्णंता 
के विषय में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी करना है। कुछ थोडे से वर्षों मे किसी 
भी प्रशासकीय यन्त्र का पूर्णात शुद्धीकरण तथा पुनर्गठन नहीं हो सकता । किन्तु एक 
तथ्य की ओर अवश्य सकेत किया जा सकता है कि भारत मे ओ० तथा एम० श्रपनी 
अधिकाश शक्तियो, कार्य की विधियों श्रथवा प्रणालियो पर ही केन्द्रित करता है और 
सगठन की ओर कम ध्यान देता है। इसको समस्या के प्रति विस्तृत दृष्टिकोर 
अपनाना चाहिये और शअ्रपने आपको केवल कार्य की प्रणालियों (१४०४॥०१४ ० 
५७०7]८) से ही नही बल्कि प्रशासकीय सगठन से भी सम्बन्धित रखना चाहिये। 
श्री एस ० बी० बापत ने ओ० तथा एम० के कार्यो की इन शब्दों मे व्याख्या की है । 
“सामान्य भाषा में इसका उद्देश्य है वुद्धिमत्तापुणं तथा आलोचनात्मक दृष्टि से केवल 
इस बात की ओर ही ध्यात नहीं देना कि क्‍या किया गया है बल्कि इस पर भी कि 
यह कंसे किया गया है और समय, श्रम व द्रव्य के रूप भे किस कीमत मे किया 
गया है , प्रशासन यन्त्र की रचता तथा इसके कार्य-सचालन की प्रक्रियाग्रो 
(२४०7008 ए7००८४४८४) की ओर भी ध्यान देता, केवल उसके परिणाम की ओर 
ही नही ।”! 

सबसे अ्रधिक्र महत्वपूर्णा सगठनात्मक मामला, जिस पर भारत मे तत्काल 
ध्यान दिये जाने की श्रावश्यकता है, सत्ता के सौंपने की समस्या का है। भारतीय 
प्रशासन ऊपर की ओर भारी है। कोई भी अधिकारी अपने अधीनस्थो ($79- 
०:077268) को सत्ता सोपना नहीं चाहता । अत यह समभना बडा कठिन है कि 
कोई भी प्रशासन विशेषकर भारतीय प्रशासन, सत्ता तथा उत्तरदायित्व के समुचित 
हस्तान्तरण श्रथवा प्रत्यायोजन (70००४०४०॥) के बिना कैसे कुशलतापूर्वक, कार्य कर 
सकता है । सगठन तथा प्रणाली सभाग को अपना अधिक से श्रधिक ध्यान सत्ता के 
सौंपने तथा लालफीताशाही के दोषो की ओर देना चाहिए जो कि भारत मे सबसे 
बडी सगठत तथा कार्यविधि सम्बन्धी बुराइया हैं ।* 
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भारत में नियोनन तथा थोनना आयोग 


(7707३ थाद शिक्षाणंा हु (0फ्ाग्रा8॥07 0 4008) 





श्राज का युग नियोजन का युग है । नियोजन मनुष्य की सभी गतिविधियों, 
व्यक्तिगत व सामाजिक, की एक सर्वेब्यापी विद्येषता है। प्रइन उठता है. नियोजन 
क्या है ? साधारण भाषा मे नियोजन का अ्रर्थ है उचित रीति से, सोच-विचार कर 
पग उठाना । दूसरे शब्दों मे इसका श्रर्थ है यह तय करना कि क्‍या कार्य किया जाये 
और कैसे किया जाये । फेयल के अनुसार नियोजन का अर्थ है (पूर्व दृष्टि! (0?०- 
५१907) , इस से अभिप्राय श्रागे की श्र देखना है जिससे यह्‌ स्पष्ट पता चल जाये 
कि क्या-क्या काम किया जाना है। प्रत्येक वह क्रिया नियोजन क्रिया (]क7९0 
१०४५7५) कहलाती है जो दूरदर्शिता, विचार-विमर्श तथा उद्देश्यों एवं उनकी प्राप्ति 
हेतु प्रयुकत होने वाले साधनो की स्पष्टठता पर आ्राधारित हो । नियोजन से भ्राशय 
किसी भी कार्य को करने से पूर्व निर्णय पर पहुँचना है, बजाय इसके कि काम हो 
चुकने के वाद प्रुतविचार तथा भूल-सुधार किया जाये ।! किसी भी सामूहिक क्रिया 
(७7००० 2०८०7) में नियोजन का श्रथे है व्यक्तिगत तथा सयुक्‍त प्रयत्नो का इस 
प्रकार बुद्धिमत्ता तथा दूरदशिता से निर्देशन तथा नियमन (॥२०४०॥४८४०॥) कि जिससे 
प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण प्रतिफल पहले की अपेक्षा श्रधिक तथा श्रेंष्ठ हो। नियोजन 
भावी कार्यो के लिये एक सुहृढ आधार बनाने की प्रक्रिया है। यह इस बात का एक 
सुव्यवस्थित अ्रध्ययन है कि वर्तमान घटनाशो का भविष्य के लिये क्‍या महत्व है, 
भविष्य मे किंन-किन सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी तथा वर्तमान 
समय में भविष्य की समस्याओ को सरल बनाने के लिये क्या-क्या प्रबन्ध किये जा 
सकते हैं। नियोजन में वतमान को हदृष्टिगत रखते हुए भविष्य के विषय में सोचना 
ग्रावश्यक है । दूसरे शब्दों मे नियोजन कदम उठाने के लिये आवश्यक तैयारी का 
नाम है ॥7 
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भारत मे नियोजन तथा योजना श्रायोग २७३ 


प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो नियोजन कार्य मे सलग्न है, बहुत से मोटे-मोटे 

काम करने पडते हैं। नियोजन मे प्रथम पग है लक्ष्यो व उद्देश्यो का निर्धारण । 
किसी अज्ञात वस्तु का नियोजन नहीं किया जा सकता । यदि उद्देश्य या ध्येय ही 
स्पष्ट नही है तो नियोजन किस बात का ? इसलिये प्रथम चरण मे तो यह तय 
करना है कि किया क्या जाना है , अन्तिम उद्देश्य तथा लक्ष्य क्या है ” जब यह 
निश्चित हो जाये तो दूसरा चरण श्राता है। वह यह तय करना है कि निर्धारित 
लक्ष्यो तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये साधन कौन से प्रयुक्त किये जाये , कार्य किस 
प्रकार किया जाये । इस प्रइन का उत्तर खोजने के लिये उपलब्ध साधनो तथा स्रोतो 
का मूल्याकन करना पडता है । वित्त, मानवीय शक्ति (॥४४॥ 70०४८) तथा निपुणता 
($!ता! के रूप मे उपलब्ध साधनों को दृष्टिगत रखकर काम को कमंचारी-वर्ग मे 
बाटना होता है। वाछित उद्देश्यो की प्राप्ति के लिये कार्यविधिया तथा प्रक्रियाएँ 
करनी पडती हैं ।' कर्मचारियो के कत्त॑व्यो तथा दायित्वों की स्पष्ट परिभाषा करनी 
पडती है | नियोजन की प्रक्रिया लक्ष्यो तथा साधनो के निर्धारण के साथ ही समाप्त 
नही हो जाती । काये की प्रगति की जाच तथा उसका मूल्याकन करता भी आवश्यक 
है, यह देखने के लिये कि नियोजन से वाछित फल प्राप्त भी हो रहे हैं कि नही । 
अत प्राप्तियो को मापने के लिये माप करने वाले साधनों (/#४०-४7०८४) का 
निर्माण तथा विकास करना होता है । इस प्रकार की मापन-क्रिया (8ए०एथ४४०07) 
नियोजन के दोषो, यदि कोई है, की ओर ध्यान अकर्षित करती है तथा गुणात्मक व 
मात्रात्मक (0प४०॥४४ए४ »॥0 धृण्शा।(॥५९) श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिये सबको 
प्रेरित करती है । इसके अतिरिक्त नियोजन सुपरिवर्तंनशील, प्रगतिशील तथा 
परिस्थितियो के अनुकूल ढलने योग्य होना चाहिये । श्रन्यथा नियोजन का मूल उद्देश्य 
ही समाप्त हो जायेगा । मृल्याकन या मापन-क्रिया भावी सशोधनो तथा परिवतेंनों 

की दिशा निर्धारित करने के लिये आवश्यक है । नियोजन मे नये-नये अ्रनुभवों के 

अनुसार परिवतंन के लिये स्थान होना चाहिये । इसलिये मूल्याकन नियोजन प्रक्रिया 

का एक महत्वपूर्ण चरण है । सेकक्‍्लर हडसन ($6०ंतढा म्रपत50) ने सुव्यवस्थित 

नियोजन के निम्न छ चररा बताये हैं--- 


(१) यथासम्भव समस्याश्रो की सोच-विचार कर व्याख्या तथा उनका क्षेत्र 
निर्धारण , 
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(२) समस्याओं से सम्बन्धित समस्त जानकारी की प्राप्ति तथा उसका 
अध्ययन , 

(३) समस्याओ के निराकरण के लिये उपलब्ध तथा भिन्‍न-भिन्‍न विधियों 
तथा मार्गों का ज्ञान , 

(४) व्यावहारिक गतिविधियों से एक या एक से श्रधिक मार्गों तथा विधियों 
का भ्रस्थायी प्रयोग द्वारा परीक्षण , 

(५) अनुभव, अ्रनुसधान तथा नवीन प्रवृत्तियों के प्रकाश मे परिणामों का 
मूल्याकन , तथा 

(६) समस्याओ्रो एव परिणामों पर प्रुतविचार तथा, यदि आवश्यक हो तो, 
पु्ननिरशय ।* 

उद्देश्यों का निर्धारण, क्रियान्वन, मुल्याकन तथा उन पर अनुसघान इत्यादि 
इस प्रकार नियोजन के कुछ महत्वपूर्ण अग है ।” 

नियोजन का उद्देश्य समाप्त हो जायेगा यदि नियोजनकर्त्ता का दृष्टिकोण 
कठोर तथा कट्टरु है । एक श्रच्छी योजना के लिये सुपरिवर्ततशील तथा खुले मानसिक 
विचारों की श्रावश्यकता है। साधारणतया एक अच्छी योजना मे निम्नाकित 
विशेषताएँ होनी चाहिये-- 

(१) वह सुस्पणष्ट उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए। 

(२) वह सरल होनी चाहिए। * 

(३) उसमे कार्यो के समुचित विश्लेषण (/729५85) तथा वर्गीकरण 
((४५5४०४॥07 ) की व्यवस्था होनी चाहिए । 

(५) वह लचीली (7]७006) होनी चाहिए। 

(५) वह सन्तुलित होनी चाहिए । 
«... (६) उसमे नयी सत्ताओं (&०ए॥॥०7४०७) तथा साधनों के प्रयोग से पूर्व 
उपलब्ध (/&४०॥॥४०।६४) साधनों के प्रयोग पर बल होना चाहिए ।॥* 


नियोजन के प्रकार , 
(40705 ०0 79778) 
नियोजन के कई प्रकार होते है। एक पश्रन्तर्राष्ट्रीय नियोजन है। इसका 
सम्बन्ध प्रशुल्को (॥27गी5) की कमी, डाक सेवाओं के प्रशासन, युद्ध की रोकथाम 
तथा विश्व के विभिन्न भोगोलिक क्षेत्रो के सन्‍्तुलित आर्थिक विकास से है । श्राज के 


_ |_ छ्टांतला-पम्रपतडतका, (. 9/#एक्माइद्यागा दावे केव॑दावहशाराँ, शबड़ी)फएड0+ 
०9 ९, वार #ाशएचथाट्ओा एाए्टडाए 772४5, 957, 792० 06 
2 #50< ० 83, एलडगणा परटइल्याला बात एुवग्रागाए 75 कफ्राटा05 ० 
#&ताााएे्राशाता शाप फैकिावहध्याला, >फ]त९7 80तग्यागन्राक्ाणा रलथ्शटफए ([ए 538) 
ए०] ॥4, 80७-7777, 940, 928०5 65-73, 'ए 870०८८ (उ78५265, रिघ८ 4ककापाड2607 
है 6 7ल्‍07०टलट#८ 5०९75, (४ ४) उमल्या 276 (१० , 960, 9822५ 469--489 
3 #लीला 07. एकल, ०. ८ , (छल वा, करारा, एक855 26-- 34 


भारत में नियोजन तथा योजना आयोग र्छफ्‌ 


युग में सयुकत राष्ट्र सच (7 ४ 0) की बहुत सी ससस्‍्थाये तथा विशिष्ट अभिकरण 
(2 8०॥0९८४) अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन मे सलग्न है। नियोजन का दूसरा महत्वपूर्ण 
किन्तु विवाइग्रस्त प्रकार श्रायिक नियोजन है। श्राथिक विकास के नियोजन से 
श्रभिष्राय है राज्य द्वारा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का निर्देशन तथा नियमन (]२८४ए०४- 
ध०7) । उत्पादन की वृद्धि तथा उत्तम वितरण व्यवस्था की श्रावश्यकताञ्रो को 
देखते हुये राष्ट्रीय श्राथिक नियोजन आ्रावश्यक हो गया है क्योकि अनेक क्षेत्रों में द्रू त- 
गति से आ्राथिक विकास तथा घन के श्रेष्ठतर वितरण के लिये राज्य का हस्तक्षेप 
अ्ब'उचित सिद्ध हो गया है । बहुत से राष्ट्र अपने सीमित तथा कठिनता से उपलब्ध 
होने वाले स्नरोतो का अधिकाधिक लाभ उठाने के लिये अरव आथिक नियोजन की 
आश्रय ले रहे हैं। एक तीसरे किस्म का नियोजन नगर नियोजन (९79४ फ़ॉश्याए्रा; ) 
कहलाता है । यह श्राजकल सर्वत्र लोकप्रिय हो रहा है | तीन्र विस्तार तथा बढती हुई 
जनसख्या को देखते हुए यह श्रावश्यक हो गया है कि नगरो का सुरुचिपूर्ण तथा स्वस्थ 
नियोजन हो । इस प्रकार के नियोजन का उद्दे्य शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय तथा 
मनोरजन की आ्रावश्यकताओ के शअ्रनुकूल नगरों मे सडको, नालियो, चिकित्सालयो, 
दफ्तरो, मकानो तथा अन्य सार्वजनिक भवनों का निर्माण करना है । 
नियोजन का चौथा प्रकार प्रशासनिक या प्रशासकीय नियोजन है। यह वह 
साधन है जिसका प्रयोग प्रशासक-वर्ग भावी कार्यक्रमों के निर्माण के लिए पिछले 
अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए करता है। प्रत्येक सरकारी सगठन मे क्रियाओं का 
समुचित रूप से नियोजन किया जाता है तथा सगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 
कार्य विधियों तथा कार्यपद्धतियो का निर्धारण किया जाता है। कोई प्रशासन उस 
समय तक कार्यकुशल नही हो सकता जब तक कि वह अपनी क्रियाओं एवं गतिविधियों 
का नियोजन नही करता । प्रशासकीय नियोजन अनुसघधान तथा तथ्यों की खोज पर 
आधारित होता है। तथ्यो एव आकडो के सग्रह के परचात्‌ कार्यों की योजना तैयार 
की जाती है तथा उद्देश्यो की पूर्ति के लिये सर्वश्रेष्ठ विधियाँ श्रपनाई जाती हैं । रोबर्ट 
मोसेस (२०७ ४०४८४) के अनुसार, “किसी भी प्रशासक की परीक्षा इस 
बात से होती है कि वह अपने कार्यों के सभी परिणामों पर विचार करता है या 
नही ।” नियोजन सभी परिणामो को स्पष्ट कर देता है। निर्धारित उद्देश्यों को दृष्टि- 
गत रखते हुए उन परिरामो का मूल्याकन किया जा सकता है । 
लोक प्रशासन में 'तीति नियोजन तथा 'कार्यक्रम नियोजन' मे भेद किया 
जाता है । नीति नियोजन (?0०॥०५ ?![थग्ाण) में प्रशासनिक गतिविधियो के लिए 
मोटे रूप मे कुछ सामान्य उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारित कर दिये जाते हैं । लोक 
प्रशासन की गतिविधियों की विषय वस्तु तथा उनका क्षेत्र नीति नियोजन मे निर्धारित 
किया जाता है। नीति नियोजन का कार्य व्यवस्थापिका तथा मुख्य कार्यपालिका का 
होता है। निस्सन्देह प्रशासक-वर्ग की नीति निर्घारण मे हिस्सा लेता है किन्तु नीति 
की मोटी-मोटी रूपरेखा राजनीतिज्ञो द्वारा व्यवस्थापिका या कार्यपालिका मे निर्धारित 
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होती है ! दूसरी ओर कार्यक्रम नियोजन का ग्रर्थ है निर्धारित नीति के श्राधार पर 
क्रियाओं को तय करना । दूसरे शब्दों मे कार्यक्रम का श्रर्थ इस प्रश्न पर ध्यान देना 
है “सावंजनिक नीति, मे निहित लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए कौन-कौन से विशिष्ट कदम 
उठाये जाने चाहियें ”” लोक नीति के श्रेष्ठठम क्रियान्वन के लिए प्रशासक-वर्ग को 
आवश्यक कदमो के विषय भे सोचना त्तथा उनका नियोजन करना पडता है। 


भारत मे आथिक नियोजन 
([8९07077ऑ0० [7077६ ॥ 47049) 

। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत की राष्ट्रीय सरकार का प्रथम कार्य देश 
से निर्धनता तथा विपन्नता की स्थिति दूर करना एवं उन करोडो व्यक्तियों का जीवन- 
स्तर सुधारने के लिए प्रयास करना रहा है जो असहाय जीवन व्यतीत करने के 
अभ्यस्त हो चुके थे । निर्धंनता, बेरोजगारी तथा भुखमरी की समस्याओं का सामना 
करने के लिए आथिक नियोजन का मार्ग श्रपनाया गया है। इससे पूर्व विश्व ने 
ग्राथिक नियोजन को सर्वाधिकारवादी (]02॥श7थ॥) देशो की विशेषता के रूप में 
ही देखा था । साधारणतया लोगो का यह विश्वास था--भौर यह दुर्भाग्य का विषय 
था-- कि श्राथिक नियोजन मे जनता के जीवन का सैनीकरण प्रशासनिक केन्द्रीय- 
करण तथा व्यक्तिगत स्वाधीनता का अभाव अनिवाय॑ रूप से निहित है । यह धारणा 
बन गई थी कि जोर-दवाव तथा बलपूर्वक नियन्त्रण के बिना श्राथिक नियोजन किया 
ही नही जा सकता । लोकतन्‍्त्र, इस धारणा के समर्थको के अनुसार, इस कार्य के लिए 
अनुपयुकत है क्योकि यह सहमति पर आधारित होता है तथा इसमे तके-वितर्क एव 
प्रोत्साहन का प्रयोग किया जाता हैं। 

भारत ही विश्व का एक ऐसा महत्वपूर्ण देश है जिसने सर्वप्रथम लोकतस्त्र 
तथा व्यक्तिगत स्वाधीनता युक्त नियोजन के झ्राधार पर श्रपनी श्र्थ-व्यवस्था के पुन- 
मुद्धार का वीडा उठाया है। यह एक ऐसी चुनौती तथा ऐसा प्रयोग है कि इसकी 
सफलता-अ्रसफलता पर न केवल भारत मे बल्कि सम्पूर्ण एशिया तथा श्रफ्रीका में 
लोकतन्त्र का भविष्य टिका हुआ है । भारत इस समय लोकतन्‍्त्रीय नियोजन में सलग्न 
है तथा इसके परिणामों पर ही भारत के आर्थिक सुधार तथा सामाजिक एवं भौतिक 
पु्न्निर्माण के लिए किये जा रहे प्रयासों की सफलता-अ्रसफलता निर्भर है। भारतीय 
राजनीति के एक विदेशी पर्यवेक्षक के अ्रनुसार “भारत सरकार की आ्िक 
योजनाओ की सफलता-श्रसफलता केवल ४० करोड व्यक्तियो के लिए ही जीवन-मरणा 
का प्रइन नहीं है बल्कि यह वात अर्ध-विकसित ससार के प्रत्येक भाग मे लोगों के 
दिमागो में उत्पन्न होने वाले इस प्रध्न के निर्णायक उत्तर के रूप मे व्यापक स्तर पर 
स्वीकार की जायेगी कि क्‍या तीम्र आर्थिक विकास के एक साधन के रूप में साम्यवाद 
का कोई व्यावहारिक विकल्‍प (#टागाशए८) है २? भारत इस समय लोकतन्त्रीय 
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भारत में नियोजन तथा योजना आयोग २७७ 


लियोजन के एक ऐसे प्रयोग मे सलग्न है जिसका व्यापक भावी महत्व है। अत जो 
यह विश्वास करते हैं या भविष्य मे जिनके ऐसा विश्वास करने की सम्भावना है कि 
साम्यवाद ही प्रगति का एकमात्र साधन नही है या जो ये सोचते हैं कि तीत्र आ्रथिक 
विकास के लिए साम्यवाद जो कीमत माँगता है वह बहुत अधिक है वे सब भारत की 
पचवर्षीय योजनाओं की ओर उतनी ही आश्ाभरी दृष्टियो से देख रहे है जितनी 
आशा से उनमे से कुछ व्यक्ति युद्धोत्तकाल की रूसी योजनाम्रो की ओर देखा करते 
थे ॥77 

भारत में लोकतन्‍्त्र का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब यहाँ से निर्धनता, 
बीमारी, भ्ज्ञान तथा निरक्षरता जैसे काले बब्वे दूर होगे। लोकतन्त्र को भारत मे 
स्वत्तत्त्रता, समानता, न्याय तथा श्रातृत्व के श्राधार पर एक नये समाज का निर्माण 
करना है । 

भारत मे आर्थिक तियोजन के निम्त उद्दे्य है--- 

“मूल उद्देश्य लोकतत्रीय तथा कल्याणकारी कार्यविधियों द्वारा तीन्र गति से 
प्रगति करना है ।” उपरोक्त मूल उद्देश्य को दृष्टिगत रखकर निम्न मुख्य उद्देश्य 
निर्धारित किये गये-.. 

(१) राष्ट्रीय आय मे इतनी बुद्धि करना जिससे देश का जीवन-स्तर ऊँचा 
उठ सके | 

(२) मूल तथा भारी उद्योगों के विकास पर विशेष बल देते हुए देश का तीक्र 
गति से श्रौद्योगीकरण , 

(३) रोजगार सम्बन्धी सुविधाओं एवं सेवाओओे का विस्तार , तथा 

(४) आय और घन की विषमताओ का निराकरण तथा श्राथिक शक्ति का 
पहले से अधिक समान वितरण । 

ये सब उद्देश्य परस्पर सम्बद्ध हैं तथा इनकी प्राप्ति एक सन्तुलित ढग से ही 
को जा सकती है । 

रहन-सहन का निम्न या स्थिर स्तर, वेरोजगारी तथा कम रोजगारी तथा 
कुछ सीमा तक शऔसत एवं अधिकतम आमदनियो मे श्रनच्तर, ये सब एक क्ृपि-प्रधान 
अर्थ-व्यवस्था के आधारभूत श्रल्प-विकास के लक्षण हैं । तीत्र श्रौद्योगीकरण तथा प्रथे- 
व्यवस्था को विविधपूर्ण बनाना (0ए०४708707) ऐसी परिस्थितियों मे विकास के 
प्रमुख घ्येय होने चाहिये 28 तृतीय पंचवर्षीय योजना इस तक॑ पर बल देती है । इसके 
मुख्य उद्देश्य है. (अ) नियोजित विकास, (व) समाजवाद की दिशा में व 2 पका, (व) समाजवाद की दिशा में फालिर, 

१ 0 सर प्रक्वाइणा, 70906 काशकनर द्वाव॑ डिब्णा०्गार 72० टैं०्क्ादाा, [,णात0ा, 

959, 7872९ 47 


2 #87979704८१ ६0 (86 8६८०ात एपज्छ एव एीवा। 0छाव्लड$ श70 प्रल्याणव॒ुप्टड, 
86९०0 एपर० शत्वा ?]ध॥, +00एशागएला ०6 ॥08--शिेक्षाम्राड (.०शाा5ड07, 959, 
छएछ526 |[ 
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(स) सबको समान अवसर प्रदान करने की व्यवस्था, (द) श्राथिक शक्ति का समान 
वितरण, (ढ) भ्रामदनियों में तीन्र विषमताञ्रो का उन्मूलन तथा, (य) आर्थिक एव 
सामाजिक एकीकरण । योजना मे कहा गया है “इस प्रकार स्वाधीनता प्राप्ति के 
समय से ही भारत के आ्थिक विकास का मार्ग दो प्रमुख उद्देश्यों ने निर्देशित किया 
है--लोकतस्त्रीय साधनो द्वारा तीत्र गति से विस्तृत होने वाली एव वैज्ञानिक दृष्टि से 
प्रगतिशील श्रथे-व्यवस्था का निर्माण तथा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना 
जो सबके हिंत के लिए समान भ्रवसरो के प्रबन्ध एव न्याय पर आधारित हो |”! 


भारत में श्राथिक नियोजन के उह्ं इयो के अ्रष्ययत्त के परचातु श्रव थोजना 
निर्माण, उसके क्रियान्वन तथा मूल्याकन की प्रक्रियाओं का विवेचन लाभप्रद होगा । 


योजना निर्माण 
(?]%॥ ए07ण्रपोधन07) 


भारत में योजना श्रायोग 
(?]गापषाए (०ण्मञाता5इ507 वा वरावा4) 

१५ मार्च, १६५० को केन्द्रीय मन्‍्त्री परिषद के एक प्रस्ताव में कहा गया 
था “श्रावश्यक आर्थिक तत्वों के निष्पक्ष विश्लेषण तथा त्रोतों की सावधानी पूर्ण 
जाच पर श्राधारित व्यापक तियोजन श्रब अनिवायें हो गया है।” इसी प्रस्ताव के 
अन्तर्गत भारत मे एक नियोजन आयोग की स्थापना की गई जिसे भारत के “त्रोतो 
का सर्वाधिक प्रभावशाली तथा सन्तुलित उपयोग करने के लिए” योजना निर्माण तथा 
क्रियान्‍्वन की देख-रेख का दायित्व सौंपा गया। १६४६ मे नियोगी समिति ने 
सिफारिश की थी कि आर्थिक नियोजन के कार्य की प्रकृति ही ऐसी है कि “एक ऐसे 
एकीकृत, शक्तिशाली तथा मन्त्रि परिषद के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी संगठन की 
केन्द्र मे स्थापना भरावर्यक है जो भारत के झ्ार्थिक पु्नानर्माण के सम्पूर्ण क्षेत्र पर 
दत्तचित्त होकर स्थायी रूप से कार्य कर सके ।” 

आयोग ने २८ मार्च १६५० से कार्य करना झारम्भ किया । सौंपे गये दायित्व 
के अन्तर्गत भारत सरकार के योजना आयोग को निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करने हैं 

* (१) देश के भौतिक, पूजीगत तथा मानवीय (त्तकनीकी दृष्टि से कुशल कर्म- 
चारियो सहित) साधनों का सर्वेक्षण करना और इस बात का पता लगाना कि देश 
की झावश्यकताशो को देखते हुए यदि इनमे से कुछ साधन कम हैं तो उनमे जैसे वृद्धि 
की जा सकती है , 

(२) देश के समस्त साधनों का प्रभावशाली तथा सन्‍्तुलित उपयोग करने के 
लिए एक योजना का निर्माण करना , 


3 प्शगात छार०८ एट्या शुवा 50एलटापाला एग॥ताघ--गथिशावरा (70॥7775587075 
964, एछ०2८ 4. 67 हल॑थ्यों5 एटा ६0 (एकल 7], 096००0ए65 07]877९0 70९४८079- 
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(३) प्राथमिकताओ (०7765) का निश्चय करने के परचात्‌ योजना के 
सचालन चरणो ($६७४०७) का निर्वारण करना तथा प्रत्येक चरण के कार्ये की पूर्ति 
के लिए साधनों के उचित बटवारे का सुझाव देना , 

(४) आ्राथिक विकास मे बावक बनने वाले कारणों व तत्वों को इगित करता 
त्तथा देशा की सामाजिक व राजनीतिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी दक्षात्रो 
का निर्घारण करना जो योजना के सफल सचालन के लिए आवश्यक हो , 

(५) एक ऐसे प्रणासनिक यन्त्र की प्रकृति का निर्धारण करना जो योजना 
के सभी क्षेत्रों के प्रत्येक चरण के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने कें लिए 
आवश्यक हो , 

(६) योजना के प्रत्येक चरण के सचालन काल में समय-समय पर उसकी 
प्रगति का मूल्याकन करना और ऐसे उपायो एवं नीति सम्बन्धी सशोधनों की 
सिफारिश करना जो ऐसे मूल्याकन के फलस्वरूप आवश्यक प्रतीत हुए हो , तथा 

(४) ऐसी अन्तरिम अश्रथवा सहायक सिफारिश प्रस्तुत करना जो कि प्रचलित 
श्राथिक परिस्थितियो, चालू नीतियों, उपायो एवं विकास कार्यक्रमों की दृष्टि से 
उपयुक्त हो , श्रथवा वे ऐसी विशिष्ट समस्याओं के सूक्ष्म विवेचन की दृष्टि से 
उपयुक्त हों, जोकि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारो द्वारा परामर्श के लिए उसको इस 
लिए सौपी गई हो कि जिससे वे अपने कत्तंब्यो को सुविधा के साथ पूरा कर सके । 


योजना आयोग एक प्रकार की परामर्जदात्री समिति ही है । १५ मार्च १६५० 
का वह प्रस्ताव जिसके श्रन्तगंत योजना श्रायोग की स्थापना की गई थी इस सगठन 
को मुख्यत परामश सम्बन्धी कार्य ही प्रदान करता है 

(आ) अपनी सिफारिशों की रचना करते समय योजना आयोग केन्द्रीय तथा 
राज्य सरकारो के मन्त्रालयों से परामर्ण तथा सहयोग करेगा , 

(व) आयोग अपनी सिफारिशों मन्त्रि-परिषद्‌ को प्रस्तुत करेगा , तथा 

(स) इन सिफारिशों पर निरंय लेना तथा उन्हे क्रियान्वित करना केन्द्रीय 
एवं राज्य सरकारो का दायित्व होगा ।” 


योजना झायोग का स्वरूप तथा मन्त्रिपरिषद्‌ 


से इसका सम्बन्ध 
((+07790ग्राणा ए #€ (:0ञाधरउडाठा बाते ॥5 
रि8४0070 ६0 (8 (५8092) 
योजना आयोग की रचता करते समय इस उद्देश्य को सामने रखा गया था 
कि आयोग तथा मन्त्रिपरिपद्‌ मे निकटतम सम्बन्ध हो प्रधान भन्‍्त्री आयोग के 
अध्यक्ष हैं तथा केविनेट स्तर के तीन अन्य मन्त्रीगण, श्रर्थात्‌ प्रतिरक्षा मन्‍्त्री, वित्त- 
मन्‍्त्री तथा नियोजन मन्‍्त्री इसके सदस्य हैं। योजना आयोग में चार या पाँच सदस्य 
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ऐसे होते हैं जो श्रपना सम्पूर्णा समय इसी के कार्यों मे व्यतीत करते है । ये पुरंंकालीन 
(५४४०८ (७7०) सदस्य कहलाते है । पूर्णाकालीन सदस्यो को श्राथिक मामलो या 
प्रशासन के क्षेत्र मे अपनी विशिष्ट ख्याति के आधार पर नियुकत किया जाता है 
यो तो सदस्यो के लिए कोई औपचारिक योग्यताए निर्धारित नही की गई है। उनकी 
नियुक्ति करते समय विभिन्न क्षेत्रों मे उनके सार्वेजनिक कार्यों तथा अनुभव पर विशेष 
बल दिया जाता है । 


श्रायोग के सभी सदस्य एक निकाय (8009) के रूप में कार्य करते हैं किन्तु 
सुविधा के लिए प्रत्येक सदस्य को एक या एक से अधिक विषयो का कर्तताघर्ता बना 
दिया जाता है। वह अपने विषयो में समस्याओ्रो के श्रध्ययन तथा श्रनुसघान को 
निर्देशित करता है । पूर्णकालीन सदस्यों मे निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय वितरित 
किये गये हैं 

(अभ्र) प्राकृतिक स्लोत (सिंचाई, विद्युत शक्ति, कोयला, तेल इत्यादि), (ब) 
कृषि तथा सामुदायिक विकास, (स) उद्योग, रेल सेवाएं, परिवहन तथा सचार | 
(द) सामाजिक सेवाए---शिक्षा स्वास्थ्य, इत्यादि । 


वित्तमन्त्री योजना श्रायोग के श्राथिक सभाग (2८णाणा॥6 7शश्ाणा) 
से निकटतम सम्पर्क रखता है । वित्त मन्त्रालय तथा योजना झायोग का आर्थिक 
परामशंदाता (8०07ण77० »0५7507) एक ही व्यक्ति होता है। योजना आयोग के 
कार्यो के लिए नियोजन मन्त्री ससद तथा मन्त्रिपरिषद्‌ के प्रति उत्तरदायी होता है। 


क्या मन्त्रियो को योजना का सदस्य बनाना उचित है ? इस प्रदन पर काफी 
विवाद हो चुका है और मतभेद तीत्र हैं। कुछ व्यवितयो के श्रनुसार योजना श्रायोग 
एक पूर्णातया स्वतन्‍्त्र संगठन होना चाहिए। इसका कार्य देश की प्रमुख श्राथिक 
समस्याझो पर सरकार को परामशे देना है। इसलिए इसके सदस्य ख्याति प्राप्त 
व्यक्ति होने चाहियें तथा उन्हे स्वतन्त्र किन्तु सयुक्त रूप से कार्य करने का अ्रधिकार 
मिलना चाहिए। प्रधानमन्त्री तथा श्रन्य मन्त्रियो को आयोग का सदस्य बनाना 
अवाछनीय है । जैसा प्रोफेसर डी० श्रार० गाडगिल ने कहा है “योजना शआ्आायोग 
द्वारा अपने प्रमुख कार्यो की उपेक्षा का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि यह एक 
विद्याल शक्ति सगठन बन गया है तथा इसके सदस्यों में भी मन्त्रियो की माँति शक्ति 
व सरक्षण का प्रयोग तथा प्रदर्शन करने की एक स्वाभाविक इच्छा है। इसी कारण 
झायोग गतिविधियो का अनेक असम्बद्ध क्षेत्रों तक अनावश्यक विस्तार कर दिया गया 
है । आयोग के अपने निर्धारित मार्ग से हटकर गलत मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति को 
इस तथ्य से और भी सहायता मिली है कि स्वय प्रधानमन्त्री तथा वित्तमन्धी इसके 
सदस्य हैं। योजना आयोग तथा उसके निर्णोयो पर इस कारण एक स्वाभाविक 
किस्म की प्रतिष्ठा एवं महत्व छा गया है। इस स्थिति में केवल तभी सुधार किया 
जा सकता है जब कि योजना ब्लायोग को केवल वह्दी कार्य सॉपे जायें जो प्रारम्भ मे 


भारत में नियोजन तथा योजना आयोग र्८१ 


उसके लिए नियत किये गये थे और आयोग को इस योग्य वनाया जाये कि वह उन्हें 
सम्पन्न कर सके 7 

ससद की अनुमान समिति (छवगाा८४ (०ग7066) भी ऐसा ही मत 
व्यक्त कर चुकी है “जहाँ नियोजन आयोग के प्रारम्भिक चरगगो में प्रधानमन्त्री का 
इसके साथ सम्बद्ध होना आवश्यक था तथा जहाँ यह सही है कि अ्रव भी प्रधान मन्त्री 
को नियोजन को सफल बनाने के लिए आयोग का मार्ग निर्देशित करना होगा वहाँ 
यह प्रदन॒ भी विचारणीय है कि क्‍या प्रवानमन्त्री के लिए आयोग के साथ अपना 
औपचारिक सम्बन्ध बनाये रखना नितान्त अनिवार्य है ? इसी प्रकार इस प्रव्तन पर 
भी विचार करना होगा कि केन्द्रीय सरकार के वित्तमन्त्री तथा श्रन्य मन्त्रियो का 
आयोग के साथ निरन्तर ओऔपचारिक सम्बन्ध बनाये रखना कहाँ तक उचित है । 
आयोग के साथ मन्त्रियो के समागम को मुस्यत इस आधार पर उचित ठहराया 
जाता है कि इससे मन्त्रालयों के साथ निकट सम्पर्क तथा ताल-मेल वनाये रखने एवं 
सलाह-मणविरा करने मे सुविधा रहती है । किन्तु ऐसा तो इस प्रकार की व्यवस्था 
द्वारा भी किया जा सकता है कि जब भी श्रायोग की बैठक में किसी मन्‍्त्री से 
सम्बन्धित विपय पर विचार होना हो तो उस मन्त्री को बैठक में उपस्थित होने का 
निमन्त्रण दे दिया जाये। मन्त्रि-परिपद के साथ सामजञ्जस्य तथा ताल-मेल इस प्रकार 
भी कायम रखा जा सकता है कि जब भी मन्तरि-परिपद की बैठक मे आयोग से 
सम्बन्धित कोई मामला विचाराधीन हो तो आयोग का एक प्रतिनिधि उस बैठक मे 
उपस्थित हो ।/“ 

यह शिकायत की जाती है कि योजना आयोग के साथ मन्त्रियो के श्रोपचारिक 
सस्वन्धों ने इसको एक “सर्वोपरि मन्त्रि-परिषद ($प779०८-८४०॥6) वना दिया है। 
किन्तु मन्त्रियों का आयोग के साथ सम्बंधित होना मन्त्रि-मण्डल तथा आयोग के मध्य 
समायोजना या ताल-मेल के लिए आवद्यक है । इसके अतिरिक्त मन्त्रि-मण्ड योजना 
के क्रियान्वन के लिए उत्तरदायी है । क्रियान्‍्वन उसी स्थिति मे अच्छा हो सकता है 
जब मन्त्रि-मन्डल के सदस्य भी आयोग के विचार-विवेचन तथा निर्णायों मे भाग ले ॥8 
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३२5८२ लोक प्रशासन 


जहाँ तक आयोग की प्रक्रियाओं एवं कार्यविधियों का प्रश्न है, इसके सब 
सदस्य एक निकाय के रूप मे कार्य करते हैं | सब नीति सम्बन्धी प्रइन सम्पूर्ण आयोग 
के सम्मुख प्रस्तुत किये जाते है । सम्पूर्ण आयोग के सम्मुख प्रस्तुत होने वाले मामलों 
में पचवर्षीय योजनाञो का निर्धारण तथा उनकी प्रगति, वाधिक योजनाओं का 
निर्धारण, योजनाओं मे सशोधन तथा अनुकूलन एव ऐसे प्रश्न सम्मिलित है जिनके फल- 
स्वरूप यो जना सम्बन्धी नीतियो मे परिवर्तन ग्रवश्यक हो जाये। किसी केन्द्रीय-मन्त्रालय 
था राज्य सरकार के साथ महत्वपूर्ण मतभेद के मामले आयोग के किन्ही दो सदस्यों 
मे मतभेद के मामले तथा वे सब प्रह्नन जो आयोग के आन्‍्तरिक संगठन या क्रिया- 
प्रणालियों से सम्बन्धिद हो सम्पूर्ण आयोग के सम्मुख प्रस्तुत किये जाते है। मन्स्रि- 
परिपद्‌ (2080॥7०0) के सदस्य योजना श्रायोग की बैठकों मे उपस्थित रहते हैं तथा 
क्रायोग के सदस्यों को मन्त्रि-परिषद्‌ की बैठकों मे अ्रपना मत व्यक्त करने के लिए 
आ्रामन्त्रित किया जाता है। योजना आयोग, मन्‍्त्रालयों, मन्त्रि-परिषद्‌ तथा मन्त्रि- 
परिषद्र की समितियों में परस्पर श्रविरल सम्पर्क बना रहता है। मत्रि-परिषद्‌ का 
सचिव ही आयोग का सचिव होता है | आयोगपूर्ण गोपनीयता बरतता है तथा मत्रि 
परिषद्‌ के साथ मतभेद उठने की दशा मे उन्हे सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं 
करता । 

योजना आयोग के तीन प्रमुख सम्भाग (/0श&०॥७) हैं --कार्येक्रम परामर्श- 
दातागण . (का०व्हराश्ाया०. #्तश805),.. सामान्य. सचिवालय (0शाशशथा 
$8८८८(७४/) तथा तकनीकी सचिवालय (6८४गराट४। $९०८०४१४|) । इसकी तीन 
महत्वपूर्ण समितिया भी है. अनुसधान कार्यक्रम समिति (छे८5९४४ण०ा ?0:7शा।ग7९ 
(2०॥॥॥6७), कार्यक्रम मूल्याकन समिति (?0श्ञाध्ाया6 डिप्र्वए४0०ाि (:०ण्रपर- 
+०८) तथा योजना उपक्रम समिति ((०रागा ० फाँधा एाणुथ्टा$) | कार्यक्रम 
परामर्शदातागण क्षेत्र श्रष्ययन (7760 5709) तथा विभिन्‍त गतिविधियों एवं 
उपक्रमों के पर्यवेक्षण तथा उनके क्रियान्वन की प्रगति के विषय में योजना आयोग 
को सहायता देते हैं। सामान्य सचिवालय तथा तकनीकी सचिवालय श्रायोग की 
श्रान्तरिक सचालय क्रियाओं से सम्बन्धित हैं। अनुसघान कार्यक्रम समिति सामाजिक 
तथा ग्राथिक विकास की समस्याओं पर शोघ-कार्य भचालित करती है। कार्य-क्रम 
मूल्याकन समिति मामुदायिक विकास आन्दोलन के श्रन्तर्गंत किये जा रहे कार्य का 
'मूल्याकन करती है । योजना उपक्रम समिति महत्वपुर्ण योजना उपक्रमो के कार्य की 
जाच करती है जिससे अधिकतम कार्यक्रशलता एवं मितव्ययता की प्राप्ति की जा 
सके ४ अब यहाँ भारतीय नियोजन की निर्धारण, क्रियान्चन तथा मूल्याकन क्रियाञ्रों 
का अध्ययन करना उपयुक्त होगा । 
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भारत मे नियोजन तथा योजना आयोग 


न्फ 
है| 
रच 


योजना-निर्वारण 
(70]9४7 ४077ए०४६४०09७) 

योजना झायोग का मुख्य दायित्व सस्पूर्णा देश के लिए योजनाओो का निर्धारण 
करना है | योजनाश्रो के क्रियान्वन का दायित्व मुख्यत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों 
के प्रशासकीय मत्रालयों पर है । सरकार द्वारा विकास कार्यो का दायित्व सम्मालने 
तथा नियोजन का मार्गे अपनाने के फलस्ग्स्प विभागों तथा मत्रालयों में नियोजन 
कोपको (?]शाणाएट्ट ००४), राज्यों मे नियोजन विनागो तथा पराम्णदात्री सस्थाओं 
एव केन्द्र में योजना आयोग तथा इसके विभिन्‍न निकायो (जिनका ऊपर उत्लेख 
किया गया है) की स्थापना हुई है । भारत में नियोजन सम्बन्ची यन्त्र-डउपकरणा निम्न- 
लिखित है केन्द्र मे योजना आयोग तथा इसके विभिन्‍न निकाय जिनका कार्य योजना 
सम्बन्धी अनुसथधान कार्य सचालित करना, उपक्रमों की प्रगति की देख-रेख करना 
तथा उनका मूल्याकन करना इत्यादि है । राज्यो मे नियोजन सम्बन्धी यन्त्र-उपकरणा 
निम्नलिखित हैं --- 


(श्र) साधाररणुतया मुख्य-मन्त्री के आघीन मन्त्री-परिपद की एक समिति 
होती है जिसका कार्य उच्चस्तरीय निर्देशन तथा माग्गे-प्रदर्गन करना होता है , 


(व) प्रशासकीय स्तर पर विभिन्न विभागों के कार्यो मे समायोजन पैदा करने 
के लिए प्रत्येक राज्य में एक विकास परिषद (886 ॥06ए००ए7वला (०एाणा) 


होती है जिसमे सभी विभागों के सचिव सदस्य होते हैं तथा जिसका अध्यक्ष साघारण- 
तया मुख्य सचिव होता है । 


(स) एक योजना विभाग या विकास थ्रायुक्त (706ए2९०फ्ामअलव (007रशा5- 
80707) होता है जिसका कार्य नियोजन से समन्वय स्थापित करना तथा जिला कार्य- 
क्र्मो के क्रियान्चन की देख-भाल करना होता है । 


(द) राज्य में नियोजन वोर्डों (?]४ए्ाप8 808705) की भी व्यवस्था है। ये 
बोर्ड गैर सरकारी ()प००-०#०४/) परामशंदाता निकाय का कार्य करते है । 


(ड) जिलाबीच, खण्ड विकास अश्रधिकारी (8 70 0), पचायत समित्ति, 
ग्राम पचायत तथा कुछ तकनीकी अ्रधिकारी विभिन्न स्तरों पर योजना के क्रियान्वन 


में सहयोग देते हैं ही के एक सुभाव के अनुसार राज्यों मे भी पृथक रूप से 
योजना आयोगो की स्थापना पर विचार हो रहा है | 


इस समय योजना आयोग का मुख्य कार्य नीतियाँ निर्धारित करना, लथ्य 
निश्चित करना एवं वित्तीय स्रोतों तथा मुख्य उपक्रमो के विपय मे निर्णय करना 
योजना निर्माण की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है योजना आयोग सर्वप्रथम पचवर्षीय 
योजना सम्बन्धी एक सक्षिप्त प्रपत्र (७707शातएा) तैयार करता है तथा उसे 
केन्द्रीय सरकार एवं “राष्ट्रीय विकास परिपद' (जिसके सव राज्यों के मुख्य मन्त्रीग़रण 


श्ष४ लोक प्रशासन 


सदस्य होते है) के सम्मुख प्रस्तुत करता है। इन दो सस्थाओ द्वारा सक्षिप्त प्रपत्र 
स्वीकृत हो जाने पर, श्रायोग योजना का एक प्रारूप (97शी) तैयार करता है जिसमे 
प्रस्तावित योजना के मुख्य उद्देश्यों, लक्ष्यो इत्यादि का उल्लेख किया जाता है ।इस 
प्रारूप पर ससद, जनता तथा समाचार-पत्र इत्यादि विचार करते है | योजना आयोग 
राज्यो से प्रारूप पर विस्तृत विचार-विमर्श करता है । राज्य सरकारें प्रारूप मे उल्लि- 
खित लक्ष्यों के अ्रभुकूल अपनी-अपनी योजनायें तैयार करती हैं। इत योजताश्रो मे 
झ्रावरयक काट-छाट तथा संशोधन करके योजना आयोग उन्हे एक एकीकृत अ्रन्तिम 
योजना का रूप देता है । परिणाम यह है कि काफी सीमा तक योजना निर्माण का 
कार्य केन्द्रीकृत (('॥78॥7८0) हो गया है । 


राष्ट्रीय विकास परिषद 
(िज्ञाक्‍09] [00ए200767 (०प्राण) 


योजना सम्बन्धी मामलो मे केन्द्र तथा राज्यों के मध्य समायोजन ((००0- 
78007॥) की स्थापना के लिये राष्ट्रीय विकास परिपद नामक एक महत्वपूर्ण संगठन 
की रचना की गई है । इसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य थे _ (श्र) योजना की सहायता 
के लिए राष्ट्र के स्नोतो तथा परिश्रम को सुदृढ़ करना तथा उनका सचालन (४०४- 
]8297707) करना , (व) सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रो में समरूप (ए०ग्राण०7) आधिक 
नीतियो के श्रपनाने को प्रोत्साहित करना , तथा (स) देश के सभी भागों के तीक्न 
तथा सन्तुलित विकास के लिए प्रयास करना ) परिपद के मुख्य कार्य हैं. (श्र) राष्ट्रीय 
योजना की प्रगति पर समय-समय पर विचार करना , (व) राष्ट्रीय विकास को 
प्रभावित करने वाली आर्थिक तथा सामाजिक नीतियो सम्बन्धी श्रश्नो पर विचार 
करना , तथा (स) राष्ट्रीय योजना मे निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
सुकाव देना । साथ ही परिपद का यह भी कार्य है कि वह योजना के क्रियान्वन में 
जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने, प्रशासकीय सेवाओ की काये-कुशलत़ा मे वृद्धि 
करने, अल्पविकसित प्रदेशों एव समाज के पिछडे वर्गों की पूर्णातम प्रगति तथा राष्ट्रीय 
विकास के लिए सम्पूर्ण जनता के समान बलिदान द्वारा स्रोतों के निर्माण पर 
सुझाव दे । 


राष्ट्रीय विकास परिषद मे राज्यो के मुख्य मन्त्रियों की सदस्यता तथा योजना 
झ्रायोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों पर उनकी स्वीकृति के कारण योजना को राज्यों 
की ओर से एक प्रकार की पूर्वे स्वीकृति (?770-587070॥) प्राप्त हो जाती है। ध्स 
परिपद ने भी एक 'सर्वोपरि केविनेट' (579७7 (४७77० की ख्याति प्राप्त कर ली 
है । इसके उच्च स्वरुप के कारण इसके परामर्श को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारे 
सर्वाधिक महत्व प्रदान करती हैं। परिषद ने योजनाओं को एक सच्चा राष्ट्रीय स्वरुप 
प्रदान जिया है तथा योजनाड्रों के निर्वास्ण में “हष्टिकोण की शुकरूपता एव 


भारत मे नियोजन तथा योजना आयोग श्८ष५ 


सर्वंसम्मति पैदा की है । परिषद के सदस्य सत्ताधारी नीति निर्माता है , उनके मत की 
योजना आयोग या केबिनेद किसी भी स्थिति मे अवहेलना नहीं कर सकते [* 


योजना का क्रियान्वन तथा आथिक नियोजन के अन्तनिहित 


परिणाम 
(779]60&॥(4007 "० ?]87 बाते ७ ताशांप्रो॥ात्वाए2 
[ग्रणीठ8॥098 ए #.०070णा6 ?9प्रापा३ ) 

योजना के निर्माण के बाद उसके क्रियान्वन की जिम्मेदारी केन्द्रीय तथा 
राज्य सरकारो के प्रशासकीय विभागो पर आती है। सर्वश्र प्ठ से सर्वत्र छ योजना भी' 
निरथेक है, यदि उसे उचित रूप से क्रियान्वचित न किया जा सकता हो । “योजना में 
सर्वाधिक बल क्रियान्वन, व्यावहारिक परिणाम प्राप्त करने मे गति एवं पूर्णाता तथा 
अ्रधिकतम उत्पादन, रोजगार व मानवीय स्रोतों के विकास के लिए पर्याप्त 
परिस्थितियाँ पदा करने पर होना चाहिये ।/3 

भारत में योजना क्रियान्वन से सम्बन्धित प्रथम समस्या केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकारो के बीच समायोजन स्थापित करने की है । इस सम्बन्ध में तृतीय पंचवर्षीय 
योजना मे स्पष्ट रूप से कहा गया है “योजना को श्रनेक स्तरो पर क्रियान्वित किया 
जाना है--राष्ट्रीय, राज्य, जिला, खण्ड तथा ग्राम स्तर पर, पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से । 
प्रत्येक स्तर पर, सम्बन्धित कार्यो को हृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रकार के श्रभिकरणो 
(#&2०॥०८४) में पारस्परिक सहयोग का होता आवद्यक है तथा उनमे योजना के 
एव उनकी प्राप्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले साधनो का भी ज्ञान होना चाहिये । 
संघीय आधार पर सगठित एक विशाल तथा विविधतापूर्ण ढाचे मे बहुत कुछ इस 
बात पर निर्भर करता है कि विभिन्न स्तरों मे परस्पर तथा किसी एक स्तर पर 
विभिन्न अभिकरणो मे सचार (८०रगप्राट470॥5) की व्यवस्था कैसी है ।/% 

ग्राथिक नियोजन के फलस्वरूप भारतीय प्रशासनिक यन्त्र को एक शक्तिशाली 
एवं महत्वपूर्ण चुनौती मिली है । स्वतन्त्र भारत के लोकप्रशासन की गतिविधियों 
का क्षेत्र तथा उसके दायित्वों का बोझ प्रतिवर्ष तीन्र गति से बढ रहा है । प्रथम, 
द्वितीय तथा तृतीय पचवर्षीय योजनाओ्रो में भारत के प्रद्मासनिक यन्त्र के नवीन 
दायित्वो पर विशेष बल दिया गया है ॥* 


] झा फिपला 0&श्यो$ एरलशा0 श उल्याश , सैला॥ए 6 #०7हर्दवा ..._] फत णिफ्तल तेब्प्थो$ फर्णश (० श अल्नाल , पिलाए. 3 >्केतव्दों 89कव्क 
॥.009॥, 0४676 एग्राएशइआाए 97655, 959, 982९ 52] प्र जौ एशाल, एलछजरल्फ 5९007 
णीपालों उ एऐ 3 , 0000७, 4959 छऊठ2० 460, & 7 वा, #004 7+काशक ठाते +॥९ 
मै 72 (८ परययह8 007709, ४० 6, 959 

2 वफफव कपरएट एश्दा 7490, 00एटाप्गा९ला। वावा३--शिव्रगा)ण 8 (!एग75907 
96], 98288 4 

३ 794, 9386 276 

4 ग्गाई प्रिए४ एढछा फरॉशा कष्णररत 'गुत्न ही त-९ला008$, ॥6 940९ ० 
त6€ए2९०एा० शा 0९०थ११ [882९४ पएणा धा€ तृुष्थाए 6 ?एफ्ञार 40ग रावर59४07॥, [6 
लीएलाएए का जाली 7 कर थात॑ ग6 ०००फ॒ुाशाणत एातारााऑ ०ए०८९४, स+5६ 7१७४ 
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योजना के क्रियान्वन के सम्बन्ध में श्रवुसर भारत मे श्रसन्तोप व्यवत्त किया 
गया है । योजना के क्रियान्वन के दौरान उपस्थित होने वाली कठिनाइयो के लिये 
प्रशासनिक अकेमण्यता, विलम्ब, श्रकार्यकुशलता तथा दोपपूर्ण कार्य-प्रणालियाँ, 
इत्यादि कारण जिम्मेदार ठहराये गये हैं। मुरयत दोप निम्नलिखित हैं (श्र) 
क्रियान्वन की मनन्‍्द गति , (ब) समय-सीमा 377० (४०४८वंग्रॉ०8) का उल्लघन एव 
खर्चे मे वृद्धि, (स) उचित स्तर तथा अनुभव वाले प्रशिक्षित कर्मचारी-वर्ग का 
ग्रभाव , (द) श्र्थ-व्यवस्था के परस्पर सम्बद्ध क्षेत्रोी (5०८४०) मे विस्तृत समायोजन 
का अभाव , तथा (ढ) समाज के व्यापक समर्थन व सहयोग की प्राप्ति में 
असफलता । इन दोषो पर विजय प्राप्त करने के लिए नई कार्ये-प्रणानिया तथा 
प्रक्रियाये बनानी आवश्यक है जिससे देश का प्रशासनिक यन्त्र अंथिक नियोजन की 
चुनौती का सामना कर सके ॥7 

भारत की तीनो योजनाञ्रो में लोक-प्रशासव के संगठन तथा प्रवन्ध 
प्रक्रियाशों मे सुधार के सुकाव दिये जा चुके हैं। इन योजनाओ मे प्रशासन की 
व्यवस्था तथा कार्य-विधियो के निरन्तर अध्ययन पर विज्येप बल दिया गया है। 
धारणा यह है कि यदि प्रशासन कार्य कुशल व तीत्र गति से कार्य करने वाला न 
हुआ तो योजनाग्रो मे निहित लक्ष्यों की प्राप्ति असम्भव है । “हमारी पुरानी कार्ये- 
प्रणालिया अत्यधिक झ्वरोध एवं प्रत्यावरोध ((॥०८४६५ ब70त ००एग्राश-णा००८४) 
पर आधारित हैं। प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य, कार्य-प्रणालियो को सरल बनाना 
है जिससे आवश्यक जनशक्ति (७॥-70७छ०7) तथा श्रन्य प्रकार की सामग्री प्राप्त 





हल्का शाधा, एीहााड ए्राण्राइगशणा, ए922882 747.. डशिक्रषाए ४868 860070 ?]87 
00$8९07ए८6. “(6 807)रगाश98६ए९ गराइणा]|टाए 5800 / एशा।78 870 37 006 988065 
06068 70 शणा जाए ढींटालाए५, ॥ग्रांट्शाएज जात पांव इ९०क्‍56 ठ पएइलशाट्ए ्ात ९0णात्लाप 
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792०8 276--290 
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भारत मे नियोजन तथा योजना ञ्ायोग २८७ 


करने के लिए झीघ्रता से निर्णय लिए जा सके ।”? 

आथिक नियोजन तथा लोक कल्याणकारी राज्य की चुनौती का सामना 
करने के लिए निम्नलिखित प्रशासनिक सुधार आवश्यक प्रतीत होते हैं (श्र) कार्ये- 
प्रशालियो का सरलीकरण, (ब) विलम्ब की प्रवृत्ति का उन्मूलन, (स) व्यक्तिगत 
दायित्व का उचित स्पष्टीकरण, (द) काम के खर्चे मे कमी, (य) प्रशासनिक 
अनुसधान तथा मूल्याकन पर उचित वल, (र) वित्त मत्नालय की काये प्रणालियों मे 
क्रातिकारी परिवर्तत, (ल) मत्रालयो को वित्तीय शक्तियों का अधिक हस्तातरण, 
(व) बजट-पूर्व निरीक्षण पर बल, (क) मत्रालयों का पुनगंठन, (ख) भारत सरकार 
के मत्रालयो, विभागों मे श्रेष्ठतर समायोजन, (ग) जन-सम्पर्क का विकास, (घ) 
निर्णय लेने की प्रक्रिया मे गतिशीलता, (ड) सिविल अधिकारियो का उचित प्रशिक्षण 
(च) लोक-प्रशासन मे नेतृत्व के योगदान पर उचित बल, (छ) प्रत्येक स्तर पर कार्य 
की उचित तथा प्रभावशाली देख-रेख (ज) प्रशासन मे शीघ्रता की भावना पर बल, 
(+) प्रशासन में स्पष्ट सचार व्यवस्था के महत्व की अनुभूति, (अ) लालफीताशाही 
में कठोती के साधनों का विकास इत्यादि । 


ये तथा अन्य प्रशासनिक सुधार योजना के क्रियान्वन को सफल बनाने मे 
सहायता देंगे 2 


योजना का मूल्याकन 
(?]987 5 र2प्४०7) 


योजना मे मूल्याकन का चरण बहुत महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से योजना 
आयोग मे एक कार्यक्रम मूल्याँकन सगठन' (90 श्राथधा॥6 फएरव्वपाणा 0एछवग्रा 
28007) की रचना की गई है। मार्च १६६२ में स्थापित इस सगठन का कार्य 
ग्रामीण क्षेत्रो मे सामुदायिक विकास कार्येक्रम के प्रभाव तथा परिणामों को आ्राकना 
है । इसके कार्यों की इस प्रकार की व्याख्या की गई है -- 
“(ञअ) कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु की जा रही प्रगति से सब सम्बन्धित 
व्यक्तियो को परिचित कराना , 
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((074,) 


र्८८ लोक प्रशासन 


(ब) विस्तार ([#थआषवू07) की प्रभावशाली तथा प्रभावहीन विधियो की 
ओर सकेत करना , 


(स) यह समभाना कि अनुमोदित (२९००४म७०१७० ) तरीको मे से ग्रामीणों 
ने कुछ को क्यो चुनना पसन्द किया तथा कुछ को क्यो अस्वीकृत किया , तथा 


(द) भारत की भश्रथ॑-व्यवस्था तथा सस्क्ृति पर सामुदायिक विकास कार्य- 
क्रम के प्रभाव का एक पूर्ण चित्र प्रस्तुत करना ।* 


'कार्ये-क्रम मूल्यांकन सगठन' (? 8 0) एक स्वायत्त निकाय है किन्तु यह 
कृषि मत्रालय तथा सामुदायिक विकास मन्‍न्त्रालय के साथ निकट सहयोग से कार्य 
करता है। यह सख्यात्मक (80908709]) तथा ग्रुगात्मक ((१॥4४07४८) केस अ्रध्ययन 
(0४४० ४४7068) भी करता है । एक अन्य महत्वपुर्णा सगठन 'योजना उपक्रमो की 
समिति! (८०ग्रगा।6४ ०7 एॉथा 970५०७) है । सितम्बर १६५६ में स्थापित इस 
समिति के कार्ये निम्नलिखित है --- 


४ (अञ्र) केन्द्र तथा राज्यों में विशेष रूप से चुने हुए व्यक्तियों द्वारा महत्वपूर्ण 
उपक्रमो (?70]००($) का निरीक्षण करवाना , 


(ब) उपक्रमो के कार्य-कुशल क्रियान्वन, अपव्यय को दूर करने तथा मित- 
व्ययता की प्राप्ति के लिए संगठन, कार्यविधियो, स्तरो तथा प्रणालियो के उचित रूप 
निर्धारित करना एवं इस उद्देश्य से श्रष्ययन सचालित करना , 


(स) प्रत्येक उपक्रम मे तथा उनको क्रियान्वित करने वाले अभिकररणों मे 
पृथक-पुथक कार्य-कुशलता प्रधान लेखा-परीक्षण (&#स्‍०707 पा) के निरन्तर 
संचालन के लिए उचित सगठन के विकास को प्रोत्साहन देना , 


(द) योजना उपक्रमो सम्बन्धी समिति ((०ग्रार/66 00 एॉ97 970००) 
को विभिन्‍न प्रतिवेदनों मे समपित सुझावो को लागू करवाने का प्रयास करना तथा 
अध्ययनों व निरीक्षणो के परिणामो को सम्बन्धित व्यक्तियो व सस्थाओ्रो के सम्मुख 
प्रस्तुत करना , तथा 
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भारत मे नियोजन तथा योजना श्रायोग र्८६ 
(इ) द्वितीय पचवर्षीय योजना के क्रियान्वन मे कार्य-क्रुशलता व मितव्ययता 


लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ द्वारा सुपुर्द किये गये श्रन्य कार्यों को 
सम्पन्न करना ।” 


इस समिति ने विभिन्‍न उपक़मो के अध्ययन के लिए बहुत से श्रष्ययन समूह 
नियुक्त किये जिनके प्रतिवेदनों का भविष्य के लिए भी काफी महत्व है । 
निष्कर्ष 


((णाटीएडइ0) 


भारतीय नियोजन का सचालन का कई कठिनाइयो का सामना कर रहा है 
कई प्रकार की प्रशासकीय समस्‍यायें योजनाओ के सफल क्रियान्वन के मार्ग मे भारी 
वाधाओ के रूप मे श्रा खडी हुई है | व्यापक स्तर पर आर्थिक नियोजन के फलस्वरूप 
प्रशासको के कन्धो पर जो भारी दायित्व आ पडे है, उनको देखते हुए प्रशासनिक 
यन्त्र का पुनर्गठन श्रावश्यक है । एक लोक-कल्याणकारी राज्य के प्रणासनिक सगठन के 
सम्मुख तीबत्रगति, पहल ([7080४०) तथा निष्ठा के आदर्शों का होना आवश्यक है । 
लोक-कल्याणकारी राज्य की आवश्यकताओ को देखते हुए पुराने पुलिस-राज्य के 
प्रशासनिक सगठन की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है । आधिक नियोजन के फलस्वरूप 
उत्पन्न हुई समस्याओ के प्रकाञ् में प्रशासनिक सगठन पर पुनविचार करने के लिए 
एक उच्चस्तरीय समिति की स्थापना आवश्यक है । ए० डी० गोरवाला तथा पॉल 
एच० एपलबी के सक्षिप्त प्रतिविदन तथा “सगठन व विधि सम्भाग” (0 ५ ४) 
का काये श्रपर्याप्त है। भारत में श्राथिक नियोजन में निहित प्रशासनिक समस्याश्रो के 
विषय मे अनुभूति तो है किन्तु उनके निराकरण के लिए निरचय का अभाव है ।? 
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याग ? 


कार्मिक्त-धर्ग प्रशासन 


(92 &390ए६४ 87979५/0एछ7छऋतठछ एा00) 


१७ 


सिघ्िक सेवा का योग तथा महातव 


(२006 थाव ॥ए07शथ्ा०७ ए (॥एं)] 8०7५०७) 





कामिक-वर्ग सरकारी यन्त्र का सचालन करता है । नीति, विधियों (,8७/$), 
नियमो (रेप)०४3) तथा विनियमों (॥२०४०)७॥४०॥७) को क्रियान्वित करने के लिए 
प्रशासन जो भी कार्यवाहिया करता है वे सब कमंचारी-वर्ग द्वारा ही की जाती है । 
यदि उपलब्ध अधिकारी एवं कर्मचारी-वर्ग कार्य करने के लिए योग्य व समर्थ नही 
होता तो श्रच्छी प्रकार सोच-विचार के पदचात्‌ निर्माण की जाने वाली नीतिया तथा 
योजनायें भी शभ्रसफल हो जाती हैं और अच्छे से श्रच्छे सगठन भी, जोकि वैज्ञानिक 
सिद्धान्तो, नियमो एवं विनियमों पर श्राघारित होते हैं, भग हो जाते है । एक वृष्टि- 
कोण से तो प्रशासन (&07रगा४४०४00) तथा संगठन (08श॥5400॥) स्वय 
मानवीय समस्याये ही हैं श्रोर उपलब्ध मानवो के ग्रुणः तथा योग्यता ही एक बडी 
मात्रा मे इस बात का निर्धारण करते हैंकि किसी भी देश का प्रशासन कितनी 
कुदालता के साथ कार्य कर सकेगा। लोक-प्रशासन की कोई भी क्रिया सुयोग्य एवं 
समर्थ कार्मिक-वर्ग के बिना सम्पन्न नही की जा सकती । 

राज्य के बढते हुए कार्यों के साथ ही साथ कारमिक-वर्ग का योग एवं महत्व 
भी बढता जा रहा है। पहले जबकि सरकारें श्रबन्ध नीति (,85562-47८) मे 
विश्वास करती थी और अपने कार्यों को केवल समाज मे कानून व व्यवस्था बनाये 
रखने तक ही सीमित रखती थी, उस समय तो कमंचारी-वर्ग के कार्य भी इन थोडे 
से उद्देश्यो फी पूति तक ही सीमित थे । परन्तु विज्ञान तथा शिल्पकला की प्रगति 
के वर्तमान युग मे राज्य की क्रियाओं में श्रसाधारण रूप से वृद्धि हुई है। श्राजकल 
तो राज्य जन्म से लेकर मृत्यु प्यन्त मानवीय कल्याण मे वृद्धि करता है। राज्य की 
क्रियायें श्रत्यन्त विस्तृत तथा' विविध प्रकार की हो गई है। प्रत्येक स्थान पर राज्य 
वर्तेमान रहता है ओर कोई भी नागरिक राज्य के प्रभाव भौर उसकी दाक्तियो से 
बच कर नही रह पाता। राज्य उन सिविल सेवको (0पश] 5ए॥) के माध्यम 
से नागरिकों तक पहुचता है “जोकि प्रशिक्षण-प्राप्त (पाव6० ), निपुरा, स्थायी तथा 
व्यावसायिक रूप से कार्य करने वाले वैज्ञानिक अधिकारी (08295) होते है । 

भ्राघुनिक समाज की जटिल एवं पेचीदा समस्याओ्रो को ऐसे अ्रधिकारियो की 
देख-रेख मे नहीं छोडा जा सकता जोकि अप्रशिक्षित (ए४७॥7७0), अवैतनिक, 
अशिक्षित (ञाक्ष॥०) तथा अनिच्छुक हो। १७वी तथा १८वीं शताब्दी की वह 
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कामिक व्यवस्था (९०८३$णा८।ं 5ए8/४0), जिसमे कि अप्रशिक्षित तथा अश्रवैतनिक 
वर्गे के सिविल कर्मचारी हुआ करते थे, वर्तमान समय के लिए भरनुपयुकत हैं । 
आ्राघुनिक समय में तो कुशल, उरशिक्षण प्राप्त तथा सुरक्षित व्यक्तियो के एक ऐसे वर्ग 
की आवश्यकता है जोकि राज्य की सेवा कर सके तथा उसकी योजनाओं एव कार्यक्रमों 
को लागू कर सके। कार्यों का विशिष्टीकरण तथा श्रम-विभाजन ()शजश्ञणा ० 
]80०ए7) वर्तमान वैज्ञानिक युग की विशेषता है। एक ही श्रादमी सभी कार्यों व 
उत्तरदायित्वों को पूरा नही कर सकता। श्रत प्रशासन के विभिन्न कार्यों को पूरा 
करने के लिए तकनीकी योग्यता प्राप्त कमेचारी नियुक्त किये जाते हैं । श्राजकल त्तो 
हम देखते हैं, कि सिविल सेवको के एक व्यावसायिक वर्ग (?70ए०४४०ा०! एऐो8855) 
के द्वारा शासन-कार्य चलाया जाता है। ये कुशल प्रशासक तथ्य एवं ऑँकडे इकट्ठे 
करते हैं, अनुसधान (.२०४७८॥०॥) करते हैं और जनता की आवश्यकताओ को सन्तुष्ट 
करने के लिए योजनायें बनाते हैं। यह कहना ठीक है कि “लोक प्रशासन मे कामिक- 
वर्ग को ही सर्वोच्च तत्व माना जोता है । आधुनिक राज्य के कार्यों को सम्पन्न 
करने के लिए ऐसे योग्य एवं समय व्यक्तियों की आवश्यकता है जो निष्पक्ष रूप से 
तथा केवल योग्यता के श्राधार पर ही चुने जायें । 

आधुनिक सिविल सेवा की अनेक विशेषताओो में से निम्नलिखित विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं | 

(१) सिविल सेवा ऐसे अधिकारियो का एक व्यावसायिक वर्ग है जोकि 
प्रशिक्षण प्राप्त, कुशल, स्थायी तथा बेतनिक होते हैं। उन अन्य व्यक्तियों के समान 
ही, जोकि भिन्न-भिन्न व्यवसायो में व्यस्त रहते हैं, सिविल सेवको का व्यवसाय भी 
प्रशासन का सचालन करना होता है। उन्हे इस कार्य के लिए वेत्तन दिया जाता है। 
प्रशासन का कार्य करना ही सिविल सेवको का पूर्णकालिक व्यवसाय है। 

(२) सिविल सेवको का सगठन पद-सोपान (प्राशशथार) के आधार पर 
किया जाता है जिसका श्रथे होता है उच्च (879०००) एवं अश्रधीनस्थ (8000ठा- 
746) अधिकारियों की एक ऐसी सुहढ एवं श्रनुशासित व्यवस्था, जिसमे उच्च 
श्रविकारियों द्वारा निम्न अधिकारियों का पर्यवेक्षण (8एफुअआशशण०ा) किया जाता 
है। प्रत्येक श्रधिकारी को अपने उच्च अधिकारी की श्राज्ञाओं का पालन करना 
होता है । 

(३) सिविल सेवको को राजनेतिक हृष्टि से तटस्थ (?ए४४ए७।) रहना होता 
है। वे प्रशासन के सेवक होते हैं किसी दल-विशेष के नही | अ्रत उन्हे बिना इस 
चात का ध्यान किये, कि मन्त्रिमण्डल किस दल अथवा पार्दी का है, श्रपना कार्य करना 
होता है । 

(४) सिविल सेवक जो भी कार्य करते हैं, बिना श्रपने नाम के करते हैं। 
उन्हें अनाम ही रहना पडता है। 

3 पद्यापदटा सारा ०० <58, 9 722, 
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(५) सिविल सेवकों को समाज मे व्यक्तियों के किसी भी वर्ग के प्रति किसी 
भी वात का पक्षपात किये बिना राज्य के कानूनों को लागू करना होता है । 

(६) देश के कानून द्वारा सिविल सेवकों के कतंव्य की व्यास्या की जाती 
है। श्रत उन्हे सविधियों (80०८७) मे उल्लिखित न्यूनतम तथा अ्रधिकतम 
श्रनुज्ञाओं (?श759075) की सीमाओं के अन्तर्गत कार्य करना होता है 

(७) सिविल सेवक सेवा की भावना से जनता की सेवा करते है। सिविल 
सेवको को, जोकि राज्य के सेवक होते है, सम्पूर्णा समाज के कल्याण के लिए कायें 
करना होता है । उन्हे व्यक्तिगत लाभ से पहले सावंजनिक हित को दृष्टिगत रखना 
होता है। 

(८) सिविल सेवक जो भी कार्य करते हैं उसके लिए वे जनता के प्रतिनिधिये 
के प्रति उत्तरदायी होते है । 

ये सिविल सेवा के कुछ विशिष्ट लक्षण है। ४ शाग्राशा ण ?फ॥० 
8 तगाणाइ0 ४7०7" नामक अ्रपनी पुस्तक में इसके बारे मे लिखते हुए एस० ई० 
फिनर (७6 #£ #शाथ) ने कहा कि 

“सिविल सेवा. का अस्तित्व लाभोपाजंन के लिए नही होता । अत इसके 
सदस्यो की प्रेरणा, अन्तिम आश्रय के रूप मे, वेतन प्राप्त करने की ही होती है, 
जोखिम उठाकर श्रधिक घन कमाने की नही । दूसरे, सिविल सेवा सार्वजनिक होती 
है | श्रत उसके कार्यो की हुढ एवं सूक्ष जाच की जाती है और वे अ्रस्वीकृत भी 
किये जा सकते है | इससे पुन उसकी लोचशीलता तथा तत्परता सीमित हो जाती 
है | तीसरे," * "सिविल सेवकों तथा उनके मन्त्रियों (१78८8) को निरन्तर 
ससद (?धागशश्याथ्या) की श्रालोचनाश्नो का सामना करना होता है। इससे उन्हे 
ग्रवसरो के प्रति सतर्क एव सन्नद्ध रहने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अन्तत इसकी 

सेवार्ये व्यापक होती है । यह स्थिति इसको इस बात के लिए वाघ्य करती है कि 
यह अपने स्टाफ-सम्वन्धो की ओर विशेष घ्यान दे और उनमे पारस्परिक प्रेम के 
श्रभाव अथवा विवाद को दूर करने के लिए, सेवा की कोटि (0४०४॥09) के सम्भा- 
वित व्यय पर व्यवहार की समानता उत्पन्न करे । 

सिविल सेवा भ्रथवा नोकरशाही 

(टाक्रा 8शशाॉ(८€ 7 छणा€शएटाइ८ए) 

गत पृष्ठो से यह स्पप्ट है कि आधुनिक सभ्यता के लिए सिविल सेवको के 
व्यावसायिक-वर्गे का होना अत्यन्त आवण्यक है, यद्यपि तोड-मरोड कर तथा व्यगात्मक 
रूप में कभी-कभी सिविल सेवको को “नौकरशाही पदाधिकारियों (छणा८३0८०४५) 

का नाम दिया जाता है, नौकरशाही एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग अनादर श्रथवा 


]85 8983 जाला रह कशमारा ० ?प्रार 4ैकाग्राड+बाणा, >ः2तव्ताठर शिप्राल, 
१7.0 7.,09007, 950, 9 व2. 
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चुनाव (7९०70०7) शभ्रथवा अन्य किसी सार्वजनिक सकट-काल के समय विशेष रूप 
से किया जाता है । राजनीतिज्ञ, जनता तथा समाचार-पत्र जब भी व्यावसायिक सिविल 
सेवको की श्रालोचना अ्रथवा निन्‍दा करने की आ्रावश्यकता समभते है तभी वे इनको 
'नौकरशाही' पदाधिकारियो' के नाम से सम्बोधित करते हैं । 

यदि पारिभाषिक दृष्टि से नौकरशाही (कछप्र्थाणा8००) की व्यास्या की 
जाए तो साधारणतया इसका भश्रर्थ है “मेज प्रशासन” श्रर्थात्‌ व्यूरो अथवा कार्यालयों 
द्वारा प्रबन्ध । “कामिक वर्ग, (2७०5०४7८) उसके कार्य करने के साधनो तथा कार्य- 
विधियों (?70००१७:८४) के योग को नौकरशाही पद्धति कहा जाता है जिनके द्वारा 
कि एक सगठन श्रपने कार्यों का प्रबन्ध करता है तथा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता 
है ।” इस प्रकार नौकरशाही प्रथवा सेवकतन्त्र सभी बडे पैमाने के उद्यमो का एक 
विशिष्ट लक्षण है | किन्तु जब नौकरशाही शासन की आलोचना की जाती है तो 
इसके झ्रालोचक यह तके प्रस्तुत करते हैं कि यह इसलिए दोषी है क्योकि बजाए 
सावंजनिक उद्देश्यों को पूरा करने के, जिसके लिए कि इसका निर्माण किया जाता है, 
, यह श्रपने निजी उद्देश्यों को ही पूरा करने लगता है । “'नौकरशाही”' शासन कभी-कभी 
लालफीताशाही (7२८०-४४ए५भा) सैनिकीकरण, झनाधिकार हस्तक्षेप, अ्रपव्ययता, 
भ्रष्टाचार ((07००007॥), कार्य के बेढगेपन, श्रकुशलता तथा उदासीनता से सम्बद्ध 
हो जाता है । 
नोकरदाही के विशिष्ट लक्षण 
((त्रा8टश+5५(९5 ० छ77€वम्चातत2:829) 

मेक्‍्स वैबर (४४७४ ४४/८०७८) ने समाज शास्त्र के (50०००४५) पर लिखे 
गये अपने निबन्धो मे नौकरशाही के निम्नलिखित विशिष्ट लक्षणी का उल्लेख 
किया है --+ 

(१) नौकरशाही पद्धति के प्रशासनिक ढाचे के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिन 
नियमित क्रियाओ की श्रावश्यकता होती है उनको एक निश्चित रीति से सरकारी 
कर्तेव्यो के रूप मे बाट दिया जाता है। 

(२) इन कतेव्यो को पुरा करने के लिए जिन आदेशों (0०ग्राशशा05) की 
आवश्यकता होती है उनको जारी करने की सत्ता को एक स्थायी तरीके से विभाजित 
कर दिया जाता है श्लौर उसको हृढता के साथ ऐसे नियमो (7२०॥८५) की सीमाओो में 
बाघ दिया जाता है जोकि बलपूर्वक लाग्रू किये जाने वाले उन भौतिक श्रथवा 
अभौतिक साधनों से सम्बन्धित होते हैं जोकि अधिकारियों को सौंपे जा सकते हैं । 

(३) इन कतंव्यो की नियमित एवं निरन्तर पूर्ति के लिए तथा समवर्ती 
झधिकारों ((०77०४००7०7४ 7870) के क्रियान्वय के लिए विधिपूर्वक व्यवस्था 
की जाती है , केवल उन्ही व्यक्तियों की नियुक्त किया जाता है जोकि सामान्य रूप 
से सेवा करने की निर्धारित योग्यतायें रखते हैं । 


व का कर कसम 5 कक, कील ली 25 शक कम: कक + मिड पक तक बम मसल 
. १25 १४८०८, गा 502008$ , धध्ाडा८त 99 4 का ठतलाए बात ८ जायर्टा॥ 
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वेवर के अनुसार ये तीनो तत्व 'लोक-प्रशासच में नौकरशाही सत्ता' की श्रथवा 
“निजी उद्यम (?7ए४८ टा(शिए756) में नौकरशाही प्रवन्ध-व्यवस्था' की रचना 
करते हैं । उन्होने आगे कहा कि सभी नौकरथाही व्यवस्था में पद-सोपान का 
सिद्धान्त (प्राश्क्वण्गा०४ 9ग्रप्रण0]०) लागू होता है , लिखित दस्तावेजों ([900प- 
77९75), फाइलो, अभिलेखो ([१९८८००7०४) तथा आ्राधुनिक दफ्तरी प्रबन्ध के उपकरणो 
पर निर्भर रहा जाता है , कार्यालय के प्रवन्ध के लिये सामात्य नियमों अथवा व्यव- 
हारो का निर्माण किया जाता है , और सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनो ही प्रकार 
के प्रशासन के अधिकारी उन नियमो तथा तकनीको में, जिनमे कि उनके विशेषज्ञ 
एवं निपुण होने की आवश्यकता हो, प्रशिक्षरा-प्राप्त (760) होने चाहिये । 


प्रो० फ्रे डरिच (प्ताव्ताताणा) ने नौकरणाही' के छ प्रारम्भिक सिद्धान्त 
बताये हैं । वे है. कार्यों का विभिन्नीकरण, पद के लिए योग्यताये, पदसोपान-क्रम 
का सगठन तथा अनुशासन, कार्य-रीति की उद्देश्य-विषयता, नियमो, लालफीताशाही 
तथा अभिलेखो के रखने के सम्बन्ध मे यथार्थेता तथा हृढता अथवा निरन्तरता, और 
अन्त मे, विवेक (79807७007) का प्रयोग जिससे प्रशासन के कुछ पहलुओ के सम्बन्ध 
में गुप्तता रहे ।। 8707 ने नौकरशाही को “बड़े पैमाने के संगठन, (॥.726 8०४]९ 
084758007 ) का पर्यायवाची माना हैं।/? डीन पाल एपिलबी ([श्का एवं 
/&०7]609) का कहना है कि “इसको सामान्य तथा जटिल छार्तों के अ्रन्त्गंत सयुकत 


हुए अनेक व्यक्तियों के व्यवस्थित पारस्परिक कार्यों से पृथक्‌ नहीं किया जा 
सकता ।”3 


नौकरणाही (छेप76४ए८7००८०) प्रशासन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमे 
सिविल सेवको का निपुण व्यावसाथिक वर्ग निष्पक्ष रूप से जासन कार्य चलाता है। 
नौकरशाही अथवा सेवकत्न्‍्त्र उन तकनीकी दृष्टि से कुशल व्यक्तियों का एक 
व्यावसायिक वर्ग (?7066४७078] ०४४४७) है जिनका पद-सोपान के क्रम (सलाशधाटात- 
८४ ४०५) में संगठन किया जाता है और जो निष्पक्ष रूप में राज्य का कार्य करते 
हैं। नौकरशाही सिविल सेवकों का एक प्रवीण व्यावसाथिक वर्ग है। नौकरशाही 
शासन के पदाधिकारियो की भर्ती योग्यत्ता (४७४) के आधार पर की जाती है 
ओर योग्यता के श्राधार पर ही उनकी पदोच्नति (?707000॥) की जाती है। वे 
नियमो तथा विनियमो (२०]४५ गाव €९णॉ७४०75) के श्राधार पर जशासन-कार्य का 


सचालन करते हैं, पक्षयात के श्राघार पर नही । समस्त जनता के साथ उनका व्यवहार 
एकरूप तया एक समान होता है। 





] छलाढ्वाला, (एगाआ#फरागरदा (00एशाग्रादार दावे 720०३, सात सताातगा 
95] 97 57 58 

2 मसथाफलछा: & शाणा, 50वीं बाते 'शवशब8शाला। (.णाठ7"5 पा हा #गप्ञावा5 रा 
सार 6वशादवा। 4६479 ण॒ ?0फ्िव्दो दाद उ0ठ्दा ढताथावट चिद्वाटत 954, 9 95 

३ शबण पत्ता &ए9ए००5, 8प्7०८फप््स्‍नवव्उऊ ब्ाव हाध्कीप्र।एाट, 9 ]8 


सरहद लोक प्रशामन 


नोकरशाही श्रथवा सेवक तन्न की चुराहयां 
(7रा5 ० छप्ाध्यटाए९१ ) 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है नीफरणाही शब्द का प्रयोग ग्रनादर प्रथवा 
तिरस्कार के साथ किया जाता है। जहाँ कही भी लोफ कर्मचारी (009॥0 $छए- 
४78 ) प्रभावशाली जन-नियन्म्णण की परिधि से बाहर रहते हैं, जहाँ थे सपने निजी 
लाभ के लिये कार्य करते है, जहाँ ये सार्वजनिक ग्रालोचना के प्रति उत्तरदायी एवं 
जवाबदेह नही होते, जहां थे जनता श्रथवा सयद की आलोचना के किसी भी प्रकार 
के भय के बिना समाज में एक पृथह्‌ वर्ग का रूप घारण कर लेने हैं--बहाँ उन्हें 
नौकरगशाही श्रफसरों (3प्नक्षपटा88) की सज्ञा दी जाती हे । अतः नौफरणशाही की 
व्याख्या इस प्रकार की गई कि “यह वह खशासन-प्रगाली है जिम नियन्धण 
श्रधिकारियो के हाथ मे इतनी अधिक मात्रा में स्हता है कि उससे सामान्य नागरिकों 
की स्वतच्तताए सकट में पड जाती है । 

शुद्ध नौकरशाही व्यवस्था, जोकि अपने कार्यो के लिये उत्तरदायी एवं जवाब- 
देह नही होती, राजाओ्रो श्रथवा निरकुश शासकों के शासन में वर्तमान थी गौर 
आजकल यह साम्यवादी ((०0ग्राग्रए7ा50०) तथा सामन्तवादी (70/वगगायक्षा)) राज्यों 
मे पाई जाती है । 

प्रश्न यह है कि प्रजातन्त्र (0०70०2309) में 'नौकरशाही”' की आलोचना 
क्यो की जाती है ? 

लाड्ड हीवटे (,00 प्र०एा।) ने “नई निरकुशता' (पाठ 'ि6एछ ॥2070- 
0») नामक श्रपनी पुस्तक में, जोकि सन्‌ १६२६ मे प्रकाशित हुई थी, सिविल- 
सेवको की श्रालोचना की । इस पुस्तक का सार यह है कि कार्यपालिका [#०्ट४- 
0५०) जिसमे कि सिविल सेवा भी सम्मिलित है, उस द्वाक्ति को प्राप्त करने का 
प्रयत्न कर रही है जिसका सम्बन्ध यथोचित दृष्टि से व्यवस्थापिका (॥.,6ह50007०) 
तथा न्यायपालिका (7पताणाश») से है। इसी प्रकार, रेम्जें-म्योर (रेशा588 
णा”) से 'ब्रिटेन किस प्रकार शासित किया जाता है (ल०ए ऐपाधा।) 78 हएश्टा- 
7००) नामक अपनी पुस्तक मे, जोकि सन्‌ १६३० में प्रकाशित हुई थी, कहा कि 
“लौकरशाही अ्रथवा सेवकतन्त्र अग्नि के ममान है जोकि एक सेवक के रूप में तो 
बहुमूल्य सिद्ध होती है परन्तु जब वह मालिक या स्वामी (३४) बन जाती है 
तो घातक सिद्ध होती है ।॥” उन्होने श्रागे कहा कि “नौकरशाही मन्नीय उत्तरदायित्व 
(ध78थ97 7०57079॥/५) के लबादे मे पनपती तथा बढती है ।४ अमेरिकन 
राष्ट्रपति हृवर (००४८०) का कहना था कि “नौकरशाही मे तीन सन्तुष्ठ न होने 
वाली प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं - श्र्थात्‌ श्रात्म-स्थिरता ($0-ए7०फए(०७४०॥ ) आत्म- 
विस्तार तथा अधिक शक्ति की माग ।” 


] एण सरशवठंत व ३8७ गा (6 ज्पातनग्कब्ब्बीद योर 9०तर्वों पिलशादध8 
2 ए27599 ॥पा, [707 ससवाय 45 ह०एशा॥रवं, गवच्वा एि0. शैीश्यो8099, 0. 3 


सिविल सेवा का योग तथा महत्व २६६ 
तनौकरणाही के दोष 


(0९6८५ ० छैप्र९३ए९८ ४८९) 

(१) लालफीताशाही (7१०( (४9०)--नौकरणाही की सबसे बडी आलो- 
चना इसके कार्य की नैत्यक अथवा दैनिक प्रकृति (7०06 प्रधाप्र८) के कारण की 
जाती है । नौकरशाही अधिकारी औपचारिक (707र8/) नियमो तथा विनियमों की 
बहुत अधिक चिन्ता करते हैं । ये नियम तथा विनियम (एा७७ 90 76?20]800॥5) 
अनेक बार कार्य को आ्रागे बढाने की बजाए उसमे बाधा डालते हैं। वाल्टर बेजहोट 
(शा 898०0) ने 'अग्रेजी संविधान (७ एश्शानआ (एणाह्ञाएराणा5 
867) नामक अपनी पुस्तक मे नौकरश्ाही के इस दोप के बारे में लिखते हुए 
कहा कि “यह एक श्रनिवायं दोष है कि नौकरशाही अधिकारों परिणाम ( २०४०४) 
की अपेक्षा दैनिकता (ह००७॥८) की अधिक परवाह करते है , श्रथवा जैसा कि बर्क 
(80776) ने कहा कि “वे कार्य के रूप (॥7077)) को उतना ही महत्व देने लगते हैं 
जितना कि कार्य की विषयवस्तु श्रथवा सार (85095087०6) को ।” इस प्रकार सिविल 
सेवक नियमो तथा विनियमो मे प्रशिक्षण (कण) प्राप्त करते हैं श्रौर तब वे 
उनको लागू करते हैं। परिणाम यह होता है कि वे अपने व्यवसाय के ऐसे दर्जी 
बन जाते है! जोकि कपडो का छाँट (फिटिंग) तो करते है परन्तु उन्हे शरीर का पता 
नही होता ।”7 


(२) भ्रशासकीय श्रात्मोन्नति (8 तागगाजश्ञाइए९ 8ल-फाणा०ध०) -- 
नोकरणाही अधिकारी जन-कल्याण के लिये उत्साहित होने की बजाए उसके नाम 
पर ऐसे कार्य करना प्रारम्भ कर सकते है जिन्हे करने की उन्हे वैधानिक दृष्टि से 
आज्ञा नही होती । 


(३) शभ्रात्म-महत्व (80-प7907/908४) --भ्रन्य मनुप्यो के समान ही 
सिविल सेवक भी अपनी सत्ता (&ए॥0५) तथा अपने महत्व का प्रदर्शन करना 
चाहते है, जैसा कि शेक्सपियर (5॥8[:८५७८४४८) ने कहा है कि “प्रत्येक मनुष्य 
श्रपत्ती सत्ता के छोटे से छोटे क्षण को भी प्यार करता है ।” 


(४) चर्गीय चेतना (858८4 ९०॥8८0087८55) -- नौकरशाही अ्रफसर 
समाज में एक पृथक-वर्ग का रूप घारण करने लगते हैं । उनका विचार होता है कि 
वे अन्य लोगो से श्रेष्ठ होते हैं और इस प्रकार वे शासक व गासित के बीच उपयुक्त 
सम्बन्ध स्थापित रखने में असफल रहते है जबकि ऐसा सम्बन्ध लोकतन्त्रीय प्रक्रिया 
([00700780० 9700885) का एक आवश्यक अ्रग होता है ।4 


अं 











4 रत्याह्त ऐेवगडला0, ए/काब नंबर सिताघ0त), ७ ॥7 


2 क्रणा परह॑क्षो5 950. वर्शाल (0 एए शातरशा 4 0050507'5--7फर एज  0- 
णदढ वा शिवधाा दात #4672९, [,07007 956 


३०० लोक प्रभार 


निरंकुझता का आरोप 
(पर एराग्ाए० एण ल्‍20500घ॥7 

एक ब्रिटिश विधिवेत्ता, लाई हीचट ([.ठात व€७ता।) ने नई निरकुभता 
(२८०७४ 7057०ाआ॥) नामक अपनी पुस्तक में गह उधार व्यक्त किया कि उस बढती 
हुई प्रशासकीय निरकुणता के भार के अन्तर्गत ब्रिटिय नागरिक अपनी स्वायीनतायें 
खो देंगे । “एक मामूली सी जाच इस बात को स्पट फरने के लिए पर्बाष्त होगी 
कि प्रणासनिक कार्य पर गत कुछ वर्षो से एक हल प्रभाव पटता रहा है तथा अब 
भी पड रहा है और नि सन्देह जिसका भ्रसर यह हुम्रा है कि विभागीय सत्ता तयां 
क्रियाओ का विद्याल एवं अधिकाधिक क्षेत्र सामान्य विधि ([.7७) की पहुच से वाहर 
हो गया है, चाहे इस प्रभाव का पोपगा करने वाली प्रेरणायें व भावनायें कुछ भी 
क्यो न हो ।”” लाई हीवर्ट का विष्वास था कि व्यक्तिगत स्वाधीनता खतरें मे है। 
क्योकि तीव्र नौकरणाही मनोवृत्ति' के अफसर कुछ ऐसे विश्वासों के साथ काम 
करते हैं जैसे कि 

(१) कार्यपालिक (£%००॥॥४८) का कार्य शासन करना है । 

(२) शासन करने के लिए उपयुक्त व्यवित केवल विद्येपन्न (सि०॥5) ही 
होते है । 

(३) सरकारी कार्य के विश्षेपज्ञ स्थायी पदाधिकारी ही होते है । 

(४) उन विश्येपज्ञो को प्रचलित परिस्थितियों से व्यवहार करना होता है 
और वे जिन परिस्थितियो में भी होते है अपने को उसी के श्रनुसार सेंगें 
से श्रधिक उपयुक्त बना लेते है । 

(५) विशेषज्ञ के कार्य मे दो मुख्य बाधाये सामने श्राती है। एक तो संसद 
का प्रभ्ुत्त (30ए₹९शशष्टा9 ० क्वागरक्षाया।) और दूसरी कानून की 
शासन (7२०।९ ० 89) । 

(६) भ्रज्ञानी जनता मे जो एक प्रकार की अ्रध-श्रद्धा प्रचलित है वह ईने 
दोनो बाघाओो को दूर करने मे वाधक बनती है। श्रत विशेषज्ञ को 
दूसरी बाधा को निरर्थक करने के लिये प्रथम का उपयोग करना 
चाहिये । ह 

(७) इस उद्देश्य की पूति के लिये, उसे ससदीय जामा पहन कर पहले मन- 
मानी शवित अपने हाथ मे ले लेनी चाहिये और फिर कानूनी अदालतों 
का विरोध करना चाहिये । 

(८) यह सब प्रक्रिया बहुत सरल सिद्ध होगी यदि वह (क) एक मोटी रूप- 
रेखा की दाक्ल मे पास किया हुआ विधान प्राप्त कर सकता है, (ख) उस विधान 
की खाइयो को स्वय श्रपने नियमो, विनियमों तथा श्रज्ञानो से भर सकता है, (ग) 
ससद के लिये यह कठिन भ्रथवा झसम्भव बना सकता है कि वह इन नियमो, विनियमों 
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तथा श्राज्ञाओ पर रोक लगाये, (घ) उनके लिए कानून की णकित प्राप्त कर सकता 
है, (ड) अपने निजी निरणंयों को अन्तिम वना सकता है, (चु) इस बात की व्यवस्था 
कर सकता है कि उसके निर्णय के तथ्य ही उसकी वेघता ([.68०7४) के अन्तिम 
प्रमाण होगे, (छ) कानूनों की घाराओ मे सश्योधन करने की शक्ति प्राप्त कर सकता 
है, (ज) न्यायालय में की जाने वाली किसी भी प्रकार की अपील को रोक सकता 
है अथवा उसकी उपेक्षा कर सकता है । 

(६) यदि विश्येपज्ञ लार्ड चान्सलर के पद को समाप्त कर सकता है, न्याया- 
घीणो की पद स्थिति को सिविल सेवा की एक ञाखा के रूप में घटा सकता है, और 
भुकदमो मे पहले ही अपनी राय प्रकट करने के लिये उन्हे वाध्य कर सकता है, 
ओर एक 'न्यायमन्त्री” (]/प्घा9७7 ०६ तए४0०४) की मार्फत स्वयं उनकी नियुक्ति 
कर सकता है, तव तो सारी वाधाए खत्म हो जायेंगी ।”7 

निरकुशता के इस आरोप के मुख्य कारण का स्रोत 'हस्तास्तरित विवान' 
(70००४४/०० [6९/589007) है । विधानमण्डल (7.6९/&2/एण००७) एक कानून पास 
करता है और उस कानून से सम्बन्धित छोटी-छोटी वातो की पूर्ति का कार्य सिविल 
सेवको पर छोड देता है। 'नौकरगाही' के श्रालोचको का यह मत है कि इस प्रकार 
सिघिल सेवक विधान के बारे में सत्ता हथियाने लगे है। इससे विधान-मण्डल की 
शक्तिया सीमित होती जा रही हैं। इस आरोप का उत्तर यह है कि जब तक ससद 
को सिविल सेवको द्वारा किसी भी कानून के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों एवं 
विनियमों पर पुनविचार करने की जव्ित प्राप्त है, तव तक हस्तान्तरित विधान को 
बुरा नही कहा जा सकता | यह तो एक आवश्यकता है और जब तक विधि अथवा 
कानून की वागडोर विधान-मण्डल के हाथों मे है तव तक इस वात का खतरा नही है 
कि सिविल सेवक अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय निरकुश वन जायेंगे । 

निम्नलिखित उपाय 'न्ौकरशाही' को इसके अनेक दोषो से मुक्त कर 
सकते है --- 
इन दोषो को दूर करने के लिए सुझाव 
(507228८४०ा5५ 0 ६ रिएए्0ष० 0 ६९५5९ 02८/९९(६) * 

(१) नौकरशाही (877०8५८००४००) की दक्तियो को सौमाओ्रो के श्रन्तगंत 
रखने के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण (79९0थप्रकषा58607 ० 8७079) होना 
चाहिए । विकेन्द्रीकरण “नौकरज्ाही' अधिकारियो की बढती हुई सत्ता पर लगाया 
जाने वाला सबसे अधिक शक्तिशाली अवरोध (८४४८८) है। अत्यधिक केन्द्रीकरण 

((०१४७॥$४70॥) के कारण “'नोकरणाही' अधिकारियों मे निम्नलिखित द्ुराइया 
पनप जाती है “पृथक्ता, लोचहीनता, भावकता का अ्रभाव, स्थानीय दक्ाओं के 
विषय मे श्रज्ञानता, कार्य में विलम्ब या टालमटोल करना, कार्य का बेढगापन तथा 
आत्म-सन्तुप्टि ।/£ 
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(२) सिविल सेवकी पर समद तथा मन्त्रि-मण्डल का नियन्त्रण प्रमावणाली 
होना चाहिए। 

(३) ऐसे प्रशासकीय न्यायाधिकरणो (2 9॥॥राहााक्वा४० धाश्िपायों$) की 
स्थापना होनी चाहिए जिनके सम्मुख नागरिक सिविल झेवकों के विरुद्ध श्रपनी 
शिकायतें रख सकें और अपने दुखो को दूर करा राकें। बिना विसी मेदभाव के 
प्रत्येक नागरिक को यह अ्रवसर प्राप्त होना चाहिए कि वह इनके द्वारा अपने दुलो 
व अपनी पीडाओ को दूर करा सके। 

प्रोफेसर रोबसन (7709507) ने यह सुझाव दिया है कि 

(१) सिविल सेवक पूर्णतया समाज मे एकीकृत होने चाहिये । सिविल सेवा 
एक सामान्य नागरिक तक के प्रति भी जवाबदेह होनी चाहिए। ऐसा न हो कि 
सिविल सेवक स्वय एक पृथक्‌ वर्ग श्रथवा जाति का रूप घारण कर लें । 

(२) सिविल सेवा मुस्यत विभिन्न सामाजिक तथा झाथिक वर्गों की प्रति- 
निधि (२०७०॥८७०॥७४९०) होनी चाहिए । 

(३) शासकों (00ए८7ा०७) तथा गासितो (0०श्थगगल्प) के बीच श्र्थात्‌ 
सरकारी विभागों (50एशआगध्रणा। 06एथ४या०॥5) तथा उन लोगों के बीच, जिनकी 
कि वे सेवा करते हैं, पत्र-व्यवहार अ्रथवा सन्देशों के आदान-प्रदान की एक प्रभाव- 
शाली तथा सत्तत्‌ व्यवस्था होनी चाहिए ॥ 

(४) प्रशासन मे सामान्य मनुष्यों भ्रथवा गैर-सरकारी व्यक्तियो को सक्रिय 
रूप मे भाग लेना चाहिए | “एकीकरण (ह्ञा(०्ट्राआध07), पत्र-व्यवहार अश्रथवा सदेशो 
का आदान-प्रदान ((णरा्ाप्रात्धा075) तथा प्रशासन में भाग लेना (#क्षाएक्ध- 
ए40॥) - ये शब्द उन लोगो को सदा हृष्टिगत रखने चाहियें जोकि यह चाहते हैं, 
कि प्रजातस्त्रीय सरकार की आावश्यकताश्रों एव श्राकाक्षाओ के साथ लोकप्रशासन के 
सगठनात्मक सम्बन्ध कायम हो । इससे सुधार की ऐसी प्रवृत्तियाँ जाग्रत होती सि 
जिनका यदि अनुसरण किया जाये तो ये सिविल सेवा को सर्वाधिक मात्रा मे योग्य 
समर्थ जवाबदेह तथा उत्तरदायी बना देंगी ।* 

निष्कर्ष के रूप मे हम यह कह सकते हैं कि 'नौकरशाही' अधिकारी (807800- 
०४9) राष्ट्र की सेवा करते हैं। श्रत उचित अवसर पर उनकी प्रशसा की जानी 
चाहिए भौर जब उनकी भ्रालोचना की झ्ावश्यकता हो, तो आलोचना भी की जानी 
चाहिए | नौकरशाही झ्राघुनिक युग की एक श्रनिवार्य श्रावश्यकता है भौर इसको 
पूर्णत समाप्त करने की बात श्रविवेकपूर्णा तथा अवैधानिक है | होना यह चाहिए कि 
केवल अवरोध (0००८४) ही इस प्रकार लगाये जायें कि जिससे “'नौकरशाही' 
अधिकारी जनता के वास्तविक सेवक बने रहें । 
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सिचिछ अथवा असे निक्त सेवा- 
इसके क्ार्ण ओर घिंभिनन पद्ध तिया 


((7शी 86४एाए९--8 फैफाएा]णा$ 400० ४६70708 95958(६775) 


सिविल सेवक ((7जशा इ०ए४7५७) सरकार के वैतनिक कर्मचारी होते हैं । 
न्यायाधीश (उ0028०७), सैनिक तथा अन्य श्रनेक व्यक्ति भी सरकारी कर्मचारी होते 
है परन्तु उन्हे सिविल सेवक नही माना जाता ब्रिटिश राजकोष (छाव09 ॥76४४प7५७) 
द्वारा दी गई निम्नलिखित परिभाषा सिविल सेवा की व्याख्या के लिए एक सुविधा- 
जनक मार्ग प्रस्तुत करती है 

“मुख्य रूप मे सिविल सेवक की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि 
सम्राट्‌ ((४0०७7) का सेवक (जो कोई राजनीतिक श्रथवा न्यायिक पद नही रखता), 
जो सिविल स्थिति मे नियोजित होता है और जिसका पारिश्रमिक (१७॥ाण्ाश्ञकव07) 
पूर्णातया ससद द्वारा उपवन्धित धन मे से दिया जाता है।” सिविल सेवा की दो 
मुख्य श्रेरिया होती है निम्न लिपिक वर्ग तथा उच्च प्रणासकीय अधिकारी वर्ग । 
उक्त प्रशासकीय श्रधिकारी विभाग (0०0०7४7८॥४) के राजनतिक प्रमुख से प्रत्यक्ष 
रूप से सम्बन्धित होते हैं। वे मीतियो का निर्माण करने मे सरकार के भन्त्रियो 
(/(75675) की सहायता करते हैं ओर राज्य के वडे विभागों का नियन्त्रण एवं 
निर्देशन करते है। इन उच्च पदाधिकारियों को कभी-कभी सिविल अथवा असैनिक 
सेवा का 'सार भूत वर्ग! (7॥० ८०७६४) कहा जाता है। सिविल सेवा मे प्रगासक 
(#&पगाधा&ई।४095) तथा, साथ ही साथ, तकनीकज्ञ (7००एा०थशथा७) जैसे कि 
इजीनियर, डाक्टर और ड्राफ्ट्ससेन (नक्शानवीस) सम्मिलित होते हैं। यहाँ हमारा 
सम्बन्ध मुख्यत उच्च प्रशासकीय वर्ग की समस्याओं से ही रहेगा । 

सिविल सेवको का मुख्य काय देश की विधि अथवा कानून (.89) का प्रबन्ध 
करना है । वे निष्ठा से, निष्पक्षता से-तथा राजनैतिक दृष्टि से तटस्थ रह कर विधि 
को कार्यान्वित करते है । सिविल सेवा के उच्च पदाधिकारी नीति-निर्माण विधान 
(7.०2759070709) तथा कराधान (प४४७70॥) के मामलों में अपने राजनैतिक प्रमुखी 
(?०॥॥08 ८३०५) पर भारी प्रभाव डालते है। सिविल सेवक विशिष्ट परामर्ण 
प्रदान करते हैं और तथ्य एव आँकडे (780& 870 80768) प्रस्तुत करते हैं जिनके 
बिना आधुनिक युग मे विधि का निर्माण करना (7,8फछनाथा8) अव्यावहारिक एवं 
दुष्कर है । कोई भी विधेयक (छा) जोकि ससद के सामने प्रस्तुत किया जाता है उस 
महान्‌ श्रम, तथा शक्ति का एक प्रमाण होता है जोकि सिविल सेवको द्वारा उसके 
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तैयार करने मे लगाई जाती है। वित्तीय क्षेत्र मे, सिविल सेवक केवल बजट ही 
तैयार नही करते, अपितु एक बडी मात्रा मे सरकार की कराधान तथा व्यय 
नीति (वकरक्षाणा 870 ७कुथातापा८ फ॒णा०ए) को भी प्रभावित करते हैं । 
सिविल सेवक विभागो का सचालन करते हैं और मन्न्रियो के, जिनके पास कि शायद 
ही कभी समय, ज्ञान तथा बिना सहायता के नीति-निर्माण करने की प्रवीश॒ता होती 
है, नीति सम्बन्धी निर्णोयो पर भारी प्रभाव डालते हैं। प्रशासक विधान-मण्डल के 
कानूनो की व्याख्या एव विडलेपणा भी करते हैं और श्रनेक वार तो उनसे ससद के 
कानूनों के भ्रन्तगंत नियम तथा विनिमय बनाने को कहा जाता है (हस्तान्तरित 
विधान) । भ्पने राजनैतिक प्रधानों को वे परामर्श भी देते हैं। मन्‍्त्री अपने वरिष्ठ 
अधिकारियो के परामर्श पर भरोसा करते हैं। रैम्जे म्योर (२४589 'शैणा) ने 
इस तथ्य को सुन्दर रूप में व्यक्त किया है यद्यपि उसमे काफी श्रतिशयोक्ति 
(&£282०:०४४०) है। उन्होने कहा कि “एक नवनियुक्त मनन्‍्त्री का विचार करो 
जिसे कि अपना पद सामान्य राजनीति के क्षेत्र में प्राप्त सफलताओ के प्रतिफल मे 
मिला है। अधिकाश मामलो मे यह देखा गया है कि जिस विभाग का उसे श्रध्यक्ष 
बनाया गया है उसके विज्ञाल तथा जटिल कार्यों का उसे विशिष्ट ज्ञान नही होता 
। उसको ऐसे अधिकारियो के साथ कार्य करना पडता है जो विभाग की 
समस्याओं के अध्ययन मे अपना पूरा समय लगाते हैं तथा जिसका विगत जीवन 
भी उन्ही समस्याओं के श्रध्ययन में व्यतीत हुआ है जबकि वह (मन्त्री) ससार में 
ग्रपनी प्रतिष्ठा कायम करने, अपनी स्थिति बनाने श्रथवा सावंजनिक मचो पर धारा- 
प्रवाह भाषण देने मे व्यस्त रहा करता था । वे उसके सामने सैकडो कठिन समस्याएं 
निर्णय के लिये लाते हैं, जिनमे से श्रधिकाश के विषय मे वह कुछ नही जानता | वे 
उसके समक्ष सबसे अधिक निश्चयात्मक तकों एवं तथ्यों से युक्त अपने सुझाव रखते 
हैं। यह स्पष्ट है कि जब तक कि वह एक स्वाभिमानी गधा श्रथवा असाधारण 
सम+भ, शक्ति एव साहस वाला व्यक्ति ही न हो €६ प्रतिशत मामलो में वह उनके 
विचारो से अपनी सहमति प्रकट करेगा और बिन्दुचिक्तित स्थान पर भ्रपने हस्ताक्षर 
कर देगा * । इस प्रकार लगभग सदेव कार्यालय की नीति ही विजयी होती है । 
इसकी शान्त हृढता व शान्त व्यवधान श्रथवा रुकावट की शक्ति तथा तथ्यों की पूरों 
जानकारी इसके ऐसे सबल अस्त्र हैं जिन पर एक असाधारण योग्यता का व्यक्ति ही 
विजय पा सकता है ।२ 
मन्त्रियो पर सिविल सेवा का प्रभाव तिम्नलिखित तीन तत्वों पर निर्भर 
होता है 
(१) सिविल सेवा का प्रभाव वरिष्ठ मन्त्रियों (8७0० 'शशाशं८$) की 
अपेक्षा उत्त मन्त्रियो पर अधिक होता है जिनके लिये कि अपना काम नया-नया 
होता है । 


[6. रृथा5989 जिएपा, सि०ए उन्रावा। 75 ६०एशाशा।शाध, 990 42 43 
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(२) यह तथ्यो एवं आँकडो के वारे मे उनके ज्ञान पर निर्भर होता है । यदि 
वे अपने कार्य तथा बिभाग से सम्बन्धित तथ्यो एव आँकडो से अ्रच्छी प्रकार परिचित 
हैं तो वे मन्त्रियो पर अधिक प्रभाव डाल सकेंगे । 

(३) सरकार पर सिविल सेवा का प्रभाव इस वात पर निर्भर होता है कि 
सरकार उसका किस प्रकार उपयोग करती हैं। जब कोई ऐसा दल (?27५) शासना- 
रूढ होता है जोकि यथापूर्व स्थिति कायम रखने के लिए हढप्रतिज्ञ होता है तो सिविल 
सेवा केवल नियामक कार्यों को ही सम्पन्न करती है और जब कोई ऐसा दल पदारूढ 
होता है जो सामाजिक परिवतेनों से सयुक्त हो तो सिविल सेवा श्रघिक सक्रिय 
(४०7९०) हो जाती है और इसका प्रभाव भी श्रधिक पडता है ॥7 
लूट-खसोट बनाम योग्यता प्रणाली 
(8एणोी5 /श50४४ शिशा६ 5ए४शा) : 

यह सर्वविदित है कि अमेरिकी कार्मिक व्यवस्था (&॥7रलाल्या एथइ0पाट] 
8५४6॥) 'लूट-खसोट प्रणाली (59075 5५४०॥) पर आधारित थी भ्रर्थात्‌ विजेता 
राजनैतिक दल, इस सिद्धान्त के अश्रनुसार कि “उपलब्ध द्रव्य पर विजेताशो का ही 
अधिकार होता है', सभी सरकारी पदों पर अपने दल के श्रादमियों को पदारूढ करता 
था । सरकारी श्रथवा लोक-पदो (?प्रश० ०0०८5) को (लूट का माल या द्रब्य 
(59०5) समझा जाता था जिसका उपयोग चुनाव (6८४०7) में विजयी होने 
वाला राजन॑तिक दल करता था । 

ससार के लगभग सभी देशो मे क्मचारी-वर्ग की नियुक्ति के आधार के 
रूप मे योग्यता सिद्धान्त (/शै्ाया जराग्णाए४) के प्रचलन से पूर्व सरक्षणता 

(?&६7072&2०) की पद्धति वर्तमान थी । फ्रास की कामिक व्यवस्था के इतिहास के 
बारे में लिखते हुए प्रो० हरमन फिनर (प्र्॒गादा स्याध्ा) ने कहा कि “फ्रास मे 
क्रान्ति (२०ए०प४००) होने तक राज्य भर मे दर्जव भर अथवा कुछ श्त्यन्त ऊचे 
पदों को छोडकर लृगभग प्रत्येक केन्द्रीय अथवा स्थानीय पद (0#08) फेवल व्यक्तिगत 
क्रय (?पणा9४९८), उपहार (आ+) अथवा उत्तराधिकार ([)07/97०6) के द्वारा 
प्राप्त किया जा सकता था। सभी सरकारी पद व्यक्तिगत सम्पत्ति (५8(८ 
ए7०0०५) की ही एक किस्म वन गये थे श्रोर एक विस्तृत व्यवहार-श्ास्त्र 
(उएा7७०7०७०००॥०७) के द्वारा इनके हस्तान्तरण की व्यवस्था की जाती थी । ये पद, 
जोकि वेचे जा सकते थे तथा वश-परम्परा से प्राप्त किये जा सकते थे, ट्विमुखी प्रकृति 
के थे एक तो वे सम्पत्ति (2709५) बने हुए थे और दूसरे उनका रूप सरकारी 
कार्य (?७०७॥० णा०ा०) का था । उन समय कोई भी व्यक्ति जो कि पद प्राप्त 
करना चाहता था, मालिक से उसे सम्पत्ति के रूप में ्वरीद लेता था और फिर उस 
पद का कायें चालू करा दिया करता था | क्रेता सम्राट को यह अबसर प्रदान करता 


] #&50 था ६०, व6 एटाशा छ5छारालट व0-0०29, 2 प्र 926, फष लाहाला 
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था कि वह (सम्राट) उससे उस पद को समभालने की क्षमता की गारन्टी की मांग 
कर सकें, परन्तु वास्तव मे, सम्राट तथा उसके पदाधिकारी, जिनके रजिस्टरों मे इन 
हस्तान्तरणो तथा पदनियुक्तियो का लेखा लिखा जाता था, ऐसी ग्रारन्टियो की माग 
ही नही करते थे । वे तो व्यक्तिगत रूप से मिलने वाली फीसो, रिश्वतों तथा ऐसी 
ही अन्य बातो से पूर्णतया सन्तृष्ट रहते थे । वैसे कोई भी व्यक्ति किसी पद की 
कीमत देकर कानूनी रूप से उसका श्रधिकारी नही वन सकता था लेकिन व्यवहार मे, 
प्रत्येक व्यवित कीमत चुका कर पद प्राप्त कर लेता था। योग्यता (#979) का 
यदि धन अ्रथवा परिवार का समर्थन प्राप्त नही था तो वह सरकारी पदों से बिल्कुल 
बहिष्कृत ही थी। सक्षेप मे, व्यवस्था यह थी कि घन लेकर पदो की बिक्री की जाती 
थी और वह बिक्री पक्षपात से प्रभावित होती थी ।”7 

इगलैण्ड मे भी सरक्षणता की व्यवस्था वर्तमान थी। एडवर्ड बर्क (8090 
80/6) ने ११ फरवरी १७८० को लोकसभा (7005९ ०/ (707770॥5) मे दिये 
गये एक भाषण मे “ससद (?थ॥।थ्व7०॥0) की स्वतन्त्रता की भ्रधिक सुरक्षा की तथा 
सिविल सेवा व अन्य सस्थाओ मे श्रल्प-व्यय सम्बन्धी सुधार की एक योजना प्रस्तुत 
की” जिसमे उन्होने कारमिक व्यवस्था (92०80772] 59४थ॥) की श्रालोचना की और 
“उसके उस बडे मूलभूत दोप का उल्लेख किया कि न तो व्यवस्था उद्देश्य से मेल 
खाती है और न कर्मचारी कारये से ।” | 

लूट-खसोट प्रणाली इस विश्वास के कारण अधिक प्रचलित हो गई थी कि 
दलीय राजनीति का सचालन सर्वोत्तम तरीके से उन्ही व्यक्तियो के द्वारा किया जा 
सकता है जोकि दल (7०79) के सिद्धान्तो तथा उसकी विचारधाराओं मे विश्वास 
रखते हो । श्रत असनिक शअ्रथवा सिविल सेवा मे केवल अपने दल के सदस्यो को ही 
नियुक्त किया जाना चाहिये। यह समभा जाता था कि दल के व्यक्ति के रूप मे 
प्रशिक्षण (प7थप्रा78) प्राप्त करना ही लोक-सेवक (एप्र/70 $७ए४॥६) बनने के 
लिए पर्याप्त योग्यता है । विलियम टन (जाधव प्रणव) ने सरक्षणता की प्रणाली 
(9५शथा ० एथ०7886) की पैरवी करते हुए श्राधुनिक सिविल सेवा के कर्मे- 
चारियो की आलोचना की है । उन्होने कहा कि -- 

“यह एक श्रनोखी पद्धति है जिसमे यह माना जाता है कि मनुष्य शारीरिक 
अवण्वो के सरल मिश्रण (गगा096 08थागा० ०0790४705) हैं जोकि प्रयोगशाला 
की विधियों (7.,890०7४079५ 70005) के श्राधीन होते हैं | इनके नमूनो के परीक्षण 
किये जाते हैं और उनके परिणामों के आधार पर उनकी सूचियाँ बनाली जाती हैं 
तथा उनको उस समय तक फाइलो मे रखा जाता है जब तक कि उनकी श्रावश्यकता 
नही होती ॥ उनका विश्वास है कि सिविल सेवक विचारशील नही होते , 
सरक्षरा प्राप्त कर्मंचारियो (?४0०798० ०॥79707०८$) के समान उनकी प्रशासन मे 
कोई अभिरुचि या टेक (5(9:०) नही होती और वे काफी लम्बी अ्रवधि तक अपने 

4. जह्याव्षा स्ाश, ०9 ८६ , 00 750-75 
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पदो पर बने रहते है , वे दैनिक कार्य के अ्रम्यासी व्यक्ति बन जाते हैं , उस घोडे के 
समान, जिसकी दोनो आँखो की ओर को आ॥आराड के लिए पट्टिया लगी रहती हैं, वे केवल 
एक ही दिशा की ओर को देखते है. ॥* 


कर्मचारियों की नियुक्तित के लिये लूट प्रणाली के प्रचलन की श्रन्य प्रेररंगाये 
इस कारण उत्पन्न होती थी कि विजयी दल श्पने कार्यकर्त्ताओ श्रथवा मित्रो को 
सरकारी पद देकर उनके प्रति आभार प्रदर्शित करता था । जव एक दल ऐसा करता 
था तो अन्य दल भी, जैसे ही वह शक्तित प्राप्त करता था, ऐसा ही करता था | एक 
दल जब अपने प्रतिद्वन्दियो का इस प्रकार बहिष्कार करता था तो दूसरा दल भी 
गासनारूढ होने पर इसका बदला लेता था | शासनारूढ दल के परिवर्तन के साथ ही 
सिविल सेवा के कमंचारी भी बदल दिये जाते थे । सरक्षणतता के पक्ष मे प्रस्तुत किया 
जाने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण यह था कि सरकार उस समय तक अपनी 
नीतियो को अधिकतम प्रभावपूर्ण रीति से क्रियान्वित नही कर सकती जब तक कि 
उसके प्रमुख कर्मचारी उन उद्देश्यों के प्रति पूर्णतया सहानुभूति न रखें जिन्हे कि 
प्राप्त करने के लिये वह प्रयास कर रही है । 

यह वात तो अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से तथा बिना किसी सदेह के कही जा 
सकती है कि “लूट प्रणाली' से प्रशासन (2 0गगधशाशा0) मे अनेक बुराइयाँ भरा 
जाती हैं । प्रशासन अ्रष्टाचारी (८०7ए)/ॉ) तथा शअकुद्दल हो जाता है। देश का 
राजनैतिक जीवन वडा गदा हो जाता है क्योकि विभिन्न दलो का मुख्य ध्येय यही 
होता है कि विधान-मण्डल (7,८2888प07०) में श्रधिक से अधिक स्थान (564०8) 
प्राप्त किये जायें जिससे कि सरकारी पदो पर प्रपने कार्यकर्त्ताओं तथा समर्थकों को 
नियुक्त किया जा सके । दल के अयोग्य तथा अ्रष्टाचारी कार्यकर्त्ता उच्च प्रशासकीय 
पदो पर नियुकक्‍त कर दिये जाते है | यह सम्पूर्रो व्यवस्था राजनीति (?0०ा५०5) तथा 
प्रशासन के प्रत्ति सावेजनिक घृणा उत्पन्न करती है | जाज विलियम करटिस (0९08८ 
ज्राशा) (पा०७) ने लूट प्रशाली के गभीर दोषो के बारे मे लिखते हुए कहा कि 


“लोक सेवा (27७0 5७४ए४7८०) का दलीय आधार पर दुरुपयोग करना लोक- 
प्रिय सरकार के प्रति मौलिक विश्वासघात है क्योकि इसके द्वारा सावंजनिक कल्याण 
(?70०॥० छथ४०) की बजाय व्यक्तिगत स्वार्थ राजनंतिक कार्यों का प्रेरणा स्रोत 
बन जाता है *" "। लूट प्रणाली की प्रमुख बुराइयो मे से एक यह है कि सरक्षणत्ता 
(०0786) के प्रमादपूर्णा दुरुपयोग तथा शप्त्यधिक अ्रपव्यय एवं भ्रष्टाचार ने दल 
को इतता अधिक निरकुश तथा स्वच्छुन्द बना दिया हैं कि देश का सद्विवेक तथा बुद्धि- 
मत्ता अधिकतर सिद्धातहीन अज्ञानता और घृष्ठतापूर्णा चालाकी की दासता मे वध 
गये हैं ।” 





4 'प़्याशा एणा जा तेलशाट6र्ण श्वाणावइ2०० ॥0 '॒ग्नाणए०ए८० ?टाइ0ाफरद गा 
(0५धाफाशा। इ$टाए०८ 
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योग्यता प्रणाली 
(शा 59४0०॥) - 

लोग अ्रव यह शअ्रनुभव करने लगे हैं कि पद (0#0०) 'योग्य' व्यक्ति को दिया 
जाना चाहिये, विजयी” (७,७००) को नहीं | सभी लोकतप्नीय देशो में 'सिविल सेवा 
योग्यता सिद्धात” (४८7६ 7770०) पर झाधारित है । सयुक्त राज्य अमेरिका मे, 
जो कि लूट-प्रणाली की कुख्यात भूमि रही है, 'पेन्डलटन श्रधिनियम” (फलावाशणा 
4०) के पास होने के साथ ही, सन्‌ १८८३ में सुधार श्रादोलन प्रारम्भ हुआ था। 
एक सधीय सिविल सेवा श्रायोग (छठलाछ एशा इलाश०ट 0०गाशधाड5आ०7) की 
स्थापना की गई थी । सिविल सेवा के पदो का क्रमानुसार वर्गीकरण कर दिया गया 
था और उनको नियुक्ति के नियमो के श्रधीन कर दिया गया था । 

'योग्यता प्रणाली' का अर्थ है-- 

(१) केवल योग्य एवं समर्थ व्यक्ति ही सिविल अ्रथवा असैनिक पदो पर 
नियुक्त किये जायेंगे । प्रत्याशी श्रथवा उम्मीदवार (८४07094०5) की योग्यता भ्रथवा 
क्षमता ही सिविल सेवा के चुनाव का आधार होगी । 

(२) प्रत्याशियो (2870769०5) की क्षमता झ्थवा योग्यता का निर्णय एक 
निष्पक्ष तथा स्वतत्र सेवा श्रायोग के द्वारा किया जायेगा । 

(३) भर्ती (१८८०णांग्राथा) खुली प्रतियोगिता के द्वारा होगी । 

(४) पदो (९०४५) के लिए प्रतियोगिता करने वाले सभी नागरिकों को 
समान अवसर प्रदान किये जायेंगे । 

(५) किसी भी दल से सम्बन्धित होने के श्राघार पर नागरिक-नागरिक में 
कोई भेद नही किया जायेगा। सभी नागरिको के साथ न्याय किया जायेगा । 

(६) लोगो की नियुक्तियाँ दलीय आ्राधार (779 9985) पर नही की 
जायेंगी । व्यक्तियो को पद के लिए उनकी योग्यता के झ्राधार पर चुना जायेगा, राज- 
नंतिक सेवाओ के पुरस्कार के श्राघार पर नही । 

(७) पद के कार्यकाल के विषय मे स्थायित्व (?थाए्र्शाशा०८८) रहेगा । 
सिविल सेवा का भाग्य राजनैतिक दल के भाग्य के साथ नही बधा रहेगा । 

(८५) सिविल सेवक राजनीति मे तटस्थ (४९ए॥7४]) रहेगे । 

(६) पदोन्नतियाँ (7णा०४०7$) भी योग्यता के आधार पर ही किये 
जायेंगे । 

योग्यता प्रणाली सिविल सेवा में पद के लिए दलबन्दी के आधार पर की 
जाने वाली खीचतान के द्वारा उत्पन्न होने वाले भनैतिक प्रभाव को दूर करती है। 
योग्यता प्रणाली के अन्तर्गंत सिविल सेवक किसी भी दल (?०70(9) के बजाय सरकार 
के प्रति वफादार रहते हैं । योग्यता प्रणाली कमेंचारियो को पदावधि (7 ७॥ए7०) की 

सुरक्षा प्रदान करती है जिसके बिना कोई भ्री तकनीकी अथवा व्यावसायिक अधिकारी 
अपना कार्यालय का काम नही कर सकता । यह प्रणाली सिविल सेवा को एक, 


सिविल अयवा असैमिक सेवा-इसके कार्य और विभिन्न पद्धतियाँ ३०९ 


व्यवसाय (72704085707) के रूप मे ऊपर डउठाती है और इस प्रकार सेवा के श्रन्तर्गत 
उच्च कोटि के विशिष्टीकरण (59८८४॥5४/70॥) को सम्भव वनाती है जो कि सरकार 
द्वारा उन अनेक तकनीकी (7००४४०४!) कार्यों की पूर्ति के लिए अत्यन्त आवश्यक 
होता है जिनका भार आजकल सरकार अपने ऊपर लेती है | 

उचित पदो पर उचित एवं योग्य व्यक्ति ही नियुक्‍त किये जायेंगे और राज्य 

के किसी भी पद के लिए प्रतियोगिता के एक समान अवसर प्रदात करके सभी 
नागरिको के साथ पूर्णां न्याय किया जायेगा | सिविल सेवा की नियुक्तियों के समय 
योग्यता ही एकमात्र विचारणीय वात होगी । 

आधुनिक सिविल सेवा विधियों (7.89$) का इस प्रकार निर्माण किया गया 
है कि जिससे लोक कर्मचारियों के चुनाव की योग्यता प्रणाली को लागू किया जा 
सके 

(१) राजनतिक विचारो के आधार पर कर्ंचारियो को पदों पर नियुक्त 
करता अथवा हटाना अब अरवधानिक (!682!|) कर दिया गया है । 

(२) किसी भी दल के सगठन के लिए कर्मचारियों को अपनी सेवार्ये अथवा 
घन देने को वाध्य करना भी अ्रवेघानिक है । 

(३) भर्ती तथा पदोन्नति आदि के मामलो से सिविल सेवा पर नियन्त्रण लाग्रू 
करने के लिए एक स्वतत्र एवं निष्पक्ष सिविल सेवा श्रभिकरण (8०7०५) की 
स्थापना की गई है । 

(४) सिविल सेवा के पदों पर नियुक्तियाँ करने के लिए लिखित परीक्षाओं 
(ज्रतं।ता ऋश्यराधा0०75) तथा अन्य लघु परीक्षाओं अथवा जाचो पर आधारित 
कार्यविधियों (270०९त४:०५) की एक पद्धति का निर्माण किया है । 

(५) राजनैतिक विचारों के आधार पर कर्मचारियो को अपने पदो से हटाये 
जाने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी कार्यविधियो की एक पद्धति की 
स्थापना की गई । 

प्रत्येक पद पर सबसे अधिक योग्य व्यक्ति की ही नियुक्ति की जानी चाहिये । 
“यह आदर्श अथवा लक्ष्य हमारे समाज मे व्यापक रूप से मान्य कुछ महत्ताओ का एक 
प्रतिविम्व (२थी९०४०7) है, अर्थात्‌ यह कि (१) प्रद्यासकीय क्षेत्र मे, कर्मचारियों 
का सम्वन्ध सरकारी सेवा की कुशलता (्रीठाशए५) से होना चाहिये और यह कि 
कर्मचारियों की योग्यता एव क्षमता ही प्राप्त की जाने वाली कार्य-कुणलता के स्तर 
का मुख्य निर्घारक तत्व होती चाहिए , (२) यह कि प्रश्मासकीय झाखा के कर्मचारी 
“नीति” (ए०॥०५) के मामलो-- श्रर्थात्‌ मूलभूत महत्व के प्रज्नो--से सम्बन्धित नहीं 
होते हैं मत सिविल सेवा राजनैतिक दृष्टि से तटस्थ रह सकती है ) और रहनी भी 
चाहिए , और (३) यह कि सरकारी नौकरियों के आथिक अवसर सभी नागरिको के 
लिये विना किसी पक्षपात के उपलब्ब होने चाहियें ॥”7 


7 209॥९ :4कग्राध्राब्रादाणा, संटा9९४६ 8 डागाता 
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योग्यता प्रणाली के कारण विभिन्न राष्ट्रों के राजनतिक जीवन मे निखार 
भा गया है श्रीर कमंचारियों के लिए, जो कि योग्यता के प्राधार पर श्ुने जाते हैं, यह 
सम्भव हो गया है कि वे सरकारी नौकरी को अपना स्थायी जीवन-क़म बना मसर्के । 
प्रब कोई भी नागरिक राज्य के किसी भी पद को पाने की आशा कर सकता है । इस 
प्रकार योग्यता प्रणाली 'सभी के लिए समान सवसर तथा समान व्यवहार” के लोक 
तन्रीय सिद्धात का ही एक विस्तार है। इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों 
को दलीय उ्देश्यो की पूर्ति के लिए श्रपने पदों की शक्तियों के दुरुपयोग करने का 
कोई प्रलोभन नहीं मिल सकता । 


कुलीनतन्त्रीय तथा प्रजातन्त्रीय प्रणाली 
(&750टाम्वं९ गाते 00॥02९८72८ए 8ए४0था) ६ 

प्राय दो अन्य प्रकार की कार्मिक-प्रणालियो (?शइ०णगाशं 5परश्शा) का 
उल्लेख भी किया जाता है। वे कुलीनतत्रीय और प्रजातत्रीय किस्म की कामिक 
प्रणालियाँ हैं। यदि कर्मचारियों के निर्देशक-वर्ग की नियुक्ति, प्रतियोगिता के द्वारा 
नही बल्कि नियोक्‍ता प्राधिकारी (89707 08 2्णा०णा/) के व्यक्तिगत विवेक 
के आ्राघार पर समाज के केवल उच्च श्रेणी के लोगो में से ही की जाती है तो उसे 
कुलीनतत्रीय किस्म की कामिक प्रणाली की सज्ञा दी जाती है। इसमें सिविल सेवा 
के उच्च पदों पर समाज के केवल उच्च-वर्ग के व्यवितयों का ही एकाधिकार 
(!४०7०७०ं9) होता है श्रौर देश की वहुसख्यक जनता देगा के प्रशासन में भाग लेने 
से वचित हो जाती है। बिलौबी (77//0॥8॥/) ) ने ब्विटिश सिविल सेवा को कुलीन- 
तत्रीय प्रणाली का नाम दिया है क्योकि केवल आक्मफोर्ड तथा केस्ब्रिज विश्व- 
विद्यालयों के स्नातक (9740709/0०5) ही इसमे सम्मिलित हो सकते है, और कैवल 
धनिक व्यक्तियो के लडके तथा लडकिया ही श्राक्सफोर्ड तथा करेम्न्रिज विश्वविद्यालयों 
की महगी शिक्षा के व्यय का भार उठा सकते हैं। . 

प्रजातत्रीय प्रणाली मे, सरकारी सेवा मे, प्रवेश के लिए आयु की कोई सीमा 
नही होती और कर्मचारियों को यह अवसर प्राप्त होता है कि वे सिविल सेवा में ऊचे 
से ऊचे पद पर पहुँच सकें । कोई भी व्यक्ति सिविल अभ्रथवा अ्रसैनिक सेवा के सबसे 
नीचे के पद पर नियुक्त होकर क़मश सबसे ऊपर के पद पर श्रर्थात्‌ सीढी के ऊपर 
के डण्डे पर पहुँच सकता है। प्रजातन्रीय प्रणाली के तत्व योग्यता प्रखाली (था: 
398७॥0) में पाये जाते हैं जिसका पहले ही 3 पर विवेचन किया जा चुका है । 


।आआ 
६ 
जीवनवूृ त्ति त्त रूप में सरकारी सेवा 


((50एकाप्रागाशा: 887एॉ०0०७ 28 ६ (६78९7) 





सरकारी सेवा अथवा सरकारी नौकरी (00एथगएरग८7 5७४१०४) के सम्बन्ध 
में एक अत्यन्त महत्वपूर्णों तथ्य यह है कि सिविल सेवको को उसके सम्बन्ध में श्राकर्षण 
प्रदान किया जाना चाहिए जिससे कि वे सरकारी सेवा को एक स्थायी जीवनवृत्ति 
(?शपा0॥६ ८७०८7) के रूप मे अ्रपना सकें । ऐसी दशायें उत्पन्न की जानी चाहियें 
कि निनके द्वारा लोगो को उनके सम्पूर्ण जीवन के लिए सरकारी सेवा मे प्रवेश के 
लिये श्राकपित किया जा सके । 

दिसम्बर १६३३ मे, भ्रमेरिका की सामाजिक विज्ञान श्रनुसधान परिषद्‌ 
(80०४) 50७॥0० २९४९४7८॥ (१०ए०४०॥) ने लोक सेवाश्रो की जाँच के लिए एक 
प्रायोग (८०507) की नियुक्ति की, जिसने जीवनवृत्ति की दृष्टि से सरकारी 
सेवा की स्पष्ट रूप से परिभाषा की । आयोग के शब्दों मे “हम सिफारिश करते हैं, 
कि सरकार का दिन-प्रतिदिन का प्रशासनिक कार्य निश्चित रूप से जीवनवृत्ति सेवा 
((श्ा०धा 5४५7००) बन जाये । इससे हमारा अ्रभिपष्राय यह है कि ऐसे पग उठाये 
जायें कि सरकारी सेवा एक श्रेयस्कर जीवनचर्या बने , क्षमता, चरित्र तथा निष्ठा 
वाले युवक व युवतियो के प्रवेश के लिए सरकारी सेवा खुली रहे तथा आ्राकर्षक बनी 
रहे , और विकास तथा सेवा के आधार पर विश्विष्टता और सम्मान के पदो के लिए 
उन्नति के अवसर सुलभ हो ॥7 


इस प्रकार आयोग ने जीवनवृत्ति (2०७) कौ इस तरह परिभाषित क्या 
कि “यह एक सामान्य व्यवसाय है जिसे कि एक व्यक्ति सामान्यतया प्रगति की 
आशा से अपनी य्रुवावस्था में श्रपनाता है तथा जो निवृत्ति-काल (०८ए७०७॥) तक 
रहता है ।” झ्ायोग ने सरकार मे जीवन-वृत्ति सेवा (00८८7 5शशा००८) की परिभाषा 
इसे प्रकार की, कि “यह एक लोक-सेवा श्रथवा सरकारी सेवा (?परण॥० 5८८) 
है जिसका सगठन इस प्रकार किया जाता है कि जिससे जीवनवृत्तियो को प्रोत्साहन 
मिले ।2” 

जीवनवृत्ति सेवा का उद्देश्य यह है कि सरकारी सेवाओं मे गुणों तथा 
अभिलापाओं वाले युवक व युवतियो को आकर्षित किया जाये तथा रखा जाए। प्रगति 


[ फ्ेलाश 50एथायला। ?275077८], 935 793 
< ऐलाध 00एलप्रााला। ए:८5०77टा, 935 ए 25 
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तथा पदोन्नति के ऐसे अवसर प्रदान किये जायें, कि जिससे लोगो को सरकारी सेवा 
को स्थायी जीवनवृत्ति के रूप भे घुनने की प्रेरणा मिले। इस प्रकार सरकार को 
ऐसी दशायें उत्पन्न करनी चाहिए कि जिनमे सिविल सेवक सनन्‍्तोपष अनुभव करें और 
अपने आपको सर्वोत्तम रूप मे सेवा मे लगा सके | एक जीवनवृत्ति सेवा श्रच्छे तथा 
कुशल प्रशासन का सर्वेश्न ष्ठ बीमा (]75प0०) है | लोग सरकारी सेवा को भ्रपनी 
स्थायी जीवनवृत्ति के रूप मे केवल तभी श्रपना सकते हैं जबकि योग्यता के श्रनुसार 
उन्नति करने के श्रवसर प्रदान किये जायें । यदि भावना यह है कि सरकारी सेवा में 
प्रवेश के परचात्‌ प्रगति के समस्त भ्रवसर नष्ट हो जाते है तो किसी भी व्यक्ति के 
लिए ऐसा कोई भ्ाकर्षण नही रहेगा कि वह सरकारी सेवा को एक स्थायी जीवन- 
नृत्ति के रूप मे अपनाये । 


जीवनवृत्ति के रूप मे सरकारी सेवा को स्थापना करने के लिए तथा सेवा मे 
सर्वोत्तम गुणो वाले व्यक्तियो को आकर्षित करने के लिए कुछ अनिवार्यंताओो का 
सश्यान रखना होता है। वे निम्नलिखित हैं 


(१) सभी नागरिको को सरकारी सेवा मे प्रवेश के लिए “समान शअ्रवसर' 
प्राप्त होने चाहियें । 

(२) समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए । 

(३) पदोन्नति (?70770०007) तथा प्रगति के समान अवसर प्रदान किये 
जाने चाहियें । पदोन्नति योग्यता (|शक्षत) के आधार पर होनी चाहिए, उच्च 
पदाधिकारियो के व्यक्तिगत पक्षपात के श्राधार पर नहीं | सरकारी सेवा में योग्य 
ब्यक्तियो के लिए ऐसे भ्रवसर उपलब्ध होने चाहिए. कि वे ऊचे से ऊचे वेतन वाले 
पदो तक उन्नति कर सके । यदि सरकारी सेवा मे योग्य तथा गुणों वाले व्यक्तियों 
को रखना है तो उनकी श्रेष्ठ योग्यताओ के विकास का एक उपयुक्त द्वार अवश्य 
खुला रहना चाहिए । 

(४) पद की सुरक्षा और स्थिरता होनी चाहिए। पद मालिक अ्रथवा 
नियोक्‍ता (7909७7) की सनक, तरग अथवा कृपा पर निर्मर नही होना चाहिये । 
अयोग्य व्यक्तियो को पदच्युत (0785) कर दिया जाना चाहिए किन्तु इससे (ूर्व 
उन्हे भ्रयोग्यता श्रथवा असमर्थंता के आरोपो ((॥08०७) का जवाब देने के लिए 
ससुचित अवसर प्रदान किये जाने चाहियें । 


जीवन-वबुत्ति के सिद्धान्त के मार्ग मे श्राने वाली बाधायें 
(प्रजावाभाए९5 7 धी€ कडए ए एशल्ला ?जाटाप९) 

ऐसे अनेक तत्व हैं जिनके कारण जीवन-वृत्ति सिद्धान्त के विकास में बाधा 
पडी है । 

(१) जीवनवृत्ति के सिद्धान्त के विकास मे सबसे पहली बाधा यह है-कि 
किसी भी विशिष्ट पद के लिए 'स्थानीय निवासियों की माँग की जाती है। गक्छ 


जीवन वृत्ति के रूप मे सरकारी सेवा ३१३ 


पदो पर केवल स्थानीय व्यक्ति ([,0०७ 9८०७८) ही नियुक्त किये जाते हैं । सघीय 
शासन-व्यवस्था वाले देश मे तो, राज्य के पद के लिए राज्य का ही निवासी होना 
अत्यन्त आवश्यक होता है | यह स्थिति उन्नति के अवसरो को प्रतिबन्धित करती है 
क्योकि यह हो सकता है कि गरुणो से युक्त एक व्यक्ति 'स्थानीय निवासी (7.0० 
ए्थ्छातथा)) न हो । 

(२) कभी-कभी कर्मचारियो की पदोन्नतियाँ (?707707078) केवल उसी 
विभाग (06छथापप्शा) में की जाती है जिसमें कि वे कार्य कर रहे होते है, 
उदाह रणार्थ, रेलवे कर्मंचारियो की पदोन्नति केवल रेलवे विभाग मे ही की जा सकती 
है । यह स्थिति लोक-अधिकारियो की पदोन्नति के क्षेत्र को सीमित करती है। 

(३) एक व्यापक भावना यह पाई जाती है कि सरकारी कर्मचारी तो 'लकीर 
के फकीर' हो जाते हैं और उनमें कुशलता के लिये कोई प्रेग्णाये नही पाई जाती । 
इन तत्वों ते श्रनेक योग्य व गुरणो से युक्त व्यक्तियो को सरकारी सेवा को जीवनवृत्ति 
के रूप मे अपनाने के प्रति हतोत्साहित किया है। सरकारी सेवा को जीवनचृत्ति के 
रूप में अपनाये जाने के मार्ग मे आने वाली इन वाधाओ को दूर करने के लिये प्रत्येक 
प्रयत्त किया जाना चाहिये । 
पदोचञ्ति के लिए उपलब्ध अ्रवसर 
(5 प्रश्ा99९ ०0ए70एण65 607 970770707) 

जीवनवृत्ति व्यवस्था (०७ 5५४७7) कर्मचारियों को उपलब्ध होने वाले 
पदोन्नति के अवसरो की सख्या पर निर्मर होती है। वे महत्वपूर्ण तत्व, जोकि पदोन्नति 
के अवसरो की सख्या का निर्घारण करते हैँ, निम्नलिखित हैं 

(१) “सगठन के वढने (अथवा घटने) की दर , 

(२) जीवनवृत्ति-स्तृप (०८८ ?//थव0) का आकार (विशेषकर, यह कि 
सेवा के प्रत्यक स्‍तर पर ऊपर की ओर को पदो की सख्या कितनी त्तेजी से 
घटती है) , 

(३) उन नियुक्तियो (89007777०75) की सख्या जोकि अन्दर से पदोन्नति 
के ल्‍ूप मे नही वल्कि वाहर से की जाती हैं , और 

(४) कार्य-काल की औसत श्रवधि जब तक कि कर्मचारी किसी भी स्तर 
पर पदो पर कार्य करते हैं। यह चोथा तत्व निम्नलिखित बातो पर निर्भर होता है 

(क) सेवा के प्रत्येक स्तर पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की औसत आयु, 
श्र (ख) वह शौसत आयु जिस पर कि कर्चारी किसी भी स्तर पर या उससे 
ऊपर सेवानिवृत्ति (रिधधाष्याएटा।), त्याग-पत्र (२९छाशष्टाध्वा07) (जिसमे अन्य सगठनों 
के श्र ष्ठतर पदो के लिये की जाने वाली पदोन्नतियाँ भी सम्मिलित हैं), मृत्यु अथवा 
पदच्युति (॥0)87558) के द्वारा संगठन से पृथक्‌ किये जाते है ।”7 


] मसहदछाएलटा: 8 छा)ओणा बात 0॥6छ5, शफ्रारए 809त्रा5थव0, ०9 ८, 97 
3444-45 
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इन तत्वों के आधार पर हम पता लगा सकते है, कि कर्मचारी किस सीमा 
तक निम्नस्तर से ऊपर की ओर को जा सकते हैं। यदि सगठन वृद्धि पर हैतो 
कर्मंचारियो की पदोन्नति के अवसर भी बढ जायेंगे । यदि बाहर से की जाने वाली 
नियुक्तियों की सख्या अ्रधिक है तो अन्दर पदोन्‍नतियों की सख्या कम होगी । यदि 
कर्मचारी बाद की आयु मे उच्च पदो पर पहुँचते है और जल्दी सेवानिवृत्त (२०॥०) 
हो जाते है तो एक बडी सख्या में कर्मचारियों की पदोन्नति के शअ्रवसर उत्पन्न 
हो जायेंगे । जिन स्तरो पर पदो की सख्या अधिक होती है, कर्मचारियो को उने 
स्तरो तक पहुँचने का एक श्रेष्ठ श्रवसर प्राप्त होता है । 

सरकार मे कर्मचारियो की भिन्न-भिन्न श्रे णियाँ होती हैं । अत सभी श्रेणी 
के कर्मचारियो को समुचित प्रगति तथा पदोन्नति के श्रवसर प्रदान किये जाने चाहियें । 


विशेषज्ञों के लिए जीवन-वृत्ति 
((एथ्ला'.्श' 0 59९८०) ४५७५) 

सरकार आजकल विज्ञान, शिल्पकला (7९०४७४००४५), उद्योग, व्यापार एव 
वारिणज्य के विभिन्न क्षेत्रों मे अनेक प्रकार के कार्यो को सम्पन्न करती है। श्रत अनेक 
तकनीकी ([००७॥००७)) तथा व्यावसायिक (?70०४४0॥97) वर्गों के व्यक्ति सरकारी 
नौकरियों मे लिये जाते हैं। सेवा के इस वर्ग को भी उन्नति के उपयुक्त अवसर भ्रदान 
किये जाने चाहियें। इन तकनीकी कर्मचारियो को उन्नति की दृष्टि से पदो 
(?०श५०॥४) के एक पद-सोपान (प्राध््था०१५) के क्रम मे वर्गीकृत (2]98ञग००) 
किया जाना चाहिये । 
लिपिक-वर्ग के कर्मचारियों के लिए जीवन-वृत्ति 
((एशा€्शः 00 (]९८४) ?7९75०॥॥९) 

सरकार को सावंजनिक पत्नो व जाँचो आदि के उत्तर की प्रकृति के दैनिक 
अथवा नैत्यक कार्य (००४7० ०7८) भी सम्पन्न करने पडते है। ये नैत्यक कार्य 
सरकार के लिपिक-वर्ग द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। अत इनकी पदोन्नति के नियम 
भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किये जाने चाहियें । 


सामान्य प्रशासन से जीवन-वृत्ति 
((प्राश्सशा जा एशाशओ 407तवगा5ा 80॥) 
उच्च सिविल सेवा मे आने वाले व्यक्तियो के लिये अधिकतम आकर्षरा प्रदान 


किये जाने चाहियें जिससे कि वे सरकारी सेवा (60एव्ाग्राशशां इशश००) को 
स्थायी जीवन-वृत्ति के रूप मे चुन सकें । इस श्रेणी के कर्मचारियों के कन्धो पर 
वास्तव मे सरकार के सचालन का उत्तरदायित्व रहता है। उन्हे श्रनेक प्रकार की 
जटिल समस्याओं का सामना करना पडता है | इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिये 
पदोन्नति की एक निश्चित नीति निर्धारित की जानी चाहिए। 

प्रशासन में कार्य-कुशलता लाने के लिए जीवन-वृत्ति सेवा (काश 50 ए7८९) 
भ्रत्यन्त आवश्यक है । लोक-सेवा के लिये सबसे अधिक योग्य तथा ग्रुणो वाले 


जीवनवृत्ति के रूप मे सरकारी सेवा ३१५ 


प्रत्याशियों (02॥07064/०४) को आकर्षित करने का केवल यही प्रभावशाली तरीका 
है | भारत मे बेरोजगारी (ए07०090/27०॥) के ऊचे प्रतिशत (?"०७॥०2७) के 
कारण इस समस्या की ओर अ्रधिक ध्यान नही दिया गया है और दासता के दिनो से 
ही सरकारी पदों अथवा सरकारी नौकरियों को इतनी अ्रधिक प्रतिष्ठा प्रदान की 
जाती रही है कि सरकार अपने कार्य के लिए सबसे अधिक योग्य तथा ग्रुणो वाले 
कर्मचारियों को प्राप्त कर सकती है । 


२१७ 


वर्गीकरण और प्रतिफक 


((<5आएच्वाप0णा 870 (20792784707) 





का्भिक प्रशासन (?७5४०/॥6 80४ 0॥ ) की मूलभूत समसस्‍्याश्रो मे 
से एक समस्या इसके वर्गीकरण की है । लोक-कर्मचारी श्ननेक प्रकार के कार्यों को 
सम्पन्न करते हैं। भिन्न-भिन्न कार्यों की प्रक्रति, तथा कर्मचारियो के उत्तरदायित्व एव 
प्राधिकार (497४079) मे श्रन्तर होता है। चपरासी (?००॥), लिपिक ((।०7:), 
अधीक्षक ($0ए9टप्राशाता), विभागाधष्यक्ष (छत ० 8 06छए4797०0-), सचिव 
(56००४४7५)--ये सभी शासन-सेवाओर के सदस्य होते हैं किन्तु इनमे से प्रत्येक 
भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य सम्पन्न करता है। श्रत कार्यों की विभिन्नता के कारण 
श्रौर भिन्न-भिन्न प्रकार अथवा पदक्रमो (5790०8) के कार्यों के लिए भिन्न-भिन्न किस्म 
की साज-सज्जा की आवश्यकता होने के कारण सेवाश्नो का वर्गीकरण करना पडता 
है। चूँकि श्रम-विभाजन (7)शन्‍्मणा ० ॥80०००) किसी भी सहकारी प्रयत्न 
(0० ०7०थ्वाए७ ीं०६) का आधार होता है श्रत वर्गीकरण किसी भी सरकारी 
कार्मिक व्यवस्था का आधार होता है । यह वर्गीकरण १६वीं शताब्दी के मध्य मे 
सबसे पहले इगलैण्ड मे किया गया था । 


अर्थ (९मचागाष्ट) 

जैसा कि हम हम बतला चुके है कि भिन्न-भिन्न कर्मचारी विभिन्न प्रकार के 
कार्यो की सम्पन्न करते है प्रत्येक कर्मचारी को सेवा मे एक 'पद' (?०थआ7०॥) प्राप्त 
होता है । सेवा मे कर्मचारी की स्थिति उस पद के कर्तंव्यो एवं उत्तरदायित्वों पर 
निर्भर होती है जिसे कि कर्मचारी धारण करता है । व्यक्ति को सेवा मे कुछ ऐसे 
कर्त्तव्यो को पूरा करने के लिये नियुक्त किया जाता है जोकि उपयुक्‍त प्राधिकारी 
द्वारा उसको सौंपे जाते है। उन व्यक्तियो के समूह को, जोकि एक सी ही स्थिति 
रखते हैं तथा जिनके कतेब्य एव उत्तरदायित्व एक सी ही प्रकृति के होते हैं, “वर्ग 
कहा जाता है । विभिन्न पदो के कत्तंव्यों तथा उत्तरदायित्वों और उनके ही श्रनुसार 
अपेक्षित योग्यताओो को उन भिद्धान्तो के रूप में स्वीकार किया जाता है जिनके द्वारा 
कि वर्गों अथवा श्रेणियों (0७४४७७) का निर्धारण किया जाता है। “पद वर्गीकरण 
(?65्रपणा ((०५५ गिप्था5ग्ी) का श्रर्थ है कि उन सभी पदो को, जिनके कर्तव्य 
तथा उत्तरदायित्व बहुत कुछ मिलते-झुलते तथा एक से होते हैँ, भर्तों २८०७ एा॥था) 
प्रतिफल ((0907०754000) और अन्य फर्मेचारी सम्बन्धी सामलो फौी दृष्टि से 
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'एक साथ चर्गक्कनत' कर दिया जाना चाहिये | पदों को उन कतंव्यों एवं उत्तरदायित्वो 
के आधार पर, जोकि विभिन्न पदो से सलग्न होते हैं, श्रेणियों मे वर्गीकृत कर लिंया 
जाता है| वर्गीकरण से तात्पयं है पदो का, उनके कार्यों तथा अपेक्षिक योग्यताओं 
के झ्राधार पर, वर्गों ग्रथवा श्रेशियो मे सगठन करता । वर्ग कमंचारियो के पदो की 
कुछ सामान्य विशिष्टताओ पर आधारित होता है, जैसे कि एक से ही प्रकार के 
कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को पूरा करना | सेवा (5४४०४) मे पदो के वर्गीकरण 
से तात्पर्य है इस बात का पता लगाना कि ऐसे कौन-कौन से विभिन्न प्रकार श्रथवा 
विभिन्न श्रेणियों के पद सेवा में बर्तेमान है जो कर्मचारियों के क़म में विभिन्‍न प्रकार 
के व्यवहार की माग करते है, तथा इस प्रकार पता लगाई श्रेणियों का, और 
साथ ही साथ, प्रत्येक श्रेणी मे पाये जाने वाले विशिष्ट पदों का अभिलेख (॥२९८००7०) 
रखना । 
जब दो पदो के कत्तंव्य तथा उत्तरदायित्व बहुत कुछ एक से होते है तो वे 
एक ही वर्ग से सम्बन्ध रखते है श्र इसके विपरीत स्थिति मे उत्तका सम्बन्ध भिन्न- 
भिन्न वर्गों से होता है। कार्यों तथा उत्तरदायित्वों मे काफी समानताए होना ही पद- 
वर्गीकरण का आधार है प्रत्येक सरकारी विभाग (0०एक्वाग्राण) में कर्मचारियों 
के दो मुख्य वर्ग होते हैं (१) लिपिक वर्ग, और (२) प्रशासकीय वर्ग । इन वर्गों 
को फिर अनुभागो (86०४०7७) अथवा पदक्रमो (570७8) मे विभाजित किया जा 
सकता है । 
एक बात का प्रारम्भ मे ही स्पष्टीकरण कर देना उचित होगा। किसी भी 
पद का वर्गीकरण स्तर ((85800470०07 ०ए७)) उसके कार्यो तथा उत्तरदायित्वो 
पर निर्भर होता है, किसी विशिष्ट पदघधारी (॥7८०गर7०7) की वेयक्तिक 
विशिष्टताओ अथवा योग्यताओ (0ए००॥॥००४०४५) पर नहीं। यह हो सकता है 
कि एक एम ए पास व्यक्ति एक लिपिक (०7९) का कार्य कर रहा हो, इस स्थिति 
मे उसका एक लिपिक के पद में ही वर्गीकरण किया जावेगा | एक से ही पदो पर 
झारूढ दो व्यक्तियो मे एक पदधारी दूसरे से अच्छा तथा श्रेष्ठ कार्य कर सकता है, 
परन्तु उन दोनो को एक सा ही वेतन प्राप्त होगा । इस प्रकार पद-वर्गकिरण मे 
पदाधिकारियो के वैयक्तिक तत्वों को अधिक महत्व नही प्रदान किया जाता । पदधारी 
जो कुछ करते हैं उसी के आधार पर पद वर्गक्वित किये जाते है, इस आधार पर नही 
कि वे उसको कितनी श्रच्छी प्रकार से करते है । वर्गीकरण पद का होता है उस 
व्यक्ति का नहीं जो कि उस पद को उस समय धारण किये होता है । पद की कल्पना 
उन कत्तंग्यो तथा उत्तरदायित्वों के एक ढाचे के रूप मे की जाती है जोकि कार्य- 
सम्पादक से दूर वर्तमान रहते है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक कमरा वर्तमान रहता 
है चाहे उसमे कोई बसा हुआ हो या नहीं | ह्रमन फिनर (प्रदाता कक) के 
अनुसार, वर्गीकरण की समस्या यह है कि “सभी सेवकों ($शशथय४) को ऐसे काम 
पर लगाना जिसे सम्पन्न करना उनके लिये न तो वहुत कठिन हो और न बहुत सरल, 
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श्रौर फिर उन लोगो के साथ समान व्यवहार करना जोकि समान कार्ये करते हैं, और 
जहाँ किये गये काय की मात्रा तथा कोटि (00४॥9) मे श्रन्तर [हो वहाँ उस सेवा 
को उसी श्रनुपात से पुरस्कृत करना 7 
“वर्गीकरण से तात्पयें है कत्तंव्यो एवं अपेक्षित योग्यताओो की समानता के 
आधार पर पदो को वर्गबद्ध करना ।”£ वर्गीकरण की परिभाषा इस प्रकार की जा 
सकती है कि “तुलनात्मक कठिताइयो एवं उत्तरदायित्वों के अनुसार पदसोपान 
(न्रा०ःधा०॥9५) के क्रम के पदो (20॥80079) को व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध तथा श्रेणी- 
बद्ध करना ही वर्गीकरण है ॥/ 
इस प्रकार लोक सेवाश्रो (270]० 52:५7८९७) को विभिन्न वर्गों, श्रेणियों व 
पदक़मो (07906$) श्रादि मे रखा जाता है | यह वर्गीकरण सरकार के सभी कर्म- 
चारियो का किया जाता है। वर्गीकरण सरकार के किसी एक विभाग (7069धा#- 
7787) श्रथवा ब्यूरो तक ही सीमित नही रहता है । सभी एक पदो का, चाहे वे सेवा 
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में कही भी हो, एक वर्ग बनता है। जब यह कहा जाता है कि लिपिको (0७7:8) का 
एक वगे है तो इसका श्रर्थ होता है सरकार के सभी विभागो के लिपिक, किसी एक 
विभाग श्रथवा ब्यूरो के नहीं । वर्गीकरण किसी भी विभागीय श्राधार पर कर्मचारियों 
का नहीं किया जाता, बल्कि यह तो सामान्य कत्तंव्यो तथा उत्तरदायित्वों के आधार 
पर पदो (7097०॥$) का किया जाता है । एक से ही ककत्तंब्यो तथा उत्तरदायित्वों 
को वहन करने वाले पद एक से ही वर्ग मे रक्‍खे जाते हैं । 
वर्गोकरण की रीति 
(९८०05 00 (!955709#0॥) 

प्रदन॒ यह है कि पदो को किस प्रकार वर्गक्कित किया जाये ? रीति यह है कि 
प्रत्येक पृथक पद से सलग्त कतेव्यो के सम्बन्ध मे, और सगठन की उस इकाई मे, 
जिसमे कि वह पद स्थित है, उसके स्थान के सम्बन्ध में तथ्यों (78०४७) का सग्रह किया 
जाना चाहिये। इन तथ्यों का सग्रह करने के पदचात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ पदो को ऐसी 
श्रे शियो में वर्गीकृत किया जाना चाहिये जिनमे कि एक ही प्रकार के कर्तव्यों तथा 
उत्तरदायित्वो को सम्पन्न करने वाले पदधारी (7700770०75) सम्मिलित हो, जिससे 
उनको एकसा ही प्रतिफल (207779५॥7&४707) दिया जा सके और उनके चुनाव 
($८७८४०॥) के लिए एक सी ही परीक्षाओं की पद्धति को श्रपनाया जा सके । 
प्रत्येक पद का पृथक्‌ से भ्रष्यपन किया जाना चाहिये और पदधारियो का ऐसे वर्गों मे 
विभाजन तथा उप-विभाजन किया जाना चाहिये जिनमे कि वे पद सम्मिलित किये 
जायें जो कि कतेव्यो, उत्तरदायित्वो तथा अपेक्षित योग्यताश्रो में लगभग समान हो । 
पद-वर्गकिररणत के लिये जो सिद्धात मार्ग-दर्शक का कार्य करते हैं, वे निम्नलिखित है- 

(क) एक सी ही व्यावसायिक प्रकृति वाले सभी पदो को एक सी ही श्रेणी 
में एक साथ वर्गीकृत कर लिया जाना चाहिये , ऐसा करते समय विभागीय स्थिति 
(06फथाणएशा॥ 008007) पद के वतंमान नाम अथवा प्रतिफल, या श्रन्य किसी 


ऐसे तत्व की प्रवाह नही की जानी चाहिये जो कि व्यवसाय की प्रकृति में न पाया 
जाता हो , 


(ख) किसी भी पद मे काये या व्यवसाय की प्रकृति का निर्धारण उस पद से 
सम्बद्ध कतंव्यो एबं उत्तरदायित्वों तथा उन योग्यताओ (0७०॥॥०४४०॥5) के द्वारा 
किया जाना चाहिये जो कि एक नये नियुकतार्थी (4970077/०6) को उस पद के कार्य॑- 
सम्पादन के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो , 


(ग) किसी भी पद के वर्गीकरण मे वर्तमान पदधारी की सेवा की श्रेष्ठता 
की मात्रा का या किसी ऐसी योग्यता का जिसे वह धारण करता हो या न करता 
हो, अथवा उसके व्यक्तित्व (?८5०थ५ा४) पर आधारित श्रन्य किसी भी तथ्य का 
विचार नही किया जाना चाहिये ।” 

पदो के श्राधार पर वर्गों ((0855८५) की व्यास्या करने के पदचात्‌ एक विशिष्ठ 
वर्ग के पदधारी के लिए न्यूनतम योग्यतायें निर्धारित कर दी जानी चाहिये । इस 
प्रकार सिविल अथवा असेनिक सेवा के सभी पदो का उपयुक्त श्रेणी तथा वग्गं मे 
बटवारा कर लिया जाना चाहिये । 
हि 
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पद-वर्गीकरण के लाभ 
(20पथश्ना4872९५ ए ?0डा707-(]॥5शघाी८शाा०प्त) है 
पद-वर्गीकरण का आन्दोलन “समान कार्य के लिए समान वेतन (उिदप्था 
००9५ (० €धृण४ फ्०7६८) की माँग के साथ प्रारम्भ हुआ । एक ही प्रकार के कार्य 
सम्पन्न करने वाले और एक से ही प्रकार के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने वाले 
कर्मेचारी प्रतिफल ((०॥रएथ5०7०४) की एक सी ही दरो की माँग करते थे । पद- 
वर्गीकरण का उद्देश्य यह था कि सरकार के भिन्न-भिन्न अभिकरणो (&8०7०८४) मे 
एक से ही काम के लिए दिये जाने वाले प्रतिफल की भिन्न-भिन्न दरो के श्रत्याय को 
समाप्त किया जाये । पद-वर्गीकरण को उचित तथा न्यायपूर्ण व्यवहार का प्रधान 
स्रोत (३००००) समझा जाता था । यह पक्षपात्त के विरुद्ध सुरक्षा का एक अस्त्र था । 
प्रारम्भ मे सम्रान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त पर आधारित होकर, 
अब इसने कार्मिक श्रथवा सेवी-बर्ग प्रशासन मे एक केन्द्रीय स्थिति प्राप्त कर ली है। 
बिना वर्गीकरण के किसी भी देश के कार्मिक प्रशासन मे भ्रम तथा श्रव्यवस्था प्रणा- 
लियो, परीक्षाओं, वेतन सूचियो (5887५ $जा०१ए९७) तथा पदोन्नतियों (?7070- 
0०७४) के लिये एक आ्राधार (8888) प्रस्तुत करता है। भर्ती की कुशलता, एक 
विवेकपूर्ण पदोन्नति व्यवस्था के निर्माण की सम्भावना, तथा विभिन्न विभागों मे कार्य 
करने वाले व्यक्तियों के साथ न्यायपुरं व्यवहार की आ्राशा समुचित वर्गीकरण पर ही 
निर्भर रहती है । पद-वर्गीकरण के कुछ अन्य लाभ निम्न प्रकार हैं 
(१) यह कर्मचारियों की भर्ती की समस्या को सुविधाजनक बनाता है। विभिन्न 
विभाग (70०7707०75) पहले इस बात का निश्चय करते हैं कि उन्हें एक विशिष्ठ- 
वर्ग के कितने कर्मेचारियो की आवद्यकता है और फिर भर्ती करने वाले अभिकरण 
(९९०:एणाएा० 28०7०५) को उसकी सूचना दे देते है । भर्ती-प्रभिकरण एक विशिप्ठ- 
वर्ग के कर्ंचारियों के लिये एक सी ही परीक्षाओं की व्यवस्था करता हैं । इन 
परीक्षाओं के पद्चात्‌ भर्ती अभिकरण “पात्र व्यक्तियों (ा?870:8) की एक सूची 
तैयार करता है और फिर विभिन्न विभाग “पात्र व्यक्तियो' की इस सूची मे से 
नियुक्तियाँ करते है । तिम्नलिखित उदाहररणा इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देगा | 
मान लीजिये भारत सरकार के पचास विभागो को आशुलिपिको (8॥20- 
8799॥28) की आवश्यकता है | यदि आशुलिपिको की भर्ती के लिये प्रत्येक विभाग 
अपनी-अपनी निजी परीक्षाओ की व्यवस्था करता है, तो इसमे दो बड़े दोप उत्पन्न 
हो जाते हैं | प्रथम तो ऐसा करना वडा महंगा पडेगा और उसमे समय काफी लगेगा, 
क्योकि आाशुलिपिको की भर्ती के लिये पचास विभागों को पृथक्‌-पृथक परीक्षाश्रो 
की व्यवस्था करती होगी। दूसरे, यह हो सकता है कि भिन्न-भिन्न विभागों भे 
परीक्षाओं (7८७७) का स्तर पृथक्‌-पृथक्‌ हो, और ऐसा होना अ्रनुचित तथा 
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श्रन्यायपूर्णा है । इन कठिनाइयो को दूर करने के लिए, सिविल-सेवा आयोग द्वारा एक 
परीक्षा ली जाती है और उस सामान्य परीक्षा के झ्राधार पर “पदो के योग्य! 
आरशुलिपिको की एक सूची तैयार करली जाती है । फिर, किसी भी विभाग की 
श्राशुलिपिको की माँग को इस सूची मे से पूरा कर दिया जाता है । पद-वर्गीकरण की 
व्यवस्था से भर्ती का कार्य बडा सुविधाजनक तथा सुगम हो जाता है। 


(२) पव-वर्गीकरण न्याय श्रौर समानता के श्राधार पर पदोन्नति की व्यवस्था 
की स्थापना करता है । कर्ंचारियो को पदोन्नति ([7०7०॥०॥) के नियमों व मार्गों 
का पता रहता है । एक विशिष्ट-वर्ग के कर्मचारी यह जानते है कि दूसरे विशिष्ट-वर्ग 
में उनकी पदोन्नति की जा सकती है | इससे श्रधिक कठिनाइयों, अधिक उत्तरदायित्व 
तथा अधिक सुविधाओ्रों वाले पदो के लिये की जाने वाली पदोन्नतियों मे व्यवहार की 
एकरूपता को प्रोत्साहन मिलता है । हु 

(३) पद-वर्गोकरण और प्रतिफल ((०79८०$४४४०४) के बीच एक गहरा 
सस्बन्ध पाया जाता है । वर्गीकरण “समान काये के लिये समान वेतन के सिद्धान्त 
के"आ्राधार पर वेतनो के मानवीकरण ($70शता2ट80०॥) को प्रोत्साहित करता 
है । इस प्रकार प्रतिफल पदाधिकारियों की मनचाही इच्छा पर निर्भर नहीं रहता | 
पद-वर्गीकरण पद के कार्यों, कठिनता की मात्रा, तथा उन कार्यों की जिम्मेदारियो 
के स्तर को निर्धारित करता है। कार्यो की प्रकृति का निर्वारेण करने के पदचात्‌ 
प्रत्येक वर्ग या श्रेणी के कर्मचारियों के लिये प्रतिफल की दरे निश्चित की जाती है ! 
कर्मचारी एक सी ही किस्म के कार्यों तथा उत्तरदायित्वों के लिए समान पारिश्रमिक 
(एरश्शाप्राशा॥7०॥) प्राप्त करते हैं। इससे एक उचित तथा व्यवसाय जैसी वेतन 
तीति भर स्पर्धायुक्त सेवा को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार प्रतिफल की दर तथा 
किये हुए कार के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो सकता है । 

(४) पद-वर्गीकरण व्यवहार फी समानता और प्रतिफल-दरो के मानवीकरण 
को प्रोत्साहन देता है । यह सरकारी सेवा मे अपने पद के प्रति सम्मान तथा सहयोग 
की भावना को प्रोत्साहन देता है जोकि कुशलता के लिये अत्यन्त श्रावश्यक होती है! 
इसमे कोई सन्देह नही कि कुछ विशिष्ट क्ंचारी अपने वर्ग अथवा श्रेणी के प्रति 
रोप प्रकट करते हैं परन्तु राज्य एक इतना बडा नियोक्‍्ता (/77फ09०7) होता है कि 
वह अपने सभी सेवकों से पृथक्‌ू-पृथक्‌ व्यक्तिश सौदे करने में श्रसमर्थ होता है। परद॑- 
वर्गीकरण लोक-सेवा मे सहयोग की भावना को प्रोत्साहन देता है ! 

(५) पद-वर्गीकरण बजट बनाने के कार्य फो सुविधाजनक बनाता है । एक 
विज्िप्ट-वर्ग के कर्ंंचारियो की सख्या के आधार पर बेतनो की गणनायें की जाती हैं । 
बजट-कार्यालय कमंचारियों के पद की' श्र णी के श्रावार पर उनके बेतनों की गणना 
करता है । हे 

(६) पद-वर्गोकरण भर्तो के लिए ली जाने वाली परीक्षाश्रो (7०5/5) के काय 
को सुविधाजनक बनाता है । परीक्षाओं के विपय अथवा परीक्षाओं की किसमें विशिष्ट- 
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वर्गों के लिये आवश्यक न्यूनतम योग्यताओ से सम्बन्धित होती हैं। अपेक्षित योग्यताओ 
तथा ली जाने वाली परीक्षाओं के वीच एक सम्वन्ध स्थापित किया जाता है। पद- 
वर्गीकरण भर्ती, प्रतिफल तथा पदोन्नति के कार्य को सुविधाजनक बनाता है और 
कमंचारियो के लिये सरकारी सेवा को एक स्थायी जीवनवृत्ति बनाने की प्रेरणा देता 


है । इस प्रकार वर्गीकरण के लाभों को सक्षेप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जा 
सकता है। 


(१) यह "समान काय॑ के लिए समान वेतन' के सिद्धान्त को लागू करके 
सेवाओं में नैतिकता की स्थापना को सम्भव वनाता है और इस प्रकार सेवाश्रों मे 
ग्रधिक अच्छे कार्य तथा अधिक प्रसन्न कर्मचारियों की उत्पत्ति करता है । 


(२) चूँकि चुनाव (8७९८४०४) का आधार प्रतियोगात्मक होता है श्रत 
उचित एव न्यायपूर्ण पदोन्नति सम्भव हो जाती है । 


(३) इसमे चूँकि प्रत्येक पद श्रथवा कार्य का विश्लेषण किया जाता है भ्रत 
प्रत्येक पद के लिए कर्मचारियों का उचित चुनाव करना सम्भव हो जाता है। 

(४) कर-दाता (7४४-789०7) को निम्नतर लागत पर श्रंष्ठतर सेवा प्राप्त 
होती है । 

(५) सेवाशो पर किये जाने वाले सरकारी खर्चों की जाँच-पडताल करता 
सम्भव हो जाता है, कर्मंचारियो की वढती हुई सख्या के सम्बन्ध से की जाने वाली 
गलतियों अ्रथवा पक्षपात को रोका जा सकता है ।? 


पद-वर्गीकरण कर्मचारियो, प्रबन्धकों, व्यवस्थापको तथा कर-दाताओञो के हितो 
मे वृद्धि करता है। पद-वर्गीकरण के लाभो के विषय में लिखते हुए प्रो० हरमन 
फिनर (प्ल॒ध्याक्ा प्गा7०) ने कहा कि सभी देशो का अनुभव बतलाता है कि ऐसे 
वर्गीकरण की कितनी अविक श्रावश्यकता होती है । विना वर्गों श्रथवा श्रेणियों 
के गणना ((थ०णे३४४०४०), तुलना ((०ग्रएशा«्म0) सापेक्षिक कर-निर्धारण 
(/59९55767(5) तथा मूल्याकन नही किया जा सकता, और एक लोकप्रिय शासन 
चबाने राज्य मे, विशेषकर वहाँ जहाँ कि सावंजनिक प्रचार के लिये तथा राजनैतिक 
अनिपुरो की सरकार के लिये आसानी से समके जा सकने योग्य तथ्यों एवं आकडों 
की आवश्यकता होती है, वर्गों अथवा श्रेशियों के ग्रभाव में नियन्त्रण ढीला पड 
जाता है “। सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण के द्वारा राज्य सेवा मे दुराई की मात्रा न्यूनतम हो 
जाती है।£ 

पद-वर्गीकरण व्यवस्था की कुछ हानियाँ भी हैं जिन्हे दष्टिगत रखा जाना 
चाहिये | वर्गीकरण हो जाने के पह्चात्‌ कर्मचारियों के नियत कततव्यों मे यदि 
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रेश४ ः लीक प्रशासन 


श्रस्थायी हेर-फेर भी की जाती है तो थे उसका विरोध करते हैं। वे अपने कर्त्तव्य- 
वरणुनों को कानूनी प्राधिकार के रूप मे प्रस्तुत करते हैं और केवल उन्ही कार्यों को 
सम्पन्न करते हैं जिन्हे करने के लिए उनके वर्ग बनाग्रे गये हैं इसके अतिरिक्त पद- 
वर्गीकरण व्यवस्था मे मनुष्य के वैयक्तिक गुण अपुरस्कृत ही रह जाते हैं। इसमे 
मनुष्य के साथ वस्तुओं के सहश व्यवहार किया जाता है । किसी विशिष्ट कार्य को 
सम्पन्न करते समय मनुष्यों के वैयक्तिक गुणों को पुरस्कृत नही किया जाता। इससे 
भ्रच्छी प्रतिभा तथा बौद्धिक योग्यता वाले व्यक्तियों मे भिराशा की भावना पैदा होती 
है और प्रशासन मे अकुणलता को प्रोत्साहन मिलता है । 

यदि पद-वर्गीकरण को प्रभावशाली बनाना है तो समय-समय पर इस पर 
पुनविचार करते रहना चाहिये। वस्तुनिष्ठ आ्राधार (09[०८४० 995) पर पदों 
का वर्गीकरण करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिये । कत्तंब्यो, उत्तर- 
दाय्रित्वों व विभाग के सगठन आदि की प्रकृति से सम्बन्धित तथ्य (78०५) प्रडनावली 
रीतियो (0४०४७०॥/शए०८ |(०(॥००५) द्वारा प्राप्त किये जाने चाहियें और फिर 
इन तथ्यों के आधार पर वर्गीकरण किया जाना अहिये । 


संयुक्त राज्य श्रसेरिका मे पद-वर्गीकिरण 
(20900 (855७४ ट३४४०ा वा 0९ शछाा६९१ 8(वए5 ण #॥९0ा९००) ६ 

सयुक्त राज्य अमेरिका में पहले लोक-कर्मचारियो के सम्बन्ध में बडा अ्रम 
तथा उनके वेतनों में भारी भ्रसमानताए वर्तमान थी । इस सम्बन्ध मे इतना अधिक 
अ्म पैदा हो गया था कि सन्‌ १६२० में पुनर्वगीकरण आयोग (7२6०।४४क०शा०7 
(00फ्राप्रा$07) ने यह रिपोर्ट दी कि “कभी-कभी एक साथ तथा एक सा ही कार्य 
करने वाले कर्मंचारियो को जिन दरो से वेतन दिया जाता है उनमे ५० प्रतिशत 
श्रथवा इससे भी अ्रधिक अन्तर होता है । प्राय ऐसा होता है कि श्रपेक्षाकृत श्रधिक 
कुशल कर्मचारियो को निम्न दरो से वेतन दिया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण 
दिये जा सकते हैं जबकि किसी अनुभाग ($6०८४०॥) का कार्य-भारी लिपिक अथवा 
सगठन का शन्‍्य कोई व्यक्ति उन कमंचारियों से भी कम वेतन प्राप्त करता है जोर्कि 
उसके निर्देशन (7076०0०॥) मे कार्य कर रहे होते हैं । "प्रतिवेदन (रिपोर्ट) मे 
हढ्तापूर्वक यह बात कही गई कि “अतिरिक्त उत्तरदायित्व के लिए उनको मिलते 
बाला प्रतिफल इस तथ्य में निहित होता है कि उसके श्रपेक्षाकृत उच्च वेतन भ्राप्त 
अधीनस्थ कर्मचारियों मे से कोई यदि त्यागपत्र दे, तो उस रिक्‍्त-स्थान को प्राप्त 
करने के सुअवसर उसे सुलभ हो जाते हैं। / आयोग के प्रतिवेदन से सन्‌ १६२३ के 
वर्गीकरण अधिनियम (0]9557#08007-#०) के बनाने की प्रेरणा मिली । इसके 
बाद समय-समय पर स्थिति पर पुनविचार किया गया और सन्‌ १६४६ के वर्गीकरर 
अधिनियम द्वारा एक सामान्‍य अनुसूची (00ा्यब्वं 5व््व्तणे०) (0 $) के लिए, 
जिसमे कि व्यावसायिक व वैज्ञानिक सेवा, लिपिक-वर्गीय, अश्ासकीय, राजकोपीय 
(&78८४) तथा उप-व्यवसायिक सेवाए सम्मिलित है और एक शिल्पिक ((8४79), 


जल का ++ 


“वर्गीकरण और प्रतिफल ३२५ 


रक्षक (?706०7४८) तथा अभिरक्षक अनुसूची ((ए४०पर्थ 8लाध्तण०) (070) 
के लिये, जिसमे कि सन्देशवाहक लडके व पारसलो की जाच करने वाले आदि की 
किस्म के कमेचारी सम्मिलित हैं, प्रतिफल की दरे (0०ए्रएक्षाइभा0 ॥268) 
निश्चित की गईं । इस प्रकार जो वर्गीकरण प्रचलित हुआ वह निम्न प्रकार है--- 

(१) व्यावसायिक और वैज्ञानिक (छशा्णकरडग्रार्त थाव इलाथापी०) , 
(२) उप-व्यावसाग्रिक ओर उप-वैज्ञानिक , (३) लिपिकवर्गीय, प्रशासकीय और 
सामाच्य कार्य सम्बन्धी , तथा (४) अभिरक्षितः श्रम ((ए४०व 9 ।800ण7) तथा 
यान्त्रिक (](८९०४०१००४) । 
ब्रिटिश सिविल-सेवा के विभिन्न वर्ग 
(॥6 7005 (855९६ ० 6 फिप्रााक एप 50श८26) 

ब्रिटिश सिविल सेवा के दो बडे वर्ग हैं श्रौद्योगिक (76ग्स्‍07७ तथा गैर- 
श्रौद्योगिक कर्मचारी गैर श्रौद्योगिक कमंचारियो का (जिन्हे कि सिविल सेवा प्रमुख 
कहा जा सकता है) निम्नलिखित राजकोषीय वर्गीकरण किया जाता है 

(१) प्रशासकीय (40गाप्ाआ।8096) वर्ग । 

(२) निष्पाढक अथवा कार्य-पालक (8%००ए०४ए७) वर्ग। 

(३) लिपिक तथा उप-लिपिक वर्ग । 

(४) मुदलेखन (79एञापड्ट) वर्ग । 

(५) निरीक्षक सेवी-वर्ग । 

(६) व्यावसायिक, वैज्ञानिक व तकनीकी-वर्ग । 

(७) गौण तकनीकी (७॥7णरा्वाए-€०ामाट्था) वर्ग । 

(८) तुच्छी तथो श्रभिसाधक-बर्ग (पाता 270 शथाफ्पर ५७) । 

(६) सन्देश-वाहक व ह्वारपाल आदि । 


भारत से सेवाझो का वर्गोक्तरण 
((]85५॥0९५४0०॥ ०0 50९४0९५ गा ॥ञत9) 
भारत में सेवाओ को निम्नलिखित वर्गों श्रथवा श्रेणियों मे रखा गया है 
(१) अखिल भारतीय सेवायें (8]॥ प्रात $आए्ा०७४), 
(२) केन्द्रीय (सघीय) सेवाये, प्रथम श्रेणी (0(8&$ 3), 
(३) केन्द्रीय (सघीय) सेवायें, प्रथम श्र णी (0888 ॥), 
(४) प्रान्तीय (राज्य) सेवाये, 
(५) विशेषज्ञ सेवाये (596ण०रशाऊ। 5७४१०८७), 
(६) केन्द्रीय सेवायें, तृतीय श्रेणी और 
(७) केन्द्रीय सेवायें, चतुर्थ श्वेणी, 
(८) केन्द्रीय सचिवालय सेवा (एल्ापवी इल्टाटंगाया $07४70८) प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रे शी । 


३२६ लोक प्रश्ामन 


श्रखिल भारतीय सेवाओी में भारतीय प्रद्यासन सेवा (! # 5), भारतीय 
पुलिस सेवा ([. 9 8 ) तथा भारतीय विदेश सेवा (] 7? 8) सम्मिलित है। यह 
भारतीय सिविल शअथवा श्रसैनिक सेवा का उच्च-वर्ग है। इसके पश्रश्चिकारियों की भर्ती 
सघीय लोक सेवा आयोग [एाणा ?ए७॥० 50८८ एण्माशाइशणा) हारा की 
जाती है ओर इनको भारत अथवा भारत से वाहर कही भी काम करने के लिये भेजा 
जा सकता है । होता यह है कि भारतीय प्रशासन तथा पुलिस सेवाओं के श्रधिकारी 
एक निर्धारित कोटे ([१:८८० १४०७) के झ्राधार पर विभिन्न राज्यों में बांट दिये 
जाते है । 

केन्द्र सरकार ((०गाए 00एणागगगर0) के श्रन्तगंत आमने वाली सेवाग्रो 
तथा पदो को चार वर्गों श्रथवा श्रे णियो मे विभाजित किया जाता है--प्रथम, द्वितीय 
तृतीय और चतुर्थ । 

प्रथम श्रे णी की केन्द्रीय सेवाप्रो के पदाधिकारी अपने-अपने क्रमिक विभाग 
(0क्क्षाशप्रष्पा:) मे ज्येष्ठ पदों (8ल्‍णाण 7085) पर रखे जाते है। वे भारत 
सरकार के अन्तर्गत केन्द्रीय सचिवालय, के तथा श्रन्‍्य प्रशासकीय पदों पर नियुक्त किये 
जाते हैं । इन सेवाओं के ्रधिकारियों की भर्ती (र०८ाण्पाग्राथा।) एक ऐसी सयुक्त 
प्रतियोगिता परीक्षा (00709॥720 0०॥रए७०0२७ +रशा॥॥8॥07) के परिणाम के 
आधार पर की जाती है जो कि सघीय लोक सेवा श्रायोग द्वारा श्रखिल भारतीय 
सेवाओं तथा प्रथम व द्वितीय श्रे णियों की सेवा के लिये प्रत्याशियों (2७0702/68) 
का चयन (9७७०४०॥) करने के लिये श्रायोजित की जाती है । निम्नलिखित सेवार्ये 
महत्वपूर्ण प्रथम श्रेणी की केन्द्रीय सेवायें (0858 (शाप $शए०८४) हैं । 

प्रथम श्र णी की केन्द्रीय सेवाओ्ो की वर्तमान समय, में सख्या २४ है, जिनके 
त्ताम इस प्रकार हैं (१) भारतीय लेखा-परीक्षण तथा लेखा सेवा [वशाताक्षा +00ीां 
धाते 8०००णा $2५0००), (२) भारतीय प्रतिरक्षा लेखा सेवा (॥70ाधा 28४0०९ 
#०00प78 $2०ए००), (३) केन्द्रीय इजीनियरिंग सेवा, प्रथम श्रेणी (एश्ागशे 
शिएष्लाव्शगा्० $टए।ए८ (४६७ ), (४) भारतीय सीमा शुल्क सेवा (ता (:0७8- 
(0798 $७9४००), (५) भारतीय डाक व तार विभाग की उच्चतर तार इजीनियरिंग 
तथा बेतार के तार की शाखायें, (६) सारतीय डाक व तार यातायात सवा प्रथम 
श्रेणी, (७) भारत का भू-गर्म सर्वेक्षण (05०0०ट्वाट्थभ 577ए०९ए ० पाता) प्रथम 
श्रेणी, (८५) भारतीय भ्रन्तरिक्ष-विज्ञान सेवा (वावाशा (७६४००7००ट्टाएथ। $2०९४0०) 
प्रथम श्र णी, (६) पुरातत्व विभाग (3086००श्टाल्य 798ए9शपगाथ), (१०) खान 
विभाग (|शाताट३ 796०एथ्ाप्रव्या) प्रथम श्रेणी, (११) भारत का जीव-विज्ञान 
सर्वेक्षण (2000टवा०वव ड्रएएए०४ रण प्ाता9), (१२) भारतीय भू-माप छिणए्टः 
णी ग709) प्रथम श्रेणी, (१३) भारतीय गिरजा विभाग सस्थान [फ्ावाशा 
ए०गेटआ2काएगी 2840गशापटय), (१४) भारत सरकार का राजनैतिक विभाग 
(एगापव्ग एच्एक्षातालां. ॒ 00एथपरणश्ां, . ण' ॥709), (१५) चिकित्सा 
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अनुसधान विभाग (४८१०४ ८5०४८ 06एशा०्ा०१) (भारतीय चिकित्सा सेवा 
(7 4 8) के अधिकारियो को छोडकर), (१६) भ्रफीम विभाग, (१७) बगाल 
विमानचालक सेवा (8०78४ 20०६ $७7५7०९), (१८) आय-कर सेवा ([700706 795% 
30५०९) प्रथम श्रेणी, (१६) सचिवालय सेवा ($6८ा९74६ 56५॥०७) प्रथम 
श्रेणी, (२०) वरिक-पोतीय प्रशिक्षण जलयान सेवा (]श८८०कवध७ ७४7० 
वाश्याव8$काए 5श०८) प्रथम श्रेणी, (२१ ) केन्द्रीय. राजस्व रासायनिक 
((०परपण 7२९ए०॥पर८5 (ाश्ाआ००।) प्रथम श्रेणी, (२२) रेलवे निरीक्षक-वर्ग सेवा 
(8फ्र8५ [०९००-४० $6ए०९), (२३) भारतीय डाक सेवा ([तठाभा 70504] 
५८५०९) प्रथम श्रेणी, और (२४) सामान्य केन्द्रीय सेवा (0क्कात्र् एथापको 
50707०6) प्रथम श्रेणी । 

उपयुक्त प्रथम श्रे णी की केन्द्रीय सेवाश्रो मे से प्रत्येक के (कुछ उन्तकों छोड़ 
कर जोकि अब श्रप्रचलित हो चुकी हैं) समवर्ती ((!०77०59०70॥स्‍8) एक-एक द्वितीय 
श्रेणी की सेवा भी होती है । 

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की केन्द्रीय सेवाश्रों मे क्रमण पहली “अ्रधीनस्थ' 
(87006796) तथा 'अवर' (]70ि70०7) सेवाये सम्मितित की जाती है । 

भारत सरकार ने अ्रभी हाल मे ही (१६५५) मे एक भारतीय सीमान्‍्त प्रशासन 
सेवा (ग्रताक्षा पापा 80ग्राप्राइा॥ाए७ $७४१००) तथा एक भारतीय वैज्ञानिक 
सेवा (ग्रता॥॥ $0०७7४॥0० 5८४7०) की स्थापना की है। अन्य अनेक केन्द्रीय 
सेवाओं के गठन के प्रस्ताव विचाराधीन (गग्रव॑ंत् एणराह्नत००४7०ा) हैं । ये सेवायें 
इस प्रकार हैं (१) केन्द्रीय चल सेवा (एके फ़ठा८छ 8७7४70०), (२ ) केन्द्रीय 
कृषि तथा पशु-पालन सेवा, (३) भारतीय राजस्व सेवा, (४) प्रतिरक्षा विज्ञान सेवा, 
(2७7०९ 56शा८6 56५7९००), (५) भारतीय इजीनियरिंग सेवा, (६) पुस्त- 
कालयाब्यक्षों की केन्द्रीय सेवा ((६पातव $टाएाएछ 0 क्‍.97487978), (७) भारतीय 
सूचना सेवा ([7क्‍७॥ [रक0ि74॥0॥ 5७४॥०८), (८) औद्योगिक प्रवन्ध सेवा, 
(६) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा, और (१०) आर्थिक तथा सार्यिकीय परामर्ज सेवा 
(8एणा०णाल थात॑ डथा5009] 30एा5079 56५06) । 

प्रथम श्र णी की प्रत्येक केन्द्रीय सेवा के समवर्ती एक-एक द्वितीय अं रणी की 
सेवा भी होती है। 

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की देन्द्रीय सेवायें अ्रधीनस्थ सेवाये हैं। इनमे 
लिपिक-वर्गीय ((]६४०8!) मन्त्रीय (४॥॥050७79), निप्पादक (#०८०ए०४८) श्रथवा 
वाह्य कतंब्यों (0000007 ०0 ०४८5) वाले पद सम्मिलित किये जाते है । 

कुछ वर्षों पहले तक, विभिन्न श्रेणियों की सेवाओं के बीच सेवा की अनेक 
शर्तों व दक्षाओं के सम्बन्ध में भिन्नताये पाई जाती थी और चतुर्थ श्रेणी (2/885 
[४) तथा अन्य श्र शियो के बीच तो विशेष रूप से निम्न बातो के सम्बन्ध में भारी 
अन्तर पाया जाता था निवृत्ति-वेतत अथवा पेन्शन (?७॥807) और सेवोपहार 
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(57909) की दरें, पेन्शन के लिए योग्य बनाने वाली सेवा ((0०४।४॥8 5४५08 
0ि एथ०]४0०॥), चिकित्सा सम्बन्धी लाभ (थिल्ताट्व 9छथा०ी५) तथा श्रवकाश 
([.०४५४०) सम्बन्धी श्रधिकार। निम्न थे णी के कर्मचारियो की सेवा-शर्तों में उत्तरीत्तर 
उदारता बनती जाने के साथ ही साथ अ्रवकाश (7.७४४८) व सेवा-निवृत्ति लाभो 
(१८४7०ग्राध (8 90०5) आदि के सम्बन्ध में विभिन्नताएं वास्तव मे कम हो गई 
हैं, और यदि कुछ छोटी-मोटी विभिन्नताए वर्तमान हैं भी, तो वे सब उच्च श्रे णियो 
के अनुकूल नही है. उदाहरण के लिए, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अ्रधिक 
उदार छुट्टिया तथा यात्रा-सम्बन्धी छूटें ((०॥८९४७०॥5) प्राप्त हैं श्रौर उनमे से वहु- 
सख्यक कर्मचारियों को श्रतिवयस्कता ($079थशाशएक्षाठ)) की अपेक्षाकृत ऊची 
आयु की सुविधा प्राप्त है ) भर्ती तथा सेवा की कुछ अन्य शर्तों के सम्बन्ध में अभी 
भी भिन्नताए वतंमान हैं जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है 

(१) जहाँ प्रथम श्रेणी की सेवाओ/पदो पर सम्पूर्णा प्रथम नियुक्तिया राष्ट्रपति 
(?7९४0०॥४) द्वारा की जाती हैं, वहाँ अन्य मामलो मे निम्न प्राधिकारियो ([.0छभ 
4पा077068) को ऐसी नियुक्तिया करने के अधिकार दे दिये गये है 

(२) प्रथम श्रेणी (2858 7) के सभी पद और द्वितीय श्रेणी के बहुत से 
पद राजपत्रित (गजठेड) होते हैं किन्तु अ्रन्य नही होते । 

(३) राष्ट्रपति प्रथम श्रे णी के लिए तो श्रनुशासनिक प्राधिकारी (980- 
एएएक५ 2धा॥००७) और द्वितीय श्रेणी के लिए भ्रपील सुनने वाले प्राधिकारी 
(3979॥806 ४०४०9) हैं किन्तु तृतीय और चतुर्थ श्रेणियो के लिए अनुशासनिक 
तथा अपील प्राधिकारी श्रधिकतर विभागाध्यक्ष (छल्‍्यत ण ए9वएथशप्णथा) भ्रथवा 
उनके अन्तर्गत काम करने वाले अविकारी होते हैं । 

(४) जबकि प्रथम श्रेणी तथा हवितीय श्रेणी सेवाओ/पदो की सीधी भर्ती 
सघीय लोक-सेवा आयोग के परामझशश मे की जाती है (बछतें कि किसी भी सेवा भ्रथवा 
सेवाओ के इस प्रतिवन्ध मे विशेष रूप से मुक्त कर दिया हो) किन्तु तृतीय श्रेणी 
ओर चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं के सम्बन्ध मे ऐसा सामान्‍य नियम नहीं है । 

वर्गीकरण का अन्य आधार राजपत्रित (682०६०१) तथा ग्रराजपत्रित 
(ए०-2०2०४८०) श्रे णियो का है । उन सब पदो को राजपत्रित अथवा गजटेड कहां 
जाता है जिनके पदधारियो के नाम नियुक्ति, स्थानान्तरण, पदोन्नति तथा सेवा-निवृत्ति 
आदि के सम्बन्ध मे राजपत्र अथवा सरकारी गजट मे प्रकाशित किये जाते हैं। 
सामान्य तथा प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी राजपत्रित श्रेणी (022०० ०४४७) हैं । 
ग्रराजपत्रित पद वे होते हैं जिनके पदधारियों के नाम इस प्रकार सरकारी गजट मे 
नही छपते | तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कमंचारी अराजपत्रित होते हैं । 

' उपर्युक्त वर्गीकरण व्यवस्था की मुख्य आलोचना यह है कि यह वर्ग-भेद की 
भावना, उत्पन्न करती हैं और यह एक प्रकार की जाति-प्रथा है जोकि किसी विशिष्ट 
वर्ग को अवश्य सन्तुष्ट कर सकती है किन्तु सिविल सेवकों के सुगम व सहकारिता- 
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पूरे कार्य-यचालन के लिए यह खतरनाक है। वेतन आयोग (९४५४ (०गागाइथ०78) 
ने वर्गीकरुग की इस पद्धति के उन्मूलन की सिफारिश की | वेतन आयोग ने कहा कि 


“ापुकत्रित साक्षिया इस वर्गकिर्ण के उन्मूलन के पक्ष मे है। इसके उन्मूलन 
के पक्ष में मुख्य श्राबार यह प्रस्तुत किया जाता है कि इससे कोई ऐसा व्यावहारिक 
उद्देब्य पूरा नहीं होता जोकि इसके विना पूरा न हो सकता हो और दूसरी ओर, 
इसका एक अस्वस्थ मनोवैज्ञानिक प्रभाव पइनता है। हम (ध्गयोग के सदस्य) इस 
विचार से सहमत है। हमस तो महत्व इस बात को देने है कि सिविल-सेवकों में यह 
भावना पैदा की जाये कि वे सव एक सर्वमान्य लोक-सेवा से सम्बन्ध रखते हैं, और 
वर्गीकरण की कोई नी पद्वति या नाम-सूची (प०07॥थ॥०४/पा८) ब्रघवा लोक-कर्मचारी 
प्रद्यासन क्रा कोई भी रूप या लक्षर, जिसके द्वारा कि ऐसी भावना के विकास में 
बाघा पहटने की सम्नावना हो - चाहें उस वाघा की रात्ना कितनी ही कम क्‍यों न 
हो--हमारे विचार से समाप्त कर दिया जाना चाहिये, जब तक इससे कोई ऐसा 
व्यावहारिक उच्ेच्य न पूरा होता हो जोकि इस व्यवस्था के अ्रभाव में यथप्ट रूप में 
पूरा न हो सका हो । उन देशो सहित, जिनमें कि एक वडा तथा जटिल सिविल 
सेवा संगठन प्रचलित है, अन्य देशों ते थी यह आवश्यक नहीं समझा है कि वे अपन 
सिविल सेवा पद-क्रमों (20०5) तथ्य व्यावसायिक संगठनों पर हमारे जैसा एक 
विस्तृत वर्गीकरण लादें, और हम यह नहीं समझते कि यद्दि इस विचाराधीन 
वर्गीकरण को छोड दिया जाये तो भारत के लिए कोई गम्भीर कठिनाई उत्पन्न हो 
जायेगी 


बेतन आयोग का उपर्युक्त हृष्टिकोर सही नहीं है। कर्मचारियों के बीच 
अन्तर तो रखना ही पदता है | हम वर्गीकरण व्यवस्था को इस कारण नहीं छोड 
सकते क्योंकि कुछ कर्मचारी अपने में हीनता की भावना ([शि।077 ००7॥एॉ०) 
का अनुभव करते हैं। पद-वर्गीकरण के विना प्रशासन की कोई भी वैज्ञानिक व्यवस्था 
कायम नही रद्र सकती । 





भारतीय वर्गीकरग की एक अन्य महत्वपूर्ण श्रालोचना यह है कि प्रथम व 
द्वितीय श्रेणी के बीच का भेद मिटा दिया जाना चाहिए । द्वितीय श्रेणी की सेवाओं 
का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन आराम तौर पर यह कहा करते है कि द्वितीय 
श्रे णी समास्त कर देनी चाहिये और इस थे णी में इस समय जो सेवाश्रों त्था पट 
हैं उतको सम्बन्वित प्रयम श्रेग्गी की सेवाग्रों के टाचे मे ही सम्मिलित कर लेना 
चाहिये और उसी के अनुसार उनको पान्श्रेमिक भी दिया जाना चाहिए | प्रथम तथा 

द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के बीच अन्तर की समाप्ति के सम्बन्ध में मुख्य तक यह 
हैं कि द्विदीय श्रेणी के पदाविकारियो को वही कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व सौंपे जाते 





[. (०ए्राग्माइडा07 ० सावुप्राज 0 स्ाणए्राध्गाड ब्ात ८0ाताप्रणा5 ता इछाण0० रण 
(टाएदो (७0एश्टाप्रगाटगप हए9॥092:5 957-59 (९९००६ ए०श 64 47049, 97 562 


हे 


३३० लोक प्रशासन 


हैं जोकि प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियो को कनिष्ट वेतनक्रम (उप्प्रणा 5०४७) में 
सौंपे जाते हैँ । इस श्रालोचना के उत्तर मे यह कहा जा सकता है कि यह भेद जारी 
रहना चाहिये क्योकि द्वितीय श्रेणी की सेवाओं के बहुसख्यक अधिकारियों की सीधी 
भर्ती ([ज८० 76०पाग८्य) नहीं होती श्रौर द्वितीय श्रेणी के ऐसे सब रिक्त स्थान 
तृत्तीय श्रेणी के श्रधिकारियो की पदोन्नति के श्राधार पर भरे जाते हैं। इस प्रकार 
जहाँ द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियो के तथा प्रथम श्रेणी की कनिष्ट शाखा (प्रात 
णएध्याणी) के पदाधिकारियों के कर्त्तव्य तथा उत्तरादायित्व एक से हैं, वहा उनके 
पारिश्रमिक (रथगापधाला4०ा) तथा उनकी पदस्थिति (8890$) में पाई जाने वाली 
विभिन्नता को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है कि प्रथम श्रेणी के 
पदाधिकारियो की भर्ती उच्चनर पदो के सभालने के लिए की जाती है, श्ौर इसी 
श्रेणी के कनिष्ट वेतनक्रम वाले पदों (>ण्णा0ा 5०७।४ 905$) का उद्देश्य केवल यह 
होता है कि वे पदाधिकारियो के लिए प्रशिक्षण के आधार के रूप में (485 धब्या।्ाह 
87070) कार्य करे और उनको उन उच्चतर उत्तरदायित्वों को वहन करने के योग्य 
वना दें जिनके लिये उनकी भर्ती की गई है। इसके वियरीत, द्वितीय श्रेणी के 
पदाधिकारियों की भर्ती चाहे वह पदोन्नति द्वारा की जाए अ्रथवा सीघे ही, उस पदक़म 
(07906) के कतंव्यों को सम्पन्न करने के लिये की जाती है जिस पर कि उनकी 
नियुक्ति की जाती है । 

वरादाचेयिर श्रायोग (५श्ाबत8०ीश्ाक्षा (!णाप्रगराइ807) ने इस प्रश्न की 
काफी गहराई के साथ जाच की । इस सम्बन्ध मे आयोग के कुछ सदस्यों का जहाँ 
यह विचार था कि द्वितीय श्रेणी की सेवाओ्ो मे उन सभी पदो का, जिनके कत्तंव्यो 
तथा प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियो के कर्त्तव्यो मे कोई श्रन्तर न हो, प्रथम श्रेणी 
के कनिष्ट वेतनक़म मे विलय कर दिया जाना चाहिए, वहा अधिकाश सदस्यों का 
दृष्टिकोण, आयोग के अपने ही शब्दों मे, निम्नलिखित था 

“तथापि भ्रधिकाश सदस्यो का भुकाव इस श्रोर था कि दोनो श्रेस्णियो को 
कायम रखना वाड्छनीय है , किन्तु उन विभागो (70०एथाणाण॥ं) मे, जहाँ किया 
तो भर्ती की रीति के कारण श्रथवा प्रथम और द्वितीय श्र णी के पदाधिकारियो द्वारा 
क़मिक रूप में सम्पन्न किये जाने वाले कर्त्तव्यों के महत्व के बीच अन्तर करने की 
कठिनाई के कारण दोनो श्र णियो के वीच भेद करना श्रावश्यक न हो अथवा सम्भव 
न हो, वहाँ इस द्विमुखी वर्गीकरण को समाप्त किया जा सकता है शऔर दोनो श्रेणियों 
के साथ एक राजपत्रित सेवा (0822/60 8९९०९) के रूप मे व्यवहार किया जा 
सकता है ।” 

इस प्रकार, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के बीच का भेद वरावर जारी रहना 
चाहिए ।* हि; ,5 आव की नमी सा जल मम जज 

] विस्तृत अध्ययन के लिये नेचन आयोग की १६५७-५६ की रिपोर्ट के 
अध्याय १३ तथा श्ड मे पृष्ठ १३६ फि, कब कि 


वर्गकिरण और प्रतिफल 


हे 


पद-वर्गीकरण (?0क्ञात07-(८]959गएशथाणा) में भव्प्यि में परिवितंत तभी 
क्या जाता चाहिये जबकि नयपे तब्यों (8०८5) आए नई परिस्थितियों की दृष्टि से 


च् 


ऐसा परिवर्तन करना आावच्यक हो । 


प्रतिफल 
((07][0075900॥) 


वेवन (295 ) अथवा प्रतिफात ((०7आए०ए5थ7०)) का महत्व प्रत्येक कर्मचारी 
के लिए बहूत अधिक होता है । चूँकि वेतन ही कमंचारी (&॥9]09०6) का एकमात्र 
आय दा ज्ोत होता है अत इस पर ही उसका रहन-सहन का स्‍तर (8ाशात॑शात॑ ०0 
परागड़) तथा सामाजिक प्रनिप्ठा निर्भर रहती है। मनुप्य उस बेनन के आधार पए 
ही अपनी जीवनवुत्ति ((४८८४) का चुनाव करना है जिसकी कि उसे प्राप्त होने की 
आशा होती है । लोग इस कारण अपने पदों मे परिवर्तत कर तेने हैं चूंकि अन्य एद 
उनके लिए उच्चतर वेतन-क्रम ( 0989५ 5००।४६) प्रस्तुत करते है । अत बह स्पष्ट 
कि सरकार द्वारा दिया जाने वाला वेतन इतना एग्यप्ल होना चाहिये कि वह योग्य 
व गुणों वाले व्यक्तियों को आकपित कर सके । 








एक लोक सेठा में सामान्य बेतन-स्तर वया होला चाहिए यह एक बडा 
जटिल प्रवन है । सरकारी कर्मचारियों के वेतन-क्रम के निर्गास्ण ने अनेक विचार एव 
तत्व महत्वपूर्ण माग अदा करते है । उनमे से कुछ तत्व निम्नलिखित हैं 


(9?) कुछ लोगों का विब्वास है कि लोक सेवा (?एछ॥८ 5शश०७) में वेत्न- 
क्रम ऊचा होना चाहिये | अपने कर्मचारियों को उच्चतर वेतन देकर सरकार आरार्दर्ण 
नियोक्‍्ता' (४०१७ €ण.ण0एट८टा) के छत में काय्र करेगी और इस प्रकार निजी 
ब्यवसायियों (शाएश८ 9एथा८8आथा) को नेतृत्व प्रदान करेगी। फिर, सरकार 
सर्वोत्तम गुणो ठाले व्यक्तियों को केवल तभी आकर्षित कर सकती ह जवकि वह 
निजी छेत्र (ाएश०८ 5९८०7) के सर्वश्रे प्ठ नियोवता से भी अधिक वेतन देने की 
व्यवस्था करें । 

(२) इसके अतिरिक्त, सरकार कर्मचान्यो के उत्तरदायित्व (२८४००7७- 
छा06७) ही अविक प्रतिफल की मसाग की प्रेरणा देने वाले होने है तथा सरकारी 
पढो में प्रवेश करने के लिये वाड्छित योग्यवाये भी सामान्यत उच्चतर होती है। अत 
योग्य व पात्र ((एथ॥॥४०) व्यक्ति लोक सेवाओं मे प्रवेश के लिये प्रतियोगिता कर 
सकें, इसके लिये आवच्यक दे कि उनके वेतन-क्रम इतने पर्याप्त शो कि जिससे लन्तकी 
दैनिक आवध्यकताओं की पूर्ति हो सके और उनको अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त 
हो सके । यदि सरकारी सेवा को एक जीवनवृत्ति बनाना है तो यह जनरी है कि 
इसके कर्मचारियों की भौतिक आवश्यकताए समुचित रूप से सनन्‍्तुप्ठ हो। वेतन-क्तम 
इतने पर्याप्त होने चाहियें कि उनसे कर्मचायों की आवच्यकताए पूरी हो सकें । 


३२३२ लोक प्रशासन 


चेतन-क्रम का निईचय श्राथिक तथा सामाजिक वातों के श्राधार पर किया जाना 
चाहिये । 


(३) सेवा की शदार्तों एव लाभो के ढाचे का निर्माण्ण इस प्रकार किया जाना 
चाहिये कि जिससे विभिन्न स्तरो पेर श्रावश्यक श्राहंताओ (0प्रध9र०४०75) तथा 
योग्यताओ (७&७॥]28) वाले व्यवितयो की भर्ती के विषय में निश्चित क्रिया जा सके 
भ्औौर उनको कुशल बनाये रखा जा सके । 


(४) सरकारी कर्मचारियों के वेतन क्रम ऐसे होने चाहियें कि बाहर के 
व्यवसायो मे दिये जाने वाले पारिश्रमिक की दरो से उनकी स्पष्ट तुलना की जा सके । 


(५) उपभोक्‍ता कीमतो का स्तर (०४९ ० ८078णा767 [॥70९8) उन तत्वो 
मे से एक है जो कि सरकारी कर्मचारियों के पारिश्रमिक की दरो के निर्धारण से 
सम्बन्ध रखते हैं । 

(६) काये के निष्पादल में काम श्राने वाले अनुभव (#79थ९०॥0८७), प्रवीणता, 
तथा उत्तरदायित्व की मात्राओ्रो का ध्यान रख कर ही प्रतिफल ((०779७॥5807) 
में घट-बढ की जानी चाहिये | यदि कार्य श्रधिक जोखिमपूर्ण (7२5/:9) है तो वेतन- 
क्रम ऊचा होना चाहिये । 

(७) वेतन-क्रमो के निर्धारण मे एक महत्वपूर्ण तत्व है समान कार्य के लिए 
समान वेतन । वेतन-क्रम मे पक्षपात के आधार पर व्यक्षित-व्यक्ति के बीच विविघताये 
(शैथा०४०॥9) नही होनी चाहिये । 'प्रतिफल या प्रतिकर पद के अनुसार मिलना 
चाहिये व्यक्ति के अनुसार नही ॥/ 

(८) निर्वाह-खर्च (00% ० ॥शग8) एक ही देश के श्रन्तर्गद प्रदेश-प्रदेश में 
भिन्न-भिन्न होता है। श्रत कर्मचारियो को प्रतिफल देते समय प्रादेशिक (२०६०४) 
तथा स्थानीय (१,0०४)) विविधताश्रों को भी दृष्टिगत रखा जाना चाहिये । 

इस प्रकार वेतन-क़मो (289 5८४९४) का निर्धारण करने मे अनेक विचार- 
णीय बातो का ध्यान रखा जाता है। इसके निर्धारण मे कोई भी एक तत्व निशायिक 

(7८०आए७०) भाग अदा नहीं कर सकता । उन सभी आयोगो तथा व्यक्तियों ते, 
जिन्होने कि सरकारी कमंचारियो की प्रतिफल की समस्या का अ्रष्ययन किया है, ईन 
तत्वो के सयुक्तिकरण पर ही जोर दिया है । 

देश में, लगभग तीस वर्षों से वेतनो का जो श्राधारभूत ढाचा (88श0० शापए०- 
पा) प्रचलित है वह शाही आयोग (रि०एव३३ 007रशग्रा5श07) द्वारा, जिसकी अध्य- 

क्षता लाडे इसलिग्टन ([.09 वद्ञाष्टा०्0) ने की थी, भारत मे लोक सेवाञो 
(१६१२-१५) पर दी गई सिफारिशो के ही श्रनुरूप है और उन सिफारिशों के प्रतिरूप 
(?४४८०) मे जो सिद्धान्त अन्तर्निहित हैं उनका वर्णन इसलिंगटन श्रायोगर ने निम्त 
प्रकार किया था 


222 कि लक कल पल मल लक मम सप 
 एच्ा9 49 ए तीशा रि९ए००णा। 


वर्गीकरण और प्रतिफत ३३३ 


“इसका एकमात्र सुरक्षित सिद्धान्त यह है कि सरकार अपने कर्मंचारियो को 
इतना, और केवल इतना ही, वेतन दे जितना कि उचित प्रकृति एवं चरित्र वाले 
व्यक्तियों की भर्ती के लिए आवद्यक हो, और जिसके द्वारा वे सन्तुप्टि तथा प्रतिष्ठा 
की ऐसी मात्रा कायम रख सके जोकि उनको प्रलोभनी से बचाये, तथा उन्हे सेवाकाल 
तक कुशल बनाये रखे | अत जब हमने कीमतो में होने वाली वृद्धि का ध्यान किया 
है, हमने कोई भी सामान्य सिफारिश इसके आधार पर नहीं की है | जहाँ हमने वेतन 
के परिवर्तनों की सलाह दी है वह इस कारण कि पारिश्रमिक की असमानताओ को, 
जो कि कार्य-कुशलता के लिए हानिकारक होती है दूर किया जा सके , उन श्राज्ाओं 
को पूरा किया जा सके जो कि सरकार के द्वारा पहले की गई घोषणाओों पर न्यायो- 
चित दृष्टि से ग्राघारित हैं , और भर्ती मे सुधार किया जा सके, क्योकि भर्ती की 
वर्तमान शर्तें सन्‍्तोषजनक कामिक-वर्ग को प्राप्त करने की दृष्टि से अपर्याप्त 
नही हैं ।” 

भारत मे उच्चतर सिविल सेवाश्रो (१६२३-२४) पर नियुक्त किये गये शाही 
आयोग ने भी, जो कि ली आयोग (7,०७ (१०777755707) के नाम से विख्यात है, इस 
सिद्धान्त के साथ पूर्णा सहमति प्रकट की । 

वरादाचेरियर आयोग (फ््वाइत8णाबा॥ए (त्ग्राग़ाइशणा १६४६-४७) ने 
वेतन निर्धारण के सिद्धान्तों की फिर से जाच की और (उनके प्रतिवेदन का अनुच्छेद * 
४४) वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा 

“वे सामान्य दौक्षरि[क योग्यतायें जिनकी प्रत्याशियों ((थ्शातात&८०४) से आ्राशा 
की जाती है तथा साथ ही वे विशिष्ट योग्यतायें व प्रशिक्षण (पर्चा) 
विशेष पदाधारियो के लिए आवश्यक होते हैं, विचारणीय बाते अवश्य हैं। परन्तु 
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात्त पद के कार्यो एव उत्तरदायित्वों की प्रकृति है । एक 
पदधारी (ल्रणत० ० &7 ००७) को अ्रपना स्तर तथा गौरव कायम रखने के योग्य 
बनाने की श्रावश्यकता पर अत्यधिक जोर दिया गया है | यद्यपि इस प्रजातन्त्रीय युग 
में किसी जादू के डन्डे से ऐसा नही किया जा सकता, परन्तु इसकी पूर्रातया उपेक्षा 
भी नहीं की जा सकती । कुछ पदाधिकारियो ने लोक-कर्मचारियो को प्रलोभन से दूर 
रखने को आवद्यकता पर जोर दिया है , यह बात सत्य है, बशर्ते कि इसका अभिप्राय 
ययोचित रीति से उनको न्यूनता अथवा श्रभाव से ऊपर रखना हो । परन्तु इस बात 
को हढता से स्वीकार करना तो बहुत ग्रधिक होगा कि ऊचे वेतन ही अ्रष्टाचार के 
विरुद्ध पूर्णों सुरक्षा के साधन हैं । जहाँ यह वात सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है 
कि बाजार मूल्य की कसौटी (](०7७- ४०४७९ ४०७.) सदा ही उपलब्ध नहीं हो 
सकता और यदि यही कसौटी पूरो रूप से लागू की जाये तो उचित भी नहीं होगा--- 
उचित एवं तकंपूर्ण वात केवल यही है कि जहाँ तक भी व्यावहारिक हो, सिविल सेवकों 

के कुछ वर्गों के वेतन की दरो तथा तुलनात्मक बाहरी दरो (॥२४७७) के बीच एक 
“उचित सापेक्षिता” (कथा 7०थपएाए) कायम रखी जानी चाहिये और समानता 


३३६ ु लोक प्रशासन 


सेवाओ्रो से बाहर रखे जाते हैं, परन्तु शायद इस प्रकार अनेक योग्य व बुद्धिमान व्यक्ति 
भी बाहर रह जाते है ।”? 

लूट-प्रणाली द्वारा निर्माण किये गये वातावरण को शान्त करने के साथ हरी 
साथ, भर्ती के सम्बन्ध मे फिर जोर इस बात पर दिया जाने लगा कि लोक सेवाश्रों 
के लिए स्वेश्नष्ठ तथा सबसे योग्य व सूक्ष्म (८0779००४॥ व्यक्ति प्राप्त किये जायें। 
निरचयात्मक भर्ती (?०झ्रधए6 7९णण्रपा८्व) से आशय है कि कामिक-वर्ग के चुनाव 
करने वाला श्रभिकरण (/४०7०५) सक्रिय होकर सर्वोत्तम व्यक्तियो की खोज करेगा 
और वह इस बात का तथाशवित प्रयत्त करेगा कि लोक सेवाओं के लिए सबसे 
अधिक योग्य (806) तथा सर्वोत्तम अहंताओ्रों वाले (0००60 ) व्यक्तियो को 
आकर्षित किया जाये | निश्चयात्मक भर्ती मे जोर इस बात पर दिया जाता है कि 
सर्वोत्तम अ्रहताओं वाले प्रत्याशियों (86७६ धु०४॥०6 ८७०त2७७) की तीक्रता से 
खोज की जाये और ऐसा करने के लिये कर्मचारियों की प्राप्ति के 'सबसे अधिक 
समर्थ व शक्तिशाली स्रोतो (350५:०७७) की शोर ध्यान केन्द्रित किया जाएं। सबसे 
अधिक ऊची योग्यताओ व अहँताओ्रो वाले कासिक-वर्ग को आकर्षित करने के लिये 
नई-नई विधियाँ अ्पनानी पडती है । भर्ती के कार्यक्रम की योजना इस प्रकार बनानी 
होती है कि केवल योग्य व पात्र व्यक्तियो को ही प्रतियोगिता मे सम्मिलित होने की 
अनुमति दी जाये। 
भर्तो की समस्याएं 
(?7क्ाशाछ ० रिेट्टाप्राताशा) 

लोक सेवाओं के लिए योग्य व सूक्ष्म व्यक्तियो को प्राप्त करने के सम्बन्ध में 
अनेक समस्याये उठ खडी होती हैं जोकि निम्नलिखित हैं 

(१) सरकारी कर्मचारियो की भर्ती कहाँ से की जाये, अर्थात्‌ क्या सभी 
भर्तियाँ बाहर (00806) से की जायें श्रथवा विभाग (9०9शा0०7००) के अन्दर से 
ही ? समस्या सीधी भर्ती बनाम पदोन्नति द्वारा भर्ती (फल एल्लएागशा। 
# शक पेपर 99 ?070007) की है। 

(२) भिन्न-भिन्न पदो के लिये विभिन्न कर्मचारियो की श्रपेक्षित योग्यताये 
अ्रथवा अहंताए (०घपाा०१०-(००४॥॥०७४०75) क्‍या हो? 

(३) प्रत्याशियों की योग्यताझो का निर्धारण किस प्रकार किया जाए ? इससे 
(क) परीक्षाओ्रो (5/07779#075), (ख) मौखिक व लिखित परीक्षणों (0)र्बा 
आापरा ०) (655) (ग) भत्याशियों के व्यक्तित्व (?७६०॥५व५) की जाँच के लिए 
साक्षत्कारो ([पर/धशा०४४) और, (घ) प्रत्याशियो की बुद्धि त्था दृष्टिकोण की जाँच 
करने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों (?5५०००ट्टा०्श ६०७४६) की समस्या उत्पन्न 
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होती है । प्रश्न यह है कि ये परीक्षाएं किसी विशिष्ट पद के लिए विशिष्ट प्रत्याशी 
की योग्यताओं के निर्धारण मे कहाँ तक सफल हो सकती हैं । 

(४) इन योग्यताशो अथवा अहँताओरों का निर्धारण करने के लिए किस 
प्रकार के अभिकरण (/७2०॥००७) की स्थापना की जाए और वह अभिकररणा किस 
प्रकृति का होना चाहिए ? 

ये भर्ती की अनेक महत्वपूर्ण समस्याये हैं। अब हम एक-एक करके इनकी 
विवेचना करेंगे 

(१) भर्ती की रीतिया (]४७८क्‍00$ ० [२०८ाणांग्राआ)--सेवा के श्रन्दर 
से अथवा पदोन्नति द्वारा भर्तो बनाम सेवा के वाहर से श्रथवा सीधी भर्ती । 

सरकारी कर्मचारी-वर्ग की भर्ती दो तरीको से की जाती है एक तरीका है 
सीधे खुले वाजार से कर्मचारियो की भर्ती करना | इसे सीधी भर्ती (06८ 
ए०टापाणाशा)) कहा जाता है। दूसरा तरीका यह है कि कर्मचारियो की एक पद से 
दूसरे पद को पदोन्नति (707०7०॥) करदी जाती है | इसे सेवा के श्रन्दर से की 
जाने वाली भर्ती कहा जाता है क्योकि कर्मचारियों की एक पद से दूसरे पद को 
तरक्की करदी जाती है। लोक सेवा में उच्चतर अ्रधिकारियों के मामले में श्रधिकतर 
भर्ती के इसी सिद्धान्त को लागू किया जाता है। लगभग सभी देश के लोक कर्मचारियों 
का चुनाव करने के लिए इन दोनो ही रीतियो का उपयोग करते हैं । 
सेवा के भीतर से अ्रथवा पदोज्नति द्वारा भर्ती करने की श्रच्छाइयों 
(शशा ०0० रिष्टाणंगिशा: #0ा जशात्रा] 0 #॥ए शिणाणा0ा) 

भर्ती की इस विधि मे, जिसमे कि कर्ंचारी पहले से ,ही सेवा मे होते हैं और 
उच्चतर पदो पर उनकी पदोन्नति कर दी जाती है, अनेक भ्रच्छाइयाँ पाई जाती हैं । 

(१) कर्मचारी पहले से ही सरकारी काम का श्रनुभव प्राप्त किये होते हैं और 
यह पिछला अनुभव नये कतंव्यों की पूर्ति मे उनकी सहायता करता है । 

(२) भर्ती की यह रीति कर्मचारियो को उन्नति के प्रचुर श्रवसर प्रदान 
करती है| यह कर्मचारियो को और अधिक कुशलता के साथ कार्य करने की प्रेरणा 
देने बाली एक शक्ति होती है । इस प्रकार सेवा मे कार्य-कुशलता (णाथाटए) 
बढती है । 

(३) निष्ठा तथा उत्साहपूर्णो सेवा के लिये पुरस्कार के रूप भे पदोन्नति की 
जो आशा होती है वह सेवा मे कार्य-सचालन के स्तर को ऊचा बनाये रखने के 
लिये अ्रमूल्य सिद्ध होती है । 

(४) यह कहा जाता है कि परीक्षा पद्धति” व्यक्तियो की कार्य करने की 
क्षमताओं ((४०8०४८४) का पता नही लगा सकती । परीक्षा पद्धति की यह कमी 
सेवा के भीतर से श्रथवा पदोन्नति द्वारा भर्ती करके दूर करदी जाती है। चूंकि 
कर्मचारी पहले से ही एक पद पर काम कर रहा होता है श्रत उनकी कार्य करने की 
सामथ्य का अच्छी प्रकार पता रहता है। 
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(५) कर्मचारी के पिछले कार्यों के लेखे-जोखे के आधार पर उसको सुरक्षा के 
साथ नया उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है । 

(६) परीक्षा पद्धति तथा सीघी भर्ती की अपेक्षा इस रीति के द्वारा उच्चतर 
पदो के लिये कुशल कर्मचारियो की प्राप्ति की श्रधिक सम्भावना है । 

(७) चूकि कर्मचारी पहले से ही प्रशिक्षण-प्राप्त (72०0) होते हैं अत 
विना किसी जोखिम श्रथवा कठिनाई के उनको नया काम सौपा जा सकता है। इस 
प्रकार नई भर्ती किये गये कर्मंचारियो को दिये जाने वाले प्रशिक्षण (77थगगञाट) के 
व्यय की बचत होती है । 

यदि भर्ती की इस पद्धति को श्रपनाया जाये तो सम्पूर्ण रूप मे सरकारी सेवा 
की कुशलता मे वृद्धि होती है। इससे कठिन श्रम करने की भारी प्रेरणा मिलती है 
जोकि कार्य-कुशलता के लिए श्रत्यन्त श्रावश्यक होती है। 
सेवा के भीतर से श्रथवा पदोन्नति द्वारा भर्तो करने के दोष 
(9€6टां5 णी २९ल'प्ापशा (0 ज्ञात ० ऐए 7?णए0070) - 

(१) इस पद्धति से कर्मचारियो के चुनाव का ,क्षेत्र सकुचित हो जाता है 
क्योकि भर्ती का कार्य केवल उन लोगो तक ही सीमित हो जाता है जोकि पहले से 
ही सेवा मे लगे होते हैं ।॥ जब चुनाव की परिधि ही सीमित हो जाती है तो कम 
योग्य व्यक्तियों की भर्ती की ही सम्भावना रहती है । 

(२) इससे गतिहीनता तथा रूढवादिता को प्रोत्साहन मिलता है क्योकि 
सेवा में नये रक्त का इन्जेक्शन नहीं दिया जाता। 

सीधी भर्ती (6० 76०पायाथ॥) का लाभ यह है कि प्राथियो 
(/[/08॥/5) की एक बहुत बडी सख्या मे से सर्वोत्तम ग्रुणो वाले व्यक्तियों का 
चयन किया जा सकता है । कमंचारियो के चुनाव की परिधि बहुत बडी 'होती है 
क्योकि चुनाव व्यक्तियो की एक बहुत बडी सख्या मे से किया जाता है । 

सीघी भर्ती की पद्धति के अन्तर्गत, सभी व्यक्तियो को पदो के लिए प्रति- 
योगिता करने का एक न्‍्यायोचित शभ्रवसर प्रदान किया जाता है। सीधी भर्ती की 
पद्धति के द्वारा 'समान अ्रवसर' के सिद्धान्त को सर्वोत्तम रीति से लागू किया 
जाता है 

सभी प्रजातन्त्रीय देशो मे भर्ती की इन दोनो ही पद्धतियो का अनुसरण किया 
जाता है, भ्र्थात्‌ खुली प्रतियोगिता (07५ ००ग्रएथ्धाणा) की पद्धति का और 
साथ ही साथ पदोन्नति (?7०7000०॥) की पद्धति का | उच्चतर पर्यवेक्षकीय स्टाफ 
(प्ताशीश $फएथाश$09 5शी ) के मामले मे सामान्‍्यत पदोन्नति द्वारा भर्ती को 
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पद्धति का ग्राश्नय लिया जाता है। भारत मे श्राय-कर विभाग (6076-45 
70०9८) से प्रथम श्रेणी (2]955 ॥) के २० प्रतिशत से अधिक स्थान पदो- 
न्नति द्वारा भरे जाते हैं | प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी की केन्द्रीय सेवाओं के सम्बन्ध मे 
भारत मे जो स्थिति चल रही है उसका वर्णन केन्द्रीय वेतत आयोग द्वारा इस प्रकार 
किया गया है , “यह स्पष्ट कर देना आवध्यक है कि प्रथम श्रंणी के लिए भर्ती 
मुख्यत लोक-सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एक प्रतियोगिता परीक्षा 
((णाए&धाए८ #शा॥॥970) के द्वारा की जाती है (और कभी-कभी उनके द्वारा 
चयन करके भी की जाती है) तथा द्वितीय श्रेणी में से (लोक सेवा श्रायोग की 
सहमत्ति से) कम मात्रा में की जाती है | द्वितीय श्रेणी (20855 ॥) की भर्ती भी 
अनेक मामलो में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजिन की जाने वाली एक प्रतियोगिता 
परीक्षा द्वारा की जाती है (अथवा उनके द्वारा चयन करके) । तथापि, प्रथम श्रेणी 
के लिये की जाने वाली पदोन्नतियों के मुकाबले निम्न श्रेणियों मे से द्वितीय श्रेणी 
के लिये पदोन्नत किये जाने वाले व्यक्तियो का अनुपात अधिक होता है . कुछ विभागों 
(70०94०7६77०॥7) मे द्वितीय श्र णी के पदो को पूर्णातया पदोन्नति द्वारा ही भरा 
जाता है ॥ ४ 
लोक-कर्मचा रियो के लिए श्रपेक्षिन योग्यतायें अथवा श्रहंतायें 
((एब्रावीट8005 ए7९0९णा९४ ण 06 एप ब्टाशक्ा॥5) 
प्रत्येक देश मे लोक-सेवा मे प्रवेश के लिये कुछ पूवपिक्षित (76-7९0एक्ा8) 
योग्यताये निर्धारित की जाती है। वे व्यक्ति, जोकि समानता श्रौर मानवता के 
समर्थक है, यह चाहते है कि प्रत्येक व्यक्ति को सिविल सेवा आयोगो में अश्रवसर 
प्रदान किया जाये | उनके अनुसार लोक-सेवाझ्ओो के लिये योग्यताओ श्रथवा श्रहंताओ 
की कोई भी पूर्वशतं समानता के सिद्धान्त (7700० ० ०६०४५) के विरुद्ध है । 
शैक्षिरिक योग्यताये (80प०8४०78] ५ए४/॥॥०७४०॥७) प्रतियोगिता के क्षेत्र को 
केवल उन्ही लोगो तक सीमित कर देती हैं जोकि उन योग्यताश्रो को पूरा कर सकते 
हैं, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का एक श्रवसर दिया जाना चाहिये कि वह 
अपनी पसन्द की किसी भी सेवा के लिए प्रतियोगिता कर सके । वे व्यक्ति, जोकि 
इस बात के समर्थक हैं कि लोक-सेवा में प्रवेश के लिए कुछ पृवपिक्षित योग्यतायें 
होनी चाहिये, यह दावा करते है कि प्रत्येक व्यक्ति हर एक पद के लिए उपयकक्‍त 
तथा योग्य नही होता । अ्रत पदो के लिए प्रतियोगिता करने की श्रनुमति केवल 
उन्ही प्रत्याशियों (८४०464८४) को दी जानी चाहिये जिनमे कि उसके लिए 
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विद्विष्ट क्षमता पाई जाये । इस प्रकार उन लोगो को सेवाओं से दूर रखने के लिये, 
जिनके कि सफल होने की सम्भावका नहीं है, यह आवश्यक है कि परीक्षाओं की 
पूर्वशर्तों के रूप मे कुछ प्रतिबन्ध लगाये जाये । 

लोक सेवा मे प्रवेश के लिए सदा ही कुछ योग्यतायें श्रथवा भ्रहतायें निर्धारित 
की जाती हैं जिससे कि किसी विशिष्ट-पद के लिए दो प्रकार की योग्यताशो की 
ग्रावश्यकता होती है। (१) सामान्य (0५7००) और विज्ञिष्ट (596०४४)) । अत्येक 
लोक-कर्मचारी के लिए जिन सामान्य योग्यताओ की आवश्यकता होती है वे है 
तागरिकता (४2०७0), अधिवास ([907700०) झथवा निवास (१२०४0४॥०८) 
तथा लिंग (3०५) । विशिष्ट योग्यताये श्रायु (88०), शिक्षा (800८क४07) तथा 
झनुभव (750०7०१०७) से सम्बन्ध रखी हैं। शिक्षा सामान्य अथवा तकनीकी 
(76०४गा००) हो सकती हैं । अब हम इन योग्यताओ का एक-एक करके अध्ययन 
करेंगे । 
योग्यतायें श्रथवा श्रहँतायें 
((१एाग९७(05) 

(१) बागरिकता, (0४ध2थ०ाआआए)--एक लोक-कर्मचारी के लिये प्रथम अपेक्षित 
योग्यता यह है कि उसे राज्य का नागरिक होना चाहिए। इस योग्यता का श्रस्तित्व 
उस समय तक जारी रहेगा जब तक कि पृथक्‌-पृथक्‌ राष्ट्रीय-राज्य बने रहेंगे । 

(२) अ्रधिवास श्रथवा निवास (00०ग्राणा6 ० 7२९४0७४2०)---कमी-कमी 
लोक-कर्मचारियो के लिये अ्धिवास योग्यवाओ की आवश्यकता होती है । इस स्थिति 
मे केवल देश के किसी विश्चिष्ट राज्य अथवा भाग के निवासी ही कुछ सरकारी 
नियुक्तियो के लिए योग्य समझे जाते हैं । इसका अ्र्थ यह है कि कम योग्य एव कैम 
सक्षम व्यक्तियो की नियुक्ति इसलिए हो सकती है क्योकि वे निवास की योग्यता 
की शर्ते को पूरा करते है श्लौर यह हो सकता है कि अ्रनेक योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों 
को प्रतियोगिता का भ्रवसर केवल इसलिए न मिले क्योकि वे उस विशिष्ट-क्षेत्र मे 
नही रहते । 

(३) लिग ($6४)--कभी-कभी लिंग किसी एक विश्शिष्ट-पद के लिए 
योग्यता और अन्य पद के लिए अयोग्यता श्रथवा अनहँता (9/8प74॥709707) बन 
जाता है । प्रजातन्त्रीय देशों मे, अधिकाश सरकारी नियुक्तियों के सम्बन्ध में लिग 
की समानता के सिद्धान्त का पालन किया जाता है, मद्यपि कभी-कभी उच्च प्रशीकि- 
कीय पदों पर विवाहित स्त्रियो की नियुक्ति पर रोक लगा दी जाती है। यह समझा 
जाता है कि उनके पारिवारिक उत्तरदायित्व उनके प्रशासकीय करत्तेव्यो से टर्करा 
सकते हैं । 

(४) श्रायु (॥8०)--कुछ देश तो लोक-सेवाओ के लिए नवयुवकों (४००7४ 
एल४०78) को भर्ती करने की पद्धति का अनुसरण करते हैं, जबकि अन्य देंगे हा 
बात में विदवास करते हैं कि अ्रधिक आयु के परिपक्व एवं अनुभवी (छि4.क्7006 ) 
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व्यक्ति भर्ती किये जाने चाहिये | इगलेड और भारत में १६, १८, २२ श्रथवा २५ 
वर्ष के युवा व्यक्तियो को भर्ती करने की प्रथा है अर्थात्‌ ठीक उस समय के परचात्‌ 
जबकि वे स्कूलो अ्रथवा कालिजो से निकलते हैं। नवयुवको को भर्ती कर लिया जाता 
है श्रोर फिर जब वे सेवा मे होते हैं तो उच्चतर पदो के लिए उन्हे प्रशिक्षण (पाक्षा- 
78) दिया जाता है। सथुकत राज्य अमेरिका मे, प्रशिक्षण प्राप्त, अनुभवी तथा 
परिपक्व आयु वाले व्यक्तियों को भर्ती करने की प्रथा है । वहाँ वैज्ञानिक व व्याव- 
सायिक पदो के लिए आयु की सीमा (6४86-77) ३४५, ४५, तथा ५३ है। अमेरिका 
मे जोर इस बात पर विया जाता है कि 'प्रत्येक व्यक्ति को, जब भी वह चाहे, लोक 
सेवा के लिये प्रतियोगिता करने का अवसर प्रदान किया जाए ।' जो व्यक्ति इस बात 
मे विश्वास करते है कि लोक-सेवा को एक स्थायी जीवन-वबृत्ति (एशागगधाव्यों: 
८४7०९८०) बनाया जाय, उनकी राय यह है कि इसमे नवयुवकों को भर्ती किया जाना 
चाहिए और बाद मे उच्चतर पदो के लिए उनकी पदोन्नति कर दी जानी चाहिए। 
यह कहा जाता है कि मध्यम-श्रायु के व्यक्ति, जो कि लोक-सेवा में प्रवेश करना 
चाहते है, अधिकतर वे होते हैं जोकि गर-सरकारी व्यवसाय में असफलता के साथ 
अपना भाग्य आजमाते हैं और जो सरकारी नौकरी की सुरक्षा मे शान्ति के साथ 
रहना चाहते हैं । 
आयु की समस्या के बारे में लिखते हुए जे० डी० कफिग्सलो (॥ 70 
एप्र8४6५७) ने कहा कि “पहली (प्र्थात्‌ नवयुवकों तथा नवयुवतियों की भर्ती) की 
प्रथा मे यह पहले से ही मान लिया जाता है कि सेवाओं मे जीवन-बृत्ति पद-सोपानों 
(टब्वाध्ठा प्रदाक्षाणा०5) अथवा अपवर्ती सीढियो का एक क्रम वर्तमान रहता है 
जिन पर अधिक योग्य व प्रभावश्ञाली अधिकारी अपने समस्त सेवा-काल में आगे 
बढते रहते है । दूसरी (अर्थात्‌ कार्य और अनुभव से सम्बन्धित व्यावहारिक परीक्षाओं 
के आधार पर परिपक्व आयु वाले पुरुषो व स्त्रियो की भर्ती की) प्रथा मे सिविल 
सेवा को न्यूनाधिक रूप मे पृथक्‌ू-पृथक्‌ पदों (0)520०७ 9०शप्075) का एक समूह 
माना जाता है कि मुख्यत विशिष्ट-पद के लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान एवं योग्यता 
के आधार पर भरा जाता है । पहली पद्धति पदोन्नति (?70700०7) पर जोर देती 
है श्रौर सेवा को गतिशील बनाती है । दूसरी पद्धति प्रवेश के समय विशिष्ट एव 
तकनीकी ज्ञान पर जोर देती है और सेवा को ओर अधिक स्थिर अ्रथवा गतिहीन 
बनाती है । पहली होनहार नवयुवको का पक्ष लेती है और दूसरी उदासीन प्रौढता 
(९०००७ 77४09) का । पहली पद्धति सिविल सेवा को शिक्षा-प्रणाली के 
अनुकूल बनाती है और दूसरी इसदो निजी उद्योग मे रोजगार की मात्रा की घट-बढ 
के अनुरूप बनाती है 
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भर्ती आमतोर पर अपेक्षाकृत शुरू की आयु मे ही की जानी चाहिये झर 
पदोन्नति के अवसरो मे वृद्धि की जानी चाहिए जिससे कि लॉक-सेवा कर्मचारियों की 
एक स्थायी जीवनवृत्ति बन सके । 


(५) शिक्षा (१07८४४४०00)---सरका र को केवल सामान्य प्रणासको (ठथाशश्न 
ब077775888075) की आवश्यकता नही होती, अपितु शिल्पियो श्रथवा तकनीवज्ञो 
(6०ण्ञाणा975), वैज्ञानिको, डाक्टरो, इजीनियरो तथा अन्य विशिष्ठीकृत व्यवसायों 
के व्यक्तियो की भी श्रावश्यकता होती है । 


शिक्षा की योग्यता दो प्रकार की होती है (१) सामान्य थिक्षा अर्थात्‌ वह 
जोकि एक छात्र सामान्य शैक्षरिक सस्थाश्रो मे प्राप्त करता है और (२) विशिष्ट 
शिक्षा जो कि व्यावसायिक स्कूलो मे दी जाती है जैसे डाक्टरी अथवा इजीनियररिंग 
की शिक्षा । तकनीकी (7४८७०॥०७।) और व्यावसायिक (र्णाटइशणात्व) पदों पर 
केवल उन्ही व्यक्तियों की भर्ती की जानी चाहिए जिन्होने उस व्यवसाय में तकनीकी 
दिक्षा प्राप्त की हो । डाकटरो के रूप मे केवल उन्हीं व्यवितयो की भर्ती की जानी 
चाहिये जिन्‍्होने डाक्टरी की शिक्षा प्राप्त की हो । 


जहाँ तक अन्य सरकारी नौकरियो का सम्बन्ध है, कुछ देशों मे श्रौपचारिक 
शिक्षा (70779 ०१ए८७॥०॥) की श्रावश्यकता अनिवायं है जबकि कुछ श्रन्य देश 
इसके पक्ष मे नही है। अमेरिकन श्रप्रावैधिक भ्रथवा अ्तकनीकी (]ए०॥-7८८णा०८)) 
प्रकति की सरकारी नौकरियो मे प्रवेश के लिये औपचारिक शिक्षा की श्रावदयकता 
के विचार का विरोध करते है । उतका विश्वास है कि प्रत्येक अमरीकी नागरिक 
किसी भी लोक-सेवा परीक्षा मे बैठने के लिये समान अ्रवसर प्राप्त करने का अ्रधिकारी 
है । सन्‌ १९४४ में श्रमेरिकन काग्रेस ने वैज्ञानिक, तकनीकी तथा व्यावसायिक पदो 
को छोडकर अन्य सभी पदो के लिए किसी प्रकार की ज्ैक्षरिक आवद्यकत्ता का 
निषेव कर दिया था । 

भारत तथा इगलैंड मे, औपचारिक शिक्षा सरकारी नौकरियो में प्रवेश की 
एक पूर्वशर्त है । ब्रिटेन मे, लिपिक पदों के लिए हायर-सेकेण्डरी सा्टिफिकेट, निष्पादक 
(६%८००४४८) पदो के लिए बी० ए० की डिग्री और प्रशासकीय पदो के लिए आरानसे 
डिग्री आवश्यक योग्यता है| भारत मे, लिपिक पदो के लिये हाई स्कूल भ्रथवा हायर 
सैकेण्डरी का प्रमाण पत्र, और उच्च पदों के लिए कला (४75), विज्ञान, वाणिज्य 
((०ग्राा००९) या विधि (7.8४) में डिग्री आवश्यक योग्यता है। औपचारिक 
शिक्षा की आवदयकताओ की इस व्यवस्था का लाभ यह है कि प्रतियोगिता परीक्षाश्रो 
मे बैठने की केवल उन्ही व्यक्तियों को अनुमति दी जाती है जिनकी कि प्रतियोगिता 
मे सफल होने की कोई सम्भावना हो । यदि श्रपचारिक शैक्षणिक योग्यताय 
(ए०0078/ €तए८शाणाओं तणथपी०४ध075) प्रत्याथियों के लिए भ्रावश्यक न हो तो 
कोई भी व्यवित प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठ सकता है, और इस स्थिति में सरकारी 
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घन का भारी अपव्यय होगा और लोक-सेवा आयोग अनावज्यक किस्म के कार्य के 
भार से लदा रहेगा। 

(६) श्रनुभव (55ए9श7ा०००)--केभी-कभी वह प्रशिक्षण अथवा अनुभव 
जोकि एक प्रत्याणी ((॥6ा696) ने कार्य के वास्तविक सम्पादन के समय प्राप्त 
किया होता है, सरकारी नौकरियों के लिग्रे एक आवच्यक योग्यता माना जाता है | 

(७) वेयक्तिक गुण शअ्रथवा योग्यतायें (?९४६5०॥१०! (१७४॥॥०४॥07॥5)--- 
ईमानदारी (प्लणा८७४०), चातुरी (78०), प्रतिभाशाली अथवा सामयिक सूक 
(?7०६०॥०९ ० 700), माचनपुर्ण ता (१०६०७८८एा४४५५), विश्वस्तता (१९॥४७+- 
॥09) हटना (?धय७50९0॥०८) तथा निर्देश देने व नियन्त्रण करने की सामथ्यं--एक 

लोक कमंचारी के लिए महत्वपूर्ण योग्यताए तथा अहताए मानी जाती है । 

इन सभी योग्यताओं अथवा अहंताओ का उद्देग्य यही है कि लोक सेवा के 
लिए सबसे अधिक योग्य एवं सक्षम (०7७७7) व्यक्त प्राप्त हो । 

३. कर्मचारियों की योग्यताश्ो की जॉच करने का ढंग 
(796 ८00 ०4 7006शक्राग्रागाएू त_ृप्वीटथ0॥5) 

भर्ती से सम्बन्धित एक अत्यन्त महत्वपूर्णा प्रश्न यह है कि प्रत्याणियो की 
योग्यताओ के नि*चय के लिए विधियो तथा उपायो की खोज की जाय । कर्मचारियों 
की योग्यताओ के निहचय के लिए सावारणत परीक्षा विधि (ऋिव्ागागाधा।णा त९एा०८) 
का प्रयोग किया जाता है । परीक्षा के द्वारा प्रत्याशी की योग्यता की जाँच करनी 
जाती है और अयोग्य अथवा श्रपात्र व्यक्तियो को छोड दिया जाता है। 

कर्मचारियों की योग्यताओों की जाँच करने के लिए ली जाने वाली किसी भी 
परीक्षा मे कम से कम दो विशिष्टतायें होनी चाहिये (१) परीक्षा किसी विशिष्ठ 
कार्य को सम्पन्न करने की योग्यता का माप करने के लिए यशथेष्ट रूप से मान्य होनी 
चाहिए । यदि परीक्षा प्रत्याजी की वास्तविक योग्यता का ठीक-ठीक पता नहीं लगा 
सकती तो वह व्यर्थ है । यदि वह व्यक्ति जिसने कि परीक्षा को पास कर लिया है, 
अपना कार्य नुह्ी कर सकता त्तो उस परीक्षा की कोई उपयोगिता नहीं । 

(२) परीक्षा विव्वस्त और प्रामारिंयक होनी चाहिए | कोई व्यक्ति यदि एक 
ही परीक्षा को दुवारा दे तो उसे लगभग एक से ही अक अथवा स्थिति प्राप्त होनी 
चाहिए । इसके अतिरिक्त, परीक्षा ऐसी होनी चाहिये जो प्रत्याणियो को भी स्पप्ट 
रूप से इस सम्बन्ध में सन्तुष्टि प्रदान करदे कि उनमे से किसी के साथ भी अन्याय 
नही किया गया है । यह व्यक्ति-निरपेक्ष (00]००0४४८) होनी चाहिए जिससे कि किसी 
भी प्रत्याणी के मन में यह भावना पैदा न हो कि कम योग्य व्यक्ति चुन लिए गये 

ग्रौर अधिक योग्य छोड दिये गये । 

भत्ती की परीक्षाये दो प्रकार की होती हैं (१) प्रतियोगिता ((07रएथगाए८) 
और (२) अप्रतियोगी (४०॥-(००॥्रफथाए८) । प्रतियोगिता परीक्षा को दो बातो का 
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निरणंय करना पडता है (क) इसे इस बात का निर्णय करना होता है कि कौत- 
कौन से प्रत्याशी ((0709088) न्यूनतम स्तरों में शाते हैं। (ख) इसे प्राधियो 
(80०7॥०4॥8) के क़म का भी निरणंय करना होता है भ्रर्थात्‌ यह है कि कौनसा प्रार्थी 
सबसे अच्छा है और उसके बाद कौनसा श्रच्छा है, तथा इसी प्रकार श्रागे भी क्रम 
निर्वारण करना । इन परीक्षाओरो को प्रत्याशियो की सापेक्षिक स्थितियों (२७४५९ 
ए7०७॥7075) का निर्धारण करना होता है। शअ्रप्रतियोगी परीक्षा को केवल उन 
न्यूनतम स्तरों (|शाधागएप्रा आंधक्षात05) का निर्धारण करना होता है जोकि 
प्रत्याशियों के लिए आवश्यक होते हैं । प्रत्याशियों की योग्यताओो श्रथवा अंहँताशो की 
जाच करने के लिए निम्न प्रकार की परीक्षाओ की व्यवस्था की जाती है 


(क) लिखित परीक्षा (7४० ए/77060 छथायगाशा0ा), 
(ख) मौखिक परीक्षा ([४० 079 एछडशाग्राा०ा), 
(ग) कार्ये-सम्पन्नना का प्रदर्शन (॥॥6 एशथणिप्रक्षाएल८ तत्माणाशाभा0॥),; 


(घ) शिक्षा व अनुभव का मूल्याकन (एर्बॉप्शाएणा णी 6०ए०व्याएणा था 
९५०0९0९006 ), 


(ड) बुद्धि परीक्षा (/श8006 (०४४) । 
अब हम इन परीक्षाओं में से एक-एक की विवेचना करेंगे --- 
(क) लिखित परीक्षा (शण/छवा फ्रिक्ाव॥900) 


प्रत्याशियों की योग्यताश्रो की जाच करने के लिए सभी देशो द्वारा भ्रामतौर 
पर लिखित परीक्षाओं का उपयोग किया जाता है। प्रइन यह है कि परीक्षा का उद्देश्य 
क्या होना चाहिये ? क्या परीक्षा के द्वारा प्रत्याशियों के श्रेष्ठतर ज्ञान या सामान्य 
योग्यता ओर बौद्धिक वल का पता लगाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये अथवा इसके 
द्वारा उस विशेष जानकारी ($96०ग९ प्रणियशाशाणा) का पता लगाने का प्रयत्न 
किया जाना चाहिये जोकि उस पद के कत्तंव्यो के सम्बन्ध मे प्रत्याशी मे पाई जायें 
जिसके लिये कि वह प्रतियोगिता कर रहा है ? भारतवर्ष तथा इगलैण्ड में इन परीक्षाश्रों 
का उद्देश्य यह है कि प्रत्याशियों की सामान्य चुद्धिमत्ता (0७0९9) 770॥8०7०८) 
अथवा श्रेष्ठतर ज्ञान (579०८707 70) का पता लगाया जाए। परीक्षाश्रों उन 
विपयो मे ली जाती हैं जोकि कालिजो तथा विश्वविद्यालयों मे पढाये जाते हैं। इस 
प्रकार की परीक्षा के समर्थकों का यह विश्वास है कि श्रेप्ठतर बुद्धि तथा ज्ञान वाले 
व्यक्ति हर एक प्रकार का कार्य कर सकते हैं और अपने श्रापको सभी परिस्थितियों 
के अनुकूल बना सकते हैं। 

मैकाले, जोकि इस विचार के सबसे बडे नायक थे, ने यह तर्क दिया कि 
“ऐसे व्यक्ति जोकि २१-२२ वर्ष तक ऐसे श्रध्ययनों (8007८5) मे व्यस्त रहे जिनका 
किसी भी प्रकार के व्यवसाय से कोई सम्बन्ध नहीं रहा और जिनके प्रभाव से उतका 
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मस्तिष्क खुला, ग्रहसयणील तथा शक्तिशाली वना है, वे व्यवसाय के प्रत्येक कार्य मे 
उन व्यक्तियों से अधिक सफल मिद्ध होगे जिन्होंने कि १८-१६ वर्ष तक अपने 
व्यवसायों के विजेष अध्ययन में व्यतीत किये है ।/ यह विश्वास किया जाता है कि 
इतिहास, उच्च कोटि के साहित्य तथा उदार शिक्षा के अ्रध्ययन से सर्वेश्नं प्ठ प्रशासक 
पैदा होगे क्योकि वे अध्ययन व्यक्तियो में सोचने-विचारने का एक ऐसा तरीका तथा 
वौद्धिक एव नैतिक अनुणासन उत्पन्न करते हैं जोकि कुणल तथा योग्य प्रशासको के 
लिये आवश्यक होता है। शिक्षा प्रत्याशियों मे एक सर्वोच्च कोटि की व्यावहारिक 
सयूक-चूक उत्पन्न करती है। भारत में उच्च सिविल सेवा के लिये प्रतियोगिता करने 
वाले प्रत्याशियों को उन विपयो मे परीक्षायें देनी होती है जोकि विध्वविद्यालयों में 
पढाये जाते है। इन परीक्षाओं का उद्देश्य प्रत्याशियो की सामान्य बुद्धिमत्ता का पता 
लगाना होता है । 


सयुक्त राज्य अमेरिका में सिविल सेवकों की परीक्षाओं की एक्र पृथक्‌ ही 
योजना है। अमेरिकन सिधिल सेवा परीक्षाओ का उद्देष्य उस विशिष्ट ज्ञान 
(89००८ 'ताएएश८१त8०) का पता लगाना है जोकि प्रत्याशी मे उन कत्तंब्यो 
(00४०७) के सम्बन्ध में पाया जाता है जो उसे सम्पन्न करने होते है। परीक्षा का 
उद्देश्य यह है कि किसी भी विजिप्ट क्षेत्र मे प्रत्याणी के उस ज्ञान का पता लगाया 
जाए जोकि उसने प्रशिक्षण (7790072) अ्रथवा अचुभव (४579०7०॥0९) द्वारा प्राप्त 
किया हो । एक ऐसे पद के लिए अथंज्ञास्त्र (8007०7०७) में परीक्षा ली जाती है 
जिसमे कि अर्थशास्त्र के बारे मे ज्ञान होना श्रावरयक होता है | जिस पद मे कानूनी 
ज्ञान की आवश्यकता होती है उसके लिये कानून (.89) में परीक्षा ली जाती है । 
इस पद्धति का लाभ यह है कि कर्मचारी कार्यालय मे अपना कार्य तुरन्त ही प्रारम्भ 
कर देता है। 


लिखित परीक्षा की किस्से (7१००5 ण शााशा [65) 

(अर) निबन्ध परीक्षा (2558५ 7५9० प८४)--इस परीक्षा के श्रन्तर्गत, 
प्रत्याशी से किसी विशिष्ट समस्या पर एक लम्बा निवनन्‍्धच लिखने को कहा जाता है । 
इस परीक्षा का उद्देश्य तथ्यों (7६०५७) के बारे मे प्रत्याणी के ज्ञान त्था एक समस्या 
के वारे में तक एव प्रमाण प्रस्तुत करने की उसकी सामथ्यं का पता लगाना है| इस 
विधि में नके प्रस्तुत करने के उसके ढग, उसकी वर्णांन शैली तथा भाषा शैली की भी 
जाच हो जाती है । भारत मे अखिल भारतीय सेवाश्रो के लिए अनिवायं “निवन्ध' की 
परीक्षा होती हैं। इस पद्धति के निम्नलिखित दोप हैं. (१) यह पद्धति खर्चीली है 
क्योकि इसमे योग्य परीक्षकों (#ऋक्गाग्रण$) को पारिश्नसिक देना पडता है । (२) 
पृथक्‌-पृथक्‌ परीक्षकों के मूल्याकन-स्तर भिन्न-भिन्न होते हैं अत परीक्षा प्रणाली में 
भावनात्मक तत्व (8500[०८०४९८ शैध्ा॥०१(5) उत्पन्न हो जाता है । इस पद्धति में मूल्या- 
कन में एकस्पता (एछग्राणयएएाह) नह्गी लाई जा सकती । 


३४६ लोक प्रश्ासतर 


(श्रा) लघु उत्तर परीक्षायें (॥॥0॥ 88967 655)--प्रत्याशी को एक 
ऐसी परीक्षा देनी होती है जिसमे सौ या दो सौ प्रश्न दिये होते हैं जिनका उसे हाँ या 
ना में उत्तर देना होता है। इसमे भूठे-सच्चे प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्याशी को केवत् 
यह बताना होता है कि प्रश्नों में पूछी गई बात ठीक है या नहीं । कभी-कभी ऐसा 
होता है कि एक प्रइन दिया होता है और उसके बहुत से उत्तर दिये होते हैं जिनमे पे 
प्रत्याशी को सही उत्तर छाटना होता है | इसे “बहु विकल्पी लघु परीक्षा (४४॥॥76 
००००८ आ07 ॥6४) कहा जाता है। कभी-कभी प्रत्याशी को रिक्त स्थानों 
(897:5) अ्रथवा छूटे हुए शब्दों की पूर्ति करनी होती है । इस परीक्षा के निम्ने- 
लिखित लाभ है-- 


(१) यह परीक्षा इन मानो में व्यक्तिनिरपेक्ष (09]००४२०) होती है कि 
इसमे एक प्रदन का एक ही उत्तर होता है, भ्रत परीक्षक का भावनात्मक तत्व कतई 
भी प्रकाश मे नही आता । उत्तर या तो सही होता है या गलत, बीच का कोई रास्ता 
नही होता और परीक्षक के किसी भी प्रकार के स्व-विवेक (798८/४70॥) का अरशत 
नही उत्पन्न होता । > 


(२) चूंकि परीक्षा छोटे प्रश्नो' के रूप से होती है श्रत थोड़े से समय मे दी 
प्रत्याशी के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है । 

(३) ये परीक्षाय्ये निबन्ध परीक्षाओं के मुकाबले श्रधिक विश्वस्त एवं प्रमाणिक 
होती हैं । 

(४) इनके प्रवन्ध करने मे भी कम व्यय होता है क्योंकि एक ही समय मे 
हजारो प्रत्याशियों की परीक्षा ले ली जाती है। इनका परीक्षा-फल विजली के द्वारा 
गणना करने वाली मशीनों से तैयार किया जाता है श्रत काये बहुत शीक्न निवट 
जाता है । 

परन्तु इन परीक्षाओ्रो के द्वारा प्रत्याणी ((४70708०) की वर्णंनशली श्रथवा 
भाषा की जाच नहीं की जा सकती । इनके द्वारा जटिल समस्याओं के विश्लेषण की 
उसकी योग्यता का पता नहीं लगाया जा सकता | इस रीति के द्वारा प्रत्याशी के 
अनेक मानसिक गुणों की जाच नहीं की जा सकती। कभी-कभी यह भी श्रारोप 
लगाया जाता है कि ये परीक्षायें प्रत्याशी के केवल तथ्य सम्बन्धी शान (छिद्वएाए४ां 
]09९086) की जाच कर सकती हैं |, कुछ श्रमरीकी लेखकों का युद्ट विश्वास 
कि यदि इन परीक्षाओं के प्रइनों को सावधानी के साथ तैयार किया जाये तो रे 
निवन्ध-परीक्षा अ्रयवा श्रन्य किसी प्रकार की परीक्षा के मुकाबले श्रधिक यथार्थ रुप में 
तथा श्रल्प-व्यय के साथ प्रत्याणी का निर्णय, तके तथा विश्लेपण करने की योग्यता 
का माप कर सकती है ? लघु उत्तर परीक्षाओ्' के बारे मे लिखते हुए प्रो० विलियम 
ए० रोबसन (फ्रशा 8 00507) ने कहा कि /** * लिपिक सहायता का 
चयन ऐसी लघु परीक्षाओं के द्वारा किया जाता है जिनमे कि गरिणत, प्रत्नर-विन्याम 


] ५87 0ाउइाॉटाग (20), ०ए ८, फएछ 563 
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(9ए०णढ्) तथा जब्दो के श्र्थ आदि से सम्बन्बित सरल 'सही व गलत' प्रश्न दिये 
द्रोते हैं । इन परीक्षाओं का गम्भीर दोप यह है कि इनमे ठोस योग्यता के लिए कोई 
गु जाइन नही होती जैसी कि स्पप्ट वर्णनर्णली में होती है , परन्तु इनमे यह लाभ 
अवश्य है कि कार्य जीघ्र गति से हो जाता है ।7 

(ख) समोखिक परीक्षा (09श ९50 


केवल लिखित परीक्षा के द्वारा प्रत्याशी के व्यक्तित्व (?2८58०7ध५) की 
विशेषताओं का मूल्याकन नही किया जा सकता | श्रत उसकी बैयक्तिक विशेषताओं 
का माप करने के लिए मौखिक परीक्षा अथवा साक्षात्कार (77ए५7०७) का सहारा 
लिया जाता है । साद्षात्कार-विधि (]707एश०ए 066ए॥०८) का प्रयोग सन्‌ १६०६ में 
सर्वप्रथम इगलैड मे नये श्रम कार्यालयों के प्रवन्धकी (]४४॥४8४०४७$) का चुनाव करने 
के लिए किया गया था । प्रथम विश्वयुद्ध के पण्चात्‌ इगलैड मे, सदर्शन श्रथवा साक्षा- 
त्कार अग्ञासकीय-वर्ग के लिए किये जाने वाले चयन ($९]८८॥०॥) की प्रक्रिया का एक 
अ्रग ही वन गया । बाद में इसका विस्तार अन्य वगो में भी कर दिया गया। भारत 
में, भारतीय प्रशासन सेवा ( & 5) और भारतीय विदेश सेवा ([ # 8) के 
लिए ४०० अको (४४7८४) की अन्य केन्द्रीय सेवाओ्रोे के लिए ३०० अको की एक 
व्यक्तित्व परीक्षा' (?८०६5०॥9॥79 (६८७० होती है ) मौखिक परीक्षा प्रत्याशी की 
क्षिप्रग्ना हिता (8097[7०5$), सतकर्ता (8]6707655), वुद्धिमत्ता (70]827९९) तथा 
घीघ्र निर्णय करने की क्षमता (0प्राण८ ग्रा76607855) की जाच करने के लिए ली 
जाती है | यह हो सकता है कि प्रत्याणी को तुरन्त ही सुलभाने के लिए एक समस्या 
(7709०77) दे दी जाय | समस्या को सुलभ्ाने के उसके ढग से सकटकाल का 
मुकाबला करने की उसकी क्षमता का पता चलता है । मौखिक परीक्षा अथवा साक्षा- 
त्कार के द्वारा प्रत्याशी मोखिक वर्शानशैली, समस्याञ्रों के निपटने के ढग तथा दूसरों 
को सन्तुष्ट करने की उसकी सामर्थ्य का पता लगाया जा सकता है। इसका मुख्य 
उद्देश्य प्रत्याशी वी वैयक्तिक विशिष्टताओ की जाच करना होता है । उसके नेतृत्व के 
सम्भावित ग्रुणो, उसके उत्साह तथा चरित्र-बल का मूल्याकन परीक्षा की इसी पद्धति 
के द्वारा हो सकता है । 
मौखिक परीक्षा अ्रथवा साक्षात्कार प्रणाली भे सामान्यतया दो दोष पाये 
जाते हैं। प्रथभथ तो यह कि- इस प्रणाली की प्रकृति प्रभावात्मक तथा शअ्रत्यधिक 
भावनात्मक अथवा व्यक्तिसापेक्ष (28०५४ 5ए9]९०८7५०) है। ब्यक्तित्व (?ट- 
5089) के वारे में भिन्न-भिन्न लोगो के विभिन्न विचार होते हैं। चूँकि इस 
रीति की प्रकृति अत्यधिक व्यक्तिसापेक्ष अथवा भावनात्मक है शअ्रत प्रत्याशियो की 
जाच करने की यह एक श्रविष्वस्त ((77०7४0]०) रीति है | दूसरे, परेशानी तथा 
भय के वातावरण मे अनेक प्रत्याशी घबरा जाते हैं और अपनी बात को पूर्णातया 
...//._ ] एगशशा &  २०5500, (59), उ+%८ दाणों उस्तएा2८ गा. सिकांविता दावे #+टा5८, ष 
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हि 


अच्छी प्रकार से स्पष्ट नही कर पाते । साक्षात्कार-कक्ष (0श०छ 700०7) प्रत्याशी 
के लिये एक ऐसी कृत्रिम स्थिति उत्पन्न कर देता है जिसमे कि वह उत्तेजित हो 
सकता है तथा घबरा सकता है। अ्रत सदश्शन श्रथवा साक्षात्कार व्यक्ति के लिये 
ज्ञान की परीक्षा नही है। इसकी उपयोगिता केवल यह्‌ है कि प्रत्याशी के व्यक्तित 
के कुछ वाह्म पहलुओं, जैसे भाषरा, सामान्य मानसिक योग्यता व उसके वाह्य हप 
ग्रादि, के विषय मे जानकारी मिल जाती है। 


मौखिक साक्षात्कारो (0० 7ए्रा्ाश०७७) मे सामूहिक बाद-विवाद' 
(67०09 0०5०ए४श०॥) की रीति भी काम मे लाई जाती है। श्रनेक प्रत्याशी 
एक मेज के चारो श्रोर बैठे जाते हैं और एक विषय पर वाद-विवाद करते हैं। 
साक्षात्कार मण्डल (]/धाशा८छ 80070) के सदस्य उनका निरीक्षण करते हैं 
परन्तु वे वाद-विवाद मे भाग नही लेते । इम रीति के द्वारा प्रत्याशी की तक एवं वाद- 
विवाद करने की क्षमता की जाच की जा सकती है। सन्‌ १६१७ में इगलैड मे प्रथम 
श्रेणी की परीक्षा (0]855 ॥ छष्गा॥707) के सम्बन्ध में एक समिति की 
नियुक्ति की गई थी । यह समिति मौखिक साक्षात्कार श्रथवा मौखिक परीक्षा 
(५४५४ ४००० ६८७) के श्रत्यधिक पक्ष मे थी । समिति का कहना था कि 


“हमारा विश्वास है कि मौखिक परीक्षा (शए8 ५४००९ 6::8॥॥78607) 
मे प्रत्याशी के कुछ ऐसे गुरा प्रकाश मे आते हैं जिनकी कि लिखित परीक्षा के द्वारा 
जाच नही की जा सकती और यह कि वे गुण लोक सेंवको के लिये बड़े उपयोगी 
होते हैं । कभी-कभी यह तक दिया जाता है कि एक सब प्रकार से सुयोग्य प्रत्याशी 
मौखिक परीक्षा मे घबरा सकता है और इस प्रकार न्यायप्राप्ति से वचित रह सकता 
है | किन्तु हमारा विचार है कि इस प्रकार घबरा जाना तथा धघैयं खो देना क्या 
स्वय ही एक गम्भीर कमी नही है, अथवा श्रतिभाशवित या सामयिक सूमनवूक 
([#८5८१०८ ० 770) तथा मानसिक सन्तुलन, जोकि ऐसी दशाओं में प्रत्याशी की 
उसके सभी साधनों का समुचित उपयोग करने के योग्य बनाते हैं, क्या वहुमूल्य 
गुणा नहीं है । हमारे विचार से मौखिक साक्षात्कार को प्रत्याशी की सतकंता, 
बुद्धिमत्ता तथा उसके मानसिक हृष्टिकोश की जाच करने की एक परीक्षा बनाया जा 
सकता है और इस प्रकार यह श्रन्य किसी भी परीक्षा से श्र प्ठतर है । हमारा 
विचार है कि मौखिक परीक्षा अक्षशिक अ्रध्ययन के विषयो मे नहीं बल्कि सामान्य 
अभिरचि [ठथ्ाटायं 7रॉंटा८४) के ऐसे विपयो के सम्बन्ध में होनी चाहिये जिन 
पर कि प्रत्येक नवयुवक को कुछ न कुछ कहना ही पड़े ।” 

परन्तु मौखिक परीक्षाओं से सम्बंधित इस चित्र का दूसरा पहलू भी है । 
इस सम्बन्ध में परीक्षाओं की जाच को अन्तर्राप्ट्रीय सन्‍या.. (ालिवक्राणारं 7 
[ए(6 ० एंडछामापरशाणा थावृणा७) द्वारा एक अनुसघान क्या गया ! इस संस्था 
ने सिविल सेवा की मौखिक परीक्षा के प्रतिस्प (२८७०॥८७) की स्थापना की ग्रौर 
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यह पता लगाया कि भिन्न-भिन्न साक्षात्कार मण्डलो (7 शश०फ 002705) द्वारा एक 
से ही प्रत्याशियो को दिये गये श्रको मे २ तथा ७० तक का अन्तर देखा गया श्रौर 
उनके अको का औसत अन्तर (#ए०782९ तारवष्वाणा०८) ३७ था| जाच मण्डल ने 
यह कहा कि “१०० में २० से लेकर ३० अ्रको तक के ये तीत्र श्रन्तर “*” और १०० 
में लगभग १२ ग्रको का औसत अश्रन्तर साक्षात्कार परीक्षा (77/शश7०७ 4688) की 
अविश्वस्तता तथा अ्रप्रमारिकता की ओर सकेत करते हैं श्लौर इस बात की प्रकट 
करते है कि यह परीक्षा (7०४।) प्रत्याशी को सिविल सेवा परीक्षा में निर्णायक स्थान 
पर रखने मे कितना अ्रधिक प्रभाव डालती है * * ॥”7 

इस प्रकार यदि एक ही प्रत्याशी दो भिन्न-भिन्न साक्षात्कारों मे सम्मिलित 
होता है तो भिन्न-भिन्न साक्षात्कार मण्डल उसको पृथक्‌-पुृथक्‌ श्रक देते है । श्रको का 
यह श्रन्तर इतना अश्रधिक होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भिन्न-भिन्न 
प्रत्याशियों का साक्षात्कार ([प८ाशा८ए४) किया गया है। सदर्शन अ्रथवा साक्षात्कार 
अविश्वस्त, अप्रमारि।क तथा भावनात्मक (>प्रए०८0) होता है । प्रो० फिनर ने साक्षा- 
त्कार के लिए निम्नलिखित सिद्धातो के अपनाने का सुभाव दिया है-- 


(१) साक्षात्कार की अवधि आधा घण्टा होती चाहिए । 


(२) साक्षात्कार के समय पूर्णतया प्रत्याशी की शैक्षरि[क रुचि के ऐसे विषयो 
पर वाद-विवाद होना चाहिए जो कि उसके परीक्षा पाठ्यक्रम मे उल्लिखित हो । 


(३) साक्षात्कार को एक अनुपूरक परीक्षा (5097॥70(079 654) वनाया 
जाना चाहिए, चुनाव करने की एक निर्णायक (06०8७) परीक्षा नही । 

(४) साक्षात्कार मण्डल मे एक व्यावसायिक प्रशासक तथा एक विद्व- 
विद्यालय का प्रद्मयासक होना चाहिए । 

(५) सदर्शन अथवा साक्षात्कार लिखित परीक्षा से पहले नहीं बल्कि बाद मे 
होना चाहिए । 

(६) जब तक कि साक्षात्कार का निर्णय न हो जाए तथा अ्रक न दिये जायें 
तब तक विश्वविद्यालय के शिक्षकों की रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जाना चाहिए । 


(७) चूंकि साक्षात्कारो मे अ्रभी तक स्वेच्छाचारिता पाई जाती है श्रत इसको 
सीमित करने के लिए साक्षात्कार के श्रको की सख्या ३०० से घटा कर १५० कर 
देना चाहिए ॥ 


भारत में इस वात की तीन्र आलोचना की जाती है कि मौखिक साक्षात्कार 
के ४०० श्रक पूर्णतया चुनाव मण्डल (5६९८४०ा 80०70) की भावनाओं, तरगो एवं 
रुचियो पर निर्भर होते हैं । सेवा श्रायोग के सदस्य इस हृष्टिकोश को सामने रखकर 
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साक्षात्कार मे बैठते हैं कि प्रत्याशियो की एक वडी सस्था का छुटाव करना है अत 
साक्षात्कार मे मनमाने अक देते हैं। इसके अतिरिक्त, उनका व्यवहार भी कभी- 
कभी बडा उत्तेजनात्मक तथा आपत्तिजनक होता है। यह प्रत्याशी को प्रोत्साहित 
करने के बजाय और हतोत्साहित कर देता है । यदि ये बाते सत्य हैं (क्योकि लेखक 
तथा अनुवादक ने किसी भी प्रकार के साक्षात्कार के लिए स्वय को कभी भी सिविल 
सेवा श्रायोग के सन्‍्मुख उपस्थित नही किया है) तो इसमे मौलिक परिवर्तन करने की 
आवश्यकता है । साक्षात्कार के भ्ग किसी भी दशा मे २०० से अधिक नही होने 
चाहियें । 


(ग) कार्य सस्पत्नता की परीक्षा (॥॥6 एशॉणपश्वा०९ [65४) 


तकनीकी कार्यों भ्रथवा व्यवसायों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करते समय 
कार्य-सम्पन्नता की परीक्षा विधि का उपयोग किया जाता है । मुद्र-लेखको (॥9]998) 
या आशुलिपिको (80७70ट9॥०8) श्रथवा परिचारिकाओ (7०४०४) की भर्ती 
तब की जाती है जब कि वे उस विशिष्ट अ्रथवा तकनीकी कार्य को करने की श्रपनी 
प्रवीणता एवं कुशलता का प्रदर्शन कर देते है जिसके लिए कि उनकी भर्ती की जानी 
है । इस परीक्षा के द्वारा सफलता के साथ इस बात का पता लगाया जा सकता हैं 
कि किसी व्यक्ति मे एक विद्धिष्ट का को सम्पन्न करने की कितनी सामर्थ्य है कि 
भर्ती किए जाने वाले इन कर्मचारियों को यह दिखाना होता है कि वे निर्धारित कार्य 
को सम्पन्न कर सकते हैं, इसी कारण इसे कार्य-सम्पन्नता की परीक्षा (?९४(०777006 
पृ०७)) कहा जाता है । एक मुद्रलेखक को यह दिखाना पडता है कि वह टाइप कर 
सकता है, एक वैद्युतिक (5॥2207००॥) को यह सिद्ध करना होता है कि वह समुचित 
रोति से तार श्रादि लगाकर एक भवन का विद्युतीकरण कर सकता है, और केवल 
तभी उनको काम पर लगाया ,जाता है । ऐसे व्यवसायो के लिए, जिनमे कि प्रवीणशता 
की जरूरत होती हे, यह परीक्षा अत्वन्त झ्ावश्यक है। 
(घ) शिक्षा, श्रनुभव तथा शारोरिक जांच का मुल्य 
(९ भौप्रश्ञावता ए 5िताटमा।ण, +िफुशाशारर शात एाएशटओओ पएढां) ! 

प्रत्याशी के चुनाव के लिए उसकी शैक्षणिक योग्यताओशोो एव अनुभव का 
भी मूल्याकन किया जाता है। एक प्रत्याशी उस कार्य को करने के लिए ड़ारीरिक 
दृष्टि से ठीक होता चाहिए जोकि उसे सौंपा जाना है | यह श्राशा की जाती है 
कि कर्मचारी अपनी आँखो तथा श्रवण क्षमता (प्॒८्था78 ०४०४०५) के सम्बन्ध में 
एक न्यूनतम स्तर को अवश्य बनाये रखेगा । वह किसी भी छूत की बीमारी अथवा 
किसी भी प्रकार की शारीरिक अयोग्यता से ग्रसित नही होगा । 


(ड) बुद्धिपरीक्षा (पराशिाएशाएर पल) - 
बुद्धि परीक्षाएं प्रत्याशी की मानसिक परिपकक्‍्वता (?/छमांछ ग्राधणाए>) की 
पता लगाने के लिए ली जाती हैं। बुद्धि माज्यफल (वगालााएइदआ०ट (ए०णाशा) 
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है 


जिसे कि श्रामतौर “! 0” कहा जाता है, व्यक्ति की मानसिक आयु (४०7४) 88०) 
का सूचक होता है। [ 0 का निर्णय मानसिक आयु की काल-क्रमानुसार आयु 
(एए्क्‍ए्प००ट्टाणप्घ॑ 98०) से तुलना करके उसके आधार पर किया जाता है। इस 
प्रकार, यदि एक वच्चे की कालक्रमानुसार आयु ८ है और मानसिक आयु १० है तो 
इसका 0 १२४ होगा, क्योकि दस आ्राठ का १२४ प्रतिणत है । परन्तु इस सम्बन्ध 
मे कोई एक राय नही है कि मानसिक विकास की दृष्टि से । 0 का अर्थ क्‍या है ? 
इस विषय मे सामान्य मत यह है कि ६६ तथा इससे कम अक दुर्बेल अ्रथवा चचल 
मस्तिष्क के सूचक हैं , ६० से ११० तक के भ्रक सामान्य मस्तिष्क के और २३० से 
अधिक अक अत्यन्त श्रेष्ठ मस्तिष्क के सूचक है | यह भी विश्वास किया जाता है 
कि मानसिक परिपक्‍्वता १४ से १६ तक के वर्षों के बीच मे प्राप्त कर ली जाती है। 

कार्य-कौशल परीक्षायें (890/॥700८ 7८६$) प्रत्याशी के जन्मजात सामान्य 
मानसिक ग्रुणो की जाच करने के बजाय इस बात का पता लगाने का प्रयत्न करती 
है कि व्यक्ति मे किसी विशेष कार्य को सीखने की कितनी योग्यता अथवा क्षमता है । 


ये मनोवैज्ञानिक परीक्षायें प्रत्याशी के व्यक्तित्व के कुछ ग्रुणो का निर्धारण 
कर सकती हैं | भारत मे सैनिक प्रतियोगिता परीक्षात्रों (शीधयाश्वाए (णाएथाएए८ 
७७४७) में इनका उपयोग किया जाता है। 

सभी प्रकार की परीक्षाये प्रत्याशियों की क्षमता एव योग्यता का पता लगाने 
के लिए की जाती है। प्रयत्न यह होना चाहिए कि इन परीक्षाओं मे से भावनात्मक 
तत्व (579]60०07ए७ ०]०॥४०॥$) को समाप्त किया जा सके । ऐसे प्रत्येक उपाय को 
अपना लेना चाहिए जो कि व्यक्तिनिरपेक्ष भाव से प्रत्याशियों की योग्यताओं का 
निर्धारण कर सके । जब भी कोई दोष प्रकाश में आये तभी इन परीक्षाओं पर पुन- 
विचार किया जाना चाहिए | इसके अतिरिक्त, किसी भी एक परीक्षा को निर्णायक 
नही माना जाना चाहिये, क्योकि कोई भी एक परीक्षा पूर्णतया वैज्ञानिक, विश्वस्त 
प्रामारिणक तथा मूर्ख-प्रफ (7700-.70०7) नही होती । 
(४) योग्यताशो के निर्धारण के लिए प्रशासकोय यस्‍्त्र 
(* पाता एर शिक्षा एक ध€ह छशशलाग्राब्राता एण॒ एएशॉ- 
7८460) 

प्रश्त यह है कि प्रत्याशियो की उन परीक्षाओ्रो की व्यवस्था करने के लिए 
कौन से प्रशासकीय यन्त्र का उपयोग किया जाए। यह तो सभी स्वीकार करते है कि 
इन परीक्षाओं का श्रायोजन स्वतत्र तथा निष्पक्ष व्यक्तियो के एक निकाय (8009) 
द्वारा किया जाना चाहिए और विभिन्न लोक सेवाओं के लिए प्रत्याशियों (एथ्ापा- 
5४0०७) का चुनाव करना चाहिये । योग्यताओ का निर्धारण ऐसे व्यक्तियों के एक निकाय 
द्वारा किया जाना चाहिये जो कि राजनैतिक दलबन्दी का शिकार न हों सके | चुनाव 
मण्डल ($6[2०४०7 7०४70) के सदस्य व्यक्तियो तथा उनकी योग्यताओ की जाच के 
क्षेत्र के विशेषज्ञ (25४7०758) भी होने चाहियें। 
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लोकतत्रीय देशो मे, प्रत्याशियों की भर्ती करने का यह कठिन कार्य स्वतत्र 
सिविल सेवा श्रायोगो को सौंपा जाता है । सिविल सेवा झ्रायोग का कार्य यह होता है 
कि भमक्‍कारो व दुर्जनो (7१85०४।७) को सेवाओ्रो से बाहर रखा जाय और सर्वोत्तिम 
व्यक्तियों को सेवा मे लेने का प्रयत्न किया जाए। 


भारत मे लोक सेवा झ्ायोग 


(4॥6९ ४एारट 50९८९ (0्ल्‍रा६507 ॥ वर09) 


भारत मे लोक सेवा आयोग की स्थापना के विचार का उल्लेख ४५ मार्च सन्‌ 
१६१६ को भारतीय सर्वेधानिक सुधार (7ताक्षा। 0०ण्राष्यापागावाी रिणाा$) पर 
दिये गए एक आवद्यक प्रपत्र मे किया गया था। उसमे कहा गया था कि 


“ग्रधिकाश अधिराज्यो ([20प्राग्रणा$) मे, जहाँ कि उत्तरदायी सरकार की 
स्थापना हो गई है, इस बात की श्रावश्यकता अनुभव की जाती रही है कि कुछ स्थायी 
कार्यालयों की स्थापना करके राजनैतिक प्रभाव से लोक सेवाओं को सुरक्षित बनाया 
जाए , इन कार्यालयों का मुख्य कार्य सेवा के मामलो मे विनिमय बनाना हो । वर्तमान 
समय मे अ्रभी हम इस स्थिति मे तो नही है कि भारत मे एक लोक सेवा आयोग की 
स्थापना के मामले को पूर्णातया आगे बढायें परन्तु हम यह श्रनुभव करते हैं कि यह 
सम्भावना अथवा आराशा हो, कि सेवाये भ्रधिकाधिक मत्रीय नियन्त्रण ()शवराशशा 
(०70४0]) में श्रा सकती है, एक ऐसे निकाय (8009) की स्थापना का हृढ श्राधार 
प्रस्तुत करती है ।” सन्‌ १६१६ के भारत सरकार श्रधिनियम ((0एशफ्रला र्ण 
[709 8००0 में एक लोक सेवा श्रायोग की स्थापना की व्यवस्था की गई थी यद्यपि 
अधिनियम के लागू होने के एकदम बाद ही इसका निर्माण नही किया गया । 


भारत मे उच्च सिविल सेवा के सम्बन्ध मे नियुक्त शाही झायोग (एे०५०ा 
(077759707) ने, जिसके शभ्रध्यक्ष फर्नहम के विस्काउन्ट ली. [शाइएणणा 
[.७४) थे, अपने प्रतिवेदन (६९००४) मे, एक स्वतत्र तथा निष्पक्ष सिविल सेवा 
ग्रायोग की आवश्यकता के बारे में सन्‌ १६२४ मे निम्नलिखित विचार व्यक्त 
किये--- - 

“जहाँ कही भी लोकतत्रीय सरकारें व्ंमान हैं, अनुभव से यही पता चला है 
कि कुशल सिविल सेवा की प्राप्ति के लिये यह अत्यावश्यक है कि जहाँ तक भी सभत 
हो सके उसको (सिविल सेवा को) राजनैतिक श्रथवा वैयक्तिक प्रभावों से बचाय 
रखा जाय और उसे स्थिरता तथा सुरक्षा की वह स्थिति प्रदान की जाए जो कि ऐसे 
निष्पक्ष तथा कुणल साधन के रूप मे इसके सफल कार्य-सचालन के लिए झर्तिवाय 
होती है जिसके द्वारा कि सरकारें चाहे वे कैसी भी राजनंतिक विचारधारा की क्या 
न हो, अपनी नीतियो को क्रियान्वित करती हैं । उन देशो मे जहाँ कि इस सिद्धात 

2 उपेक्षा कर दी गई है और जहाँ इसके स्थान पर “लूट खसोट प्रणाली” (8705 
5५४७7) लागू हैं, इसका अनिवाय परिणाम एक अकुृशल तथा असगठित सिविल 
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सेवा के रूप मे सामने आया है और म्रष्टाचार (2०7709009) अ्रनियन्त्रित रूप मे 
बढ़ा है। अमेरिका मे, सेवाओं मे भर्ती पर नियन्त्रण लागू करने के लिए एक सिविल 
सेवा आयोग का गठन किया गया है । भारत के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के भ्रधिराज्यो 
से शायद अधिक उपयुक्त एव लाभदायक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कनाडा, 
आस्ट्र लिया तथा दक्षिणी अफ्रीका मे भव सरकारी सिविल सेवा श्रधिनियम (77४- 
॥० (शा 807४०७ /०) बने हुए हैं जो कि लोक सेवाओ्रो की स्थिति तथा नियन्त्रण 
का नियमन करते हैं और उन सबका एक सामान्य लक्षण है एक लोक सेवा पभ्रायोग 
का गठन, जिसे कि अधिनियमो के प्रवन्ध का कार्य सौंपा गया है। सन्‌ १६१६ के 
भारत सरकार अधिनियम का निर्माण करने वालो ने एक लोक सेवा आयोग की 
स्थापना के लिए जब अधिनियम में घारा ६६ (स) की व्यवस्था की तो इसी उपरोक्त 
आवश्यकता को दृष्टिगत रखा था , इस लोक सेवा श्रायोग को निम्न कार्य सम्पन्न 
करने थे “भारत मे लोक सेवाओ की भर्ती तथा नियन्त्रण से सम्बन्धित ऐसे कार्य जो 
परिषद्‌ (८०पए्रपणा) में राजमन्त्री (5००ा८४४7५ ० 589०) द्वारा बनाये गए नियमों 
के हारा उसे सौंपे जाये ।/” भारत में सच १६२६ मे अखिल भारतीय तथा उच्च 
सेवाओं के लिए एक केन्द्रीय लोक सेवा आयोग, जिसे कि “लोक सेवा आयोग, भारत” 
कहा जाता है, स्थापित किया गया था । 
श्रायोग का गठन तथा कार्य 
((णाइप्रणणा 8॥6 एफार्टलींणा5ड ० 6 (0गाधां5507) 

भारतीय सविघान (7रवाक्षा एंग्ाडधघा०णा) मे एक संघीय लोक सेवा 
श्रायोग (0 ? 5 (८) की व्यवस्था की गई है । निम्नलिखित सर्वधानिक उपबन्धो 
की व्यवस्था इसलिए की गई है कि जिससे श्रायोग को किसी भी प्रकार के बाहरी 
प्रभाव से मुक्त देखा जा सके । 


(१) लोक सेवा आयोग के सदस्य, अपने पद-ग्रहता की तारीख से ६ वर्ष की 
अवधि तक, अ्रथवा पैसठ वर्ष की आयु को प्राप्त होने तक, जो भी इनमे से पहले हो, 
नियुक्त किये जायेगे ॥? 


(२) श्रायोग के सदस्य की सेवा की शर्तों मे, उसकी नियुक्ति के पद्चात्‌ ऐसा 
परिवरतेन न किया जा सकेगा जो उसके लिए अलाभकारी हो [2 


(३) आयोग के सदस्य को कुछ विशिष्ट बातो के आधार पर उच्चत्तम न्‍्याया- 
लय (50फ़ाथयग6 (०07) के परामर्श से राष्ट्रपति (27०20०॥ की श्राज्ञा द्वारा 
हटाया जा सकता है। ये श्राघार अग्रनलिखित हैं ।* 


] 8€8 (०गाय्र$द707 ८०07 7878 24 
2 50 36 (2) 

3 &7 53]8 

4 27 37 (]) (2) (3) (4) 
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देना जो कि वह अपने उत्तरदायित्वों का पालन करते समय चोट खाने की स्थिति मे 
करता है । 

(६) अन्य कोई ऐसा मामला जो कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा विशेष रूप 
से उनको सौपा जाए ४ 

इस बात की भी व्यवस्था है कि ससद द्वारा अथवा राज्य विधान-मण्डल द्वारा 
केवल सरकारी सेवाओं के ही सम्बन्ध मे नही, बल्कि उन सेवाओं के सम्बन्ध में भी 
जो कि स्थानीय प्राधिकारियो ([,0०थ ४प॑/॥०रां7०59), निगममी ((णएणथरा०॥») 
ग्रथवा सावेजनिक सस्थाओ के अधीन हो, आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा 
सकेगा ।* ४ 
लोक सेवा श्रायोग के प्रतिवेदन 
(९७०६४ ए ?एफ्रार 5छ0'शाल८ट एणणाएंइशा0ा) : 

(१) सघीय आयोग का यह कत्तंव्य होगा कि राष्ट्रपति को अपने द्वारा किये 
गये काम के बारे मे, प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे, तथा ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर राष्ट्रपति 
इन मामलो के बारे मे, यदि कोई हो, जिनमे कि आयोग का परामर्श स्वीकार नही 
किया गया, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के सहित उस 
प्रतिवेदन की प्रतिलिपि ससद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा । 

(२) राज्य आयोग का यह कर्त्त व्य होगा कि राज्य के राजपाल या राजप्रमुख 
को श्रपने द्वारा किये गये काम के बारे मे प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा सयुकत श्रायोग 
(70 (0ग्राप्राघ0०॥) का कत्तंव्य होगा कि ऐसे राज्यो मे से प्रत्येक के' जिनकी 
आवध्यकताझो की पूर्ति सयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल या राजम्रमुख 
को उस राज्य के सम्बन्ध में अपने द्वारा किये गये काम के बारे मे प्रतिवर्ष प्रतिवेदन 
दे तथा इनमे से प्रत्येक अवस्था मे ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर यथास्थिति राज्यपाल 
या राजप्रमुख उन मामलो के बारे मे, यदि कोई हो, जिनमे कि आयोग का परामई 
स्वीकार नही किया गया है, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन 
के सहित उस प्रतिवेदन की प्रतिलिधि राज्य के विधान-मण्डल के समक्ष रखवायेगा | 
4; लोक सेवा आयोग एक परामर्णंदात्री सस्था (8(शए8०५४ 7009) है। भारत 
के राजमन्त्री ($ल्‍ट७थरछ ए॑ 56 वा पाता) 57 $20० त्र०४8 ने सच 
१६५५ के भारत सरकार विधेयक (50रशप्राध्रध्या ण 04 8॥)) के पास होते 
समय ब्रिटिश ससद में यह वात कही 

“सयुकत प्रवर समित्ति (॥0704 $6८९० (०7॥77/0०6) का यह निश्चित मत 
था और यहाँ तथा भारत में मेरे सलाहकारों का भी यही निश्चित मत है कि लॉक 
सेवा आयोग (2 $ ८) परामर्शदाता के रूप में ही अधिक गअ्रच्छी प्रकार कार्य केर 


अलन>न्‍्णमक«मथी. चना 4 








| 6567 320 (), (2) (3), (०), (5), (८), (४), (८)- 
2 5७7६ 32 
3 &7 323 () (2) 


लोक कर्मचारियो की भर्ती ३५७ 


सकता है | अनुभव से यह पता चला है कि यदि आयोग को परामशेंदाता के रूप मे 
रखा जाए तभी उनका भधिक प्रभाव पडने की सम्भावना है, बजाए इसके कि यदि 
उन्हे आदेशात्मक शक्तियाँ (१(०१५४८०४ 90०४७/८७) दी जाये । खतरा यह है कि यदि 
हम उन्हें आदेशात्मक शक्तियाँ दे दे तब हम एक प्रान्त (20शा॥7००) मे दो सरकारे 
तथा केन्द्र भे दो सरकारे स्थापित कर देंगे शोर फिर इस प्रकार की कार्यविधि (00- 
८८००) के विरोध में बहुत कुछ कहा जा सवता है। अनेक दृष्टिकोणों से श्रधिक 
अ्रच्छी तरह बात यही है कि वे परामशेदाता हो ।” 
सरकार को इस बात की स्वतत्रता होती है कि वह श्रायोग द्वारा दी गई 
सलाह को स्वीकार अथवा अस्वीकार करे, परन्तु एक ऐसी व्यवस्था है जिसके श्रनुसार 
सरकार से यह माग की जाती है कि वह, श्रायोग का वार्षिक प्रतिवेदन विघान-मण्डल 
के समक्ष प्रस्तुत करते समय, उन कारणों का भी स्पष्टीकरण करे कि कुछ विशिष्ट 
मामलो के सम्बन्ध मे आयोग की सलाह क्यो न स्वीकार की जा सकी । भ्रायोग की 
सलाह की उपेक्षा करके सरकार द्वारा की जाने वाली मनमानी कारंवाई के विरुद्ध 
यह एक सुरक्षा है । 
आयोग का निर्माण सविधान ((०7४४ए४८४०॥) के द्वारा किया गया था। 
इस बात के लिए सभी उचित सुरक्षाओ की व्यवस्था की गई थी कि इसको सभी 
प्रकार के अनुचित प्रभावों से बचाये रखा जा सके और उनको इस योग्य बनाया जा 
सके कि जिससे वे अपने निर्वारित कत्तेव्यो को निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा ([76०९79) 
लथा बिना भय या पक्षपात के स्वतत्नता के साथ पूरा कर सके ।* 
इगलेड मे सन्‌ १८५५ से ही सपरिषद्‌ महाराज्ञी (0पए७आना-0'०परगर्णा) 
अथवा सपरिषद्‌ सम्राट (४ियाह-7-0०ए/०ण०ा) सिविल सेवा मे नियुक्ति के हेतु 
प्रत्याशियों की परीक्षा तथा चुनाव करने के लिए झ्रायुक्तो ((०शाग्राइ४07०7$) की 
नियुक्ति करते है । “प्रत्येक स्थिति भे आयुक्तो की स्वतत्रता की स्थिति का वास्तविक 
आ्राधार यह है कि राजनैतिक दलो मे यह ,मौन तथा अलिखित पक्‍का समभौता है, 
जिसको ससदीय तथा जनता का सबल मत्त भी प्राप्त है, कि आयुक्त अपने कार्यो को 
पूर्णतया स्वतत्र तथा निष्पक्ष रीति से सम्पन्न करे । 2 
इगलेड में नियुक्तियो के सम्बन्ध में श्रायोग की सिफारिशो का अनुपालन 
किया जाता है। आयुक्‍तो ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (१८५६) मे कहा कि “जहाँ तक 
हमारे अधीन व्यक्तिगत मामलो की परीक्षाओं का प्रव्न है किसी भी प्रकार का बाह्य 
हस्तक्षेप नहीं हुआ है और आपकी (महाराज्ञी की) सरकार द्वारा हमारे कार्यों के 
न्यायिक स्वभाव को पूर्ण मान्यता दी गई है |” सौभाग्यवश वह परम्परा बराबर जारी 


है । 
बि' ३ प्रकाह सपा $िशजररट. (7०ााउडग्य का चगवेत उपदगावा उबड0, । (0! 8 ह 
ए7 8-84 
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इस प्रकार भारतीय सविधान लोक सेवा श्लायोग की स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता 
के लिए सभी सुरक्षा्रो की व्यवस्था करता है, परन्तु एक ऐसे स्वस्थ श्रमिसमय 
((०ग्रशथा07) के विकास की झ्राववयकता है कि कोई भी शासनरूढ दल श्रायोग 
के कार्यों मे हस्तक्षेप नही करेगा और जो भी सरकार बतंमान होगी वह लोक सेवाग्रो 
की नियुवितयों के सम्बन्ध में श्रायोग की सभी सिफारिशो को स्वीकार करेगी | 


भारत के कुछ राज्यों मे, सेवा आयोगो को उतना महत्व नही प्रदान किया 
गया है जितने के वे अधिकारी हैं । बहुत सी राज्य सरकारो ने अनेक पदो को 
शआ्रायोग के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखने का प्रयोग श्रारम्भ किया है! अनेक वार 
उन्होने नियुक्तियो के मामलों मे झ्रायोग की सलाह को स्वीकार नही किया है। यह 
के बडी भ्रनुचित प्रवृत्ति है। पजाब राज्य के लोक सेवा-श्रायोग के १६५६-६० 
प्रतिवेदन के उद्धरण से हम इस बात को स्पष्ट करते है । 


सरकार झौर लोक सेवा-श्रायोग के बीच सतभेद : 

सरकार की कार्यवाहियाँ प्रकट रूप मे भी होनी चाहिये जिससे कि लोगो में 
विव्वास उत्पन्त हो सके । केवल यह ही आवश्यकता नहीं है कि न्याय (०४००) 
किया जाए बल्कि यह भी आवश्यक है न्याय किए जाने के कार्य को प्रकट भी किया 
जाये जिससे कि ऐसा प्रतीत हो कि न्याय किया गया है, और सेवाओ मे भर्ती किये 
जाने की स्थिति मे तो विशेष रूप से ऐसा होना श्रावव्यक है। 

सविधान के श्रन्तगंत सरकार को यह श्रधिकार दिया गया है कि वह किसी 
भी पद को झ्रायोग की श्रधिकार-सीमा से बाहर रख सकती है परन्तु इस अधिकार 
का उपयोग केवल अपवाद-भूत मामलों (2%०८०/7णाक ०४४०७) में ही होना चाहिए 
अर्थात्‌ तव-जब कि वह पद राजनैतिक अथवा अत्यावश्यक या सकटकालीन प्रकृति 
का हो या लोक-हित की हृष्टि से सरकार द्वारा ही उस पद के भरे जाने की 
श्रावव्यकता हो । निश्चय ही, कुछ व्यक्तियो को सेवाओ्रों मे खपाने के लिये अथवा 
सेवा में किसी विशिष्ट वर्ग के कुछ प्रतिशत पदो को श्रायोग के दायरे से बाहर रखन 
मात्र के लिये इस प्रतिवनन्‍्वात्मक अधिकार का विस्तार नहीं किया जा सकता । जसा 
कि आयोग के प्रतिवेदन मे कहा गया है कि “इससे तो राज्य-सेवाओ में भर्ती के 
लिये एक ऐसे वैधानिक निकाय (8009) की स्थापना का वह उद्देव्य ही समाप्त हों 
जाता है कि जिसके द्वारा ही केवल यह श्राणा की जाती थी कि वह न्यायसगत तरीके 
से जनता में विद्वास उत्पन्न कर सकेगा । 


विवादपूर्ण विचारो का श्रादान-प्रदान 

प्रतिवेदन से यह भी प्रकट होता हैं कि इस उपरोक्त उपलब्ध (श०श&०7१) 
को प्रमल में लाने के प्रझनन पर सरकार तथा आयोग के बीच विवादपूर्णा विचारों की 
प्रदान-प्रदान हुआ । एक विद्येप घटना से इस मामले पर वड़ा श्रच्छा प्रकाश पदतां 
हूँ जिसमे कि तत्काल लीन फरीदकोट रियासत के टीका साहव के एक शिक्षक कीं 
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गवनेमेट कालिज का प्रिसिपल नियुक्त दिया गया था। प्रतिवेदन मे इस प्रसग का 
वर्णन इस प्रकार किया गया है “यह सज्दन १ अक्तूबर, १६४४ से भूतपूर्व फरीद- 
कोट रियासत की सेवा में ये जहाँ कि इल्हो ने अनेक पदो पर कार्य किया जैसे कि 
राजेन्द्र कालिज फरीदकोट मे प्रवक्ता (,2०८ए/८)) के रूप मे, साहित्यादि शाखा के 
श्रध्यक्ष ((068॥ ० (6 &7$ 778०४॥५) के रूप मे तथा बाद में टीका साहब मे 
शिक्षक के रूप मे । जब पेप्सू (ऐ87?80) का निर्माण हुआ, उस समय वह टीका 
साहव के एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे श्रौर चूंकि यह एक सिविल सूची 
(शा ,8) की नियुक्ति थी, राज्य सरकार के श्रधीन एक सेवा नहीं थी, अ्रत 
पेप्सू के शिक्षा विभाग (860 ८४४०ा ॥080क70॥०77) में उसका एकीकरण नहीं 
किया गया । पेप्सू की रियासतो तथा पजाब का विलय होने पर फरीदकोट के राजा 
साहब ते सरकार से उन महोदय को किसी उपयुक्त पद पर नियुक्त पद पर नियुक्त 
करने के लिये कहा । बाद मे सरकार ने यह निरचय किया कि उनको राज्य शिक्षा 
सेवा (? छ $) में प्रथम श्रेणी (2885 ।) का एक पद दिया जाय ।” 

कस सस्प्तान 

(86था १९५४०७९८) 

“ग्रायोग यह अनुभव करता है कि इस नियुक्ति का चाहे कुछ भी आधार 
क्यो न हो अ्रथवा चाहे कुछ भी कारण क्यो न रहे हो, इस घटना से दो तथ्य तो 
बिल्कुल स्पष्ट हो जाते है | प्रथम तो यह कि किसी भी पद को आयोग की अ्रधिकार- 
सीमा से बाहर रखने से पहले आयोग के साथ पूर्व-परामर्श करते के सम्बन्ध मे जो 
अभिसमय ((707५०7०४०॥) स्वय सरकार द्वारा स्थापित किया गया था शभ्रव सरकार 
उसको कम सम्मान प्रदान कर रही है । दूसरे, पद ऐसी परिस्थित्तियो मे आयोग की 
अधिकार सीमा से बाहर ले जा रहे हैं जोकि स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण हैं। इस 
उपर्युक्त मामले मे सरकार की कार्यवाही स्पष्टत इस इच्छा से प्रेरित थी कि एक 
विशिष्ट व्यक्ति को सेवा मे खपाता है, सामान्य सिद्धान्त का तो इसमे कोई प्रश्न ही 
नहीं था। 

इसके अतिरिक्त, सरकार को एक अधिकार यह प्राप्त है कि वह शभ्राकस्मिक 
रूप से रिक्त होने वाले स्थानों को त्तीन माह के लिये भर सकती है यदि इस वात 
की सम्भावना हो कि श्रायोग को इस कार्य मे अधिक समय लगेगा । किन्तु श्रब इस 
अधिकार का दुरुपयोग करने की अधिकाधिक प्रवृत्ति पाई जा रही है। यदि सरकार 
इस उपबन्ध (९70शध्ञणा) के शब्दों या इसकी भावना का अनुसरण करने लगे तब 
सारी स्थिति ही बदल जाती है। सरकार इस सम्बन्ध मे किसी को श्रनावव्यक सन्देह 
करने का मौका नही देना चाहती, यह तो इस तथ्य से ही स्पष्ट है कि सरकार ने 
तोन माह की अवधि को एक वे तक कर देने के प्रस्ताव को छोड दिया (यद्यपि, 
यह अवधि छ माह तक के लिये बढा दी गई है) । तथापि, बार-बार इस उपाय का 
श्राश्नय लेने से इसका वास्तविक आशय ही समाप्त हो जाता है और जब इस पद की 
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स्थायी व्यवस्था करने के लिये चुनाव होता है तो खुली प्रतियोगिता करने वाले 
प्रत्याशियों के प्रति श्रन्याय होता हैं। श्रायोग का मत है कि इस उपाय का 
प्रयोग तो श्रपवादरूप मे ही करना चाहिए। “ऐसा प्रतीत होता है कि विभागों 
([0०9श07थ०(४) ने इस उपबन्ध का दुरुपयोग ही करता शुरू कर दिया है क्योंकि 
वे लगभग प्रत्येक मामले के लिए एक सामान्य आदत के रूप में तीन माह के लिए 
भर्ती करने के इस उपलब्ध का श्राश्रय लेते हैं श्लौर फिर ऐसी अ्रतियमित नियुक्तियो 
की कालावधि मे वृद्धि करने के लिये श्रायोग की अनुमति मागी जाती है। इस कारये- 
विधि से निश्चय ही उस प्रणाली को बडा अनुचित लाभ प्राप्त होता है जो कि उस 
पद पर स्थायी रूप से वर्तमान होता है क्योकि वह इस बात का दावा करता है कि 
उसे एक निश्चित भ्रवधि तक उस पद पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त है ।” 

भर्ती की महत्वपूर्ण समस्याओ का विवेचन करने के पदचात्‌ एक प्रश्त यह 
उत्पन्त होता है कि भर्ती की किसी भी पद्धति की सफलता की अ्रन्तिम कसौटी क्या 
है ? भर्ती की किसी भी: प्रणाली को अपने उद्देश्य मे सफल हुआ तभी माना जायेगा 
जबकि उसके द्वारा की गई भर्ती मे उचित किस्म के काफी व्यक्ति प्राप्त हो। इसे 
प्रइ का उत्तर इस तथ्य का अध्ययन करने के पश्चात्‌ ही दिया जा सकता हैं कि 
जिन व्यक्तियों की भर्ती की गई है उनका चयन किस सीमा तक न्‍यायोचित रहा है। 
प्रसाणन 
(९0९४॥0९98४0॥) 

सिविल-सेवा झायोग परीक्षाये लेने के पदचात्‌ पात्र व्यक्तियों (लिष्टा0०) 
की एक सूची तैयार करते हैं और फिर वे नियुक्ति प्राधिकारियो (8970ण778 
४०४॥०706$) के पास उन्न नामों की सिफारिश करते हैं । “प्रमाण” से श्राशय है कि 
नियुक्ति के लिए विचाराधीन प्रत्याशियों के नाम नियुक्ति-कार्यालयों के सम्मुख 
प्रस्तुत करना । सयुक्‍त राज्य भ्रमेरिका मे झ्रायोग तीन नामों की सिफारिश करता है 
ओ्ौर नियुकत-प्रधिकारी रजिस्टर मे लिखे हुए तीन सर्वोच्च नामो में से एक का चुनाव 
कर लेता है। भारत मे सिविल सेवा आझ्रायोग योग्यता के आधार पर प्रत्याशियों की 
एक सूची तैयार करता है श्रौर सम्बन्धित विभाग फिर योग्यता के क़म से उस सूची 
में से नियुक्तिया कर लेते हैं । योग्यता के इस क़म मे की जाने वाली कोई भी घट- 
वढ जनता द्वारा सहन नही की जाती । सयुकत राज्य श्रमेरिका मे 'तीन के नियम 
की आलोचना इसलिए की जाती है क्य्रोकि इससे पक्षपात॒ तथा दलीय झावार १८ 
चयन करने की सम्भावना हो सकती है । 
नियुक्ति और परिदवीक्षा 
(3फ़!णंएगलशा। शातें ै704/00) 

नामो की वह सूची जब नियोक्‍ता प्राधिकारी के पाम पहुचती है वी वहें 
निर्णय सिविल-मेवा आयोग के पास मेजता है और प्रत्याणी (0708०) के लिए 
नियुक्ति-पत्र (89707रएथा। ७६८7) जारी करता है । नियुवित-पत्र प्रत्याशी के 
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लिये एक प्रस्ताव होता है यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो वह अपना पद 
ग्रहण कर लेता है और इसका भश्रर्थ होता है कि उसकी नियुक्ति हो गई । 

नये नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियो को हमेशा 'परीक्षण-श्रावार (पाता 
9४७8) पर रखा जाता है । इस बीच मे उसे अपनी योग्यताओो का प्रदर्शन करना 
होता है कि जिस कार्य के लिये उसकी नियुक्ति हुई है उसे यह सम्पन्त कर सकता 
है। अ्रत प्रत्येक नियुक्ति श्रस्थायी श्र्थात्‌ छ माह या एक वर्ष की परिवीक्षा 
(?7092670॥) के आधार पर होती है । यह काल नियोक्‍ता प्राधिकारी के लिए 
चुनाव की क्रिया को पूर्ण करने का अवसर माना जाता है | इस कालावधि मे प्रत्याणी 
का सूक्ष्म रूप से पर्यवेक्षण ($प9०एशध्नम०0)) कर लिया जाता है । 

जब नियोक्‍ता प्राधिकारी इस सम्बन्ध में एक लिखित प्रतिवेदन दे देता है 
कि प्रत्याणी का कार्य सन्‍्तोषजन्क रहा है, तब ही उसको अपने पद पर स्थायी किया 
जाता है । 


१६ 


प्रशिक्षण 


(79४7४) 





कर्मचारी को उस कार्य को सम्पन्न करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना 
होता है जिसके लिये कि उसकी भर्ती की गई है। उसे कार्य की प्रवीणाता तथा विधि 
के सम्बन्ध मे परिचित कराया जाना होता है । कर्मचारियों के समुचित प्रशिक्षरा वें 
बिना कार्य को कुशलता के साथ सम्पन्न नही किया जा सकता | यही कारण है कि 
प्रशिक्षण को 'स्टाफ की कार्य-कुशलता की कुजी' समझा जाता है। 
प्रशिक्षण का उद्दे दय (00०७ ०॑ प्रयशांपष्ट) ४ 

प्रशिक्षण लोक-कर्मचारी की कार्य-कुशलता के लिये ही झावश्यक नहीं है, 
अपितु उसके दृष्टिकोण को विस्तुत बनाने के लिये भी भ्रावश्यक है। कर्मचारी को 
यथार्थता ([782८&07]) का पाठ पढाने, आत्म-निर्भर तथा स्व॒तन्त्र बनाने, और उस्े 
निर्णय करने की क्षमता उत्पत्त करने की हृष्टि से प्रशिक्षण बडा महत्वपूर्ण होता है। 
प्रशिक्षण कर्मचारियों मे एक ऐसा व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्त करने मे सहायता करता 
है जिसकी कि लोक-सेवकों की नितान्‍्त आवद्यकता होती है। इसी कारण शिक्षा के 
सह्य प्रशिक्षण भी एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जोकि कभी भी समाप्त नहीं होती 
क्योकि इसकी आवश्यकता सदा बत्ती ही रहती है । प्रशिक्षण से व्यवित की शक्ति 
प्रवीणता तथा कुशलता मे वृद्धि होती है। प्रशिक्षण कर्मचारी में एक ऐसी क्षमता 
उत्पन्न करता है जिसके द्वारा वह स्वय को नई परिस्थितियों के श्रनुकुल बना सर्कती 
है। प्रशिक्षण कर्मचारी को इस योग्य बनाता है कि जिससे वह अपने संगठन को, 
जिसमे कि उसे काम करना होता है, भली प्रकार समझ सके तथा उसकी महत्ताशों 
व लक्ष्यों को स्वीकार कर सके । यह श्रत्यन्त आवश्यक है कि प्रशिक्षण के दी 
कर्मचारियों मे स्वतन्त्र मिखेय करने की योग्यता उत्पन्न वी जाए, क्योकि यदि कम 
चारी पद पर श्रनुदेशो (धाह00०8075) पर ही निर्भर रहे तो कोई भी संगठन 
सुचारु रूप से कार्य नही कर सकता | 

'सिविल-सेवको के प्रशिक्षण, (१९४४), (ग्रेट ब्रिटेन) पर नियुक्त की गई 
समिति ने प्रशिक्षण के कुछ उद्देश्य तथा सामान्य सिद्धान्त निर्धारित किये | समिति ने 
कहा कि 5 न 

“सबसे पहले हम स्वय से ही यह प्रइन पूछें कि प्रशिक्षण का उद्देश्य क्यों हैं 
यदि इसका उत्तर यह है कि प्रशिक्षण का उद्देद्य सर्वाधिक सभव मात्रा में 
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कार्य-कुशलता प्राप्त करना है, तो श्रावध्यकता इस बात की है कि कार्य-कुशलता 
(शीणशा०५) शब्द की कुछ सूक्ष्म रूप से व्यास्या की जाए। किसी भी बडे पैमाने के 
सगठन मे कार्ये-कुशअलता दो तत्वों पर निर्भर होती है. एक तो, व्यक्ति को सौंपे गये 
किसी विशिष्ट कार्य को कर सकने की उसकी तकनीकी (76८॥ग्राए४) कुशलता पर 
गौर इसरे, निगम निकाय ((०79078/6 50०09) के रूप मे सगठन की उस कम स्पष्ट 
कुशलता पर जोकि उन ब्यक्तियो की सामूहिक भावना तथा दृष्टिकोण से प्राप्त होती 
है जिससे कि इस निकाय अथवा सगठन की रचना की जाती है। प्रशिक्षरा में इन 
दोनो ही तत्वों का ध्यान रखा जाना चाहिये -- 

प्रशिक्षण के पाँच सुख्य उद्द इय निम्नलिखित है --- 

प्रथम, प्रशिक्षण के द्वारा ऐसे सिविल-सेवक उत्पन्न करने का प्रयास किया 
जाना चाहिए जिनकी कार्य-निप्पादन की यथार्थता एवं शुद्धता को सत्य रूप मे स्वीकार 
किया जा सके । 

दूसरे, सिविल सेवक को उन कार्यो की दृष्टि से उपयुक्त बनाया जाना 
चाहिए जिन्हे कि परिवर्ततणील परिस्थितियों मे सम्पन्न करने के लिए उससे कहा 
जायेगा । सिविल-सेवक को चाहिए कि वह अपने दृष्टिकोर तथा अपनी कार्यविधियों 
को सतत रूप में तथा साहस के साथ नये-नये विषयो की नई आवश्यकताओं के 
अनुरूप बना ले । 

तोसरे, आवश्यकता इस बात की है कि सिविल-सेवक यन्त्रवत्‌ बन जाने के 
खतरे को रोका जाय । जव हम यह कहते है कि हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि 
कुशलता का उच्चतम सम्भव स्तर प्राप्त किया जाए, तो इससे हमारा तात्पर्य यह नही 
है कि एक यन्त्र-मानव के समान यान्त्रिक साज-सज्जों से युक्त सिविल सेवा का 
निर्माण किया जाए । भर्ती किये जाने वाले कर्मचारी को प्रारम्भ से ही इस बात का 
जान होना चाहिए कि उसके विभाग (796एथ्राप्राथय.) द्वारा समाज के लिये सम्पा- 
दित की जाने वाली सेवा से उसके कार्य का क्या सम्बन्ध है? वह अपने विस्तृत 
सग्रठन में क्या कार्य सम्पन्न कर रहा है ? इस बात को समभने की उसकी क्षमता 
केवल उसके कार्य को विभाग के लिए मूल्यवान ही नही बनायेगी, अ्रपितु वह स्वय 
उसके लिये भी श्रत्यधिक प्रेरणादायक होगी | श्रत उसके दिन-प्रति-दिन के समुचित 
सम्पादन के लिये आवश्यक शुद्ध व्यावसांयिक प्रणिक्षण (५०८४४०ा७ां परशाता8) के 
साथ ही साथ, उसको अपने निजी शैक्षरिकक विकास के हेतु निरन्तर प्रयास करने के 
लिये व्यापक आधार पर अनुदेश (गरा87ए८४०॥) तथा प्रोत्साहन दिया जाना 
चाहिए । 

चौथे, व्यावसायिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध मे भी, केवल यह ही पर्याप्त नही है 
कि कर्मचारी को पूणुंतया केवल उसी कार्य के लिये प्रशिक्षित किया जाए जोकि उस 
समय वह कर रहा हो | व्यक्ति को केवल इस योग्य वनाने के लिये ही प्रशिक्षण नही 
दिया जाना चाहिये कि जिससे वह अपने वर्तमान कार्य को अधिक कुशलता के साथ 
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कर सके, बल्कि उसको श्रन्य कार्यों के लिये उपयुक्त बनाने के लिये, तथा जहाँ उचित 
हो, उसमे उच्चतर कार्य और उच्चतर उत्तरदायित्वों को सभालने की क्षमता उत्प्त 
करने के लिए भी दिया जाना चाहिये । 

पांचवे, ये उद्देश्य भी पर्याप्त नही है । लोगो की एक बडी सख्या को श्रपने 
कार्यवारी जीवन का अधिकाश भाग श्रनिवार्य रूप से नैत्यक प्रकृति (१०006 
काक7१००) के कार्यो में ही व्यय करना पडता है । इस मानवीय समस्या की दृष्टि 
से, प्रशिक्षण योजनाओ की सफलता के लिए यह श्रावश्यक है कि कर्मचारी-वर्ग के 
मनोबल (१४०७७) की ओर गम्भीरता के साथ ध्यान दिया जाये ॥* 

इस प्रकार सक्षिप्त रूप मे प्रशिक्षण के पाँच मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं-- 

(१) कार्य के निष्पादन मे यथार्थता एव शुद्धता लाना । 

(२) कमंचारियो के दृष्टिकोण तथा कार्यविधियो को परिवर्तित समय की 
नई-नई आवश्यकताओ के अनुरूप बनाना । 
ली (३) यन्त्र मानव जैसी कार्य-पद्धति की प्रवृत्ति को रोकने के सम्बन्ध में व्यापक 

चार । 

(४) व्यावसायिक प्रश्िक्षण--व्यक्ति को केवल उसके वर्तमान कार्य की दृष्टि 
से ही उपयुक्त बनाने के लिये नही, अपितु उसके बढते हुए कार्यों यथा उच्चतर 
क्षमता का भार वहन कर सकने की दृष्टि से भी । 

(५) नैत्यक प्रकृति के कार्य अनुपेक्षणीय होते हुए भी, कर्मचारियों के मनोबल 
(१(०7४४०) की ओर यथेष्ट ध्यान दिया जाना । 

कार्य के निष्पादन में यथार्थता तथा शुद्धता और कर्मचारियों के मनोबल में 
वृद्धि करने के अतिरिक्त यह भी श्रावश्यक है कि प्रशिक्षण द्वारा सिविल-सेवक को 
इस बात का प्रोत्साहन दिया जाये कि वह अपने कार्य को अधिक से अ्रधिक व्यापक 
सदर्भ (207७0) की दृष्टि से देखे । यह श्रावश्यक है कि प्रशिक्षण उसको श्रपेक्षाकंन 
ऊचा कार्य तथा वडा उत्तरदायित्व सम्भालने के लिये तैयार करदे । 

इस प्रकार के विविध उद्देश्य किसी भी एक प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा नही 
प्राप्त किये जा सकते । सिविल-सेवको के लिए अनेक प्रकार के प्रशिक्षणो की व्यवस्था 
करनी होती है जिससे कि वे अपने कार्य को सर्वश्रेष्ठ रीति से सम्पन्न करने के योग्य 
वन सके । 
प्रशिक्षण के प्रकार (हपरत5 ० पथ?) 

प्रशिक्षण फी मुरुष श्रेणियां निम्नलिखित है--- 

(१) श्रौषचारिक तथा श्ननौषचारिक प्रश्निक्षण (कण भाव गरणिएक 
वृषक्षागा8)--कर्मचारी को विभागाध्यक्षों (/0०0क707०78 ॥९०05) द्वारा दिये 
जाने वाले उपदेशों (7,००प्ा०५) श्रथवा श्रनुदेशों (॥57फ०07) द्वारा उस कार्य के 
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प्रकार का प्रशिक्षण प्रशासकीय स्कूलों श्रथवा विद्यापीडों (8०४१०ग्रा०$) मे दिया जा 
सकता हैं। यह झीपचारिक प्रशिक्षण कुछ प्रवीणताओं 2 2 अथवा कार्यविधियों हट 
सम्बन्बित वास्तविक श्रनुदेशों के रूप में हो सकता है। री को विभाग की 
कार्य-प्रशाली, उसके कार्यों की प्रकृति तथा उस आचार-सहिता (0066 ० ८०णा- 
60०८) के बारे में अनुदेश दिये जा सकते हैं जिसका कि उसे कार्यालय में पालन करना 
होता है। 402 
परस्तु स्कूलों तथा विद्यापीठों मे गौर उच्च अधिकारियों के भाषणों के रूप 
में दिया जाने वाला औपचारिक प्रशिक्षण उस समय तक अधूरा ही रहता है जब 
तक कि कर्मचारी वास्तविक रूप मे अपने विभाग में कार्य नहीं करता | वह दिन 
प्रतिदिन जो वास्तविक कार्य सम्पन्न करता है उसमे बहुत कुछ सीखता है। एक 
कर्मचारी व्यावहारिक रूप से जब फाइलों, कागजातो तथा अधिकारियों के सम्पर्क मु 
श्राता है तब उसे श्रवोषचारिक प्रशिक्षण मिलता है । जब वह वास्तव भे अपना कार्य 
सम्पन्न करता है तो उसे उसके बारे मे अनेक बातो की जानकारी प्राप्त होती है । 
वह जब अपना कार्य सम्पादित करता है तो उसे अपने उच्च अधिक्रारियो से अनेक 
सुभाव प्राप्त होते हैं जिनसे उसका श्रनुभव (8#9०7०॥०७) बढता है । "प्रात्म-विक्षा 
(9था-९40०४००) ही सर्वोत्तम शिक्षा है ।! वास्तचिक कार्य-सम्पादन का अनुभव 
कर्मचारी को कार्य करने की कला का ज्ञान कराता हैं। यवि उचित ममयान्तरों पर 
एक कमंचारी का एक जाखा से दूसरी शाखा को स्थानान्तरण कर दिया जाये तो 
इससे उसके अनुभव की परिधि वढाई जा सकती है । ऐसी व्यवस्था से उसे सम्पूर्ण 
सगठन की काये-प्रणाली का ज्ञान हो जायेगा | 
परन्तु यदि पर्ववेक्षक अधिकारी (80एशश्आग8 ०गी०६) नये प्रविष्ट होने 
वाले कर्मचारी मे गहरी रुचि नही लेता है तो अनौपचारिक प्रशिक्षण सफल नही 
होगा । विभागीय श्रव्यक्षो को कर्मचारी के कार्य के सम्बन्ध मे सुझाव देने होते है 
तथा आलोचनायें करनी होती हैं । उन्हें कर्मचारी के कार्य मे पाये जाने वाले दोपों 
को वतलाना होता है श्लौर उन दोपो को दूर करने के लिए सुझाव भी देने होते हैं । 
इस प्रकार ग्रनौषचारिक प्रशिक्षण की सफलता उस रुचि (7/श०४६) पर निर्भर 
होती है जोकि पर्यवेक्षक श्रधिकारी नये प्रविष्ट होने वाले कर्मचारी के कार्य के प्रति 
दिखाता है । जिले के युवा अधिकारी कलक्टर से बहुत कुछ सीखते हैं। एक अच्छे 
अं उक्टर का घर एक युवा सहायक कलक्टर के लिए घ्राय एक दूसरा घर बन जाता 
हैं । उसे कलक्टर के घर श्ञाम व्यत्तीत करने का प्रोत्माहन दिया जाता है । शायद ही 
कोई कलक्टर इतना व्यस्त रहता हो कि इन युवा श्रधिकारियों के साथ बातचीत 
करने का समय न निकाल सके | वल्कि इसके अतिरिक्त, वह इन सये युवा अधि- 
कारियो से चाय पर थाने तथा सप्ताह में एक शाम अपने यहाँ बिताने को कहता है । 


फिर वहाँ बैठकर वह युवा सहायक कलक्टर अपनी जटिल समस्याओं पर विचार- 
विमर्ण करता है श्र उससे वहुत कुछ सीखता है । 


३६४ लोक प्रशासन 


कर सके, बल्कि उसको श्रन्‍्य कार्यों के लिये उपयुक्त बनाने के लिये, तथा जहाँ उचित 
हो, उसमे उच्चतर कार्य और उच्चतर उत्तरदायित्वों को सभालने की क्षमता उत्पन्त 
करने के लिए भी दिया जाना चाहिये । 

पांचवे, ये उद्देश्य भी पर्याप्त नही है। लोगो की एक बडी सख्या को श्रपने 
कार्यकारी जीवन का अ्रधिकाश भाग अनिवार्य रूप से नैत्यक प्रकृति (२०प्रधा८ 
"ाध्ा३०ं&) के कार्यो मे ही व्यय करना पडता है । इस मानवीय समस्या की दृष्दि 
से, प्रशिक्षण योजनाओं की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारी-वर्ग के 
मनोबल (४०४४०) की ओर गम्भीरता के साथ ध्यान दिया जाये 7 

इस प्रकार सक्षिप्त रूप मे प्रशिक्षण के पाँच मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं-- 

(१) कार्य के निष्पादन में यथार्थता एवं शुद्धता लाना । 

(२) कर्मचारियो के दृष्टिकोण तथा कार्यविधियों को परिवर्तित समय की 
तई-नई आगवश्यकताशो के अनुरूप बनाना । 

(३) यन्त्र मानव जेसी कार्य-पद्धति की प्रवृत्ति को रोकने के सम्बन्ध मे व्यापक 
विचार । 

(४) व्यावसायिक प्रशिक्षण--व्यक्ति को केवल उसके वर्तमान कार्ये की दृष्टि 
से ही उपयुक्त बनाने के लिये नही, अपितु उसके बढते हुए कार्यों यथा उच्चतर 
क्षमता का भार वहन कर सकने की दृष्टि से भी । 

(५) नैत्यक प्रकृति के कार्य अनुपेक्षणीय होते हुए भी, कर्मचारियों के मनोबल 
(४०7४०) की शोर यथेष्ट ध्यान दिया जाना । 

कार्य के निष्पादन में यथार्थता तथा शुद्धत और कर्मचारियों के मनोबल में 
वृद्धि करने के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि प्रशिक्षण द्वारा सिविल-सेवक को 
इस बात का प्रोत्साहन दिया जाये कि वह अपने कार्य को अधिक से अधिक व्यापक 
संदर्भ (0०7०5) की दृष्टि से देखे । यह शआ्रवध्यक है कि प्रशिक्षण उसको अपेक्षाकृत 
ऊचा कार्य तथा बडा उत्तरदायित्व सम्भालने के लिये तैयार करदे । 

इस प्रकार के विविध उहूं इम्न किसी भी एक प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा नही 
प्राप्त किये जा सकते | सिविल-सेवको के लिए अनेक प्रकार के प्रशिक्षणो की व्यवस्था 
करनी होती है जिससे कि वे अपने कार्य को सर्वेश्रेष्ठ रीति से सम्पन्न करने के योग्य 
वन सकें । 
प्रशिक्षण के प्रकार (छराए्त5ड ० पृपश्यां्राए) 

प्रशिक्षण की मुख्य श्रेणियां निम्नलिखित हुँ--- 

(१) झओोपचारिक तथा श्रनौपषचारिक प्रशिक्षण (#णयाश धाते ग्रॉगियातों 
पृषक्षाशणढट)---कर्मंच्रारी को विभागाध्यक्षों (0290/07०॥/४ ॥४805) द्वारा दिये 
जाने वाले उपदेशों (7,००ए7८४) श्रथवा अनुदेशो (77870८7।०) द्वारा उस कार्य के 
सम्बन्ध मे औपचारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है जोकि उसे करना होता है | इस 
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प्रकार का प्रशिक्षण प्रशासकीय स्कूलों अथवा विद्यापीढों (8८४4॥25) हे दिया जा 
सकता है। यह औपचारिक प्रशिक्षण कुछ प्रवीणताओं अथवा कार्यविधियों ) 
सम्बन्धित वास्तविक अनुदेशों के रूप में हो सकता है। कर्मचारी को विभाग की 
कार्य-प्रणाली, उसके कार्यों की प्रकृति त्था उस आचार-सहिता (0006 0 ८०॥- 
600) के बारे मे अनुदेश दिये जा सकते हैं जिसका कि उसे कार्यालय मे पालन करना 
होता है । हे 
परन्तु स्कूलो तथा विद्यापीठों मे गौर उच्च अधिकारियों के भाषणों के रूप 
में दिया जाने वाला औपचारिक प्रशिक्षण उस समय त्क अधूरा ही रहता है जब 
तक कि कर्मचारी वास्तविक रूप मे अपने विभाग में कार्य नहीं करता । वह दिन 
प्रतिदिन जो वास्तविक कार्य सम्पन्न करता है उससे बहुत कुछ सीखता है। एक 
कर्मचारी व्यावहारिक रूप से जब फाइलों, कागजातो तथा अधिकारियो के सम्पर्क & 
श्राता है तब उसे श्रनोपचारिक प्रशिक्षण मिलता है | जब वह वास्तव मे श्रपना कार्य 
सम्पन्न करता है तो उसे उसके बारे मे अनेक बातो की जानकारी प्राप्त होती है । 
वह जब अपना कार्य सम्पादित करता है तो उसे श्रपने उच्च अ्रधिक्रारियों से अनेक 
सुझाव प्राप्त होते हैं जिनसे उसका अनुभव (&5एथाशथा८८) बढ़ता है । 'प्रात्म-गिक्षा 
($2-807०4707) ही सर्वोत्तम शिक्षा है ।' वास्तविक कार्य-सम्पादन का अनुभव 
कर्मचारी को कार्य करने की कला का ज्ञान कराता है । यदि उचित समयान्तरों पर 
एक कर्मचारी का एक शाखा से दूसरी णाखा को स्थानान्तरण कर दिया जाये तो 
इससे उसके अनुभव की परिधि वढाई जा सकती है । ऐसी व्यवस्था से उसे सम्पूर्ण 
सगठन की कार्य-प्रणाली का ज्ञान हो जायेगा । 
परन्तु यदि पर्ववेक्षक अधिकारी ($फ7थाशशआट्ट ०००) नये प्रविष्ट होने 
वाले कर्मचारी मे गहरी रुचि नही लेता है तो अनौपचारिक प्रशिक्षण सफल नही 
होगा । विभागीय भ्रध्यक्षो को कर्मचारी के कार्य के सम्बन्ध में सुझाव देने होते है 
तथा आलोचनायें करनी होती है । उन्हे कर्मचारी के कार्य मे पाये जाने वाले दोपो 
को वतलाना होता है और उन दोपो को दूर करने के लिए सुझाव भी देने होते हैं | 
इस प्रकार भ्रनौषचारिक प्रशिक्षण की सफलता उस रुचि (7८८७६) पर निर्भर 
होती है जोकि पर्यवेक्षक भ्रधिकारी नये प्रविष्ट होने वाले कर्मचारी के कार्य के प्रति 
दिखाता है। जिले के युवा श्रधिकारी कलक्टर से वहुत कुछ सीखते हैं। एक अच्छे 
कलक्टर का घर एक युवा सहायक कलक्टर के लिए प्राय एक दूसरा घर बन जाता 
हैं । उसे कलक्टर के घर शाम व्यतीत करने का प्रोत्साहन दिया जाता है | शायद ही 
कोई कलक्टर इतना व्यस्त रहता हो कि इन युवा अधिकारियों के साथ बातचीत 
करने का समय न निकाल सके । वल्कि इसके अ्रतिरिक्त, वह इन नये युवा अधि- 
कारियो से चाय पर आने तथा सप्ताह मे एक श्ञाम भ्रपने यहाँ बिताने को कहता है । 


फिर वहाँ वैठकर वह युवा सहायक कलक्टर अपनी जटिल समस्याओं प्र विचार- 
विमर्श करता है और उससे बहुत कुछ सीखता है । 


३६६ लोक प्रशासन 


इस प्रकार प्रशासक मे मनोबल का निर्माण किया जाता है। पर इस अनौप- 
चारिक प्रशिक्षण की सफलता उस रुचि पर निर्भर होती है जोकि पर्यवेक्षक श्रधिकारी 
नये प्रविष्ठ होने वाले अधिकारी के कार्य के प्रति दिखाता है। साधारण॒त ऐसा होता 
है कि उच्च अ्रधिकारी अपने श्रधीनस्थ अधिकारी को उसके कार्य के बारे मे समझाने 
के वजाय यही सरल समभता है कि जहाँ भी आवश्यक हो उसके कार्य को स्वय ही 
कर दिया जाये । ऐसी परिस्थितियों मे, नया प्रविष्ट होने वाला अ्रधिकारी बहुत कम 
सीख सकेगा श्र उसका उत्साह भी नष्ट हो सकता है। नये भर्ती किये गये कर्मचारी 
को इस प्रकार का प्रशिक्षण श्रन्य लोगो के कार्य का निरीक्षण करने से प्राप्त होता 
हू । अत जब तक कि नये कर्मचारी को विभाग के पुराने तथा श्रनुभवी कर्मचारियों 
की सहायता न प्राप्त हो तब तक वह कुछ नहीं सीख सकता । यदि भ्रनौपचारिक 
प्रशिक्षण को सफल बनाना है तो यह आवश्यक है कि उच्चतर अ्रधिकारी नये प्रविष्ट 
होते वाले कर्मचारियों के कार्य मे गहरी रुचि ले । 

इस तथ्य के वावजूद भी कि श्रनौपचारिक प्रशिक्षण से अनेक बडे लाभ 
होते हैं, भौपचारिक प्रद्षिक्षण श्रत्यन्‍्त आवश्यक है। एक सुविचारपूर्ण प्रशिक्षण 
योजना के द्वारा ही कर्मचारियों में सन्तुलित निर्णय करने की शक्ति का विकास किया 
जा सकता है । अत औपचारिक प्रशिक्षण के महत्व की उपेक्षा नही की जा सकती । 
श्रोपचारिक प्रशिक्षण तीन भ्रकार का होता है-- (१) पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण, (२) सेवा- 
कालीन प्रशिक्षण, और (३) प्रवेज्षोत्तर प्रशिक्षण । झ्रब॒ हम इनकी क्रमश विवेचना 
करते हैं । 

(१) पूव॑-प्रवेश प्रशिक्षण (270०-१५ प्र:था॥॥78)--यह प्रशिक्षण कमंचारी 
फो इसलिए दिया जाता है कि जिससे वह लोक-सेवा मे प्रवेश की प्रतियोगिता परीक्षा 
के लिए तैयार हो सके । यह उसके कार्यालय मे प्रवेश पाने का प्रशिक्षण होता है । 
इससे उसे कार्य के वारे मे जानकारी मिलती है जोकि उसे कार्यालय मे करना होता 
है । इस प्रशिक्षग्ग के द्वारा उसे उस सगठन से परिचित कराया जाता है जिसमे कि 
उस कार्य करना होता है, और उस विशिष्ट कार्य का ज्ञान कराया जाता है जोकि 
उमसे सम्पन्न करते की आशा की जाती है । यह प्रशिक्षण कर्मचारी को उन कार्यो का 
भार उठाने के लिये तैयार करता है जोकि उस सम्भालने होते है । 

(२) सेवाकालोीन प्रशिक्षण ([॥-8थ070९ पशा॥ा8)--यह प्रशिक्षण उस 
कर्मचारी को दिया जाता है जोकि पहले से ही सेवा मे लगा होता है। सेबाकालीन 
प्रशिक्षण उन लोगों के लिए होना है जोकि वस्तुत अपने पद पर बने होते है । उनको 
यह प्रशिक्षण इसलिये दिया जाता है जिससे कि वे अपना कार्य समुचित रूप से सम्पन्न 
कर सर्वे । सेवाकालीन प्रशिक्षग के दो उद्देश्य होते है--- 

(क) यह प्रनिक्षग्गु कार्य के श्रे प्ठतर निष्पादन के लिये अनिवार्य होता है । 

(ख) ऐसा प्रच्षिक्षण पदोन्नति (छाण्याणाका) के लिए भी लाभदायक होता 
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£। सेवायालीन प्रशिक्षय सभी कर्मचारियों को तव दिया जाता ह# जबकि वे नौकरी 
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मे प्रवेश पा लेते है । यह प्रशिक्षण कमेचारियों मे विचार व कार्य, प्रवीणता, ज्ञान 
तथा दृष्टिकोण सम्बन्धी उपयुक्त आदतो का विकास करके उनवे वर्तमान श्रथवा 
भावी कार्य के सम्वन्ध में सक्रियता उत्पन्न करने मे उनको सहायता करता है। 

इस प्रकार का प्रशिक्षण अपने कार्य के बारे में नई-नई तकनीकें (]6९०॥॥- 
0०८७) सीखने में कर्मचारी की सहायता करता है । इससे उसका ज्ञान नवीनतम हो 
जाता है | यह प्रशिक्षण कार्य की नई तकनीको की दोड मे कर्मचारन्यों को पीछे न 
रहने देने के लिये आवश्यक होता है। यह कर्मचारी को प्रगति के लिए तैयार करने 
का प्रशिक्षण होता है | उसे प्रशिक्षण इसलिये दिया जाता है जिससे कि वह नये 
उत्तरदायित्वों को सम्भालने के योग्य बन सके । प्रशिक्षण को केवल सेवा वे आरम्भ 
तक के लिए ही सीमित नहीं किया जा सकता । प्राथमिक प्रशिक्षण (]702] 
शधधाया2) के साथ ही साथ ऐसे विविष्ट पाठ्यक्रमों तथ्रा नवीनीकरगगा पाठ्यक्रमों 
(रिलरीध्शीटा ०0ण0565) की पद्धति भी अपनायी जानी चाहिए जोकि एक वार भें 
एक माह अथवा उससे अधिक अवधि में समाप्त हो और सम्पूर्ण सेवा तक 
विस्तृत हो । 

(३) प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण (05-०३ प्रधाधा8)--कर्मचारी नई-नई 
बातें सीखने का इच्छुक होता है । वह जिम कार्य में लगा होता है उनके बारे मे 
अपने ज्ञान की वृद्धि करना चाहता है | कमंचारी अपनी योग्यताझों मे भी वृद्धि करना 
चाहते हैं जिससे कि उनकी पदोन्नति हो सके । सरकार को चाहिए कि वह उन 
कर्मचारियों को, जोकि अपनी योग्यताओ मे वृद्धि करना चाहते है, अवकाश तथा 
छात्रवृत्ति (3०४० ०५४॥79) के रूप में सम्पूर्ण सुविधाये प्रदान करे । उन कर्मचारियों 
को, जोकि अपने निजी प्रयत्तों से ऊपर उठना चाहते है, सभी प्रकार वा सम्भव 
प्रोत्साहन किया जाना चाहिये । 
प्रशिक्षण के प्रकार (ए7९5५ ० :थ्वात्रापष्ट) 

कर्मचारियों को कई प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उदाहरणायं, 
मूलभूत लिपिक तकनीकों (टाक्षाटक् (४०ागातुए०85) का विभाग की विशिष्ट 
तकनीकों का तथा लोक प्रशासन के सिद्धान्त एवं प्रयोग का प्रशिक्षण । प्रशिक्षण की 
किस्म पर जोर देने की वात विभिन्न सेवाओ्रे के कायो की प्रक्ृत्ति के अनुसार परिवर्तित 
होती रहती है । उदाहरणार्थ, प्रणासकीय वर्य को पर्यवेक्षण ($790५809) के 
प्रणिक्षरा की आवश्यकता होगी, जबकि मुद्रलेखक (॥99780) अ्रथवा लिपिक-वर्ग के 
लिए ऐसा प्रजिक्षण आवब्यक अथवा महत्वपूर्ण नही होता । 
अल पर 

(३) आगामी या अतिरिक्त शिक्षा और (४) केन्द्रीकृत  । 
हे न्रीकृत प्रशिक्षण । इन प्रशिक्षणो के 
उद्ददव के अनुसार विभिन्न श्रे शियो मे इनका फिर उप-विभाजन किया जाता है--. 
(क) प्राथमिक अथवा प्रारम्भिक प्रणिक्षण, (ख) गतिज्ञीलता के लिये प्रशिक्षण, 


३६८ लोक प्रशासन 


(ग) पर्यवेक्षण के लिये प्रशिक्ष णग, (घ) उच्चत्तर प्रशासन के लिये प्रशिक्षण | अ्रव 
हम इनकी क्रमश विवेचना करते हैं । 

(१) व्यावसायिक प्रशिक्षण (४००४४०॥०। 'र-शव॥्रा78)--कर्मचारी को इस 
विशिष्ट तकनीक मे प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है जोकि उसके व्यवसाय के लिये 
आवश्यक होती है। दस्तकारी का प्रशिक्षण व्यावसायिक प्रशिक्षण है। 

(२) पृष्ठ प्रदेशञीय प्रशिक्षण (84०६९/0०णा१ ':रश्चाणा8) --पृष्ठ-प्रदेशीय 
प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारी को किसी तकनीक श्रथवा प्रवीणता मे विश्विष्ट रूप से 
प्रशिक्षित करना नहीं है। इसका उद्देश्य तो साधारणत कर्मचारियों के दृष्टिकोण 
को व्यापक बनाना है । कर्मचारियों को राजनीति, अर्थशास्त्र (800707708), समाज- 
गास्त्र (5000०089 ) आदि, जैसे सामान्य विषयो मे प्रशिक्षित किया जाना चाहिए 
जिससे कि वे समाज की आर्थिक एव सामाजिक समस्याओओ को समभाने के योग्य बन 
सके । इस प्रकार का प्रशिक्षण साप्ताहिक वाद-विवाद-वर्गों, प्रबन्धको द्वारा की जाने 
वाली वातचीतो तथा नीति के नियतकालीन विवरणपत्रों (?९र०ठ९८वथवों शंध्व०- 
॥7०॥5) के द्वारा दिया जा सकता है । विभागीय-पत्रिका, मासिक पतन्निका, 
पुस्तकालय, फिल्‍मों का प्रदर्शन, अन्य शाखाओं तथा विभागों में भ्रमणा-ये सब 
श्रायोजन कर्मचारियों के दृष्टिकोण एवं मस्तिष्क को व्यापक बनाने मे सहायक सिद्ध 
होगे । 

(३) श्रतिरिक्त शिक्षा (फ्प्रावाष्ा ४6ए८४४०7) --विभागो (0एक्ा- 
7)०॥७ ) द्वारा अपने सदस्थो को इस वात्त की सुविधायें प्रदान की जानी चाहियें कि 
वे व्यावसायिक महत्व के श्रतिरिकत शिक्षा प्राप्त कर सकें, उदाहरणार्थ, लेखाकारों 
(७०८०एक्‍राक्ा।$) तथा श्रकशास्त्रियो (४/४0800०275) को उनके धन्घो के श्रतिरिक्त 
शिक्षा दी जानी चाहिये। गैर-व्यावसायिक श्रतिरिक्त छिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया 
जाना चाहिये । 

(४) केन्द्रीकृत प्रशिक्षण (८८०(४॥560 '7४78)-प्रशासकीय श्रधिकारियो 
के प्रशिक्षण के लिए तो एक केन्द्रीय. सगठन होना चाहिए और शेप कर्मचारियो के 
लिये सम्बन्धित विभागों के श्रपने निजी प्रशिक्षण केन्द्र होने चाहिए । 

(४) प्राथमिक अभ्रथवा प्रारम्भिक प्रशिक्षण (7908 7797772)--सम्वन्धित 
दविनागो को इस वात के लिये उत्तरदायी वनाया जाना चाहिए कि वे अपने कर्म- 
चारियो को प्रारम्निक प्रशिक्षरा दें । भर्ती किये गये नये कार्मंच्रारियों को सरकारी 
कार्यालय की कार्यप्रणाली के वारे में सामान्य जानकारी दी जानी चाहिये , उसके 
विशिष्ठ विभाग के समठन तथा ककत्तंव्यों के बारे में उसको सामान्य ज्ञान कराया 

जाना चाहिए और गुप्तता (5ल्‍८८८०७), कायलिय के अनुणासन श्रादि की दृष्टि से 
सरझारी वार्य के निष्पादन के विए सामान्य पृप्ठनूमि का निर्माण किया जाना चाहिए । 
प्रारम्मिक शवस्थाओं में, सवे भर्ती किये गये कर्मचारी को अनुभवी व उपयुवत 
व्यक्तियों के आधीन दाम करना चाहिए | 
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(६) गतिशीलता के लिए प्रशिक्षण (]॥॥रा8 णि /००॥9)--कर्मचारी 
को केवल एक कार्य का ही नहीं, श्रपितु श्रन्य तथा भिन्‍न प्रकार के कार्य का भी 
प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रणशिक्षणाथियों (7700०5) का एक पद से 
दूसरे पद पर को तथा एक प्रकार के कार्य से दूसरे प्रकार के कार्य पर को 
स्थानान्तरण किया जाना चाहिये । विभाग तथा सेवा के अन्दर ही अन्दर होने वाली 
इस गतिशीलता से सम्पूर्ण रूप में कर्मचारी की वेयक्तिक क्षमता का विकास होता है। 

(७) पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षण (व/शा॥गरह णि 50ए०श8व0)-- जिन 
लोगों को पर्यवेक्षणा का कार्य सौंपा जाना हो, उन्हे श्रवीनस्थ कर्मचारियों (900७- 
०४॥79८५) से व्यवहार करने की कला का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये । इससे पूव 
एक अधिकारी की किसी पर्यवेक्षरिक पद ($प०/०८४५5०7५ 7090) पर पदोन्नति 
की जाए उस पद पर कार्य करने की उसकी क्षमता की परख कर लेनी चाहिए । 

(८) उच्चतर प्रशासन के लिए प्रशिक्षण (ाक्णाहर णि सीह्ठीा 
4 तवीततई।207)--प्रशासकीय वर्ग के व्यक्तियों को सबसे महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्त 
करने पडते है श्रत. उनके प्रज्षिक्षण पर विशिष्ट ध्यान दिया जाना चाहिये | इस वर्ग 
के कर्त्तव्यों का सम्बन्ध नीति के निर्माण मे, सरकरी यन्त्र के सुधार व समन्वय से 
तथा लोक-सेवा के विभागों के सामान्य प्रशासन एवं नियन्त्रण से होता है | प्रणासकीय 
पदों पर भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों को आर्थिक तथा राजनैतिक नेतृत्व का 
प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । उन्हे लोकतन्त्रीय सिद्धान्तो का प्रशिक्षण दिया जाना 
चाहिए जिससे कि उन्हे यह वात ध्यान रहे कि उन्हे जनता के सेवक के रूप मे कार्य 
करना है। उन्हे सरकारी विभागों के सगठन तथा प्रणासन की समम्याओ से सम्बन्धित 
प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये | उन्हे इस प्रकार का प्रणिक्षण दिया जाना चाहिये कि 
वे अपने स्टाफ, उच्च अधिकारियों तथा सामान्य जनता का सहयोग प्राप्त करने मे 

समर्थ हो सके । इस प्रकार प्रश्ञासनिक वर्ग के श्रधिकारियो का प्रशिक्षण इस प्रकार 
होना चाहिये जोकि उनके हृष्टिकोश को विस्तृत करे, उनको स्वतन्त्र निर्णोेबय कर 
सकने के योग्य बनाये और जो देश की श्राथिक व सामाजिक समस्याओं से उन्हें पूरा 
अवगत रखे । उनको प्रशासन तथा प्रणासन के सिद्धान्त की कला में प्रशिक्षण दिया 
जाना चाहिए | प्रश्मासनिक वर्ग को केवल वर्गीकरण, परीक्षण, वजट-निर्माण, कार्य- 
विधि के विश्लेपए, लोक-कल्यारा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ग़ृह-निर्माण, सडको तथा राज- 
पथो (पराष्टा)क३७७) से सम्बन्धित प्राथमिक सिद्धान्तो का ही प्रशिक्षण नही दिया जाना 
चाहिए वल्कि राजवित्त (770॥० 7 7०॥०८), प्रथशास्त्र, समाजणास्त्र, राजनैतिक 
सस्थाओ्रो के इतिहास का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये । इस प्रकार उन्हे दोनो ही 
प्रकार के विपय मे प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और केवल तभी बे उच्च कोटि के 
पदाधिकारी बन सकते है | एक अनुभवी :शासक श्री ए० डी० गोरवाला ने ठीक ही 
सुझाव दिया है कि सामान्य प्रशासक (उछाल 80॥77750:8607) को व्यावहारिक 
अथज्ञास्त्र (078070४वऑ ००००7१०5) का ठोस ज्ञान होना चाहिए । उसमे यह समभने 
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की योग्यता होनी चाहिए कि व्यावहारिक समस्याओं में आ्थिक सिद्धान्तो को किस 
प्रकार लागू किया जाए। उसको व्यावहारिक मनोविज्ञान (8०४८० 75ए८०॥००९६)) 
का पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे कि वह जनता से, जिसके बीच मे 
कि उसे अधिकतर काम करना होगा, अपने नेतृत्व के समर्थन मे उचित प्रत्युत्तर प्राप्त 
करने मे समर्थ हो सके । उसका ज्ञान इतना पर्याप्त होना चाहिए जो उसको योग्य 
बनाए कि वह समझ सके कि लोगो का भस्तिष्क कैसे कार्य करता है और ऐसी कौन 
सी बाते तथा ऐसे कौत से बिन्दु हैं जो उन्हे सबसे श्रधिक प्रभावित करते हैं। चूकि 
सम्भावना यह है कि भविष्य मे सरकारी उद्यम (808० ७7/०79775८७) देश की प्र्थ- 
व्यवस्था में एक श्रत्यन्त महत्वपूरों स्थान प्राप्त करेंगे तथा अनेक प्रचलित औद्योगिक 
व्यवसायों का राष्ट्रोयकरण (]०8070॥5800॥) कर दिया जायेगा, अत यह श्रावश्यक 
है कि कुछ ऐसे सामान्य प्रशासको को, जो कि प्रवन्ध-सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध मे 
विशेष योग्यता का प्रदर्शन करें, सेवा के प्रारम्भिक चरण मे ही ऐसे उद्यमों मे तथा 
प्रबन्ध ()/ 498०॥670) की कला मे प्रशिक्षित किया जाना चाहिये । 


प्रशिक्षण देने की रीतियां (6 ए४6धा००5 ० पणुत्राणाए पश्यापाएं] * 

लोक सेवको को प्रशिक्षण देने के लिए श्रनेक प्रकार की विधियो का प्रयोग 
किया जाता है । कर्मचारियो को श्रपने कार्य के बारे मे सीखने की श्रनुमति एक तो 
तव दी जा सकती है जब कि वे कार्यालय अथबा क्षेत्र मे वास्तव मे काये करें। इसे 
अनुभव (ऋएथ7०॥0७ द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करना कहते हैं। प्रशिक्षण प्रशासकीय 
विद्यापीठो (8 0ग्राग्राई॥४४०  ४०४१७०॥९४) अथवा प्रशिक्षणशालाओो (]प॥778 
$8000]9) में श्रोपचारिक व्याख्यानो (86 ]९८76७) भ्रथवा अनुदेशों (]7#0७०- 
0०॥5) के रूप मे दिया जा सकता है। जिस प्रकार कि कक्षाश्रो में छात्रो को शिक्षा 
दी जाती है उसी प्रकार लोक-कर्मचारियो को उस काये का प्रशिक्षण दिया जा 
सकता है जो कि उन्हे करना होगा । प्रशिक्षण की अ्रन्य विधि यह है कि 'पत्र-व्यवहार 
((०्गाा प्रा०90078) के द्वारा कमंचारियों को कार्य की प्रकृति तथा उस विभाग 
के नियमों एवं विनियमों (२७छ]७४ ४00 76४७४॥078) से अ्रवगत कराया जाए जिसमें 
कि उन्हे काम करना है। विभाग अपने कर्मचारियो को उनके कर्त्तव्यों एवं दायित्वों 
के बारे मे तथा सामान्य भाचार-सहिता (ठ6छयलाब्वों ०006० ० ००फ्रवा20), निबन्धो 
और विश्वेषाधिकारो के बारे मे सूचनाएं प्रसारित कर सकता है। लोक-कर्मचा रियो 
को प्रशिक्षण देने की श्रन्य रीति है सम्मेलन (००7००) अथवा वर्गीय वादविवादो 
(07009 0०78०४5४7075, की । सम्मेलन की रीति मे, प्रशिक्षणाथियों को शिक्षको 
द्वारा किसी भी प्रकार के श्रीोपचारिक व्याख्यान नही दिये जाते वल्कि विभिन्न मामलों 
पर वे स्वय ही वाद-विवाद करते है, एक दूसरे की टिप्पणियो की परस्पर तुलना 
करते हैं और अपना निजी विचार या हष्टिकोश आगे रखते है । 

इस प्रकार, प्रशिक्षण वाद-विवाद ()5८ए४८5आ०ा॥, सम्मेलन अथवा औप- 
जारिक व्यास्यथानों की अनेक विधियो द्वारा दिया जा सकता है। प्रशिक्षण देने के 


प्रशिक्षरा बट 


लिये किसी भी रीति का उपयोग किया जा सकता है परन्तु एक बात निश्चित है 
कि प्रशिक्षण प्रबन्ध वर्ग के व्यक्तियों का एक कार्य है और प्रशिक्षण देना किसी भी 
ऐसे व्यक्ति का, जिसे कि श्रन्य लोगो के परय्यवेक्षणा (9096८ शघ0णा) का भार सौपा 
गया हो, एक प्रमुख उत्तरदायित्व होना चाहिये | ग्रत प्रशिक्षण घुव्यवस्थित तथा 
सुनियोजित होना चाहिये। यदि प्रशिक्षण व्यार्यानों द्वारा दिया जाए तो शिक्षक 
प्रशिक्षणाथियों से ऊची पद स्थिति के होने चाहिए । यदि प्रशिक्षण देने वाला अ्धि- 
कारी एक योग्य तथा व्यावहारिक आदमी है और विभागाध्यक्ष (छ०४० ०६ ॥6 
क्‍7०७9भ0एथा।) तथा अपने स्थापना अधिकारी (2820॥शंगाणथा, 0॥०८) का 
उसको समर्थन प्राप्त है तो वह अपने कर्त्तव्यो का सुचारु रूप से पालन कर सकेगा । 
इसके विपरीत, यदि प्रशिक्षण देने वाले के पद को स्थापना जञाखा का एक ऐच्छिक 
पद समझा गया श्र एक ऐसे अधिकारी की उस पर नियुक्ति कर दी गई जोफि केवल 
सैद्धान्तिक है और जिसने श्रापको उस पर सेवा के लिए अच्छी प्रकार से उपयुक्त 
सिद्ध नही किया है तो यह माना जायेगा कि युद्ध प्रारम्भ होने से पहले ही पराजय 
हो गई ।* 
संयुक्त राज्य श्रभेरिका मे लोक-कर्मचा रियो का प्रशिक्षण : 
(एव णाएाण 06 एफार एशघ४०णारहशं जा पाल एऐग्रारत 5प्ञा०5 ० 5 प्राश्टा727) 
जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, सरकारी कर्मचारियों द्वारा सर्वश्रेष्ठ 
स्तरों तक पहुँचने से श्रसफल रहने का एक प्रमुख कारण यह है कि सिविल सेवा के 
लिये तथा सिविल सेवा में उनको पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिलता । सयुक्‍त राज्य 
अमेरिका भे, कालिज तथा विश्वविद्यालय युवा व्यकवितयों की सरकारी सेवा मे प्रवेधा 
को तैयारी का प्रशिक्षण देते हैं। पूर्व-प्रवेश प्रशिक्षण विश्वविद्यालय काल मे ही 
प्रारम्भ हो जाता है। सयुकत राज्य मे सिविल सेवा मे भर्ती होने का इच्छुक व्यक्त 
राजनीति विज्ञान तथा लोक-प्रशासन से एक उच्च डिग्री प्राप्त करने के लिए विश्व- 
विद्यालय ((राएश&9) में स्नातकोत्तर अ्रध्ययन (?०५-ट्टा 407४८ 87069) पर 
एक, दो श्रथवा यहाँ तक कि तीन वर्ष तक का समय अतिरिक्त व्यय कर ताहै। 
कुछ विश्वविद्यालयों भे श्रधिक उच्च स्तर की प्रशासनिक शिक्षा दी जाती है । ये 
विश्वविद्यालय लोक प्रशासन मे डाक्टर की डिग्री प्रदान करते हैं। सयुक्त राज्य मे 
विश्वविद्यालय तकनीकी पाठ्यक्रमों के प्रमाण-पत्र देते है तथा सेवा-कालीस प्रशिक्षण 
भी देते हैं । कुछ विश्वविद्यालय नगर-नियोजन (प0शा एोथायग8), बजट निर्माण, 
सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस तथा अग्नि सेवा प्रशासन आदि विषयों मे प्रशिक्षण देते 
"० अल हो गो ल5 280 ॥र& ० छा छ ठाइतकला पर 
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है । सरकारी सेवाओं मे कुछ विशिष्ट कार्यो को सम्पन्त करने का ज्ञान प्रदान करने 
के लिए प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण (008६ शाप धागा) दिया जाता है क्योंकि उन 
सेवाओ में मितव्ययता तथा कार्य-कुशलता बनाये रखने के लिए ऐसा प्रशिक्षण अत्यन्त 
झ्रावश्यक होता है। अभ्रत कर्मचारियों के लिये बहुमूल्य एवं मार्म-दर्शन व्याख्यानों का 
श्रायोजन किया जाता है। ब्रूकिग्स सस्था (800[थाड़ पराइतणाणा) जोकि सन्‌ 
१६३७ में वाशिंगटन में स्थापित की गई थी, सघीय सेवा के कर्मचारियों के प्रशिक्षण 
में बहुत सहायता देती है । यह ससस्‍्था केवल प्रशासकीय कार्य-विधियो ([70०००प८४) 
की शिक्षा मात्र ही नही देती बल्कि इससे भी आगे चबढकर यह करमंचारियो मे ऐसी 
टूरदशिता तथा विवेक-शक्ति का विकास करती है जोकि व्यापक निर्णायों तथा विस्तृत 
कार्यवाहियो की हृष्टि से श्रावश्यक होती है। ऐसे अध्ययनों की व्यवस्था “वाशिंगटन 
से बाहर की जाती है श्रोर इनमे भाग लेने वाले व्यक्ति एक साथ रहते तथा एक साथ 
काये करते है ।” इस प्रकार सयुक्तराज्य अ्रमेरिका मे विश्वविद्यालय लोक कर्मचारियो 
के प्रशिक्षण के क्षेत्र मे एक बडा महत्वपूर्ण तथा मार्गदर्शक कार्य सम्पन्त कर रहे हैं ।' 


यूनाइटेड किगडम 

(पएरा४80 ६83०7) 
मुख्य रूप से कहा जाए तो ब्रिटेन मे लोक कर्मचारी-वर्ग प्रशिक्षण के लिए 
ब्रिटिश राजकोष (छ70आ॥ 77०४७४प्ा७) ही उत्तरदायी है। सन्‌ १६४४ की श्शेटन 
समिति (जिसका कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है) के प्रतिवेदन के पश्चात्‌ 
राजकोष ने प्रशिक्षण की एक योजना का निर्माण किया । इसके सचालन के लिए 
एक शिक्षा तथा प्रशिक्षण निर्देशक ([)76ल००07 णी एतप्रत्थाणा क्ात 'रक्षागा8) 
नियुक्त किया जाता है ! प्रत्येक विभाग (70०9थ7था०7/) मे प्रश्चिक्षण अधिकारी 
नियुक्त किये जाते हैं जोकि ह्विटले परिषदों (/ाल/ ००००७) के सहयोग से 
इस योजना का सचालन करते हैं । नव प्रविष्टो (थशा।9705) को विभाग के स्थान, 
उसकी सेवा के सम्बन्धो तथा समाज के लिए उसकी उपादेयता के बारे मे परिचय 
कराया जाता है । उनको नीतिशद्यासत्र (87705) तेथा सेवा के आचार व्यवहार 
सम्बन्धी नियमो की शिक्षा दी जाती है। इसके परचात्‌ कार्य अथवा पद का वास्तविक 
प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्यालय समय के बाहर व्यावसायिक (५००४०) 
तथा सामान्‍य ज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाता है। श्रनेक नव प्रविष्ट व्यक्ति 
स्वय अपने अनुभव से प्रयोगात्मक रूप में अपने कार्य का ज्ञान प्राप्त करते है। वरिष्ठ 
स्तर (5०7॥07 6५९) के पदाधिकारियो के प्रशिक्षण के लिए एक प्रणासकीय स्टाफ 
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प्रशिक्षण अमज 


कालिज है । यह कालिज सिडीकेट प्रणाली का उपयोग करता है जिसके प्रनुसार 
कि छात्र एक जाँच समिति ((०गरागा॥6० ० छ्ावृणाओ) की विधि द्वारा अपने 
लिए विषय की खोज करते हैं। 'इस कालिज में उद्योग तथा बैकिंग के उच्च प्रशिक्षरा 
पर छ्वाइट हाल की श्रपेक्षा बहुत अधिक प्रभाव डाला है ।' लन्दन विश्व विद्यालय लोक- 
प्रशासन में डिप्लोमा प्रदान करके तथा ब्रामशिन (#थ॥9॥॥) का पुलिस कॉलिज, 
पुलिस अधिकारियो को प्रशिक्षण देकर, कर्मचारियो के लिए प्रशिक्षण की पर्याप्त 
सुविधाएं प्रदान करते है। इस सब प्रशिक्षण का उद्देश्य “विभाग के कार्य मे अधिक 
परिशुद्धता उत्पन्न करना, अधिकारियो को परिवर्तनीय आवश्यकताश्रो के अनुरप बनाना 
ओर नैत्यक कार्य का अभ्यासी बनने से रोकना, विशेषकर यान्त्रिक कार्यपद्वति के प्रभाव 
को रोकना, उन्तको श्रधिक महत्वपूर्ण भावी उत्तरदायित्वों के लिए तैयार करना तथा 
कर्मचारी-वर्ग के मनोवल (४०७४) को पुष्ट करना है ॥” 
भारत से लोक करमंचारो-वर्ग का प्रशिक्षण 
(उाब्चाणणाए ण॑ 06 एफाट एशइणाएरे ग दाता4व) * 

भारत मे मान्यता प्राप्त विद्यालयों के स्नातक (0/900००५) अखिल 
भारतीय सेवाओओ के लिए--उदाहरणार्थ, भारतीय प्रणासन सेवा (! & 5), 
भारतीय पुलिस सेवा ([ ? 8) और केन्द्रीय सरकार की श्रन्य सेवाओं जैसे कि 
लेखा-परीक्षण सेवा (&9०॥/), आय-कर (]70076-78%) तथा रेलवे सेवा के लिए 
“अ्रतियोगिता कर सकते हैं । प्रत्याशियो (८0700268) की सामान्य बौद्धिक 
क्षमता की जाच करने के लिए सघीय-लोक सेवा श्रायोग (ए 9 8 ०) नर्ती- 
परीक्षा की व्यवस्था करता है । यह परीक्षा इतिहास, ग्र्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान » 
विधि (१,8७), गणित तथा रसायनशास्त्र (0॥07879) जैसे विषयो मे ली जाती 
है । इन विपयो का उस कार्य से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही होता जोकि प्रत्याशियों को 
सरकारी सेवा मे नियुक्ति के पर्चात्‌ करना पडता है। अत प्रत्याशियों के लिए 
प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होती है जिससे कि वे श्रपने कार्य के सम्बन्ध में आव- 
इक ज्ञान तथा ऐसी प्रवीणता प्राप्त करने मे समर्थ हो सके जिसके बिन्ता वे सेवा मे 
कोई भी प्रभावशाली कार्य सम्पन्न नही कर सकते | श्रव हम भारत सरकार की 
विभिन्न सेवाओं के प्रशिक्षण-कार्य-क्रम का श्रध्ययन करेंगे । 

(१) भारतीय प्रशासन सेवाओं के लिए प्रशिक्षण (भगाए 0 पाताब्षा 
4 तीगाया$8(76 5४९ए7/९०९५ )“-मार्च सन्‌ १९४७ मे दिल्‍ली मे भारतीय प्रद्यासन 
सेवा के परिवीक्षाधीनो ([ & & ?7004007०७) के लिए एक प्रशिक्षण सस्था 
की स्थापना की गई थी। भ्रब इसको समाप्त कर दिया गया है और इसका स्थान 
प्रशासन की राष्ट्रीय अ्रकादमी (]२६०७०] 2०४0९॥५ 0 8 ताभाग/ थाणा) ने 


2 ॥ पलणशया पाए के ता तो 7 नल लइसन पिद्यणक्षा प60, (50ए८१)76८7(६ र्ण गझ्ाध्याथ एगक्व्वा 0ए००5, 7? 208 


#&306ध [0 ?एफ!ए 5कएश८8 परक्च्ातधयएड ॥) [6 285[ 70९९806, # ३ वालताढ-, 200८ 
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ले लिया है | भा० प्र० से० (7 & 8) के परिवीक्षाधीनो को एक वर्ष के लिए 
दिल्‍ली कौ प्रशिक्षण सस्था मे भेज दिया जाता था। इसके पाठ्यक्रम मे ये विपय 
सम्मिलित थे भारत का सविधान तथा पचवर्षीय योजनायें, देश की दण्ड-विधि 
((गाग्रायर० ]49) श्र्थात्‌ भारतीय दण्ड सहिता (वरताक्या एल 0006०), दण्ड 
प्रक्रिया सहिता ((ाण्ग्राध ?700660076 (१००८) त्था भारतीय साक्ष्य श्रधिनियम 
(ताक एशतेथा०० 8०0), भारतीय इतिहास व इसके सामाजिक एवं राजनीतिक 
पहलू, भ्रर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धान्त, लोक प्रशासन व सरकारी सस्थाश्रो का सगठन, 
हिन्दी श्रौर एक प्रादेशिक भाषा । प्रत्याशियों को इन विषयो मे एक परीक्षा पास 
करनी पडती थी जिसकी व्यवस्था सघीय लोक-सेवा श्रायोग द्वारा की जाती थी। 
यदि वे इस परीक्षा को उत्तीणं कर लेते थे तो सेवा मे उनका स्थिरीकरण ((007- 
धि्र॥०) कर दिया जाता था | भा० प्र० सेवा प्रशिक्षण सस्था मे प्रशिक्षण की 
इस एक वर्ष की भ्रवधि के बीच प्रत्याशियो को देश के विभिन्न भागों का भ्रमण 
करने के लिये भेजा जाता था जिससे कि वे देश की समस्याओरो को समस्त रूप में 
(68 8 ण|0०) समझ सके । परन्तु यह एक वर्ष का प्रशिक्षण प्रत्याशियो को 
कलक्टर जैसे पद श्रथवा ऐसे ही अन्य किसी उच्च पद के लिए उपयुक्त बनाने की 
दृष्टि से भ्रपर्याप्त है । भा० प्र० सेवा का एक पदाधिकारी सेवा के छूटवें वर्ष मे 
कलक्टर के पद का कार्य-भार सभालने के योग्य हो जाता है| उसे एक वर्ष या उससे 
श्रधिक तक अतिरिक्त 'काम पर प्रशिक्षण” (07 (४० ॥0 प्रधाप्र8) दिया जाता 
है | उसे जिला कार्यालयों से सलग्न कर दिया जाता है जिससे कि वह अनुभव प्राप्त 
कर सके । उसको भर श्रनुभव प्रदान करने के लिए, प्रारम्भिक अवस्थाओ मे उसका 
विभिन्न जिलो मे स्थानान्तरण किया जाता है । उसे लगभग अठारह माह के लिये 
अपर सचिव (एं/व-४८८०८५४7५) का कार्य करने के लिये सचिवालय ($6टाटॉ8- 
ए्) में मी मेंजा जाता है । यह सब प्रशिक्षण इसलिये दिया जाता है जिससे भा० 
प्र० सेवा के पदाधिकारी जिले मे श्रथवा किसी सरकारी विभाग मे कोई भी उत्तर- 
दायित्व का पद सभालने के योग्य हो जायें | मुख्य जोर 'काम पर प्रशिक्षण” पर 
दिया जाता है, यद्यपि इसके अनुपूरक के रूप में भा० प्र० सेवा प्रशिक्षण सस्था में 
एक वर्ष का औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाता है । 


(२) भारतीय विदेश सेवा के लिए प्रशिक्षण (78 िा ह6 वावाश्ा 
एछ0ा€ा8॥ 567४०८)---इस सेवा के प्रत्याशियों की प्रशिक्षणावचधि तीन वर्ष की होती 
है | इस अवधि मे प्रत्याशी एक जिले से सलग्न कर दिये जाते हैं जहाँ कि वे प्रथोगा- 
त्मक कारये के बारे मे शिक्षा प्राप्त करते हैँ; इसके पदचात्‌ सचिवालय प्रशिक्षण 
($6८८थ्ा० ध्रधाणाड़) दिया जाता है । 


इस सेवा के प्रशिक्षण कार्यक्रम मे भाषात्रो (हिन्दी तथा एक विदेशी भाषा) 
के तथा उन विपग्रो के भ्रष्पययन पर जोर दिया जाता है जिनका ज्ञान इस सेवा के 
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एक पदाधिकारी के लिये भ्रावश्यक होता है जैसे कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि ([709- 
0णा०8] ]4४) राजनय (70907969) तथा भूगोल श्रादि विपयो की जिक्षा । इनको 
सस्थागत प्रशिक्षण (पराषगापराणा्र एशाग्राह) भा० प्र० सेवा के परिवीक्षाथीनों 
( 8 8 ?700४(०॥९०४७) के साथ ही दिया जाता है । 

(३) भारतीय पुलिस सेवा के लिए प्रशिक्षण (शाशा8 णि ॥6 ॥0व्वा) 
?0०९९ $७7४06) --भारतीय पुलिस सेवा के लिए, सितम्बर १६४८ में माऊन्ट 
ग्रावू मे एक केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण कालिज (लाती ?िणार८ वन्‍धापाह़ 
(0॥686) की स्थापना की गई थी । इस सेवा के प्रत्याशियों के लिये अम्ययन के 
विषय है--दण्ड विधि, दण्ड प्रक्रिया, भारतीय साध्य श्रधिनियम, भारतीय संविधान 
आदि, परन्तु विशेप जोर बारीरिक प्रशिक्षण (7977॥) तथा अ्रस्त-शस्त्र चलाने के 
प्रशिक्षण पर दिया जाता है। श्रस्त्र-शस्त्र चलाने के प्रशिक्षण प्राप्त करते के लिए 
उन्हे सैनिक इकाइयों (शाधवाए (गा) में भी भेजा जाता है । एक वर्ष के प्रणि- 
क्षण के पश्चात्‌ उन्हे जिलो मे भेजा जाता है श्नौर चहाँ के 'काम पर प्रशिक्षण ' प्राप्त 
करते हैं। प्रशिक्षणार्थी वरिष्ठ जिला पुलिस अधिकारियों के मार्ग-दर्शन में अनेक 
प्रधीनस्थ श्रधिकारियो का कार्य करके श्रपने काम की शिक्षा प्राप्त करता है। लगभग 
एक वर्ष तक इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त, एक भा० प्र० सेवा 
से श्रधिकारी को सहायक पुलिस श्रधीक्षक (85857 9एथग्राशातंशा। ० 
?०॥००) के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है । 


भारत सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीनों के सस्यथागत 
प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम मे सशोधन किया है। इसके श्रनुसार सिन्‍्डीकेट कार्य तथा 
वर्गीय वाद-विवादों (07009 ०7827887075$) पर अधिक जोर दिया गया है तथा 
पाठ्यक्रम मे कुछ ऐसे विषयो की शिक्षा को सम्मिलित किया गया है जैसे कि अपराध 
(८776) तथा इस सम्बन्ध में कार्य करने का ढंग, श्रपराधी ((ग7थ5) 
अपराधियो के गिरोह, तथा श्ौपराधिक मनोविज्ञान ((ग्रञा049 ?४9०॥००४१५), 
पुलिस तथा लोक-प्रशासन श्रादि । पाठ्यक्रम की नई विश्येषता है निम्न कार्यों का 
प्रयोगात्मक प्रशिक्षण (छाबलाला प्रधा॥708)  भीड को तितर-बित्तर करना, 
यातायात का नियमन करना, अ्रष्टाचार को रोकना, भ्रग्निसेवा, सक्टकालीन सहायता, 
नागरिक प्रतिरक्षा परिवीक्षा तथा मुक्त किये गये बन्दियों (कंडियो) की बाद की 
देखभाल । 

(४) भारतोय-लेखा-परीक्षण तथा लेखा सेवा के लिए प्रशिक्षण (पशा॥- 
पड 0 पीढ पाताद्या &चता धात॑ 8 ०९००४१५ 9९70०) --भारतीय लेखा- 
परीक्षण तथा लेखा सेवा मे भर्ती होने वाले अधिकारियो को “विभागीय प्रशिक्षण 
स्कूल' शिमला में एक वषेका प्रशिक्षण दिया जाता है। परिवीक्षाधीनों को यह 
प्रशिक्षण केवल उन्हीं विषयो मे दिया जात्ता है जिनका उनके काम से प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
होता है । इसके पाठ्यक्रम में ये विषय सम्मिलित किये जाते हैं लेखा-परीक्षण 
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(&ण१), लेखाकन (8०००००७), दण्ड तथा स्थानीय विधियाँ, भारतीय सविधान, 
मसदीय वित्तीय नियन्त्रण, वारिज्यिक बहीखाता ((07ण्थ्ाणव्व 500/-(००४७०४), 
लेखा सहितायें (#०००पाए ००१७७), आधार-भूत नियम (एएशतेश्ााथांशं 7769', 
प्रादेशिक भाषा श्ादि। प्रक्षिक्षण-काल मे, प्रशिक्षणार्थी ([7477००) को कार्य का 
प्रयोगात्मक प्रशिक्षण देने के लिये अ्रनेक लेखा-कार्यालयों तथा जिला राजकोषो से 
सलग्न कर दिया जाता है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रत्याशी को लेखाकन तथा 
लेखा-परीक्षण पद्धति की समस्याश्रो तथा कार्यविधियों से पूर्ण परिचित करना है । 
इस सेवा के प्रत्याशी ((्वाता68065) को उन विषयो में सुनियोजित एवं व्यवस्थित 
प्रशिक्षण दिया जाता हैं जोकि उसके भावी कतेंव्यो की दृष्टि से अत्यावश्क होता 
है । उसे काम पर प्रशिक्षण भी दिया जाती है । स्कूल से उत्तीर्ण होने के पश्चात 
उसकी सहायक लेखा अधिकार (259 /००प०४ 0#0००) के पद पर 
नियुक्ति कर दी जातो है। 

(५) आय-कर सेवा के परिवीक्षाधीनों ([700776-85 9709&007०75) को 
कलकत्ता के प्रशिक्षण स्कूल मे १८ मास का प्रशिक्षण दिया जाता है। रेलवे बोड्ड 
बड़ौदा में एक स्टाफ कॉलिज का सचालन करता है। यह यातायात, परिवहन व 
वारिज्यिक विभाग मे तथा रेलवे लेखा सेवा [एरिवाज8५ 8००००ग्ञ5 $९ए१0९) 
में भर्ती होने वाले अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। इन स्कूलों मे प्रशिक्षण के 
सभी विषय एक दम प्रयोगात्मक होते हैं श्रौर उन्तका इन अधिकारियो के कार्य से 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। उन्हे उनके ऐसे भावी तकनीकी एवं प्रवीरा कार्यों का 
प्रशिक्षण दिया जाता है जो कि उनके लिये नवीन होते हैं । 

(६) फेन्द्रीय सचिवालय सेवा (आए 86०८१४( $0४0०0]--इस सेवा 
में भर्ती होने वाले प्रत्याशियों को सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल मे प्रशिक्षा दी जाती है । 
इस प्रशिक्षण सस्था की स्थापना मई १६४८ में नई दिल्‍ली में हुई थी। प्रशि- 
क्षणाथियों की सगठन तथा प्रणालियों (0 270 !७), कार्यालय को कार्यविधियो, 
वित्तीय नियमों का विनियमो आदि मे प्रशिक्षण दिया जाता है। सस्थागत प्रशिक्षरा 
ग्रधिकारीयो के कार्य के सम्बन्धित होता है । प्रशिक्षण पुरा करने के उपरान्त, इससे 
पूर्व कि प्रत्याशियों को अनुभाग श्रधिकारी (56०0० ०गींटआ४) बनाया जाए, उन्हें 
कुछ समय के लिए सहायको (&5&&2॥5) के रूप में कार्य करना होता है। वस्तु- 
स्थिति यह है कि जोर श्रधिकतर उस प्रयोगात्मक कार्य पर दिया जाता है जो कि 
अ्रधिकारी को भविष्य में कार्यालय में करना होता है । 

भारत में विभिन्‍न सेवाओ के व्यक्तियों को केन्द्रीय सस्याओ मे प्रशिक्षण 
दिया जाता है। उनको विधियों (.8७७), नियमों (7१॥]८$) विनियमो (२९४४]8- 
#075), कार्यविधियो (?70०८ठत76५) तथा सारपुस्तिकाश्रो (१४27795) से 
सम्बन्धित ग्रौपचारिक शिक्षा दी जाती है । परन्तु यह अनुभव किया जाता हैं कि 
सस्यागत प्रशिक्षण पर्याप्त नही है, अत प्रशिक्षण का एक अन्य अग है “काम पर 
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प्रशिक्षण' (0॥ 06 00 एध्णाण8) । नये भर्ती किये गये श्रधिकारियों के लिए 
काम पर प्रयोगात्मक प्रशिक्षण' अत्यन्त आवश्यक है । 

भारतीय प्रशासन सेवा के परिवीक्षाधीनो की वर्तमान प्रशिक्षण व्यवस्थाओं 
की कुछ आलोचना भी की जाती है। यह कहा जाता है कि सैद्धान्तिक तथा कक्षा 
मे पढाये जाने वाले विपयो पर अधिक जोर दिया गया है। भा० प्र० सेना के एक 
परिवीक्षाधीन (2?002607०7) को प्रशिक्षण सस्था मे पर्याप्त प्रयोगात्मक प्रशिक्षण 
नही दिया जाता ! अध्ययनात्मक पर्यटनो (30069 ॥0775) पर तथा न्यायालयों 
जिलो, परगनो, तहसीलो के प्रधान कार्यालयों के निरीक्षणो अथवा भ्रग्णो (५।७॥/5) 
पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये । 


वर्तमान प्रश्षिक्षण व्यवस्था का एक अन्य दोप यह है कि पृथक्‌-पृथक्‌ 
व्यक्तियों की उन न्यूवताओं को दूर करने का बहुत कम प्रयत्न किया जाता है जो 
उनके द्वारा विश्वविद्यालयों मे कुछ विपयो (570]००५५) के न पढने के कारण उत्पन्न 
होती है । सामाजिक विद्वान (350०४ 5०८९॥०८४) के एक स्नातक (078009०) को 
भौतिक विज्ञानों (?#79आ०७। 5ण०7००) के बारे में कुछ ज्ञान नही होता । विज्ञान 
तथा शिल्पकला के इस युग मे यह एक वडा भारी दोप है। शुद्ध विज्ञान (?तपा6- 
$००९7००) का एक स्तातक राजनीति विज्ञान, अथंशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान 
आदि के मूलभूत सिद्धान्तों के वारे में कुछ नहीं जानता | परन्तु इस युग में काई 
भी प्रशासक इन विपयो के समुचित ज्ञान बिना अपने कार्यो को कुशलता के साथ 
सम्पन्न नही कर सकता । जब सिविल सेवक को “व्यावहारिक जीवन में सामाजिक 
वैज्ञानिक” की मज्ञा दी जाती है। शिल्पकला विज्ञान (7०८०॥४००8५) के इस युग 
की मागों का महान्‌ सामाजिक उत्कर्ष की. आवश्यकतायो के साथ ताल-मेल 
विठाना पडता है। श्रत पाठ्यक्रम का विस्तार किया जाना चाहिए, प्रशिक्षण 
की श्रवधि वढायी जानी चाहिए, और भा० प्र० सेवा के युवा परिवीक्षाथीनों 
को इस विस्तृत पाठ्यक्रम के विषयों का यथेष्ट ज्ञान कराया जाना चाहिए। 
प्रत्याशियों के दृष्टिकोण एव ज्ञान को व्यापक बनाने के लिये इस प्रकार का 
प्रशिक्षण अत्यन्त आवश्यक है । इसके अतिरिक्त भारत में युवक अपनी स्नातकीय 
परीक्षा मे जिन विपयो को लेते हैं उनके ग्तिरिक्त अ्रन्य विपयो का स्थूल 
जान तक प्राप्त करने का कोई प्रयत्न नही करते | श्रत भा० प्र० सेवा की 
प्रशिक्षणगालाओ मे जो प्रशिक्षण दिया जाए उसमे भौतिक तथा सामाजिक, दोनो 
विज्ञानो का समावेग होना चाहिए जिससे क्रि प्रशिक्षार्थियों की पहली कमिया दूर 
की जा सके और उनके ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार किया जा सके । प्रशिक्षण सस्थाओरो 
में दी जाने वाली प्रशिक्षा से प्रशिक्षणाथियों का मानसिक हृष्टिकोण पूनव्यंवस्थित 
होना चाहिये श्रन्यथा तो विश्वविद्यालय के एक युवा स्नातक, जिसने कि अपना 
अध्ययन अभी ही समाप्त किया हो, तथा एक भा० प्र» सेवा (7 85 8) के 
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अधिकारी के बीच, जोकि बडे प्रशासकीय उत्तरदायित्वों का भार अपने कन्धो पर 
उठाने जा रहा है, कोई भ्रन्तर ही नहीं रह जायेगा । 

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है प्रत्याशी को एक तो प्रशिक्षण तब दिया 
जाता है जबकि वह सरकारी सेवा मे प्रवेश करता है। यह प्रशिक्षण उसको ऐसे ज्ञान 
से सुसज्जित करता है जो उस पद के कतंव्यो को सम्पन्न करने की दृष्टि से आवश्यक 
होता है जिस पर कि उसकी नियुक्ति की जाती है । इसके पदचात्‌ भी समय-समय 
पर उसको प्रशिक्षण दिया जाता है । इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उसके ज्ञान को फिर 
से तरो-ताजा करना, उसको नये-नये विकासो के सम्पर्क मे लाना तथा उसके मस्तिष्क: 
को सक्रिय (8०४५०) रखना है । इस प्रवेशोत्तर (05(-थ॥79) प्रशिक्षण के लिए 
पर्याप्त व्यवस्थाए की जानी चाहिए | पदाधिकारियों के लिए समय-समय पर नवीनी- 
करण पाठ्यक्रमो (२००४॥९०/ ०००:५०४) की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि 
वे प्रशासन तथा आयोजन (?]श॥77ष्ट) की नवीनतम विधियो एवं तकनीकों से 
परिचित हो सकें । 


भारत मे प्रशिक्षण कार्यक्रम मे कुछ नवीन परिवतेन? 
(९८०९४ 422ए209 7८5 वा वफशा।ग।ा:& 
7708#थ॥7776 ॥7 ॥709) 

अगस्त १६५६ मे दिल्‍ली के मेटकॉफ हाउस में स्थित श्राई० ए० एस० 
प्रशिक्षण विद्यालय को उन्पूलित कर दिया गया तथा मसूरी मे प्रशासन की एक 
राष्ट्रीय अकादमी (]प४४078 40०80त6७779 40% 7ध70॥) की स्थापना की गई 
जिसका उद्देश्य निम्न प्रकार के प्रशिक्षण सचालित करना निश्चित किया गया 

(अ) अखिल भारतीय तथा प्रथ्वम श्रेणी की केन्द्रीय सेवाओं के लिए पाँच 
महीने का एक समान आवारसभूत पाठ्यक्रम ' , 

(व) आई० ए० एस० के प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किये गये प्रशिक्षशार्थियो के 
लिए सात महीने का “व्यावसायिक प्रशिक्षण” (770०४४०४४] 'पशणए8) , 

(स) तीन-तीन महीने की अवधि के दो “रिफ्रेशर रिओ्लोरिएण्टेशन कोर्स” 
उन प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किये गये श्राई० ए० एस० अधिकारियो के लिए जिन्हे ६ से 
१० साल का सेवा-अनुभव हो तो उन आई० ए० एस० अ्रधिकारियों के लिए जिन्हे 
राज्यीय सेवाशो (9886 5८:५7००७) से उन्नत (?70706) किया गया हो , तथा 

(द) वरिष्ठ (8०॥07) अधिकारियो के लिए श्रल्पावधि के कोर्स, विचार- 
गोष्ठियाँ (5775) तथा सम्मेलन । 

ग्रखिल भारतीय तथा प्रथम श्रेणी की केन्द्रीय सेवाओं (गैर-प्राविधिक 
(एणा-ल्लाप्राव्थ ), जैसे पोस्टल सेवा, इनकम टैक्स सेवा, श्रॉडिट एण्ड एकाउन्ट्स 
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मेवा, कस्ठम्स सेवा, एक्साइस सेवा, डिफेन्स तथा रेलवे सेवाश्रो के लिए एक समान 
आधारभूत पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण का उद्देश्य उपरीवत विभिन्न सेवाप्नो के नवीन 
सदस्यों में यह भावना पैदा करना है कि वे अ्रन्तिम रूप से एक ही सार्वजनिक सेवा 
के सदस्य हैं तथा उनमें एक व्यापक, समान दृष्टिकोश को जन्म देना है । इस कोर्स के 
फलस्वरूप श्रकादमी छोडने के बाद भी प्रशिक्षणा्थियों मे पारस्पश्कि सदृभावना बनी 
रहती है । इस कोम॑ मे प्रशिक्षणाथियो को राज्य के सामाजिक तथा राजनीतिक दर्शन 
एवं विकासोन्मुख प्रशासन की समस्याओं से झ्रवगत कराया जाता है। इस प्रशिक्षर्त 
की पृष्ठभूमि मे यह विचार काम कर रहा है कि भारत की सभी उच्च सिविल 
सेवाग्रो के सदस्यो को उस सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक ढाँचे से परिचित होना 
चाहिए जिसके दायरे मे उन्हे काम करना है । 

पाँच मास की अवधि के इस आधारभूत पाठ्यक्रम मे प्रशिक्षगा प्राप्त करने के 
वाद आई० ए० एस० को छोडकर वाकी सभी मेवाओ के सदस्य अ्रपनी-ग्रपनी सेवा 
के प्रशिक्षण विद्यालयों मे जाते है। श्राई० ए० एस० के प्रशिक्षणार्थी श्रकादमी में 
सात महीने और रहकर श्रपने प्रशिक्षण का “व्यावसायिक” भाग खत्म करते है । इस 
अवधि में वे लोक-प्रशासन, जिला प्रशासन तथा फौजदारी कानून इत्यादि का विस्तृत 
अध्ययन करते हैँ । इन प्रणिक्षणशाथियो को ३-४ सप्ताह के लिए सैनिक केन्द्रीय घुड- 
सवारी तथा शस्त्रास्त्र प्रयोग की साधारण ट्रेनिंग भी दी जाती है । 

संघीय लोक सेवा श्रायोग (ए 9 $ ८) इन प्रशिक्षणाथियों की एक 
श्रन्तिम परीक्षा लेता है। यह परीक्षा प्रशिक्षणाथियो के अकादमी-प्रवास के श्रन्तिम 
दिनो मे ली जाती है। प्रशिक्षणार्थी का श्रन्तिम स्थान प्रतियोगी परीक्षा के फन, 
अ्रकादमी में उसके कार्य तथा श्रन्तिम परीक्षा के फल के श्राधार पर निश्चित किया 
जाता है। झ्राई० ए० एस० प्रशिक्षणा््ियों की “प्रोवेशन” अवधि दो वर्ष होती है 
अपने राज्य मे एक वर्ष काम कर घुकने तथा इसी प्रकार अ्रन्य व्यावहारिक कार्यों मे 
उसकी योग्यता परखने के वाद उसकी नियुवित 'पक्‍की' (007७० ) की 
जाती है । 

एक आ्राई० ए० एस» प्रशिक्षणार्थी को १० से २० मास का 'काम-पर' 
(०07-6-700) प्रशिक्षण दिया जाता हैं। इस प्रशिक्षण में निम्न विशेषताये 
सम्मिलित होती हैं 

(अर) राज्य के सचिवालय मे एक अल्पावधि के लिए कार्य , 

(व) कलक्टरो के दफ्तर मे कार्य , 

(स) कोष (77०४5७७४) तथा लेखों (4०००७॥५) सम्बन्धी कार्य , 

(द) 'सेटिलमेण्ट' तथा भूमि सम्बन्धी कागजात की जानकारी ग 

(ड) पुलिस स्टेशनों का निरीक्षण तथा पुलिस कार्यालयों में कार्य $ 


(ढ) कृषि, सहकारिता, पचायती राज, सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय विस्तार, 
सेवा तथा सिंचाई जैसे विकास सम्बन्धी विभागों में कार्य । 


रेप० लोक प्रशासन 


(के) किसी सब-डिविजनल कार्यालय मे कार्य , तथा 

(ख) न्‍्यायाधिकारी का तथा इसी प्रकार का अन्य न्यायिक कार्य । 

व्यावहारिक प्रशिक्षरा पूरा करने के बाद प्रशिक्षणार्थी की राज्य; जिला या 
सब-डिवीजन स्तर पर कई छोटे-छोटे पदो पर नियुवित की जाती है । लम्बे अनुभव 
के बाद उसे किसी जिले का स्वतन्त्र नियन्त्रण सौंपा जाता है । इन प्रशिक्ष णाथियो के 
प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण नीचे प्रस्तुत है । 


प्रशासन की राष्ट्रीय अकादमी में तथा तदोपरान्त 
(3६ 6 चि्वाणवबोीं 8०३पतैशाए णी 8 १ागांपां॥।-8(00 


वात 286७) 
(ञ्र) आधारभूत पाद्यक्रम (#0076काण्राव 0०ण7४८) “+* मास | 
(ब) सैनिक प्रशिक्षण (4&॥79 47 48णेणाशा) --है मास । 


(स) सैनिक प्रशिक्षण (0705४ ००णरा३ शज्ञाड 
माकाक्षां 72धञआा4ा) --१३ मास । 


(द) दिल्ली यात्रा (महत्वपूर्णा व्यक्तियों से भेंट के लिए) तथा केन्द्रीय पुलिस 


प्रशिक्षण महाविद्यालय की यात्रा --१४ दिवस । 
(ड) अ्रकादमी मे अध्ययन ४ मास |” 
(ढ) व्यावहारिक प्रशिक्षण --१८ मास । 
(क) किसी सब-डिवीजन का कार्यभार “7१८०२४ मास | 


(ख) राज्य सरकार का अ्वर सचिव तथा किसी विभागाध्यक्ष का सहायक 
(पातंल 5९०6० ६0 धार 50008 00ए८णाप्ाला 890 १6९७एए४ ६0 98 880 
एा [90%णशए।ा॥३०७१) -- १८-२४ मास । 

(ग) किसी जिले का कार्यभार---सेवा के छूटे वर्ष के भ्रन्तिम दिनों में या 
सातवें वर्ष के प्रारम्भ मे । 

ग्राई० ए० एस० के प्रशिक्षणाथियों के राज्यो मे प्रशिक्षण कार्यक्रम मे 
श्री वी० टी० कंष्णुमाचारी ने निम्न परिवतंन करने के सुझाव दिये हैं । 

(भ) प्रशिक्षण की अवधि १८ मास निद्िचत करदी जानी चाहिए जिससे सब 
विषय पूरे किये जा सकें । 

(व) कार्य की उत्त शाखाओं (श्र) जिनके विषय में ज्ञान सम्बन्धित पदों पर 
रहकर तथा वास्तविक रूप से कार्य करके प्राप्त किया जा सकता है तथा (ब) जिनके 
विपय मे ज्ञान वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रहकर प्राप्त किया जा सकता है, मे स्पष्ट 
भिन्नता की जानी चाहिए । इन भिन्न कार्य-शाखाओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए प्रशिक्षणार्थी को पयाप्त समय तक सम्बन्धित कार्यालयों में रहने देना चाहिए । 
दूसरे प्रकार के कार्य का ज्ञान वरिष्ठ अधिकारियो की देख-रेख मे तथा उनके साथ 
कार्य बरके सरलता से प्राप्त किया जा मकता है। 


प्रशिक्षण इ्८१ 


(स) झाई० ए० एस० के प्रशिक्षणारथियो को प्रशिक्षण के दोरान 'केस कार्य! 
(०४७०८ ए्ण८) भी सम्पन्न करता चाहिए । इस भ्रकार का कार्य करके प्रशिक्षणार्थी 
कानून, शान्ति व व्यवस्था विषयक समस्याओं से श्रच्छी प्रकार परिच्तित हो 
सकता है। 

(द) विभागीय परीक्षाओं का ढाँचा उचित रूप से परिवर्तित करना चाहिए--- 
प्रशासन मे हाल ही मे हुए परिवरततेनो, विशेषकर सामुदायिक विकास आन्दोलन के 
विस्तार के प्रकाश मे । 

(ड) सावधानी से चने हुए जिलाधीशो की देख-रेख मे ही प्रशिक्षणाथियो को 
व्यावहारिक प्रशिक्षण देता चाहिए तथा जिलाधीशो को उनके कार्य एवं उनकी 
सामान्य योग्यता के विषय में समय-समय पर गोपनीय प्रतिवेदन ऊपर भेजने 
चाहियें ।? 
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२० 
पदोन्नति 


(770770॥707) 

कोई भी सरकारी कामिक व्यवस्था (?प््ञञा० एथाडणाप्रल! 5ए४८7) उस 

समय तक कायेकुशल नही रह सकती जब तक कि वह कर्मचारियो को अ्धिकाधिक 

ऊचा उठने के यथेष्ट अवसर न प्रदान करे । कर्मंचारियो को कुशल (००॥) 

बनाये रखने के लिए कुछ प्रेरसाओ्रो (!7०८॥४ए८७) की श्रावश्यकता होती है और 

एक कमंचारी के लिए सबसे बडी प्रेरणा एक पद से दूसरे उच्च पद पर उसकी 

पदोन्नति होना है । कर्मंचारियो को तथा साथ ही साथ, सम्पूर्ण संगठन को कुशल 
बताये रखने के लिये एक सामान्य पदोन्नति नीति का होना आवश्यक है। 


पदोन्नति का अर्थ व महत्व 
(१॥९व्चात्राए गाते हञए07थ्चिाट९ ण शणाएाएणा) « 

यह वात अ्रच्छी प्रकार समझ लेनी चाहिए कि पदोन्नति से तात्पर्य कर्मचारी 
के वेतन की वापिक वृद्धि से नही है । प्रत्येक कर्मचारी मूल वेतन (े4वआ० 88५) 
पर नियुक्त किया जाता है, श्रोर जब तक कि वह अपने वेतन-क्रम (789 5०86) 
की सर्वोच्च सीमा पर नही पहुँच जाता जब तक उसे वापिक वेतनावृद्धि (#ग्राएथ 
7 रालाआञ०ग) मिलती रहती है । यह वाधिक वेतन-बृद्धि या तो स्वय चालित 
(“०४०॥०४८) हो सकती है अथवा सप्रतिबन्ध ((०9०॥॥0782/), परन्तु किसी भी 
दशा मे इसे पदोन्नति नही कहा जा सकता । वास्तविक पदोन्नति से तात्पयय है, उच्च- 
तर पदक्रम (ल्राष्ठाशथ' 2796०) पर पहुँचना । कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों मे 
परिवतंन होना पदोन्नति प्रक्रिया का एक श्रनिवार्य लक्षण है । पदोन्नति से तात्पय॑ 
है एक निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी के पद पर उन्नति होता और उसके साथ ही साथ 
कत्तंव्यो व उत्तरदायित्वों मे भी परिवर्तत होना | यदि एक प्रवक्‍ता (.८०पएा०) को 
किसी कालिज में विभागाध्यक्ष (सलल्यत ० ॥76 76एथा77०7) नियुक्त किया 
जाता है तो इसे पदोन्नति कहा जायेगा क्योकि एक प्रवक्‍ता उच्चतर श्रेणी के पद पर 
पहुँच गया और साथ ही साथ, उसके कर्त्तव्यो एव उत्तरदायित्वों मे भी परिवतंन 
हो गया | यदि एक विभागाष्यक्ष को कालिज के प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त किया 
जाय तो इसे पदोन्नति कहा जायेगा । जब एक कर्मचारी एक श्रेणी से दूसरी उच्च- 
तर ब्रेणी के पद पर पहुचता है और साथ ही साथ उसके कर्चतव्यो एव उत्तरदामित्वो 
में भी परिवतंन होता है तव इसे पदोन्नति कहा जाता है। जब एक कर्मचारी की 





पदोन्नति गा 


पदोच्नति होती है तो उसके परिणामस्वरूप उसके वेतन में भी वृद्धि होती है । परन्तु 
केवल वेतन मे वृद्धि होना ही पदोन्नति नही है । वेतन में वृद्धि होना तो पदोन्नति 
का एक सहायक अग है, पदोन्‍तति का वास्तविक अथवा मुख्य अ्रग (रल्या फुछ्ा) 
है कर्मचारी की पदस्थिति (2/85४$ 5४७५) जिसके कारण कि उसके कर्त्तव्यो व उत्तर- 
दायित्वों मे परिषर्तेन होता है। 

कर्मचारियों की कुशलत्ता के लिए एक सुविक्सित पदोन्नति नीति का होना 
ग्रत्यन्त आवश्यक है । पदोन्नति एक ऐसी सतत प्रेरणा है जो कि कमंचारी को सदा 
कार्य-कुशल बनाये रखती है । पदोन्नति की झ्ाणा व्यत्वित की अपने कार्य में रूचि 
बनाये रखने के लिए पर्याप्त है । पदोन्नति नीति के लाभ इस प्रकार है --- 

(१) यह कर्मचारी-वर्ग को कुचल बनाये रखती है । 

(२) यह कुशल सेवा के लिये पुरस्कार की गारन्टी करती है । 

(३) भर्ती के समय योग्य व्यक्ति सेवा की ओर आकपित होते है क्योकि वे 
जानते हैं कि सेवा मे उन्नति करने के अवसर वर्तमान है । 

(४) नियोक्ता (ट770967) के दृष्टिकीण से भी पदोन्नति की नीति अत्यन्त 
ज्ञाभदायक होती है । वह ऊ चे तथा उत्तरदायित्व वाले पदो को उन योग्य एवं अनु- 
भवी व्यक्तियों से भर देता है जो कि पहले से ही सेवा मे वतंमान होते है । इस 
प्रकार नियोक्‍्ता अपने करममचारियो के श्रनुभव का पूरा-पूरा लाभ उठाता है । 

पदोन्नति के अ्रभाव मे, महत्वकाक्षी, चुद्धिमान तथा योग्य व्यक्ति अपने पद 
पर बने नही रहते । भ्रनेको योग्य व्यक्ति त्याग-पत्र ( र८घष्टाा/0075) दे देते है 
जिसके परिणामस्वरूप विभाग (06एधधण०ा) में श्रकुणशन तथा अ्रनैतिकता उत्पन्न 
हो जाती है। कर्मचारी अमन्तुप्ट रहते है जिससे उनके मनोबल (॥,०४७०) मे 
सामान्य कमी हो जाती है। पदोन्नति के अभाव में महत्वाकाक्षी तथा योग्य व्यक्ति 
लोक सेवा मे प्रवेणश,नही करते । एक सुविकसित पदोन्नति योजना के प्रभाव मे 
उच्च स्तर की व्यक्तिगत तथा वर्गीय कार्य-कुगलता बनाये रखना वडा कठिन है । 
कर्मचारियों को सन्चुष्ट, अनुशासित ()50ए॥7720) तथा कुगल बनाये रखने के 
लिए पदोन्नति श्रत्यन्त श्रावश्यक है | पदोन्नति एक ऐसी प्रेरणा है जो कि सभी के 
लिए मूल्यवान है और इसका उपयोग करके असाधारण तथा अद्वितीय गवितिया जाग्रत 
की जाती हैं और उनको सभी कर्मचारियों के लिए लाभदायक बनाया जाता है 7 

सरकारी कर्मचारियों की कुशलता के लिए पदोन्नति श्रत्यन्त आवश्यक 
परन्तु केवल योग्य तथा उपयुक्त व्यक्तियों की ही पदोन्नति की जानी चाहिए 
पदोन्नति की एक गलत पद्धति सम्पूर्णो सगठन को ही श्राचार-श्रप्ट कर देती है 
समता, न्याय तथा सबके साथ समान व्यवहार क्सी पदोन्नति व्यवस्था के मिद्धात 
होने चाहिए | पदोन्नति नीति का मार्गे-दर्णन पृथक्‌-पृथक्‌ कर्मचारियों के ना तीसि का मा्गवर्गेत पृथक-पुथक्‌ कर्मेारियों के विशिष्ट 
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रेप लोक प्रशासन 


स्वार्थो की दृष्टि से नही किया जाना चाहिए। पदोन्‍तति की नीति का मार्म- 
दोन तो सदा ही लोक-सेवाओ के सर्वोच्च हितो को सामने रखकर किया जाना 
चाहिये । 
पदोन्नति के लिए पात्रता का क्षेत्र 
(#789 ०0 पंगराएफाओ्रा [ण ए/एणाणा०णा) 

पदोन्नति से सम्बन्धित एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण प्रइन इस वात का निर्धारण 
करता है कि पदोच्नति के लिए कर्मचारी की पान्नता का क्षेत्र क्या हो ? पदोन्नति के 
लिए पात्रता के क्षेत्र का निर्धारण किस प्रकार किया जाए ? (१) कया पदोन्नति केवल 
उन्ही व्यक्तियो तक सीमित रहनी चाहिए जो कि उस सेवा मे, जिसमे कि भरे जाने 
वाले उस पद का वर्गकरण किया गया है, उस पद के नीचे के दूसरे पद-स्थिति 
(२०गर0 के पदो पर श्रासीन हो ? (२) क्‍या पदोन्नति की पाजञ्ञता केवल उन कर्मे- 
चारियो तक ही सीमित रहनी चाहिये जो कि उस सेवा मे निरन्तर पदो (7,.0छश 
7०४7075) पर स्थित हो ? (३) क्‍या यह उस सगठनात्मक इकाई (078क्षा88- 
ध०॥8] ० धारा) के कर्मचारियों तक ही सीमित रहनी चाहिए जिसमे कि वह स्थान 
रिक्त हुआ हो ? (४) क्‍्य, इसको उस ब्यूरो (87०४४) के कमंचारियो तक सीमित रखा 
जाना चाहिए जिसका कि वह सगठनात्मक इकाई एक भ्रग है ? (५) क्या उसको 
केवल उस विभाग (70०70707०॥/) के कर्मचारियों तक सीमित रखा जाना चाहिए 
जिसमे कि वह व्यूरो स्थित है श्रथवा इसकी पात्रता का विस्तार सम्पूर्णा सरकारी 
सेवा के कर्मेंचारियो तक कर दिया जाना चाहिये ”? 

पदोन्नति के पात्रता के क्षेत्र पर एक सगठनात्मक प्रतिबन्ध लगाया जाता है । 
पदोन्नतियाँ साघारणत एक ही ब्यूरो अथवा विभाग के श्रन्तगंत की जाती हैं। अ्रन्त- 
विभागीय पदोन्नतियो का समर्थन नहीं किया जाता । पदोन्नति की पात्रता के क्षेत्र को 
सकुचित तथा सीमित कर देने का लाभ यह है कि पदोन्नति की रेखायें ([,॥7०5) 
स्थिर तथा निण्चित हो जाती है । परन्तु इससे हानि यह होती है कि प्रतियोगिता की 
सीमित प्रकृति के कारण योग्य तथा सक्षम व्यक्ति, यह हो सकता है कि सेवा मे न 
थ्रा पायें | श्रत पदोन्नति की पाश्रता के क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए | 
विभागीय प्रतिवन्धों को दूर करके पात्रता के क्षेत्र को विस्तृत बनाया जाना चाहिए 
प्रीर प्रत्येक व्यक्तित को यह आज्ञा होनी चाहिए कि वह पदोन्नति वाले पदो के लिए 
प्रतियोगिता कर सके । इसका परिणाम यह होगा कि सबसे अधिक योग्य तथा उप- 
युक्‍त व्यक्ति की ही पदोन्नति होगी । 
पदोन्नति फी समस्‍यायें 
(?ः0््ाराशा$ ०ए ए707 707) 

पदोन्नति के प्रइदन के साथ ही कुछ कठिन समस्‍यायें उत्पन्न हो जाती है जोकि 
निम्नलिखित हैं 

(१) पदोन्नति के सिद्धात भ्र्थात्‌ ज्येप्ठता बनाम योग्यता 


पदोन्नति इ्ण्प्‌ 


(२) योग्यता को आँकने की विधियाँ-- 

(क) पदोन्नति परीक्षा खुली प्रतियोगिता परीक्षा (0फु्ला ए०क्राएथापए० 
छं४ध॥॥74707 ), सीमित प्रतियोगिता परीक्षा ओर उत्तीणंता परीक्षा (१8६५ ७छऋशा! ) 

(ख) सेवा श्रभिलेख ($८शा०९ 7८००7०5) अ्रथवा कार्य-कुणशलता माप (हीी- 
एछादा०५ 78775) , 

(ग) विभागीय अध्यक्ष का वेयक्तिक निर्णय (९८४०)क्ष ]068ग्ाषता 0 
ता 09०कुथांप्रदा स6३१) | 


पदोन्‍्तति के सिद्धान्त : ज्यष्ठता बनाम योग्यता 
(?फरप्रतफछो€5 ए ए70्ाराणाणा इिशाएण्आाए /शह5 शिटात() 

पदोन्नति के सम्बन्ध में सबसे पहला प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि पदोन्नति की 
व्यवस्था किन-किन सिद्धातो पर झ्राधारित होनी चाहिए ? पदोन्नति के सिद्धातों को 
निर्धारण करने की आवद्यकता दो कारणों से होती है | प्रथम तो, चूंकि पदोन्नति 
के स्थान सीमित होते हैं ग्रत सेवा मे वर्तमान प्रत्येक व्यक्ति की पदोन्नति नहीं की 
जा सकती । दूसरे पदोन्नति केवल योग्यता के श्रावार पर होनी चाहिए | कर्मचारियों 
की पदोन्नति करने से किसी भी प्रकार का पक्षपात नही होना चाहिए | मनमासे छग 
से की जाने वाली पदोन्नतियों मे सगठन के सुगम कार्य सचालन को बड़ी भारी ठेस 
पहुँचती है | इससे कर्मचारियों मे ईर्ष्या, मतभेद व विवाद उत्पन्न होते हैं| पदोन्नति 
का एकमात्र आधार योग्यता ही होनी चाहिए और योग्यता को आँकने के लिए जा 
परीक्षायें ली जायें वे इतनी व्यक्ति निरपेक्ष (00]००४४८) होनी चाहियें कि जिससे 
पदोच्नतियाँ करने मे किसी भी प्रकार का पक्षपान न किया जा सके । 
ज्येष्ठता का सिद्धान्त 
(0790फझ९ 0 5शा०079) 

कर्मचारी पदोन्नति के आधार के हूप में सदा ज्येप्ठता के सिद्धात का ही 
समर्थन करते हैं। किसी विशिष्ट पद-क्रम (5786०) मे, जिसमे से पदोन्‍नतियाँ की 
जानी है, कर्मचारी की ज्येष्ठता श्रथवा सेवा की अवधि पदोन्नति का एक ग्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण तत्व है । इस सिद्धात से श्राशय यह है कि उच्चतर पद-क्रम पर किसी भी 
कर्मचारी की पदोन्नति इसलिए की जानी चाहिए क्योकि उसकी सेवा की अवधि भ्रन्य 
कर्मचारियों की श्रपेक्षा श्रधिक है । कर्मेचारियो ने किसी भी प्रकार के अन्य अथवा 
पक्षपात के विरुद्ध सुरक्षा के रूप मे सदा ज्येष्ठता के नियम का ही समर्थन किया है। 
सबसे अधिक ज्येष्ठ कर्मचारी को ही पदोन्नति का लाभ प्राप्त होना चाहिए । ज्येप्ठता 
के सिद्धात के समर्थन मे जो कारण प्रस्तुत किये जाते हैं वे निम्नलिखित है 

(१) यह मिद्धात व्यक्तिनिरपेक्ष है । ज्येष्ठता एक वास्तविकता होती है जिससे 
इन्कार नहीं किया जा सकता । 

(२] ज्येष्ठ (8८४07) व्यक्ति अधिक अनुभवी होता है। श्रधघिक अनुभव ही 
पदोन्नति के लिए एक बडी योग्यता अथवा अहंता (0प्रश्ञातएक्षातत )है। 


३८६ लोक प्रशासन 


(३) इस सिद्धात के अनुसार क्रमिक रूप मे प्रत्येक व्यक्ति को पदोन्नति 
का अवसर प्राप्त होता है। शभ्रत यह पदोन्नति का एक उचित एवं न्यायपूर्ण 
ग्राधार है | हि 

(४) यदि ज्येष्ठता ही पदोन्नति का सिद्धात है तो कर्मचारियों की पदोन्‍लति 
में राजनीतिज्ञों द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नही किया जा सकता । 

(५) इस सिद्धात के अनुसार चूंकि पदोन्‍ततिया एक न्यायोचित सिद्धात के 
आधार पर की जाती हैं श्रत कर्मंचारियो का मनोबल (]/०7००) ऊँचा होता है । 

(६) ज्येष्ठता का सिद्धात कर्मचारियों को पदोन्नति की निश्चितता प्रदान 
करता है भ्रत अधिक अच्छे व्यक्ति सरकारी नौकरियों की और प्राकपित होते हैं। 

(७) ज्येष्ठता का सिद्धान्त स्वय-चालित पदोन्नति का नेतृत्व करता है । 

(८) कर्मचारी इस सिद्धात का समर्थन इसलिए करते हैं क्योकि यह पदोन्नति 
को स्वय चालित बनाता है और साथ ही, इसमे कम श्ायु वाले व्यक्तियो को अ्रधिक 
श्रायु वाले व्यक्तियो के ऊपर नही रखा जाता । 

ज्येष्ठता के सिद्धात का एक बडा लाभ यह है कि यह पदोन्‍नतियो को किसी 
भी प्रकार के पक्षपात॒ अथवा राजनैतिक हस्तक्षेप के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है । 


ज्येष्ठता के सिद्वान्त के दोष 
(00९९५ ० € एणलंफा& ए 5शाणा ५) 

(१) इस सिद्धात मे इस बात की कोई गारन्टी नही होती कि एक ज्येष्ठ 
कर्मचारी हो अधिक योग्य अधवा सक्षम होगा । पदोन्‍नततिया तो केवल योग्यता के 
ग्राधार पर ही की जानी चाहिए । 

(२) केवल ज्येष्ठता को ही पदोन्नति का आ्राधार मानने से कर्मचारियों मे 
प्रतिस्पर्धा की भावना समाप्त हो जाती है अत. वे कार्य को अधिक उत्साह तथा 
बुद्धिमत्ता के साथ सम्पन्न नहीं करते । 

(३) यदि पदोन्नति का श्राधार केवल ज्येष्ठता ही होता है तो कर्मचारी 
आत्मोन्‍नति के लिए कोई प्रयत्न नही करते । 

(४) ज्येष्ठता के सिद्धात को अपनाने से अनिवाय॑ रूप से सर्वाधिक योग्य 
व्यक्तियों का ही चयन हो जाता हो, ऐसी बात नही है। 

(५) मध्यस श्र णी के उदासीन तथा कम बुद्धिमान व्यक्ति ही, जो कि युवा, 
योग्य तथा बुद्धिमान व्यक्तियों से प्रतियोग्यता नही कर सकते, ज्येष्ठता के सिद्धात 
के सबसे बडे समर्थक हैं । पुराने तथा ज्येष्ठ कर्मंचारियो के लिए तो यह सिद्धात 
न्‍्यायपूर्णा तथा अविध्नकारक है, किन्तु सम्पूर्ण रूप मे समठन के लिए यह खतरचाक 
होता है क्योकि यह हो सकता है कि ज्येष्ठ कर्मचारी कुनल तथा बुद्धिमान न ही। 
यदि कोई व्यक्ति सौभाग्यवश श्रन्य व्यक्तियों के मुकाबले ससार में पहले श्रा गया है । 
तो इसका श्रथ यह तो नही है क्रि वह श्रपने साथ योग्यता तथा बुद्धिमत्ता भी ताया 
है । केवल -्येष्ठता ही पदोच्मति का एक खतरनाक सिद्धात है! 


पदोन्नति ३८७ 


फिफनर ने इस सम्बन्ध मे ठीक कहा है कि केवल ज्येष्ठता को ही पदोन्नति 
का आधार बनाने का परिणाम यह होगा कि उच्च पद अ्रयोग्य तथा श्रसमर्थ 
व्यक्तियों से भरने लगेंगे | इससे कर्मचारियों की महत्वाकाक्षा नष्ट हो जायेगी और 
वे प्रेरणा यें समाप्त हो जायेंगी जिनके द्वारा कर्मचारियों मे व्यक्तित्व, साहस, श्रात्म- 
निर्भरता तथा प्रगतिशील दृष्टिकोण का विकास होता है । इससे कर्मचारियों मे 
आत्म-पसतुष्टि तथा उदासीनता के साथ कार्य को सम्पन्न करने की भावना उत्पन्न 
हो जायेगी । 

करमेचारियो का बहुमत, जो कि योग्यतानुसार चयन के लिए कभी भी 
उत्सुक नही होता, ज्येष्ठता के सिद्धात को अ्रपना उत्थपाहपूर्णा समर्थन प्रदान करता है 
क्योकि यह सिद्धात सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार करता प्रतीत होता 
है । ई० एन० ग्लेडन का कहना है कि ज्येष्ठता का सिद्धान्त निम्नलिखित गलत मान्य- 
ताश्नरो (855०७ए०॥०॥9$) पर श्राघारित है -- 

(१) इरामे यह माना जाता है कि एक पद-क्रम (07806) के सभी सदस्य 
पदोन्नति के लिए उपयुक्त होते है । 

(२) इसमे यह माना जाता है कि ज्येप्ठता सूची न्यूनाधिक रूप में क्मचारी- 
वर्ग की आयु के शभ्रनुसार ही इस प्रकार क्रमबद्ध की जाती है जिससे कि क्रमानुसार 
प्रत्येक व्यक्ति उस उच्च पद पर सेवा करने का अवसर प्राप्त कर सकेगा । (यह 
भाना जाता है कि ज्येष्ठता सूची सभी को अवसर प्रदान करेगी | परन्तु ऐसा होता 
नही) । 

(३) इसमे यह मान लिया जाता है कि निम्न पदो की अपेक्षा उच्च पदों 
का प्रतिशत ऊचा होता है भरत प्रत्येक को सेवा का अवसर प्राप्त होगा। 

(४) इसमे यह मान लिया जाता है कि रिक्त स्थान काफी शअ्रधिक मात्रा मे 
उत्पन्त होते हैं । 

“व्यवहार मे ऐसी आदर्श दशाओ का पाया जाना पूर्णतया एक अनहोनी सी 
बात होती है । एक पदक्रम के सभी व्यक्ति पदोन्‍नति के लिए उपयुक्त नही होते, 
पदोन्‍नतियाँ सामान्यत थोडी होती है [ए 

इस वाद-विवाद के निष्कर्ष के रूप मे यह कहा जा सकता है कि पदोन्नति 
से तात्पर्य कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के परिवर्तन से है। पदोन्नति ऐसे श्रपेक्षाकृत 
बडे उत्तरदायित्वो से सम्बद्ध होती है जो कि किसी भी व्यक्ति को केवल इस कारण 
ही नहीं सौपे जा सकते क्योकि वह ज़्येष्ठ (5८7०) है । उच्चतर प्रद्मयासकीय पदो पर 
पदोन्नति के लिए एकमात्र ज्येष्ठता के सिद्धात को स्वीकार नही किया जाता | उच्च 
पदो के लिए योग्यता (४०६) ही एकमात्र विचारणीय विषय होना चाहिए । 

निम्न श्रे णियो के कुछ नैत्यक किस्म के पदो के लिए, पदोन्‍तति के आधार 
के रूप मे ज्येष्ठता को स्वीकार किया जा सकता है । उच्चतर प्रश्ासकीय पदो के 
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लिये तो योग्यता व ग्रुणो को ही एकमात्र सिद्धात माना जाना चाहिए। जब 
ज़्येष्ठता को पदोन्नति का एकमात्र श्राधार बनाया जाता है तो इससे योग्यता व गुणी 
से युक्त युवा पुरुषों मे श्रसन्‍्तोष उत्पन्न होता है जिसके फलस्वरूप सगठन को हानि 
पहुँचती है । परन्तु श्रायु तथा ज्येष्ठता की परम्परागत मान्यता का अभी भी बराबर 
सम्मान किया जाता है और व्यवहार मे कठिनाई से ही ज्येष्ठता की उपेक्षा की जाती 
है । इसी कारण टोमलिन श्रायोग (097 (०णघ्गरम5॥00) को यह कहना पडा 
कि “सेवा के सम्बन्ध मे सामान्यत ज्येष्ठता के तत्व के कम मूल्याकन की सम्भावना 
नही है *॥7 

योग्यता का सिद्धान्त 

(077०079० ० ि८ानता) 

पदोन्नति के लिए योग्यता को जाँचने की रीतियाँ 
(९005 ० (€शआए ॥९7 णा ?णाणाणा) 

यदि योग्यता के सिद्धान्त को पदोन्नति का आधार बनाया जाता है तो प्रश्न 
यह उत्पन्न होता है कि योग्यता तथा गुणों की जाँच किस प्रकार की जाये ? योग्यता 
की जाँच करने के लिए कुछ व्यक्ति-निरपेक्ष श्रथवा वस्तुनिष्ठ परीक्षात्रो (00]6ण९९ 
(6505) की व्यवस्था होनी चाहिए । 

(१) प्रत्याशी (0४70708०) की योग्यता की जाँच करने की प्रथम व्यक्ति- 
निरपेक्ष रीति है पदोन्नति परीक्षाये (7णग्रणाण्तब ७;क्षाा7078) । पदोन्नति 
परीक्षा खुली प्रतियोगिता, सीमित प्रतियोगिता श्रथवा केवल उत्तीर्णता परीक्षा हो 
सकती है। यह परीक्षा साक्षात्कार अथवा सदर्शन ([/७५०७) से युक्‍त भी हो 
सकती है और उससे रहित भी । 

(२) योग्यता की जाँच की दूसरी रीति सेवा श्रभिलेखों (3८९08 76९०0) 
ग्रथवा कार्य-कुशलता मापो (8ग्रिझाआ०४ 78785) की है । 

(३) पदोन्नति के लिए प्रत्याशी की योग्यता को जाँचने की तीसरी रीति है 
विभागाध्यक्ष भ्रथवा पदोन्नति मण्डल (7०70ध07 90270) का निर्णय । 

इस प्रकार, पदोन्नति परीक्षाओं के सम्बन्ध में भारी विवाद पाया जाता है । 
प्रइन यह है कि क्‍या पदोन्नति का श्राधार प्रतियोगिता परीक्षाश्रो को बनाया जाए * 
यदि ऐसा है तो इन परीक्षाग्रो को लेने का कार्य किसे सौंपा जाए ? क्या पदोन्नति 
के लिए चुनाव करने का कार्य पूर्णतया विभागीय अध्यक्षो (06एब्धण्ाभा(॥ष ॥6405) 
पर नही छोडा जा सकता ? सेवा श्रथवा काय्ये-कुदलता-मापो के द्वारा ही कर्मचारी 
की प्रगति का अ्रकन क्यो न कर लिया जाए ? अब हम प्रत्याणियो की योग्यता को 
जाँचने की इन रीतियो पर क्रमश विचार करते है । 

( १ ) पदोन्नति के लिए परीक्षाएं (फ्रल्मावात्राणा5ड 0ि शि]"ा7०व०7) 

योग्यता को जाँचने की प्रथम व्यक्ति-निरपेक्ष रीति पदोन्नति परीक्षा की है । 

पदोन्नति परीक्षाएं तीन प्रकार की होती हैं । 
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पदोन्नति उप 


(क) खुली प्रतियोगिता परीक्षा (09०॥ (0कएथवा।रए8 डिछक्यातराध00)--- 
इस व्यवस्था के अन्तर्गत, पदोन्नति के रिक्त-स्थान के लिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वह 
सेवा मे है या नही, प्रतियोगिता कर सकता है। इस स्थिति में सेवा मे बाहर के 
व्यक्ति भी पदोन्नति के रिक्त-स्थानों के लिए प्रतियोगिता कर सकते है । वाहर के 
व्यक्तियों को रिक्त-पद के लिए प्रतियोगिता करने की खुली छूट देने की पद्धति के 
प्रति वे व्यक्ति असन्तोष प्रकट करते हैं जोकि पहले से ही सेवा मे वर्तमान होते हैं । 
तरक॑ यह दिया जाता है कि पदोन्‍तति का रिक्त-स्थान केवल उन्ही के लिए होता है 
जोकि पहले से ही सेवा मे होते हैं। अत केवल उनको ही उस पद के लिए प्रतियोगिता 
करने की आ्राज्ञा दी जानी चाहिए । 

(ख) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (ाग्राध्प एणाएटाएधवरट  डििभागा- 
7४00॥)--पदोन्‍नति परीक्षा की दूसरी किस्म सीमित प्रतियोगिता की है। यह 
प्रतियोगिता उन व्यक्तियो की होती है जोंकि पहले से सेवा मे वतंमान होते हैं | खुली 
पद्धति! (07०8 5ए४४०॥) के विपरीत, जिसमे कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतियोगिता फेर 
सकता है, इससे 'वन्द अथवा सकुचित पद्धति! (0005०0 5शशथा) कहा जाता है । 


(ग) उत्तीणता परीक्षा (2885 #िधाणा4ा।0] ) --इस व्यवस्था के अन्तगंत, 
प्रत्याशी को परीक्षा केवल उत्तीणमात्र करती होती है और उसके द्वारा श्रपती न्यूनतम 
योग्यताशो का प्रमाण देना होता है । भारत सरकार मे, प्रतिवर्ष ऐसी अनेक पदोन्नति 
परीक्षार्ये भ्रायोजित की जाती हैं । इनके द्वारा योग्य प्रत्याशियो की एक सूची तैयार 


कर ली जाती है श्रौर फिर स्थान रिक्त होने पर इस सूची के आधार पर उनकी 
पदोन्‍नति कर दी जाती है । 


परीक्षा पद्धति की झालोचना 


(एफाएटाडआ ० पद भागा ै९ग00) 


यह समझा जाता है कि परीक्षा पक्षपात (कए०प्राताह॥) अ्रष्टाचार 
(९०7पए्‌ध०7) तथा मनमानी पदोन्‍नतियों को समाप्त करती है | यह ज्येष्ठता के 
सिद्धात के भी विरुद्ध पडती है । परन्तु लिखित परीक्षा के द्वारा कर्मचारी के व्यक्तित्व 
(९८:४०॥४॥४(५) की जाँच नही की जा सकती | यह हो सकता है कि एक वौद्धिक 
दृष्टि से श्रेष्ठ व्यक्ति मे विभाग का प्रवन्ध अ्रथवा पर्यवेक्षण करने की योग्यता न 
हो । प्ररीक्षा तो कुछ तथ्यों (778०७) को याद करके तथा रट करके भी पास की जा 
सकती है परन्तु उच्च प्रशासकीय पदो के लिए नेतृत्व के अनेक ऐसे गुगो की तथा 
पहल-कंदमी (्राध४।ए०) की आवश्यकता होती है जिनकी जाँच लिखित परीक्षा के 
द्वारा नही की जा सकती । इस पद्धति के कुछ आालोचको के अनुसार, लिग्ल्ति परीक्षा 
शत्त्याणी के व्यक्तित्व की जाँच नहीं कर सकती । अत इस बात की क्या गारन्टी है 


2 तथा योग्यता व गुणो से सम्पन्त व्यक्तियों की ही पदोन्नति की 
जायेगी । 
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इसमे कोई सन्देह नही कि सयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ संघीय विभागों 
(0€6१&०४] ॥069धव77०॥5) में पदोन्नति परीक्षाओ्रो की व्यवस्था की जाती है परन्तु 
योग्यता की जाँच करने की यह रीति ससार के श्रन्य देणो मे प्रचलित नही हुई है। 
इगलेड मे, (सीमा शुल्क सेवा को छोडकर) भ्रविकाशत इन पदोन्नति परीक्षाओं को 
कर्मचारी के सामान्य सरकारी कार्य मे एक हस्तक्षेप समभा जाता है। फिर, यदि 
प्रारम्भिक अथवा मौलिक परीक्षा कठिन होती है तो एक अनुपूरक (877. था।शा- 
079) परीक्षा की आवश्यकता तो एक प्रनावश्यक भार के ही सहश होती है । फ्रास 
मे, पदोन्नति के लिए परीक्षाओं की रीति को अनुपयुक्त समझा जाता है क्योकि 
विचार यह है कि सरकारी पदाधिकारियों के लिए पहल-कदमी, विवेचन-शक्ति 
(7प68०ग्था) तथा चातुये (7४०) की श्रपेक्षा विस्तृत सैद्धान्तिक ज्ञान की कम 
आवश्यकता होती है और इसी के श्राधार पर बडी झ्रायु के कमंचारियो की परीक्षा 
न लेने के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है । 


परीक्षा पद्धति मे पाये जाने वाले इन दोषो के कारण ही योग्यता के निर्धारण 
की वैकल्पिक रीतियो की खोज की गई | श्रत सामान्य प्रवृत्ति औपचारिक विवरण 
रखने की पद्धति' को ही अपनाने की श्रोर है जिसके द्वारा कि प्रत्येक पान्न-श्रधिकारी 
(58!08]6 ०7०७) के गुणों का एक प्रमाणिक झ्राधार पर नियमित मुल्याकन कर 
लिया जाता है । 


(२) सेवा अभिलेख अथवा कार्य-कुशलता साप 

(5श€श९6 7९९0705 ० ४रशिीलंशाटए रिज्वागरा25) 
इस रीति के श्रनुसार, प्रत्येक कर्मचारी की सेवा का एक अभिलेख अ्रथवा 
विवरण रखा जाता है और वरिष्ठ अधिकारियों (379०708) द्वारा इस सेवा- 
अभिलेख श्रथवा सेवा-विवररण के श्राधार पर कर्मचारी की कार्य सम्पन्न करने की 
क्षमता का मूल्याकन कर लिया जाता है। इन सेवा-अभिलेखो के झाधार पर 
कर्मचारियों की सापेक्षिक योग्यता (१०]४४४७ 7707॥) का निर्धारण कर लिया जाता 
है । ब्रिटेन मे, सन्‌ १६२१ से ७०० पौंड वाधिक से कम वेतन पाने वाले प्रत्येक 
कर्मचारी की सेवा का वाषिक विवरण रखा जाता है । इस विवरण मे मानवीय 
गुणो से सम्बन्धित निम्नलिखित बातो का उल्लेख किया जाता है शाखा (87थ॥0०)) 
तथा विभाग (70०9थ/॥76707 का ज्ञान, व्यक्तित्व एव चरि एलश5089 
8४॥0 ६07०6 ० ८ंथ्ा४०७०), विवेचन-शक्ति (37०१6877०7/), उत्तरदायित्व ग्रहरा 
करने की क्षमता, स्वय-प्रेरणा भ्रथवा पहल-कदमी (7ग्राध87५८), परिशुद्धता (2००ए- 
790५), वात्तचीत का ढग तथा व्यवहार-कौशल, कर्मचारियों का पर्यवेक्षण (8प्रएथश- 
&0०॥) करने की क्षमता, उत्साह (2०४॥) तथा पदीय आचरण (0ग्रि्षशं ०0767०) 
सम्बद्ध अधिकारी कर्मचारियों के उन गुणो की जाँच करता है श्नौर भ्रपने निर्णय को 
सेवा-विवरणा मे तीन श्रे रिययो के अन्तर्गत लिखता है श्रर्थात्‌ वह कर्मचारी पद-क्रम 
(6780८) के श्रौसत से ऊपर है, श्रौसत से नीचे है श्रथवा औसत (/५०788०) पर 
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है । कर्मचारी के श्रसाघारण सदगुण अथवा दुगु रा, सभी उस विवरण में सम्मिलित 
किये जाते हैं । सन्‌ १६३८ तक, इस सम्बन्ध मे निर्णय किया जाता था कि क्या कोई 
अधिकारी (क) विशिष्ट रूप से जीघ्न पदोन्‍नति करने के लिए अत्यधिक उपयुक्‍त है 
या (ख) पदोन्नति के लिए उपयुक्त है तो परन्तु असाधारण अथवा अद्वितीय रूप 
मे उपयुक्त नही है, अथवा (ग) वर्तमान में पदोन्नति के लिए उपयुक्त नही है | यदि 
किसी अधिकारी को पदोन्नति के लिए उपयुक्त नही समझा जाता था तो इसे इस 
तथ्य की सूचना दे दी जाती थी । सन्‌ १६३८ से, अनेक वर्षों का अनुभव प्राप्त करने 
के पदचातु, यह कोटिकरण (05907) इस प्रकार कर दिवा गया असाबारण 
रूप से सुयोग्य (5:%०८७०॥र्भीए एटा वुएशाग९१), उच्च रूप से योग्य (प्लाष्टा॥9 
40०॥60), योग्य (0ए०॥॥60), अ्रभी तक योग्य नही. ()० #ल पृष्ठधा।व०0) । 
कर्मचारियों के विभिन्‍न ग्रुणो का कोटिकरण--झ्औौसत से ऊपर, श्रौसत से नीचे अथवा 
श्रौसत से वढाकर इस प्रकार कर दिया गया उत्कृष्ट (00॥88707£2), बहुत श्र प्ठ 
(ए७५ए 8०००), सतोपजनक (383059०0079), डउदासीन ([70शि०॥५), और 
निकृष्ठ (2०07), जो कर्मचारी असाधारण रूप से सुयोग्य' श्रथवा 'अ्रभी तक योग्य 
तही' की कोटियो में आते थे, उन्हे इन कोटियो मे रखे जाने के कारण बतलाये जाते 
थे क्योकि उनको औसत कोटि से बहुत ऊपर का अथवा नीचे का समझा जाता था । 


अमरीकियो ने कार्य-कुशलता माप को एक श्रत्यन्त विस्तृत क्षेत्र का कार्य बना 
दिया है। उन्होने कर्मचारी की कार्य-कुशलता का निर्वारण करने के लिए इसको 
गणितीय, स्ववचालित, विशद्युद्ध तथा अत्यन्त वस्तुनिप्ठ मार्ग-दर्णक (50706) बनाने का 
प्रयत्त किया है। कार्य-कुणलता मापो के प्रमुख भेद इस प्रकार है (१) उत्पादन 
अभिलेख (700प८ा०ा 7८00705), ( २) बिन्दु रेखीय दर मापमान ([|#6 हा87॥0 
727 5०४६) तथा (३ ) व्यक्तिगत तालिका (८5079 ॥ए८ग्रॉ०079) । 

(१) उत्पादन अ्रभिलिख (07006 00007 7९०0705)---उत्पादन अ्रभिलेख अ्रथवा 
उत्पादन विवरण के आधार पर कर्मचारी की कार्य-क्षमता का निर्धारण किया जाता 
है । इस पद्धति का प्रयोग केवल उन्ही कर्मचारियों के कार्य के लिए किया जाता है 
जिनके कार्य के परिणाम की उत्पादन के आधार पर तुलना की जा सकती हो। 
मुद्रलेखक (प५छा७) आशुलिपिक (870टहा2ए7०), फाइल क्लके अ्रथवा एक 
यन्‍्तचालक (](४०॥॥6 09८:४०7) के कार्य के सम्बन्ध में उत्पादन अभिलेख रखा 
जा सकता है । इन कर्मेचारियो का काम पुनरावृत्ति प्रकृति का होता है और उनके 
किये हुए कार्य अथवा उत्पादन को मापा जा सकता है । उत्पादन अभिलेख को 
कर्मचारियों के अन्य अनेक ग्रुणो के साथ सयुकत किया जा सकता है जैसे कि समय- 
निष्ठता ( ?िएा८एशा।), परिश्रमणीलता तथा उपस्थिति । इन अभिलेखो की 


सहायता से कर्मचारी की क्षमता के सम्बन्ध मे पर्याप्त जानकारी प्राप्त की जा सकती 


है यह 
€। परन्तु यह वात ध्यान में रखनी श्रावव्यक है कि इस पद्धति का प्रयोग उन 
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पदाधिकारियों पर नही रखा जा सकता जोकि प्रशासकीय (4 ०ाग्रागराह#ा7ए८) अथवा 
पर्यवेक्षरि[क (8ए9०५&707) फा्ये सम्पन्न करते हैं । 


(२) विन्दुरेखतीय दर मापमान पद्धति (776 06790 २४779 8०46 
$एडॉ०॥ )---इस पद्धति में एक प्रपत्र (70777) का प्रयोग होता है जिसमे कुछ सेवा 
सम्बन्धी तत्वों का उल्लेख किया रहता है । मापक अधिकारी उन तत्वों पर निशान 
लगाता है जोकि उसकी सम्पत्ति मे कर्मचारी मे पाये जाते हैं शऔौर फिर उनके आधार 
पर कर्मचारी मे पाये जाने वाले गुणो का अ्रकन किया जाता है। विन्दुरेखीय दर 
मापमान के प्रपत्र पर निम्नलिखित सेवा सम्बन्धी तत्व होते हैं (क) परिशुद्धता , 
(ख) पराश्रयता (70०9०762)7॥79) , (ग) कार्य की स्वच्छुता तथा क्रमबद्धता , 
(घ) कार्य-सम्पादन की गति , (ड) परिश्रमशीलता, दावित सम्पन्तता तथा करतेव्य- 
निष्ठता , (च) कार्य का ज्ञान, (छ) विवेकशक्ति, सामान्य ज्ञान तथा श्रनुभव से 
लाभ उठाने की इच्छा , (ज) व्यक्तित्व द्वारा विश्वास तथा सम्मान प्राप्त करने में 
सफलता, विनयशीलता, व्यवहार-कुशलता, श्रावेगों श्रथवा भावनाश्रो का नियन्त्रण 
तथा सतुलन, (मर) नये विचारों तथा नई रीतियो का परीक्षरणा करने के लिए अस्तुत 
रहना तथा उसके लिए सहयोग प्राप्त करना, प्रबन्धको की श्राज्ञाकारिता, (अ) पहल* 
कदमी (उधातध४०), साधनपुर्णाता ([१०४०ए०थप॥८४5), कल्पनाशक्ति (॥7एथई- 
ए७7685) , (ट) कार्य का निष्पादन , (5) सगठन करने की योग्यता, सत्ता का 
हस्तान्तरण करने की योग्यता तथा कार्य की योजनाएं बनाने की योग्यता , (४) 
नेतृत्व करने की क्षमता, अधीनस्थ कर्मंचारियो का सहयोग प्राप्त करने की योग्यता 
निर्णय करने की क्षमता, आत्मा, नियन्त्रण, व्यवहार-कुशलता, साहस, दुसरो के सार्थे 
व्यवहार मे निष्पक्षता (ढ) कर्मचारियों को सूचनाएं देकर उनका सुधार तथा विकास 
करने, मे उनमे गुणो की वृद्धि करने मे तथा उनमे महत्वाकांक्षा जाग्रत करने में 
सफलता, (णा) कार्य की कोटि (07०४४) (इसका प्रयोग केवल तभी किया जाता 
है जबकि ठीक-ठीक तथा पर्याप्त उत्पादन अभिलेख रखें जाते है) । इस प्रकार इन 
तत्वों पर दिये जाने वाले श्रको के श्राधार पर कमंचारी के गुणों का मूल्याकन कियां 
जाता है । यदि निर्णय उसके पक्ष मे होता है तो उनकी पदोन्नति कर दी जाती हैं । 

(३) व्यक्तित्व तालिका पद्धति (?शइणाध्राओ वाएशध0गर 58५8 ०ा॥) “7 
कार्य-कुआलता को मापने के लिए एक तीसरी पद्धति भी काम-मे लाई जाती है जिसे 
व्यक्तित्व तालिका का नाम दिया गया है | इसका स्पष्टीकरण सेंट पाल सिविल सेवा 
व्यूरों के भूतपूर्व मुख्य परीक्षक था 7 8 9005 द्वारा श्राविष्कृत तथा विकसित 
छाठा5ऊ रिधपाट्ट 5०8)6 के द्वारा किया जाता है। इस पद्धति के मुख्य लक्षण ईस 
प्रकार हैं 

(क) इस पद्धति में सेवा से सम्बन्धित मानवीय स्वभाव के तत्वों की एक 
व्यापक सूची वनाई जाती है । (ख) मापक श्रधिकारी ((र४0प% ०हिंट्श) इस सूची 
में से दस से पच्चीस तक ऐसे तत्वो को छाँट लेता है जिनसे किसी कर्मचारी का 
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स्वभाव अच्छी प्रकार से व्यक्त हो जाये | (ग) यद्यपि सूची अत्यन्त व्यापक तथा 
विवरणात्मक (70०8०770५०) होती है किन्तु फिर भी विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों 
के निए विशेष प्रपत्र (87०८७ ०775) रखने की रीति श्रपनाई जाती है । 


| छ ए०5७ ने अपने २४0॥8 504 में कमंचारी के श्रनेक ग्रुणो तथा 
अवगुणो का उल्लेख किया है जोकि निम्न प्रकार है -- 


(१) आ्रालसी, (२) धीरे कार्य करने वाला, (३) तेज तथा सक्रिय, (४) कार्य 
के लिये अधिक श्रायु वाला, (५) छोटे-मोटे शारीरिक दोप वाला, (६) गम्भीर 
शारीरिक दोष वाला, (७) उदासीन , रुचि न लेने बाला, (८) अत्यधिक वात करने 
वाला, (६) श्रधिक स्पष्टवादी, (१०) स्वय को ही अधिक महत्व देने वाला, (११) 
वर्ग के रूप मे अच्छा कार्य करने वाला, (१२) वर्ग के रूप मे अच्छा कार्य न करने 
वाला, (१३) आलोचनाओो अथवा सुझावों से क्रोधित होने वाला, (१४) श्रन्य लोगो 
से व्यवहार करते समय विरोध करने वाला, (१५) प्रायः अधिक विचारशील रहने 
वाला, (१६) सामानन्‍्यत प्रसन्न रहने वाला, (१७) असामान्य रूप से विनयशील, 
(१८) कुछ भक्‍की स्वभाव वाला, (१६) प्राय असन्तुष्ट रहने वाला, (२०) भ्राय 
शिकायत करने वाला, (२१) गलत निर्णय करने वाला, (२२) अच्छे निर्णय करने 
वाला आदि-श्रादि । इन ग्रुणो व श्रवगरुणगों के श्राधार पर कर्मचारी के कार्य का 
मूल्याकन किया जाना चाहिये और कार्य-कुशलता दर-माप का निर्माण करना 
चाहिए। 

पदोन्नति के आधार के रूप मे कार्य-क्षमता मापो की पद्धति की विवेचना 
करने के पदचात्‌ प्रश्न यह होता है कि उनकी उपयोगिता क्‍या है? यह कहा जा 
सकता है कि प्रत्येक कार्य-कुशलता माप, चाहे वह कितना ही विस्तृत क्यो न हो, 
ग्यक्तिनिष्ठ (590]9०४ए८) होता है । एक कर्मचारी को किन-किन ग्रुणो की आव- 
इयकता होती है, इस बारे मे भी मत-विभिन्नता पाई जाती है । इस विषय पर लोगों 
मे काफी मतभेद हैं कि एक कर्मचारी को किन-किन गुणो से युक्त होना चाहिये । 
सेवा अभिलेखो (5७५70४ 7०००५) पर उच्च श्रधिकारियों की व्यक्तिनिष्ठ भाव- 
नाओ का प्रभाव पडता है।* 

कार्य-कुशलता मापो की पद्धति को उपयोगी बनाने के लिए मापक अधिकारियों 
का प्रशिक्षण तथा पर्यवेक्षण नितान्त श्रावरयक है। मापक अधिकारियों को कमें- 
चारियो के ग्रुणो का मुल्यप्राकन करने की कला मे पूर्णारूप से प्रशिक्षित ( गुप7०० ) 
किया जाना चाहिये । यदि कर्मचारी यह अनुभव करें कि कार्य-कुशलता मापों द्वारा 
उनके गुणों का मूल्याकन ठीक नही हुआ है तो उन्हे सिविल सेवा आयोग के सम्मुख 
अपील करने का अ्रधिकार भी दिया जाना चाहिये | सेवा-माप को पदोन्नति के लिए 
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ग्रथवा किसी भी प्रकार के दण्ड के लिए एक स्वयचालित माग्गे-दर्णक (6&प/०॥४९ 
£णात०) नहीं बना लेना चाहिये । इसका प्रयोग पदोन्नति के लिए एक यान्त्रिक 
निर्धारक (](९ण०५०० 6४४७४४४४४७-) के सहश नहीं किया जाना चाहिये । यदि 
कार्य -कुदलता अभिलेख को पूर्णोत कर्मचारी का भाग्य-निर्णायक बना दिया गया तो 
लोक-सेवा के लिए उसका परिणाम बडा हानिकारक होगा । कार्य-कुणलता श्रभिलिखो 
के आधार पर, कर्मचारियों का ध्यान उनकी कमजोरियो की श्रोर तो आकवित किया 
जाना चाहिये, परन्तु इन अभिलेखो को पदोन्नति करने ग्रथवा दण्ड (?प्राशाशर्ा) 
देने का स्वयचालित आधार नही बनाना चाहिये । 


(३) विभागाध्यक्ष का व्यक्तिगत निर्णय 
(4€ ?ए€50॥ववी उ्तशश्ाशा 00 6 लत€)्त ए पर ऐलशाशागराशा।) 

पदोन्नति के सम्बन्ध मे सबसे महत्वपूर्ण तत्व सम्बद्ध विभाग के उच्च पदा- 
घिक्रारियो का व्यक्तिगत मत तथा निरोय होता है और होना भी चाहिए। एक 
अधिकारी उस कर्मचारी के गुणों के बारे मे अच्छी प्रकार जानकारी प्राप्त कर सकता 
है जिसने कि उसके साथ अनेक वर्षो तक काम किया है। व्यक्तिगत सम्पर्क पर 
आधारित निर्णय कर्मचारी के गुणों का भ्रकन करने वाली अन्य किसी भी पद्धति से 
अधिक्‌ मूल्यवान होता है । परन्तु विभागाध्यक्ष के वेयक्तिक निर्णय की महत्ता तथा 
उपयोगिता तीन तत्वों पर निर्भर होगी--र्थात्‌ श्रेप्ठ निर्णय करने की क्षमता, 
विभाग में उसको कार्य करने के लिए मिलने वाली स्वतन्त्रता, और उसकी श्रेष्ठ 
भावना । उच्च अ्रधिकारी की श्रेष्ठ भावना वैयक्तिक, राजनैत्तिक तथा विरोधी 
विचारो से प्रभावित हो जाती है। कमचारी पदोन्नति की इस प्रणाली (श्र्थात्‌ 
विभागाध्यक्ष के वैक्तिक निर्णय पर आधारित पदोन्नति की प्रणाली) का इसलिये 
विरोव करते हैं क्योकि उन्हे पदोन्नतियो मे अन्याय तथा भ्रष्टाचार का भय रहता 
है । उनका विचार है कि इस पद्धति मे पदोन्नतियो पक्षपात पर श्राधारित होती है। 
इसमे च्रापलूस, खुशामदी तथा हाँ मे हाँ मिलाने वाले व्यक्ति तो लाभ में रहते हैं। 
और स्व॒तन्त्र विचार वाले गुणवान व्यक्तियो को हानि उठानी पडती है। 


विभागीय पदोन्नति मण्डलों (06एक्रातानाग ?7070तातणा छ०व 05) की 
स्थापना करके ऊपर बताए गये दोषो को दूर किया जा सकता है । ये मण्डल विभाग 
के प्रमुख कर्मचारियों व श्रधिकारियो को मिलाकर बनाए जाने चाहियें और ज्येष्ठता 
तथा सेवा अभिलेखो आदि के श्राधार पर इन्हे पदोन्नतियों की सिफारिश करनी 
चाहिए । यदि कोई कर्मचारी यह समभता है कि पदोन्नति के सम्बन्ध में कोई बात 
गलत हुई है तो वह कर्मचारियों के सगठन के द्वारा विभागाध्यक्ष श्रथवा पदोन्नति 
मण्डल से उसकी अ्रपील कर सकता है | सगठन की सामान्य कार्य-कुशलता को देखकर 
ही पदोन्नति मण्डलो की समर्थंता एवं योग्यता का पता चलेगा 


> 7। सन्‌ १६२२ के 
आस्ट्र लियन लोक-सेवा अधिनियम (&ए४0व४0॥ ?0७॥० 8९००॥९९ 8०) में यह 
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व्यवस्था की गई थी कि सभी पदोन्नतियो को श्रस्थायी रूप से ही राजपत्रित (0828०- 
(००१) किया जाना चाहिये और उन पदोन्नतियो का स्थिरीकरण ((णाप्रिणशाणा) 
करने से पू्वे अधिकारियों को उनके विरुद्ध अपील करने की छूट होनी चाहिये! इन 
भ्रपीलो पर लोक-सेवा मण्डल (?पर०॥0० $67५॥०९७ 80270) द्वारा विचार किया जाता 
है जोकि सूक्ष्म जाँच पडताल करते के पश्चात्‌ ही अपना निर्णाय देता है । 

इन सभी परीक्षाश्रो एव जाचो की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे कि 
पदोन्नति की एक सुहृढ एवं ठोस नीति का निर्माण किया जा सके । पदोन्नति नीति 
ही सफलता की कसौटी है--कर्मचारियो में पाया जाने वाला सामान्य सतोष, उच्च 
मनोबल (प्लाष्टी) 704०) तथा सहयोग, सेवा तथा कर््व्यनिष्ठा की भावना | 


सयुक्‍त राज्य प्रमेरिका में पदोन्नतियां 
(?ए-णा।णाणा5$ प्रा 06 एग्रा।€0 5(80९5 ० &॥27098) 

सयुक्त राज्य श्रमेरिका मे, उच्च प्रशासकीय श्रधिकारी तथा विभागीय भ्रध्यक्ष 
ज्येष्ठठा (8७009), परीक्षाओं तथा कार्यकुशलता अभिलेखो (फएथाएं 
7०००708) के आधार पर पदोन्‍नतिया करते हैं। यह देखा जाता है कि अमरीकियों 
ने कार्य-कुशलता मापो का विस्तृत उपयोग किया है । परन्तु वे “कार्य-कुशलता माप 
की पद्धति' से सतुष्ट नही हैं | हृवर आ्रायोग (घस्र००ए० (00ग्रा्ा8807) का विचार 
था कि कार्य-कुशलता माप की पद्धति अत्यधिक उलभनपूर्णा व जटिल है । आयोग 
ने कर्मचारियो को पुरस्कृत करने तथा दण्ड देने--इन दोनो के ही झ्राधार के रूप मे 
इसका उपयोग किये जाने की आलोचना की । आयोग ने कार्य-कुशलता माप 
(४0००४ 7४078) के स्थान पर 'योग्यता तथा सेवा अभिलेख माप (&/ात7 

बात 5०एा०० 782070 78075) का प्रस्ताव किया जो कि कार्य-कुशलता माप का 

ही सुधरा रूप है | भ्रमेरिका मे सन्‌ १६३८ के कार्यपालिका आदेश ([296०ए(४९ 
०१७) के अन्तर्गत, सिविल-सेवा भ्रायोग द्वारा एक पदोन्नति योजना का' निर्माण 
किया गया । इस योजना के अन्तर्गत, निम्नलिखित झर्तों के श्रधीन, पदोन्नति की 
प्रतियोगिता परीक्षाओं व उसकी कार्यचिघियो (2700०८6007०5) के विकास तथा प्रवध 
का उत्तरदायित्व विभागो को ही सौंप दिया गया है -- 

(१) प्रतियोगिता कौ घोपणा, विस्तार तथा विज्ञप्ति (४०००), (२) 
परीक्षाशरो की प्रकृति , और (३) विंना प्रतियोगिता वाली पदोन्नति की बातें। श्रायोग 
केवल सामान्य स्तरो का निर्धारण करता है और निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत 
उतकी वारीकियो (2८७5) से निवटने की समस्या विभागों पर ही छोड देता है । 
सयुकत राज्य अमेरिका की डाक सेवा (7058 &०एा०८) की पदोन्‍नति पद्धति 
नि नदेह स्पर्धा करने योग्य है । वाशियटन में डाक विभाग के प्रमुख अधिकारियी तथा 
प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के पोस्टमास्टरो को छोड कर सम्पूर्ण ५०,००० डाक 
कर्मचारियों ने लिपिको (०८८७) अथवा डाक से जाने वाले हलकारो ( (777०5) 
के तप में सेवा मे प्रवेश किया था । श्राववयक योग्यताओं वाले एक लिपिक प्रववा 


प 
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हलकारे को क्रमिक अवस्थाओं (508८७) द्वारा उस समय तक पदोन्नत किया जा 
सकता है जब तक कि वह किसी वड़े नगर का पोस्ट या रेलवे मेल का प्रादेशिक 
प्रधीक्षक ([)98099 5770०) ने हो जाए भ्रथवा अन्य कोई उत्तर- 
दायित्व का पद न प्राप्त कर ले | सन्‌ १६४७ में एक व्यक्ति (30958 ' 
]00026500) को पोस्ट मास्टर जनरल नियुक्त किया गया था, उसने सेवा कौ 
सबसे नीचे की सीढी से अपना कार्य करना प्रारत्म किया था | 
इंगलेड मे पदोन्नति की प्रणाली 
(ए%८ 5फए४०ा ० 70700 ए शाष्ट्रोध्ाऐ) 

इगलैड मे पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले वापिक विवरणों के 
आधार पर पदोचन्नतियाँ की जाती हैं। प्रत्येक विभाग मे पदोन्नति मण्डल बने होते 
है । इन मण्डलो में विभाग ([069श7[70॥/) के प्रमुख अधिकारी एवं कर्मचारी 
होते हैं । पदोन्नति मण्डल वाषिक विवरणों एवं अन्य उपलब्ध सूचनाओं पर सावधानी 
के साथ विचार करता है और उसके आधार पर यह पात्र श्रधिकारियो (8॥890० 
०१7००$) के गुणो का मूल्याकन करता है । मण्डल पदोन्नति के लिए प्रस्तावित 
प्रत्याशियों का सदर्णन अथवा साक्षात्कार (/67४69) भी कर सकता है । सेवा 
विवरणो (8६४०6 7७007$) के भ्राधार पर यह विभागाष्यक्ष के सम्मुख प्रत्याशियों 
के तामो की सिफारिश करता है और फिर विभागाध्यक्ष अन्तिम श्रादेश जारी करता 
है । केवल ज्येष्ठता से ही पदोन्नतियों का निर्धारण नहीं किया जाता । किसी भी 
ग्रस॒स्तुष्ट प्रथवा पीडित कर्मचारी को यह अविकार प्राप्त होता है कि वह पदोन्नति 
मण्डल (?70700007 छे0४70) के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सके । इस प्रकार 
इगलैड मे पदोन्नति किसी एक व्यक्ति की इच्छा अ्रथवा उसके निर्णाय पर नही होती, 
अपितु एक भण्डल पर निर्भर होती है और यहाँ तक कि मण्डल के निर्णय की भी 
अ्रपील की जा सकती है । हे 

सन्‌ १६२१ की पदोन्नति समिति ((०ए्र्ञा88 ०॥ फ़ा०॥०000») के 
प्रतिवेदन मे विभागीय पदोन्नतियों (06एशधा०॥०। 97070000$) की जिन 
रीतियो की सिफारिश की गई थी वे ज्यो की त्यो नीचे दी जाती है । 

“(१) यदि कसी विभाग का स्टाफ इतना बडा हो कि उसका अश्रध्यक्ष 
विभाग के प्रत्येक सदस्य के गुणो से परिचित नहीं हो सकता, तो इस स्थिति मे हमारे 
विचार से, सामान्यत श्रावश्यकता इस बात की होगी कि विभागाध्यक्ष द्वारा सिफा- 
रिश करने वाले एक निकाय (8009) श्रथवा निकायो के रूप मे एक पदोन्नति मण्डल 
(श०ण॥०/०णा छ0470) अथवा मण्डलो की स्थापना की जाय | और ऐसी किसी भी 
स्थिति मे, जबकि विभागाघ्यक्ष द्वारा ऐसे पदोज्नत्ति मण्डल (अथवा भण्डलो) की 
स्थापना करना उस विभाग की परिस्थितियों की दृष्टि से अ्नुपयुक्त समझा जाय तो 
उपयुक्त ह्िटले निकाय (५०४॥॥८८ए छ००ए) को उस मामले पर पूर्ण वाद-विवाद 
करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ६०० पौड वाषिक से अधिक बेतन 
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वाले स्थानों की पदोचन्नतियाँ उस निकाय के कार्य क्षेत्र की परिधि से बाहर समभी 
जानी चाहिए जिसकी हमने सिफारिश की है। 

(२) एक विभागीय पदोन्नति मण्डल मे साधारणतया मुख्य स्थापना अ्रधिकारी 
(?पाटाएथ 88ा5॥707 0०807) अथवा उसका सहायक, उस उप-विभाग 
का आधार प्रमुख जिसमे कि स्थान रिक्त हुआ है, तथा विभागाध्यक्ष द्वारा अनुभव व 
सेवा पर मनोनीत किये गये एक अथवा एक से अधिक विभागीय अश्रधिकारी होने 
चाहिए । 

(३) मण्डल ऐसी किसी भी जानकारी व गवाही की माँग कर सकेगा जिससे 
कि उसे अपने काये मे सहायता मिले । 

(४) किसी भी ऐसी सूचना पर, जोकि स्टाफ के श्रधिकार में हो, अथवा ऐसे 
किसी भी आ्रावेदन या प्रतिनिधित्व पर, जिसे कि स्टाफ प्रस्तुत करना चाहे, उचित 
ध्यान देने की दृष्टि से पदोन्नति मण्डल को एक, श्रथवा विशेष मामलो मे एक से 
अधिक ऐसे प्रतिनिधि की गवाही लेनी चाहिये जिसका नाम-निर्देशन (]०॥॥४(०॥) 
इसी कार्य के लिए विभागीय ह्विटले परिषद्‌ के स्टाफ पक्ष की शोर से श्रथवा जिला 
या कार्यालय समिति के स्टाफ पक्ष की श्रोर से, किसी विशिष्ट मामले मे जो भी 
उपयुक्त रहे किया गया हो । पदोन्नति मण्डल का यह कत्तंथ्य होना चाहिये कि स्टार्फ 
के ऐसे प्रतिनिधि श्रथवा प्रतिनिधियों को इस बात का पूर्ण श्रवसर प्रदान किया 
जाए कि वह ऐसी कोई भी सूचना दे सके जोकि स्टाफ के श्रधिकार मे हो श्रथवा 
पदोन्नति मण्डल के सनन्‍्मुख उस मामले से सम्बिन्धित किसी भी प्रकार का श्रावेदन 
या प्रतिनिधित्व कर सकें, श्रौर पदोन्नति मण्डल द्वारा ऐसी किसी भी सूचना अथवा 
प्रतिनिधित्व पर पूर्णो ध्यान दिया जाना चादिए । यह आशा की जाती है कि पदोन्नति 
रण्डल स्टाफ पक्ष के प्रतिनिधि को फिर से भी बुला सकेगा, यदि मण्डल यह समझता 
है कि अपने निर्णय पर पहुँचने से पूर्व उसे उस पक्ष की श्रोर गवाही सुनने की 
श्रावश्यकता है । 

(५) पदोन्नति मण्डल की सिफारिश लिखित रूप मे ही होनी चाहिये । 

(६) भिन्‍न-भिन्‍न विभागो की परिस्थितियों के श्रनुसार पदोन्नति करने की 
कौन सी पद्धति को अपनाया जाए--यह एक ऐसा मामला है जिसे निपटाने का कार्य 
विभागों पर ही छोड दिया जाना चाहिये, परन्तु विभाग जिस पद्धति को भी श्रपनाये 
उसको विभाग में सेवा करने वाले सभी व्यक्तियो की जानकारी के लिए स्पष्ट रूप से 
लिखित सरकारी कागजात के रूप में रखा जाना चाहिये । 

(७) जिस विभाग मे पदोन्नति मण्डल की स्थापना न की जाये उसमे स्टाफ 
को प्रतिनिधित्व ((१००४९०५००/४४०॥) करने श्रथवा वह सूचना प्रदान करने के, जोकि 
उसके श्रविकार में हो, समान अवसर दिये जाने चाहिये । 

(८) हम यह स्वीकार करते हैं कि कुछ श्रपवादभूत मामलो (&#००क७(07 
०४5८५) में, जिनमे कि लोक-हित की हृष्टि से ऐसा करना श्रावश्यक हो, विभागाव्यक्ष 
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को यह शक्ति प्राप्त होनी चाहिये कि वह सामान्य कार्यविधि का पालन किये बिना 
ही कोई पदोन्नति कर सके । 


(६) विभागीय ह्विटले परिषदों (06फक्षाग्रत्ा। शाव्राण०ए ए०णाण$) 
के आदशश सविधान (0णाश्शाए्राणा) मे व्यवस्था दी गई है कि “यह बात परिपद्‌ 
की सामर्थ्य के अन्तर्गत होगी कि वह ऐसी किसी भी पदोन्नति के सम्बन्ध में विचार 
कर सके जिसके बारे मे कि स्टाफ पक्ष की ओर से यह आवेदन किया गया हो कि 
इसमे राष्ट्रीय परिषद्‌ (]पक०7० (०एयाण)) द्वारा स्वीकृत अथवा अ्रनुमोदित 
पदोन्नति के सिद्धान्तो का उललघन किया गया है।” इसके साथ ही साथ हम यह 
सिफारिश करते है कि किसी भी अधिकार श्रथवा अधिकारियों को यह दछूृंट होनी 
चाहिये कि वे ऐसी किसी भी पदोन्नति के सम्बन्ध मे विभागाध्यक्ष के सन्मुख श्रावेदन 
कर सकें जिसका कि उन पर प्रभाव पडता हो । ऐसे आवेदन अथवा प्रतिनिधित्व 
(२००7०४९॥४४०॥) पदोन्नति की घोषणा होने के पश्चात्‌ एक निश्चित अवधि के 
अन्तर्गत किये जाने चाहियें । ऐसी अवधि का निर्वारण विभागीय झाघार पर किया 
जाना चाहिये । इस प्रकार के श्रावेदनो अथवा प्रतिनिधित्वों पर विभागाध्यक्ष द्वारा 
विचार किया जाना चाहिये जो मामले को (क) शअ्सेसरो (85$८55075) की सहायता 
से श्रथवा उनके बिना स्वय ही निपटायेगा, (ख) फिर से सुनवाई के लिये मामले को 
पदोन्नति मण्डल को सौंप देगा, अथवा (ग) विचार के लिये शअ्रन्य किसी परामश्शदान्री 
निकाय (&06एश5०7५ 8009) के पास भेज देगा । 


जहाँ ऐसे आवेदन श्रथवा प्रतिनिधित्व नये प्रमाण (]१८ए७ ७४१6०॥०७) प्रस्तुत 
करने पर ग्राघारित हो वहाँ सामान्य कार्यविधि यह होगी कि मामला पदोन्नति मण्डल 
को सौंप दिया जायेगा । भिन्न-भिन्न मामलो मे परिस्थितियों के अनुसार इनमे से एक 
विकल्प (&!/४77807४८) श्रन्य विकल्पों से अधिक उपयुक्त हो सकता है । 


(१०) पदोन्नति मण्डल को ऐसे आवेदन अथवा प्रतिनिधित्व पर विचार करने 
वाले निकाय (8009) के प्रतिवेदन (7१०००४) पर उस समय विशेष रूप से ध्यान 
देता चाहिये जबकि वह उस जेसे ही किसी अन्य रिक्त-स्थान (५४०७॥०५) पर 
पदोन्नति की सिफारिश करे । उन स्थितियों मे जब कि पदोन्नतिया समूहो (880॥९४) 
में की जाए, कुछ रिक्त स्थानो को उस समय तक नही भरा जाना चाहिये जब तक 
कि आवेदन श्रथवा प्रतिनिधित्व करने की शभ्रवधि वर्तमान रहे । 


(११) ऐसे आ्रावेदन करने वाले अधिकारी को इस बात की आज्ञा मिलनी 
चाहिये कि वह उपयुक्त ह्विटले निकाय का स्टाफ पक्ष (8(थवी 800) के एक प्रतिनिधि 
को अथवा स्टाफ के अन्य किसी सदस्य को अपने साथ ले सके । उसकी पपनी ही 


प्रार्थना पर प्रतिनिधित्व करने के लिये उपस्थित होने की स्थिति में उसे श्रपने पास से 
ही व्यय करना चाहिये । 
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(१२) जो भी नियुक्तियाँ की जाए उन सभी के सम्बन्ध मे सम्बन्धित कमें- 
चारी-वर्ग को शीघ्र सूचना दी जानी चाहिये ।”7 


भारत में पदोन्नति की प्रणाली 


(4]6 5ए्४ाशा ए ?7#0ण7007ंणा 77 7रतां8) 

(१) भारत मे पदोन्नति के श्रवसर 
(?ण्राणाणा 0ए७ए०४"प्राए06€5 जा पाता 8) 

भारत मे, कुछ श्रपवादों (£४०००४०7$) को छोडकर, विभिन्न सेवाओं मे 
रिक्त होने वाले स्थानों की. एक निश्चित सख्या उन व्यक्तियों की पदोचन्नति द्वारा 
भरी जाती है जोकि निम्न पदक्तषम (57906) अ्रथवा निम्न सेवा मे पहले से ही काम 
कर रहे होते हैं । इस सस्था का अनुपात सेवाओं की विभिन्‍न श्रे रियो से भिन्‍व-भिन्‍न 
होता है । नीचे हम सिविल-सेवा की विभिन्‍न श्रेणियों से भरे जाने वाले पदो के 
अनुपात की मोटी रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं । 

प्रथम श्रेणी ((॥85$ ]) मे लगभग ५४ प्रतिशत पद उन व्यक्तियों द्वारा 
भरे जाते हैं जिनकी इस श्रेणी मे सीघी भर्ती की जाती है श्रौर शेष स्थान पदोन्नति 
द्वारा भरे जाते हैं | पदोन्‍नति से भरे जाने वाले पदो का ठीक-ठीक श्रनुपात सेवा 
में भिन्‍न-भिन्‍न होता है | भारतीय विदेश सेवा (वाताब्ा #0ाछाहष्टा) 5७४००) की 
'ए' शाखा मे यह अनुपात निम्नतम है जहाँ कि उच्च कत्तंव्यो वाले पदो के केवल 
१० प्रतिशत स्थान 'वी' शाखा वाले श्रधिकारियो के लिये खुले हैं , केन्द्रीय सचिवालय 
(एथआएश 5८०८०) तथा अन्य एक दो सेवाओं मे यह अनुपात उच्चतम है जहाँ 
कि प्रथम श्र णी के स्तर पर सीधी भर्ती (०० 7९८०८णाए०7) होती ही नही। 
२४ प्रतिशत से लेकर ३३३ प्रतिशत तक पदों की श्रथवा एक वर्ष मे उत्पन्न होने 
वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति पदोन्नति द्वारा होना एक सामान्य वात है । 

द्वितीय श्रेणी की (राजपतन्चित) सेवाओं एवं पदो मे सीधी भर्ती अपेक्षाकृत 
कम ही होती है , इस श्रेणी के लगभग ६४५ प्रतिशत पदो की भर्ती तृतीय श्रेणी के 
स्टाफ के लिये सुरक्षित रहती है। इस श्रेणी में सीधी भर्ती तो साधारणतया 
वैज्ञानिक ($0थ०7770), चिकित्सा (]४८०॥०७।) तथा कुछ कम मात्रा मे, इजीनियरिंग 
मेवाओ तक ही सीमित रहती है , द्वितीय श्रेणी की विभिन्‍न राजपत्रित सचिवालय 
सेवात्रों (ठ2८ा८्त 8९टा०प३।थ 507५0०5) के ५४० प्रतिशत रिक्त स्थानों की 
पूर्ति भी सीघी भर्ती द्वारा ही की जाती है । अन्य सेवाओं मे अधिकतर भर्ती पदोनन्‍्नत्ति 
द्वारा ही की जाती है | 

तथापि, द्वितीय श्र णी के ७८ प्रतिशत अ्राजपत्रित (7४०7-292०/6०) पदो 
के लिये मीधघी भर्ती की जाती है । ऐसे पद अधिकाशत केन्द्रीय सचिबालय ((एटा- 
पी $5९टा८शा।शं) में (सहायक तथा आशुलिपिक) और वैज्ञानिक सस्थानों ($0था।- 
(० €हक्गाहापाधा$) में हैं । 


] पदोन्नति समिति का प्रतिवेदन, १६०२१ 
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द्वितीय श्रेणी की श्रपेक्षा तृतीय श्रेणी (2]885 ॥) के स्टाफ की भर्ती में 
श्रेणी के अच्तगंत ही पदोन्‍नतियों का सामान्यत अधिक महत्व है। द्वितीय श्रेणी मे 
केवल जहाँ कुल लगभग २०,००० पद हैं, तृत्तीय श्रेणी से लगसग ५५३ लाख 
कर्मचारी हैं जोकि भ्रधिकाश सेवाओं मे दो भ्रथवा दो से श्रधिक पद-क्रमो (0780८) 
मे विभाजित हैं , इनमे उच्चतर पद-क्रमो के स्थान अ्धिकाशत पदोन्नति द्वारा भरे 
जाते हैं। तृतीय श्रेणी मे लगभग ४७,००० पदो (अधिकतर पोस्टमैन तथा लाइनमैन) 
को छोडकर, जोकि चतुथे श्रे णी के आदर्श वेतन-क्रमो (॥990०4 ०७६४ [५ ४०७९४) 
मे हैं, तृतीय श्रेणी की अधिकाश सीघी भर्ती रु० ६०-१३०, रु० ६०-१५०, और 
रु० ६०-१७० के वेतन-क्रमो मे होती है । इन तीनो वेतनक्रमो मे पदो की कुल सख्या 
लगभग २ ३७ लाख है। इस स्तर से ऊपर कुल सीधी भर्ती लगभग ७०,००० पदो 
के लिये की जाती है । इनमे से लगभग २६,००० पद उच्च सभाग लिपिको (09एल 
॥)एध0०7 (7०7८७) के हैं जिनमे कि सीधी भर्ती नही होती । लगभग १०,००० पद 
वैज्ञानिक तथा इजीनियरिंग सेवाश्ो मे है। तृतीय श्रेणी मे उच्च वेतनक़म के ग्रन्य 
सभी स्थान पदोन्‍्लति द्वारा भरे जाते हैं । 
रैलवे मे तृतीय श्रेणी स्टाफ के पद-क्रम की भ्रपनी एक पृथक्‌ विशेषता है। 
रेलवे की तृतीय श्रेणी की श्रधिकाश सेवाओ्रो मे ४ से लेकर ७ तक पद-क्रम (57206) 
हैं भर प्रत्येक पद-क्रम में पदों का बटवारा (#]0०४४०7) सेवा के पदो की कुल 
सख्या के एक निर्धारित प्रतिशत के रूप मे किया जाता है। यह बटवारा भिन्‍न-भिन्‍न 
पद-क्रमो मे पदो से सम्बद्ध उत्तरदायित्व की मात्रा को प्रकट करता है परन्तु यह 
बटवारा इस दृष्टि से भी किया गया है कि जिससे सम्बन्धित स्टाफ को “पदोन्नति 
के उपयुक्त एवं न्यायपूर्णा अवसर' प्राप्त हो सके । 
चतुर्थ श्रेणी (288$ ॥५) के कर्ंचारियो की तृतीय श्रेणी की बहुत कम 
पदोन्नति की जाती हैं। रेलवे तथा डाक व तार विभागों को छोडकर, श्रन्य विभागों 
(05907 ०॥5) मे, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भ्रगली श्रेणी मे को नियमित 
पदोन्‍नति की सामान्यत कोई व्यवस्था नही है । इन कर्मचारियों मे से उनको, जोकि 
शैक्षरिगक दृष्टि से भ्रथवा श्रन्य प्रकार से योग्यता प्राप्त होते हैं, श्रायु सम्बन्धी कुछ 
छूट दे दी जाती हैं जिससे कि वे बाहर के प्रत्याशियों ((876708०७) के साथ प्रति- 
योगिता मे बेठ सकें | तथापि ऊपर बताये गये दोनो विभागों मे, चतुर्थ श्रेणी के 
कर्मेचारियो के लिये पदोन्नति के नियमित मार्ग है। यह अनुमान लगाया गया है कि 
डाक व तार विभाग मे तृतीय श्रेणी के लगभग ४० प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे 
जाते हैं, परन्तु यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि पोस्टमैन तथा लाइनमैन 
जिनकी कि कुल सख्या लगभग ४५,००० है, तृतीय श्रेणी मे ही है यद्यपि उनका 
वैतनक्रम केवल रु० ३५ ५० होता है। इसी प्रकार से रेलवे के सभी विभागों मे 
तृतीय श्रे णी के निम्नतम पद-क्रम के कम से कम १० प्रतिशत पद चतुर्थ श्रेणी के 
उपयुक्त कर्मचारियों की पदोन्नति के द्वारा भरे जाने आवश्यक होते है, कुछ विभागों 


४०२ लोक प्रशासन 


मे यह अनुपात श्रपेक्षाकत ऊचा है। रेलवे ने श्रतेक मामलो में पदोन्नति के इन 
निर्धारित श्रशो (0४०६४) में श्रमी हाल मे ही वृद्धि की है। 

जहाँ तक चतुर्थ श्रेणी के श्रन्तर्गत पदोन्‍नति के भ्रवसरो का प्रश्न है, उपलब्ध 
सर्वोत्तम श्रनुमानो से यह प्रकट होता है कि रू० ३०-३-३४५ के निम्नतम वेतनक्रम 
के लगभग ५,२४,००० कमेंचारी पदोन्‍नति के कुल लगभग एक लाख पदो के पाने 
की श्राशा कर सकते है । इस अनुमान मे उन परिवतंनो का ध्यान नही रखा गया है 
जोकि श्रमी हाल मे ही किये गये है । 


(२) पदोन्नति की रीतियाँ तथा सिद्धान्त 
(शीा005 ज्वा0] ?770फ ९5५ एण शणाणा0०॥) 

संविधान (20078४/ए४०7) में यह्‌ व्यवस्था है कि एक सेवा से दूसरी सेवा 
में पदोन्नतिया करने तथा ऐसी पदोन्नतियो के लिये प्रत्याशियों की उपयुक्तता 
($णा४०9॥9) के सम्बन्ध मे, अपनाये जाने वाले सिद्धान्तो के विषय मे सघीय लोक 
सेवा श्रायोग (0 ? 8 ८.) में परामर्श किया जायेगा | तथापि, व्यवहार मे, जब 
तक कि सम्बन्धित भर्ती-नियमों के विपरीत कोई विशेष उपबन्ध ($7€ल्थं छा0श- 
807) न हो, सविधान के अनुच्छेद ३९० के खण्ड (३) के शन्तर्गंत बनाये गये 
विनियमो के द्वारा तृतीय भ्रौर चतुर्थ श्रेणी के अन्दर तथा इनमे से ऊपर को की जाने 
वाली पदोन्नतियो को आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है । विभिन्‍्त 
विभागों ते पदोन्नति के नियम बना लिए हैं अथवा अ्रपनी अ्रधीनस्थ सेवाओ के लिये 
ग्रादेश जारी कर दिये हैं । विभिन्‍न विभागो ने पदोन्नति के जो नियम निर्धारण किये 
हैं उनमे परस्पर काफी श्रन्तर पाया जाता है । वे सामान्यत निम्न प्रकार से पदो- 
स्तियाँ करते हैं -- 

(क) योग्यता (४०7६) के श्राधार पर पदोन्नति, या (ख) योग्यता व ज्येष्ठता 
(शिक्षा ० $०गा०णा५) शभ्रथवा ज्येष्ठता व योग्यता (5छ॥रणा॥ एणा ॥67!) 
के आधार पर पदोन्नति, (ग) ज्येष्ठता के श्राघार पर पदोन्नति, बशर्ते कि ज्येष्ठ 
अधिकारी को अयोग्य घोषित न कर दिया गया हो । 

सम्पूर्ण .रूप मे सिविल-सेवा के लिए, पदोन्‍नतिया करने मे अनुसरण किये 
जाने वाले सिद्धान्तो के सम्बन्ध मे केवल वे ही श्राज्ञायें (074०७) लागू होती हैं 
जोकि स्वराष्ट्र मस्त्रालय द्वारा मई १६५७ मे जारी की गई थी । परन्तु वे भ्राज्ञाये 
केवल चुनाव-पदो! (8००८७०॥ ह78068) के ही सम्बन्ध में हैं। उन शभाज्ञाओं के 
अनुसार-- के 

(१) चुनाव-पदो तथा चुनाव-पदक्रमो (56]0000॥ 87806) के लिये 
नियुक्तिया योग्यता के श्राधार पर की जानी चाहिए, ऐसा करते समय ज्येष्ठता का 
ध्यान केवल निम्न सीमा तक ही रखा जाना जमाल केवल विन लीओआ शक है हम बन मे कपल कअल 

] छटी९€लाणा छ90565”' द्वार ध056 छपरा 8 थि।5079 तल्टाब्रा25 40 07० 0 वुकाई 
ह०905 पा पी6 चीता509 ॥789 ए|85हजि तशए 9058 ग्रा(0 बइलाल्लाणा 20508" था॑ 
गाश$, 8००णा०ाए (0 प्रीशा ॥087्राधा 


पदोन्नति ४०३ 


(२) विभागीय पदोन्नति समिति (०एथ्राग्रश्याशिं शणा०ा०) एणशाग- 
००) श्रथवा चुनाव करने वाली सत्ता (8७००४॥8 2४एग॥०7५) को सर्वप्रथम चयन- 
क्षेत्र (7000 ० ०7००७) का निरचय करना चाहिए, ग्र्थात्‌ पदोन्‍नति की प्रतीक्षा 
करने वाले ऐसे पात्र एकाधिकारियो (हठा0८ ००८७) की सख्या जिनको कि 
“चुनाव-सूची” ($९९०६ ॥80) मे सम्मिलित किया जा सके, तथापि शर्त दे यह है कि 
श्रसाधारण योग्यता वाला एक श्रधिकारी यदि सामान्य चयन-क्षेत्र की परिधि से बाहर 
भी हो, तो भी उसे पात्र अधिकारियो की सूची मे सम्मिलित कर लिया जाए। 

(टिप्पणी --जहाँ भी सम्भव हो सके, चयन-क्षेत्र का विस्तार उन रिक्त स्थानों 
(५४०था०८४) की सख्या के पाच या छ गुने तक होना चाहिए जितने स्थान एक 
वर्ष की अवधि मे रिक्त होने की झाजणा हो ।) 

(३) ऐसे भ्रधिकारियों मे उन व्यक्तियो को छोड दिया जाना चाहिए जिन्हें 
कि पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त समझा जाए। 

(४) शेष अभ्रधिकारियो को उस योग्यता के श्राघार पर, जोकि उनके अपने- 
भ्रपने सेवा अभिलेखो ($८7५४॥०८ 7००००५) द्वारा निश्चित की जाए, “उत्कृप्ट! 
(0ए//शाताए8), बहुत श्रेष्ठ! (७५ 80००), “श्रेष्ठ (0000) के रूप में वर्गक्नित 
कर लिया जाना चाहिए । फिर शअभ्रधिकारियों के नाम इन तीन वर्गों अ्रथवा श्रेणियों 
के क़म मे रख कर “चुनाव सूची” तैयार कर लेनी चाहिए श्रोर ऐसा करते समय 
प्रत्येक श्रे णी के भ्रन्तर्गत जितने भी श्रधिकारियों के नाम हो उनमे परस्पर ज्येष्ठता 
का ध्यान रखा जाना चाहिए । 

(' ) पदोन्नतिया सामान्यतया “चुनाव सूची” मे से उस क्रम के अनुसार की 
जानी चाहियें जिस क्रम मे अन्तिम रूप से नाम व्यवस्थित किए गये हो । 

(६) निश्चित श्रवधियो के पश्चात्‌ “चुनाव सूची” का पुनरावलोकन किया 
जाना चाहिए । सूची से उन अधिकारियो के नाम हटा दिए जाने चाहियें जोकि 
(स्थानीय श्रथवा अस्थायी आधार को छोडकर अन्य प्रकार से) पहले ही पदोन्नति 
कर दिये गये हो और उस पद पर श्रव भी बराबर कार्य कर रहे हो । बाद की भ्रवधि 
के लिए, इन शेष नामो को तथा उन नामो को, जिन्हे कि श्रव चयन-क्षेत्र मे सम्मि- 
लित किया जाये, “चुनाव-सूची” ($०]८८४ ॥$:) के लिए विचारार्थ लिया जाना 
चाहिए । 

जहाँ तक कि (चुनाव पदो के अत्तिरिक्त) अन्य पदो का सम्बन्ध है, इसके 
विषय में विभिन्‍्त्र विभाग अपने-अ्रपने निजी नियमो का श्रनुसरण करते हैं और जैसा 

कि कहा जा चुका है वे नियम विभिन्‍नता रखते है । किन्तु मुख्य रूप से यह कहा जा 
सकता है कि ये नियम उच्चतर तथा मध्यम स्तर के पदो के लिए तो योग्यता 
(४९८०६) पर जोर देते है और निम्न स्तर के पदो के लिए “ज्येष्ठता व उपयुक्तता 
($६70779 ० णा 777655) पर । कुछ स्थितियों मे, उच्चतर तथा मध्यम स्तर के 
पदो के लिए भी 'योग्यता व ज्येष्ठता' अथवा “ज्येष्ठता व योग्यता! के सिद्धान्त का 
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श्रनुसरण किया जाता है । तथापि, इन सिद्धान्तो के वास्तविक अनुसरण के सम्बन्ध 
में विभागो श्रथवा सेवाओ के बीच एकरूपता (एग्रागिया३) नहीं पाई जाती। 
कुछ समय पूर्व स्वराष्ट्र मन्त्रालय (]शँ509 ० त्रिणा6 &थि$) में एक अ्रध्ययन 
किया गया था जिससे यह प्रकट हुआ कि वहाँ भी जहाँ कि पदोन्‍नति के सिद्धान्त 
एक से थे, उनको समान रूप से क्रियान्वित नही किया गया । कुछ मामलो मे, जहाँ 
कि निर्धारित सिद्धान्त योग्यता पर ही सम्पूर्ण जोर देता था, व्यवहार मे ज्येष्ठता 
को ही अधिक महत्व प्रदान किया गया । इस तथ्य की पुष्टि सघीय लोक सेवा श्रायोग 
के एक भूतपूर्व श्रध्यक्ष ने भी की थी जिन्होने कि वेतन श्रायोग (289 ००॥$»0॥) 
के समक्ष मौखिक गवाही देते हुए कहा कि जबकि काफी समय पूर्व से प्रचलित 
सिद्धान्त यह था कि पदोन्नति योग्यता के श्राधार पर की जानी चाहिए, किन्तु “इस 
ठोस सिद्धान्त का सम्मान इसका शअ्रनुसरण करने की अपेक्षा इसको भग करते के रूप 
में श्रधिक किया जाता है ।” 

पदोन्‍नततियाँ करने मे साघारणत निम्नलिखित रीतियो मे से किसी एक का 
उपयोग किया जाता है । श्रभिलिख (१८००१०) के श्राघार पर उपयुक्तता ($प्रा4- 
०9) का निर्धारण करके , प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के झ्राधार पर चुनाव 
करके , और समर्थता परीक्षाओं (2०79०७०॥०० (०४8) का उपयोग करके । श्रन्तिम 
रीति का उपयोग मुख्यत औद्योगिक कर्मचारियों के मामलो मे किया जाता है, जिन 
की कि उच्चतर पद-क़रमो मे उन्नति के लिये उपयुकतता की जाच समुचित व्यापारिक 
परीक्षाओं द्वारा की जाती है । 

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के तृतीय पद-क्रम (57966 पा) मे एक निश्चित 
अनुपात मे पदो के भरने के अ्रतिरिक्त, प्रतियोगिता परीक्षा की रीति का श्रधिक 
उपयोग नही किया जाता । इस प्रकार प्रथम रीति (४०॥00) ही ऐसी है जिसका 
सबसे अ्रधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। नियमानुसार, कर्मचारी की 
उपयुक्तता का निश्चय किसी एक व्यक्ति द्वारा नही किया जाता, अ्रपितु विभागीय 
पदोन्नति समिति द्वारा किया जाता है। प्रत्येक विभाग ने, अ्रपनी-अपनी श्रावश्यक- 
ताओो के अनुसार, एक या एक से अधिक ऐसी समितियों की स्थापना कर ली है। 
जो समितियाँ पदोन्नति के ऐसे मामलो से सम्बन्धित होती हैं जिनमे कि झायोग के 
परामर्श की आवश्यकता होती है, उनकी बंठको की अश्रध्यक्षता सघीय लोक-सेवा 
झ्रायोग का एक सदस्य करता है । 

विभागीय नियम (06एथ्वाग्राशाधं 70॥85) उच्चतर तथा मध्यम स्तर के 
पदों के लिये तो अधिकाशत योग्यता पर जोर देते हैं और निम्नतर स्तरों के पदों 
के लिये 'ज्येष्ठता व उपयुकतता' (5छग्रणाए ८ण्या ग76०55) पर। पदोन्नति के 
सिद्धान्तो के सम्बन्ध में विभागों श्रथवा सेवाश्रों के बीच कोई एकरूपता नहीं पाई 
जाती । निर्धारित सिद्धान्त यद्यपि योग्यता (]/८४४५) पर अधिक जोर देता है किन्तु 
भारत मे ज्येष्ठता को ही अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। सघीय लोक-सेवा 
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आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष ने केन्द्रीय वेतन आयोग के समक्ष गवाही देते समय यह 
कह्ठा कि जबकि काफी समय पूर्व से प्रचलित सिद्धान्त यह था कि पदोन्नति योग्यता 
के श्राधार पर की जानी चाहिए, किन्तु “इस ठोस निद्धान्त का सम्मान इसका 
अनुसरण करने की अपेक्षा इसकों भग करने के रूप मे अधिक किया जाता है [7 
पदोन्‍ततियों के सम्बन्ध मे वेतन श्रायोग की सिफारिदों 
(र९८०॥्रशशातेग्रां णा5 0 6 ?4ए ए०ण्रागा5$ढा0ा (णा९शाश॥।र ?27070॥0॥5) 
भारत में पदोन्‍नतियो के सम्बन्ध मे वेतन आ्लायोग ने अत्यन्त महत्वपूर्ण 
सिफास्णिं की । ये सिफारिण निम्नलिखित है 
(१) उच्चतर स्तरो (प्राष्टा८: ।6ए९८५) पर पदोन्‍नतियाँ करने के सिद्धान्त 
के रूप मे योग्यता को ही आधार वनाए रखना चाहिए और निम्न स्तरो के पदों के 
लिए “ज्येष्ठता व उपयुकतता' का सिद्धान्त ठीक है ।? 


(२) ऐसे पद-क्रमों (079665) मे, जिसमे कि विशिप्टीकृत ज्ञान (59९०८४- 
॥560 %70७०026) को आवश्यकता होती है, पदोन्‍नतियाँ करने के लिए ऐसी 
योग्यता-प्रमापी परीक्षा्ें (0ए्रथा५जशिए8 ७थध्यागराह/005) लाभदायक हो सकती हैं 
जिनमे कि कर्मचारियों की कार्य करने की (शक्षरिगक नही) क्षमता की जाच हो सके । 
परन्तु इस अ्रपवाद को छोडकर, परीक्षाओं का उपयोग पदोन्नति के लिए चयन करने 
की एक सामान्य रीति के रूप में नही किया जाना चाहिए ।2 

(३) पदोन्नति की एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिनमे कि एक विशिष्ट 
सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा द्वितीय श्रेणी (2855 पर) तथा तृत्तीय श्रेणी 
((७$5$ पत) की सेवाओ के युवा पदाधिकारियों को प्रथम श्रेणी अथवा श्रेणी की 
उन सेवाओ मे प्रवेश का एक अतिरिक्त अवसर मिल सके जिनमे कि द्वितीय प्रतियो- 


गिता परीक्षा (007्रएथतपए०७ €छथ्ागाधा०णा) के हारा सीधी भर्ती (006८६ 
ए०छधाता८१) की जाती है ।* 


(४) वह फा्मे जिनमे कि गोपनीय विवरण (0०शातकाधश 7०7०७) रखे 
जायें, कर्मचारियो के विशिष्ट-वर्ग के कार्य की प्रकृति से सम्बन्धित होना चाहिये 
परच्तु अन्य प्रकार से उसमे यथासम्भव एकरूपता होनी चाहिए और उसका प्रतिरूप 
(0०शष्टा)) इस प्रकार का होना चाहिए कि जिससे अनेक विशिष्ट जीरप॑को (पस्द्बत- 
॥85) के अन्तगेंत, जिसमे कि ऊचे उत्तरदायित्वों को निवाहने की कर्मेचारियों की 


ज्षमता तथा साथ ही साथ उनके सामान्य गुण भी सम्मिलित है, उतकी योग्यता का 
निर्धारण किया जा सके ।* 





] (6प्रागा5इड्जणा 0 छापणाए 07 छग्मएंपराशशाड शात टणाताणा5 0 इकशलट ० 
पर] (50४७शशगा6१६ घए)0ए८८५ 957-59, 86०05, (00ए९णणाशा। 0 वराता9, 9 503 
2 बाते 79979, 45, (गए जाए 

3३ वछ्ाव ?ए879, 7 
4 96 ?३79, 9 
$ एव एथ9, 23 
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(५) कर्मेचारियो का सामान्य कोटिकरण (0थाशाव! हाथ्पया?़) प्रथम 
प्रतिवेदन श्रधिकारी (प्रा 7०70 धाष्ट ००७) द्वारा नहीं किया जाना चाहिए , 
ऐसा कोटिकरण उच्च सतह पर किया जाना चाहिए, और भ्रधिमान्यत (?रशथ००५) 
ऐसी सतह पर जहाँ पर कि सम्पूर्ण ढाचा पदोन्नति आदि के मामलो से हो 
व्यवहार करता हो ॥* 

(६) गोपनीय विवरण जैसे ही प्राप्त हो, प्रत्येक उच्चतर स्तर पर उसका 
सूक्ष्म परीक्षण किया जाना चाहिए जिससे कि इस विषय मे निश्चिचत हुआ जा सके 
कि वे विवरण सम्बन्धित भनुदेशों (7570०४0॥8) के श्रनुसार ही तैयार किये गये 
हैं, और जहाँ भी श्रावरयक हो उनको सशोघन के लिए वापिस लौटा दिया जाना 
चाहिए ।? 

(७) किसी उपचार-योग्य तथा उपचार के श्रयोग्य दोप की ज्यो की त्यों 
सूचना कर्मचारी को दी जानी चाहिए जब तक कि वह प्रस्ताव ही न किया गया हो 
कि उस दोष को कर्मचारी की चरित्र-पुस्तिका ((रक्माबणथान०ण]) मे दर्ज न किया 
जाए ।*९ 

(८) तत्काल उच्च अ्रधिकारी (76088 577०707) द्वारा गोपनीय 
विवरण लिखने की वर्तमान व्ववस्था जारी रखी जाए परन्तु उससे ऊपर के उच्च 
अ्रधिकारी को प्रतिवेदन श्रधिकारी (१०००४धाह्ट ०ग००7४) की टिप्परियो पर अपना 
ठोस व स्वतन्त्र निर्शेय देना चाहिये और अ्रपनी स्वीकृति श्रथवा अस्वीकृति की 
स्पष्ट रूप से व्याख्या करती चाहिए भ्रौर विशेष रूप से ऐसी टिप्पणियो के सम्बन्ध 
से जबकि वे प्रतिकूल हो ॥* 

(फ्रशिटाटाट रिग्वाए 7#णा (ए8&86) हि 

सयुकत राज्य अ्रमेरिका की सिविल-सेवा मे काम आने वाले कार्यकुशालता 
मापक प्रतिवेदन के फार्म का नमूना एवं उसका सम्बन्धित विवररा ज्यो का त्यो 
श्रागे दिया जा रहा है । 
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60०व (6) प्राध्था5 (9 एशकणिपा/व०६ ॥64 7९एएाशा॥९(5 बिता शा 
०पध-गों 9०7 0 शाल्फ 
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॥रा5छ९एाणा , 


जता घर लाप्रीत 40 ॥59०0७ 46 गिव्वे 78785 [70 6 ॥8॥॥8 
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8 066८55च५ गा तातंदा [0 76€ए९०ए४९८ 8, एथा१0०000 श्ातरा7-88086 8999 
9099॥006९॥2९0( 


हय ीएला०१ पच्चता३ ० फुछा? कल्वुप्रा०४ 82 0068-800 82099 
7600ए00॥ ॥ था द॥ए097९९!१5 999 उबाल 78 2090ए8 6 शरा60]8 7986 ि' ॥$ 
श३08 ([06 0070 56ए वा हड़ना26 ह्ाब665). #॥7॥ गीललाएए शाह ए 
/[गाइश्ञाइविट0ए7 कल्तृप्मा 8४६ किक 6 टाए076७ 06 तीआ55९6. 0 7९8६- 


58768 [0 0तदा एणाए ग्रा ज़ञााएी ॥6 ०0पा0 9७6 768507479 6४०९०६0 (६० 
॥शातहा 8859४ ००५9 5९१४०९ 


स्िगछिशा०ए वर्वावा88 काल 8 इिएुएणा ॥॥ वललागरायाड़ 6 ततंश वा 
जाए व्याए।0ए९८5 ड़ ब्रीएलत 99 ९तएटाता ॥) 0०९ 


/ प्रो 


वा ५00 9शाल्ए ए०प्रा ए878 ॥8 शा008, ए0प ॥0ण१ गिल 80053 
रात ॥०ण घएफ्लाश$0ा ता एशइग्रातढ तीर. ए07 #8ए९ प6 गहा, ए 
०0 ए05[60॥ 35 58७ (0 ताल एटव्रइशीएशाणा. 42०0, +0 287व०वा #४0पा 
गवत8 जया) शाता व्रा6 गई [0 3 5029 6 76ए०फ़ ०६(४०॥8४॥९० 
कि १0ण ब8ला०/. 87ए९४६ 0 एल्तुपल्डाडइ 0ा 36ठका।09] 70णरप४07 
एणाएटाग्राह 809९85 5800]0 58 309725520 40 ॥॥6 (प्रद्याग70979, 30870 ० 
रिट्शा6एछ, एथा6 0 ()जा 5ढसए८ट (07)रग्रा5ड07, िक्षक्राशइ/ग्स 25 70 ( 


पी का 


मूंडणा 2पुर था 5०३०४ म2२०११४५ 
क्षप्रावग[म्बन्स एमए विधराधराएय िफाउशायशपत पर इ$मप्रश्वा42 गरम 

$ इ्शएपाए-+०१्‌ृ४६ [० 

मूम्गा मपूर शिपावु2भ[2 एपए डैप्रावा2094 4#िप्घश्मगाए पा $5909%4922[7प्र 
$247777404श8 406 9०५०४४८०/-०१ 04 

एय्टएप्ण5 जैपापृश[वृण8> 77 मुडण्या ड0 ठिपादए] पः ६59797//2४[/श 
$2.7.79904वं 80572.7 घ३ 58०४०7॥427[/ 

820027.8044 7947|२४ 40 <शभ?7००५१ 

गे शयदाएणग्यव बुटवा 2कू #प्रयर्वणू2ए था 8827०87०2(/प 
शदन्‍थए:904व 97044 8प्रापपए|६ पा 5577५7427[// 


फट 
च्र्ट 
| 


ब्ट 
[८ 


इप0[शभु०२७ 30 30०३0 6०४-००7षए 6 
इशृए5्ण्य [एप ॥० &0एग००>प 8 
8प0ए077७0 ]0 #/०श्गा>०प॒ 
[॥४))० 3090॥4००४ 04 एरणापथ)प्र 9 
30०ए0ए७85४४ ३0 ४३४४११ 9४०१५ ०97 70१7ए०४ ६ 
(अू40# ]० ३>पष्टग४३9००४ एए९ 
१ए२ए7०8४एएय7४ ]0 ४४०प)णश-7007600) जुग०/७ ]0 क्रत्ापृशए२४गरत ४ 
इजा0२०००७ एप इगणाएपु०० ३० एणष्ण[6४ पर पा |ज5 ६ 
एाजश्[ए्जएष्प०गुश्ष्‌ ८ 
8]0०9णा[)35प्ा *'9]003 १ए४प्प॥0२ ]0 9270ए)णएुश्‌ | 








ब्थ]णा 
४2०५० एफ पा ३एणए्रणु३ पए0 8ए0]9पराु 8प्राएएशुव6 एए४ +#08॥#/9948 '३७४-१शपरापाए४ कर (१) 9प्रा0ए2श70 हा + 
8प्राएप््टव प्रतरा805 93प्राप्77शुत 40 &20श0/790त5$ अए०/४ ॥[-- 
40 ५ ६70904905 59/]0छ7शप्राप्रएए ए 39०८०ृव००३ 30] 36959 ब्श्यूणा एाउप्०ाञ३ ए० थए्य३0प१ ०0 (2) थशाएभूृए वा /५ 
*5५9४]४7शपाप्पए प्र प079804 9पू] ० 37००ण॥-२० 3ए0०0०००[२ ए0० शर्त 8 
प्रणा806 9प् णु 370)7040ा ([[ए77745४० 97४ पृणपृश्र ॥0०ण०० ०पा ०पा]००५॥] ८ ३०/०[१प ०५ अ००५ 
०५० अ००प० ए ६78६ ० प्यणाथ 2 8 9 ०070 ४[श.]0 207०व २पा ए ४70])ए03५प 9पुत #0॥39 [ /+09५प्म ०पात 0 





(प04०४ ज़ुभा थाणा 'प्रण१०28 *70श69 वाएथ्गाव भष्णएणु--प्रणपष्शप्र870) 


(>ए9छ78 00०8 “9940799 'प0॥504 ३० भा) 


ढ़ 0 ) 


( ) ॥ए्)णाष्पृ०य्त 


( ) एष्टा770७ ( _) ग्णा5भ्प्च 


एजुप्ठ०पत-०4]प्रण्पश्‌णुएएए ए 


प्र07] 9079व 8पात्राए ३००४प्70०]7०२ ए० ००श्श्प्व 


जशियायपफ्त 


32!एागााब जए0 जघ0दघ्त 
छए शएए०१०५ 


(२२८०[५०८७ ० >प्पए|र) 


3० श्ए 


र098श9४५/४3४072 307#क्‍535 वा#0 8 3 


976]| ॥»गशा पर 
85 ० प्पया0०व ए7४एएछए४छ 


(90304 ०/॥]29[0 ए) (926]) 
3ग]ापापा0०9 7707 (70१०३ 6१ 79२4043006४ 5 प्राण 


३०४७०]००२ 03 37009 
(०3०0) (शाय,) ([णणूएु० 8प्रा#श497 ३0 >ग7]0ए565) 


(गष्ट) (५) 


460 ?२/४४००+० 


([शणूए० हप्राए- ३0 श्गा)एए655) 
74 एथष्त 





ज्ञपएछगख ए४णाउ०एुणा २पा ॥० 30्प 8४०] 38 ९० इञ्रुवशपप शापग[क्रृ 


______ __ छिप: 
[शगा0 /40]2ए0]80$५|[) 

80#024० त । गएथ 990000]290 3ए079फएए५॥0 &१ एगए४$४५३व7स्‍7आ003280 300 99प्र४प्र0]394 

अए०३७ [[ए 0प९ 'शए्००००१ एश्पा9एपा ]0 (वायर्णाशप्र छ ए0 39०4 +0 श्भूग्टप्प अ2०प) 


ण्ञञता0 70००9 ३90ए0पा40]79प 9प7५४)४४70 60 72१४०ए२(७४००7900 ३3प0९४0040]490 
“5]0909]|9 ए०एणा[३५एणा ३3० (ाएछणए ४ प6 उगयग्प्‌ ॥० जुृश्ण्म जेग्प) 








80७एच अुए२०७ ॥[7 9ए४ 
0009 #672५ छ0०प००० 0०एा[]9०णा ०प 30 
आष्प )१ए४० ॥0 ए० श्जूगएप्र जात 95४ थणा 5४१एशए२० [६ प० 49))24 3० ध्जुगणणा अ2०प> 
]0श/[2२०्थय धर एग४- शएप०शथ२ 
39७१० व्‌  ए० 39०१ -|० ध्जुगएप्प अ००पृ० 0एए “0२प४०२ ए०णा[]7०एणा व[४ ए० ध्जुगणप जात 
श्पायण्प 
27499 ए ह् नीम 
87१० एागु श़पत 0 शए$ २११२१२३ 70 9श्पाए[५5२ २१ शाप्प 800१४॥०३6] 
20]22/27ए 00५00 ९५)+.$ 
(2) अुग0# ०प ००) 5५०पय [४०४८२ 0८ 
(8) गावशुण्न्व्श्त हा 
(९) 899 ए[ए]9०००0५०श 8] 
२6 एपाणु ८&| 
6 न 5 859 79५॥]४-००१४०-०2 9 
तप्॒त्त्508):702 5.वाश्रच8 चेव॒ 8.].0 “५४ वलोीत। 579५)0 पुआक 8णाण्श१ एप 80%०0 पा $४न७०७॥०थात 5। 
ग (॥४०॥॥7 ?27स्‍/१?९.. 6]३7१? 87478०]भ? ५। 552028729थिं. ६ अग0# शपु ग्टाप४8-0 93 चितावर का 
हु 8४०08227 भव0४ ५ 44क्‍ए 0६ (0प 40 89/0) ह 
5 | उराव व आप 82270:0४ 58 
| 3504 आाएण 9) 72ण॥7ए०-४ जग ॥। 
घ्प्प्धा] भा ० 297929॥||27 #िपा07744० | #िपाउ428 ५। अंक पा, 6ट ? मर वक १0 ए७३/[०000० 320 प0० 2093९ 00 शप्च ८ ः 
न !ः ")शा2०] ॥ 
प्रगठहस्‍2व 22045 उैपग्प्रम4:धण ५) १ ))०27 ट 820] 30 ४ए५ए ह0]79४०३० प्रा 5४०7०७7०थात्र 0 


7प्रशाधव709. [7(7 [१ 


[7-0० हैपायुृ०7॥ १8॥॥ ५ प्रण्पा०्यव पा 55994 प्2०/थि ४८ 


हर 


अनुशासन, पदावनति, पद्दत्य ति और 
सेवा-निवृ त्ति 


([)800॥76९, [26070000, 055४ ,४]पतं॑ 7१९।७७॥7007) 








कर्ंचारियो के आचरण ((०॥०४८) का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक 
संगठन की अपनी 'विधिया (7,8७७), नियम (रिए|७७) तथा विनियम (7२७९७|७/075) 
होते है । कर्मचारी अनेक बार इन नियमो का उललघन करते हैं। अत उनके विरुद्ध 
कार्यवाही की जाती है। कर्मचारियों द्वारा जिन परिस्थितियों मे श्रभमुशासत भग किया 
जाता है वे निम्न प्रकार हैं -- 

(१) कत्त व्यो के प्रति अ्रसावधानी--दीघेसूत्रता ([8एठा7०४5) झालस्य, 
लापरवाही, सम्पत्ति की तोड-फोड अ्रथवा हानि आदि, (२) अदक्षता ()०0०४०५), 
(३) झवज्ञा ([787007078707), नियमो अथवा विनियमो का उल्लंघन, राजद्रोह, 
(४) मदिरापन, (५) श्रनैतिकता, (६) निष्ठा का अभाव, जिसमे स्वीकृत नैतिक 
सहिता ((066 ० ८४४०5) का उल्लघन, ऋण अदा न कर सकना, रिदवत लेना 
या देना, अथवा जान बूक्कर किसी विधि के प्रवर्तन (छख्रणि००७॥०॥) की उपेक्षा 
करना भी सम्मिलित है ।? 

उपरोक्त कारणो की वजह से अनुशासन भग करने की स्थिति मे कर्मचारियों 
को जो दण्ड दिया जाता है वह भी परिस्थिति के अनुसार ही भिन्न-भिन्न प्रकार का 
होता है । दण्ड निम्न प्रकार हो सकता है. (१) अनौपचारिक सूचना [[एणिप्रायक्षं 
7000०९) एवं चेतावनी (७४7०8), (२) अभिलेख मे पूर्ति तथा भर्त्सना (7२९ए७7- 
7970) अथवा केवल भरत्सना, (३) श्रतिरिक्‍्त समय की अपेक्षा (२८कप्राशाला' 
०ी ०0५० 076), (४) ज्येप्ठता के श्रधिकारों ($श॥0ण79 7ष्टा79) की समाप्ति 
अथवा वेतन वृद्धि (70677९77) में विलम्ब, (५) निलम्बन ($प57०॥&४07), (६) 
पदावनति ([0.7000०), (७) पद से हटाया जाना या अपसारण (रिथा०0शथ), 
(८) न्यायिक अभियोग लगाना (उ्तालशे ?708८०एा०॥) ।£ 

प्रनुशासन भग करने के दण्ड कठोर हो सकते हैं जैसे कि निलम्बन, पदावनति, 

ज्येष्ठता के अधिकारों की समाप्ति अ्रथवा सेवा से पदच्युति। जो कर्मचारी मामूली 
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' अपराधो के दोषी पाये जाये उनके अभिलेख (२८०००) मे प्रविष्ट (09) करके 
अ्रथवा उसके बिना ही उनकी भत्सेना की जा सकतों हैं श्लौर उस अ्रपराध की 
पुनरावृत्ति न करने के सम्बन्ध मे उन्हे चेतावनी (आएगा) दी जा सकती है । 
ऐसे मामलो से निबटने के अन्य उपायो मे प्रत्याशित पदोन्नति श्रथवा वृद्धि को रोक 
देना, श्रवकाश सम्बन्धी विशेषाधिकारों का निलम्बन अथवा अवकाझश (7,८8४९) की 
समाप्ति सम्मिलित हैं । 

कमंचारी को उसके कृत्य तथा आ्राचरण के विपय मे पूर्णातया स्पष्टीकरण 
करने का श्रवसर प्रदान किये विना दण्ड नही दिया जाना चाहिए । सेवा के सर्वोत्तिम 
हितो की दृष्टि से यह श्रावश्यक है कि श्रपराध की पूर्णत छानवीन तथा पुष्टि किये 
बिना कोई भी दण्ड न दिया जाय » दण्ड ऐसा होना चाहिए जो कि अपराधों को 
दृष्टि से उपयुक्त हो, और दण्डित कर्मचारी को यह अवसर प्राप्त होना चाहिए कि 
बह अन्याय अथवा भूल को ठीक करा सके । उसे यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए 
कि वह दण्ड की श्राज्ञा के विरुद्ध उच्च प्राषिकारी अश्रथवा अपील मण्डल से अपील कर 
सके । अन्तिम आश्रय के रूप मे, कर्मचारी को यह भी श्रथिकार प्राप्त होना चाहिए 
कि वह देश के विधि न्यायालय के समद्षा श्रपील कर सके । उच्च अधिकारियों की 
सनक तथा पश्षपात के विरुद्ध निर्दोष कर्मचारियो को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये 
सब बचाव (586 2०७४7१5) श्रत्यन्त आवश्यक है । 
पार्थक्य तथा सेवा-निवृत्ति 
(50]शात्वा।ण धात स€ताशाशा) 

लोक सेवा की एक अन्य समस्या कर्मचारी के पार्थेकय ($७027207) अर्थात्‌ 
सेवा से पृथक होने की है । लेकिन लोक सेवा से कर्मचारियों का पृथक्‌ होना निम्त- 
लिखित कारणो से हो सकता है -- 


(१) मृत्यु, 

(२) त्याग-पत्र (४»९778007), ऐच्छिक अ्रथवा श्रनैच्छिक, 

(२) पदच्युति---छटनी के कारण । 

(४) सेवा के हित की हष्टि से अपसारण अथवा हटाया जाना, या तो 
अकुशलता के कारण अथवा अनुशासन मम्बन्धी कारण से, 

(५) अथवा सेवा-निवृत्ति, जो कि एक निश्चित आयु को पूरा होने पर सेवा 
काल ([,थाह्ट0 ० &८एा००८) पर अथवा असमर्थता (707580779) के कारण हो 
सकती है ।! कर्मचारी या तो स्वेच्छा से त्याग-पत्र देकर लोक-सेवा से मुक्त हो सकते 
हैं अथवा उनकी छटनी (ऐ७४०था०॥7०॥) की जा सकती है या उनको पदच्युत 
(70।0785) किया जा सकता है। किसी भी कर्मचारी को निम्नलिखित दो मुख्य 

_कारणो में से किसी एक के आ्राघार पर पदच्युत किया जाता है. (३१ ) अयोग्यता 
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अथवा असमर्थता और अकुशलता के कारण, (२) अन्य कारण से, जो कि वास्तव 
में अनुशासनिक कारणो के आधार पर पदच्युत का ही सूचक है । 

सेवा निवृत्ति योजनाओं के उद्द इय 

(?प्ञाए05९5 एणी िषाएशाशाई ?]थ5) 

सेवा-निवृत्ति की एक सुहृढ प्रणाली कर्मचारियों तथा सरकार दोतो के लिए 
ही हितकर है । सेवा-निव त्ति प्रणाली के अन्तर्गत कर्मंचारियो को अतिवयस्कता के 
लाभ ($फ7फछाक्षाआपश्भधाव0 0०£5) प्रदान किये जाते है जिससे कि बे वृद्धावस्था 
में निवृत्ति वेतन या पेन्शन (?०75707) श्रथवा भविष्य निधि (?70ए6०॥ एप) 
आदि के रूप मे सरकार की ओर से मिलने वाले जीविकोपा्जन के साधनो के बारें 
मे निश्चित होकर आराम से श्रपना जीवन बिता सकें | सेवा निवृत्ति की एक सुटदृढ 
प्रणाली के द्वारा सरकार को कुशल व्यक्तियो की सेवा मे रखने में समर्थ हो जाती 
है । सेवा निवृत्ति योजनाओो के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं--- 

(१) उन अतिवयस्क कर्मचारियो के लिए निर्वाह के साधन प्रदान करना 
जोकि यथोचित कार्य-कुशलता के साथ और अधिक समय तक कार्य नही कर सकते , 
(२) कार्य करने मे अ्रसमर्थ कर्मंचारियो की देखभाल करना, चाहे उनकी असमर्थंता 
व्यावसायिक कारणों से हो अथवा गैर-व्यावसायिक कारणो से , (३) कम्मंचारियो के 
आश्चवितों (207०0०॥08) के लिए कुछ वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना जिनकी 
मृत्यु व्यावसायिक दुर्घटनाओं श्रथवा श्रन्य कारणों से हो गई हो । सम्पूरों रूप से 
लोक-सेवा मे मनोबल (]/०78०) तथा कार्ये-कुशलता (2ीत्वाआ०५) बनाये रखने 
के लिए निवृत्ति प्रणाली का होना अत्यन्त श्रावश्यक है । आवश्यकता इस ,बात की 
होती है कि वुद्ध कर्मचारियो को, जिनकी कार्ये-क्षमता दिन प्रतिदिन क्षीण होती 
जाती है, आराम दिया जाये तथा वृद्धावस्था मे श्ञान्ति के साथ जीवन निर्वाह करने 
के लिए उनको धन दिया जाए। पेंशनो श्रथवा दायो की श्रदायगी के “लिए निधियों 
(#था05$) फी व्यवस्था केवल सरकार की ओर से हो सकती है, केवल कर्मचारियों 
की ओर से हो सकती है अथवा दोनो के ही श्रशदानों (८०रतरएप078) द्वारा हो 
सकती है| इसी आधार पर सेवा-निवृत्ति प्रणालियों का वर्गीकरण साधारणत इस 
प्रकार किया जाता है 

(१) श्रशदायी (]707-0०॥ध70प्रा०0५)--इस प्रणाली के अ्रन्तगेत, सेवा- 
निवृत्ति काल की सम्पूर्ण घनराशि का प्रवन्ध सरकार ही करती है। चूंकि इस 
प्रणाली के कर्मचारियों की निवृत्ति-निधि (७ताष्यथ्य णा0) के लिए भ्रशदान 
नही करना पडता, अत इस प्रगाली को अशदायी कहा जाता है । 

(२) झ्रांशिक अदशदायी (का (०ाप्ााएएंग9)--ड्स प्रस्माली में 
निव॒त्ति-निधि का आशिक भार तो सरकार द्वारा वहन किया जाता है और श्राशिक 
भार कर्मचारियों द्वारा निवत्ति-निधि के लिए सरकार तो अशदान स्वय देती है और 
कमेंचारियों का अणदान श्रनिवार्य रूप से उनके वेतनों में से काट लिया जाता है । 
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(३) पूर्ण अचदायी (श॥णाए एणाप्राएए/०ण७)--इस प्रणाली मे, निवुत्ति- 
निधि के लिए सम्पूर्ण अशदान कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है और मम्पूर्स 
गशदान कर्मचारियों के वेतन में से काट लिया जाता है । 
भारत मे लोक-सेवको के लिए श्राचार-सहिता और अनुशासन के नियम 


((णौ€ ० एजगापप्रत/ शाप फ्ाइएजक्ार स्तर णि शागारट इशाएशाड वा 
जाता) 


भारत में लोक कर्मचारियों की आचार-सहिता (८०१४ ०६ ८णातवए०) का 
उद्देश्य--.. 

(१) सेवा के प्रति निष्ठा ([6ट्टाए५), ;, 

(२) सेवा मे रहते हुए राजनीति के प्रति तटस्थना (]८पागा9) तथा 

(३) सेवा मे अ्रनुआासन वनाए रखना है । किसी भी सुसंगठित तथा कुशल 
सरकारी कामिक व्यवस्था के लिए इन तीनो ही वातो का होना शझ्त्यन्त आवश्यक है। 
भारत में लोक-कर्मचारियो के लिये आचार र-व्यवहार के ये नियम निम्न प्रकार हैं-- 
. सरकारी कार्सिक-वर्ग की निष्ठा 
(्रार्ष्रपाए ए ?पए्शारट ?एश८5०॥४८)) 

भारत मे सेवा के प्रति सरकारी कर्मचारियों की निप्ठा बनाये रखने के लिये 
कुछ नियम निर्धारित किये गये हैं । यह व्यवस्था की गई है कि- 

(१) सेवा का प्रत्येक सदस्य हर समय अपने कत्तंव्यो के प्रति पूर्ण निष्ठा 
तेथा भक्ति रखेगा 

(२) सरकारी सरक्षण-प्राप्त फर्मों के निकट सम्वन्धियो की नियुक्तियाँ नहीं 
की जा सकेंगी । उपवन्ध यह है कि (क) सरकार की पूर्व अनुमति श्राप्त किये बिना 
सेवा का कोई भी सदस्य अपने पुत्र, पुत्री अथवा आश्चित को इस वात की आज्ञा नहीं 
देगा कि वह ऐसी गैर-सरकारी फर्मों के साथ जिनसे कि उसे सरकारी व्यवहार 
(गए १७०७।४॥४४) करना पडता हो, अ्रथवा ऐसी अ्रन्य फर्मो के साथ, जिनका 
सरकार के साथ लेन-देन होता हो, व्यापारिक सम्बन्ध रख सके अथवा उनमे नौकरी 
कर सके |” (ख) यदि कोई ऐसा प्रस्ताव सामने आता है जिसमे कि किसी ऐसी फर्म 
को ठेका देने अथवा सरक्षण प्रदान करने का प्रदन विचाराघीन हो जिसमे कि सेवा 
के सदस्य का पुत्र, पुत्री अथवा कोई आ्राश्चित नियुक्त हो, तो उस सम्बन्धित सदस्य 
को सरकार के समक्ष इस तथ्य को प्रकट करना होगा और तत्पण्चात्‌ उस मामले 
का निःचय करके ही समान अथवा उच्च-स्तर के अन्य किसी पदाधिकारी द्वारा किया 
जायेगा ।* 

(३) सरकारी कर्मचारियो के लिए किसी भी प्रकार का चन्दा या भेंट 
अथवा उपहार लेना मना है। सरकार की पूर्व अनुमति के विना सेवा का कोई भी 
_ 7“ आह आइए कब हा छ क छह 


2 7874 4--& () 
3 790 4--& (2) 


४९४ लोक प्रशासन 


सदस्य किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार की भेंट नही लेगा, अथवा किसी भी प्रकार 
का चन्दा न तो मागेगा और न स्वीकार करेगा, शभ्रथवा न भ्पनी पत्नी या परिवार 
के किसी सदस्य को ही ऐसा करने की आज्ञा देगा, श्रथवा किसी भी उद्देश्य की पूर्ति 
के लिय घन एकत्रित करने के कार्य से, भ्रन्य किसी रूप मे भी, अपने आपको सम्बद्ध 
नही रखेगा ।! 


(४) सरकारी कमंचारियों के लिए कुछ स्थितियो में निजी व्यापार करना 
अथवा कोई अन्य नौकरी करना, घन का निवेश (पाए८४7०7) करना, उधार 
देना तथा उघार लेना मना है। उपबन्ध यह है कि (क) कोई भी सरकारी कर्म- 
चारी, सरकार की पूर्व भ्रनुमति के बिना, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, कोई भी 
निजी व्यापार अथवा व्यवसाय नही कर सकेगा श्रथवा कोई दूसरी नौकरी नहीं कर 
सकेगा । (ख) कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी व्यवसाय मे लाभ की आशा 
से घत नही लगा सकेगा । (ग) सेवा का कोई भी सदस्य अथवा सरकारी कमंचारी 
ऐसे काम में घन का निवेश (7ए०5077०7६) नही कर सकेगा, अथवा न अपनी पत्ली 
या परिवार के किसी सदस्य को ही ऐसा करने की आज्ञा देगा, जिससे उनके 
प्रशासकीय कार्यों के निष्पादन मे बाधा पडने की सम्भावना हो । (घ) सेवा का 
एक सदस्य अपने व्यक्तिगत मामलो की व्यवस्था इस प्रकार करेगा कि जिससे वह 
ऋण ग्रस्तता (77060॥207०685) अथवा दिवालियेपन (750ए०7०५) से बचा रह 
सके । (ड) कोई भी सरकारी कमंचारी, सरकार को पूर्व सूचना दिये बिना, किसी 
भी अचल सम्पत्ति को- पट्टे (7,29४०), गिरवी अझ्रथवा बन्धक (7४०7४९८), क्रेय- 
विक्रय भेट (०7) शअ्रथवा अन्य किसी रूप मे, अपने नाम मे अ्रथवा अपने परिवार 
के किसी सदस्य के नाम मे, ले अथवा दे नहीं सकेगा । (च) यदि कोई सरकारी 
कमेचारी एक हजार रुपये से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति (४0ए०४४०]४ 
797०79०7६५) के वारे में कोई सोदा करता है, चाहे वह सौदा उस सम्पत्ति के क्रय या 
विक्रय के सम्बन्ध में हो अथवा अन्य किसी सम्बन्ध मे, उसे टस सौदे की सूचना 
सरकार को देनी होगी । चल सम्पत्ति मे अन्य वस्तुओं के साथ-साथ निम्न सम्पत्ति 
भी सम्मिलित हैं (१) जवाहरात, वीमा पालिसी, शेयर, प्रतिभूतियाँ (8००७7०८५) 
तथा ऋटणु-पत्र ([0८0०7/०८5) , (२) ऐसे सरकारी कर्मचारी द्वारा दिये गये कर्ज 
(.0४35), चाहे वे सुरक्षित (86०७८०) हो या नही , (३) मोटर कारे, मोटर 
साइविले, घोड़े अथवा वाहन का अन्य कोई सावन, और (४) रेफ़िजरेटर, रेडियो 
तथा रेंडियोग्राम | (छ) सेवा का प्रत्येक सदस्य सेवा में प्रथम नियुक्ति के समय तथा 
उसके पद्चातु प्रत्येक वारह माह के अन्तर पर श्रपने द्वारा अधिकृत समस्त तथा 
अचल मसम्पति के सम्बन्ध में सरकार के समक्ष एक विवरणा-पत्र प्रस्तुत करेगा ।* 
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]. राजनीति के सम्बन्ध से तटसथ रहने के नियम 
(एता९5 607 5९९प्राए पिता गा 90065) 

लोक सेवकों को सरकार की सेवा करनी चाहिए, किसी दल विशेष की 
नहीं । सिविल-सेवको का भाग्य देश की राजनीति के भाग्य से सम्बन्ध नही होना 
चाहिए । प्रशासन मे सत्यनिष्ठा एवं कार्य-कुशलता लाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि सिविल-सेवक देश की राजनीति के प्रति तटस्थ रहे । इस सम्बन्ध में भारत 
मे जो नियम है उनमे से उपबन्ध है कि (क) सेवा का कोई भी सदस्य किसी भी 
राजनैतिक दल का अथवा किसी भी ऐसे सगठन का, जोकि राजनीति मे भाग लेता 
हो, न तो सदस्य बनेगा श्रथवा न अन्य किसी प्रकार से इससे सम्बन्ध रखेगा, और न 
ही वह किसी राजनैतिक आन्दोलन या राजनैतिक क्रिया मे भाग लेगा या उसकी 
सहायता के लिए चन्दा देगा अथवा न अन्य किसी प्रकार से उसकी सहायता करेगा | 
(ख) प्रत्येक सरकारी कमेंचारी का यह क॒तेव्य होगा कि वह इस बात का प्रयास 
करे कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य ऐसे किसी भी आ्रान्दोलन श्रथवा कार्यवाही 
मे, जोकि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विधि ([.8७) द्वारा स्थापित सरकार के 
विरुद्ध हो, न तो भाग ले, न उसकी सहायता के लिये चन्दा दे अथवा न अन्य किसी 
भी प्रकार से उसकी सहायता करे , यदि कोई कर्मचारी अपने परिवार के किसी 
सदस्य को ऐसे किसी आन्दोलन अथवा का्यवाही मे भाग लेने से, या उसकी सहायतार्थ 
चन्दा देने से अथवा अन्य किसी प्रकार से उनकी सहायता करने से रोकने मे असमर्थ 
हो तो उसे इस स्थिति की सूचना सरकार को देनी होगी । (ग) कोई भी सरकारी 
कर्मचारी विधान-मण्डल श्रथवा स्थानीय सत्ता के किसी भी निर्वाचन (&॥९८४०7) मे 
न तो भाग लेगा, न उसके पक्ष मे प्रचार करेगा न अन्य किसी प्रकार से उसमे 
हस्तक्षेप करेगा अथवा न उसके सम्बन्ध मे अ्रपने किसी प्रभाव का ही उपयोग करेगा। 
(घ) यदि किसी सरकारी कमंचारी को निर्वाचनों मे मत (वोट) देने का श्रधिकार 
प्राप्त है तो वह इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है, परन्तु ऐसा करते समय वह 
इस प्रकार का कोई सकेत नही देगा कि वह किसे वोट देना चाहता है श्रथवा उसने 
किसे या किस प्रकार वोट दिया है । (ड) कोई भी सरकारी कर्मचारी रेडियो के 
किसी प्रसारण (ब्रॉडकास्ट) मे, अथवा सुगमता से या अपने नाम से या श्रन्य किसी 
व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी लेख मे, अथवा समाचार-पन्न या प्रेस को दिये गये 
किसी वक्‍तव्य या पत्र मे, अथवा किसी भी सार्वजनिक वक्तव्य अथवा प्रकाशन मे 
अपना ऐसा कोई विचार या मत श्रथवा तथ्य प्रकट नहीं करेगा-- 

(१) जिससे केन्द्र सरकार भ्रथवा किसी राज्य सरकार की किसी प्रचलित 
(टप्ायथा) अथवा अभिनव ([२००८४४) नीति भ्रथवा कार्यवाही की विपरीत आलो- 
चना करने का अ्रवसर मिले , अथवा 


(२) जिससे केन्द्र सरकार और किसी भी राज्य सरकार के पारस्परिक 
सम्बन्धो के विषय मे भ्रम उत्पन्न हो , अथवा 
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(३) जिससे केन्द्र सरकार और किसी विदेशी सरकार के बीच के सम्बन्धों 
के विषय मे भ्रम उत्पन्न हो !? 


(. भारत से अ्रनुशासन तथा अपील के नियम 
(5९06 ज्वावे 5जञञवव्वों रिएे९5 वा प्रात) 


सगठन की कुशलता तथा सुचारु सचालन के लिए सेवा में अ्रनुशासन बने 
रहना अत्यन्त आवद्यक है । 


दण्ड (?७790०5)--उचित तथा पर्याप्त कारणो के आधार पर, और जैसी 


कि आगे व्यवस्था दी गई है, सेवा के एक सदस्य को निम्नलिखित दण्ड दिये जा सकते 


जे 
ढ़ 


(१) निन्‍दा अथवा भत्सेना, - 

(२) वेतन-वृद्धि ([707»7०7) श्रथवा पदोन्नति को रोक देना , 

(३) पद स्थिति (२४४८) मे कमी, जिसमे कालक़म (7776-508०) अथवा 
पद का कम किया जाना (२८६४०॥१०४ 40 8 0727/ 9050) अ्रथवा एक कालक़ेम में 
निम्न दर्जा दिया जाना सम्मिलित है , 

(४) सरकारी आदेजशो की उपेक्षा अथवा उल्लघन से सरकार को जो आथिक 
हानि हुई हो, उस समस्त हानि अथवा उसके एक भाग की पूर्ति उसके वेतन मे से 
करना , न्‍ 

(५) आलनुपातिक पेन्शन पर झनिवारयें सेवा-निवृत्ति , ! 

(६) सेवा से हटाया जाना (श॥०५४०७), जिसके कारण वह भविष्य मे 
नौकरी के लिए अयोग्य श्रथवा अनहे ॥0507080) नही होगा ; 

(७) सेवा से पदच्युति ()077552), जिसके कारण वह साधारणतया 
भविष्य मे नौकरी के लिए अयोग्य हो जायेगा । 

सेवा के किसी भी सदस्य को केन्द्र सरकार की शझ्ाज्ञा के बिना पदच्युति, 
पक्तिच्युत करने अ्र्थवा अनिवार्य सेवा-निवृत्ति को दण्ड नही दिये जा सकेंगे । 
दंड देने की विधि अथवा प्रक्तिया 
(070९९0ए७८ 0ए ब्रातए0घाप्न एप. ?९ा9)6९५) 

(१) लोक सेवक जाँच अधिनियम, १८५० (?ए्ा० $8छएश्गॉड वावृण्णाओ 
/&०, 850) के उपवन्धों पर कोई भी विपरीत प्रभाव डाले बिना यह व्यवस्था है 
कि सेवा के किसी सी सदस्य पर नियम ३ मे उल्लिखित कोई भी दण्ड देने का श्रादेश 
तब तक जारी नही किया जायेगा जब तक कि उस सदस्य को उन कारणो की लिखित 
सूचना न दे दी गई हो, जिनके आधार पर कि दण्ड की कार्यवाही का प्रस्ताव किया 
गया है, और उसे अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर न प्रदान किया गया हो । 

(२) उन्त कारणो को जिनके आधार पर किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध 
कार्यवाही करने का प्रस्ताव किया जाए, एक निश्चित अभियोग ((टावक्वा28०) भश्रथवा 
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अभियोगो का कूप दिया जायेगा और उस भ्रभियोग की सूचना सेवा के उस सदस्य 
को दे दी जायेगी जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है , साथ ही उसको उन सब 
प्रारोपो (8॥०४०7075) का, जिन पर कि प्रत्येक श्रभियोग आधारित है, तथा ऐसी 
श्रन्य सब बातो एवं स्थितियो का, जिन पर कि उस मामले के सम्बन्ध मे आदेश जारी 
करते समय विचार किया गया हो, एक विवरणा-पत्र (5०ग7८7) भी दिया 
जायेगा । 

(३) उस सरकारी कमंचारी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह ऐसी अश्रवधि 
के अन्तर्गत, जोकि उस मामले की परिस्थितियो को देखते हुए सरकार द्वारा युवित्तियुक्त 
रूप से (२८४४०॥०७००) पर्याप्त समझी जाए, अपने बचाव के सम्बन्ध मे एक लिखित 
वक्तव्य देगा और यह स्पष्ट करेगा कि क्‍या वह स्वय सुनवाई के लिए उपस्थित होना 
चाहता है । 

(४) सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी सरकार से यह प्रार्थना कर सकता है कि 
वह लिखित वक्तव्य अ्रथवा विवरणु-पत्र तैयार करने के सम्बन्ध में उसको आवश्यक 
सरकारी कागजातो अथवा शअश्रभिलेखो (0० 7०९८0765) तक पहुँचने की श्राज्ञा 
प्रदान करे ! परन्तु यदि सरकार की राय मे ऐसे अभिलेख उस मामले से बिल्कुल भी 
सम्बद्ध नही है, अथवा यदि लोक-हित की दृष्टि से ऐसी पहुँच की आराज्ञा देना वाछनीय 
नही है तो वह यथेष्ट कारणो के आधार पर, जिन्हे कि लिखित रूप मे रखा जाना 
चाहिये, उसको ऐसी पहुँच (8 ००८५५) की आज्ञा देने से इन्कार कर सकती है । 

(५) उप-नियम (३) के अनुसार उस कर्मचारी से लिखित वक्तव्य प्राप्त होने 
के पश्चात्‌, भ्रथवा यदि निर्धारित श्रवधि के श्रन्तगंत ऐसा कोई लिखित वक्तव्य प्राप्त 
न हो तब सरकार, यदि आवश्यक समझे तो उस कर्मचारी के विरुद्ध लगाये श्रारोपो 
की जाँच के लिए एक जाँच मण्डल (80०40 ० ए4णा५) श्रथवा जाँच अ्रधिकारी 

(रापुधाए ००८०) की नियुक्ति कर सकती है । इस प्रकार वह उपनियम (६) के 
उपवन्ध के अनुसार आरोपो की जाँच करा लेगी । यदि सरकार ऐसे जाँच मण्डल 
अथवा जाँच अधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता नही समभती, तो वह आरोपो 
अथवा अ्रभियोगो की जाँच ऐसी रीति से करेगी जो उसे उपयुक्त प्रत्तीत हो । 

(६) यदि सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी स्वय व्यक्तिश सुनवाई के लिए उपस्थित 
होता चाहता है तो उसे ऐमा करने दिया जायेगा । यदि वह कहता है कि मामले की 
मोखिक जाँच (070 प्राधष्णा9) की जाए श्रथवा यदि सरकार ऐसा करने का आदेश 
दे, तो यथास्थिति (45 (8९० ०४४७ ग्रा4/ ४०) जाँच-मण्डल श्रथवा जाँच अधिकारी 
हारा मौखिक जाँच की जायेगी । ऐसी जाँच के समय उन आ्रारोपो के सम्बन्ध मे, जिन्हे 
कि सम्बद्ध कर्मचारी ने स्वीकार नहीं किया है, गवाहियाँ ली जायेंगी और उस कर्म- 
चारी को यह अ्रघिकार प्राप्त होगा कि ऐसे गवाहो (५४/7685८४) से जिरह ((7055 


८>धाग0007) कर सके, व्यक्तिण स्वय गवाही दे सके तथा इच्छानुसार गवाहो को 
बुला सक। 
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किन्तु यथास्थिति जाँच-मण्डल अथवा जाँच अ्रधिकारी ऐसे गवाह को बुलाने 
की भ्राज्ञा देने से इत्कार कर सकता है, पर इन्कार के ऐसे कारणो को लेखबद्ध किया 
जाना चाहिए । 

(७) जहाँ जाँच-मण्डल की नियुक्ति की जायेगी तो उसमे दो से कम वरिष्ठ 
अधिकारी (8०7707 ०9००८७) नही होगे, किन्तु ऐसे मण्डल का कम से कम एक 
सदस्य उस सेवा का पदाधिकारी होगा जिससे कि वह सरकारी कमंचारी सम्ब- 
न्धित है । 

(८) इस नियम के उपबन्धों (270 श।&0॥9) के अन्तगंत सेवा के एक सदस्य के 
विरुद्ध जाच मे जो कार्यवाहिया (270०७८०१785) सचालित की जायेंगी उनमे गवाही का 
पर्याप्त विवरणा, निर्णायो का एक प्रतिवेदन ([२८०००४८) तथा वे कारण सम्मिलित होगे 
जिन पर कि वे निर्णय आ्राधारित हो, परन्तु इन कायवाहियो में कर्मचारी को दिये 
जाने वाले दण्ड के सम्बन्ध मे तब तक कोई भी सिफारिश नहीं होगी जब तक कि 
सरकार ऐसी सिफारिश करने को विशेष रूप से न कहे । 

(६) सेवा के सदस्य (सरकारी कर्मचारी) के विरुद्ध जाच पूर्ण हो जाने के 
पश्चात्‌ और दण्ड देने वाली सत्ता द्वारा दिये जाने वाले दण्ड के सम्बन्ध में सामय्रिक 
श्रथवा श्रस्थायी निर्णय करने के परचात्‌, यदि प्रस्तावित दण्ड पदच्युति (087558), 
पद से हटाये जाने (२०आ०५४), श्रनिवायं सेवा-निवृत्ति (2०ण्राएणौ507 ॥छगा6- 
प्रथा) श्रथवा पक्तिच्युति करने (॥२७०१४८४०ा 7 7थ॥८) का है तो, दोषारोपित 
सरकारी कर्मचारी को-जाच के प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि दी जायेगी श्रौर उसको 
कारण बतलाने (7० ॥०ए ००४६०) का एक और अवसर प्रदान किया जायेगा कि 
प्रस्तावित दण्ड उस पर क्यो न लागू कर दिया जाये । 

श्रायोग से परामर्श ((70णाइपक्षा०गा जात ९ (८०7॥75800 )---सरकारी 
कर्मचारी को त्तियम ३ में उल्लिखित कोई भी दण्ड दिये जाने का आदेश सरकार द्वारा 
ओयीग से परामझे किये बिना जारी नही किया जायेगा । 

किन्तु ऐसे मामलो मे, जिनके बारे मे कि राज्य सरकार तथा आयोग के बीच 
मतभेद हो, सम्पूर्ण विषय केन्द्र सरकार को सौंप दिया जायेगा और उसके बारे मे 
उसका निर्णय भश्रन्तिम होगा । 

शनुशासनिक कार्यवाहियो के समय निलम्बन ($9579शाहघ07 तंपरायाह 003- 
लए्एाश 9 ?70०९८०7४5)--( १) किसी भी मामले मे लगाये गये अभियोगो ((॥७॥- 
8०5) तथा तत्सम्बन्धी परिस्थितियों को देखते हुए यदि वह सरकार, जोकि अनुशास- 
निक कार्यवाही कर रही है, उस सरकारी कर्मचारी को निलम्बित श्रथवा मुश्रत्तल 
करना आवश्यक अथवा वाछनीय समभती है जिसके विरुद्ध कि ऐसी अनुशासनिक 
कार्यवाहिया प्रारम्भ की जा रही है तो वह सरकार-- 

(क) यदि वह सरकारी कर्ंचारी उसके श्रधीन सेवा कर रहा है तो उसको 

निलम्बित अथवा मुअत्तल (5059थ76) करने का झादेश जारी कर सकती है, श्रथवा 


अनुशासन, पदावनति, पदच्युति और सेवा-निवृत्ति डश्ह्‌ 


ख) यदि वह सरकारी कर्मचारी अन्य सरकार के अभ्रधीन सेवा कर रहा है 
तो वह उस सरकार से प्रार्थना कर सकती है कि उस कर्मचारी के मामले की जाच 
का निर्णय होने तक तथा उस सम्बन्ध में भ्रन्तिम आदेश जारी होने तक वह उसको 
निलम्वन के अन्तगगंत रखे । 

किन्तु ऐसे मामलों में, जिनके वारे में कि दो राज्य सरकारो (582९ 
00ए०ग्रा7०॥8) के बीच मतभेद हो, सम्पूर्ण विषय केन्द्र सरकार को सौंप दिया 
जायेगा और इस सम्बन्ध मे उसका निर्णाय अन्तिम होगा । 

(२) एक सरकारी कर्मचारी को, जिसे कि दण्डापराध (टागााद। णाक्ष8०) 
ग्रथवा अन्य किसी अपराध के कारण श्रडतालीस घण्टे से श्रधिक की अ्रवधि के लिए 
सरकारी सरक्षण मे नजरबन्द (70०9८0) रखा गया हो, सम्बन्धित सरकार द्वारा 
इस नियम के श्रन्तर्गंत निलम्बित (मुग्नत्तल) हुआ ही माना जायेगा । 

(३) उस सरकारी कर्मचारी को, जिसके विरुद्ध कि दण्डापराध का मामला 
विचाराधघीन हो, उस सरकार की इच्छा पर जिसके श्रन्तगगंत वह सेवा कर रहा है, 
अनुशासनिक कार्यवाहियो की श्रवधि की समाप्ति तक निलम्बित किया जा सकता है, 
यदि उसका अपराव सरकारी सेवक के रूप से उसके पद से सम्बन्धित हो अथवा उससे 
उसके कतंव्यो के निष्पादन में परेशानी उत्पन्न होने की अथवा नेतिक पतन की 
सम्भावना हो । 

भ्रपील का श्रधिकार (२8॥६ ० 697०० )--(१) प्रत्यक सरकारी कर्मचारी 
को यह अ्रधिकार प्राप्त होगा कि वह नियम ३ के खण्ड (१), (२) (३) व (४) में 
उल्लिखित दण्डो मे से कोई दण्ड उसको दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा 
पास किये गये श्रादेश के विरुद्ध, जैसी कि आगे व्यवस्था दी गई है, केन्द्र सरकार से 
शभ्रपील कर सके । 

(२) सरकारी कमंचारी को यह शअ्रधिकार प्राप्त होगा कि वह नियम ६ के 
उप-नियम २ (ख) तथा ३ (ख) के श्रन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पास किये गए किसी 
भी शभ्रादेश के विरुद्ध केन्द्र सरकार से अपील कर सके , ऐसी भ्रपील राज्य सरकार 
हारा पास किये गए किसी ऐसे आदेश (079७7) के विरुद्ध भी की जा सकेगी 
जोकि --- - 

(श्र) उसके पद पर लागू होने वाले नियमो (२४७४) के द्वारा सचालित 
उसकी सेवा की दक्ाओ, वेतन, भत्तों श्रथवा पेन्शन मे ऐसा परिवर्तन कर दे जो उसके 
लिए हानिकर हो, अथवा 

(भा) कर्मचारी की सेवा की दशाओ, वेतन, भत्ते श्रथवा पेन्दान का नियमन 
करने वाले नियमो मे से किसी भी नियम के उपवन्धो (?70एा8०75) की ऐसी 
व्याख्या करे जो कि उसके लिए हानिकर हो, या 

(६) अपने प्रभाव से कनिष्ठ बेतन-क्रम से ज्येष्ठ वेतन-क्रम मे उसकी पदो- 
भति (ए7070007) का उल्लघन करे, अ्रथवा 


४२० लोक प्रणासन 


(ई) अपने प्रभाव से दक्षता अवरोध (ीज०ा०४ ४०) उसकी वेतन-वृद्धि 
रोक दे । 
वे परिस्थितियां जिनमें श्रपील करने का श्रधिकार नहीं होता 
((85९४ ए॥९7९ पशरषश्6 75 गर0 राष्ट्र ० ७ए७॥९०]) 

(१) किसी भी सरकारी कर्मचारी को केन्द्र सरकार द्वारा पास किये गए 
आदेश के सम्बन्ध मे अपील करने का भ्रधिकार नही होगा । 

(२) नियम १४ के अन्तर्गत श्रपील पर प्रतिवन्ध लगाने वाले समर्थ प्राधिकारो 
((०7ए०थाए 8००7०) के आदेश के विरुद्ध मी श्रपील नही की जा सकेगी । 


(३) यह माना जायेगा कि उपनियम (१) अथवा उप-नियम (२) मे ऐसी 
कोई बात नही है जो कि मियम २० के उपबन्धो के अन्तर्गत तथा उनके ही अनुसार 
राष्ट्रपति (27०४१०॥) के समक्ष एक विनति-पत्र (]/७॥०9)) प्रस्तुत करने के 
सरकारी कर्मचारी के भ्रधिकार को प्रभावित करे श्रथवा ,उसमे कटौती करे | 


अ्रपील सुनने वाली सत्ता द्वारा श्रपीलो पर विचार 
(एणाड्ातशब्रांणा 0 497९घ४५ 7ए 3979 शा,/४ &एरा07709) 

(१) नियम ३ के खण्ड (१), (२), (३) व (४) मे उल्लिखित कोई भी दण्ड 
दिये जाने के भ्रादेश के विरुद्ध श्रपील किये जाने की स्थिति मे केन्द्र सरकार 
(एकआए३] (5०ए९०गाथाां) इस बात पर विचार करेगी कि 

(क) क्या वे तथ्य, जिन पर कि आदेश आधारित है, प्रस्थापित किये गये हैं , 

(ख) क्या प्रस्थापित तथ्य ((55809॥5760 ६8०७) शअनुश्ासनिक कार्यवाही 
करने का पर्याप्त श्राधार प्रस्तुत करते हैं , तथा 


(ग) क्‍या दिया गया दण्ड अ्रत्यधिक है, पर्याप्त है अथवा अपर्याप्त है श्रौर यह 
विचार करने के पश्चात्‌, आयोग के परामशे से, ऐसा आदेश जारी करेगी जोकि वह 
उचित समझे | 

(२) नियम १० के उप-नियम (२) के अन्तर्गत दायर की गई अपील के 
मुकदमे मे केन्द्र सरकार, उस मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों को हृष्ठिगत रखते 
हुए, ऐसा श्रादेश जारी करेगी जोकि उसे उचित तथा न्‍्यायसगत प्रतीत हो । 

(३) उप-नियम (१) अभ्रथवा उप-नियम (२) के अन्तर्गत्त दायर की गई 
ग्रपील मे केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश भ्रन्तिम होगा तथा सम्बन्धित 
राज्य सरकार ऐसे आदेश को तुरन्त ही कार्यान्वित करेगी । 
अपील दायर करने की प्रक्रिया व रूप 
(० शात् ?70९९0॥7९ 0 5फफा5507 ०६ 6 ]]९व5) 

(१) श्रपील दायर करने वाला ग्रत्येक सरकारी कर्मचारी पृथक्‌-पृथक्‌ तथा 
स्वय अपने नाम से ऐसा कर सकेगा । 


श्रनुशासन, पदावनति, पदच्युति और सेवा-निवृत्ति ४२१ 


(२) इन नियमों के अन्तर्गंत दायर की जाने वाली प्रत्येक अपील स्वराष्ट्र 
मन्त्रालय मे भारत सरकार के सचिव को सम्बोधित की जायेगी और उसके सम्बन्ध 
में निम्न बातो का ध्यान रखा जायेगा । 


(क) उस अपील मे ऐसी सम्पूर्णा सामग्री, विवरण-पत्र तथा दलीले सम्मिलित 
हो जिन पर कि अश्रपील करने वाला कर्मचारी निर्भर हो , 

(ख) उसमे अ्रपमानजनक श्रथवा अनुचित भाषा का प्रयोग न किया जाणे, 

झ्रौर (ग) अपील प्रत्येक पहलू से पूर्ण हो । 

(३) ऐसी प्रत्येक अपील उस कार्यालय के द्वारा, जिसके अधीन की अ्रपील 
करने वाला कर्मचारी उस समय कार्य कर रहा हो, तथा उस सरकार के द्वारा, तिस 
के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की गई हो, प्रस्तुत की जायेगी । 
इस सियमों के निर्माण से पूर्व दायर की गई अपीलें 
(७०0९५ एालशशि९०0 फएछा07 ६० (०ग्राकशाट्टए८टा॥६ ०0६ (९५९ रिएु८५) 

इन नियमों मे ऐसी कोई वात नहीं है जोकि किसी कर्मचारी को अपील 
करने के किसी ऐसे अधिकार से वचित करे जोकि उसे इन नियमो के बनाने तथा 
लागू होने से पूर्व जारी किये गये किसी आदेश की स्थिति मे प्राप्त होता । इन 
नियमो के लाग्रू होने के समय रुकी पडी हुई अथवा उसके बाद दायर की गई किसी 
भी अपील को इन नियमो के श्रन्तगेंत दायर की गई अपील के सहश ही माना जायेगा 
ओर उसका निपटारा भी इसी प्रकार किया जायेगा कि मानो यह एक ऐसे आदेदा 
(07060) के विरुद्ध प्रेषित की गई अपील है जिसके विरुद्ध कि इत नियमो के श्रन्तर्गत 
अपील दायर की जा सकती थी । 


पुनविचार अ्रथवा संज्ञोधन : 


इन नियमों में उल्लिसित किसी बात के होते हुए भी, किन्तु सदा नियम ४ 
के उप-नियम (१) तथा नियम ६ के उपवन्धों के श्रघीन, यथास्थित (45 (॥० ०85० 
7799 96] केन्द्र सरकार अथवा सम्बन्धित राज्य सरकार, मियम १२ के शअच्तर्गत 
जारी किये गए आदेश को छोड कर, अन्य किसी भी ऐसे आदेश के सम्बन्ध मे 
पुनविचार (२८एा७७) तथा उसमे पुन सशोधन (२८७7७07) कर सकती है जोकि 
इन नियमों के द्वारा मिली हुई शक्तियों को क्रियान्वित करने के लिए उनके द्वारा 
जारी किया गया हो, किन्तु ऐसा सशोघन, भ्रपील दायर होने की स्थिति में तो 
आदेश जारी होने की तिथि से ६ माह की अवधि के अन्तगंत, और यदि ऐसी अपील 
ने की गई हो तो उस स्थिति मे, प्रारम्भिक आरादेश जारी होने के बाद एक वर्ष की 
अ्रवधि के अन्तर्गत ही किया जा सकेगा 

किन्तु शर्ते यह है कि जहाँ ऐसे किसी आदेश द्वारा किये जाने वाले दण्ड में 
वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया हो, तो सम्बन्धित सरकारी कमंचारी को उस 
प्रस्तावित वृद्धि के विरुद्ध काररा दिखलाने का अ्रवसर प्रदान किया जायेगा । 


डर लोक प्रशासन 


एक श्रौर शर्ते यह भी है कि जहाँ प्रारम्भिक श्रादेश, यथास्थिति, केन्द्र सरकार 
ग्रथवा सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा श्रायोग से परामश्श करने के पश्चात्‌ जारी किया 
गया हो, तो आयोग से परामश किए विना उसमे कोई सशोधन नही किया जायेगा । 
विनति-पन्र (श८॥०४घ5) 

(१) सेवा के एक सदस्य (4 ग्राशाएश ० (6 5७7श०८०८) को यह श्रधिकार 
होगा कि वह केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के ऐसे किसी भी श्रादेश के विरुद्ध 
जिसके द्वारा कि वह पीडित हुआ है, राष्ट्रपति के समक्ष एक विनति-पत्र प्रस्तुत कर 
सके, किन्तु ऐसा विनति-पतन्न उक्त श्रादेश के जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की 
अ्रवधि के श्रन्तगंत ही प्रस्तुत किया जायेगा। 


(२) प्रत्येक विनति-पन्न विनतिकर्त्ता (शथआव०7्रधा&) के हस्ताक्षर द्वारा 
प्रमाणित हो और विनतिकर्ता द्वारा ही अपने उत्तरदायित्व पर प्रस्तुत किया जायेगा । 

(३) इन नियमो के श्रन्तगंत प्रस्तुत किये गये प्रत्येक विनति-पत्र मे निम्न 
बातो का ध्यान रखा जायेगा --- 

(क) उनमे ऐसी सम्पूर्ण सामग्री, विवरख-पत्र तथा दलीलें सम्मिलित हो 
जिन पर कि विनतिकर्त्ता निर्भर हो , 

(ख) उसमे अ्रपमानजनक अथवा अनुचित भाषा का प्रयोग न हो , 

(ग) विनति-पन्न स्वय मे प्रत्येक पहलू से पूर्णा हो , तथा 

(घ) उसके अन्त मे एक विशिष्ट प्रार्थना अथवा प्रतिवेदन किया जाए । 

(४) यदि विनति-पत्र राज्य सरकार के श्रादेशो के विरुद्ध है, तो उसे 
सम्बन्धित राज्य सरकार के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और यदि 
विनति-पत्र केन्द्र सरकार के आदेशो के विरुद्ध है, तो वह केन्द्र सरकार से उस 

मन्त्रालय ((॥7599) श्रथवा उपयुक्त प्राधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा 
जिसके अ्रन्तगंत कि वह सरकारी कर्मचारी उस समय कार्य कर रहा हो । 

(५) उप-नियम (४) के अन्तर्गत प्रेषित विनति-पन्न के साथ सम्बन्धित सामग्री 
एवं तथ्यों (778०७) का एक सक्षिप्त विवरण-पत्र सलग्न होगा, और जब तक कि 
ऐसा न करने के विशिष्ट कारण वर्तमान न हो, विनति-पत्र उस विषय के सम्बन्ध मे, 
यथास्थिति-- 

(क) सम्बन्धित राज्य सरकार की, या 

(ख) केन्द्र सरकार के उस मन्‍्त्रालय अथवा उपयुक्त प्राधिकारी की, जिसके 
अन्तर्गत कि वह सरकारी कर्मचारी उस समय काम कर रहा हो, अथवा 

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार, दोनों की ही सम्मति 
अ्रकित होगी । 

(६) वह सत्ता (8०४॥००७), जिसके आदेझो के; विरुद्ध इस नियम के 
अन्तर्गत एक विनति-पत्र प्रस्तुत किया गया है, उस सम्बन्ध मे राष्ट्रपति द्वारा दिए 
गये किसी भी आदेश को कार्यान्वित करेगी । 
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[५, भारत में लोक-सेवको के लिए निवृत्ति लाभ 
(रशाशा। 7शाली45 [० एफ) ८ 5९0एशा$5 ग पएादां9) 

केन्द्र सरकार के कमेचारियो के लिए निवृत्ति लाभो की दो मुख्य प्रणालियाँ 
प्रचलित हैं श्रर्थात्‌ पेच्चन तथा श्रशदायी मविष्य निधि (0.णराप्रापराण'ए छाएशतक्‍ला 
णिए0) प्रचलित पेन्दन प्रणाली के शझ्नन्तर्गत कर्मचारी सेवा-निवृत्त होने पर जीवन 
भर के लिए ग्रावर्ती (0१०८पपँा४्)) मासिक घन तथा सेवोपहार (574णा४) के रूप 
में एक मुइत रकम (/ |णा 5$णएा०) प्राप्त करता है, इन दोनों का ही निर्धारण 
कमंचारी की सेवा की अ्रवचि को दृष्टिगत रख कर किया जाता है | उसकी मृत्यु होने 
को दशा मे, कुछ शर्तों के अ्रन्तगंत, उसके परिवार को एक सीमित अवधि के लिए 
मासिक धनराश्षि प्राप्त होती है। भविष्य निधि प्रणाली के भ्रन्तर्गत कर्मचारी को 
एक मुशत रकम मिलती है जिसमे कि उसका अपना व सरकार का अशदान तथा उस 
पर मिलने वाल व्याज सम्मिलित होता है। 

कर्मचारियों को वैधानिक रूप से पेन्शन का कोई श्रधिकार प्राप्त नही होता , 
ऐसी बात नही है कि जिस दिन कोई कर्मचारी सेवा-निवुत्त (२८७:७) होता है उसी 
दिन से पेन्शन आ्राप से श्राप ही देय (वाजिब) हो जाती हो । इसके लिए तो प्रार्थना 
पत्र देना होता है, और इसकी अनुमति केवल तभी दी जाती है जबकि उपयुक्त 
प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि कुछ निश्चित दणाए एवं झत्तें पूर्ण 
कर दी गई हैं तथापि, इसका श्र यह नही है कि पेन्शन को पेन्शन वाली नौकरी 
से प्राप्त होने वाले सामान्य लाभो का एक भाग नही माना जाता । यह एक ऐसा 
तत्व है जिसे कि वेतन की दरों का निर्धारण करते समय हृष्टिगत रखा जाता है , 
और वास्तव में इसे कमंचारी की उस सामान्य श्राशा का ही एक भाग समभा जाता 
है जिस पर कि वह यथार्थता एवं निश्चितता के साथ भरोसा कर सकता है । वस्तु- 
स्थिति यह है कि यहाँ तक कि कर्मचारियों की ओर से भी पेन्शनो को बार-बार 
प्रथवा अनुचित अस्वीकृति की या पेन्शनो में कमी करने श्रथवा उनको जब्त करने 
की कोई शिकायत नही की गई । इस प्रकार इसका व्यावहारिक रूप विवादास्पद 
नही है वल्कि सैद्धान्तिक रूप ही विवादास्पद है। यह आरोप लगाया जाता है कि 
कमंचारी को मिलने वाली पेन्शन के साथ सन्तोषजनक सेवा तथा इससे भी श्रधिक 
भविष्य मे अच्छा आचरण करने की जो शर्ते लगाई गई है वह कर्ंचारी को हर 
समय भयभीत रखती है और बहुधा उसको अपने मन की राजनैतिक एवं श्रमिक 
संघ की कार्यवाहिणे भे भाग लेने से रोकती है। | 
सामान्य शर्ते ह 


("लसाशाघप्ना (णात्रााणा$) 


(१) प्रत्येक पेल्शन की स्वीकृति तथा उसके जारी रहने की एक भन्तनिहितत 


शर्ते यह होती है कि पेन्शन प्राप्त करने वाले व्यक्ति का आचरण भविष्य में श्रच्छा 
रहना चाहिए । 
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(२) यदि केन्द्र सरकार को सम्बन्धित राज्य सरकार से ऐसी सूचना प्राप्त 
हो कि सेवा-निवृत्त होने के पद्चात्‌ पेन्द्न प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति किसी 
गभीर अपराध ((४॥6) श्रथवा दुव्येवहार या दुराचरण ()/8००४०ए८/) का दोषी 
ठहराया गया है तो केन्द्र सरकार एक निश्चित श्रवधि के लिए श्रथवा श्रनिष्चित काल 
के लिए, ऐसी किसी भी पेन्शन श्रथवा उसके अरद्य को रोक सकती है श्रथवा वापिस 
ले सकती है । 

(३१) उप-नियम (२) के अन्तर्गत किसी भी सम्पूर्ण पेन्शन श्रथवा उसके अश् 
की अदायगी रोकने श्रथवा उसको वापिस लेने के किसी भी प्रश्न पर केन्द्र सरकार 
का निर्णाय अन्तिम होगा । 

सीमा (7.777/80707)--कोई भी कर्मेचारी एक ही कार्यालय मे एक ही 
समय में भ्रथवा एक ही सतंत सेवा से दो पेन्शने नहीं प्राप्त कर सकता । 

सेवा से हटाया जाना, पदच्युति श्रथवा त्यागपन्न (रि७॥३0ए४), ॥)शाव55व] 
०7 २९शछ्ा॥07 770०7 $0७५70०)-- (१) ऐसे किसी भी व्यक्ति को निवृत्ति लाभो 
की स्वीकृति नही दी जा सकती जिसको पदच्युत किया गया हो, या सेवा से हटाया 
गया हो अथवा जिसने सेवा से त्याग-पत्र दिया हो । 

किन्तु, यदि किसी विशिष्ट मामले की परिस्थितियो की हृष्टि से ऐसा करना 
अनावश्यक एवं उचित हो तो राज्य सरकार उस व्यक्ति के लिए, जिसे कि पदच्युत 
किया गया हो श्रथवा सेवा से हटाया गया हो, श्रचुकम्पा भत्ते (007रफ॒ुधाश0०ा० 
धा०फ़॥॥०४5) की स्वीकृति दे सकती है जोकि उस निवृत्ति लाभ के दो तिहाई से 
अधिक नहीं होना चाहिए जितना कि उसे उस स्थिति मे प्राप्त होता जब कि वह 
असमर्थ हो गया होता और पदच्युत न किया गया होता श्रथवा सेवा से न हटाया 
गया होता । 

(२) जब किसी सरकारी कमंचारी से, एक वैधानिक श्रथवा अ्रन्य निकाय 
(8०09) के श्रन्तर्गत उसकी नियुक्ति की एक छर्तं के रूप मे, सेवा-निवृत्त होने 
अथवा सेवा से त्याग-पत्र ((१०७४॥9007) देने की माग की जाए, तो उसे उतने 
निवृत्ति लाभो की स्वीकृति दी जायेगी जितने का कि वह उस समय श्रधिकारी 
(हकदार) होता जबकि वह श्रशक्त अ्रथवा असमर्थ हो गया होता और सेवा से त्याग- 
पत्र न देता अथवा सेवा-निवृत्त न होता । 
पेन्शन से प्रतिलब्धि श्रथवा वसुली 
(२९९०रश'ए गरिणा एशाहआ0) 

केन्द्र सरकार अपना यह अधिकार सुरक्षित रखती है कि यदि पेन्शन प्राप्त 
करने वाला कोई व्यक्ति अपने सेवा-काल मे, जिसमे कि सेवा-निवृत्त (१०४४०) हो 
जाने के पश्चात्‌ पुन नौकरी पर लगने के समय की सेवा भी सम्मिलित है, विभागीय 
अथवा न्यायिक कार्यवाहियो से गम्भीर दुब्यंबहार अथवा दुराचार (४(50णा0ंप्रट) 
का दोपी पाया जाए अथवा उसके दुराचरण अथवा उपेक्षा (प८ट8०॥०८) से केन्द्र 
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या राज्य सरकार को कोई श्रारथिक हानि हुई हो तो वह (केन्द्र सरकार), स्थायी 
रूप से अथवा एक निश्चित अवधि के लिए, उनकी सम्पूर्णा पेल्शन या उसके अश की 
ग्रदायगी पर रोक लगा सके अथवा उसको वापिस ले सके तथा केन्द्र श्रथवा राज्य 
सरकार को जो आशिक हानि हुई हो, वह सम्पूर्ण या उसका भाग उसकी पेन्शन से 
वसूल करने का आदेक्ष दे सके । न 


सेवा-नियृत्ति पेन्शन 
(रए'शाशा ?शाह0) 

(१) सेवा का कोई भी सदस्य, जिसने सेवा के ३० वर्ष पूरे कर लिए हो, 
राज्य सरकार को लिखित भें कम से कम तीन माह की पूर्व सूचना (?6एए7005 
700०८) देकर सेवा से निवृत्त हो सकता है। 


(२) राज्य सरकार, केन्द्र सरकार की अनुमति लेकर तथा सेवा के उस 
सदस्य को जिसने कि सेवा के ३० वर्ष पूरे कर लिए हो, लिखित में कम से कम तीन' 
माह की पूर्व सूचना देकर उससे सेबा-निवृत्त होने की माग कर सकती है । 


(३) सेवा के उस सदस्य को, जोकि उपनियम (१) श्रथवा (२) के श्रन्तर्गत, 
सेवा-निवृत्त हुआ हो, सेवा-निवृत्ति पेन्शन तथा "मृत्यु व निवृत्ति सेवोपहार' (70०8॥- 
(नाल ४५४५७) की स्वीकृत्ति दी जायेगी । 


निवृत्ति लाभो की स्वीकृति को शर्तें 
((णाएाप्रणाष ० शाधा ण रिव्याशाशा एछशा९ी५७) 

(१) इन नियमों के श्रन्तगेत मिलने वाले सम्पूर्ण निवृत्ति-लाभ एक स्वाभाविक 
घटता-क्रम के रूप मे श्रथवा उस समय तक नही प्रदान किए जायेंगे जब तक कि 
उनकी सेवा पूर्णोतया सन्‍्तोषजनक न रही हो । 


(२) यदि कर्मचारी की सेवा पूर्णातया सनन्‍्तोषजनक नही रही है तो केन्द्र 
सरकार द्वारा राज्य सरकार की सिफारिश पर, उक्त नियमो के श्रन्तगंत मिलने वाले 
निवृत्ति लाभो की राशि में उस सीमा तकु कमी की जा सकती है जितनी कि वह 
(केन्द्र सरकार) उचित तथा उपयुक्त समझे | 


किन्तु यदि एक बार निवृत्ति लाभो की स्वीकृति प्रदान कर दी जाए तो फिर 
इस आधार पर उत्तमे कमी नही की जा सकती कि सेवा के पूर्णतया श्रसन्तोषजनक 
रहने का प्रमाण निवृत्ति-लाभो की स्वीकृति देने के पश्चात्‌ उपलब्ध हुआ । 


(३) किसी भी मामले पर, जिसमे कि निवृत्ति-लाभो श्रथवा अझनुकम्पा, भत्ते 
((००779488078/6 809%३॥००) की स्वीकृति दी जा चुकी हो, उस समय तक, जब 
तक कि ऐसा करने के विशिष्ट कारण न वर्तमान हो, इस भ्राधार पर पुनविचार नही 


किया जायेगा कि स्वीकृत धनराशि इन नियमों के श्रन्तगेत मिलने वाली अधिकतम 
राशि से कम है । 
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परिवार पेन्दशन 
(कश्चागाए एशाषाणा) 

(१) नियमानुकूल सेवा (0एथाशजिए 5०७शा००) के २० वर्ष पूर्णा हो जाने 
के पश्चात्‌ किसी सरकारी कमंचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति मे उसके परिवार 
को परिवार पेन्शन की स्वीकृति दी जा सकती है परन्तु यह पेन्शान उप-नियम (३) 
में उल्लिखित धनराशि से अश्रधिक नही होनी चाहिए । 

, किन्तु अपवाद भूत परिस्थितियो से, उस सरकारी कर्मचारी के परिवार को 
भी परिवार पेन्शन की स्वीकृति दी जा सकती है जिसकी मृत्यु नियमानुकुल सेवा में 
२० वर्ष से कम अ्रवधि पूर्णा करने के पश्चात्‌ हुई हो, किन्तु १० वर्ष से कम अवधि 
नही । 

ऐसा परिवार-पेन्शन का भुगतान कुल १० वर्ष की श्रवधि तक किया जा 

, सकेगा । 

वेतन झ्रायोग (287 (०5807) ने निम्नलिखित निवृत्ति-लाभो कौ 
सिफारिश की थी-- 

(१) किसी भी सम्पूर्ण पेन्शन श्रथवा उसके एक भाग को वापिस लेने का 
भ्रधिकार कुछ अत्यन्त अ्रपवादभूत (%०९८०/०7०) तथा विशिष्ट श्राकस्मिक श्रवसरो 
तक ही सीमित रहना चाहिए, और इस पर भी इस अधिकार का प्रयोग तथा जहां 
प्रारम्भिक झ्रादेश अधीनस्थ सत्ता ($5790709778/० ४0॥7079) द्वारा किया गया हो 
वहाँ उसके विरुद्ध श्रपील का निश्चय केवल सघीय लोक-सेवा आयोग के परामझ से 
ही किया जाना चाहिए।* 

(२) सेवोपहार (078(णा५) की दर मे परिवर्तन किया जाना चाहिए जिससे 
कि नियमानुकूल सेवा के तीस वर्ष पूर्ण हो जाने पर अधिकतम घनराशि उपलब्ध की 
जा सके ।* है 

(३) यदि अ्रस्थायी सेवा पर काये करने वाला कोई कर्मचारी श्रपने उसी 
ग्रथवा अन्य किसी पद पर स्थायी हो जाए, तो पेंशन की दृष्टि से उसकी इस अस्थायी 
सेवा को भी पूर्ण सेवा मे ही गिना जाना चाहिए । प्रतिरक्षा सस्थानो (0४(०० 
€४४0॥58#76९॥75) में कुछ कमंचारियों की प्रसाधारण सेवा (#छा780707479 
$०"४१००) की गराना अर्धरूप (प्र७/7) मे की जानी चाहिए, एक चौथाई रूप मे नही 
जैसा कि आजकल होता है ।* 

(४) पेंशन की हृष्टि से भारत से बाहर लिए जाने वाले अभ्रवकाश (,८४५८) 
को उसी सीमा तक गिना जाना चाहिए जंँसे कि भारत मे लिए बनाने वाले श्रवकाश 
को ॥* 
कक १ कक । [छ्व एबस्‍बट्टाबफी 9 
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(५) जब नियमानुकूल सेवा की कुल भ्रवधि, उस श्रवधि से भी छ माह से 
अ्रिक हो जाए जितनी कि पेंशन प्राप्त करने के लिए ग्रावश्यक होती है, तो पेन 
की मात्रा का निर्धारण करते समय शआ्राधे वर्ष की पेंशन के अ्तिरिक्त-लाभ की श्राज्ञा 
प्रदान कर दी जानी चाहिए ॥* 


(६) उन मामलो में स्थानापन्न (070०2778), विशिष्ट ($962८०]) तथा 
वैयक्तिक (?८5०४०]) वेतन के पूरे भाग की गणना करते रहना चाहिए जिनमे कि 
वर्तमान समय में ऐसा किया जाता है, परन्तु अ्रन्य मामलों में, विशिष्ट परिस्थितियों 


के अनुसार, सेवा के गत तीन वर्षों के ऐसे वेतन के पूरे अथवा आघे भाग को विचा- 
रार्थ लिया जाना चाहिए ।£ 


(७) पेंशन के लिए डाक्टरों के भ्रनम्यास भत्ते (]४०ा-एए78०ाशाह 0फए- 
8४7006) की भी गणना की जानी चाहिए । 


(८) जब निर्वाह-खर्च (208 ० ॥शाएष्ट) मे वृद्धि हो जाए तो सरकार उन 
व्यक्तियो को कुछ सहायता देने के प्रइन पर विचार कर सकती है जिनकी पेंशन 
२०० रु० मासिक से भ्रधिक न हो | 


(६९) जिस स्थायी कर्मचारी की मृत्यु नियमानुकूल सेवा के पाँच वर्ष पूर्ण होने 
से पूर्व ही हो जाए, उसके परिवार को दिये जाने वाले न्यूनतम श्रथवा सेवोपहार 
(ऊाधांप्राए) की मात्रा छ माह के परिलाभो (&ग्राणाणा7०7७७) के तुल्य होनी 
चाहिए, परन्तु यदि कर्मचारी की मृत्यु सेवा के प्रथम वर्ष मे ही हो जाए तो ऐसी 
परिस्थितियों मे सेवोपहार की न्यूनतम मात्रा दो माह के सेवोपहरर के तुल्य होनी 
चाहिए ।* 

(१०) जो सरकारी कर्मचारी अशदायी भविष्य निधि ((०ग्रापरएरॉव्राए छा0- 
शत घधिएर0) में श्रद्दान देता हो उसके परिवार को दिये जाने वाले सेवोपहार 
की मात्रा उस अन्तर ()८०7०८) के तुल्य होनी चाहिए जोकि उस बनरानि के 
वीच, जोकि उसे उस समय प्राप्त होती जबकि वह पेंशन वाले सस्थान (8599॥8॥- 
गाध्या) में सेवा कर रहा होता, तथा उसकी भविष्य निधि में दिये जाने वाले सरकारी 
अशदान (उस पर प्रतिशत ब्याज सहित) के बीच पाया जाए । यदि ऐसे कर्मचारी 
की मृत्यु अ्रणदायी भविष्य निधि मे उसके प्रवेश का पात्र बनने से पूर्व ही हो जाए, 


तो उसको मिलने वाले सेवोपहार की मात्रा वही होनी चाहिए जो कि शुद्ध रूप से 
अस्थायी कमंचारियों के लिए होती है ।* 
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४डर८ * लोक प्रशासन 


(११) विधवा तथा बच्चों की पेन्शन लाभ योजना, जो कि अश्दान पर 
श्राघारित होती है, के स्थान पर वर्तमान परिवार पेंशन योजना का प्रचलन होना 
चाहिए । 


(१२) जिन अधं-सरकारी सस्थाओ्रो का वित्तीय पोषण उपकरो (0८४४८४) अथवा 
सरकारी अनुदानो (5ऊ+॥8) के द्वारा किया जाता हो, उनके वैज्ञानिक कर्मचारियों 
की नियुक्ति जब स्थायी सरकारी सेवा मे हो जाए तो पेंशन की दृष्टि से उन सस्थाओ 
की उनकी सम्पूर्ण सेवा की गणना नियमासुकूल सेवा (0०७५१ 5०४००) मे ही 
की जानी चाहिए, बशर्तें कि उनके पूर्व नियोक्‍्ता (?6४7005 श॥ए७09०5) अशदायी 
भविष्य निधि में कर्मचारी की अपने यहाँ की अ्रवधि के अपने श्रशदान के बदले में 
सरकार को उसी अवधि का पेंशन का अ्रशदान श्रदा करने को प्रस्तुत हो जायें ।* 


(१३) सरकार तथा विश्वविद्यालयों के बीच वैज्ञानिको एव शिल्पकलाविदों 
(7६००० १३४58) की पारस्परिक अदला-बदली को सुविधाजनक बनाने के लिए, उस 
पेंगन-भ्रशदान (?९७॥॥07907५ ००४४7०४४07) को, जोकि विदश्वविद्यालयो को उस 
समय देना पडता है जबकि वे किसी सरकारी सेवक की सेवा प्राप्त करते हैं, उस दर 
तक सीमित कर दिया जाना चाहिए जिस दर से कि विश्वविद्यालय अपने अन्य कर्म- 
चारियो की भविष्य निधि में भ्रपना अशदान देते हैं । 


निष्फर्ष , 
(एणालप्रश्मणा) 


कमंचारियो के उत्साह तथा अनुशासन का महत्व 
([70797०8 707 7790972९९ १४078]९ ४४० )8209]6) 


सेवा की उपरोक्त दशार्यें कर्मचारियों के भ्रनुशासन तथा उत्साह को बनाये 
रखने के लिए आवद्यक हैं। कर्मंचारियो का उच्चतम उत्साह प्रशासन के सफल सचा- 
लन के लिए श्रावश्यक है । कर्मचारियों से रचनात्मक तथा ठोस कार्य की आशा तभी 
की जा सकती है जब उनका उत्साह तथा अपने कार्य से लगाव खूब ऊचा हो झौर वे 
प्रशासनिक सगठन व सस्थात्मक चितन मे एक सच्ची हिस्सेदारी महसूस करते हो । 
साराश में “उत्साह एक स्वस्थ रोजगार व्यवस्था का मापदण्ड भी है तथा एक कार्य- 
कुशल सगठन के निर्मारण का उपयोगी साधन भी है । यह एक सामाजिक-मनोवैज्ञानिक, 
एक ऐसी मानसिक दक्षा को प्रतिविम्बित करता है जिसमे पुरुष तथा स्त्रियाँ स्वेच्छा से ही 
झ्पनी योग्यता का विकास करने का प्रयास करते हैं और विकसित योग्यता का श्रपने 
कार्य में श्रेप्ठतम प्रयोग करते है। इसका कारण वह बौद्धिक या नैतिक सन्‍्तोप है, 
जो उन्हे आत्मानुभूति (50/-०॥2४70॥), अपने चुने हुए क्षेत्र मे किये गये विद्विप्ट 
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कार्यों तथा अपनी सेवा पर गे से प्राप्त होता है ।+ सगठन तथा कर्मचारियों के 
मध्य एक समझरूप दृष्टिकोण का विकास करने के लिए उत्साहवद्धक प्रेरणाओ (]7- 
००॥0५८४) का होना जरूरी है। अपने कार्य को करते समय कमंचारियो को आत्मा- 
नुभूति प्राप्त होनी चाहिए | ऐसी दशायें बनानी चाहियें जिनमे प्रत्येक कर्मचारी अपने 
को प्रशासनिक समठन का एक महत्वपूर्ण तथा अभिन्न अ्रग महसूस करे। प्रशासनिक 
संगठन यदि प्रशासन के मानवीय पहलू पर पर्याप्त तथा उचित ध्याव दे तो वह कमें- 
चारियो से एकत्व व समूह भाव को सरलता से पैदा कर सकता है तथा अपने उद्देशयो 
की प्राप्ति भी उतनी ही सरलता से कर सकता है। “उच्चतम उत्साह मे बौद्धिक तथा 
भावात्मक, दोनो ग्रुण होते है । इसका बोद्धिक गुरा ज्ञान, सूक-बूक तथा पारस्परिक 
विचार-विमर्श पर बल से उपजता है और ये तीनो विशेषताये सस्थात्मक चिन्तन, 
नियोजन व मूल्याकन क्रियाओं में कर्मचारियों के सच्चे दिल से भाग लेने पर निर्भर 
करती हैं। ये उत्साह को गतिशीलता प्रदान करती है ।“ संगठन में श्रनुशासन का 
उचित वातावरण बनाये रखना कर्मचारियों के उत्साह को बढाने का एक तरीका है । 
अनुशासन का केवलमात्र दण्डात्मक कार्य नहीं है। इसका श्र्थं केवल दण्ड या डाँटे- 
डपट नही है । अनुशासत का अर्थ कर्मचारीगण को उचित-अनुचित का ज्ञान कराने 
वाली शिक्षात्मक प्रक्रिया भी है। प्रशासन मे लोकतत्रीय नेतृत्व प्रदान करने वाले 
श्रधिकारियो को चाहिए कि वे कर्मचारियो को केवल दण्ड ही न दें, अ्रपितु उन्हें 
शिक्षित भी करें, उन्हे समभायें तथा उनसे तक-वितर्क करें ।8 कर्मचारियों का उत्साह 
निम्नलिखित परिस्थितियों पर निर्भर करता है--- 

(क) कार्य की प्रकृति । यदि कार्य रोचक है या उसका कोई सामाजिक द॒ृष्ठि 
से उपयोगी उद्येश्य है तो कर्मचारीगण उसमे अधिकतम रुचि लेंगे । 

(ख) संगठन की नीतियो व कार्यक्रमों की सुस्पष्टता, सचार की उचित 
व्यवस्था तथा प्रभावशाली नेतृत्व कमेंचारियों के उच्चतम उत्साह के लिए श्रत्यन्त 
आवश्यक है । 

(ग) कार्य की भ्रच्छी दशाए, उच्चाधिकारियो का निर्मेल तथा न्झ्रायपूर्णो 
चरित्र, मानवीय व्यवहार तथा उत्पादन पक्षीय नीतियो की अपेक्षा कर्मचारी पक्षीय 
नीतियाँ भी कर्मचारियों के उत्साह की बुद्धि मे योगदान देती हैं । काफी सीमा तक 











शा ॥ 7, 7 एगा०, 'एफाएर 47्रा४धधब्रधणा ! सिव्॒न॑ग्वट्वाव गण धर. 3०लर्दा 
5९१०९, ४०) , एघट्ट८ 446, ऐ९ ए , 8 ण०7०))३४४ 930 
हा जिणाएशा जार (89). हाक्षारा5 रु मअफाब 4क्कामग्राह्कनावा0त, ([एं$ ०५, 
4949), (फथ्फादा 2/ (०7३]८ १०७० 50७9७, ए426 479 
3 #0 णित्ाक्ष तलाव्योड कर्लट (0 (०5८॥ा शेर (20 ), ० (ः 
+ पक णा। ॥99(९7/ 2[ 
0३८ ३00 7)50ए7८, ए०8०5 478-- 497 हे 
गा 4 /6450 इट९7० 0... टा657 ए०.. 4#6 मापा ककीशाऊ णी (९ उरक्ाकातों 
08 घ्द्ग00, (र ४ 933] , 090०८, )प्राएट 8एत इ६0०६॥8, ०9 ८४ , (१ ५ , 960), 
(ए॥87(दा 27, ((00रशाता ब्यात ](०४६८ 98४९5 467--482 , (070५8५ 7680. 77८ 4/+ 


धर * लोक प्रशाप्तत 


(११) विधवा तथा बच्चों की पेन्शन लाभ योजना, जो कि अहादान पर 
ग्राधारित होती है, के स्थान पर वर्तमान परिवार पेंशन योजना का प्रचलन होता 
चाहिए । 


(१२) जिन अर्ध-सरकारी सस्थाझ्रो का वित्तीय पोषण उपकरो (८४५८७) अ्रथवा 
सरकारी अनुदानों (5878) के द्वारा किया जाता हो, उनके वैज्ञानिक कर्मचारियों 
की नियुक्ति जब स्थायी सरकारी सेवा में हो जाए तो पेंशन की ह्टि से उन सस्थाग्रो 
की उनकी सम्पूर्ण सेवा की गणना नियमानुकूल सेवा (00०[कि[8 5७४7००) में ही 
की जानी चाहिए, बश्चर्ते कि उनके पूर्व नियोक्‍्ता (76ए075 ७ग्रए/०४०४७) भ्रशदायी 
भविष्य निधि में कर्मचारी की अपने यहाँ की भ्रवधि के अपने अदादान के वदले में 
सरकार को उसी अवधि का पेंशन का श्रशदान अदा करने को प्रस्तुत हो जायें ।* 


(१३) सरकार तथा विश्वविद्यालयों के बीच वैज्ञानिको एवं शिल्पकलाविदो 
(7«८थ००हश्टा४$) की पारस्परिक अ्रदला-बदली को सुविधाजनक बचाने के लिए, उस 
पेंगन-प्रशदान (?शाह्ा07भ9 ००7रपर07०7) को, जोकि विद्वविद्यालयों को उस 
समय देना पडता है जबकि वे किसी सरकारी सेवक की सेवा प्राप्त करते हैं, उस दर 
तक सीमित कर दिया जाना चाहिए जिस दर से कि विश्वविद्यालय अपने अन्य कर्म- 
चारियो की भविष्य निधि मे अपना अ्रशदान देते हैं ।“ 


निष्कर्ष 
((0ारशाह0॥) 


कर्मचारियो के उत्साह तथा अनुशासन का महत्व 
([77007॥9॥086 ० ए0ए९७९ ४078९ 97र्त /2800॥76 ) 


सेवा की उपरोक्त दशायें कर्मचारियों के भ्रनुशासन तथा उत्साह को बनाये 
रखने के लिए आवश्यक हैं। कर्मचारियों का उच्चतम उत्साह प्रशासन के सफल सचा- 
लन के लिए ग्रावश्यक है | कर्मचारियों से रचनात्मक तथा ठोस कार्य की आशा तभी 
की जा सकती है जब उनका उत्साह तथा अपने कार्य से लगाव खूब ऊचा हो श्ौर वे 
प्रशासनिक संगठन व सस्थात्मक चितन मे एक सच्ची हिस्सेदारी महसूस करते हो । 
साराण में “उत्साह एक स्वस्थ रोजगार व्यवस्था का मापदण्ड भी है तथा एक कार्य- 
कुशल सगठन के निर्माण का उपयोगी साधन भी है । यह एक सामाजिक-मनोवैज्ञानिक, 
एक ऐसी मानसिक दश्षा को प्रतिविम्बित करता है जिसमे पुरुष तथा स्त्रियाँ स्वेच्छा से ही 
अपनी योग्यता का विकास करने का प्रयास करते हैं श्रौर विकसित योग्यता का अपने 
कार्य में श्रेप्ठतम प्रयोग करते है। इसका कारण वह बौद्धिक या नैतिक सनन्‍्तोप 
जो उन्हे आ्ात्मानुभूति ($श्ष-िथाटआ/०॥), अपने चुने हुए क्षेत्र मे किये गये विशिष्ट 


सात >न्‍लमन्‍्रेरेल39की ललित समन 


| खा खिग्ट्राबजी 
2 फ्ाव शिधागिष्रावयजी 4 
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कार्यों तथा श्रपती सेवा पर गये से प्राप्त होता है । संगठन तथा कर्मचारियों के 
मध्य एक समरूप दृष्टिकोण का विकास करने के लिए उत्माहवेद्धंक प्रेरणाओं (7- 
०थातए८४) का होना जरूरी है । अपने कार्य को करते समय करमंचारियों को आात्मा- 
नुभूति प्राप्त होती चाहिए । ऐसी दशाये वनानी चाहिये जिनमे प्रत्येक कर्मचारी अपने 
को प्रशासनिक सगठन का एक महत्वपूर्ण तथा अभिन्न अग महसूस करे। प्रशासनिक 
सगठन यदि प्रशासन के मानवीय पहलू पर पर्याप्त तथा उचित ध्यात दे तो वह कमे- 
चारियो में एकत्व व समूह भाव को सरलता से पैदा कर सकता है तथा अपने उद्देष्यो 
की प्राप्ति भी उतनी ही सरलता से कर सकता है। “उच्चतम उत्साह मे बौद्धिक तथा 
भावात्मक, दोनो गुण होते हैं । इसका वौद्धिक गुणा ज्ञान, सूफ-बूक तथा पारस्परिक 
विचार-चिमर्ण पर बल से उपजता है और ये तीनो विद्येपतायें मस्थात्मक चिन्तन, 
नियोजन ब मल्याकन क्रियाश्ों मे कमंचारियो के सच्चे दिल से भाग लेने पर निर्भर 
करती हैं । ये उत्माह को गतिशीलता प्रदान करती हैं ।”४ संगठन में अनुशासत का 
उचित वातावरण बनाये रखना कर्मचारियों के उत्साह को बढाने का एक तरीका है । 
अनुजासन का केवलमात्र दण्डात्मक कार्य नही है । इसका भअ्रर्थ केवल दण्ड या डाँटे- 
डपट नहीं है। अनुशासन का श्रर्थ कर्मचारीगण को उचित-अनुचित का ज्ञान कराने 
वाली विक्षात्मक प्रक्रिया भी है। प्रशासन मे लोकतत्रीय नेतृत्व प्रदान करने वाले 
श्रधिकारियो को चाहिए कि वे कमंचारियो को केवल दण्ड ही न दे, अ्रपितु उन्हें 
शिक्षित भी करें, उन्हे समभायें तथा उनसे तकं-वितक करें | कर्मचारियों का उत्साह 
निम्नलिखित परिस्थितियों पर निर्भर करता है--- 

(क) कार्य की प्रकृति । यदि कार्य रोचक है या उसका कोई सामाजिक दृष्टि 
से उपयोगी उद्येश्य है तो कर्मंचारीगण उसमे श्रधिकतम रुचि लेंगे । 

(ख) सगठन की नीतियो व कार्यक्रमो की सुस्पष्टता, सचार की उचित 
व्यवस्था तथा प्रभावशाली नेतृत्व कर्मचारियों के उच्चत्तम उत्साह के लिए अत्यन्त 
श्रावद्यक है । 

(ग) काये की श्रच्छी दशाए, उच्चाधिकारियों का निर्मल तथा न्मायपूर्ण 
चरित्र, मानवीय व्यवहार तथा उत्पादन पक्षीय नीतियो की अपेक्षा कर्मचारी पत्षीय 
नीतियाँ भी कर्मचारियों के उत्साह की वृद्धि मे योगदान देती हैं ६ काफी सीमा तक 
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४३० लोक प्रशासन 


कर्मचारियों का उत्साह सगठन के उच्च प्रबन्ध श्रधिकारियो की योग्यताओो पर निर्भर 
करता है। कर्मचारियों के प्रति उनकी भनोवृत्ति तथा उन्का व्यवहार वहुत कुछ 
सगठन मे उत्साह को प्रभावित करता है । 

सगठन के अध्यक्ष तथा अधीनस्थ कर्मेचारियो के पारस्परिक सम्बन्ध एक ऐसा 
अ्रकेला तत्व है जो सगठन मे उत्साह वद्धं क क्रिया मे सबसे अधिक योगदान देता है। 
भ्रष्यक्ष को परिश्रम से उन तत्वों को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए जो 
उत्साह निर्माण मे बाधक हैं ।! एक “वास्तविक श्रध्यक्ष” उत्साह ला सकता है किन्तु 
एक “अध्यक्ष” नही ला सकता । अ्रनुशासन तथा उत्साह की दृष्टि से एक “वास्तविक 
भ्ध्यक्ष” तथा एक “अध्यक्ष” मे निम्न प्रन्तर महत्वपूर्णो हैं--- 

एक श्रध्यक्ष श्रधीनस्थ कर्मेचारियो को श्रादेश देता है , 

एक वास्तविक श्रध्यक्ष उनका पथ-प्रदर्शन करता है । 

एक अ्रध्यक्ष अपने प्राधिकार का श्राश्रय लेता है , 

एक वास्तविक श्रध्यक्ष सवकी सदुभावना प्राप्त करता है। 

एक अ्रध्यक्ष अपने कर्मेंचारियो को घमकाता तथा परेशान करता है , 

एक वास्तविक श्रध्यक्ष उनमे लगाव तथा जोश पैदा करता है । 

एक भ्रष्यक्ष कहता है “मैं ,” 

एक वास्तविक श्रध्यक्ष कहता है “हम सब” । 

एक शअश्रष्यक्ष श्रादेश देता है : “समय पर श्राओ ” , 

एक वास्तविक अध्यक्ष अपने कर्मचारियों मे समय से पूवे पहुँचने की इच्छा 
जागृत करता है। 

एक श्रध्यक्ष आराम के समय से घुणा करता है , 

एक वास्तविक श्रध्यक्ष ऐसे अश्रवकाश के समय को सयोजित करता है । 

एक अध्यक्ष यह जानता है कि काम कैसे किया जाता है , 

” एक वास्तविक श्रध्यक्ष केवल सकेत करता है कि काम कैँसे किया जा 


सकता है। 
एक श्रध्यक्ष कार्ये को एक भारी बोक बना देता है , ' 


एक वास्तविक भश्रध्यक्ष कार्य को श्रानन्द मे परिणित्त कर देता है । 
एक अयघध्क्ष कहता है : “जाओ” , 
एक वास्तविक श्रध्यक्ष कहता है “श्राइए चर्लें” |? 
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सगठन के कर्मचारियों मे उत्साहवर्द्धन के लिए “वास्तविक श्रध्यक्ष” वाले 
गुण चाहिए तथा “अध्यक्ष” वाली मनोवृत्ति का उन्मूलन आवश्यक है। वास्तविक 
ग्रध्यक्ष समृह-भाव सरलता से जाग्रृत कर सकता है और यह समृह-भाव सेवाश्रो मे 
उच्च उत्साह का आधार होता है क्योकि उत्साह (१४०7४०) वास्तव मे “एक व्यक्ति 
समूह की एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परस्पर तिरन्तर मिलकर कार्य करते 
की क्षमता का नाम है ।१ 
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कमंचारियो के संगठन अथवा संघ 


(77907688 ()+2टु079/7078 0" /४5००४६४०॥8) 





सरकारी कर्मचारियो के श्रपने निजी सगठन श्रथवा सघ होते हैं। कर्मचारी- 
सघवाद (छ877]0766 एशणाओआ॥) सरकारी कारमिक अथवा सेवी-वर्ग प्रशासन 
(?एण॥० एथड्णा। 8तग्रागाहा800०)) का एक महत्वपूर्ण तथ्य बन गया है। 
वास्तव मे देखा जाए तो कमंचारियो मे सगठनो का होना अत्यन्त आवश्यक है । यदि 
कर्मचारी सामूहिक रूप से भ्रपनी एक सगठित आवाज नही बनाते हैं तो यह बात 
निश्चित है कि उन्हे निम्न वेतन तथा निक्ृष्ट कार्य-परिस्थितियो (200 ७णाएड़ 
००7०0078) के श्रन्तर्गंत ही कार्य करना होगा । सामूहिक सौदाकारी श्रथवा मोल- 
तोल ((0०॥९०४९ ४थ४४था॥॥8) के द्वारा, ये सघ (07078) कर्मचारियों के लिये 
सेवा की श्रेष्ठतर शर्तों एव दशाओ की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। उनकी सामान्य 
मार्गे होती हैं. उच्चतर वेतन, कार्य के श्रपेक्षाकृत कम घण्टे, रहने की श्रेष्ठ दश्षायें, 
छुट्टिया, भविष्य निधि (4र०श१७॥ एप्गा6) तथा बीमारी, वृद्धावस्था श्रथवा दुर्घटना 
के विरुद्ध बीमा । कर्मचारियों की स्थिति मे सुधार का भ्रधिकाधिक प्रयत्न करना ही 
इन सघो का मुख्य उद्देश्य होता है । कमेचारियो के सगठनो के भय महत्वपूर्ण कार्य 
हैं--करंचारियो की व्यवस्थाओ्रो (577०78708७) श्रथवा शिकायतों को, यदि कोई हो 
तो, उच्च श्रधिकारियों के सम्मुख रखना । यदि कर्मचारी यह समभते हैं कि कोई 
बात भ्रनुचित की गई है तो वे सामूहिक रूप से उसके विरोध मे श्रावाज उठा सकते 
है। कर्मचारी-सगठन निर्देशन सेवी-वर्ग द्वारा किये जाने वाले श्रधिकारो के दुरुपयोग 
की ओर भी घ्यान विलाते हैं। सरकार के हष्टिकोश से यह एक ऐसा ठोस लाभ है 
जिसका उसके लिये अत्यधिक महत्व है। यदि किसी उच्च सरकारी श्रधिकारी द्वारा 
कोई भ्रनुचित कार्य किया जाता है तो इन सगठनो के द्वारा वह सरकार की जानकारी 
में आ जाता है। कर्मचारियों के सगठन प्रशासकीय अ्रधिकारियो, श्रसैनिक अभ्रथवा 
सिविल-सेवा श्रायोगो तथा विधान-मण्डल के सम्पर्क मे रहते हैं, और कर्मचारी-वर्गं 
से सम्बन्धित मामलो एवं नीतियो के सम्बन्ध मे बहुधा उनकी राय मागी जाती है । 
कर्म चारियो के सगठन, प्रशासन के दोपो की ओर ध्यान दिलाकर तथा उनके सुधार 
के लिये सुकाव देकर, आासन-प्रवन्ध के कार्य-सचालन में सुधार लाने की दिया मे 
सरकार की ठोस महायता करते हैं । यही कारण है कि जिसकी वजह से लोकतन्त्रीय 
देशों मे, प्रवन्ध-सम्बन्धी योजनाओं में कर्मचारियों के भाग लेने को श्रत्यन्त वाछनीय 
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समभा जाता है। कार्य-कुशलता की दृष्टि से, यह आवश्यक समझा जाता है कि 
विभागों (0०9ध्वणा००५७) के कार्य-सचालन में कंचारियो को गहन रूप में 
(प्राधाआएथ५), एवं विस्तृत रूप में (<हाथाआएथं9), दोनो ही प्रकार से भाग लेना 
चाहिये। इस व्यवस्था का लाभ यह होता है कि सेवा-नियोजक (सिए]09०7) कमे- 
चारियो की समस्यओओ, कठिनाइयों तथा उनके हृष्टिकोणो से परिचित हो जाते हैं क्योकि 
इसके समुचित हल पर ही विभाग की कार्ये-कुछलता तथा उनका सुचारु मचालन 
निर्भर होता है। प्रवन्च (४०७॥32८ए०८४ ) में भाग लेने ([0 एथापटा79०) की इस 
व्यवस्था से कर्मचारियों को भी यह अवसर मिलता है कि वे सेवा नियोजन की 
कठिनाइयों एवं समस्याओं को समझ सकें तथा अनुभव कर सकें । इसका परिणाम 
यह होता है कि कर्मचारियों का हष्टिकोण उस सगठन के प्रति, जिसमे कि वे सेवा 
कर रहे होते है, महानुभूतिपूर्ण तथा अनुकूल हो जाता है । 
कर्मंचारियो के ये सघ (ए(प्ा079) अपने प्रयत्नों मे कहाँ तक रचनात्मक 

((००75077८0९९) होगे--यह वात दो तत्वों पर निर्भर होती है। पहला तत्व 
(४४८०7) है कर्मंचारियो के संगठनों के प्रति उच्च अथवा प्रवर अ्रधिकारियों 
(509था0० णी०८०5) का रुख (8(7006) । यदि उच्च पदाधिकारी कर्मचारियों 
के सधो को अपने विज्वास मे ले लें, चैयंपूर्वक उनकी वातें सुनें, उनका विव्वास करें 
तो कर्मचारियों के ये सघ श्रपने प्रयत्तो मे रचनात्मक बने रहेगे । यदि उच्च अथवा 
प्रवर अधिकारी अपने अवर अथवा निम्न सेवकों ([शर्या0७) से बात करने मे 
अपनी मानहानि समझते हैं, यदि वे उनके साथ अहकारपूर्ण तरीके से व्यवहार करते 
हैं तो कर्मचारियों के ये सघ अपने प्रयत्तों मे अरचनात्मक अ्रथवा घ्वसात्मक 

(265&70०7९८), कंगडालू तथा लडाकू बन जायेंगे। दूसरा तत्व है कर्मचारियों का 
राष्ट्रीय एव सामाजिक हृष्टिकोश । यदि किसी विगिप्ट विभाग के कर्मचारी, देव 
के सामान्य सर्वांगीण कल्यारा की चिन्ता किये बिना, केवल अपने निजी कल्याण में 

ही रुचि रखते हैं तो इस दिशा मे उनका प्रयत्न स्वार्थपूर्ण अविवेकपूर्ण तथा 

विनाज्ञात्मक होगा । यदि कर्मचारी व्यापक सामाजिक एव राष्ट्रीय हितो को हृष्टिगत 

रखते हैं और राप्ट्रीय श्र्थ-व्यवस्था (]प40796 ८०००००५) के सन्दर्भ में ही अपनी 

मार्े प्रस्तुत करते हैं तो उनके प्रयत्न अधिक युक्तिसगत (7२८४५०३४७।८,, समभौता- 

पूर्ण (8०००गा०१४पगष्ट) तथा रचनात्मक होगे । 

इस तथ्य को तो सभी स्वीकार करते हैं कि कर्मेचारियो के सगठन १६वीं 

गताव्दी के अन्त से ही कर्मचारियों की कार्य-परिस्थितियों (राणांपाड़ ००0/0078) 

में सुवार के लिये उत्तरदायी रहे है। इनका अ्रस्तित्व (फ्ाहनला०८) सरकारी 

पदाधिकारियों को सावधान एवं सतर्क बनाये रखता है, इसका परिरणाम यह होता है 

कि वे सरकारी सत्ता का दुरुपयोग नही कर सकते । ० 


४३४ लोक प्रञ्मासन 


कर्मचारियों की सांगें पुरी करने के उपाय: 


(भशा0हड ० एशग्राए श०एए)॥0ए2९५१ तशाद्वाते5ड णजिग्ता९१) ; 


एक वात, जिसके सम्बन्ध मे झाज भी भारी विवाद पाया जाता है, यह है 
कि क्या सरकारी कर्मचारियों को इस वात की स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए कि भअ्रपनी 
सेवा की शर्तों से सम्बन्धित मामलो के विषय मे वे प्रदर्शनों (7व्याणा5प 87078) में 
भाग ले सकें भ्रथवा हडताल (507]:2) का सहारा ले सकें ? क्या सरकारी कर्मचारियों 
को, जवकि उनकी कुछ व्यथायें एवं शिकायतें हो तब काम बन्द कर देने की आज्ञा 
होनी चाहिए ? अनेक सरकारें श्रपने कर्मचारियों को हडताल करने का अधिकार नही 
देती | सयुक्त राज्य अमेरिका मे, सघीय कर्मचारियों (7८0०४) थाए/09८८४) को 
अपने सघ बनाने का अधिकार प्राप्त है। सयुक्त राज्य की सरकार सिविल-सेवा कर्म- 
चारियो को हडताल करने, अ्रथवा यहाँ तक कि सयुकत राज्य के विरुद्ध हडतालो का 
श्रायोजन करने वाले सगठनों से सम्बन्ध रखने तक का भी अधिकार नही देती । सन्‌ 
१६५४५ में निमित एक कानून मे यह उपबन्ध (?7०शज्रता ) है कि ऐसा कोई भी 
व्यक्ति, सयुक्त राज्य ((7/०० 8040८७) की सरकार में अ्रथवा उसके किसी श्रभि- 
करा (88८7०५) मे, जिसमे कि पूर्ण स्वामित्व प्राप्त सरकारी निगमे (009०7 ञाल्या 
९००ए9०४(०075) भी सम्मिलित हैं, कोई नौकरी या पद स्वीकार श्रथवा धारण नही 
कर सकेगा, जोकि किसी भी हडताल मे भाग लेता हो अथवा सयुकत राज्य की 
सरकार अथवा उसके किसी अभिकरण के विरुद्ध हडताल करना अ्रपना अश्रधिकार 
समभता हो, अथवा जो सरकारी कर्मचारियो के ऐसे सगठन का सदस्य हो जोकि 
हडताल करना अपना श्रधिकार मानता हो । इस उपवन्ध का उल्लघन एक “गम्भीर 
अपराध' माना जाता है जिसका दण्ड जुर्माना (मग76) श्रथवा कारावास (ग्राफा807- 
ग0॥0) है । हडताल में भाग लेना तो इससे पूर्व भी (सन्‌ १९४७ के प्री सध्वाव०ए 
5० के अन्तगंत) अवैध (एग्रांइज्ाए)) था परन्तु उसका दण्ड था केवल सेवोन्मुक्त 
(7080०॥४8०) कर देना, सिविल-सेवा की पदवी को जब्त कर लेना तथा तीन वर्ष के 
लिए पुन नौकरी के लिए अयात्र (7०॥९8706) बना देना । आस्ट्रे लिया, जापान तथा 
स्विट्जरलैंड मे भी, सरकारी करंचारियो का हडताल में भाग लेना अवैधानिक है ; 
श्रास्ट्रे लिया मे इस नियम के उललघन का दण्ड है सरकारी कार्यवाही द्वारा सेवा से 
पदच्युति (8प्रगा0क्वा॥ वाह्गा5ड्व प्रिणा। 5७ए८०) । इगलैंड मे, हडतालो पर तो 
रोक नही है परन्तु एक सिविल कर्मचारी यदि हडताल करता है तो इसका श्र्थ है कि 
वह अपने कत्तंव्यो का पालन करने से इन्कार करता है , फलत इस स्थिति में उसके 
विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है । इस नियमोल्लघन के लिए दिये 
जाने वाले दण्डो मे भत्सेना (२८७7रा7४70) से लेकर पेंशन की समाप्ति सहित पद- 
च्युति ([)97558) तक के दण्ड सम्मिलित है। भारत मे, सरकारी कर्मचारियों 


] शन्‍ण्ञाट.5छ 330, 847 (?णाष्टा८५६, 
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हारा हडताल करने पर कानून द्वारा कोई रोक तो नही है पर यदि कर्मचारी ऐसा 
करते है तो अनुसधान भग माना जाता है ।! 


प्रश्न. यह है कि सरकारे जब गर-सरकारी उद्योगो में श्रमिकों के हडताल 
करने के प्रधिकार को स्वीकार करती हैं तो वे स्वय अपने कर्मचारियों को हडताल 
करने के अधिकार क्यो नही देती ? इस प्रदन के उत्तर में जो कारण प्रस्तुत किया 
जाता है वह यह है कि सरकार अनेक ऐसे कार्य सम्पन्न करती है जोकि सामूहिक रूप 
मे समाज के अस्तित्व (855०70८) एवं भलाई के लिए शअ्रनिवायं होते है । यातायात, 
खाद्य ऐसे ही अन्य उपयोगी उद्यमो मे यदि हडताले होती है तो उससे सम्पूर्ण समाज 
के जीवन मे ही पक्षाघात (लकवे) जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है । फलत सरकारी कर्म- 
चारियो द्वारा की जाने वाली हडताल से सम्पूर्ण समाज अथवा राष्ट्र को हानि पहुंचती 
है । अत सरकारी कर्मचारियो को हडताल करने का श्रधिकार नही दिया जाना 
चाहिए । यही तक राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा सन्‌ १६३७ मे सघीय कर्मचारियो की 
"राष्ट्रीय सस्था' (विन्ववणाव #ध्तदाबाणा..रण एलत॑धाओ वाए०४९८७) के श्रध्यक्ष 
को लिखे गये एक पत्र मे दिया गया था । 


“मेरा यह विश्वास है शौर मैं विशेष रूप से उस पर जोर देना चाहता हूँ कि 
सरकारी कर्मचारियों के किसी भी सगठन के कार्यो मे ध्वसात्मक युवितयों का कोई 
स्थान नही है। सघीय सेवा के अन्तर्गत जो कर्मचारी कार्य करते है उन पर सम्पूर्ण 
« जनता की सेवा करने का दायित्व (09!8470॥) होता है और जनता के हितो एव 
कल्याण की देख-रेख के लिए यह झ्रावश्यक है कि सरकारी क्रियाओ्रो के सचालन मे 
व्यवस्था (066॥655) तथा निरन्तरता (0०गग्रण्णा9) बनी रहे । उनका यह 
दायित्व सर्वोपरि है । चूकि उनकी सेवाये सरकार की कार्य-पद्धति से सम्बन्धित होती 
हैं श्रत सरकारी कर्मचारियों द्वारा हडताल करने का स्पष्टत यही अर्थ होता है कि 
वे सरकार की क्रियाओं को उस समय तक रोकना या उनमे बाधा डालना चाहते हैं 
जब तक कि उनकी मार्गे पूरी न हो जाये । ऐसी कार्यवाही, जिसमे कि वे ही व्यक्ति 
सरकार को शक्तिहीन करने की सोचते है जोकि उसकी सहायता तथा समर्थन करने 
की शपथ ले छुके है, पूर्णात श्रविचारणीय एवं असहनीय है | श्रत 'सघीय कर्मचारियों 
की राष्ट्रीय सस्था” के सविधान मे मैंने इस उपबन्ध (70श0०॥) को बडे सनन्‍्तोष के 
साथ देखा है कि “किन्ही भी परिस्थितियों मे यह सस्था सयुवत राज्य की सरकार के 
विरुद्ध हडताल नही करेगी और न उनका समर्थन ही करेगी ।” 


यह कहा जा सकता है कि प्रतिबन्ध लगा कर हडतालो को समाप्त नही किया 
रा सकता । हडताल देश मे प्रचलित सामाजिक एवं आ्राथिक दक्षाओ पर निर्भर होती 
5 | हडताल का सहारा यूही अचानक ले लिया जाता हो, ऐसी बात नही है 5 मी कम अि 3, 208 व द:044 07946: 0९5 कक 8 यह 
वलटन+लल सपना नम कलनन राय कल मल न ली 


| अब भारत मे, सरकारी कर्मचारियो का हडताल से भाग लेना अवैध 
(7]089) घोषित कर दिया गया है । 
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तो कमंचारियों की सामाजिक स्थिति तथा आर्थिक दशाओ पर निर्भर होती है। 
सिविल सेवा में नौकरी की दशायें जितनी श्रधिक खराब होगी, इन सगठनो की सख्या 
भी उतनी ही भ्रधिक होगी तथा उतनी ही अ्रधिक कठोरता उनके व्यवहार में होगी। 


फिर, यदि कर्मचारियों को उनकी व्यवस्थाओं की सुनवाई के लिए श्रन्य स्वै- 
धानिक अवसर प्रदान किये जाये तो हडताले होगी ही नहीं | सरकारी कर्मचारियों 
को यह श्रधिकार प्राप्त होना चाहिये कि वे उच्च पदाधिकारियों के समक्ष अपनी 
व्यथायें (5770ए870८४) रख सके । सरकार के साथ विवाद की स्थिति मे पचनिरणुय 
(%700200 ) की व्यवस्था होनी चाहिये । यदि कर्मचारियो को इस बात का पूर्ण 
अवसर प्रदान किया जाये कि वे अपने विचारों का प्रतिनिधित्व कर सकें, श्रौर यदि 
वे इस विपय मे आइवस्त रहे कि उनकी बातें समूचित रूप से सुनी जायेंगी तो 
हडतालें लोकप्रिय नही होगी । 

प्रो० हरमन फिनर ने हडताल के मसले का सपेक्षीकरण तीन भ्रस्तावो के रूप 
में किया है। उनका कहना है-- 

(१) “यदि राज्य श्रपनी विधियों एवं परम्पराओं के द्वारा सिविल सेवको को 
कुछ लाभ प्रदान करने के काये मे स्वय को लगाये रखता है, तो एक न्यायपूर्ण सौदे 
के रूप मे वह उनसे इस समवर्ती ((!077000070778) गारन्टी की भी माग कर सकता 
है कि उनकी ओर से, कम से कम, हडताल की असुविधा उसके सन्मुख उत्पन्न न की 
जाए । 

(२) अपनी सेवाओं के सत्तत सचालन मे राज्य (8486) जिन हितो (्रॉशि- 
८४४5) को अपने सन्मुख रखता है वे श्रत्यावश्यक तथा जीवन-मरण की प्रकृति के होते 
हैं और उनके सम्पादन में कोई अवरोध नही पड़ना चाहिए अन्यथा उसको भारी 
विपत्ति का सामना करना पड सकता है । 

(३) यदि सिविल-सेवको द्वारा अपनी मार्मे (0०779) प्रस्तुत करने के 
लिए ऐसे अनेक सवैधानिक मार्गों की व्यवस्था की जाये कि जिनके द्वारा उनकी मागो 
पर विचार किया जा सके, और यदि वे न्‍्यायोचित हो तो सन्तुष्ठ की जा सकें, तो 
यह आवश्यक है कि सरकार को झुकने के लिए बाध्य करने वाले एक साधन के रूप 
मे हडताल का उपयोग निश्चय ही नहीं किया जाना चाहिए ॥7? 
भारत मे कर्मचारियो के संघ 
(तराफ्रो०ए९९१५ &५50९2०५॥0॥ ए वा0त79) 

भारत मे सरकारी कमेचारी अपने निजी सघ बना सकते है परन्तु वे सरकार 
द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहियें । जहाँ तक हडतालो का सम्बन्ध है, यदि कर्मचारी 
हडताल का आश्रय लेते हैं तो उन्हे सरकार द्वारा की जाने वाली श्रनुशासनात्मक 
कार्यवाही का सामना करना पडता है । 





] घलापवा नाल, 77९०३ दावे सबटवा०९ तर ै42'ंशा (०एशपरशादा, [2 897: 
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अ्रव हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि सगठन अथवा सघ बनाने तथा सेवा 
की शर्तों से सम्बन्धित मामलो के बारे मे प्रदर्शनो व हटतालो वा सहारा लेने के 
कर्मचारियो के भ्रधिकार के सम्बन्ध मे भारत सरकार के नियम (7२०८५) वया हैं । 

केन्द्र सरकार के कर्मचारी, कुछ छोटे-मोटे श्रपवादों को छोडकर, तीन मुख्य 
वर्गों मे बाटे जाते हैं 

(7) अनौद्योगिक (प०-॥व0७४77७) कर्मचारी-वर्ग जिसमे कि डाक व तार 
तथा नागरिक उड़यन विभागों (टाशां 6&शक्षाणा ॥06092707675) मे काम करने 
वाले कर्मचारी और श्रौद्योगिक सस्थानों (70प४779] ९४४०॥४॥रशा०ा8) मे ५०० रू० 
या इससे अधिक वेतन पाने वाले राजपत्रित (682०760) अथवा अन्य कर्मचारी 
सम्मिलित हैं । 

(॥) औद्योगिक कर्मचारी-वर्ग ([7008078] 879), रेलवे के अन्तर्गत झ्राने 
वाले कर्मचारियों को छोडकर , और 

(ग) औद्योगिक तथा अनौद्योगिक रेलवे कर्मचारी-वर्ग । 

(१) प्रथम वर्ग () मे जो कमंचारी-वर्ग सम्मिलित है उस पर केन्द्रीय 
असैनिक सेवा (आचार) नियम, १६५४ (एलशाधबे एासा 5छएशटर८  एण्रवपल 
+ण०७ 955) के निम्नलिखित उपवन्ध (770श»0०॥8$ ) लागू होते हैं-- 

४ (अर) कोई भी सरकारी कर्मचारी श्रपनी झर्तों से सम्बन्धित किसी भी 
मामले के वारे में न तो किसी प्रदर्शन मे भाग लेगा अथवा न किसी भी प्रकार की 
हडताल का आश्रय लेगा । 

४ (ब) कोई भी सरकारी कर्ंचारी सरकारी कर्मचारियों के किसी भी ऐसे 
संघ का सदस्य नहीं बनेगा अथवा न उसकी सदस्यता जारी रखेगा--- 

(क) जिसके लिए कि उसके निर्माण से छ माह की श्रवधि के अन्तर्गत, 
निर्धारित नियंगो के अनुसार सरकार से स्वीकृति श्रथवा मान्यता न प्राप्त कर ली 
गई हो, या 

(ख) जिसको, निर्धारित नियमों के श्रनुसार, सरकार द्वारा मान्यत्ता (१९८००९- 
मा क देने से इन्कार कर दिया गया हो श्रथवा जिसकी मान्यता वापिस ले ली 
ग । 

६ कोई भी सरकारी कर्मचारी रेडियो के किसी प्रसारण (ब्राडकास्ट) मे, 
अथवा गुमनाम से या अपने नाम से या अ्रन्य किसी व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी 
लेख मे, अ्रथवा समाचार-पत्र या प्रेस को दिये गए किसी वक्तव्य या पत्र भे, अथवा 
किसी सार्वजनिक वक्‍्तव्य या प्रकाशन मे अपना ऐसा कोई विचार या मत अथवा 
तथ्य प्रकट नही कर सकेगा-- 

() जिससे केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य की किसी प्रचलित ((प्ा7०॥॥) 


अथवा अभिनव ([२९८८॥( ) नीति या कार्यवाही की विपरीत ग्रालोचना करने प्र 
अवसर मिले गे । ् 
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€ कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकार की श्रथवा शअ्रन्य किसी ऐसी सत्ता 
(४पएाा१०7४9) की पूर्व अनुमति लिए बिना जिसे कि सरकार ने अपने उत्तरदायित्व 
पर यह अधिकार प्रदान कर रखा हो, किसी भी प्रकार का चन्दा न तो मागेगा, और 
न स्वीकार करेगा, अभ्रथवा किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए धन एकत्रित करने के 
कार्य से, अन्य किसी रूप में भी, अपने श्रापको सम्बद्ध नही रखेगा । 


१० कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार के अन्तर्गत अपनी सेवा से सम्बन्धित 
किसी मामले के बारे मे अपने हितो की पूति के लिए किसी भी उच्च्च प्राधिकारी पर 
किसी प्रकार का राजनैतिक श्रथवा भ्रन्य बाह्य प्रभाव नही डालेगा अ्रथवा डालने का 
प्रयास नही करेगा । 

(२) द्वितीय वर्ग (0) मे जो कर्मचारी-वर्ग सम्मिलित है (टप्र्थात्‌ श्रौद्योगिक 
कर्मेचारी-वर्ग ) उस पर अ्रभी हाल मे ही की गई व्यवस्था के भ्रनुसार ऊपर उल्लेख 
किये गए उपवन्ध (770शा&07$) तथा केन्द्रीय असैनिक सेवा (आचार) नियम, 
१६५५ के कुछ अन्य उपबन्ध लायू नही होते और नियम ६ (7) भी केवल इस प्रत्तिबन्धा- 
त्मक वाक्य खण्ड (70५750) के साथ लागू होता है कि इस घारा की कोई भी बात 
कर्मचारी द्वारा, श्रमिक सघ (प7०१6८ ए्रा00) के एक पदाधिकारी के रूप मे, ऐसे 
विश्वसनीय एवं यथार्थ विचारों की अभिव्यक्ति (9[97०5870 ०7 शा८एछ8) पर लागू 
न होगी जोकि उन कर्मचारियों की सेवा की शर्तों मे सुधार करने अथवा उन्हे सुरक्षित 
बनाने के उद्देश्य से प्रकट किये गए हो जो उस श्रमिक सघ के सदस्य हो । 

(३) तृतीय वर्ग (॥) के कर्मचारी-वर्ग (श्रर्थात्‌ रेलवे कर्मचारी-वर्ग) का 
नियमन 'रेलवे सेवा (श्राचार) नियम १६५६ (रेथाज़8/ $८ए०० (टणातएा८) 
[२४८४ !956) के द्वारा किया जाता है, जिसमे उपबन्ध ४ (झ) तथा ४ (ब) के 
समवर्ती ((०77०४७००४०४) उपबन्ध तो नही हैं, परन्तु “केन्द्रीय असेनिक सेवा 

(आचार) नियम, १९५४५ के नियम ६ (), तथा १७ के समवर्ती उपबन्ध हैं । इस 
प्रकार स्थिति यह है कि रेलवे कम्मचारी-वर्ग जहाँ भ्रमान्यता प्राप्त सघो की सदस्यता 
तथा प्रदर्शनो एवं हडतालो का श्राश्रय लेने के मामलो मे श्रौद्योगिक कर्मचारी-वर्ग 
(76ए४ग्राशं ४४75) जैसी ही स्थिति मे है वहाँ श्रमिक सघो की कार्यवाहियो के 
सम्बन्ध मे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उस पर श्रभी भी कुछ प्रतिबन्ध लगे हैं ; 
किन्तु रेलवे से बाहर के श्रौद्योगिक कर्मचारी-वर्ग पर से ये प्रतिबन्ध हटा लिये गये 
हैं! 
ह (४) सरकार द्वारा श्रमिक सघो तथा सेवा सघो (8४70७ 8550०2075) 
की मान्यता (२०८०ट्टापध0०7) के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है अ्रभी एक वर्ष 
पूर्व तक औद्योगिक कर्मचारियों को छोडकर, केन्द्र सरकार के कर्मचारियो के सघो 
की मान्यता का नियमन सन्‌ १६३७ में जारी किये गए कार्यंपालक श्रनुदेगों (£५6८ए- 
धए& 75000005 ) द्वारा किया जाता था | परन्तु श्रव इनका स्थान गत वर्ष मार्च 
में जारी किए गये “केन्द्रीय सिविल-सेवा' (सेवा-सघो की मान्यता) के नियम, १६५६, 
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ने (जिनका निर्माण कि सविधान की धारा ३०६९ तथा धारा १४८ के खण्ड ५ के 
अन्तगत किया गया है) ले लिया है। इन नवीन नियमों के उपबन्धों तथा १६३७ के 
अनुदेशो मे, सारभूत दृष्टि से, कोई शअन्तर नहीं है यथा सघो की मान्यता अब भी 
निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति पर निर्भर होती है 

(क) यह कि ऐसे किसी भी व्यक्ति का सम्बन्ध कर्मचारी सघ के कार्यों से 
नही होगा जोकि सरकारी नही है , 

(ख) सघ को कार्यकारिणी समिति की नियुक्ति केवल सदस्यों में से की 
जायेगी , 

(ग) संघ पृथक्‌-पृथक्‌ कर्ंचारियों के पक्ष का समर्थन नही करेगा , और 

(घ) सघ किसी भी राजनैतिक कोप की स्थापना नही करेगा अथवा स्वय 
किसी भी राजनेतिक दल या राजनीतिज्ञ के विचारो के प्रचाराथें घन नही देगा । 


कर्मचारियों (मुख्यतः झौद्योगिक कर्मचारी-बर्ग) के सघो की मान्यता का 
नियमन श्रम मन्त्रालय (५पा809 ० 4,80007) द्वारा बनाये गए कुछ नियमो के 
द्वारा (जिनका निर्माण सविधि के द्वारा नहीं होता) किया जाता है । इन नियमो में 
यह ज्यवस्था है कि मान्यता का पात्र (ाष्टा0०) बनने के लिए एक सघ [एंग्रा0) 
को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी ही चाहिये-- 


(क) इसकी सदस्यता उन कर्मचारियों तक ही सीमित रहनी चाहिए जो एक 
से ही उद्योग श्रथवा ऐसे उद्योगो मे काम करते हो जो कि परस्पर घनिष्ठ रूप से 
सम्बन्धित अ्रथवा सम्बद्ध हो , 


(ख) इसे उस उद्योग अथवा उद्योगो मे काम करने वाले सभी कर्मचारियों का 
प्रतिनिधित्व करना चाहिए , 


(ग) इसके नियमो मे यह्‌ व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि यह भाग (ख) में 
उल्लिखित कममंचारियो के किसी भी वर्ग को सदस्यता से वचित कर सके हु 
(घ) सघ (एऐएग्राण्र) के सविघान के नियमो मे हडतालो की घोषणा करने 


हि से सम्बन्धित समुचित उपबन्ध (?0०शाध्व०) सम्मिलित किया जाना 
चाहिए , 


(ड) नियमों में यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि सघ की कार्यकारिणी 
समिति (9#७०एाए७ ००66०) की बेठक का श्रायोजन छ माह मे कम से कम 
एक बार अवश्य हो , और 

(च) भारतीय श्रमिक सघ अधिनियम, १६२६ ([)9989 7५806 एफाण्ा३ 
3० 926) के अच्तगेत इसका पजीकरण (२०880 207) श्रवश्य होना चाहिए। 

कर्मचारी सघो को मान्यता प्रदान करना या न करना सरकार के विवेक 
(080७०) पर निर्भर होता है। वेतन आयोग (7९०७ (:०7्राग्रा5॥0०॥) ने 
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कर्मचारी सघो (2790%९९5 /5500०80078) के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफा- 
रिशें कौ-- 

(१) असान्यता प्राप्त सध की सदस्यता को अनुशासनिक अपराध (05- 
णएप्राभाए ००८) नहीं माना जाना चाहिए | परन्तु यदि वह सघ ऐसी कार्ये- 
वाहियो मे भाग लेता है, जिनका आश्रय यदि पृथक्‌ सरकारी कमेंचारियो द्वारा लिया 
जाता और उसे आचार-नियमो ((णात॑ंप्र० एणी०5) के किसी उपबन्ध का उल्लघन 
माना जाता, तो अनुशासनात्मक कार्यवाही के आधार पर उन सम्बन्धित सरकारी 
कर्मंचारियो से उसकी सदस्यता छोडने की माग की जा सकती है ।7 


(२) कर्मचारी सघो की मान्यता के नियमो के निर्माणा तथा मान्यता प्रदान 
करने का कार्य उदार भावना से किया जाना चाहिये ।£ 

(३) सरकारी कर्मचारियों को हडतालो का श्राश्रय नही लेना चाहिए श्रथवा 
न हडताल करने की घमकी ही देनी चाहिए , परन्तु कानून मे सशोधन किए विना ही 
यह परिवर्तन अवश्य होना चाहिए कि कर्मचारी स्वय ही हडतालों एव प्रदर्शनो के 
प्रयोग का परित्याग कर दें, और सरकार को भी यह परिपाटी ((णाए०7॥7०7) 
डालनी चाहिए कि कुछ महत्वपूर्ण मामलो से सम्बन्धित ऐसे किसी भी विवाद 
(7)7590०) को, जिसको बातचीत के द्वारा न सुलभाया जा सके, पच-निर्णय 
(/यआ79007) के सुपुर्दे कर दिया जाए ।3 

(४) श्रमिक सघो की क्रियाओ के लिए समुचित सुविधाओं की व्यवस्था की 
जानी चाहिए ॥ 

वेतन आयोग इस निष्कर्ष पर भी पहुँचा कि यदि सरकार द्वारा विवादों के 
निपटारे के लिए श्रन्य किसी उपयुक्त मशीनरी की व्यवस्था की जाए तो हडतालो 
की सम्भावना को समाप्त किया जा सकता है । आयोग ने ठीक ही कहा कि “वर्तमान 
परिस्थितियों मे, यदि इस प्रस्ताव का--कि सरकारी कर्मचारियो को हडताल का 
परित्याग कर देना चाहिए--न्यायोचित आधार प्राप्त करना है श्रौर उस प्रस्ताव पर 
करमंचारियो की तकंपूर्ण स्वीकृत्ति प्राप्त करनी है, तो उनसे सुलह की बातचीत 
(२८४०१०४०॥) के लिए, उनकी व्यवस्थाओ्रों को दूर करने के लिए तथा विवादो के 
निपटारे के लिए एक उपयुक्त मशीनरी की स्थापना की जानी चाहिए , साथ ही, 
पचनिर्णाय की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे कि पारिश्रमिक [रिशाशप्रा्ा॥ा0॥) 
अथवा सेवा की अन्य किसी ऐसी विशिष्ट महत्वपूर्ण शर्तें->-जैसे कि श्रवकाश व काम 
के घण्टो आदि--कें विषय मे यदि कोई मतभेद हो और उसे सुलकाया न जा सका 
हो तो उसके लिए पचनिरंय का आश्चय लिया जा सके | और केवल ऐसा होने पर ही 

] (छाव एकाग्टा3ए 3], दागएपघ्टा जा, 

2 7छाव 9227927959॥, 43 


3 उष्चाठ ?9ा9827379॥5, 6-7 
+ छिव ए573273590, 38 
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यह कहा जाएगा कि सरकार अपने कमेचारियो के प्रति अपने उस दायित्व 
(09॥8०४०॥) को पूरा कर रही है जिसकी आशा कर्मचारी तब करते हैं जबकि 
उनसे काम रोक देने के उनके अधिकार को छोड देने की माग की जाती हैं। यदि 
लोक-हित की दृष्टि से सरकारी कर्मचारियो से उस अस्त्र का प्रयोग न करने की 
माग की जाती है जोकि गैर-सरकारी कर्मचारियों के हाथो मे उचित पारिश्रमिक 
तथा नौकरी की सतोषजनक द्ातें प्राप्त करने का एक प्रभावशाली साधन सिद्ध होता 
है, तो उचित तथा न्यायसगत स्थिति केवल यही हो सकती है कि सरकारी 
कमंचारियो को न्यायपूर्ण व्यवहार प्राप्त करने की एक वैकल्पिक व्यवस्था की सुविधा 
प्रदाव की जाए। यदि लोक सेवा से हडतालो तथा प्रदर्शनो का उन्मूलन किया जा 
सके और व्यवस्थित प्रक्रियाओं हारा लोक-सेवकों को न्यायोचित व्यवहार का 
आइवासन दिया जा सके, तो कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिए एक यथेष्ट 
मशीनरी की रचना करना, जिसमे कि अनिवाय पचनिर्णेय भी सम्मिलित हो 
अयुक्तिसगत नही होगा ।”? 


सुलह की बातचीत तथा विवादो के निपटारे का साधन 
ह्विंव्ले परिषदें 


(जात्रात९रए (०एाटो$) 


हमने देखा कि सरकारी कर्मचारियों की सेवा की छार्तों से सम्बन्धित विवादों 
के निपटारे तथा सुलह की बातचीत के लिए एक मणीनरी अ्रथवा निकाय (8005) 
की स्थापना का कितना अधिक महत्व है। इस प्रसंग में यहाँ ब्रिटिश छह्विटले परिपदो, 
जो कि सरकारी कर्मचारियों के विवादों का निपठारा तथा सुलह की बातचीत करती 
है, की कार्य-प्रणाली का अध्ययन करना उचित ही होगा । 
झारम्भ (0॥7श॥ग) - 


सन्‌ १६९१६ मे ब्रिटिश सरकार ने गैर-सरकारी उद्योगो में श्रमिको तथा 
मालिको के बीच सम्बन्धो मे एक स्थायी सुतार लाने के हेतु सुझाव देने के लिए, 
पति सत्य 3 स्ष॒ श्रातर०४ / 7? (बाद में लोक-सदन के स्पीकर) की श्रध्यक्षता 
मे एक समिति ((०णणरा/७०) की स्थापना की । इस समिति ने ऐसी परिषदो 
((०एाटा।$) के गठन की सिफारिश की कि जिसमे विवादों का निपटारा करने के 
लिए कमेचारियों तथा मालिको, दोनो के ही प्रतिनिधि हो । सिविल-सेवा के कर्म- 
चारी-सघो ने, विशेषकर पोस्ट आफिस के, ह्िटले प्रतिवेदन के प्रति बडा उत्साह 
प्रकट किया और यह माग की कि सयुकत परामर्श तथा विचार-विमझ के इस 
सिद्धान्त को सिविल-सेवको पर भी लाग्रू किया जाए। उन्होने सेवा-सम्बन्धी सभी 
मामलो के सम्बन्ध मे राजकोष (प7०४४७५४) के साथ प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करने 
की इच्छा प्रकट की । सिविल-सेवको ने पूर्णंत छ्विट्ले परिपदो की स्थापना की मागग 

] 7974, 99 54-52 
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की । सरकार ने ८ अ्रप्रेल १६९१९ को यह माग स्वीकार कर ली | श्रर्थ महामात्य 
((कथ्ाव्थाठ रण 6 7#णाव्वुण्आ) ने सिविल-सेवा में ह्विठले परिषदो के लिए 
एक सशोधित सविधान बनाने के लिए एक समिति की नियुक्ति कीं। राजकोप के 
97 (४।००॥ रिथ75$8ए५ इस समिति के श्रष्यक्ष थे और ५७. 0 प्र हापक्ला 
छणाणागड़ उपाध्यक्ष । इस समिति ने सन्‌ १९६१६ में सिविल-सेवा मे छ्विठले परिषदो 
के सम्बन्ध में श्रपना प्रतिवेदन (॥२८००१५) प्रस्तुत किया । तभी से ब्रिटेन के सरकारी 
विभागों में हछ्विटले परिषदो की स्थापना चली आ रही है। ह्विंटले परिषदो की 
स्थापना के विषय मे लिखते हुए ए/॥॥7० ने कहा कि “बतंमान पीढी मे ब्रिटिश 
सिविल-सेवा मे जो सबसे श्रधिक महत्वपूर्णा परिवतंन हुआ है वह सम्भवत ह्विंटले 
परिषदो की स्थापना ही है। इन निकायो (80965) में सरकारी पक्ष तथा कर्म- 
चारी पक्ष के प्रतिनिधि समान सख्या मे होते हैं तथा ये निकाय अनेक विवादास्पद 
समस्याओं के समाधान तथा सुलह की बातचीत के लिए कर्मचारियों के विचारों तथा 
उनकी आलोचनाञो को प्रस्तुत करने वाले बडे मृल्यवान अभिकरण (88०॥०५) 
सिद्ध हुए हैं ।!7 
हछ्विदले परिषदो के उ््द इय तथा कार्य 
(07]९९४७५ ॥0 ण्ालाणा5 ण ५ग्रा7टए 0०णाटाो]5) 

प्रभासकीय विभागों के लिए सयुक्त ह्विटले समितियों की व्यवस्था की 
स्थापना के प्रमुख उद्देश्य ये हैं सिविल-सेवा से सम्बन्धित मामलो के विषय मे सेवा- 
योजक (77्रा0॥09०) के रूप में राज्य तथा सिविल-सेवको के बीच अ्रधिकाधिक 
सहयोग स्थापित करना ताकि लोक-सेवा मे कुशलता लाई जा सके और कर्मचारियों 
के हितो की रक्षा भी की जा सके, कर्मचारियो की शिकायतो को निबटाने के लिए 
एक यन्त्र की व्यवस्था करना तथा सिविल-सेवा के विभिन्न अ्रगो के प्रतिनिधियों के 
अनुभवों तथा भिन्न-भिन्न विचारों को एक स्थान पर जुटाना । 

ह्विटले परिषदों का सम्बन्ध केवल ७०० पौंड वाषिक तक वेतन पाने वाले 
अ्नौद्योगिक ()ँ०॥-॥005779/) कर्मचारियों की समस्याओं से है। ह्िटले परिषदों ” 
के कार्य निम्न प्रकार है -- 

(१) कर्मेचारी-वर्ग के विचारों तथा अनुभवों का उपयोग करने के लिए 
सर्वोत्तम उपायो की व्यवस्था करना । 

(२) ऐसे उपायो की व्यवस्था करना कि जिनके द्वारा कर्मचारी-वर्ग अपनी 
सेवा की थर्तो के निर्धारण तथा निरीक्षण मे अधिक भाग ले सक॑ तथा उत्तरदायी 
बनाये जा सर्के । 





नलज» जला 


] [. 9 भ्रधाट, 77८ दाजां उसलट व ॥र मेब्वेशा। डिवां?.. 68 रगॉव्लाएआ 
पए300ए0॥८॥5, 97 23 





कर्मचारियों के संगठन अथवा संघ ४४३ 


(३) सेवा की शर्तों, जैसे कि भर्ती, काम के घण्टे, पदोन्नति, अनुशासन 
पदावधि, पारिश्रमिक तथा भ्रतिवयस्क्रता की आयु (886 ० 5एएशशथ्यपक्रा।0) 
आदि, का तियमन करने वाले सामान्य सिद्धान्तो का निर्धारण । 

राष्ट्रीय परिषद (]४।०ा/ (0०एगणा) में, पदोन्नति के सम्बन्ध में होने 
वाला विचार-विमश विषय के सामान्य पहलुओं तथा उन सिद्धान्तो तक ही सीमित 
रहेगा जिन पर कि पदोन्नतियाँ (?7०7०700$) सामान्य रूप से निर्भर रहनी 
चाहिए । किसी भी परिस्थिति मे व्यक्तिगत मामलो पर विचार नही किया जायेगा। 

इसी प्रकार, राष्ट्रीय परिषद्‌ को यह छूट रहेगी कि वह अनुशासनात्मक 
कार्यवाही से सम्बन्धित सामान्य सिद्धान्तों पर विचार-विमर्श कर सके, परन्तु वेयक्तिक 
मामलो के सम्बन्ध में कोई विचार-विनिमय अथवा वाद-विवाद नहीं होगा | 

(४) सिविल-सेवको की अगामी शिक्षा (#श €१ए९८थ7०॥) को 


प्रोत्साहन देता तथा उनको उच्चतर प्रशासन तथा सगठन का प्रशिक्षण (गर7/शग78) 
देना । ह 


(५) कार्यालय की यन्त्र-र्चना तथा सगठन में सुधार करता ओर इस विषय 


पर कर्मचारी-वर्ग द्वारा दिये जाने वाले सुझावों पर पूर्ण रूप मे विचार करने के 
अवसरो की व्यवस्था करना । 


(६) सिविल-सेवको की नौकरी से सम्बन्धित प्रस्तावित विधि निर्माण पर 
सुझाव देना । 
छ्विटले परिषदो का संगठन 
((0एश्चा29007 0० एफ6०ए (0०ण्राथोडई) 

ह्विब्ले परिषदों के सगठन मे--- 

(१) एक राष्ट्रीय परिषद्‌ (४ 'प&ताणावथ (7०णाण), 

(२) विभागीय परिषदें (06एथापाशध्यतव (!0०णाला5) तथा 

(३) जिला या क्षेत्रीय समितियाँ ()8070. णा रिव्टाणाशं (079777669) 
सम्मिलित होती हैं । 
(१) राष्ट्रीय परिषद 

(रिक्षाणाएं (१0णा०)) 

राष्ट्रीय परिषद्‌ मे ५४ सदस्य होते हैं। इनमे से आधे सरकारी पक्ष के 
होते हैं ओर उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा सिविल-सेवको श्रथवा अन्य उच्च 
अधिकारियों मे से की जाती है जिसमे राजकोष (]7०88079) तथा श्रम मन्च्रालय 
(थाप्राई79 ०६ 7.800०) का कम से कम एक-एक प्रतिनिधि अवर्य होता है। 
परिषद्‌ के शेप आधे सदस्य कर्मंचारी-पक्ष के होते हैं जिनकी निश्ुक्ति वितरण की 
एक निश्चित योजना के अनुसार कर्मचारी-सघो द्वारा की जाती है । ह्विटले परिषदो 
के सविधान मे कहा गया है कि “राष्ट्रीय परिषद्‌ के क्षेत्र में ऐसे सभी विषय 
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सम्मिलित होगे जोकि कर्मेचारी-वर्ग की सेवा की दार्तों को प्रभावित करें ।” राष्ट्रीय 
परिषद्‌ स्थायी समितियों (डक्लाताड ०००७७), विशिष्ट समितियों (896०४ 
००८८5) तथा पदक्तम समितियों (57906 ०००7॥76८5) की नियुक्ति कर 
सकती है भ्रौर इस प्रकार नियुक्ति की गई किसी भी समिति को विशिष्ट शक्तियों का 
हस्तान्तरण अथवा प्रत्यायोजन (70००४०४०॥) कर सकती है। 


(२) विभागीय परिषद 

(9शाश्राएशात्रो (णएा्ाली$) * 

राष्ट्रीय परिषद्‌ का सम्बन्ध उन विषयो मे नहीं होता जो कि शुद्ध रूप से 
विभागीय (?णढाए १6७भ४ा०॥) होते हैं। विभागीय मामलो के लिए विभागीय 
ह्विटले परिषदें होती हैं जिनकी नियुक्तिया स्वतन्त्र रूप से की जाती हैं और राष्ट्रीय 
परिषद्‌ के समान ही इनमे सरकारी पक्ष तथा कमंचारी पक्ष के श्राधे-आधघे प्रतिनिधि 
होते हैं। सामान्य नियम के रूप मे, प्रत्येक विभाग मे एक विभागीय परिषद्‌ की 
स्थापना की जाती है परन्तु बडे विभागों मे एक से अधिक विभागीय परिषदें भी हो 
सकती हैं। इन परिषदों की सदस्य सख्या कम होती है । विभागीय परिषद्‌ के 
सरकारी पक्ष के सदस्यो की नियुक्ति मन्त्री या स्थायी विभागाध्यक्ष द्वारा की जाती 
है । कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों का चुनाव उन सघो (45502०4075) अथवा 
सघ समूहों द्वारा किया जाता है जिनके सदस्य उस विशिष्ट विभाग मे काम करने 
वाले कर्मचारी होते है । विभागीय परिषदो के कार्य तथा उद्देश्य, जहाँ तक कि वें 
सम्बन्धित विभाग में ही विशेष रूप से लागू होते हो, लगभग वही होते हैं जोकि 
राष्ट्रीय परिषद्‌ के होते हैं । विभागीय परिषदें ऐसी किसी पदोन्नति पर भी वादविवाद॑ 
कर सकती हैं जिसके सम्बन्ध मे कि कुर्मेचारी-पक्ष की श्रोर से यह आवेदन किया गया 
हो कि इसमे पदोन्नति के उन सिद्धान्तो का उललघन किया है जोकि राष्ट्रीय परिषद्‌ 
द्वारा अथवा उसकी अनुमति से स्वीकार किये गये थे । विभागीय परिषदें ऐसे मामलो 
की रिपोर्ट राष्ट्रीय परिषद को कर सकती हैं जोकि एक से अधिक विभागो की परिधि 
में आते हो । इस व्यवस्था के अतिरिक्त, राष्ट्रीय तथा विभागीय परिषदो के बीच 
अपील का और कोई सूत्र ([.776) नही है। राष्ट्रीय तथा विभागीय परिषदो के बीच 
कोई पद-सोपानीय सम्बन्ध (प्ाष्मभ्मत्ताएश ००॥॥7०८४ण) नही है| तथापि, राष्ट्रीय 
परिषद्‌ को सभी विभागीय परिपदो के सविधान स्वीकार करने ही पडते हैं और 
राष्ट्रीय परिषद्‌ को ऐसे विभागीय विकासो से परिचित रखा जाता है जो राष्ट्रीय 
करारो (पि४०॥4] 4९87८6९४आा5) की दृष्टि से असगत प्रतीत होते हो । 


(३) जिला श्रथवा क्षेत्रीय समितियां 
(छा5ष्रवाएं एा एिल््टाणाववों (णाप्रा(८९९५) 

ये जिला अथवा क्षेत्रीय समितिया देश भर में फैले हुए कर्मचारी-वर्ग की 
शुद्धत स्थानीय ममस्थाओं को सुलमाती है । इसका निर्माण उसी सिद्धास्त के अनुसार 
क्या जाता है जिस पर कि विभागीय परिपदो का किया जाता है। 
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छ्विटले परिषदो की सत्ता की सीमायें 
(आग्राध्रा0णा5$ 0 धी€ 80ए0त0णाए ० ॥6 शशाएलर (एणणाटा5) 

प्रदन यह है कि ह्लिटले परिपदो को क्‍या सत्ता प्राप्त है ? छ्विटले परिषदों 
के सत्रिधान (0णाइधएंणा) में यह्‌ दिया हुआ है कि “परिपद्‌ द्वारा जो भी निर्राय 
किये जायेंगे वे दोनों पक्षो की सहमति से ही किए जायेंगे, उन पर सभापति ((कशा- 
एा४३) और उप-सभापति के हस्ताक्षर होगे, उन निर्णयो की सूचना मन्त्रि-परिपद्‌ 
(2४७7७) को दी जायेगी और तव उनको कार्यान्वित किया जायेगा ।” विभागीय 
हिंटले परिपदो के निरंयों ([0८0$7075) की सूचना विभागाध्यक्ष (९80 ० [72 
70७09श7॥7८॥) को दे दी जायेगी और तब वे कार्यान्वित होगे , क्या इसका अर्थ यह 
है कि मन्त्रि-परिपद्‌ छ्विट्ले परिषदों के निर्णयो को मानने को वाघ्य है? यह हा 
सकता है कि ह्लिटले परिप्रदो के निर्णाय मन्त्रि-परिषद्‌ की नीति के विरुद्ध हो , यदि 
ऐसा हुआ तो मन्त्रि-परिषद्‌ के उत्तरदायित्व का क्‍या होगा ? इस स्थिति का स्पाटी- 
करण सन्‌ १९१६ में किया गया था । दोनो पक्षों के बीच एक समझौता है जिसका 
स्पष्टीकरण इस प्रकार है “ह्विटले परिपदो की स्थापना से सरकार ससद (व्व- 
|्णाथा) के प्रति अपने किसी भी उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकती, और 
मन्त्रियों (१४॥057०75) तथा उनकी सामान्य अथवा विशिष्ट सत्ता के अन्तर्गत कार्य 
करने वाले विभागाब्यक्षो को प्रत्येक स्थिति में निज्चच ही ऐसी कार्यवाहियाँ करती 
चाहियें जोकि लोक-हित की दृष्टि से आवश्यक हो। यह स्थिति ससदीय सरकार 
तथा मन्त्रीय उत्तरदायित्व से सवंघानिक नसिद्धान्तों मे अन्तनिद्ठित है और मन्त्री न तो 
इसका परित्याग कर सकते है अथवा न इससे वच सकते है । 


इस सर्वेबानिक सिद्धान्त (0णाह्राएंतधणावां छतगरण0०) से यह स्पष्ट है कि 
जहाँ तक सिविल-सेवा का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा ह्विटले प्रणाली की स्वीकृति में 
उसकी यह इच्छा अवध्य निहित है कि छ्विटले कार्यविधि (एशरा॥०४ एछा००९०४ा९) 
का पूर्णतया सम्भव उपयोग न किया जाए, परन्तु लोकहित की ह्टि से अपने उत्तर- 
दायित्वों का निर्वाह करने में तथा अपनी सत्ता के क्रियान्वय मे उसने अपनी कार्य 
करने की स्वाधीनता का परित्याग नही किया है और न वह ऐसा कर ही सकती है ।” 


इस प्रकार, सिविल अथवा असेैतिक सेवा से सम्बन्धित मामलो पर ससद की 
सर्वोच्चता तथा सरकार का तियन्त्ररा यथापूर्वे वर्तमान है । फिर एक वात यह है कि 
जव तक मन्‍्त्री सरकारी पक्ष को सममौते (4 ए्ाथ्थाथा) से सहमति प्रकट करने 
का अधिकार न दें तव तक परियद्‌ किसी भी समझौते श्रथवा निर्णय पर नहीं पहुंच 
मकती हैं ॥ शिए ॥00ए0टी955 लणाशाणा ने ममझभौतो से सम्बन्बित वर्तमान स्थिति 
को सक्षेप भे इस प्रकार व्यक्त किया है कि “सरकारी पक्ष अविभाज्य (गरवाशशा06०) 
होता है। सिविल सेवा मे सम्पूर्ण छ्िटले पद्धति की यह एक मूलभूत वात है। इस 
पड़ति के प्रणेताओ ने इसे अपूर्ण रूप मे ही समझा. । समभौते स्वय सम्पन्न नहीं 
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होते, बल्कि होने से पूर्व मन्त्रियो द्वारा उनके लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है! 
बात यह है कि ह्विटले-परिषदें किसी सममौते श्रथवा निर्णय पर तव तक नही पहुँच 
सकती जब तक कि सरकारी पंक्ष उससे सहमत न हो जाए और सरकारी पक्ष किसी 
भी मामले पर तव तक सहमत न होगा जब तक कि उसको मन्त्रियो से विशिष्ट सत्ता 
अथवा अ्रधिकार न प्राप्त हो जाए । 


ह्विट्ले परिषदों के णोग का सुल्यांकन 
(एफ्ब्राप्श्नाणा ० पा6 एं०ण९ ० ए४प्ञत6९ए ए०च्राथा$) 

यदि छ्िटले परिषदों से सरकार की शक्तियो तथा उसकी प्रद्मासकीय सत्ता 
मे कोई कमी नही होती है तो प्रश्त॒ यह पैदा होता है कि कर्मचारी-वर्ग के लिए इन 
परिषदों की उपयोगिता क्‍या है ? ह्विठले परिषदों की सबसे पहली उपयोगिता यह 
है कि ये सेवा-योजक (आ79]09०- तथा कर्मचारियों (॥77]09०८७) के लिए सामू- 
हिक रूप से मिलने के लिए एक ऐसे स्थल की व्यवस्था करती हैं जहाँ कि दोनो पक्ष 
एक साथ मिलकर वैठते हैं तथा कर्मचारी-वर्ग को प्रभावित करने वाले मामलों पर 
वाद-विवाद तथा विचार-विनिमय करते हैं। सरकारी पक्ष (सेवा-योजक) को श्रपने 
मत का झौचित्य सिद्ध करना पडता है और उसके विषय मे कर्मंचारियो को सन्तुष्ट 
करना पडता है । इस सन्तुष्टि से सेवा-योजक तथा कर्मचारियों के बीच परस्पर एक 
दूसरे को समभने की अच्छी भावना उत्पन्न होती है। पारस्परिक विचार-विनिमय 
तथा वार्तालाप की इस रीति से अनेक भ्रान्तियाँ तथा मिथ्या घारणायें दूर हो जाती 
हैं। जब पारस्परिक सहमति से कार्यवाहियाँ की जाती हैं तो प्रश्मासन की कार्य-क्षमता 
तथा मनोबल (१४०४४) मे वृद्धि होती है । 


इस व्यवस्था से सरकार अपनी नीतियो के विषय में कर्मचारियों के विचार 
जान सकती है श्रौर उनमे सशोधन, परिवर्तन अ्रथवा श्रावश्यक हेर-फेर कर सकती 
है। था #गगरातात। ने, जिनका कि ब्रिटिश सिविल-सेवा में कार्मिक नीतियो 
(?ए०5०॥॥८ 9०॥०८४) के निर्माण से घनिष्ठ सम्बन्ध है, इस तथ्य पर काफी जोर 
दिया है । उन्होने कहा “विल्कुल स्पष्ट रूप से मैं यह स्वीकार करने को प्रस्तुत हूँ 
कि सेवा-योजक अ्रथवा प्रवन्चक, केवल अ्रपनी अनिपुणा अवस्था के कारण ही, सर्वेदा 
यह नही जान पाते कि सर्वोत्तम स्थिति क्‍या है। अ्रत प्रवन्ध-पक्ष (]४४॥482707 
80०) के लिए यह बात बडे महत्व की है कि सेवा की शर्तों में कोई भी परिवर्तन 
करने से पूर्व वह कर्मचारियों के विचार जानकर उससे लाभ उठाये ॥” 

[ 9०णह४5 सठ्रड्ा।त थे ए क्र ज्रातबत) & 7२009509 (50 ) 7#6 टाशां ४० 
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कर्ंचारियों के सनठन अथवा सघ ४४७ 


छ्विटले परिषदों का सबसे बडा लाभ यह है कि इनके द्वारा कर्मचारी-वर्ग 
तथा प्रवन्ध-वर्ग के बीच ऐक्य एवं सहकारितापूर्ण सम्बन्धो का विकास हुआ्ना है ।? 


कर्मचारी सघ अब काफी उत्तरदायी हो गये हैं। उन्होने प्रतिप्ठा भी प्राप्त 
की है । उघर सरकारी पक्ष मे अपनी आलोचनायें सुनने की क्षमता का विकास हुआा 
है । इस प्रकार ह्विटले परिषदों के कारण, सरकारी कर्मचारी इस योग्य हो गये हैं 
कि वे वेतन, सेवा की जर्तों ग्रथवा पदोन्नतियों आदि से सम्वन्धित अपनी मागों को 
हडताल अथवा श्रत्य किसी अस्वधानिक उपाय का आश्रय लिये विना ही पूर्ण करा 
सकें । छ्विटले परिषदें अतिवयस्कता (807०770४0०॥) , काम के घण्टो, छुट्टियों, 
नौकरी से हटाये जाने, यात्रा-व्यय, पदोन्नति के समय होने वाली वेतन-वृद्धियो, भर्ती 
(2००७पघा०॥९०॥) तथा पदोन्नति के सिद्धान्तो से सम्बन्धित विषयो पर वादविब्राद 
करती हैं, वे कर्मंचारी-वर्ग से सम्वन्धित सरकारी नीति के विषयो पर बाद-विवाद 
ग्रथवा विचार-विनिमय नही करती । छ्विंटले परिषदो ने “शान्ति बनाये रखने मे 
तथा कर्मंचारियो को अपने कार्य के वारे मे प्रसन्न रखने मे” बडी सहायता 
पहुँचाई है । 

यह एक सावेलौकिक तथ्य है कि छ्विटले परिपदो ने प्रवर तथा अवर अथवा 
उच्च तथा अश्रधीनस्थ कर्मचारियों (579श0705 थ्वा्त 90077865) के बीच सदू- 
भावना एवं मचुर सम्बन्ध स्थापित किया है । 


यह वात तो निश्चित है कि छ्विटले परिषदों की सफलता सरकारी तथा 
कर्मचारी पक्ष के सहयोगपूर्ण रूख पर निर्भर होगी । भिन्‍न-भिन्‍न विभागों मे ह्विटले 
परिषदों को जो सफलतायें प्राप्त हुई हैं वे भिन्‍न-भिन्‍न हैं। यदि उच्च पदाधिकारी 
यह सोचते हैं कि कर्मचारी-वर्ग के साथ समान आधार पर बातचीत करना अपमान- 
जनक है, अथवा यदि कर्मचारी ही दिये बिना लेने का स्वार्थी रुख अपनाते है, तो 
हिटले पद्धति की असफलता अनिवाय है | उच्च पदाधिकारियों को ह्विटले परिषदों 
के भ्रति स्वेच्छाचारी नही, वल्कि लोकतस्त्रीय रुख अपनाना चाहिए, और- कर्मचारियो 
को अपनी मागें प्रस्तुत करते समय सदा व्यापक राष्ट्रीय समस्याश्रो को हृष्टिगत 
रखना चाहिये । यदि ऐसा हुआ तो ह्विटले प्रणाली की सफलता बिल्कुल निश्चित 
है। छ्विट्लेवाद (ए/॥7०/ञ7) की सफलता इस वात पर निर्भर है कि दोनो ही 
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८ लोक प्रशासन 


पक्षो की ओर से “विवाद तथा विरोध की बजाये सहयोग एव समभौते”? की नीति 
श्रपनाई जाये । 

ह्विटले परिषदों ने सिविल-सेवा की सभी समस्याओं के समाधान मे सहायता 

ईँचाई है । सन्‌ १६२० से सिविल सेवा का पुनर्वर्गीकरण ([र७०४४आग०७०॥) 

हुआश्ना है तथा वेतनो, राजनेतिक अधिकारो, आगामी शिक्षा (मणि ०(0०४॥०॥) 
तथा प्रशिक्षण (7779), पदोन्नतियों (ऐ070700075), श्रनुशासन व सामान्य 
मनोबल शआ्रादि मे वृद्धि हुई है | श्रभी हाल के वर्षों मे तो राष्ट्रीय छ्धिटले परिषद्‌ की 
बैठक कभी-कभी ही होती है । गत पन्द्रह वर्षो मे, पूर्ण राष्ट्रीय छ्विटले परिषद्‌ की 
दो बार बैठकें हुई है । इनका श्रधिकाश कार्य समितियों (20799/6७७) द्वारा तथा 
दोनो पक्षो के बीच दिन प्रतिदिन सम्पर्क बनाये रखकर सम्पन्न किया जाता है। 
झौपचारिक बैठकों (#07774] 77०८४॥४९$) के स्थान पर अनोपचारिक वाद-विवादो 
([0(00708] 078005509७) का सहत्व बढ गया है। छ्िटले परिषदों की महत्ता 
दिन प्रतिदिन बढती जा रही है झौर इसके कार्य की मात्रा ने इसको समितियों तथा 
अनौपचारिक बैठकों का उपयोग करने को बाध्य कर दिया है। 
सिविल-सेवा पंचनिर्णय अ्रथतवा विवाचन न्यायाधिकरण 
(पा एरप 5९९6 3 श्ाणा पतापएगात्नो) 

प्रश्न यह है कि यदि ह्विटले परिषदो मे दोनो पक्षो के बीच सुलह की बात- 
चीतत तथा विचार-विमर्श असफल हो जाए, तो विवादों (075906७) के निपटारे के 
लिये क्या किया जाए ? इस कार्य के लिये, ब्रिटेन मे, एक सिविल-सेवा पचनिर्णय 
भ्रथवा विवाचन न्‍्यायाधिकरण है जिसकी स्थापना सन्‌ १६३६ में हुई थी। न्याया- 
धिकरण का एक श्रध्यक्ष होता है जोकि एक प्रमुख वकील होता है तथा दो अन्य 
सदस्य होते हैं जिनमे से एक राष्ट्रीय छ्विटले परिषद्‌ के कर्मचारी-पक्ष द्वारा चुनी 
हुई नाम-सूची (287०) से से लिया जाता है, और दूसरा परिषद के सरकारी पक्ष 
द्वारा मनोनीत नामसूची में से लिया जाता है। मुकदमे छ्विटले परिषदों द्वारा अथवा 
कर्मचारी-सघो द्वारा न्‍्यायाधिकरण ('एग्राएप्रा॥)) को सौंपे जा सकते हैं। न्‍्याया- 
धिकरणा द्वारा 'वर्ग। (2855) के ही दावे (2977$) स्वीकार किये जाते हैं, व्यवित 
के नही । केवल ८५० पौण्ड और इससे कम वेतनो से सम्बन्धित दावे ही नन्‍्यायाधि- , 
करण के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं। परिलाभो (छाणणाः०॥8), काय के | 
साप्ताहिक घण्टो तथा छुट्टियों को प्रभावित करने वाले दावे न्यायाधिकरण के. 
सन्‍्मुख लाये जा सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, न्यायाधिकरण का कार्य यद्यपि 
न्यायपूर्ण, घैयेयुक्त तथा पूर' है किन्तु सीमित है। साथ ही, सरकार ने 'नीति के 
झाघार पर” पचनिर्णाय को श्रस्वीकृत करने का श्रधिकार अपने पास सुरक्षित रखा है 
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कर्मचारियों के सगठन अथवा सघ ढ४8 
और पचनिर्णाय को कार्यान्वित करने की सरकार की वचनवद्धता ससद की उच्च 


सत्ता के अधीन है । पर्तु व्यवहार मे, पचनिर्णाय को अस्वीकृत अथवा रह नही किया 
गया है । 


भारत में सुलह की बातचीत तथा विवादों के निपटारे का यन्त्र 
(४०४७९००ए४ (०7 'िल४०/0॥5 द्वात॑ छ&€शाशा: ए 
[589प00०७ ॥॥ [7009) 

ह्विटले परिषदों की श्रावश्यकता 
(१९९९ 007 ए४्रञात०९४ (०ए्आमाशथ)$) 

कमंचारी-वर्ग परिषद्‌ (5097 (!0ए्राण।झ)--सन्‌ १६५४ मे, भारत सरकार 
ने केन्द्रीय मन्त्रालयो मे, कर्मचारी-वर्ग समितियों (82 (०॥४7०९८5) की 
स्थापना का निरचय किया । प्रत्येक मन्त्रालय (]/॥7$0५) में अब दो कर्मचारी-वर्गे 
परिषदें हैं---एक तो वरिष्ठ कर्मचारी-वर्ग परिषद्‌ (5677० 5र्शी ८०ए्रा०]), जोकि 
द्वितीय व तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिये है, श्र एक कनिष्ट कर्मचारी-वर्ग 
परिषद्‌ (्ञा0 5र्शी ए०णाणा), जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये है । 
वरिष्ठ कर्मंचारी-वर्ग परिपद्‌ सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्तियों (00एथाययगाशा: 
70॥7688) तथा अनुभाग श्रधिकारियो (86८०००१ 0#0675), सहायको (2595- 
(47), ग्राशुलिपिको (5(०879797०58) व लिपिको (८०7८8) आदि के प्रति- 
निधियो को मिलाकर बनती है। सम्बन्धित मन्त्रालय कुछ अधिकारियो (जिनकी 
सख्या निर्धारित नहीं है), जोकि अवर सचिव (ए॥्रत८ $5९ट८47५) की पदस्थिति 
(९५॥) से नीचे के नहीं होते, तथा सलग्न कार्यालयों (&08०४९०९ 0०ग००७) के 
प्रधानो अथवा उनके द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियो को मनोनीत करता है जोकि परिषद्‌ 
में प्रशासन का प्रतिनिधित्व करते है। कर्मचारी-वर्ग के प्रतिनिधि कर्मचारी सघो 
द्वारा मनोनीत नही किये जाते, श्रपितु कर्मचारियो द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते है । 
ये दो वर्ष तक अपने पद पर बने रहते है ! मन्त्रालय का सचिव अथवा एक सयुक्‍त 
सचिव (307 $6८८थ५9) परिषद्‌ का श्रध्यक्ष होता है। क्मचारी-वर्ग के प्रति- 
निधियो के परामझे से वह उनमे से एक को परिषद्‌ का सचिव नामजद करता है । 
यह आवश्यक है कि तीन माह मे कम से कम एक बार परिषद्‌ की बैठक अवश्य हो , 
परन्तु कर्मचारी-वर्ग के १/५ प्रतिनिधियों की प्रार्थना पर श्रध्यक्ष को परिषद्‌ की विशेष 
वेटक (॥(७८४७४) बुलानी होती है । परिषद्‌ केवल उसी प्रस्ताव की सिफारिश कर 
सकती है जोकि प्रत्येक पक्ष के सदस्यो के बहुमत से स्वीकृत हुआ हो , और तठ 
सम्बन्धित मन्त्रालय यह निवचय करता है कि उस सिफारिश पर यदि कोई कार्यवाही 
की जाए तो क्या की जाए । परिषद्‌ की कार्यवाहिया (?70००८१॥8७) मन्त्री ((ग्राश) 
के समक्ष प्रस्तुत की जाती है और असहमति के केन्द्रबिन्दुओं की ओर विद्येष रूप से 
उसका ध्यान श्राकषित किया जाता है । 
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कर्मचारी-वर्ग परिषद्‌ की बैठक में जिन विवादों का समाधान नहीं हो पाता 
वे समन्वय समिति ((०-णावाग्रक्षाणा (०7४7॥॥६०८) के सुपुर्द कर दिये जाते है जोकि 
स्वराष्ट्र, वित्त, कम, गृहनिर्माणण तथा पूर्ति मनन्‍्त्रालयों के तीन वरिष्ठ पदाधिकारियों 
को सिलाकर बनती हैं । 
कर्मचारी-वर्ग परिषदों के उह इय 
((०0]९८5 ०ई पाल छाशी एण०ण्पराटी$) 

कर्मचारी-वर्ग परिषदों के उद्देश्य ये है (१) कार्य के स्वरो मे सुधार के 
सुझावो पर विचार करना , (२) कमंचारियो के लिए एक ऐसे यन्त्र की व्यवस्था 
करना जिसके द्वारा वे अपनी सेवा की शर्तों को प्रभावित करने वाले मामलों के 
विषय में अपने हृष्टिकोश से सरकार को परिचित करा सके , और (३) अ्रधिकारियों 
के बीच वैयक्तिक सम्पर्क स्थापित करने के उपायो की व्यवस्था करना जिससे कि 
उनके बीच सौहादंपूर्णा सम्बन्धी का विकास हो और कर्मचारियों को अपने कार्य मे 
अधिक रुचि लेने का प्रोत्साहन मिले। ये परिषदे परामशोंदान्नी सस्थायें है और 
(१) कर्मचारियों की कार्य करने की दशाओ एव शर्तों, (२) सेवा की दार्तों का नियमन 
करने वाले सामान्य सिद्धान्तो, (३) कर्मचारी-वर्ग के कल्याण तथा (४) कारये-क्षमता 
एवं काये के स्‍्तरो में सुधार से सम्बन्धित कोई भी मामला इनकी बैठकों मे वादचिवाद 
के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है । 

कनिष्ट-कर्मचारी-वर्ग प्रियदों की रचना तथा उनके कार्य भी मुख्यत वेसे ही 
होते है । इसमे सहायको (#&585६875$) अथवा उनक्रे ऊपर की पदस्थिति के श्रधिकारी 
सरकार का प्रतिनिधित्व करते है। सम्बन्धित मन्त्रालय का उप-सचिव (70290ॉ५ 
5००८४7५) इसका श्रष्यक्ष होता है। कर्मचारी-वर्ग के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से 
कर्मचारियो द्वारा ही निर्वाचित किये जाते हैं। इस कार्य के लिए कर्मेचारियो को दो 
वर्गों मे बाठा जाता है. (१) दफ्तरी और रिकार्ड छाटने वाले, और (२) जमादार, 
चपरासी फर्राश, चौकीदार व भेहतर आदि | प्रत्येक वर्ग एक अतिरिवत प्रतिनिधि 
का निर्वाचन कर सकता है जोकि उच्च श्रेणी से सम्बन्धित एक सरकारी कर्मचारी 
होना चाहिये परन्तु वह अनुभाग अधिकारी ($6०07 ००७०) से ऊची पदस्थिति 
(शा) के पद पर आसीन नही होना चाहिए। डाक व तार तथा रेलवे विभागों 
की अपनी निजी सस्थाये श्रथवा परिपदें होती हैं जिनके द्वारा वे कर्मचारी-वर्ग की 
समस्याओ्रो का समाधान करते है । 

सरकार के औद्योगिक कर्मचारी “भारतीय श्रमिक सघ अधिनियम, १६२६ 
([[परवाशा व्राइत6 एगाणाई ४० ]926) तथा ग्रौद्योगिक विवाद अभ्रधिनियम 
१६४७ (]7त0४779! )579प/05 8०६, 947) के श्रन्तगेत आत्ते हैं। ये अधिनियम 
सरकार तथा गैर-सरकारी कर्मचारियो के बीच कोई भेद नहीं करते , और यदि ये 
इनके वीच कोई भेद करते भी हैं तो वह उस उद्यम अथवा सेवा की प्रकृति पर 
आ्राधघारित होता है जिसमें कि कर्मचारी काम कर रहा होता है, अथवा उसके कार्यों 


कल 
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वी प्रकृति तथा उसको प्राप्त होने वाले परिलामों (सिग्रणाण्रथआ5) की मात्रा पर 
आधारित होता है । श्रधिनियम (8०८) में विवादों के निपठारे के लिए, कुछ गर्तों के 
पुरा होने पर ऐच्छिक पच-निर्णाय (ए०एणाश्षा9 आणछाएशा०॥) की तथा जनोपयोगी 
सेवाओं की स्थिति में अनिवायं न्यायिक निरणंय ((०॥एए|5079 80]ए0०४४०7 ) 
की व्यवस्था है जव तक कि सरकार हडताल की धमकी को निरथेंक अ्रथवा न्यायिक 
निर्णय की आवश्यकता को अनुपयुक्त न समझे 7 इस प्रकार का न्यायिक निरणेय 
सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर दोनो पक्षों पर श्रनिवार्य रूप से लागू होता है श्ौर 
तदनुसार उसकी सूचना दे दी जाती है | 


भारत में विवादों के निपटारे तथा सुलह की बातचीत को व्यवस्था की 
आलोचना 
(एजातलतञआ एणी िबिलागालाए णि $5लहीलारा 0 क्‍ल्टणाशा0ता5 0; 
॥0590(८७) 

वेतन आयोग (789 (0ग्राग्ञा5507) (१६५७-५६) के समक्ष गवाही देते 
हुए कमंचारियों के संगठनों ने सरकार तथा उसके कर्मचारियों के बीच विवादों के 
निपटारे तथा सुलह की बातचीत की वर्तमान व्यवस्था की निम्नलिखित आलोच- 
नाए की -- 

(१) सरकार मे, विवादों के निवारण के एक प्रभावजाली श्रस्त्र के रूप में 
सयुक्त परामण् के सिद्धान्त को स्वीकार करने की इच्छा का श्रभाव था , 

(२) वहाँ भी जहाँ कि वार्तालाप-यन्त्र सुविचारपूर्णा था, वह कुघलता के साथ 
कार्य नही कर रहा था , 

(३) बैठकों (/०८४7४5) का आयोजन नियमित रूप से नहीं किया जाता 
था, झ्थवा निर्णय ([0००5707$) करने या उनको क्रियान्वित करने में जीघ्रता नहीं 
की जाती थी , 

(४) प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ श्रधिकारी उस यन्त्र-रचना 
के प्रति, जिसके अन्तग्गंत कि उन्हे कार्य करना था, उचित रुख नही अ्रपनाते थे । 
कमंचारी-वर्ग परिपदो (86वीं ०००००॥७$) के विषय मे वेतत आयोग के प्रतिवेदन 
(8८०००* में कहा गया कि “कर्मचारी-वर्ग परिपदों तथा ह्विटले यन्त्र मे बहुत कम 
समानता पाई जाती है, हाँ इनके नामकरण में अवश्य कुछ समानता है । इन 
परिपदों के उद्देश्य तो काफी व्यापक हैं, परन्तु उनकी जणक्तिया तथा कार्यविधिया 
उनके सक्किय कार्य-क्षेत्र को अत्यन्त सीमित कर देती हैं । सेवा की णर्तो से सम्बन्धित 
अधिकाण मासले आमतौर मे केन्द्रीय स्तर पर निपटाये जात्ते है, विभागीय स्तर पर 
नही , परन्तु ऐसे मामलों पर विचार करने के लिये केन्द्रीय कर्मचारी-वर्ग परिपदु जैसी 
काई सस्या नही है | परिणाम यह होता है कि कर्मचारी-वर्ग परिषदों की सिफारिशों 
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सामान्य रीति के अनुसार उपयुक्त मन्त्रालयो को विचारार्थ प्रेषित कर दी जाती हैं 
ग्ौर उन पर जो निणंय किये जाते हैं, एक श्रवधि के पश्चात्‌, जोकि कभी-कभी 
विचारणीय होती हैं, परिपदो को बतला दिए जाते है। सरकारी पक्ष को यह सत्ता 
प्राप्त नही होती कि वह सरकार के उत्तरदायित्व पर किसी भी वात के लिए वचन- 
बद्ध हो सके , इसके सदस्य अधिक से भ्रधिक अपने वैयक्तिक सामयिक विचार प्रकट 
कर सकते हैं परन्तु सरकार किसी भी प्रकार उनको स्वीकार करने के लिए बाध्य 
नहीं होती । इन परिस्थितियों मे, इन परिषदो को सुलह की वार्तालाप के यन्त्र की 
सज्ञा नही दी जा सकती । वस्तुस्थिति यह है कि ये परिषदें कर्मचारियों के प्रति- 
निधियो के लिये केवल एक ऐसा मच-मात्र हैं जहाँ से कि वे अपनी व्यथाओ एवं 
शिकायतो को प्रस्तुत कर सकें और सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्तियों के सन्मुख 
अपने विचार रख सके । हम निरचयपूर्वक यह नहीं कह सकते कि इन परिषदों को : 
परामश एवं विचार-विमर्श करने के यन्त्र की व्यवस्था करने का साधन भी माना 
जा सकता है। हमे जो सूचना उपलब्ध हुईं है उससे यह्‌ प्रकट नही होता कि सरकार 
द्वारा इन परिषदो के सम्मुख कोई भी समस्या या प्रस्ताव विचारार्थ भ्रस्तुत किया 
गया हो ** ॥। इन परिषदों को ह्विंटले परिषदो से पूर्णात भिन्न माता 
जाता है। 

भारत मे ह्विटले परिषदों की अत्यधिक आवश्यकता है। वेतन आयोग ने 
सरकारी कर्मचारियों के विवादो को सुलभाने तथा सुलह की बातचीत के लिये अपने 
प्रतिवेदन मे निम्न वातो की सिफारिश की 

अऋगडो को सुलझाने तथा सुलह की बातचीत के लिए, एक केन्द्रीय सयुकत 
परिषद्‌ (02 ॥णा ००णाणा) सहित, जिसमे, कि औद्योगिक तथा गैर-ओद्योगिक 
केन्द्रीय सरकारी कर्मंचारियो के सम्पूर्ण निकाय (५४0७ ७०१४9) का प्रतिनिधित्व 
हो, ह्विटले-तुल्य यन्त्र की स्थापना होनी चाहिये । केन्द्रीय सयुक्त परिषद्‌ की एक 
समिति श्रौद्योगिक कर्मचारी-वर्ग से सम्बन्धित मामलो को निबटा सकती है । 

इसी प्रकार विभागीय सयुक्त परिषदों की भी स्थापना होनी चाहिए । 

सुलह की वातचीत (]२९०४०७॥४४०४) के सयुकत यन्त्र के एक-एक आ्रावइयक 
पूरक (८०ए्रएौथा०7) के रूप में ऐसे अनिवार्य पचनिय (ए०गएपॉ5०ण३ 
80 ४0०॥) की व्यवस्था होनी चाहिए जोकि केवल मान्यता-प्राप्त सस्थाश्रो (सघो) 
के लिए ही खुला हो श्रौर ऐसे कर्नचारियो के वेतन व भत्तों, कार्य के साप्ताहिक 
घण्टो तथा छुट्टियो तक सीमित हो जोकि वर्तमान द्वितीय श्रेणी के स्तर से ऊपर 
केनहो। 

श्रम मन्त्रालय ('/४ञाञ9 ० १.80077)) कर्मचारी सम्बन्धो (5थी 
ए0|४80॥5) से सम्बद्ध महत्वपूर्ण मामलो से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होना चाहिए। 
प्रस्तावित केन्द्रीय सयुक्त परिषद्‌ से विशेष रूप से इसका सम्बन्ध होना चाहिए 
झ्ौर इसको पच-मण्डल (छ0870 ० शरणधव्ा०ा७) के श्रध्यक्ष की नियुक्ति करनी 
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चाहिये, यदि पच-निर्णंय आवश्यक हो, तो भारत मे छह्विटले परिषदों की अत्यधिक 
आवश्यकता है । कर्मंचारियो के झरंगडे जिनके फलस्वरूप हडताले होती है भारत 
में आये-दिन की बात हो गई है| ह्विव्लेवाद (७॥706०9आआ) की मुख्य महत्ता 
उन साधनो में निहित नहीं है जोकि यह भंगडो को सुलभाने के लिए प्रस्तुत करता 
है (वैसे उन साधनों का अपना निजी महत्व है), अपितु उन अवसरों (0$ए7ण- 


6४) में निहित है जिन्हे यह्‌ कगडो तथा हडतालो को रोकने के लिए उपलब्ध 
कराता है। 


टिप्पणी---भारत मे सरकारी सेवाओ मे हडतालो पर रोक लगा दी जायेगी 


श्रौर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के सघो मे किसी भी बाहर के व्यक्ति को पद 
के करने की अनुमति नही होगी । सरकार पचनिरंय द्वारा विवादों का निबटारा 


के लिए सेवाओ्रो की सभी शाखाओं मे सुलह य्त्र की स्थापना करेगी । 


(हिन्दुस्तान टाइम्स, ६ श्रगस्त १६६०) 

मन व सरकार कुछ सरकारी सेवाओ मे हडतालो पर प्रतिबन्ध लगा रही है। 
९ भ्रपने कर्मचारियों को दो ठोस लाभ प्रदान करने का विचार कर रही है-- 
विभिन्न स्तरो पर एक सयुक्‍त वार्तालाप यन्त्र 


त्र (उ30पा ए्रल्छठातक्षागाह 70807 
ओर बा 8 7्रक्ष्णात्राशए) 
इसके असफल रहने की स्थिति मे पचनिर्णय (4/9047०7) । 
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अमेरिकन सिंपिंल सेवा 


(4 पछाएवया (हरा) 56४06) 





प्रशासन की कार्य-क्षमता एक बडी मात्रा मे उस क्मंचारी-वर्ग की कार्यक्षमता 
पर निर्भर रहती है जोकि प्रशासन की व्यवस्था करता है। किसी भी देश का 
कुंशल प्रशासन सिविल सेवा की क्षमता एव समर्थता पर निर्मर होता है | किसी भी 
देश की सिविल सेवा के सम्बन्ध मे जो प्रमुख प्रश्न पैदा होते हैं वे ये हैं सिधिल 
अथवा असैनिक सेवको की भर्ती (7२०८एण्ा7०थ॥) किस प्रकार की जाती है भर 
उन्हे प्रशिक्षण (प7रथगए्ा8) किस प्रकार दिया जाता है ? उसका चयन योग्यता 
(४८०१) के आघार पर किया जाता है अ्रथवा केवल वैयक्तिक तथा राजनैतिक 
आधार पर ? उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है झौर उनको वेतन किस 
प्रकार दिया जाता है ? उनके कार्य का मूल्याकन किस प्रकार किया जाता है और 
किन-किन दक्षाओ एव श्चर्तों के अन्तर्गत उन्हे पदोन्नत ([7070०) किया जाता है ? 
वे किस प्रकार अनुशासित (7975०7]77०0) रह सकते हैं ? पदो से उन्हे किस प्रकार 
तथा क्‍यों हटाया जाता है ” सरकारी सेवा जीवन-वृत्ति (८०८८०) के लिए किस 
सीमा तक अवसर प्रस्तुत करती है ” सिविल सेवा की का्ये-क्षमता इन तथा ऐसे ही 
अन्य सम्बन्धित प्रशननो के समुचित हल पर निर्भर होती है। गत अध्यायों मे इन 
समस्याओं में से अनेक पर विचार किया जा चुका है। यहाँ तो केवल अमेरिकन 
सिविल सेवा की कुछ महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट समस्याश्रो पर ही विचार किया 
जाना है । 


पहले अमेरिका में सिविल सेवको का चुनाव योग्यता के श्राधार पर नही, 
बल्कि राजनैतिक विचार के श्राधार पर किया जाता था और इसलिए श्रमेरिका को 
'लूट-खसोट प्रणाली! (59075 $४४९८॥) की कुख्यात भूमि कहा जाता है । राज्य 
के पद विजेता राजनतिक दल द्वारा अपने समर्थकों में लुट के माल के रूप में बाँटे 
जाते थे । देश के सामाजिक एवं राजनंतिक जीवन पर इस लूठ-खसोट प्रणाली का 
बडा दूपित प्रमाव पडता था । अनेक योग्य व्यक्तियो तथा सग्रठनों ने सिविल सेवा 
के सुधार के प्रश्न को अपना केन्द्र-विन्दु बनाया | इसका ही परिणाम यह हुआ्ना 
कि सन्‌ १८८३ में काग्रेस ने एक अत्यन्त महत्वपूर्णोा सिविल सेवा अधिनियम पारित 
किया जोकि सामान्यसल 'पेन्डलटन अधिनियर्मा (एलशाताहाणा #०) के नाम से 
वियात है और जिसने उसी दिन से राष्ट्रीय सिविल सेवा में श्रवेश का नियमन 


ग्रमेरिकन सिविल सेवा प्‌ 


करने वाले एक मूलभूत कानून के रूप में कार्य किया है, यद्यपि समय-समय पर 
इसमे अनेक सशोधन होते रहे है । ६५ प्रतिगत सिविल सेवक श्रव प्रदर्शित योग्यता 
के श्राधार पर ही अपने पदों पर आसीन है | लूट-खसोट अभी पूर्ण रूप से समाप्त 
नही हुई है क्योकि इसका अन्त वडी कठिनाई से होता हैं। पर इतनी वात अवध्य 
है कि सयुक्त राज्य अमेरिका की कार्मिक व्यवस्था (?८ाइणाग्रट] 5५४६६॥) में 
योग्यता प्रणाली ने अब वह स्थान प्राप्त कर लिया है जिस पर गर्व किया जा 
सकता है। है 


सन्‌ श्८८प३ का पेन्डलटव अधिनियस 
(एफ ?९ा्०06णा 20 ० 3883) 

इस महत्वपूर्णो अधिनियम के मुख्य लक्षगा निम्न प्रकार है -- 

(१) इस अधिनियम मे राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल गया कि वह संयुक्त 
राज्य सिविल सेवा आयोग (ए्नाव्त शेर एारशा। इ$णरशणए८ एणागगराइ0०) 
का निर्माण करने के लिए, सीनेट के द्वारा और उसकी सलाह तथा सहमति से तीन 
व्यक्तियो को सिचिल आयुक्त (शा $छश0९ (7०॥॥७5७0०9९०४$) नियुक्त कर 
सके, परन्तु उनमें दो से अधिक व्यक्ति किसी एक ही दल (?०४7५५) से सम्बद्ध न हो ) 
ये आयुक्त केवल राष्ट्रपति (?7८80०7() द्वारा ही हटाये जा सकते है । 

(२) इनका कार्य यह है कि ये राष्ट्रपति के कथनानुसार ऐसे उपयुक्त नियमों 
के निर्माण भे राष्ट्रपति की सहायता करे जोकि अधिनियम को कार्यल्‍प देने के लिए 
भ्रावश्यक हो । एक बार जब इन नियमों की घोपणा करदी जाय तो सयुक्‍त राज्य 
के,सभी भ्रधिकारियो का यह कत्तंव्य हो जाता है कि वे उन्हे कार्यान्वित करने मे 
सहायता दें । 

(३) “अच्छे प्रशासन की हृष्टि से जहाँ तक भी सम्भव होगा” इन नियमों 
के द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थाएं की जायेगी (क) वर्तमान में वर्गक्वित श्रथवा 
भविष्य मे वर्गीकृत की जाने वाली लोक सेवाओं मे प्रवेश के इच्छुक प्रारथियों की 
उपयुक्तता एव पात्रता की जाँच करने के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं की 
व्यवस्था , (ख़) परीक्षाएं व्यावहारिक प्रकृति की होगी और उनके द्वारा यह देखा 
जायेगा कि प्रार्थी उस सेवा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्‍त पातच्र है 

या नही जिसमे कि वे श्रपनी नियुक्ति चाहते है , (ग) प्रत्येक श्रेणी के पद उन 
व्यक्तियों द्वारा भरे जायेंगे जोकि परीक्षाओं में सर्वोच्च क्रम से स्थान प्राप्त करेंगे । 
(घ) वाशिंगटन मे स्थित पद विभिन्न राज्यों एवं प्रदेशो मे उत्तकी जनसख्या के 
आधार पर वाट दिये जायेंगे , (ड) अन्तिम रूप से पुष्टीकृत ((०रग्रात60) 
नियुक्ति से पूर्व परिवीक्ष (07002007) की अवधि की व्यवस्था की जायेगी , 
(च) इन नियमो (7९०८४) के आवश्यक अपवादो (7८००७४३7५४ ६#८०८ए४075) का 
के कक किया जायेगा और भ्रायोग के वार्षिक प्रतिवेदनों मे उसके 
हे १$0॥5 ) दिये जायेंगे , (छ) श्रायोग परीक्षाओं का सचालन करेगा, 
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अमेरिकन सिंविक सेवा 


(/$ पराद्यंएव7 (जज 567५08) 





जाप कअि-भम+-+++-त+_त+त-तत_तनऋैन _न+ह॥त++ 


प्रशासन की कार्ये-क्षमता एक बडी मात्रा मे उस कर्मचारी-वर्ग की कार्यक्षमता 
प्र निर्भर रहती है जोकि प्रशासन की व्यवस्था करता है। किसी भी देश का 
कुशल प्रशासन सिविल सेवा की क्षमता एवं समर्थता पर निर्मर होता है। किसी भी 
देश की सिविल सेवा के सम्बन्ध मे जो प्रमुख प्रइन पैदा होते हैं वे ये हैं सिविल 
श्रथवा असैनिक सेवको की भर्ती (२०८7छाधा०॥) किस प्रकार की जाती है और 
उन्हे प्रशिक्षण (पँरा॥78) किस प्रकार दिया जाता है ”? उसका चयन योग्यता 
(श८7) के आघार पर किया जाता है श्रथवा केवल वैयक्तिक तथा राजनैतिक 
आधार पर ? उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है और उनको वेतन किस 
प्रकार दिया जाता हैं ? उनके कार्य का मूल्याकन किस प्रकार किया जाता है और 
किन-किन दशाओं एव शर्तों के अन्त्गंत उन्हें पदोन्नत (?7077006) किया जाता है ? 
वे किस प्रकार अनुशासित (7952०9]77८0) रह सकते हैं ? पदो से उन्हे किस प्रकार 
तथा क्यो हटाया जाता है ” सरकारी सेवा जीवन-वृत्ति (८०७7) के लिए किस 
सीमा तक अवसर प्रस्तुत करती है ? सिविल सेवा की कार्य-क्षमता इन तथा ऐसे ही 
अन्य सम्बन्धित प्रन्‍नो के समुचित हल पर. निर्मर होती है। गत श्रध्यायों मे इन 
समस्याओं मे से अनेक पर विचार किया जा चुका है। यहाँ तो केवल अमेरिकन 
सिविल सेवा की कुछ महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट समस्याझ्रो पर ही विचार किया 
जाना है । 


पहले अमेरिका मे सिविल सेवको का चुनाव योग्यत्ता के आधार पर नहीं, 
बल्कि राजनैतिक विचार के आधार पर किया जाता था और इसलिए शअमेरिका को 
'लूट-खसीट प्रणाली (550०75 5५४८०) की कुख्यात भूमि कहा जाता है | राज्य 
के पद विजेता राजनंतिक दल द्वारा अपने समर्थकों मे लूट के माल के रूप मे बाँटे 
जाते थे । देश के सामाजिक एवं राजनंतिक जीवन पर इस लुट-खसोट प्रणाली का 
बडा दूषित प्रभाव पडता था । अनेक योग्य व्यक्तियों तथा सगठनो ने सिविल सेवा 
के सुधार के प्रशत को अपना केन्द्र-विन्दु बनाया । इसका ही परिणाम यह हुआ 
कि सनु १८८३ में काग्रेस ने एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण सविल सेवा श्रधिनियम पारित 
किया जोकि सामान्यत 'पेन्डलटन श्रधिनियमा (एलातठा००म 8०) के नाम से 
विख्यात है श्रौर जिसने उसी दिन से राष्ट्रीय सिविल सेवा मे प्रवेश का नियमन 


ग्मेरिकन सिविल सेवा छप्र्प्र 


करने वाले एक मूलभूत कानून के रूप में कार्य किया है, यद्यपि समय-समय पर 
इसमे अनेक सशोवन होते रहे है । ६५ प्रतिगत सिविल सेवक श्रब प्रदक्षित योग्यत्ता 
के श्राधार पर ही अपने पदो पर आसीन है | लूट-खसोट अभी पूर्ण रूप से समाप्त 
नही हुई है क्योकि इसका अन्त बडी कठिनाई से होता है। पर इतनी बात अवध्य 
है कि सयुबत राज्य अमेरिका की कामिक व्यवस्था (शाइणाग॥९!] 5५४५८॥) में 
योग्यता प्रणाली ने अब वह स्थान प्राप्त कर लिया है जिस पर गब किया जा 
सकता है | प 


सन्‌ १८८३ का पेच्डलटल अधिनियम 
(6 एशात6८०ा 56८६ एण १7883) 

इस महत्वपूर्ण अधिनियम के मुस्य लक्षण निम्न प्रकार हैं -- 

(१) इस अधिनियम मे राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल गया कि वह सयुक्‍त 
राज्य सिविन सेवा आयोग (एग्राहव छा्वाट 0॥शा इधश०९ एणाग्रा5४07) 
का निर्माण करने के लिए, सीनेट के द्वारा और उसकी सलाह तथा सहमति से तीन 
व्यक्तियो को सिविल आयुक्त (शा 8&०एश०८ (.०॥775४07०७) नियुक्त कर 
सके, परन्तु उनमे दो से अधिक व्यक्ति किसी एक ही दल (?०7५9) से सम्बद्ध न हो । 
ये आयुक्त केवल राष्ट्रपति (?९४0९7) द्वारा ही हटाये जा सकते है । 

(२) इनका कार्य यह है कि ये राष्ट्रपति के कथनानुसार ऐसे उपयुक्त नियमों 
के निर्माण मे राष्ट्रपति की सहायता करे जोकि अधिनियम को कार्यरूप देने के लिए 
प्रावश्यक हो । एक बार जब इन नियमो की धोषरात करदी जाय तो सयुक्‍त राज्य 
के सभी अधिकारियो का यह कत्तंव्य हो जाता है कि वे उन्हे कार्यान्वित करने मे 
सहायता दें । 

(३) “अच्छे प्रशासन की हृष्टि से जहाँ तक भी सम्भव होगा” इन नियमों 
के द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थाए की जायेंगी (क) वर्तमान में वर्गक्रित अथवा 
भविष्य मे वर्गीकृत की जाने वाली लोक सेवाओं मे प्रवेजञ्ञ के इच्छुक प्राथियों की 
उपयुकतता एवं पात्रता की जाँच करने के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षाओ्रो की 
व्यवस्था , (ख) परीक्षाएं व्यावहारिक प्रकृति की होगी और उनके द्वारा यह देखा 
जायेगा कि प्रार्थी उस सेवा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त पात्र है 

या नही जिसमे कि वे श्रपनी नियुक्ति चाहते है, (ग) प्रत्येक श्रेणी के पद उन 
व्यक्तियों द्वारा भरे जायेंगे जोकि परीक्षाओं मे सर्वोच्च क्रम से स्थान प्राप्त करेगे ल्‍ 
(घ) वाशिंगटन में स्थित पद विभिन्न राज्यो एवं प्रदेशों मे उनकी जनसख्या के 
# परम वाट दिये जायेंगे , (ड) अन्तिम रूप से पुष्टीकृत ((णाम्रिय्राटत ) 
नियुक्ति से पूर्व परिवीक्ष (?7000807) की अवधि की व्यवस्था की जायेगी , 
2 मम पा के आवश्यक अपवादो (]7८८८८६४7५४ ८४०८७४०॥5) का 
उर यमो केया उसके 
कारण [ हम जा ही हक है 38 823 84 आर लक 
| चालन करेगा, 
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काग्रेस को प्रेषित करने के लिए वाषिक प्रतिवेदन राष्ट्रपत्ति के समक्ष प्रस्तुत करेगा 
जिसमे श्रन्य बातो के साथ ही अधिनियम के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सुराव 
भी दिये जायेंगे । 


(४) श्रमिक व कारीगर तथा सीनेट द्वारा पुष्ठीकरण (000रशाशा०ण) के 
लिए मनोनीत ()प07॥79/20) व्यक्ति श्रधिनियम के श्रधिकार-क्षेत्र से बाहर रखे 
गये हैं । इस प्रकार “वर्गीकृत”! ((७$»7ग०१) पदो पर योग्यता सिद्धान्त (]श८77 
9770७9०) लागू होता है । कर्मचारी अब दलीय कार्यों की दृष्टि से किये जाने वाले 
मूल्याकन से मुक्त है, और उन्हे यह अ्रधिकार नही है कि वे राजनीति मे सक्रिय रूप 
से भाग ले सकें । सयुक्त राज्य अमेरिका मे सिविल सेवा सुधार का मुख्य रुकान, जो 
'पेल्डलटन अधिनियम' के साथ प्रारम्भ हुआ था, अ्रब इस उद्देश्य की ओर है कि 
प्रदर्शित योग्यता के श्राधार पर ही नियुक्तियाँ की जायें और नियुक्‍क्तिथ्ियों 
(8.०7097(००5) को यह आश्वासन दिया जाये कि कुशल कार्ये-सम्पादन तथा श्रेष्ठ 
व्यवहार की स्थिति मे उन्हे पदावधि की सुरक्षा प्रदान की जाएगी । 


सिबिल सेवा श्रथवा अ्रसेनिकसेवा श्रायोग 
(एत्ा 50श0९९ (णाा5$507) 

सन्‌ १८८३ के अधिनियम मे राष्ट्रपति तथा सीनेट द्वारा नियुक्त किये जाने 
वाले तीन सदस्यो के द्विदलीय सिविल सेवा शझ्रायोग की स्थापना की व्यवस्था की 
गई | आयोग परीक्षाओं के लिए नियम बनाता है, उनका सचालन करता है और 
पात्र प्रत्याशियों (202806 ०४0702/68) की सूचियो को प्रमाणित करता है, 
सिविल सेवको का वर्गीकरण करता है, उनके लिए नियम तथा विनियम (१065 
0 762080075) बनाता है, सेवा के लिए प्रशिक्षण (्रगगगा8) की व्यवस्था 
करता है, राजनैतिक क्रियाओरो के आरोपो की जाँच पडताल करता है, सिविल सेवा 
निष्ठा कार्यक्रम का सचालन करता है, सन्‌ १६४८ के उस कार्यपालक श्रादेश को 
क्रियान्वित करता है जिसके द्वारा कि सम्पूर्ण सेवा ($७४०४) के श्रन्तर्गत नौकरी 
के सम्बन्ध में न्‍्यायपूर्णा कार्यवाहियो एवं कार्यविधियो की श्रपेक्षा की जाती है, 
प्रस्थापना शाखाओो से सेवा श्रभिलिख ($€7ए7०6४ 7००0708) प्राप्त करता है, कार्य- 
कुशलता माप प्रणाली (शीलश्ा०ए एथाा8 5५४००) तथा सेवा-निवृत्ति विधि 
(१८४ा८गा०ा 89) की व्यवस्था करता है तथा सिविल सेवा के सुधार एवं उन्नति 
से सम्बन्धित अन्य श्रभमेक कार्य करता है। झ्ायोग इन कार्यो को ग्यारह सभागों 
(0/शञ्न०9$) तथा श्रन्य अनेक इकाइयो (7) के द्वारा सम्पन्न करता है। आयोग 
के अ्रध्यक्ष के पर्यवेक्षण (509०शा5707) मे सभागो द्वारा अनेक ऐसे कार्य सम्पन्न 
किये जाते हैं जैसे कि कारमिक वर्गीकरण (?८5०णा८] ८|४8आग०4॥07), परीक्षाये 
लेना तथा कार्य पर नियुक्त करना, सेवा-निवृत्ति, राज्यनिष्ठा का अवलोकन, सेवा 
अभिलेख, वजट तथा वित्त (8ए06 2700 #४7०6), सूचना (फाणियाधाणा), 
जाँच-पडताल तथा निरीक्षण । सघीय प्रशासनिक अधिकरणो की श्रावश्यकताश्रो की 
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पूति की दृष्टि से देश को चौदह सिविल सेवा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और 
मुख्य-मुख्य नगरो मे प्रत्येक क्षेत्र के प्रधान कार्यालय है । अमेरिका मे लगभग १७०० 
प्रकार की सिविल सेवा परीक्षाये पाई जाती है जिनमे निम्नलिखित महत्वपूर्ण है 

(१) “समवेत” तथा “अ्समवेत” परीक्षायें (888०॥्रए6४व थ्ाव एग- 
895९7060 एशात।प्रधा05) । 

(२) “प्रतियोगिता” तथा “अप्रतियोगिता” परीक्षायें ((०णााएथाप्ए८ 80 
णा-००॥एथ८ाएढ उघ्यग्राश075)। 


(३) व्यावहारिक बनाम सामान्य परीक्षाये (शिब्दाण्ये ए४ एंथाला॥ं 
छिश्णगाधर075 ) । 


जब किसी प्रत्याशी ((शा०वात७४८) से परीक्षा के लिए किसी निर्दिप्ट स्थान 
(70०8.्टा॥/८0 940०8) पर उपस्थित होने के लिए कहा जाता है तो उसे “समवचेत्त 
परीक्षा” के नाम से पुकारा जाता है, और यदि प्रत्याशी से परीक्षा के लिये किसी भी 
स्थान पर उपस्थित होने की माग नही की जाती तो उसे “अ्रसमवेत परीक्षा ” कहा 
जाता है। लिपिक अथवा अन्य अधीनस्थ प्रकृति के अधिकाश पदो के प्रत्याशियों के 
लिये “समवेत परीक्षा” की ही व्यवस्था की जाती है। इन प्रत्याशियो की परोक्षा 
वर्गों (570099) मे ली जाती है और वह पूर्णतया लिखित होती है, उदाहरण के 
लिये आशुलिपिको (8८॥0ट47॥०85) तथा मुद्रलेखकों (799805) को राज्यो मे 
५४०० शअ्रथवा उससे भी अधिक निदिष्ट स्थानों में से एक भे जाना पडता है और 
नियमित परीक्षा मे बेठना होता है। परीक्षा मे श्रेष्ठता एवं प्रवीणता के क्रम से 
प्रतियोगियो को सूचीबद्ध कर लिया जाता है | सिविल-सेवा के उच्चतर श्रेणी के पदो 
के प्राथियो ($909॥087(७) से सामान्यत यह माग नही की जाती कि वे परीक्षा के 
लिये किसी स्थान पर उपस्थित हो । ऐसी परीक्षाओ्रो को “श्रसमवेत परीक्षाओं” की 
सज्ञा दी जाती है। उच्चतर श्रंणी के पदो के प्रत्याशियो की औपचारिक परीक्षा, 
वास्तव मे, बिल्कुल होती ही नहीं। उनके अनुभव, व्यक्तित्व (?९४४0०79०|79), 
उनकी शिक्षा एवं सामान्य योग्यता का मूल्याकन साक्षात्कार (ग्राआश०ए७) तथा 
प्रमाण-पत्रो द्वारा ही कर लिया जाता है, कभी-कभी इसके श्रनुप्रक के रूप मे, 
किसी ऐसे निर्धारित कार्य की सम्पन्नता के द्वारा ही मूल्याकन किया जाता है जैसे 
कि कोई मौलिक विवरण का लेख तैयार कराना । 

परीक्षार्यें अधिकतर “प्रतियोगी” (ए०ग्र7०४०४०) प्रकृति की होती हैं । 
प्रत्याशियों का चयन (56[०८४०॥) पद के कार्य की सम्पन्नता (?९(०77970०6) के 
आधार पर किया जाता है। कुछ परीक्षाये श्रप्रतियोगी भी होती हैं श्नौर प्रत्याशी को 
उनमे केवल उत्तीर्ण होना होता है । 

अमेरिका में व्यावहारिक परीक्षाओं (एबदाट्थो €क्षात 4075) पर जोर 
दिया जाता है। पेन्डलटन अधिनियम मे यह कहा गया है कि परीक्षायें “व्यावहारिक 
प्रकृति की होनी चाहिए” और जहाँ तक भी सम्भव हो, “उन विषयो से सम्बन्धित 
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होनी चाहिए जिसके द्वारा कि उन सेवाओ के कार्यों को सम्पन्न करने की परीक्षाग्रो 
की सापेक्षिक क्षमता एव योग्यता की न्यायपूर्ण जाच की जा सके जिनमे कि वे 


नियुक्त होना चाहते हैं ।” परीक्षा की यह पद्धति दोषपूर्ण है क्योकि इसमे प्रत्याशी 
की सामान्य योग्यताओ की जाच नही की जाती । ब्निठेन मे परीक्षाओ्रो की जो पद्धति 
है उसके द्वारा प्रत्याशी की सामान्य योग्यताओ, गुणो एवं क्षमता की जाच की जाती 
है। “कुछ भी हो 'अमेरिकन परीक्षा प्रणाली मे श्रभी भी यह कमी पाई जाती है 
कि उसका उद्देश्य केवल ऐसे प्रत्याशियों की भर्ती करना मात्र है, इससे अधिक नही, 
जो कि किसी विशिष्ट और सम्भवत नैत्यक (7१००॥॥८) कार्य को सभाल सकें--- 
इससे प्रत्याशी की उन बौद्धिक योग्यताश्रो एवं क्षमताओं का ध्यान नहीं रखा जाता 
जो कि एक बार नियुक्त होने के पश्चात्‌ उसको और भ्रधिक विद्याल उत्तरदायित्वो 
के वहन करने के योग्य बनायेंगी ।” श्रव अमेरिका मे सामान्य रुकान प्रत्याणियों की 
सामान्य योग्यता की जाच करने की ब्रिटिश परीक्षा की पद्धति के प्रतिरूप की ओर 
को ही है । सिविल सेवा श्रायोग ने श्रव कालिजो से निकले हुये नये छात्रो के लिये 
एक 'सामान्य-कार्य परीक्षा' की व्यवस्था की है। 


उन सभी प्रत्याशियो को पात्र सूची (९ ्वा006 ॥४/) मे रखा जाता है जोकि 
७० प्रतिशत या इससे श्रधिक श्रक प्राप्त करते हैं। जब कभी भी किसी विभाग 
(2०७9भा।।ए०ा।) में कोई स्थान रिक्त होता है तो नियुक्ति श्रधिकारी (8 ए97णाप्रा; 
०ग०७॥) को पात्र प्रत्याशियो की सूची में के तीन सर्वोक्ष्च नामो मे से एक का 
चयन करके उस पद को मरना होता है । नियुक्त किये गये प्रत्येक व्यक्ति को 
परिवीक्षा (?709270०7) पर रखा जाता है। यदि उसका कार्य सन्‍तोषजनक होता 
है तो उसे स्थायी कर दिया जाता है। कम्मंचारी-वर्ग मे किसी भी प्रकार की कार्य- 
क्षमता तथा मनोबल (]४०7४॥०) तव तक नहीं लाया जा सकता जब तक कि उन्हें 
पदस्थिति (२४7६) तथा वेतन मे वृद्धि का न्‍्यायपूर्ण एवं युक्तिसगत आइवासन न 
दिया जाय । अत पदोचतियाँ (?707०7078), योग्यता (४०770) के श्राधार पर 
की जाती हैं। योग्यता की जाँच पदोन्नति-परीक्षाओं (?707707078 &ऋक्षा॥80078) 
तथा प्रत्याशी की कार्य-कुशलता मापो (आीलणाएओ 7०785) के आधार पर 
की जाती है। 'पेन्डलटन अ्रधिनियम' मे पदोन्नति परीक्षाओ की व्यवस्था है। 
अधिनियम में यह कहा गया है कि किसी भी वर्गक्ठित अधिकारी अ्रथवा कर्मचारी 
की पदोन्नति उस समय तक नही की जायेगी, “जब तक कि उसने निर्धारित परीक्षा 
न उत्तीर्ण कर ली हो, अथवा उसने इतनी योग्यता का प्रदर्शन न किया हो कि उसे 
ऐसी परीक्षा से विशेष रूप से मुक्त कर दिया जाए” , और काफी समय पदचात्‌ 
राष्ट्रपति द्वारा एक और नियम इसमे सम्मिलित किया गया कि “वर्गक्षित सेवा मे 

] छन्‍लतेलारए 2. 082 धात 9 0गावा रिच्च७,. फऊिडडशा।वाँड.. ण #ैशालादशा 
(०एलाधिशा। िंटफ ४०5, ह6फएॉथिगणा-एट्जाफ्ज-टटयाब्िड, ग0०- 70 फऋ्रता00०7, [952 
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पदोन्नति की योग्यता की जाच के लिए, जहाँ तक भी व्यावहारिक तथा हितकर होगा, 
प्रतियोगिता परीक्षाओं की व्यवस्था की जायेगी ।” सिविल सेवा झायोग अ्रव ऐसे पदो 
के लिए, जो कि एक से अधिक विभागों के लिए समान होते हैं, श्ननेक पदोन्नति 
परीक्षाओं का सचालन करता है। पृथक्‌-पृथक्‌ विभाग तथा सस्थान (94०ाशी- 
7767(5) अपने-अपने सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी (7ण्प्ा50/0075$) मे पदोन्नतियों के 
लिए परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। भ्रमेरिकन अव पदोन्नतियो के लिये कार्य- 


कुशलता मापो (पीणथाए१ ॥थ77858) को पद्धति को पूर्णो रूप से लागू करने का 
प्रयास कर रहे हैं । 


कोई भी सेवा तब तक कार्य नहीं कर सकती, जब तक कि वह अनुणासित 
(708०97760) न हो । वर्गक्नित सेवाओं के लिए यह व्यवस्था है कि “समान श्रप- 
राधो के लिए समान दण्ड दिये जायेंगे तथा राजनंतिक अथवा धामभिक कारणों के 
आधार पर कोई भेदभाव नही किया जायेगा ।” अनुशासन भग की स्थिति मे किसी 
भी कर्मचारी को निलम्वित ($950०70) किया जा सकता है, उसके पदक्रम तथा 
वेतन मे कमी की जा सकती है और यहाँ तक कि उसे सेवा से हटाया भी जा सकता 
है । सन्‌ १६५२ के ॥099-8-70॥०४6 2०६ में यह व्यवस्था है कि वर्गक्षित सेवा 
(ए४४शग०१ &८शा००) के किसी भी कमंचारी को तब तक उसके पद से नहीं 
हटाया जायेगा जब तक कि कोई ऐसा कारण उपस्थित न हो जिससे उक्त सेवा की 
कार्य-कुशलता बढाने मे बाघा पडती हो” , यह कि जिस कर्मचारी को पद से हटाया 
जायेगा उसको हटाये जाने के कारण (२९८७४००५) लिखित में दिये जायेंगे , यह कि 
उन कारणो का लिखित मे उत्तर देने के लिए उस कर्मचारी को समय दिया जायेगा, 
“परन्तु साक्षियो (ए७९55०५) की जाच पडताल अथवा सुनवाई (प्ल&्शाया8) की 
तव तक कोई आवश्यकता न होगी जब तक कि पद से हटाने (२०७7०४४।) वाले 
भ्रधिकारी की ही ऐसी इच्छा न हो ।” सिविल सेवा श्रधिनियम (शा $छ&ए८९ 
8०) द्वारा इस वात पर प्रतिवन्ध लगाया गया है कि सयुकत राज्य का कोई भी 
पदाधिकारी अथवा कर्मचारी, किसी भी राजनैतिक कार्य के लिए चन्दा अ्रथवा श्रन्य 
वहुमूल्य बस्तुयें देने अथवा रोकने अथवा उनको देने मे उपेक्षा करने के कारण 
श्रन्य किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को सेवोन्मुक्त ([)5०४072०) या पदोन्नत 
(07070(6) न कर सकेगा, भ्रथवा उसकी पदावन्नति न कर सकेगा, या उसके प्रतिफल 
((००७७०४४४०7) या सरकारी पदक़म मे कोई परिवतंत न कर सकेगा अथवा न 
ऐसा करने का वायदा कर सकेगा या धमकी ही दे सकेगा ।” इस प्रकार अन्यायपुरो 
तरीके से पदो से हटाये जाने की घटनायें नही हो पाती , और कर्मचारियो को अपने 
पदी के सम्बन्ध से न्‍्यायोचित सुरक्षा मिल जाती है। 
सिविल सेवक को उस सरकार के प्रति निष्ठावान ([,0५७)) होना चाहिए 
जिनकी यह नोकरी करता है। लोकतन्‍्त्र मे उसे राजनीति से, तटस्थ (००४७) 
रहना चाहिए । उसे किसी भी राजनैतिक हलचल मे भाग तही लेना चाहिए। सिविल 


रब 
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सेवा विनियमों ((श्ञा $.ए7०७ 7८४७।७०४७) के प्रथम नियम मे यह कहा गया है 
कि सिविल सेवक को मत (५००) देने तथा सभी राजनैतिक विचारो पर व्यक्तिगत 
रूप से अपनी राय प्रकट करने का अधिकार है। परन्तु यह ध्यान रहे कि वह किसी 
भी राजनैतिक प्रबन्ध अथवा राजनंतिक कायंवाही मे सक्रिय रूप से भाग नही ले 
सकेगा । कर्मचारी सस्थाओ्रो अथवा सघो के रूप मे अपने आपको सगठित कर सकते 
हैं । परन्तु किसी प्रकार भी उन्हे हडताल करने का अधिकार प्राप्त नही है। लोक- 
सेवकी के लिये पूर्व-प्रवेश (?४-०१४-७) तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण (॥7 5९५९९ 
धध772) वी भी व्यवस्था है । 


गअसेरिकन सिविल सेवा प्रणाली के दोष 


(9लल्ल5डवका #आारशाठ्शा एसी 5छशशं९० 8&४५(शा) 


अमेरिकन सिविल सेवा उत्तरदायी प्रशासकीय पदो पर ऊची योग्यता वाले 
व्यक्तियों को आकर्षित करने तथा रखने मे असफल रही है। अमेरिका मे इस सम्बन्ध 
में जोर इस वात पर दिया जाता रहा है कि दुष्टजनों (/२७६०७॥$) को सिविल सेवा 
से बाहर रखा जाय । लोक-सेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वाधिकार योग्य एव सक्षम 
व्यक्तियो को आकर्षित करने का कोई ठोस प्रयत्न नही किया गया है। जैसा कि एक 
विद्वान ने कहा है कि “सम्भवत हमारी कामिक व्यवस्था का एक प्रमुख दोप उच्च 
योग्यता एवं गुणो वाले व्यक्तियो को श्राकर्षित करने की भ्रसफलता मे निहित है '** । 
हमे १२,००० से १६,००० डालर तक के वार्षिक वेतनो पर, उच्च पदक्रम तथा उच्च 
प्रतिष्ठा वाले ऐसे स्थायी उच्च पदाधिकारियो की श्रावर्यकता है, जो कि विभागों 
की श्रध्यक्षता करने वाले अस्थायी एव राजनैतिक अधिकारियो को सलाह दे सकें, 
परामहं दे सकें तथा उनकी सेवा कर सके , श्रौर इस प्रकार राजनीत्ति तथा प्रशासन 
के वीच की खाई को भर सकें | परन्तु हम अब तक चोटी के उन स्थायी प्रशासकीय 
पदों की पहिचान करने तक मे सफल नही हो सके हैं , श्र वस्तुस्थिति यह है कि 
सरकारी सेवा को जीवन-वृत्ति (७०) के रूप में अपनाने वाले उच्च कोटि के 
व्यक्ति इस विपय में अधकार मे हैं कि ऐसे उच्च पदो तक किस प्रकार पहुँचा जाय, 
तथा इन अनिश्चितताओं के कारण ही अनेक सम्भावित जीवन-वुत्ति वाले व्यक्ति 
गैर-सरकारी सेवाश्रो मे रहना पसन्द करते हैं ।7 


अमेरिका में लुट-खसोट प्रणाली ($90]5 5५४८7ञ) के श्रवशेष श्रभी तक 
वरतमान हैं । सिविल सेवा श्रायोग सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशियों की प्राप्ति दे लिये कोई ठोस 
प्रयत्न नही करता , इसके प्रयत्न सिविल सेवा से केवल दुष्टजनो” (7२85०७$) को 
बाहर निकालने तक ही सीमित हैं। लोक-सेवाओं मे पाई जाने वाली इस कमी का 
उल्लेख हृवर श्लायोग ने भी किया । उसने कहा कि “कठिन व्यावसाथिक, वैज्ञानिक 
तकनीकी तथा प्रशासनिक पदो पर सर्वोत्तम युवको तथा युवतियों की भरती करने 
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के लिए न पर्याप्त-समय ही लगाया जा रहा है और न ययथेष्ट प्रयत्न ही किये जा 
रहे हँ | 7 &9 

सयुकत राज्य अमेरिका मे, गर-सरकारी व्यवसाय की श्रपेक्षा सिविल सेवा मे 
कम वेतन मिलता है। सिविल सेवा में योग्य एवं ग्रुणी व्यक्तियों को आवषित नहीं 
किया जाता । ऐसे व्यक्ति यदि सिविल सेवा मे आ भी जाते हैं, तो निम्न वेतन तथा 
उन्नति के अवसरो की कमी के कारण त्याग-पत्र देकर चले जाते हैं। अमेरिका मे १८ 
वर्ष से ३५ वर्ष तक की आयु का कोई भी व्यक्ति सिविल सेवा मे प्रवेश कर सकता है। 
ग्रायु की यह बडी सीमा दोषपूर्णा है। होना यह चाहिये कि १८ से २५ वर्ष तक की 
श्रायु के युवा व्यक्ति सिविल सेवा में भर्ती किये जायें और वे सिविल सेवा को प्रपनी 
स्थायी जीवन-वृत्ति (?८गराधाधा ०0०७०) बना ले। यदि लोक-सेवा की भर्ती ३५ 
प्रथवा ४० वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिये खुली रहती है, तो ऊंची आयु के ऐसे 
व्यक्ति भी सरकारी सेवा मे प्रवेश पा जाते हैं जोकि व्यक्तिगत व्यवसायो मे असफल 
सिद्ध हुये हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि सरकारी सेवा उन व्यक्तियों के लिये 
एक शरणा-स्थल बन गई है जोकि जीवन के अ्रन्य क्षेत्रो मे असफल रह चुके हैं । इससे 
लोक-सेवा (?प७॥० $९४०९) मे श्रकुशलता को प्रोत्साहन मिलता है। 

अमेरिकन सिविल सेवा को विज्ञाल अमेरिकन राष्ट्र की आवश्यकताओं के 
अनुरूप बनाने के लिए उसमे सुधार किये जाने चाहिये । इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित 
सुधारों के सुझाव दिये जाते हैं 


(१) सरकारी पदो के लिये भर्ती करते समय इस बात का ठोस प्रयत्न 


किया जाना चाहिये कि उसमे समाज के सर्वेश्रेष्ठ बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्ति ही 
लिये जाए। 


(२) सरकारी पदो मे प्रारस्भिक आयु वाले व्यक्तियो की भर्ती की जानी 
चाहिये जिससे कि लोक-सेवा कर्मचारियों के लिये एक स्थायी जीवन-वृत्ति बन सके 

(३) सिविल सेवको के वेतन मे वृद्धि की जानी चाहिये । 

(४) सिविल सेवको को उच्चति के प्रचुर अवसर प्रदान किये जाने चाहियें। 
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(५) परीक्षाओं द्वारा प्रत्याशियो की सामान्य बुद्धिमत्ता की जाच की जानी 
चाहिये । 

(६) इस बात की नितान्‍्त आ्रावश्यकता है कि अ्रमेरिकन सिविल सेवा मे 
ब्रिटिश नमूने के प्रशासकीय-वर्ग (4 तागगग57 ४० ०85) का निर्माण किया जाय | 

अमेरिका मे, सिविल सेवा के सुधारो का मुख्य उद्देश्य लुट-खसोट ($790०॥5) 
को दूर करना तथा योग्यता ()/०7४) को लोक-सेवा का भाधार बनाना था| श्रव 
वह समय भा गया है जबकि इन सुधारो का उद्देश्य सिविल सेवा में कुशलता तथा 
मनोबल (१(०7४॥०) बढाना होना चाहिए और यह उद्देश्य उस समय तक पूरा नही 
हो सकता जब तक कि परीक्षा-पद्धति मे सुधार न किया जाए तथा सिविल सेवा मे 
प्रगति तथा पदोन्नति के श्रेष्ठतर भ्रवसर न उपलब्ध कराये जायें । 


४६२ लोक प्रद्यासन 


(५) परीक्षाओ द्वारा प्रत्याशियो की सामान्य बुद्धिमत्ता की जाच की जानी 
चाहिये । 

(६) इस बात की नितान्‍्त आवश्यकता है कि अमेरिकन सिविल सेवा मे 
ब्रिटिश नमूने के प्रशासकीय-वर्गं (8 ताधधग्राई।80ए७ ०)७४७) का निर्माण किया जाय । 

अमेरिका मे, सिविल सेवा के सुघारो का मुख्य उद्देश्य लूट-खसोट ($90॥8) 
को दूर करना तथा योग्यता ()(»॥१) को लोक-सेवा का आधार बनाना था। श्रव 
वह समय भा गया हे जबकि इन सुधारो का उद्देश्य सिविल सेवा में कुशलता तथा 
मनोबल (१४०४०) बढाना होना चाहिए और यह उद्देश्य उस समय तक पूरा नही 
हो सकता जब तक कि परीक्षा-पद्धति मे सुघार न किया जाए तथा सिविल सेवा में 
प्रगति तथा पदोन्नति के श्रेष्ठतर अचसर न उपलब्ध कराये जायें । 


२७ 


ब्रिटिश सिंव्रि सेचा 


(50970 (॥शां।] 8९07ए06) 








ब्रिटिश सिविल सेवा ने ससार के अनेक लोकतन्‍्त्रीय देशो के लिए एक आदर्श 
का कार्य किया है। ब्रिटेन मे सिविल सेवा की भर्ती मे लुट-खसोट (59०75) अथवा 
सरक्षण (24072) की व्यवस्था नही है। सिविल सेवको का चयन ($९९८४०॥) 
योग्यता ((४८प) के आधार पर किया जाता है और योग्यता की जाँच खुली तथा 
च्यायपूर्ण प्रतियोगिता द्वारा की जाती है । प्रत्याशियों की योग्यता की जाँच करने के 
लिए एक स्वतन्त्र सिविल सेवा आयोग की नियुक्ति की गई है। ब्निठेन मे सिचिल 
सेवा ऐसे योग्य तथा गुणा सम्पन्न व्यक्तियों से भरी हुईं है जोकि युवावस्था मे सेवा में 
प्रवेश करते हैं और उसको श्रपनी जीवनवृत्ति (2८८) भी बना लेते हैं क्योकि वहाँ 
वेतन तथा पदस्थिति मे वृद्धि के प्रचुर अवसर वतंमान हैं । 

ब्रिटेन मे, गैर-श्रौद्योगिक (]४०४-॥005 दवा ) सिविल सेवकों का निम्नलिखित 
श्रे णियो मे वर्गीकरण किया गया है 

(१) प्रशासनिक-वर्ग (806ागातधाए७ ८४६5), 

(२) कार्यपालक या निष्पादक-वर्ग (७०एध४९ ०|०७६७), 

(३) लिपिक तथा उप-लिपिक-वर्ग (७४०६ शत 570-००१८४] ०४६६), 

(४) मुद्र-लेखक-वर्ग ([9985 ०७5४), 


(१) व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी-वर्भ (ए?70689079, ०९०४0 
॥70 [8९07704)] ०७58 ) , 


(६) डाकघर प्रभिसाधक-वर्ग (९०४६ 0#0० 78790]4ए6 ०७६४) (जिसमे 
सफाई करने वाले भ्रादि भी सम्मिलित हैं), 5 


(७) सन्देशवाहक तथा सफाई करने वाले आदि (डाकघर को छोडकर), 


(५) डाकघर इजीनियरिंग तथा सम्बद्ध सेवा (0४ ०मिट९० साड्धा6077९ 
भाव शत इश्ाशा००) । 


अ्रव हम सिविल सेवकों की इन विभिन्न श्र 
विशिष्टता्रो पर विचार प्रकट करते हैं। 
प्रशासनिक-वर्ग 
(व &तांफ्रांडक्न्वप०७ ( [898) 
ब्रिटेन में प्रशासकीय-वर्ग एक ऐसा निर्वेशक-वर्ग है जिसे सिविल सेवा की 
घुरी कहा जा सकता है। इस श्रे शी में पुरुषो तथा स्त्रियो की भर्ती २२ से २४ वर्ष 


ख्ियो अथवा वर्गों की कुछ 


डद्‌४ लोक प्रशासन 


तक की आ॥आयू मे की जाती है, यह भर्ती कठिन प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा उन 
प्रत्याशियों ((धाता१४८४) में से की जाती है जो कि अधिकतर श्रॉक्सफोर्ड तथा 
केम्त्रिज विश्वविद्यालयों के उच्च कोटि के स्नातक (078002४०५) होते हैं। 
कर्चव्य (700468) 

प्रशासनिक-वर्ग के कत्तंव्य मे नीति का निर्माण, सरकारी यन्त्र मे समन्वय 
((०-ण०रवग४४००) तथा सुधार और लोक-सेवा के विभागों ([0०एशाए्रआं) का 
सामान्य प्रशासन तथा नियन्त्रण सम्मिलित है। 
सख्या तथा वेतन 
(षिप्तापॉश5 थातएे 299) 

इस श्रेणी के स्थायी अधिका री-वर्ग को निम्न पदक्रमों (5740०४) में बाटा 
जाता है +-, 























१-७-४ ३ की सख्या वेतन (पौड मे) 
पुरुष स्त्रिया | योग पुरुष | स्त्रिया 
राजकोप का स्थायी सचिव 
(रिशा98०0गा 562९9 
60 ॥6 [7८४४77५) शक कन+ १ ५,००० न: 
स्थायी सचिव ३३ ++ ३३ ४,५० ०, ना 
उप-सचिव (06979 । 
$6०८५ा५ ) द्‌्छ १ द्८ ३,२५० ३,२५० 
अवर सचिव (छए66 ः 
56ट7८479 ) २१० ७ २१७ २,५०० र,रेथथ 
सहायक सचिव (/४५(. 


इछ७छ६। २७। ७०३|१६००-२१००| १८४२३-१६५० 

१,१७१ १०६९ १,२८०| ११५०-१५७०| १०२५-१३६४ 

२५७ ३४ २६२५ ४७०-८५५॥ ४७०-७५० 

| 

र४१५ १७६ २५६४ 
। 


56८टांशा३ ) 
प्रधान (?770०[6) 
सहायक प्रधान 


योग (देखिये तीसरी 
टिप्पणी) 























टिप्पणी -- (१) ये वेतन-क्रम वे हैं जोकि जुलाई १६५३ को लन्‍्दन में स्टाफ 
से सम्बन्वित थे । 

(२) छोटे-छोटे विभागों के कुछ प्रवानो (4०805) को उप-सचिव के रूप मे 
क्षे णीवठ् कर लिया गया है । 

(३) इस श्रेणी में २,१२५ पौं० वेतन के तीन प्रवान सहायक सचिव तथा 
विभिन्न वेतन-क्रमों ले सत्तर श्रन्य अधिकारी सम्मिलित हैं । 


ब्रिटिश सिविल सेवा &६दप्‌ 


काम के घन्टे श्रोर अवकाद (छ0प्रा5 ० जक्णफं घा0तं 7,028४6) 

वर्तमान समय मे श्रविकाश प्रशासनिक अधिकारी कार्यालयों में सप्ताह में 
४४३ घण्टे या ५३ दिन कार्य करते हैं । 

इस श्रेणी के सदस्यो को साधारणतया ३६ दिन की छुट्टिया दी जाती हैं जो 


कि १० वर्ष की सेवा के पदचात्‌ ४८ तक बढ जाती हैं । वर्तमान में यह छूट ३६ दिन 
तक ही सीमित कर दी गई है ।* 


कार्यपालक अथवा निप्पादक-वर्ग 
(775९०प्र।ए6 (.955) 

निष्पादक-वर्ग मे १८ से लेकर २४ वर्ष तक के व्यक्तियों की भर्ती की जाती 
है | माध्यमिक शिक्षा का पूर्ण पाठ्यक्रम इसके लिए अहंँता का स्तर है । 
कर्त्तव्य : 

निष्पादक-वर्ग के कतंव्य लिपिक-वर्ग तथा प्रणासनिक-वर्ग के कतंव्यो के मध्य 
में निहित होते हैं। इनके कतंव्यो को सक्षिप्त रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा 
सकता है--निर्धारित नीति के ढाचे के अन्तर्गत दिन-प्रति-दिन के सरकारी कार्य का 


सचालन । तथापि, इनमे पूर्ति (90977), वित्त तथा लेखाकन का कार्य (777970८ 
बात ३८००णापराह #०77) तथा श्रन्य विशिष्टीकृत कार्य (59९००७|5९त० 907:), 
जैसे कि करो का निर्धारण (38०$४707/ ० 8:०७), जिसके लिये व्यावसायिक 
योग्यताओ की श्रावश्यकता नही होती, सम्मिलित है। 

सख्या तथा वेतन : 


इस श्रे णी के स्थायी अधिकारी-वर्ग (?८पा०7८ए 597) को निम्नलिखित 
पदक्कमो (079065) में वाटा जाता है -- 


-७-४५ ३ की सख्या |_वेत वेतन (पौंड मे) 
पुरुष | स्तिया स्त्रिया | योग । स्त्रियाँ 


बड़े सस्थानो के अध्यक्ष । 
(पल्ब0 एण॑ 'श५०ुण 

550805#7८॥) ३ 
प्रधान निष्पादक अधि- 

कारी (777 ००2 एह९- 
९पराए८ 0#री८९४) १२३ 
वरिष्ठ मुख्य निष्पादक 
अधिकारी. [$७॥67 
पका छि5९९०७ाताए6 
(ग्रिट८7] 











] 


ल्‍्प्जे 


स्तर व हरे २,५०० ब्तक 


क्त-+ १२३ १६००-२००० मजा 


२५७ 3 








२६० |१४०८-१५६२|१२२६-१४० ८ 
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४६६ लोक प्रशासन 








| पुरुष | स्त्रिया । योग पुरुष । स्त्रिया 


कारी ७०२ श्द छ२० 
वरिष्ठ. निष्पादक 
अधिकारी | २,५८२ १८० | २,७६५ 
उच्च निष्पादक अधबि- 
कारी | ७,६१५ १,३७१ | 5,६८६ 
निष्पादक श्रधिकारी | १७,५३४ ५,७६२ | २३,२६७ 
| 


। 


मुस्य निष्पादक अधि- 
१२६०-१५००(१,०६०-१,३३४२ 
१०३०-१२३२०| ६०००१,०६० 


८छ३०-६६४ ७१०-८६० 
२६०-८०० २६०--६७४५ 





| 
2 3 42208 73 । 
योग | २८,८4६ ७३३० ३४१०३ - | - आशा 


टिप्पणी*---( १) ये वेतन-क्रम (808०७ 0 94५) वे हैं जोकि १ जुलाई 
१६५३ को लन्दन मे स्टाफ से सम्बन्धित थे । 

(२) ऊपर उल्लेख किये गये अधिकारी-वर्ग के साथ ही, लगभग २८,००० 
प्रस्थापित विभागीय निष्पादक अधिकारी श्रौर हैं जोकि मुख्यत श्रन्तेदेंशीय राजस्व 
(त्रांबात 7९एशाए०) तथा श्रम मन्त्रालय (थिंगा509 ० 7.89०प7) मे है, श्रौर 
जिनका वेतन-क्रम सामान्य श्रेणी के वेतन-क्रम से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है । 
फाम के घन्टे तथा श्रवकाश * 

सामान्य नियम के अनुसार सप्ताह में ५३ दिन काम होता है । वर्तमान में इस 
श्रेणी के अधिकाश अधिकारी असल मे सप्ताह मे ४५३ घण्टे काम करते हैं । 

निष्पादक श्रधिकारियो को ३६ दिन के अवकाश की श्रनुमति दी जाती है । 
उच्च निप्पादक अधिकारी तथा इससे ऊपर के श्रविकारी ३६ दिन का श्रवकाश ले 
सकते हैं जोकि १५ वर्ष की सेवा के पदचातृ (३६ दिन की छुट्टियों वाले पद-क्रम मे 
ही) बढकर ४८ दिन का हो जाता है ।? ह 


लिपिक-वर्ग 
(376 (7८-0० (५359) 
सिविल सेवा वी श्र शियो मे लिपिक-वर्ग की सख्या सबसे अ्रधिक है । इनकी 
भर्ती १६ से लेकर १७४ वर्ष तक की आायु के वीच की जाती है | इसके लिए श्राव- 
इयक शिक्षा वी योग्यता सेकन्ड्री पाठय-क्रम (960००॥त69 ०0078०) के माध्यमिव 
स्तर (॥7धगाताशा& #शा0270) की होती है । 
विवरण तथा कर्तव्य (20९5ए07770ा ज्वाए ए705) : 
लिपिक श्रेणी में सामान्य लिपिक-बर्ग तथा विभागीय लिपिक पव-क्रमी 
(0+3065) के ३०,००० सदस्य हैं जिनका वेतन, युद्धकाल से आपसे श्राप न्‍्यूनाधिक 
रूप में लिपिक पद-क्रमों (टांशाटर्श हा०4८5) जैसा ही हो गया है । अभी तक जो 











$ ५605६ टाए3 5४८०४70790 तरद्या।ा? 


ब्रिटियश सिविल सेवा ८६ ३ 
मुख्य विभागीय लिपिक पद-क्रम (0ककश।ग्रध्यांगो णैक्मा० 872025) वर्तमान हैं वे 
ये हैं अन्तर्देशीय राजस्व कर अधिकारी [[7970 एऐ७४शाएह 73% 07०४5), 
श्रम मन्त्रालय पद-क्रम पष्ठ अधिकारी (शीजाशओ ती .800प्रा हा06 85 ०0॥- 
८७5) और सीमा-शुल्क व उत्तादव कर विभागीय लिपिक अधिकारी ((ए४०ग्र५ 
बा0 85० 5७ 96एका/पालयात (6ार्ण्वो 070०5) । सामान्य लिपिक-वर्ग में दो 
पद-क्रम होते हैं--उच्च लिपिक अ्रधिकारी तथा लिपिक भ्रविकारी । इसके गअ्रतिरिक्त 
लगभग २५ ००० अस्थायी लिपिक भी हैं जिनमें से अधिकाग ऐसे कार्य सम्पन्न करते 
है जो कि लिपिक अधिकारियों के कार्यो से कुछ ही कम कठिन होते है । 

उच्च लिप्रिक अधिकारी कुछ सस्यानों (25080[/8776705) में लिपिक कर्मे- 
चारी-ब्ग (0]०7०७| आ्श्री) की देखनाल करते है और यह पर्यवेक्षण ($77ए०- 
४807) ही सामान्यत उनका पूर्ण कत्तंव्य अथवा कतंव्य का मुख्य भाग है, उदाहरण 
के लिए, रजिस्ट्रियो (२०४४४7९8) मे । उनका शेप कर्तव्य मुकदमा-सम्बन्धी कार्य 
(0४४० ४077) है । लिपिक अधिकारियो को, जोकि सरया में सबसे अधिक है, और 
अधिक व्यापक कार्य सौंपे जाते है। लिपिक अधिकारी उन सब सरल कार्यो को 
सम्पन्न करते हैं जोकि लिपिक सहायको ((&7०७ 855597/5) को नहीं सपि 
जाते | ये सुस्पप्ट विनियमो (२८९७)७॥॥०॥५), अनुदेशों (तरह्ञापत्माणा5) अथवा 
सामास्य प्रक्रिया के अ्रनुसार विशिप्ट मामलो को निवटते हैं, स्पप्ट अनुदेणो के अनुसार 
सीघे-सादे लेखो (8&०००७४७), दावो तथा विवरण-पत्रो (२८।.॥५) आदि का सूक्ष्म- 
परीक्षण (8८00०) करते है तथा उनकी जाच के प्रति जाच ((7058 ०८०८४) 
करते है, विवरण-पत्नो तथा लेखो के लिए निर्धार्ति फार्मो मे आवश्यक सामग्री व 
आकडे तेयार करते हे, सरल आलेख (79/2) तथा सार (7८८७५) तैयार करते है, 
ऐसी सामग्री एकत्रित करते है जिनके श्राघार पर निर्णय (7ए०९77७॥४5) किये जा 
नकें, और लिपिक सहायको के कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं। इस पद-क्रम (57806) 
के कुछ सदस्यों को लिपिक अधिकारी (सचिव) की पदसज्ञा ([268877707) भी दी 
जाती है।ये सचिव सम्बन्धी बार्य (8८0728779) ४/०70) करते हैं जिसमे ज्यवेप्ठ 
अधिकारियो के लिये किया जाने वाला आशुलिपि (8॥07 ४४४0) तथा मुद्र-लेखन 
(॥५४9778) कार्य भी सम्मिलित हैं । 


संख्या तथा वेतन * 
इस श्रेणी के स्थायी अधिकारी-वर्ग की सख्या तथा वेतन निम्न प्रकार हैं--.. 
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जल किन को सख्या [| वेतत (पोंड मे) 





अल हिल लिप स्त्रियां | पुरुष स्त्रिया 
उच्च लिपिक अधि- ' पक जन्म 
कारी (प्राशाटा 

(शर्त 0०८५) हि 2,६३३ 





(5 
८घ८४७। 3४८०. ६५४४-८०० । 










7३०-६७५ 
लिपिक अधिकारी ५१,१५३ [२६,२६० ७७,४१३ १७०-५०० १७०-४६० 
लिपिक ब्रविकारी , 
(सर्चिव) | १ र्र्‌ | (रद । ५ रे €६&€ | श्छ ०-५४७० १७०-४६० 
योग 22 पल नम मसल 


पट 
ग्रर। 
| 
& 
(० 
च्र्छ 
ठी 
जी 
हि 
८2 
श्छ 
हक 
न्ःज 
८2 
4 
ट्।ए 


न्क््जजभप्््ा््््््््++_्त-+>+++तत_+++त/त#त्तहतठत8हतहतह/हत_...0..ह.....क्‍हह8ह808.ै.ैह7ैह7_ 


४६६ लोक प्रशासन 








| पुरुष | स्त्रिया । योग | पुरुष । स्त्रिया 





| 
मुख्य निष्पादक अ्रधि- । 
कारी ७०२ श्८ ७२० 
वरिष्ठ निष्पादक । 
अधिकारी २,४८१ श्फ० २,७६५ 

उच्च निष्पादक अधि- 
कारी | ७,६१४ 
निष्पादक अ्रधिकारी (१७,५३५ 


| 
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टिप्पणी'---( १) ये वेतन-क्रम (808९५ ० 9०५) वे है जोकि १ जुलाई 
१६५३ को लन्दन में स्टाफ से सम्बन्धित थे । 

(२) ऊपर उल्लेख किये गये अधिकारी-वर्ग के साथ ही, लगभग २८,००० 
प्रस्थापित विभागीय निष्पादक भ्रधिकारी और हैं जोकि मुख्यतः अन्तर्देशीय राजस्व 
(्राशा6 २९ए०॥०९) तथा श्रम मन्त्रालय (जथिागाहञा9 ० [,80०ए॥) मे हैं, और 
जिनका वेतन-क्रम सामान्य श्रेणी के वेतन-क्रम से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है । 
काम के घन्दे तथा श्रवकाह : 

सामान्य नियम के अनुसार सप्ताह में ५३ दिन काम होता है । वर्तमान में इस 
श्रे णी के अधिकाश अधिकारी श्रसल मे सप्ताह मे ४५३ घण्टे काम करते हैं । 

निष्पादक अधिकारियों को ३६ दिन के अवकाश की अनुमत्ति दी जाती है । 
उच्च निष्पादक अधिकारी तथा इससे ऊपर के अ्रधिकारी ३६ दिन का अवकाश ले 
सकते हैं जोकि १५ वर्ष की सेवा के पदचात्‌ (३६ दिन की छुट्टियों वाले पद-क्रम मे 
ही) बढकर ४८ दिन का हो जाता है ।* 


लिपिक-वर्गं 
(4फ6 एटान॑ंट्शों (६988) 
सिविल सेवा की श्रे शियो मे लिपिक-वर्ग की सस्या सबसे अधिक है | इनकी 
भर्ती १६ से लेकर १७६ वर्ष तक की आयु के बीच की जाती है । इसके लिए प्राव- 
इयक शिक्षा की योग्यता सैकन्ड्री पाठ्य-क्रम (56००॥6क्षा9 ००प्रा&९) के माध्यमिक 
स्तर [[रध्गा०0786 597070) की होती है । 
विवरण तथा कर्तव्य (0९5९फए.ाणा बाते शञा९४) 
लिपिक श्रेणी मे सामान्य लिपिक-वर्ग तथा विभागीय लिपिक पद-क्रमो 
(6572065) के ३०,००० सदस्य है जिनका वेतन, ग्रुद्धकाल से आपसे आप न्यूनाधिक 
रूप में लिपिक पद-क्रमों ((०7८४ ढ8724८७) जैसा ही हो गया है । श्रभी तक जो 


$ ए0०प्तात्ड घटाएं ए/शाएपबातंपा 


कि 


ब्रिटिश सिविल सेवा 3 
मुख्य त्रिभागीय लिपिक पद-क्रम (०0क्ग्राथावो ०७४८३। 879063) वर्तमान हैं वे 
ग्रेहँ:ः झन्तदेंशीय राजस्व कर अश्रधिकारी (77870 रि०एआए8 74% (४०९॥५), 
श्रम मस्त्रालय पद-क्रम पष्ठ अधिकारी (शिगाआए ० .800ण हा966 श>ह 0गर- 
८०8) और सीमा-शुल्क व उत्पादन कर विभागीय लिपिक अधिकारी ((००॥% 
370 850 56 39क्षागाथा।त (९०४ 0065) । सामान्य लिपिक-वर्ग में दो 
पद-क्रम होते हैँ---उच्च लिपिक अधिकारी तथा लिपिक अधिकारी | इसके अतिरिक्त 
लगभग २५ ००० अस्थायी लिपिक भी है जिनमे से श्रधिकाश ऐसे कार्य सम्पन्न करते 
है जो कि लिपिक अधिकारियों के कार्यों से कुछ ही कम कठिन होते है। 

उच्च लिविक श्रधिकारी कुछ सस्थानो (58820॥&777/8) में लिपिक कमे- 
चारी-वर्ग (2[०7०४[ &्श्ञी) की देखभाल करते हैं और यह पर्यवेक्षण (87एए0- 
शह्न०) ही सामान्यत उनका पूर्ण कत्तंव्य भ्रथवा कर्तव्य का मुख्य भाग है, उदाहरण 
के लिए, रजिस्ट्रियो (२०४४८7०5) मे । उनका शेप कर्तव्य मुकदमा-सम्बन्धी कार्य 
(0४४७ ०0 है । लिपिक अधिकारियो को, जोकि सख्या में सबसे अ्रधिक हैं, और 
आधिक व्यापक कार्य सौपे जाते है। लिपिक अधिकारी उत्त सब सरल कार्यों को 
सम्पन्न करने हैं जोकि लिपिक सहायको (८7० 35558708) को नहीं सौंप 
जाते । ये सुस्पप्ट विनियमों (रि८४७।४॥०॥$), अनुदेशो ([7४70०7०5) अथवा 
सामान्य प्रक्रिया के अनुसार विशिष्ट मामलो को निबटते हैं, स्पप्ट अनुदेशों के श्रनुसार 
मीधे-सादे लेखो (8००००७४५४), दादो तथा विवरणा-पत्नो (२८।७॥५) आदि का सूक्ष्म- 
परीक्षण ($८ए४7गा5०) करते है तथा उनकी जाच के प्रति जाच (7058 ०ाब्टांत) 
करते है, विवरण-पत्रो तथा लेखो के लिए निर्धारित फार्मो में आवश्यक सामग्री व 
आकडे तंयार करते है, सरल आलेख (7096) तथा सार (?6०५) तैयार करते हैं, 
ऐसी सामग्री एकत्रित करते है जिनके आधार पर निर्णय (7ए08877०75) किये जा 
सके, और लिपिक सहायको के का का पर्यवेक्षण करते है । इस पद-क्रम (07906) 
के कुछ सदस्यो को लिपिक अ्रधिकारी (सचिव) की पदसज्ञा (0०&?80॥4॥07) भी दी 
जाती है।ये सचिव सम्बन्धी बाय (56०८/क्ा।&ं ४०7५) करते हैं जिसमे ज्येष्ठ 


अ्रधिकारियों के लिये किया जाने वाला श्राशुलिपि (9॥07 9७70) नथा सुद्र-लेखन 
(79978) कार्य भी सम्मिलित हैं । 


संख्या तथा चेतन * 
इस श्रेणी के स्थायी अधिकारी-वर्ग की सख्या तथा वेतन निम्न प्रकार हैं--- 


स्थिर को सख्या | वेतन (पौड में) 
| पुरुष [स्त्रियाँ। योग | पुरुष | _ स्थ्रियाँ 
केक पा वादया धिप: लिपिक अ्धि- 0 
कारी (नाहालः 
(]ट८॥८३ (00678) | १,६३३ 
लिपिक अधिकारी 
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काम के घंटे तथा अ्रवकाद 

इस श्रेणी के श्रधिकाश अधिकारी वर्तमान समय में सप्ताह में ५; दिन या 
४५३ घण्टे कार्य करते हैं । 

लिपिक श्रधिकारियो को वर्ष भर मे २४ और उच्च लिपिक श्रधिकारियों को 
३६ दिन के भ्रवकाश की अनुमति दी जाती है ॥* 


लिपिक सहायक वर्ग 
((]6769] 5७887 ( 885) 

कत्तव्य: 

लिपिक सहायक लिपिक सम्बन्धी ऐसे सरल कार्यों को सम्पन्न करते हैं जोकि 
साधारणतया युद्धकाल मे सम्पन्न किये जाते हैं श्रौर कुछ सीमा तक अस्थायी लिपिको 
द्वारा श्रभी भी सम्पन्न किये जाते है। इनको नेत्यक कार्य (8०७७४९ 6७0०४) कहा 
जा सकता है जिनमे कि निम्न प्रकार के कार्य सम्मिलित हैं सरल दस्तावेजों ([9000- 
77७78), आँकडो तथा अ्रभिलेखों (१८००१०७) आझादि का तैयार करना उनको प्रमा- 
णित करना तथा उनका सूक्ष्म-परीक्षण करना, श्रन्य दस्तावेजों को तैयार करना कार्या- 
लय यन्त्र की सहायता से अथवा उसके बिना ही सरल गरितीय आॉकडे तैयार करना, 
रजिस्ट्री कार्य के साधारण फार्म तैयार करना, सुस्पष्ट सामान्य भनुदेशों के अन्तर्गत 
सरल पत्र-व्यवहार करना, कार्यालय यस्‍्त्रो का सचालन करता । इस श्रेणी के लिपिको 
के करत्त व्यो का यह एक सामान्य विवरण है, उनके कत्त व्यो की कोई कडी परिभाषा 
नही है, उनको इसी प्रकार के अन्य कार्य भी सौपे जा सकते हैं | उच्चक्रम के लिपिक 
सहायको के कार्य निम्नक्रम के लिपिक अधिकारियो के कार्यों का अतिव्यापन (0एश- 
]80[77898) करते हैं । 
सख्या तथा वेतन : 

वह ॒वर्ग पूर्णतया एक प्रस्थापित (80808720) वर्ग है । इसके सदस्यों की 
सख्या तथा वेतन इस प्रकार है -- 

| सख्या | वेत्तन एाजयणएजकः कतस्या | वेतन (पौड में) _ से) 

















| पुरुष __ | पूछ | लिया | योग | ढख्य | स्तियाँ_ स्त्रियाँ | योग । पुरुष । स्त्रियाँ 

हु ३ पौंड से | ३ पौंड से 

00440 000 कक बेन रिहा | एक तर० | लहर ही 7 जद 5 ५ पी ष्वि्पीष्शि 
ख्चकाश : 


लिपिक सहायको को १८ दिन की छुट्टियों की अनुमति दी जाती है किन्तु 
पाच वर्ष की सेवा के पश्चात्‌ ये छुट्टियाँ बढकर २१ दिन तक हो जाती है ।* 


] इकाटर  फिहएापटठों +टएारगा0णएा), 
2 ०प्राट्ट #8ट८0७०॥ ैटाप्रणवा0एपाा। 
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ब्रिटेन में भर्ती की श्रायु की सीमायें सयुक्त राज्य अमेरिका की अपेक्षा, जहाँ 
कि कोई भी व्यक्ति ३५ अ्यवा ४० वर्ष तक भी सिविल-सेवा से प्रवेश कर सकता है, 
तीची हैं। भर्ती की पद्धति सामान्य सावेजनिक शिक्षा पद्धति से मेल खाती है । सिविल- 
सेवा की परीक्षाओं का स्तर माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय-परीक्षाओ के स्तर पर 
आधारित है । 
सिविल सेवा आयोग 
(एप 5हएशट९ ए०ग्राघ्राषब्र0ा) 

ब्रिटेन मे सिविल-सेवा की भर्ती एक स्वतन्त्र सिविल-सेवा आयोग द्वारा की 
जाती है। १८५५ के सपरिषद्‌ आदेश (0त& ॥ (०छाण।॥।) द्वारा सेवा मे प्रवेश 
के लिए नियम बनाने तथा उन्हे कार्यान्वित करने के लिए तीन सदस्यो के एक केन्द्रीय 
परीक्षक मण्डल (एलश्ाापश 80409 ० फिकाशदा७) का निर्माण किया गया। 
सिविल-सेवा श्रायोग, जिसमे श्रव ६ सदस्य है, की तियुक्ति सम्राट ((70४॥) द्वारा 
मन्त्रियो के परामर्श से की जाती है। श्रायक्त ((०7755707०5) सामान्‍्यत वे 
व्यक्ति होते हैं जिन्हे कि सेवा मे लम्बी अर्वाव का >नुभव होता है। वे किसी भी 

मन्त्री के प्रधीनस्थ अथवा उसके प्रति उत्तरदायी (&7७४०४४०!८) नहीं होते , वे 

अपने प्रतिवेदन (२९००४) महारानी (0७८८७) को सम्बोधित करके लिखते है । 
उन्हे एक प्रकार की अधे-न्यायिक (0००७-]०१,०७/।) स्थिति प्राप्त होती है जोकि 
उन्हे राजनैतिक दबाव से मुक्त रखती है । भ्रायोग के कार्य से राजकोप का घतिष्ठ 
सम्बन्ध होता है । नियम बनाने के कार्ये मे राजकोष ('रपर८४४77५) भी भाग लेता 
है । भर्ती के मामलो मे आयोग किसी भी प्रकार के बाह्य नियन्त्रण से मुक्त होता है । 
आयोग की स्वतन्त्रता की गारन्टी के लिए, यह व्यवस्था है कि आयुक्तो को केवल 
ससद के दोनो संदनो की प्रार्थना पर ही उनके पद से हटाया जा सकता है। सभी 
उपलब्ध सूचनाओं से इस बात की पुष्टि हो चुकी हैं कि ब्रिटेन मे सिविल-सेवा आयोग 
भर्ती के मामलों में वाह्य राजनैत्तिक दवायवो से मुक्त है। सन्‌ १९२० वे सपरिषद्‌ 
आदेश में आयोग के कार्यो का उल्लेख किया गया है । सक्षेप मे वे इस प्रकार हैं 
(१) “उन सभी व्यक्तियो, जो स्थायी श्रथवा अस्थायी रूप से महामहिम [प्रा& 
34 0]०४(४”$) के किसी भी सिविल सस्थान मे स्थान अथवा रोजगार के लिए प्रस्तावित 
किये गये हैं, की योग्यताओं का, उनकी नियुक्ति से पूर्व, आयोग द्वारा अनुमोदन 
करना , (२) ऐसे विनियम (२८६४ए४॥०१७) बनाना जिनके द्वारा उस रीति का 
निर्धारण किया जाये जिसके अनुसार व्यक्तियों को सिविल सस्थानों (एज 
८४६2 0|50॥787/5) में प्रवेश किया जा सके और उन शर्तों का निर्धारण किया जाये 
जिनके आधार पर आयुक्‍त योग्यता के प्रमाण-पत्र दे सके » त्रौर (३) ऐसी सभी 
नियुक्तियो एव पदोन्नतियो को लन्दन-गजट मे प्रकाशित करना जिनके सम्बन्ध से 
योग्यता के प्रमाण-पत्र (एशपाील््वा०5 0 पृण्श#९४४०॥) जारी क्ये गये हो। 
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आयोग सिविल-सेवा परीक्षाग्रो तथा पदोन्नति (?709007॥) के नियमों की व्यवस्था 
करता है । आयोग सदा ही भर्ती करने के कार्य के भार से अत्यधिक लदा रहता है । 
१ जून, १६४५ से मार्च, १९५० तक इसने ३,००,००० प्रत्याशियों की परीक्षा ली 
ग्रौर लगभग ८४,००० पदों के लिये प्रत्याशियों को सफल प्रमाणित किया । इसने 
लेखाकारो, (8०००७०५७7८$) व अकज्मास्त्रियो (5:४५४७व०थ०॥5) आदि जैसे विशिष्ट 
पदों के ३०,००० अन्य प्रत्याशियों की भी परीक्षा ली , इसके श्रतिरिक्त भी, इसने 
वेज्ञानिक सिविल-सेवा के १६,००० प्राथियों की परीक्षा ली जिनमे ४,००० प्रत्याशी 
सफल हुए । सन्‌ १९५३-५४ में खुली प्रतियोगिताओं मे ३८,००० से श्रधिक 
प्रत्याशियों की परीक्षा ली और लगभग ६,५०० की नियुक्ति के लिए प्रमाणित क्या , 
इसी प्रकार सीमित प्रतियोगिताश्रो मे ११,००० की परीक्षा ली और ३,००० को 
प्रमाणित किया , तथा लगभग ४१,००० साधारण और ४६० विशेष नामनिर्देशनो 
अथवा नामजदगियो (१२०॥॥४७॥७४0758) का कार्य निबटाया ।” 

ब्रिटेन मे सिविल-सेवा में उन खुली प्रतियोगिताञ्रो द्वारा प्रवेश किया जाता 
हैं जोकि राजकोष तथा ससद की सहमति से बनाये गये विनियमो के श्रन्तर्गत श्रायोग 
द्वारा सचालित की जाती हैं। ये जाँच निम्न प्रकार से की जा सकती है : (१) लिखित 
परीक्षा द्वारा, जिसमे मौखिक तत्व भी पाया जा सकता है, (२) साक्षात्कार ([ऐरशि- 
शा८क्ष) द्वारा, अथवा (३) सयुक्‍त पद्धति के द्वारा जिसमे व्यक्तित्व (?७5०7थ॥४५] 
की जाँच तो साक्षात्कार द्वारा की जाती है और ज्ञान की जाँच लिखित परीक्षा द्वारा । 
परीक्षायें सामूहिक रूप से एक साथ ली जाती हैं, अर्थात्‌ प्रतियोगी किसी विशिष्ट 
सेवा अभ्रथवा पद के लिये परीक्षा देने के हेतु एक स्थाव पर एक साथ इकट्ठ होते है । 
अमेरिकन परीक्षाओ्री तथा ब्रिटेन की सिविल-सेवा परीक्षाओं मे कुछ मूतभ्त श्रन्तर 
पाये जाते है । अमेरिका से सिविल-सेवा परीक्षाये विशिष्ट (59००॥0), व्यावहारिक 
(?7३०0०४)) तथा अश्ैक्षणिक (])३०४-४५७०१०7॥०) होती हैं । अमेरिका मे प्रत्याशियों 
की जाँच मुख्यत यह देखने के लिए की जाती है कि उस विशिष्ट पद के कतेंव्यो को 
सम्पन्न करने के लिए वे कहाँ तक उपयुक्त एवं योग्य हैं जिस पर कि वे नियुक्त 
होना चाहते है । इसके विपरीत, ब्रिटिश परीक्षाओ का उद्देश्य प्रत्याशी की उस 
समीक्षा का पता लगाना नहीं है कि यदि कल को उसे किसी विशिष्ट पद पर नियुक्त 
किया जाय तो वह उस पद के कार्यो को कहाँ तक सम्पन्न कर सकेगा । ब्निठेन की 
मिविल-सेवा परीक्षायें तो प्रत्याशी ((धगातातंश्रा०) की बौद्धिक साज-सज्जा एवं 
सामान्य योग्यता का माप करती हैं । परीक्षा के विपय अ्रभिन्न रूप से शैक्षरिक होते 
है, उदाहरणार्थ, इतिहास, गरित, प्राचीन तथा शआ्राघुनिक भाषाये, दशनश्यास्त्र 
(?७॥०5००॥५), श्रर्थशाम्त्र (£00707725), राजनीतिशास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान 
आ्रादि । ये विषय उदार अथवा सामान्य अ्रध्ययनों के क्षेत्र मे से लिए जाते ह, 
तकनीकी (८८ंएा०४)) अध्ययनों के क्षेत्र से नहीं। परिणाम यह होता है कि 
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परीक्षायें एक निश्चित शक्षरिक स्तर के अनुस्प हो जाती है श्रौर यह एक स्वीकृत 
सिद्धान्त है कि शिक्षा पद्धति (87०0ाणाश 5५०) तथा सिविल-सेवा के ढाँचे 
के वीच घनिष्ठ सम्वन्ध कायम होता ही चाहिए । इस प्रकार, ब्रिटिश सिविल-सेवा 
में उत अधिकारियों की भर्ती की जाती है जिनके पास “उच्चस्तरीय मस्तिष्क, 
व्यक्तित्व, प्रभावपूर्णता (&४०७५४७१४४७), निर्णयणीनता तथा सत्यनिष्ठा ([7:०8॥779) 
होती है, भ्रौर शिक्षा की प्रक्रिया (270००5३) द्वारा ये सब गुण एक ही व्यवित मे 
सस्नुलित रूप मे पाए जाते है ।” झानसे डिग्री अथवा लिखित परीक्षा को उच्चस्तरीय 
मस्तिष्क की गारन्टी समझा जाता है , स्वतन्त्र निर्णायक प्रत्याशी की सत्यनिष्ठा की 
जाच करते हैं, और “व्यक्तित्व प्रभावपुर्णाता तथा निर्णयशीलता” की जाँच मौखिक 
साक्षात्कार के द्वारा वर्गीय वाद-विवाद (57009 ०8०७६७०॥5) के द्वारा तथा कुछ 
दिन तक प्रत्याशियों को “अतिथियो” के रूप में "“राष्ट्र-गरह” ((0०प्णा५ ॥0००४७) 
आदि में रख कर निरीक्षण द्वारा की जाती है । 


सिविल-सेवा मे भर्ती किए जाने वाले प्रपरिपकक्‍व एवं अप्रशिक्षित (09- 
(४7९१) व्यक्तियों को सहानुभूतिपूर्ण प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण (?08-०979 धध्षाा- 
078) दिया जाता है। विभागों ([0०900॥०॥॥७) के अपने प्रशिक्षण अधिकारी होते 
हैं जोकि नवप्रविष्ट सिविल-सेवको के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं । राजकोष 
का 'प्रशिक्षण तथा शिक्षा सभाग' (पाता क्यात॑ ित्पट्काणा िशगणा भी 
प्रशिक्षण सम्बन्धी विपयो के वारे मे सूचनाए प्रसारित करता है, शेप सिविल सेवा 
के लिए एक सामान्य परामर्ण देने वाले व्यूरो के रूप में कार्य करता है, और काफी 
मात्रा में स्वयं भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करता है । सभी तियुक्तिया प्रारम्भ में 
एक या दो बे के परिवीक्षाक्राल (2709#0णाधाए 7०४००) के लिए की जाती है । 
यदि परिवीक्षा की अवधि मे प्रत्याशी उस कार्य के लिए अनुपयुकत [ [80909|6) 
सिद्ध होता है तो उसे भ्रन्य कार्य दे दिया जाता है। और यदि वह पुर्णातया अ्रनुपयोगी 
एवं व्यर्थ साबित होता है तो उसको सेवा से पृथक कर दिया जाता है । 

ब्रिटेत मे, नवयुवक सिविल-सेवा को एक स्थायी जीवनवृत्ति (?छगाश्ा८ा 
०८८) के रूप में अपनाते है । सिविल-सेवा मे पदोन्नतियों की एक ऐसी योजना 
लागू की जाती है जोकि कार्य-कुणलता तथा मनोबल (१४०79]6) की हृष्टि से सर्वोत्तम 
होती है । पदोन्नति ([707080०7) एक श्रेणी से दूसरी श्रृंणी को (उदाहररणार्थ, 
लिपिक श्र णी से निष्पादक श्रेणी को अ्रथवा निष्पादक श्रेणी से प्रशासनिक श्रेणी 
को) झोर एक पदक्रम (07906) से दूसरे पद-क्रम को (उदाहरण के लिए, कनिष्ठ 
निष्पादक पदक्म से उच्च निष्पादक पदक्रम को ) योग्यता (४८7) के श्राधार पर 
की जाती है, यद्यपि सेवा के निम्न पदक्रमों में पदोच्नतियों मे ज्येष्ठ्ता 
को अविक महत्व प्रदान किया जाता है | पदोन्नति विभागीय अध्यक्ष के विवेक ()5- 
८०।०॥) पर निर्भर होती है । परन्तु इस विवेक का दुरूपयोग न होने के विपय मे 
आश्वस्त होने के लिए विभागीय पदोन्नति मण्डनो ([969ब्वा॥धरट्यव 7एणा00७07 


(50009) 
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00208) का निर्माण किया गया है जोकि साक्षात्कार (पराटाश०फ्) तथा वरिष्ठ 
अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये कर्मचारियों के वाधिक प्रतिवेदनों के आबार पर 
प्रत्याशियो को पदोचन्नत करते हैं। कमंचारियों को यह भ्रधिकार होता है कि वे 
अ्न्यायपूर्णो पदोन्नतियों के विरूद्ध अपील कर सके । 


ब्रिटेन मे सविल-सेवक राजनीति में तटसथ (]ए८णा०)) रहते है | उन पर 
जो भी दल (?०709) पदारूढ होता है उसी की सेवा करते हैं। जैसा कि भूतपूर्व 
उदार-दलीय प्रधान-मन्त्री श्री एटली ने कहा कि “वे ही व्यक्ति जिन्होने कि श्रम 
परिवहन श्रविनियम (7,80007'8 ए7॥57907 8८) के निर्माण मे महत्वपूर्ण कार्य 
किया था, अब अनुदार-दलीय सरकार की श्राज्ञा से उसे छिन्न-भिन्न करने मे लगे हैं।? 


प्रो० लास्की ने 'इगलेड मे ससदीय सरकार! (एक्षागव्ालाद्षिए 00एशपगग्रशा। 
क शा8)070) नामक अपनी पुस्तक में इस बारे में सदेह प्रकट किया कि सिविल- 
सेवक समाजवादी सरकार को उचित सहयोग दे भी सकेंगे या नही । परन्तु अनुभव 
के आगे ऐसे सभी सन्देह निरर्थक सिद्ध हुए श्रौर सिविल-सेवको ने उतनी निष्ठा 
(7.0/89) तथा उतने ही उत्साह के साथ मजदूर दल ([.४00फ07 9५9) की सेवा 
की जेसी कि अनुदार दल ((०॥5८ए४४०४०) की, की थी । 


ब्रिटेन में सिविल-सेवको को अपने पद के सम्बन्ध में न्‍्यायोचित एवं युक्ति- 
सगत सुरक्षा प्राप्त है। अपने श्रविकारों की सुरक्षा के लिए उनके अपने कर्मचारी 
सगठन हैं । ब्रिटिश कार्मिक व्यवस्था का सबसे बडा योग ह्वलिटले परिपदें हैं । 


सिघिल सेवा और झाथिक ग्रायोजन 


(एज 5९7श८९ बा।। एणाणार ९ए[थाप्रागए्ट) 


विज्ञान तथा शिल्पकला की प्रगत्ति के इस युग मे, नियन्त्रणकारो राज्य का 
स्थान समाज सेवी राज्य (80०० 5९४०८ 59०) ने ले लिया है। वर्तमान समय 
मे राज्य अपने नागरिको के लिए भोजन शिक्षा, गुह व स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक 
सेवाश्ो की व्यवस्था करता है। उद्योग धन्धो पर तथा बैंकिंग, कृषि व वारिएज्य 
((०ग्राग्रष्ा००) पर अब बडे पैमाने पर राज्य का स्वामित्व तथा नियन्त्रण स्थापित 
है । वर्तमान समाज श्रधिकाधिक रूप में एक आयोजनाबद्ध समाज (7]497९6 
50००५) होता जा रहा है, जिसमे कि राज्य क्र ता तथा वितरणकर्त्ता (0750879707) 
के रूप में कार्य करता है और जिसका निर्माराण ऐसे नागरिको से होता है जिनके 
समान दावे तथा समान अधिकार होते हैं । स्वामित्व (09॥०5४॥7) तथा नियन्त्रण 
(८०7४०) मे सर्वमाधारण द्वारा भाग लेना--इसके प्रमुख केन्द्रीय विचारों में से 
एक है ।' इस मम्बन्ध में महत्वपूर्ण प्रन्‍न ये है. क्‍या १६वी शताव्दी की सुधार की 
हुई सिविल-सेवा वीसवी झनाव्दी के मध्य के इस आयोजन के युग के लिए उपयुक्त 
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है ? क्या यह सेवा इतनी कुशल और प्रशिक्षित है कि १६वीं शताव्दी के श्रवन्च नीति 
(55०2 थथा०) वाले अ्रथवा पुलिस राज्य के स्थान पर समाज-सेवी श्रयवा कल्याण- 
कारी राज्य की सेवा कर सके ? 


भ्रव इस वात की आवश्यकता श्रनुभव की जाती है कि प्रशासन की भावना 
तथा यन्त्र, दोनो ही ऐसे होने चाहियें जोकि नवीम समाज की आवश्यकताशों की 
हृष्टि से उपयुक्त हो । आवश्यकता इस वात की है कि केन्द्रीय आयोजन (एशााश 
सधागाए8) तथा निष्पादकीय क्रियान्वय (27%6०पए० बए|शा०्श्ा०३) में सक्रिय 
एवं प्रभावपुर्णं सम्पकं कायम किया जाय । जैसा कि /श/ 07८४४८७४ ने कहा कि 
“ यह बात विवाद से परे हैं कि बीसवी झताव्दी के राज्य की श्रत्यघिक परिवर्तित 
तथा बढी हुई श्रावश्यकताओ की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर सुधारों को जरूरत है ॥? 


लोकतन्‍्त्रीय समाज मे आयोजन (77778) प्रोत्साहन (ए८४ग्रशा०), 

शिक्षा तथा विचार-विमर्श पर आधारित होता है । सिविल सेवा को केवल क्रूर व 
जबरदस्ती के उपायो को ही लागू नहीं करना होता है। सिविल-सेवको को समाज- 
सुवारको, शिक्षा-शास्त्रियो तथा प्रशासको का भाग अ्रदा करना पडता है। प्रोत्साहन 
देने के लिए सतत एवं विचारपूर्ण प्रयत्नो की श्रावइयकता होती है । सिविल-सेवा मे 
सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण सुकाव यह दिया जाता है कि श्रनेक लोक्-सेवाओं का 
सिविल, वैज्ञानिक, आर्थिक तथा जनोपयोगी सेवाओ का --एक लोक-सेवा मे एकीकरण 
कर्‌ दिया जाय । सिविल-सेबा को ऐसे एकरूप ढांचे के श्रन्तर्गत सगठित करने की 
अधिकाधिक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमे कि विभिन्न सेवाओशो के बीच श्रधिकतम 
अदला-बदली हो सके । आघुनिक सिविल-सेवा विज्ञान, शिल्पकला, श्र्थश्ञास्त्र, श्रायो- 
जन, समाजणजास्त्र तथा मनोविज्ञान (?5$ए०ा००४९७) के यथेप्ट ज्ञान से पुरणंतया 
सुसज्जित होनी चाहिए । केवल ऐसा होने पर ही सिविल सेवक समानता, स्वाधीनता 
तथा भाईचारे के आधार पर नए समाज के पुननिमाण की चुनौती का सामना कर 
सकते हैं । ब्रिटेन तथा अन्य लोकतन्त्रीय देशो की सिविल-सेवाश्रों से भी आज यही 
अपेक्षा की जाती है | श्राथिक एव सामाजिक आयोजन के विज्ञाल कार्यो की सम्पन्नता 
की दृष्टि से “यह आवश्यक है कि सिविल-सेवको को ससार के वारे मे पूर्ण ज्ञान हो, 
और साथ ही, उन्हे उच्च कोटि का विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाय , क्योकि आयोजन 
में वतेमान से आगे की ओर को वबढना होता है जिससे भविष्य तक ठीक स्थिति मे 
हँचा जा सके ।”2 सिविल-सेवको के लिए प्रवेषोत्तर प्रशिक्षण (?0४-&709 
धधा78) की व्यवस्था का होना अत्यन्त आवश्यक है जिससे कि उनको नये-नये 
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कार्यों एव उत्तरदायित्वों के लिए तैयार किया जा सके | सिविल-सेवको को श्रपते में 
ग्रात्मविद्वास, शक्ति, साहस तथा चित्त की हढता आदि अनेक ग्रुणो का विकास 
करने की श्रावश्यकता होती है । हरमन फिनर के श्रनुसार ब्रिटेन मे उच्च सिविल 
सेवा की समस्या स्थायी प्रशासको की खोज की ही है। प्रशासको के गुणों का विषय 
सदा ही एक स्थायी खोज का विषय बना रहेगा क्योकि इसकी शअ्रत्यधिक 
आवश्यकता है। 


भारतीय पिंविकछ श्रशवा असेलिक सेचा 


(हातांशा (जरा 867एां28) 


भारतीय सिविल-सेवा “राजनैतिक सरक्षण' (?णा7०७| एथ।0792८) अथवा 
'लूट-खसोट प्रणाली' (890/5 ४एशंथ्ा)) के दोषो से मुक्त है। सिविल-सेवा मे भर्ती 
(२८८ाप्रणा८ए) योग्यता (४७४४) के भ्राघार पर की जाती है । योग्यता की जाँच 
खुली प्रतियोगिता (09०॥ ००॥०८८०४७०॥) द्वारा की जाती है जिसकी व्यवस्था एक 
स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं श्रध॑-न्यायिक (00०४-]४००७) लोक सेवा आयोग करता है । 
संघीय लोक-सेवा आयोग (ए 9, 8 (:,) निम्नलिखित सेवाओं के लिए प्रतियोगिता 
परीक्षाओं का झ्रयोजन करता है -- 


(१) भारतीय प्रशासन सेवा ([ & $) 

(२) भारतीय विदेश सेवा ([ 9 8) 

(३) भारतीय पुलिस सेवा ([ ? $) 

(४) भारतीय लेखा परीक्षण तथा लेखा सेवा (#ठाथा #&प०ा बात 
4०००५ 8७/एा०6) 


(४) भारतीय प्रतिरक्षा लेखा सेवा (॥रताशा 06छ॥०९७  8९००प्रता8 
8८7०९) 


(६) भारतीय रेलवे लेखा सेवा, श्रादि-आ्रादि । 

उच्च सिविल सेवा मे २१ से लेकर २४ वर्ष तक के युवा व्यक्तियों की भर्ती 
की जाती है। आदूस झथवा शुद्ध विज्ञान (?प्र८ 5एाथा०८) की डिग्री को उच्च 
सिविल-सेवा मे भर्ती के लिए एक झावश्यक योग्यता माना जाता है। उच्च सिविल 
सेवा के लिए विचारो की परिपक्वता, बौद्धिक प्रशिक्षण तथा सुहृद ज्ञान की आव- 
श्यकता होती है । इन गुणों की जाच लोक-सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष श्रायोजित की 


जाने वाली एक प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जाती है । परीक्षाओं की योजना मुख्य 
रूप से इन विचारों पर आधारित है कि-. 


(क) एक ऐसी लिखित परीक्षा होनी चाहिये जोकि सभी प्रत्याशियों के 
लिये हो और जिसका उद्देदय प्रत्याशियो की विचारशक्ति, निर्णय शवित तथा स्पष्ट 
व्यास्या करने की क्षमता और सामान्य ज्ञान की जाच करना हो। इस उद्देश्य की 


पूर्ति के हेतु प्रत्याशियों को तीन अनिवाय प्रइन-पत्रो ((०ग्रफपौ६णाड फथएथ5) में 
देठना होता है 


४७६ लोक प्रद्मासन 


(१) निबन्ध (25529) १५० अक 
(२) सामान्य श्रग्रेजी (ठ60॥शवय शाह्ााशा) १४० ” 
(३) सामान्य ज्ञान (0था०:४] ]090०020०) १५० 


(ख) एक लिखित परीक्षा द्वारा प्रत्याशी की वौद्धिक क्षमता तथा छात्र- 
कालीन योग्यताशो की जाच होना चाहिये , यह लिखित परीक्षा प्रत्याशी द्वारा स्वयं 
चुने गये ऐसे विषयो ($प96०४७$) में हो जिनका सिविल-सेवक के कार्य से प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध हो भी सकता है अथवा नही भी । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्याशी 
को निम्नलिखित वैकल्पिक विषयो मे से कुछ मे परीक्षा देनी होती है 

बैकल्पिक विषय---)) भारतीय पुलिस सेवा के प्रत्याशियो (2870709/०8) 
को निम्नलिखित विषयो मे से कोई दो लेने होते हैं 

(0) भारतीय पुलिस सेवा को छोडकर श्रन्य सभी सेवाओ के, प्रत्याशियो को 


निम्नलिखित विषयो में से कोई तीन लेने होते हैं : 

श्रक 
(१) शुद्ध गणित २०० 
(२) रसायन-शास्त्र २०० 
(३) भौतिक-शआ्ास्त्र २०० 
(४) प्राणि-शास्त्र २०० 
(५ ) इतिहास २०० 
(६) राजनीति-घास्त्र २०० 
(७) विधि २०० 
(८) भूगोल, “भ्रादि-प्रादि २०० 


भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा के लिये प्रतियोगिता करने 
वाले सभी प्रत्याशियों को श्रतिरिकत प्रइन-पत्रो के रूप मे निम्नलिखित मे से कोई दों 
विषय छाठटने होते हैं 


श्रक 

(१) उच्च शुद्ध गणित २०० 

(२) उच्च भौतिकन्शास्त्र २०० 

(३) उच्च रसायन-शास्त्र २०० 

(४) उच्च प्रारि-शास्त्र २०० 

(५) उच्च झ्ाथिक सिद्धान्त २०० 
अथवा 

उच्च भारतीय अर्थश्ञास्त्र २०० 

(६) राजनैतिक सगठन तथा लोक-प्रशासन 200 

२०० 


(७) समाज-शास्त्र 
(८) उच्च भूगोल “झादि-आादि । २०० 
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(ग) प्रत्याशी के वैयक्तिक गुणों की जाँच करने के लिये साक्षात्कार ([7क्षि- 
५6७) की व्यवस्था होनी चाहिये , उन वैयक्तिक गुणो से कुछ ऐसे मानसिक गुणा भी 
सम्मिलित हैं जिनक्नी जाच लिखित परीक्षा मे नही की जा सकती । लिखित परीक्षाये 
तो प्रत्याशी की बौद्धिक साज-सज्जा एवं योग्यता की जाच करती है और साक्षात्कार- 
परीक्षायें प्रत्याशियों के व्यक्तित्व (?७5०॥४॥9) तथा वैक्तिक गुणों की जाच के 
लिए होती हैं । 

भिन्न-भिन्न उच्च सिविल-सेवाश्री में प्रश्न-पत्रो का विभाजन तथा अको का 
प्रनुपात निम्न प्रकार है -- 

संघीय लोक-सेवा आयोग द्वारा सचालित की जाते वाली अखिल भारतीय 
तथा केन्द्रीय सेवाओ की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओ्रो के लिये विघषयो की योजना 
इस प्रकार है 


(१) अनिवार्य विषय (सभी सेवाओ के लिए) 





श्रंक 

(7) अग्रेजी मिवन्ध १५० 
(॥) सामान्य अग्रेजी १५० 
(70) सामान्य ज्ञान १५० 
योग ४५० 





(२) ऐच्छिक विपय (भारतीय पुलिस सेवा के लिए २ श्रौर अन्य सेवाओं के 
लिए ३ विषय लेने होते हैं) । 
कुल ऐच्छिक विपय २३ हैं जिनमे प्रत्येक के २०० अ्रक है। इन विषयो मे 
लगभग वे सव विपय आ जाते हैं जोकि कालिजो और विश्वविद्यालयों भे पढाये 
जाते हैं । 
भारतीय पुलिस सेवा के लिये कुल ४०० अ्रक 
भ्रत्य सेवाओ के लिये कुल ६०० ग्रक 
(३) अतिरिक्त विषय (8060700ा 57००७) (केवल भारतीय प्रशासन 
सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा के लिये दो विषय लेने होते हैं) । 
कुल श्रतिरिक्त विषय १४ हैं जिनमे प्रत्येक के २०० श्रक हैं। इनमे से अनेक 
विषय तो ऐच्छिक विपयो जैसे ही हैं परच्तु इनके सम्बन्ध मे प्रत्याशियों से उच्चस्तरीय 
ज्ञान की आशा की जाती है। 
कुल अक (केवल भा० प्र० से तथा भा० वि० सेवा के लिये) ४०० ग्रक 
(४) मोख्िक परीक्षा (एए३४-५००७) 
भा० प्र० से तथा भा० वि० सेवा के लिए 


सेवाओं ड७० ख्र्क 
अन्य सेवाओ के लिए 


3०० शक 
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भा० प्र० सेवा तथा भा० वि० सेवा के लिखित प्रदन-पत्रो के लिए भझ्रको का 








कुल योग १४५० 
भा० प्र० सेवा तथा भा० वि० सेवा की मौलिक परीक्षा के लिए झको का 

कुल योग ०० 

योग १,८५० 

अन्य सेवाश्रो के लिखित प्रशन-पत्नो के श्रको का योग १,०५० 

झन्य सेवाओ की मोखिक परीक्षा के श्रको का योग ३०० 

भारतीय पुलिस सेवा के लिखित प्रदन-पत्नो का योग ८० 


भारतीय पुलिस सेवा की मौखिक परीक्षा के श्रको का योग ३०० 

भारत मे प्रतियोगिता परीक्षा की जो पद्धति श्रपनाई गई है वह ब्रिटिश पद्धति 
के नमूने की है। लिखित परीक्षायें प्रत्याशी के उन कार्यो, जिन्हे कि भविष्य में सम्पन्न 
करते के लिए उससे कहा जायेगा, से सम्बन्धित विशिष्ट श्रथवा तकनीकी (]००ागा- 
०४) ज्ञान की जाच करने के लिए नही है। उनका उद्देश्य तो प्रत्याशी की सामान्य 
योग्यताओ एवं वोद्धिक क्षमता की जाच करना है। इसीलिए संघीय लोक सेवा 
श्रायोग की परीक्षा के विषयो का पाद्यक्रम विश्व-विद्यालयो के पाद्यक्रम पर श्राधारित 
है । देश मे प्रचलित शिक्षा-पद्धति तथा सिविल-सेवा की प्रतियोगिता परीक्षाओरो के 
बीच निकट सम्बन्ध है । साक्षात्कार (/#४7०७) अ्रथवा मौखिक परीक्षा का महत्व 
भी श्रत्यधिक है। प्रत्याशियों की शीघ्र निर्णय करने की क्षमता, तत्परता तथा वैय- 
किनिक गुणों की जाच मौखिक साक्षात्कार द्वारा ही की जाती है। भारत मे प्रचलित 
मौखिक साक्षात्कार की पद्धति के प्रति जनसाघारण मे काफी विरोध पाया जाता है। 
इस सम्बन्ध में सामान्य शिकायतें ये हैं कि यह पद्धति मनमानी (&ाप्वा३) है 
क्योकि मौखिक परीक्षा के ४०० अ्क पूर्णातया श्रायोग के सदस्यों की इच्छा पर निर्भर 
होते हैं । इस पद्धति के द्वारा प्रत्याशी के व्यक्तित्व की बस्तुनिष्ठ अश्रथवा व्यक्ति 
निरपेक्ष जाच (00]827५८ ॥658-) नही की जा सकती । २० अथवा ३० मिनट में 
समाप्त हो जाने वाले साक्षात्कार मे वेयक्तिक गुणों की जाच किस प्रकार हो सकती 
है । इसके अतिरिक्त, एक प्रत्याशी की उच्च सिविल-सेवा के लिए प्रतियोगिता करने 
के तीन अवसर प्राप्त होते हैं। प्राय ऐसा होता है कि अपने प्रथम वर्ष के साक्षात्कार 
में एक प्रत्याशी को ३० श्रथवा ४० अ्रक प्राप्त होते हैं , किन्तु दूसरे या तीसरे वर्ष 
में वही प्रत्याशी २०० या ३०० अक प्राप्त कर लेता है । प्रदन यह पंदा होता है कि 
एक या दो वर्ष की सक्षिप्त अवधि में उस प्रत्याशी के व्यक्तित्व मे किस प्रकार इतनी 
तीब्रगति से सुधार हो गया ? एक शिकायत यह भी है कि मौखिक साक्षात्कार के 
समय चुनाव मण्डल ($6९८४०४ 80270) के सदस्यो का व्यवहार कुछ ऐसा होता 
है कि उससे प्रत्याशी (2४॥002०) घवरा जाता है। सदस्य प्रत्याशी को जरा भी 
प्रोत्माहित नहीं करते और प्रत्याशियो के व्यक्तित्व (?९०5००थ॥५) की जाच श्रायोग 
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के सदस्यों की आत्मनिष्ठ अथवा व्यक्तिसापेक्ष भावनाओं ($प्रए००४ए७ 6७४88) 
के श्राधार पर की जाती है। भा० प्र० से० ([ & 5 ), भा० वि० से० ([ ४ 8), 
भा० पु० से० (78) व भा० ले० तथा ले० सेवा (! # ४॥0 & 9 ) आदि उच्च 
सिविल सेवाओं मे भर्ती की पद्धति के इस दोप का उल्लेख ए० डी० गोरवाला ने भी 
किया था । उन्होने कहा कि “यह श्रत्यन्त आवश्यक है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं 
(?४४०॥००ट्टा०8] (6४8) की महत्ता अनुभव की जाये और शने शने वे मौखिक 
परीक्षाओरो का स्थान ले लें । अ्परिचित प्रत्याशियो के साथ होने वाली पन्‍न्द्रह मिनट 
की बातचीत यद्यपि लोक-सेवा आयुक्‍तो (?प्रण॥0 $6श०७ 0०ग्रगा$डा0॥) के 
व्यापक श्रनुभव से सम्बद्ध होती है तथापि यह उस कुशल मनोवैज्ञानिक परीक्षा का 
स्थान नही ले सकती जिसका उद्देश्य प्रत्याणी के मानसिक ग्रुणो तथा भावनात्मक 
रूपो पर एक वैज्ञानिक श्रन्तहंष्टि डालता है ' *। प्राय यह जिकायते भी की 
जाती हैँ कि ऐच्छिक विषयो के लिए बनाये जाने वाले कुछ प्रइन-पत्रों का स्तर भिम्न 
होता है जिससे उन विषयो को लेने वाले प्रत्याशियों को अनुचित लाभ प्राप्त हो जाता 
है। समय-समय पर ऐसा होना शनिवार भी है. किन्तु यथासम्भव सभी को समान 
अवसर प्रदान करने के लिए यह ग्राववदयक है कि परीक्षा के उस भाग को, जोकि 
सामात्यत सभी प्रत्याशियों के लिए हो, सम्पूर्ण परीक्षा का अपेक्षाकृत अधिक अनुपात 
प्रदान किया जाये जिससे कि प्रत्याशियो की सापेक्षिक योग्यता की समुचित रूप मे 
जाच की जा सके ॥!7 


यह कहा जा सकता है कि मौखिक साक्षात्कार प्रत्याशी के व्यक्तित्व की जाच 
करने वाली एक महत्वपूर्ण परीक्षा है शऔर इसमे ही इस प्रकार सुधार किया जाना 
चाहिए जिससे कि इसे वास्तविक रूप मे लाभदायक बनाया जा सके | 


परीक्षाओं के द्वारा सिविल-सेवा के लिए विश्वविद्यालयों के जो स्नातक 
(07807०(४४) चुने जाते है उन्हे प्रशिक्षण ([7॥7राणा४) के लिए भेज दिया जाता 
है। भारत ने केन्द्रीय सस्थागत प्रशिक्षण (एढा0ी5९९ क्राइध्रापाणातं दक्षापाग) 
तथा साथ ही, “काम पर प्रशिक्षण” (0॥-06-700 धश्वा77) की पद्धति श्रपनाई है । 
भारत मे इस कार्य के लिए एक राष्ट्रीय प्रशासन एकादमी (४०४) #0०४१८७५ 
र्ण 8 तगगरगाइ ०7) है जहाँ पर सभी चुने हुए प्रत्याशियों को एक निश्चिचत भ्रवधि 
के लिए भेजा जाता है । फिर भिन्न-भिन्न सेवाओ के लिए पृथक-पृथक्‌ प्रशिक्षण स्कूल 
होते हैं जिनमे भिन्न-भिन्न सेवाओं के लिए छुने गए प्रत्याणी व्याख्यानों के रुप मे 
ओऔपचारिक श्रनुदेश (ए०गाध/ प्रा४।ए८(08) प्राप्त करते है । इसके पद्चात्‌ उन्हे 
कार्यालयों में भेजा जाता है जहाँ कि वे व्यावहारिक रूप मे कार्य करते हैं और इस 
भकार काम पर प्रशिक्षण” प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षण भे नवीनीकरण पाठ्यक्रमों 


4 3 70 607०9, छेलएणा ता 2 4वंकाय्राउ+दांणा, 95 9, 62 
२ सुधारो के लिए कृपया भर्ती का अध्ययन देखिये । 
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(१८॥४आा८ा ०0ए०ा५८5) का उपयोग किया जाना चाहिए। उन अ्रधिकारियों को भी 
जोकि १५-२० वर्ष तक कार्य कर चुके हैं, नवीनीकरण पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए 
भेजा जाना चाहिए। 
सिविल-सेवको को ज्येष्ठता व योग्यत्ता ($थम०प्राप-टागानाहल्यां) के झाघार 
पर पदोन्नति के न्‍्यायोचित श्रवसर प्रदान किये जाते हैं। भविष्य निधि (ए70शतंक्षा 
770) व पेन्शनो झ्ादि के रूपो मे सेवा निवृत्ति के लाभ (शााशाल 9थ07८0) 
भी यथेष्ट मात्रा मे दिये जाते हैं। सामान्य शर्तो के श्रन्तगंत सिविल-सेवको को पद 
की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। सिविल-सेवको के लिए एक शझ्राचार-सहिता (००७ 
०६ (०76पप्रटऑ) भी बनी हुई है जिसका उललघन करने पर भ्रनुशासन की कार्यवाही 
की जाती है जोकि निलम्बन (5787०7&07), पदावन्नति ([0८770007) भ्ौर यहाँ 
तक कि पदच्युति ([057584) त्तक के रूप मे हो सकती है। सिविल-सेवको को 
राजनतिक दृष्टि से तटसथ रहना होता है। उन्हे किसी भी दल (?थ9) के समर्थन 
में सक्रिय राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती । उनकी निष्ठा 
(7.09०५) सरकार के प्रति होती है, किसी भी दल के प्रति नही । भारत मे मन्त्रियो 
(धगग9०७) तथा सिविल-सेवको के बीच वैसा ही सम्बन्ध पाया जाता है जैसा कि 
ब्रिटेन मे पाया जाता है। मन्त्रियो द्वारा (यद्यपि बहुधा सिविल सेवको के परामझ्णं से 
मुख्य नीति का निर्माण किया जाता है श्ौर उस नीति को कार्यान्वित करना सिविल 
सेवको का कार्य होता है । शा शध्ाला स्यश्ञाक ने मन्त्रियों तथा सिविल-सेवको 
के बीच के सम्बन्धो का इस प्रकार वर्शन किया है 
“मन्त्रियो का कार्य नीति निर्धारित करना है, श्रौर जब एक बार नीति का 
निर्धारण कर दिया जाता है तो सिविल-सेवकों का यह निश्चित तथा असदिग्ध कतेव्य 
हो जाता है कि वे चाहे उस नीति से सहमत हो या न हो, उसको ईमानदारी के साथ 
यथार्थ रूप मे एक सी ही शक्ति तथा एक समान इच्छा के साथ क्रियान्वित करने का 
प्रयनन करें | यह वात विल्कुल स्पष्ट तथा स्वत सिद्ध है और इसके बारे मे कभी भी 
कोई विवाद नही हो सकता | इसके साथ ही साथ, सिविल-सेवको का यह भी 
परम्परागत कत्त व्य है कि जब निर्णय किये जा रहे हो तव वे श्रपने पास वर्तमान 
सम्पूर्ण जानकारी तथा अनुभव अपने राजनैतिक प्रधानो को उपलब्ध करायें, और वे 
ऐसा बिना किसी भी प्रकार के भय या पक्षपात के तथा बिना इस वात की परवाह 
किए हुए करें कि इस प्रकार दिया गया परामर्श मन्‍्त्री के प्रारम्भिक विचारों से मेल 
खाता है या नहीं।ये सम्वेन्बित तथ्य मन्त्रियों के समक्ष प्रस्तुत करने में, जिनके 
एकत्रित करने तथा व्यवस्थित करने मे प्राय विभाग के सम्पूर्ण संगठन का सहयोग 
लेना पड सकता है, सिविल-सेवको को अधिक से श्रधिक सावधानी बरतनी चाहिए । 
इन तथ्यों (४८४७) सें निष्कर्प नियालने और उन्हे प्रस्तुत करने में भी उन्हें पूर्ण 
बुद्धिनता से काम लेना चाहिए ॥7 ता मम व जल पक पी पक 
] 0ए980€09 ७६ सिदाप्राशा सिंगर, ०27, ७४ एछ9+ 770-7, 





भारतीय सिविल अथवा श्रसैनिक सेवा है 


इस प्रकार भारत मे पदोन्नति के न्‍्यायोचित अवसरो, नौकरी की सुरक्षा तथा 
अच्छे वेतत के कारण सिविल-सेवको के मनोबल (]४०8४) तथा कार्य-क्षमता का 
स्तर अत्यन्त ऊचा रहता है । 
परिवतंनशील समाज से सिविल सेवा 
(एात्तोी 86श6९ वा 9 एशाक्लाशशएर 50269) 

भारत मे ब्रिटिश शासन का उद्देश्य देश मे अपना प्रभ्रुत्व कायम रखना था । 
सरकार करो के सग्रह तथा शान्ति, कानून व व्यवस्था की स्थापना के कार्य से ही 
विशेष रूप से सम्बन्धित थी , जो थोडी सी जनोपयोगी सेवायें (?00॥0 एच 
$»०५706$) उस समय चालू की गई थी वे ब्रिटिश शासन के इस मुख्य लक्ष्य को--- 
कि देश पर ब्रिटिश नियन्त्रण बनाये रखा जाय--पूरा करने के लिए ही थी । भारत 
के लोगो का मुख्य व्यवसाय उस समय क्रपि ही बना हुआ था । स्वाबीनता के सघर्ष 
के साथ ही साथ नये-तये चिचार जनता के सामने आये । परिणामस्वरूप जनता, जो 
कि निर्घंनता, प्रपौष्टिक व अपूर्ण भोजन तथा अनेक कष्टों से पीडित थी, समानता 
की माग करने लगी । ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत भारत मे नौकरशाही (छेपा०- 
०78०५) का मुख्य योग निषेधात्मक ()१८४०४४८) ही था, अर्थात्‌ इसने नियामक कार्य 
(२6४०४ध४ घिणाणा$) सम्पन्न किये और जनता के स्वतत्नता आन्दोलन को 
कुचलने के यथासम्भव सभी प्रयत्न किये । 

स्वतत्रता प्राप्ति के पर्चात्‌ राष्ट्रीय सरकार ने झ्ौद्योगीकरण (#005- 
07488707) के द्वारा देश को श्राघुनिकीकरण करने तथा नागरिको को श्राघुनिक 
जीवन की सभी सुविधायें प्रदान करने का काये अपने हाथो मे ले लिया । राज्य के 
कार्यों की निषेधात्मक विचारधारा (]0८४७४ए८ ८०॥००७() का स्थान लोकतत्रीय 
कल्याणकारी विचारधारा ने ले लिया। फलत स्वतत्र जीवन के लोकतत्रीय मुल्यो 
को हृष्टिगत रखते हुए एक नये समानतावादी समाज की स्थापना करनी थी । बढती 
हुई जनमख्या के जीवन-स्तर मे सुधार करना था । प्रशासकीय यस्त्र-व्यवस्था में 
जोकि ब्रिटिश शासन से उत्तराधिकार में मिली थी, नये समाजवादी राष्ट्र की 
आवश्यकताओं के अनुरूप हेर-फेर तथा परिवर्तन करना था । सिविल-सेवको को 
केवल कानून के रक्षकों से वदल कर सामाजिक कल्याण करने वाले भ्रधिकारियो का 
रूप देता था । चूंकि सरकार का ढाचा लोकतत्रीय था अत सिविल-सेवको से यह 
कहा गया कि वे जनता के प्रतिनिधियों के नियन्त्रण के अन्तर्गत कार्य करें | मानवीय 
समायोजन (प्ण्यधा 80]प४प्राथा ) की यह एक अदभुत घटना थी। ब्रिटिश 
शासन के दिनो मे, नोकरशाही जिन राजनैतिक नेता के विरुद्ध लड रही थी तथा 
उन्हे गिरफ्तार कर रही थी, ग्रव उसे उन्ही नेताशरो के अधीन कार्य करने को कहा 
गया था । नौकरशाही द्वारा जो नेता अपमानित एवं तिरस्क्ृत किये जाते थे, भ्रव उसे 
उन्ही नेताग्रो की आज्ञानुसार चलना था एवं उनका सम्मान करना था । नौकरणाही 
हारा स्वय को समुचित उत्तरदायित्रा तथा लोकप्रिय नियन्त्रणसे युक्त एक लोक- 


दर लोक प्रशासन 


तन्त्रीय ढाचे के श्रमुरूप बनाया था । यदि किसी ऐसे उदाहरण की आवश्यकता हो 
कि भारतीय सिविल सेवा में श्रपने झ्रापको यथास्थिति श्रनुकूल बनाने की कितनी 
क्षमत्ता तथा शक्ति है तो इसका सर्वोत्तम उदाहरण वे श्रेष्ठ तथा ऐक्यपूर्र सम्बन्ध हैं 
जोकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रारम्म से ही मन्त्रियों तथा पुरानी नौकरशाही के बीच 
पाये जाते हैं । राजद्रोह तथा पारस्परिक सघर्ष की ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसका 
उल्लेख किया जा सके । नौकरशाही ने बडी सुगमता के साथ अपने आपको लोकतत्त 
तथा लोकप्रिय नियन्त्रण के अ्रनुरूप बना लिया है । 

श्रव नौकरशाही द्वारा स्वय को इस प्रकार उपयुक्त बनाना है जिससे कि वह 
भारतीय श्रथें-व्यवस्था (पाताक्षा 8०0्रणाह) के पुननिर्माण के विशाल उत्तरदायित्व 
को सम्भाल सके । भारत ने ऐसी महत्वाकाक्षी पचवर्षीय योजतायें प्रारम्भ की है 
जिनका मुख्य उद्देश्य बढती हुई जनसख्या के रहन-सह॒न के स्तर मे सुधार करना तथा 
एक समाजवादी, लोकतन्‍्त्रीय समाज की स्थापना करना है। 

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात्‌ से ही भारत में सरकारी नीति तथा राष्ट्रीय 
प्रयत्नो का केन्द्रीय लक्ष्य तीन्र गति से सन्तुलित भ्राथिक विकास करना रहा है। प्रथम 
पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जहाँ द्वितीय महायुद्ध तथा देश को विभाजन के कारण 
उत्पन्न कुछ अत्यावश्यक समस्यात्रो का हल खोजना था, वहाँ देश की श्रर्थव्यवस्था 
की जडें मजबूत करना तथा ऐसे सस्थागत परिवर्तन लाना भी था जिनसे कि भविष्य 
मे तीव्र गति से विकास करने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके | प्रथम पचवर्षीय 

योजना द्वारा इन दोनों ही दिशाओं मे उल्लेखनीय प्रगति हुई! द्वितीय पत्रवर्षीय 

योजना के द्वारा प्रथम योजनाकाल मे प्रारम्भ की गई प्रक्रियाओ को जारी रखना 
था । इसका ध्येय उत्पादन (27060०07), निवेश (7५८७॥था) तथा रोजगार 
(&ताए0/ग००४) में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि करना श्रौर सस्थागत परिवर्तनो 
(0स्‍50पराणा०ं टाश्ा8८$) में इतनी तीत्र वृद्धि करना था जितनी कि श्रर्थ-व्यवस्था 
(8८०॥०॥५) को अधिक गतिशील तथा अ्रधिक विकासशील बनाने के लिए श्रावश्यक 
हो । इस योजना का एक लक्ष्य भारत मे समाजवादी ढंग की समाज (80०व्थीश. 
एगछा ० $02ट609 ) की स्थापना करना था | 

समाजवादी ढग के समाज का, निदचय ही, श्रर्थ यह है कि प्रगति की 
दिशाओं के निर्धारण का प्राथमिक सिद्धान्त व्यक्तिगत लाभ नही, श्रपितु सामाजिक 
लाभ होना चाहिए, और यह भी विकास का स्वरूप तथा सामाजिक व श्राथिक 
सम्बन्धो का ढाचा इस प्रकार आयोजनाबद्ध ((0877०0) होना चाहिये कि उनके 
परिणामस्वरूप केवल राष्ट्रीय आय तथा रोजगार के अवसरों में ही उल्लेखनीय 
वद्धि न हो, वल्कि घन तथा आमदनियों की अधिकाधिक समानता भी उत्पन्न की 
जा सर्वे । यह आवश्यक है कि झाथिक विकास ([200००गाट वंब्श्ण॑त्खाणा) के 
म्धिकाधिक लाभ समातर के अपेक्षाकृत कम-सम्पन्न वर्गों को प्राप्त ही श्रीर ऐसी दणचाये 
उन्पन्न की जायें जिनमे कि छोटे व्यकितयों को भी जीवन में उन्नति के श्रवसर प्राप्त 
हो सके । 
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ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिये, राज्य (0८) को भारी उत्तर- 
दायित्व अपने ऊपर लेने है। सरकारी क्षेत्र (2७०॥० ६८००) का तीव्र गति से 
विकास होना है। राज्य को प्रर्य-व्यवस्था के अन्तर्गत, सरकारी तथा गैर-सरकारी, 
दोनो ही प्रकार के निवेश (]7८80720) के सम्पूर्ण स्वरूप का निर्धारण करने मे 
महत्वपूर्ण भाग लेना है और ऐसे विकास-कार्यक्रमो को प्रारम्भ करना है जिन्हे गेर- 
सरकारी क्षेत्र (0ए2० 5०८०) अपने हाथ मे लेने को अनिच्छुक है श्रथवा असमर्थ 
है । विकास के कुछ ऐसे नये तथा बड़े कार्यक्रमों के सचालन का उत्तरदायित्व मुख्य 
रूप से राज्य को ही अपने हाथो में लेना चाहिए जिनमे कि श्राबुनिक तकनीकी ज्ञान, 
बड़े पैमाने के उत्पादन, एकीकृत नियन्त्रण (एग्रात०0 ००ण्ाण) तथा साधनों के 
बटवारे (७]0०४४०॥ ० 7०8०प7०९८४) की आवश्यकता हो । उन क्षेत्रो के प्रबन्ध मे 
विशेष रूप से सरकारी स्वामित्व (?ए०॥० ०एए०»आ०), चाहे वह आशिक हो 
अथवा पूर्णा, और सरकारी नियन्त्रण या सरकार द्वारा भाग लेने की आवश्यकता है 
जिनमे आर्थिक शक्ति तथा घन के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। गैर- 
सरकारी उच्च उद्यम (7ए४० ०॥(८०7$८) को सम्पूर्ण योजना के ढाचे के अन्तर्गत 
रहते हुए श्रपना योग देना है। विकासशील अर्थ-व्यवस्था मे सरकारी तथा गैर- 
सरकारी, दोनो ही क्षेत्रो का एक साथ विस्तार करने की गुजाइश होती है, परच्तु 
यदि निर्धारित गति के अनुसार विकास करना है और पूर्वनिश्चित महान्‌ सामाजिक 
लक्ष्यों की पूर्ति मे उसका योग प्राप्त करना है तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि 
सरकारी क्षेत्र पूर्ण रूप से ही आगे न बढे, अपितु आपेक्षिक रूप से गैर-सरकारी क्षेत्र 
के साथ-साथ भी आगे बढ़े । 

समाजवादी ढग की समाज के स्वरूप को बिल्कुल हढ अथवा कठोर नही 
मान लेना चाहिए प्रत्येक देश अपनी निजी कल्पनाणशक्ति तथा परम्पराशो के अनुसार 
ही इसके स्वरूप का विकास करता है। परन्तु इसमे निहित कुछ आ्राधारभूत मूल्यों 
तथा सस्थागत व्यवस्थाओ्रों पर जोर देना अत्यन्त आवश्यक एवं महत्व है। 
समाजवादी ढग की समाज की स्थापना का सार निम्न बातो मे निहित है ठोस 
निर्धारित नक्ष्यो को प्राप्त करना, जनता के जीवन-स्तरों को ऊचा उठाना, सभी लोगो 
के लिए उन्नति के अधिकाधिक अ्रवसर उपलब्ध करना, कम सुविधा प्राप्त वर्गों मे 
उद्यमो की उन्नति करता श्रौर समाज के भभी वर्गो के बीच साकेदारी की भावना 
उत्पन्न करना । यह कहा जा सकता है कि समाजवादी स्वरूप (800श5 एककांशा) 
सविधान में उल्लिखित राज्य नोति के निर्देशक सिद्धान्तो का ही एक अधिक आधुनिक 
एव ज्वलन्त रूप है। 
उह्दं इय (0फर८टार८5) 


_लोकतन्‍्त्र ओर समानता के आधार पर तीत्र गति से प्रगति करना ही हमारा 
मुल्य उदय है। इस व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान से रखकर अग्नलिखित मुख्य उद्देश्यो 
की पूर्ति के लिए द्वितीय पचवर्वीय योजना का निर्माण किया गया है-- 


डंपोड लोक प्रशासन 


(१) राष्ट्रीय श्राय मे इतनी वृद्धि करना जिससे देश के रहन-सहन का स्तर 
ऊचा हो , 

(२) मूल श्रौर भारी उद्योगो के विकास पर जोर देते हुए देश का तेजी से 
श्रौद्योगीकरण करना , 


(३) रोजगार के श्रवसरों का अधिक विस्तार , श्रौर 


(४) आय व सम्पत्ति की विषमताओ का निराकरण और श्राथिक शवित का 
पहले से अधिक समान वितरण । 


स्वतन्त्र भारत मे सिविल-सेवा पर सरकारी स्वामित्व वाली श्रौद्योगिक तथा 
वाशिज्यिक प्रायोजनाओो (70]००॥$) के प्रवन्ध का भार आ पडा है । सिविल-सेवको 
को श्रायोजन (?!शागाए्ट) की सम्स्याश्रो के बारे मे सरकार की सलाह लेनी होती 
है उन्हे ही आयोजन को क्रियान्वित भी करना होता है। प्रइत यह है कि सिविल- 
सेवकों पर जिन नये कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का वहन करने का भार झा पडा है क्या 
वे उसके लिये उपयुक्त है ? “यह श्रारोप लगाया जाता है कि सिविल-सेवक पूर्व वातो 
श्रथवा पूर्व हष्टान्तों (?7९०८०९॥७) पर अत्यधिक ध्यान देता है, वह सदा भूत 
(7४७८) की ओर देखता है और परम्पराश्रो अ्रथवा कार्य करने के श्रम्यस्त तरीको 
को जरा भी छोडना नहीं चाहता । वह श्रावश्यकता से बहुत अधिक सावधान रहता 
है। एक गुरा, जिसमे कि उसे विशिष्टता प्राप्त होती है, यह है कि वह सदा ऐसे 
कारणो की खोज-बीन करता रहता है जिनके श्राधार पर किसी भी परिवर्तन का 
विरोध किया जा सके तथा निर्धारित क्रियाविधि (00086 ०णी 8०7००) का परि- 
पालन जारी रखा जा सके । उसका हदृष्टिकोश निषेधात्मक (]ए८४०॥४०) होता है 
जब कि वह्‌ रचनात्मक (2०॥४४ए०४४०) होना चाहिए । इसके अतिरिक्त, उसे 
गलती होने का इतना श्रधिक भय रहता है श्रथवा उसमे श्रात्मविद्वास की इतनी कमी 
रहती है कि वह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से बचने का ही प्रयत्न करता है और फल- 
स्वरूप निर्णाय चाहने वाले किसी भी प्रश्न का भार वह यथासभव श्रन्य किसी भी 
व्यक्ति पर डाल देता है ।” 'मिविल-सेवको के प्रशिक्षण” पर नियुक्त समिति ने भी 
इस आरोप की पुष्टि की थी। समिति ने कहा कि “सिविल सेवको मे जो दोष 
बहुलता के साथ पाये जाते हैं वे ये हैं--पूर्वे बातो श्रथवा पूर्व दृष्टान्तों के प्रति 
अत्यधिक लगाव. पहल करने की क्षमता (॥गराकाए०) तथा कल्पनाशकित की 
ग्रभाव,. दीघंसूत्रता श्रथवा टाल-मटोल, और उत्तरदायित्व लेने श्रथवा निर्णय 
देने के प्रति अनिच्छा | हमारा यह विचार है कि सिविल-सेवको में ये दोष कुछ न 
कुछ मात्रा मे पाये जाते हैं. ॥7 

एक सिविल सेवक, जोकि कल्पनाशक्ति, विचारशक्ति तथा रचनात्मक सुभावो 
ऊँ छ्षेत्र मे कमजोर होता है, उन नये कार्यो एवं उत्तरदायित्वों का भार वहन करने के 
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भारतीय सिविल श्रथवा अरसनिक सेवा हं८ ५ 


लिये अनुपयुक्त होता है जिनके लिये कि पहल करने की क्षमता, उद्यम तथा साहस 
की आवश्यकता होती है। फूक-फूक कर पैर रखने वाले वे व्यक्ति जोकि हर समय 
अपने बचाव का ध्यान रखते है, राज्य के निरन्तर बढते हुए आधुनिक कार्यो को सम्पन्न 
नही कर सकते । नोकरशाही के इन दोषो तथा नये समाज की आवश्यकताओं को 
हृष्टिगत रखते हुए जरूरत इस बात की है कि सिविल-सेवको के समुचित चयन 
(070 ४६७]००४०7०) तथा उनमे उच्च का्य-कुशलता एवं ऊचा मनोबल बनाये 
रखने के लिए समुचित प्रेरणाओ की व्यवस्था की जाए। सिविल-सेवको के उचित 
चुनाव तथा पर्याप्त प्रशिक्षण से ही इस बात का निदचय होगा कि वे नग्रे समाज की 
चुनौती का सामना करने में समर्थ होगे या नही । भारत सिविल-सेवा के बारे में 
लिखते हुए पाल एच० एपलिबी ने कहा 

“चयन के सिद्धान्त के विषय मे यह कहा जा सकता है कि प्रचलित पद्धति 
मे लगभग वैसी ही निष्पक्षता बरती जाती है जैसी कि किसी भी सिविल सेवा पद्धति 
मे पाई जाती है परन्तु परीक्षा की विधियाँ आधुनिक नही हैं तथा वे प्रशासकीय 
योग्यताओं के विषय में आधुनिक ज्ञान से पूर्णतया सम्बन्धित नही है। साक्षात्कार- 
प्रणाली (रांशरशल्ज्गरह् प्रश00) की अवश्य प्रशसा की जानी चाहिये । 
तथापि, परीक्षा विधि शैक्षणिक है, प्रशासकीय नही ।”! 


भारत के लिए श्राथिक सिविल-सेवा 


(६८0ा०ग्रा८ 0च्मा 80९70९ 407 0॥9) 


उत्पादन के मुख्य साधनों के सरकारी नियन्त्रण को भारतीय आथिक आयोजन 
(व7ताक्या 80070ग्रा6 ए्या8) के एक भ्रावश्यक अग के रूप में श्रपनाया गया 
है। राष्ट्रीय साधनों के एक बडे क्षेत्र पर समुदाय ( (०ग्राणप्र्माश) का स्वामित्व 
स्थापित हो गया है। परिवहन सेवाओं (रप्रध5907६ 5०:४००७) के सगठन के लिए, 
भये-तये नलगरों के नियोजन तथा विकास के लिए और सरकारी स्वामित्व वाले 
उद्योगो के सचालन के लिए सरकारी पदाधिकारी ही उत्तरदायी हैं। भारत में 
सरकारी निगम (९० (०0ए००८४०॥5) जिनकी स्थापना राज्य के स्वामित्व 
वाले उद्योगो का प्रवन्ध करने के लिये की गई है, सरकारी पदाधिकारियों द्वारा टी 
सचालित लिये जाते है। आशिक क्षेत्र की अनेक क्रियाओ को सम्पन्न करने का भार 
सिविल-सेवा पर आ पडा है। इस स्थिति मे प्रइन यह पैदा होता है कि क्या वतमान 
सिविल-सेवा नये कार्यों का भार वहन करने के लिए उपयुक्त है अथवा राज्य के 
आशिक कार्यों का प्रबन्ध करने के लिए एक प्थक्‌ आशिक सिविल-सेवा' का निर्माण 
किया जाना चाहिए ? ए॒० डी० गोरवाला ने लोक प्रशासन पर दिये गये अपने प्रति- 
वेदन मे आथिक सिविल-सेवा की समस्या को विवेचना की है। यह कहा जाता है कि 


कन्ट्रोल के नियमन, आद्योगिक श्रथवा वारिज्यक प्रकृति के सरकारी उद्यमो का 
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हट लोक प्रभामन 


(१) राष्ट्रीय श्राय मे इतनी वृद्धि करना जिससे देश के रहन-सहन का स्तर 
ऊचा हो , 

(२) मूल भ्रौर भारी उद्योगो के विकास पर जोर देने हुए देश का तेजी से 
श्रौद्योगीकरण करना , 


(३) रोजगार के अवसरो का अ्रधिक विस्तार , और 


(४) आय व सम्पत्ति की विषमताओो का निराकरण और श्राथिक शवित का 
पहले से अधिक समान वितरण । 


स्वृतन्त्र भारत में सिविल-सेवा पर सरकारी स्वामित्व वाली औद्योगिक तथा 
वाणिज्यिक प्रायोजनाओ्ो (7०००७) के प्रबन्ध का भार आ पडा है । सिविल-सेवको 
को आयोजन (९8078) की सम्स्याश्रों के बारे मे सरकार की सलाह लेनी होती 
है उन्हे ही आयोजन को क्रियान्वित भी करना होता है। प्रदन यह है कि सिविल- 
सेवको पर जिन नये कार्यों एव उत्तरदायित्वों का वहन करने का भार आरा पडा है क्या 
वे उसके लिये उपयुक्त हैं ? “यह आ्रारोप लगाया जाता है कि सिविल-सेवक पूर्व बातो 
अथवा पूर्व दृष्टान्तों ( ?7९०९८१७॥५5) पर अत्यधिक ध्यान देता है, वह सदा भृतत 
(78७) की ओर देखता है. और परम्पराश्रो श्रथवा कार्य करने के अ्रम्यस्त तरीको 
को जरा भी छोडना नही चाहता । वह श्रावश्यकता से बहुत श्रधिक सावधान रहता 
है । एक गुण, जिसमे कि उसे विश्विष्टता प्राप्त होती है, यह है कि वह सदा ऐसे 
कारणों की खोज-वीन करता रहता है जिनके श्रांधार पर किसी भी परिवर्तन वा 
विरोध किया जा सके तथा निर्घारित क्रियाविधि (00075 ० 2०707) का परि- 
पालन जारी रखा जा सके । उसका दृष्टिकोण निषेधात्मक (]प७४०४४०) होता है 
जब कि वह रचनात्मक (2०ाशाएट००) होना चाहिए । इसके श्रतिरिक्त, उसे 
गलती होने का इतना श्रधिक भय रहता है अथवा उसमे आत्मविश्वास की इतनी कमी 
रहती है कि वह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से बचने का ही प्रयत्त करता है भौर फल- 
स्वरूप निर्णाय चाहने वाले किसी भी प्रश्न का भार वह यथासभव अन्य किसी भी 
व्यक्ति पर डाल देता है ।”! 'सिविल-सेवको के प्रशिक्षण” पर नियुक्त समिति ने भी 
इस आरोप की पृष्टि की थी। समिति ने कहा कि “सिविल सेवकों में जो दोष 
वहुलता के साथ पाये जाते है वे ये है--पूर्व वातो अ्रथवा पूर्व दृष्ठान्तों के प्रति 
अत्यक्षिक लगाव पहल करने की क्षमता (व्रात4/५०) तथा कल्पनाशबित का 
श्रभाव, दीव॑यसूत्रता अथवा टाल-मटोंल, और उत्तरदायित्व लेने श्रथवा निर्णय 
देने के प्रति अनिच्छा । हमारा यह विचार है कि सिविल-सेवको मे ये दोप कुछ न 
कुछ मात्रा में पाये जाते है. ।£ 

एक सिविल सेवक, जोकि कल्पनाशजित, विचारशक्ति तथा रचनात्मक सुभावो 
के खेंच मे कमजोर होता है, उन नये कार्यो एवं उत्तरदायित्वों का मार बहन करने के 
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लिये प्रनुपयुक्त होता है जिनके लिये कि पहल करने की क्षमता, उद्यम तथा साहस 
की आवश्यकता होती है। फूक-फूक कर पैर रखने वाले वे व्यक्ति जोकि हर समय 
पभ्रपने बचाव का ध्यान रखते है, राज्य के निरन्तर बढते हुए आधुनिक कार्यों को सम्पन्न 
नही कर सकते । नौकरशाही के इन दोषो तथा नये समाज की आवश्यकताओो को 
हप्टिगत रखते हुए जरूरत इस बात की है कि सिविल-सेवको के समुचित चयन 
(एकण ४०००४००) तथा उनमे उच्च कार्य-कुशलता एवं ऊचा मनोबल बनाये 
रखने के लिए समुचित प्रेरणशाझ्रों की व्यवस्था की जाए। सिविल-सेवको के उचित 
चुनाव तथ। पर्याप्त प्रशिक्षण से ही इस बात का निव्चय होगा कि वे नय्रे समाज की 
चुनौती का सामना करने में समर्थ होगे या नही । भारत सिविल-सेवा के बारे मे 
लिखते हुए पाल एच० एपलिबी ने कहा 

“चयन के सिद्धान्त के विषय मे यह कहा जा सकता है कि प्रचलित पद्धति 
से लगभग वैसी ही निष्पक्षता बरती जाती है जैसी कि किसी भी सिविल सेवा पद्धति 
में पाई जाती है परन्तु परीक्षा की विधियाँ आधुनिक नहीं हैं तथा बे प्रशासकीय 
योग्यताओो के विषय मे भ्राधुनिक ज्ञान से पूर्णतया सम्बन्धित नहीं है। साक्षात्कार- 
प्रणाली (ग्राध्ाश्ाध्ण्ला॥8 ग्राष0०7) की अवश्य प्रगसा की जानी चाहिये । 
तथापि, परीक्षा विधि झैक्षरिएक है, प्रशासकीय नही ।/” 


भारत के लिए श्राथिक सिविल-सेवा 
(7८०ा०ग्राट एऐचता 5शशए6 [ए हा0,9) 

उत्पादन के मुख्य साधनों के सरकारी नियन्त्रण को भारतीय ग्राथिक आयोजन 
(ताक एएणाणा८ ९) के एक आवश्यक अ्रग के रूप मे अपनाया गया 
है। राष्ट्रीय साधनों के एक बडे क्षेत्र पर समुदाय (007शण्णा५५) का स्वामित्व 
स्थापित हो गया है। परिवहन सेवाओ (77॥87907£ 5थए०९७) के सगठन के लिए, 
नये-तये नगरो के नियोजन तथा विकास के लिए और सरकारी स्वामित्व वाले 
उद्योगो के सचालन के लिए सरकारी पदाधिकारी ही उत्तरदायी हैं। भारत मे 
सरकारी निगम (?एए०७॥० (०79०७॥075) जिनकी स्थापना राज्य के स्वामित्व 
वाले उद्योगो का प्रवन्ध करने के लिये की गई है, सरकारी पदाधिकारियों द्वारा ही 
सचालित लिये जाते हैं। आशिक क्षेत्र की अनेक क्रियाओ को सम्पन्न करने का भार 
सिविल-सेवा पर आ पडा है। इस स्थिति मे प्रइन यह पंदा होता है कि क्‍या वतंमान 
सिविल-सेवा नये कार्यों का भार वहन करने के लिए उपयुक्‍त है अथवा राज्य के 
आशिक कार्यों का प्रवन्ध करने के लिए एक पृथक्‌ आथिक सिविल-सेवा” का निर्मास्ण 
किया जाना चाहिए ? ए० डी० गोरवाला ने लोक प्रशासन पर दिये गये अपने प्रति- 
चेदन मे आधिक सिविल-सेवा की समस्या को विवेचना की है। यह कहा जाता है कि 
कन्ट्रोल के नियमन, श्रौद्योगिक अ्रथवा वारिणज्यिक प्रकृति के सरकारी उद्यमों का 
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संचालन, कुछ विभागों जैसे कि उद्योग तथा वारिज्य व आधथिक मामलो के विभागों 
आ्रादि में भर्ती, तथा कुछ योजनाओं के क्रियान्वय का कार्य श्राथिक सिविल सेवा पर 
ही छोड दिया जाना चाहिये | श्राथिक सिविल सेवा के श्रन्तर्गत सामान्यत निम्ब- 
लिखित चार' विभिन्न प्रकार के अधिकारी एवं कर्मचारी एक साथ सम्मिलित किये 
जाते है -- 

(१) ऐसे अधिकारी जोकि भ्राथिक नीति (80०70०70 790॥09५) की उच्च- 
तम सतह पर सरकार को सलाह देने मे समर्थ एवं सक्षम हो । 


(२) ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जोकि निम्न सतह पर ऐसी श्राधिक 
सामग्री एकन्नित करने तथा प्रस्तुत करने मे समर्थ हो जिसको शझ्लाथिक नीति के 
सम्बन्ध में दिये जाने वाले परामर्श का आधार बनाया जा सके । 


(३) ऐसे अ्रधिकारी जिनका अथंजश्ञास्त्र (70070705) का ज्ञान काफी 
सुहढ हो और जिनसे कुछ सचिवालयिक तथा निष्पादक पदो के कार्यों को उन 
व्यक्तियों के मुकाबले श्रधिक कुशलता के साथ सम्पन्न करने की श्राश्ा की जाए जोकि 
थ्र्थशास्त्र के ऐसे ज्ञान से रहित हो । 


(४) ऐसे अधिकारी जिनमे कुशलता के साथ कार्य सम्पन्न करने का प्रवन्ध- 
सम्बन्धी अनुभव तथा योग्यता वर्तमान हो । आर्थिक सिविल सेवा के पक्ष-पोषको 
द्वारा यह कहा जाता है कि इस सेवा मे की जाने वाली भर्ती को श्रर्थशास्त्र मे डिग्री 
प्राप्त करमे वाले व्यक्तियो तक ही सीमित कर दिया जाना चाहिये | यह कहा जा 
सकता है कि श्रर्थशास्त्र के स्नातको (0780796४) मे प्रशासकीय तथा प्रबन्ध-सम्बन्धी 
योग्यता-- जोकि किसी भी प्रकार की सिविल सेवा के लिए श्रत्यन्त श्रावश्यक होती 
है--अनिवार्य रूप से पाई जाती हो, ऐसी वात्त तो नही है । ए० डी० गोरवाला ने 
ठोफ ही कहा है “इस श्रेणी के पदाधिकारी किसी भी स्थिति में श्रध-कचरे डिग्री- 
धारकों में से नही लिये जा सकते । जिन विभागों में बहुधा श्राथिक सामग्री एव 
आशिक प्रवृत्तियो को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय देने होते हैं उनमे काम करने वाले 
पद-धारको के लिए आर्थिक आधार एवं ज्ञान, निदचय ही कुछ उपयोगी हो सकता 
है परन्तु इन पदो की भर्ती को क्रेवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित कर देने से कोई 
विशेष लाभ नहीं होगा जिन्‍्होने कि अश्रथ॑ज्ञास्त्र की डिग्री प्राप्त की हो। एक सर्व- 
सामान्य योग्यता एवं ज्ञान वाले पदाधिकारी को, उसकी सेवा के प्रारम्भिक वर्षों में, 
आवश्यक आर्थिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। सभी हृष्टियो से, फिर, विशिष्ट 
ग्राथिक सिविल-सेवा ($ए९ठलशे एटणाणा,० (शा 5९0४72९) के पक्ष के समर्थन में 
कहने को कुछ वाकी नही रहेगा ॥? 

एक सुझाव यह दिया जा सकता है कि सरकारी स्वामित्व वाले उद्योगो के 
संचालन के लिये एक ऐसी औद्योगिक प्रवन्ध सेवा की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमे 
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ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने औद्योगिक प्रवन्ध सेवा का प्रणिक्षण प्राप्त किया हो । भारत 
सरकार ने ऐसी श्रौद्योगिक प्रवन्ध सेवा की आवश्यकता अनुभव की और एक योजना 
की घोषणा की जोकि “ओऔद्योगिक प्रवन्ध केन्द्र योजना” के नाम से विख्यात है | 


श्रोद्योगिक प्रबन्ध केन्द्र योजना 
(॥शन्‍6 वावडापांयों शिक्षाप्ट्रलशा 2700 छइलाशआा6८) 

(१) श्रौद्योगिक प्रवन्ध केन्द्र (! ॥४ 7] की स्थापना झ्ागे दी हुई विधि के 
अनुसार उन मन्नालयों (](॥750०8) की मागो की पूति के लिए की जायेगी जिनके 
अ्रीन औद्योगिक उद्यम ([6प5079। पात९॥६४ताष्ट) काम कर रहे होगे । वर्तमान 
में तो, उत्पादन मल्त्रालय, लोहा व इस्पात मन्त्रालय, परिवहन व सचार मन्त्रालग 
प्रोर वाणिज्य तथा उपभोक्‍ता उद्योगो के मन्त्रालय इस केन्द्र मे भाग लेंगे । बाद में 
इस वात की खुली छूट होगी कि औद्योगिक उद्यमो के सचालन से सम्बन्धित कोई भी 
प्रन्य मन्त्रालय केन्द्र की मियन्त्रणकारी सत्ता की सहमति से इस योजना में सम्मिलित 
हो सके । 

(२) नियन्त्रणकारी सत्ता (एणाएणागड् &ए0०7५) +स्वराष्ट्र मन्त्रालय 
(8०76 पा४79) केन्द्र की नियन्त्रसकारी सत्ता के रूप में कार्य करेगा । स्वराष्ट्र 
मस्जालय को एक मण्डल (80०0) द्वारा परामर्श दिया जागेगा जिसकी रचना निम्न 
प्रकार होगी -- 

१ भन्त्रि परिपद्‌ सचिव * अध्यक्ष पदेन । 

२, ३, ४ै, ४व ६ भाग लेने वाले मन्त्रालयों अर्थात्‌ उत्पादन, लोहा व 

इस्पात परिवहन व संचार, वारिज्य तथा उपभोक्ता उद्योगो के सदस्य 
प्रतिनिधि । 


भारत सरकार का स्थापना भ्रविकारी (:४४०॥आणटा। 07०67) मण्डल 
का पदेन सचिव (&ऋ-०णीछल० 5९0०0 ठॉंद्वा पए ) होगा | 


॥॒ (३) केन्द्र (?००)) सभी सरकारी उद्यमो (7५9॥० ६॥/०7७97268) में ज्येष्ठ 
(अर्थात्‌ उन्च तथा मब्य स्तर के) प्रवन्चकीय पदों (४4॥88०8] 70085) पर भर्ती 
की योजना तैयार करेगा, चाहे वे सरकारी उद्यम प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा सचा- 
लित किये जाते हो भ्रथवा ऐसे निगमो या कम्पनियों द्वारा सचालित किये जाते हो 
जिनमे कि सरकार नियन्त्रणकारी स्थिति रखती हो । इस क्रम में गैर-तकनीकी प्रकृति 
के ऐसे पद सम्मिलित होगे जिनका सम्बन्ध, उदाहरखात्त , सामान्य प्रवन्ध, वित्त तथा 
लैखो (साकार वात 3०९८०७7४५), विक्रय, क़य, भण्डार (90768), यातायात, 
वैयबितक प्रचन्ध च्‌ कल्यारा। तथा नगर प्रशासन से हो । 


__ (४) कोई भी पद केन्द्र के सदस्यो के लिए सुरक्षित नही होगा । तथापि 
पन्द्र छछ र्दा क्केन्द्र डे >> >> 
उन्द्र के पदाधिकारी केन्द्र मे भाग लेने वाले मन्त्रालयों के अधीन सचालित किये जाने 
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वाले सरकारी (सार्वजनिक) उद्यमो मे गैर-तकनीकी पदो की नियुक्ति के लिए उपलब्ध 
रहेंगे । श्रौद्योगिक उद्यमो के वरिष्ठ पद ($क्रा07 9०४8) पदोन्नति (?70707णा) 
की स्थिति से उन अधिकारियो के लिए भी उपलब्ध होगे, जोकि सम्बन्धित उद्यम से 
सम्बद्ध होगे । अत केन्द्र के पदाधिकारियों की सख्या का निर्धारण उद्यमो मे वरिष्ठ 
प्रबन्धकीय पदो की कुल श्रावश्यकताओ की सतह से नीचे ही होगा । 


(५) पदक्तम तथा वेतनक्रम (57065 870 289 $०४।९७)--केन्द्र (९००!) 
निम्नलिखित वेतन-क्रमों पर सात पद-क्रमो मे सगठित किया जायेगा -- 


रु 
पदक्रम प्रथम २,७५० (स्थिर) 
पदक्रम द्वितीय २,५०० (स्थिर) 
पदक्रम तृतीय २,०००-१२५-२,२५० 
पदक्रम चतुर्थ १,६००-१००-२,६०० 
पदक़म पचम १,३००- ६०-१,६०० 
पदक्रम पषष्ठ १,०००- ५०-१,४०० 
पदक्कम सप्तम ६००- ४४०-१,००० 


सेवा के इन सभी पदक़मो की प्रथम श्र णी को केन्द्रीय सेवाश्रो से सह माना 
जायेगा । 

इसके साथ ही साथ, योजना ($८॥०॥०) के अनुच्छेद ७ के भ्रन्तर्गत दी 
गई प्रथम टिप्पणी के श्रनुसार भर्ती किये गये कनिष्ठ अधिकारी (ज>प्गणः णी००४5) 
रु० ३५०-२५-५००-३०-६२० के वेतन-क्रम मे उपयुक्त स्तरों पर नियुक्त किये जा 
सकते है । एक ही पद-क्रम में भी वेतन वृद्धि स्ववचालित (8ए/07४॥0०) रूप में नही 
प्राप्त होगी । बल्कि इसके विपरीत, इस सम्बन्ध मे एक ठोस निर्णाय ([0९८8०णा) 
किया जायेगा श्रौर तब एक पदाधिकारी को वेतन-वृद्धि ([7ट०77०70 पाने के लिए 
उपयुक्त माना जायेगा । यह निर्णय उन निगमो अ्रथवा कम्पनियों के निर्देशक मण्डल 
(8०0वा0व ०एी ॥आा८टा05) द्वारा किया जायेगा जिनके श्रन्तर्गते कि वह सम्बन्धित 
पदाधिकारी काम कर रहा है परन्तु शर्ते यह है कि केन्द्रीय सलाहकार मण्डल 
(ए०॥धथा 80ए507५ 80970) के परामझोें से नियन्त्रणकारी सत्ता ने उसकी पुष्टि 
कर दी हो । एक ही पदक्रम के श्रन्दर भी ज्येप्ठता (8.079) का कोई क्रम नहीं 
होगा । इस प्रकार एक पदक्तमम (07906) के सभी पदाधिकारी केवल योग्यता 
(४८7) के आधार पर पदोन्नति (?709०007) के पात्र होंगे और योग्यता के 
प्राधार पर टी चयन ($८6८४०॥) करके अगले उच्च पदक्रम मे उनको पदोन्नत कर 
दिया जायेगा ! 

(६) ग्रधिद्त सत्या (&फ्रशाग्ताइ८त डपथाह्ाव)-प्रारम्मिक रचना के 
झमय केन्द्र के ग्रधिकारियों छी अधिद्वत स्थायी सल्या २०० होगी । नियन्प्रणकारी 
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सत्ता द्वारा इस सख्या का वितरण विभिन्न पद-क्रमो में कर दिया जायेगा ; परल्तु 
यह वितरण वित्त मन्त्रालय (|शाग्राइधए ० क्तग्र७7००) के परामझश से तथा इस वात 
को व्यान मे रखकर किया जायेगा कि प्रत्येक पदक़्म की अनुमानित आवशध्यकत्ता 
कितनी है और प्रत्येक पद-क्रम के लिए उपलब्ध व्यक्ति किस कोटि (0एश५त५) के 
हैं। जब भी आवश्यकता हो इस सख्या पर पुनविचार किया जा सकता है परन्तु 
प्रत्येक स्थिति मे, ऐसा दो वर्षों मे एक वार ही किया जा सकता है । 

(७) भर्ती (२८ट८णागाथा:)-हपप्रारम्भ में केन्र की रचना अनुच्छेद ५ में 
उल्लिखित पद-क्रमों में से किसी में भी भर्ती करके की जायेगी । 
व्यक्तियों मे से चयन करके की जायेगी--- 


(क) जिन्होंने मान्यता प्राप्त किसो विश्वविद्यालय की डिग्री अथवा उसके 
समकक्ष अन्य कोई उपाधि प्राप्त की हो , 


(ख) जिनकी आायू २७ तथा ४५ वर्षों के वीच में हो , 


(ग) जिनको पाच वर्ष का औद्योगिक अथवा प्रवन्ध-सम्वन्धी अनुभव हों तो 
अधिक अच्छा है । 


यह भर्ती उन 


टिप्पणी --(१) अपवाद भूत परिस्थितियों मे २७ वर्ष से कम आयु के प्रत्याशियों 
((४700965) की भर्ती की जा सकती है । ऐसे प्रत्याशियो की, नियुक्ति होने पर 
रूँ० ३५०-२५-५००-३०-६०० के क्रम मे वेतन मिलता है। 

विप्पणी-- (२) ४५ वर्ष से ऊपर की श्रायू के व्यक्ति, यदि विशिष्ट रूप से 
उपयुक्त हो तो, केन्द्र मे नियुक्त होने के बजाए दीर्घकालीन ठेके पर रखे जा सकते है । 

भर्ती के क्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित होगे --- 

(क) अखिल भारतीय तथा प्रथम श्रेणी की केन्द्रीय सेवाओ के पदाधिकारी 
रनवे तथा प्रतिरक्षा सेवाओओो सहित) । 

(ख) इसी पदस्थिति तथा अनुभव के राज्य सरकारो के अधिकारी । 

(ग) वतंमान सरकारी उद्यमों के अनुभवी अधिकारी । 

(घ) खुले बाजार से लिये जाने वाले प्रत्याणी । 

(८) भर्तो की रीति (]४६६४06 ० ए८णप्ाधाढआ)--केच्द्र के लिए भर्ती 


एक “विशिप्ट भर्ती मण्डल' (57००० 'रेट्टाणपा०7 80270) की सिफारिश पर 
के जायेगी । इस मण्डल की रचना निम्न प्रकार होगी --- 


(१) अध्यक्ष अथवा एक सदस्य * संघीय लोक 
सेवा आयोग का सदस्य । 
(२) एक गैर-सरकारो व्यक्ति 


(६ व४) राज्य उद्यमो के प्रबन्ध निर्देशक तथा 
सामान्य प्रवन्चक । 


सदस्य 


४8० लोक प्रशासन 


(५ व ६) भांग लेने वाले मन्त्रालयो के प्रतिनिधि, उन ] 
मन्त्रालयो को छोडकर जिनका प्रतिनिधित्व ३ व ४ मे प्रवन्ध 
निर्देशको (॥४४॥8808 06००७) तथा सामान्य प्रवन्धको 
((थाल्वों //४॥98८॥5) द्वारा किया गया हो । 


सरकार द्वारा नियुक्तियाँ करने से पूर्व मण्डल की सिफारिश समालोचना 
अथवा टीका-टिप्पणी के लिए सघीय लोक सेवा आयोग (ए 79 8 ८) के समक्ष 
रमी जायेंगी। 


यह आवद्यक नही है कि भर्ती को अनिवार्य रूप से उन प्रत्याशियो तक ही 
सीमित कर दिया जाये जोकि विज्ञापनों के प्रत्युत्तर मे केन्द्र (20०) में आने के लिए 
प्रार्थना-पत्र दें | भर्ती मण्डल (२८८एणागा० 80870) उन व्यक्तियों के नामो पर 
भी विचार कर सकता है जिन्होने प्रार्थता-पत्र न दिया हो परन्तु उनके नामों के 
सुभाव मन्त्रालयो द्वारा मण्डल के समक्ष रखे गये हो । 


वार्षिक प्रविष्ट (&॥770व 79७) अधिकृत सख्या की ५ प्रतिशत निर्धारित 
कर दी जायेगी और केन्द्र की प्रारम्भिक रचना के २ वर्ष के पश्चात्‌ इस पर पुन- 
विचार किया जायेगा । इस वाधिक प्रविष्टि की, तथा साथ ही साथ, उन न्यूनताग्रो 
की भर्ती, जोकि केन्द्र की मूल रचना से या तो अधिकृत सख्या में वृद्धि के कारण 
हुई हो अथवा अन्य किसी कारण से, “विशिष्ट भर्ती मण्डल” हारा ऊपर उल्लिखित 
रीति से ही की जायेंगी । 


(€) प्रशिक्षण तथा परिवीक्षा (]7शागरा2्र 90 7?7098007)-- केन्द्र (2००!) 
में नियुक्ति के लिए चुने गये व्यक्ति दो वर्षों की श्रवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगे। 
यदि उनका सम्बन्ध अखिल भारतीय सेवाओं से है तो इस अवति के पदचात्‌ केन्द्र के 
लिए स्थायी रूप से उनके नामो का अनुमोदन किया जा सकता है। यदि उनका 
सम्बन्ध केन्द्रीय श्रथवा राज्य सेवाओ से है तो या तो स्थायी रूप से उनके नामो का 
प्रनुमोदन किया जा सकता है अथवा उन्हें स्थायी रूप से केन्द्र मे खपाया जा सकता 
है । नियन्ब्रणकारी सत्ता को यह श्रधिकार प्राप्त होगा कि वह प्रत्येक मामले में 
परिवीक्षा की श्रवचि (?एशा006 ०6 797002007) को घटा-बढा सके । नमियन्त्रणकारी 
सत्ता, जब भी आवश्यक समझेगी, सरकारी विभागों में तथा सरकारी श्रथवा गैर- 
सरकारी क्षेत्र मे औद्योगिक एवं वारिपज्यिक उद्यमो में श्रधिकारियो के प्रथ्षिक्षण की 
व्यवस्था करेगी । 


(१०) नियुक्ति अयवा तेनाती (?0508!-- नियन्त्रणशकारी सत्ता (ए०्मार्ठ॑- 
॥ ड़ 82009) अधियारियों को प्रशिक्षरा देने वाले के पच्चात्‌ भाग लेने वाले 
(?द्ा0०77%078) उन उद्यमों में उनकी तैनाती की व्यवस्था वरेगी जहाँ पर कि 
उनती सेबाओं का सर्वोच्िम रूप में उपयोग किया जा सवता ही | इस प्रकार ततात 
हो जाने के प्रय्चात अधिकारी (0्िए८5) उस उद्यम के तात्कालिवा नियल्नगा में 


भारतीय सिविल अथवा अमैनिक सेवा ४६१ 


रहेंगे जिसमे कि वे कार्य कर रहे होगे और उसके द्वारा ही उनको वेतन श्रादि की 
अदायगी की जायेगी । भाग लेने वाले सभी उद्यम नियन्त्रणकारी सत्ता को ऐसे सभी 
वतंमान अथवा भावी रिक्त-स्थानों का विवरण देंगे जिन पर कि सेवा के सदस्य 
उपयुक्त रीति से रखे जा सकते हैं | परन्तु उन उद्यमो के लिए यह आवश्यक नही 
होगा कि वे किसी रिक्त-स्थान (५३४०थ४०८०५) के लिए सेवा के किसी सदस्य को 
स्वीकार करें ही , और न नियन्त्रशकारी सत्ता ही इस वात के लिए वाघ्य होगी 


कि वह प्रत्येक रिक्त-स्थान के लिए एक केन्द्र-अधिकारी (?0० (07८०) को 
व्यवस्था करे | 


केन्द्र के प्रत्येक पदाधिकारी को, चाहे वह किसी भी उद्यम मे कार्य करे, यह 
श्रधिकार होगा कि वह इतना वेतन प्राप्त कर सके जोकि केन्द्र मे उसके पदक्रम के 
वेतन से कम न हो | इस वात का भी आइवासन रहेगा कि, केवल अपवादशभूत्त 
परिस्थितियों (:ऋ०८ए५००णाथ। शा०्प्रा॥&थवा००5) को छोडकर, केन्द्र के पदाधिकारी 
को किसी भी ऐसे पद पर नही लगाया जायेगा जिसको कि सामान्यत एक निम्न 
पदक्रम के भ्रधिकारी द्वारा भरा जाना चाहिए था , और अ्पवादभूत परिस्थितियों 
में भी, इस आश्वासन के विरुद्ध कार्यवाही नियन्त्रशकारी सत्ता तथा उद्यम के वित्तीय 
सलाहकारो की सहमति से ही की जा सकती है। यदि उस उद्यम ([76797756) 
के वेतन-ढाँचे मे, जिसमे कि वह कुछ समय के लिए कार्य कर रहा है, उस पद का 
वेतन, जिस पर कि वह आसीन है, यदि उसके पद-क्रम के वेतन से अ्रधिक हैं 
तो इस बात का निणुंय नियन्त्रशणकारी सत्ता करेगी कि उस पदाधिकारी को उन 
दोनो बेतनो के अन्तर का पूर्ण अथवा कुछ भाग दिये जाने की आाज्ञा दी जाएया 
नही । 

(११) प्रतिनियुक्ति ([2०0०ए7७7०7)--केच्द्र के एक पदाधिकारी को अ्रधिक 
अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से श्रथवा अन्य किसी कारण से ऐसे पद पर तैनात 
किया जा सकता है जोकि सामान्यत केन्द्रीय प्रशासन केन्द्र (टश्ात 40ारा5- 
0शा५८ 700!) के सदस्य के लिए सुरक्षित होता है । इसी प्रकार, केन्द्रीय प्रशासन 
केन्द्र के अधिकारियो तथा केन्द्र की सहायक सेवाओं के अधिकारियों को ऐसे पदो 
(९०४४) पर प्रतिनियुक्त करके (00 १७9णॉ४४०7) भेजा जा सकता है, जोकि 
सामान्यत केन्द्र के सदस्यो के लिए सुरक्षित होते हैं । 

(१२) अ्वकाहा, पेन्शन तथा सेवा की श्रन्‍्य शर्तें (,०३ए०, एथाह0त्र शात॑ 
णंप्श्ष (००075 0 $०५४0९)-सेवा की ये शर्तें वही होगी जोकि प्रथम श्रेणी 
की केन्द्रीय सेवाओ के अधिकारियो पर समय-समय पर लागू होती हैं। जिन व्यक्तियों 
की भर्ती ४५ वर्ष की आय के परचात खुले वाजार से की जाती है उनकी नियक्ति 
ठेके (7०४४४८0 पर की जा सकती है, और इस स्थिति मे, सेवा की शर्तों एव 


दशाओ में उस ठेके उल्लिखित मात्रा के अनुसार ही सओोपन कर लिया 
जायेगा । 
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निष्कषं ((णा०एआडईइणा) 

भारत आजकल एक सकट-काल से गुजर रहा है--जिसे परिवर्ततकालीन 
सकट कहा जा सकता है। भारतीय सिविल-सेवा को लोकतनन्‍्त्रीय समाजवादी समाज 
की नई माँगो के अनुरूप बनना है। १श९वीं शताब्दी की सिविल-सेवा के प्रयत्त 
बीसवी शताब्दी की समस्णभझ्रो पर लागू नहीं हो सकते | आज ऐसी सिविल-सेवा 
की आवश्यकता है जोकि विचारशील हो, बौद्धिक क्षमता से युक्‍त्त हो और जनता 
की माँगो के प्रति उत्तरदायी हो , इसके साथ ही साथ, सिविल सेवा को जनता के 
राजनैतिक प्रतिनिधियो के नियन्त्रण के अन्तर्गत कार्य करना है । ब्रिटिश शासन के 
समय नौकरशाही (छेए८४॥7८ा४८५) श्रफसर अपने आपको समाज में एक पृथक्‌ 
वर्ग के रूप मे मानते थे | नौकरशाही अफसर सदा ही स्वय को श्रेष्ठ सममभते थे 
और जनता को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे | लोकतलन्‍्त्रीय स्वतन्त्र भारत में, श्रव 
सिविल-सेवा का यह रूप केवल असामयिक ही नहीं है, अपितु खतरनाक भी है । 
नौकरशाही को जनता के साथ रहकर कार्य करना है। उसे जनता का सहयोग 
प्राप्त करना है । यदि नौकरशाही को लोकतन्‍्त्रीय समाज की सेवा करनी है तो यह 
ग्रत्यन्त आवश्यक है कि उसके दृष्टिकोर तथा कार्य के तरीकों मे परिवर्तन किया 
जाए । 

जन-साघारण को भी यह बात ध्यान मे रखनी है कि कोई भी प्रशासकीय 
मशीनरी तब तक सफल नही हो सकती जब तक कि सिविल सेवको का यथेष्ट 
सम्मान न किया जाये । समाचार-पत्रो मे ससद (एशथाशश्याक्रा) से तथा सार्वजनिक 
मचो पर नोकरशाही की अनुत्तरदायित्वपूर्ण श्रालोचना तथा अनावश्यक निन्‍्दा 
करने से सिविल सेवा का मनोबल (]/०:४४०) कम हो जायेगा तथा कार्ये-क्षमता 
घट जायेगी, और यदि ऐसा हुआ तो देश के हितो की दृष्टि से यह बडा हानिकारक 
होगा । 

भारत मे शासक दल तथा सिविल-सेवा के बीच श्रभी ठीक-ठीक सम्बन्धो का 
विकास होना है । ऐसी अनेक शिकायतें की जाती हैँ कि स्थानीय काग्रेसी एम एल ए 
तथा ससद सदस्य ()/ 397 ) प्रशासन भे आ्राये-दिन अ्रनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं । यह 
आरोप लगाया जाता है कि वे सिविल-सेवको से अनुचित पक्षपात कराना चाहते हैं 
और यदि सिविल-सेवक उनका कहा नहीं मानते हैं तो एम० एल० ए० तथा ससद- 
सदस्य अपने “बड़े भाइयों” (88 707०७) श्रर्थात्‌ मन्त्रियो तक पहुँच करते हैं 
और उसका परिणाम यह होता है कि सिविल-सेवको का स्थानान्तरण (7रपथ्यार्शट्ा) 
कर दिया जाता है अयवा उन्हे परेशान किया जाता है | यदि ये सब शआ्ारोप ठीक हैं 
तो निश्चय ही भारतीय लोकतन्‍्त्र का भविष्य अश्रन्धकारमय है । 


भाग हे 


पतितीण प्रशामन 


(प7ए 88ट757, 5 00५एएछएछह'ए0ए) 
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त्ित्तीय प्रशासन की समस्या 


(47%6 ?-#क)809 06 क्रंपवगाएंत!] क तागांपांई79707) 


वित्त का महत्व 
([770078708 ०0 जि79086) 


कोई भी सरकार वन के बिन्ता किसी भी कार्य को सम्पन्न नही कर सकंती । 
वित्त सरकार के जीवन-रक्‍्त (!6-०000) के सहण होता हैं। वास्तव में बात यह 
है कि वित्त तथा प्रशासन को पृथक्‌ नही किया जा सकता । विना वित्त के कोई भी 
सरकार कार्य नही कर सकती, ठीक उसी प्रकार जैसे कि बिना पैट्रोल के मोटरकार 
नहीं चल सकती । वित्त प्रगासकीय मशीनरी का ईंघन है । बिना घन व्यय किये 
सरकार की कोई भी क्रिया सम्पन्न नही की जा सकती, उन अधिकारियों अथवा 
कर्मेचारियो को जोकि कार्य करते हैं, वेतन अथवा मजदूरी तो देनी ही पडती है । 
प्रणासकीय क्रिया की सीमा का निर्धारण उपलब्ध वित्तीय साधनों के द्वारा ही किया 
जाता है। जितना अ्रधिक बित्त उपलब्ध होता है, उतनी ही अधिक प्रशासकीय 
क्वियाये सम्पन्न की जाती है | वित्त प्रशासन मे इतने सार्वलौकिक रूप मे व्याप्त हो 
गया है जिस प्रकार कि वातावरण (&07०577००) में आावसीजन वायु । जब 
सरकार अपनी योजना के उद्देश्यों एव लक्ष्यों को निर्ारण करती है, उस समय उसके 
लिये इस योजना की लागत तथा आय के ख्रोतों का ज्ञान प्राप्त करना आवव्यक 
होता है । 

एक संगठित राज्य की तुलना उस वडे कारखाने से की जा सकती है जिसमे 
विभिन्न प्रकार की मशीने अनेक प्रक्रियाओं (770०८5५४७) मे कार्य रत रहती है । 
भत्यक कारखाने का अपना एक इजिन-घर होता है जिसमे कि प्रधान चालक, वाष्प 
अथवा बिजली का इजिन रखा होता है जो श्रन्य सब मणीनो को जअवित प्रदान करता 
है। इसी प्रकार राज्य (5:8०) मे भी एक इजिन-बर (ए॥877०-॥०४४७) होता है । 
यह इजिन-घर वित्त-विभाग ([प्रध्०० 70८90700०॥) या राजकोष ([76४5पा५) 
होता है , और उसमे मुख्य चालक, वित्तीय डजिन रखा होता है जो सरकार के सब्र 
भ्रणासकीय यन्त्रो को चालू रखता है, और जिस प्रकार वाप्प-इजिन कोयले को जब्ति 
(?०फ्रक्च) मे बदल देता है उसी प्रकार यह वित्तीय इजिन राजस्व (7२८एथआए८) को 
लोक सेवाओं में परिवर्तित कर देता है । सरकार की क्रियाओं मे चूंकि दिन-प्रतिदिन 


वृद्धि हो रही है और सरकार उन क्रियाओ पर भारी घनराजिया व्यय करती है, अतः 
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वर्तेमान समय मे सरकार की अकुशल तथा अपव्ययी वित्तीय कार्यवाहियो को सहन 


नही किया जा सकता | श्रत॒वित्तीय प्रशासन कुशल तथा प्रवीण होना चाहिए श्र 
इसे इस प्रकार कार्य करना चाहिये कि जिससे धन का जरा भी श्रपव्यय न हो । 


वित्तीय प्रशासन 
(गिव्भालंश 0 तागरा।रंड+ ७07) 

“वित्तीय प्रशासन' शब्द का उपयोग व्यापक अर्थ मे किया जाता है। इसमे वे 
सब प्रक्रियाए सम्मिलित की जाती हैं जोकि निम्न कार्यों को सम्पन्न करने में उत्पन्न 
होती हैं “सरकारी घन के सग्रह, बजट-निर्माण, विनियोजन तथा व्यय करने मे , 
आय तथा व्यय, और प्राप्तियो एव सवितरणो का लेखा-परीक्षण (/४पए०ा४£) करने मे , 
परिसम्पत्तियो (858०७) तथा देयताओ (॥/980065) और सरकार के वित्तीय 
सौँंदो का हिसाब-किताब रखने मे , और आमदनियो व खर्चों, प्राप्तियो व सवितरणो 
तथा निधियो (77708) व विनियोजनो (8907097790078) की दशा के सम्बन्ध 
में प्रतिविदन-लेखन (7१७००४ए॥४) में ।7 

वित्तीय प्रशासन जनता के आथिक एवं सामाजिक कल्याण की आधारशिला 
को स्पर्श (7०0०४) करता है। सरकार की सभी क्रियाओ का नियन्त्रण इसी से 
सम्बद्ध होता है । 

वित्त के बिना सरकार अपने उद्देश्य मे पूर्रीत सफल नही हो सकती । प्रशासन 
के लिए वित्त की इतनी भ्रधिक महत्ता होने के कारण, वित्त के प्रशासन का शअ्रध्ययन 
भी भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया है । जो सरकार वित्तीय प्रशासन की एक सन्तोषजनक 
व्यवस्था का निर्माण कर लेती है वह अपने कार्यो का प्रबन्ध कुशलता के साथ करने 
की दिशा मे काफी आगे वढ जाता है । इस प्रकार, “वित्तीय प्रशासन, जोकि ऐसी 
व्यवस्था तथा रीतियो का निर्माण करता है जिनके द्वारा लोक सेवाओ के सचालन के 
लिए घन प्राप्त किया जाता है, व्यय किया जाता है और उसका लेखा रखा जाता है, 
आधुनिक सरकार का हृदय माना जाता है ।2 

वित्तीय प्रशासन एक सुसचालक एवं गतिशील प्रक्रिया (70००४४$) है जोकि 
निम्नलिखित सक्रियाओ (079००90४075) की एक सतत शझ्छखला का निर्माण 
करता है -- 

(१) आय तथा व्यय की आवश्यकताओं के अनुमान लगाना -- श्रर्थात्‌ “बजट 
का बनाना ॥ (6एथ्ाशाणा ० 06 0068०) । 

(२) इन अनुमानों के लिए व्यवस्थापिका (7.68/9777०) की श्रनुमति प्राप्त 


।. घगा5ड लीठउफएालाण एणी 3 76एण फ्रव्वतट 90 57गरशायदद्वणा चा0 8550ए८5 ॥ 
706८ , 929 (० ॥प6 ?(55०पाव $986 50५6४ (0ताराइश्धत% वए06९6 9५ उग्म&7० 7 33 

> प्र00९९ए 00गाग़ाइडाणा 00 ठएम्गाउक्घवठा ० ऋटलाप्रए एारटी ० (6 
(605९॥ण९7०६ ((85६ णरर 7९90०), सि5व्वा, छेपतइटधगाड़ ब्राव 8०००५ है ९7९5, 
७०3३५॥7807 70८८ 949 
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करता-- श्रर्थात्‌ “बजट की विधायी अनुमति” (].6ा8कए० 39एा0ए4! ० 0० 
008७) । 

(३) आय तथा व्यय की क्रियाओं को कार्यान्वित करना-- श्रर्थात्‌ “बजठ को 
कार्यान्वितत करना [7 (ऋरणाधणा ता 06 9पत8०) | 

(४) वित्तीय व्यवस्थाओों का राजकोपीय प्रवन्ध ([तरध्वष्पाप पराशा॥एशआ८ए 
ए ६#6 ग8068) । 

(५) इन सक्रियाश्रो की विधायी उत्तरदायिता (.688876 80ए0प्रा/ण रा) 
श्र्थात्‌ समुचित रूप से हिसाव-कित्ताव रखना और उस हिसाव-किताब का परीक्षण 
कराना !? 

वित्तीय प्रशासन में ऊपर बताई गई प्रक्रियायें सम्मिलित है । ये वित्तीय 
क्रियायें निम्नलिखित अभिकरणो (४४8०7०४४) द्वारा सम्पन्न की जाती हैं-- 

(१) व्यवस्थापिका सभा अथवा विधानमण्डल (]॥6 [.०छ8]0076), 

(२) सरकार की कार्यपालिका शाखा, 

(३) राजकोष अथवा वित्त विभाग, 

(४) लेखा-परीक्षण विभाग (40० ]0०90/॥70॥ | 

वित्तीय-प्रशासन का सचालन तथा नियन्त्रण इन्ही श्रभिकरणों के द्वारा किया 
जाता है । भव हम इस बात की विवेचना करेगे कि वित्तीय प्रशासन के सम्बन्ध मे 
ये भ्रभिकरण क्या-क्या कार्य सम्पन्न करते हैं ? 


वित्तीय प्रशासन के अभिकरण 

((॥6 3 8७॥४०४४ 0 पाग्रचाटार्श 4 तागराग्रांई॥007) 
( १ ) व्यवस्थापिका सभा (॥7%6 १,४९5 शाप्रा' ९) 

“लोकतन्‍्त्रीय रीति से निर्माण की गई व्यवस्थापिका राजवित्त (?ए७॥० 
ग8700) पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियन्त्रण लगाती है । सरकार के वित्तीय 
मामलों के शासन-प्रवन्ध में एक प्रमुख तथ्य यह है कि व्यवस्थापिका शाखा एक ऐसे 
भडार के सहश होती है जिसमे सरकारी धन के प्राप्त करने तथा व्यय करने से सम्व- 
न्वित सम्पूर्ण सत्ता (&प७0709५) केन्द्रित रहती है। यह एक ऐसा निकाय (8009) 
दोता है जोकि इस बात का सिश्चय करता है कि कितना घत प्राप्त किया जायेगा 
और सामान्य बर्तों के श्रन्तगंत, कितना व्यय किया जाग्रेगा । प्रधान होने के नाते, 
पह व्यवस्थापिका का कर्त॑व्य होता है कि वह यह देखे कि उसके एजेन्ट अपने कार्य 
सन्तोपजनक रीति से सम्पत्न करते हैं या नही ।/ घन प्राप्त करने की तथा घन को 


व्यय फरमे की स्वोकृति देने बालो सत्ता के रूप में, व्यवस्थापिका को यह दाक्ति 


स्वीकृति देने बालो सत्ता का कि 
॥ शिव ब्यव 266 6 दागाग्राइशव।णा, 935, 99 262--3, 797700:, 
-ए॥८ .4०॥॥ पाइबध ठग, 


ररटछ ४607., 4954, 9 85 , ।, 70  एए#0९, वा 0तपरलाठा 0 
7)८ शी हे शीप० 8 4काएएहहवा00, १९९७ 9०7०५ 948 9 247 
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वर्तमान समय में सरकार की अकुशल तथा अपव्ययी वित्तीय कार्यवाहियों को सहन 


नहीं किया जा सकता । अ्रत वित्तीय प्रशासन कुशल तथा प्रवीण होना चाहिए श्र 
इसे इस प्रकार कार्य करता चाहिये कि जिससे घन का जरा भी श्रपव्यय न हो । 


वित्तीय प्रशासन 
(जिप्रधाएांब] 5.077॥87 20707) 

“वित्तीय प्रशासन' शब्द का उपयोग व्यापक श्रर्थ मे किया जाता है। इसमे वे 
सब प्रक्रियाए सम्मिलित की जाती हैं जोकि मिम्त कार्यों को सम्पन्न करने मे उत्पन्न 
होती हैं. “सरकारी घन के सग्रह, बजट-निर्माण, विनियोजन तथा व्यय करने मे , 
ग्राय तथा व्यय, और प्राप्लियो एव सवितरणी का लेखा-परीक्षण (&7०7) करने मे , 
वरिसम्पत्तियो (855०8) तथा देयताओं (7/807665) और सरकार के वित्तीय 
सौदो का हिसाब-किताब रखने मे , और झ्रामदनियो व खर्चों, प्राप्तियो व सवितरणो 
तथा निधियों (एप्रा65) व विनियोजनों (89770970॥0॥8) की दकछ्षा के सम्बन्ध 
में प्रतिविदन-लेखन (००० धा॥8) में ।7 

वित्तीय प्रशासन जनता के श्राथिक एवं सामाजिक कल्याण की श्राघारशिला 
को स्पर्श ([०पण०ा)) करता है। सरकार की सभी क्रियाओं का नियन्त्रण इसी से 
सम्बद्ध होता है । 

वित्त के विना सरकार अपने उद्देश्य मे पूर्णात सफल नही हो सकती । प्रशासन 
के लिए वित्त की इतनी अधिक महत्ता होने के कारण, वित्त के प्रशासन का अध्ययन 
भी भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया है। जो सरकार वित्तीय प्रशासन की एक सन्तोषजनक 
व्यवस्था का निर्माण कर लेती है वह अपने कार्यों का प्रवन्ध कुशलता के साथ करते 
की दिश्ञा मे काफी आगे बढ जाता है। इस प्रकार, “वित्तीय प्रशासन, जोकि ऐसी 
व्यवस्था तथा रीतियो का निर्माण करता है जिनके द्वारा लोक सेवाओ के सचालन के 
लिए घन प्राप्त किया जाता है, व्यय किया जाता है और उसका लेखा रखा जाता है, 
आधुनिक सरकार का हृदय माना जाता है ।/* 

वित्तीय प्रशासन एक सुसचालक एवं गतिशील प्रक्रिया (7०००७$) है जोकि 
निम्नलिखित सक्रियाओं (07७श7०॥७) की एक सतत श्यखला का निर्माण 
करता है -- 

(१) श्राय तथा व्यय की आवश्यकताश्रों के अनुमान लगाना-- श्रर्थात्‌ “बजट 
का बनाना ॥7 (शट्एक्षबाणा णी ॥6 97086) । 
(३) इन भ्रनुमानों के लिए व्यवस्थापिका (.68880८) की श्रनुमति प्राप्त 

[ छा४ लीडएटडि रण व एव्फुणा फ्रपा छ काफ्रशाबद्ना गा 4ैकम्लवप्द का. 
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करना-- शर्थात्‌ “बजट की विधायी अनुमति” ([,6ए8890ए७ 439.7007 ०0 [॥९ 
0008०) । 


(३) आय तथा व्यय की क्रियाओ्रो को कार्यान्वित करना-- श्रर्थात्‌ “वजठ को 
कार्यान्चित करना ।” (एऋ९ढ०एाा०णा) 0 ॥6 9एत8०) । 

(४) वित्तीय व्यवस्थाओं का राजकोपीय प्रवन्ध (68809 गरक्षा॥2श॥शशा 
ए (॥8 गरा065) । 

(५) इन सक्रियाओ्रो की विधायी उत्तरदायिता [7,68४%४७ 8०९००७७७४०॥॥५) 
श्र्थात्‌ समुचित रूप से हिसाव-किताव रखना और उस द्विसाव-किताब का परीक्षण 
कराता ।* 

वित्तीय प्रशासन मे ऊपर बताई गई प्रक्रियायें सम्मिलित है | ये वित्तीय 
क्रियायें निम्नलिखित भ्रभिकरणो (87०८७) द्वारा सम्पत्त की जाती है-- 

(१) व्यवस्थापिका सभा अथवा विधानमण्डल (88 [.७89080॥०), 

(२) सरकार की कार्यपालिका शाखा, 

(३) राजकोष अ्रथवा वित्त विभाग, 

(४) लेखा-परीक्षण विभाग (8&००॥ 969क४पथा) । 

वित्तीय-प्रशासन का सचालन तथा नियन्त्रण इन्ही अभिकरणों के द्वारा किया 


जाता है | अब हम इस बात की विवेचना करेंगे कि वित्तीय प्रशासन के सम्बन्ध मे 
ये श्रभिकरण क्या-क्या कार्य सम्पन्न करते है ? 


वित्तीय प्रशासन के अभिकरण 

(76 6 ६९॥८८४ ठ गिब्रालन 0 तागं॥्रत07) 
(१ ) व्यवस्थापिका सभा (७ [,६९४5५(एा ८) 

“लोकतन्‍्त्रीय रीति से निर्माण की गई व्यवस्थापिका राजबित्त (?ए9॥८ 
ह72006) पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियन्त्रण लगाती है। सरकार के वित्तीय 
मामलों के जासन-प्रवन्ध मे एक प्रमुख तथ्य यह है कि व्यवस्थापिका शाखा एक गम 
भंडार के सहश होती है जिसमे सरकारी धन के प्राप्त करने तथा व्यय करने से सम्ब- 
न्वित सम्पूर्ण सत्ता (5परां079) केन्द्रित रहती है। यह एक ऐसा निकाय (98089 
होता है जोकि इस बात का निदचय करता है कि कितना धन प्राप्त किया हक 58 
और सामान्य शर्तों के अन्तर्गत, कितना व्यय किया जायेगा । प्रधान होने & हि 
_ 5 अवस्थापिका का कतंव्य होता है कि वह यह देखे कि उसके एजेस्ट झण्ठे »-> 
भन्‍्तोषजनक रीति से सम्पत्त करते हैं या नही ।”? घन प्राप्त करते की तथा ४० ० 


व्य्य तिल न 
-..... पे की स्वीकृति देते वालो सत्ता के रूप भे, व्यवस्थापिका को 5> पर 
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प्राप्त होती है कि वह किसो भी कर (7४5) को लगा सके, समाप्त कर सके, बढ़ा 
सके भ्रथवा घटा सके । इसे घन व्यय करने की श्रनुमति देने की श्रन्तिस सत्ता प्राप्त 
होती है । व्यवस्यथापिका सभा श्रयवा विधान-मण्डल की श्रनु मति के बिता लोकतन्त्रीय 
सरकार किसी भी कर को व लगा सकती है श्रथवा न उसका सम्रह फर सकती है 
झौर न धन को व्यय ही कर सकती है । 

भारत मे, हमने ब्रिटिश पद्धति के ससदीय लोकतनन्‍्त्र (फ्रातधज्ञा $एशला 0 
एगाभ्याथाध्षाए 70७700309) को अपनाया है। अत वे सामान्य सिद्धान्त जोकि 
ब्रिटिश ससद की वित्तीय कार्यवाहियो का सचालन करते हैं, भारत पर भी लागू होते 
हैं । आए कडांया6 (३४ ने उन सिद्धान्तों का निम्न शब्दों मे वर्णन किया है 
“सम्राट को, जोकि शअ्रपने उत्तरदायी मन्त्रियो के परामझण से कार्य करता है श्र 
कार्यपालक प्रधान होता है, देश की सम्पूर्ण श्राय तथा लोक-सेवा के लिए किये जाने 
वाले सब भुगतानो के प्रवन्ध का उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है। श्रत सम्राट 
सवंप्रथम लोकसभा (प्र०ए४७ ०एा 0०॥ग्रम०9$) को सरकार की झार्थिक आवश्य- 
कताओञ्रो से परिचित कराता है श्रौर लोक सभा ऐसे श्रनुदानो तथा सहायताओ की 
स्वीकृति देती है जो उनकी मागो की पूर्ति के लिए श्रावश्यक होते हैं, तथा करो के 
द्वारा और सरकारी आय के अन्य स्रोतों के विनियोजन द्वारा स्वीकृत किये हुए 
अनुदानो के लिए धन-प्राप्ति के उपायो की व्यवस्था करती है। इस प्रकार, सम्राट 
घन की माग करता है, लोक-सभा उसकी स्वीकृति देती है श्लौर लाड सभा (70756 
०१ .,0705) उस स्वीकृति पर अपनी सहमति देती है। परन्तु लोक-सभा उस 
समय तक घन की स्वीकृति नही देती जब तक कि सम्राट द्वारा उसकी भाग न की 
जाये, श्रौर उस समय तक कर नही लगा सकती श्रथवा उसमे वृद्धि नहीं कर सकती 
जब तक कि अपने स्वधानिक परामशंदाताञ्रो के माध्यम से सम्राट द्वारा यह न घोषित 
कर दिया जाये कि लोक-सेवा (?7७॥6 $०शा८०) के लिए ऐसा कराघान (78४8॥07) 
आवश्यक है ।/7 

इसी प्रकार भारत में कार्यपालिका (%००प४४०) बजट उपस्थित करके 
व्यवस्थापिका ([.6हा5धापा०) से घन की माग करती है और व्यवस्थापिका श्रथवा 
ससद उसको स्वीकार करती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका के नेतृत्व में कार्य 
करती है | अनुदानों (5787/5) की सभी मांगें और कराधान के सभी प्रस्ताव कार्ये- 
पालिका की ओर से रखे जाते हैं और व्यवस्थापिका इन प्रस्तावों एवं मागो पर भ्रपनी 
स्वीकृति प्रदान करती है । 
( बर्‌ ) कार्यपालिका (९ ऋजड0९एा(१९) 

वित्तीय प्रशासन तथा नियन्त्रण से सम्बन्धित दूसरा श्रभिकरण कार्यपालिका 
है । वित्त मे सम्बन्धित नीति के मामलों का नियन्त्रण सम्पूर्ण रूप से कार्यपालिका 
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मे ही निहित होता है । कार्यपालिका अथवा सरकार ही व्यय की नीति (एणाठए ० 
४0थाधापा6) का निर्धारण करती है। सरकारी अधिकारियो के वेतन, पेन्शन तथा 
भविष्य निधि (?-0ए९70०॥६ 7प्वव) आदि से सम्बन्धित सभी प्रइनो का निरचय 
सरकार द्वारा ही किया जाता है । कार्यपालिका वित्त से सम्बन्ध रखने वाले नीति- 
निर्माण के कार्यों को सम्पन्न करती है । 
(३) राजकोष शअ्रथवा वित्त विभाग 
(पर6 "7९४४प्आए 07 ्ाह॥ए6 70७0एशशा0) 

राजकोष अथवा वित्त विभाग सदा ही देश के सम्पूर्ण वित्तीय प्रशासन के 
लिए उत्तरदायी होता है | यह विभाग देश की वित्तीय व्यवस्थाओो से सम्बन्धित अनेक 
प्रकार के कार्ये सम्पन्न करता है। यह घन के व्यय पर नियन्त्रण लगाता है। यह 
सरकार के विभिन्न घन व्यय करने वाले विभागो पर नियन्त्रण रखता है श्ौर उनमे 
परस्पर समन्वय स्थापित करता है | करो के सग्रह के लिये भी यह विभाग ही 
उत्तरदायी होता है । इस विभाग का यह कत्तंव्य है कि यह आय तथा व्यय के 
अनुमानो श्रर्थात्‌ सरकार के वाषिक बजट को तैयार करे । इसका मुख्य कार्य देश के 
वित्तीय कार्यों का समुचित प्रवन्ध करना है। यह सरकार के व्यय का महत्वपूर्ण 
नियन्त्रण तथा पर्यवेक्षण करता है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रशासन 
के सभी विभागों मे सर्वप्रथम तथा सबंप्रमुख विभाग “वित्त विभाग' ही है जिसे कि 
इगलैण्ड मे 'राजकोष” कहा जाता है । 
(४) लेखा-परोक्षण (504) : 

लेखा-परीक्षण विभाग (#&प०ा 7069भाधग7थ०0) वित्तीय नियन्त्रण का एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण श्रभिकरण है | सरकारी व्यय को एक स्वतन्त्र लेखा-परीक्षण के 
अ्रधीन करके एक सत्यनिष्ठ तथा सुहढ वित्त-ब्यवस्था के विषय में श्राइवस्त हुश्रा जा 
सकता है। 'सभी वित्तीय सौदो की सत्यता, वैघता एवं कुशलता की जाच करने 
तथा उसके सम्बन्ध मे प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के काये को ही लेखा-परीक्षण कहा 
जाता है ।” सरकारी द्रव्य का लेखा-परीक्षण, व्यवस्थाधिका के उत्तरदायित्व पर, एक 
स्वतन्त्र पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। जब व्यवस्थापिका घन के व्यय की 
स्वीकृति देती है तो उसको यह भी देखना चाहिए कि वह घन मितव्ययत्ा व ईमान- 
दारी के साथ और वैधानिक रूप मे व्यय किया जा रहा है या नहीं । ससद (7क8- 
एा०ा) को यह देखना होता है कि सरकारी अधिकारी अपने निजी लाभ के लिये 
कही घन का दुरुपयोग या गबन तो नही कर रहे है । ससद अपने ही एक पदाधिकारी 
के द्वारा सरकारी घन का लेखा-परीक्षण कराती है जिसे भारत में मियस्त्रक व 

महालेखा-परीक्षक (007रए7णा८ शात 606707-02॥68]) कहा जाता है । 

(५) ससदीय समितियाँ 


(एग्वराशाशातवाए (०ग्रागा[८८५) 


भ्रन्त मे, व्यवस्थापिका अथवा समद की दो समितिया, जिन्हे कि सामान्यतया 


घ्०० लोक प्रशासन 


प्रनुमान समिति (85077865 ०णाणा।/००) तथा सार्वजनिक लेखा समिति (?फणश0 
800077/5 ०007770०४) कहा जाता है, व्यवस्थापिका के उत्तरदायित्व पर वित्तीय 
नियन्त्रण लागू करती हैं। अवुमान समिति सरकार के विभिन्न विभागो के व्यय में 
मितव्ययता (8००॥०॥५) लाने के सुझाव देती है शौर सार्वजनिक लेखा समिति 
नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक के लेखा-परीक्षण के प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुये 
विनियोजन लेखों (49ए970ए77740० 8०००पगञॉ७$) की जाच करती है और उनमे 
पाईं जाने वाली वित्तीय श्रनियमितताशो की ओर सरकार का ध्यान श्राकर्षित करती 
है तथा भविष्य मे उनकी रोकथाम करने के सुझाव देती है । 


ऊपर उल्लेख किये गये श्रभिकरण सरकार के श्रन्तर्गंत वित्तीय नियन्त्रण तथा 
प्रशासन का कार्य करते हैं । इस वित्तीय नियन्त्रण का उद्देधय व्यय मे ईमानदारी 
तथा मितव्ययता लाना है। सरकारी धन कर-दाताओ (प४5-०४४०४७) द्वारा दिया 
जाता है। इन अभिकरणो को यह देखना होता है कि कर-दाता के धन का ठीक 
प्रकार तथा समुचित रीति से उपयोग किया जा रहा है या नही । सरकारी घन तो 
एक घरोहर अथवा न्याय (77०७) के सहश होता है श्रत वित्तीय प्रशासत को यह 
देखना चाहिए कि उस घरोहर को नष्ट न किया जाय । वित्तीय प्रशासन को यह भी 
देखना चाहिए कि जिस कार्य के लिए एक पैनी (?»॥ए0५) पर्याप्त हो, उस पर एक 
पौंड न खर्च किया जाय, और यह कि वह पैनी भी किसी व्यक्ति के वैयक्तिक लाभ 
के लिए नही, श्रपितु सम्पूर्ण समाज के लाभ के लिए खर्च की जाय। इस प्रकार 
कुशल वित्तीय प्रशासन प्रत्येक देश के लिए श्रावद्यक होता है ।* 


समस्या का साराश 
(50779"9 ० (6 7?+%00]67) 

व्यवस्थापिका को विधि (7,89) के द्वारा सरकारी आय के स्रोतों का निर्धा- 
रण करना होता है। कार्य-पालिका को उस श्राय के सग्रह के लिए कार्य-विधि 
(?।०८८१४णा८) का निर्माण तथा मजीनरी की व्यवस्था करनी होती है। इन 
आमदनियो के समुचित श्रभिलिख ([१८००००७) श्रथवा लेखे (80०००) रखने होते 
हैँ जिससे कि एक स्वतन्त्र अधिकारी द्वारा इन लेखो का परीक्षण किया जा सके | 
स्वतन्त्र अधिफारी को अपने लेखा-परीक्षण का प्रतिवेदन व्यवस्थापिका के सम्मुख 
प्रस्तुत करना होता है । 

वित्त के प्रशासन में, व्यवस्थापिका केन्द्रीय भाग श्रदा करती है। वित्तीय 
प्रशासन के अन्य सभी अ्भिकरणा व्यवस्थापिका के उत्तरदायित्व पर ही कार्य करते 

$ “नुफ््त; # 06६ 07 706 0 ९९टए९१5 क्‍ि0एए/6०नाग7466, ॥6 था धाएए 
'एचणा५८ ८ 9ए९7४95६ ९ एक्‍क्िशएटा ठी गिव्ादावदों धतामाएराड हा गा हलाटाबों ॥्रतगा5- 
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वित्तीय प्रशासन की समस्या ५०१ 


हैं और अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देश के चित्त 
तथा वित्तीय प्रशासन पर व्यवस्थापिका का नियन्त्रण प्रत्यक्ष तथा व्यापक होता है। 
देश के सुहृढ वित्तीय प्रशासत का उत्तरदायित्व व्यवस्थापिका पर ही रहता है। 
व्यवस्थापिका ही उन शर्तों का निर्धारण करती है जिनके अनुसार घन व्यय किया 
जा सकता है और यही प्रन्तिम रूप मे इस बात की जाच करती है कि कार्यपालिका 
से उन शर्तों को पूरा किया या नही । 


लोक प्रद्यामन 
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जाय-त्यथयथक्र अथवा बनर 
(77#6 00४०) 





“बजट” दाव्द फ्रामीसी भाषा के शब्द “बवूजट” (80प्रष्ट&/०) से लिया गया 
है जिसका अर्थ है चमडें का वैग या थैला । भ्राघुनिक श्रर्थ मे इस शब्द का प्रयोग 
सब से पहले इगलेंड मे सन्‌ १७३३ ई० में किया गया जब कि वित्त-मन्त्री ने अपनी 
वित्तीय योजना को लोक सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया तो पहली बार व्यग के रूप मे 
यह कहा गया कि वित्त-मन्त्री ने श्रपना “बजट खोला ।” तभी से सरकार की वापिक 
श्राय तथा व्यय के वित्तीय विवरण (प्प्राधयणर्श 5६०7०॥) के लिए इस घव्द का 
प्रयोग होने लगा । 


बजट की परिभाषा 
(2७ग्ररां007 ० ठरिप08०) 


कुछ लेखको ने वजट की परिभाषा अ्रनुमानित आमदनियो तथा खर्चो के केवल 
एक विवरण के हूप में की है। अन्य लेखको ने बजट शब्द को राजस्व तथा विनि« 
योजन अ्रधिनियमो (२८एथ्याए७ क्रात 8 ए07००7400॥ 8८०४४) का पर्यायवाची कहा 
है। ।.009 86४०॥०४ ने लिखा है कि “वजट एक निश्चित ग्रवधि के श्रन्तगंत होने 
वाली अनुमानित प्राप्तियो तथा खर्चो का एक विवरण है , यह एक तुलनात्मक 
तालिका है जिसमे उगाही जाने वाली श्रामदनियों तथा किये जाने वाले खर्चों की 
धनराशिया दी हुई होती हैं , इसके भी अतिरिक्त, यह झाय का सग्रह करने तथा 
जच करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियो द्वारा दिया गया एक प्रादेश अथवा श्रधिकार 
है ।” [२०४ 8(0णाय ने वजट की परिभाषा इस प्रकार की है कि “यह एक लेख- 
पत्र है जिसमे सरकारी आय तथा व्यय की एक प्रारम्भिक अनुमोदित योजना दी हुई 
होती है ।” जब कि 0 6४७ ने वजट का वर्णन इस प्रकार किया है कि “यह 
7 सरकारी आप्तियो ((१८०४७४$) तथा खर्चों का एक पूर्वानुमान (07९०४७() 
तेता अनुमान (2507986) है, और कुछ प्राप्तियो का सग्रह करने तथा कुछ खर्चो 
को करने का एक आादेण है [7 

उपन्कत परिमाषायें कम से कम दो प्रकार से दोष-पूर्णो है। सर्वप्रथम, इनमे 
अह नहीं कहा गया है कि वजट भे विगत सक्रियाओं (07०५॥075 ), वर्तमान 


] ९४७०८१ ७५६ ४५ 


#+ 9७॥6०00त के 
ए0 436-87 209, 9#मरटाफ्रांटड. गण #प्शारट 4काशाइशवबा०ा, 


प्र्ण्डं लोक प्रशासन 


दक्षाओ त्तथा साथ ही साथ, भविष्य के प्रस्तावों से सम्बन्धित तथ्यो का उल्लेख होना 
चाहिए । दूसरे, इन परिभाषाझ्रो मे बजट तथा “राजस्व व विनियोजन अधिनियमो' 
के बीच कोई भेद नहीं किया गया है । इन दोनो मे भेद किया ही जाना चाहिए। 
बजट तो प्रशासन के कार्य का प्रतिनिधित्व करता है और राजस्व व विनियोजन 
झधिनियम व्यवस्थापिका अ्रथवा विधान मण्डल के कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 


बजट में एकीकृत तथा व्यापक रूप मे, उन सभी तथ्यो का समावेश किया 
जाना चाहिए जो कि सरकार के विगत तथा भावी व्यय और राजकोष (॥7858$ए7५) 
की आय तथा वित्तीय स्थित्ति से सम्बन्ध रखते हो। डब्लु० एफ० बिलौबी के अनुसार, 
“बजट सरकार की आमदनियो तथा खर्चों का केवल अनुमान सात्र ही नहीं है, 
बल्कि इससे कुछ भ्रधिक है। यह (बजट) एक ही साथ रिपोर्ट, अनुमान तथा प्रस्ताव 
है भ्रथवा उसे ऐसा होना चाहिए । यह एक ऐसा लेखपत्र ([0000707०४) है, अथवा 
होना चाहिए जिसके द्वारा मुख्य कार्यपालिका धन प्राप्त करने वाली तथा व्यय की 
स्वीकृति देने वाली सत्ता के समक्ष इस बात का प्रतिवेदन करती है कि उसने झौर 
उसके अ्रधीनस्थ कर्मचारियों ने गत वर्ष प्रशासन का सवालन किस प्रकार किया ; 
लोक-कोषाग।र की वत्तेमान स्थिति कया है , और इन सूचनाओं के आधार पर वह 
आगामी वर्ष के लिए अपने कार्यक्रम की घोषणा करती है और यह बतलाती है कि 
उस कार्यक्रम के निष्पादन के लिए धन की व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी ।”१ 


बजट क्या है ? एक प्राधिकारी के अनुसार, “बजट-निर्माण साधारणतया उस 
प्रक्रि] की ओर सकेत करता है जिसके द्वारा कि एक सरकारी अभिकरण की 
वित्तीय नीति का निर्माण किया जाता है, विधानीकरण (2748०79०7॥) किया जाता 
है भ्रौर उसको कार्यान्वित किया जाता है। इस प्रकार, वजट-वित्तीय कार्यो को एक 
योजना है । एक अन्य विद्वान ने बजट पद्धति का वर्णोन इस प्रकार किया है कि 
“बजट पद्धति एक ऐसी व्यवस्थित रीति है जिसके द्वारा भूत (28४) तथा वर्तमान 
से सूचनाएं एकन्र की जाती है, उनके आधार पर भविष्य के लिए वित्तीय योजनागो 
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ग्राय-ब्ययक अथवा वजट प्रण्प्‌ 
का निर्माण किया जाता है और तदनन्तर यह प्रनिवेदन द्विया जाता है कि वे योजनायें 
किस प्रकार क्रियान्वित की गईं ।7 

प्रस्तावित वजट का स्वरूप 

(क#0गा 0 [॥086 एः0०0905९6 छात?22) 

प्रथम भाग (77 ॥) 


(१) वजट मे उन सभी विभागों तथा अभिकरणों के प्रधासन, सचालन 
तथा परिपालन के लिए किये जाने वाले सभी प्रस्तावित खर्चों का समावेश किया 
जाना चाहिए जिनके लिए कि व्यवस्थापिका या विधान-मण्डल (7.८९8%0०१४) द्वारा 
विनियोजन (#97970777४07५) किये जाने हो । 

(२) पूँजीगत प्रायोजनाओ (८४77४ 970]००७) पर किये जाने वाले सभी 
सर्चो के अनुमान सम्मिलित किये जाने चाहिए। 
हितीय भाग (एश्ल्‍-]) . 


आय के स्रोत (50पर०९४ 07 पग्राट076०)--कराधान (7252६07), उधार 


(807०णा78), घाटे की वित्त-व्यवस्था ([9००६ 97थ7०7४९) के द्वारा व कागजी 
मुद्रा जारी करके । 


वजट के आथिक तथा सामाजिक परिणाम 
([7007070 2गत 80०४ ॥99॥#097075 ० ठिए0 8९४) 
श्राधुनिक बजट राष्ट्र के श्राथिक तथा सामाजिक जीवन मे गअत्यन्त महत्वपूर्ण 
भाग अदा करता है। प्रारम्भिक काल में, चैँकि वजट सरकार की अनुमानित प्राप्तियो 

एवं खचों का एक विवरणमात्र था, अत इसके केवल दो उद्देग्य थे। प्रथम सरकार 
को यह निश्चित करना होता था कि कार्य-कुणलता के एक उपयुक्त स्तर पर अपनी 
आवद्यक क्रियाओं का सचालन करने के लिये उसे जो थोडे से घन की श्रावग्यकता 
है उस धन को वह किस प्रकार कर-दाताओ की जेव से निकाले । दूसरे, विधान- 
मण्डल को घन के वारे मे स्वीकृति देनी होती थी, श्रत सरकार यह जानना चाहती 
थी कि घन किन प्रकार व्यय किया जाये । इस प्रकार, श्रवन्ध नीति ([.855९2-थ72) 
के दिनो मे वजठ आय तथा व्यव का केवल एक वितरण मात्र था। आधुनिक राष्ट्र 
श्रौर विधेषकर एक कल्याणकारी राज्य का एक विशिष्ट लक्षण सरकार की क्रियाओं 
की मान्ना तथा विविधता में वृद्धि होना है। सरकार की क्रियाओं मे तेजी से वद्धि हो 
रही है और सामाजिक जीवन के लगभग सभी पहलुओं मे उनका विस्तार हो रहा 
€। सरकार अब एक ऐसे अ्भिकरगा के सद्ृश है जिसका कार्य ठोस एवं निब्चयात्मक 
क्रियाप्रो हवग नागरिकों के सामान्य कल्याण मे वृद्धि करना है। सरकार द्वारा बजट 
देनाने का कार्य उन बडी प्रक्रियाओं में से एक है जिनके द्वारा सार्वजनिक साधनों 
उपयोग की योजना बनाई जाती है और उनका नियन्त्रण किया जाता है | अ्रत वजट 


॥ व छए086६0 85५ वर श40 ६0 'वैव्प28व्गाव्ाया गेट ४077 290309 पतणवतवलः 
$6506 छप्व्वछ एछ 


प्०६ लोक प्रशासन 


सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण वक्‍तव्य तथा सरकार के उन कार्यक्रमों के 
स्पष्टीकरण का एक प्रमुख अस्त्र वन गया है जोकि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था (थ/णावं 
०००7०7॥५) के सरकारी तथा गैर-सरकारी, दोनो ही क्षेत्रों मे फँले होते हैं। वजट 
विकास तथा उत्पादन (?70676८707) को, श्राय की मात्रा तथा वितरण को और 
मानवीय शक्ति एवं सामग्री की उपलब्बता को प्रभावित करता है। कल्याणकारी 
राज्य (ए८ंधि० 888/७) की श्रर्थ-व्यवस्था मे बजट एक महत्वपूर्ण योग देता है । 
अत प्रत्येक नागरिक इस बात का इच्छुक होता है कि वह वजट से सरकार की 
विभिन्न क्रियाश्ो एवं कार्यक्रमों की प्रकृति तथा लागत से सम्बन्धित वातें ज्ञात करे । 
बजट से नागरिक यह जान सकते है कि सरकार की, अश्रनेक योजनाओं तथा कार्ये-क्रमो 
से उन्हे क्या-क्या लाभ प्राप्त होने जा रहे है और उन्हे कितना-कितना कर अदा 
करना पडेगा । बजट के द्वारा नागरिको की विभिन्न रुचियो (727९5/5), उद्देश्यो, 
इच्छाओं तथा ग्रावश्यकताञ्ो का एक कार्य-क्रम के रूप मे एकत्रीकरण किया जाता 
है जिससे कि नागरिक सुरक्षा, सुख व सुविधा के साथ श्रपना जीवन व्यतीत कर सकें । 
बजट में उल्लिखित सरकार की कराधान नीति (प्र७४४४०॥ 7०7८५) के द्वारा, यह 
हो सकता है कि वर्गीय विभिन्नताओ तथा अ्समानताओो को कम करने का प्रयत्न 
किया जाये । बजट में दी हुई सरकार की उत्पादन नीति का उद्देश्य विर्धनत्ता, 
बेरोजगारी तथा घन के असमान वितरण को दूर करना हो सकता है। इस प्रकार, 
राष्ट्र के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन पर बजट का अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रभाव 
पडता है । 
बजट के महत्वपूर्ण सिद्धान्त 
([प70#था: शियाएंए07९8 ए (6 30086) 
बजट की परिभाषा और नागरिको के सामाजिक जीवन में उनके महत्व का 
विवेचन करने के पदचात्‌ यह श्रावश्यक है कि बजट के महत्वपूर्ण सिद्धान्तो का ज्ञान 
प्राप्त किया जाये । बजट के महत्वपूर्ण सिद्धान्त हैं. प्रचार, स्पष्टता, व्यापकता, 
एकता, नियतकालीनता, परिशुद्धता और सत्यशीलता ॥7 
अरब हम बजट के इन महत्वपूर्ण सिद्धान्तो की क्रमश विवेचना करते हैं-- 
(१) प्रचार (?४७॥०८५)--सरकार के बजट को अनेक चरणो (889286») 
में से गुजरना होता है, उदाहरण के लिये, कार्यपालिका द्वारा व्यवस्थापिका के समक्ष 
बजट की सिफारिश, व्यवस्थापिका द्वारा उस पर विचार, तथा बजट का प्रद्ासन व 
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क्रियान्वय । इन विभिन्न चरणो के द्वारा बजट को सार्वजनिक बना देना चाहिए | 
बजट पर विचार करने के लिये व्यवस्थापिका (.088४०७७) के गुप्त अधिवेशन 
नही होने चाहियें। बजट का प्रचार होना श्रत्यन्त श्रावरयक है जिससे कि देश की 
जनता तथा समाचार-पत्र विभिन्न करो अथवा व्यय की विभिन्न योजनाम्रो के सम्बन्ध 
मे अपने विचार प्रकट कर सकें । 


(२) स्पष्टता (2७7४/)--बजठट का ढाँचा इस प्रकार तैयार किया जाना 
चाहिए कि वह सरलता व सुगमता से समभ में ग्रा जाए। 

(३) व्यापकता ((०४रए०४०४४४०॥८४३)--सरकार के सम्पूर्ण राजकोषीय 
(7१४००])) कार्यक्रम का साराश बजट में श्रा जाना चाहिये । बजट द्वारा सरकार की 
आमदनियों एवं खर्चों का पूर्णों चित्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये। इसमे यह बात 
स्पष्ट की जानी चाहिये कि सरकार द्वारा कया कोई नया ऋण शअ्रथवा उधार लिया 
जाना है। सरकार की प्राप्तियो तथा विनियोजनाओ का ब्यौरेवार स्पष्टीकरण होना 
चाहिये । बजट ऐसा होना चाहिये जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति सरकार की सम्पूर्ण 
आथिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सके । 

(४) एकता (07707)--सम्पूर्ण खर्चों की वित्तीय व्यवस्था के लिये सरकार 
को सभी प्राप्तियों (२८८०]०४७७) का एक सामान्य निधि (&णा॥0) मे एकन्रीकरण कर 
लिया जाना चाहिये । 

(५) नियतकालीनता (?७॥०.०५)--सरकार को विनियोजन तथा खर्च 
करने का प्राधिकार एक निर्चित भ्रवधि के लिये ही दिया जाना चाहिये । यदि उस 
भ्रवधि मे धन का उपयोग नल किया जाये तो या तो वह प्राधिकार समाप्त हो जाना 
चाहिये भ्रथवा उसका पुनविनियोजन (०-४०[9०977870॥) होना चाहिए। सामान्यत 
बजट अनुदान वाषिक आधार पर दिये जाते हैं। व्यवस्थापिका को, उस शअ्रवधि कि 
सम्पूर्ण श्रावरयकताशो को, जिसमे कि व्यय किये जाने है, दृष्टिगत रख कर उस 
प्रवधि से पूर्व ही बजट पारित करना चाहिये | उदाहरण के लिये, यदि वित्तीय वर्ष 
१ भ्रप्रेल से आरम्भ होता है तो सुविधाजनक यह होगा कि व्यवस्थापिका श्रथवा 
विधानमण्डल १ अप्रैल से पूर्व ही खर्चो की अ्रनुमति दे दे ! 

(६) परिशुद्धता (8००ए०४००)--किसी भी सुहद वित्तीय व्यवस्था के लिये 
वजट अनुमानो की परिशुद्धता तथा विश्वस्तता अत्यन्त आवश्यक है। वे सूचनाए, 
जिन पर कि बजट अनुमान आधारित हो, यथेष्ट रूप मे ठीक, व्यौरेवार तथा 
पृल्पाकन करने की दृष्टि से उपयुक्त होनी चाहियें। जानबूक कर राजस्व का कम- 
अनुमान लगाने अथवा तथ्यो को छिपाने की बात नही होनी चाहिये । 

(७) सत्यशीलता ([7र६४7:9)--इसका श्रथ है कि राजकोषीय कार्यक्रमो का 
क्रियान्वय ठोक उसी प्रकार होना चाहिये जिस प्रकार कि बजट में उसकी व्यवस्था 
को गईं हो । यदि बजट को उस प्रकार क्रियान्वित नही किया जाता है जिस प्रकार 
कि उसका विधानीकरर किया गया था, और यदि योजनाओं को उस प्रकार लागू 
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नही किया जाता है जिस प्रकार कि बजट मे उनकी व्यवस्था की गई थी, तो फिर 
बजट बनाने का कोई भ्र्थ ही नही रह जाता । अरत* सत्यनिष्ठा के साथ बजट का 
क्रियान्वय करना एक ऐसा महत्वपूर्ण सिद्धान्त है जिसका पालन किया जाना चाहिये । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि बजट के द्वारा उन उद्देश्यों को प्राप्त करना है 
जिनके लिये कि उसका निर्माण किया गया था, श्रर्थात्त्‌ सत्यनिष्ठ एव कुशल वित्तीय 
प्रशासन की स्थापना, तो ऊपर उल्लेख किये गये सिद्धान्तों का पालन होना ही 
चाहिए । 


बजट के विभिन प्रकार 
(४०0०प४ 4 ए७96७ ० 3068८) 

सामान्यत तीन प्रकार के बजटो का उल्लेख किया जाता है, अर्थात्‌ 
(१) व्यवस्थापिका प्रणाली का वजट, (२) कार्यपालिका प्रणाली का बजट और 
(३) मण्डल अभ्रथवा आयोग प्रणाली का बजट | श्रव हम प्रत्येक प्रकार के बजट की 
मुख्य विशेषताओ का अ्रष्ययन करते हैं । 

(१) व्यवस्थापिका प्रणाली का बजठ (7,€ह840ए०-५०९४ 802०6) --- 
जब कार्यपालिका (2#४०००॥९6) की प्रार्थना पर, व्यवस्थापिका की एक कमेटी द्वारा 
बजट तैयार किया जाता है तो वह व्यवस्थापिका प्रणाली का वजट कहलाता है । इस 
प्रकार के बजट से कार्यपालिका के बजाए व्यवस्थापिका का महत्व वढ जाता है। 
व्यवस्थापिका बजट तैयार करती है भ्ौर उस पर अ्रपनी स्वीकृति देती है । परन्तु यह 
बात बडी सन्देहास्पद है कि व्यवस्थापिका बजट तैयार करने मे पर्याप्त समर्थ भी 
होती है या नही क्योकि केवल कार्यपालिका ही विभिन्न विभागों की झ्रावश्यकताओं 
की जानकारी शअ्रच्छी तरह प्राप्त कर सकती है । 

(२) फार्यपालिका प्रणाली का बजद (#6००॥ए९-५०० 8708०) --इस 
प्रणाली मे बजट कार्यपालिका द्वारा तैयार किया जाता है और जब वह बजट व्यवस्था- 
पिका द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तब उसको कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व 
भी कार्यपालिका का ही होता है । बजट के निर्माण तथा कार्याव्वय का यह सामान्य 
रूप से स्वीकृत सिद्धान्त है । 

(३) सण्डल श्रथवा श्रायोग प्रणालो का बजर (076 07 (०फाग्राइड्घणा- 
(90० 3008०) -- इस प्रणाली मे, वजट का निर्माण एक मण्डल झथवा आयोग द्वारा 
किया जाता है जिसमे या तो पूर्णतया प्रशासकीय अधिकारी होते हैं अथवा प्रशासकीय 
और विधायी अधिकारी (7०टा४40ए० ०८८७) सयुकक्‍त रूप से होते है। यह 
प्रणाली अमेरिका के कुछ राज्यों मे तथा कुछ म्युनिसिपल सरकारो मे प्रचलित हैं । 
इस व्यवस्था का उद्देश्य या तो यह हो सकता है कि बजट के निर्माण के कायें मे मुख्य 
कार्यपालिका के साथ कुछ अधिक महत्वपूर्ण स्व॒तन्त्र प्रशासकीय अधिकारियों की लगा 

दिया जाए अथवा यह कि इस प्रकार निर्माण किये हुए मण्डल के हारा मुख्य 


आय-व्ययक अथवा बजट प्र्०६ 


कार्यपालिका की घेराबन्दी सी कर दी जाए जिससे वित्तीय नियोजन पर उसका 
(कार्यंपालिका का) प्रभाव सीमित किया जा सके । 

वर्तमान समय मे कार्यपालिका प्रणाली का बजट ही अधिक प्रचलित है ! यह 
समभना ठीक ही है कि विभिन्न व्यय कारक अभिकरणो की आवश्यकताओं की जाँच 
कार्यपालिका ही श्रच्छी प्रकार कर सकती है, अ्रत इसे ही आय तथा व्यय के अनुमान 
(आप्राक्ष०४) तैयार करने चाहिए और अ्रपनी वित्तीय योजना व्यवस्थापिका के 
समक्ष रखनी चाहिए। कार्यपालिका प्रणाली का बजट विशेषज्ञों (#9०७) द्वारा 
तैयार किया जाता है और ससार के लगभग सभी देशो मे बजट तैयार करने मे मुख्य 
कार्यपालिका की सहायता करने के लिए किसी न किसी विशिष्ट श्रभिकरण की 
व्यवस्था की जाती है। सयुक्त राज्य अमेरिका मे बजट विभाग (छेण&क्षए ० 
89086), ब्रिटेन मे राजकोष ([7०8$४५) और भारत मे वित्त-विभाग (]ग्राक्व0९ 
॥00एक06॥४) वे विशिष्ट अभिकररण हैं जोकि कायंपालिका के उत्तरदायित्व पर 
बजट तैयार करते है। 


बजट तथा बजट-पद्धति 
(3प68०६ 8706 / 3090 86६ 99७:९४7) 

विभिन्न प्रकार के बजटो का विवेचन करने के पदचातु अब हम इस बात पर 
विचार करते है कि वजट तथा एक बजट-पद्धति मे क्या अन्तर है ” बजट तो एक 
प्रलेख अ्रथवा लेखपत्र ([900ए7/०7६ ) होता है, किन्तु बजट-पद्धति एक ऐसी प्रणाली 
होती है जिसके द्वारा बजट का उपयोग वित्तीय प्रशासन के केन्द्रीय अस्त्र के रूप मे 
किया जाता है । बजट-पद्धति के तीन चरण होते हैं --- 

(१) बजट के निर्माण के लिए सत्ता का निर्घारण और बजट का निर्माण । 

(२) वजट पर विधायी कार्यवाही । 

(३) बजट का कार्यान्‍्वय अर्थात्‌ राजस्व व विनियोजन अधिनियमों 
(२ि०ए८॥घ९ धात 2079एा०कञाक्वागा 4८5) के उपबन्धो को क़रियान्वित करना । 


बजट-पद्धति के आवश्यक तत्व 
(55९909]8 06 ० उिप086: 57७80॥) 

वजट-पद्धति के विभिन्न चरणो का विवेचन करने से पूर्व, इसके आवश्यक 
तत्वों का श्रष्ययन करना लाभप्रद होगा | बजट किसी न क्रिसी को तैयार करना होता 
है और उसे व्यवस्थापिका के सन्मुख प्रस्तुत करना होता है । यह उत्तरदायित्व मुख्य 
कार्यपालिका पर आता है जोकि एक विशेषज्ञ अभिकरण, जैसे कि बजट-विभाग 
अथवा राजकोष, की सहायता से वजट तैयार करती है श्रौर उसे व्यवस्थापिका के 
अरक्ष रखती है। वजट शुद्ध तथा पूर्ण रूप से तैयार किया जाना चाहिए और इसमे 
सभी तथ्यों का व्यौरेवार उल्लेख होना चाहिए। बजट ऐसा होना चाहिए कि जो 
सरकार कौ वित्तीय स्थिति का एक पूर्ण चित्र प्रस्तुत करे और इसके ढाँचे की रचना 


५१० लोक प्रश्ामन 


इस प्रकार की जानी चाहिए कि जिससे नागरिक तथा कर-दाता वजट की प्रत्येक वात 
को स्पष्ट रूप से समझ सके । व्यवस्थापिका द्वारा वजट पर वाद-विवाद तथा विचार 
के लिए जो कार्यविधि श्रपताई जाए उसे गुप्त नहीं रखना चाहिए। जब बजट 
व्यवस्थापिका द्वारा पारित हो जाए उसके पश्चात्‌ उसको समुचित रूप से क्रियान्वित 
करना चाहिए | एक बार जो वजठ स्वीकार कर लिया जाये फिर पूरी निर्धारित 
अवधि तक उसका हृढता से पालन किया जाना चाहिए, जब तक कि कुछ ऐसी 
असाधारण परिस्थितियाँ ही उत्पन्न न हो जाए जिनके कारण बजट मे परिवर्तंत 
करना अनिवार्य हो जाए श्र यदि ऐसा नही किया गया, तव तो वजट वनाने का 
कोई श्रर्थ ही नही होगा और वजठट की योजना एक उपहासमात्र बन जायेगी |? 


बजट सम्बन्धी कार्यविधियाँ और समस्याये 
(छठेप08297ए9 70०80 पप्रा-ड5 200 7?/-0790॥78) 
बजट पद्धति के श्रावश्यक तत्वो का विवेचन करने के पब्चात्‌ श्रव हम बजट 
पद्धति के विभिन्न चरणों अथवा संतहो का अ्रध्ययन करते हैं जिनमे से कि वजट को 
गुजरना होता है । 


(१) अनुमान तेघार करना 
(?276७ए_श्ा'क्राणा ए घाग्राज्ञा 2५) 

सर्वप्रथम मुख्य कार्यपालिका अपनी वित्तीय नीति निर्धारित करती है जिसके 
ग्राधार पर अनुमान तैयार किये जाते हैं । बजट की तैयारी का कार्य निम्ततम सतह 
से प्रारम्भ होता है | सुख्य कार्यपालिका से प्राप्त अनुदेशों ([7800०८४०४७) के आधार 
पर श्रनेक प्रशासकीय श्रभिकरण अपने-अपने अनुमान तैयार करते है। तब सम्भाग 
प्रमुखोी (7ए707 (.ार्टा5), विभागीय अ्रध्यक्षों (॥0०एशग्राध्याश्वं ॥6805) और 
बाद मे, राजकोष अ्रथवा वित्त-विभाग के अश्रधिकारियो द्वारा इन शअ्रनुमानो की जाँच 
तथा सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है। अनेक बैंठको तथा वाद-विवादों के पद्चात्‌ 
प्रस्तावित व्यय को एक लेख-पशत्र (00०ण्ाग०ा.) के रूप मे एकीकृत कर लिया जाता 
है जिस पर कि वित्त विभाग तथा मुरुूय कार्यंपालिका द्वारा पुन वाद-विवाद किया 
जा सकता है । अनुमानो को तैयार करने की श्रवधि मे, विभिन्न विभागों के बीच 
एक प्रतियोगिता सी होती रहती है क्योकि वे अपने-अपने दावे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत 
करते है और इस स्थिति मे “5प्राशए्४ ० 06 ग०४:” का सिद्धान्त ही लागू 
होता है| भ्रन्तिम विश्लेषण में अनुमान (250779०७) कार्यपालिका विभाग, जैसे कि 
राजकोप अथवा वित्त विभाग के हाथो मे श्रा जाते हैं । 

 व्नाल 87086  5ए४९॥ 38 ता5एए55८० ॥] त6€(28 9579 # 8 ऊकपण: , 7॥6 4गावा5ड 
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(२) बजट पर व्यवस्थापिका की स्वीकृति 
(,९एा8थना१९ 870४४ ० 6 8702८) 


बजट जव तैयार हो जाता है तो वह स्वरीकृति देने की प्रार्थना के साथ 
व्यवस्थापिका अथवा विधान-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। व्यवेस्यपरिका 
में इस पर दो भागों में वाद-विवाद किया जाता है। स्वेप्रथम, व्यय-पक्ष 
(&फुशादापा& 806) पर विचार किया जाता है और उसके पष्चात्‌ ग्राण-पक्ष 
(१८ए०॥०९ 806) पर | सभी व्यवस्थापिका सभाए अनुमानो की जाँच-पडताल करने 
के लिए समितियों का विस्तृत उपयोग करती हैं | घन प्राप्त करने वाली तथा धन के 
व्यय की स्वीकृति देने बाली एक सत्ता के रूप में, वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में, 
व्यवस्थापिका की श्रावाज अन्तिम एत्र निर्णायक होती है | व्यवस्थापिका जब बजट 
पर वाद-विवाद कर लेती हैं, तव दो पृथक विधेयक पारित किये जाते हैं--एक तो 
विनियोजन विधेयक (899709778007 87) होता है जोकि धन व्यय करने का एक 
वेबानिक अधिकार श्रथ्ववा आदेश होता है , दूसरा राजस्व विधेयक (२८ए०॥प९ |) 
होता है जोकि करो के लगाने तथा उगाहने का अधिकार देता है। व्यवस्थापिका 
हारा इन दोनो विधेयको के पारित होने के पश्चात्‌, मुस्य कार्यपालिका उस पर अपनी 
सहमति देती है ग्लौर इस कारण वजठ का एक महत्वपूर्ण चरण, अर्थात्‌ व्यवस्थापिका 
का अनुमोदन, पूरा हो जाता है । 

वजट, जोकि व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है, कार्यपालिका 
को यह प्राधिकार देता है कि वह व्यवस्थापिका द्वारा उल्लिखितानुसार विशिष्ट मदों 
पर घन व्यय कर सके | फिफनर के मतानुसार, इस व्यय को कार्य, सगठनात्मक 
इकाई, प्रकृति तथा उद्देश्य के ब्नुसार वर्गक्नित किया जा सकता हैं। कार्य! 
(#ण॥०ध०॥) के अनुसार वर्गीकरण उसे कहते हैं जिसमे एक ही कार्य के लिए किए, 
जाने वाले सव व्यय एक ही ज्ञीपंक के अन्तर्गत रखे जाते हैं, उदाहरण के लिये 
जीवन तया सम्पत्ति की सुरक्षा, सार्वजनिक कार्य (?प8॥0 छ०:5) तथा जिक्षा । 
विभागों का सगठन सामान्यत “एक ही कार्य के अनुसार किया जाता है जिससे 
कि एक द्री कार्य के लिए किये जाने वाले सव व्यय एक ही विभाग में लाये जा सकें । 
इन परिस्थितियों मे, 'कार्य' के अनुसार किया जाने वाला वर्गीकरण “सग्रठ्नात्मक 
इकाई के द्वारा किये जाने वाल वर्गीकरण का ही पर्यायवाची होगा। प्रझृत्ति' 
((ाक्ा॥०श) द्वारा वर्गीकरण ख्चों (£४थाताए्ा०७) में समय-तत्व (गप्रा०८ 
धथाक्षा] की ओर सकेत करता है । यह विभिन्न मदों को इस आधार पर पृथक 
करता है कि क्या वे (मर्दे) विगत वर्षो के दायित्वों से सम्बन्धित है जैसे कि ऋण 
भेवा ([060 5८श०४), या वर्तमान उपभोग के लिए वतेमान साधनों मे से किये 
जान वाले खर्चो से सम्बन्धित हैं, अथवा ऐसे कार्यों के लिए किये जाने गले पजी- 
गते व्यय ((४079] 0७७५) से सम्बन्धित है जिनका उपयोग भावी वित्तीय वर्षो मे 
क्रिया जावेगा । “उद्देहय/ (09]४८४) द्वारा वर्गीकरण से आशय है खरीदी जाने वाली 
चीजों की गणना करना जैसे कार्मिक-वर्ग की सेवायें, पूर्तियाँ तथा ठेके की सेवायें । 
पेजट झनुमानो में वर्गीक्षरण के इन सभी ल्‍ूपों का उपयोग किया जाना चाहिये । 





है 
॥ 


ण्ट 


ब्रिटेन तथा संथ्‌ कक्‍त राज्य अमेरिका 
में वित्तीय प्रशासन 


(फ्रशाक्वाठांक 6 वागाताडत्वां00 | डिल्ागा। धाएपे 
एप्रञाटत 5#65 ए 3 पराछा५08) 
भारत मे वित्तीय प्रशासन की प्रणाली का विवेचन करने से पूर्व, लाभदायक 
यह होगा कि ब्रिटेन तथा सयुक्त राज्य अमेरिका मे प्रचलित वित्तीय प्रशासन की 
प्रणालियों का भ्रष्ययन किया जाए। 


ब्रिटेन मे वित्तीय प्रशासन 
(फशबालंगे 4 ताओ्रागाहत8।0 ॥ सिनॉधात) 


ब्रिटिश राजनैतिक व्यवस्था का मूलभूत सिद्धान्त यह है कि वहाँ ससद (?ा- 
प्र७॥०॥) की स्थिति सर्वोच्च है । चूंकि ससद की स्थिति सर्वोच्च है अत वही देश के 
वित्तीय मामलो पर पूर्ण नियन्त्रण रखती है । यह कोई भी नया कर लगा सकती है, 
यह किसी भी प्रचलित कर (१2%) मे वृद्धि या कमी कर सकती है अथवा उसको 
समाप्त कर सकती है। व्यय करने के लिए धन की अनुमति भी ससद द्वारा ही दी 
जाती है । 

प्रारम्भ मे ही इस बात का उल्लेख कर देना उचित होगा कि ससद कार्य- 
पालिका (3४०८००९८) के नेतृत्व मे ही इन वित्तीय श्रधिकारों का उपयोग करती 
है । ससद घन के व्यय के किसी भी प्रस्ताव पर सम्राट की सिफारिश के बिना विचार 
नही कर सकती | ससद केवल उतनी ही धनराशि की स्वीकृति देगी जितनी की 
विभागो (70०7क77०75) द्वारा अभियाचना श्रथवा माग की जाए। वह “शअ्रभिया- 
खित' घनराशि मे वृद्धि नही कर सकती, यद्यपि उसे उस धनराशि मे कमी करने की 
शवित प्राप्त होती है । अभियाचित घनराशि मे कमी का प्रस्ताव विभाग मे विश्वास 
की कमी का द्योतक माना जाता है, श्रौर कठोर दलीय अनुशासन के कारण विरोघधी- 
पक्ष के अभियाचित घनराहिि में कमी करने के प्रयत्त सफल नहीं हो सकते । ससद 
बजट को बिना किसी परिवर्तन के मूलरूप मे उसी प्रकार स्वीकार कर लेती है जिस 
रूप में कि वह प्रारम्भ मे प्रस्तावित किया जाता है, जब तक कि स्वय मन्त्रि-परिपद्‌ के 
सदन-कक्ष मे बजट मे कोई परिवर्तत करने को सहमत न हो जाए, झौर ऐसा बहुत 
कम होता है । 


ला 


ब्रिटेन तथा सयुक्त राज्य अमेरिका मे वित्तीय प्रशासन 3१३) 


लोक सभा ('्र००७७ ० (०४४०॥$) वित्त के सम्बन्ध मे निम्नलिखित 
कार्य सम्पन्न करती है |! यह सरकारी विभागों द्वारा तैयार किये गए “अनुमानों' 
(£5074/८$) की जाच करती है और प्रत्येक पुथक्‌ माँग पर अनुदान (57०7) की 
स्वीकृति देती है । सरकार यह अभियाचित घन देने की व्यवस्था करती है और 
विभिन्न विभागो मे उसका विनियोजन करती है। यह उक्त कार्य के लिए आवश्यक 
घन देने की व्यवस्था के उपायो का निश्चय करती है और इस बात का निर्घारण 
करती है कि कौन-कौन से नये कर लगाये जायें तथा किन-किन पुराने करो मे कमी 
की जाए अथवा किन-किन करो को समाप्त किया जाए। यह उन रीतियो की भी 
जाच तथा सूक्ष्म परीक्षण करती है जिनके द्वारा स्वीकृत घनराशिया व्यय की जाती 
हैं। यह व्यय करने वाले विभागों स्वतत्र लेखा परीक्षण (&००॥) करने की भी 
व्यवस्था करती है। लेखो (&०००७॥॥७) का परीक्षण केवल नियन्त्रण तथा महालेखा- 
परीक्षक्र द्वारा ही नही किया जाता, अपितु ससद की एक पूर्णाशक्ति प्राप्त, निर्दलीय 
सावंजनिक लेखा समिति (?प्र0० ७&०००७ाृ४३ (०77०९) द्वारा भी किया जाता 
है। 

ससद सरकार के विभिन्न विभागो को व्यय के लिए धन की स्वीकृति देती है, 
अत विभिन्न विभागों से सम्बन्धित व्यय के श्रनुमान अनुमोदन (8 ]0070५9]) के लिए 
ससद के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं । अनुमोदन के लिए ससद के समक्ष प्रस्तुत किये 
जाने से पहले ये अनुमान कार्यपालिका द्वारा तैयार किये जाते हैं| भ्रब हम यह देखते 
हैं कि थे अनुमान किस प्रकार तैयार किये जाते हैं । 


अनुमानो की तेयारी 
(727॥29979/07 0 55079068) 

'अनुमानो' अथवा “प्राककलनो”' (58777985) मे, वह अनुमानित धनराशि 
दिखाई जाती है जोकि किसी निर्देशित कार्य के लिए आवश्यक होती है और यह 
प्रार्थना की जाती है कि उक्त कार्य के लिए घनराशि की स्वीकृति दे दी जाए । 
प्रत्येक वर्ष १ भ्रक्टूबर से हर एक विभाग मे अनुमानो को तैयार करने का कार्य शुरू 
हो जाता है । यह कार्य राजकोष (प7८४७पा५७) के निकट परामझश से किया जाता है । 
ब्रिटेन के वित्तीय प्रशासन मे राजकोष अत्यन्त महत्वपूर्ण योग प्रदान करता है। अनु- 
मानो को तैयार करते समय विभाग तथा राजकोप के मागं-दर्शन एवं पर्यवेक्षण 
(80एथश&07) में काम करते है । बिलौबी ने ठीक ही कहा है कि अनुमान जब 
विभागों द्वारा अन्तिम रूप से प्रस्तुत किये जाते हैं तो “वे उन प्रस्तावों के विवरण- 
पत्र (3(४०॥०॥() के ही द्योतक होते हैं जिनके सम्बन्ध मे कि प्रस्तुत करने वाले 
नल विभागो तथा राजकोष के बीच पहले से ही सहमति होठी है ।”* ये अनुमान 


उन >>>+०>५ 








दे 5ंक्षाताह 075९३ 63 ठ पाल पठाइ० ० 00ग्रप्ा005 
2 भा छ १ए०॥०पष्टाएफ क्यावालवतो 4वाजाइशदा0ता 0 (ारठा सिक्ञावात 


भ्श्४ लोक प्रशासन 


पूति सेवाश्रो' (57597 ४&एश्ा००) के लिए होते है मुख्यत थल सेना, नौसेना 
(४४५), वायु सेना तथा सिविल सेवाओं के लिए--जिनके लिए कि धनराक्षि की 
व्यवस्था वाषिक आधार पर की जाती है । सचित निधि की सेवाओं ((१०॥8०॥१९० 
एप्ाव 5शएा००) अथवा प्रभारो ("#थश४्ट०७), जैसे कि न्यायाधीशों के वेतन तथा 
पेन्शने, शाही सस्थाश्रो (8००४ ७४४०]97678) के व्यय आदि के लिए वापिक 
श्रनुमोदव की श्रावश्यकता नही होती । 


सदन में अनुमान अथवा प्राक्कलन 
(88 ता7्नाॉ28 ॥0 ॥06 ्ि0छ82) 


जब व्यय के श्रनुमान तैयार हो जाते है, तब फरवरी के मध्य मे सरकार 
उनको लोकसभा में रखती है । प्राक्कलन किये जाने के पदचात्‌ श्रनुमान सम्पूर्ां 
सदन की समिति को सौप दिये जाते हैं जिसे कि 'पूत्ति समिति! (ट07्राप्रा।९6 ता 
807.9) कहा जाता है। व्यय के सम्बन्ध मे लोकसभा के कार्य मुख्यत इस समिति 
के द्वारा ही सम्पन्न किये जाते हैं । 


सदन तथा सम्पूर्ण सदन की समिति मे अन्तर 
(25076 07 96: छशझ&९ा "6 लि0प्५७ भगत 7९ 
(+०ग्रा7र/66 07 76 २४४०6 005७) 


ब्रिटेन मे, वित्त से सम्बन्धित कार्य श्रधिकतर “सम्पूर्णा सदन की समिति' में 
ही सम्पन्न किया जाता है । श्रब हम इस बात पर विचार करते हैं कि सदन और 
सम्पूर्०"णं सदन की समिति मे क्‍या अन्तर है| दोनो के बीच अन्तर की मुख्य बातें 
निम्नलिखित हैं--- 

(१) सम्पूर्णा सदव की समिति ((णाण्रा/6९6 ० पा८ जञ्ञ]06 ल0ए5८) 
की श्रध्यक्षता समितियों के चेयरमैन द्वारा की जाती है जबकि सदन (प्र००४०) की 
अध्यक्षता अध्यक्ष (837०4:८7) द्वारा की जाती है । समिति का चेयरमैन श्रध्यक्ष की 
(59०४॥८७7”४) कुर्सी पर नही वेठता, वल्कि मेज पर लिपिक की ((]०28) कुर्सी पर 
बैठता है । 

(२) जब सदन अ्रपने श्रापकी सम्पुर्णा सदन की समिति में परिवर्तित कर 
लेता है तो मेज से अ्रव्यक्ष की सत्ता (5968|८००४ ॥षवाघ०7५) की प्रतीक गदा 
(]४०८००) हटा दी जाती है और कुछ समय के लिए मेज के नीचे रख दी जाती है । 

(३) सम्पूर्णा सदन की समिति की कार्यविधि (?70०८०७८) सदन की कार्य- 
विधि के मुकाबले कम श्रौपचारिक (7,255 +0779) होती है सम्पूर्ण सदन की समिति 
में प्रस्ताव के अनुमोदन की आवश्यकता नही होती । सदस्यों को भी, जितनी बार वे' 
चाहे, उतनी ही वार बोलने की अनुमति होती है । 


ब्रिटेन तथा सयुकत राज्य अमेरिका में वित्तीय प्रशासन श्र 


“पति समिति” 
((6779766 ए 5प97]9) 

पूर्ति समिति उन धनराशियों के अनुदानों (57475) पर विचार करके 
सरकारी व्यय (?ए॥0० #रफुद्याताएय०) का नियन्त्रण करती है जिनकी कि थल 
सेना, नौ सेना, वायु सेना तथा सिविल-सेवको (राजस्व विभागों सहित) के लिए 
चालू वर्ष मे आवश्यकता होती है । यह इन श्रनुदानों पर उस व्यय के आधार पर 
विचार करती है जोकि स्थायी श्रादेश स० १६ के अन्तर्गत सम्राट के मन्त्रियो द्वारा 
तैयार किये जाते है और प्रत्येक सन्न (5०5&0॥) में पूर्ति के कार्य के लिए २६ दिन 
दिये जाते हैं । पूर्ति समिति द्वारा पास किये गए प्रस्ताव सदन को वापिस भेज दिये 
जाते हैं श्रौर ये प्रस्ताव विनियोजन अधिनियम (89.70.7४70०॥ 8०) के आधार 
पर तैयार किये जाते है। इस अधिनियम में विस्तार से इस बात की व्याख्या की 
जाती है कि वित्तीय वर्ष मे विभिन्न कार्यों के लिए प्रत्येक विभाग द्वारा कितनी धन- 
राशि व्यय की जा सकती है । 


पूर्ति प्रस्तावों का स्वरूप 
(7077 ० 5प9०7ए 7१०७४०७६०॥) 

पूति समिति के समक्ष प्रत्येक अनुदान की माग एक प्रस्ताव (०४07) द्वारा 
रखी जाती है जिसमे स्वीकृत की जाने वाली धनराशि तथा उस विशिष्ट सेवा का 
उल्लेख किया जाता है जिसके लिए कि उस धनराणि की माग की जाती है। प्रस्ताव 
का रूप इस प्रकार होता है “कि एक घनराशि, जोकि पौड क'* 'से अधिक न हो, 
उल्लिखित उद्देष्य की पूर्ति के हेतु, उस व्यय-भार की अदायगी के लिए जिसका श्रुग- 
तान ३१ मार्च सन्‌ १६-तके के वर्ष की झ्वधि मे किया जायेगा, महामहिम के 
लिये स्वीकृत की जानी चाहिए 7? 


पूति समिति की कार्यविधि 
(ए+0०७६ पराः& 70 (96७ (८0926 ० 50779) 


समिति मे, ऐसा कोई भी सश्योधन नहीं रखा जा सकता है जोकि विचाराधीन 
अनुदान से सम्बन्धित सही है , और न कोई ऐसा प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता 
है जोकि विचाराधीन प्रस्ताव को स्थगित करने के सम्बन्ध में हो । 'समिति अनुदान 
के पक्ष मे मत दे सकती है या उसको अस्वीकृत कर सकती है अथवा उसकी घनराणि 
ने कमी कर सकती है | ऐसा करने के लिए वह या तो सम्पूर्णा भ्रनुदान मे कमी कर 
सकती है अ्रथवा व्यय की उन मदो में कमी कर सकती है जिनसे कि अनुदान की 
रचना की गई हो परन्तु समिति और कोई कार्य नही करती |! सर्वैधानिक सिद्धान्त 


। “गृश्द्वा 8 5पग्ना, 70 रट्ल्ट्ताए३ £ >, ७८० डाधा€त 70 ना5$ ४०॥०४४, 
पाह€ काए& धारा ७] 206 गा ८0फ5८ छा एग्शाला। वैध ९ 
ह० 350 [099 6 ऐश, 9--[0+4)6 093९००६ धाहालकाए 5एछब्लीटिव ?? 
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द्वारा राष्ट्रीय व्यय का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्राट से निहित कर दिया गया है और 
यह सिद्धान्त लोकसभा को उस घनराशि मे वुद्धि करने से रोकता है जिसकी कि राज्य 
की सेवा के लिए सम्नाट्‌ द्वारा माग की जाती है । यह सिद्धान्त पूति समित्ति मे भी 
हढता से लागू किया जाता है। ऐसे किसी भी सद्योषन का प्रस्ताव नहीं किया जा 
सकता जिसमे कि अनुदान की धनराशि मे अनुमानों मे उल्लिखित धनराशि से 
अधिक की 'वृद्धि की बात कही गई हो । जब वर्ष भर की सेवा के लिए सभी मागो 
की स्वीकृति दे दी जाती है तो पूर्ति समिति की बैठकें बन्द कर दी जाती है । 


“उपाय और साधन समिति” 
(76 (०णाणर(९6७ 00 ५७४०६ &70 ६८४७॥५) 
पूर्ति समिति केवल विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्ट घनराशियो का विनियोजन 
करती है। परन्तु व्यय करने का यह ग्राधिकार (4ए%०7/७) सचित निधि 
((०795०॥62००१ एग्ा0) से धन प्राप्त करने का वास्तविक प्राधिकार नहीं है। 
सचित निधि मे से धन निकालने का यह प्राधिकार सम्पूर्ण सदन की एक अन्य समिति, 
जिसे कि उपाय श्लौर साधन समिति” कहा जाता है, मे पारित प्रस्तावों के द्वारा 
प्राप्त होता है । “उपाय और साधन समिति का कार्य सरकारी राजस्व के उस भाग 
पर विचार करना, जो कि चालू वित्तीय वर्ष की अवधि में सम्राट की सेवा के लिए 
श्रपेक्षित व्यय की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है, और उन प्रस्तावों का श्रनुमोदन 
करना है जोकि सचित निधि से उन धनराशियो के निकालने का प्राधिकार देते हैं जो 
पूर्ति समिति द्वारा स्वीकृत अनुदानो की पूर्ति के लिए आवश्यक होती है ।” इस प्रकार 
यह समिति दो कार्य सम्पन्न करती है. (१) सचित निधि से घन प्राप्त करने का 
प्राधिकार देना, शौर (२) करो द्वारा अथवा ऋण द्वारा धन उगाहने के प्रस्तावों पर 
विचार करना । समिति “उपायों व साधनो की स्वीकृति देने वाले” प्रस्तावों के द्वारा 
सदन (7075८) के सनन्‍्मुख अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है । इस समिति के प्रस्तावों 
का रूप इस प्रकार होता है “कि ३१ मार्च सन्‌ १६ “तक के वर्ष की अवधि की 
सेवाओो के हेतु, महामहिम के लिए स्वीकृत श्रनुदान की पूर्ति के लिए, ब्रिठेन के 
सचित कोप में से क पौण्ड घन राशि के निकालने की स्वीकृति दी जानी चाहिए ।” 
इसके पश्चातु ससद द्वारा विनियोजन विधेयक (49]7०73007 9॥) पारित 
किया जाता है जो कि व्यय के सचित निधि से घन निकालने का श्रधथिकार प्रदान 
करता है । 
व्यय की अनुमति प्राप्त होने के पदचात्‌ू, कराधान (7959470॥) पर विचार 
किया जाता है। वर्ष भर की सेवाझ्रों के लिए करो (795८७) पर विचार करना 
प्उपाय और साधन समिति का कत्तंत्य है। उपाय और साधन समितति द्वारा स्वीकृत 
और तत्पशचात्‌ लोक सभा के समक्ष प्रेपित प्रस्ताव वे आ्राधार होते हैं जिन पर कि 
वित्त विधेयक (सगाशथ०४ 9॥) तैयार किया जाता है। यह विधेयक आने वाले 
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वित्तीय वर्ष मे लगाये जाने वाले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करो तथा उन दरो का निर्धारण 
करता है जिन पर कि उन करो का सग्रह किया जाता है | इसमे राजस्व के नये 
अथवा अतिरिक्त स्रोतो का भी उल्लेख किया जाता है। कराघान (]852॥0॥) 
अ्रथवा राजस्व (र२८प८४७८) के सुझावों पर क्रमिक रूप मे 'सस्पूर्ण सदत की समिति' 
(अर्थात्‌ उपाय व साधन समिति) में वाद-विवाद किया जाता है और फिर प्रस्तावों 
के रूप मे स्वीकार करने के पश्चात्‌ वे सदन को प्रेषित कर दिये जाते हैं तथा विधेयको 
(87) के रूप मे पारित कर दिये जाते हैं । 

विनियोजन विधेयक तथा वित्त विधेयक, जब लोक सभा (प्ल०ए४९ ० 
(:0070॥8) द्वारा पारित कर दिये जाते हैं तो फिर वे लाडे सभा (घछ्00४९ ० ],0705 
में भेज दिये जाते हैं | तदनन्तर दोनो विधेयक सम्राट्‌ (९78) के पास भेजे जाते हैं 
जो कि उन पर हस्ताक्षर करते है श्रौर तब वे विधेयक राज्य के कानून (.898) बन 
जाते हैं। सन्‌ १६९११ के समद अधिनियम (एकावाशा०॥ 8०) के पहचात्‌, लाडें 
सभा का व्यवहारत धन विधेयको पर कोई प्राधिकार नहीं रहा है। इस प्रकार, 
विनियोजन अधिनियम तथा वित्त अधिनियम लोक सभा तथा उसकी दो समितियों, 
भ्र्थात्‌ पूतति समिति तथा उपाय व साधन समिति, की लम्बी क्रियाओ के फलस्वरूप 
ही बनते हैं। विनियोजन भ्रधिनियम (8970फञाधधणा 8०) सचित निधि से सभी 
स्वीकृत अनुदानो की अदायगी का प्राधिकार (5&ए०४०7५) प्रदान करता है और 
वित्त श्रधिनियम व्यय के लिए आवश्यक श्राय की व्यवस्था करता है। कराधान की 
भाप्तिया तथा सम्राट के उत्तरदायित्व पर राजकोप द्वारा प्राप्त की गई श्रन्य सभी 
घनराणिया सचित निधि मे ले जाई जाती है “जिसमे कि प्रत्येक प्रकार की सरकारी 
त्रायथ जमा की जाती है और जिसमे से प्रत्येक प्रकार की सरकारी सेवा के लिए धन 
दिया जाता है” और सरकारी खर्च की श्रद्ययगी के लिए श्रावध्यक घनराशियाँ इस 
निधि मे से ही निकाली जाती है । 


ब्रिटिश राजकोप 
(पिता) प+छथ्च४एए ) 

ब्रिटिश ससद की घन प्राप्त करने तथा व्यय की स्वीकृति देने की गक्तियों पर 

हम वित्तार कर ही चुके । परन्तु ब्रिटिश राजकोप के अध्ययन के विना, जोकि ब्रिटेन 
में वित्तीय प्रमासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण सस्था है, ब्रिटिण वित्तीय प्रणासन का 
अध्ययन अधूरा ही है । “राजकोष का सक्षिप्त वर्शान इस प्रकार किया जा सकता है 
यहू एक विभाग (70679कापा) है जोकि, कार्यपालिका के नियन्त्रण तथा 
नभद कौ सत्ता के भ्रधीन, देश के राज वित्त (?एणा० ग79॥06) के प्रशासन के लिए 
उत्तन्दायी होता है... सार रूप मे, यह एक स्थायी सस्था है जो कि देश तथा 
हि 2, दिवालियेपन (]एवा०ठ्यवां ०शा7790०५) के बीच में खडी होती है” ।! ब्विटेन 


5 इक ताक रा का इक अकसर वाब पपल्यबा5 , ।॥ [. परल्वाफा, 3927 9 ॥ 
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मे राजकोष ने अन्य सभी विभागों पर श्रपनी प्रधानता स्थापित कर ली है | यह 
सरकार के श्रन्य सभी विभागो का नियन्त्रण करता है और उनमे परस्पर समन्वय 
स्थापित करता है । ब्रिटेन मे, प्रत्येक विभाग को घन व्यय करने के लिए राजकोप 
की अनुमति लेनी होती है । राजकोष की प्रधानता अथवा प्रश्नुत्व की स्थापना के लिए 
यह जक्ति पर्याप्त है । 

अब हम राजकोपष के प्रमुख वित्तीय कार्यों पर विचार करते है । ये कार्य 
निम्न प्रकार हैं -- 


राजकोष के कार्य 
(एिकाण०0078 0 6 4+€४5पा'ए ) 

(१) “ससद के अधीन रहते हुए, यह करो के झ्ारोपण (उप्राए०श007) एवं 
नियमन (२८४०४४०॥) तथा राजस्व के सग्रह के लिए उत्तरदायी होता है । 

(२) यह विभिन्न मात्राओ में तथा अनेक प्रकार से सरकारी व्यय का नियन्त्रण 
करता है, मुख्यत ससद के श्रतुमानो की तैयारी अथवा उनके पर्यवेक्षण ($09८7शाह०) 
द्वारा । 

(३) यह लोक सेवाओो की दिन-प्रतिदिन की झावह्यकताओं की पूर्ति के लिए 
आवश्यक धन की व्यवस्था करता है । इस कार्य के लिए इसे उधार लेने की विस्तृत 
शक्तिया प्राप्त होती हैं । 

(४) यह लोक ऋण (?पए७॥० 66७६), मुद्रा तथा बैंकिंग को प्रभावित करने 
वाली कार्यवाइयाँ करता है और उन्तका सचालन करता है । 

(५) यह उस रीति का निर्धारण करता है जिसके अनुसार कि सरकारी लेख 
(?ए०७४॥०८ ४०००पा$) रखे जाएंगे [7 

इस प्रकार, विभागो के व्यय तथा वित्तीय व्यवस्थाओ पर राजकोष का 
नियन्त्रण अत्यन्त व्यापक तथा विस्तृत होता है । इसके अभ्रतिरिक्त, चूँकि ब्रिटेन में 
राज्य के आाथिक तथा समाज-कल्याण के कार्य निरन्तर बढते जा रहे हैं, अत देग के 
वित्तीय मामलों मे राजकोप का महत्व भी वढता जा रहा है | राजकोप सिविल-सेवा 
पर भी <तृत नियन्त्रण रखता है। चूंकि राजकोप प्रस्थापना कार्यो (2४805॥- 

पाया 9ए905८5) के लिए विभिन्न विभागों को घन देता है, श्रत स्वभावत ही, 
यह सिविल सेवको के वेतन, पेन्थन, भर्ती तथा सेवा की अन्य शर्तों से सम्बन्धित नियमों 
के निर्माण मे एक महत्वपूर्ण योग प्रदान करता है । 

राजकोप अन्य सभी विभागों पर घना वित्तीय नियन्त्रण रखता है और सभी 

सिविल-सेवको के कार्य की दक्षा्रो तथा स्तरो का भी पर्यवेक्षण करता है | किसी भी 
मन्त्रालय ()शाप्ा579) के लिए व्यय की किसी भी योजना को मन्वत्रियरिपद्‌ (८७७7- 
पर) से अनुमोदित करना उस समय तक बडा कठिन है जब तक कि राजकोप उसका 
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ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य श्रमेरिका मे वित्तीय प्रशासन प्१६ 


प्रनुमोदन न कर दे । यहाँ तक कि ससद द्वारा अनुमानों' अथवा 'प्रावकलनो' (280- 
708068) की स्वीकृति के पश्चात्‌ भी, मन्त्रालय अपने विनियोजनों को अपनी इच्छा- 
तुसार व्यय नही कर सकते । वे केवल राजकीष से एक अभियाचन' (रि०पणणशाप०7) 
के द्वारा ही, जिस पर कि महानियन्त्रक व लेखा-परीक्षक ((.0779/7णी6 धा0 
#&प्रता0: ठथाण) के प्रति-हस्ताक्षर हो, सचित निधि ( (020780॥09/60 #४॥0) 
से धत निकाल सकते हैं । 
किसी भी मन्व्रालय में श्रधिकारियों की सख्या अभ्रथवा उनके वेतनों मे की जाते 
वाली किसी भी वृद्धि के लिये, उस स्थिति में भी जब कि मन्त्रालय के पास उक्त 
कार्य के लिए पर्याप्त धन हो, राजकोष की श्रनुमति लेनी पडती हैं। कमेचा री-वर्गे 
तथा उसके वेतन के स्वाभाविक सम्बन्ध ने सिविल-सेवा के विषय मे राजकोप को 
एक भ्रादेशात्मक स्थिति प्रदान की है । राजकोष के स्थायी सचिव को “सिविल-सेवा 
के प्रधान” (घ्र०३6 ० 06 टाशा $0ष्व००) की सज्ञा दी जाती हैं और ऐसे सभी 
महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे मे, जैसे कि वेतनक्रमो (किन्तु राजकोष तथा स्टाफ के बीच 
विवाद की स्थिति में पचनिर्णोय के अधीन), पुनगेंठन योजनाओं तथा अतिवयस्कता 
भत्तो ($पए७क्ााप॥ा0] #0फ47068) के वारे में, सत्ता प्राप्त होती है । 
राजकोष का सगठन : श्रर्थ महामात्य 
(0एशाखब्रतणा त॑ ९१४७७ $ (शाक्षात्शाण' रण धार ए>टालपृ्चथ) 
प्रधान मन्त्री (?प06 'शीधाआश) यद्यपि राजकोष का प्रथम लार्ड होता है, 
परन्तु राजकोष के वास्तविक प्रशासन से उसका थोडा ही सम्बन्ध होता है। अर्थ- 
महामात्य ((0क००॥०० ० [6 :>वथ्वुण्ण) राजकोष का प्रभावशाली मन्त्रीय 
प्रमुबर होता है। वह राजकोष की सत्ता की नीव का एक अत्यन्त महत्वपूर्णों पत्थर 
होता है | वह ब्रिटेन का वित्त-मन्त्री (प्गााक॥0० 56) होता है और जहा तक 
उसके दार्यों का सम्बन्ध है “वह निम्न बातो के सम्बन्ध में समद के प्रति उत्तरदायी 
होता है। सरकारी आय का उचित सग्रह, वे साधत जिनमे द्वारा यह श्राय भाप्त की 
जायेगी, वे ऋण जिनके द्वारा इसकी न्यूनतापूर्ति की जायेगी, लगाये जाने वाले कर 
(7४५९४), करो के सम्बन्ध में दी जाने वाली माफिया और छूटे, सरकारी बाकियों 
(?०७॥० ७४।४॥९०८५) की अभिरक्षा, सरकारी व्यय की मोटी रूप रेखायें श्रौर व्यय 
तथा झाय के बीच सच्तुलन बनाये रखना | वह सरकार की उन सब कार्यवाहियो के 
लिए भी उत्तरदायी होता है जोकि मुद्रा (2077०70/) व बेकिंग, स्थानीय ऋण तथा 
सामान्यत वित्तीय मामलो को प्रभावित करे |”? प्रवान-मन्‍्त्री के पद्चात्‌ श्र्थ 
महामात्य ही मन्विपरिषद्‌ का सबसे महत्वपूर्णा मन्‍्त्री होता हे। इसमे कोई सन्देह 
नही कि वित्त से सम्बन्धित नीति का निर्घारण पूरी मन्वि-परिषद्‌ द्वारा ही किया 
ह 2 परन्तु तभी वित्तीय मामलों के सम्बन्ध मे उसबी आवाज सबसे अधिक 
हत्वपूर्ण होती है। उसे चूकि राष्ट्रीय बजट (शिव्ाणार्श 3008०) के श्राय तथा 
ई. पिध्यती, ०9 «व 9 66 ह 





२० लोक प्रशासन 


व्यय के पक्ष को सन्तुलित रखना होता है, अत वह ॒ ऐसी किसी भी योजना अथवा 
प्रायोजना को अ्रस्वीकार कर सकता है जिसमे नये खर्चों की माँग की गई हो । जब 
विभिन्न विभागों द्वारा प्रतियोगमितापूर्ण मांगे इसके सन्मुख प्रस्तुत की जात्ती हैं, तो 
वह उन प्रतियोगिता पूर्ण मागो के सापेक्षिक महत्व का श्रकन करता है और मामलो 
का निपटारा करता है| जैसा कि हैल्देने समिति (प्र॥वतशा० (१079)777०2) ने ठीक 
ही कहा कि “यदि उसे [अर्थ महामात्य को) जलाशय (]२८$००ए०४) के भरने तथा 
उससे एक निश्चित गहराई तक पानी वनाये रखने के लिये उत्तरदायी वनाना है, तो 

वह इस स्थिति मे होनी चाहिये कि उस जलाशय से बाहर जाने वाले पाती का 
वह नियमन कर सके ।” यद्यपि मन्त्रि-परिषद्‌ ((:४0॥7) वित्तीय नीति का निर्धारण 


करती है परन्तु इससे किसी भी प्रकार वित्तीय प्रभासन के क्षेत्र में श्र्थ महासात्य की 
महत्ता तथा सत्ता कम नही होती | 


जहा तक राजकोष के सगठन का प्रश्न है यह तीन अनुभागों ($6८४४078) 
में बठा हुआ है , पूर्ति (57999) स्थापना (2शंब्करध्यां) णा (ए०४०ाण्रथे), 
श्लौर वित्त अनुभाग (7५०४ 56०४०7०) । ये अनुभाग इसके तीनो कार्यों के ही 
समवर्ती है, श्र्थात्‌ व्यय करने वाले अ्रन्य विभागों की क्रियाओ की देखभाल करता, 
सिविल-सेवको की नियुक्तियो तथा वेतनों का पर्यवेक्षण, और वित्तीय नीति का 
विस्तृत विवरण तैयार करना । राजकोष की पूर्ति शाखा व्यय की जाच करती है। 
यह जाखा अनेक उप-अनुभागो ($70-5९०८०७०॥) में बठी होती है। प्रत्येक उप-अ्रनुभाग 
सन्त्रालयो के एक वर्ग के अधीन होता है जिनकी वित्तीय क्रियाझ्रों का यह परय्यवेक्षण 
करता है। वे अनुमानो अथवा प्राक्कलनो के तैयार करने मे तथा राजस्व के ढाचे का 
निर्माण करने मे इत श्रनेक विभागो की भी सहायता करते है । 


स्थापना गाखा भी अनेक उप-श्रनुभागों मे वटी होती है और ये उप-श्रनुभाग 
सिविल-सेवको की तियुवित, पदोन्नति तथा पारिश्रमिक के सम्बन्ध मे मनन्‍्व्रालयों के 
वैसे ही वर्गों के लिये समानान्तर सेवाए सम्पन्न करते हैं । 


वित्तीय अनुभाग तीन शाखाओं में विभाजित होता है । एक के नियन्त्रण मे 
तो देशीय मामतो से सम्बन्धित वित्तीय विभाग होते हैं, जैसे कि अ्रन्तर्देशीय राजस्व 
([तञाभात ०ए८गए००) तथा सीमा शुल्क व आ्ावकारी विभाग (0कृद्गाग्राद्या: 
(0७४+0०॥5 ४7र्त >ह०४०) , दूसरी शाखा अश्रधिराज्यों (007रराण5), औप-निवेशिक 
कार्यालयों (00079 णी०४७) तथा राजनयिक सेवा ([70फ्रॉणा४/० इलाए7८८५) 
का नियन्त्रण करती है , वीसरी घाखा “वित्तीय अ्रनुसधान” के श्रनुभाग के नाम से 
प्रसिद्ध है । इस अनुभाग में वित्तीय नीति का विस्तृत विवरण तैयार किया जाता है, 
वजट भम्बन्धी गरानाएं की जाती है और इससे सरकारी लेखो (?09॥0 2८०००५७7७) 
के वापिक सम्करण तंयार किये जाते हैं। केन्द्रीय माँख्यिकीय कार्यालय (एव्यसथो 
5(४50रश ००८) द्वारा की जाने वाली अर्थ-व्यवस्था (5००॥०॥%) की सम्पूर्ण 


ब्रिटेन तथा सयुक्त राज्य अमेरिका मे वित्तीय प्रशासन ५२१ 


एय तथा व्यय की वापिक गणनाओं को 'वजठ रवेत पत्र' (87686 ७४6 790०7) 
के नाम से पुकारा जाता है । 


राजकोप द्वारा प्रदान किये जाने वाले योग की आलोचना 
((>घातटाछच्रा 0 76 7२०७ ए [6 7%७४5ए7/9 ) 


चूंकि राजकोष सरकार के प्रत्येक विभाग पर अपना नियन्त्रण रखता है अ्रत 

वे सभी विभाग इसको मित्रतापूर्णा हृष्टि से नहीं देखते जिनके व्यय की योजनाओं 
को यह अस्वीकृत कर सकता है श्रथवा उनमे कटौती कर सकता है | इसके भ्रतिरिक्त, 
राजकोप मितव्ययी दृष्टिकोण से भी काय करता है जैसा कि राजकोष के एक स्थायी 
सचिव की इस प्रसिद्ध टिप्पणी से प्रकट है कि “ब्रिटिश कर-दाता की श्रसुरक्षित दा 
को हृष्टिगत रखते हुये वह सो नहीं सकता ।” चूँकि राजकोप देश की वित्तीय 
व्यवस्थाओं का अ्रभिरक्षक ((प्४०वावा) होता है श्रत वह इस वात को देखने का 
पूर्ण प्रयत्त करता है कि घन समुचित रीति से व्यय किया जा रहा है या नहीं, श्रौर 
इसी कारण “प्राय इस पर यह आरोप लगाया जाता है कि यह सकुचित दृष्टिकोर 
वाला, परम्परावादी तरीके श्रपनाने वाला और स्वय को परिवर्तित दशाओ्रों के श्रनुकुल 
बनाने के प्रति अनिच्छा रखने वाला है ।” इस आलोचना के समर्थन मे जो महत्वपूर्ण 
उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है वह यह कि द्वितीय विश्वयुद्ध के पदचात्‌ ब्रिटेन की 
वित्तीय पत्रिकाओं ने यह आरोप लगाया कि स्थिति की माग यह है कि मुद्रा-स्फीति 
(गीक्षा07) को रोकने के लिये अवस्फीति सम्बन्धी (0थी०70भ7५) उपाय 

अपनाये जान चाहियें, जवकि इसके विपरीत, राजकोप ब्याज की अत्यन्त नीची दरें 
कायम रख रहा था । इसका परिणाम यह हुआझ्आा कि सरकार की वित्तीय (778॥0०७)) 
तथा श्राथिक (8००7०7०) नीतियो के बीच निकट सम्पर्क नही रहा । नवम्वर सन्‌ 
१९४७ मे सर स्टेफोड्ड क्रिप्स राजकोप के महामात्य (2॥097०००7) नियुक्त हुये और 

उन्होने सरकार के आशिक कार्यक्रमो तथा सभी सम्बन्धित मन्त्रालयों के वीच समुचित 

समन्वय कायम करके इस समस्या के समाधान का प्रयत्न किया । 


प्लौडेन रिपोर्ट 
(7]0ए90087 १९७०7) 
ब्रिठिश द्रेजरी (छ्गाह्ा व7०0४गा9)-जुलाई १६४५८ में अनुमानों 
(550॥79(68) की प्रवर समिति (8७९७० (०शाणा७०) ने “व्यय पर ट्रेजरी 
नियतरण” नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की । इस रिपोर्ट मे समिति ने कहा “वास्तव 
में ट्रंजरी नियत्रण की किसी “व्यवस्था” (5५४८०) का उल्लेख करना भाषा का 
अपमान करना है, यदि “व्यवस्था” अब्द का अर्थ यह लिया जाए कि कुछ ऐसी कार्ये- 
विधिया तथा परम्पराए है जो किसी न किसी समय पर विचारणीलता के साथ नियो- 
जित तथा सस्थापित की गई थी जिसे “ट्रेंजरी नियन्त्रण” कहा जाता है उसे 


नर लोक प्रशासन 


प्रशासनिक व्यवहार का ऐसा ढाचा कहना अमिक उपयुक्त दरोगा जो शताब्वियों 
में एक वृक्ष की भाँति विकसित हुआ है, नियोजिय वी ब्रगेशा प्राशतिक, सैद्धान्तिफ वी 
अपेक्षा व्यवहारबद्ध ।! 

श्रनुमानो की प्रवर समिति के इन शद्धों से प्रेस्ति होएर ३० जुलाई १६५६ 
को लाई प्लीटेन की अच्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई | उस समिनि ने दो 
वर्ष बाद रानू १६६१ में “सार्वजनिक व्यय के निमसन्‍्यगा पर एफ प्रतियेदन प्रस्तुत 
किया । 

इस समिति के सम्मुस “केनद्रीय समस्या" यह थी कि बहते हुए सार्वेजनित 
व्यय पर अ्रेप्ठत्म नियन्त्रण क्रिस प्रकार स्थापित किया जाए तंथा इसे सरकारी 
इच्डानुसार वाछनीय सीमाओं में कंगे बाधा जाए। समिति इस निर्णय पर पहुची 
कि सार्वेजनिक व्यय से दूरदशिता तथा भविष्य की झावश्यकताञों को हृष्टिगत रख- 
कर नियोजन आवश्यक है | समित्ति ने कहा कि “ऐसे निर्शय जिनमे भारी भावी 
व्यय निहित हो सदा सम्पूर्ण सार्वजनिक व्यय फे कई वर्षों के सर्वेक्षणों तथा भावी 
वित्तीय ल्ोतो को दष्टिगत रखकर लिए जाने चाहियें ।”४ ट्रेजरी के निमन्त्रश को 
प्रभावशाली बनाने के लिए समिति इस निष्फर्प पर पहुची कि “वित्तीय मामलों पर 
मन्त्रियो द्वारा सामूहिक निर्णाय लेने तथा उत्तरदायित्व राम्भालने के लिए और अधिक 
प्रभावशाली यन्‍्चर की श्रावश्यकता है ।”? प्रभावशाली नियन्त्रण के लिए समिति ने 
यह भी सुझाव दिया कि “व्यय सम्बन्धी भावी समस्याओ्रो के मापन तथा निराकरण 
के लिए साधनों में सुधार होना चाहिए, विशेषकर अनुमानो के स्वरूप का भारी 
सरलीकरण तथा मात्रात्मक साधनो का अधिक व्यापक प्रयोग ।/४ 

ब्रिटिश ट्रेंजनी को मुख्यत दो महत्वपूर्ण कार्य करने पडतते हैं. व्यय पर 
नियत्रण तथा राष्ट्रीय आर्थिक चीतियो का निर्धारण ) आधुनिक ट्रें जरी का एक 
प्रमुख दायित्व सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का प्रवन्ध करना है। साथ ही उसको 
वित्त के सरक्षक का परम्परागत दायित्व भी सम्भालना पडता है। अत ट्रेजरी को 
व्यापक दृष्टि से राष्ट्र की सम्पूर्ण आधिक नीति के सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण 
करना पडता है तथा विभिन्न विभागों की नीतियो मे समान उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु 
समायोजन स्थापित करना पडता है। इसलिए ट्रेजरी मे यह योग्यता होनी चाहिए 
कि वह; 

(अर) प्रत्येक विभाग की गति-विधियो तथा ग्रावश्यकताओ को राष्ट्रीय 
आर्थिक नीति के सामान्य उद्देश्यो, भावी श्राथिक स्लोतो की स्थिति एवं उनके प्रयोग 
के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मागो से सम्बन्धित करे , तथा 
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ब्रिटेन तथा सयुकत राज्य अमेरिका में वित्तीय प्रशासन भ्ण्रे 

(व) विभागों को एक संयुक्त उद्यम के हिस्सेदार समककर राष्ट्रीय श्राथिक 
तथा वित्तीय नीति के सब पहलुओ पर परामर्ण दे तथा उन्हे अपने दायित्वों को कार्य- 
कुगलता एवं मितव्ययता से निभाने में सहायता दे ।* 

ट्रेजरी राष्ट्रीय आथिक नीति के निर्वारण तथा वित्त पर नियन्त्रण के दोनो 
कार्यों को तभी सम्पन्न कर सकती है जब वह सिविल-सेवा का प्रभावणाली प्रवन्ध 
करने तथा सरकार के अन्य विभागों के साथ प्रभावश्ञाली सम्पर्क स्थापित करने में 
सफल हो । प्लौडेन रिपोर्ट अन्य विभागो तथा ट्रंजरी के सामान्य कार्यों के साथ 
मिविल-सेवा के सदस्यों सम्बन्धी प्रवन्ध कार्यों का भी विवेचन कचती है । 

ट्रेंजरी तथा अ्रन्य विभागों के कार्यों पर प्लौडेन रिपोर्ट मे निम्नलिखित बाते 
कही गई है -- 

४३५ प्रत्येक विभाग का प्राथमिक दायित्व सरकार द्वारा निश्चित की गई 
सीमाओं की परिधि में श्रपनी नीति को सचालित करना है। विभाग अपने कार्य को 
कुणलता से करने के लिए स्वय ही उत्तरदायी है यह महत्वपूर्णा है कि विभाग अपने 
दायित्वों को ठीक-ठीक समझे, स्वीकार करें तथा वे दायित्व विभागों और ट्रंजरी 
के पारस्परिक सम्बन्धो मे प्रतिविम्बित हो । 


“३६ ट्रंजरी वह विभाग है जिसका केन्द्रीय दायित्व राप्ट्रीय श्राथिक तथा 
वित्तीय नीति सचालित करना है , वह वित्त की सरक्षक है तथा सिविल-सेवा एवं 
प्रशासनिक यन्त्र की स्वामिनी है | इसका उत्तरदायित्व निम्न विषयों पर है -- 


(भ्र) सरकारी सेवा की कार्य-कुशलता बनाये रखना तथा यह देखना कि सभी 
विभागों मे, विशेप कर उच्च स्तरों पर, सम्पूर्ण सेवा के सर्वोत्तम अधिकारी हो , तथा 
(व) सम्पूर्ण सरकारी सेवा मे प्रवन्ध सेवाश्रो (0(8788०767॥ 5$6ए0०5) 


का विकास करना, नवीन प्रवन्ध विधियों को प्रारम्भ करने मे पहल करना तथा 
विभागों की प्रवन्ध विधियों पर हृष्टि रखना |” 


॥॒ सिविल-सेवा के सदस्यो सम्बन्धी ट्ूजरी के प्रवन्ध कार्य विभिन्न प्रकार के 
ह | प्रथम तो ट्रंजरी भर्ती सम्बन्धी पहलुओं मे सिविल-सेवा आयोग से सम्बद्ध है। 
दूसरे, ट्रेंजरी का ही कार्य सिविल-सेवा के वेतन-क्रम तथा अन्य दण्ायें तय करना है। 
तीमरे, ट्रेंजरी की ही डचित स्ठाफ सम्बन्ध, जिसे “हछ्विललेवाद” (५/७॥8०७आ॥) कहते 
हैं, चनाथे रखने की भी जिम्मेदारी है । चौथे, इसका सम्वन्ध लोक-सेवा के कर्मचारियों 
के अनुशासन, पदोन्नति, पदावनति, सेवा-निवृत्ति इत्यादि से भी है। पाँचवे, ट्रेजरी 
का प्रशिक्षण सम्भाग (९८४5घा५ पराशया।एह 0)शद्ाणा) लोक-सेवा के सभी भागों 
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पभ्र४ लोक प्रशासन 


के वरिष्ठ श्रधिकारियों के लिए विधिष्ट प्रशियण कार्यक्रम तथा संम्मेचन सचातित 
करती है और ये कार्यक्रम तथा सम्मेलन घत्य्त लाभप्रद मिंद्र हुए हे । 

इस प्रकार प्लौडेन स्पोर्ट ब्रिडिय ट्रेजरी के कार्यो तथा उसरी मसमश्यात्रो 
पर काफी प्रकाश टाजती है । पिपोर्ट भे हूं जरी के तीन प्रभुग यार्यों पर ठीक बच 
दिया गया हैं तथा उनमे सुधार थे तिए सुझाव भी दिये गये है। ट्रेजरी के तीन 
प्रमुख दायित्व है 

(अर) सम्पूर्ण राष्ट्रीय अ्रल्यवच्या का प्रबन्ध, (ब) वित्त का सरक्षण, तथा 
(स) सिविल-सेचा का कार्य-कुणल प्रबन्ध । ट्रेजरी को एन तीसो कार्मों को एकसा 
महत्व प्रदान करना पउता है ।7 
लेखा-परीक्षण (#7्र0॥) 

वित्तीय प्रशासन का प्रस्तिम श्रभिकरण लेगा-परीक्षण है । ससद विशिष्ट 
कार्य के लिए धन की स्वीकृति देती है । श्रत, वह उस विपय में श्राश्वस्त होना 
चाहती है कि विभागों द्वारा घन उसी विशिष्ट कार्य के लिए व्यय किया जा रहा है 
या नही जिसके लिये कि उसने उसकी अनुमति दी थी । 8स कार्य की व्यवस्था के 
लिए एक उच्च स्थायी अ्रधिकारी का व्यवधान (]0/0.9०थध०॥) किया जाता है जिसके 
पद का पूर्णा नाम “महामहिम के राजकोप की श्राप्ति श्रौर निर्मेम का महानियस्त्रक 
तथा लोक लेखों का महालेखा-परीक्षक” (007फञाणगील ठलशालगत्र एणी धील 7९०श४ए| 
ब7 78506 ० 5 ७०७७५ 2#णी०चुपढा ॥0 4एव70-0लशाथयणे ० ९पए9॥९ 
4&०००७॥७५) है। इस श्रधिकारी की श्राज्ञा के बिना सचित निधि अथवा कोपागार से 
घन नही निकाला जा सकता , यह अधिकारी जब इस वात से पूर्णेत सस्दुष्ट हो 
जाता है कि यह माँग उस सेवा के लिए ही है जिसके लिए कि ससद द्वारा 
स्वीकृति दी जा चुकी है, तव राजकोप से अ्रभियाचन (२०वणआपणा) प्राप्त होने 
पर, उनकी कोषागार खाते तथा बैक आफ इगलैंड से भ्रथवा बैक झ्लॉफ झायरलैड 
से उधार दे देता है। घन के व्यय होने के पश्चात्‌, वह तियन्त्रक तथा महलिखा- 
परीक्षक के कार्यो का दूसरा भाग, श्रर्थातु लेखा-परीक्षक के रूप मे अपने कार्य, सम्पन्न 
करता है। कोपागार तथा लेखा परीक्षण विभाग अधिनियम, १८६६, (उ76 £#०8- 
पाला बाते 400 /0०एक्ाए्एघ्ाा४ »०६ ]866) में यह व्यवस्था है कि सरकारी 
धन से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति उक्त धन के उपयोग के लेखे नियन्त्रक व महालेखा- 
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प्रिठेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में वित्तीय प्रशासन भ्रर२० 


परीक्षक के समक्ष उपस्थित करेगा | लेखों (&००००४७) जी जाँच-पडताल करने के 
पछ्चात्‌, वह व्यय की अनियमितताओं के सम्बन्ध में ससद को अपना प्रतिवेदन 
(२०००) प्रस्तुत करता है । फिर, लोक सभा अपनी सार्वजनिक लेखा समिति से इन 
विवरणों तथा प्रतिवेदनो की जाच तथा सुक्षम निरीक्षण कराती है । यह समिति अपन 
निर्णय सदन (से००४०) के सामने रखती है| इस प्रकार वित्तीय प्रशासन का चक्र 
पूरा हो जाता है । 


सिष्कूष ((/ाछणए्शणा) : 


ब्रिटेन के वित्तीय प्रशासन मे राजकोप (77०488ए7५४), मन्त्रि-परिषद्‌ ((६०॥06/) 
तथा ससद (?ाआ॥००) महत्वपूरों भाग अदा करते हैं। धवित्तीय प्रशासन में उन 
तीनो का सहयोग अत्यन्त भ्रावग्यक है, सर्वश्रथम तो यह देखने के लिए कि योजना 
जिस रूप में ससद के समक्ष प्रस्तुत की गई है वह संत्तोषजनक है या नही, ***** 
दूसरे, इसलिए कि योजना जिस रूप मे लोक सभा से बाहर ग्राती है क्या वह रूप 
वास्तव में सदन की इच्छाओं को व्यक्त करता है , और तीसरे, इसलिए कि योजना 
ससद के निर्शयों के प्रमुसार कार्यान्वित की जा रही है या नहीं ।” 


परन्तु इस वात की काफी आलोचना की जाती है कि ब्रिटिश ससद देश के 
वित्तीय व्यवस्थाओं पर से अपना प्रभ्ुत्व खोती जा रही है। बजट जिस रूप में मन्ति- 
परिपद्‌ द्वारा मसद मे प्रस्तुत किया जाता है, विना किसी परिवतंन के वैसा का वैसा 
ही ससद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है) यदि ससद किसी भी माँग की धनन- 
राशि मे १०० पौंड भी कम करना चाहती है तो इसे “विश्वास ((०0१489०४) का 
प्रडन बना लिया जाता है और ससद मे मन्त्रिशपरिपद्‌ का बहुमत होने के कारण ऐसी 
कटौती करना सम्भव नही हो पाता । अत पूर्ति के दिनो (5फफए9 6498) का 
उपयोग विरोधी पक्ष द्वारा सरकार के विरुद्ध अपनी शिकायतों को व्यक्त करने में 
किया जाता है । ससद व्यय की किसी भी मंद [ ॥९॥४) को न बढ़ा सकती है अथवा 
न घटा ही सकती है । कटौती प्रस्ताव ((ए 7०7075) यदि रखे भी जाते हैं तो 
सदा ही वे मतो से पराजित कर दिये जाते हैं | 87 टा४०ग्र० ॥(/४५ का कहना है 
कि यहाँ उस प्रक्रिया (270०००४४) का (जोकि काफी लम्बी अवधि से प्रचलित है) 
वर्णन करना अ्रनावद्यक होगा जिसमे कि पूर्ति समिति में मत-विभाजन के विचार का 
साहित्यिक श्रर्थ के बजाए लाक्षणिक त्र्थ (89ग्र०णा6 गरधध्यागह8) ही रह गया है । 
अन्य शब्दों में, इस अवसर पर मागो के वित्तीय पहलुओं पर विचार नहीं किया 
जाता वल्कि केवल सरकार की प्रश्ासकीय नीति की श्रालोचना वी जाती हैं। इस 
प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्णा बात यह है कि किसी भी मांग में १०० पोण्ड की कटोती 
को भी सरकार अपनी बडी पराजय मानती है और त्याग-पत्र देने तक को तैयार हो 
जाती है | श्रत चुँकि भम्पूर्ण मदन अनुमानों की बनराशियों का निर्वारण करने मे 
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के वरिष्ठ श्रधिकारियों फे तिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्मक्रम तथा नाम्भेलन शानालित 
करती है और ये कार्यक्रम तथा सम्गेलन सत्यल्त लाभप्रद सिद्ध दुए हैं 

इस प्रकार प्लौडेन रिपोर्ट ब्रिटिय ट्रेजरी में! कार्यों तथा उसकी समस्याओं 
पर काफी प्रकाश डालती हे | स्पोर्ट मे ट्रोजरी के तीन प्रभुग कार्यो पर ठीक बल 
दिया गया है तथा उनमे सुधार के लिए सुझाव भी दिये गये हैं। द्वेंजरी के तीन 
प्रमुस दायित्व हैं 

(अ) सम्पूर्ण राष्ट्रीय श्र्थल्‍्यवस्था का प्रतन्ध, (ब] प्त्ति का सरक्षण, तथा 
(स) सिविल-सेवा का कार्य-ऊुणल प्रवन्ध । ट्रेजरी को इन तीनो कार्यो को एकसा 
महत्व भदान करना पडता है ।? 
लेखा-परीक्षण (०6७) 

वित्तीय प्रशासन का प्रन्तिम श्रभिकरण लेशा-परीक्षण है । ससद विशिष्ट 
कार्य के लिए धन की स्वीकृति देती है। अत वह उस बिपय में झाव्यस्त होना 
चाहती है कि विभागों द्वारा घन उसी विशिष्ट कार्य के लिए व्यय किया जा रहा है 
या नही जिसके लिये कि उसने उसकी अनुमति दी थी । एस कार्य की व्यवस्था के 
लिए एक उच्च स्थायी श्रधिका री का व्यवधान ([0/07708॥0॥) किया जाता है जिसके 
पद का पूर्णो नाम “महामहिम के राजकोप की प्राप्ति और निर्गम का महानियन्त्रक 
तथा लोक लेखो का महालेखा-परीक्षक” ((09007007 ठऐलालग।। णी 6 7९०९ 
धा7त ॥550० ० ला$ ॥०७])९७७१5 7डलील्वफ्ढा श्वात0 #पतरा0-0थ706/ ते ० ?09॥९ 
/००००7४५) है। इस श्रधिकारी की आज्ञा के बिना सचित निधि अथवा कोपागार से 
घन नही निकाला जा सकता , यह अधिकारी जब इस वात से पूृर्णात सस्तुष्ट हो 
जाता है कि यह माँग उस सेवा के लिए ही है जिसके लिए कि ससंद ह्वारा 
स्वीकृति दी जा चुकी है, तव राजकोप से श्रभियाचन (२०पपाशआा०॥) प्राप्त होने 
पर, उनको कोषागार खाते तथा बैक श्रॉफ इगलैड से श्रथवा बैक श्रॉफ आयरलैंड 
से उधार दे देता है। धन के व्यय होने के पदचात्‌, वह नियन्त्रक तथा महालेखा- 
परीक्षक के कार्यों का दूसरा भाग, श्रर्थात्‌ लेखा-परीक्षक के रूप मे अपने काये, सम्पन्न 
करता है । कोषागार तथा लेखा परीक्षण विभाग श्रधिनियम, १८६६, (776 225006- 
बृष्णा थातव 40० 06ए9कपालथा$ 6ैट, 866) में यह व्यवस्था है कि सरकारी 
धन से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति उक्त धन के उपयोग के लेखे नियन्त्रक व महालेखा- 
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ब्रिठेन तथा सयुक्त राज्य अमेरिका मे वित्तीय प्रशासन श्र 


परीक्षक के समक्ष उपस्थित करेगा । लेखो (&०००७॥४) जी जाँच-पडताल करने के 
पदचात्‌, वह व्यय की अनियमितताओं के सम्बन्ध मे ससद को अ्रपना प्रत्तिवेदन 
(९०००7) प्रस्तुत करता है। फिर, लोक सभा अपनी सार्वजनिक लेखा समिति से इन 
विवरणो तथा प्रुतिवेदनो की जाच तथा सूक्ष्म निरीक्षण कराती है | यह समिति अपत्ते 
निर्णय सदन (प्र०07४८) के सामने रखती है । इस प्रकार वित्तीय प्रशासन का चक्र 
पूरा हो जाता है । 


निष्कृष (०० पड़ा णु0: 


ब्रिटेन के वित्तीय प्रशासन मे राजकोप ([7०७७४प7७), मन्त्रि-परिपद्‌ (('४७॥760) 
तथा ससद (?8787607/) महत्वपूर्णा भाग श्रदा करते हैं । “वित्तीय प्रशासन में इन 
तीनो का सहयोग भ्रत्यन्त आवश्यक है, सर्वप्रथम तो यह देखने के लिए कि योजना 
जिस रूप में ससद के समक्ष प्रस्तुत की गई है वह सन्‍्तोषजनक है या नही, * 
दूसरे, इसलिए कि योजना जिस रूप मे लोक सभा से बाहर भ्राती है क्‍या वह रूप 
वास्तव में सदन की इच्छाओं को व्यक्त करता है , और तीसरे, इसलिए कि योजना 
ससद के निर्णायों के अनुसार कार्यान्वित की जा रही है या नही ॥” 


परन्तु इस बात की काफी आलोचना की जाती है कि ब्रिटिश ससद देश के 
वित्तीय व्यवस्थाओ पर से भ्रपना प्रभुत्व खोती जा रही है। बजट जिस रूप में मन्त्रि- 
परिषद्‌ द्वारा ससद मे प्रस्तुत किया जाता है, बिना किसी परिवर्तन के वैसा का वैसा 
ही ससंद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है। यदि ससद किसी भी माँग की घन- 
राशि मे १०० पौंड भी कम करना चाहती है तो इसे “विश्वास' ((८०7060706) का 
प्रइन वना लिया जाता है श्लौर ससद मे मन्त्रिग्परिपद्‌ का बहुमत होने के कारण ऐसी 
कटौती करना सम्भव नही हो पाता । अत पूर्ति के दिनो (50एएाॉ9 0१498 ) का 
उपयोग विरोधी पक्ष द्वारा सरकार के विरुद्ध अपनी शिकायतों को व्यक्त करने से 
किया जाता है। ससद व्यय की किसी भी मद (0९॥) को न बढ़ा सकती है अथवा 
न घटा हो सकती है। कटौती प्रस्ताव (८ण 70007$) यदि रखे भी जाते हैं तो 
सदा ही वे मतो से पराजित कर दिये जाते हैं ॥ आ छा४ता6 ४७५ का कहना है 
कि यहां उस भ्रक्रिया (270०685) का (जोकि काफी लम्बी अ्रवधि से प्रचलित है) 
तन करना झनावश्यक होगा जिसमे कि पूर्ति समिति मे मत-विभाजन के विचार का 
साहित्यिक त्रर्थ के वजाए लाक्षणिक अर्थ (8990९ ग्राध्यग्र78) ही रह गया है । 
प्न्य शब्दों मे, इस श्रवसर पर मागो के वित्तीय पहलुओ पर विचार तही किया 
जाता बल्कि केवल सरकार की प्रज्मासकीय नीति की श्रालोचना की जाती है। इस 
भ्क्विया की सबसे महत्वपुरों वात यह है कि किसी भी मांग मे १०० पौण्ड की कटोती 
को भी सरकार अपनी वडी पराजय मानती है और त्याग-पत्र देने तक को तैयार हो 
_जाती है। अत चूंकि सम्पूर्ण सदन अनुमानो की धनराशियों का निर्धारण करने मे 
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एकमत नहीं हो पाता, श्रत सदन उनके वित्तीय पहलुओं पर विचार नही कर पाता 
और उन मन्नियों तथा अ्रधिकारियों की नीति तथा क्रियाओ तक ही श्रपने को केन्द्रित 
रखता है जिनके वेतनो की व्यवस्था उन माँगो मे निहित होती है । इसी प्रकार एक 
अन्य लेखक ने कहा है कि जब बजट की मुख्य-मुख्य व्यवस्थायें पूर्व निर्धारित होती 
हैँ तो वजट पर वाद-विवाद का कोई वास्तविक श्रर्थ ही नही रह जाता, श्रीर चूकि 
वाद-विवाद वित्तीय मामलो से हटकर विनियोजनो की माँग करने वाले विभागों की 
नीति पर केन्द्रित हो जाता है, श्रत साधारण सदस्य सरकार की सामान्य वित्तीय 
नीति को स्पष्ट रूप से समभने के एक भश्रवसर से वचित हो जाता है 2 

इन सभी प्रगतियों का परिणाम यह हुआ है कि वित्त पर ससद की सत्ता 
कम होती जा रही है । 


सयुकत राज्य अमेरिका मे वित्तीय प्रशासन 
(फाधाएारो 3 ताजाओरऑ-शा070 था 96४ ए760 
996 ० 4&7804) 
ब्रिटेन की वित्तीय प्रशाली का श्रष्ययम करने के परचातु, सयुकत राज्य 
अमेरिका में प्रचलित वित्तीय प्रणाली भ्रध्ययन भी लाभदायक रहेगा। सयुकत राज्य 
अमेरिका में सरकारी व्यय की पूर्ति के लिए साधनों की खोज का उत्तरदायित्व 
संविधान ((०॥४धा०॥०॥)।, द्वारा काँग्रेस को सौंप दिया गया है। सविधान मे कहा 
गया है कि, “काँग्रेस को करो, शुल्को, महसूलो व उत्पादन करो के लगाने व उनका 
सग्रह करने, ऋणो को प्रदा करने, और सयुकत राज्य की सामूहिक प्रतिरक्षा व 
सामान्य कल्याण की व्यवस्था करने की शव्ित प्राप्त होगी ।/ इस प्रकार काग्रेस 
((०7स्‍27०5$) को कोई भी कर लगाने, उसमे कमी करने श्रथवा उसको समाप्त करने 
का अधिकार है और काग्रेस ही सरकार के विभिन्न विभागो को व्यय की अनुमति देती है। 


अनुमानो अ्रथवा प्राक्कलनो की तैयारी 
(?7"2८[772४४07 ० 480777865) 

सन्‌ १६२१ के बजट तथा लेखाकन अधिनियम (87080 धात 40९०ण7ग- 
78 /०.) के श्रन्तर्गत, राष्ट्रपति (2760८) का यह कतेव्य है कि वह प्रत्येक 
नियमित सत्र ($०5907) के प्रारम्भ मे निम्नलिखित सामग्री काग्रेस को प्रेषित करे--- 

(१) आगामी वित्तीय वर्ष के लिये सरकार की सहायता के हेतु झावश्यक 
खर्चों तथा विनियोजनों (89[7709740०॥5) के अनुमान (आ॥485) । 

(२) प्रचलित राजस्व विधियों (१७ए७॥०९ 4७७) तथा ऐसे राजस्व प्रस्तावो 
के अन्तगंत, जिन्हे कि वह प्रस्तावित करे, आगामी वित्तीय वर्ष के हेतु सरकार के 
लिये प्राप्तियो (7१०८८०७४$) के अनुमान । 


] छा छागतार ३७, ०97 वा ॥50 उता70, 950, 99  292--3 
2 चुत 70ढह्वा 20फश5, 0६7), सवाआर> दावे सगि5, 952 फ 98 
३3 (!097४70707 04 ४॥९ एग्र७त छाश्वा 58. 57 4 , 8८९० 8 
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(३) चालू वित्तीय वर्ष की भ्रवधि के लिए सरकार की प्राप्तियो तथा खर्चों 
के श्रनुमान । 

(४) विगत वित्तीय वर्ष की भ्रवधि को सरकार की त्राप्तियों तथा खर्चों की 
एक सूची । 

(५) ऐसे विवरण-पत्र (820९5), इनमे विगत वित्तीय वर्ष के अन्त 
की राजकोष की दशा तथा चालू वर्ष और आगामी वर्ष के लिए उस दशा से सम्बन्धित 
अनुमान दिखाये गये हो । 

(६) सयुकत राज्य अमेरिका की ऋण ग्रस्तता (006060॥०88) से सम्बन्धित 
तथ्य (980०७) । 

(७) ऐसे श्रन्य वित्तीय विवरण-पत्र, जिसके विपय मे कि वह यह आवश्यक 
समझे कि उनसे सरकार की वित्तीय स्थिति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा । 


बजठ-विभाग या ब्यूरो 
(397#6०४प ० 7९ 8008०६४) 

राष्ट्रपति का यह कत्त॑व्य है कि वह सरकार की श्राय तथा व्यय का एक पूर्ण 

' अनुमान तैयार करे और उसे अनुमोदन के लिये काग्रेस के समक्ष प्रस्तुत करे। इन 
अनुमानों को तैयार करने मे बजट विभाग अथवा बजठ-व्यूरो (छेप्रा०8ए ०0 6 
8008» राष्ट्रपति की सहायता करता है । इस व्यूरों का निर्माण सन्‌ १६२१ के 
'वजट व लेखाडून अधिनियम' द्वारा किया गया था। प्रारम्भ मे इस ब्यूरो की 
स्थापना राजकोष विभाग (77६४४079 ॥0ल्‍एथ्ागाथा में की गई थी परन्तु वास्तव 
मे यह केवल राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी था | सन्‌ १६३६ की पुनर्गठन योजना 
के भ्रन्तर्गत, यह ब्यूरो राष्ट्रपति के निष्पादक कार्यालय में स्थानान्तरित कर विया 
गया । व्यूरो के मुख्य श्रधिकारी ये हैं. निर्देशक (0०००), छः सहायक निर्देशक 
श्रौर सामान्य परिषद्‌ (0आ०व! 0०0णाला)। ८ सितम्बर सन्‌ १६३६ के निष्पादक 
आदेश (एह७०ए।ए७ 06०7) ८२४८ के श्रन्तंगंत, ब्यूरो के काये निम्न प्रकार है -- 

(१) सरकार के राजकोपीय (&78०४)) व वित्तीय कार्यक्रम मे राष्ट्रपति की 
सहायता करना। 

(२) बजट के प्रशासन का पर्यवेक्षण व नियन्त्रण करना । 

(३) प्रशासकीय प्रबन्ध की योजनाओं के विकास के सम्बन्ध में अनुसवान 
(२८४९७४८॥) करना और विकसित प्रशासकीय सगठन एव कार्य-प्रणाली के विषय में 
सरकार के निष्पादक विभागों व अभिकरणो को परामर्श देना । 

(४) सरकारी सेवा का सचालन श्रधिक कुशलता तथा मितव्ययता के साथ 
के मे राष्ट्रपति की सहायता करना ! 


(५) प्रस्तावित विवान पर विभागीय परामझ को स्पप्ट करके तथा उसमे 
समनन्‍्दय करके राष्ट्रपति की सहायता करना । 
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(६) प्रस्तावित निष्पादक श्रादेशों तया घोपणाओ्रो पर विचार तथा स्पष्टी- 
करण मे, और जहाँ श्रावश्यक हो, उनकी तैयारी मे सहायता करना | 

(७) साँख्यिकीय गेवाओ्रों (80050 5९0५७0०४) ,..के सुधार, विकास 
तथा समन्वय को योजना बनाना श्रीर उनकी उन्नति करना । 

(८) प्रस्तावित कार्य, वास्तव मे प्रारम्भ किये गये कार्य तथा पूर्ण किये गये 
कार्य (उस सापेक्षिक ममय सहित जोकि सरकार के विभिन्न अभिकरणो ने कार्य को 
पूरा करने मे लगाया) के सम्बन्ध मे सरकार के अभिकरणो द्वारा सम्पन्न की जाने 
वाली क्रियाओ की प्रगति से राष्ट्रपति को सूचित रखना , यह सब इसलिए कि 
विभिन्न श्रभिकरणो की कार्य की योजनाप्रो के वीच समन्‍्वय स्थापित किया जा 
सके भर इसलिए कि काग्रेस द्वारा विनियोजित घन को अधिकतम सम्भव मितव्यबी 
तरीके से खर्च किया जा सके, जिसमे कि प्रयत्नो का अ्रतिव्यापन (0ए४7977प्रा8) 
तथा दोहराव (009॥०४४०॥) कम से कम हो । इस प्रकार ब्यूरो केवल बजट के 
निर्माण मे राष्ट्रपति की सहायता करने वाला श्रभिकरण ही नही है, वल्कि इसे इस 
बात का भी ध्यान रखना पडता है कि सरकार के व्यय को न्यूनतम रखा जा सके । 


बजट अनुमानों की तैयारी 
(-6एश/थ0०7 रण 308९६ 990777869) 

सयुक्त राज्य अमेरिका मे बजट के निर्माण का कार्य इसके लागू होने के 
लगभग एक वर्ष पूर्व प्रारम्भ हो जाता है । सयुक्त राज्य मे वित्तीय वर्ष १ जुलाई से 
प्रारम्भ होता है श्रौर ३० जून को समाप्त होता है, अत ग्रीष्मकाल मे बजठ विभाग 
अपना बजट-ब्यूरो विभिन्न व्ययकारक अभिकररा से यह प्राथेना करता है कि वे 
वर्ष भर के लिये श्रावश्यक विनियोजको (8977०%72607) के अपने-अपने अनुमान 
प्रस्तुत करें । ब्यूरो को लगभग सितम्बर के मध्य मे ये विभागीय भ्रनुमाच प्राप्त हो 
जाते हैं। अनुमान प्रपत्नो (5774० #0775) मे, जोकि विभागों को भरते होते 
हैं, तीन प्रकार की सूचनाएं माँगी जाती हैं --(१) कामिक सेवाश्रो के व्यय, 
(२) पूर्तियों श्रथवा सामग्रियो (800/|५) में व्यय, और (३) पूजीगत व्यय ((थए- 
६8 ०7एथाताप्रा८5) । पहली सूचना मे ऊपर से नीचे तक तियुक्त कर्मचारियों के वेवन 
व मजदूरिया सम्मिलित होती हैं । दूसरी मे, कार्यालय की वह सामग्री तथा अन्य 
साज-सज्जा सम्मिलित होती है जोकि विभाग के सचालन के लिये खरीदी जाती है । 
तीसरी सूचना मे, भवनों (80]07785), भूमि की खरीब तथा स्थायी साज-सज्जा 
(84णए7ए००) के व्यय सम्मिलित होते हैं । 

विभिन्न विभागों द्वारा इस प्रकार एकत्रित किये गये अनुमानो की सूचनाओं 
का, ब्यूरो के बजट परीक्षको द्वारा, आलोचनात्मक श्रध्ययत्न तथा चूक्ष्म परीक्षण 
किया जाता है। व्यूरो द्वारा श्रनुमानों के अ्रध्ययन्त का यह कार्य कई माह तक 
चलता रहता है । विभागीय अच्यक्षो, निर्देशक (07०००) तथा राष्ट्रपति के बीच 
अध्ययन, सुनवाई तथा विचार-विमर्श के कायये मे कई माह लग जाते हैं। विभागों, 
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ब्यूरो तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमानों का पूर्ण पर्यालोचन (705005अंणा) होने के 
पदचातृ, राष्ट्रपति दिसम्बर के अन्त में अथवा जनवरी के भ्रथम सप्ताह मे उन्हे काग्रेस 
के समक्ष प्रस्तुत करता है । 

इस प्रकार निम्नलिखित चरणो में बजट का निर्माण किया जाता है। सववे- 
प्रथम, राष्ट्रपति श्रपत्ती वित्तीय नीति का निर्धारण करता है| दूसरे चरण मे, वजट- 
व्यूरो श्राय तथा व्यय के भनुमान तैयार करता है। तीसरे चरण मे, विभिन्न व्यय- 
कारक विभाग अपने-भ्रपने प्रारम्भिक अनुमान प्रस्तुत करते हैं। चौथे चरण मे, इन 
प्रारम्भिक अनुमानो पर वजट-व्यूरो द्वारा विचार किया जाता है। पाचवचे मे, व्यय- 
वारक सेवाए अपने सशोचित अनुमान प्रस्तुत करती हैं। छटवें मे, इन सश्ोधित 
श्रनुमानो पर वजट-ब्यूरो द्वारा पुतः विचार किया जाता है, और अन्तिम चररा मे, 
बजट-प्रलेख तैयार किया जाता है और काग्रेम के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। 


वॉग्रेस मे बजट 
(504४७ ॥ 70 (५07878५७) 

जब प्रतिनिधि सभा (घछ०0७४० ० 7२०८०7०४७॥४४४०७) को राष्ट्रपति से 
चजट प्राप्त हो जाता है तो यह विनियोजन समिति ((णा्रा॥6४ णा 8 9छ7070.778- 
४०॥9) के सुपुर्दे कर दिया जाता है, जोकि सरकार की अनेक क्रियात्रो के विनियोजनों 
पर विचार करने के लिये स्वय को उप-समितियों (8प0-००77776८8) में बाँट लेती 
है । समितिया गवाही के लिए सम्बन्धित विभागों के श्रधिकारियों को बुला सकती हैं। 
समितिया शप्ननुमानों मे कोई भी परिवर्तंत कर सकती हैं। विभिन्‍न उप-समितियाँ 
विनियोजन विधेयको (&[70700780707 9॥]5) के रूप मे सभा के समक्ष अपने-अ्रपने 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं। प्रतिनिधि सभा इन विधेयकों पर वाद-विवाद करती है 
ओर अनुमानो मे कोई भी परिवत्तेन कर सकती है। जब प्रतिनिधि सभा इन श्रनुमानो 
(:५४४968) को भ्रनुमोदित कर देती है, तब वे सीनेट (5थ॥००) को भेज दिये 
जाते है । सीनेट तथा इनकी विनियोजन समितियाँ इन अनुमानों मे कोई भी परिवर्तन 
कर सकती हैँ | बहुधा ऐसा होता है कि दोनो सदनो (00५८४) द्वारा पास किये गये 
विवरणो के बीच समभौता कराने के लिये एक सम्मेलन समिति” (00॥झ&0॥०६ 
(णगा्रा((६८) की श्रावश्यकता होती है। दोनो सदनों मे पास होने के परचात्‌ 
विनियोजन विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है जोकि, कभी-कभी को 

छोडकर, उस पर हस्ताक्षर कर देता है । 

॥ 79०7६ फ्रश्ञाएश?? 3270 “१.0270फ7ाषप्ट? 

सयुकत राज्य अमेरिका की काग्रेस जब वित्तीय मामलों पर विचार करती 
हे तो उसे वड़े वाहरी दवावों के अन्तर्गत कार्य करना पडता है जोकि “2070 
59007” तथा 'ग॒.०ए्पणाएष्ट” के नाम से प्रसिद्ध हैं । वस्तु-स्थिति यह थी कि सघीय 
राजकोप के घन को “सुअर के मास का बडा पीपा” (छेशाल ० एणा0) समफा 
जाता था और काप्रेस का प्रत्येक सदस्य अपने-अपने चुनाव-छेत्र के लिए उसका 
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अधिक से श्रधिक भाग प्राप्त करने का प्रयत्न करता था, ठीक उसी प्रकार जिस 
प्रकार कि दासता के दिनो मे प्रत्येक परिवार का मुखिया उस समय सुअर के मास 
का श्रपना हिस्सा प्राप्त करने का प्रयत्न करता था जवक्ति मालिक के घर मास का 
बर्तन खोला जाता था। काग्रेस के सदस्य, स्थानीय दबावो के कारण, स्थानीय कार्यों 
के लिये अधिकतम घत्त प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे । चूँकि काग्रेस का प्रत्येक 
सदस्थ अपने जिले के लिए श्रधिकतम बन प्राप्त करना चाहता था अञ्रत वे परस्पर 
सहयोग करते थे श्रौर एक दूसरे का समर्थन करते थे । इस पारस्परिक समर्थन को 
“लट्ठा लुढकाना” (.08-णाग्राष्टोी कहा जाता धा। छाक+शार्लश तथा १.08- 
एणाएाष्ट के द्वारा सर्वोत्तम रीति से तैयार किये गये श्रनुमान भी लूट का सा माल 
बन जाते थे ॥? 


राजस्व के उपाय 
(॥२०४९7ए८ ४(८४5४प्7.८5) 

खर्च के लिये धन की भअ्नुमति देने के पश्चात्‌ काग्रेस राजस्व के उपायो के 
सम्बन्ध मे विधि (,89) का निर्माण करती है । काग्रेस वर्ष भर के लिये ही राजस्व 
के उपायो से सम्बन्धित विधि का निर्माण नही करती, बल्कि लगभग प्रत्येक अधिवेशन 
मे यह राजस्व विधियों मे सशोधन भी करती है । प्रतिनिधि सभा में “उपाय व साधन 
समिति” (५४४४७ 2४१ ९०३७ (:०777768) श्र सीनेट में वित्त समिति (#79॥0८ 
(20एग्मा०९) पर सभी राजस्व विधेयको (२०ए७॥४९८ 798) को तैयार करने का 
कार्यभार होता हैं। सदन समिति (005९ (८०णरगा।/०८) सभी क्षेत्रों से, जैसे कि 
राजकोष के सचिव, राष्ट्रपति, अध्यक्ष (596४८०४) और प्रेस से, राजस्व के मामलों 
के सम्बन्ध में परामर्श तथा सुभाव प्राप्त करती है “उपाय व साधन समिति' बैठकों 
का आयोजन करती है, वाद-विवाद करती है श्रौर राष्ट्रपति, अथवा अध्यक्ष श्रथवा 
सीनेट की वित्तसमित्रि से सुझाव प्राप्त करती है और तत्पश्चात्‌ सदन के समक्ष 
विधेयक प्रस्तुत करती है। सदन मे विधेयक पर वाद-विवाद किया जाता है, उसमे 
सशझोधन किया जाता है और तब उसे स्वीकृत किया जाता है | तत्पश्चात्‌ विधेयक 
सीनेट को सौंप दिया जाता है, जहाँ पहले वह सीनेट की वित्त समिति मे जाता है 
ओर फिर सीनेट मे । दोनो सदनो मे यदि कोई मतभेद होता है तो उसे “सम्मेलन” 
(0०४श४ि०॥१८९) द्वारा दूर कर लिया जाता है। दोनो सदनों मे स्वीकृत होने के 
पश्चात्‌, राजस्व विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है जोकि बिना किसी 
हेर-फेर के उस पर हस्ताक्षर कर देता है। इस प्रकार व्यय की अनुमति देकर श्रौर 
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राजस्व की व्यवस्था करके, कांग्रेस आय तथा व्यय के अनुमानों के वाषिक बजट को 
पास करने का अपना पहला काये पूर्णा कर लेती है । 


बजट का प्रबन्ध 
(१णशांएरं४#टाना 8 06 5008८) 
काग्रेस द्वारा बजट पास कर देने के पश्चात्‌ देखना यह होता है कि व्ययकारक 
प्रभिकरणो (99०7078 48०7००७) के हिस्से मे जो धन श्ाया है उसे वे काग्रेस 
द्वारा निर्धारित उद्देश्यो के अनुसार ही व्यय करे । अत बजट के प्रबन्ध तथा कार्या- 
नवय के लिए, सन्‌ १९२१ के 'बजट तथा लेखाकन श्रधिनियमाी (9048० थ्य0 
8००००४४॥९ 8०) के द्वारा एक स्वतन्त्र सस्थान (28980]8]7०7) की स्थापना 
की गई जोकि “सामान्य लेखाकन कार्यालय (ठव्याद्वर्बां 8००0प्राप्राष्ट 070७) के 
नाम से प्रसिद्ध है। महानियन्त्रक ((०757णा० 0था॥८०)) इस कार्यालय का 
श्रध्यक्ष होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति तथा सीनेट द्वारा पन्द्रह वर्ष के लिए की 
जाती है। यह कार्यालय कार्यपालिका के नियन्त्रण से बहुत कुछ मुक्त रहता है । 
सामान्य लेखाकन कार्यालय तथा बजट-ब्यूरो बजट का प्रबन्ध व प्रशासन करते हैं । 
कार्यपालिका द्वारा बजठ-ब्यूरो को बजट के पर्यवेक्षण ($फफ्रणशा&070), नियन्त्रण 
तथा कार्यान्‍्वय का कार्य सौपा जाता है। बजट के निर्देशक ([976०07) के माध्यम 
से, राष्ट्रपति सरकार के व्ययकारक अ्रभिकरणो से यह माग करता है कि व्यय करने 
से पहले वे घतराशियो के मासिक विवरण-पत्र (१(०7॥99 &(4००१०॥।७) प्रस्तुत करे, 
निर्देशक की स्वीकृति के पदचातृ ऐसी मासिक धनराशियो से श्रधिक व्यय नही किया 
जा सकता | इस प्रकार, काग्रेस द्वारा विनियोजन (87770०79एथा07) का श्रर्थ व्यय 
फा आदेश (070०7) नही है, बल्कि कार्यपालिका के अनुमोदत (870५७) की 
स्थिति मे, वह तो केवल व्यय करने की अश्रनुमति (0८:7775&07) मात्र है। ब्यूरो का 
निर्देशक सरकार के अत्यधिक तथा निरर्थक खर्चो को रोकने के लिए अपने भ्रधिकार 
का प्रयोग कर सकता है । 
समहानियन्त्रक विभागो तथा सस्थानों के लिए हिसाब-किताब रखने की एक 
पद्धति निर्धारित करता है और सयुक्‍त राज्य के द्वारा भ्रथवा उसके विरुद्ध किये जाने 
वाले दावों (८05) का निबटारा करता है परच्तु उसके मुख्य कार्य लेखाकन 
(2०००पापाह) तथा लेखा-परीक्षरण (#ए०078) के ही हैं। अपनी लेखाकन सत्ता 
(/0००००7रपाह् ॥000077ए ) के द्वारा यह प्रस्तावित खर्चों तथा घन की उपलब्धता 
के बारे मे निर्शय करता है। अपनी लेखा-निरीक्षण सत्ता (#एरकाफाड 0 (07709) 
के द्वारा यह सोदो (77975800075) के हो चुकने के पश्चात्‌ हिसाव-किताब की 
जांच व परीक्षर करता है जिससे कि व्यय मे पाई जाने वाली किसी भी अवैधानिकथा 
अ्रधवा अनियमितता का पता लगाया जा सके । इस अकार प्रत्येक पग पर जाच ब 


परीक्षण की व्यवस्था की जाती है जिससे कि घन के दुरुपयोग अ्रथवा अपव्यय को 
रोका जा सके । 


भ३२ लोक प्रशासन 


सयुक्त राज्य अमेरिका मे वित्त पर काग्रेस की सत्ता वास्तविक है और 
प्रभावशाली है। काग्रेंस किसी भी कर मे कटौती कर सकती है और किसी भी 
विशिष्ट खच्च मे वृद्धि कर सकती है । काग्रेस व्यय की किसी भी मद को बढा अ्रथवा 
घटा सकती है । काग्रेस मे स्वीकृत होने के पश्चात्‌ वजट जिस रूप मे बाहर ग्राता है 
उसके विषय में कार्यपालिका सदा ही निश्चित नही होती । सयुकत राज्य अमेरिका मे 
काग्रेस को वजठ सम्बन्धी प्रस्तावों मे सशोघन करने की पूर्स शक्ति प्राप्त है, एक 
ऐसी शक्ति जोकि ब्नविटेन मे ससद को प्राप्त नही है । 


ब्रिटिश तथा अमरीकी पद्धतियों की तुलना 


(छात्राशशी बावे 3 ॥ल्कॉट्शा 8ए४679 (-07797/९००) 


समानतायें 
(७ग्रा्वत65) 

(१) दोनो ही देशो मे अनुमान (छधाग्राधा०5) कार्यपालिक (5८८ा॥एए८) 
द्वारा तैयार किये जाते हैं । 

(२) दोनो देशो मे, वजट में वर्ष भर के व्यय के श्रनुमान दिये जाते हैं और 
उस व्यय के लिए जितनी आय की आवश्यकता होती है उसके पूर्वाचुमानित श्लाकडे 
दिए जाते हैं। 

(३) सयुक्त राज्य की काग्रेस की विनियोजन समिति की बैठकें ब्रिटेन की 
पूर्ति समिति के वाद-विवाद के सहश होती हैं । 

(४) दोनो देशो मे, विस्तृत राजस्व श्रनुमानो पर “उपाय व साधन समित्ति/ 
में वाद-विवाद किया जाता है। 
विभिन्नतायें 
(एाशिशा८ट९5) ६ 

(१) झाय तथा व्यय के अनुमानों की स्वीकृति की कार्यं-पद्धति ब्रिटेन के 
मुकाबले सयुक्त राज्य अमेरिका मे कम एकीकृत त्तथा कम केन्द्रित है। केवल एक 
विनियोजन विधेयक तथा एक वित्त विधेयक की बजाय, सयुकत राज्य श्रमेरिका की 
काग्रेस मे व्यय तथा कराधान (7४»४४07) का निर्धारण क्रमश पृथक्‌-पृथक्‌ उपायो 
की एक श्यू खला के रूप मे किया जाता है। पृथक्‌-पृथक्‌ विनियोजन विधेयको के 
कारण, वर्ष भर के कार्यक्रम पर सम्पूर्णेरूप मे विचार करने का कार्य कार्येस के लिए 
कम आसान बन जाता है । 

(२) काग्रेस मे प्रत्येक सदस्य को इस बात की छूट होती है, कि वह व्यय मे 
वद्धि तथा करो मे कमी करने का प्रस्ताव कर सके । ब्रिटेन की ससद में यह सम्भव 
नही है। इसी कारण यह आलोचना की जाती है कि ब्रिटिश ससद की वित्तीय 
शक्तिया कम कर दी गई हैं। सन्‌ १६१७ मे ब्रिटेन मे राष्ट्रीय व्यय पर एक बअ्रवर 
समिति (5००८ ००्ग्राग्रा००) की नियुक्ति की गई धी जिसका कार्य वित्त पर 
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ससदीय नियन्त्रण के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करना था। इस समिति द्वारा 
सन्‌ १६१८ मे प्रस्तुत किये गए प्रतिवेदत मे यह कहा गया कि निस्सन्देह स्थिति यह 
थी कि वह पद्धति पूर्णतया असनन्‍्तोषजनक थी जिसके अन्तगेंत कि मन्‍्त्रालय के बजट 
प्रस्तावों मे परिवर्तन त किये जा सकने की व्यवस्था मनन्‍्त्रालय को अस्वीकार्य थी । 
प्रतिवेदन मे समिति ने कहा कि --+ 


“कुछ भ्पवादो को छोडकर, (जाँच के प्रश्नो के) उत्तरों से यही एक राय 
प्रकट होती है कि व्यय पर ससदीय नियन्त्रण की वर्तमान पद्धति श्रपर्याप्त है। उस 
हृष्टि से हम सहमत हैं वतेमान कार्यविधि (?70०००77०) से सदन (प्नर०४४०) 
सन्‍्तुष्ट नही है ।” 

“इसमे कोई सन्देह नही कि ससद के समक्ष श्रनुमानों का प्रस्तुतीकरण बडा 
लाभप्रद है । इससे अ्नुमानों की घनराशियों का प्रचार हो जाता है तथा उनके व्यय 
के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण हो जाता है। मन्त्रियों तथा विभागों पर भी 
इसका परोक्ष प्रभाव पडता है क्योकि यह सम्भावना सदा बनी रहती है कि अनुमानों 
की किसी भी मद को चुनौती दी जा सकती है | नीति तथा प्रशासन के पर्यालीचन 
के लिये पूतति समिति मे किये जाने वाले वाद-विवाद श्रत्यावश्यक होते है । परन्तु जहाँ 
तक व्यय के प्रस्तावों के प्रत्यक्ष सक्रिय नियन्चरणा का सम्बन्ध है, यह कहना ठीक ही 
होगा कि यदि अनुमान ससद मे प्रस्तुत व किये गये होते और पूर्ति समिति की 
स्थापना ही न हुई होती, तब भी कोई विशेष अ्रन्तर नही पडता । वस्तु-स्थिति यह है 
कि श्रधिकतर श्रनुमान प्रतिवर्ष प्रत्येक सत्र (5८5४०॥) के अन्त में विवादान्तक भ्रस्ताव 
(८०४४९) के अन्तर्गत बिना जरा भी वाद-विवाद के औपचारिक रूप से (#07रधा9) 
पास कर दिये जाते है । यद्यपि प्रत्येक ग्रनुमान, चाहे उस पर विवादान्तक प्रस्ताव 
प्रस्तुत किया गया हो श्रथवा नही, संसदीय प्रक्रिया (?शा॥क्यायथ्यांधा॥ 90०८5) मे 
से ठीक वैसा का वैसा ही निकल जाता है जैसा कि वह श्राया था, तथापि यह नही 
कहा जा सकता कि किसी भी वर्ष मे अ्रथवा किसी भी मद के श्रन्तगंत ऐसा अ्रवसर 
कभी आता ही नही कि जिसमे व्यय के प्रस्तावों पर लाभप्रद रीति से पुनविचार 
श्रथवा सशोधन किया जाता हो ।” 

“अ्नुमानो के प्रस्तुत किये जाने से पूर्व राजकोष द्वारा सामान्यतः उन्तका 
सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है। परन्तु राजकोष (77625ए079) स्वय कार्यपालिका 
(४£५६८०एत४८) का ही एक अग होता है। जब कोई भी विभागीय मन्त्री ऐसे किसी 
भी प्रस्ताव के बारे मे, जिसे कि वह प्रस्तुत करना चाहता है श्रथवा अपने श्रनुमानो 
मे रखना चाहता है, अर्थ महामात्य (टफक्काव्यी0ा ण शा णाध्युए्ण) की 
व्यक्तिगत सहमति प्राप्त कर लेता है, तो अ्रनिवायंत ही राजकोप उस प्रस्ताव के बारे 
में मौन घारण कर लेता है । राजकोप का नियन्त्रण, एक निश्चित सीमा तक बहुमूल्य 
प्रदध्य है, परन्तु वह ससदीय नियन्त्रण का स्थानापन्न (5ए09४70८) नही है ।” 
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जहाँ तक अमेरिकन पद्धत्ति का सम्बन्ध है, यह श्रारोप लगाया जाता है कि 
काग्रेस को अत्यधिक णवित देने से कार्यपालिका शक्तिहीन हो गई है। इस बात 
का सर्वेश्रेष्ठ ज्ञान कार्यपालिका को ही हो सकता है कि व्यय के लिए कितने घन की 
आवदयकता है । व्यवस्थापिका की घन की स्वीकृति देनी चाहिए और तब कार्यपालिका 
को उसके लिए उत्तरदायी बना देना चाहिए । परन्तु सयुक्त राज्य श्रमेरिका में 
अध्यक्षात्मक पद्धति की सरकार (छ6्घातंद्या।ध उँचाणा रण 80एथयाएशा) के 
कारण ऐसा होना सम्भव नही है । इस प्रकार विभिन्न देगो की वित्तीय प्रणालियाँ 
उनमे प्रचलित राजनेतिक पद्धतियों पर निर्भर होती हैं। ब्रिटेन की राजनैतिक पद्धति 
में मन्त्रिपरिषद्‌ (2००००) नीति-निर्घारक अभिकरण है और व्यव्नस्थापिका 
(7.०षशशंणा०) उस नीति को कार्यान्वित करने के उपायो की व्यवस्था करती है 
तथा कार्यपालिका को किसी भी चुटि अथवा भूल के लिए, यदि कोई हो तो, 
उत्तरदायी बनाती है । सयुकत राज्य अमेरिका मे “निर्धारक' कार्य काग्रेस मे निहित है 
अत उनकी वित्तीय व्यवस्थाओं के सम्बन्ध मे भी काग्रेस ही पूर्ण सत्ता का प्रयोग 
करती है । 


रह 


भारतीय बजट अथवा भाय-व्ययकत 
(छतांथा ठिप08०) 





भारतीय बजट की तैयारी 
(7#९एच/४(०7 0 6 पातांशा 5708०.) 


बजट ग्रनुमानो की तैयारी किसी भी देश के वित्तीय प्रशासन का प्रथम पग 
है । बजट श्रनुमानो की तैयारी का उत्तरदायित्व कार्यपालिका (27०८००४४९०) के कघो 
पर होता है। कार्यपालिका को विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं का ज्ञान होता है 
श्रत वही इस स्थिति में होती है कि आय तथा व्यय के अनुमानो को सर्वश्रेष्ठ रीति 
से तैयार कर सके | भारत मे वित्त मन्त्रालय (7070० ४॥579), प्रद्मासकीय 
मन्त्रालय और अधीनस्थ कार्यालय, योजना आयोग (00778 (.0॥रा॥5807) तथा 
नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक (0णाफए7णीछ' ब्राव #एवां०ठः 0०7८4), सभी 
बजट की तैयारी मे लगे रहते हैं । 


भारतीय वित्तीय वर्ष (तथा साबालाबं ५८०) १ अप्रैल से प्रारम्भ 
होता है, श्रत उससे पहले वर्ष के जुलाई अ्रथवा श्रगस्त मास से ही श्रनुमानो 
(2887728(९5 ) की तैयारी का कार्य प्रारम्भ हो जाता है। बजट की तैयारी का कार्य 
स्थानीय कार्यालयों से प्रारम्भ होता है । जुलाई अथवा अगस्त मे वित्त मन्त्रालय 
शासकीय मन्चरालयों तथा विभागाध्यक्षों को उनके व्यय की आरावश्यकताग्रो के अनु- 
मान तैयार करने के लिए प्रपत्न (फार्म) भेजता है । विभागों द्वारा ये निर्धारित प्रपत्र 
स्थानीय कार्यालयो को भेज दिये जाते है जोकि उन पर श्रनुमान तैयार करते हैं । 
प्रत्येक प्रपन (फार्म) मे निम्नलिखित खाने होते हैं-- 


(१) गत वर्ष की वास्तविक आय तथा व्यय, (२) वततेमान वर्ष के स्वीकृत 
अनुमान, (३) वरतमान वर्ष के सशोधित अनुमान, और आगामी वर्ष के लिए बजट 
टनुपान। अनुमानो मे प्रस्तावित वृद्धि अथवा कमी के विस्तार के लिए भी प्रपत्र 
(फार्म) में एक खाना (८एण्णा॥) होता है । 


प्रनुमान प्रपत्र की प्रतिलिपि अग्राकित सारिणी के अनुसार है-- 


लोक प्रशासन 


के [४ (४009% ९ ॥0)502] ४) >9 ॥ डै हैददे 2४ शुद्ध ४ ४0902४ )32॥ 22200)2 % ४४50 ५ ४४५४७ 20६ है (१०% 2 २६ १०४५७ 
हि भर 4३६/६ 42 8767 29/& (इशप्राब्षु 26प्रणय्रशणाए्ाएक्ष ) 4८/2/29% ॥(५% 0४६७ 20४४७ # ॥३१५९ हि । 2५०४७] ४५ 3602 छा ४] 
कं 


भेंट 4७ 094७४९७ ४३४ ५।४ 42803॥0000 ॥ है १४७६ ४ ७५७/७४६॥ ४४१ ४३७ $% ७७४०४ ४॥५०४॥७४६ ७७४६ % ७00] ७१% 3४०४२ 
लप+-+-++++-्तत>ततत3त........ 


५७ मायाा आल तय 32 मिस नल 2 मी अल अमन नल मम व जलन नरक तक मीट लक) किक लव लि 
॥क०्द ०प्‌) | उ०णूप्० 9 | ३0०0 ,या उम्जा, 0 80 | 38०6 30श4॥5 ७ए१ 7४०६ 35७ ०प) प्रणणएशञतदठावतए 
9509०००/० 70 । 39० 0४००५ >50४6द्‌ | 0० एछष्थ्् नध्यावृश्त | 70 की 8 उणु शूशा)०छ | 3० 2 अल 
॥॥| 
२४४०३०पा ]0 प8०४ ४४ व्प। उ8०/ ३090० ०पत ध्थष्पपा१5०9१२०]ञा प्‌  ए०जप 


प्रणाष्प्र४0 ५प्‌ उ0णु श्थण्णा]89 ए२84०चत | ॥0० ४०एघाव४७ ए०४०५०च्र 











भरे 


-“6] 3४०४ 3प 305 9१०ण5त् 39975पघ् 


भारतीय बजट अथवा ग्राय-व्ययक प्२७ 


प्रतिलिपि भारत के महालेखापाल (8060प्राशा। 000०4) को प्रेषित कर दी 
जाती है। वह विभिन्न मदो ([8९०४) की जाच करता है भर यह देखता कि अनु- 
मानो से सभी स्वीकृत प्रभार (20७2७) ही वतंमान हैं और भप्रस्वीकृत प्रभार उनमे 
सम्मिलित नही किये गये हैं। वह प्रशासकीय मन्त्रालयों के अनुमानो के बारे में 
अपनी टिप्पणिया वित्त-मच्त्रालय के समक्ष प्रस्तुन करता है। 

वित्त-मन्त्रालप्र द्वारा श्रनुमानों का सुक्ष्म परीक्षण 

(80ए॥ाए ० ए६08/९5 ॥ए 6 शिाक८6 शितवाहाए) 

प्रशासकीय मन्त्रालयों द्वारा तैयार किये गये बजट झ्रनुमानों की जब महा- 
लेखापाल द्वारा जाच कर ली जाती है, तत्पदचात्‌ वित्त-मन्त्रालय द्वारा उनका सूक्ष्म 
परीक्षण किया जाता है । प्रशासकीय भन्त्रालयों द्वारा तैयार किये गये बजट अनुमानों 
को मोटे रूप मे तीन भाग में बाटा जाता है 

(१) स्थायी प्रभार (छथाता8 (#क्ा8०७), (२) प्रचलित योजनाये 
((०॥॥।प्रणा ९ $80॥९८7068) और (३) नवीन योजनायें (]१९ए $८॥०॥९८४) । 

(१) स्थायी प्रभार श्रथवा स्थायी व्यय--स्थायी व्यय में स्थायी सस्थाग्रों 
(एक ९४४४०॥9॥707६) के वेतन भत्ते (8॥0ए2॥08$) झौर व्यय तथा 
कार्यालय के प्रासगिक व्यय (0#06 ००णायाहक्षाटा०8) सम्मिलित हैं । इस प्रकार के 
व्यय से सम्बन्धित विभागीय अनुमान प्रशासकीय मन्त्रालय हारा सूक्ष्म परीक्षण के 
लिए, सीधे वित्त-मन्त्रालय के श्राथिक मामलों के विभाग (06एक्ाएाश्या णी ए00- 
7णा6 /458) के वजट सभाग (8068० ॥)शश०॥) को भेजे जाते है । 

(२) प्रचलित योजनायें ञ्षयवा कार्यक्रम प्रशासकीय मन्त्रालयों द्वारा तैयार 
की गई प्रचलित योजनाओ के अनुमानो का सूक्ष्म परीक्षरा व्यय विभाग (0फक्षात0्या 
० एऋएशावापा०) में किया जाता है। यह सृक्ष्म परीक्षण पहले मे ही किये गए कार्य 
की प्रगति, उस बारे मे की गई वचन-वद्धताओं ((८ग॥गग्रा।॥675) तथा अन्तिम वर्ष 
के लिए कार्य के मम्पादन की योजनाओ एवं प्रवुत्तियों (॥09) के सम्बन्ध में 
किया जाता है। यह सूक्ष्म परीक्षण गत बप के कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में तथा 
मंतत प्रकृति ((09॥70005 (97०) का होता है । 

(३) नवीन योज्नायें श्रववा कार्य क्म--वित्त-मन्त्रालय द्वारा अनुमानों का 
वास्तविक सूक्ष्म परीक्षण नये कायक्रमों मे प्रस्तावित खर्चो के सम्बन्ध में होता हे। 
बजट के आवश्यक व्यवस्था करने से पहले, व्यय की गई मदों थी जाच विशिन्न 
शासरेतेय मन्दरालणों से सम्बन्धित वित्तीय सलाहकारों द्वारा की जाती है। पूंजीगत 
व्यय ((३एात। ७एट्तापा ) के अनुमानों की जाच भी वित्तीय सलाहकारों द्वारा 
पी जाती है और किर इन अनुमानों पर ग्रोजना श्राबोग ([?]कवगातह (0ापा- 
के ) 3 परामर्स से आथिक मामलो के विभाग द्वारा यह विचार क्या जाता है। 
रवाए साधनों (२९४०७८९८५) की उपलब्धता वे आवार पर तथा बजट मे सम्मिलित 


अ्दन, 


7 ने ते लिए प्रहियोगी माणों की प्रत्येक्त मद की प्राथमिकता (207709) के सम्बन्ध 
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में किया जाता है ( वित्त-मन्त्रालय द्वारा बजट मे व्यय की नई मदो की पूर्णा जाच 
की जाती है। नई योजनाग्रो पर व्यय के सम्बन्ध मे वित्त-मन्त्रालय द्वारा जिस प्रकार 
के प्रइन पूरे जाते हैं वे ये हैं. नये व्यय की श्रावश्यकता क्‍या है ? भूतकाल (72250) 
में काये किस प्रकार चल रहा था ? श्रादि-प्रादि । परन्तु इस पूर्व-वजट सृक्ष्म परीक्षण 
(?70-0प्रतहृ७ 5०पाा७) के सम्बन्ध मे एक आलोचना यह की जाती है कि ऐथी 
नई योजनाञो के सम्बन्ध मे, जिनमे कि भारी व्यय की आवश्यकता होती है, यह 
शक््म परीक्षण सद्दा ही पूर्ण नहीं होता है। इसका परिणाम यह होता है कि योजना 
की वास्तविक आवश्यकताओं के स्पष्ट ज्ञान के भ्रभाव मे, वजठ मे उसके लिए एक- 
मुश्त धनराशि की व्यवस्था कर दी जाती है। इस श्रसन्तोपजनक सुक्ष्म परीक्षण का 
फारण यह है कि प्रशासकीय मन्त्रालय बहुधा ऐसी योजनायें बजट मे सम्मिलित करने 
के लिए, ले आते हैं जोकि केवल सैद्धान्तिक भ्रथवा विचार माज्र ही होती हैं और इसके 
अतिरिक्त गधिकाश योजनाये भी मन्त्रालय को ठीक बजट की तैयारी के समय प्राप्त 
होती हैं। ऐसी योजनाभ्रो को बजट में सम्मिलित करने पर बजदोत्तर (?0४- 
४968०) सूक्ष्म परीक्षण झ्रावश्यक हो जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि 
व्यय की स्वीकृतिया प्रदान करने मे देरियाँ होती हैं। यह सम्पूर्ण स्थिति बडी 
असन्तोषजनक है । “यह अत्यन्त श्रावश्यक है कि प्रशासकीय मन्त्रलाय बजट मे 
सम्मिलित करने के लिए श्रपनी सम्बन्धित योजनाये वित्त-मन्त्रलाय के सम्मुख केवल 
तभी रखें जबकि किसी विशिष्ट योजना से सम्बन्धित वह्‌ समस्त विवरण तैयार हो 
जाए जोकि उस योजवा का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त 
हो । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूरद्शितापूर्ण योजनाओो के निर्माण का कार्य वर्ष 
भर चलता रहना चाहिए जिससे कि बजट की तैयारी के समय हो जाने वाली भीड- 
भाड कम की जा सके ।/” इसी प्रकार श्रन्य अनुमान समिति (5507965 (या 
।९९) के प्रतिवेदन में कहा गया क्रि “समिति इस स्थिति को बड़ी असन्तोषजनक 
समभती है कि वित्त-मर ॥लय बजठ मे सम्मिलित करने के लिए अपूर्रो तथा अविचार- 
पूर्ण योजनाओं को स्वीकार करने में इस प्रकार जल्दबाजी करता है | स्पष्टत ही, इस 
कार्यविधि का परिण्यम यह होता है कि ससद में ऐसे अपूर्णा अनुमान उस्थित कर 
दिये जाते है जो गलत सिद्ध हो सकते हैं श्लौर जिनके कारण योजनाओो के वित्तीय 

हलुओ के नियन्त्रण मे शियिल हो सकती है। तथा योजनाओ्रों के कार्याच्वय में 
देरी हो सकती हैं। समिति का यह मत है कि वित्त -मन्त्रालय का यह कत्तंव्य तथा 
उत्तरदायित्व है कि वह यह देखे कि ऐसी भी योजना वजट में रम्मिलित न की 
जाए जिसका सूक्ष्म परीक्षण न हुआ हो । किन्तु यदि ऐसी योजनाये एक व मे पूर्ण 
तथा परिपक्व हो जायें और यदि उनका ज्ञीघ्र क्रियान्वय ग्रावश्यक हो, तो उस स्थिति 


जज + नि जज++ 75४5 
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मे अनुपूरक माँगें प्रस्तुत की जानी चाहिए ।” इस प्रकार नई योजनाओं तथा व्यय 
की नई मदो का सूक्ष्म परीक्षण ([$ठप॥9) विस्तृत तथा पूर्ण रहना चाहिए । यदि 
किसी गत्यन्त महत्वपूर्ण मामले के बारे मे प्रशासकीय मत्रालय तथा वित्त-मत्रालय के 
वीच कोई मतभेद हो तो उस स्थिति मे मासला सत्री-परिषद्‌ ((४०7९८९) को सौंप 
दिया जाता है, और मत्रि-परिषद्‌ मे भी यदि कोई मतभेद हो तो वित्तीय मामलो के 
बारे में वित्त-मत्रालय की ग्रावाज सबसे मह॒त्वपूण मानी जाती है । 


अनुमानो का पुन्वेगीकिरण 
(१९९०॥४४३।०७॥१07 ०07 +80825) 
मन्त्रालय के विभागों आदि के द्वारा जो शअ्रनुमान तैयार किये जाते हैं वे 
स्थायी व्ययो, प्रचलित योजनाओो तथा नई योजनाग्रो के रूप में होते है । वित्त-मत्रालय 
द्वारा जब वे अन्तिम रूप से स्वोकृत कर दिये जाते हैं तो +* मन प्रकार उनका पुन- 
र्गकिरण कर दिया जाता है 


अधिकारियो का वेतन ए०ए 0# 0॥7िए८75 

सस्थान का घेतन ए०ए ० 88६80॥॥शगञा९ला 

भत्ते तथा व्यवसायिक व्यय #)]0 ए७॥0९8 धाती +00078॥8 
श्रन्य प्रभार ()6 (४87265 


यह वर्गीकरण ब्रिटिश सरकार के लिए उपयुक्त था क्योकि उस सरकार का 
भुस्थ उ् इय कानूत व व्यवस्था वी स्थापता करना था श्रत उस समय वेवल न्यूनतम 
परिपालन सेवाओं (/वागराध्याक्षाट्ट इशशा८८७) की ही आवश्यकता होती थी। 
वर्तमान कत्याणकारी राज्य (५४८४० 5६४6) मे पुराना वर्गीकरण बिल्कुल व्यर्थ 
है। भरत अनुमान समिति ने यह सिफारिश की है कि अनुमानो का वर्गीकरण निम्न 
प्रकार होना चाहिए 
स्थायी प्रभार श्रथवा स्थायी व्यय 
(5शापा॥ए (णश72९५) 

अधिकारियो व कर्मचारी-वर्ग का वेतन 

प्रधिकारियों व कर्मचारी-वर्ग के भत्तो (60जछथ्था0०७) । 

कार्यालय के प्रासगिक व्यय ((०0॥धा8०॥०६७) । 

अन्य मर्दे (उन बडी मदो का उल्लेख किया जाय जिनमे प्रत्येक की लागत 

१०,००० रु० से अधिक हो 

प्रचलित पघोजचा9रयें 
(५ ग्रपपारए 5लाशा।९५) 

योजना स० १ (योजना का नाम) []िध्वा78 एा 6 5०९९) । 

अधिकारियो व कर्मंचारी-वर्ग का वेतन । 


एछ: क्ल््ज््जञजआाआपथययणयथय----++ ता +++++त++_++_+___+__________+क्‍न्‍#...."""........... 
। एैदागा3(९5५ (एण्गगधा।€९, 958-59 +॥॥58 -ी २९७०६ (52९०070 ॥.0॥४ 5499॥8) 
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अधिकारियों व कर्मचारी-वर्ग के भत्तो । 

कार्यालय के प्रासग्रिक व्यय 

अन्य मर्दे (उन बडी मदो का उल्लेख किया जाय जिममे प्रत्येक की लागत 
१०,००० रु० से अभ्रधिक हो )) 

योजना स० २ (योजना का नाम) 

योजना स० ३ (योजना का नाम) 


नवीन थोजनायें 
(रण 5हइलाशा6$) - 

योजना स० १ (योजना का नाम) 

श्रधिकारियों व कर्मचारी-वर्ग के वेतन 

भ्रधिकारी व कर्मचारी-वर्ग के भत्ते 

कार्यालय के प्रासंगिक व्यय 

अन्य मर्दे (उतर बडी मदो का उल्लेख किया जाय जिनमे प्रत्येक की लागत 

१०,००० ० से अधिक हो ।) 
* योजना'स# २ (योजना का नाम) 

योजना स० ३ (योजना का काम) 

अनुमानो के इस वर्गीकरण से व्यय की सम्पूर्णा योजना बिल्कुल स्पष्ट हों 
जायेगी । 


सरकारी आय के अनुमान 
(£50077868 0 ि०ए९४०४) 


व्यय के अनुमान पूर्णो हो जाने के पश्चातु, सरकारी झाय श्रथवा राजस्व 
(0०ए७॥००) के अनुमान तैयार किये जाते है। सरकारी आय का अनुमान लगाना 
भी वित्त-मन्त्रालय का कार्य है। आय-कर विभाग ([7९06 5 7069थगाशा ), 
केन्द्रीय उत्पादन-कर विभाग ((ल्यााध ६४०६० 0८०8 धा॥०ा।) तथा सीमा-शुल्क 
((०४०78) विभाग, जो कि सरकारी आय का सग्रह करने वाले महत्वपूर्ण विभाग 
हैं, विगत वर्ष मे सग्रह की गई सरकारी आय के श्राकडो के भ्राधार पर आगामी 
वित्तीय वर्ष के लिए सम्भावित सरकारी झ्राय का भ्रनुमान लगाते है । इसके पदचात्‌ 
वित्त-मन्त्रालय व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करो (79%»०७) की दरो 
में हेर-फेर करता है । इस स्थिति मे यह हो स्तकता है कि नये कर लगाये जायें, 
पुराने समाप्त कर दिये जायें या बढा दिये जायें श्रथत्रा घटा दिये जायें । 

जब वित्त-मन्त्रालय द्वारा आय तथा व्यय के अनुमान तैयार कर लिए जाते 
हैं तो समद्‌ मे प्रस्तुत करने के लिए दो विवरणा-पत्र (84/८॥॥678) तैयार किए 
जाते हैं। वे हैं “वापिक वित्तीय विव रख-पत्र” (27704 सिगक्षारव 9(धशा/०7१) 
और “अनुदानो की मारे! (एशशशात$ ० ठाध्वा8) प्रथम विवरण-पत्र में 


तक 


जा 
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सावंजनिक लेखे (?प०॥० #००००॥॥$) तथा सचित निधि (१०॥४०॥०४४० एए्गा0), 
दोनो के ही अन्तगंत सरकार की कुल प्राप्तियाँ ((५058 7०७७5) तथा व्यय दिखाये 
जाते हैं। दूसरे विवरण-पत्र (अर्थात्‌ अनुदानों की माँगो) मे वे व्यय दिखाये जाते हैं 
जिनकी पूर्ति सचित निधि में से की जाती है । पृथक प्रशासकीय इकाई की आवद्ययक- 
ताओ की पूर्ति के लिए पृथक्‌ मागे प्रस्तुत की जाती हैं । 
व्यवस्थापिका के लिए बजट 
(80020 07 [6 ॥,९25१9४0ए7 ९) 

इस प्रकार सरकारी घन के व्यय से सम्बन्धित विभागों तथा अभिकरणों 
(&8०70८४) के लम्बे प्रयत्नों के फलस्वरूप दो महत्वपूर्णो प्रलेखपत्र ([000ए7९75) 
तैयार किये जाते हैं, अर्थात्‌ “वापिक वित्तीय विवररणा-पत्र” तथा “अनुदानो के लिए 
मार्ग” ये प्रलेखपत्र व्यवस्थापिका (,229906) मे प्रस्तुत किये जाते हैं। सविधान 
(ए०7४77॥07) के श्रनुच्छेद ११२ में यह व्यवस्था है कि 

“ (१) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वारे मे समद्‌ के दोनो सदनों के समक्ष राष्ट्रपति 
भारत सरकार की उस वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियो और व्यय का विवरण रख- 
वायेगा जिसे सावधान के इस भाग में “वापिक वित्त-विवन्ण” के »नाम से निर्दिष्ट 
क्रिया गया है । 

(२) वाधिक वित्त-विवरण में दिये हुए व्यय के अनुमानों में-- 

(क) जो व्यय इस सविधान में भारत की सचित निधि पर भारत व्यय के रूप 
में वशित है उसकी पूर्ति के लिए अ्रपेक्षित धनराणियाँ, तथा 

(ख) भारत की सचित निधि से किये जाने वाले अन्य प्रस्ताविक व्यय की 
पूनि के लिए अपेक्षित राशिया, पृथकू-पृथक्‌ दिखाई जायेंगी तथा राजस्व लेखे पर होने 
वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जायेगा । 

इस रीति के द्वारा कार्यपालिका द्वारा वजट तैयार किया जाता हैं और विचार 
तथा अनुमोदन के लिए विधान-मण्डल मे प्रस्तुत किया जाता है । 


३० 


व्यचस्था पिक्ता में मारतीय बनट 
(फठीबा 868०६ 7 6 4,०६॥रशं४एा"४) 


बजट अनुमान कार्यपालिका (£5९०७७५७) द्वारा तैयार किये जाते हैं श्लौर 
तत्वचात्‌ स्वीकृति के लिए व्यवस्थापिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं । व्यवस्थापिका' 
कुछ सिद्धान्तो के श्राधार पर विनियोजन (&.७797007780078) का प्रबन्ध करती है 
अथवा धन की व्यवस्था करती है। ये सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं .-- 

(१) केवल कानून द्वारा पहले से प्राघिकार प्राप्त कार्यों की पूर्ति के लिए ही 
प्रशासकीय निकायो (8007८5) के लिए विनियोजन किये जाते हैं । 

(२) “सरकारी आय की प्राप्ति के लिए विधेयको” (8प्5 [07 एथाशाह़ 
76एथआप्र८) का निर्माण निम्न सदत [(,0ज्रलत प्र०78०) में किया जाता है | 

(३) विनियोजन सामान्यत एक सीमित अवधि के लिए, जैसे कि एक वर्ष 
प्रथवा ऐसी ही श्रवधि के लिए किये जाते हैं। 

(४) प्रशासकीय अभिकरणो से यह आशा की जाती है कि वे अपना कार्य 
पूर्णतया विनियोजन विधि (8एए70०फगाक्षा07 89) के अनुसार ही सम्पन्न करेंगे । 
इसका श्रर्थ यह है कि घन केवल विनियोजित कार्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय किया 
जावेगा । 

(-) वितियीजन प्रक्रिया (270०७४४$) व्यवस्थापिका को निरन्तर एक ऐसा 
अवसर प्रदान करती है कि जिससे वह सरकार की प्रशयासकीय नीति पर पुनविचार 
कर सके । इस प्रकार व्यवस्थापिका घन प्राप्त करने वाली तथा घन के व्यय की स्वी- 
कुत्ति देने वाली सत्ता है, भ्रत व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बिना कार्यपालिका न तो 
घन उगाह ही सकती है और न उसे व्यय ही कर सकती है। अब हम देखेंगे क्रि 
भारतीय ससद्‌ किस प्रकार वजठट को स्वीकार करती है । 

वित्त पर ससद्‌ की शक्ति के सर्वधानिक उपलब्ध 


(( माधषशएग०णान 70ए98078 (- ए॥0&४779 8 श्ा।87060?5 
7?0एटा ()3एटा: #787०2९) 


भारतीय संविधान मे यह व्यवस्था वी गई है कि “प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे 
मे समद के दोनों सदतो के समक्ष राष्ट्रपति मारत सरकार की उस वर्ष के लिए 
प्रनुमातिल प्राध्विरे और व्यय का विवरण रसवायेगा जिसे “वाविक वित्तीय वितरणा- 
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(छ) इस सविधान द्वारा, अथवा ससद्‌ से विधि ([.७) द्वारा, इस प्रकार 
भारित घोषित या गया कोई भ्रन्‍्य व्यय ।? 

भारत की सचित निधि पर भारित व्यय से सम्बद्ध अनुमात ससद्‌ में मतदान 
के लिए न खजख्े जायेंगे, परन्तु इस बात का यह श्रर्थ व किया जायगा कि वह ससंद्‌ 
के किसी सदन में उन अनुमानों में से किसी पर चर्चा को रोकती है । 

उक्त शभ्रतुमानो मे से जितने अन्य व्यय से सम्बद्ध हैं वे लोक सभा के समक्ष 
अनुदानों की मागो के रूप मे रक्खे जायेंगे, और लोक सभा को यह शक्ित प्राप्त होगी 
कि वह किसी माग को स्वीकार या अ्रस्वीकार करे झ्थवा किसी माग को, उसमे उल्लि- 
खित राशि को कम करके, स्वीकार करे ।* 

लोक सभा द्वारा श्रनुदान किये जाने के पश्चात्‌ भारत की सचित निधि 
पे से-. 

(क) लोक सभा द्वारा इस प्रकार किये गये श्रनुदानो (0720७) की , तथा 

(ख) भारत की सचित निधि पर भारित, किन्तु ससदु के समक्ष पहले रखे 
गये विवरण मे दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अवधिक []000 ७४००७००॥४६) 
व्यय की, 

पूर्ति के लिए अपेक्षित सब धनो के विनियोजन के लिए विधेयक (8॥॥)) प्रस्तुत 
किया जायगा। 

इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की धनराशि में हेर-फेर करने, या भ्रनुदान 
के लक्ष्य को बदलने श्रथवा भारत की सचित निधि पर भारित व्यय की राशि मे हेर- 
फैर करने का प्रभाव रखने वाला कोई सशोधन, ऐसे किसी विधेयक पर, ससद्‌ के 
किसी सदन मे प्रस्तावित नही किया जायगा , 

भारत में सचित निधि से से ससद्‌ में पारित विधि [].2७) द्वारा किये गये 
विनियोजन के अधीन निकालने के अ्रतिरिक्त और कोई धन ते निकाला जायेगा ।* 

श्रनुप्ुरक, अ्रतिरिक्त भ्रयवा अधिक श्रनुदानो के लिए भी यही कार्यविधि 
(?70०८0४7४) अपनाई जायेगी । 


अनुप्रक अतिरिक्त अभ्रथवा अधिक अनुदान 
(90एर्ञॉथाशात्रा'ए, ७ 00व07व7 जा 550९६७५ (उथा8) 
(१) यदि-- 
(क) अनुच्छेदन ११४ के उपबन्धो (?०शशा०॥5) के श्रमुसार निर्मित किसी 
विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए, 
प्राधिकृत (॥७४॥07860) कोई घनराशि उस वर्ष के प्रयोजनो के लिए अपर्याप्त पाई 


] अनुच्छेद (870) ११२ 
2 अनुच्छेद ११३ 
3 अ्रनुच्छेद ११४ 
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जाती है या जब उस वर्ष के वाषिक वित्तीय ब्िवरण-पत्र में अपेक्षित न की गई किसी 
नई सेवा पर अनुपुूरक अथवा अ्रतिरिकत व्यय की चालू वित्तीय वर्ष मे श्रावश्यकता 
पैदा हो गई हो , अथवा 

(ख) किसी वित्तीय वर्ष मे किसी सेवा पर, उस सेवा और उस वर्ष के लिए 
अनुदान की गई धनराशि से श्रधिक कोई धन व्यय हो गया है, तो राष्ट्रपति यथा- 
स्थिति (8$ (8० ०४४० 7789 9०) ससद के दोनों सदनों के समक्ष उस व्यय को 
अनुमानित राशि को दिखाने वाला दूसरा विवरणा-पत्र रखवायेगा ग्रथवा लोकसभा 
में ऐसी अधिक राशि के लिए माग उपस्थित करायेगा 7 


लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अ्पवादानुदान 
(५०65 णा ०००७॥६, ४४०6७ 07 (९१7६ शाए॑ 
[50०९७०६०॥9] (58॥/5 ) 

वित्तीय मामलो मे सामान्य प्रक्रिया की पूर्ति के लम्बित (?०७॥0॥79) रहने 
तक, लोकसभा को यह शव्ित प्राप्त है कि वह अनिश्चित आवश्यकताश्रो की पूर्ति 
के लिए लेखानुदान, प्रत्ययानुदान तथा अ्रपवादानुदान पारित कर सके । भारत मे 
वित्तीय व के प्रारम्भ होने से पूर्व बजट सम्बन्धी वाद-विवाद को पूर्ण करने में समर्थ 
ने हो सके । इस स्थिति में सदन एक लेखानुदान (५०४७ ०॥ ०००७7) पारित 
े हे है जोकि सरकार को दो माह की अवधि के लिए धन निकालने का प्राधिकार 

ता है। 
“लोक सभा को -- 


(क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए भ्रनुमानित व्यय के बारे मे किसी 
अनुदान को, ऐसे अनुदान के लिए मतदान करने के लिए श्रनुच्छेद ११३ मे निर्धारित 
क्रिया की पूर्ति के लम्बित रहने तक, तथा उस व्यय के सम्बन्ध मे अनुच्छेद ११४ के 
कक के भ्रनुसार विधि के पारित होने (28४४आ7४) के लम्बित होने तक, पेशगी 

(ख) जब किसी सेवा की महत्ता या अ्रनिश्चित रूप के कारण माग वैसे ब्यौरे 
के साथ वर्शित नही की जा सकती जैसा कि वाधिक वित्तीय विवरण-पत्र में साधा- 
रणत्तया दिया जाता है तब भारत के सम्पत्ति स्रोतों पर श्रश्नत्याशित माग की पूर्ति के 
लिए अनुदान करने की , 


(ग) किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग न हो, ऐसा कोई 
अपवादानुदान (8:०९ए७7०7०] 8४277) करने की , 


शक्ति होगी तथा उक्त अनुदान जिन प्रयोजनो के लिए किये गये हैं उनके 
लिए भारत की सचित निधि में से घन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की 
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शक्ति ससद को होगी ॥”? 

इसके अतिरिक्त, इस सम्बन्ध में वित्त विधेयक या सद्योधन राष्ट्रपति की 
सिफारिश के बिना प्रस्तुत या प्रस्तावित न किया जायेगा तथा ऐसे उपवन्ध करने 
वाला विधेयक राज्य-सभा मे प्रस्तुत न किया जायेगा ॥ 


राज्य-सभा की वित्तीय शक्तियाँ 
(गरन्राएंछ। ?0एज़छ-8 ए 76 (:0प्राणों ए 8086) 

वित्तीय मामलो मे लोकसभा को राज्य-सभा पर सर्वोच्च शवित प्राप्त है । 

संविधान में यह व्यवस्था है कि 

(१) राज्य-सभा में धन-विघेयक (]श००५ 8) प्रस्तुत नहीं किया 
जायेगा । 

(२) लोकसभा से पारित हो जाने के पदचातू, घन विधेयक, राज्य-सभा को 
उसकी सिफारिशो के लिए पहुचाया जायेगा तथा राज्य-सभा, विधेयक प्राप्त होने के 
चौदह दिन की कालावधि के भीतर, विघेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा 
को लौटा देगी तथा ऐसा होने पर लोकसभा राज्य-सभा की सिफारिशो में सबको या 
किसी को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी । 

(३) यदि राज्य-सभा की सिफारिशो में से किसी को लोकसभा स्वीकार कर 
लेती है तो घन-विधेयक राज्य-सभा द्वारा सिफारिश किये गये तथा लोकसभा द्वारा 
स्वीकृत सशोघनो सहित दोनो सदनो द्वारा पारित समझा जायेगा । 

(४) यदि राज्य-सभा की सिफारिशो मे से किसी को भी लोकसभा स्वीकार 
नही करती है तो घन-विधेयक, राज्य-सभा द्वारा सिफारिश किये गये सशोधनों मे से 
किसी के बिना, उस रूप में दोनो सदनों द्वारा पारित समभा जायेगा जिसमे कि वह 
लोकसभा द्वारा पारित किया गया था । 

(५) यदि लोकसभा द्वारा पारित तथा राज्य-सभा को उसकी मिफारिशो 
के लिए पहुचाया गया घन-विघेयक उक्त चौदह्‌ दिन की कालावधि के भीतर लोक- 
सभा को लौठाया नही जाता तो उक्त कालावधि की समाप्ति पर यह दोनो सदनोां 
द्वारा उस रूप में पारित समझा जायेगा जिसमे लोकसभा ने उसको पारित 
किया था ।४ 

इस प्रयोजन के लिए कोई भी विधेयक घन-विधेयक समझा जायेगा यदि उसमे 
केवल निम्नलिखित विपयो में से सब अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले उपवन्ध 
(?7०शभ्म०75) अ्रन्तविष्ट हैं, श्र्थात्‌ -- 

] अनु० ११६ 
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(क) किसी कर का आरोपणा ([ए700आ07), समाप्ति, परिहार छिशा॥ईइ- 
$070), वेदलना या विनियमन , 

(ख) भारत सरकार द्वारा घन उधार लेने का, या कोई प्रत्याभूति 
(0प4०॥(6९) देने का, अथवा भारत सरकार द्वारा लिए गये अथवा लिए जाने वाले 
किन्‍्ही वित्तीय दाग्ित्वों के नम्बन्ध में विधि को सशझ्ोथधित करने का विनिमयन ; 

(ग) भारत की सचित निधि (00॥5000/6० #ण्यात॑) अथवा झाकस्मिकता 
निधि (एणाएाहथा०५ एप्ात) की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन डालना 
अथवा उसमे से चत निकालना , 

(व) भारत की सचित निधि मे से घन का विनियोजन (59ए0.ए78007) , 

(ड) किसी व्यय को भारत की सचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना 
अथवा ऐसे किसी व्यय की राणि को वढाना , 

(च) भारत की सचित निधि के या भारत के लोक-नेखे (?प्छकारए &०९८०णा 
०0 ]॥074) के मच्य घन प्राप्त करना अथवा ऐसे बन की अभिरक्षा या निकासी 
क्ररना अथवा संघ या राज्य के लेखो का लेखा-परीक्षण , अथवा 

(छ) उप-खण्ड (579-08०४७5) (क) से (च) तक में उल्लिखित विपयो में 
से किसी का आनुपगिक (]70पेआश) कोई व्यय । 

यदि यह प्रब्न उठता हैं कि कोई विधेयक घन-विधेयक है या नहीं तों उस पर 
लोकसभा के अध्यक्ष (59०४|८७) का निर्णोय व प्रमाण-पत्र अन्तिम होगा ।? 
सदन में बजट 
(फतर22४ पा (6 छ0ए५८) 

मससद की वित्तीय गक्तियों में सम्वन्वित सर्वधानिक उपवन्धों का विवेचन 
करने के पच्चात्‌, अब हम उस कार्य-विधि (?70०९6४7०) पर विचार करते हैं जोकि 
वजट के विवाद, पुनरावलोकन तथा अनुमोदन (5.9]70₹व) के सम्बन्ध मे सदन में 
अपनाई जाती है । निम्नलिखित प्रलेख-पत्र (00८ए77/८॥ ) वारधिक वित्तीय विवरण- 
पत्र के साथ ही सदन मे प्रस्तुत किये जाते है । इनके द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों तथा 
नीतियो की विपय-सूचियों की व्याख्या की जाती है जोकि बजट का ही अग 
वनती है --- 

(») केन्द्र सरकार का वजट | 

_ (२?) तीब्र खण्डो मे असैनिक अनुमानो (2शा 6807०४) के अनुदानों की 
माग ([00७797009) , 
(३) डाक व तार अनुमानों के अनुदानो (5275) की मागें । 
_(४) प्रतिरक्षा सेवाओं के अनुमान । 
अनु ० ११० 
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(५) बजट पर व्याख्यात्मक स्मृतिपत्र (75छाक्षाक्व09 'शशाण्रक्षातत/) णा 
(6 3प006722०), 

(६) वित्त विधेयक तथा व्याख्यात्मक स्मृतिपत्र, 

(७) बजट प्रस्तुत करते समय का वित्त मन्‍्त्री का भाषण, 

(८) विगत वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण (80०70धवा० $प्राए०ए), 

(६) बजट का ग्राथिक वर्गीकरण (लगभग एक सप्ताह पदचात्‌ प्रस्तुत किया 
जाता है), 

(१०) सक्षेप में वजट (लगभग दो माह पदचात्‌ किया जाता है) । 


एक पृथक्‌ रेलवे बजट भी उपस्थित किया जाता है जिसमे रेलो की आय- 

व्यय, रेलो के लिए अ्नुदानो की मार्गे, बजट प्रस्तुत करने का रेल-मन्त्री का भाषण 
तथा रेलवे बजट पर व्याख्यात्मक स्मृत्तिपत्र सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त, 
जब भिन्न-भिन्न मन्त्रालयो की मागो पर विवाद तथा मतदान किया जाता है तभी 
विभिन्न मन्त्रालयो के प्रशासकीय प्रतिवेदन (१०००७) भी ससद मे प्रस्तुत किये 
जाते हैं। जहाँ तक देश की आ्राथिक स्थिति तथा नीति सम्बन्धी मामलो का प्रश्न है, 
वित्त-मत्री का भाषण तथा आर्थिक सर्वेक्षण ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रलेख-पत्र 
है । जहाँ तक बजट की कार्य-क्रम सम्बन्धी सूची का सम्बन्ध है, इसके बारे मे श्रनुदानो 
की मागें ((02078770$ 07 8745) तथा व्याख्यात्मक स्मृतिपत्र ही सबसे भ्रधिक 
महत्वपूर्ण प्रलेखपत्र हैं । अनुदानो की मार्गें उन मन्त्रालयों तथा विभागो के अनुसार 
क्रमबद्ध कर ली जाती हैं जिनसे कि मतदान की हुई धनराशियो के लिए सवितरण 
सत्ताग्रो (0%फ्रशा8 ४ए॥०7768) का निर्माण होता है | मागो में राजस्व तथा 
पू जीगत व्यय भी पृथक्‌-पृथक्‌ दिखाये जाते हैं श्रौर आगामी वर्ष के लिए वजट 
श्रनुमान, चालू वर्ष के लिए सशोधित अनुमान तथा विगत वर्ष के वास्तविक श्राकडे 
दिये होते हैं। विनियोजनो सहित इस प्रकार की कुल १४२ मार्गें होती हैं जिनमे 
प्रत्येक चार भागो मे बटी होती है. प्रथम भागो में मागो के श्रघीन कुल श्रपेक्षित 
धनराशि दी हुई होती है , द्वितीय भाग में बडे शीर्षको ()/ध०7 ॥०805) तथा 

उप-शीर्षको (879-॥2४05) के अन्तर्गत उपलब्ध दिये होते हैं जिससे कि मुख्य रूप 
से व्यय की ऐसी मदो को प्रकट किया जा सके, जैसे कि श्रधिकारियों का वेतन, 

ससस्‍्थान का वेतन (99५ ० 6४४०४॥67), भत्ते तथा व्यावसायिक व्यय, श्रन्य 

प्रभार (2088८७) व इगलैड मे प्रभार श्रादि | तृतीय भाग विभिन्न उपगीर्षको के 

श्रन्तगंत और अ्रधिक व्यौरा प्रस्तुत करता है जिससे कि अनेक ऐसी मदो (श775) 

का उल्लेख किया जा सके, जैसे उन अधिकारियों तथा सस्थाद्रों की सस्या जोकि 

किसी विशिष्ट मन्त्रालय श्रथवा विभाग द्वारा उन कार्यक्रमों के सचालन के लिए 

झ्रावश्यक हो जिनके लिए कि वह उत्तरदायी है, शौर चतुर्थ भाग मे उन प्रतिलब्धियों 

(२०००४०१८४) का विस्तृत विवरण दिया होता है जोकि व्यय मे कमी करने के कारण 

लेखो (8०००४7०४७) में समायोजित (४9०७) की जाती है। व्याख्यात्मक स्मृतिपत्र 
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राजस्व के अनुमानो, राजस्व (२०४०॥४०) मे से किये जाने वाले व्यय, और पूजी 
तथा ऋण-शीषको के सौदो के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करता 
है। इसके साथ ही साथ, इन स्मृतिपत्रों (]/॥7०:४॥04) मे कई प्रकार के विवरण- 
पत्र (84श॥०॥8) भी दिये जाते है जोकि वजट प्रलेख-पत्र की वहुसंख्यक मांगों मे 
बिखरी हुई व्यय की मदो को एक स्थान पर इकट्ठा करते है। व्याख्यात्मक स्मृतिपत्रो 
(किफाधिशणए ](छव7णा॥१08) में सरकारी आय तथा व्यय के बारे भें व्यापक 
जानकारी दी हुई होती है | विस्तृत जानकारी से परिपूर्ण ये सब प्रलेख-पत्र ([20८प- 
70॥9) सदन के समक्ष रखे जाते हैं जिससे कि सदस्य बजट के सभी वित्तीय पहलुझो 
को समभने में समर्थे हो सके । 


बजट का प्रस्तुतीकरण 
(?#९४७४४४०7 6 [06 छिप08८() 
बजट वित्त-मन्त्री द्वारा फरवरी के अन्तिम दिन सामान्यतया शाम के ४ बजे 
लोक सभा मे प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ ही, वित्त-मन्त्री अपना वजट भापर 


देते हैं। बजट जिस दिन लोक-सभा मे प्रस्तुत किया जाता है उस दित्त इस पर कोई 
वाद-विवाद नही होता ।* 


बजट प्र सामान्य वाद-विवाद 
((:श॥००४] [2स्‍80प५४00 ० 06 'पत6७०) 

सदन में बजट प्रस्तुत होने के कुछ दित पदचातु, बजट पर सामान्य वाद- 
विवाद होता है | सामान्य वाद-विवाद के समय, “सदन को इस बात की छूट होगी 
कि वह सम्पूर्ण बजट अथवा उसमे उत्पन्न सिद्धान्त के किसी प्रइन के बारे मे वाद- 
विवाद कर सके, परन्तु इस समय कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत न किया जा सकेगा, न 
सदन मे बजट पर मतदान ही लिया जा सकेगा ।” वाद-विवाद के श्न्त में वित्त-मन्त्री 
विवाद का एक सामान्य उत्तर देते है ।? बजट पर सामान्य वाद-विवाद के लिए आ्राम- 

तौर पर दो या तीन दिन दिये जाते है । 


माँगो पर मतदान 
(।॥8 ५४०7ंपक्‍षठ ए [2&76709) 
जब बजट पर सामान्य वाद-विवाद समाप्त हो जाता है तब लोक सभा मे 
अनुदानो की भागों पर अर्थात्‌ बजट के व्यय भाग पर मतदान लेने का कार्य प्रारम्भ 
होता है। अनुदान की माग एक प्रस्ताव के रूप मे की जाती है, “कि (अमुक-अभुक) 
मागो के सम्बन्ध मे ३१ मार्च १६-- को समाप्त होने वाले वर्ष की अवधि मे ब्ययो 
की अदायगी के लिए, एक घनराशि जोकि रू० क्‌ से अधिक न सलनलपय आ के राज विक ते हो “जाल के नली: राष्ट्रपति के लिए 
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स्वीकृति की जानी चाहिये ।” विधिवत मतदान होने के पश्चात्‌ माग (70॥970) 
प्रनुदान (09थ॥/) बन जाती है । 


कटौती प्रस्ताव 
(( 0६ 00075) 

इन मागो पर सदस्यों द्वारा तीन प्रकार की कटोती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा 
सकते है । माग की धनराशि मे कमी करने का प्रस्ताव निम्नलिखित रीतियो मे से 
किसी भी एक रीति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता हैं -- 
नीति सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव 
(70॥6४ (पा ०४079) 

(क) “यह कि माग की घनराशि घटाकर १ रु० कर दी जानी चाहिये ।” 
यह प्रस्ताव माग में अ्न्तनिह्ित नीति के प्रति अस्वीकृति का सूचक होता है। ऐसे 
प्रस्ताव को 'नीति की श्रस्वीकृति का कटौती प्रस्ताव” कहा जायेगा । ऐसे प्रस्ताव की 
सूचना देने वाला सदस्य नीति की उन बातो का यथार्थ रूप मे उल्लेख करेगा जिन पर 
कि वह विवाद का प्रस्ताव कर रहा है। विवाद सूचना मे उल्लेख की गई विद्धिष्ट 
बात अथवा बातो तक ही सीमित रहेगा और सदस्यो को इस वात्त की खुली छूट होगी 
कि वे वैकल्पिक नीति का पक्ष-समर्थेन कर सके । 
मितव्ययता कठोती 
(7९०॥०णाए (एप) 

(ख) “यह कि माग के घन में से विशिष्ट धनराज्षि कम कर दी जानी 
चाहिये ।” यह प्रस्ताव उस मितव्ययता का सूचक होता है जो कि लाई जा सकती 
है । ऐसी विश्विष्ट धनराशि या तो माग में एक मुइत रकम कम करने के रूप में ट्टो 
सकती है अथवा माग की किसी एक मद में कमी या उसकी समाप्ति के रूप में हो 
सकती है । ऐसे प्रस्ताव को “मितव्ययता कटौती प्रस्ताव” कहा जायेगा । प्रस्ताव की 
सूचना मे सक्षिप्त तथा यथा रूप मे उस विशिष्ट विषय का उल्लेख होगा जिस पर . 
कि विवाद किया जाना है श्रौर इस सम्त्रन्ध मे जो भाषण होगे वे इस विवाद तक ही 
सीमित होगे कि सितव्ययता किस प्रकार लाई जा सकती है । 
प्रतीक कदौती (॥०ऋ७क ९) 

(ग) “यह कि माग की घन्तराशि मे १०० रु० की कमी की जानी चाहिए । 
यह प्रस्ताव उस विशिष्ट शिकायत को प्रकट करने के लिये प्रस्तुत किया जाता है जो 
कि भारत सरकार के उत्तरदायित्व की परिधि के अन्तगंत ञ्राती है । ऐसे प्रस्ताव को 
“प्रतीक कटौती” कहा जायेगा और इसके सम्बन्ध मे होने वाला वाद-विवाद प्रस्ताव 
(]४०४०॥) में उल्लिखित विशिष्ट शिकायत तक ही सीमित रहेगा ।? 

सदन के सदस्य वजट मे प्रस्तावित व्यय की किसी मद को बंढा नहीं सकते 
श्रथवा किसी मद में वृद्धि नहीं कर सकते | वे किसी भी मद के व्यय की घनराशि 


० आप पी न 
॥ रिप्ता€ 209 





व्यवस्थापिका मे भारतीय बजट भ्५१ 


को केवल या तो अस्वीकार कर सकते है श्रथवा उसमे कमी कर सकते है। और 
वस्तु-स्थिति यह हैं कि व्यवहार मे ऐसा भी सभव नहीं होता । मन्त्रि-मण्डल अपने 
बहुमत के बल पर किसी भी कटोती प्रस्ताव को गिरा सकता है। इस प्रकार बजट का 
वाद-विवाद कुछ विशिष्ट विभागो के प्रशासन के विरुद्ध व्यवस्थाओं अथवा शिकायतों 
का सामान्य प्रदर्शन-मात्र होता है । वजट का प्रस्तुतीकरण तथा वाद-विवाद [॥0$- 
००७७॥07) ये ऐसे महत्वपूर्ण श्रवसर है जब कि मागो पर मतदान तिये जाने से पूर्व 
शिकायतें व्यक्त की जा सकती हैं। ससद, जिसके प्रति कि मन्च्रिमण्डल उत्तरदायी 
होता है, का यह उत्तरदायित्व है कि वह इस बारे में आइवस्त हो सके कि राष्ट्रीय 
हितो का पूरा ध्यान रखते हुए ही वजठ का निर्माण किया गया है और यह कि वजट 
ससद द्वारा निर्धारित मुख्य नीतियो के अनुसार ही बनाया गया है। ससदीय पद्धति के 
जनतनन्‍्त्र मे, ससद द्वारा बजट मे कोई वडा सशोधन तो नहीं किया जाता, परन्तु 
सरकार की वित्तीय नीतियो तथा बजट की मदो की स्वस्थ आलोचना करने का 
उपयुक्त क्षेत्र श्रवश्य वर्तमान रहता है। इस आलोचना से कार्यपालिका को लोकमत 
के अनुसार नीतियो तथा कार्ये-क्रमो मे हेर-फेर करने मे लहायता मिल सकती है । 

कटौती प्रस्तावों ((ए |(०४०॥४$) के श्राधार पर, ससद में भाँगो पर वाद- 
विवाद श्रारम्भ होता है। भारतीय ससद मे केवल “प्रतीक कटौती प्रस्ताव” ही लाये 
जाते हैं, भ्र्थात्‌ यह कि 'माँग की राशि मे १०० रु० की कमी कर दी जानी चाहिए।' 
इस प्रस्ताव के द्वारा किसी भी शिकायत या जानकारी पाने की प्रार्थना श्रथवा सुधार 
के सुझावों पर सम्बन्धित मन्‍्त्री का ध्यान श्राकरषित किया जा सकता है | भ्रध्यक्ष 
(5062८७7) किसी भी मन्त्रालय की माँगो को तथा उस पर आये हुए कदौती प्रस्तावो 
को विवाद के लिए एक साथ ही सदस्य के सम्मुख रखता है । वाद-विवाद के अच्त मे, 
सम्बन्धित विभाग का मन्त्री उस विवाद का उत्तर देता है जिसमे वह सभी झालो- 
चनाओ का जवाब देता है और सदस्यो द्वारा उठाई गई शिकायतों को दूर करने का 
आशवासन भी देता है। मन्त्री के उत्तर के अन्त मे, या तो कटौती प्रस्ताव वापिस ले 
लिए जाते हैं श्रथवा फिर उन पर मतदान लिया जाता है। मतदान मे कदौती प्रस्ताव 
अस्वीकार हो जाते हैं क्योकि सदन मे मन्त्रि-मण्डल का बहुमत होता है । 
विनियोग श्रथवा विनियोजन विधेयक 
(8एए्ञाग्फप्र्वाणा आग) 

मांगों पर मतदान होने के पछरचात्‌, पूर्तियों के मतदान का अन्तिम चरण 
विनियोजन विधेयक का अनुमोदन (8 797970५०/) है । विनियोजन विधेयक सदन द्वारा 
मतदान को हुई भाँगो को कानूनी रूप देता है और उन कार्यों के लिए भारत की 
सचित निधि से धन निकालने का अधिकार प्रदान करता है। लोकसभा मे इसके 
पारित होने की प्रक्रिया वही है जो किसी दूसरे विधेयक की होती है, उसमे केवल 
एक अन्तर है शोर वह यह है कि इस विधेयक को पारित करते समय सदन द्वारा 
'ैदे पारित अनुदानो मे अथवा सचित निधि के प्रभावों मे कोई सशोधन नहीं किया 


५५२ लोक प्रशासन 


जा सकता । “विनियोजन विधेयक पर वाद-विवाद विधेयक के श्रनुदानों मे अन्त- 
निहित प्रशासकीय नीति अ्रथवा सार्वजनिक महत्व के ऐसे मामलो तक ही सीमित 
रहेगा जोकि उस समय नहीं उठाये गये हो जबकि झअनुदानो की सम्बन्धित माँयें 
विचाराधीन थी ।”!? लोक-सभा मे विनियोजन विधेयक पर तीन या चार घण्टे तक 
वाद-विवाद किया जाता है, फिर श्रध्यक्ष द्वारा इसके घन विधेयक (%॥/०४४४ छ४॥) 
होने का प्रमाण-पत्र दिया जाता है और तदनन्तर इसे राज्य सभा मे भेजा जाता है । 
राज्य सभा को इस विधेयक से सशोघन करने अथवा इसको अस्वीकार करने का 
ग्रधिकार नही होता । यह विधेयक पर केवल विवाद कर सकती है और १४ दिन 
की अवधि के अन्दर-अन्दर अपनी सिफारिशें लोकसभा को भेज सकती है। लोकसभा 
उन सिफारिशो को स्वीकार अथवा अ्रस्वीकार कर सकती है। राज्य समा हर 
हालत में विधेयक को १४ दिन के भीतर लोकसभा को वापिस करने के लिए बाध्य 
है । यदि राज्य सभा १४ दिन के श्रन्दर विधेयक को वापिस न करे, तो भी प्रत्येक 
स्थिति में लोकसभा का श्रण्यक्ष इसके बिना भी उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के 
लिए भेज देता है । राष्ट्रपति धत विधेयक को पुनविचार के लिए वापिस नही लौटा 
सकता । अत यह कहां जा सकता है कि विनियोजन विधेयक पर राष्ट्रपति की 
स्वीकृति केवल औपचारिक है ।॥* 


करों पर मतदान वित्त विधेयक 

(6 एणतराए एण व४568 ; 4॥6 शााा०९ 9) 

अनुदानो की माँगो पर मतदान होने के पश्चात्‌, सदन को सरकार के व्यय 

की पूर्ति के लिए उपायो व साधनो (१४३५४ ४॥0 ](६४॥४) की भी व्यवस्था करनी 
होती है । भ्रत इसे बजट के दूसरे पहलू श्रर्थात्‌ झाय-पक्ष पर विचार करना होता है । 
भारत सरकार के एक धित्तीय वर्ष के सभी कर सम्बन्धी प्रस्ताव वित्त विधेयक में 
सम्मिलित कर लिये जाते हैं । फिर, प्रतिवर्ष समी करो पर मतदान नही लिया जाता 
और न प्रत्येक वर्ष इस सम्बन्ध मे अधिकार ही दिया जाता है। कुछ कर स्थायी होते 
हैं और ऐसे करो का नियमन करने वाले कानून के उपबन्धो के भ्रन्तगंत कार्यपालिका 
उनकी दरो मे समय-समय पर परिवर्तत करती है। आय-कर व सीमाशुल्क आदि, 
जैसे अन्य करो की दरो का निर्धारण प्रतिवर्ष व्यवस्थापिका अथवा विधान-मण्डल 
(.687//207०) द्वारा किया जाता है। वित्त विधेयक पर वाद-विवाद का प्रारम्भ 
वित्त-मन्त्री द्वारा रखे गये इस प्रस्ताव से होता है कि विधेयक को विचाराथे लिया 
जामा चाहिए । इस प्रस्ताव के श्राधार पर सरकार की कराघान नीति (]#&हथाणा 
ए०॥०५ ) पर सामान्य वाद-विवाद किया जाता है। तदनन्तर विधेयक सदन ([075०) 
की एक प्रवर समिति ($७९००६४ (०शाणा८००) को सौप दिया जाता है । प्रवर समिति 


वि 
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व्यवस्थापिका मे भारतीय वजट प५३ 


अपनी आलोचनाओ तथा प्रस्तावों के ग्राथ विधेयक को वापिस लौटा देती है श्रौर तब 
सदन मे विधेयक की प्रत्येक धारा पर वाद-विवाद होता है | सशोघनो के प्रस्ताव रखे 
जाते हैं परन्तु किसी भी कर में वृद्धि करने तथा सशोधनों पर वाद-विवाद होने के 
पदचात्‌ यह प्रस्ताव (४०७०7) रखा जाता है कि सदन द्वारा विधेयक पारित कर 
दिया जाये । यदि बहुमत उसके पक्ष मे होता है तो सदन द्वारा विधेयक पारित कर 
दिया जाता है। तत्पश्चात्‌ विधेयक राज्य सभा को सौंप दिया जाता है। जब दोनो 
सदन सहमत हो जाते है तो वह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता 
है, श्रौर उनकी स्वीकृति के पश्चात्‌ वह देश का कानून बन जाता है । 


भारत तथा ब्रिटेन की वित्तीय कार्यविधि की तुलना 
(जिप्रशाटानों 70०९१ प7७ ग वाता9 706 छिलाशा) (६07ए६%/"९०) 


इसमे कोई सदेह नहीं कि भारतीय वित्तीय कार्यविधि ब्रिटिश ससदीय पद्धति 
पर आधारित है, परन्तु फिर भी दोनो में कुछ विभिन्नताए पाई जाती है :-- 

(१) बह्विटेन मे केवल एक ही बजट तैयार किया जाता है और ससद मे 
प्रस्तुत किया जाता है। भारत में दो बजट तैयार किये जाते हैं औऔरौर ससद में पृथक्‌- 
पृथक्‌ रखे जाते हैं । रेलवे का श्रपना निजी बजठ होता है और सरकार के श्रन्य 
विभागों के झ्राय-व्यय सामान्य बजट (06००० छेपत8०) मे सम्मिलित किये 
जाते है। 

(२) ब्रिटेन मे, वित्तीय मामलो मे, सम्पूर्ण सदन की समिति ((०7्रग्रा।९९ 
० ४0० ९/॥०७ [०४५८) का उपयोग किया जाता है। मागो तथा करो पर मतदात्त 
सम्पूर्ण सदन की समिति द्वारा ही लिया जाता है जिसे कि क्रमश पूर्ति-समित्ति 
(ए०ग्राग्रा(९७ ० 50979) तथा उपाय व साधन समिति ((०शाग्रा।०6 ॑ः 
४४३४४ ४०० ]४७४॥७) कहा जाता है। भारत मे बजट पर वाद-विवाद स्वय सदन 
में ही होता है। ब्रिटिश प्रक्रिया का लाभ यह है कि सम्पूर्ण सदन की समिति मे जो 
वाद-विवाद होते हैं वे श्रनौपचारिक (7०7774!) होते है श्रौर उनमे कार्य-विधि के 
नियमों का कठोरता से पालन नही किया जाता । 


(३) ब्रिटेन में श्र्थ महामात्य (टाशा०शा०7 ० 6 ऋऋणाध्पुपण) मांगों 
के अनुमानों (88॥78०४) को प्रस्तुत करते समय बजट भाषण नही देता । वह 
अपना भाषण बाद मे उस समय देता है जबकि 'उपाय व सावन समिति” मे बजट 
का राजस्व-भाग (॥२९एशाप८€ 947) प्रस्तुत किया जाता है। भारत मे, बजट वित्त 


मनन्‍्त्री के बजट-भाषण के साथ सदन मे प्रस्तुत किया जाता है । उसके भाषण के साथ 
ही बजट का उद्घाटन होता है। 


65 6» 
पाराशगक्त 
(0 00९०॥075 ) 
भारत को सचित निधि व लोक लेखे तथा आकस्मिकता निधि 
(एणा३णातव्वा०त फछप्पात, एप 3०००095 णी ]709 890 
(/078७70५ 70) 

भारत सरकार द्वारा प्राप्त जब राजस्व (१०ए७००९७), राजकोष-पत्रो 
(77६०७०५४ शा) को जारी करके, ऋणो द्वारा श्रथवा श्रर्थोपाय पेशमग्रियों 
(५४४५४ 27० 768॥$ 099706$) द्वारा लिये गये सब उघार तथा उघारो की 
अदायगी मे उस सरकार को प्राप्त सव घनो की एक सचित निधि बनेगी जिसे कि 
“भारत फी संचित निधि” कहा जायेगा | भारत सरकार द्वारा, या उसकी ओर से, 
प्राप्त भ्रन्य सब सा्वेजनिक घन भारत के लोक लेखे (?पर७॥0 4०००ए॥३ ० [7009) 
में जमा किये जायेंगे । भारत की सचित निधि मे से कोई घन विधि (7.8७) की 
अनुकूलता से, तथा सविधान में उपबन्धित प्रयोजनों के लिए या उपवन्धित रीति से, 
भ्रन्यथा विनियोजित नही किये जायेंगे |? 
श्राकस्सिकता निधि ((णण्राएशाएए ॥एए०) 

आधुनिक राज्य को अपने राजकोष से अप्रत्याशित (07७50००८७४०) मागो 
को पूरा करना होता है और ऐसे व्यय भी करने पडते हैँ जिनके वारे मे, हो सकता 
है कि विधान-मण्डल अथवा ससद में वाद-विवाद न हुआ हो । चूँकि व्यवस्था यह है 
कि भारत सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यय की प्रत्येक मद के लिये ससद की पूर्व 
अनुमति की आवश्यकता होती है, अत ऐसे झाकस्मिक व्यय के लिए उपबन्ध 
(?7०शा»०7) किया जाता है जिससे कि बिना ऐसी पूर्व अनुमति (76४7005 
$90007) के ही ऐसे श्राकस्मिक व्यय किये जा सकें । ससद विधि द्वारा, शअ्रग्रदाय 
(॥777765-) के रूप मे, “भारत की झ्राकस्मिकता-निधि” के नाम से ज्ञात आकस्मि- 
कता निधि की स्थापना कर सकेगी जिसमे ऐसी विधि द्वारा निर्धारित राशिया समय- 
समय पर डाली जायेंगी, तथा अ्रनवेक्षित (ए707०४८८॥) व्यय का अनुच्छेद ११५ या 
११६ अनुच्छेद के श्रधीन ससद से, विधि द्वारा, प्राधिकृत होना लम्बित रहने तक 
(?०॥०॥४8), ऐसी निर्षि मे से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम घन देने के लिए राष्ट्रपति 
को योग्य बनाने के हेतु उक्त निधि राष्ट्रपति के हाथ मे रखी जायेगी ।£ सन्‌ १९५० 
के झ्ाकस्मिकता निधि अधिनियम ((!०7778०7०४५ एए76 ४०) के द्वारा १५ करोड 
रु० की ऐसी एक निधि का निर्माण भी किया गया है। 
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३९ 


मारत में बजह की क़िंग्ान्वित्ति 
(&85%९०प००ा॥ ० 76 89086 79 709) 


(१) 


वित्त-मन्त्रालय 

(७॥॥7750ए ० £#77270७) 
सरकार का वित्त-विभाग (क्रध्वाट८ ॥06ए9शाप्राथा) उन शनुमानों 
(280786४) से सम्बन्धित व्यय की मदों पर व्यापक नियन्त्रण रखता है जो समद 
द्वारा स्वीकृत कर दी जाती हैं और जिनके लिए साधनों (!२८५०प४क्‍ा०८५) का उपयुक्त 
विनियोजन कर दिया जाता है | श्रव हम यह देखते हैं कि वित्त-विभाग व्यय पर किस 
प्रकार नियन्त्रण रखता है श्रथवा अ्रन्य शब्दो मे, भारत मे वित्त मन्त्रालय के कार्य 

क्या हैं और उसका सगठनात्मक ढाँचा किस प्रकार का है ? 

वित्त-विभाग विभिन्‍न व्ययकारक विभागो (59०70गगा8 70०7क77०॥) पर 
नियन्त्रण रखता है और उसमे समन्वय (0०००॥॥४7०॥) स्थापित करता है। 
सरकार की सामान्य आ्राथिक व वित्तीय नीतियो तथा कार्यक्रमों के निर्धारण का 
उत्तरदाग्रित्व वित्त विभाग पर होता है । वित्त-विभाग सरकार के आय तथा व्यय के 
अनुमान तैयार करता है श्र स्वीकृति के लिए उनको संसद मे प्रस्तुत करता है। 
ससद द्वारा बजट की स्वीकृति के पदचात्‌, वित्त-विभाग बजट की कार्यान्विति मे 
अत्यन्त महत्वपूर्ण योग प्रदान करता है। इस प्रकार वित्त-विभाग नियन्त्रण तथा 
पर्यवेक्षण ($प9८:४घ57070) करने वाला विभाग है जिसका मुख्य कार्य सरकार के 
वित्तीय कार्यों का प्रवन्ध करना है । 

वित्त-विभाग के मुख्य कत्तंव्य इस प्रकार हैं --- 

(१) “केन्द्र सरकार के वित्तीय कार्यों का प्रशासन करना और सम्पूर्ण रूप 
मे देश को प्रभावित करने वाले वित्तीय मामलो का निवटारा करना । 

(२) प्रशासन कार्य का सचालन करते के लिए श्रावरयक श्राय व करो की 
उगाही करता और कराधान (795०४०7) तथा सरकार की उधार नीतियो का 
नियमन करना । 

(३) बैंकिंग तथा मुद्रा ((प्रा्रथ०५) से सम्बन्धित समस्याश्रो के समाधान 
का अवन्घ करता और सम्बन्धित मन्त्रालयो के परामझं से देश के विदेशी विनिमय के 
साधनों (ए0ा0्ष्ा 'णाश्रा8० 7280070०७) के समुचित्त उपयोग की व्यवस्था करना । 


२५ लोक प्रशासन 


(४) सम्बन्धित विभागों एवं प्रशासकीय मन्त्रालयो के सहयोग से सरकार 
के सम्पूर्ण व्यय का नियन्त्रण करना ॥” 


विभाग का सगठन 
(()8४784 007 0० 98 726९02/769ा) 

वित्तमन्त्री (फ्रपाक्षा०८४ शिग्रा#८7), वित्त-मन्त्रालय के एक राज्य-मन्त्री 
(७867 ० 88७) तथा दो उपवित्त-मन्त्रियों की सहायता से, भारत सरकार के 
इस सबसे अधिक महत्वपूर्ण विभाग का प्रवन्ध करता है। यह मन्त्रालय इस समय 
आधिक मामलो के विभाग, राजस्व विभाग (२७४०6 ॥06ए9ध777०70) तथा व्यय 
विभाग (छऊफएुणाताफ6 70०फधा7०77) में बटा हुआ है। प्रत्येक विभाग एक 
स्वतन्त्र सचिव (86०८८४५) के श्रधीन होता है और सभी विभागो में समन्वय 
स्थापित करने के लिए एक प्रधान वित्त सचिव (?एणएथें क्पराक्ा08 58८०५) 
होता है । श्राथिक मामलों का विभाग (7069थ/07०7६ 07 8९८०॥०पा८ #री७0७५) 
तिम्तलिखित छ सभागो (70ए&098) में बटा हुआ है ---(१) बजठ, (२) भ्रायोजन 
(?[५॥गा8), (३) आन्तरिक वित्त, (४) बाह्य वित्त, (५) श्राथिक तथा (६) बीमा 
(एक्‍8ए्ा०७) । एक अन्य सभाग भी है जोकि पूजीगत निर्गेमन ((?४978 55065) 
शेयर बाजारो तथा वित्त निगमो (क्पाक्वाए७ (07०74४०॥5) के नियन्त्रण का कार्य 
करता है। श्राथिक मामलो के विभाग के विभिन्‍न सभागो का सम्बन्ध निम्न कार्यों से 
होता है केन्द्रीय बजटो का निर्माण व एकीकरण तथा राज्य के बजटो, बेकिंग, मुद्रा 
लोक ऋण (?प्रशा० 6००॥), पूजीगत निर्गमनो, विदेशी विनिमय, श्रदायगी शेष 
(829॥0०९ 07 98५708०7५४5), तकनीकी सहायता कायेक्रमो, व राष्ट्रीयकरण जीवन 
बीसे श्रादि का पुनरावलोकन (२८ए४7८७) । विभाग का मुख्य आथिक सलाहकार 
(एगार्न 8८०ण०ग्रा० 84ए7४००:), अनेक श्राथिक विज्येषज्ञों ([२००07ण7० ०४००5) 
की सहायता से, निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करता है --- 

(क) महत्वपूर्ण श्राथिक, वित्तीय तथा मौद्विक (॥४(०४७४7५) समस्याओं का 
अध्ययन एवं श्रनुसधान (२०४८४३४०॥) । 

(ख) अदायगी शेष, व्यापार शेष (84०४ ० 87906), मुद्रा तथा सिक्‍्का- 
ढलाई ((०७॥32०) से सम्बन्धित भ्राकड़े तैयार करना व उनको रखता । 

(ग) विदेशी श्राथिक व वित्तीय प्रतिवेदनों (२०००४७) का श्रष्ययन तथा 
विश्लेषण (४79]५85) । 

राजस्व विभाग (796एथाप्र०7१ ० े९एथाए्र८) , जोकि केन्द्रीय राजस्व 
मण्डल ((७703 ० [२८ए८ए००) के रूप मे भी कार्य करता है, श्रग्माकित विषयो से 
व्यवहार करता है 
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भारत भे बजट की क्रियान्विति प्र्प््छ 


झ्राय-कर ([#0076-78%), व्यय कर (#फुथाताप्रा& 488४), धन-कर 
तथा आस्ति-कर (ए/६व४॥ (8४ था 6४४७ 0ंप्रा०), सीमा-शुल्क ((ए्र४/०॥8), 
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (एशा0ववां ६६०६०), श्रफीम तथा मादक पदार्थ और भारतीय 


मुद्राक अधिनियम (एाताक्षा डक्वा70 8०) के अन्तगेत केन्द्रीय कार्ये (एवल्यएब 
पिएा।0॥5) | 


व्यय विभाग ([0०9070770॥/ ० ०४००70॥076) चार समागो (777९8079) 
में बैठा होता है-- 


(१) सयुक्त सचिव (30०7 5€८ाथाआ9) के अधीन प्रस्थापना सभाग 
(स४495]शा[ ताशहा07) । 


(२) एक अतिरिक्त सचिव (#&997079) 5९०९॥४7४) तथा छ संयुक्त 
सचिवो के अ्रधीन ७ असैनिक (शा) व्यय सभाग । 
(३) सयुक्त सचिव के अधीन एक विशिष्ट पुनर्गठन इकाई (5०० 
रि६०8थ॥5०60॥ एगञा) अ्रथवा मितव्ययता सभाग (20070 ताशह्ाणा) । 
(१) एक अतिरिक्त सचिव के अधीन, जिसकी दो सयुकत सचिव सहायता 
' करते हैं, प्रतिरक्षा व्यय सभाग (7०लाए० ठूफुणावा।प्रा6 ताशभश०ा) । 
व्यय विभाग (706एशात)था ० ७एशातवाएा०), रेलवे मन्त्रालय को 
ओडकर, मुख्यत व्यय नियन्त्रण के प्रशासन से सम्बन्धित होता है । 
व्यय विभाग का प्रस्थापना-सभाग निम्न कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है 
वित्तीय नियमों व विनियमो का निर्धारण, मन्त्रालयों व विभागों श्रादि को वित्तीय 
श्रधिकारों कासोग्रा जाना तथा सरकारी कर्मचारियों की सेवा की ऐसी दशाओ्रो से 
प्म्वन्धित प्रस्तावों की वित्तीय छान-बीन, जैसे कि वेतन, पेन्शन, श्रवकाश, प्रति- 
नियुक्ति ([00एप्रकधाणा ) आदि प्रस्थापना सभाग के श्रन्तर्गत जिन वित्तीय नियमों 
सम्बन्ध होता है वे मुख्यत ये है मौलिक तथा अ्रतुपूरक नियम (कंप्रा्तब्ागणाध् 
याव॑ 879एध्याथा(शाए एपौ८७), सिविल सेवा के नियम व विनियम, सामान्य, 
वित्तीय नियम, वित्तीय कार्य, सामान्य भविष्य निधि नियम, उच्चतर सिविल सेवा 
| श्रादि | व्यय विभाग के व्यय सभागों पर भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों 
वित्तीय परामर्श देने का उत्तरदायित्व होता है । किसी भी प्रशासकीय मन्‍्त्रालय 
3 सम्बन्धित व्यय के किसी प्रस्ताव को बजट में सम्मिलित करने से पहले, उस पर 
0 वत व्यय सभाग (#7थाताप्रा८ तए॥907) की सहमति लेनी श्रावश्यक होती 
४ 4० लाख रु० से श्रधिक लागत की योजनाओं पर व्यय करने के लिये तथा ससदु 
॥ रा वजट की स्वीकृति के पश्चात्‌ ५० लाख रु० से कम लागत की योजनाओं मे 
2 करने के लिए भी इसकी सहमति की आवश्यकता होती है । व्यय 
रा अशासकीय मन्‍्त्रालयों के व्यय-प्रस्तावों का सूक्ष्म-परीक्षण ($०प्रगा९) 
ये में मित्तव्यवता ( £८णा०॥५३) लाने के उद्देश्य से किया जाता है श्रौर यह 
'तव्ययता दो प्रकार की होती है--- 


(१) “ऐसी सेवाश्रो को सम्मिलित न किया जाय जिनकी आवश्यकता न 
“अर्थात्‌ नौति के भामलो मे मितव्ययता , और 








प््पर८ लोक प्रशासन 


(२) श्रावक्यक सेवाञ्नो की व्यवस्था मे अ्रपव्यय (फजूलखर्ची) न हो-- 
गर्थात्‌ हिसाब-किताब के मामलो में सितव्ययता ।” 

व्यय विभाग के मितव्ययत्ता सभाग (8८णाणाओ वाशश०॥), जिसे कि 
विशिष्ट पुनर्गठन इकाई (596०० ६९० हथ्ा5थचा0॥ एफ) भी कहा जाता है, की 
स्थापना सर्वप्रथम सन्‌ १९५२ में की गई थी। इसका कार्य, कार्य-कुशलता के श्रनुरूप 
ही मितव्ययता के सुझाव देने के उद्देश्य से, ब्यौरेवार जाँच करके तथा कार्य के 
उपयुक्त स्तरों का विकास करके, विभिन्न मन्त्रालयो ()/7780765) भौर उनके 
सलग्न तथा अ्रधीनस्थ कार्यालयो की सगठन तथा कमंचारी-वर्ग की श्रावश्यकताओो 
की एक व्यक्तिनिरपेक्ष (00]९८०7ए८) तथा सूक्ष्म जाच पडताल करना था । 


वित्त-मन्त्रालय के योग का आलोचनात्मक सूल्याड्ूून 
((.708] /8565577677 0 (6 ॥२०6 ० 9७ 
रशिपां४+ए 0 #ात्र॥706) 

ससद की श्रनुमति के परिणामस्वरूप, वित्त विभाग द्वारा सामान्य नीति 
स्वीकार किये जाने के परचात्‌ भी, उसे व्यय की प्रत्येक मद पर श्रपना नियन्त्रण 
रखना होता है | श्रन्य विभागो पर वित्त विभाग का यह नियन्त्रण इस सिद्धान्त पर 
झ्राधारित होता है कि “तुम पैन्स की परवाह करो तो पौण्ड स्वय तुम्हारी परवाह 
करेंगे ।” देश के वित्तीय कार्यो पर वित्त विभाग के इस नियन्चरणु॒ का परिणाम यह 
हुआ है कि भारत सरकार के केवल एक ही विभाग मे सत्ता का केन्द्रीयकरण हो गया 
है। भौर सत्ता के इस केन्द्रीयकररा के फलस्वरूप विभिन्न प्रशासकीय मन्‍्त्रालयों के 
उष्न्च पद के उत्त रदायी श्रधिकारियो तक को भी वित्तीय प्राधिकार नही सौंपे जाते । 
वित्त मन्त्रालय के हास्यास्पद प्रकृति के इस योग का एक उदाहरण यह है कि एक 
बार एक राजदूृतावास ([8709559) में “भोज देने की मेज की टाग” हट गई, तो 
राजदूत (.709858007) को उस मेज की मरम्मत कराने के लिए परराष्ट्र 
मन्‍्चालय तथा वित्त मन्त्रालय की अनुमति लेनी पडी और तब उसने सरकारी स्वागत 
सत्कार के अपने कतेव्यो को पूरा किया । यदि ऐसी छोटी-छोटी बातो के लिए कार्य- 
पालक अधिकारियों (756००ा९० ०३5) को वित्त मन्त्रालय की श्रनुमति लेनी 
पडती है तो यह निश्चित है कि सरकारी कार्यों मे बडी प्रकुशलता उत्पन्न हो जायेगी । 
फिर, जबकि हम वडी-वडी विज्ञाल प्रायोजनाओो (?70]००५) को प्रारम्भ कर रहे हैं, 
वित्त-मन्त्रालय की इन देरी की कार्य-विधियो के, निस्चय ही, बडे हानिकारक परिणाम 
होगे । वित्त-मन्त्रालय विकास योजनाओं तथा उद्यमो के कार्यक्रमों की तकनीकी 
बारीकियो (7०८४णा््श 0८४75) की भी जाच करता है। यह एक ऐसा कार्य है 
जिसके लिये यह सबसे अधिक अनुपयुक्त है ।? 
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ससद द्वारा बजट का अनुमोदन कर देने के पश्चात्‌, वित्त-मन्त्रालय द्वारा 
व्यय की सूक्ष्म छानबीन इस कारण की जाती है कि वहुवा प्रशासकीय मन्त्रालय 
ब्रनुमानो की तैयारी के अन्तिम क्षणो मे ही वित्त-मच्ज्रालय के सम्मुख अपनी योजनाए 
प्रस्तुत करते हैं । श्रत अनेक योजनाओं पर उस समय पूर्णात विचार नही हो पाता । 
ये योजनाएं बिना किसी कार्यक्रम श्रथवा श्रायोजना के ही प्रस्तुत कर दी जाती हैं 
जब ससद द्वारा इन योजनाञो के लिए एकमुझत घनराणि की अनुमति दे दी जाती है, 
तब वित्त-मन्त्रालय इन योजनाओं की छानवीन आरम्भ करता है। परिणाम यह होता 
है, कि वित्त-मन्त्रालय द्वारा धन की स्वीकृति देने मे देरी होती है। श्रनेक योजनाशों 
के सम्बन्ध मे व्यापक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से जो पूर्व बजट (6- 
9708०) छानबीन होती है वह सामान्यत अपर्याप्त होती है | चूँकि श्रमेक योजनाए 
पूर्व छानवीन किये बिना ही बजट में सम्मिलित करली जाती है, श्रतः वित्त-मन्त्रालय 
के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि बजट के अनुमोदन (59770५०|) के पण्चात्‌ 
तथा उसके वास्तविक कार्यान्वय से पहले वह उनकी जाँच पडताल करे, जिससे कि 
उस समय तक कोई भी व्यय न किया जा सके जब तक कि वित्त-मन्त्रालय की 
सहमति से व्यय की अ्नुमतियों के आदेश न जारी हो जाए। ऐसी कार्यविधि 
(?70८९०४7०) में बहुधा काफी समय लगता है, श्रौर जव तक व्यय की श्रनुमति 
(#्रणाताप७ &७०0०॥) का शभ्ादेश जारी होता है तव तक काफी देर हो चुकी 
होती है। इस देरी को समाप्त करने के लिए, प्रशासकीय मन्त्रालयों तथा वित्त- 
मन्त्रालय बजट द्वारा अनुमोदन से पूर्व ही, उसकी योजनाओ्रो की पूर्ण तथा विस्तृत 
छानबीन की जानी चाहिए। यह तो वजट-निर्माण का बडा गलत तरीका है कि 
योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बारे मे पूर्णा जानकारी प्राप्त किए बिना ही उन्हे वजट 
भे सम्मिलित कर लिया जाता है। पाल एच० एपिलबी के अनुसार, “आवश्यकता 
इस बात की है कि वित्त-मनत्नालय वजाय इसके कि बजट बताने के पश्चात्‌ खर्चों पर 
व्यापक नियन्त्रण लगाए, उसको अपना अ्रधिक ध्यान श्रेष्ठतर बजट-निर्माण पर ही 
केन्द्रित करना चाहिए ।- वस्तुत व्यय का गृढ एवं लाभप्रद नियन्त्रण तो केवल 
कार्य क्रम व योजनाएं बनाने वाले अभिकरणो (/8०7०७७) मे ही किया जा सकता 
है। ये श्रभिकरण उपयुक्त ढग के बजट-कार्यक्रम प्रस्तुत करना केवल तभी प्रारम्भ 
कर सकेंगे जबकि इस श्रेप्ठतर किस्म के वित्तीय प्रबन्ध के बारे में उन्हे अनुभव 
होगा । इस प्रकार, वित्त-मन्त्रालय अपने उत्तरदायित्व की दृष्टि से उपयुक्त किस्म 
का बजट केवल तभी प्रस्तुत कर सकता है जबकि अन्य मन्च्रालय बजट-निर्माण का 
कार्य उन्नत व विकसित ढग से करें ।/? इसी प्रकार ए० डी० गोरवाला ने कहा कि 
“वित्तीय मामलो के सम्बन्ध मे, वास्तविक रूप मे, आ्रावश्यकता नियन्त्रण की है, 
हस्तक्षेप की नहीं। आज जो कुछ हो रहा है वह यह कि छोटे-छोटे मामलों में 
तक मम न क /+ न आम 3 पक दास 3० जे 4 अप लक अर 4१ फल आज 220 5+ मम ३ पिला मई 


[ शिरा| तू 8एएॉ). 7२४-छटकायादध्रत्म - त॒ी उविवादाड 4ैवंकायाओ-+दाए2 5च्रडांशा।, 
० 34-35 


५६० लोक प्रशासन 


उत्तेजनात्मक हस्तक्षेप किया जा रहा है जिसके परिशामस्वरूप प्रशासकीय विभागो, 
अर्थात्‌ सरकार के एक बडे भाग की शक्ति तथा समय का भारी श्रपव्यय होता है 
श्रौर उनमें निराशा पैदा होती है। यह स्थिति समाप्त की जानी ही चाहिए ।! 
अनुमान समिति (छ&धगर०४ (०॥7॥7686) ने प्रशासकीय, वित्तीय तथा भअन्य 
सुधारो से सम्बन्धित अपने नवें प्रतिवेदन मे इस समस्या पर व्यापक रूप से विचार 
प्रकट किया । इसने यह भी कहा कि वित्त-मन्त्रालय तथा प्रशासकीय मन्द्रालयो के 
बीच समन्वय (0007०77070०॥) कायम रहना चाहिए और प्रशासकीय मन्‍्त्रालयो 
को अधिक वित्तीय आधिकार (क्प्राध्ाणक्ष 70079) सौपे जाने चाहिए । 


समिति ने कहा कि “प्रशासकीय मन्‍्त्रालयों तथा वित्त-मन्त्रालयों के बीच पूर्ण 
सौहाद (2078॥॥9) की स्थापना करने के लिए तथा इस दिद्ला में सक्रिय पग 
उठाये जाने चाहिए कि एक दूसरे का पूरक (0०एए!थाध्याश३) बना रहे भ्रौर 
भ्रन्तिम उद्देश्य की प्राप्ति मे एक दूसरे का सहायक हो । 

इसके साथ ही साथ समिति ने निम्न सिफारिशें की -- 

(१) किसी भी योजना (5०॥०7०) का प्रारम्भ करने से पहले, उनकी समुचित 
रूपरेखा बनाई जानी चाहिए और इस बात की भी जाँच-पडताल की जानी चाहिए 
कि उस योजना के लिए आवश्यक धन उपलब्ध है या नही, श्रथवा उपयुक्त समय पर 
वह उपलब्ध किया जा सकता है या नही । उसके कार्यक्रमों तथा अनुमानों का व्यापक 
रूप से हिसाव लगाया जाना चाहिए जिससे कि वित्त-मन्त्रालय उस योजना को 
वित्तीय नीति के अनुरूप बचाने से समर्थ हो सके । 

(२) वित्त-मन्त्रालय द्वारा वित्तीय दृष्टिकोश से योजना से सहमति प्रकट 
किये जाने के परचात्‌, योजना के व्यापक कार्यान्‍वय तथा उस पर घन व्यय करने का 
उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रशासकीय मन्‍्च्रालय का होना चाहिए जिसको यह श्रधिकार 
भी प्रदान किया जाना चाहिए कि वह योजना के उपशीर्षको की धघनराशियों मे उस 
सीमा तक हेर-फेर कर सके जहाँ तक कि योजना की कुल लागत पर उसका प्रभाव 
न पडे। 

व्यवहार में कार्यविधि निम्न प्रकार होगी--- 

प्रत्येक मन्त्रालय को श्रपना बजट यथासम्भव व्यापक रूप मे तैयार करना 
चाहिए और झागामी वित्तीय वर्ष में कार्यान्वित की जाने वाली सभी योजनाश्रो के 
पूर्ण व्यौरे का हिसाव-किताब लगाना चाहिए । वर्तमान समय मे पद्धति यह है कि 
श्रागामी वित्तीय वर्ष के बजट श्रनुमान चालू वित्तीय वर्ष के मध्य में तैयार किये जाते 
हैं। वित्त-मन्त्रानय के वजट समाग (8086 9श्ञ०7) को मन्च्रालयों से वजट 
के विभिन्न प्रस्ताव चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के श्रन्तिम एक या दो माह के मध्य 
में थोक रूप मे प्राप्त होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वजट-सभाग को 
इतना पर्याप्त समय नहीं मिल प्राता कि वह उन प्रस्तावों की विस्तारपूर्वक 
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जाच कर सक्रे और प्रत्येक मद की सावधानी के साथ छानवीन कर सके | श्रत 
पद्धति यह रही है कि वजठ-सभाग केवल स्थूल रूप से जाँच करता है और विभिन्न 
योजनाओं के लिए कुछ सकल घनराजियो (07055 ध्ाा0०॥) का निर्धारण कर 
देता है तथा आगामी वित्तीय वर्ष मे उनके व्यय के लिए स्वय को अथवा वित्त 
मन्त्रालय को वचनवद्ध नही करता । रीति यह है कि अनुमानो में जो धनराशभिया 
सम्मिलित की जाती हैँ वे केवल सदन का मत प्राप्त करने के लिए ही होती हैं , 
उससे प्रशासकीय मन्व्रालय को व्यय करने का अधिकार प्राप्त नही होता , यह अधि- 
कार तो उस वित्त-मन्त्रालय हारा खविस्तृत व्यय की अनुमति प्रदान किये जाने के 
पदचात प्राप्त होता है । इसका शअ्रर्थ यह हुआ कि ससद द्वारा वजट का मतदान होने 
तथा वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के पदचात्‌, सम्बन्धित मन्त्रालय बजट के फकार्यान्‍्विय 
के लिए प्रस्तावों पर विच्वार करना तथा विस्तृत भ्रनुमान तैयार करना आरम्भ 
करता है। दस प्रक्रिया मे वित्त-मन्त्रालय का काफी समय लग जाता है और प्रशासकीय 
मन्त्रालय योजना (80॥०॥0०) के अनुसार चलने को सहमत हो जाता है | प्रशासकीय 
मन्त्रालय जब वित्त-मन्त्रालय की सहमति प्राप्त कर लेता है, तब उसके पश्चात्‌ वह 
सानवीय शक्ति, स्थान, भवन तथा अन्य साज-सज्जा प्राप्त करने की व्यवस्था करता 
है और सरकारी शासन-यन्त्र के जटिल नियमों के कारण ऐसी व्यवस्था करने भे समय 
लगता हैं। परिणाम यह होता है कि जब तक मन्त्रालय योजना को कार्यान्वित करने 
के लिए तैयार होता है तव तक जर्प का काफी भाग समाण्त हो चुकता है और वर्ष के 
अन्त में वित्त-मन्त्रालय को अचानक ही पता लगता है कि उसे तो घन श्षीघ्रता के 
साथ व्यय करना चाहिये, अन्यथा या तो विना प्रयोग किया गण घन सरकार वापिस 
ले लेगी अथवा उसे उन धनराशियो को बजट में सम्मिलित कराने के लिए वित्त- 
मन्त्रालय तक फिर पहुँच करनी पडेगी श्रौर तदनुसार नये सिरे से व्यय करने की 
अनुमति लेनी पडेगी । समिति यह समभती है कि यह कार्यविधि बडी कप्टप्रद तथा 
समय व घन का श्रपवब्यय कराने वाली हैं और पहल करने की क्षमता (706५6) 
को नप्ट करती है । होना यह चाहिए कि व्ययकारक मन्त्रालय (87शातागढट ग्रात्रा&79) 
को, वित्त-मन्त्रालय से अनुमति की प्रार्थना करने से पहले ही यथासम्भव विस्तृत रूप 
मे अपनी योजना तैयार कर लेनी चाहिये और योजना की कुल अपेक्षित लागत 
सहित उनके कार्यान्‍्वय का स्पष्ट कार्यक्रम बना लेना चाहिए, उन चरणो का निर्धारण 
कर लेना चाहिए जिनमे वह घनराशि व्यय की जायेगी और सक्षेप मे, उस योजना 
के सम्बन्ध में पूर्ण सरकारी विवरण तैयार कर लेना चाहिए । वित्त-मन्त्रालय को 
सम्पूर्ण रूप मे योजनाश्ो की जाच करनी चाहिए श्रौर उनके सम्बन्ध में निषेघात्मक 
नही, वल्कि ठोस नि३चयात्मक परामर्ण देना चाहिए तथा यथासम्भव ऐसे वैकल्पिक 
उपाय वतालाते चाहियें जिनके द्वारा कि योजना कम लागत तथा अधिक कुशलता 
के साथ कार्यान्वित की जा सके। भ्रशासकीय मन्‍्त्रालय तथा वित्त-मन्त्रालय द्वारा 
योजना (5००४०) के अनुमोदन के पढचात्‌ उसको सम्बन्धित मन्त्रालय के बजट 


प्र लोक प्रशासन 


अ्नुमानो में सम्मिलित कर लेना चाहिए और उसके बाद अतिरिक्त व्यय की श्रनुमति 
दी जानी चाहिए अथवा योजनाओ के विभिन्न उपशीर्षको के अन्तर्गत पुनविनियोजनों 
(7१९४७७०7०774075) पर कोई रुकावट नही होनी चाहिए, बशतें कि योजना की 
कुल धनराशि मे वृद्धि न हो । उस स्थिति मे, जबकि योजना पर पुनविचार करना 
पडे श्रौर उसके लिए और श्रतिरिक्त घन की आवश्यकता हों, योजना के लिए आव- 
श्यक अतिरिक्त को बजट अथवा अनुपूरक अनुमानो (50फएशाशव्यांशा'ह ए&गक68) 
में सम्मिलित करने से पूर्व वित्त-मन्त्रालय की सहमति प्राप्त कर ली जानी चाहिए । 


व्ययकारक मन्‍्त्रालय को, बनाई गई योजना के अनुसार ही चलना चाहिए 
श्रौर मन्त्रालय के श्रन्तर्गत ही ऐसे प्रशासकीय तथा वित्तीय परामझं लेते रहना चाहिये 
जोकि समय-समय पर आवश्यक समझे जायें । इससे वे सब प्रकार की देरिया समाप्त 
हो जायेंगी जो श्रव योजनाओो के तैयार करने मे तथा उनके कार्यान्‍वय (#£6०७॥०॥) 
मे होती हैं, या जो छोटी-छोटी मदो पर व्यय की अनुमति प्राप्त करने के लिए 
योजना को रोक लेने के कारण होती हैं, अथवा जो कागजातो को इंधर से उधर 
श्रौर उघर से इधर भेजने के कारण होती है। प्रशासकीय मन्‍्त्रालयो को अपने काये- 
क़मो की योजना अच्छी प्रकार बनानी चाहिये जिससे कि किसी भी प्रकार घन का 
गपव्यय न हो ।7 

इस प्रकार, अनुमान समिति की सिफारिशो के श्राधार पर कार्यंबिधि तथा 
रीतियो मे इस प्रकार सुधार किया जाना चाहिए जिससे कि कार्य मे देरी न हो और 
वित्तीय नियन्त्रण में कार्य-कुशलता लाई जा सके । श्रावश्यकता इस वात की है कि 
प्रशासकीय मन्न्रालयों को वित्तीय उत्तरदायित्व सौंपे जाए। इस सिद्धान्त का भ्रनुसरण 
किया जाना चाहिए कि “हर एक मद की सूक्ष्म जाच करने की श्रपेक्षा स्थूल नियन्त्रण 
श्रधिक मितव्ययी होता है ।” इसमे कोई सदेह नहीं कि यह ऊपरी श्रथवा स्थूल 
नियन्त्रण वित्त-मन्त्रालय द्वारा लगाया जाना चाहिए, परन्तु प्रशासकीय मन्त्रालयों को 
विभिन्न कार्यक्रमों एव योजनाओ पर व्यय करने के लिए श्रधिक दव्तिया दी जानी 
चाहियें । इस प्रकार, सभी प्रशासकीय विभागो को वित्तीय उत्तरदायित्व सौंपे जाने 
चाहियें, उनमे मितव्ययता की भावना पैदा करनी चाहिए। केवल इस रीति के द्वारा 
ही, प्रशासकीय मझीनरी श्राथिक नियोजन तथा सामाजिक पुनर्निर्माण का विज्ञाल 
उत्तरदायित्व श्रपने कन्‍्बो पर उठा सकेगी। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व के दिनो में जो 
कार्य-विधिया प्रचलित थी वे नवीन भारत के लोकतन्त्रीय समाजवादी ढग के समाज 
के लिए अनुपयुक्त हैं । वित्तीय जाच तथा नियन्त्रण के द्वारा सरकारी श्रधिकारियो 
की पहल करने की क्षमता नप्ट नही होनी चाहिए | 


अननीीी ननननन। क्‍*हु 
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मारत में बनट क्ी क्रिंयान्चिति 
(5€०००१ 0 [6 छिप0 8८६ ॥7 |709) 


(२) 


राजकोषीय नियन्त्रण 
(>ट€तुएपए७/ (:00/770]) 

संसद द्वारा कार्यपालिका (छ5९८एघाए७) के लिए अनुदान (058॥5) 
स्वीकार किये जाते हैं और विनियोजन (690970977075) किये जाते हैं । कार्य- 
पालिका का यह कत्तंव्य है कि वह घन को उसी प्रकार व्यय करे जिस प्रकार कि 
ससद ने उसकी स्वीकृति प्रदात की है | कार्यपालिका के पदाधिकारी जब सार्वजनिक 
धन को व्यय करें तो उनके कार्य-सचालन का मार्गदशंन ईमानदारी, कुशलता तथा 
मितव्ययता के सिद्धान्तो के द्वारा होना चाहिए । सविधान के श्रन्तर्गत कार्यपालिका को 
सभी खर्चों के लिए स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति ससद को ही प्राप्त है। इस बात 
के विषय में आइवस्त होता ससद का कर्तव्य है कि यह देखने के लिए पर्याप्त 
मशीनरी वर्तमान है या नही कि कार्यपालिका सचित निधि से घन लेकर उन विनि- 
योजनो से बाहर तो व्यय नहीं कर रही है जिनकी ससद्‌ ने विधि (.890) द्वारा 
व्यवस्था की थी | अब हम इस वात पर विचार करेंगे कि बजट किस प्रकार क्रिया- 
न्वित किया जाता है, और भारत में व्यय पर राजकोषीय नियन्त्रण किस प्रकार 
लगाया जाता है ? 

बजट की क्रियान्विति का श्रर्थ है --- 

(१) धन का समुचित सग्रह, 

(२) संग्रह किये गये धन की समुचित अ्रभिरक्षा ( (ण्४०१५), 

(३) घन का समुचित सवितरण (])कप्रइक्षात००) । 
( १ ) घन का सग्रह ((णा6८ाणा ० प्गात5) 


व्यवस्थापिका ([.€2ा29्७) कर लगाती है और कार्यपालिका (856- 
०ए४४) उन करो का प्रवन्ध करने के लिए उपयुक्‍त प्रशासन-यन्त्र तथा कार्यविधि 
के नियमों की व्यवस्था करती है। प्रशासन-यन्त्र के निर्माण हो जाने तथा करो के 
प्रद्यासन के सम्बन्ध से कार्यविधि के नियमो की रूपरेखा बन जाने के पशचातू, करो के 
निर्धारण (४४४०४»॥०॥() का का प्रारम्भ होता है । करो के निर्धारण का श्र्थ है- 
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इस निर्णय पर पहुँचना कि कौन-कौन व्यक्ति तथा निकाय (800।68) कर अदा करेंगे, 
झौर करो की उस धनराष्ति का निर्धारण जो कि उन्हे श्रदा करनी होगी | जब करो 
का निर्धारण हो जाता है तव उनका सग्रह किया जाता है अर्थात्‌ विभिन्न कर-निर्घा- 
रितियो (&88०58००७) से प्राप्तव्य घन वसूल किया जाता है। वित्त-मन्त्रालय का 
राजस्व विभाग (॥06927ग7था 0 २०एथ॥०८) देच के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करो 
(शा6० थात प्राता४८ 48568) के प्रशासन का नियन्त्रण तथा पर्यवेक्षण करता है 
परन्तु यह कार्य इसके द्वारा एक अन्य पदनाम (]068९800॥) से, श्रर्थात्‌ केन्द्रीय 
राजस्व मण्डल ((श्या7४ 80209 ० २०४९०॥००) के नाम से, किया जाता है। झ्ति- 
रिक्त सचिव (400ाध।णाक्ों 5८८८८७५) केन्द्रीय राजस्व मण्डल का पदेन सभापति 
(%-णीणछा० ढाधाए्रभा) होता है और मण्डल के सदस्यो को सचिवालय ($6०६- 
(७748/) मे सयुवत सचिवो के रूप मे पदेन स्थिति (:%-णीश० ४००५) प्राप्त होती 
है तथा वे दोहरी क्षमता के श्रन्तगंत कार्य करते हैं. अर्थात्‌ जब वे नीति-सम्वन्धी 
मामलो पर सरकार को परामझशश देते हैं तथा सरकार के आझ्रादेशो (076०७) के 
सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार करते हैं तो राजस्व विभाग के रूप मे कार्य करते हैं और जब 
सरकार की राजस्व नीति को क्रियान्वित करते हैं तो वे राजस्व मण्डल के रूप में 
कार्य करते हैं। इस निकाय द्वारा इन दोहरे कार्यों को सम्पन्न करने का कारण यह 
है कि केन्द्रीय राजस्व मण्डल सविधि (889/७४०) द्वारा निर्मित निकाय है और इसके 
कार्यो का निर्धारण विधान-मण्डल के श्रधिनियम (8०६) द्वारा किया जाता है । यह 
सरकार के शादेश जारी नही कर सकता । श्रत यह भावश्यक समभा गया कि मण्डल 
के सदस्यो को सचिवालयिक पददवी प्रदान की जाय और एक राजस्व विभाग बनाया 
जाये । 

इस प्रकार, केन्द्रीय राजस्व मण्डल के मुख्य काये का सम्बन्ध राजस्व के सग्रह 
मे ही है । मण्डल द्वारा जिन राजस्व विधियों (7२७एशाए८ |489७) का प्रबन्ध किया 
जाता है वे ये हैं :-- 

(१) समुद्री सीमाशुल्क श्रधिनियम, १८७८ (588 ०ए्रशणा5 /४0०.), 

(२) भूमि सीमाशुलक श्रधिनियम, १९२४ (॥,छ70 ०ए४०75 /०), 

(३) केन्द्रीय उत्पादन कर तथा नमक अधिनियम, १६४४ ((क्या।श :९टा58 

बाते $9 (85 ४८), 

(४) आय-कर अधिनियम, १९२२ (पाठ0गर८-४४ ०, ) 

(५) भअ्रतिरिक्त लाम कर श्रधिनियम, १६१४० (॥#0655 ?70ी8& 7४% /०), 

(६) व्यावसायिक लाभकर अधिनियम, १६४७ (फ्रप्शा९58 शिणी& प्‌45६ 

23०), 

(७) झ्रास्ति कर अधिनियम, १६५३ (286 7009 2०), 

(८) घन कर अधिनियम, १६५७ (फ़ल्थंका 7४% 8०), 

(६) व्यय-कर अधिनियम, १६५७ (7ल्यवाएा6 85 ४०), 
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) उपहार कर अधिनियम, १६५८ (25 ४०), 

१) श्रफीम अधिनियम, १८५७ व १८७८ (0एाणा ४2८), 

२) हानिकारक भेषज अधिनियम, १६३० [0शाहथ००005 72प्र85 /८०[), 

३) रेलयात्री भाडा अधिनियम, १६५७ (रिक्वाए9ए ए92552807 रि0/2५ 
4८) ! 

(१४) मुद्राक अधिनियम, १८९६ (8777 ४०) । 


राजस्व मण्डल उन अनेक प्रशासकीय तथा श्रवीनस्थ प्राधिकारियों (9007- 
ग्रता० बणा॥0्रा०३) का पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण करता है जोकि विभिन्न 
ग्रधिनियमो के श्रन्तर्गत अपने में निहित शक्तियों को क्ियान्बित करती है। इसके 
ग्रतिरिक्त, यह विभागीय व्यवहार में एकरूपता लाने तथा विभिन्न राजस्व विधिगों के 
प्रशासन की कार्यविधि का निर्माण करने के उद्देश्य से विभिन्न अवीनस्थ प्राधिकारियों 
को सामान्य किस्म के आदेश, अनुदेश (]75070०6075) तथा निर्देश ([076८४०॥5) 
जारी करता है। यह श्रधीनस्थ प्राविकारियो के आदेशो के विरुद्ध की गई अपीलें भी 
स्वीकार करता है । 


धन की अभिरक्षा तथा सवितरण 
((27504₹ 2700 [)89प्रः8९7र७व/ 0० 77०5) 


राजस्व का सग्रह करने के पश्चात्‌, उसका सवितरण करना होता है ! श्रव 
हम इस सम्बन्ध में भारत में प्रचलित पद्धति की विवेचना करेगे । 
राजकोप (77628प7१९४)-- भारतवषं मे प्रत्येक जिले मे एक राजकोप है 
और इस प्रकार लगभग ३०० राजकोप हैं। ये राजकोष देश की राजकोपीय व्यवस्था 
(#5०४ 59४०7) की इकाइया है और वे आधार हैं जिन पर कि लोक लेखो 
(?प०॥० 8००००ग्माॉ$) का आरम्भ होता है । प्रत्येक राजकोप के श्रधीन एक या एक 
से श्रविक उप-राजकोष ($875-#०850७7०8) होते है जोकि जिले के प्रत्येक तहसील 
में स्थित होते है । राजकोपी तथा उप-राजकोपो में, उस राज्य की सरकार, जिसमे 
कि वे राजकोप तथा उप-राजकोप स्थित होते हैं तथा सब सरकार, दोनो के ही सौदों 
अ्रथवा लेन-देनो के सम्बन्ध में प्रतिदिन घन की प्राप्लियो तथा उसके सबवितरण का 
कार्य किया जाता है और उस कार्य से सम्बन्धित सब तथा राज्य सरकारो के 
प्रारम्भिक लेखे पृथक्‌-पृथक्‌ रखे जाते हैं । उप-राजकोप राजकोपो के समक्ष दैनिक 
लेखे (08/ 40०००॥5) भ्रस्तुत करते हैं, जहाँ कि उन्हे वर्गीकृत तथा सूचीबद्ध किया 
नाता है श्रौर तत्पश्चात्‌ वे, प्रधान राजकोष के लेखो सहित, माह में दो वार राज्य के 
_हालिखापाल (8&०००एणांधा 05८गथ्ाथ) को प्रेपित कर दिये जाते हैं। लेखो के 
गथ ही इनके प्रमाणक (५४००णा८४$) भी भेजे जाते है यह राजकोप पद्धति (7768- 
धा५ $ए»४0॥), जोकि भारतीय प्रश्मासन प्रणाली का एक मुख्य लक्षण है 
गे कारणों से प्रचलित है--- श्रणत तो देश की विभालता के कारण और अ्रशत देश 
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मे प्रचलित अपर्याप्त वैकिंग सुविधाओं के कारण । रिजर्व वैंक श्रॉफ इण्डिया की 
स्थापना होने के पश्चात्‌ से, राजकोप की बाकियो (88॥970०5) का एक बडा भाग 
रिजवं बैक मे जमा किया जाता है | रिजवं वैक उन स्थानों पर स्टेट बैक का उपयोग 
श्रपने भ्रभिकर्त्ता (&8०7॥) के रूप मे करता है जहाँ कि स्टेट बैंक की गाखायें होती 
है । महालेखापालो द्वारा, मासिक श्रथवा वापिक श्राधार पर, विभिन्न राजकोषो तथा 
अन्य विभागीय कार्यालयो से प्राप्त लेखो का सकलन ((०79एथ07) का एकीकरण 
किया जाता है । जब कभी अन्य किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के उत्तर- 
दायित्व पर राजकोषो मे घन की प्राप्तिवो (/१०८८८ए०४) तथा उसके सवितरण का 
कार्य किया जाता है तो श्रातिथि लेखे (ए9(०-098० ४०००४॥४$) तैयारकि ये जाने से 
पहले, सम्बन्धित सरकारो के बीच लेखो श्रथवा खातो मे आवश्यक समायोजन (20- 
॥ए५७77०४/$) करने होते हैं । एक ही सरकार के विभागों के बीच भी समायोजन 
किये जाते हैं, विशेषकर तब, जबकि उनमे कोई विभाग वारिज्य विभाग ((एणाधश- 
0छर्ध 70607) होता है । इन समायोजनो को पूरा करने में तथा विभिन्न 
प्रनुदानो (572॥/5) तथा विनियोजनो से सम्बद्ध वित्तीय सौदो का ठीक-ठीक लेखा 
तैयार करने मे काफी समग्र लग जाता है। पृथक्‌-प्‌थक्‌ ऐसे वित्तीय नियम तथा श्रादेश 
होते हैं जोकि सवितरण तथा नियन्त्रण श्रधिकारियो ([9छफ्रश्याह 270 ०णाए०- 
[ए8 ०००४७) को, अनुपूरक श्रनुदान॒ व विनियोजन प्राप्त करने अथवा बचते 
सौंपने के हेतु, समय पर काय्यंवाही करने के लिए तथा व्यय की प्रगति की देखभाल 
के लिए, उत्तरदायी बनाते है। इन प्राधिकारियो (&ए४॥०7१॥८$) से यह श्राशा की 
जाती है कि वे इस कार्य के लिए कुछ विभागीय लेखे रखें श्लौर फिर लेखा-अधि- 
कारियो (8०८००४॥४४ ०००४७) के लेखो से उनका मिलान कर लें। 


व्यय के नियन्त्रण का प्रारम्मिक उत्तरदायित्व उत्त अनेक विभागीय नियन्नर- 
कारी सत्ताओ पर होता है जिनके अधिकार मे अनुदान तथा विनियोजन रखे जाते 
है। धत के सवितरण की सामान्य प्रक्रिया यह है कि विपत्र श्रथवा बिल केवल 
“सवितरण अधिकारियो” ([959ण्रञ्ञमाए्ट ०००५७) द्वारा लिखे जा सकते हैं जो कि 
अ्रदायगियो की शुद्धता के लिए मुख्यत उत्तरदायी होते है। उन विपत्नों पर “नियश्रण 
अधिकारियो” ((०ा०४०॥शष४्ठ ००७४) द्वारा प्रतिहस्ताक्षर ((०0प्रगराश्षश87) किये 
जाते हैं जोकि दण्डनीय उपेक्षा के कारण होने वाली किसी भी हानि के लिए वैयक्तिक 
रूप से उत्तरदायी ठहराये जाते हैं। 'राजकोष श्रधिकारी' (प्र7०४४ए7७ ०री०८) की, 
चैको की अ्रदायगियों को श्रधिकृत करने से पूर्व योगो (702$) की गरित्तीय शुद्धता 
को भी देखना होता है । उसे सवितरण अ्रधिकारी के हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित 
करना होता है और, यदि आवश्यक हो तो, यह भी देखना होता है कि महालेखापाल 
से इस सम्बन्ध में प्राधिकार (&ए॥॥०770) प्राप्त है या नही । इस प्रकार घन की 
अदायगिया उस समय तक नही की जा सकती जब तक कि उसके लिए किसी को 
उत्तरदायी न वना दिया जाय, और जैसा कि हमने ऊपर देखा कि ठीक-ठीक भुगतान 


भारत मे वजट की क्रियान्विति 9६७ 


का उत्तरदायी तीन व्यक्तियों मे वटा रहता है श्रर्यात्‌, सवितरण अ्रधिकारी, नियन्त्रण, 
अधिकारी और राजकोप श्रधिकारी । 


पुनवियोजन 


(२९-ध॥]70(77407) 


प्रायः ऐसा होता है कि विधान-मण्डल (.6259(0७) द्वारा विभिन्न कार्यो 

के लिए उपलब्ध किया हुआ्ना घन ग्रप्रयुकत (एाप्रगाट८0) रह जाता है । ऐसा भी 
होता है कि विशिष्ट 'अनुदान' (57०7) के अन्तर्गत, विनियोजन की एक इकाई 
(ए॥7) मे तो घन की बचत हो जाती है और दूसरी मे घन की और अधिक 
ग्रावश्यकता होती है । “यदि एक इकाई से दूसरी इकाई मे जो धन का स्थानान्तरण 
किया जाता है तो धन के इन विचलनो (70०श4॥075) को व्यवस्थित कर लिया 
जाता है बरतें कि कुल उपलब्ध धनराशि मे वृद्धि न की जाये । स्थानतान्तरण की इस 
प्रक्रिया को पुतविनियोजन कहा जाता है ।”/ पुनविनियोजन एक अनुदान से दूसरे 
अनुदान मे को नही किया जा सकता क्योकि प्रत्येक अनुदान का निर्धारण विधान- 
मण्डल द्वारा किया जाता है और कार्यपालिका को उसमें किसी भी प्रकार का परिवतेन 
करने का अश्रधिकार नही होता । एक ही अ्रनुदान की भिन्न-भिन्न इकाइयो के अन्तर्गत 
विभिन्न धनराशियो मे हेर-फेर करने को ही परुनविनियोजन कहा जाता है। अधीनस्थ 
अधिकारी वित्त-मन्त्रालय की अनुमति के बिना धन का पुन्रविनियोजन नहीं कर 
सकता । पुनविनियोजन भिन्न-भिन्न .अनुदानो के वीच नही किया जा सकता। यह तो 
केवल एक ही अनुदान की विभिन्न इकाइयो के वीच किया जा सकता है। ३१ मार्च 
के पढचात्‌ धन का कोई भी स्थानान्तरण नही किया जा सकता क्योकि इस अवधि के 
पश्चात्‌ विना व्यय की हुई सभी धनराजियाँ समाप्त हो जाती है । अन्य नियम, जो 
कि पुनविनियोजन को सीमित करते हैं, वजट तथा लेखे सम्बन्धी शुद्धता एवं यथार्थता 

से सम्बन्ध रखते हैं । विधान-मण्डल अथवा व्यवस्थापिका द्वारा किसी शनुदान मे की 
गई कटौती को फिर से पूरा करने के लिए पुनविनियोजन नहीं किया जा सकता | 
प्रभूत मदो (8०0 ॥075) के लिए निर्धारित घन की बचतें मतदेय मदो 

(४०७७१ 7०॥9) में श्रथवा मतदेय मदो की बचतें प्रभूत मदो में स्थानान्‍्तरित नही 


की जा सकती । अनुदान के राजस्व और पृ जीगत भागों के बीच भी विनियोजन नही 
किया जा सकता। 


ब्रिटेन से व्यय पर राजकोषीय नियन्त्रण 
(+हल्ाल्पुपछा (:णा00] 0एका फिड्एलशावाप्र6 गा फिलॉशाोत) 
ब्रिटेन में, व्यय पर राजकोष के नियन्त्रण की जो पद्धति प्रचलित है उसका 
सक्षेप में अध्ययन करना लाभप्रद होगा । ससद द्वारा विनियोजन अधिनियम के पास 
होने के पश्चात्‌ से, ब्रिटेन में व्यय पर राजकोष का नियन्बरण प्रारम्भ हआा है। ब्रिटेन 
में, लोक-घन के निर्गेमन का केवल एक ही स्रोत, अर्थात्‌ बैक ऑफ इगलैड है और 


प्र्द्८ लोक प्रशासन 


सभी अ्रदायगियाँ वही पर केन्द्रित रहती हैं । प्रत्येक विभाग अथवा मन्त्रालय का 
अ्रपत्ता निजी लेखाकन अधिकारी (#&८००एणा०एए् ०गग०००) होता है। लेखाँकन 
ग्रधिकारी मन्त्रालय द्वारा अदा किये जाने वाले सभी विल पास करता है और महा- 
वेतनाधिकारी (?&शा।9४०१-0८॥८०४]) पर “भुगतान के झादेश” जारी करता है। 
महावेतनाधिकारी सहायक महावेतनाधिकारी के माध्यम से, जोकि एक स्थायी सिविल 
सेवक होता है, कार्य करता है। “अनुमोदित” धन से अ्रधिक व्यय न होने देने का 
उत्त रदायित्व लेखाकन भ्रधिकारी का होता हैं । वह इस बात का ध्यान रखने के लिए 
अभिलेख (१२०००7०४) भी रखता है कि उसके द्वारा जारी किये गये “श्रुगतान के 
आदेशो” की धनराशि “अनुमोदित” राशि से अधिक न हो जाये । महावेतनाधिकारी 
बेक ऑफ इगलैड में द्रव्य जमा करता है श्रौर उसमें एक खाता रखता है जिसमे से 
“भुगतान के आदेशो” के द्वारा उसके समक्ष उपस्थित की जाने वाली सभी विभागीय 
मागो की अदायगिया की जाती हैं । इगलेड में अनुमोदित घन महावेतनाधिकारी के 
नाम पर जमा होता है और उसकी प्रार्थना पर ही राजकोष खाते से, अर्थात्‌ बैक 
ऑफ इगलैड में ब्रिटिश सरकार के खाते से, घन निकाला जाता है। प्राप्त की हुई 
सभी धनराशिया भी महावेतनाधिकारी को ही दे दी जाती हैं ।? 
बैक राजकोषीय भआदेश को कार्यान्वित करता है श्नौर राजकोप के दनिक लेखें 
के समर्थन में उसे नियस्त्रक व महालेखा-परीक्षक को प्रेषित कर देता है। ये दैनिक 
लेखे नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक को इस योग्य वनाते है कि वह ससद द्वारा किये 
गये विभिन्न मतदानो के अनुसार व्यय की प्रगति ' पर दृष्टि रख सके । इस प्रकार, 
ऐसी पद्धति के अन्तर्गत कोई भी व्यय अधिक नही किया जा सकता, क्योकि लेखाकन 
अधिकारी घन की प्रत्येक निकासी के लिए उत्तरदायी होते हैं, भ्रत यदि कोई व्यय 
अधिक मात्रा में किया जाता है तो लेखाकन अधिकारी को उसके लिए उत्तरदायी 
हराया जा सकता है । इस प्रकार भारत में भी, ब्रिटेन जैसी, प्रत्येक मन्त्रालय के 
लिए पृथक्‌-पुथक्‌ लेखाकन अधिकारियो की, पद्धति को लागू किया जाना चाहिए 
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भारत मे बजट की क्रियान्विति प्र्दह 


जिसमे कि सम्बन्धित मन्त्रालय अथवा विभाग में की जाने वाली सभी अदायगियाँ 
लेखाकन अधिकारी पर ही केन्द्रित रहती हैं । 


इसका श्रर्थ यह हुआ कि भारत मे प्रचलित पद्धति, जिसमे कि लेखे 
(8००००॥४५६) रखने के लिए तथा स्वय सकलित किये गए लेखो का परीक्षण 
(5 पता) करने के लिए एक ही अभिकरण (४8०7००) को उत्तरदायी बनाया जाता 
है, श्रनुचित तथा दोपपूरण है । श्रत इस स्थिति में जितनी भी जल्‍दी सुधार किया 
जायगा, देश के कुशल वित्तीय प्रशासन की हप्टि से ऐसा करना उतना ही अ्रधिक 
अच्छा होगा । 


३३ 


रेखाकन तथा लेखा-परीक्षण 
(०९०पाप्राह धात पघ०) 





लोक-धन के समुचित लेखे रखना तथा एक ऐसे अ्रभिकरण (48०70५) द्वारा 
जोकि कार्यपालिका (£%#०८ण।४८) के नियन्त्रण से मुक्त हो, उनका लेखा-परीक्षण 
कराना राजवित्त (27०8० ॥72॥0०6) के किसी भी कुशल प्रशासन के लिए अत्यन्त 
आवद्यक है । प्रोफेसर टेनेरी ने ठीक ही कहा है कि “लेखाड्ूुन रचनात्मक (ए०णा$- 
परपठ९९) होता है भौर लेखा-परीक्षगु विष्लेपणात्मक (4&7४५७४८०) । लेखाडून 
की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि पूर्णातया अथवा आशिक रूप से वित्तीय प्रकृति 
के लेन-देनो अथवा सौदो (77क58०00॥8) का, द्रव्य के आधार पर, विवरण रखना 
वर्गीकरण करना और सक्षेपीकरण करना तथा उनके परिणामो की व्यास्या करना 
ही लेखाडून है ।” “किसी सगठन की वित्तीय स्थिति तथा वित्तीय सक्रियाओ से 
सम्बन्धित तथ्यो को निश्चित तथा प्रमारिएत अश्रथवा सत्यापित (श«्ाआ) करने के 
लिए सगठन के बहीखातो, अभिलेखो तथा कार्यविधियो की सुब्यवस्थित परीक्षा को 
लेखा परीक्षण कहते हैं |? 
लेखे (&५०९०प्क्‍ा५५) 

लेखाडूुन क्‍या है ? “उस वित्तीय स्थिति तथा उन सक्रियाओ से सम्बन्धित 
तथ्यो की शीघ्रता से निर्मित करने तथा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की विद्या को ही 
लेखाडून कहते है, जोकि प्रवन्ध के एक आधार के रूप मे आवश्यक होती हैं।? 
लेखादून का अर्थ है-- सगठन के वित्तीय कार्यों का समुचित अभिलेख रखना । अत 
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लेखाकन तथा लेखा-परीक्षण ५७१ 


लेखो अथवा हिसाव-किताव का रखना व्यय करने वाली सत्ता अथवा कार्यपालिका 
का कर्तव्य है । समुचित लेखे यह भी प्रकट करते है कि धन का प्रयोग वैधानिक रूप 
से किया गया है, और लेखा-प्रतिवेदन (०००७६ 76007) के आधार पर व्यय 
करने वाले श्रधिकारी अपने उच्च श्रधिकारियों के सम्मुख अपने खर्चों का श्रौचित्य 
(3ए४४०४४०7) सिद्ध करते है । लेखाड्डून की एक समुचित पद्धति के द्वारा धन के 
अनुचित प्रयोग को रोका जा सकता है। लेखाडून मे इस वात की भी निब्चिन्तता 
हो जाती है कि घन का प्रयोग उस कार्य के लिए वैधानिक रूप में किया गया है या 
नही जिसके लिए कि ससद ने उसकी स्वीकृति दी थी। लेसे इस प्रकार रसे जाने 
चाहिये कि वे वित्तीय सक्रियाओ से सम्बन्धित सामग्री प्रस्तुत करें तथा उनसे व्यय 
करने वाले प्राधिकारियो की ईमानदारी प्रकट हो । व्यय करने वाले प्राधिकारियो को 
अपने हारा खर्च किये जाने वाले एक-एक पेसे के सम्बन्ध में रसीदे (२९८८७8) 
अ्रथवा प्रमाश॒क (५०ए७८४०४४) प्रस्तुत करने चाहिए । 


लोक-लेखाडून के आवचव्यक तत्व 
(25567099 [07 ?प्री0॥0 /०००पा०४६ ) 


अ्रब हम लोक-लेखा छ्ूून के कुछ आवश्यक तत्वों पर विचार प्रकट करते हैं। 
ये निम्न प्रकार हैं --- 


(१) लेखो का केन्द्रीकरण ((८ाशरग0 ० 30000॥5) --सभी प्रकार 
के वित्तीय भ्रभिलिख रखने अथवा उनके रखने की विधि का पर्यवेक्षण करने तथा 
सभी प्रकार के वित्तीय प्रतिवेदनो को तैयार करने के लिए एक ही अधिकारी को 
उत्तरदायी बनाया जाना चाहिये | इसका लाभ यह होगा कि सरकारी विभागों के 
सभी लेखो का समन्वय तथा एकीकरणा किया जा सकेगा । 


(२) लेखाडून-पद्धति की प्रकृति (एक्बाबणछशा एणी 6 2०००प्गाप्रा8 
5५82॥7) -- हिसाव-किताब दोहरे लेखे के आधार (700076 शा79५ ७४४8) पर रखा 
जाना चाहिए । साथ ही निम्नलिखित सिद्धान्तो के आधार पर एक साधारण खाता- 
बही (0था०वव ९त९८) रखी जानी चाहिए --- 

(क) लेखो का वर्गीकरण सतुलित निधि-वर्गो (उवक्मा०८त णि6त ह/0078) 
में किया जाना चाहिए । 

(ख) स्थायी सम्पत्ति ( एशग्रभाआए 970[0079) के वे परिसम्पत्ति खाते 
(2596६ 9००००) जोकि खर्चों श्रथवा ऋण की पूर्ति के लिए उपलब्ध न हो, 
निधि परिमम्पत्तियो (9706 ७55०७) से पृथक्‌ रखे जाने चाहिए । 

(३) निधियों श्रथवा कोषो का वर्गोकरण ((858प्री८४५७०9 ० ७७०४) -.. 
परिसम्पत्तियो, देयताओ ([4807०8) तथा प्रत्येक निधि श्रथवा निधियो के प्रत्येक 
वर्ग को लेखों के एक पृथक सन्तुलित वर्ग के ल्‍प से रखा जाना चाहिए । प्रत्येक निधि 


३३ 


छेखाकन तथा लेखा-परीक्षण 
(4५ ०००पातरएु 2706 परत) 





लोक-धन के समुचित लेखे रखना तथा एक ऐसे श्रभिकरण (8०7०५) द्वारा 
जोकि कार्यपालिका (5०८ए४९८) के नियन्त्रण से मुक्त हो, उनका लेखा-परीक्षण 
कराना राजवित्त (?70॥0 ग7०6) के किसी भी कुशल प्रशासन के लिए शअत्यन्त 
आ्रायश्यक है । प्रोफेसर ठेनेरी ने ठीक ही कहा है कि “लेखाड्ूडुन रचनात्मक (८०75- 
४५००४८) होता है श्र लेखा-परीक्षण विश्लेषणात्मक (47989702]) । लेखाडून 
की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि पूणातया अ्रथवा आशिक रूप से थित्तीय प्रकृति 
के लेन-देनो अथवा सौदो ([7858०7०॥78) का, द्रव्य के आधार पर, विवरण रखना 
वर्गीकरण करना और सक्षेपीकरण करना तथा उनके परिणामो की व्याख्या करना 
ही लेखाड्ून है ।” “किसी सगठन की वित्तीय स्थिति तथा वित्तीय सक्रियाश्रो से 
सम्बन्धित तथ्यो को निश्चित तथा प्रमाणित श्रथवा सत्यापित (श्र) करने के 
लिए सगठन के बहीखातो, अभिलेखो तथा कार्यविधियो की सुव्यवस्थित परीक्षा को 
लेखा परीक्षण कहते हैं ।* 
लेखे (40०९०0क्‍स्‍५) 

लेखाडून क्‍या है ? “उस वित्तीय स्थिति तथा उन सक्रियाश्रो से सम्बन्धित 
तथ्यों को शीघ्रता से निमित करने तथा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की विद्या को ही 
लेखाड्ून कहते है, जोकि प्रवन्चध के एक आ्राधार के रूप में आवश्यक होती हैं।* 
लेखादून का अर्थ है-- सग्रठन के वित्तीय कार्यों का समुचित अभिलेख रखना | श्रत 


'अलकाउ अर अगला १ श््नज््जा 
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नव पी 4५ एछ है 
नेखाकन तथा लेखा-परीक्षग्ग ८२ 


लेखो अथवा हिसाव-किताव फा रखना व्यव करने वाली उत्ताओ खबता वार्यपादिवा 
का कतेव्य है । समुचित लेखे यह भी प्रकट करते है कि घन का अयोग वंघानिक नप 
से किया गया है, और लेखा-प्रतिवेदन (8८००७ ८००) के आधार ४ 0 धार 
करने वाले अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों के सम्मुख अ्रपने ख्चों का सौनिन्य 
(॥0॥ग०४00०) सिद्ध करते है । लेखाडून की एक समुचित पद्रति के दारा पतन हे 
अनुचित प्रयोग को रोका जा सकता है | लेसाइन से इस बात की ० भी निच्चि तना 
हो जाती है कि बन का प्रयोग उस कार्य के लिए वैधानिक रूप में पिया गया हू या 
नहीं जिसके लिए कि ससद ने उसकी स्वीकृति दी थी। लेपे स्स प्रकार रे जामे 
चाहियें कि वे वित्तीय सक्रियाओ से सम्बन्धित सामग्री प्रस्तुत करे तथा उनसे न्पम 

करने वाले प्राधिकारियो की ईमानदारी प्रकट हो । व्यय करने वाले प्रायियान्यों शो 

अपने द्वारा खर्च किये जाने वाले एक-एक पँसे के सम्बन्ध में स्सीदे (२९८ल|भई! 

अथवा प्रमाग्गुक (५००८॥८७) प्रस्तुत करने चाहिए । 


लोक-लेखाडून के ञ्रावश्यक तत्व 
(28567095 07# ?िप॥0० ८९०प७एह ) 
अब हम लोक-लेखादूुन के कुछ ग्रावश्यक तत्वो पर विचार प्रवट कबरदे + । 
ये निम्न प्रकार है -- 

(१) लेखो का केन्द्रीकरण (06॥092407 ० 80९00॥[5) -- ; नी द्रयार 
के वित्तीय अभिलेख रखने ग्रथवा उनके रखने की विधि का पर्यवेक्ष। बरन नद 
सभी भ्रकार के वित्तीय प्रतिवेदनो को तैयार करने के लिए एक ही अधिवारी 
उत्तरदायी वनाया जाना चाहिये | इसका लाभ यह 


गयी है होगा कि सरकारी प्रिभागी 
सनी लेखों का समन्वय तथा एकीकरण किया जा सकेगा । 


(२) लेखाडुन-पद्धति की प्रकृति ((फबाशणढा 0 ॥]6 7 0000॥॥7 
5५४८॥) -- हिंसाव-किताब दोहरे लेखे के ग्रावार (क्‍00096 दा 888/8] पर २० 
जाना चाहिए। साथ ही निम्नलिखित सिद्धान्तो के आधार पर एक साधारग कद5 
बही (ठथाशश्वा 7९68८) रखी जानी चाहिए -- 9 


रे (क) लेखों का वर्गीकरण सतुलित निशि-वर्मो (उंध्वातटत (06 0५ > 
में किया जाना चाहिए । 


न 


(ख) स्थायी सम्पत्ति (एलागरक्षाआ श०7०/॥३५) के वे परिसि:३- 
(255९ 2०००४॥॥) जोकि ख्चों ऋणां ह् प पकने 5 
ि नेच। अथवा ऋणो की प्त्त के जेए पद: / 
निधि परिमम्पत्तियो (प्रात ४४४०७) से पृथक्‌ रखे जाने चाहिए धर ड़ 
(३) निधियों अ्रथवा कोषो का वर्गोफकरण ( (85३ था ; 
78 कक देयताओ ([॥809॥65) तथा प्रत्येक निधि श्रथवा निधि थे 2. 
वर्ग को लेखों के एक पृथक्‌ सन्‍्तुलित वर्ग के रूप | पंत - 
बे ५ कृ | ६ 
च्तु स्प भे रखा जाना चरण 
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के लिये एक पूर्ण तुलन-पत्र अथवा चिट्ठे (898706 58९९८.)) का सकलन किया 
जाना चाहिए। 

(४) बजठ सम्बन्धी नियन्त्रण के लेखें. (छेपठ8०शए एक 
4&००००॥७)--लोक-लेखाडून पद्धति मे बजट सम्बन्धी नियन्त्रण के लेखो, सरकारी 
आ्रामदनियो, खर्चो, विनियोजनों (&997077/०॥४) तथा ऋणा-भारो का समावेश 
होना चाहिए । 

(५) राजस्व लेखाडुन (२०४७१०९ &०००पा४)-- लेखा-प्रतिवेदनो मे, 
गर-राजस्व प्रकृति की सभी मददे राजस्व के प्रतिवेदनों (२०००7 ० 76एथापर०) से 
पृथक्‌ कर दी जानी चाहिए । प्रामारिकक वर्गीकरण के अनुसार, राजस्वो को निधि 
द्वारा प्राप्त आमदनियो मे तथा स्रोत (8077०७) द्वारा प्राप्त आमदनियों मे वर्गक्षित 
किया जाना चाहिए । 

(६) व्यय लेखाडु-न (59०70 4००००४78) --प्रामारिक वर्गीकरण 
के अनुसार, खर्चो की निधि विभाग, क्रियाओं (8०४४7४८४) (और यदि वाक्छनीय 
हो तो उद्देश्य) के आधार पर वर्गक्वित किया जाना चाहिए ।* 

इस प्रकार, सरकारी लेखे तैयार करते समय उपरोक्त सिद्धान्तों का पालन 
किया जाना चाहिए शौर ऐसे वाधिक लेखा-प्रतिवेदनों (4प्राप््ध 8000078 
०7078) का प्रकाशन किया जाना चाहिए जिनमे कि सरकार के सभी विभागो की 
ठीक-ठीक वित्तीय स्थिति दिखाई गई हो । 


लोक लेखे--इसकी विभिन्न किस्मे 
([070॥0 3 ०९०प75---785 एद्वा+00५ 7709) 
अब हम लोक-लेखो की विभिन्न किस्मो पर विचार करते है -- 


(१) लेखो की रोफ़ड-प्रणाली तथा सभुत प्रणाली (४७ 89४67 थाएं 
4<८०ाप४ 5५४८7 ०0| ४८०९००४॥७४५ ) -- लेखो की रोकड पद्धति में सौदो का विवरण 
केवल तब रखा जाता है जबकि रोकड वास्तव मे ली या दी जाती है किन्तु सभूत 
प्रणाली मे सौदो की वातचीत के ममय ही उनका लेखा दर्ज कर लिया जाता है। 
सभूत प्रणाली के श्राधार पर राजस्व का अर्थ है कि लेखों की प्रत्येक मद उस समय 
दर्ज की जाती है जबकि वह वाजिव होती है श्रथवा उसके लिए बिल अ्रथवा विपत्र 
जारी किया जाता है| इस प्रकार, रोकड-प्रणाली से कभी भी ठीक-ठीक वित्तीय 
स्थिति प्रकट नही होती, क्योकि यह सदा विगत स्थिति की द"्ओोतक होती है और 

[ यप€ ब0ए९ छा7९ए65 443ए९ 9०टा 5पवदारल्त दिए 2986 4वीीशवधाइगबन 
प्रणा 79 3 छजिया।एटाबार 5050५ एछए० 4327-36 5७४ 9७४७ 8700:6 (78४९5 शश॥0 ९णाए९ग/5८१ 
ई656 फ्ञावाए।ए९5 #णा) 27 ०णावगढ 0 जाएलापेलड छा प्रशाटाएगे 380९९ए०0प7रधाह 70007- 
प्राएम6९९ 09 धार ससाणाएंं एण्राणाहर णा 'ैपासएवी 8९ए००एप्राह उद्याएद्रा/ 6, 


936, 2ाए उैठ/69 0ल्‍व धकणातंज्वागव्यांथ5 छा #पगटिफ़्ओन 80०९० णाव)8,7 बा 
300:655 9€गिट प्रा पराए।ए2 वितर्यट& 07एटाड /55004707 
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सभूत प्रणाली सदा वर्तमान स्थिति को प्रकट करती है। चूकि कुछ ठको ((०- 
६7808) को पूरा होने मे महीनों लग जाते हैं श्रत स्वभावत ही दोनो श्रणालियो 
के वीच का अन्तर काफी महत्वपूर्ण है। सभूत प्रणाली प्रवन्धकर्त्ताओ्रो के लिए यह 
सभव बना देती है कि वे अपनी वास्तविक स्थिति का ठीक-टठीक ज्ञान प्राप्त कर सकें, 
किन्तु रोकड-प्रणाली मे ऐसा होना सभव नही है । सभूत प्रणाली के अन्तर्गत, आय 
का लेखा तब किया जाता है जब कि वह अजित (2थ7760) की जाती है, श्रीर खर्चो 
का लेखा तब किया जाता है जब कि वे किये जाते है। सभूत प्रणाली मे, राजस्व 
तथा करो का लेखा तब किया जाता है और तभी उन पर नियन्त्रण रखा जाता है 
जब कि उनका निर्धारण (/5६८५४॥८7८) किया जाता है, श्रोर व्ययो का लेखा तब 
किया जाता है जब कि वे किए जाते है । सभूत प्रणाली राजस्व अनुमानों की वसूल- 
यावी और व्यय तथा विनियोजनो की उपलब्धता के सम्बन्ध में पूर्णतया आधुनिक 
सूचनाएं तथा जानकारी प्रदान करती है। 


(२) लागत-मूल्य लेखाडू-न-प्रणाली (0४: ०९८०एाव8 $9शै॑था) -- 
इसका श्रर्थ है कि लेखाद्ूडून की ऐसी प्रणाली जिसमे क़मिक विभागों में विभिन्न 
क्रियाओं की लागत (८०४४७) नियत कर दी जाती है। लेखादड्ून की लागत-मूल्य 
पद्धति मे अनेक लागतें प्रकट की जाती हैं जेसे कि सरकार की विभिन्‍न सेवाश्रो की 
स्थापना एवं उनके सचालन की लागत, उससे सम्बन्वित पृथक्‌-पृथक्‌ कार्यो श्रथवा 
क्रियाश्रो के सम्पन्न करने की लागत, व्यय के विभिन्न कार्यों अथवा कार्यों के वर्गों की 
लागत आदि । यदि विभिन्‍न क्रियाओ की लागत से सम्बन्धित ऐसी जानकारी की 
आवश्यकता होती है तो एक विशिष्ट लागत-मूल्य लेखाद्डून-प्रशाली की व्यवस्था 
की जाती है। 


भारत मे लेखाड्डून 
(4०००पा४ं०४ 7 !7079) 


भारत सरकार के ठीक-ठीक लेखे रखने का उत्तरदायित्व नियन्त्रक व महा- 
लेखा-परीक्षक (00777णींढः ४70 ७ पत(०7 0०7०४) पर होता है । "सघ और 
राज्यों के लेखो को ऐसे रूप मे रखा जायेगा जैसा कि भारत का नियन्त्रक व 
महालेखा-परीक्षक, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, निर्धारित करें ।”? नियन्त्रक व महालेखा- 
परीक्षक के अघीन, प्रत्येक राज्य मे एक महालेखापाल (8०००एराथ्ा। ठलाध्य4) 
होता है जिसके कार्यालय मे (सघ तथा राज्य के) उन सौदो (प्रपशा58०००४७) के 
लेखे रखे जाते हैं जोकि राज्य की क्षेत्रीय सीमाओरे के अन्तर्गत सम्पन्न होते है। रेलो 
के लेखे ([२था[ज््४५ 8००००) रेलो के वित्तीय आ्रायुक्‍्त (प्क्षालवव(0णापा- 
$50767) द्वारा, और प्रतिरक्षा लेखे ([0०(७ए०८ ०००७७) वित्त-मन्त्रालय द्वारा, 
वित्तीय सलाहकार (प्रतिरक्षा) और सैनिक महालेखापाल के माध्यम में रखे जाते 
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हैं। जहाँ तक भारत सरकार के लेखो को रखने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध मे महालेखा- 
परीक्षक के निम्नलिखित कतेंब्य तथा शक्तिया हैं। --- 

(१) महालेखा-परीक्षक (8प्रधा0-0००४]) भारत के वित्त तथा राजस्व 
लेखो का सकलन ऐसे रूप में करेगा जोकि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जायेगा 
श्रौर उन्हे राष्ट्रपति के पास भेजेगा | वह किसी भी सरकारी अधिकारी से कोई भी 
सूचना ऐसे रूप मे माग सकता है जोकि उन लेखो के पूर्तिकरण की दृष्टि से 
आवश्यक हो । 

(२) महालेखा-परीक्षक को यह अ्रधिकार होगा कि वह उस रूप का निर्धारण 
कर सके जिसके अनुसार लेखा-परीक्षण कार्यालयों मे लेखे रखे जायेगे, बशतें कि 
राष्ट्रपति की पूर्वानुम॒ति के बिना ऐसा कोई भी परिवर्तन न किया जाय जो कि वित्त 
के स्वरूप को तथा राजस्व लेखो ((१८४९७४०९ 4&०८०४॥॥४) को प्रभावित करे । 

(३) यदि कोई ऐसा सन्देह श्रथवा विवाद उत्पन्न होता है कि किसी बडे 
शीपक (](७॥० 86४०) में कोई विशिष्ट छोटा शीषंक, अ्रथवा किसी छोटे शीर्षक 
((॥07 9०५०) मे कोई विशिष्ट ब्यौरेवार (79०(क०१) शीषंक सम्मिलित किया 
जाना चाहिए या नही तो उसका निरणंय महालेखा-परीक्षक द्वारा किया जायेगा । 

(४) महालेखा-परीक्षक प्रतिवर्ष लेखा-परीक्षण विभागों (#एता। 70०एशा- 
77०॥) द्वारा रखे गये बहीखातो की बाकियों का सारलेख तैयार करेगा और उसे 
राष्ट्रपति के पास भेजेगा । 

(५) महालेखा-परीक्षक को यह जञत्ित प्राप्त होगी कि वह उस रूप (#077) 
का निर्धारण कर सके जिसमे कि भारतीय लेखा-परीक्षणा विभाग के सन्मुख लेखे प्रस्तुत 
करने वाले अधिकारी ऐसे लेखे प्रस्तुत करेंगे, भथवा जिस (रूप) मे वे प्रारम्भिक लेखे 
रखे जायेंगे जिनसे कि इस प्रकार प्रस्तुत किये जाने वाले लेखो का सकलन किया जाता 
है अ्रथवा जिन पर वे भ्राधारित होते हैं । 

(६) महालेखा-परीक्षक इस वात की व्यवस्था करेगा कि उसके अधीनस्थ 
अधिकारी राष्ट्रपति श्रथवा स्थानीय ज्ञासन द्वारा माँगी गई ऐसी कोई भी सूचना 
प्रदान करें अथवा वह स्वय प्रदान करे जो कि उसके नियन्त्रण के श्रधीन कार्यालयों मे 
रखे गये लेखों से प्राप्त की जा सकती है। 

(७) महालेखा-परीक्षक इस वात की व्यवस्था करेगा कि राष्ट्रपति, स्थानीय 
शासन तथा प्राधिकारियों को अपने वापिक वजट अनुमान तैयार करने मे जिस सहा- 
यता की भी झ्ावश्यकता हो, भारतीय लेखा-परीक्षण विभाग के श्रधिकारियो द्वारा 
वह प्रदान की जाय 


मा पिन नननिजनाउन++८++++++5२--॒॒ प्र 
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भारत की स्वतन्त्रता के कारण होने वाले कुछ परिवतेनों के फलस्वरूप, 
उपरोक्त नियमों में कुछ आवश्यक हे्‌र-फेर किये गए है, यद्यपि उनका महत्वपूर्ण ढाचा 
पूवेबत्‌ ही है, उदाहरण के लिए, सन्‌ १६३५ के अ्रविनिय्रम के अन्तर्गत परिपद्‌ 
(0०ण्णला) में गवर्नर जनरल तथा राजमन्त्री ($९टशंक्वा५ ० 5896) थे | अ्रव 
देश मे ससदीय पद्धति है जिसमे कि देश पर शासन करने की वास्तविक सत्ता ससद 
तथा उमकी ममिति, अर्थात्‌ मन्त्रि-परिषद्‌ (00एार्णा ० हा गरागा$श७) में निहित 
है और राष्ट्र के प्रधान को राष्ट्रपति (०50०70) कहा जाता है। 


भारत मे लेखाकन की कार्यविधि 
(/४९०००प०शा६& 770०९०ए७७९ 77 [704) 

राजकोष (]76४४प४7९5), जो कि भारत मे राजस्व-विपयक प्रशासन की 
पहली इकाई (ए7) है, अपने प्रमाणक (५०४०॥०४$) (श्रथवा रुपया निकालने वाले 
अधिका रियो द्वारा राजकोयो के सनन्‍्मुख प्रस्तुत किये जाने वाले विपन्न), माह में दो 
बार उनसे व्यवहार करने वाले भिन्न-भिन्न महालेखापालो (,/०००एग्ांध्रा5 0थ76:७) 
के समक्ष प्रस्तुत करते है जो कि इन प्रमाणकों से लेखो (8०००७7७) का सकवन 
करते हैं । राजकोषो द्वारा भेजे गए ये प्रमाणक महालेखापालो के कार्यालयों मे लेखों 
के उन बडे तथा मुस्य शीपंको मे सकलित किये जाते है जो कि नियन्त्रक व महालेखा 
परीक्षक द्वारा निर्धारित होते हैं। तब उनमे वे श्रन्तविभागीय सौदे भी जोड दिये 
जाते हैं जिनके लिए सम्वन्धित विभागों के बहीखातो के शेषो मे समायोजन (&0- 
॥०४:7०73) किए जाते है । इसके पश्चात्‌ नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक महालेखा- 
पालो के अभ्रभिलिखो (7२०००१०४) से दो प्रकार के लेखों का सकलन करता है । वित्त 
लेखो (पएताक्षाट० /००00708) में सभी प्राप्तिया तथा व्यय एक साथ दिखाये जाते है 
जबकि विनियोजन लेखों (»ए9770.9777707 /0०८००४॥४$) में समद द्वारा अनुमोदित 
शअ्रनुदानो (ऊाक्षा/$) के अनुसार किया गया वास्तविक व्यय दिखाया जाता है। 
नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक अन्य श्रधीनस्थ महालेखापालो द्वारा प्रस्तुत किये गए 
लेखो के विवरण-पत्रो (3६४/श7०॥8) से एक सामान्य वित्तीय विवररणा-पत्र भी 
तैयार करता है जिसमे कि प्राप्तियो एव सवितरणो ([२८८९७६४ 870 ताइप्रा४०- 
708 ) के अलावा सरकार की ग्शोधित देयताए तथा परिसम्पत्तिया (0प88704- 
78 89॥665 ७70 855०5) दिखाई जाती है । यह सब कार्य प्रधान केन्द्रीय कार्यालय 
मे किया जाता है । नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक द्वारा तैयार किये गए लेखे राष्ट्र- 
पत्ति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं जो कि उन्हे सदन (00६९ ) के सनन्‍्मुख रखता है । 


लेखो तथा लेखा-परीक्षण की पृथकता 
(86एथवा0ा ए 3 0०००प्रा६ 870 ७3 प्रता() 
वर्तमान व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत कि व्ययकारक प्राधिकारी (5एथावाए 
8०॥०7॥०४) उन सौदो अथवा लेन-देनो (]78788०0075) के सम्बन्ध मे, जिनके 
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लिए कि वे जिम्मेदार होते हैं, एक पूर्ण तथा श्राधुनिक हिसाव-किताव रखने के लिए 
उत्तरदायी नही होते और पूर्णेलेखो के सकलन तथा परिपालन का कार्य एक बाह्य 
सत्ता श्रर्थात्‌ भारतीय लेखा-परीक्षण विभाग मे निहित रहता है, -व्ययकारक विभागों 
के भ्रनेक ऐसे उत्तरदायित्वो की दृष्टि से पूर्णतया श्रसगत (!7007श5/थ0) है जैसे 
कि अपने वित्तीय सौदो पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण तथा बजट श्रनुदानो व विनियोजनो 
की परिधि मे रहने के ससद के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने का उत्तरदायित्व 
वास्तव मे, प्रचलित व्यवस्थायें उक्त उत्तरदायित्वों को कलकित करती हैं तथा श्रत्यन्त 
दोपपूर्णे हैं । लेखाद्ून तथा लेखा-परीक्षरा की व्यवस्था पृथक्‌-पृथक्‌ कार्यों के रूप 
मे की जानी चाहिए, क्योकि प्रबन्ध (१(७788»7/07/) के एक आवश्यक श्रस्त्र के रूप 
मे, लेखाद्धुन का कार्य प्रबन्धको के नियन्त्रण के श्रन्तगंत रहना चाहिए और प्रबन्ध 
पर वाह्म निरीक्षण एवं जाच के रूप मे भी, लेखा-परीक्षण तथा लेखाड्ून के कायें 
को एक ही अभिकररा मे सयुक्त नही किया जाना चाहिए । 

लेखा-परीक्षण से लेखाड्ून को पृथक्‌ रखने के पक्ष मे जो तक दिये जाते हैं 
ये ये हैँ डे 

(१) लेखों भ्रथवा हिसाब-किताब का रखना व्यय-कारक प्राधिकारियों का 
निष्पादक कार्य ([#ऋ०एए्राए७ एप्राणधणा) है। 

(२) जब लेखों का विभागीकरणा किया जाता है तो प्रशासकीय श्रधिकारियो 
को वास्तविक व्यय के श्राकडे उपलब्ध हो जाते हैं । यदि प्रशासन अपने निजी लेखे 
(४००००॥४5) रखता है तो विभिन्‍न विभागो की स्थिति का स्पष्ट वित्तीय चित्र सदा 
उसके सामने रह सकता है | अश्रक्तूबर सन्‌ १६५१ मे ब्रिटेन मे राष्ट्रमण्डल ((णए०- 
7000 #८०ॉा॥) के देशो में महालेखा-परीक्षकों (&0०707-06७7०9) का सम्मेलन 
सर्वसम्मति से इस निष्कर्प पर पहुचा कि महालेखा परीक्षक को भुगतान नही करने 
चाहिए श्रथवा लेख नही रखने चाहिए । नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक ने ससदीय 
समिति के सामने दिये गये अपने वक्तव्य मे यह कहा कि, “यदि भारत मे राजकोषीय 
नियन्त्रण की एक सन्‍्तोपजनक व्यवस्था लागू करनी है, तो मेरे विचार से, हमे इस 
दिशा में उठाये जाने वाले पहले पग के रूप मे, ब्रिटेन मे प्रचलित पद्धति का आश्रय 
लेना होगा, जिस मे कि प्रत्येक मन्त्रालय (।/ए०5४9५) तथा बडे व्ययकारक विभाग 
में पृथक्‌ू-पृथक्‌ लेखाधिकारी (&००००॥७ ०ह००४७) रखे जाते हैं और उस मन्त्रालय 
अ्रथवा विभाग से सम्बन्धित सभी अदायगियाँ उस भ्रधिकारी पर ही केन्द्रित रहती 
है । इसका ही एक श्रन्य रूप यही हो सकता है कि राज्य सरकार को हिसावब-किताब 
अथवा लेखों को रखने का कार्य स्वय अपने ऊपर लेना होगा जोकि सविधान के 
सक़मरणकालीन उपवन्धों (पन्‍्रश्ाज्ञागाक्ष छाठश$॥7०॥8) के अन्तर्गत, वर्तमान समय 
में, नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक का उत्तरदायित्व माना जाता है । व्तेमान स्थिति 
जिसमें कि लेखे रखने तथा उनका परीक्षण करने के लिए एक द्वी श्रभिकरण को 
उत्तरदायी बनाया जाता है, केवल नियम विरुद्ध ही नही है, अपितु अ्रत्यन्त अ्रनुचित 
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तथा दोपपूर्ण भी है ।”7 प्रचलित व्यवस्था की अनुपयुक्तता को साइमन आयोग 
(8707 (?0णग्रा5ढ07) ने भी स्वीकार किया था जिसने कि प्रचलित व्यवस्था में 
पाये जाने वाले दोषो का एक स्पष्ट विश्लेपण किया । 

साइमन आयोग ने कहा कि “भारतीय वित्तीय व्यवस्था का एक विचित्र 
लक्षण यह है कि यह उसको (महालेखा-परीक्षण को) एक तीसरा कार्य सौंपती है। 
लेखो के सकलन (007ए|2४0०0 ०६ ४०००७४४७) तथा उनके परीक्षण (&०१०॥) का 
कार्य, उन प्रास्तो (270९77085) को छोडकर जिनमे कि परिपदीय राजमन्त्री (8९०६४- 
शाए 0 8806] (!०णाण।) ने श्रन्य कोई घोषणा की हो, एक ही श्रभिकरण 
श्र्थात्‌ भारतीय लेखा-परीक्षण विभाग ([7्रताक्ा #ए०ा 7060907॥॥०॥) को सौपा 
गया है। श्रत महालेखा-परीक्षण केवल लेखा-परीक्षण के लिए ही उत्तरदायी नहीं 
होता, वल्कि उन लेखों अथवा हिसाव-किताव को तैयार करने का उत्तरदायित्व भी 
उस पर ही होता है जिनका कि वह लेखा-परीक्षण करता है। वह, वास्तव मे, वह 
प्रधिकारी होता है जोकि उन लेखो के सकलन के लिए वैधानिक रूप से उत्तरदायी 
होता है जोकि राजमन्त्री को प्रतिवर्ष ससद के दोनों सदनो के समक्ष रखने होते है। 
कत्तंव्यो के इस नियम-विरुद्ध (8॥078]005$) सयोग (जोकि भारत मे सन्‌ १६२० 
से पूर्व प्रचलित प्रशासन की श्रत्यन्त केन्द्रीकृत पद्धति का अवशेप-मात्र है) का स्पष्टी- 
करण भारत की सर्वधानिक तथा प्रद्मासकीय व्यवस्थाश्रो की सक़मणाकालीन प्रकृति 
में निहित है। भारत सरकार के श्रनेक विभागों मे तथा सयुक्‍त प्रान्त (छम्रा०6 
?70श॥06४) में लेखा-परीक्षय तथा लेखे पहले ही पृथक्‌ कर दिये गये है, श्र अन्य 
प्रान्तो मे इस वित्तीय सुधार का विस्तार करने के कार्यक्रम मे, जिसकी कि सन्‌ 
१६२४ की (एत॑॑ताश2।0 (!0ात्ज्ञा।०७ ने तीत्र सिफारिश की थी, केवल इसमे 
व्यय होने वाली लागत का विचार ही वाधक हो रहा है ।”£ 

इस प्रकार, इन गम्भीर दोषो को दूर करने तथा प्रभावशाली राजकोषीय 

नियन्त्रण लागू करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक तथा अनिवार्य है कि लेखा- 
परीक्षण के कार्य को लेखाकन के कार्य से पूथक्‌ किया जाये और प्रशासकीय विभागों 
के अन्तर्गत आवश्यक लेखाकन-यन्‍्त्र का सगठन किया जाए। लोक-व्यय (?पछ॥० 
#एशाताणा6) पर राजकोषीय नियन्त्रण के बारे मे प्रस्तुत किये गये श्रपने तृतीय 
प्रतिविदन ([१०००7०) मे सार्वजनिक लेखा समिति (?ए्णशा० &९९००प्रगॉ5 (.07रतरञा[6९ ) 
ने भी लेखाकन तथा लेखा-परीक्षण के कार्ये को पृथक्‌ करने की सिफारिश की । 
निष्कर्णे ((णाटोएच्नणा) 


यदि लेखे प्रशासनिक श्रधिकारियो के पास को स्थानान्तरित कर दिये जायें 
तो अनेक समस्याओं का समाधान करता होगा । “लेखो (००००४) का विभागी- 
करण करने से यह आवश्यकता उत्पन्न होगी कि इन लेखो का एकीकरण किया जाए 


] छाग्राणा (०प्रा॥्राइष.णा २९०णा ५४ , 9 377 
2 छागरणा (०गणा5्णा रिएएणा ५ ],9 377 
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तथा सम्पूर्ण रूप मे सघ व राज्य सरकारो के सम्मिलित वित्त तथा राजस्व लेखों मे 
उनका सकलन किया जाए | इस वात के विपय में निश्चित होने की भी झ्रावश्यकता 
होगी कि मन्त्रालयो की विखरी हुई इकाइयो के श्रन्तर्गत लेखाकन के सिद्धान्तो एव 
उसकी कार्यविधि मे एकरूपता ((79॥077707) कायम रखी जाए । सघ तथा राज्यों 
के बीच ताल-मेल बनाए रखने की भी व्यवस्था करनी होगी। इस विचार के ही 
सदर्भ मे यह प्रश्न भी बडा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्‍या एक ऐसे अभिकरण के 
द्वारा जो कि लेखो के तथा विज्ञेप रूप से लागू किए जाने वाले [नियमो व विनियमों 
के विभागीय ढाचे से श्रपरिचित होता है, पर्याप्त एवं कुशल लेखा-परीक्षण की 
व्यवस्था की जा सकती है । भाषाई राज्यो के बनने से, जहाँ कि सरकारी काम-काज 
प्रादेशिक भाषाओ्रो मे ही किया जायेगा, और ही समस्या के उठ खडी होने की सम्मावना 
है । सार रूप मे यह कहा जा सकता है कि उचित यही है कि इन परिवतेनों का 
आरम्भ उस समय तक नही किया जाना चाहिए जब तक कि भविष्य विल्कुल निश्चित 
तथा स्पष्ट न हो जाये ।” 

“भारत सरकार के लेखे तथा लेखा-परीक्षण की भूमिका” (/॥ वशा0- 
हपलाणा (0 गाता 060एथापला। 30०००परा७ बात ४००70) नामक पुस्तक में 
इस समस्या का निम्न प्रकार उल्लेख किया गया है -- 

“सन्‌ १६२४ मे, सयुक्‍त प्रान्त (श्रव उत्तर प्रदेश) मे तथा भारत सरकार के 
कुछ विभागों में सिविल क्षेत्र मे लेखा-परीक्षण से लेखो को पृथक्‌ करने की एक 
योजना प्रयोग के रूप मे लागू की गई थी | परन्तु सन्‌ १९३१ मे पूर्णतया वित्तीय 
कारणों से यह प्रयोग (#%0९777०74) छोड दिया गया क्योकि यह देखा गया है कि 
लेखो के पृथवकरण की यह पद्धति अधिक खर्चीली थी | कुछ भी हो, लेखो तथा लेखा- 
परीक्षण के सयुक्तीकरण की पद्धति सैद्धान्तिक रूप मे बडी श्रवास्तविक है और यह 
लेखा-परीक्षण (४०७०१॥) को लेखे (8&००००॥७) के उन कार्यों से सयुक्त करके, जोकि 
पूर्णातय। निष्पादक अधिकारियो के कार्य हैं, लेखा-परीक्षण की स्वतन्त्रता को नष्ट 
करने लगती है । वर्तमान मे इस अत्यन्त आवदयक सुधार के मार्ग मे मानवीय शक्ति 
की समस्याये बाघक है, परन्तु भविष्य मे जब भी मानवीय शक्ति की स्थिति सुधरेगी 
तभी इस सुधार (7२८०7) को गम्भीरता के साथ लागू करना होगा /£ इस 
समस्या को दृष्टिगत रखते हुए, यह श्रावग्यक है कि लेखों तथा लेंखा-परीक्षण को 
पृथक्‌ किया जाए और श्रधिक लागत के कारण शभ्रथवा मानवीय शक्ति की तथा- 
कथित कमी के कारण इस सुधार को लागू करने मे देरी न की जाए। 
लेखा-परीक्षण (&000) , 

लखा-परीक्षण देश के वित्तीय कार्यों पर ससदीय नियन्त्रण लगाने के सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण अ्रस्त्रो में से एक है । स्वतन्त्र लेखा-परीक्षण लोक-धन की सुरक्षा का 
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एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण सावन है । “वित्तीय सक्तियाओ तथा परिणामों से सम्बन्धित 
तथ्यो को निश्चित, सत्यापित तथा सूचित करने के लिए किसी व्यवसाय भ्थ्रवा 
संगठन के बहीखातो तथा अभिलेखों की सुव्यचस्थित परीक्षा को लेखा-परीक्षण कहते 
हैं ।”7 लोकतन्त्रीय देश मे सरकारी घन का लेखा-परीक्षण एक स्वतन्त्र श्रधिकारी 
द्ारा किया जाता है जोकि विधान-मण्डल (7,68/89/07०) के उत्तरदायित्व पर इस 
कार्य को सम्पन्त करता है। उसका यह कत्तेव्य है कि वह यह देखे कि घन मितव्ययता 
एवं ईमानदारी के साथ व्यय किया गया है या नही । 


लेखा-परीक्षण के प्रकार पूर्व-लेखा-परीक्षण और उत्तर-लेखा 


परीक्षण 

(५एछ९४ ० #एता: ; 7७९०७ एतवा. शापे ?08-/ ए07) 

पू्व-लेखा-परीक्षण का भम्वन्ध, किसी सौदे अथवा लेन-देन के पूर्रा होने तथा 
लेखाकन की अन्तिम पुस्तको मे उसका अभिलेख किए जाने से पूर्वे उसके महत्वपूर्ण 
तत्वों की परीक्षा से होता है । यह प्रवन्ध-कर्त्ताश्रो का एक शअ्रस्त्र है तथा विभाग 
अ्रथवा अभिकरण के भ्रन्तर्गत उच्त सौदो की परिशुद्धता (8०८७०४०८७) तथा वैचता 
(7.८४५7४) की एक प्रशासकीय जाच है जोकि श्रभी चालू है| पूर्व-लेखा-परीक्षण 
धन की उपलब्धता तथा व्यय की बैधता की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया 


जाता है। यदि इसकी समुचित व्यवस्था की जाए तो यह वजठ के साधनो से अधिक 
व्यय को रोक सकता है। 


उत्तर-लेख-परीक्षण का सम्बन्ध, सौदो के पूर्ण हो जाने तथा लेखाकन की 
पुस्तकों मे उसका लेखा किये जाने के पचात्‌ उनके भ्रभिलेखों (२८००११५) की जाँच 


से होता है। उत्तर-लेखा-परीक्षण तब किया जाता है जबकि घन वास्तव मे खर्च 
कर दिया जाता है| 


लेखा-परीक्षक के कार्य 


(एप्रशए00798 ए 7 /४ ए07॥0%7) 


वापिक लेख।-परीक्षण एक ऐसे व्यक्ति अथवा पभ्रभिकरण द्वारा किया जाना 
चाहिए जोकि कार्यपालिका के नियन्त्रण से स्वतन्त्र हो। स्वतन्त्र लेखा-परीक्षण के 
कार्य को सम्पन्त करने वाला अभिकरण विघान-सण्डल के प्रति उत्तरदायी होना 
चाहिए । 


लेखा-परीक्षक के मुख्य रूप से तीन कर्त्तव्य होने चाहिए। सर्वप्रथम उसे 





भूतकाल के सोदो की जाँच करनी चाहिए। सरकारी धन की प्राप्ति श्रभिरक्षा 
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((८७६॥००॥ ) तथा सचित्तरण (स्‍90फ5णगाणा) करने वाले सभी व्यवितियों अबवा 
प्भिकरणी के लेखों तथा ब्रिवरणों की जाच करनी चाहिए जिससे कि उनतेकी ईमान- 
दारी तथा समुचित उत्तरदाग्रिता के बार मे आश्वस्त हुआ जा सके। दुसरे, जो 
सरकारी निधियाँ (#0॥0%) व्यय नी गई हो जो प्राप्त की गई हो अथवा जो प्राण 
की जानी हो, उनके सौदो की वैभता के प्रणन की जान करनी चाहिए । तौसरे, लेखा 
परीक्षक फो ऐसे परीक्षणों श्रथवा जानो के परिणामी वी सूचता विधान-मत्रा 
([.टह्ाइए९ 255७॥०।५) को, जोकि सरकार की कार्यपालिका तथा प्रशासकीय 
शाखाओं की जाच का कार्य करने वाली एक थाखा (8थ्याण)) है, देनी चाहिए। 
दूसरी श्रोर नियन्म्रक व महालेखा-परीक्षक के कार्य ये है. राज्य द्वारा श्रयवा उसके 
विरुद्ध किये गए दावो का निपटारा, श्रौर इसी के प्रसंग में, राज्य के केख्द्रीय लेखों को 
रखता तथा क्षेत्रीय कार्यालयों तथा सस्यात्रो में सहायक लेसाकन पद्धतियों का तिर्वा- 
रण करना । इनमे शुद्ध रूप से प्रशासकीय कतंव्य ही सम्मिलित हैं। नियल्तरक वे 
महालेखा-परीक्षक प्रशासकीय नियन्‍्नण तथा अभिलेख के उपायो के रूप में, सभी 
दावों (02775) क्री उपयुक्तता, यथार्थता तथा वर्गीकरण के निर्वारण के उद्देश्य पे 
उनका प्रशासकीय पूर्व-परीक्षण करेगा ।* 
इगलेड मे व्यय-तियन्त्रण लेखा-परीक्षण 
(85एशापाप्76 (207॥70] 47 िएह्डंब्रात : परत) 

इगलड मे सम्‌ १८६६ के “राजकोप तथा लेखा-परीक्षण विभाग अधिनियम 
द्वारा स्वतत्र लेखा-परीक्षण की व्यवस्था की गई। नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक 
वाधिक रूप से राजकोष तथा श्रन्य विभागों के लेखो की जाच करता है। वह इतनी 
गहराई से जाच करता है जितनी कि आन्तरिक प्रशासकीय जाचो को हृष्टिगत रखते 
हुए वह श्रावर्यक समभता है। वह इस बात का निश्चय करता है कि व्यय संसदीय 
विनियोजनो की सीमा के अन्तर्गत किये गए है या नही , और राजकोषीय निर्देशों का 
पालन किया गया है या नही । “नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक भ्रपने निर्णयो का 
विवरण लोकसभा की सार्वजनिक लेखा समिति के सामने रखता है जिसका सभापति 
विधान मण्डल के विरोधी पक्ष का एक सदस्य होता है ।” यह समिति सरकारी अधि- 
कारियों तथा राजकोष के प्रतिनिधियों की सुनवाई करने के पदचात्‌ श्रपने निर्खायो 
की सूचना लोकसभा ([२00०5४ ० (०7770॥8) को देती है । विधायी श्रालोचना 
(,०888807ए6 ००70।577) की स्थिति मे, या तो राजकोष को अभ्रपना अभ्यास-क्रम 
ही बदलना होता है अथवा सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष-पोपण करना होता हैं। 
यदि कही किसी विभाग द्वारा विनियोजनों से श्रधिक व्यय किये जाते हैं तो राजकोष 
को उसकी अनुमति देनी श्रावग्यक होती है और जहाँ तक भी अनुशय (कशायरइ्श- 
७]०) हो, उसे घन के स्थानान्तरण का प्राधिकार देना होता है , यदि ऐसा नही होता 
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हैतो राजकोपष को अनुपूरक विनियोजन (8ए7एथा।शाकशि'ए 39970०97800॥) के रूप 
में लोकसभा से सत्यापन (7४४॥०७४०॥) प्राप्त करना आवश्यक होता है । यदि इन 
दोनो में से कोई भी रीति नही अ्रपनाई जाती है तो विभागीय लेखाकन अधिकारी 
बैयक्तिक रूप से इसके लिए उत्त रदायी होता है ।* 


सयुकत राज्य अमेरिका में व्यय नियन्त्रण लेखा परीक्षण 
(एचएशावाप्रा& (:णाफण 49 पी& ए7॥67० 808(९४ : “0ए0॥0) 


सयुक्त राज्य अमेरिका मे सन्‌ १६२१ के वजठ तथा लेखाकन अधिनियम 
(8008० 2३१ 2८०००एराप्रा8ह 2८.) के द्वारा एक स्वतनत्र लेखा-परीक्षण कार्यालय 
की स्थापना की गई । इस कार्यालय को निम्नलिखित शक्तिया सौपी गईं , ग्रमेरिका 
की सरकार के द्वारा अ्रथवा उसके विरोध मे किये गये सभी दावों तथा मागो का 
निवटारा तथा समायोजन करना , लेखाकन की प्रक्रिया तथा रूप का निर्वारण करना 
लोक-धन की प्राप्ति, सवितरण तथा उपयोग सम्बन्धी सभी मामलों की जाच पडताल 
करना , और कानून का उललघतन करके किये गए प्रत्येक व्यय अथवा ठेके की सूचना 
काग्रेस को देना । इस प्रकार इन शक्तियों मे ये प्राधिकार सम्मिलित हैं , लीक-चन 
की प्राप्ति, उसके व्यय अथवा उपयोग सम्बन्धी सभी सविधियों (3:8076४) की 
व्याख्या करना, ठेको का श्रनुमोदल करना और भ्रुगतानों की वैधता के लिए आ्रावश्यक 
मूल प्रलेखों को अपनी अभिरक्षा (2५४00ए) मे रखता है। ये गक्तिया यह प्रदर्शित 
करती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सामान्य लेखाकन कार्यालय (0०76०) 
0 ०००ण्राएए ०००) को केन्द्रीय स्थिति प्राप्त है। 


भारत का नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक 
((८079070॥67 ४70 3 एवाण (७०९४७ 0०६ 4509) 


भारतीय सविधान के निर्माताओ्रो ने एक स्वतन्त्र नियम्त्रक व महालेखा परीक्षक 
की भी व्यवस्था की है जोकि भारत की सचित निधि ((०४ण॥१बद४९१ मात ० 
[70॥9 ) में से व्यय किये जाने वाली सभी लोक-घनराशियो का लेखा परीक्षण करता 
है । उसके स्थायित्व तथा पदावधि की सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है वशर्ते कि 
उसका व्यवहार अ्रच्छा हो । इस बात का पूर्ण प्रयत्न किया गया है कि उसके पद को 
किसी भी प्रकार के वाह्म प्रभाव तथा दबावों से मुक्त रखा जाए। सेवा-निवृत्ति 
(रिटताथयला) के परचात्‌ उसकी पुननियुक्ति नही की जा सकती । इस स्वत्तन्त्रता 
की गारन्टी इसलिए की गई है जिससे कि, वह बिना किसी भय के कार्य कर सके । 
2 नि वजन कप कम रमन पक 0५/38/0676 406 0: कस कक 
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9 607 946 3८७ ४०॥८, 


श्पर लोक प्रशासन 


अपने कर्तव्यों के निष्पादन मे, उसका, यहाँ तक कि वप्ट्र की सर्वोच्च सत्ता तक से 
भी मतभेद प्रथवा विरोध हो सकता है। वह विभिन्न कार्यपालक प्राधिकारियो 
(8०८एधए० #पात0०7०8) द्वारा किये जाने वाले खर्चो के विलेपण तथा आलो- 
चनात्मक जाच के अपने कतेंव्यो को केवल तभी सम्पन्न कर सकता है जबकि वह 
कार्यपालक के नियन्त्रण श्रथवा दबावो से मुक्त रहे । 

सविधान (८०४४० ॥०॥) के श्रनुच्छेद १४८-१५१ में उसकी शक्तियों की 
व्यवस्था तथा उसके पद की व्याझुया निम्त प्रकार की गई है-- 
नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें 
(5ए9ए7णा।वराशां शा (०0गरताणाड$ ० 5९5९०) 

“अनुच्छेद १४८ (१) भारत का एक नियन्त्रक--महालेखा परीक्षक होगा 
जिसको राष्ट्रपति श्रपने हस्ताक्षर और मुद्रा गहित अधिपनत्र (फ़श्ाथा) द्वारा 
नियुक्त करेगा तथा वह अपने पद से केवल उसी रीति और केवल उन्ही कारणो से 
हटाया जायेगा जिस रीति श्रौर जिन कारणों से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 
हटाया जाता है । 


(२) प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक नियुक्त किया 
जाता है, अपने पद-ग्रहरण के पूर्व राष्ट्रपति श्रथवा उसके द्वारा उस कार्य के लिए नियुक्त 
व्यक्ति के समक्ष तृतीय अनुसूचि में इस प्रयोजन के लिए दिये हुए प्रपत्र के अनुसार 
शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा । 

(३) नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का वेतन तथा सेवा की झर्तें ऐसी होगी जैसी 
कि ससद विधि द्वारा निर्धारित करे, श्रौर जब तक ससद इस प्रकार निर्धारित न करे 
तब तक ऐसी होगी जैसी कि द्वितीय अनुसूची मे उल्लिखित हैं 

परन्तु न तो नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के वेतन मे और न उसकी श्रनु- 
पस्थिति का छुट्टि, पेल्शन या सेवा निवृत्ति की आयु सम्बन्धी श्रधिकारों मे उसकी 
नियुक्ति के पदचात्‌ उसको अ्रलाभकारी कोई परिवर्तन किया जायेगा । 

(४) अपने पद पर न रहने के परचात्‌ नियन्त्रकमहालेखा परीक्षक भारत 
सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन और पद का पात्र न होगा । 

(५) इस सविधान के तथा ससद द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के 
ग्रधीन रहते हुए भी भारतीय लेखा-परीक्षा व लेखा-विभाग मे सेवा करने वाले व्यक्तियों 
की सेवा की झर्तें तथा नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक की प्रशासकीय शव्तिया ऐसी होगी 
जैसी कि नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक से परामझ्श करने के पद्चात्‌ राष्ट्रपति नियमो 
द्वारा विहित करे । 

(६) नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रद्मासन-व्यय जिसके श्रन्त- 
गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियो को या उनके वारे मे, देय सब वेतन, 
भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन अ्रयवा पेन्शन भी हैं, भारत की सचित निधि पर भारित 


होंगे । 
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कतेव्य 
(छाप्राला0ा) 

अनु ० (१४६) नियस्त्रक-महालेखा परीक्षक सघ के और राज्यो के तथा भ्रत्य 
प्राधिकारी या निकाय (8009) के लेखो (#&०००ए्पता७) के सम्बन्ध में ऐसे कर्तव्यों 
का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि ससद निर्मित विधि के द्वारा 
या उसके आधीन निर्धारित किये जायें तथा, जव तक उस वारे मे इस प्रकार उपवन्ध 
नही किया जाता तब तक, सघ के और राज्यों के लेखों के सम्बन्ध में ऐसे कर्तव्यों का 
पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि इस सविधान के प्रारम्भ से ठोक 
पहले क़मण भारत श्रविराज्य ([त0॥ ॥0०ग्राणा०॥) के और धान्‍्तो के लेखों के 
सम्बन्ध मे भारत के महालेखा-परीक्षक को प्रदत्त श्री या उसके द्वारा प्रयोक्‍तव्य थी । 

अ्नु० (१५०) सध के श्नौर राज्यो के लेखो को ऐसे रूप भे रखा जायेगा 
जैसा कि भारत का निय्रस्त्रक-महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, निर्धारित 
करे । 

अनु० (१५१) (१) भारत के नियस्त्रक-महालेखा परीक्षक सघ-लेखा सम्बन्धी 
प्रतिवेदनो को राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जायेगा जो उत्तको ससद के प्रत्येक 
सदन के समक्ष रखवायेगा । 

(२) भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के राज्य के लेखा सम्बन्धी प्रति- 
वेदनो को राज्यपाल के समक्ष उपस्थित किया जायेगा जो उनको उस राज्य के विवान- 
मण्डल के समक्ष रखवायेगा । 

उसे “सघ अथवा राज्यों के राजस्वों में से, भारत में तथा भारत से वाहर 
किये गए सभी खर्चों का लेखा-परीक्षण करना होता है और इस बात का निश्चय 
करना होता है कि लेखों मे धनराशियो के जो सवितरण दिखाये गए हैं क्या वे धन- 
राशिया उस सेवा श्रथवा कार्य के लिए वैधानिक रूप से उपलब्ध थी शभ्रथवा उस पर 
लागू होती थी जिस पर कि वे लागू अथवा भारित की गईं थी झर क्‍या व्यय उस 
प्राधकार के अनुरूप है जिससे कि उन व्ययो का प्रशासन होता है ।” इस प्रकार 
लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन (80० ॥२८००॥४) के त्ययो के सम्बन्ध में होने वाली भ्रनिय- 
मितताओं का उल्लेख करना होता है। प्रतिवेदन मे यह भी उल्लेख करना होता है कि 
क्या बजट श्रनुदानों से अधिक घनराशि व्यय की गई है, श्रथवा व्यय के लिए कोई 
उचित अनुमति प्राप्त थी या नही, अथवा लोक धनराशियों के दुविनियोजन (॥७8- 
बएएा/0एप्रवधणा) अथवा अपव्यय (५४४४८) का तो कोई मामला नहीं था । 
तत्पदचात्‌ ये प्रतिवेदन विधान-मण्डल के समक्ष उपस्थित किये जाते है । 
भारत से लेखा-परीक्षण विभाग का सशठत् 
(0एथशा5इशाणा 06 ॥6 &006 706एशश/राई जा एएता9) ६ 

नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक सगठन का प्रधान होता हैं और उसके कततंव्यों के 
निष्पादन में चार उप-नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक उसकी सहायता करते हैं । 


भ्रष्ट लोक प्रशामंतर 


प्रधान कार्यालय का अधिकारी-बर्ग निम्न प्रकार होता है-- 
नियन्तक-महालेसा परीक्षक (ए०्रण्माणाल शात #एवा0ः ठशथाश॥।) 
न 


उप-नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक (065फए/ए 00ग्रऊ॒प्णाश जात 2प्रथांत 


ठक्याशवा)। कतई 
वारि[ज्यिक लेखा-परीक्षा नियन्त्रक (एणाएगाहः ० ए०ग्रालणर्ण 
4ए0ठ0/). २१ 


लेखा-परीक्षक तथा लेखा-निर्देशक (7)९००07 ० 0०६ ध॥0 80९०7) 

न्त्र्‌ 

निरीक्षणा-निर्देशक (7)0007 ० ॥7906८0॥) स्तर 

समन्वय-निर्देशक ([9/76007 ० (०0काधा०ग) स््‌ 
सहायक नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक (45डरव्या। 00गणगीश खाते 

&7तांण 0०7०१4)) कनरे 

सहायक लेखाधिकारी (458 0०००ए7६ 0# ०25) क्+र० 


लेखक वर्गीय ((ँ॥ाघ८7४) गैर-लेखक वर्गीय सेवाओं के अ्रनेक श्रन्य सदस्य 
होते हैं। प्रधान कार्यालय के सगठन के श्रतिरिक्त, भारतीय लेखा-परीक्षण तथा लेखा 
विभाग क्षेत्रीय कार्यालयों के निम्नलिखित चार वर्गों मे बटा हुआ है, अर्थात्‌ू-- 


(१) असैनिक लेखा-परीक्षक तथा लेखा कार्यालय । 

(२) डाक व तार लेखा-परीक्षा तथा लेखा कार्यालय । 

(३) रेलवे लेखा-परीक्षा कार्यालय, और 

(४) प्रतिरक्षा सेवा लेखा-परीक्षा कार्यालय । 

पहले दोनो प्रकार के क्षेत्रीय कार्यालय सम्मिलित रूप से लेखा तथा लेखा- 
परीक्षा कार्यालय हैं किन्तु अन्तिम दोनो प्रकार के क्षेत्रीय कार्यालय केवल लेखा-परी- 
क्षण का ही कार्य करते हैं। ब्रिटेन मे भारतीय लेखो के लेखा-परीक्षक (500707) 
के कार्यालय तथा सयुकतराज्य श्रमेरिका मे लेखा-परीक्षक के कार्यालय भी नियन्त्रक 
महालेखा-परीक्षक के ही श्राघीन हैं । 


लेखा-परीक्षण के सम्बन्ध मे विवाद 
((0770ए९-४ए 890प्रा + पता) 


लोक-प्रशासन के विशेषज्ञ पाल एच० एपिलबी ने, भारतीय प्रशासन पर लिखे 
गये अपने दो प्रतिवेदनों मे, जोकि उन्होने भारत सरकार के ससक्ष प्रस्तुत किये , 
नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक के कार्य के महत्व की श्रालोचना की । उन्होने कहा कि 
“भारत में नियस्त्रक व महालेखा-परीक्षक का कार्य एक बडी मात्रा मे औपनिवेशिक 
जासन (८0०ए] 70७) का श्रवशेषमात्र है। यह कार्य ब्रिटिश शासन के मार्ग मे 
वाघक नही था, वल्कि यह उस शासन का सहायक थ। तथा उसका एक प्रभिन्न अगर 
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था । यह ब्रिटिश काल से सरकारी सेवाओ्ो मे काम करने वाले भारतीयों पर कड़े 
प्रतिबन्ध लगाता था । ये प्रतिबन्ध सरकार द्वारा ऐसे प्रशासन की स्थिति में लगाये 
जाते थे जोकि मुख्यत पुलिस तथा कराधान (73507०॥) के कार्यों से सम्बन्धित थे 
आऔर जिसका कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यो से कोई सम्बन्ध नहीं था | 

स्वतत्रता के पहले ही दौर मे, भारतीय मत्रालय नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक 
की उपेक्षा करने लगे और यह्‌ दुव्यंवह्वार अधिक स्पष्ट हो गया । बाद में इस स्थिति 
मे पूर्ण सुधार किया गया, परन्तु इसी प्रक्रिया मे पुराने प्रतिबन्धात्मक प्रभाव उस 
समय फिर उभर आये जबकि नई नीतियो के क्रियान्चय के लिए अधिक लोचणीलता 
की तथा उत्तरदायित्वपूर्ण विवेक के अ्धिक प्रयोग की श्रावश्यकता थी । इस न सुधरी 
हुई स्थिति का निचोड यह है कि आज नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक लोक-कमंचा- 
रियो में निर्णय करने तथा कार्य करने के प्रति पाई जाने वाली व्यापक अनिच्छा का 
एक मुख्य कारण बना हुआ है ।” 

यह निरोघात्मक तथा निषेधात्मक प्रभाव नौकरणाही पर ससद के माध्यम 
से पडता है क्योकि ससद द्वारा छोटे-छोटे अपवादों तथा लेखा-परीक्षक के कार्य की 
ओर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित किया जाता है***। 


इस सम्बन्ध मे निक्चय ही दोप ससद का है। इसने ससदीय उत्तरदायित्व 
के नाम पर लेखा-परीक्ष ण के महत्व को अत्यथिक रूप से बढा चढा कर व्यक्त किया 
हैं और इसी कारण यह नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक के कार्यों की वैसी परिभाषा 
करने मे श्रसफल रही है जेसी कि सविधान के श्रनुसार करनी चाहिए थी । इस प्रकार 
जो स्थान रिक्त रहा, उसमे लेखा-परीक्षक ने अपनी स्थिति बदल ली । 

““नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक का कार्य वास्तव मे एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
कार्य नहीं है। लेखा-परीक्षक (»&०७०॥०१७) अच्छे प्रशासन के बारे मे अधिक नही 
जानते, और न ग्रधिक जानने की उनसे आजा ही की जा सकती है , उनकी प्रतिप्ठा 
भी उन श्रन्य लोगो के साथ ही सर्वोच्च होती है जोकि प्रजासन के बारे मे श्रधिक 
नही जानते । लेखा-परीक्षक जो कुछ जानते है वह है लेखा-परीक्षण (#४०8)--- 
श्रौर इसे प्रशासन (3977तरा४४00) नहीं कहा जा सकता , यह एक श्रावहयक 
किन्तु अ्रत्यन्त उत्साहहीन कार्य है जिनका स्वरूप सकुचित तथा उपयोगिता श्रत्यन्त 
सीमित है 7? 

जहाँ तक एपिलवी के विचारों का सम्बन्ध है, उनके अपने देश मे भी उनको 
महत्व नहीं दिया जाता । उनके ये विचार ठीक नही हैं । सरकारी घन तो एक 
सार्वजनिक घरोहर श्रथवा न्यास (77४) है । इस घरोहर का दुरुपयोग नही किया 
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जाना चाहिए | अत इसकी सुरक्षा का एकमात्र साधन लेखा-परीक्षण ही है । लेखा- 
परीक्षण का उद्देश्य यह नही होना चाहिए कि वह छिद्रान्वेपण की निषेघात्मक 
हृष्टि से भ्रशासन को देखे बल्कि उसे तो प्रशासन को ठीक प्रकार समभने की 
निशचयात्मक रीति से व्यवहार करना चाहिए और तव अपने निर्णय देने चाहियें। 
“सभी मान्य जनतन्‍्त्रो मे, लेखा-परीक्षण आवश्यक दोष (स्‍प९०65४४५ €शा) 
समझक कर ही सहन नही होता अपितु वह मूल्यवान मित्र समझा जाता है जो प्रक्षिया 
सम्बन्धी तथा तकनीकी श्रथवा प्रावैधिक श्रनियमितताओरो व भूलो की ओर, जो 
व्यक्तियों द्वारा निर्णय के दोषो, श्रसावधानी और बेईमानी के कार्ये व आशय के 
रूप में होती हैं, ध्यान आक्ृष्ट करता है । लेखा-परीक्षण तथा प्रशासन के पूरक 
योगो ((०गरए।शा।ना्षिए 70]65) को स्वत सिद्ध प्रमाण के रूप मे स्वीकार किया 
जाता है क्योकि सरकारी यन्त्र के सुचार सचालन के लिए ये अनिवार्य है ।7 

लेखा-परीक्षण के हृष्टिकोश से भी पुननेवीकरण की आवश्यकता है | भूतकाल 
मे, लेखा-परीक्षण तथा प्रशासन ने एक दूसरे से बिल्कुल पृथक्‌ रहकर कार्य किया है । 
दोनो मे एक साथ मिलने की, एक दूसरे का हृष्टिकोश समझने की, और सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण, विवादास्पद विषयो को स्पष्ट करने तथा सुधारात्मक कार्यवाइयाँ करने की 
श्रोर कम ही भुकाव रहा है । इस स्थिति मे, लेखा परीक्षण को अपने प्रतिवेदनों मे 
अनेक ऐसे मामले सम्मिलित करने की प्रेरणा मिली जिनके बारे मे सतोषजनक 
स्पष्टीकरण तथा समायोजन की झ्रावश्यकता हो । इस प्रकार इस सम्बन्ध में यह 
धारणा बनने लगी कि लेखा-परीक्षण का उद्देश्य प्रशासन की कमियो को प्रदर्शित 
करना है। ऐसी योजनाओं तथा प्रायोजनाश्रो के सम्बन्ध मे भी तकनीकी प्रकृति की 
श्रापत्तियाँ उठाई जाती हैं जिनका कार्यान्‍वय योग्यता, क्षमता तथा साहस एव शीघ्रता 
के साथ किया गया है ।* 

निष्कर्ष के रूप मे यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक देश मे महालेखा-परीक्षक 
की नियुक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियुक्तियो मे से एक होती है । प्रत्येक उत्तरदायी 
सरकार को इस पद के लिए उचित व्यक्ति का चयन करने मे विशेष ध्यान केन्द्रित 
करना चाहिए । किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्ति तथा उसका प्रतिकार करने की 
योग्यता का होना, इस उच्च पद के लिए अत्यन्त श्रावश्यक है | लेखा-परीक्षण मे 
चाहे कुछ भी कमिया क्यो न हो, पर एपिलबी के प्रतिवेदन में महालेखा-परीक्षक 
पर जिस अकार का दोषारोपणा किया गया है, लोकतन्त्र के सभी हितैषियों द्वारा उस 
पर दु ख॒ प्रकट किया जायेगा । 


््् 


॥ 8503 (यरब708 उ_बादा 4काखाउ।/ठत070, 9 - 5] 
2 व8994, 90 252-53 


३७ 
संसदीय चित्त समितियां 


(?ल्‍/वक्चाा6797प फिंप्रशाएंत (:0०ग्र॥)7/6९९८५) 





ससद अ्रपत्ती सावंजनिक लेखा-समिति तथा अनुमान समिति के द्वारा देश के 
वित्त पर भ्रत्यन्त प्रभावशाली नियमन्त्रण,लागू करती है। श्रव हम वित्तीय नियन्त्रण के 
सम्बन्ध मे इन दोनो समितियों द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों का श्रध्ययन 
करेंगे । 


सार्वजनिक लेखा-समिति 
(207४॥० 34८०० ए्जा5 (णाप्रा।(९८) 


उत्तरदायी सरकारो वाले सभी देशो की वित्तीय व्यवस्थाओ में यह एक मान्य 
उपवन्ध (?70शध07) होता है कि बजट के क्रियात्वय के पश्चात्‌ सौदो अ्रथवा 
व्यवहारों का पुनरवलोकन किया जाता है।यह तो स्पष्ट है कि विधान-मण्डल 
(7.68//907७) को विशिष्ट कार्यों के लिए नियत धनराशियो पर मतदान की शक्ति 
देना उस समय तक विल्कुल व्यर्थ है जव तक कि उसे इस वात की देखभाल करने का 
अधिकार न प्रदान किया जाये कि घन कार्यपालिका (०८४९९) हारा उन उद्देश्यों 
एव कार्यों की पूर्ति के लिए व्यय किया गया है या नही जिनके लिए कि उस पर मत- 
दान हुआ था । ऐसी अनुरूपता लाने के लिए सामान्यतः यह योजना अपनाई जाती 
है कि लोक-सेवको के एक ऐसे वर्ग द्वारा, जोकि व्ययकारक प्राधिकारियो से पृथक्‌ 
व स्वृतन्त्र होता है, लोक लेखो का एक पूर्णा एव सतत लेखा-परीक्षण किया जाता 
है। तत्पश्चात्‌ ऐसे लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन, विघान-मण्डल की एक समिति साव॑- 
जनिक लेखा समिति के पास भेज दिया जाता है जोकि उसकी जाँच करती है भ्ौर 
श्रपने निर्णोयो की सूचना विधान-मण्डल को भेजती है । 

भारत मे, सावंजनिक लेखा समिति का निर्माण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 
ससद के दोनो सदनो द्वारा सयुक्त रूप से किया जाता है | इसमे २२ सदस्य होते हैं 
जिनमे १५ लोकसभा से लिए जाते हैं और ७ राज्य-सभा से । हि 

फया68 ता 2970064ंप78 27वें (१074००६ ० कतदञाठ३४? के अनुसार समिति 
का कार्ये इस विषय मे अ्रपने आपको सन्तुष्ट करना है कि-- 

(क) लेखों मे धनराशियो के जो सवितरण दिखाये गये हैं क्या वे घनराशियाँ 
उस सेवा अथवा कार्य के लिये वैधानिक रूप से उपलब्ध थी अथवा उस पर लागू 
होती थी जिस पर कि वे लागू श्रथवा भारित की गई थी 
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(ख) क्या व्यय उस प्राधिकार के श्रनुरूप हैं जिससे कि उन व्ययो का प्रद्मासन 
होता है , भर 

(ग) क्या प्रत्येक पुनविनियोजन (]२९-8०/7०970007) समर्थ प्राथिकारी 
द्वारा बनाये गये नियमो के श्रन्तर्गत इस सम्बन्ध में किये गये उपबन्ध (?70शक्मणा) 
के अनुसार क्या गया है। 

सार्वजनिक लेखा-समिति के निम्नलिखित कर्तव्य भी होगे --- 

(क) नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन को हृष्टिगत रखते हुए उन 
लेखा-विवरणो ($स्‍धव७॥7०॥॥ ० ४०००घा७) की, जिसमे कि राज्य निगमो (8096० 
(८07०7४॥४0॥8) (जैसे कि वायु निगम व दामोदर घाटी निगम आदि) और व्यापार 
तथा विनिर्माण योजनाओं एवं प्रायोजनाओ (जैसे कि हिन्दुस्तान स्टील व सिद्री 
फरटिलाइजस श्रादि-श्रादि) की भ्राय तथा व्यय दिखाये जाते हैं, तथा साथ ही साथ 
उन चिट्ठों अथवा तुलन-पत्रों (8997०९ ४०४४४) एवं हानि-लाभ खातो के विवरणो 
की जाँच करना जिन्हे कि किसी विशिष्ट निगम, व्यापारिक सस्था शअ्रथवा प्रायोजना 
(?70]००८) की वित्तीय व्यवस्था का नियमन करने वाले वैधानिक नियमो के उपबन्धो 
के अनुसार तैयार किया जाता हो शअ्रथवा राष्ट्रपति जिन्हे तैयार कराना आवश्यक 
समझें । 

(ख) स्वायत्त सस्थाओं की आ्राय तथा व्यय प्रदर्शित करने वाले उन लेखा- 
विवरणो की जाँच करना जिनका लेखा-परीक्षण भारत के नियन्त्रक व महालेखा- 
परीक्षक द्वारा, या तो राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार अथवा ससद की सविधि 
(88४0७) द्वारा किया जाए । 

(ग) उन मामलो के सम्बन्ध में नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन 
पर विचार करना जिनके विषय मे राष्ट्रपति उससे किसी भी श्राय अथवा प्राप्ति का 
लेखा-परीक्षण करने अथवा भण्डारो (3807०8) तथा शेष मालो (800०८४) के खातो 
की जाँच करने की माँग करें | 

अपने कार्यो का निष्पादन करने के लिए समित्ति को यह अ्रधिकार प्राप्त होता 
है कि वह व्यक्तियो को वुलवा सके तथा कागजातो व अभिलेखो की माँग कर 
सके । यह अपने विचाराबीन लेखो में अ्रभिलिखित व्यय के सम्बन्ध मे विभागीय 
अधिकारियो से प्रश्न पूछ सकती है । जब मन्त्रालयो (]/750765) अथवा विभागों 
(7०एभ।7०7५) के लेखो की जाँच की जाती है तव उस सम्बन्धित मन्त्रालय के 
सचिव ($6००४४77०5) समिति के समक्ष उपस्थित होते है । समिति की जाँच उस 
सामग्री पर आवारित होती है जोकि नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक द्वारा प्रदान की 
जाती है । नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक समिति के प्रयत्नों में सहायता पहुँचाने के 
लिए उसकी बैठकों मे स्वय उपस्थित होता है । वह समिति का मुख्य कार्याधिकारी 
व्यक्ति, मार्गदर्शक तथा मित्र होता है। वह सभापति ((कथाए्राभा) का, जोकि 
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निपटाये जाने वाले मामलो की वारीकियो से सामान्यतः अनभिन्न होता है, दायाँ 
हाथ होता है । वह ऐसे उपयोगी प्रइनों का भी सुकाव देता है जोकि समिति के 
सदस्यों द्वारा साक्षियो (0०5565$) मे पूछे जा सकते है । इस प्रकार सार्वजनिक 
लेखा-समिति तथा नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक पूरक (0०ण्रष्टोौध्माशाधा३) योग 
प्रदान करते है । 


समिति का मुस्य कार्य नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन ([२७।७०४) 
की जाँच करना है जिससे कि इस वात का निहरुचय हो सके कि ससद द्वारा स्वीकृत 
घन सरकार द्वारा “मागो की परिधि के अन्तर्गत” व्यय किया गया हैं या नहीं। 
साक्षियों व प्रमाणो की जाँच के पश्चात्‌, समिति अपना प्रतिवेदन तैयार करती है जो 
कि ससद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । समिति की सिफारिणे सरकार द्वारा विना 
किसी हेर-फेर के स्वीकार तथा कार्यान्वित की जाती है। जब कभी सरकार के पास 
समिति द्वारा की गई सिफारिशों से मतभेद के कारण होते हैं तो ऐसे कारण समिति 
के सामने रखे जाते हैं। समिति सरकार के विचारो को हृष्टिगत रखकर मामले पर 
पुनविचार करती है श्रौर फिर या तो अपनी सिफारिशो मे सशोधन कर देती है भ्रथवा 
उन पर हृढ रहती है। मतभेद सामान्यत इसी रीति से दूर कर लिए जाते है और 
जहाँ तक भी सम्भव होता है इस सम्बन्ध मे समझौता कर लिया जाता है। यदि 
कार्यंपालिका तथा समिति इस विषय से किसी समभौते पर नही पहुँचते तो अन्त मे 
मामला ससद के सामने रखा जाता है, यद्यपि वास्तव में ऐसा श्रवसर श्राज तक कभी 
आया नही है। 

इस समिति की सामान्य आलोचना यह की जाती है कि इसका कार्य शव- 
परीक्षा (?०४-70700॥) करता है। इस परीक्षण से कोई मतलब हल नही होता 
क्योकि एक बार धन जब गलत तरीके से व्यय कर दिया जाता है तब उसके पदचात्‌ 
उसे वापिस नही लौटाया जा सकता । परन्तु इस सम्बन्ध मे यह तक दिया जा सकता 
है कि शव-परीक्षा की भी श्रपतती निजी उपयोगिता होती है । “यह तथ्य अथवा ज्ञान 
ही, कि एक ऐसी समिति भी है जोकि किये गये कार्य का सूक्ष्म-परीक्षण करेगी, 
कार्यपालिका की शिथिलता अथवा उपेक्षा पर एक बडी रोक लगाता है। यह 
परीक्षा यदि सम्ुच्चित रीति से की जाती है तो इससे प्रशासन की सामान्य कार्येक्षमतता 
मे वृद्धि होती है। समिति द्वारा की जाने वाली परीक्षा भावी अनुमानो तथा भावी 
चीतियो (फघापा 9०॥००७), दोनो के लिए ही एक मार्ग-दर्शक के रूप में भी 
लाभप्रद हो सकती है ।”? सार्वजनिक लेखा-समिति की उपयोग्रिता केवल इस कारण 
ही समाप्त नही की जा सकती चूँकि इसका कार्य शव-परीक्षा करना है । यह तथ्य 
ही कि घन के व्यय होने के पश्चात्‌ कोई लेखो ग्रथवा खातों (/०००ण०7ा७) की जाँच 
करेगा, सरकारी अ्रधिकारियो को सावधान रखता है इन प्रतिवेदनो के सम्बन्ध मे 
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ससद के प्रति कार्यपालिका की उत्तरदायिता ( 659०7579]॥/9) का प्रभाव यह होता 
है कि वित्तीय प्रशासन की कार्य-कुशलता बढती है। 


निष्कर्ष के रूप मे कहा जा सकता है कि समिति के कार्य इस प्रकार हैं। 
प्रथम तो, इस विषय मे आ्राश्वस्त होना कि घन ससद की इच्छानुसार व्यय किया गया 
है ; दूसरे, इस विषय मे आइवस्त होना कि व्यय करते समय पर्याप्त मितव्ययता का 
व्यान रखा गया है , और तीसरे, सभी वित्तीय मामलो मे लोक-नैतिकता (?70॥० 
7049) के ऊचे स्तरों को कायम रखना । समिति का नियन्त्रण एक विद्येषज्ञ का 
नियन्त्रण है क्योकि यह एक ऐसे दक्ष एवं विशेषज्ञ-लेखापरीक्षण का पूर्ण उपयोग 
करती है जिसके उद्देश्य इसके श्रपने उद्देश्यों से ताल-मेल खाते हैं । इसके श्रतिरिक्त, 
समिति का नियन्त्रण मुख्यत एक वित्तीय नियन्त्रण है। इसका मुख्य कार्य लेखा- 
परीक्षण (8००) की जाच करना है। चालू व्यय की जाँच-पडताल से इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं होता । इसका नियन्त्रण तो न्यायिक (>प्वाणथ) होता है। कानूत 
विल्कुल स्पष्ट होता है, विभागो के विगत्त कार्य स्पष्ट होते हैं श्रौर सदस्यों को यह 
निश्चय करना होता है कि कानून तथा विभागों के विगत कार्य (88 8070॥5) एक 
दूसरे से मेल खाते हैं या नहीं | यह एक निर्दलीय नियन्त्रण होता है। आस्टिन 
चेम्बरलेत ने इस समिति का वर्शन इन शब्दों से किया है “यह न्यायाघीशो की एक 
समिति है जोकि अपने कार्य के समय सभी दलीय विचारधाराश्नो को एक ओर 
रख देती है ।“7 “अपने इन्ही गुणों के कारण सार्वजनिक लेखा समिति ने सफलता 
प्राप्त की है। लेखा-समिति को विशेषज्ञ एवं दक्ष होना ही चाहिए क्योकि इसको 
अनेक जटिल एवं तकनीकी प्रइनों से निबठना होता है तथा विद्येषज्ञो के साथ उन 
पर वाद-विवाद करना होता है | यदि इसे लेखा-परीक्षण के निष्कर्षों का सर्वोत्तम 
रीति से लाभ उठाना है तो इसका नियन्त्रण मुख्यतः वित्तीय नियन्त्रण ही होना 
चाहिए । इसके त्यायिक तथा निर्देलीय होने की ख्याति प्राप्त करने की सामर्थ्य का 
श्र्थ यह है कि यह एक ऐसे विश्वास, निश्चितता तथा प्रभाव के साथ कार्य कर 
सकती है जिन्हे कि राजनीति से सम्बद्ध निकायो (8006७) से प्राप्त करने की आशा 
नही की जा सकती ****"।”2 भारतीय लोक लेखा समिति ने भी निर्दलीय होते की 
ल्याति प्राप्त की है श्रोर इससे विना किसी भय ग्रथवा पक्षपात के, भारत सरकार 
के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित व्यय की अनेक श्रनियमितताश्रो का उल्लेख 
किया है। 
|. झ्ा0ाइढ ० (ए०्मा]॥05 0060947९5 28-6-927 ८० 2985 
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लेखो (8०००एा४) तथा लेख-परीक्षण (8००) की पृथकता के सम्बन्ध 
मे सार्वजनिक लेखा समिति ने यह विचार व्यक्त किया “राजकोपीय नियन्त्रण 
के इस प्रदत पर विचार करते समय, समिति कुछ ऐसे स्थानों की प्रचलित व्यवस्था 
का भी उल्लेख करना चाहेगी जहाँ कि भारतीय लेखा-परीक्षण विभाग के कार्यालयों 
पर पूर्व-लेखापरीक्षण (77०-800॥) का सचालन करने तथा श्रदायगियाँ अश्रथवा 
भुगतान (?8५॥/०7(5) करने के उत्तरदायित्वों का भार भी डाल दिया गया है । घन 
के भुगतान करने तथा प्रारम्भिक लेखे रखने का कार्य कार्यपालिका के प्राधिकारियो 
(986०एाए७ ॥ए०7॥65) का है, और यह बात सर्वेविदित है तथा सावेलौकिक 
रूप से स्वीकार की जाती है कि भुगतानों श्रथवा अदायगियो का लेखा-परीक्षण करने 
वाला भ्रभिकरण (8०7०५) उस अभिकरण से पृथक्‌ तथा स्वतत्त्र होना चाहिए 
जिसे कि सवितरण तथा भुगतान करने होते हैं क्योकि इन कार्यो को सयुक्त करने से 
सम्भावना यह है कि जालसाजी तथा गवन केरना सुविधाजनक हो जायेगा और 
उनका प्रकाश मे आना भी कठिन हो जायेगा । इससे महालेखा-परीक्षक की स्थिति 
बडी उलभनपूर्ण तथा नियम-विरुद्ध हो जाती है । श्रत भारतीय लेखा-परीक्षण 
विभाग को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी वनाना मौलिक तथा सैद्धान्तिक हृष्टि 
से गलत है। नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक ने समिति को सूचित कर दिया है कि 
वह तथा उसके पूर्ववर्ती अधिकारी (6060९8805 ) समय-समय पर सरकार से 
इस बात का विरोध करते रहे हैं कि उसके विभाग को पूर्वे-लेखा परीक्षण तथा राज- 
कोषीय भुगतान के लिए उत्त रदायी बनाना श्रचुचित तथा अनुपयुक्त है, श्रीर इस बात 
का दवाव डालते रहे हैं कि उसको पूर्व-लेखा परीक्षण तथा भुगतान करने के का से 
मुक्त कर दिया जाए। सर्वधामिक हृष्टि से यह कार्य उसके विभाग के कतेंव्यों की 
परिधि से पूर्णतया बाहर है | परन्तु दुर्भाग्यवश विभिन्‍न सरकारो ने न तो इस कार्य 
की अनुपयुक्तता को ही श्रनुभव किया है और न इस व्यवस्था के जोखिम को ही 
समझा है, अतः इस माह नई दिल्‍ली राजकोष की स्थापना के श्रभिनव उदाहरण को 
छोडकर, सरकारो ने नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक के सुझाव को कार्यान्वित नही 
किया है। समित्ति नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक के इन विचारों का पूर्ण समर्थन 
करती है कि उनके विभाग को विना जरा भी देरी किये इस कार्य से मुक्त कर दिया 
जाना चाहिए, और यह सिफारिश करती है कि सम्बन्धित सरकारों द्वारा इस उद्देश्य 
की पूति की दिलश्ञा मे शीघ्र पग उठाये जाने चाहियें ।7 
... व्यय पर समुचित राजकोषीय नियन्त्रण रखने के लिए समिति ने श्रन्य महत्व 
0 पका रिश भी कीसामिति ते हे कहा के “इस तोति के वहा के आाजज होते सिफारिशें भी की समिति ने यह कहा कि “इस बात के विषय मे श्राश्वस्त होने 
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के लिए, कि अनुमोदित अनुदानो (07979) तथा ससद द्वारा किये गये विनियोजनो 
(09770०%77०४४०78) से अधिक व्यय नहीं किये गये है, राजकोषीय नियन्त्रण की एक 
सनन्‍्तोषजनक व्यवस्था के श्रत्यन्त शीघ्र लागू किये जाने की श्रावश्यकता है । यह बडी 
श्रनुचित बात है कि नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक को सघ तथा राज्य सरकारो के 
लेखो के सकलन का तथा उनके ही लेखा-परीक्षण का भी उत्तरदायित्व सौंपा 
जाये ।” समिति ने यह सिफारिश की कि “केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह जब 
राज्यो को वार्षिक श्रनुदान दे तब उन दशाओ एवं शर्तों का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख 
कर दे जिनके भ्रत्त्गंत तथा जिनकी पूर्ति के लिए उन अ्रनुदानों का उपयोग किया 
जाना चाहिए, जिससे कि श्रन्य अ्रनचाहे कार्यों मे श्रनुदानो के श्रन्तरित किये जाने का 
भय न रहे, तथा लेखा-परीक्षण करने वाले प्राधिकारियो को इस बात की जाच करने 
में कोई कठिनाई न हो कि व्यय अनुदान की शर्तों तथा उद्देश्यों के भ्रनुरूप किया गया 
है या नहीं ।” ''नियस्त्रक व महालेखा-परीक्षक को यह भी अ्रघिकार प्राप्त होना चाहिये 
कि वह राज्य द्वारा सरक्षण प्राप्त व्यापारिक सस्थाओ्रो के व्यय का भी लेखा-परीक्षण 
क्र सके, चाहे उनका नाम कुछ भी क्यो न हो, क्योकि न उनका वित्तीय-पोषण सर्चित 
निधि ((०75०॥09/०० 97070) से ही किया जाता है ।” 

“सरकारी श्रौद्योगिक व्यवसायो के प्रवन्ध के लिए निगमो (८077072/70॥5) 
की स्थापना ससद द्वारा पारित किये गये श्रधिनियमो (8०४) की सत्ता के भ्न्तर्गत 
की जानी चाहिये ।” 

“लेखा-परीक्षण विभाग (2700: 70०90॥70०॥) को पूर्व-लेखापरीक्षण तथा 
भुगतान के कार्य से मुक्त करने के लिए सम्बन्धित सरकारो द्वारा झीघ्रमामी पग 
उठाये जाने चाहियें ।” सार्वजनकि लेखा समिति की ये अ्रमूल्य सिफारिशें जब लागू 
की जायेंगी तब लोक-व्यय (ऐएणा० फ्रिफ़्णावाएा०) पर समुचित राजकोषीय 
स्थापित हो जायेगा । 


अनुमान समिति 
(90774865 (07766) 


एक अन्य समिति जोकि ससद के उत्तरदायित्व पर वित्तीय नियन्त्रण लोगू 
करती है, अनूमान समिति है । 


अनुमान समिति सदन (्र०75०) के तीस सदस्यों को मिलाकर बनती है 
जिनका निर्वाचन प्रतिवर्ष किया जाता है। इसका मुख्य काये व्यय में मितव्ययता 
(&८०7०ग५४) लाने के सुझाव देना है श्रत इसे “सतत मितव्ययता समिति 
(0०प्रधरााणा$ रिटणाणयाए (०एम॥॥०6) कहा जाता है । इस समिति का सरकार 
की नीति से कोई सम्बन्ध नहीं होता । इसका काम इस विषय में श्राइब्रस्त होना हु 
कि सरकार द्वारा निर्धारित नीति के ढाचे के श्रन्तग्गंत, सरकार के उद्देष्यो की पूर्ति के 
लिए च्यूनतम व्यय ही किए जाए। समिति का वास्तविक कार्य, सरकार की नीति 
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तथा उद्देश्ये को स्वीकार करते हुए जिनसे कि उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, इस 
सम्बन्ध मे सुझाव देना है कि उस नीति तथा उसके उद्देश्यो को सरकारी साधनों का 
न्यूनतम व्यय करके किस प्रकार क्रिया।न्वित तथा पूर्ण किया जा सकता है । 

ग्रनुमान समिति के कार्य इस प्रकार है -- 

(१) इस सम्बन्ध मे रिपोर्ट देना कि अनुमानो में निहित नीतियो के अनुरूप 
क्या-क्या मितव्ययत्ताए सठगनात्मक सुधार, कार्य-कुशलता अथवा प्रशासनिक सुधार 
लाए जा सकते हैं । 

(२) प्रशासन में कार्य-कुशलता तथा मितव्ययता लाने के लिए प्रचलित नीति 
के स्थान पर किसी अन्य नीति का सुझाव देना । 

(३) इस बात की जाच करना कि प्रशासकोय क्रियाओं के सम्पादन मे जो 
धन लगा हुआ है वह अनुमानो मे निहित नीति की सीमाओ के श्रन्तगेत है या नही । 

(४) प्रनुमानो को ससद्‌ के समक्ष प्रस्तुत करने की विधि के सम्बन्ध मे 
सुफाव देना 7 ., 5 

यह एक या एक से प्रधिक उप-्समितियों (8370-८07॥(6८५) की भी 
नियुक्ति कर सकती है । प्रत्येक उपसमिति को श्रविभाजित समिति की शक्तिया 
प्राप्त होती हैं। ये उप-समितिया ऐसे किसी भी मामले की जाँच करती हैं जोकि 
उनको सौंपा जाता है, और इन उप-समितियों के प्रतिवेदनो (२०००7($) को सम्पूर्ण 
समिति (ए/४०८ (0०77॥76०) के प्रतिवेदनो के सह ही माना जाता है, बदत्ते 
कि वे सम्बूर्ण समिति की किसी बैठक में श्रनुमोदित कर दिये जायें | इस शक्ति का 
प्रयोग अनेक भ्रवसरो पर किया जा चुका है, उदाहरण के लिए, जब भ्रनुमान समित्ति 
को उत्पादन-मन्त्रालय (]शाधा579 ० ?7000०7०॥) के अन्तर्गेत विभिन्न राष्ट्रीय 
उद्योगों के भ्रनुमानो की जाच करनी थी तब अनेक उप-समितियो की नियुक्ति की 
गई थी श्औौर एक-एक विद्धिष्ट उद्यम एक-एक उप-समिति को सौंप दिया गया था । 
उप-समितियो की पद्धति कार्य-कुशलता बढाने वाली है । श्ौर इसके भ्रच्छे रचनात्मक 
परिणाम निकलते हैं । 

समिति सरकारी भ्रधिकारियो से सुनवाई करती है झौर परीक्षणाघीन भ्रनुमानो 
से सम्बन्धित श्रन्य गवाहियाँ लेती है । यह एक प्रश्नावली तैयार कर सकती है जिसके 

प्रश्नों का उत्तर विभागीय श्रध्यक्षो को देना होता है । यह विभागीय श्रधिकारियो से 
कोई भी चाटे व आँकडे श्रादि माँग सकती है । 

इसके प्रतिवेदन सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की जाने वाली सिफारिशो के रूप 

भे होते हैं। सरकार इन सिफारिशो को स्वीकार कर सकती है भ्रथवा उनको न 
स्वीकार करने के कारण दे सकती है। ऐसी स्थिति मे, यदि समिति अपनी पहली 
सिफारिशो की ही पुन पुष्टि कर देती है तो उस सम्बन्ध में भ्रन्तिम निर्णय संसद्‌ 
पर छोड दिया जाता है। तथापि, व्यवहार मे ऐसी स्थिति उत्पन्न होने नही दी जाती 
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भौर पारस्परिक विचार-विभर्ण हारा ही मतभेद दूर कर लिए जाते हैं। जैसी कि 
झोक-सदन ( [0050 ० (00॥0॥9) में भी पद्धति है, भ्रनुमान समिति के प्रतिवेदनो 
बर झोपवारिक वाद-विवाद (7०70 0९030) नहीं किया जाता । सदस्य प्रतिवेदन 
पर या तो बजट पर सामान्य वाद-विवाद के समय विचार करते हैं श्रयवा उस समय 
जबकि सम्बन्धित प्रनुमान विचाराधीन होते हैं। श्रनुमान समिति ने लोक-निधियो 
का कुशल तथा मितव्ययी उपयोग करने के सम्बन्ध में कुछ शत्यन्त महत्वपूर्ण 
सिफारिशों की हैं। अ्रनुमान समिति ते प्रशासकीय, वित्तीय तथा भ्रन्य सुधारों पर 
प्रपने नये प्रतिवेदन (१६४३-५४) में निम्नलिखित सिफारिशों कीं --- 


“किसी भी योजना को प्रारम्भ करने से पहले, उसका समुचित रीति से 
निर्माण किया जाना चाहिए और इस बात का भी निरचय किया जाना चाहिए कि 
योजना के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता हैं कया यह उपलब्ध है भ्रथवा 
उपयुक्त समय पर उपलब्ध की जा. सकती है। योजनाओं तथा अश्रनुमानो का 
व्यौरेवार पूर्ण हिसाव लगाया 'जाना चाहिए जिससे कि वित्त-मन्त्रालय (शगराइा/ 
म।॥धा०९) उस योजना का अनुमोदन करने तथा वित्तीय सहमति प्रदान करने मे 
समर्थ हो सके ।” 

“जब वित्त-मन्त्रालप द्वारा वित्तोय हृष्ठिकोश से योजना (8007०) पर सह- 
मति प्रदान कर दी जाय, तो उसके पश्चात्‌ उस योजना के व्यौरेवार कार्यानवय तथा 
उस सम्बन्ध मे घन व्यय करते का उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रशावकीय मन्त्रालय का 
होना चाहिए तथा उसे यह अधिकार भी प्रदान किया जाना चाहिए कि वह योजना 
के उप-शीषंको के श्रन्तगंत घनराशियो मे उस सीमा तक हेर-फेर भ्रथवा रहोवदल 
कर सके जहा तक कि कुल लागत-व्यय पर इसका कोई प्रभाव न पडे ।” 


प्रशासकीय मन्त्रालय तथा वित्त मन्त्रालय द्वारा योजना का अनुमोदन किए 
जाने के पश्चात्‌ उसको सम्बद्ध मन्त्रालय के वजट-अ्नुमानों में सम्मिलित कर लिया 
जाना चाहिए; भ्रौर उसके बाद फिर जब तक कि योजना की कुल धनराशि मे ही 
वृद्धि न हो तब तक योजना के विभिन्न उप-शीर्षको के अन्तर्गत पुनविनियोजनों पर 
कोई श्रतिरिक्‍्त श्रनुमति अथवा प्रतिलब्ध नही होता चाहिये। यदि योजना का 
पुन अवलोकन करना पड जाये और उसके लिये और प्रतिरिक्त घनराशि की 
झ्रावदयक्ता हो, तो उस स्थिति मे योजना की उस श्रावश्यक अतिरिक्त धनराशि को 
बजट अथवा अनुपूरक अनुदानो मे सम्मिलित किए जाने से पहले वित्त-मन्त्रालय की 
सहमति प्राप्त कर लेनी चाहिये । 

भ्रधिकाश योजनाएं (5००॥6४) ऐसी होती हैं कि प्रारम्भ में अर्थात्‌ निर्मास 
के समय उनके सभी पहलुओं पर विचार सही किया जाता भौर फिर योजनाओं के 
प्रारम्भ होने के पदचात्‌ प्रशासकीय मन्त्रालय श्रपने विचारो मे वृद्धि, परिवर्तन अथवा 
उनका पुनर्निर्माण करते हैं । सीकिति के मत मे, यह एक ऐसा तत्व है जिससे भ्रत्यधिक 
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है. 
देरी तथा श्रपव्यय को प्रोत्साहन मिलता है श्र इसके कारण ही वित्त-मन्त्रालय द्वारा 
समय-समय पर सुक्ष्म-परीक्षण किया जाना झ्रावश्यक हो जाता है। 


“वित्त-मन्त्राजय मे काम के जमाव को समाप्त करने के उद्देश्य से तथा 
उसको प्रस्तावों पर प्रभावशाली नियन्त्रण लागू करने के योग्य बनाने के उद्दं श्य से 
भी, अत्यन्त आवश्यक है कि सम्बन्धित प्रशासकीय मन्त्रालय कम से कम एक 
वर्ष पूर्व योजनाएं तैयार करे, हाँ कुछ अ्पवादभूत परिस्थितियो की बात दूसरी है 
जहाँ की योजना के तत्काल प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता हो श्रौर उस पर 
पहले विचार कर सकना श्रथवा हिसाव लगाना सभव न हो ।” 


इसी प्रकार द्वितीय जोक-सभा की भ्रनुमान-समिति ने बजट-सम्बन्धी 
सुधारो के विषय मे प्रस्तुत किये गये भ्रपने बीसवें प्रतिवेदन (१६५८) मे ये सिफारिशें 
की '-.... 


“वित्तीय वर्ष का प्रारम्भ पहली अक्तूबर से किया जा सकता है। यह 
व्यवस्था हो सकती है कि बजट श्र .स्त मास के अन्तिम पक्ष मे ससद्‌ मे उपस्थित 
किया जाय और सितम्बर के श्रन्त तक उस पर मतदान हो जाए। वाञछनीय यह 
होगा कि वित्तीय वर्ष के पहली अक्यूबर से प्रारम्भ करने के सम्बन्ध मे कोई भी 
कार्यवाही सभी राज्यसरकारो के परामर्श से की जाये ।” 


“यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रशासकीय मन्त्रालय श्रपनी-अपनी योजनाश्रो 
को वजट में सम्मिलित करने के लिए वित्त-मन्त्रालय के समक्ष केवल तभी प्रस्तुत करें 
जब कि उन सभी सम्बन्धित ब्यौरो (200॥5) का हिसाब लगा लिया जाए जोकि 
एक विश्विष्ट योजना को स्पष्ट रूप से समभने के लिए भ्रावश्यक हो । इस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए दृरदर्शी योजनाञ्रो को तैयार करने की प्रक्रिया पूरे वर्ष भर जारी रहनी 


हक कि बजठ की तैयारी के समय होने वाली काम की भीड को कम किया 
सके ।” 


._ यह श्रावक््यक है कि एक ऐसी कार्य-विधि (70०८० प७) अश्रपनाई जानी 
चाहिये जिसमे कि बजट के पश्चात्‌ श्रतिरिक्‍्त श्रनुमति की आवद्यकता को समाप्त 
किया जाए भ्रौर जिसमे राज्य-सरकारो सहित विभिन्न सत्ताओ्रो को यह आदधवासन 
दिया जाए कि श्रनुमोदित उद्दश्यो के लिए उपबन्धित धघनराशियो के सम्बन्ध मे, 
बिना व्यय की हुई धनराशि झागामी वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध रहेगी ।” 


हर यह वाडछनीय है कि सरकार जब भी उघार ले तभी प्रत्येक समय ससद्‌ 
उमफी सूचना दे । इसके अतिरिक्त वैयक्तिकर उघार (पावाशतंप्रशु 90707) 


के विवरण की सूचना भी ससद्‌ को, बाजार जाने के पहले तथा बाद में, दोनो समय 
दी जानी चाहिए हट 


५६९ लोक प्रशासन 


“यह भी श्रावृदयक है कि सरकार वजट सम्बन्धी कार्यविधियों तथा कार्य- 
वाहियो का सत्तत रूप से पुनरावलोकन करती रहे जिससे कि जहाँ एक भोर वे भ्न्य 
देशो मे की गई प्रगति से पीछे न रहें, वहा दूसरी शोर वे इस देश के अ्राधिक तथा 
प्रन्य विधिष्ट लक्षणों को भी दृष्टिगत रखें ।” 

इस प्रकार इन दो समितियों के माध्यस से ससद्‌ द्वारा प्रभावद्याली वित्तीय 
नियन्त्रण लागू किया जाता है । 


भाग ४ 
नागरिक तशा प्रशासन 


(ाएएार छाएए 5णए0ा्राइएछठहपा70ाप्र) 


प्रशासन पर विंघाणयी नियन्त्रण 


(,6हठइंाएए8& (:0790] 0ए७/ /ताणााओ50४४07) 


प्रशासन के सम्बन्ध मे विधान-मन्डल के योग का अ्रध्ययन किये बिना लोक- 
प्रभासन का अध्ययन अपूर्णो ही है। लोक-प्रणासन के सम्बन्ध मे विधान-मण्डल 
([.6९88%७४८) के महत्वपूर्णा कत्तेव्य निम्न प्रकार हैं -- 

(१) विधान-मन्डल ही इस वात का निहचय करते है कि राज्य को क्या-क्या 
कार्ये करने होगे और वे कार्य किन-कितन अ्रभिकरणो को सौंपे जायेंगे । विधान-मन्डनल 
सविधियों (5(8(0८४) के द्वारा मूल नीतियों की मुयय रूपरेखाए निर्धारित करते हैं 
और सगठन, अधिकारो, कत्तव्यों तथा प्रशासकीय प्राधिकारियों द्वारा अपनायी जाने 
घाली कार्यंविधि (270०८१४:०) की रीतियो की व्यास्या करते है। विधान-मण्डल 
कानून बनाता है श्र प्रशासकीय प्राधिकारियो की सीमाओं तथा उनके कार्यो का 
निर्वारण करता है। 

(२) विघान-मण्डल ऐसी शर्तों के अन्तर्गत जिन्हे कि वे उपयुक्त समभते है, 
वित्त की व्यवस्था करते हैं। विघान-मन्डल घन प्राप्त करने वाली तथा व्यय की 
स्वीकृति बने वादी सत्ता (रफ्रातनाशग्रढ थातवे एिाकेट्टाध्यागाह 8प07ाए) है । 
यह विभिन्न प्रशासकीय कार्यो के लिए धन की व्यवस्था करता है श्रौर भिन्न-भिन्न 
प्रशासकीय विभागो द्वारा किये जाने वाले व्यय की वैधघता (7,.682॥9) तथा उप- 
युक्तना का श्राइवासन देता है । 

५३) विधान-मण्डल स्वतन्त्र लेखा-परीक्षण (४80००॥) के माध्यम द्वारा व्यय 
' प्र नियन्त्रण लगाते है । विधान-मण्डल प्रत्येक प्रशासकीय कार्य-क्रम के लिए घन 
का विनियोजन करते हैं और लेखा-परीक्षण के द्वारा वे इस वात का आइवरासन देते 
है कि प्रशासकीय प्राधिकारियो द्वारा धन का समुचित उपयोग किया गया है । 

(४) विधान-मण्डल कभी-कभी कार्यविधियों श्रथवा प्रक्रियाश्रो का भी 
निर्धारण करते हैं , विशेषकर तव, जवकि उनसे महत्वपूर्ण वेयक्तिक हित प्रभावित 
होते हो । 

(५४) विधघान-मण्डल प्रशासकीय प्राधिकारियों को झक्तिया प्रदान करते हँ 
और उन शबितयों के प्रयोग पर ऐसे प्रतिवन्ध लगाते है जिन्हे कि वे ठीक समभते 
हैं। विधान मण्डल के अधिनियम ( 230०8) उन्त अवितयों की सीमाश्रो का निर्घाग्ग 
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करते हैं जोकि प्रशासफीय अभिकरगणो द्वारा प्रयोग की जा सकती है , ये प्रायः उन 
शक्तियों के प्रयोग की रीति का भी निर्धान्ग करते हैं । 

(३) विधान-मण्ट्ल अपनी समितियों के द्वारा किसी भी प्रशासकीय अशभि- 
फरण (/72०१००) की कार्य-प्रणाली की जाँच-पडताल कर सकता है । 

(७) विधान-मण्डल में विवादों तथा प्रयलोचनों के द्वारा सदस्यों को एक 
श्रन्य अत्यन्त महत्वपूर्ण भ्रवगर प्रदान किया जाता है जिससे कि वे प्रशासन को उत्तर- 
दायी ठहरा सके । 

विधान-मण्डल एक निय्नन्त्रफारी सत्ता है जिसके प्रति मुख्य कार्यपालिका 
((आार्न छऋ८टपार०) तथा प्रशासकीय अभिकरण उत्तरदायी होते हैं। इसे प्रनेक 
ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिनके द्वारा यह जान सकता है कि लोक-प्रशासक अपने 
कत्तंव्यो का तथा इसकी भाज्ञाओं का कहा तक पालन कर रहे है। 

वापिक बजट-विवाद, प्रश्नात्तर (]#/श0०]90॥0॥8) तथा कार्य-पालिवा से 
प्रदव व लेखा-परीक्षण (७०७०॥) आदि--ये सव विधान-मण्ठल को प्राप्त होने वाले 
ऐसे भ्रवसर हैं जिनके रा वह प्रशासन प्र नियन्त्रण लागू करता है । 


भारत मे प्रशासन पर ससदीय नियन्त्रण 
(?क्कनीशाशाशशा'ए (0700] (0ए6&/ 4 पैग्रा॥8॥७07 ॥7 47078) 

' - अन्य किसी भी विवान-मन्दल से समान, भारतीय ससद्‌ (वाताक्षा रिक्षात8- 
7०7) के तीन मुख्य काये हैं ' कानुन बनाना, वित्त की व्यवस्था ऋरना- तथा 
प्रशासन का पर्यवेक्षण (8५9०४श४४०॥) करना । भारत में ससद्‌ मन्त्रियों (शिीशा$- 
(८78) के माध्यम से:प्रशासकओय अधिकारियो पर नियन्त्रण लगाती है। मन्त्री अपने- 
अपने विभागो ([)०927/8॥८085) के कार्य-सचालन के लिए ससद्‌ के प्रति उत्तरदायी 
होते हैं। पपू, प्ज २: ! या 

'-.. प्रशासन पर नियन्त्रण लगाने के लिए “ससद्‌ निम्तलिखित उपाय काम-्मे 
लाती है -- के जप 9 

(१) ससद के सदस्य मस्त्रियों से उनके विभागों के कार्य-सचालन के बारे मे 
प्रशन पूछ सकते हैं । बा फ हि 

(२) ससत्सदस्य किसी भी विभाग की कार्य-प्रणाली पर वाद-विवाद तथा 
तके-वितर्क कर सकते हैं। + ' - ! 

(३) सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले पर स्थगन-प्रस्ताव (०७० 
67 #१॥०णाााा) सदस्यों को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसके द्वारा 
वे किसी भी विभाग के कार्य-सचालन परु विवाद कर सकते हैं ॥* 

(४) सार्वजनिक हिंत (?ए5॥० ग्र/&०४) के किसी भी मामले पर वाद- 
विवाद किया जा सकता है ।* 
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(५) अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलो पर श्रल्पकालीन वाद-विवाद 
किया जा सकता है ॥१ 

(६) सदस्य अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलो की ओर मन्चत्रियो का 
ध्यान आकर्षित कर सकते है ।* 

(७) असन्‍्तुष्ट सदस्य किसी मन्‍्त्री श्रथवा पूरे मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध 
भ्रविद्वास का प्रस्ताव (]४०॥०॥ ० 707-०070०॥०८) रख सकते है । 

(८) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद-विवाद किया जा सकता है। 

(६) विधेयको (87॥$) पर वाद-विवाद होता है । 

(१०) बजट सम्बन्धी वाद-विवाद । 

(११) ससद अपनी समितियों के द्वारा नियन्त्रण लगाती है । 

(१२) ससद नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक (एकाफाणीला बात #पता- 
07-0272॥]) के लेखा-परीक्षण (#ए०॥) के द्वारा घन के व्यय पर नियन्त्रण 
नगाती है। 

ग्रव हम इस वात पर विचार करेगे कि प्रशासन पर नियन्त्रण रखने मे ये 
उपाय किस प्रकार सहायक होते हैं । 


(१) ससदीय प्रश्न 
(एक्नीधथाएरप्रा्घाए (१ए९८४078) 


प्रन्‍त पूछना ससदीय नियन्त्रण की एक श्रत्यन्त प्रभावशाली रीति है। सस- 
त्तदस्थ उचित समय की सूचना देने के पश्चात्‌ मन्त्रियो से प्रश्न पूछ सकते है । इस 
सम्बन्ध मे अनुपूरक प्रश्नों (307एॉथा।ला07ए तुघ०७४०75) का भी एक उपलब्ध 
(90शञ्ञणा) है ।? मन्त्रियो पर उनके विभागों के दिन-प्रतिदिन के कार्य-सचालन के 
सम्बन्ध मे प्रदनो की भडी लगा दी जाती है। प्रइनो के द्वारा शिकायतें व्यक्त की 
जा सकती हैं तथा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रइन सिविल-सेवको को 
सावधान तथा सतर्क रखते है। अनेक प्रइन नौकरशाही (छ8प्रा८4प्०४०७) को जवाब- 
देह बनाने के लिए पूछे जाते है। प्रश्न एक ऐसा अवसर प्रदान करते है जिसके 
हारा अशासकीय नीति अथवा क्रिया के किसी भी भाग की ओर जनता का तत्काल 
व्यान आकंषित किया जा सकता है। प्रण्शा। 5क/४॥०ॉ!| का कहना है कि “प्रत्येक 
व्यक्ति, जिसने कि कभी भी सिविल-सेवको के विभाग में कार्य किया होगा, मेरे इस 
विचार से सहमत होगा कि यदि कोई ऐसी मुख्य चीज है जोकि सिविल-सेवको को 
अत्यधिक सतक, सावधान तथा भयभीत रखती है तथा जो ऐसे श्रभिलिख (१२८००१०७) 
रखने को प्रोत्साहन देती है जोकि सिविल-सेवा से वाहर अनावश्यक समझे; फज-+--_-.... जज हती है जोकि सिविल-सेवा से बाहर अभ्रनावश्यक समभे जाते, 
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तो वह ससद मे पूछे जाने वाले प्रइनो का डर ही है ।” प्रत्येक कायेवाही प्रब्न पूछने 
को उत्तेजित कर सकती है, प्रत्येक प्रश्न स्थगनविवाद का रूप ले सकता है और 
प्रत्येक स्थगन-प्रस्ताव पूर्ण वाद-विवाद का रूप धारण कर सकता है । ससदीय प्रइन 
नोकरणाही की बुराइयो के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वाधीनता की रक्षा के लिये जूरियो के 
परीक्षण तथा वन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश (जता ० पस्4००४४६४ 00905) के रूप 
मे श्रेणीबद्ध किये जा सकते हैं। ए 8 |(४एगा० ने ठीक ही कहा है कि “यद्यपि ये 
प्रइंच कभी-कभी उस मनन्‍्त्री को जिससे कि ये पूछे जाते है, अथवा उस सरकार को, 
जिससे ये सम्बन्ध रखते हैं, ग्रिराने के लिए तारपीडो का काम करते हैं तथापि 
लोक-प्रशासन पर नियन्त्रण लगाने की यन्त्र-रचना मे से एक महत्वपूर्ण भाग अदा 
करते हैं | 


(२) वाद-विवाद तथा पर्यालोचन 
(4260966 970 258008870॥8) 

वाद-विवाद तथा पर्यालोचन अथवा तकं-वितर्को के द्वारा, ससद अनेक सरकारी 
अ्रभिकरणो की प्रशासकीय क्रियाओ्रो का सुक्ष्म-परीक्षण करती है । वाद-विवाद तब 
होता है जब किसी नई विधि अथवा कानून का निर्माण किया जाता है अयवा पुराने 
कानून मे सशोधतन अथवा उसका खण्डन किया जाता है। प्रशासन पर ससदीय 
नियन्त्रण की दृष्टि से बजट-विवाद (8768०: 66०४/९४) सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण है। 
विनियोजन-प्रक्रिया एक ऐसा सबसे श्रधिक व्यापक तथा व्यवस्थित साधन है जिसके 
द्वारा विधात्त-मण्डल प्रशासकीय क्रियाओं का पुतरावलोकन करता है। बजट-विवादों 
को एक महान्‌ वाषिक राष्ट्रीय जाँच समभा जाता है। विभिन्न विभागो से सम्बन्धित 
अनुदानों (97975) की माँगो पर विचार के समय, ससद सम्पूर्णा विभाग की कायें- 
प्रणाली की जाँच, सुक्ष्म-परीक्षण तथा पुनरावलोकन करती है । “सक्षेप मे, प्रश्न तथा 
वाद-विवाद के द्वारा, प्रशासन का स्थायी रूप से सतत पुनरावलोकन किया जाता है । 
छोटे से छोटा विवरण अथवा व्यौरा बडे परिणामो के रूप मे सामने आ सकता है, 
क्योंकि विरोधी दल अपना पूरा समय कार्यपालिका की ब्रुटियो को ढूँढने में ही 
लगाता है, और एक वार जब वह ऐसी त्रुटियो का पता लगा लेता है तो उसे उनकी 
निरन्तर आलोचना करने के असीमित अवसर प्राप्त हो जाते हैं |” 


(३) समितियों द्वारा ससदीय नियन्त्रण 
(श-हारप्रद्याए (०70 70087 (६077777265) 
समसदीय समितियाँ प्रशासन पर व्यापक नियन्त्रण लगाती हैं । वे प्रशासन के 

कार्य-सचालन की जाँच-पडताल तथा सुूक्ष्म-निरीक्षण करती हैं । भारत मे सावंजनिक 


] (छ्डा 0क्माशादो! पद्याह्याव 2, 00 7947, ए0] 74) 

२ एए 8 जप्गमा5०, 24०वंशा (9एट:गगञशा$ड रा टिपा०:2८ 
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हक 


लेखा-समिति (?एआइआर ॥०००एशा5 (०णागरा7०९०) तथा अनुमान समिति (5शा- 
7॥९५ (१0776८), ससद की दो अ्रत्यन्त महत्वपूर्णा वित्त समितिया हैं। ये 
समितिया प्रशासन पर वड्ा नियन्त्रण करती हैं। “सार्वजनिक लेखा समिति को 
भारत सरकार के विनियोजन लेखों (»879ए70ाधशाणा 8०००७॥७७) का नथा उन 
पर नियन्त्रक व महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन का सूथ्म-परीक्षण करना होता है, और 
इसे यह स्पण्ट करना होता है कि बन वैधानिक रूप से तथा ईमानदारी के साथ व्यय 
किया गया है था नहीं ।” अनुमान समिति सम्पूर्ण विभाग के सगठन का पुनर्वालोकन 
करने के पच्चातु व्यय में मितव्ययता लाने के सुझाव देती है। श्राश्वासन समिति 
(00प्ररा॥९८ 07 8550797०८5) सदन-कक्ष में मन्त्रियों द्वारा समय-समय पर दिये 
गये आब्वासनो, वायदो व कार्यो आदि की छानवीन करती है और समिति को इस 
सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदतल देना होता है कि (क) ये आव्वासन, वायदे तथा कार्य 
आदि किस सीमा तक पूरे किये गये है, और (ख) जहा ये पूरे किये गये वहा उसकी 
पूति श्रावव्यक न्यूनतम समय में की गई या नही ।* 


ब-्वु 


इस समिति ने “ केवल प्रण्ासकीय कार्य-कुणगलता की देखभाल रखने में ही 
सहायता नही की है, अपितु पुरानी पद्धति में निहित अनेक दोपी को दूर करने मे 
भी सहायता पहुचाई है | मन्त्रीगण अ्व वायदे करते समय सावधान रहते है और 
प्रणामन किये हुए वायदो के सम्बन्ध में का्यंवाही करने के बारे में काफी सक्रिय 
रहते है *। मरकार के विभिन्न मन्त्रालय अभ्रव ससद के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे 
में जागरूक रहते हैं |”? 


(४) लेखा-परीक्षण द्वारा नियन्त्रण 
((+0770 (7700६४॥ 2४ पत) 

विधान-मण्डल बन प्राप्त करने वाली तथा व्यय की स्त्रीकृति देने वाली मत्ता 
है। जब यह बन को व्यय करने की अनुमति देता है, तो इस बात के वारे मे भी 
श्रा्वस्त रहता है कि बन वेबानिक रूप से तथा ईमानदारी क साथ व्यय किया 
जाय | सनसद द्वारा व्यय पर यह नियन्त्रण अपने सरकारी नियन्त्रक व महालेखा- 
परीक्षक के माध्यम से किया जाता है | वह विधान-मण्डल के उत्तरदायित्व पर ॒ व्यय 
का लेखा-परीक्षण करता है और अ्रपना लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन विधान-मण्डल के 
समझ रखता है। लेखा-परीक्षण “सरकारी श्रधिकारियो को जवाबदेह वनाने वाले 
मुख्य ऐतिहासिक उपायों में से एक उपाय माना गया है ।' 

] 7१७०॥९८ 323 
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प्रशासन पर विधायी नियन्त्रण की सीमाये 

(वफठ ॥ भााह ण ।०६३४४0ए९ (707फ0] 0ए2- 8 07ंग्राआ 0) 

विधान-मण्डल को प्रशासन के दिन प्रतिदिन के कार्य पर व्यापक नियन्त्रण 
नही लगाना चाहिए । विधान-मण्डल को चाहिए कि वह प्रशासकीय अ्रधिकारियो को 
शक्तियों का हस्तान्तरण ([0०6ह०॥ाणा ) करे , साथ ही इसे उन शक्तियों के प्रयोग 
के सम्बन्ध मे सदा सावधान रहना चाहिए | जहा सरकारी अधिकारी श्रपनी शक्ति 
का दुरुपयोग करें वहा इसे उन पर रोक लगानी चाहिए | परन्तु विस्तृत मात्रा मे 
विधायी नियन्त्रण लगाने से प्रशासन मे पक्षाघात की सी स्थिति उत्पन्न होने का 
खतरा बना रहता है। विधान-मण्डल को सिविल-सेवको पर विश्वास होना चाहिए । 
जॉन रुठुआट मिल ने भी प्रशासन पर विधायी नियन्नण की सीमाश्रो का उल्लेख 
किया है । 


जान रुदुप्ला्ट मिल ने “707० एणाला0॥ णी पे९एछा०5०ाधाए० 80068 
के अपने भ्रध्याय मे लिखा है कि प्रतिनिधि सभा के समुचित कार्य शासन-प्रबन्ध करने 
की बजाय जिसके लिए कि वह पूर्णत अनुपयुक्त है, ये हैं. 'सरकार की देखभाल 
करना तथा उस पर नियन्त्रण रखता , उसके कार्यों के प्रचार पर प्रकाश डालना, 
यदि उनके बारे में कोई प्रइन उठाये तो उनका ओचित्य सिद्ध करने तथा उनकी पूर्ण 
व्याख्या करने को बाध्य करना , यदि वे कार्य निन्‍दां योग्य हो तो उनकी निन्‍्दा 
केरना व रोक लगाना , और यदि सरकारी अ्रधिकारी अ्रपनी शक्तियो का दुरुपयोग 
करे भ्रथवा उनका ऐसी रीति से उपयोग करें जोकि राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध हो तो 
उनको पद-विमुक्त करना, भ्रौर उनके उत्तराधिकारी नियुक्त करना"** | किसी भी 
राष्ट्र की स्वाधीनता की रक्षा के लिए यह शक्ति बहुत है. । इन सीमाओं के 
अन्तर्गत प्रतिनिधि-सभा के कार्यों द्वारा लगाया जाने वाला प्रतिबन्ध ऐसे लोकप्रिय 
नियन्त्रण के लाभो को प्राप्त कराने मे समर्थ होगा जोकि कुशल विधान तथा प्रशासन 
की आवश्यकताओो से कम नही होगा । 


आवश्यकता इस बात की है कि विधायकगरण/ (7,6898007$) अपने सोचने- 
विचारने का तरीका बदलें, क्योकि वे सिविल-सेवको की प्रत्येक क्रिया को सन्देह भरी 
दृष्टि से देखते है चूकि भारतीय ससद सिविल-सेवको का विश्वास नही करती, श्रत 
उसने सत्ता के हस्तातरण की झ्रावश्यकता तथा उसके लाभो को नही समझा है । 


“अन्तत. ससद शक्तियों के हस्तान्तरण के विरोध का मुख्य गढ है । शवित 
के हस्तान्तरण का अभाव भारतीय प्रशासन का सबसे बडा दोष है। शबितयो के 
व्यापक हस्तान्तरण के प्रति ससद की अनिच्छा, जबकि ससदीय शवितयो को 
महत्वपूर्ण तथा ठोस बनाने के लिए ऐसा हस्तान्तरण अत्यन्त श्रावश्यक है, मन्त्रियो 
को अपनी दक्तियो के हस्तान्तरण के प्रति हतोत्साहित करती है और सचिवो 
(8८०००४१765) को अपनी शक्तियों के हस्तान्तरण के प्रति हतोत्साहित करती है । 
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भारत को श्राज अन्य सब वातो से श्रधिक जिस चीज की श्रावश्यकता है, और ससद 
को सबसे अधिक जिस चीज की आवश्यकता है, वह है सयुकत सचिवो (उ०णा। 
5€०८९०7८७) द्वारा अधिक शासन, उप-सचिवों (0679एाॉए इ5८०ा८ाश्वा7०5) द्वारा 
ग्रधिक शासन, अवर-सचिवों ((7त66 5९०ा&ध्ात९$) द्वारा अधिक जासन, और 
प्रबन्ध निर्देशको (]/(ध॥88778 976००१७) तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों हारा 
अधिक शासन । यही एक ऐसी रीति है जिसके द्वारा अधिक शासन किया जा सकता 
है तथा ससद सामान्य मार्गदशेन की दिलज्ञा भे श्रधिक सफलता प्राप्त कर सकती है । 


ससद के सदस्य अपेक्षाकृत स्वायत्तता-प्राप्त उचद्यमो की स्थापना के प्रति 
अपनी अ्रभिरुचि प्रकट करते है। इस लेखक ने कभी ऐसा कोई उदाहरण नही सुना 
जिसमे लोकततन्त्रीय सरकार ऐसे किसी भी उद्यम पर किसी भी ऐसी रीति से, जोकि 
वास्तव में सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो, नियन्त्रण न लगा सकी हो या उसने 
नियन्त्रण; न लगाया हो । जब तक कि ससद स्वय को बडी कार्यवाही के उपयुक्त नही 
वनाती और सामान्य निर्देशन के उच्च-स्तर के कार्यों के लिए स्वय प्रयत्त नही करती, 
तब तक भारत का भविष्य सदिग्ध ही रहेगा । ग्रावदयकता इस बात की है कि ससद 
उच्च-स्तर (प्ाष्टा--8ए०) पर कार्य करने की आवश्यकता को समझे । जहाँ तक 
प्रशासन का सम्बन्ध है, यह अधिकतर निम्न स्तर पर काये करती है। यह बात 
आइचयंजनक नही है , विधान-मण्डल सभी जगह श्रपने कार्यों को शने दाने बढाने 
लगते हैं और जब वे प्रशासन मे विशिष्ट मामलो से व्यवहार करने की चेष्टा करते 
हैं तो प्रत्येक स्थान पर कम से कम योग्य (7,९४७६ ००॥०७४७॥) साबित होते है । 
लेखक ने भारतीय प्रशासन मे अन्य बडी आवश्यकताओं की अपेक्षा इनके प्रति कम 
जागरण पाया है । 

“शक्ति के हस्तान्तरण से उत्तरदायित्व के क्षेत्र मे वृद्धि होती है ।” ससद को 
इस सम्बन्ध मे काफी विचार करने की आवश्यकता है । 

“मैं यह सुझाव देना चाहता हु कि सबसे सरल तरीका, जिसके द्वारा कि 
ससद प्रशासत्र पर अपने निषेधात्मक (]२७४४॥४७) प्रभाव को निदचयात्मक 
(?०श/0४९) प्रभाव मे बदल सकती है, यह होगा कि वह कार्यों की श्रालोचना करने 
की दृष्टि से देखना बन्द करे और उनको प्रशसा करने की दृष्टि से देखना आरम्भ 
करे। ऐसा होने पर यह शीघ्र ही स्पष्ट हो जायेगा कि जो कुछ प्रशसनीय है वह कम 
नहीं है और यह कि कार्य करने के नये-नये साहसपृर्णो तरीके अपनाये जा रहे है । 
साहस, पहले करने की क्षमता (]ग्रा/&0४५०) तथा योग्य कार्यो की प्रशसा की जानी 
चाहिए। तथापि, यह भय हो सकता है कि ससद के हाथो में इस प्रयत्न का भी 
रूप बिगड ही जायेगा, जैसा कि एकपक्षीय नए विचारो को पुरस्कार देने की 
अ्रमेरिकन पद्धति में हुआ । ऐसी पद्धति मे कम ही लाभ होता है ॥।” भेरे विचार से 
यहा आवश्यकता इस बात की है कि अपने कार्यों की वास्तविक सफलता के लिए 
ससद को प्रशासन पर निर्भर रहने की स्थिति को उच्च मान्यता देनी चाहिए । ब्रिटिश 
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पद्धति मे ब्रिटिश सिविल-सेवको को उच्च सम्मान प्रदान करना वडा सूल्यवान सिद्ध 
हुआ है *! परन्तु स्थिति यह है कि ब्रिटेन मे, ससद तथा जनता की हप्टि में लोक 
सेवा की प्रतिष्ठा बडी ऊँची है। यहाँ जनता की दृष्टि मे तो इसकी प्रतिष्ठा ऊँची 
है, परतु ससद इस मामले मे छिद्रान्वेपी, प्रशसा न करने वाली यथा कृपण रही है । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व सिविल कर्मचारियो का दृष्टिकोण निषेघात्मक तथा 
शासन-विरोधी रहा करता था । स्वतन्त्रता के अभियान के लिये तो ऐसा दृष्टिकोण 
आवश्यक था। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ से भारतीय नेताओं के सामने एक 
बडी समस्या यह रही है कि स्वतन्त्र तथा क्रान्तिकारी भारत द्वारा श्रायोजित कार्यक्रमो 
की सफलता के लिए इस दृष्टिकोण को एक ठोस, कार्यकारी तथा सस्थागत उत्तर- 
दायित्व के रूप में किस प्रकार परिवर्तित किया जाए। ओऔपनिवेशिक शासन से भारत 
के आयने निजी शासन में भाग लेने का यह परिवतेन ससद-सदस्यो तथा नेतागओो के 
लिए जितना कठिन रहा है उसका २०वा भाग भी सिविल-सेवको के लिए कछिन 
नही रहा, और यह परिवर्तत काफी समय पहले ही कर लिया गया । सिविल-सेवको 
पर ससदीय श्रविश्वास का एक झआश्चरयंजनक एवं अवश्यम्भावी परिणाम यह हुशाा है 
कि सिविल-सेवकों ने औपनिवेशिक शासन की कठोर कार्यविधियो एवं प्रक्रियाओं तक 
ही स्वय को सीमित रखा है श्रौर इससे नवीन भारत के नीति सम्बन्धी महान्‌ 
उद्देश्यों को पूरा करने की उनकी क्षमता में भारी कमी हुई है। सिविल-सेवा एक 
ऐसा आवश्यक यन्त्र है जिसके द्वारा कोई भी कार्यवाही श्रागे बढाई जा सकती है , भर 
यदि उसका ही उपयोग अविश्वास के साथ किया गया तो उसके काये भी कम ही 
प्रभावशाली होगे । 

“भारत अपने महान्‌ प्रयत्तो मे सफल होगा या नही”-- यदि इस प्रइन के 
उत्तर के निचोड को कुछ थोडे से आवश्यक तत्दो मे रख सकना सभव हो, तो मैं 
दो श्रावश्यक तत्वों पर जोर दू गा जोकि निम्न दो प्रश्नों के रूप मे है 

“क्या भारत, अपने भाषावार विभाजन का सामना करते हुए तथा श्रपने 
प्रशासन के एक वड़े भाग के लिये असाधारण रूप से राज्यों पर निर्भर रहते हुए, 
अपनी राष्ट्रीय एकता तथा शक्ति को कायम रखने मे तथा उसका विकास करने मे 
समर्थ हो सकेगा ?” 

“क्या जनता तथा ससद इस बात की श्रोर पर्याप्त ध्यान देने तथा भ्षत्ता के 
हस्तान्तरण द्वारा ऐसी कोटि की लोक-सेवा की व्यवस्था करने के लिए यथेष्ट रूप से 
इच्छुक हैं जोकि श्रशासकीय प्रभावयूर्णाता के लिए श्राव्यक हो 7” 

अन्त मे भारत को प्रशासन में केवल उतना ही लाभ प्राप्त होगा जितना क्कि 
वह उसका मूल्य अदा करेगा श्ौर जितना वह उसे अवसर प्रदान करेगा । यदि भारत 
ने स्वय को मर्यादिय क्षेत्र की नौकरणाही तक ही सीमित रखा, तो राष्ट्रीय सफलताए 
भी उसी हद तक सीमित हो जायेगी ।* 

] &79ए[००9४, ०9 ढा। 


प्रशासन पर विधायी तियन्त्रर ६०७ 


नौकरणाही (४8प्वा००७८०४०५) की गअनियन्त्रित बुरादयों पर रोक लगाने के 
लिए प्रणासत पर ससदीय नियन्त्रण का होता अत्यन्त आ्रावश्यक है, परन्तु विधान- 
मण्डल द्वारा प्रशासन में छोटी-छोटी बातो के आधार पर अधिक हस्तलेप नही होना 
चाहिए | प्रशासको को शासन-कार्य चलाने के लिए गवित तथा सत्ता प्राप्त होनी हीं 
चाहिए। विधान-मण्डल तथा सरकार की कार्यपालिका शाखागद्रो के कर्त्तव्यों तथा 
उत्तरदायित्वों की स्पष्ट रूप से व्याख्या तथा सीमाकन होना चाहिए | विधान-मण्डल 
को चाहिए कि वह प्रशासन में आने वाली बुराइयो को दूर करे परन्तु उसे देश का 
शासन-कार्य स्वय ही चलाने का प्रयत्न नही करना चाहिए। विघान-मण्डल को सगठन 
के आत्त्तरिक प्रशासन के लिए विस्तृत नियमो का निर्धारण नहीं करना चाहिए 
क्योकि इस स्थिति में प्रशासको के लिए कोई भी पहल करना कठिन हो जाता है । 
प्रशासको को भी चाहिए कि वे विधान-भण्डल का विश्वास तथा सद्भाव प्राप्त करने 
का प्रयत्त करें। ऐसा तभी किया जा सकता है जबकि प्रशासक विघायकगण को 
राष्ट्र के मामलो से परिचित रखने का अधिक प्रयत्न करे, और बदले मे स्वयं भी 
विधायकों (,6289075) के विचारों से परिचित रहे ।? 


हस्तान्तरित अथवा अ्रधीनस्थ विधान 
(26९४०(९८० 07 99707फ779४6 [,८६॥४४४ 07) 

१ श्रर्थ : 

जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है कि विधान-मण्डल [[«ा9धाएा०) 
का कार्य विधान बनाना है परन्तु समार के विभिन्न देशो के विधान-मण्डल प्रशासकीय 
प्राधिकारियों को बडी-बडी विधायी शक्तियों का हस्तातरण करते रहे हैं। 
उस व्यवस्था को हस्तान्तरित अथवा श्रवीनस्थ विधान” के नाम से पुकारा जाता है 
3ु॥8 (0ग7॥०७ 07 (567१5 7०४०७ ने इप्तकी व्याण्या इस प्रकार की है, 
“अ्रधीनस्थ प्राधिकारियो तथा निकायो (0068) द्वारा, स्वय ससद द्वारा प्रदत्त 
वैधानिक सत्ता के अनुसार, छोटी-छोटी विधायी शक्तियों के क्रियान्वय को ही 
हस्तान्तरित विधान कहा जाता है ।”? हस्तान्तरित विधान का श्रर्थ या तो (क) अधी- 
नस्थ प्राधिकारी, जैसे कि मन्‍्त्री ((॥॥8०7) द्वारा ससद से हस्तान्तरित हुई विधायी 
शक्ति ([&6टाशतए० ए०फ्टा) का क्रियान्वय है, श्रथवा (ख) ऐसे अधीनस्थ 
प्राधिकारी द्वारा बताई जाने वाली सहायक विधि (5098049 [89) से है । विधान- 


5 74 वाल [€ढ्वाडएढ हा076 8[50 7९8॥26 वि (6 त685 ० 6 एप ०88 

रण ०५शापरला 8ए2 ९६४८४०९००१ ६6 ८077706 ९700 ० ]6894ए6 ०0॥777/6९5 8॥)6 
(क्षायाल, 8 ए085भणगग्राज ए तल्णवाए एणा0 99 इश्ागगाए त्॥)5, णाए8 ए9श7895 
4९85/0]९, |88 प599ए6क्च९त, ब00 वा जल पार ]6टाउपा2ट5 ए9९76070० ग्राप्र४६ त€ 
जगा) बतग्रा5ाद्वाता ता 06 9855 6 एगागलएं€ धातव एशालणव ॥ 76५9 ६7९७ (0 त66] 
छाए शीं्टाश्लुए बात 70 (96 7ण79॥0९7श65 ?! 

(.. 00 एक्ना€, 'ि०ए काठकाडगार मा चीफ: 4 धाता5874807, 70, 5-6 ) 

< &े८ए००६ 0 (8८ एणापफ्राधलट 50 ॥6 शाए5९7१६ 905 ९8, 7.079000 


द्ण्८ लोक प्रशासन 


मण्डल अधिनियम (७००) पास करता है और उस अधिनियम के श्रन्तर्गत नियम 
(/१०॥७) बनाने की शक्ति सम्बन्धित मन्‍्त्री को सौंप देता है। कभी-कभी विधान- 
मण्डल किसी कानून की केवल मोटी रूपरेखा ही बनाता है और उस कानून की 
विस्तृत बातें पूरी करने का प्राधिकार सम्बन्धित मन्त्री को सौंप देता है। इसे ही 
हस्तास्तरित विधान फहा जाता है क्योंकि इसमे स्वय ससद उन प्राधिकारियो 
(2 ०॥०7॥०४) को, जोकि विधान-मण्डल के श्रधीनस्थ श्रथवा उसके प्रति उत्तर- 
दायी होते हैँ, कुछ विघायी श्क्तियाँ साँप देती है । 


२ हस्तान्तरित विधान की श्रावश्यकता : 

महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनेतिक तथा श्राथिक परिवततंनो के कारण, विधायी 
शक्तियों के विस्तृत हस्तान्तरण की झ्रावदयकता उत्पन्न हुई है। विस्तृत विधायी 
णक्तियो का हस्तान्तरण करने वाले श्रधिनियम एक के वाद एक सविधि-पुस्तिका 
(58०७ 800८) मे स्थान पा रहे हैं । 


हस्तान्तरित विधान की वृद्धि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-- 


(१) विज्ञान तथा शिल्पकला की प्रगति के कारण राज्य के कार्यों में तीत्र 
गति से वृद्धि हो रही है। ससद ऐसे विधान बनाने के कार्य मे ही अधिकाधिक व्यस्त 
रहती है जिनका कि उद्देश्य समाज के दिन प्रतिदिन के कार्यों का नियमन करना 
होता है । अ्रब तो राज्य ऐसे अनेक कार्यों को भी सम्पन्न करता है जिन्हे कि पहले 
इसके क्षेत्र से पूर्णत बाहर समभा जाता था | राज्य के कार्यो मे श्रत्यधिक वृद्धि होने 
के कारण हस्तान्तरित विधान एक श्रावदयकता बन गया है। विधान-मण्डल आजकल 
श्रत्यधिक कार्य-भार से लदे रहते हैं । यदि वे श्रपना कार्य कुशलता के साथ करता 
चाहते हैं तो उनके लिए केवल एक ही मार्ग है, झौर वह है सत्ता सौंपने का । ऐसा 
होता है कि ससद एक कानून को केवल मोटी रूपरेखा मे पास करती है, श्रौर उस 
कानून की वारीकियों (77295) को पूरा करने का प्राधिकार सम्बन्बित विभाग को 
सौंप देती है। इस प्रकार ससद श्रपने आपको मुख्य नीति सम्बन्धी मामलो तक ही 
सीमित रखती है और वारीकियो से सम्बन्धित छोटे-छोटे मामले सम्बद्ध विभागों पर 
छोड दिये जाते हैं । 

(२) शिल्पकला की प्रगति से वत्तमान युग में हस्तास्तरित विवान एक 
आवश्यकता बन गया है | ससद ययथेष्ट रूप में इतनी सुसज्जित नहीं होती कि अनेक 
प्राबंधिक अथवा तकनीकी (7४०ाग्राट्व) मामलों की वारीकियो पर विचार कर 
सके, जोकि मुख्यत अघीनस्थ विधान का विपय होता है श्रौर जिसके निर्माण की 
राजनैतिक विचार प्रभावित नही करते। तकनीकी मामलो के सम्बन्ध मे समद कानून 
की एक मोटी रूपरेखा पास करती है और उसकी वारीकियो को पूरा करने का 
प्राघिकार उस झधिकरण (8४८॥८५) को सौंप देती है जोकि उस कार्य के लिए 
तकनीकी दृष्टि से पूर्ण सुसज्जित होता है । 


प्रशासन पर विधायी नियन्त्रण ६०९ 


(३) ससद के पास सदा ही समय का श्रभाव रहता है, प्रतः इसके सामने 
केवल एक ही रास्ता होता है श्ौर वह यह कि यह भ्रपनी कुछ सत्ता अन्य श्रभिकरण। 
को हस्तान्तरित करे। 

(४) समय परिवर्तन के साथ ही साथ कानूनों में भी हेर-फेर करने की 
ग्रावदयकता होती है। ससद ऐसे हेर-फेर अ्रथवा परिवर्तन शीघ्रता के साथ नही कर 
सकती क्योकि इसकी बैठवों लगातार नही होती | श्रत कानून की बारीकियो मे 
प्रिवर्तेन करने का प्राधिकार सम्बन्धित विभाग को सौप दिया जाता है । 


हस्तान्तरित विधान से ससद का समय बचता है । यह लोचहीनता (77088- 
0०५9) को कम करता है क्योंकि लोचहीनता के कारण बहुधा अधिनियम (2०) 
अकार्यशील हो जाता है। ससद द्वारा पास किये गये अधिनियम के सम्बन्ध मे 
बनाये गये नियम (२०८४) स्थानीय तथा विशिष्ट परिस्थितियों के लिए अ्रधिक 
उपयुक्त रह सकते हैं बशर्ते कि इन नियमों को बनाने का ग्रधिकार सम्बद्ध विभागों 
को दे दिया जाये। राज्य के निरन्तर बढते हुए कार्यों के कारण ससद का ध्यान 
केवल कावून के प्रमुख उपबन्धो (?70४॥०7$) तक ही सीमित रखने की तथा 
उसकी बारीकियो के निर्माण का कार्य विभागो पर छोडने की पद्धति का अ्रनुकररण 
ही सम्भवत एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा कि ससदीय शासन अपसे विधायी कार्यों 
को सतोषजनक रूप से सम्पन्न कर सकता है। “यह (हस्तान्तरित विधान) प्रत्यक्ष 
रूप से ससद के श्रधिनियमों से सम्बन्धित होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि 
एक बालक अ्रपने माता-पिता से सम्बन्धित होता है और बालक जब कुछ बडा हो 
जाता है तो उससे वह माग की जाती है कि वह अपने माता-पिता का कुछ कार्य -भार 
भ्रपने ऊपर ले, भ्रत छोटे-छोटे मामलो एवं कार्यों की वह निपटा लेता है जबकि 
माता-पिता मुख्य कार्य की देखभाल व प्रवन्ध करते है ।”* ऐसा होने पर ससंद को 
छोटी-छोटी बारीकियो की परवाह किए बिना विधान के अ्रधिक गम्भीर प्रदनो पर 
विचार करने के लिए भ्रधिक समय मिल जायेगा। 'ए०ण्राग्रा(०6 ० शीवर्श॑दा'$ 
ए०ए७४' के प्रतिवेदन मे यह कहा गया कि “सत्य तो यह हैं कि यदि ससद विधि- 
निर्माण की शक्ति के हस्तान्तरण के प्रति श्रनिच्छुक रही तो वह ऐसी किस्म तथा 
दे का विघान पास करने में भ्समर्थ रहेगी जेसा कि श्राज का जनमत चाहता 

(7४ 

प्रोफेसर हर्ट ने इन लाभो का सक्षेंपीकरण निम्न प्रकार किया है --- 

(१) कानून की बारीकियो (09) के निर्माण के काये से मुक्त होकर, 
विधान-मण्डल अपना तथा जनता का ध्यान नीति के मौलिक तत्वों के विधानीकररा 


पर केन्द्रित कर सकता है और इस प्रकार शासन के प्रतिनिधि के रूप मे अपनी स्थिंति 
हंढ कर सकता है । ' 
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(२) ऐसा होने से विघान-मण्डल को श्रतिरिक्त समय भी मिल जाता है 
जिसमे कि वह ऐसी रीति की खोज कर सकता है जिसके द्वारा प्रशासकीय श्रधिकारी 
उसकी नीतियो को कार्यान्वित करें तथा आघुनिक रूप दें। 

(३) चूंकि सविधियो (5+4807(6$) की श्रपेक्षा इन नियमो (7१०]८७) मे श्रधिक 
श्रासानी के साथ सञ्योघन किया जा सकता है अ्रत गलतियो को सुधारने तथा परि- 
वर्तित परिस्थितियों का सामना करने का कायें भी सरल हो जाता है, बचतें कि 
कठिनाई कानून की बारीकियो के सम्बन्ध मे हो, मूल नीति के सम्बन्ध मे नही । 

(४) प्रशासक उस दुविधा से बच जाता है जिसका कि उसे बहुधा उस समय 
सामना करना होता है जबकि विधायी बारीकियो (॥.6९8907५९ त&«ध्वा5) की 
लालफीताशाही से उसके हाथ बचे होते हैं । 

(५) प्रशासक वह शक्ति होता है जोकि निरन्तर विद्विष्ट समस्याश्रो से ही 
जूभता रहता है भ्रत वह अनुभव के द्वारा ऐसे विशिष्ट नियमो का निर्माण कर सकता 
है जोकि विधान के उद्देश्य की पूर्ति की दृष्टि से सर्वोत्तम हो । 

(६) व्याख्यात्मसक विनियम (राथए7०47ए० ॥०8ए४४०75) कानून की 
निद्िवतता को बढाने का एक उपाय है, विशेषकर तब, जबकि सविधि (8/8ए(४) 
में वह व्यवस्था की गई हो कि ऐसे विश्लेषणो भ्रथवा श्रथों के श्रनुरूप ईमानदारी के 
साथ किये गए श्रथवा न किये गए किसी भी कार्य पर सिविल अ्रथवा श्रापराधिक 
उत्तरदायिता लागू न होगी, चाहे ऐसे कार्य के किये जाने अ्रथवा न किये जाने के 
पदचात्‌ उन विश्लेषणो अ्रथवा व्याख्याश्रो को न्‍्यायालयो द्वारा भवैध ही क्यो न ठहरा 
दिया गया हो । 

(७) प्रासगिक विधान ((०ाप्रा.्टआ॥ 62788007) एक ऐसा उपाय है जिसके 
द्वारा विधान-मण्डल किसी भी नीति को श्रवरुद्ध रख सकता है भ्रौर उसका क्रियान्वित 
होना ऐसी श्रज्ञात भावी घटनाझो पर निर्भर रखा जा सकता है, जैसे कि किसी विदेशी 
सरकार की कोई कार्यवाही । 


हस्तान्तरित विधान मे बचाव श्रथवा सुरक्षाएं 
(9७6६४ए०/'त58 ॥7 726]68४/९० ॥,८६85]9707) 
हस्तान्तरित विधान कितना ही अनिवाय॑ क्यो न हो, “स्वेच्छाचारी प्रशासन 
के कीटाणुओ' का सामना करने के लिए कुछ सुरक्षाओरे की व्यवस्था होनी चाहिए । 
हस्तान्तरित विधान की वृद्धि के कारण ही, एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाघीश ला हीवदें 
को यह कहना पडा कि एक नई निरकुशता (२०७ 70८59०४&7) जन्म ले रही है । 
हस्तातरित विधान के कारण नौकरशाही के श्रधिनायकवाद की सभावना को समाप्त 
करने के लिए निम्मलिखित सुरक्षाओं की व्यवस्था की जाती है --- 
(१) हस्तान्तरण सदा ही एक उत्त रदायी प्राधिकारी, श्रर्थात्‌ मन्त्री (7/॥778- 
(०7) को किया जाता है जोकि ससदे के श्रति उत्तरदायी होता है । ससद केवल ऐसे 
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प्रभिकरण अथवा विभाग को ही अपनी सत्ता का हस्तातरण करती है जोकि उसके 
नियन्त्रण में होता है । 

(२) ससद हस्तातरित की गई विधायी शक्ति की सीमाओो की स्पष्ट रूप से 
व्याख्या करती है और यदि उन सीमाओं का उललघन किया जाता है तो नागरिको के 
भ्रधिकारो की रक्षा के लिए न्‍्यायालयो का आश्रय दिया जाता है । 


(३) न्‍्यायाधिकारी वर्ग आदेशो (070०5) की छानवीन कर सकता है और 
उनको श्रधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित कर सकता है ।* 


प्रत ससद ऐसी व्यवस्था करती है कि हस्तातरित शक्ति के कार्यान्वय का 
खण्डन किया जा सके । नियमो (२०८७) को सदन-कक्ष मे चुनौती दी जा सकती है। 
ससदीय नियन्त्रण की दृष्टि से, इगलैड मे दो प्रकार के वैधानिक लेख पत्र हैं -- 


(१) एक तो वे, जिनके लिए ससद से स्वीकारात्मक प्रस्ताव (6 गीगाधा४९ 
7680]प007) प्राप्त करना ही होता है। लेख पत्र (]790077०7) का मसौदा 
(07200 ससद के सामने रखा जाता है भ्रौर यह व्यवस्था की जाती है कि “यदि वह 
एक सपरिषद्‌ आदेश (076०7-7-००एा०!) है तो यह महामहिम' (प्ा$ (०७]८४४५) 
के समक्ष नही प्रस्तुत किया जायेगा, श्रथवा यदि वह कोई शअन्य लेख पत्र है तो उसका 
निर्माण नही किया जायेगा, जब तक कि सपरिषद्‌ आदेश की स्थिति मे, प्रत्येक सदल 
(पछ००४०) महामहिम से यह प्रार्थना न करे कि आ्रादेश किया जाना चाहिए, श्रथवा 
भन्‍्य किसी स्थिति मे प्रत्येक सदन यह न निरचय कर ले कि लेख पत्न का निर्मारण 
किया जायेगा ।” नियम एक स्वीकारात्मक प्रस्ताव के द्वारा ससद से अनुमोदित किए 
जाने होते हैं । 

(२) दूसरे वे, जोकि श्रस्वीकृत की प्रक्रिया (8&ग्राणैंगरशा। छ9700९त07७) 
के भधीन होते हैं। ससद को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह श्रस्वीकृति प्रस्ताव 
(&770प७१६ 7650]7007) पास कर सके श्रथवा स्वीकारात्मक प्रस्ताव को श्रस्वी- 
कार कर सके । 


नियम चालीस दिन की भ्रवधि के लिए सदन की मेज पर रखने होते हैं । 


सृक्ष्म-परीक्षण समिति की व्यवस्था 
(?#0शाधंणा एण 38 5 पाए (१7086) 
इगलैंड मे 9070प्रथ्टाग076 एणागण्रा/००८ (१९३२) ने यह सिफारिश की 
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होनी चाहिए, जोकि ऐसे प्रत्येक विधेयक (छ]) पर विचार करे तथा अपने प्रतिवेदन 
दे जिसमे विधि-निर्माण की शक्तिया मन्त्री को सौंपते का प्रस्ताव हो, तथा हुस्तातरित 
विधायी शक्ति के कार्यान्‍्वय के लिए बनाये गए ऐसे प्रत्येक विनियम (7२०४७/०४४०7) 
तथा नियम पर विचार करे एवं अपना प्रतिवेदन दे, जिसको सदन के समक्ष रखने की 
आवश्यकता हो । यह सिफारिश स्वीकार नही की गई थी | युद्धकाल मे, हस्तातरित 
विधान का पर्यवेक्षण करने के लिए लोकसभा (प्न0ए४० ण॑ एणागग्राणा$) में बैधा- 
निक नियमों तथा श्रादेशों (58ए०07४ िय]७४ 370 ०70०8) पर एक प्रवर समिति 
(8०७९० 007777/68) की स्थापना की गईं थी और लार्डसभा (प्र०0756 ० 70708) 
गम विशिष्ट आदेश समिति ($96०4 070०४ (!०गणा४००) की स्थापना की 
ग॒ । 

ग्राजकल वैधानिक लेख पत्रो (इश्वलाए07 वरा5एा7०॥5) पर एक प्रवर 
समित्ति बती हुई है, जिसे कि सूक्ष्म-परीक्षण कहा जाता है। यह ऐसे सारे ही लेख 
पत्री की जाच करती है जिनके लिए चाहे स्वीकारात्मक प्रस्ताव की कार्य-विधि 
(&गरि80ए० 76४० प्राणा 970००१778) निर्धारित की गई हो भ्रथवा नकारात्मक 
(४८०४७४४९) प्रस्ताव की कार्य-विधि । 


भारत मे श्रधीनस्थ विधान पर समिति 
((00०ग्राणरा०९ 00 5फ्रेणवाए्रश्नां० 4,6/84007 77 ॥08) 

भारत में अधीनस्थ विधान पर विचार करने के लिए एक समिति बनी हुईं है 
जोकि इस बात की छानबीन करती है कि विनियम (२8808/075 ), नियम (२०॥65) 
उप-नियम (809-ए०४) व उप-विधिया (898 895) आदि बनाने की सविधान 
द्वारा प्रदत्त श्रथवा ससद द्वारा हस्तातरित शक्तियों का कार्यान्‍्वय, ऐसे विधान की 
परिधि के श्रन्तर्गत, समुचित रूप से किया जा रहा है या नहीं और सदन को उसकी 
सूचना देती है । समिति मे पन्द्रह व्यक्ति होते है जोकि श्रध्यक्ष (5962० ) द्वारा एक 
वर्ष के लिए मनोनीत किये जाते हैं । ससद द्वारा भ्रधीनस्थ प्राधिकारी को हस्तातरित 
किये गए विघायी कार्यों (.०टा४80ए० #07070॥9) के श्रनुसरण के लिए बनाया 
गया कोई भी वितियम, नियम, उप-नियम व उप-विधि झ्रादि सदन के सामने रखा 
जायेगा और घोषणा के तुरन्त पदचात्‌ ही राज्य पत्र (ग़जठ) में प्रकाशित किया 


जायेगा । समिति के कतंव्य निम्न है-- 
नियम ३१६ में उल्लिखित ऐसा प्रत्येक श्रादेश सदन के सामने रखा जाने के 


पश्चात्‌ समिति, विशेष रूप से, इस बात पर विचार करेगी कि-- 
(१) क्‍या यह श्रादेश सविघान के श्रथवा उस श्रधितियम (2००) के सामान्य - 


उद्देशयो के भ्रनुरूप है जिसके श्रनुसरण मे कि उसका निर्माण किया गया है , 
(२) क्‍या उसमे कोई ऐसा विषय है जिस पर कि, समिति की राय मे, ससद 
के एक अधिनियम के रूप मे अधिक उपयुक्त छहप से विचार तथा व्यवहार किया जाना 


चाहिए , 


ष् 
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(३) क्‍या उसमे किसी भी कर (॥9%0) के आरोपण ([790ज्ञा०॥) का 
प्रस्ताव है , है म 

(४) क्या यह प्रत्यक्ष ग्रथवा परोक्ष रुप से न्यायालयों के अधिवार क्षेत्र (हव8- 
0०7०) पर रोक लगाता है , 

(५) क्या इसका ऐसे किसी भी उपबन्ध (ए0शक्न०ा) पर पच्चाहर्णी प्रभाव 
(१७४०५००४७०४४९० ८२८०४) पडता है जिसके सम्बन्ध मे कि संविधान (0०757॥प00॥) 
श्रधवा अधिनियम स्पष्टत ऐसी कोई जक्ति प्रदान नही करता , 

(६) क्‍या यह भारत की सचित निधि (0०750०॥48९० छए७० ० 70॥8) 
भ्रथवा लोक-राजस्वो (?४०॥०८ १९४०४॥७८७) में से व्यय की व्यवस्था करता हैँ, 

(७) क्या यह सविधान द्वारा अथवा उसे अधिनियम द्वारा, जिसके अनुसरण 
मे कि इसका निर्माण किया गया है, प्रदत्त शक्तियों का कुछ असाधारण अथवा 
अप्रत्याशित सा उपयोग करता प्रत्तीत होता है , 5 

(८) क्या इसके प्रकाशन में श्रथवा इसको ससद के सामने रखने में अनुचित 
रूप से देरी की गई है , 

(६) क्‍या किसी भी कारण से इसके रूप (पछ०7) अथवा श्राशय के स्पष्ठी- 
कररसा की झावव्यकता है । 

समिति अपना प्रतिवेदन ससद के समक्ष प्रस्तुत करेगी । यह अ्रपना यह मत 
मकट कर सकती है किसी भी आदेश को पूर्णत अथवा आशिक रूप से रहू कर 
दिया जाए अथवा किसी भी पहलू की दृष्टि से उसमे सुधार कर दिया जाए [१ 
निष्कर्ष (एंगालेपडा०7) 

निष्कपं के हूप में यह कहा जा सकता है कि 'हस्तान्तरित विधान' की प्रक्रिया 
के विरुद्ध की जाने वाली आलोचनाए निराधार तथा निर्मूंल है । हस्तान्तरित विधान 
तौकरशाही को स्वेच्छाचारी दक्तियाँ प्रदान नही करते | ससद को यह अधिकार होता 
है कि वह उन पर नियत्तरण रख सके, स्थायपालिका (90/0879) को उन्तका पुनर्वा- 
लोकन करने का अधिकार होता है तथा उनको क्षेत्राधिकार से वाहर (ए]8 शा6७) 
प्था निष्प्रभाव एवं निर्थक (]एण| धात ए०१) घोषित करने का अधिकार होता 
है । 

प्रोफेसर लास्की के शब्दों मे, “हस्तान्तरित विधान की प्रक्रिया के पक्ष में 
कहने को बहुत कुछ है श्रौर इसके विरोध मे कहने को वहुत कम है। कोई भी व्यक्ति 
जोकि हस्तान्तरित विवान की विषय-सामग्री की जाँच करेगा, यही पायेगा कि इस 
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प्रक्रिया के द्वारा ससद के बहुमूल्य समय मे काफी बचत होती है, जिसका उपयोग 
भ्रन्य महत्वपूर्ण मामलो मे श्रच्छी प्रकार किया जा सकता है । विष अभ्रथवा हानिकारक 
पदार्थों की सूची के विस्तार तथा लन्दन में टैक्सियो के भाड़े की तालिका में परिव्तेन 
आदि के ये कार्य, जोकि नियामक शक्तियो के प्रयोग के लाक्षरिणक उदाहरण हैं, स्वय 
सदन की श्रपेक्षा, यदि उपयुक्त सुरक्षाओं के श्रन्तगंत, मन्त्रियो के एक समृह द्वारा किये 
जाए तो वास्तव मे वे हमारी स्वाधीनता के लिए चुनौती या धमकी नहीं हैं। 
मुख्य बात यह है कि ससद इस स्थिति मे होनी चाहिए कि जब भी वह उपयुक्त 
समझे, शक्ति के किसी भी प्रयोग पर आपत्ति उठा सके, श्रौर यह इस योग्य होनी 
चाहिए कि जो कुछ उसके नाम से किया गया है उसकी जाँच कर सके, जिससे कि 
यह निश्चय हो जाए कि ऐसी कोई बात जिसके विरुद्ध यह भ्रापत्ति उठा सकती है, 
उसकी दृष्टि श्रथवा क्षेत्राधिकार से बाहर न रह जाए। इस प्रकार, हस्तान्तरित 
विधान की पद्धति, जोकि वास्तव मे उससे भी अ्रधिक प्राचीन है जितना कि इसके 
झालोचक समभते हैं, निश्चयात्मक राज्य (?0909ए९ शं26) के लिए सुविधाजनक 
तथा शझ्रावश्यक है ।” 
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प्रशासन पर न्याथिकर नियन्त्रण 


(एतांण़ं। (7०७० 0ए७७ &वमांप्रं४॥:270॥) 





प्रशासन पर न्यायिक नियन्त्रण की समस्या उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी 
कि प्रशासत पर विधायी नियन्त्रण (].०88980ए6 ००॥7०]) की समस्या | हम यह 
वतला चुके हैं कि विधान-मण्डल कार्यपालिका (८5०८णाए०) की नीति तथा उसके 
व्यय पर नियन्त्रण लगाता है । न्‍्यायिक नियन्त्रण का उद्देश्य यह होता है कि प्रशास- 
कीय कार्यों की चैघता ([.०88॥9) के बारे मे निश्चिन्त हुआ जा सके और इस 
प्रकार सत्ता (80/0०79) के किसी भी अवैधानिक (07497/0) उपयोग से 
नागरिको के प्रधिकारो की रक्षा की जा सके । राज्य की निरन्तर बढती हुई क्रियाओं 
के कारण प्रशासन की शक्तियों (2०७७) में भी वृद्धि हो रही है । समस्या यह है 
कि प्रशासकीय सत्ता के दुरुपयोग से नागरिको की रक्षा किस प्रकार की जाय | जब 
प्रशासन की सामान्य प्रक्रियाए भ्रसफल हो जाती हैं तो इस सम्बन्ध मे उपायो की 
व्यवस्था न्यायालय (00ए४४७) करते हैं । एक जनतन्त्रीय राज्य मे सत्ता के दुरुपयोग, 
भेदभाव तथा सरकारी पक्षपात से जनता के श्रधिकारो की रक्षा करनी होती है । 
विधि के शासत ([२०)८ ० 89) का सिद्धान्त, जो कि लोकतन्त्र का एक आवश्यक 
भ्रग है, प्रशासकीय कार्यों पर स्यायिक-नियन्त्रण का आधार प्रस्तुत करता है । 
४. ४ 70०69 ने इस सिद्धान्त का वर्णात इस प्रकार किया था -- 

५ * न्‍किसी भी व्यक्ति को दण्ड नहीं दिया जा सकता तथा शारीरिक 
अथवा आाधथिक रूप मे कानूती रूप से हानि नही पहुँचाई जा सकती, हा सामान्य 
वैधानिक रीति से प्रस्थापित विधि ([.99) के स्पष्ट रूप से भग करने पर देश के 
सामान्य न्यायालयों द्वारा ऐसा अवश्य किया जा सकता है * " कोई भी व्यरित 
विधि अथवा कानून से ऊपर नही है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी पदस्थिति 
(१४७४) तथा दशा कुछ भी क्‍यों न हो, देश के सामान्य कानूत के भ्रधीन होता है 
और सामान्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के प्रति उत्तरदायी होता है*** प्रधानमन्त्री 
से लेकर एक पुलिस कान्‍्सटेबिल अथवा कर सग्रह करने वाले कर्मचारी तक, प्रत्येक 
सरकारी प्रधिकारी व कर्मचारी वैधानिक श्रधिकार-स्षीत्र (822! वण75070007) 
से वाहर किये गये किसी भी कार्य के लिए उतना ही उत्तरदायी है जितना कि श्रन्य 
कोई नागरिक । सविधान के सामान्य सिद्धान्त जिन्हे कि हमने अपनाया 
है, उन न्यायिक निणुंयो के परिणाम है जोकि न्यायालयों के सामने लाये गये 
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के मुकदमो में प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों का निर्धारण करने के लिए दिये 
ग ॥२ 

यदि नागरिक यह समभते हैं कि प्रशासकीय सत्ता का दुरुपयोग करके उनके 
अधिकारो का भ्रपहरण कर लिया गया है तो अपनी व्यथाओ्रो को व्यक्त करने के 
लिए तथा अपने अभ्रधिकारो की रक्षा के लिए वे न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। 

प्रशासकीय कार्यवाही के विरुद्ध उत्पन्न होने वाले मामलो पर न्यायालयो द्वारा 
पुनविचार किया जा सकता है। ये मामले निम्न कारणो से उत्पन्न हो सकते हैं -- 

(१) विवेक का अनुचित उपयोग (89086 ० ताइणा७ध०7) , 

(२) अधिकारूक्षेत्र का श्रभाव (7.8८ ० ]ए्राइता०४0) , 

(३) विधि की त्रुटि (हा70०' ० 8७) , 

(४) वश्य-प्राप्ति मे चुटि (707 77 076 पिता ०079०), और 

(५) कार्य-विधि की त्रुटि (छापण रण एा०००१तणा०) । 

यदि कोई सरकारी अधिकारी अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है, पक्षपात 
करता है श्रथवा बदला लेंता है, तो पीडित पक्ष ऐसे श्रधिकारी के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त 
करने के लिये न्यायालय मे जा सकता है| यदि कोई व्यक्ति यह समभता है कि किसी 
सरकारी अधिकारी ने अपने अ्रधिकार-स्षेत्र से बाहर कार्य किया है तो उस पर पुन्- 
विचार के लिए वह न्यायालय की शरण ले सकता है | कोई भी व्यक्ति यदि यह 
समभता है कि विधि सस्बन्धी कोई त्रुटि की गई है अभ्रथवा तथ्य या कार्य-विधि 
सम्वन्धी भूल की गई है तो उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह उन सरकारी भ्रधि- 
कारियो के विरुद्ध न्यायालय में पहुँच कर सके । 


क्या कोई नागरिक सरकार पर मुकहमा चला सकता है ” 
(शा 2 (शा 8एढ (6 (0एछ॥य॥।ग॥वइ&ा २) 

न्यायिक उपायो पर विचार करने से पूर्व एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या यह 
है कि यदि किसी सरकारी कार्यवाही के परिणामस्वरूप किसी नागरिक के साथ 
अन्याय हुआ हो तो अपनी सरकार तथा सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा दायर 
करने के उसके झ्विकार की मात्रा तथा प्रकृति क्या हो । इगलैंड मे परम्परा यह रही 
है कि सम्राट्‌ को किसी भी कार्यवाही की वैधानिक उत्तरदायिता से उन्‍्मुक्त रखा 
गया है। 'सम्राद कोई गलती नहीं कर सकता', भ्रत किसी भी न्यायालय मे उस , 
पर मुकदमा नही चलाया जा सकता। वह कानून से भी ऊपर है। राष्ट्राध्यक्ष को 
कानूनी उत्तरदायित्व से मुक्त करने की यह पद्धति सयुक्त राज्य अमेरिका व भारत 
झादि कुछ अन्य देशो द्वारा भी अपनाई गई थी । भारत मे, राष्ट्रपति तथा राज्यो के 
राज्यपालो (50ए०70०75) को सविघान मे उल्लिखित श्रपनी शवितयो के प्रयोग भौर 
कर्तव्यों के पालन में अपने द्वारा किये गये किसी कार्य के लिए कानूनी दायित्व से 
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उन्मुक्त रखा गया है ४ राष्ट्रपति पर ससद द्वारा दोपारोपरण किया जा सकता है। 
अपनी पदावधि में वे किसी भी प्रकार की दण्ड्य-कार्यवाही ((४त॥79 9700९४०१॥७:9) 
गिरफ्तारी अथवा कारावास से उन्मुकत ([777४) है [£ परन्तु दो माह की सूचना 
देने के पश्चात्‌, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के रूप मे अपना पद ग्रहगा करने से पूर्व 
या पश्चात्‌, भ्रपने वेयक्तिक रूप मे किये गये अथवा कतुर्मानप्रेत (एफपाएणागह ६0 
86 60॥6) किसी कार्य के बारे मे राष्ट्रपति या ऐसे राज्य के राज्यपाल के विरूद्ध 
अनुतोप (२७ार्श) की माँग करने वाली कोई व्यवहारन्कायंबाहियाँ (टाणा 
9700००४॥४७) उसकी पदावधि में किसी भी न्यायालय में सस्थित की जा सकती 
है ।? 

मन्त्रियो (]४॥क्‍7४675) को उन्मुक्ति अ्रथवा विशेषाधिकार प्राप्त नही हैं 
परन्तु राष्ट्राध्यक्ष (०8० ० ४७ 5०6) द्वारा किये गये कार्यों के लिए उन पर 
कोई कानूनी उत्तरदायित्व नही है ।* महाद्वीपीय देशो मे यह विचारणरा, कि सरकार 
सर्वोच्च सत्ता है और उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, पुरानी समभी 
जाती है, भर असेनिक मामलों मे प्रशासन के प्रत्येक कार्य झो, यदि उपसे व्यक्ति के 
अ्रधिकारों का हनन होता है, प्रशासकीय अथवा व्यवहार-च्यायालयों मे चुनीती दी जा 
सकती है । 

इगलैड, भारत तथा श्रमेरिका में न्‍्गयिक पदाधिकारी (उप्तताटाब 0फ्ि८८7४) 
न्यायिक क्षमता के अन्तर्गत किये गये अपने कार्यो के गारे मे किसी भी उत्तर्दाग्रित्व 
में उन्मक्‍त हैं । 


अधिकारियो का वेयक्तिक उत्तरदायित्व 
(ए९॥'80ाार्खा 4 ॥29]0 0 (४०279) 

अधिकारियो के बे कार्य, जिनके लिए वे उत्तरदायी अ्रथवा जिम्मेदार ठहराये 
जा सकते हैं, ये हैँ किसी कार्य को करने मे असफल रहना जबकि उस कार्य को करना 
स्पष्ट रूप से उनका कत्तंव्य है (१३०॥८४४७॥०९) , श्रसावधानी तथा उपेक्षापूर्णा कार्य 
करना, किन्तु किसी द्रोह श्रथवा बुरी भावना से चही (]/।र८७४५६४॥००) , और जान- 
वूक कर हानि पहुँचाने के लिए क्रिया गया कोई अ्रवैध कार्य ९ 

न्‍्यायेतर अधिकारियों को उनके कार्यों के सम्बन्ध में श्रधिक उन्मचित 
(प्राण) प्राप्त नही है । भारत मे, सरकारी ठेकों अथवा सविदाओं (5क़ल्बा 
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०००४4०७) की स्थिति को छोडकर, सरकारी श्रधिकारियों की उत्तरदायिता बैसी ही 
है जैसी कि सामान्य व्यक्तियो की है । सरकारी श्रधिकारी (कार्यंपालिका के श्रध्यक्ष 
सहित) सविधान के प्रयोजनो के हेतु किये गये ठेको के सम्बन्ध मे वैयक्तिक उत्तर- 
दायित्व से मुक्त हैं 7 किसी भी सरकारी श्रधिकारी द्वारा शासकीय क्षमता के अन्तर्गत 
किये गये कार्य के सम्बन्ध मे, दो माह की सूचना देने के पश्चात्‌ उसके विरुद्ध व्यव- 
हार कार्यवाहियाँ ((४५] 970०००८१॥785) सस्थित की जा सकती हैं । जहाँ तक दण्ड्य 
उत्तरदायित्वों का सम्बन्ध है, सरकार की पूर्वानुमति लेकर सरकारी अभ्रधिकारी के 
विरुद्ध कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की जा सकती है। ऐसे श्रधिकारी के विरुद्ध कोई भी 
दण्ड्य कार्यवाही ((प्ाप्रा्ध 970०००८०॥४) सस्थित नही की जा सकती जिसने कि 
तथ्य सम्बन्धी कोई गलती की हो और सत्यनिष्ठा के साथ उसका यह विद्वास हो 
कि उसने बेघ (7.,87/0]) कार्य ही किया है। ऊपर उल्लेख किये गये मामलो तथा 
स्थितियों मे, यदि सरकारी श्रघिकारी भ्रपनी शक्तियों का दुरुपयोग करें, अथवा 
नागरिको के भ्रधिकारो को क्षति पहुँचाने का प्रयत्व करें, तो उनके विरुद्ध मुकदमा 
दायर किया जा सकता है । 


न्यायिक समीक्षा की रीतियाँ 
(67005 0 उप्तांलंब १९ए॥९ए७) 


न्यायिक पुनर्वालोकन श्रथवा न्यायिक समीक्षा की अ्रसाधारण रीतियाँ पाच 
हँ बन्दी प्रत्यक्षीकरण श्रादेश (जा ० प्र4००४5 (07905) परमादेश 
(७00 8708), प्रतिषेध (7000 0०॥), अ्रधिकार-पुच्छा (00०-फथप४४०), 
तथा उद्मेपण श्रादेश (एंथ्वाणथाा) । 'ए7्व7 लेटिन भाषा का शब्द है जिसका 
अर्थ है, व्यापारिक प्रकृति का एक श्रौपचारिक पत्र (पछठाग्रावा ॥७6७) | 'फज़त? 
एक औपचारिक लेख है जोकि विधि सत्ता द्वारा जारी किया जाता है और जो किसी 
व्यक्ति अथवा उसकी सम्पत्ति के भ्रधिकार क्षेत्र (णाघ0०8०॥) की प्राप्ति के 
प्रयोजन के लिए, भ्रथवा उसको विघि-त्यायालय मे उपस्थित होने को बाघ्य करने के 
लिए काम मे लाया जाता है । 

(१) बन्दी प्रत्यक्षीकरण श्रादेश (7॥6 जता ० पछ49९४४ 0०7७०४)-- 
([श्ाए (ता) 7०ए 48ए6 (6 ०४०१५) । बचन्दी प्रत्यक्षीकरण का श्ाब्दिक 
अर्थ है शरीर रूप मे उपस्थित करना' । बन्दी प्रत्यक्षीकरण से श्रभ्िप्राय एक ऐसे 
आ्रादेणश से है जो उस व्यक्ति को दिया जाता है। जिसने किसी दूसरे व्यक्ति को 
नजरवन्द कर रखा है कि वह उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे। इस प्रकार 
न्यायालय किसी भी नजरवन्द व्यक्ति को श्रपने सामने उपस्थित कराने का श्रादेश 
दे सकता है जिससे कि वह इस वात की जाच कर सके कि उस व्यक्ति की नजरबन्दी 
वैघानिक है या नही और उसके उपरान्त वह उसके साथ विधि के पश्रनुक्ूल व्यवहार 
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कर सके । इस आदेश का प्रयोग व्यवित की नजरवन्दी की बैबता की जाच के लिये 
किया जाता है। कोई भी व्यक्तित जिसको प्रणासकीय ग्रधिकारियों हरा नजरवन्द 
किया गया हो, श्रपनी नजरबन्दी का मामला न्यायालय के सामने ला सकता है जहां 
उसकी नजरबन्दी की वैधता (.०28॥9) पर विचार किया जाता है । 


(२) उत्प्रेपण-श्रादेश (06 जता एडट्ाएगका)--(श/थवए ॥0 08 
०७४९१) । यह उच्च न्यायालय द्वारा किसी नीचे के न्यायालय को जारी किया 
गया एक आदेण है जिसमे वह नीचे के न्यायालय को यह आज्ञा देता है कि वह किसी 
विशिष्ट मुकदमे के सम्बन्धित कागजात उच्च न्यायालय को भेज दे। इस उपाय को 
ग्रवर अधिकारियों (7०7० ००७०७), मण्डलो तथा न्‍्यायाधिकरणो (7779977/) 
की कार्यविचि (?70०6०घरा०) की समीक्षा करने के लिए, श्रनेक अधिकार क्षेत्रों मे 
भी काम में लाया जाता है , इस स्थिति मे प्रशासकीय श्रनिकरण को न्याग्रिक कार्यो 
को सम्पन्न करते वाला एक निम्न न्‍्यायाधिकरण समझा जाता है। दस श्रादेण के 
द्वारा उच्चतर स्थायालय एक निम्त न्यायालय के श्रभिलेखों (१९०८००१०५) की समीक्षा 
करता है। परन्तु आ्रादेश/ (५४४0) जारी होन से पहले तीन बातो का होना 
आवश्यक है. (१) प्रशासकीय न्यायाविकरण न ऐसी रीति से काय किया हो जाकि 
उसकी निर्वारित शक्ति एवं सत्ता के अन्तर्गत न हो, (२) शिकायत करने वाले पक्ष 
को किसी उच्चतर प्रशासकीय न्यायाधिकरण श्रश्ववा न्यायालय में श्रपील करने का 


अधिकार न हो, श्रीर (३) इसका और कोई सामान्य उपचार (0760879 7८7०69) 
नहो। 


(३) प्रतिषेष श्रादेश (76० कण एणाणप्रण0)---/७ ०५ ॥0 
ल्‍000) । प्रतिषेध श्रादेश भी उच्चतर न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है । इस 
आदेण के द्वारा नीचे के न्यायालयों, न्यायाधिकरणो, श्रधिकारियो थ्रथवा व्यक्तियो को 
उस अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से रोकाजाता है जो कि उन्हें विधि द्वारा 


प्रदत्त नही हैं। यह अवैध अ्रधिकार क्षेत्रों के प्रयोग को रोकने के लिए जारी किया 
जाता है । 


(४) श्रधिकार पृच्छा श्रादेश ( ॥6 फ्ञरपा णी ७४०-एश7०॥० )--- 
([०४५ 959 ए्शा०६ फ्रध्म7०0५) । यह आदेश किसी लोक-पद (?00]0 ०॥०७) 
की अवैध मान्यता को अथवा किसी व्यक्ति द्वारा किसी लोक-पद के जबरदस्ती 
ग्रधिकार को रोकता हैं। इस श्रादेश के द्वारा किसी व्यक्ति के किसी पद के ऊपर 
दावे के कानूनी श्रौत्रित्य की जाच की जा सकती है । 


(५) परमसादेश्ष (॥76 क्र्ता ० क्‍थिश्यातंधाए5 )--( गाए, ए8 
००्गराणाधा0) । यह एक आदेग होता है जोकि किसी व्यक्ति या निकाय (8069) 
के उन भ्रद्मामकीय कत्तेव्यो को पूरा करने के लिए दिया जाता है जिनको नियमानुसार 
उसे कएना चाहिए किन्तु जिन्हे उसने पुरा नही किया है। यह आदेश उच्चतर 
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न्यायालय द्वारा राज्य (8/408) के ताम से नीचे के न्‍्यायाधिकरण, निगम ((0779078- 
007) मण्डल (80870) अ्रथवा व्यक्ति को जारी किया जाता है जिसमे उनको उन 
कार्यों को सम्पन्न करने की शथ्राज्ञा दी जाती है जोकि विधि द्वारा विशेष रूप से उनके 
पद के कत्तंव्यो से सम्बद्ध दिए गए हैं । 

भारत का सविधान उच्चतम न्यायालय (3$प्त्राथा०6 (०ए्ा८) को यह शक्ति 
प्रदान करता है कि वह मौलिक अधिकारों (एप्रात॑3ग०पॉर् 78॥5) को प्रवर्तित 
कराने के लिए ऐसे निर्देश, आदेश अ्रथवा लेख, जिनके अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, 
परमादेश प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा शौर उत्प्रेषण के प्रकार के लेख श्रथवा श्रादेश 
भी हैं, जो भी समुचित हो निकाल सके ।! उच्च न्यायालयों (माई) ए०णा४&) 
को भी यह शवित प्राप्त है कि वे मौलिक श्रधिकारो को प्रवर्तित कराने के लिए 
अथवा अन्य किसी प्रयोजन के लिए इन श्रादेशो, निर्देशों श्रथवा लेखों को जारी कर 
सके ।£ 

फ्रासीसी प्रशासकीय अधिकार 


(जिशाएं 770/ #& दाय)शा87) 

इगलैड, भारत तथा अमेरिका मे कानून किसी सरकारी श्रधिकारी तथा एक 
सामान्य नागरिक के बीच कोई भेद नहीं करता । “विधि श्रथवा कानून के शासन' 
(7२७८ ० 89) का मुख्य सिद्धान्त यह है कि कानून के सामने हर एक व्यक्ति 
समान है । इन देशो में यदि लोक-सेवक सत्ता का गलत अथवा श्रनधिकृत उपयोग 
करते है तो उन्हे विधि-न्यायालय के सामने लाया जाता है। इसके विपरीत, फ्रास में 
न्यायालयों की दो ऐसी पद्धतियो का विकास किया गया है जोकि परस्पर एक दूसरे 
पर निर्भर है, अर्थात्‌ एक तो सामान्य न्यायपालिका (0गाकाए [7ठ०का») श्र 
दूसरी प्रशासकीय न्यायपालिका (४ 6ठाग्रात४।4ए९ एठा८टाा9) । प्रशासकीय 
न्यायालय ऐसे सभी मुकदमो की सुनवाई करते है जो कि प्राइवेट नागरिको द्वारा 
सरकारी अ्रधिकारियो के विरुद्ध इसलिये दायर किये जाते हैं क्योकि उन्होने 
(सरकारी अधिकारियो ने) श्रसावधानता, अकुशलता श्रथवा अपने कर्तव्यों के उपैक्षा- 
पूर्ण सम्पादन के कारण उनकी क्षति अथवा हानि पहुचाई है। सिविल-सेवको के 
पदक्रम (र४४८०), वेतन तथा पेन्शनों के कारण फ्रासीसी प्रशासकीय न्‍्यायालयो के 
क्षेत्रिधिकार का प्रइन विवादग्रस्त बना हुआ है। ऐसे मामले जिनमे कि नागरिक 
क्षति की उत्तररायिता (प०7/ ॥99779) तथा प्रशासकीय ठेको व अर्घ-ठेको की 
अस्वीक्ृति सम्मिलित हैं, प्रणासकीय न्यायालयों के समक्ष लाये जा सकते हैं । [शणा 
#वाग्रागाध्त वा) के श्रन्त्गंत लोक-सेवको को विशिष्ट दर्जा दिया जाता है और 
अपने सरकारी कार्यों के लिए वे सामान्य विधि-त्यायालयों के नियन्त्रण के श्रधीन 


) अनु० ३२ (२) 
2 अनु० २२६ (१) 
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नहीं होते । वे एक विशिष्ट प्रकार के न्‍्यायालयो के नियन्त्ररा में रहते हैं जिन्हें कि 
प्रयासकीय न्यायालय कहा जाता है। यदि लोक-सेवकोी (?घ७॥० &श४४॥5) की 
असावधानता तथा कर्त्तव्य पालन की उपेक्षा के कारण किसी व्यक्ति की कोई हानि 
हुई हो अथवा उसको कोई क्षति पहुँची हो, तो वह उसकी क्षतिपूर्ति के लिए एक 
टिकिट लगे प्रपत्र (07) पर प्रशासकीय न्यायालय के समक्ष अम्बर्थना-पत्र (9#/00॥ 
[८] प्रस्तुत कर सकता है। न्यायालय उस शिकायत की छाववीन कराता है श्ौर 
यदि वह जिकायत ठीक पाई जाती है तो प्रीडित व्यक्षित को सरकारी राजकोप से 
लतिपूर्ति का भुगतान किया जादा है। राज्य अपने अधिकारियों व कर्मचारियों 
अथवा अभिकर्त्ताओो (822०॥0) के कार्यो के लिये उत्तरदाबी होता है और यदि उनकी 
उपेक्षा अथवा अ्साववानी के कारण नागरिको को कोई हानि पहुचती है तो तरह 
उसकी क्षतिपूर्ति करता है। 

क्रासीसी प्रणासकीय न्यायालयों में सवसे नीचे तो क्षेत्रीय परिपदें (२८४०॥4! 
(०प्राणा$) होती है और सवसे ऊपर राज्य पन्पिद्र (20फाशथा! ० 504०) होती है। 
सामान्य न्यायालयों तथा प्रणासकीय न्‍्यायालयो के बीच क्षेत्राविकार (]07$60007) 
सम्बन्धी मतभेदों के सभी मामलों का मिपटारा विवादों के एक स्वतन्त्र न्यायाधिकरण 
([7669शाव&ा ॥'पणाथंं ० (०॥गिटा5) द्वारा किया जाता है । 


[)००ए का यह मत था कि फ्रासीसी प्रभमासकीय न्यायालयों का श्रिगासन 
सरकार द्वारा किया जाता है और यह कि ताणा 86गरा)शा877 एक ऐसा प्रयत्न 
है जो सरकारी अधिकारियों पर चलाये जाने वाले मुक्दमो की सुनवाई अपने मिजी 
न्याय्रालयों में करके उनको (सरकारी श्रधिकारियों को) एक विशेषाधिकार की 
स्थिति प्रदान करता है। इसके विपरीत फ्रासीसी जनता ने नाग्रिको की स्वाबीनता 
की रक्षक के सप में इस पद्धति का समर्थन किया है। छक्वा0७79 का कहना हैं 
कि फ्रासीसी पद्धति के आलोचको को “गलत जानकारी मिली हुई है तथा वे अत्यधिक 

अन्यायपूर्ण है । प्रणासकीय न्यायालयों के जो अन्य लाभ गिताये जाते है वे इस 
प्रकार है -- 

(१) इनमे न्याय सस्ता है तथा नागरिक इन न्यायालयों तक आजमझानी से 
पहुच कर सकते हैं। प्रभास्तकीय न्‍्यायालब नागरिकों को जीघ्रता के साथ तथा उचित 
व्यय पर न्यायिक सहायता प्रद्यन करते हैं । 

(२) ऐसे न्यायालयों मे न्‍्यायाबीण तथा प्रशासक, दोनों की ही चतुरता एव 
प्रवीणता विद्यमान रहती है जो ठोस रूप मे नागरिकों की स्वाबीनता की रक्षा करती 


है । ऑग्ल-प्रमरीका देशो मे भी अव फ्रासीसी नमूने के प्रशासकीय न्यायालयों के पक्ष 


में व्यापक भावना पाई जाती है । 
निष्क्प ((5प्टांप्र5007) 

सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले सत्ता के दुरुपयोग को रोकने 
तथा उसके उपचार के लिये प्रशासन पर न्याग्रिक नियन्त्रण लगाना श्रत्यन्त आव- 
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श्यक है । परत्तु यदि न्यायालयों द्वारा प्रशासन के प्रत्येक काये पर पुनविचार कर 
सकने की सुविधा दी गई तो इससे प्रशासन का कार्य ही ठप्प हो जायेगा ॥ प्रशासकीय 
यन्त्र का्ये करना बन्द कर देगा क्योकि इस स्थिति मे उसके निर्णायो को कोई पूर्णंता 
अथवा अ्रन्तिमता (#79थ|79) प्राप्त नही होगी । प्रशासकीय कार्य-कुशलता के दावों 
(८०708) के बीच एक समभौता श्रथवा समाधान होता चाहिए, जोकि सामाजिक 
कल्याण के लिए तथा लोक-सेवको द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध नागरिकों के 
चैयक्तिक अधिकारियो की न्यायिक सुरक्षा के लिए श्रत्यन्त श्रावदयक है। न्यायिक 
समीक्षा (7प्रधाण्रर्श 7०श6छ) की सीमाओं का वर्णन, सन्‌ १६४१ में केलीफोनिया 
विश्वविद्यालय मे तैयार किये गये, प्रशासकीय निर्णोयो तथा न्यायिक समीक्षा के एक 
अध्ययन मे, प्रधा75$ तथा एथा0 द्वारा स्पष्ट रूप से किया गया है। उनका कहना 
है कि .--- 

“एक झोर तो यह कहा जाता है कि नागरिक के सर्वेधानिक, वैघानिक अथवा 
सामान्य कानूनी श्रधिकारो से सम्बद्ध प्रशासकीय कार्य की जाँच न्यायालय मे की 
जानी चाहिए । इसका श्रर्थ यह है कि न्यायालय किसी विशिष्ट प्रशासकीय काय॑ से 
सम्बन्धित तथ्यो (890०७) की तथा विधि के क्रियान्बय (8ए9ए!०था।07 ० ॥89) 
की पूर्रारूप से समीक्षा करें तथा उसे पास करे । 

दूसरी भोर, यह कहा जाता है कि न्‍्यायालयो को प्रशासकीय निरणेयो के तथ्यो 
की समीक्षा नही करनी चाहिए बल्कि केवल इस बात पर विचार करना चाहिए कि 
स्वरूप (70777) तथा कार्यविधि ([70०0०077०) की दृष्टि से प्रशासकीय कार्यवाही 
ठीक है या नही, और प्रशासकीय निर्णय करने का आधार युक्तियुकत श्रथवा न्‍्यायोचित 
है या नही । इस विषय मे काफी विभिन्नता पाई जाती है कि न्यायिक समीक्षा 
किस सीमा तक की जाती चाहिए । न्‍्यायालयो द्वारा की जाने वाली तथ्य एवं विधि 
की समीक्षा, प्रशासकीय निर्णाय की विषय-सामग्री की, श्रपील करने की कार्यविधियों 
के लिए किये जाने वाले विधायी उपबन्धो (7,6हा४कवाए०6 970शशञ्नम07$) की तथा 
समीक्षा करने वाली सत्ता की प्रकृति की, भिन्नता के अनुसार ही भिन्न-भिन्न होती 
है । इस प्रकार, ऐसे नियमो का निर्धारण करना वडा कठिन है जोकि प्रशासकीय 
निर्णायो की न्यायिक समीक्षा के विस्तार की सभी कसौटियों पर खरे उतरे। प्रशास- 
कीय अ्रभिकरणो के निर्णयों पर न्यायिक नियन्त्रण की पूर्णा स्थिति पर विचार करने 
से प्रत्येक पूथक्‌ अभिकरण के साथ पृथक्‌ व्यवहार किये जाने की झ्रावश्यकता स्पष्ट 
हो जायेगी ।” 

पूर्ण प्रशासकीय नियन्त्रण तथा पूर्ण न्यायिक नियन्त्रण की इन दोनो चरम 
सीमाओझो के बीच के किसी मार्ग की खोज होनी चाहिए क्योकि प्रुणें प्रशासकीय 
नियन्त्रण का परिणाम तो नौकरणाही शासन के रूप में सामने श्रा सकता है और 
पूर्ण न्यायिक नियन्त्रण से सरकार के नियामक तथा सेवा-कार्यो के कुणल सचालन 
मे बाघा पड सकती है । “न्यायालयों मे एक बटती हुई भ्रवृत्ति यह पाई 
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कि वे प्रशासकीय न्यायाधिकरणो द्वारा किये गये तथ्य-सम्बन्धी निर्णयों पर पुनविचार 
करने से इन्कार कर देते है, यद्यपि वे परिनियत कानून त्था न्यायालयों के निर्णायो 
मे व्शित इस मौलिक सिद्धान्त पर दृढ़ रहते है कि सामान्‍य न्यायालय प्रशासकीय 
न्यायाधिकरणो के विधि (,8७) के प्रइनों से सम्बद्ध निर्णयो की समीक्षा अथवा 
पुरर्वालोकन करेंगे |”! 

न्यायालयों को चाहिए कि वे प्रशासकीय अ्भिकररा (४ 2०॥0५) के तथ्य- 
सम्बन्धी निर्णयो को प्रथम दृष्टि में ही अथवा निष्कपं रूप में स्वीकार कर ले, भर 
इस प्रकार अपने नियन्त्रण को क्षेत्राधिकार (]075070007), कार्य विधि (?70००८०॥:८७) 
तथा शक्ति के दुरुपयोग के प्रइनो के लिए सुरक्षित रखें। न्‍्यायालयो को न्यायिक 
समीक्षा (7ताण॒० 76ए०७) की शक्ति तो प्राप्त होती ही है परन्तु उन्हे उसका 
प्रयोग “साधारण चातु्यं तथा आत्मसयम” के साथ करना चाहिए | सरकारी विवेक 
के दावे 'जनता की भलाई” की हृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। एप: ॥ 
6000709 ने ठीक ही कहा है कि “जिस चीज पर जोर दने की जरूरत है वह 
व्यक्ति के भ्रन्तनिहित स्वाभाविक अधिकार नही हैं, भ्रपितु प्रशासकीय कार्य-कुशलता 
की महत्ता, भौर वस्तुत उसकी श्रावश्यकता (९००९४ ) है। क्योकि भ्रशासकीय 
कार्य-कुशलता पर ही उस सामाजिक नियन्त्रण की प्रभावपुर्णाता निर्मर है जिसके 
विना कि वर्तमान परिस्थितियों मे ठोस विकास होना सम्भव है ।” अन्त मे यह ही 
कहा जा सकता है कि लोक-सेवको का चयन (3७९०४७००) तथा प्रशिक्षण 
(प्रथा) इस प्रकार किया जाना चाहिए कि न्यायिक पर्यवेक्षण तथा नियन्बरा 
की आ्रावश्यकता ही कम महत्वपूर्ण हो जाये । 


4 छण्गन छाप ए पाए छंड् (१००९० 0५ 4४८६, ०2 ८7४, 79 690-9] 


प्रशाशधकीय कानून तथा न्‍्याथिक निषणंथ 


(१तणांप्रशाााए6 4,8ए बात 3तदुंए्वा०७07]) 
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प्रणासकीय कानून अथवा विधि 
(0 (78776 3 8७४) 
प्रशासकीय श्रधिकारियो को अपनी शक्तियो के कार्यान्‍्वय मे सदा ही 
विवेकाधीन सत्ता ([5$ट2०ा०ाशर धपा०77५) प्राप्त होती है। प्रशासकीय विवेक 
(#&0गगागाडा4ए० ताइटए८ध०णा) का अर्थ है कि अधिकारी को दो विकल्‍पो 
(627728ए८४) में से एक का चुनाव करना है। “प्रद्मसकीय विवेक प्रशासकीय 
अधिकारी को कालून द्वारा प्रदान की गई वह जक्ति अथवा अ्रधिकार है जिसके द्वारा 
वह अपने निजी निर्णय तथा सद्विवेक के अनुसार, क्रियाविधि (0008९ ० 8०६०7) 
का निशुचय करने में, नियम (२ेछा०) या विनियम (६६णॉथाणा) (प्र्ध-विधान) 
जारी करने मे, अथवा आदेश (प्रर्ध-व्यायिक निर्णय) जारी करने मे, विकल्पों के बीच 
चुनाव कर सके । प्रशासकीय अ्रधिकारी को प्रत्येक पग पर विवेक का उपयोग करना 
होता है, उदाहरण के लिए किसी पद के लिए प्राथियो में से चुनाव करने में तथा 
किसी कम्पनी की उपज को क्रय करने का निश्चय करने आदि मे विवेक का उपयोग 
करना होता है । 
प्रशासकीय विवेक का उपयोग मनमाने ढग से नहीं किया जाना चाहिए । 
प्रशासकीय विवेक की सीमाए कानून द्वारा निर्धारित की जाती हुँ जिसे कि प्रशासकीय 
कानून या विधि कहा जाता है। प्रशासकीय कानून प्रशासकीय अश्रविकारियो तथा 
ग्रभिकरणों द्वारा उपयोग किये जाने वाले विवेक का निर्धारण करता है । प्रशासकीय 
कानून सार्वदेशिक रूप से लोक-प्रणासन से सम्बन्धित होता है। प्रणासकीय कानून 
का सम्बन्ध प्रशासकीय अभिकरणो तथा अधिकारियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले 
विवेक (707507०7०॥) के कानूनी पहलुओं से होता है। फिफनर के अनुसार, प्रद्यास- 
कीय कानून में निम्नलिखित चीजें सम्मिलित की जाती हैं 
(१) प्रशामकीय अभिकरणों (4वंगाग्राईए्ध/ए8 8५2०5) की शक्तियों 
तथा कर्तव्यों की व्याल्या करने वाले सविधान, सविधियाँ (880८5), चार्ट 
अध्यादेश (070॥797025) तथा प्रस्ताव (॥२८५०।७॥०॥५) 
(२ | प्रशासकीय अ्रधिकारियों तथा श्रभिकरणों द्वारा बनाये जाने वाले नियम 


तथा विनियम सम , 
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(३) प्रणासकीय अधिकारियों तथा अभिकरणों द्वारा जारी किप्रे जाने वाले 
आदेश व निर्णय । 
(४) न० १, २३ ३ से सम्बन्धित न्‍्यायिक निर्णाय (|ंपताणशं तल्ल- 
8078) ॥* 
एक समिति द्वारा प्रयासकीय कानून के क्षेत्र (50006) के सम्बन्ध में सुकाव 
दिये गये थे । इसके क्षेत्र मे निम्नलिखित बातें सम्मिलित की जाती हैं-- 
(१) लोक-सेविवर्ग (?००॥० ?०५०॥॥०)) की समस्‍यायें , 
(२) राजकोपीय प्रणासन (ए8८४ 86ण्ातज्ाआ/0०॥7) की समस्याएं , 
(३) प्रभासकीय विवेक के सम्बन्ध में कानूनी स्थितियों के अध्ययन 
(5प्रठा८३) , 
(४) प्रशासकोय न्‍्यायालयो तथा प्रशासकीय कानून की समस्‍यायें , 
(५) प्रशासकीय विनियमों का कानून , 
(६) प्रशासकीय जाँच की समस्‍यायें , 
(७) सरकारी ठेको (007040०७) के सम्बन्ध में किये जाने वाले अध्ययन , 
(८) सरकार के विरुद्ध किये जाने वाले दावे (८8778) , 
(६) प्रशासकीय कार्यवाही के विरुद्ध किये जाने वाले उपचारो (8०॥8068) 
के सम्बन्ध मे किये गये अध्ययन , 
(१०) लोक-प्रणासन में व्यावसायिक सघ (?0९58079] 85500200०7) की 
मात्यता तथा दर्जा , 
(११) बवहुल-अध्यक्षीय प्रशासकीय निकायों (एऐणिश्ञ-ाध्व्रत८त बतागराण$- 
ध्रधाए७ 90068) की कार्यवाहियो का नियमन करने वाले कानूनी नियम 
नागरिकों के दृष्टिकोण से प्रशासकीय विवेक का नियन्त्रण श्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
है | प्रणासकीय विवेक व्यक्ति की स्वाधीनता तथा हितो को अत्यधिक प्रभावित कर 
सकता है। उस विवेक का नियमन करने के लिए प्रश्ासकीय कानून का होना श्रत्यन्त 
आवश्यक है । विकल्पों (87(७:780ए०४) का चुनाव करते समय, अ्रघिकारियो को 
मनमाने ढग से कार्ये नही करना चाहिए । स्वविवेक का अर्थ यह नही है कि सत्ता 
प्राप्त करके सरकारी श्रथिकारी द्रोही (]४०॥०००५), पक्षपाती श्रथवा स्वेच्छाचारी 
(&णिपथश३) वन जायें | प्रणासकीय कानून प्रशासकीय विवेक की प्रकृृति का 
“निर्वारण करता है तथा उसका नियमन करता है) कानून यह देखता है कि 
प्रशासकीय विवेक का दुरुपयोग न किया जाये | प्रशासकीय कानूच सर्वेसामान्य की 
भलाई की दृष्टि से अधिकारियों की वेयक्तिक स्वाथीनता तथा सम्पत्ति पर प्रति- 
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६२६ लोक प्रशांसन 


वन्ध लगाता है। प्रशासकीय कानून का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण की वृद्धि 
करता है ॥? 


प्रशासकीय न्यायिक निर्णय 
(4तागांगांड+ब्रए8 क्‍छ]|ंप्रदाएथत०॥) 


प्रशासकीय न्यायिक निर्णय का श्रर्थ है प्रशासकीय विभाग अश्रथवा झभिकरण 
के द्वारा न्यायिक (वाण्॥) अथवा श्रधे-न्यायिक (0॥88-ए०70%) प्रकृति के 
प्रश्नो का निर्धारण करना । न्यायालय के समान, प्रशासकीय श्रभिकरण ऐसे मामलो 
में विभिन्न पक्षों की सुनाई करते हैं, प्रमाणो व साक्षियों की सूक्ष्म जाच करते हैं तथा 
निर्णाय देते है, जिनका सम्बन्ध कानूनी श्रधिकारों तथा ककत्तंग्यों से होता है । प्रोफेसर 
हट के अनुसार, “ प्रशासकीय न्यायिक निर्णय का अर्थ है, प्रशासकीय अभिकरण 
के द्वारा कानून और तथ्य के आधार पर गैर-सरकारी पक्ष में सम्बद्ध विवाद 
(7078970/०) की जाँच-पडताल तथा निबटारा करना ।” न्यायिक निर्णय के कार्य मे 
लगे हुए प्रशासकीय श्रभिकररणा सरकार के नियमित व्यूरो तथा विभाग हो सकते हैं, 
श्रथवा महालेखा-परीक्षक (37०॥0/07-0०८०४) के सहश न्‍्यायिकनिणंय की कुछ 
शक्तियों से युक्त तथ्यान्वेषक निकाय (78० ग्ातगाढ़ 90065), या स्वतन्त्र नियाम- 
कीय आ्रायोग (]66फला१थ्या २९९०॥४४०७ (०रागराइ078) श्रथवा विशेष किस्म 
के प्रशासकीय न्यायालय या न्‍्यायाधिकरण हो सकते हैं। जब कभी भी किसी प्रशास- 
कीय भ्रभिकरण के द्वारा किसी विवाद श्रथवा मतभेद का निपटारा किया जाता है तो 
उसे प्रशासकीय न्‍्याथिक निशेय कहा जाता है। प्रशासकीय नन्‍्याधिक निशोष निम्न 
प्रकार का हो सकता है -- 

(१) परामशांदान्री प्रशासकीय न्यायिक निर्णय, जोकि विभागाध्यक्ष (म्न७४व 
णी 8 त6एथापगथा) श्रथवा अन्य प्राधिकारी मे निहित अ्रन्तिम निर्णंय की शक्ति से 
युक्त होता है । 

(२) कभी-कभी प्रशासकीय न्‍्यायिक निर्णय को किसी प्रशासकीय कार्य के 
सम्पादन की पूर्व शर्त बना दिया जाता है । 

(३) प्रशासकीय न्यायिक निर्णय (हैवाग्राशाबाए४. 2त[फठारथा०7) 
वहुधा किसी प्रशासकीय अ्रधिकारी के नियमित कार्यों ही का एक श्रग बना दिया 
जाता है। 

(४) प्रशासकीय न्यायिक निर्णय किसी विधायी प्रण्मासकीय प्रक्रिया (.०९5- 
[076 9ताग्राघाईध 20 ए८ 9700८5७) के साथ संयुक्त हो सकता है । 
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(५) प्रशासकीय निर्णयों (&वंग्रागर78780४० (७०५४०॥$) के विरुद्ध नियमित 
मुकदसे दायर किये जा सकते हैं । 


(६) कभी प्रद्मयासकीय न्यायिक निर्णय को शभनुज्ञापत्र-दायक क्रियाओं 
([70७४7४॥९ ४०४6७) के सम्बन्ध में क्रियान्वित किया जाता है। 


(७) प्रशासकीय न्यायिक निर्णय दावों के निपटारे (5ला0्गाध्या ० 
(गा) के सम्बन्ध से भी किया जा सकता है 


प्रत्येक देश ने प्रशासकीय न्‍्यायाघिकरणो को अधे-न्यायिक शक्तियाँ (0088- 
एवाटार्श 9०फ़०३७) प्रदान की हैं भारत मे विभागाध्यक्षो अथवा विद्धिष्ट श्रधिकारियो 
को प्रशासकीय न्‍्याय-निर्णय की यह शक्ति प्रदान की गई है। इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए कुछ प्रशासकीय न्यायाधिकरणो की स्थापना की गई है, जैसे कि श्राय-कर 
भ्रपील न्‍्यायाधिकरण (॥70076-8४ ४970०966९ 7रश/णा३५) राजस्व मण्डल 
(808705 ० २९एआ०९), श्रम तथा श्रौद्योगिक न्यायालय (89077 क्गत 
[0८४72] (!0परा5), श्रम श्रपील न्‍्यायाधिकरणु ([.890ण 895एथ[०४6 त/प- 
748) झ्ादि । ये प्रशासकीय न्‍्यायाधिकरण शिकायतो व अश्रपीलो की सुनवाई करते 
हैं, प्रमाणो व साक्षियो की सूक्ष्म जाच करते हैं, तथ्यो की खोज करते हैं तथा अपने 
निणुयो की घोषणा करते है। 


इस पद्धति के ग्रुण व दोष 
(०7795 9870 १2७६€6ए०५ ए 6 99७) 


प्रशासकीय प्रभिकररो द्वारा किए जाने वाले प्रशासकीय न्याय-निर्णोय अब 
स्थायी रूप घारण करने लगे हैं। श्रत इसके गुण व दोषो का शअ्रष्ययतल करना 
श्रत्यन्त श्रावश्यक है जिससे कि इसके दोषो को दूर करके इस पद्धति को सुद्ृढ बनाया 
जा सके । 


हसके लाभ निम्न प्रकार हैं -- 


(१) जब मामले नियमित न्यायालयों की बजाए अश्ासकीय नयायाधिकरणों 
के समक्ष लाए जाते हैं तो उत्तका निशंय केवल मामले की यथार्थ बातो (१०४६ 
० ६76 ०३४७) के आधार पर ही नही किया जात्ता, श्रपितु सर्वंसामान्य के कल्यारा के 
लिए झावश्यक किसी सरकारी नीति को श्वागे बढाने के उद्देश्य से भी किया जाता है। 
(२) इन न्यायाधिकरणो के द्वारा भ्रपनाई जाने वाली कार्यविधि (?70- 
०८0०८), सामान्य क्‍्यायालयो की कार्यविधि की श्रपेक्षा श्रधिक शीक्षगामी होती 


है। सकटकाल के समय न्यायायिक निर्णय की प्रक्रिया के द्वारा ज्षीघ्र कार्यवाही की 
जाती है। 
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ध्श्द लोक प्रशासन 


(३) प्रशासकीय न्‍्यायाधिकरण प्रशासकीय अधिकारियों को विस्तृत विवेक 
(70/507०0०7) तथा स्वाधीनता प्रदान करते हैं जो कि प्रश्यासकीय कार्य-कुणलता के 
लिए अत्यन्त श्रावश्यक होती है । 

(४) नई समस्याझ्रो से व्यवहार करते समय, इन न्यायाधिकरणों द्वारा 
अपनाई जाने वाली कार्यविधि, सामान्य न्यायालयों की कठोर रूप से झ्ौपचारिक 
कार्यविधि के मुकाबले अधिक लोचदार (!95॥0) होती है । 

(५) न्यायाधीश (30026५) भ्रधिकतर रूढिवादी होते है। वे अ्धिकाशत प्रशासन 
की नई सामाजिक एवं आथिफ़ नीतियो के विरोबी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जब प्रशास- 
कीय मामलो के सम्बन्ध मे निर्णय देते हैं तो उन पर उनकी व्यक्तिनिष्ठ भावनाओं 
(870]००0ए० (6७॥प४६७) का प्रभाव पडता है झौर वे सामाजिक प्रगति को रोकते हैं। 
प्रशासकीय अ्रधिकारी चूँकि इन नई सामाजिक एवं आ्राथिक नीतियो का निर्माण करते 
है श्रत उन्हें उनसे सहानुभूति होती है और जब वे ऐसे विवादो के सम्बन्ध में न्यायिक 
निर्णाय देते हैं तव समाज के व्यापक हित उनके सामने रहते हैं । 

प्रशासकीय न्यायिक निर्णय का सुख्य दोष यह है कि विभिन्न प्रशासकीय 
न्‍्यायाधिकरणो द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यविधि मे एकरूपता ((70707779) नही 
पाई जाती । इस पद्धति का दूसरा दोष स्वतन्त्र पु#र्वालोकन अ्रथवा स्वतन्त्र समीक्षा 
(एर0०9०7०6९४। 70४7०) की व्यवस्था का अभाव है । पुनर्वालोकन करने वाले अधि- 
कारियो मे निष्पक्षता की गारन्टी के लिए स्वतन्‍्त्र पुनविलोकन की व्यवस्था अत्यन्त 
ग्रावश्यक है । प्रशासकीय न्‍्यायाधिकरणो के निर्णोयो की न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था 
के द्वारा नागरिको के अ्रधिकार पूर्णतया सुरक्षित किये जा सकते है । 


भारत मे प्रशासकीय न्‍्यायाधिकरण 
(23 वाया ए8 49] ] [709) 

एक लोक कल्याणकारी राज्य मे प्रशासनिक ग्रधिकारियो तथा साधारण 
नागरिक के पारस्परिक सम्बन्धो का प्रश्न बडी जटिलतायें पैदा करता है। व्यक्तिगत 
अधिकार तथा जनहित मे सघर्ष की घटनाणे अभ्रक्सर घटित होती रहती हैं । प्रशासनिक 
निर्णायों से उत्पन्न होने वाले विवादों या शिकायतों की न्यायपूर्णा जाच करने तथा उन 
पर नन्‍्यायपूरों निर्ंय देने के लिए आजकल विश्येष श्रभिकरण या नन्‍्यायाधिकरण 
स्थापित किए जाते हैं ! 

भारत से न्‍्यायिकनिर्णय के एक स्थायी यन्त्र के रूप मे प्रशासकीय न्यायाघि- 
करणो की स्थापना की व्यवस्था हाल ही मे हुई है । सारत से इस प्रकार की सस्थायें 
निम्नलिखित हैं (क) रेलवे रेट्स, ट्रिब्यूनल (सिप्ाफ़वए ८४ प्राण्णा॥ं), 
(ख) इच्कमटैक्स एपीलेठ ट्रिब्यूनल, (ग) लेबर कोट स, इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, नेशनल 
ट्रिब्यूनल्स तथा वेजबोड्‌ स, ओर (घ) इलेक्शन ट्रिव्यूनल्स ॥? 


] ध्नृप)्”प्रायो$ श० पाल ३छए९092865 णी धार (0फलापप्राटा तल्ऊघााधादा8 प्रा 
हाणपीत0 56 ए0एथोॉए ०8मप९० ३६ प्रावणाधशर> ऐ0सवल्त 89 एक्ाक्राला। ि बताता 
शा पथाकल वीवा 38 एशा ० धार उतागाशशत्राएणा. परग्मट8 879००व्वी. 00065 धा० 
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इन्कमटैक्स एपीलेट द्विव्युतल आयकर के सहायक अपील आयुकतो (8 & 
(४), जो आयकर अधिकारियों ([ 7 078) के आदेशो के विरुद्ध अपीले सुनने 
वाले प्रथम अधिकारी होते है, के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनता है। इस न्यायाधि- 
करण की क्रिया प्रणाली पूर्णातया न्यायिक (उप्ताटा्) होती है। सुनवाई खुली होती है, 
वकील पैरवी कर सकते हैं तथा असहमति के कारणो के वक्तव्य प्रस्तुत किये जा सकते 
हैं। सिविल क्रिया प्रणाली की सहिता (0066 ०९ टाणा ?706०००ण७) के श्रन्तगेत 
झनन्‍्य सिविल न्यायालयों की भाँति यह नयायाधिकरण भी गवाहो को उपस्थित होने 
का शआ॥रादेश दे सकता है, शपथ दिलवचा कर कथनों की जाच कर सकता है तथा लेखा- 
जोखा विषयक प्रपत्र एवं स्थानीय जाच के प्रपत्र मगवा सकता है। इसके निर्णय 
सरकार पर बाघ्य होते हैं। श्रायकरदाता तथा सरकार दोनो ही इस न्यायाधिकरण 
के निर्णयों के विरुद्ध पहले उच्च न्यायालय में तथा बाद से सर्वोच्च न्यायालय में श्रपील 
कर सकते है । किन्तु ऐसी अपील कानून के ही किसी प्रइन (09 2 9०.७६ ०६ 8) 
पर हो सकती है। विधि मन्त्रालय सघीय लोक सेवा आयोग के परामझ्श से इस 
न्यायाघिकरण के सदस्यों व अ्रध्यक्ष की नियुक्ति करता है। यह ॒न्यायाधिकरणा वित्त 
के केन्द्रीय बोर्ड (एशापशे छे०४0१ ० १०ए०४००) के नियन्त्रण से स्वतन्त्र है । 
न्यायाधिकरण न्यायपूर्णा तरीको से अपना कार्य सम्पन्न करता है। इस पर भी यदि 
कोई पक्ष इसके निर्णय से अरसन्तुष्ट है तो वह साधारण (उच्च तथा सर्वोच्च) न्‍्याया- 
लयगो मे अपील कर सकता है। 


एक साधारण व्यक्ति को यह शका रहती है कि वह सभवत इस प्रकार के 
निकायो से न्याय प्राप्त नही कर सकेगा । उसका साधारण न्यायालयों पर ज्यादा 
विश्वास होता है। उपरोक्‍त प्रकार के न्‍्यायात्रकरिण तभी सफल हो सकते हैं जब वे 
फ्रक्स समिति के शब्दों मे, “खुलापन, न्यायपूर्णाता तथा निष्पक्षता” बनाये रखें । 
इसके अ्रतिरिक्त इन न्यायाधिकरणो के निर्णोयो के विरुद्ध साधारण न्यायालयों मे 
अपील करने का अधिकार जनता पर शअ्रच्छा, स्वस्थ प्रभाव डालता है ५ इन पर 
न्यायिक नियन्त्रण (४४०त/००७] (०॥४०0)) की व्यवस्था भारत के सविधान की धाराग्रो 
३२, १३६, २९४ तथा २२७ में की गई है। धारा २३ मौलिक श्रधिकारो के अति- 
क्रमणण की दशा मे नागरिको को साविधानिक उपचार प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च 
न्यायालय का आश्रय लेने का श्रधिकार प्रदान करती है। सर्वोच्च न्यायालय तरह- 
त्तरह के आदेश पत्र जेसे उत्प्रेक्षण श्रादेश (फ्ााा ० 0७४०७), प्रतिषेंघ आदेश 
(श्ाष्रा: ० ?970097॥7070), अधिकार पृच्छा भ्रादेश (सत्र ०ण 0७० भेक्षापरधधा।0) 
प्रद्दा (0 ९" बाग बचे तलला)तरार 59९९०ग0 75585९5 5 80]0ताएव० व 8 3पव्वएावी 50॥77 
07 एश(शा छ8पएछएए6 5९2४050 07 0[990(6४ ६७5४७08 ६0799 307077979९ 06€८१६7078 
व्न्‍ठए छा प्रा।शातंत्त [0 बरड8एाढ श्विए. तल्लाडा0ाड 0ा प्र्वा८5 बीर्लाए8 (6 77९॥6$ 0 
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इत्यादि जारी कर सकता है। धारा १३६ मे सर्वोक्षच न्यायालय को अश्रपील करने की 
विशेष श्राज्ञा प्रदान करने का अभ्रधिकार दिया गया है। अनेक बार सर्वोच्च न्यायालय 
से न्‍्यायाधिकरणो की रचना मे श्रवैघता का प्रदइन लेकर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों 
की अवहेलना का प्रइन लेकर, कानूनो की व्याख्या में च्रुटि का प्रश्न लेकर तथा गवाही 
रहित, तथ्यहीन या काल्पनिक जाच के आधार पर जारी किये गए श्रादेशो का प्रश्न 
लेकर नागरिको के पक्ष मे हस्तक्षेप किया है । 

यदि इस प्रकार के न्यायिक पुननिरीक्षण की व्यवस्था हो तो प्रशासकीय न्याय 
निणंय से भयभीत होने की आ्रावश्यकता नही, वल्कि तव ऐसी न्याय प्रणाली सस्ती, 
शीघ्रता से उपलब्ध होने वाली, तकनीकी पेचीदर्गियो से रहित, द्र तगति वाली तथा 
विशिष्ट ज्ञान के ग्रुणों से परिपूर्ण होती है । लोक-कल्याणकारी राज्य मे प्रशासनिक 
न्याय निर्णय की व्यवस्था प्रशासनिक यन्त्र के एक महत्वपूर्ण श्रग के रूप मे हृढता से 
स्थापित हो च्रुकी है तथा साघाररा न्याय व्यवस्था की श्रपेक्षा इसमे बहुत से श्रतिरिवत 
लाभ भी हैं । 


इ््८ 


कृोक्त सम्पक् 
(?ए०॥० 7१९।७(४०75) 


लोक प्रशासन समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता है | यह ऐसे कार्य 
अपने हाथ में लेता है जिनका उद्देश्य सावेजनिक कल्यारा मे वृद्धि करना होता है । 
लोक-प्रशामन का यह कतंव्य है कि वह प्रशासन के कार्य-सचालन के सम्बन्ध मे जनता 
की राय ज्ञात करे | इसे केवल यह ही नही जानना चाहिए कि लोक प्रशासन के बारे 
में क्या सोचते हैं, बल्कि उनको इस बात से भी परिचित रखना चाहिए कि प्रशासन 
उनके लिए कया कर रहा है। प्रशासन का यह कतेव्य है कि जनता के मन मे प्रशासन 
के बारे मे यदि कोई गलतफहमी हो तो बह उसे दूर करे । कोई भी प्रशासन तब तक 
सफल नही हो सकता जब तक कि जनमत (?ए०७॥० ०97707) उसके विरोध मे है। 
अनेक बार ऐसा होता हैं कि जनता का विरोध प्रशासन की नीतियो की बारे में उत्पन्न 
आतियों श्रथवा गलतफहमियो पर आधारित होता है। लोक प्रशासन को चाहिए कि 
वह जनता की गलतफहमियो को दूर करे और प्रशासन के कार्य मे उनका सहयोग 
((०-०००:७४०॥) प्राप्त करे । भारत मे, सामान्य जनता पुलिस प्रशासन के विरुद्ध 
है । जनता में व्यापक रूप से यह भावना पाई जाती है कि पुलिस अ्रष्टाचारी, बेईमान 
तथा समाज के शत्रुओं की मित्र है। कोई भी पुलिस के साथ सहयोग करना नही 
चाहता क्योकि लोगो के मत्त मे इस भावना ने व्यापक रूप से अपनी जड़ें जमा ली हैं 
कि पुलिस अधिकारी श्रच्छे नागरिको को परेशान करने मे विश्वास करते है | इस 
: दृष्टिकोण का परिणाम यह हुआ है कि जनता पुलिस से घृणा करती है, उसे जनता का 
बहुत कम सहयोग प्राप्त होता है, और पुलिस कठिन मामलो की छानवीन व जाच- 
पडताल करने में कम ही सफल होती है । यह निर्दोष लोगो को पकड लेती है और 
बनावटी मामले घड लेती है। जब तक नागरिको तथा उस पुलिस के बीच, जोकि 
नगरो में कानून व व्यवस्था (.98छ9 270 0706७) की सरक्षक समभी जाती है, सहयोग 
की भावना न हो, तब तक समाज मे कानून व व्यवस्था की स्थापना कैसे की जा 
सकती है ? 

नागरिको तथा प्रशासको के बीच मेल-जोल व जानकारी बढाने के लिए 
लोक-सम्पर्कों (?प०॥० 7&४007$) का विकास किया जाना चाहिए । लोक-सम्पर्कों 
का उद्देश्य यह होता है कि प्रशासन के कार्य-क्रमो के वारे मे भ्रनुकुल जनमत उत्पन्न 
किया जाए । उपलब्ध सेवाओ की प्रकृति तथा क्षेत्र के सम्बन्ध मे जनता को परिचित 
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रखना चाहिए | लोक-सम्पर्कों द्वारा सरकारी श्रधिकारियों की योग्यता, क्षमता, 
न्यायपूण्णेता, निष्पक्षता तथा ईमानदारी के बारे मे जनता के मन मे विव्वास उत्पन्न 
किया जाना चाहिए । जनता को यह महसूस कराया जाना चाहिए कि सरकारी 
अधिकारी अपने कतंव्यो के प्रति ईमानदार हैं श्रौर उनका ह्टिकोश सहानुभूतिपूर्स 
है , केवल ऐसा होने पर ही लोग प्रशासन के कार्य-क्रमो का समर्थन तथा उनसे सहयोग 
करेगे। प्रशासन के कार्य-सचालन के लिए लोक-सम्पर्कों की स्थापना अत्यन्त श्रावरयक 
है, क्योंकि प्रशासन की प्रभावोत्पादकता मे तभी वृद्धि होती है जब कि उसके प्रति 
नागरिको का रुख मित्रतापूर्ण होता है । लोग प्रशासन का सम्मान करेंगे या उससे 
घर, यह बात लोक-सम्पर्कों पर ही निर्मर होती है। जनता का सहयोग तथा समर्थन, 
जोकि प्रभावशाली प्रशासन के लिए अत्यन्त आवश्यक होता है श्रच्छे लोक-सम्पर्को के 
द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। 

जे० एल० संकेनी (3 ॥, ॥४० (४79) द्वारा 'लोक-सम्पर्क' शब्द की परिभाषा 
इस प्रकार की गई है “प्रशासन मे लोक-सम्पर्क, श्रधिकारी-वर्ग तथा नागरिकों के 
वीच पाये जाने वाले प्रधान एव गौण सम्बन्धी तथा इन सम्वन्धो द्वारा स्थापित 
प्रभावों एवं हृष्टिकोशो की परस्पर-क्रियाओ का मिश्रण है ।/7 

“लोक-प्रशासन के क्षेत्र, जेसी कि हमारी घारणा है, का सम्बन्ध केवल 
सूचता अश्रथवा जात्तकारी प्रदान करने मात्र से ही नहीं है वल्कि उससे कुछ अधिक से 
है । इस शब्द का प्रयोग यहा श्रत्यधिक श्ञाव्दिक श्रर्थ मे किया गया है जिसमे कि 
जनता के साथ स्थांपित होने वाले सभी सम्बन्ध श्रा जाते हैं | 'सेवा के कार्य, चाहे वे 
कुछ भी क्यो न हो, साथ ही उनके परिणाम तथा 'उन सेवाओ को सम्पन्न करने वाले 
व्यक्तियों के व्यवहार जनता के प्रति सनन्‍्तोषजनक होने चाहिए। सन्‍्तोष अथवा 
तुष्टि (5908780007) एक भावचात्मक श्रथवा व्यक्तिनिष्ठ ($प्रश००८०४९) स्थिति 
हैं। इस बात का निश्चय करने के लिए, कि सन्तोष है या नही, उन व्यक्तियों के 
विचार जानने की श्रावश्यकता' होती है जिनकी सेवा की जाती है। श्रत लोक- 
सम्पर्क की एक विकसित नीति, सुभावो तथा शिकायतों को व्यक्त करने की सुविधा 
प्रदान करके, जनता के रुख तथा मत की छानबीन करके, तथा उपभोक्‍ता की प्रति- 
क्रियाश्रो मे रुचि रखने वाली श्रधिक उन्नत वारिज्यिक सस्थाओशो द्वारा विकसित 
ग्रन्य उपायो के द्वारा, सम्बन्धित जनता की मनस्थिति का पता लगाने का प्रयत्न 
करती है। लोक-अ्रविकारियो द्वारा लोक-सम्पर्क के इस पहलू की आमतौर पर उपेक्षा 
कर दी गई है ।/£ 

लोक-सेवको को अपने कार्य तथा सगठन के बारे मे जनता की भावनाओो 
का पता लगाना होता है । उन्हे संगठन के उद्देश्यो तथा कार्यों के बारे मे लोगो को 
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जानकारी प्रदान करनी होती है । उन्हे जनता के साथ मित्नतापुर्ण सम्बन्ध स्थापित 
करने होते हैं जिससे कि लोग प्रशासन के कार्यक्रमों मे श्रपा सक्रिय सहयोग तथा 
समर्थन प्रदान कर सके । यही लोक सम्पर्क का कार्य है । 7७८ स्धव0७ का कहना 
है कि लोक सम्पर्क “एक विज्ञान है जिसके द्वारा एक सगठन यथार्थ-रूप में अपने 
सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने का, तथा सफलता के लिए आवश्यक जन- 
स्वीकृति तथा अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकता है”, श्रौर एक अन्य स्थान 
पर उन्होने कहा है कि “लोक सम्पर्क एक प्रक्रिया (270००5७) है जिसके द्वारा एक 
सगठत सभी सम्बन्धित पक्षों की आवच्यकताओ्रों तथा इच्छाओ्रों का विश्लेपण करता 
है जिससे कि वह उनके प्रति श्रधिक्र उत्तरदायित्व के साथ व्यवहार कर सके ।”! 
लोक सम्पर्कों का उद्देशय सगठन की प्रतिष्ठा में वृद्धि करता तथा दोषारोपण और 
आन्तियों श्रथवा गलतफहमियो से उसकी रक्षा करना है । 


परन्तु लोक-सम्पर्क के कार्यक्रम का सम्बन्ध जनता के केवल किसी एक 
सामान्य-वर्ग से ही नही होना चाहिए । इसका सम्बन्ध तो जनता के अनेको वर्गों से 
होना चाहिये। समाज के विभिन्न वर्ग भिन्न-भिन्न प्रशासकीय कार्यवाहियो से प्रभावित 
होते हैं । व्यवसायी (8एशा०घआथा) वारिज्य-विभाग (06ककाधगरलया ता 
(.०7स्‍7०70००) से सम्बन्धित होते हैं और उद्योगपति ([70097748808) उद्योग विभाग 
(069श7७7 ६ ० ]70787765) से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध होते हैं, इसी प्रकार श्र 
भी । लोक सम्पर्क के कार्यक्रम को जनता के श्रनेक वर्गों की श्रावश्यकताओ को पूरा 
करना होता है । लोक सम्पर्क कार्यक्रम (?प्रणा० २९]४६075 छ0ट/शा॥76) को 
विवान-मण्डल (॥,6888076), प्रेस, श्रमिक सघो (],800प7 ए॥०॥8), व्यावसायिक 
वर्गों, दबाव डालने वाले वर्गों आदि से सम्बन्ध कायम रखना पडता है। निष्कर्ष के 
रूप में यह कहा जा सकता है कि “लोक सम्पर्क प्रशासक के उस कार्य का एक भाग 
है जिसके भ्रन्तगंत वह इस बात का पता लगाता है कि लोग उसके सगठन तथा 
कार्यक्रम के बारे मे क्या सोचते है। लोक-सम्पर्क का उद्देश्य सगठन को शअ्रनिधिक्ृत 
भ्ालोचनाओ से बचाकर उसकी प्रतिष्ठा तथा ख्याति मे वृद्धि करता और उसके 
जीवन की रक्षा करना है। इस प्रकार लोक सम्पर्क का प्रत्येक कार्यक्रम निरचयात्मक 
(?०५६४८) तथा प्रतिरक्षात्मक (70०2॥आ९०८) होता है । ऐसे कार्यक्रम की सफलता 
इस बात का ठीक-ठीक निर्णाय करने पर निर्भर होती है कि सगठन के उद्देदयो को 
पूरा करने के लिये तथा उसकी ख्याति (50००गा!) मे वृद्धि करने के लिए वर्तमान 
में तथा भविष्य मे क्या करना चाहिए ।”£ 


लोक सम्पक के द्वारा प्रत्येक सरकारी अभिकरण को विधान-मण्डल, प्रेस 
तथा जनता पर अ्रपना ध्यान केन्द्रित करना होता है तथा उनके साथ सम्बन्ध कायम 
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करने होते है । प्रत्येक अ्रभिकरण (/४०7०४) को विधान-मण्डल के साथ श्रच्छे लोक 
सम्बन्ध वनाये रखने चाहिये, और केवल ऐसा होने पर ही वह विधान-मण्डल से 
अपनी आवश्यकताझो को पूरा करने के लिये पर्याप्त विनियोजन (89ए7०ए74४0॥) 
प्राप्त कर सकता है। लोक-सम्पर्कों के द्वारा अभिकरण की आवश्यकतायें प्रभावशाली 
ढग से विधान-मण्डल के समक्ष रखी जानी चाहिये । लोक सम्बन्धों के द्वारा विधान- 
मण्डल को अ्रभिकरण की कार्य-प्रणाली से परिचित रखना चाहिये जिससे कि विघान- 
सण्डल अभिकरण के विरुद्ध कोई गलत शिकायतें न कर सके । 


लोक-सम्पर्क के द्वारा दैनिक समाचार-पन्नो से उचित सम्बन्ध बनाये रखे 
जाने चाहियें । समाचार-पत्रो के द्वारा श्रासानी से जनता तक पहुचा जा सकता है ! 
अभिकररणा के कार्य-सचालन के बारे मे समाचार-पत्रो द्वारा की जाने वाली स्वस्थ 
समालोचनायें जनता की दृष्टि मे अभिकरण की नैतिक स्थिति ऊची उठाने के लिए 
अत्यन्त ग्रावश्यक होती है | श्रत लोक सम्पर्क स्थापित करके यह देखना चाहिये कि 
समाचार-पत्र अथवा प्रेस श्रभिकरण के कार्ये-सचालन के बारे मे अनुकूल समालोच- 
तनाये करें और यह कि प्रेस के द्वारा श्रभिकरण के विरुद्ध व्यर्थ की टीका-टिप्पणी न 
की जाये । 

जैसा कि बतलाया जा चुका है, लोक सम्वन्धो के द्वारा अभिकरण के कार्यों 
के बारे मे जनता को जानकारी प्रदान करनी होती है। इसके द्वारा प्रशासन की 
सत्यनिष्ठा के बारे मे जनता के मन मे विश्वास उत्पन्न करना होता है। अभिकरणो 
को अपनी नीतियो एवं कार्यक्रमो को क्रियान्वित करने मे जनता का सहयोग प्राप्त 
करना होता है । साथ ही इसके द्वारा श्रभिकरण के कार्य-सचालन के बारे मे लोगो 
के मन मे उत्पन्न गलतफहमियो को भी दूर करना होता है । 


लोक सम्पर्क स्थापित करने के माध्यम 
(१॥९०९३४ 07 ?ए०॥० 7१८]४४४०789) 


लोक सम्पर्क स्थापित करने के साध्यम एक तो स्वय सरकारी कमंचारी ही 
हैं, साथ ही श्रभिकरण (.08०7०9) के ग्राहक, उपयुक्त हित-सम्बद्ध वर्गे, प्रचार 
(?णणाणा३), विज्ञापन (80ए०८:४४78) तथा कुछ अन्य विद्चिष्ट उपाय जैसे कि 
प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, शिकायतें सुनने की व्यवस्था और प्रबन्धकर्त्ताओ द्वारा वाषिक 
ग्रथवा नियतकालीन रिपोर्ट प्रकाशित करना है । 

लोक सम्पर्क स्थापित करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम स्वय कर्मचारी है । 
सरकारी कर्मचारी विनीत, दिष्ट तथा अभिकररणा के कार्य-सचालन की पद्धति से 
सुपरिचित होने चाहियें | प्राय ऐसा होता है कि टेलीफोन सचालको तथा स्वागत- 
कर्ताशोे के पदों पर लडकियों को नियुकक्‍त किया जाता है क्योकि यह समभा जाता 
है कि पुरुषो की अ्रपेक्षा वे अधिक विनीत, शिष्ट तथा मिप्टभापी होती है | प्रचार 
के सभी साधनों का उपयोग लोक-सम्बन्धो की स्थापना के लिये कया जाना 
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चाहिए । इस काये के लिए रेडियो, टेलीविजन व समाचारपत्रों आदि का भी समुचित 
उपयोग किया जाना चाहिए । सरकारी अभिकरणो को अपने ऐसे विशिप्ट लेख 
प्रकाशित करने चाहिए जिनमे कि उनके उद्देग्यो, लक्ष्यों व कार्यो आदि का वर्णन 
हो। अभिकरण के कार्यक्रमो की प्रकृति तथा उनके क्षेत्र (9007०) के सम्बन्ध में 
जनता को जानकारी प्रदान करनी चाहिए और उनके लिए जनता का समर्थन प्राप्त 
करना चाहिए। लोक-प्रतिविदन (?790 7८70०778) के साथनों का भी समुचित्त 
विकास किया जाना चाहिए । ऐसे नियतकालीन, प्रगति विवरण (?श्ाा0व0 970शा९६५ 
7८0०7) प्रकाशित्त किये जाने चाहियें जिनमे कि इन अभिकरणों की सफ्लताओं 
एव प्राप्तियो का सक्षिप्त वर्णात हो । ये विवरण आकर्षक होने चाहियें जिससे कि 
लोग उन्हे पढें ॥ लोक-सम्वन्धों की स्थापना के ये माध्यम इतने पूर्णो होने चाहिए 
जिससे कि इनके द्वारा लोक सम्पर्क के सभी उद्देब्य पूरे हो जाए। लोक सम्बन्धो की 
स्थापना करने वाले अधिकारी अपने कार्य के विशेषज्ञ होने चाहिये । 


भारत मे लोक सम्पके के यन्त्र 
(?पजा०५ ११६]४४०॥४ ४०॥॥॥7९६०७ ॥ [7079) 


भारत मे प्रचार का क्रार्य भारत सरकार के एक कार्यपालिका विभाग, अर्थात्‌ 
सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय (/(गशा509 0 [7077007 70 87080045078) 
को सौंपा गया है । इस मन्त्रालय के कार्य निम्नलिखित हैं --- 


(१) सरकारी प्रचार, जिसमे कि प्रकाण्न व विज्ञापन सम्मिलित हैं, 

(२) प्रसारण (छ87080०45978 ) , 

(३) प्रदर्शिनी के लिये फिल्‍मों की स्वीकृति प्रदान करना, 

(४) समाचार चल-चित्रों (२८ए५ 7००४) तथा वास्तविक जीवन के चल- 
चित्रों ([(00०७.्न८४शए ॥]7) का उत्पादन तथा वितरण, 

(५) समाचार-पत्रों का पूजीकरण (८९75४2007) तथा परिगणन, 

यह मन्त्रालय निम्नलिखित कार्यालयों के द्वारा अपने प्रचार के कार्यो को 
सम्पन्न करता है --- 

(१) महानिर्देशक श्राकाशवाणी, नई दिल्‍ली का कार्यालय ()7०००7४७ 
छउद्याधाबी, ल्‍& [703 १४१0, िलरछ ॥/0०॥7), 

(२) प्रेस सूचना व्यूरों (07८५६ [श07098007 फछेणा&४०), 

(३) विज्ञापन तथा द्वाप्टिक प्रचार का निर्देशालइय ( [जाल्टठाा० ता 
28पए०धशाए गात॑ पा5तथे ९एणारा), 

(४) भरकाणन सम्भाग (९एस्थ्ाणा5 शजघ्ाण), 

(५) फिल्‍म सम्भाग, वम्वई, 


(६) फिल्मो के गुण-दोप विवेचकों का केन्द्रीय मण्डल (एशप्रवा छे०क्षत ० 
ग (८४75075) , 
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(७) अनुसंधान तथा अ्रम्युद्देश सम्भाग (२6६७४०ी ध्ञात २९४शश०॥०८ 
॥शाञ्म0०॥), 

(८) भारतीय समाचार-पत्नो के रजिस्ट्रार (२6४8797 ० !९९छ४०॥[००४५ 
607 [70॥9 ) , 

(६) पचवर्षीय योजना प्रचार कार्यालय । 

अब हम इन कार्यालयों के कार्यो की क्रमश विवेचना करते है -- 

(१) अश्रखिल भारतीय श्राकाद्मवाणी--- वर्तमान युग मे झ्ाकाशवाणी प्रचार 
का सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण साधन है | भ्र० भा० ग्राकाशवाणी ग्रामीण जनता, स्कूल 
के बच्चो, औद्योगिक श्रमिको तथा सशस्त्र सेनाओ्रो के लिए विशेष कार्यक्रमो की 
व्यवस्था करती है । इन कार्यक्रमो के द्वारा सरकार की योजनाओ्रो के सम्बन्ध में 
जनता को काफी जानकारी प्रदान की जाती है । 

(२) प्रेस सूचना व्यूरों-- इसका मुख्य कार्य है, सरकारी क्रियाओं एवं 
नीतियो के बारे मे प्रेस के द्वारा जनता को सूचनाए प्रदान करना और उन क्रियाओो 
एवं नीतियो के सम्बन्ध मे प्रेस के द्वारा ही प्रतिध्वनित होने वाले जनमत की मुस्य 
प्रवृत्तियों से सरकार को परिचित रखना । यह पहले ही कहा जा चुका है कि लोक- 
सम्पर्क एक 'द्विमार्गीबय यातायात (पछ० एव ४रधगी०) है । इसके द्वारा, एक ओर 
तो, सरकार को जनता की भावनाओञ्रों (#८७॥४8$) का ज्ञान होना चाहिए और 
दूसरी ओर जनता को सरकार की समस्याओं के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त होनी 
चाहिए । प्रेस सूचना ब्यूरो जनता को सरकार के सम्बन्ध मे जानकारी प्रदान करता 
है भौर सरकार को जनता के बारे में । 


(३) विज्ञापन तथा द्राष्टिक प्रचार का निर्देशालय-- इसके कार्यो मे, इश्त- 
हारी विज्ञापन देना, वर्गीकृत विज्ञापन देना, तथा विज्ञापको (70525), बड़े-बड़े 
इद्तहारो, पुस्तिकाओ आदि का निर्माण तथा वितरण करना सम्मिलित है । 

(४) प्रकाशन सभाग-- यह सभाग लोकप्रिय पुस्तिकाश्ो, पुस्तको पत्निकाञरो 
व एल्बमो आदि के निर्माण, वितरण तथा विक्रय के लिए उत्तरदायी होता है, जिन 
के द्वारा कि सरकार की क्रियाश्रो, देश के दर्शनीय स्थानो, तथा विभिन्न विकास 
कार्यक्रमों की प्रगति के बारे मे जनता को जानकारी प्रदान की जाती है । 

(५) फिल्‍म सभाग, वस्वई-- भारतीय जनता मे प्रचार करने का एक 
महत्वपूर्ण साधन सिनेमा मे दिखाई जाने वाली फिल्मे हैं। जनता के लिए उनका 
भारी हक्षरणिक महत्व है। इनके द्वारा देश तथा विदेश मे घटित होने वाली घट- 
नाओ से लोगों को परिचित रखा जाता है। चल-चित्रो श्रथवा फिल्मो के द्वारा ही 
सरकारी प्रचार भी किया जाता है। यह सभाग छोटे-छोटे वास्तविक जीवन के चल- 
चित्रों, व्यग चल-चित्रो, अनुदेशात्मक चल-चित्रों तथा समाचार चल-चित्रो का निर्माण 


करता है । 
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(६) फिल्मो के गुणदोष विवेचको का केन्द्रीय मण्डल--- यह फिल्‍मों की जाच 
करता है और जनता मे प्रदर्शन के लिए उनको प्रमाणित करता है । 

(७) भ्रनुसघान तथा शअभ्युदृश सभाग-- इसके मुख्य कार्य ये हैं (क) प्रचार 
के विषयो के सम्बन्ध मे मूलभूत अनुसधान कार्य करना, (ख) प्रचलित तथा अन्य 
विपयो पर आधारभूत टीकाओो तथा मार्ग-दर्शन की व्यवस्था करना, (ग) महत्वपूर्ण 
विषयो पर ज्ञान का सग्रह करना, और (घ) प्रचार करने वाली विभिन्न इकाइयो के 
प्रयोग के लिए प्रचार सामग्री तैयार करना | 

(८) भारतीय समात्ार-पत्रो के रजिस्ट्रार का कार्यालय-- यह कार्यालय भारत 
में समाचार-पत्रो के प्रकाशन, मूल्य तथा स्वामित्व श्रांदि के बारे मे ऑकडे रखता है । 

(६) पचवर्षोय टोजना प्रचार---- जनता के सहयोग के बिना कोई भी योजना 
सफल नही हो सकती । योजनाओ के प्रचार का कारये सूचना तथा प्रसारण सन्त्रालय 
के उत्तरदायित्व पर प्रचार के सभी साधनों के माध्यम से किया जाता है। 
निष्कर्ष 
((ण०7टाएड्ा0फ) * 

लोक सम्पर्क का जनता पर क्या प्रभाव पडता है ? यह प्रभाव श्रच्छा पडता 
है या बुरा ? २७४८ प्क्षा०७ के मतानुसार, इस प्रइन का उत्तर इस वात पर निर्भर 
करता है कि लोक सम्पके व्यवसाय के नीतिश्ञास्त्र का किस सीमा तक पालन किया 
जाता है कोई भी सस्था अ्रपनी वास्तविक प्रकृति (]१४६णा७) को छिपा नहीं सकती 
श्रौर जब लोक-सम्पर्क के कार्यक्रमो द्वारा छिपाने का उक्त कार्य सम्पन्न किया जाता 
है तो प्रबन्ध-व्यवस्था पर उनका उलटा ही असर पडता हैं । सगठन का हित इसी मे 
है कि “लोक-सम्पर्क की क्ियायें ईमानदारी से पूर्ण, सत्य, स्पष्ट, प्रधिकृत तथा 
उत्तरदायी होती चाहिए , वे उचित तथा वास्तविक होनी चाहिए, और उनका 
सचालन लोक-हिंत की दृष्टि से ही किया जाना चाहिए ॥7!१ 

इस प्रकार, लोकसम्पक के द्वारा प्रोप॑गेण्डा नही किया जाना चाहिए। इसके 
हारा तो केवल प्रचार का कार्य ही किया जाना चाहिए। प्रशासन की सफलताओरो 
को शासनारूढ विशिष्टदल (787५५) की सफलताओ के रूप मे नही प्रस्तुत किया 
जाना चाहिए। फणडा। तथा एफ ने 'प्रवन्ध से लोक सम्पर्क' ([?४७॥० 
हि७६४०॥७ व (७०४ 8०7०7॥() नामक अपनी पुस्तक से नीतिशास्त्र (80708) की 
इस श्रस्तावित सहिता (८0०06) का समर्थन किया परन्तु यह निष्कर्ष निकाला कि 
जब तक कि लोक सम्पर्क को एक व्यवसाय (7706$&07) के रूप मे पुणे मान्यता 
नही प्रदान की जाती, तब तक इस सम्बन्ध मे हृढ व स्थायी नियमों की धोपरणा का 
प्रयत्त करना अवुद्धिमत्तापूर्ण है। अन्त मे यह कहा जा सकता है कि लोक सम्पर्क 
का उपयोग प्रोपैगेण्डे के लिए नही, बल्कि शिक्षा एव जानकारी के लिए किया जाना 
चाहिए। इसके द्वारा जन-सहयोग तथा जनता की उत्तरदायित्वता प्राप्त करने का 
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प्रयत्त करना चाहिए। इसके द्वारा प्रशासन तथा इसकी नीतियो के वारे मे जनता 
की गलतफहमियो को दूर करते का प्रयत्न करना चाहिए। लोकतन्‍्त्रीय देश मे, लोक- 
सम्पर्क का कार्य, एक ऐसे श्रधिक विकसित लोकतन्‍्त्र के लिए पथ प्रशस्त करना है 
जिसमे कि जनमत को भ्रच्छी प्रकार से परिचित रखा जाता है। 


श्रनेक वर्ष पूर्व सिविल सेवा भ्रसेम्बली ने अपनी लोक-सम्पर्क समित्ति की 
एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमे कि जनता के हृष्टिकोश से विषय का 
विवेचन किया गया था । हम उसको यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं -- 


सरकारी लोक सम्पक्क मे सामान्य विचारणीय बाते 
((:-७679 (+0॥9भं08/860ा5 9 (70ए2/्राप्रशा 
7प्राआ॥00 7२९।४४075) 


मुलभूत सान्यताएं 
(8950 855एआ॥०0॥5) 

जनता के केवल एक वर्ग से लोक सम्पर्क स्थापित करना उचित नही है, 
बल्कि यह तो व्यापक हितो का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा श्रनेक मार्गे प्रस्तुत करने 
वाले जनता के अनेक व विविध वर्गों से स्थापित किया जाना चाहिए | 


जनता के श्रनेक वर्गों के कारण, लोक सम्प्क के कार्यक्रम को श्रनेक तत्वों मे 
विभाजित कर लेना चाहिए । इसके लिए कोई एक विवरण श्रथवा क्रिया पर्याप्त नही 
हो सकती , बल्कि इनके लिये तो एक ऐसी व्यापक पद्धति श्रपनाई जानी चाहिए 
जिसमे जनता का प्रत्येक वर्ग श्रा जाये । 

यह कार्यक्रम अभिकरण के अ्रभिलिखो ((२८००7०५$) से प्रभावित होने वाली 
जानकारी के प्रस्तुतीकरण पर आधारित होना चाहिये । 

चूकि जनता के सामने काफी प्रतियोगिता विद्यमान रहती है, श्रत सरकारी 
अ्भिकरण को सूचनाओ के प्रस्तुतीकरण के ऐसे तरीको का प्रयोग करना चाहिए 
जोकि कम से कम उतने ही प्रभावशाली हो जितने कि उनके प्रतिद्वन्द्रियो के हो । 

लोक-सम्पक के कार्यक्रम का सम्बन्ध केवल न्यूनाधिक रूप मे औपचारिक 
किस्म के प्रचार-मात्र से ही नही है वल्कि सरकारी श्रधिकारी-वर्ग तथा जनता के 
व्यक्तियों के वीच प्रत्येक प्रकार के वैयक्तिक सम्बन्धों से भी है। श्राइचर्य तो यह है 
कि लोक सम्पर्क के इस पहलू पर कम ही ध्यान दिया गया है । 

लोक सम्पर्क मे न केवल श्रभिकरण (8०7८५) से जनता की श्रोर को 
सूचना तथा सद्भावना का प्रवाह ही सम्मिलित है, अपितु इनका जनता से अ्रभिकररणा 
की ओर को प्रवाह भी सम्मिलित है। मार्ग दोनो दिशा को (/छ० ७३४४-४४7९९६) 
होना चाहिए । 


लोक सम्पर्क ६ 


शत 


€ 


बाधाए 
((208/9८]८७) 


आधुनिक सरकार की जटिलता । सामान्य जनता का सामान्यत उदासीन 
रूप । 


लोक सम्वन्धों के मामलो मे अनेक सरकारी श्रधिकारियो द्वारा अपने उत्तर- 
दायित्वों के महत्व को मान्यता देने का अभाव । 

प्रयोग की जाने वाली रीतियो की प्रभावपूर्णाता को मापने के व्यक्तिनिरपेक्ष 
(00॥600५८) तरीको का श्रभाव । 

लोक सम्पर्क की क्रियाओं के लिए सीमित धन की उपलब्धता तथा व्यावसा- 
यिक एवं तकनीकी सहायताओ्ी की आ्रावश्यकता । 

निष्पक्षता बरतने भे कठिनाई । 


जनता को यह समभाने में कठिनाई, कि लोक सम्पक्क के ये प्रयत्न अनिवायेत 


प्रोपैगेण्डा-मात्र ही नहीं हैं। फिर एक विश्वास यह किया जाता है कि अधिकाश 
सरकारी सूचनाए केवल प्रचार-मात्र ही होती है । 


परिशिफ्त १ 


प्रशासनिक 'क्रियाप्रणाली' पर प्रधान मन्त्री द्वारा १० अगस्त, १६६१ 
को ससद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया वक्तव्य । 


(१) प्रशासन में सुधार के लिए निरन्तर विचार होता रहता है । हाल ही मे 
वर्तमान स्थिति पर पुनेविचार किया गया था, विशेष कर तृतीय योजना के निर्धारण 
को हृष्टिगत रख कर । 

योजना का समयानुसार तथा प्रभावशाली क्रियान्वन आज की प्रशासनिक 
गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु है । 

सरकारी प्रशासनिक यन्त्र पर पुतविचार करते समय द्वितीय योजना काल 
में श्रनुभव की गई कंठिनाइयो तथा तृतीय योजना की आ्रावश्यकताओ्रो का ध्यान रखा 
गया है । 

(२) प्रशासनिक सुधार के लिए श्रावश्यक कदमो पर निर्णय लेते समय 
निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों को दष्टिगत रखा गया हैं 

(0) व्यक्तियों श्रौर सगठनो का मुल्याकन केवल परिणामों (२८४४७) के 
पग्राधार पर होना चाहिए । इस उद्देश्य से उन्हे उनके कार्यों, दायित्वों, साधनों, 
उपक्रमो के समय क्रम, तथा उनकी श्राघारभूत मान्यताओ से स्पष्ट रूप से परिचित करा 
देना चाहिए । प्रत्येक कार्य मे समुचित चुनौती तथा प्रोत्साहन की व्यवस्था की जानी 
चाहिए और व्यक्तियो तथा सगठनों को श्रपेक्षित परिणामो को प्राप्त करने के लिए 
आवश्यक जिस्मेदारी, विश्वास तथा शक्तियाँ दी जानी चाहिए । 

(४) वित्तीय नियन्त्रण की वर्तमान व्यवस्था का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। 
वित्तीय प्रस्तावों मे निहित प्रत्येक मद का निरीक्षण केवल महत्वपूर्ण मामलो तक ही 
सीमित होना चाहिए । उदारता के साथ वित्तीय जिम्मेदारी प्रशासनिक विभागो तथा 
विभागो द्वारा क्रियान्वन श्रधिकारियो को प्रदान'की जानी चाहिए | वित्त मन्त्रालय को 
उन पर नियन्त्रण बजट-पूर्व जाच (?7०-9प686६ 8लाप्रव9) तथा समुचित प्रतिवेदन 
व्यवस्था (००० 5४४७7), आवश्यक क्षेत्रों मे कार्य-अध्ययन तथा श्रकस्मात्‌ 
निरीक्षणों के जरिए रखना चाहिए । 

(77) विभागाध्यक्षी तथा नीतियो व कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाले 
कार्यपालिका अधिकारियो की जिम्मेदारी काफी बढाई जायेगी । यह श्रधिक शक्तिया 
प्रदान करके तथा इस वात की आ्रावश्यकता पर वल देकर किया जायेगा कि भ्रप्टाचार 
तथा लोक सम्पर्क की समस्याद्रों का पहले से श्रधिक नियोजित श्राधार पर सामना __ 
किया जाये । व्यक्तिगत शिकायतो की सुनवाई की वर्तमान व्यवस्था के मतिरिकत८ 


है 


परिशिष्ट दिड१ 
प्रति वर्ष प्रत्येक विभागाध्यक्ष एक कार्यक्रम निर्धारित करेगा। इन कार्यक्रमो की जाच- 
परख मन्त्रालयो के सचिव करेंगे तथा वे ही इनकी क्रियान्वन-प्रगति की देख रेख 
करेंगे । 

(९) प्रशिक्षण तथा परामर्श का प्रयोग करके कार्यपालिका विकास के एक 
सतत्‌ कार्यक्रम के जरिए लोक सेवाअ्धिकारियो की प्रवन्ध योग्यत्ता मे वृद्धि की 
जायेगी । सरकार उन अधिकारियों को निकाल वाहर करने के लिए भी शक्तिया 


प्राप्त करेगी जिनके विरुद्ध अनेतिक आचरणा का सन्देह हो तथा जो अपने कार्य में 
प्रभावहीन हो । 


(५) कार्य तथा क्रियाप्रणालियों के सरलीकरण का काम तीत्रता से जारी रखा 
जायेगा। ऐसा कार्य-श्रष्ययनो (१०६ शंप्रवा०8) तथा प्रशासन के सब क्षेत्रों मे 
समुचित रूप से प्रशिक्षित अधिकारीगण नियुक्त करके किया जायेगा । 


(श]) जनसम्पक के प्रदन पर विशेष व्यान दिया जायेगा (नम्नता, सहानुभूति 
इत्यादि गुणों को जाग्रत करने तथा विभिन्न कार्यों के लिए लोक-कार्यालयों में आने 
वाले व्यक्तियों के प्रति श्रधिकारियो की उच्चतापूर्णा मनोवृत्ति बदलने के लिए कार्य- 
क्रमो की एक श खला प्रारम्भ की जायेगी । जनता मे सरकारी सूचनाएं प्रसारित करने 

के लिए उत्तमत्तर प्रवन्‍न्ध किया जायेगा | जनता द्वारा सरकार को विये गये प्रार्थना- 
पन्नो इत्यादि पर निर्णय लेने के लिए समय-सीमाए निर्घारित करने तथा जनता को 
उनसे भ्रवगत कराने के विषय मे भी निश्चय किया गया है 

(३) उपरोक्त व्यापक उद्देश्यो को मूर्ते रूप देने के लिए कुछ ठोस प्रस्तावों 
की रचना की गई है | उनमे से कुछ मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं -- 

(7) मन्त्रालयो को सगठन की किसी कठोर प्रणाली के अनुसार श्रपना 
संगठन करने की श्रावरयक्रता नही । उन्हे सगठन की प्रणाली को कुछ व्यापक सीमाश्रो 
की परिधि मे परिवर्तित करने की स्वतन्त्रता होगी जिससे वे श्रपनी निजी परिस्थितियों 
के श्रनुकुल कार्य की गति तथा स्वरूप को ढाल सकें । 

(0) मन्त्रालयों को नीति, सामान्य देख-रेख तथा स्तरों (8764705) को लागू 
करने के कार्यो से ही सम्बन्ध रखना चाहिए । परिणाम स्वरूप क्रियान्वन से सम्बन्ध 
रखने वाले अभिकरणो को अधिक मजबूत बनाना चाहिए तथा उन्हे अभ्रधिक दायित्व 
सौपे जाने चाहिए । 

(गए) वित्तीय प्रवच्च की जिम्मेदारी पहले से अधिक मात्रा में मन्त्रालयो तथा 
क्रियास्वन करने वाले श्रभिकरणो को प्रदान करनी चाहिए । श्रव एक स्वीकृत कार्य- 
क्रम जो वारिएज्य तथा उद्योग, सूचना व प्रसार, सामुदायिक विकास व सहकारिता 

मन्त्रालयों एवं खाद्य विभाग में शुरू किया जायेगा, मे निम्त विज्ेपताए सम्मिलित हैं 
(भ) वित्त मन्‍्त्रालय तथा प्रशासनिक मन्‍्त्रालयो के मध्य वजटनपूर्व जाँच-परख ([76- 
09प्रव8७ 5०पागा३) के एक तीज कार्यक्रम का निर्धारण जिससे उन विषयो, जिनमे 


द्४२ लोक प्रशासन 


पिछले वर्ष की वास्तविक श्राय-व्यय की मर्दे महत्वपूर्ण नहीं समझी जाती, मे बजट- 
अनुमान पहले की श्रपेक्षा शीघ्र बन सके, (व) मन्त्रालयो को वित्तीय शक्तियाँ प्रदान 
करने मे श्रोर अधिक उदारता का प्रयोग करना जिससे कुछ श्रत्यधिक महत्वपूर्ण विषयो 
को छोडकर प्रशासनिक मन्त्रालय बजटोत्तर काल मे वित्त मन्बरालय से बार-बार पूछ- 
ताछ न करे, तथा (स) वित्त-मन्त्रालय द्वारा एक सम्मुचित प्रतिवेदन व्यवस्था 
(7९००४ 5ए४०॥) तथा परीक्षण जाँचो (7०४६ ८४॥९०८४) द्वारा प्रमुख वित्तीय 
पहलुओं पर नियन्त्रण । वित्त-मन्त्रालय भी साथ-साथ प्रमुख उपक्रमो के श्रनुमानों 
की जाँच-परख तथा उन पर वित्तीय पुनविचार की अपनी व्यवस्था को मजबूत बनाने 
के लिए कदम उठा रहा है। इस कार्यक्रम की विशेषताओो पर विस्तार से विचार हो 
रहा है । यदि यह्‌ उपरोक्त चार मन्त्रालयो मे सफल हुआ तो इसे वित्तीय प्रबन्ध 
की एक सामान्य व्यवस्था के रूप मे सब मन्त्रालयों मे लागू किया जायेगा । 

(7९) सेक्शन श्राफिसर तक के पदों तक के कर्मचारियों पर ग्रृह मन्त्रालय का 
नियन्त्रण सम्बन्धित विभागों को हस्तातरित कर दिया जाना चाहिए । इसके परिणाम 
स्वरूप ये कर्मचारीगण अपने-अपने विभाग की आावश्यकताओ के अनुकूल प्रशिक्षण 
प्राप्त कर सकेंगे और कर्मेंचारीगण का प्रवन्ध भी उत्तमतर होगा । 

(५) महत्वपूर्ण पदाधिकारी कम से कम पाँच वर्ष तक एक पद पर रहेगे। 
जिससे वे (उनसे) अपेक्षित (/०००४०१) परिणाम दिखा सकें । यदि उनके एक ही 
पद पर जनहित के उद्देश्य से रखे जाने के कारण उनकी प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो 
तो इस हानि से उनकी समुचित सुरक्षा की जाये । 

(शा) समिति, समूह तथा सम्मेलन इत्यादि का प्रयोग काफी कम किया जाना 
चाहिए । व्यक्तियो तथा श्रभिकररणो को पूर्ण दायित्व सौंपा जाये तथा इसके साथ 
ही आवश्यक समर्थन एवं विश्वास भी दिया जाए। 

(शा) उपक्रमो की तकनीकी तैयारी तथा उनके क्रियान्वन के समय-क्रम को 
सुहृढ किया जाना चाहिए | विशेषकर इसलिए कि तृतीय योजना मे शामिल किए 
गये वहुत से उपक्रमो के विषय मे श्रभी तक प्राप्त जानकारी असन्तोषजनक है । ठोस 
सुझाव यह है कि चतुर्थ योजना के लिए तैयारी तुरन्त की जानी चाहिए तथा श्रगले 
तीन वर्षो में चतुर्थ योजना के उपक्रमों का अध्ययन पूर्ण करने के लिए एक व्यापक 
समय-तालिका बना लेनी चाहिए । 

(शा) ग्रृह मन्त्रालय वेज्ञानिक तथा तकनीकी पदो के लिए चुनाव की प्रक्रिया 
का अव्ययन करेगा । जिससे इस प्रकार के पदो पर नियुक्तियाँ पहले से श्रधिक 


गति के साथ की जा सके । 

(7९) सगठन तथा विधि सम्भाग (0 शाव ५ एशभ०ण॥)) तथा मन्त्रालयों 
के कार्य अध्ययन कोपक (५४०7८ &ए0५ 02॥8) मन्त्रालयो के सचिवों द्वारा इग्रित 
उन क्रिया प्रणालियों का सरलीकरण एवं सुधार करने के लिए निरन्तर अ्रध्ययन 
करेंगे जिनके कारण निर्णय लेने तथा क्रियान्वन मे विलम्ब होता है । 


परिशिष्ट ६४३ 


(४) प्रगति की जिम्मेदारी देख-रेख करने वाली सामान्य शा खला पर 
होगी किन्तु योजना उपक््मो की समित्ति! ((०माग्रा€९ ०ा शिक्वा 006०७) 
तथा "कार्यक्रम मुल्याकन सगठना (छिठ्ट्टाशाग्राल सिर्बापथााणा 0ए27॥24त07) 
जैसे श्रभिकरण प्रशासनिक अ्रनुसधान एवं मुल्याँकन का कार्य जारी रखेगे। 

(20) प्रत्येक मन्त्रालय मे एक छोटी समिति नियुकक्‍त की जायेगी जिसका 
कार्य श्रकार्यकुशल तथा उन व्यवितयो का पता लगाना होगा । जिनकी निष्ठा तथा 
ईमानदारी पर सन्देह हो और जिनपर नैतिक आधार पर अभियोग लगाया जा 
सकता हो । प्रभावहीन व्यक्तियो का सुधार तथा विकास करने के लिए प्रशिक्षण तथा 
परामझ्) द्वारा प्रयास किया जायगा । 

जो व्यक्ति सुधर नही सकते तथा जिनकी आयु ४५ से ५० वर्ष के बीच है 
उन्हे या तो ५० वर्ष की श्रायु पर या २५ वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर, जो भी 
पहले हो, सेवा निवृत्त कर दिया जाएगा । सेवा निवृत्ति के नियमों मे आवश्यक सशोधन 
न किये जायेंगे । निष्ठा- हीन व्यक्तियों की समस्या का निराकरण पृथक्‌ रूप से किया 
जायेगा । 

(४7) सभी सस्थापित सेवाओं के प्रारम्मिक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम मे कार्य- 
अध्ययन (५४०7८ ०१५) को एक अनिवार्य विषय के रूप मे जामिल किया जायेगा । 
सेवारत कर्मचारियो ([7-8९7ए0० 9०75077०[) के लिए कार्य-अ्रध्ययन के कोर्स विस्तृत 
किए जायेंगे । 

(577) सेवा के हर प्रकार के सदस्यो के लिए (809०शाआव0०7) की विधियों 
सम्बन्दी प्रशिक्षण मे वृद्धि की जायेगी । 

(४९) सुव्यवस्थित रूप से वनाये गये स्तरो (डध्वा04708) पर श्राधारित 
प्रोत्साहन की एक योजना का प्रयोग किया जायेगा । समुचित पारितोपिक देकर कुछ 
निश्चित उद्देश्यों जैसे उपक्रमों की लागत में कमी करना उपक्रमो की विदेशी मुद्रा 
सम्बन्दी आवश्यकताओं मे कमी करना उपक्रमो के क्रियान्वन मे गतिशीलता लाना, 
इत्यादि की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा । 

(5४) उपक़्मो का प्रवन्ध प्रशासनिक व्यवहार का एक नया तथा महत्वपुरं श्रग 
है । इसकी विद्येपतायें हैं, निश्चित लक्ष्य तथा समयक्रम (5०॥86१४०७), लागत 
व्यवस्था, क्रियान्वन मे पहल को आवश्यकता तथा तकनीकी कार्यकुशलता एवं नवीनता 
पर वल । इनके लिए समुचित पूर्व नियोजन तथा सही-सही झनुमानन श्रावश्यक है। 
उपक्रमो की तकनीकी तैयारी तथा कार्य का समय-क्रम सुदृठ किया जायेगा । उप-क्रमो 
पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की क्विया को अधिक सरल तथा उपयोगी बनाया जायेगा। 

(>९)) व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्तरदायित्व के विकास के लिए प्रशिक्षण 
का प्रवन्ध किया जायेगा । निम्नलिखित व्यापक ज्ञीषको के भ्रन्तगंत कई प्रकार के 
कदम उठाये जा रहे हैं 

(अ) पहल, कार्यक्रम निर्वारण की योग्यत्ता तथा अधिकारियों के व्यक्तिगत 
उत्तरदायित्व का विकास करने के लिए विधियों का निर्माण। (उदाहरणाय अधि- 
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कारियो को अपने काये को स्वय नियोजित करने तथा अपने कार्य का मृल्याकन करते 
हेतु मापदण्ड सम्बन्धी सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा) । 

(ब) कार्य मे सुधार के लिए योग्यता की वृद्धि की जायेगी। (उदाहररार्थ 
केस अध्ययनों एव निणाय लेने की प्रक्रियाओ्रो मे प्रशिक्षण द्वारा तथा विभिन्‍न प्रकार 
के उपक्रमो के लिए समय-वितरण मे सुधार हेतु गतिविधियो का चुनाव करके ऐसा 
किया जायेगा) । 

(5 ए7) विभागाध्यक्षों को जनता के साथ सम्पर्क बनाये रखने तथा उनमे सुधार 
करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा | वे कर्मचारियो की कठिनाइयो तथा मामलों 
की प्रकृति को ध्यान में रखकर पत्रो, प्रार्थंत्ापत्रो तथा पिटीशनों का निपटारा करने 
के लिए जहाँ तक व्यावहारिक होगा समय-सीमाये लगाएगे तथा इन समय-सीमाओं 
को जनता मे प्रसारित करेंगे | इस बात का प्रयास किया जायेगा कि इन समय- 
सीमाओञो का पूर्णतया पालन किया जाए, केवल उन मासलो को छोडकर जिनकी 
जाच-परख सामान्य परिस्थितियो की श्रपेक्षा अधिक विस्तार से करती श्रावर्यक हो । 

(5४7) प्रत्येक विभागाध्यक्ष झ्ाने वाले वर्ष के लिए पहले से ही एक गोपनीय 
कार्यक्रम बनायेगा जिसमे प्रचलित भ्रष्टाचार के स्वरूप भ्रप्ट कर्मचारी वर्ग के स्वरूप 
तथा स्थिति के सुधार के लिए उठाये जाने वाले कदमो का सकेत होगा । यह कार्यक्रम 
सम्बन्धित मन्त्रालय के सचिव के पास भेजा जायेगा। साथ ही विशेष पुलिस 
प्रतिष्ठान (59००४ 7०7०० 2४209॥शाग्रणा) भी प्रत्येक मन्त्रालय सचिव को 
प्रत्येक विभागाध्यक्ष के कार्यक्षेत्र मे प्रचलित भ्रष्टाचार पर अपने विचार भेजेगा । 
सचिव दोनो प्रपत्रो का अध्ययन करने के पदचातु अ्रन्तिम कार्यक्रम अनुमोदित करेगा 
तथा उसे विभागाध्यक्ष के पास भेजेगा । वह कार्यक्रम के क्रियान्वन की प्रगति का भी 
समय-समय पर ध्यान रखेगा ! 

(25) इसी प्रकार प्रत्येक विभागाध्यक्ष द्वारा प्रति वर्ष एक ऐसा कार्यक्रम 
निर्धारित किया जायेगा जिसमे जन सम्पर्क सम्बन्धी बडी-बडी समस्याश्रो का उल्लेख 
होगा तथा उनके निराकरण के लिए उठाये जाने वाले कदमो का सकेत दिया जाएगा। 
सम्बन्धित मन्त्रालय का सचिव इस कार्यक्रम के क्रियान्वन की प्रगति की भी समय- 
समय पर देखरेख करेगा । 

(25) जहाँ श्रावश्यक हो वहाँ सूचना प्रसारण के लिए उत्तरदायी श्रच्रि- 
कारियो के आवीन विशेष शाखाए होनी चाहिए । इन्हे जनता की आ्रावश्यकताओञरो 
की पूर्ति के लिए विद्येप प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए । 

(>०५) शिष्टता की अभिव्यक्ति के लिए राष्ट्रीय तरीके बनाये जाने चाहिएँ 
तथा प्रमुख राष्ट्रीय समारोहो का लाभ उठाकर लोक प्रशासन के सेवा पक्ष पर बल 
देना चाहिए । ; 

(४) लोक उद्यमों का प्रशासन एक पेचीदा विपय हैं। उनके सचालन के 
सगठनात्मक तथा प्रवन्वात्मक पहलुओं को प्रभावित करने वाली कृप्णमेनन समिति 
की रिपोर्ट पर पृथक्‌ रुप से विचार हो रहा है। उनके सचालन के उन विद्येप प्रदनो 
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पर जो उनके आन्तरिक सगठन तथा सम्वन्धों से सम्बन्धित थे, प्रशासन को सुदृद करने 
की सामान्य समस्या के ही एक अग के रूप में विचार हुआ । उपरोक्‍त निरणेय उन पर 
भी लागू किए जाएगे , प्रत्येक सगठन की निजी परिस्थितियों के अनुकूल उन निर्णयों 
का विस्तृत क्रियान्वचन किया जाएगा । सरकारी उद्यमो के प्रशासनिक सचालनो को 
सुधारने के लिए निम्न अतिरिक्त निशेय भी लिए गए है -- 

(अर) सम्बन्धित मन्त्रालयो में सुदृढ़ तकनीकी नियोजन के लिए प्‌थक्‌ कोषक 
(८०७) होने चाहिए जिनका कार्य उपक्रमो के व्यापक तकनीकी तथा श्राथिक पहलुओं 
एवं क्रियान्वन के निश्चित चरणो का अ्रध्ययन करना हो तथा सब सम्बद्ध कदमों में 
समायोजन स्थापित करना हो । 

(ब) बडे-बडे राजकीय उद्यमो मे डिजाइन तथा शोध (२८४०४८॥) सम्बन्धी 
इकाइयाँ भी होती चाहिए। नये उपक़मो की तैयारी की जिम्मेदारी उन पर होनी 
चाहिए । 

(स) सब बडे उपक्रमो में मूल्याकन, प्रगति पर पुनविचार लागतो मे कमी, 
उत्पादन में वृद्धि तथा कार्य-स्तर की जाच करने के लिए इकाइयाँ होती चाहिए । 
इन इकाइयो को प्रबन्ध के उच्चाधिकारियों के श्राधीन काम करना चाहिए किन्तु 
इन्हे देख-रेख की प्रत्यक्ष शव खला में हस्तक्षेप न करके स्व॒तन्त्र रूप से कार्य करना 
चाहिए । 

(द) वित्त-मन्त्रालय को अपना “उपक्रम समायोजन कोषक' (छण॒ब्ल 
९०० ०ा74४०7 ०८) सुदृढ़ करना चाहिए जिससे वह (१) लागत के अ्नुमानो तथा 
उपक़मो के व्यापक झाथिक पहलुओ की गहराई से जाच कर सके, तथा (२) केन्द्रीय 
सरकार की ओ्रौद्योगिक गतिविधि के वित्तीय तथा आर्थिक पहलुओ पर एक वाधिक 
रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सम्पन्न कर सके । 

(ड) योजनाञो, विशेषकर औद्योगिक उपक्रमो सम्बन्धी योजनाओ के निर्माण 
के लिए प्राप्त अल्प समय को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित मन्त्रालयो को यह आदेश 
दिया जा रहा है कि वे चौथी योजना मे शामिल किए जाने वाले उपक्रमो का श्रध्ययन 
अगले तीन वर्षों मे पूरा कर लें । 

(५) योजना आयोग ने, केन्द्रीय मन्त्रालयो तथा राज्य सरकारो द्वारा प्रस्तुत 
सुझावो के अध्ययन के बाद परामझें करने की प्रक्रियाओं को सरल करने का निश्चय 
किया है। लागत के अनुमानो मे १०% या एक करोड रुपये (जो भी कम हो) तक 
के परिवर्तनों के लिए अब योजना आयोग की स्वीकृति आवश्यक नही होगी । वाषिक 
योजनाओशों पर बातचीत अधिक महत्वपूर्णा उपक्रमो तथा कार्यक्रमों तक ही सीमित 
होगी । केन्द्रीय सहायता की प्रक्तियाओ मे पहले ही सरलीकररणा किया जा चुका है। 
केन्द्र संचालित कार्यक्रमों की सख्या मे भारी कमी कर दी गई है तथा राज्यों की 
योजनाओं मे निहित कार्यक्रमों की उस सूची भे भी कमी कर दी गई है जिनके लिए 
कुछ निर्धारित नियमो के अनुसार सहायता देनी पडती है। सहायता के ये नियम भी 
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सरल किये जा रहे हैं। जहाँ तक राज्यो के कार्यक्रमों तथा उपक्रमो की प्रगति की 
रिपोर्टों का प्रश्न है यह प्रस्तावित किया गया है कि इन्हें केन्द्रीय सरकार के किसी 
एक ही श्रभिकरण को समपित किया जाए, अर्थात्‌ सम्बन्धित मन्त्रालय को समर्पित 
किया जाए, किन्तु रिपोर्टों की रूप-रेखा योजना श्रायोग से सलाह मछविरा करके 
बनायी जाए। श्रावश्यक सश्योधनो के साथ ये सिद्धान्त केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा 
क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमो पर भी लागू होगे । 


(६) प्रशासनिक सुधार के लिये किये गये निर्णयो को यथासम्भव व्यापक 
तथा विस्तृत रूप देने का प्रयास करने के बावजूद उपरोक्त वक्तव्य कुछ सामान्य 
सिद्धान्तो का ही परिचय देता है। उन्हें मूर्त रूप देने के लिये बहुत सा कार्य करना 
वाकी है। यह एक श्रविरल कार्य है तथा स्पष्ट है कि एक समय मे इस प्रकार के 
किसी वक्तव्य में उसका विस्तृत उल्लेख करना कठिन है । केन्द्र मे केविनिट सचिव 
की श्रध्यक्षता मे प्रशासन पर एक समिति की स्थापना की गई है। इसका विशेष 
कार्य उपरोक्त निर्णेयों के क्रियान्वन की प्रगति की जाच करना तथा मन्त्रि-परिपद 
को समय-समय पर इस सम्बन्ध मे रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा । 

उपरोक्त निर्णोयो की सूचना राज्य सरकारो को भी दी जा रही है। उनके 
क्रियान्वन के विषय मे केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारो को प्रसन्नता से श्रावश्यक 
सहायता देगी । 


परररिशिष्ह २ 
वे विषय जिनके लिये वित्त मन्त्रालय उत्त रदायी है-- 


ग्र-आशथिक मामलो का विभाग 
(0 8एका०ा ए छ0070770 2क775) 


(१) विनिमय नियन्त्रण 
(जऋणाश्ाए2 (००) 

(१) विदेशी मुद्रा नियन्त्रण कानून का प्रशासन, 

(२) विदेशी मुद्रा सम्बन्धी वजट निर्माण, 

(३) विदेशी मुद्रा के ख्तोतो का नियन्त्रण जिसमे विदेशी मुद्रा की दृष्टि से 
आयात के प्रस्तावों की जाच करना भी सम्मिलित है, 

(४) विदेशी विनियोजन (7५6४॥77००), 

(५) सोने तथा चादी का श्रायात-निर्यात । 
(२) श्राथिक विकास के लिए विदेशी सहायता 

(707९९५७१ &॥0 (07 ४,ए८णा०जाए 70६8४९00ए7शा() 

(६) निम्नलिखित शी्षको के अ्न्तगत भारत को प्राप्त होने वाली तकनीकी 
तथा आ्ाथिक सहायता --- 

(अ) कोलम्बो योजना की तकनीकी सहयोग की स्कीम, 

(ब) अमरीकी चार सूत्री कार्यक्रम (207 फ०पा एा0०ट्टाधगा6), 

(स) सयुक्त-राष्ट्र सवीय तकनीकी सहायता प्रशासन (एछ गे प्णागार्थें 
0555 9706 #वग्राष्माए7४०४) का कार्यक्रम, 

(द) विभिन्न विदेशी सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली अस्थायी तकनीकी 
सहायता । 

(७) भारत द्वारा दी जाने वाली सहायता --- 

(आ) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत सहयोगिक श्राथिक विकास के लिए नेपाल 
सकार को दी जाने वाली झाथिक तथा तकनीकी सहायता, 

(व) कोलम्बों योजना के सदस्य राष्ट्रो को इस योजना की तकनीकी सहा- 
यता स्क्रीम के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता, 

(5) कोलम्बो योजना की परिपद तथा योजना की परामशंदात्री समिति की 
वेठको से सम्बन्धित सब मामले एवं निम्नलिखित विषय-- 

(१) अमरीकी तकनीकी सहायता मिशन, 

(२) अमरीकी विकास ऋण कोष, 


ध्डिए लोक प्रशासन 


(३) कोलम्बो योजना, 

(४) नावें द्वारा सहायता, 

(५) फोडे प्रतिष्ठान तथा रॉकफेलर प्रतिष्ठान 
( 


) विदेशों से प्राप्त होने वाले ऋण तथा श्रनुदान, 
(७) भन्तर्राष्ट्रीय बैक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आयात-निर्यात बैंक इत्यादि से 
प्राप्त होने वाले ऋण तथा अनुदान । 
(३) झान्तरिक वित्त 


(व्ञॉशधिपान्ा #779706) 

(६) मुद्रा तथा बैंकिंग, भ्रर्थात्‌ निम्न विषयो से सम्बद्ध प्रदन--- 

(श्र) ऐस्से (8558०) डिपार्टंमेण्ट, सिलवर रिफाइनरी प्रोजेक्टो सहित 
सिक्‍युरिटी प्रेस तथा टकसालें, 

(ब) सिक्‍के 
(स) नोट जारी करना, 

(द) रिजवे बैक श्रॉफ इण्डिया, स्टेट बैक श्रॉफ इण्डिया तथा दूसरे बैक, 
(ड) स्वदेशी बेकिंग, 
(ढ) पूँजी ऋण पर देना तथा पूंजी देने वाले व्यक्ति 

(क) निगोशिऐबिल इन्स्ट्र मेल्ट्स ऐक्ट, १८८१ के श्रन्तगेत छुट्टियाँ, 

(ख) भारत-पाक बैंकिंग समभौते का प्रशासन, 

(ग) भारत के चैरिटेबिल एन्डौमेण्ट्स के कोषाध्यक्ष के कारये । 

(४) श्राथिक परामश 
(7४८2070ग्रा८ &00४7०९८) 

(१०) सयुकत राष्ट्र सघ तथा इससे सम्बद्ध सगठनों (जैसे श्राथिक तथा 
सामाजिक परिषद्‌ एशिया तथा सुदृरपूर्व के लिए झ्ार्थिक श्रायोग इत्यादि) मे भारत 
के भाग लेने से सम्बन्धित श्राथिक तथा वित्तीय प्रइनो पर श्रावश्यक सामग्री भ्रस्तुत 
करना तथा सक्षिप्त निर्देश तैयार करना । 

(५) बजट (छ08०0 : 

(११) साधन तथा स्रोत (२७४६ धा0ते प्रध्धा5) । 

(१२) रेलवे बजट को छोडकर अनुपुरक तथा अ्रधिक अ्नुदानो सहित केन्द्रीय 
वजट का निर्माण करना । 

(१३) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो द्वारा ऋएा लिए जाने तथा बाजारी 
ऋषणो की व्यवस्था करना । 

(१४) लोक ऋण अधिनियम का प्रद्मासन । 

(१५) केन्द्रीय ट्रंजरी नियमो का प्रशासन । 


परिशिप्ट ६४६ 


(१६) व्याज की दरो, ऋण की दरो, प्रोडक्टिबत्रिटी ठेस्ट रेट्स इत्यादि को 
निर्धारित करना । 

(१७) लेखाकन तथा लेखा-परीक्षण की श्रक्रियाशो का निर्घारण एव 
वर्गीकरण | 

(१८) राज्यो के पुनर्गठन, देश-विभाजन तथा सघीय वित्तीय एकीकरण से 
सम्बद्ध वित्तीय मामले । ु 

(१६) भारत की आकस्मिकता निधि सम्बन्धी नियमों का प्रण्ासन । 

(२०) केन्द्रीय वित्त स्थिति को सुहृढ करने के लिए ट्रं जरी बिल्म इत्यादि । 

(२१) स्टर्लिंग पेन्गनें--- इगलैंड सरकार को उत्तरदायित्व का हस्तातरण 
तथा वास्तविक दायित्व का निश्चित अनुमान । 

(२२) केन्द्रीय तथा राज्यों के वजटो की सामान्य रूप रेखा । 

(२३) वित्त आयोग । 

(२४) छोटी वचतें जिसमे राष्ट्रीय वचत संगठन का प्रशासन भी सम्मिलित 
है । 


( द्‌ ) नियोजन (7 क्ापाटए) : 


(२५) राज्यों को सविधान में निहित कानूनी श्रनुदान तथा उनके विकास, 
कार्यक्रमों श्रौर अन्य स्वीकृत उद्द व्यों के लिए अस्थायी वित्तीय श्रनुदान एव ऋण । 

(२६) स्थानीय करारोपण । 

(२७) राज्यों का वित्त । 

(२८) सार्वजनिक सस्थाओ जेसे निगमो, नगरपालिकाओ इत्यादि द्वारा ऋण 
लेना । 

(२६) केपिटल वजट । प 

(३०) महत्वपूर्ण आ्राथिक प्रइनों से सम्बद्ध सहकारिता । 

(३१) नियोजन तथा विकास । 

(३२) करारोपरा जाँच आयोग | 

(३३) भारतीय लोक प्रशासन सस्थान को अनुदान । 

(३४) सामान्य तथा राज्यों के व्यवस्थापन (6ट्टा8807) के श्राथिक एवं 
वित्तीय पहलुओं की जाँच । 
(७) दिक्रो कर (59९5 "'85) 

(३५) १६५६ के भारतीय विक्री कर अधिनियम का प्रशासन । 

(३६) १६५६ के विक्री-कर कानून विषयक वैलीडेशन ऐक्ट का प्रशासन | 

(३७) विक्री-कर के स्थान पर श्रतिरिक्त आवकारी कर का रोपगा | 


(४८) राज्यों वे विक्री-कर से मम्वन्बित वे मामले जो राष्ट्रपति की स्वीक्रति 
के लिए आयें । 


६४५० लोक प्रशासन 


(८ ) बीसा (षत्राक्षा८०) 


(३६) सामान्य बीमा से सम्बन्धित नीति , १६३८ के बीमा श्रधिनियम का 
प्रशासन , बीमा कम्पनियों के सघ का सग्नमह (20०) , जीवन वीमा निगम की 
अधीनस्थ कम्पनियाँ ॥ 

(४०) जीवन बीमा से सम्बन्धित नीति , जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीय- 
करण , १९४५६ के जीवन बीमा अधिनियम का प्रश्मासन , जीवन बीमा 
न्‍्यायाधिक रण । 

( &8) निगम (0०0-9#075) 

(४१) श्रौद्योगिक वित्त निगम (! # ८) अधिनियम, १६४८ तथा पुनर्वास 
वित्त प्रशासन (९ छए 8 ) अधिनियम, १६४८ का प्रशासन । 

(४२) राज्य वित्तीय निगम श्रधिनियम, १६५१ के अन्तगेत राज्यो के वित्तीय 
निगम | 

(४३) भारत श्रौद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम लिमिठेड ([ ८ | 
०८३7 7.05)। 

(४४) रिफाइनेन्स कारपोरेशन फॉर इच्डस्ट्री । 

(१०) स्टाक एक्सचेंज 

(56070 ७7 ऋद टाब्रा86९5) 

(४५) सिक्‍्युरिटीज कान्ट्र क्ट्स (रेगुलेशन) ऐक्ट, १६५६ का प्रशासन । 

(४६) स्टॉक एक्सचेंजो का नियन्त्रण । 

(११) केपिठल ईशुज न 

((9एशो 45६४7९५) 

(४७) ज्वाइन्ट स्टॉक कम्पनियों द्वारा जारी किये जाने वाली पूँजी पर 
नियन्त्रा । 

(१२) विभिन्न 
(४॥॥5८९26005) 
(४८) वीमा विभाग का प्रशासन । 


ब-व्यय विभाग 
(2690/#77स्‍ल्‍6८70: ०6 +६5ए9७76077778) 
(१) वित्तीय नियम तथा प्रतिबन्ध श्रौर वित्तीय शवितियों का प्रत््यायोजन 
(7०€ह्॒भा०णा ) 
(२) भारत सरकार के उन सत्र मन्त्रालयो व कार्यालियो से सम्बन्धित वित्तीय 
श्रनुमति जिन्हे किन्ही नियमों के श्रावीन वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं किया 
गया है या जिन्हें कोई सामान्य श्रथवा विभेप श्रादेश नदी प्राप्त हे! 


परिशिष्ट ६५१ 
(३) मितव्ययता लाने के लिए सरकारी सस्थानो की भर्ती पर पुनविचार । 
(४) लागत-लेखा (205: ४०००००४४) सम्बन्धी प्रदवो पर मन्त्रालयों तथा 
सरकारी उद्यमों को परामर्श देना तथा उनकी ओर से लागत की जाँच का कार्य 
सम्भालना । 


(५) दिल्‍ली प्रशासन से सम्बन्धित व्यय के प्रस्ताव । 

(६) भारतीय लेखा परीक्षण विभाग ( 8 8४ 2 ) 

(७) प्रतिरक्षा लेखा विभाग ([0 8 7 ) 

(८) हीराकुड बाँध योजना के मुख्य लेखा-अ्रधिकारी वित्तीय परामझशं दाता के 
कार्यालय । 


(६) केन्द्रीय वेतन आयोग । 


स-राजस्व विभाग 
()2९[007076॥7( 0६ रि७ए४८7०पघ८) 

(१) केन्द्रीय राजस्व मण्डल (८ छ पर ) से सम्बद्ध सभी मामले । 

(२) एक्सचेंज बिलो, चैको, प्रामिसरी नोटो, लेडिंग बिलो, क्र डिट-पन्नो, बीमा 
पालि सियो, शेयरो के हस्ताँतरण, डिवेन्चरो, प्रोक्सियो तथा रसीदो पर स्टैम्प ड्यूटी । 

(३) हर तरह के स्टैम्पो की सप्लाई तथा वितरण । 

(४) श्रायकर (इन्कमटैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल से सम्बन्धित मामलों को छोड 
कर), कारपोरेशन कर, केपिटल गेन्स कर, एक्सेंज प्रोफिट्स कर, विजनेस प्रोफिट्स 
कर, एस्टेट ड्यूटी, सम्पत्ति कर, व्यय कर, उपहार कर, तथा रेलवे यात्री भाडा 
अधिनियम से सम्बन्धित सभी मामले । 

(५) केन्द्र-शासित प्रदेशों मे श्रावकारी का प्रशासन जैसे निम्नलिखित विषयों 
से सम्बन्धित प्रश्न --- 

(अ) मानव उपभोग के लिए मादक पेय पदार्थ, 

(व) श्रफीम, भारतीय गाँजा तथा श्रन्य मादक वस्तुए । 

(६) वे ओऔषधिया या सौन्दर्य प्रसाधन जिनमे ५ (व) मे उल्लिखित वस्तुओं का 
प्रयोग किया गया हो । 

(७) अफीम की कृषि, निर्माण तथा बिक्री । 

(८) खतरनाक मादक वस्तुओं से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय समझौते तथा उनका 
क्रियान्वन । 

(६) सीमाकर नीति (जैसे भारतीय सीमाकर अ्रधिनियम, सीमाकर बोडं, 
सीमाकर मूल्याकन, उद्योगों की सीमाकर की दृष्टि से सुरक्षा, भूमि सीमा कर नीति, 
अन्तर्राष्ट्रीय-मच्डलीय प्राथमिकताओं इत्यादि) को छोडकर सीमा कर से सम्बन्धित 
सभी मामले जिनमे, समुद्र, वायु या स्थल मार्गों द्वारा माल के आयात-निर्यात पर लगे 


कर, राजस्व के हित में आयात-निर्यात पर लगे प्रतिवन्‍्ध तथा निषेघ और सीमा करो 
की व्यास्या करना भी सम्मिलित है । 


इलेल्‍न- 


६५२ 


लोक प्रशासन 


(१०) केन्द्रीय झ्राबकारी से सम्बन्धित सभी मामले । 
(११) नमक पर भारत-विभाजन से पूर्व दी गई ड्यूटी की वापसी के लिए 
सभी दावे। 


(१२) अ्रधीनस्थ संगठन -- 

(अ) आयकर विभाग , रे 

(ब) सीमाकर ((!ए६४07&) विभाग, 

(स) केन्द्रीय आबकारी विभाग, तथा 

(द) मादक वस्तुओं का विभाग 

(१८ जनवरी १६६१ के भारत के अ्रसाघारण गजट मे प्रकाशित ।) 


परिशिष्ठ ३ 


केन्द्रीय अनुमान समिति की वित्तीय वर्ष में परिवर्तत पर प्रस्तुत 
की गई २०वीं रिपोर्ट के कुछ श्र श । 
(श्र) वित्तीय वर्ष 

(३६) वर्तमान वित्तीय वर्ष १ अप्रैल को प्रारम्भ होता है और ३१ मार्च को 
समाप्त होता है । १८६६-६७ तक वित्तीय वर्ष १ मई को प्रारम्भ होकर ३० अप्रैल 


को समाप्त होता था । १८६७ मे इसमे ब्रिटिश परम्परा के श्रनुकूल परिवर्तेन कर 
दिया गया । 


(२७) विभिन्न देशो के विभिन्न वित्तीय वर्ष हैं। ब्रिठेन, न्यूजीलैन्ड, जमंनी, 
ग्रीस तथा जापान मे वित्तीय वर्ष १ श्रप्रैल को शुरू होता है और कनाडा मे इसका 
आरम्भ १ जनवरी से होता है । एक बार मे इसको बदलकर १ जुलाई कर दिया 
गया था किन्तु बाद मे फिर १ श्रप्रैल कर दिया गया। फ्रास, श्रास्ट्रिया, बेल्जियम, 
चेकोस्लोवाकिया, तथा पोलेण्ड मे यह प्रथम जनवरी को शुरू होता है भर श्रास्ट्रे लिया, 
हगरी, इटली, स्वीडेन तथा अमेरिका मे इसका प्रारम्भ प्रथम जुलाई को होता है। 
वर्मा मे इसका प्रारम्भ १ श्रक्तुवर को होता है । 


(३८) भारतीय दशाओ को देखते हुए वित्तीय वर्ष की श्रनुकुलता पर कई 
वार विचार हुआ है । इसका निश्चय अ्रवव्य ही प्रशासनिक सुविधा, राजकीय श्राय 
के विषय में अधिक श्रच्छी पूर्व-घोषणा तथा बजट के कुशल क्रियान्वन जैसे 
तत्वों के श्राधार पर होगा । इस सम्बन्ध में भारतीय वित्त तथा मुद्रा पर १९१५ में 
प्रस्तुत की गई चैम्वरलेन कमीशन की रिपोर्ट से उद्घृत करना उपयुक्त होगा --- 


“भारतीय राजस्व, चाहे वे रेलवेज, सीमा करो या मालगुजारी के अन्तर्गत 
हो, श्रसाधारण रूप से प्रत्येक वर्ष की कृषि सम्बन्धी गतिविधियों की सफलता 
अ्रसफलता के श्ननुसार गिरतानचढता रहता है श्रौर कृपि सम्बन्धी गतिविधिया स्थायी 
रूप से दक्षिणी-पश्चिवमी मानसून पर निर्भर हैं जो जून से अक्तूबर तक भारतीय उप- 
महाद्वीप तथा वर्मा पर छायी रहती हैं | वर्तमान व्यवस्था के श्रन्तर्गंत भारतीय वजट 
मार्च के भ्रन्त से पूर्व प्रस्तुत किया जाता है तथा वित्त मन्त्री को उस सर्वाधिक महत्व 
पूर्ण तत्व के अज्ञान मे ही प्पने अनुमान तैयार करने पडते हैं जिस पर पूरे बर्ष के 
परिणाम निर्भर होगे ।” 

श्रायोग ने यह मत व्यक्त किया कि, “वित्तीय हष्टि से बजट के लिए वंमान 
तिथि अत्यधिक असुविधाजनक है ।” 


दृश्ड लोक प्रशासन 


श्रायोग ने सुझाव दिया कि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ की तिथि बदल कर 
१ अप्रैल से १ जून या एक नवम्बर कर दी जानी चाहिए । क्योंकि प्रात्तीय सरकारें 
इस परिवतंन के पक्ष मे नही थी इसलिए भारत सरकार ने १९२३ मे इसे न बदलने 
का निश्चय किया । उसके बाद बताया जाता हे कि सरकार व राष्ट्रीय विकास 
परिषद दोनो ने इस प्रदन पर विचार किया है भौर यह निष्कर्ष निकाला है कि वित्तीय 
वर्ष को परिवर्तित करने की कोई झ्रावश्यकता नही है । 

(३६) राजस्व की पूर्व-धोषणा तथा इसके मानसून से सम्बन्ध का प्रइन 
केन्द्रीय सरकार को शायद महत्वपूर्ण न लगे क्योकि उसकी मुख्य श्रामदनी श्रायकर 
आबकारी करो तथा सीमा करो से होती है | किन्तु जहाँ तक राज्य सरकारो का 
सम्बन्ध है मालग्रुजारी का प्रइन महत्वपूर्ण भिन्नता पैदा कर सकता है। इस प्रदन के 
अतिरिक्त दो अन्य तत्व भी हैं जिन पर विचार करना श्रावश्यक है । प्रतिवर्ष बजट 
श्रप्रेल के श्रन्‍्त तक पास किया जाता है और इसके बाद मन्त्रालयों तथा विभागाध्यक्षों 
को उनके बजट श्रनुदानो के विषय मे सूचित कर दिया जाता है । वे फिर अपने अ्रधीनस्थ 
श्रधिकारियो को इसी प्रकार की सूचनाएं भेजते हैं । सामान्यत कार्यक्रमों के क्रियान्वन 
से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध श्रधिकारियों के पास ऐसी सूचनाञ्रो के पहुचने मे एक मास 
का समय लग जाता है। तब तक देश के अधिकाश भागो में मानसून वर्पा प्रारम्भ 
हो जाती है और बहुत से क्षेत्रों में विकास कार्य रुक जाता है। वास्तविक कार्य 
मानसून के वाद ही श्रर्थात्‌ श्रक्तूबर के श्रास-पास छुरू होता है श्रौर वित्तीय वर्ष के 
श्रन्त तक चलता रहता है । किन्तु अ्रभी दो-तीन महीने समाप्त हुए नहीं होते कि 
विभागो को निर्देश दे दिए जाते हैं कि वे आगामी फरवरी के श्रन्त मे ससद मे प्रस्तुत 
होने वाले बजट मे शामिल करने के लिए श्रपने-भ्रपने कार्यक्रम तथा मागे भेजे इसका 
परिण्याम यह होता है कि बहुत से कार्य न केवल उस वर्ष मे अधूरे रह जाते हैं जिसमे 
उन्हे प्रारम्भ किया जाता है वल्कि वित्तीय वर्ष के श्रन्तिम दिनो मे या तो श्रनावश्यक 
रूप से भारी खर्चा कर दिया जाता है या फिर विभिन्न कार्यों के लिए निश्चित धन- 
राशि का एक वडा भाग विना खर्चे किए हुए पडा रह जाता है इसके साथ-साथ 
वर्तमान व्यवस्था के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय जन शक्ति (७7 ए०छछ) का भी 
अपव्यय होता है । यह व्यवस्था राष्ट्र के प्रतिनिधियो जिनकी सख्या श्रकेले केन्द्र ही 
मे ७५० के लगभग है--- को ६ मास तक के लिए व्यर्थ वाध कर रख देती है , पहले 
तीन महीनों मे तो वे वजठ पर वाद-विवाद में हिस्सा लेने तथा उस पर मतदान 
करने के लिए एक स्थान पर जमे रहते हैं तथा श्रगले तीन महीनो मे वे मानसून वर्षा 
के कारण वधे रहते हैं क्योकि इस मौस़म मे उनके लिए अपने-अपने चुनाव क्षैत्रों का 
दौरा करके वहाँ के लोगों से भेंट करना कठिन हों जाता है । 

(४०) यह महसूस किया जाता है कि उपरोक्त कठिनाइयो को वित्तीय वर्ष के 
प्रारम्भ की तिथि बदल कर १ श्रक्तूवर करके दूर किया जा सकता है । जून से श्रगस्त तक 
के मानसून महीनो का प्रयोग तव बजट की तैयारी के पूर्व श्रन्तिम तथा श्रन्तिम चरणो 


परिश्षिष्ट #, ब्श्र 


के लिए किया जा सकता है । क्योकि बजट की तैयारी शुरू होने तक सब कार्यों का 
महत्वपूर्ण भाग समाप्त हो चुकेगा इसलिए नये अनुमानों का निर्माण पहले से अधिक 
सुनिश्चित व ठीक तरीके से किया जा सकेगा । बजट ससद मे श्रगस्त के उत्तराद्ध मे 
प्रस्तुत किया जाकर सितम्बर के अन्त मे पास किया जा सकता है | यह भी व्यवस्था 
की जा सकती है कि इस काल मे वित्त, करारोपण तथा अनुदान सम्बन्धी विधेयकों 
के अलावा किसी अ्रन्य विधेयक पर विचार न हो जब तक कि वह अत्यधिक महत्वपूर्ण 
ही न हो। क्योकि प्रस्तावित व्यवस्था में कार्यों का काल (०7६5 &७४४०॥) 
एक ही वित्तीय वर्ष मे पडेगा (वर्तमान व्यवस्था मे वह आधा-श्राघा दो वर्षो 
मे पडता है) इसलिए कार्यों का क्रियान्वन तथा उन्तके लिए प्रदत्त घनराशि को 
खर्च करता भ्रधिक सरल हो सकेगा । राज्य सरकारो के साथ परामश करके उपरोक्त 
सुझाव को शीक्र मूर्त रूप देता वाछनीय है। 


परिशिष्ट 9 


कार्य-स्तर विषयक बजट निर्माण 
(76०-74870०6 8006 ४९०४प४ ) 


कुछ व्यक्तियों ने यह मुझाव दिया है कि ससद के पास कोई ऐसी व्यवस्था होनी 

चाहिए जिससे वह बजट मे विभिन्न विभागो को प्रदान किये गये खर्चे का मूल्यांकन कर 
सके । यह मुल्याँकन यह जानने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए कि जिन ध्येयो के लिये 
धन स्वीकृत किया गया था उनकी प्राप्ति हुई है कि नही । बजट निर्माण को कार्यस्तर से 
सम्बन्धित करने का यह सुझाव रेलवे विभाग तथा अन्य सरकारी व्यावसायिक एवं 
श्रौद्योगिक उद्यमो के लिए दिया गया है । बजट मे निहित अनुदानो को उन उद्देश्यों 
के लिए खर्च किया जाता है जिन्हे ससद ने स्वीकृत कर दिया हो । यह देखने के लिए 
खच्े का पुनर्निरीक्षण किया जाना जरूरी है कि क्‍या निर्धारित समय-सीमा, न्यूनतम 
लागत तथा खबच्चें मे श्रधिकतम मितव्ययता बरत कर परिणाम प्राप्त किये गये हैं कि 


नही । 

वित्त के उपमन्त्री को इस विचार की उपयोगिता के विषय मे सन्देह था श्र 
उन्होने बजट निर्माण को कार्यस्तर से सम्बन्धित करने के सुझाव को सफलतापूर्वक 
अपनाने के लिए पाच छार्ते श्रावश्यक बताईं। उन्होने कहा 

(१) इसके लिए दीर्घावधि के आघार पर सरकारी गतिविधियो के विषय मे 
पहले से कार्यक्रम निर्घारित करने की व्यवस्था करना भ्रावश्यक होगा , 

(२) कार्यक्रम के “अन्तिम परिणाम” मापन योग्य होने चाहिए , 

(३) बजट में दिखायी गई धनराशि मे सम्पूर्ण लागत शामिल होनी चाहिए , 

(४) कार्यक्रम को बजट निर्माण करने वाले अभिक रण द्वारा क्रियान्वित किया 
जाना चाहिए , तथा 

(५) बजट मे निर्घारित घनराशि इतनी होनी चाहिए कि निश्चित तथा परि- 
वर्तेनशील लागत के अ्रनुसार उसका प्रयोग किया जा सके । 

उन्होने अ्रन्त मे कहा “ये शर्तें एक सीमा तक ही पूरी की जा सकती हैं 
श्रौर इसमे सन्देह है कि यह सब मूल्याकन वजट प्रपत्री की तैयारी के साथ सम्बद्ध 
किया जा सकता है ।” 

फिर भी इस प्रकार के बजट निर्माण के किसी न किसी रूप का प्रयोग 
किया जा सकता है । योजना उपक्रमो की समिति (०९2८ णा 97 एशा0- 
6०५७) योजना उपक्रमो में मितव्ययता तथा कार्यकुशलता लाने के लिए अध्ययन 
सचालित कर सकती हैं । 
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